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' प्येच्ास्त स्ंस्ऋरणा व्के स्तस्‍्व्वन्ध्य स्में 

ह॒ अन्तरां्रीय सम्बन्ध के पंचम संशोधित और परिवरद्धित संस्करण को पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए हम अपार हर्ष का अठुभव कर रहे हैं। पिछले संस्करण को भाँति इस संस्करण 
में भी विगृत वर्ष की घटनाओं का समावेश करा दिया गया है! चेकोस्लोबाकिया की घटना, 
बर्लिन का संकट, रूस-चीन सीमा विवाद, पश्चिम एशिया तथा वियतनाम समस्याओं के समाधान 
के लिए नवीनतम प्रयासो, सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को सेनिक सहायता दिये जाने के 
निर्णय, चेकोस्लोबाकिया-कांड के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदि अनेक बातों को यथास्थान 
इस संस्करण में रख दिया गया है। आशा है, हमारे पाठक पुस्तक की इस नवीनता का स्वागत 
करेंगे ओर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे। $ 

78 ; लेख क 
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कतम्तिव्छा 


आज का युग अन्तर्राष्ट्रीयया का युग है। विद्व का कोई भी राष्ट्र अपने आप में विलग 
रहकर अधिक दिनों तक अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता | इस तथ्य के बावजूद विभिन्न 
देशों में अपेक्षित सहयोग और मेत्री का नितान्त अमाव है। संसार के दो विश्वयुद्ध इसके 
प्रबल प्रमाण हैं। और, अभी भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस धरती पर 
युद्ध-विभीषिका का आतंक सदा-स्वंदा के लिए समाप्त हो गया है। 
एक जमाना था जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीवि से भारतीयों का सीधा सम्बन्ध नहीं था । 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पर्व अंगरेज अपनी इच्छामुसार, लाभ की दृष्टि से, पराधीन भारत को विश्व- 
राजनीति के रंगमंच पर कठपुतली की तरह नचाया करते थे। अब हमारा उत्तरदायित्व बढ़ 
गया है ओर पराधीनता से सुक्त होकर हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी दिलचस्पी लेने लगे 
है। यह अनिवाये भी है। इसके अतिरिक्त, चीनी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप 
भारत स्वयं अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भवर-जाल में बुरी तरह फंस गया है। ऐसी स्थिति में 
प्रत्येक छदबुद्ध भारतीय को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं सम्बन्धों की जानकारी अपेक्षित है। इस 
पुस्तक के लिखने का यह भी एक उद्द श्य है । 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के नाते लेखक का विद्यार्थियों के प्रति भी कम उत्तरदायित्व 
नहीं है। इस उत्तरदायित्व को निबाहना भी इस पुस्तक के लिखने का एक प्रग्मुष उद्देश्य रहा 
है। आशा है, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को इस पुस्वक से यथीचित 
लाभ पहुँचेगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर अँगरेजी में एक-से-एक उत्कृष्ट ग्रन्थ मिलते हैं। पर दुभग्य की 
बात है कि राष्ट्रभापा हिन्दी में इस विषय पर, जहाँ तक लेखक का ज्ञान है, अभी कोई भी ऐसी 


() 
मौलिक पृस्तक प्रकाशित नहीं हुईं है, जिसमें ऐटलिहासिक घटनाओं एयं तथ्यों का बिशद्‌ रुप से 
बर्णन हो । 

प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में लेपफ लेशमाप्र भी मौलिकता का दाया नहीं करता । इसकी 
रनना अंगरेजी फी यु प्रसिद्ध पुस्तकों के साधार पर हुई है। फिर भो, एक बात मैं साधिकार 
कह सकता हूँ कि इस पुस्तक में मैने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखा है। सम्मय 
है. इसमें ब्यक्त अनेक विचारों से कुछ पाठक सहमत ने हों। अन्चर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे विषय के 
सम्बन्ध में ऐसा होना अनियार्य और याघनीय है। इसका प्रधान कारण यह है कि राजनीति 
तथा विशेष रूप से अन्तर्रा्ट्रीय राजनीति के विषय में हम सवों को दृष्टि केवल विगत अमुभवों 
के रंग में ही नही, परन्‌ हमारी निष्ठाओं के रग में भी रंगी होतो है। और, यह थ्ावश्यक भी 
है। दृढ़ निष्ठा से रहित व्यक्ति देश, बिज्ञास ठथा उन समस्त घारणाओं एवं आशाओं से रहित 
होता है जो जोयन के लिए जरूरी हैं 

दस ग्रन्थ के प्रणयन तथा प्रकाशन में सुझे कई ध्यक्तियों से बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है । 
मैं उन सबों के प्रति अपनी रूतशता प्रकट करता हूँ। में छन सभी लेजकों के प्रति भी अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी पृस्तकों से मुप्ते इस पुस्तक को लिखने में सहायता मिली है। 

सम्मव्‌ है, पुस्तक में कुछ प्र टियाँ रह गयी हीं । इस सम्बन्ध में जो भी मुझ्नाव मिलेंगे 
लेखक उन्हें सधन्यवाद स्वीकार करेगा । 
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६६, स्पेन का गह-युद्ध--७४, अंत्येष्टि क्रिया--७०, राष्ट्संघ की असफलता के 


कारण--७५५ राष्ट्ररथ के गेर राजनीतिक कार्य-८र२, राष्ट्रसंघ का बुल्या- 
कन-+८३ । 


( था) 


विपय प्र 


३. सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या ८५-१२२ 


विषय प्रवेश--८४, फ्रांसीसी सुरक्षा फा प्रश्न--८५, भौगोलिक ग्रारंटी-- 
८६, आंग्ल फ्रॉंसीसी मतभेद--८७, बेल्जियम और पोलैंड के साथ सम्धि-८६, 
लघुमप्रो ंप--६०, फ्रासीसोी ग्रुटबन्दी का खोकलापन-६१, णेनेया प्रोयोग्ल 
न्जध्स, 

लोकानों पेक्ट--६४, लोकानों समक्षौते की प्रृध्रमूमि-६४, समझौते को 
कठिनाइवॉ--६६, लोकानों की सन्धियों-९६, कल्लोकार्ों समझौते का 
मूल्यांकन--९७, लोकानों समझौते की श्रुटियों--१००, उपसंहार- १०२, पेरिस 
प्ेवट- १०२, पेरिस पेट की प्ृष्ठभूमि- १०२) पेरिस समझौते का सृक्यॉकन--१०४, 

निरस्रीकरण की समस्या- १०५, प्रारम्मिक प्रयास--१ ०६, याशिंगटन सम्मे- 
लन--१०७, राष्ट्रसंध के प्रयास--१०८, जेनेवा राम्मेलन--१०९, सन्दन सम्मेलन 
--१११, राष्ट्रसंप के अन्तर्गत निरशीकरण के प्रयास--११३, जेनेवा का निरसीकरण 
सम्मेलन--१ १४ फ्रांसीसी प्रस्ताव--११५, रूसी प्रस्ताय--११६, अमरीकी प्रस्ताय 
--११६ जमेनी की मांग--११७, मेकडानल्ड योजना--११७, सम्मेलन का 
अन्त--१ १६, निरसोकरण को असफ़लता--११६, सम्मेलन की विफलता के 
कारण--१२०९ । 

४, छतिपूर्ति, युद्ध-ऋण और श्राधिक संकट १२३-१५१ 

क्षतिपूर्ति की समस्या-१२३, क्षतिपृर्ति की फठिनाइयॉ- १२४, जमेनी को 
कठिनाइयॉ--१२७, आऑग्ल फ्रांसीसी मठभेद--१२८, राइन में प्रार्थयवादी 
आन्दोलन--१ २६, रूर आधिपत्य से डावस योजना तक--२१३११ डाबस योजना+- 
१३३५ डावस योजना का मृल्याकन-१३४५ यंग योजना--१३६, हूवर मुइलत 
--₹ ३८, लुसान सम्मेलन और क्षतिपृर्ति का अन्त--१ ३६, 

धार्थिक संकट--१४३, थार्थिक संकट के कारण--१५९१, प्रलय का आरम्म-- 
१४३, जमेनी की स्थिति--१५४४, आर्थिक संघ का प्रस्ताव--१४४, क्रेडिट 
आन्स्टाल्ट का दिवाला--१४०५, ब्रिटेन में संकट--१४६, विश्व अर्थ सम्मे- 
लग--१४६, संकट का अन्त--१४७ आर्थिक संकट के परिणाम--हरु८ । 


५ जम॑नी में नात्सी क्रांति १५२-१६८ 
जमेनी का पुनरोदृभव--१५२, नात्सी क्रान्ति के कारण--२४६३ वर्साय की 
सन्धि--१५३, जातीय परम्परा-१५४, आर्थिक संकद--१५४, साम्यवाद का 
बढ़ता हुआ प्रभाव--१५४ संसदीय परस्परा का अमाव--१५६, जमेनी की सेनिक 
प्रवत्ति ““१५६, हिटलर का व्यक्तित्व- १५७, हिटलर का अभ्युदय-- १४७ 
जन गणत्रन्त्र का विनाश--१६० विश्व-राजनीति पर नात्सी कान्ति का 
प्रभाव--१६१ । 


(श्य) 
विपय .. प्रृष्ठ 
६, जर्मनी की विदेश-तीति और द्वित्तीय विश्व-युद् १६६-२०१ 


जमनी को विदेश नोति के उद्देश्य-- १६५ हिदलर ओर बर्साय सन्धि--१६६, 
पोलैंड के साथ समझौता--१७० आस्ट्रिया को हड़पने का प्रय्ल--१७ १; ब्रिटेन 
के साथ समझौता-- १७२, स्ट्रेसा सम्मेलन--१७३ राइनलैंड का पनर्सेनिकरण-- 
१७३, रोम बालिन और घुरी और कामिनटार्म विरोधी समझौता--१७४, 
आस्ट्रिया का जमनी में बिलयन--१७७; आस्ट्रिया काण्ड का महत्त्व--१८०, 
चेकोश्लोवाकिया का विनाश और म्यूनिख का समझौता--१८१,  चैकोस्लो- 
बाकिया का सामरिक मध्त्व--१८१, चेकोसलोबाकिया में जर्मन अल्पसंज्यकों की 
समस्या--१८३, अन्तर्राट्रीय संकट को ओर--१८४, रन्शीमन मिशन--१८५, 
वर्शटेगार्डेन का प्रस्ताब--१८६+ गोटेसबर्ग का प्रस्ताव-- १८७, भ्यूनिख का 
समझौता-- १८९, स्युनिस्ध समझोते की समीक्षा--१८६, बिटेन द्वारा समझौता 
करने के कारण--१६२, चेकोस्लोवाकिया का अन्त---१६१३, रूस-जर्मन समझौता 
तथा पोलैंड पर आक्रमण--१९४; ब्रिटिश नीति में परिवर्तन--१६६, अन्तिम 
संकट--श्हफ । 


७, महाशक्तियों की विदेश नीति २०२-२४८ 


(क) इटली की पिदेश नीति---२०३, फासिज्म का छत्क्प“-२०३, भूमध्यसागर 
पर प्रभुख्व-स्थापना--२०४, कोफ्ू -कॉड---२०४, प्यूम--२०४, रूस से मित्रता-- 
२०४, टिराना को सन्धि--२०४, हिटलर का उदय तथा फ्रांस और ब्रिटेन से 
सहयोग--२०५, अधिसीनिया का युद्ध--२०५, युद्ध के कारण--२०६, युद्ध 
के परिणाम--२०७, रोम बलिन घुरी--२०७, रूस का पिरोध--२०७, स्पेन का 

मृह युद्ध--२०७, विदेशी प्रतिक्रिय--२१०, अहस्तक्षे प समितवि--२१२, इटली 
पर प्रभाव--२१४, 


(सर) फ्रांस की विदेश नीति--२१५, सुरक्षा की खोज--२१५, राष्ट्रधंघ 
के प्रति फ्रॉसीसी रख-२१५, जर्मनी के प्रति फ्रांस की नीति--२१६, ब्रिटेन के 
साथ सम्बन्ध--२१६+ नीति परिवर्तन--२१६, पेरिस पेबड--२१६, राष्ट्रसंध के 
अन्तगत यूरोपीय संघ बनाने का असफल प्रयत्त--२१७, हिब्लर के युद्योपरान्त 
फ्रॉस की विदेश-नीति--२१७, फ्रांस में संबुष्टोकरण नीति का विकास--२१८, 
संबुष्टीकरण के कारण--२१८, 


(ग) श्रिटेन को विदेश-नीति--२२०, विधय-प्रवेश--२२०, साम्यवादी 
रूस का खतरा--२२२, जर्मनी के प्रति सहानुभूवि--२२२९, सन्तुष्टोकरण 
को नोति का ब्योर--२२२, त्रिडिश सन्ह॒द्दीकरण नीति (९०४८9 ० 8एफ९४- 
इ्थ्याध्यय ) के प्रसुष आधार--२२४, साम्यवाद का आठंक--२२४, शक्ति- 
सन्हुलन का दिद्धान्व-- २२५, ब्रिटेन और फ्रांस में मतमेद--२२६, ब्रिटिश नेतानों 


(शाप ) 


विषय. ५ छड़े 


५५४! 
की अक्षमता और जनता के विचार--२२६, ब्रिटेन की इर्बलता, और ' चेम्बरलेन, 


का व्यक्तित्त--२२६, 

*. (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश-नीति--२२७, पार्थवयवाद--२२७, 
सुनरी सिद्धान्त--२१८, अमरीकी साम्राज्यवाद--२२९८, विश्व-राजनीति में 
दिलचस्पी--२२६, अमेरिका और विश्व-युद्ध--३२६, शान्ति सम्मेलन और 
विल्तन--२३०, यार्थक्यवाद का युनरावत्तन-२३१, पुनरावत्तन के कोरंग-- 
२३१, पूर्वी एशिया में दिलचस्पी--२३२, राष्ट्रसंघ में सहयोग--२३२ यूरोपीय 
समस्याएँ और अमेरिका--२३३, तटस्थता कानुन--२३३+ तटस्थतां की नीति के 
परिणाम--२३३, लेटिन अमेरिका के साथ सम्बन्ध -२३४, 

“” (४) सोवियत संघ की विदेश नीति--२३५, विषय प्रवेश--२३५, पूँ जीवादी 
हस्तक्षे --२३६ सोवियत संघ का वृहिष्कार--२३८, भीति परिवत्त न---२१८, 
विदेशों से सम्पर्क स्थापना--२३६, जेनेवा सम्मेलन--२३६, रेपोलो समझौता--- 
२४०, रूस और अमेरिका सम्बन्ध--२४१, रूस और राष्ट्रसंघ---२५२, अनाक्रमण 
संधियाँ---२४३, फ्रांस के साथ सन्धि--२४४, पराधीन राज्यों के प्रति सोवियत 
संध्र का रुब--२५४, रूस और जर्मनी का समझोता--२५४५, समझौते 
कारण--२४७ । ६.०5 ४६ 


प्र्छ्ठ 


5. विश्व-राजनीति में पश्चिम एशिया २४६-२७१ 


पश्चिचम एशिया का महत्त्व--२५९, तुर्को की विदेशी नीति--२५०, लुसान की 
सन्धि--२५१, त॒र्कों विदेश नीति के मुल आधार--२५२, मोन्त्रों की सन्धि--२५३५ 
रूस के साथ सम्बन्ध--२५३, अमेरिका और हकों--२५४, इकों के पड़ोसी राष्ट्र- 
२५४, ह्॒की और बाल्कन प्रायद्वीप के राज्य- २५४, युद्ध के अवसरों पर हुकों--२५५, 
फिल्लीस्तीन की समस्या--२५५, वेलफोर घोषणा-१५५, फिलिस्तीने' पर 


ब्रिटिश संरक्षठा--२५६, पील आयोग--- २६०, गोलमेज सम्मेलन--२६१, ऑग्ल * 


मिल्री सम्बन्ध--२६२९, १६२२ की संधि--२६३, १६२४-३६ का काल--२६० 
१६३६ की संधि--२६५, ट्रांसजोर्डान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद--२६६, इराक- 
में ब्रिटिश साम्राज्यवाद--२६७, लेवनान और सीरिया--२६६ ! 


:. विश्व-राजनीति में पूर्वी एशिया -२७२-२८६ 


पेरिस शान्ति सम्मेलन और पूर्वी एशिया--२७२, वाशिंगटन सस्मेज्ञन--२७३,_ 
एबं एशिया में जापान की शक्ति- २७४ याप द्वीप का झगड़ा--२७५, ऑग्ल 
जापानी संधि--२७५, वाशिंगटन सम्मेलन--२७५, सम्मेलन के परिणाम--२७७, 
दोष--२७८, चीन की राजनीति--२७८५ जापानी साम्राज्यवाद का पनरोदृभव-- श 
श८०, मंचूरिया का महत्त्व--२८१+ मंचूरिया-विजय को मा मंचूरिया 
काण्ड--२८३, ,राष्ट्रसंघ और मंचूरिया कॉड-२८६, मंचूरिया कांड का 
मह्त्त--२८६, चीन-जापान-युद्ध--रफफ८। 


( ४ ) 
घिएय घृछ 
5३ पुद्धकालीन भ्तर्राष्ट्रीय-सम्मेलन और समभौते २६०-२६४ 


 विपय प्रवेश--२६०, अतलांतिक चारंर--२६ १, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा--२६१५ 
कैसाब्लेन्का सम्मेलन--२९ १, मास्को सम्मेलन--२६२, काहिरा सम्मेलन--२६२, 
त्तेहरान सम्मेलन--२६२, ब्रिटेनबुड्स सम्मेलन--२६२, डम्बाटन ओक्स सम्मे- 
लन--२६२, क्यूचेक सम्मेलन--२६३, मास्को सम्मेनन- २६३, यात्थ 
सम्मेलन--२६३ से नफ्रांसिस्को सम्मेलन--२६३, पोट्सडाम सम्मेलन--२९४॥ 


११. संयुक्त राष्ट्रसंघ २६५-४०० 


शान्ति संधियॉ--२६४, युद्धोत्तर विज्ञ की समस्याएँ--२६५, संयुक्त राष्ट्र संघ 
की उत्पत्ति--२६५, डम्बाटन ओकक्‍्स--२९६, सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन--२६६, नया 
संगठन क्‍यों १ २६७, *संयुक्त राष्ट्संध का जम्म--२६७, संयुक्त राष्ट्र संघ का 
स्वरूप--२६ ७, चार्टर--२६८५ उद्देश्य और सिद्धान्त--२६८, सदस्यता--२६६, 
संधुक्त राष्ट्संध के सदस्य राज्य--२६६, संघ से इन्डोनीशिया का अलग होना+- 
३००, संयुक्त राष्ट्संध के अग--३०१, साधारण सभा--३०१, छोटी एसेम्वलो 
और शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव--३०२, सुरक्षा परिपदू--३०४, 
कार्य और अधिकार--३०५, मतदान प्रणाली--३०५, आर्थिक तथा सामाजिक 
परिषदू--३०५, छद्देधय--३०६, सहायक अंग--३१०, प्राविधिक सहायता-- 
३११, मानवीय अधिकार--३१ १, ब्रिटिश एजेन्सियों से सम्बन्ध--३२२, संरक्षण 
परिषद्‌ --३१२९, राष्ट्ररंघ तथा संयुक्त राष्ट्र की संरक्षण पद्धतियो में हुलवा-- 
३१४, अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालपय--३१६, सचिबालय--३१७, चार्टर में संशोधन को 
समस्या--३२०, १९६७ के अरब इजरायल युद्ध के सन्दभे में चार का औपचारिक 
संशोधन--३२३, चादर की भ्रुटियाँ और उसको दूर करने के छप्ाग्--३२३५ 
राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ में तुत्तनाा--३२७, 


संयुक्त राष्ट्संध के कार्य--३३०. ईरान का विवाद--३३०, सीरिया-लेबनान 
बिवाद--३३१, यूनान का विवाद--३३१, वलिंन के घेरे का मामला--३३२ 
इन्डोनीशिया की समस्या--३३ ३, फिलिस्तोन की समस्या--३३४, स्पेन--३३६, 
कोफु 'चेनल-विवाद--३३६, ट्रीस्टे को समस्था--३३६,--ब्रिटेन और फारस के तेल 
का झगड़ा---३३७, दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों की समस्या--३३७, कश्मीर 
की समस्या-१३८, कोरिया की समस्था--३५१, वर्मा में चीनी सेनाएँ-- 
३५५, व्यूनिस ओर मास्को--३५७/ स्वेज नहर की समस्या--३५५, हंगरी का 
भ्रश्न--३५८, कांगो को समस्था--३६१, साइप्रश की स्मस्या--३६६, यमन की 
समस्या--३७१, वियतनाम की समस्या--३७२, क्‍्यूबा का प्रइन--३७४, दक्षिण 
रोडेशिया--३७५, डोमीनियन गणराज्य में अमरीकी हस्तक्षेप--३७७, अरब-इज- 
रायल संघपे--३७८॥। चेकोस्लोवाकिया का संकट--३८०, 


(5) 
विषय 7्श्छ 
संयुक्त राष्ट्संघ के गेर राजनीतिक कार्य--३८९१, आर्थिक कार्य और संग- 
उन--३८९१, अन्तर्सप्रीय श्रम संगडन--३८१, खाद्य और कृषि संगठन--३८२, 
अन्तर्राष्ट्रीय झुद्रा कोष--३८३, अन्तर्राष्ट्रीय पर्न्निर्माण विकास यैं ८५, अन्तर्रा: 
ट्रीय वित्त निगम--३८५, संचार सम्बन्धी कार्य और संगठन---३८५, अन्तर्राष्ट्रीय 
सीबिल एवियेशन संगठन--३८४, विश्व डाक संघ--३८५॥ अम्वर्राष्ट्रीय दूर संचार 
संघ--३४६, विज्व ऋत विश्ञान संगठन-- ३८६, अन्तर-सरकारों नागरिक सलाहइ- 
कार संस्था--३८७, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विशान दया सॉस्कृदिक संस्था--३८८, 
स्वाध्थ्य एवं कल्याणकारी कार्य-- २९०, विश्व स्वास्थ्य संगठन--३६०, अन्तर्शप्रोय 
बाल-आपतकालीन कोष--३६ १, विश्व-शरणाथथी संगठन--३६२, संघ के गेर-राज- ' 
नीतिक कार्यों का मृल्पकन-> ३६२, राष्ट्रछंध का मृल्यांकन--३८३/ संयुक्त राष्ट्र रुंघ 
की कुछ समस्याएँ--३६६ । 


“१२ शीत युद्ध और सशस्त्र शान्ति ४०१-४४८ 


शीत युद्ध की उत्पत्ति--४० १,शौत युद्ध के कारण--४० १, द्वितीय भोर्चा का 
प्रशय--४०२, पुरातन व्यवस्था की स्थापना का प्रयास--४०३, रूस द्वारा समझ्ौतो 
का अतिक्रणण--४०३, ईरान में रूसी सेनाओं का न हटाया जाना---४०४, तुकों 
पर रूसी का दबाव---४०४, यूनान में सोवियत संध का दबाव--४०४, रूस का 
अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान--४०४, अणुबम का आविष्कार--४०४, सौवि-- 
यत विरोधी प्रचार अभियान--४०५, 

शीत युद्ध की प्रगति--४०५, ख२चेव की अमरीकी यात्रा--४०८, यू-२ विमान 
कांड--४०८, पेरिस का शिखर सम्मेलन--४१०, क्यूबा की घटना--४१२, शीतयुद्ध 
में शिथिलता--४१४, रूस-चीन विवाद और शौत-युद्ध का भविष्य--+२१४, १६६४-*- 
के बाद शीत-युद्ध--४१६, अरब-इजरायल संघर्ष ओर शोत युद्ध--४१७, - ग्लासबरो : 
का शिखर सम्मेलन---४१८, वियतनाम युद्ध--४१६५ बर्लिन संकट---४१९, शीत 
युद्ध की वर्तमान स्थिति--४२० है 

सेन्य संधियाँ और संगठन--४२१, अमरीको राज्यों का संगठन--४२२, ब सेहस: « 
संधि संगठन--४२२, उत्तर अतलांतिक संधि संगठन--५६ ३, नाटों संगठन के छतार-+: 
चढ़ाब--४२४, वारसा पैव्ट---४२६७ केन्द्रीय संधि संगठन तथा बगदाद पेवट-- 
४२७, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन--४२८ सेन्‍्य संगठनों का.प्रभाव- ४३० 

पिरसतलीकरण की समस्या - ४३१, समस्या की उत्त्पत्ति -४३१, निरस्रीकरण * 
की राननोति - ४३२, १६५५ का समझौता - ४३३, जेनैवा सम्मेलन--४- ३, लन्दन: 
सम्मेलन - ४३४, भारत का प्रस्ताव -- ४३४, स्पृतनिक कुंटनीति -- ४३४, बुलगानिन 
योजना -+ ४३७, रापाकी योजना -- ४५३५, आइसनहावर का जवाब - ४३६, जेनेवा 
सम्मेलम -- ४३६, संयुक्त राष्ट्रसंघ में ख इचेव का अस्ताव - ४३६५ जेनेवा सम्मेलन -- 
४३७, शुलाई १६६० से १६६३ ठक निरबीकरण में प्रगति - ४३८, अगस्ते १६६३ 


, १३, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश-नीति 


है] 


( मा) 


बिपय 


का समझौता - ४४०, निरसखतीकरण के अन्य प्रस्ताव -४४२, १६६८ की परमाण - 
विक . प्रसार का निपेघ संधि - ४४५, उपसंहार - ४४७ । 


अमरीकी विदेश-नीति का मूलाधार-४४६, ट्रूमेन सिद्धान्त -४५० 
यूनान की ,समस्या - ४५०, हुर्कों की समस्या - ४५१, ईरान की समस्‍या - ४५१, 
ट्र>मैन सिद्धान्व--४५२, मार्शल योजना -४५४, चार-सुन्नी कार्यक्र -४५५, 
सैनिक संधियों को नीति-४५५, साम्पवाद के साथ शक्ति परीक्षण--४५६, 
पारस्परिक सहिष्णुता की नीति--४५८, 

पश्चिमी एशिया और अमैरिका-४५६, तेल राजनीति--४५६, पश्चिमी 
एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप-४५६, पश्चिम एशिया में अमेरिका का सेन्‍्य 
संगठन--५६०, आसइनहावर सिद्धान्त--४६०, लेबनान में अमरीकी सेना 
का प्रवेश--४६२, जोड्डन में हस्तक्षेप--४६३, आइसनहावर सिद्धांत का 
मूल्यॉकन--४६३, 


पश्चिम यूरोप में अमरीकी प्रभाव का हास --४६४, नाटो में मच- 
भेद--४६४, 

पूर्वी एशिया और  घंयुक्त राज्य--४६६, चीन और अमेरिका--४६६, जापान 
और अमेरिका--४६६, हिन्दचीन की समस्या और अमेरिका--४६७, 

केैनेडी-प्रशासन काल में अमरीकी नीति--४६८, विदेश नीति की नवीन 

- सीमा--४६८, वयूबा का संकट--४६६, राष्ट्रपति जॉनसन के काल में अमरीकी विदेश 

नीति--४५७०, वियतनाम संघर्ष और अमेरिका--/७०, अमरीकी नीति में परि- 
घतन--४७१५ कोरिया और प्वेब्लो संकट--४७२५ १६६७ से पश्चिम एशिया का 
संकट और जॉनसन-प्रशासन की नीति---४७३, राष्ट्रपति रिचार्ड निक्तन की विदेश- 
नीति--४७५, अमरीको विदेश नीति का मूल्यांकन--४७८ । 


इछ 


४४९६-४७६ 


१ ८रवियत संघ की विदेश-वीति ४८०-४५२५ 
(४ रद 


सोबियत विदेश-नीति के मूलाधार--४८०, स्टालिन युग में सोवियत विदेश- 
नीति--४८०, विज्ञ में साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार की नीवि--४८१, पू्वों यूरोप 
पर सोवियत प्रभाव की स्थापना--५८२, स्टालिन और यूगोस्लाविया--४८४, 
लोहे की परदे की नीति--५८५, उपनिवेशवाद का घिरोध और शान्ति का सम- 
थेन--४८६, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति सोवियत नीति--४८७, स्टालिन की नीति 
का मृल्यांकन---४८७, 

स्टालिनोत्तर विदेश नीति--४प््, हंगरी तथा सोवियत संघ--४८६, 

सोवियत विरेश-नीवि में शांतिपरर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत--४९०, यात्रा कूटनीति 


( हे) 
विषय 


और आर्थिक पहायवा की मीति---४९५ शिखर-सम्मेज्न--४६७, आर्थिक सहायता 
की नीति--४९७, सोवियत संघ ओर बमंनो--४६८, विदेश मन्त्रिषों का जेनेवा 
सम्मेलव-उमेलन के बाद--+६६, सिखर-सम्मेलन के बाद--४६६, वियना- 
सम्मेलन के बाद--४६६, वर्लिन की दीवार--५००, क्यूबा का संकट और सोपियह 
संध--५०३१, 

सोवियत संघ और चौन--५०१, पारस्परिक छुरक्षा समझौता--५०२, 


संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन की मान्यता का प्रभ्ू--५०२, चीन और रूस का पहला 


गतभेद--३०२, चीन और रूस का संद्धाविक झगड़ा--५०२, जुलाई १६६३ का 
सम्मेलन--५०३, खू इयेब का पतन और चीम-रूत विवाद--५०४, रूस-चीन 
सीमाविवाद--५०५, 


सोवियत संघ का नया नेतृत्र और विदेश-नीवि-५०६, ताशकन्द सोवियत 
कूठनीति का नया अध्याय---५१ ०, सोवियत कूटनीति का जादू--५११, सोषियत 
कूटनीति की सफलता के कारण--५२ २, पाकिस्तान के प्रति नवोन इृष्टिकोग--५१३, 
असब-इजरायल संघर्ष और सोवियत संघ--५१३, सोवियत संघ और वियत- 
चाम--५१७, पश्चिम के प्रत्ति सोषियत संघ का मया रख--५१७, साम्यवादी 
जगतकी नयी प्रवृत्तियाँ : चेकोस्लोवाकिया काण्ड--५१८, सोवियत संघ का 
विरोध--५१६, सोवियत हस्तक्षेप--५२२, मास्को समझेता--५२३ , सोवियत 


विदेश-नीवि का मृल्यॉकन--५२४ । 


रा 
£५, विश्व-राजनीति में यूरोप, एशिया और श्रफ्रिका , ५२६-६२७ 


(१) यूरोपीय समस्याएँ---५२६, विश्व-राजनीति में यूरोप की स्थिति--५२६+ 
यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन-५२८ यूरोपीय कौंसिल--५२८, यूरोपीय अदायंगी 
संघ--५२८, यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय--५२६, आणविक शक्ति सम्दाय-- 
५२५, यूरीपीय आर्थिक समुदाय--५२६, यूरोपीय स्ववन्त्र व्यापार परिषद्‌--५२६, 

गेट श्रिटेन की विदेश-नीति--५२६, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका-+ 
७३०, ब्रिटेन और यूरोपीय साझा बआजार--४३२, अन्य देशों के साथ ब्रिटेन का 
सम्बन्ध ५३२, विशव-राजनीति में बिटन की वर्तमान स्थिति--५३३, क्रॉस की 
विदेश-मीति--५३३, आश्रित फ्रांस और विदेश नीवि-४३३ राष्ट्रपति दयाल का 
उदय--५३४ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान पाने की चेष्टा-7५३४, फ्रांस द्वारा 
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एशिया और अफ़िका पर प्रमाच--५३६, सोवियत संय पर प्रमाव-०५३६५ चीन की 


६ आग ) 


पय 
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संग्राम--६०७, अफ़िका हे परतंत्र देश--६०६, अफ्रिक़ो एडवा का आनदोलब-- 
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बैज्ञेग्स्की का प्रयास--६१४ मॉकटन कमोशन--६ १४, न्‍्यासालैंड और उत्तरी रोहे- 
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एशियाई-अफ़िको देशों फे संगठन को समत्या--६१६, प्रथम एशि- 
याई सम्मेलन--६१६, द्वितोय एशिपाई सम्मेलन--६२० , बांडुग सम्मेलन--६२०, 
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औपनिवेशिक सम्मेलन--६२६, सम्मेलन में भारत का प्रवेश--६३ १, प्रथम विश्व 
युद्ध के बाद राष्ट्रण्डल का विकास-६३२, १६२६ का इम्पीरियल कॉफ्रेंस-- 
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६३३, राष्ट्रमण्डल की बच मान स्वरूप ६३३, राष्ट्रण्डल का संगठन-६३४ 
राष्ट्रमण्डल की विशेषता--६३६, उद्दे इय ६३६, कीलम्बो योजना--६३७, राष्ट्रईंडल 
में भारत की स्थिति-६३८, भारत का सम्बन्ध-६४२, राष्ट्रमंडल का भविष्य-६४२३ ! 
५७, भारत की विदेश-नीति इ४६-७२८ 
ऐतिहासिक एछभूमि-:६४६, अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्त का विकास-६४६५ विदेश- 
नीति की परम्परा का विकास--६४६, स्वतन्त्र भारत की विदेश-नीति का निर्माण 
और उसका तत्त्व--६४६, भौगोलिक तत्त्व--६४६, विचारधाराओं का प्रभाव-- 
६५०, तत्कालीन परिस्थिति--६५० आर्थिक तत््व--६५१, विदेश-नीति की 
विशेषताएँ---६५१, असंलग्नता की नीति---६५२, युद्धोत्तर विश्व-राजनी ति--६ ५२, 
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भारत-पाक युद्ध और असंलग्नता की नीति--६६०, पं० नेहरू को देन--६६ १५ नेहरू 
की मृत्यु और असंलग्नता की नीति--६६१, असंलग्नता की वर्तमान स्थिति--६६१, 


शान्तिपूर्ण सहजीवन और विश्वशान्ति--६६२, कोरिया--६६३, हिन्द- 
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कन--६६८, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध--६६६, उपनिवेशवाद 
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का तटस्थ राष्ट्रों का दिल्‍ली सम्मेलन--६७३, संयुक्त राष्ट्रसंघ और भारत--६७५, 


प्रमख राज्यों के साथ भारत का सम्बन्ध--६७६, भारत और ग्रेट ब्रिटेन 
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संयुक्त राज्य अमेरिका--६७०६, भारत ओर सोवियत संघ--६८७, भारत 
पाकिस्तान युद्ध और सोचियत नी ति--६५०, भारत पाक युद्ध और सोबियत संघ-- 
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--६६७ भारत ःओर पाकिस्तान--६६७, देशी राज्य--६९७, नदियों के पानी 
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वाकियां को घटना और भारत--७२५, भारतोण विदेश नीति का मृल्यांकन--७२६ । 
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(२) भारत और विश्व-राजनीति 
( [त2 49 ०70 6&श्थिं7$, ) 
ब्रिटिश काल में अस्तर्राप्टरीय राजनीति में: भारत 
की भूमिका ओर स्व॒तस्त्र भारत-की विदेश-नीति-पर 
एक ग्रामाणिक अन्थ | 
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पेरिस का शान्ति-सममोता 


(एऐनलंड ९९१०९ 5९६०पघ९०) 


शान्ति की समस्या :-प्रत्येक युग में और प्रत्येक युद्ध के बाद शान्ति-स्थापना का 
काये अत्यन्त कठिन रहाएहै। अगस्त, १६१४ में सर्विया तथा अःस्ट्रिया के झगड़ा को लेकर 
जो यूरोपीय युद्ध छिंड़ा वह मानव-इतिहास का एक अत्यन्त भयंकर और दीघेकालीन युद्ध 
थां। उस समय कोई भी व्यक्ति यह नही कह सकता था कि यह युद्ध चार वर्ष से भी अधिक 
दिनों तक चलता रहेगा । लेकिन पर्याप्त प्रयल के वाद ११ नवम्बर, १६१८ को ग्यारह बजे दिन 
में, राष्ट्रपति विलसन के प्रस्तावों के आधार पर, जर्मनी तथा मित्रराष्ट्रों के बीच युद्धविराम सन्धि 
पर हस्ताक्षर हुए और प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त हुआ। चार वर्ष और पन्द्रह सप्ताह के भीषण 
संघ और विनाश के बाद जब युद्ध पीड़ित विश्व ने यह शुभ समाचार सुना तो सारे संसार में 
अपार प्रसन्नता और आनन्द की लहर दौड़ पड़ी । यह बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि इतिहास 
में इतने बड़े पमाने पर विधध्य॑सक युद्ध अबतक नहों हुआ था | युद्ध में भाग लेनेवाले समस्त राष्ट्रों 
के कोई एक करोड़ तीस लाख व्यक्ति रणचंडी को भेंट चढ़ चुके थे। आर्थिक दृष्टि से भी यह 
युद्ध यड़ा व्यवसाध्य और विध्यंसक था। युद्ध में सम्मिलित दोनों पक्षों ने युद्ध के संचालन में दो 
खरब सत्तर थरब डालर व्यय किये थे । है 


विश्व-युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन वह अनेक प्रकार की ऐसी जटिल और भीषण 
राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याए” छोड़ता गया जसी संसार के सामने पहले 
कभी उपस्थित नहीं हुईं थी। युद्ध की समाप्ति के वाद समूचे विश्व के सम्मुख सबसे बढ़ा और 
जटिल प्रइन स्थायी शान्ति की व्यवस्था करना था। शान्ति स्थापित करने का काम बेसे ही 
कठिन होता है, परन्तु उस समय संसार का वातावरण घृणा एबं कद्ता से ब्याप्त था और 
इस कारण शान्ति-स्थापना का कार्य और भी कठिन हो गया था | निस्संदेह यह काम युद्ध के 
संचालन की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। मनुष्य को कीड़े-मकोट़े की घरह 
मार डालना सहज काम है, लेक्नि इनके लिए शान्विषर्ण जीवन का प्रवन्ध करना आसान नहीं 
है। स्थायी शान्ति के लिए काफी समय तक गम्भीर विचार करना पड़ता है। इसके अठिरिक्त » 
शान्ति-सश्मेलन को झुरू करने में कई तरह की क्ठनाइयाँ थी। सवप्रथम, दुर-दर के देशों से 
प्रतिनिधियों को आना था। युद्ध के बाद आवागमन के साधन छ्त-विक्षत हो गये थे और इस 
कारप पेरिस पहुँचने में बिलम्य को सम्भावना थी । इसका दूसरा कारण यह था कि दो मद्दान्‌ 
देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में तत्काल नहीं ज्वा सकते थे । संयुक्त राग्य अमेरिका के राष्ट्रपति 
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र्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विल्सन ने स्वयं शान्ति-समेलन में भाग लेने का निश्चय किया और मध्य दिसम्बर के पद 
उनका प्रेरिस पहुँचना असम्भव था तथा उनके आने के प्र सम्मेलन की कार्यवाही शुरू नहीं की 
जा सकती थी । इसके अतिरिक्त इंगलैंड के लायड जाजे शान्ति-सम्मेलन में उपस्थित होने के 
पृ अपने देश में निर्वाचन करा लेना चाहते थे ताकि शान्ति-समझौते पर ब्रिटिश लोकमत स्पष्ट 
हो जाय । इस निर्वाचन की विधि १५४ दिसम्बर निश्चित की गयी और छठके बाद भी एस्तें 
सन्व्रिमण्दल संगठित करने में उड़ समय लग गया। यही कारप था कि युद्ध बन्द होने और 
शान्ति-सम्मेलन की प्रथम वेठक होने तक दो महोने बीत गये | इतना हो नहीं, स्थायी शान्ति 
कायम करने में युद्ध की अपेक्षा अधिक समय भी लगा। युद्ध की कुल अवधि सवा चार वर्ष की 
थी किन्ह विभिन्न देशों के साथ शान्तिसन्धि करने. में लगभग पाँच वर्ष का समय लग 


पस्दुतः बात यह थी कि जिस समय प्रथम विज्ञ-युद्ध का अन्त ईसा उस समय मिन्नराज्य 
(#॥०4 6 48०८००४०७ 70७७ 2 शान्ति-समझौते के लिए मानसिक रुप से तेयार नहीं हुए 
थे। १६१८ के अन्त में जमनी के खिलाफ भोषण बुद्ध करने की ज्षेयारी हो रही थी और किसी 


बुद्ध के समाप्त होते ही प्रत्येक वुद्धरत देश में शान्ति-सम्मेज्न में भाग लेने की तेयारी 
होने लगी और विभिन्न देशों के विदेश-मन्त्रालय तरह-तरह के तथ्य और बांकड़े इकट्ठा करने 
लगे । इस कार्य के लिए, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में अ्तंज्य विशेषज्ञ 
नियुक्त किये गये और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन लोगी के प्रयास से शान्वि-सम्मेलन की पूरी 
और धच्छी तैयारी हो गयी । लेकिन पेरिस के शान्ति-सम्मेलन का यह दर्माय था कि इस 
तथ्यों और आंकड़ों का कभी भी सहुचित रूप से प्रयोग नही किया गया। १९१६ के शान्तवि- 
सम्मेलन में जो प्रतिनिधि आये ये उन्‍हें अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा था 
ओर ऐसी हालत में वे इस तथ्यों एवं आँकड़ों का प्रयोग नहीं कर सकते थे । यह एक दुमाग्पपूर्ण 
तथ्य है कि प्रथम विश्व-युद्ध के विजेता एकाएक शान्ति की स्थित्ति में पहुँच गये और शान्ति- 
सन्धियों के निर्माण के कार्य में उपयुक्त निर्देशन का सर्वथा अभाव रहा ।' 


पेरिस का शान्ति-सस्मेलन --विज्ञ-युद्ध में जर्मनी का सबसे प्रवल ओर घातक प्रहार 
फंस पर हुआ था। इसलिए फ्रांस की राजधानी पैरिस की शाम्ति-सम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त 
थाने माना गया और बहीं इस सम्मेलन का आयोजन हुआ । इसके कुछ और भी कारण थे। 
विराम संधि के लिए वार्ताएँ पेरिस हे ही की गयी थी। सर्वोन्च वुद्धन्परियद्‌ के कुछ कार्यालय 
रिस में ही स्थित थे । इसके अलावे, पोलैंड, चेकीस्लीवाकिया, इगोस्लाविया आदि देशो 
की “निर्वांसित सरकारें” पेरिस में ही थीं। लेकिन पेरिस को सम्मेलन के लिए स्थान चुनना 
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पैरिस का शान्तिन्‍्शमझ्नौता ड 


एक गलठ निर्णय था। यस्तुनः इस समय शान्विनसम्मेलन का आयोजन जेनेवा या हेग जेसे 
उटस्थ नगरों में होना चाहिए था । पेरिस में सम्मेलत का होना अलन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण था, 
क्योंकि यृद्ध-जन्प क्रोष खबसे अधिक यहाँ ब्याप्त था और वहाँ उण्डे दिमाग से विचार-विमर्श 
नहों हो सकता था । सचमुच पेरिस का बातावरण शान्ति संधियों के लिए अनुकूल नहीं था । 
षे ] ५ १९ लेक ब्य् टन 
णेसा कि येन्स ने लिएा है; “ पेरिस एक दिवास्वप्न था ओर प्रत्मेक व्यक्ति वहाँ अस्वस्थ था । 
सम्ूण पावावरप अप्न्वोष, घृणा, प्रतिशोध, पागलपन तथा द्रोह की भावना से घनीभूत था // 
इस बातावरण में एक न्‍्यायपृर्ण संधि की आशा करना व्यर्थ था। 


50-2:2%4255 १६१६ के प्रारम्भ से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि-मण्डल पेरिस पहुँचने लगे। विजेता 
राष्ट्रों के छुल बत्तोत प्रतिनि्धि-मण्डल पेरिस आये थे और यहाँ प्रतिनिधि-मण्डलों की संझ्या 
सैकड़ों में थी । इनमें मन्त्री, कूटनीविश राजनेता, कानून और आर्थिक विशेषश्, सेनिक, 
पू*जीपति, मजदूरों के नेता, संसदोय सदस्य और प्रमुष नागरिक सम्मिलित थे | इनके अतिरिक्त, 
छंसार के कोने-कोने से पत्र्गनतिनिधि एवं संवाददाता भी पेरिस पहुँचे हुए थे। उस समय 
पेरिस की रौनक और चहल-पहल देपने योग्य थी । सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वयं अमेरिका 
के राष्ट्रपति बिल्मन तथा विभिन्न देशों के ग्यारह प्रधान मन्‍्त्री और बारह विदेश मन्त्री पेरिस 
में उपस्थित थे । इस विशिष्ट जनसमृह में निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेयनीय 
है: फ्रांस के क्लिमेंशों, पिसतों, ठारडियू और केम्बों; अमेरिका के लसिंग और कनंल हाउस; 
प्रिटेन के लायड जाज, वालफर और बोनरलॉ; इटली के ओरलेंडो और सोनिनो; वेल्जियम 
के हईमन्स; पो्ैंड के डिमोस्की; यूगोस्लाविया के पाशिप; चेकोस्लोवाकिया के बेनेस; यूनान के 
बैनिजेलोस तथा दक्षिण अफ्रिका के स्मदुस तथा बोधा इत्यादि । 
सौषियत रूस को सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था। 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमन्त्रित किया जाय या नहीं इस बात पर कई दिनों 
तक विवाद होता रहा । क्लमेंशों को साम्यवादियों से तीव्र घृणा थी, लेकिन विर्सन का कहना 
था कि रूस की सम्मत्ति के अभाव में कोई भी यूरोपीय व्यवस्था स्थायी नहीं हो पायगी । लायड 
जाज का भो यही विचार था। अतएव उसने यह प्रस्ताव रखा कि रूस के समी राजनीतिक दलों 
के साथ पहले एक सम्मेलन किया जाय और बाद में किसी निश्चय पर पहुँच कर उसे भी शान्ति 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाय । ऐसे प्रस्ताव को रूस फी बोल्शेविक सरकार नहों 
मान सकतो थी। अतएव रूस के. किसी भी प्रतिनिध ने शान्ति-सम्मेलन में कमी भी भाग नहीं 
लिया ।? पराजित राष्ट्रों की भो सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था; क्यों कि धनका 
काम केवल इतना ही था कि संधि का प्रारूप तैयार हो जाने पर वे उनपर अपना हस्ताक्षर कर 
: दें ।2 इस बार मित्रराष्ट्र बहुत सतक ये। १८१४-१५ के वियना-कांग्रेस में पराजित फ्रांस के 
प्रतिनिधि तेजरॉ को शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था जिसने अपनी 
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र्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विल्सन ने स्वयं शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया और मध्य दिसम्बर के पृ 
छनका पेरिस पहुँचना असम्भव था तथा उनके आने के पूर्व सम्मेलन को कार्यवाही शुरू नहीं की 
जा सकती थी | इसके अतिरिक्त इंगलैंड के लायड जाज शान्ति-सम्मेलन में उपस्थित होने के 
पूर्व अपने देश में निर्वाचन करा लेना चाहते थे ताकि शान्ति-समझौते पर ब्रिटिश लोकमत स्पष्ट 
हो जाय | इस निर्वाचन की तिथि १४ दिसम्बर निश्चित की गयी और उसके बाद भी उन्हें 
मन्त्रिमण्डल संगठित करने में कुछ समय लग गया । यही कारण था कि युद्ध बन्द होने और 
शान्ति-सम्मेलन की प्रथम बेठक होने तक दो महोने बीत गये | इतना ही नहीं, स्थायी शान्ति 
कायम करने में युद्ध की अपेक्षा अधिक समय भी लगा। युद्ध को कुल अवधि सवा चार वर्ष की 
थी किन्तु विभिन्न देशों के साथ शान्तिसन्धि करने- में लगभग पाँच बे का समय लग 
गया | 

बस्तुतः बाते यह थी कि जिस समय प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त हुआ उस समय मित्रराज्य 
( 40०१ & /७5०७४।०० ९०४०:७ ) शान्ति-समझौते के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए 
थे । १६१८ के अन्त में जमंनी के खिलाफ भीषण युद्ध करने की तेयारी हो रही थी और किसी 
ने यह आशा न की थी कि जरमनी का पतन इतना शीम्र हो जायगा । इसलिए जब ११ नवम्बर 
को विराम संधि हुई तो एकाएक युद्ध की स्थिति से शान्ति की स्थिति में प्रवेश कर जाना कुछ 
कठिन अवश्य प्रतीव हुआ । 


युद्ध के समाप्त होते ही प्रत्येक युद्धरत देश में शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने की तेयारी 
होने लगी और विभिन्न देशों के विदेश-मत्त्रालय तरह-तरह के तथ्य और आंकड़े इकट्ठा करने 
लगे । इस कार्य के लिए, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिठेन और फ्रांस में असंख्य विशेषज्ञ 
नियुक्त किये गये और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन लोगों के प्रयास से शान्ति-सम्मेलन की पूरी 
और भच्छी तेयारी हो गयी। लेकिन पेरिस के शान्ति-प्म्मेलन का यह दुर्भाग्य था कि इन 
तथ्यों और आंकड़ों का कभी भी सम्मुचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया। १९१६ के शान्ति* 
सम्मेलन में जो प्रतिनिधि आये थे उन्हें अत्यधिक अत्तामान्य परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा था 
और ऐसी हालत में दे इन तथ्यों एवं आकर्डों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। यह एक दुभाग्यपूर्ण 
तथ्य है कि प्रथम विश्व-युद्ध के विजेता एकाएक शान्ति की स्थिति में पहुँच गये और शान्ति 
सन्धियों के निर्माण के कार्य में उपयुक्त निर्देशन का स्बेथा अभाव रहा ।' 

पेरिस का शान्ति-सम्मेलन --विद्व-युद्ध में जमंनी का सबसे प्रबल और घातक प्रहार 
फ्रांस पर हुआ था । इसलिए फ्रांस की राजधानी पेरिस की शान्ति-सम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त 
स्थान माना गया और वही इस सम्मेलन का आयोजन हुआ । इसके कुछ और भी कारण थे। 
विराम संधि के लिए वार्ताएँ पेरिस से ही की गयी थी । स्ोच्च युद्ध-परिषद्‌ के कुछ कार्यालय 
पेरिस में ही स्थिव थे। इसके अलाबे, पोलैंड, चेकोसलोवाकिया, युगोस्लाबिया आदि देशों 
की “निर्यासित सरकारें? पेरिस में ही थीं। लेकिन पेरिस की सम्मेलन के लिए स्थान चुनना 
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पेरिस का शान्ति-रमझौता ड्‌ 


एक गलव निर्णय था ! वस्दुतः इस रामय शान्वि-यम्मेलन का आयोजन णेनेवा या देय णैसे 
तटस्थ नगरों में होना चाहिए था । पेरिस में सम्मेलन का होना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण था, 
गयोंकि युद्ध-जन्प क्रोष सबसे अधिक यहाँ व्याप्त था और यहाँ ठण्डे दिमाग से विचार-विमर्श 
नहीं हो सकता था । सचमुच पेरिस का बातायरण शान्ति संधियों के लिए अनुकूल नहों था । 
शेसा कि केस्स ने लिया है: “ वेरिस एक दियास्वप्न था और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ अस्वस्थ था । 
सम पावावरण अपन्ठोष, पृषा, प्रतिशोष, पागलपन तथा द्रोह की भावना से घनीभूत था ।/ 
इस बाताबरण में एक न्यायपूर्ण संधि की आशा करना व्यर्थ था। 


(के पक १६१६ के प्रारम्भ से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि-मण्डल पेरिस पहुँचने लगे। विजेता 
राष्ट्र के छुत्न यर्तौस प्रतिनिधि-मण्डल पेरिस आये थे और पहाँ प्रतिनिधि-मण्डलों की संख्या 
सेकड़ों में थी । इनमें मन्‍्त्री, कूटनीविश राजनेता, कामून और आर्थिक विशेषज्ञ, सेनिक, 
पृ“जीपति, मजदूरों के नेता, संसदीय सदस्य और प्रमुष नागरिक सम्मिलित थे । इनके अतिरिक्त, 
संसार के कोने-कोने से पत्रन्ग्नतिनिधि एवं संवाददाता भो पेरिस पहुँचे हुए थे। छस समय 
पेरिस की रौनक और चहल-पहल देयने योग्य थी | सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वयं अमेरिका 
के राष्ट्रति बिल्सन तथा विभिन्न देशों के ग्यारह प्रधान मन्त्री और थारह विदेश मन्त्री पेरिस 
में उपस्थित ये । इस विशिष्ट जनगमृह में निम्नलिणित व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है: फ्रांस के क्लिमेंशों, पिसों, टारडियू और केम्बों; अमेरिका के लाँसिंग और कल हाछस; 
प्रिटेन के लायड जाजे, बालफर और बोनरलॉ; इटली के ओरलेंडो और सौनिनो; बेल्जियम 
के हईमन्स; पोैंड के डिमोस्क्री; यूगोस्लाविया के पाशिपः चेकौस्लोबाकिया के बेनेस; यूनान के 
वैनिगेलोस तथा दक्षिण अफ्रिका के स्मद्स तथा बोधा इत्पादि । 

सोवियत रूस को सम्मेलन में सम्मिलित हीने के लिए आमनित्रित नहीं किया गया था। 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमन्त्रित किया जाय या नहीं इस बात पर कई दिनों 
तक विवाद होता रहा । विलमेंशो को साम्यवादियों से तीव्र घृणा थी, लेकिन विल्सन का कहना 
था कि रूस की सम्मति के अभाव में कोई भी यूरोपीय व्यवस्था स्थ्ययो नहीं हो पायगी । लायड 
जाज का भो यही विचार था । अवएव उसने यह प्रस्ताव रखा कि रूस के सम्ी राजनीतिक दलों 
के साथ पहले एक सम्मेलन किया जाय और बाद में किसो निश्चय पर पहुँच कर उसे भी शान्ति 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाय । ऐसे प्रस्ताव को रूख फी बोल्शेविक सरकार नहीं 
मान सकती थी। अवएय रूप के, किसी भो प्रतिनिध ने शान्ति-सम्मेलन में कभी भी भाग नहीं 
लिया ।* पराजित राष्ट्रों को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था; क्यों कि उनका 
काम केवल इतना ही था कि संधि का प्रारूप तेयार हो जाने पर वे उनपर अपना हस्ताक्षर कर 
दें।१ इस बार मित्रराष्ट्र बहुत सतके थे। १८१४-१५ के वियना-कांग्रेस में पराजित फ्रांस के 
सतिनिधि तेज को शान्वि-सम्ेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था जिसने अपनी 
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॥॥ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कूटिनीति से मित्रराष्ट्रो के बीच मतभेद उत्पन्न करा दिया था । इस सम्भावना से बचने के लिए 
मित्रराष्ट्र यह निश्चय कर चुके थे कि इस वार के शान्ति-सम्मेलन में किसी “जमं॑न-तेलरोँ” 
को नहीं घुसने दिया जाय। लेकिन यह भी एक गलत निर्णय था। यदि जम॑नी के 
प्रतिनिधि सम्मेलन में रहते तो वर्साय की सन्धि सम्भवत : उतना कठोर और दोपपूर्ण नहीं 
होती | 


सर्वोच्च शान्ति-परिपदु--६८ जनवरी, १६१६ को फ्रांत के विदेश-मन्त्रालय में प्ोअन्कारे 
ने शान्ति-सम्मेलन के प्रारम्भिक अधिवेशन का उदघाटन किया । फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री क्लिमेंशो 
सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये । इतने बड़े सम्मेलन में इतने महत्ततप्रण काम का होना व्यावहारिक 
दृष्टि से अप्म्भव था। अतः सम्मेलन को कार्यवाही को चन्ञाने के लिए दस व्यक्तियों की एक 
सर्वोच्च शान्ति-परिषद्‌” बनायी गयी। इस परिषद्‌ में तत्कालीन महान्‌ राष्ट्रो--अमे रिका 
फ्रांस, ब्रिडेन, जापान और इटली--के दो-दो प्रतितिधि थे। परिषद के सदस्य जो चाहते 
कर सकते थे । साधारण अधिवेशन में रखे जानेवाले विषयों का चुनाव वहीं करते ये। 
सम्मेलन उनके फेसलों को निर्विरोध स्वीकार कर लिया करता था। लेकिन यह एक आपत्तिजनक 
कार्य-पद्धति थी जिसके द्वारा विल्सन के “चोदह सूत्रों” के सर्वश्रथम सिद्धान्त कि भविष्य में 
शान्ति संधियाँ प्रकट रूप से की जायें और युप्त कूटनीति का अवलम्बन न किया जाय, का 
उल्लंघन हो रहा था।' अपनी पुस्तक में हैरोल्ड निकोल्सन ने लिखा है; हमारी शान्ति की * 
शर्तों का निर्णय खुलेआम नहाँ हुआ । जितनी गुप्ता इस सम्मेलन में बरती गयी उतनी कदाचित 
किसी दूसरे सम्मेलन में नहीं बरतो गयी थी।? यद्यपि इस कार्यपद्धति से काम करने में बड़ी 
आसानी हुईं लेकिन इसके कारण समाचार-पत्नो के प्रतिनिधि बडे नाराज हुए । उन्हें कुछ अबसरो 
को छोड़कर सम्मेलन कक्ष में प्रायः नही जाने दिया गया। अखबारों में उस समय जो भी 
समाचार छपे वे केवल “विश्वस्त सूत्रों” के आधार पर ही । अखबार वालो ने इस व्यवस्था 
के विरूद्ध काफी हो-हल्ला मचाया। इंगलैंड तथा फ्रांस के समाचार-पत्र इतने क्र्द्ध थे कि 
उन्‍होंने पेरिस में एकत्र राजनेताओं को ““४०४छतालऊ ० एथा5” कहने में भी संकोच नहीं 
किया ।* 


बात यहीं तक सीमित नहीं रही । कुछ ही दिनों के वाद यह अनुभव किया जाने लगा 
कि कार्य-संचालन और कार्यवाही को गोपनीयता रखने के दृष्टिकोण से दस व्यक्तियों की परिषद्‌ 
भी बहुत बड़ी है। अतएव माचे १६१९ में यह घोषणा की गयी कि भविव्य में संन्धि से सम्बन्धित 
सभी कार्य “चार व्यक्तियों की परिषद्‌” करेगी। ये चार व्यक्ति थे--संगुकृत राज्य अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन के प्रेधान मंत्री लायंड जाज, फ्रांस के प्रधान मंत्री क्लिमेंशों तथा इटली के 
प्रधान मंत्री ओरलेंडो । अब शान्ति सम्मेलन की सारी जिम्मेबारी और संसार के भाग्य का 
निबंदारां पूरी तरह से इन्हीं महापुरुषों के हाथ में था । यहो लोग गुप्त रीति से सभी बातों का 


फैमला बर लिया करते थे * चूँकि शांति-सम्मेलन के सब महत्त्वपूर्ण निणंय और उनके आधार पर 








3... वलडड00, 72% उद#0हम पावन गाव, ए 90. 
2,  प्रच्गत फिलाणेडठक, आचध्वट० 2दो.मरा 72979, ए, 43. 
3... एकथ्णण४ड, मिब्फसंड ब्णपे ॥59069, ०9. ण, 9, 8, 


पैरिस का शान्ति-समझौता ष्‌ 


बुद्धीत्तर विज्व का पुननिर्माण इन्हीं लोगो ने लिया, इसलिए इनका उंक्षिप्त परिचय प्राए कर लेना 
आबइयक है । 

विल्सन--महायुद्ध के समय तथा उसके हुरत बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बुडरो विल्सन 
( १५००९४०७ ५४५०० ) संसार का सबसे महान और सर्वाधिक लोकअय नेता था। यह एक 
ऐसे राज्य का प्रधान था जिसके अथक प्रयास से प्रथम विश्व-्युद्ध जीता गया था। संयुक्त-राज्य 
अमेरिका की सरकार ने बड़ी मुस्तेंदी से अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध जीठने का प्रयास 
किया था। लेकिन एक भोर जहाँ युद्ध जीतने के लिए व्यावहारिक कारवाइयाँ की जा रही थीं, 
वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रपति विज्तनन अपने आदर्शवादी सिद्धान्दों के आधार पर युद्ध की अन्त 
करने का प्रयास भी कर रहा था। युद्धपीड़ित विद्य भें बह शान्ति के अग्रदृत का काम कर 
रहा था । 


राष्ट्रपति विल्सन प्रथम विज्व-युद्ध को “बुद्धान्चक युद्धा! ( छड्ए (० लात छयः ) मानता 
था । उससे यह नारा निकाला कि जर्मनी को हराकर “संसार कौ लीकतन्‍्त्र के लिए सुरक्षित” 
(७ प्राभए४ 08 - एप इथढ कि. त॑शा0लसवटए ) बनाना है । इस नारे ने अमेरिका को ही 
नहीं, धल्कि बाहरी देशों को भी प्रभावित किया । उसने युद्ध के बाद न्याय के आधार पर एक 
नये संसार के निर्माण का वादा किया। उसने यह घोषणा की कि संधि की शर्चों के अनुसार 
किसी भी राष्ट्र को उसकी इच्छा के प्रतिकूल नहों मिलाया जायगा और उत्से क्षतिषृत्ति की 
कोई रकम दण्ड के रुप में नहीं माँगी जायगी । उसने एक ऐसे सुन्दर संसार की स्परेणा टेयार 
की जिसमें एक राष्ट्रसंघ ( 7,098०० ० ७४०४७ ) की देखरेख में शांति और न्याय की स्थापना 
हो। बस्तुतः विद्सन के साभने केवल दो उद इय थे; राष्ट्संध और आत्मनिर्णय के सिद्धार 
( एपंग्र्भज़ेै8 ०१ इथॉ-१९४४प्रपंध्ण्धं०घ ). की स्थापना । इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर बह 
युद्धोत्तर विश्व का निर्माण करना चाहता था । अतएव युद्ध के बाद शांति-संधि के सम्बन्ध में 
उसकी अपनी एक महान आदशंवादी धारणा थी जिएकी व्याख्या उसने ८ जनवरी, १६३८ को 
अमेरिकी कांग्रेस में भाषण देते हुए की थी । इसी भाषण में उसने अपने प्रसिद्ध “चौदह यूत्रों”? 
( #०णावशा ९०0४७ ) का प्रतिपादय किया था । लेकिन विल्सन की इन सुत्रों के म्रतिणादन से 


ही सन्‍्तोप नहीं हुआ । 


११ फरवरी, १६१८ को कॉग्रेस के ही सामने उसने-अपने “चार सिद्धान्तों” का प्रति 
पाद किया । इसके उपरान्त » जुलाई कौ माउस्ट वर्नन में भाषण करते हुए उसने “चार ज्षक्ष्यों” 
की घोषित किया और फिर २७ सितम्बर को न्यूयायय में भाषण करवे हुए उठने “पॉच 
ज्याख्याओ? ( छए० पधपधाफः८फधं०5 ) की स्थापना की । बिहसन की इन सभी घोषणाओं 
के मूल में यह बात थी कि नयी शान्ति व्यवस्था करते हुए लोकतन्त्र, राष्ट्रीयठा, आस्मनिर्णय और 


१ विल्सन फे चौदह सूत्र निम्नलिखित बे 

२, सुने दंग से सुनी शान्ति को जाय । शान्ति का समझौता गुप्त रुप से नहीं हो। 

२, युद्ध और शात्ति के दिनों में सामुद्रिद भावागमन की स्वतन्त्रता हो । 

३, यवाश्वम्मर सभी आर्थिक अवरोध इृटाये जाय । अर्षाव राष्ट्रों के बीच दिस्रो पकार की 
दोदार ने रहे । 


ड अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों का पालन हो ! उसका दृढ़ विश्वास था कि इन्हों सिद्धान्तों के आधार पर 
विश्व में स्थायी शान्ति का निर्माण हो सकता है | 


हैरोल्ड निकोल्सन के मताभ्ुसार विल्सन अपने को मानव जाति की एक नयी व्यवस्था 
देने बाला एक पेगम्बर मानता था ।? इन्हीं धारणाओ और मान्यवाओं को लेकर शांति का यह 
मसीहा और प्लेटो की कल्पना का“दार्शनिक राजा” ( फ़्ी0०फक्ष-/०४ ) अपने देश की 
वैधानिक परम्परा को तोड़कर असीम जिम्मेवारी लेकर शांति-सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
अमेरिका से यूरोप चला था। समस्त संसार में उस समय वही एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर 
सभी लोगों की निगाह टिकी हुई थीं। विजिठ और विजेता सभी उससे आशा रखते थे। 
मानवता के त्राता के रूप में वह जहाँ भी गया, उसका अभृतपूर्व स्वागत हुआ। लाखों की 
संख्या में जनता उसके स्वागत के लिए छमड़ पड़ी । लन्‍्दन और रोम का भ्रमण करते हुए जब 
वह पेरिस पहुँचा तो पेरिस की जनता उसे देखकर आनन्दाभ्र्‌ ओं से गदुगद्‌ हो गयी । वास्तव में 





४. अख-शर्तों की निम्नतम सीमा तक घटा दिया जाय जिसस्ते राष्ट्रों के बीच इृथियार-बन्‍्दी की होड़ 
बन्द हो । 

४, जनता को इच्छा और द्वितों पर पूरा ख्याल रखते हुए उपनिवेश-सम्बन्धी समस्याओं का उचित 
और निष्पक्ष फेसला हो। 

६, रूस के प्रदेशों को खाली कर दिया जाय और जपने राजनोतिक विकास तथा राष्ट्रीय नीति के 
निर्धारण को उसकी स्वाधीनता को मान्यता दे दी जाय । 

७, बेल्जियम को खाली कर दिया जाय, उसके तट्स्थीकरण को मान लिया जाय और उसको अभ्ुुसत्ता 
सीमित करने का प्रयास नहीं किया णाय | 

घ, सम्पूर्ण फ्रांसीसों अद्ेशों को मुक्त कर दिया जाय । उसके वे प्रदेश जिनपर विदेशियों का अधिकार 
है लौटा दिये णायें। १८७१ में एल्सस-लोरेन लेकर उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसको समाप्त 
किया जाय | 

&, राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की ध्यान में रखकर इटली को सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो । 

१०, आस्ट्रिया के साम्राज्य की विविध णातियों के राष्ट्रीय विकास का समुचित प्रबन्ध किया 
जाय | 

११५ रूमानिया, सर्बिया और मास्टिनिश्रो को खालो कर दिया जाय । उनके जिन प्रदेशों पर अधिकार 
कर लिया गया है उन्हें लौटा दिया जाय । सर्ब्या को समुद्त तद तक पहुँचने को सुविधा दी जाय। ऐतिहा- 
सिक परम्परा के आधार पर वाल्कन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को निर्धारित किया जाय । 

१२, तुकीं साम्राज्य को अपने वास्तविक भू-भाग पर बने रहने दिया जाय । परन्तृ, तुर्की के शासन में 
रहनेवाली अन्य जातियों के स्वतन्त्र राष्ट्रीय विकास का समुचित प्रबन्ध किया जाय | डार्डेनकत्त को स्थायो 
रूप से सभी राष्ट्रों के लिए खोल दिया जाय जिससे सभी देशों को जहाजों शौर व्यापार के लिए यातायात का 
खुला मार्ग प्राप्त दो सके । 

१३, पक ऐसे स्वाधीन पोल-राज्य की स्थापना को जाय जिसमें पोल जाति के सभी लोग ययासम्भव 
सम्मिलत हो सकें । उन्हें समुद्र तर तक पहुँचने के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित मार्ग आप्त हो और एक अन्‍्तर्रा- 
ड्रीय सममौता के द्वारा पोलैण्ड को स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अख़ष्ठता की गारण्दी दी जाय । 

१४, राष्ट्रों का एक आम संघ कायम किया जाय जिसके द्वारा बड़े और छोटे राज्यों को समान रूप से 
राजनीतिक स्वधोनता और प्रादेशिक अखण्डता का पारस्परिक आश्वासन प्राप्त ही । 
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प्राचीन रोमन साम्राज्य को सम्राप्ति के बाद यूरोप में विल्सन जेसा शानदार स्वागठ किसी दूसरे 
राजनेता का अभी तक नहीं हुआ या ।' 

विल्सन एक धोर आदर्शवादी था और राजनीति के कट सत््य से बहुत दूर रहनेवाला 
व्यक्ति था । कूटनीति में वह बिल्कुल पारंगत नहीं था। उसे यूरोपीय स्थिति का उतना शान 
नहीं था जितना कि चर राजनीतिश लायड जाज अथवा विलमेंशो या ओरलैंडों को था। 
विल्सन के अन्य साथी केवल चहर ही नहीं थे बढिक उतने आदर्शवादी भी नहीं ये । विल्सन 
का दृढ़ विश्वास था कि सानव जाति की रक्षा और उद्धार राष्ट्रसंघ की स्थापना से हो सकता है 
और इसलिए बह इसे सभी शांति-संधियों का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग बना वेना चाहता था । 
राष्ट्रतंध उसके लिए जीवन-मरण का ग्रइन वन गया था। लेकिन जो व्यावहारिक राजनीतिश् 
थे उसके साथ ऐसी यात नहीं थी। कहा जाता है कि विलमेंशों प्रातःकाल यह बाबय डुहराया 
करता था “मैं राष्ट्रतंध की स्थापना का समर्थन करूँ या। । ” किन्द्र भीरलैंडो से जब एक बार 
पृद्ठा गया कि राश्ट्रसंघ के बारे में आप का वया मत है तो उसने उत्तर दिया था--हम निस्सन्देह 
शध्ट्र/ंप की स्थापना का स्वागत करेंगे किन्तु फ्यूम का प्रश्न पहले निर्षीत होना चाहिए ।” 

शान्ति-सम्मेलन में राष्ट्रयंध में बिल्सन की सबसे बड़ी कमजोरी थो जिससे उसके सभी 
सहकर्मियों ने नाजायज फायदा उठाया। अन्य देश राष्ट्रसंघ के निर्माण की बात मान लें इसके लिए 
विदसन सब कुछ त्यागने के लिए तेयार था। यहाँ तक फि राष्ट्रपंघ के लिए वह चोदह सूत्रों के अनेक 
सिद्धांतों की अवहेलना करने के लिए भी तैयार हो जाता था। णैसा कि पाल बर्डसल ने लिया 
है कि क्षति-पूर्ति की समस्या के अतिरिक्त अन्य सभी प्रइनों पर ब्रिटेन, फ्रांस और जापान 
विल्सन से राष्ट्रसंघ के नाम पर प्रायः अपनी अधिकांश बातें मनवाने में सफल हुए । फिर भी, 
पेरिस सम्मेलन में यदि पराजितों के साथ थोड़ी नरमी वरती गयी तो वह बिल्सन के कारण ही । 
वास्तव में यदि सम्मेलन में बिलसन न होता तो न जाने लायड जाज और विशेषकर विलमेंशो 
बया से बया_कर देते । विल्सन ही उनकी असीम आकाक्षाओं पर अंकुश लगाता रहा। यदि 
विल्सन न होता तो फ्रांत जमनी का नामोनिशान मिठा देवा 

कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं पेरिस में आकर विल्सन ने एक भारी भूल की । यदि 
बह वाशिंगटन में हो रहकर अमरीकी प्रतिनिधियों को आदेश देता रहता तो सम्भव था कि 
उसका प्रभाव और अधिक होता । लेकिन विल्सन को सबसे अधिक चिन्‍्त्रा राष्ट्संध के लिए थी 
और वह चाहता था कि विद्व-उंस्था के विधान का निर्माण बह स्वयं करे ।* 
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दे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विल्सन के सामने एक और कठिनाई थो । इस समय अमरीकी जनता का समर्थन उसे 
प्राप्त नहों था। नवम्बर, १६१८ में अमरोकी कॉग्रेस का चुनाव हुआ जिसमें विल्तन की डेमो- 
क्रो टिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नही हुआ । विल्प्न के सहयोगी विशेषकर विल्लमैंशों उसको इस 
कमजोरी को समझते हैं और उन्होंने इससे खूब लाभ उठाया ।' 


ल्ायड जार :--ईंगलेंड के लिवरल दल के नेता तथा प्रधान मन्त्री लायड जाज (/0:१ 
0८०६९) अपने युग का सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। शान्ति सन्धि के सम्बन्ध में उसकी अपनी 
अलग घारणा थी । सम्मेलन में आने के पूर्व ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था। इसमें जमनी के साथ 
कठोर व्यवहार करने का नारा लगाया गया था ओर इन्हीं प्रतिशोधात्मकः नारी के आधार पर 
लिबरल पार्टी चुनाव में जीती थी। किन्तु लायड जार्ज एक दूरदर्शी राजनेता था। फ्रांस जमनी 
को सदा के लिए कुचल देना चाहता था, लेकिन इंगलेंड का हित इस वात में था कि जर्मनी का 
क्रमशः उत्थान हो । अतएव शान्ति-सम्मेलन में लायड जाज जमंनी के प्रति फ्रांस की अपेक्षा 
शधिक नरम और उदार व्यवहार करने का पक्षपाती था। लेकिन वह कोरा आदर्शवादी कभी 
नही था । उसके सामने राष्ट्संध और आत्मनिर्णय का सिद्धान्त उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था जित्तना 
ब्रिटेन का साम्राज्यवादी स्वार्थ । लायड जाल सही अर्थों में व्यावहारिक राजनीतिजञ ( फ़ाब्ला- 
८ग एगांपंलंध्ा ) था । उसकी तीच बुद्धि, चाह॒र्यपृर्ण कूटनीवि, अनर्थक का्यंशक्ति और बिजली 
को तेजी से निणेय करने और बदलने की क्षमता ने एसे शान्ति सम्मेलन का एक महान्‌ कूटनीतिश 
साबित किया । सम्मेलन में लायड जाज के सामने तीन सुख्य उद्देश्य थे : प्रथमतः, वह जम॑नी 
का एक नाविक प्रतिदन्द्दी के रूप में स्बनाश कर देना चाहताथा। द्िदीयतः वह फ्रांस को 
उतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था जिससे यूरोपीय शक्ति-सम्तुलन गड़बड़ हो जाय । 
लायड जार्ज का तीसरा उद्दे इय ब्रिटेन के लिए छूट के माल में अधिक-से-अधिक हिस्सा प्राप्त 
करमा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी इन तीनों उद्देश्यो की पूर्ति में बहुत सफलता 
मिली । ई० जे० डिल्लोन ने उसकी बड़ी प्रशंसा को है। उसके कथनानुसार लायड जार्ज की 
अन्त ष्टि बड़ी विलक्षण थी और उसके निकटतम साथी भी कई बार कूटनीति में उसको अगली 
चाल का अनुमान करने में असफल हो जाते थे 


क्ल्षिमेंशो- फ्रांस का प्रधान मन्त्री क्लिमेंशो ( 0/९॥९४००४० ) कूटनीति और अनुभव 
में अपने सभी साथियों से कही आगे था । इस समय उसकी अवस्था अठहत्तर वर्ष की थी और 
१८७० में जर्मनी द्वारा फ्रांस के लज्जापूर्ण पराभव को उसने अपनी बाँखों से देखा था । अतएव 
प्रतिशोध लेने की इच्छा उसमें बड़ी प्रबल थी । वह न तो आदशंवादी था और न विल्सन के 
आदर्शवादी सून्नों की कोई परवाह ही करता था । बिजय के बाद उसकी महत्त्वा्काक्षा इतनी बढ़ 
]., पए6 ाणव्तांब6 ण्णते ए7०ंकंए ४06 घा०४ इंफएणएा मइटमएत्यी टक्ा89. 6 
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9. चुनाव के अवसर पर इगलेड में जो मारे लगे थे उनके इुछ नमुने निम्नलिखित है; “क्षैजर को 
फॉसो पर लटकाया जाय” “जम्नी से इरणाना लिया जाय--झशिलिंग के बदले शिलिंग और टन के बदले टन 
वसूल किया जाय ।7 
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पैरिस का शान्ति-समझौता ६ 


गयी थी कि परास्त देशों के न्‍्याययुक्त अधिकारों की उपेक्षा करने में उसे जरा भी हिचकिचाहद 
नहीं होती थी । विल्सन का कहना था कि इस समझौते में केवल विजयी राष्ट्र के स्वार्थ तथा 
हित का ही ध्यान न रखा जाय; बल्कि उन राष्ट्रों की इच्छाएँ भी ध्यान में रखा जाय जिन पर 
समझौते का असर पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता और न्याय की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति विल्सन एक 
नयी दुनिया बनाने का मनसूधा बाँध रहा था । लेकिन फ्रांस के 'शेर! क्लिमेंशों (तथा ब्रिटेन के 
राजनीतिश लायड जाज) के सामने वह असमर्थ और शक्तिहोन था । लायड जाज में कम-से-कम 
एक गुण ती था कि उसे जो अच्छी सलाह दी जाती थी उसे वह मान लेता था, लेकिन क्लिमेंशो 
कै साथ ऐसी बाद नही थी । पेरिस सम्मेलन के अपने साथियों में वह सबप्ते अधिक प्रभावशाली 
और सबसे अच्छा कूटनीतिश था । सम्पूर्ण सम्मेलन में यही एक ऐसा व्यक्ति था जी यह जानता 
था कि कय और कैसे क्या करना चाहिए। १८७० की याद उसके दिमाग में ताजी थी। उस 
समय फ्रांस हारा था और उसे पराजय के सब परिणाम भुगवने पड़े थें। इस बार जरम॑नी हारा है। 
अतएव इस हार का परिणाम उसको भुगतना है। छसको प्रूर्ण विश्वास था कि जमनी शक्ति के 
अतिरिक्त किसी चीज में विश्वास नहीं करता । अतः फ्रांस को सुरक्षा के लिए वह जर्मनी की 
बिल्कुल पंणु बना देना चाहता था । बह शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त में विश्वास करता था; 
विल्सन के सूत्रों में नहीं। विल्सन की हँसी छड़ाते हुए उसने कहा था “ईसा मसीह केवल 
दस आदरशों से सन्तृष्ट है, लेकिन विल्‍सन चौदह आदशों पर जोर देते है ।?!” एक अन्य अवसर 
पर उसने कहा; “लायड जा तो अपने को नेपोलियन समझता है, परन्तु विल्सन 
अपने को ईसा मानता है ।”? शान्ति-सम्मेलन के प्रधान के रूप में विलमेंशों का कार्य बड़ा 
महत्त्वपूर्ण था । 


शान्ति सम्मेलन में उसका परम लक्ष्य जमनी को कुचलना था। बह चाहता था कि 
जमनी इतना कुचल दिया जाय कि वह फ्रांस के लिए कभी खतरे का कारण नहीं बन सके ।* 
विलमेंशी में फासिस्थवादी प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी थी। वह युद्ध को आवश्यक मानता था। 
उसका कहना था कि जमे और फ्रांसीसी लोगी के बीच संघर्ष अनिवाय है और यह वर्षों से चला 
आ रहा है। इस वार जब जमंनी बुरी तरह हारा है तो उसको बिना पृर्णवया कुचले छोड़ देना 
एक भहान्‌ भूल होगी । अतएवं वह जमेनी का नामोनिशान मिटाने का इढ़ संकल्प करके सम्मेलन 
में आया था। वह हमेशा फ्रांस के हित की बात सोचता था और उसकी रक्षार्थ हमेशा तेयार 
रहता था ! उसके सम्बन्ध में एक लेखक ने लिखा है : वह नियन्त्रणहीन तथा अनियन्त्रित खुमारी 
से भरा तथा जगड़ाद्व था; वह नींद की लम्बी खुमारी से तभी जगता था जबकि फ्रांत के हित 
को खतरा होता या जब कभी किसी छोटे राज्य की कीमत पर अपने देश को मजबूत बनाने 
फा.अवसर देखता था ।” 


2. “लरला (0१ छा अबंडीव्त जांधा एशा. एकाणमावेकाशाई३, प्ैष॥ केए, 807 
ल्‍पश्ंडाए 00 ऋ0प्र#९छय .!! 
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हढ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ओरलंडो :--इन तीन महापुरुषों के अत्तिरिक्त इटली के प्रधान मन्‍्त्री विटटोरियो 
ओरलेंडो (शं४०४० 07०7१०) को भी “चार बड़ों” में गिया जाता था । थोरलैंडो कानून 
का बहुत बड़ा शञाता, चतुर राजनेता और प्रभावशानी वक्ता था | लेकिन सम्मेलन की कार्यवाही 
पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका | उसे अंग्रे जी का ज्ञान नहों था और इसका कारण 
शांति परिषद्‌ की कार्यवाही पर बह कोई विशेष असर नहीं डाल सका । 


आयोग और समितियाँ :--इन चार बड़ों की 'सर्वोच्च शान्ति परिषद्‌” के अतिरिक्त 
सम्मेलन में अड़तालीस के लगभग छोटे-बड़े आायोय और छपसमित्तियाँ थीं। इनका काम था कि 
वे विविध समस्याओ--राष्ट्रसंघ का संगठन, हरजाने की रकम, अल्पसंख्यक जातियों को समस्या 
इत्यादि प्रश्नों पर विधद्‌ रूप से विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश करें ! पर, इनकी रिपोर्टों पर 
अन्तिम निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च शांत्ि-परिषद्‌ को ही था। सम्मेलन का काम केवल 
इसी निर्णय का अनुमोदन करना था । 


गुप्त सन्धियाँ और सम्मेलन की कठिनाइयाँ :--इस प्रकार सैद्धास्तिक मतभेद के 

कदु वातावरण में पेरिस का शांति-सम्मेलन प्रारम्म हुआ । सम्मेलन के सामने सबसे बडी कठिनाई 
बिल्सन के अन्तर्राष्ट्रीय आदशशंवाद और यूरोप के विभिन्‍न विजेता राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा 
को तात्कालिक आवश्यकता के बीच एक मध्यम भार्ग खोजने की थी ! ” मिभराष्ट्रों की युद्ध- 
कालीन शुए सन्धियो * के कारण यह कठिनाई और भी बढ़ गयी थी | इन सन्धियो के द्वारा 
विभिन्‍न राज्यों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया था कि अन्तिम समझौते के समय बे एक 
दूसरे की साम्राज्य लिप्सा को तृप्त होने में सहायता प्रदान करेंगे | प्रथम विज्ध-युद्ध उदार 
सिद्धान्तो को सामने रख कर लड़ा गया था । युद्ध के समय समानता, स्वतंत्रता, लोकतन्त्रवाद 
के नारे बुलन्द किये गये थे, पर युद्ध के बाद विजय के मद में चूर होकर मित्रराष्ट्र इन सारे 
सिद्धान्तों को भूल गये । वे अब चिन्ता में थे कि पराजित शत्रुओ से किस प्रकार अधिक से 
अधिक हरजाना चसूल किया जाय और किस प्रकार उनके भसनप्राय सम्राजब्य को आपस में बाँट 
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9. इस त्तरद की लगभग सात गुप्त संधियएँ हुईं थीं जिसका विवरण इस प्रकार न्‍ 

३, मार्च, १६१६ में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच तुरीं साथ्राज्य के बंटवारे के लिए गुप्त सन्धि । 

२, अप्रिल, १६१६ में इटली को प्रलोभन देकर युद्ध में सम्मिलित करने के लिए इटली, फ्रांस, ब्रिटेन 
तथा रूस के बीच युप्त सन्धि । 

३, अगस्त, १६१६ में रूमानिया तथा मित्रराष्ट्रों को ग्रुप्त सन्धि । 

४. मई, १६१६ का तुर्की सात्राज्य के बैँटबारे के लिए फ्रांस और ब्रिटेन में साइक्स पीको समझौता | 

५, अप्रिल, १९१७ में इटली को तुकीं साम्राज्य के लूट में हिस्सा देने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इठली 
के बीच गुप्त सन्धि 

६, फरवरी, १६१६ मे चौन के शातुग प्रदेश जापान को देने के लिए ब्रिटेन और जापान में गुप्त सन्धि | 

७, मार्च, १६१७ में फ्रांस और रूस के बीच जमनी और आस्ट्रिया के कुछ प्रदेश के लिए गुप्त संधि । 


पैरिस का शान्ति समर्कोता हर 


लिया जाय । कहने को तो अब भी सारे फ्रेंसलों का आधार राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रतिपादित 
चौदह सूत्र था, पर वास्तव में विल्सन के सूत्र केवल आदश्शंमात्र ही थे। क्रिया में उन्‍हें कोई 
महत्त्व नहीं दिया गया। विज्न्युद्ध के समय किये गये गुप्त सन्धियाँ विल्सन के उदार 
हिद्धतों के प्रतिकूल और विरोधी थे। ब्रिटेन और फ्रांस गुप्त आश्वासनों को पूरा करने के 
लिए विवश थे | उन्हें विल्सन के आदरशंवादी सूत्रों की कोई परवाह नहीं थी । 


लेकिन युप्त सन्धियों को कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ भी कम नही था । नवम्बर, 
१६१७ में समाजवादी क्रान्वि के बाद सोवियत रूस की सरकार ने इन सन्धियों को प्रकाशित 
करके साम्राज्यवादियों युद्ध के वास्तविक छद्दे शयों का भंडाफोड़ कर दिया। इस कारण मित्र 
राष्ट्र बड़ी पेशोपेश में पड़ गये | इसके अतिरिवत इसको सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इन 
सन्धियों में संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित नहों था। अतएव इनको प्रा करने का दायित्व 
छस पर नहीं था लेकिन अन्तिम समझौते में अमेरिका के विचारों की अवहेलना भी नहीं की 
जा सकती थी । अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में इन गुप्त सन्धियों का विरोध किया था 
क्योंकि यदि इन सन्धियों को कार्यान्वित किया जाता तो राष्ट्रीयता और आत्मनिर्माण के 
सिद्धान्तों का कोई महत्त्व ही नहों रह जाता। गुप्त संधियो के साथ एक और कठिनाई 
, उपस्थित हो गयो थी कि समाजवादी क्रान्ति के उपरान्त सोवियत सरकार ने स्वेच्छा से इन 
सन्धियों से अपने को अलग कर लिया था। अतएव भ्ब यह प्रश्न था कि उन प्रदेशो, जो 
युद्धों के बाद गुप्त संधियो के अनुसार रूस को मिलने वाले थे, का क्या होगा । 


परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद शान्ति समझौते में इन सन्धियों को स्थान दिया 
गया | सम्मेलन में जब भी विल्सन के सिद्धान्त और इन सन्धियों में टकर हुई तो उस समय 
इन सन्धियों को ही प्रथम स्थान मिला | पेरिस की शान्ति-सन्धियो पर इन सन्धियो का 
अत्यधिक प्रभ्नाव पड़ा । 


वातावरणः--पेरिस का वातावरण सम्मेलन के लिए दूसरी कठिनाई उपस्थित कर रहा 
था | विजयी राष्ट्रों में प्रविशोध की भावना चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वे पराजित 
राष्ट्रों को सदा-सबंदा के लिए कुचल देना चाहते थे।जमंनी और उसके साथी राज्य हारे हैं 
और हम विजयी हैं, यह बात हमेशा उनके दिमाग में बनी रहती थी और इस स्थिति से वे पूरा 
लाभ छठाना चाहते थे । स्थायी शान्त्रि के लिए ऐसी मनोबृत्ति या इस प्रकार का वातावरण 
उपयुक्त नहीं होता । 
जेसा कि स्पष्ट है, शांति सम्मेलन में दो विचारधाराओं में संघ था। एक चाहता था 
कि ऐसा निष्पक्ष न्याय हो जिसमें विजित देशों की भावनाओं पर भी विचार किया जाय। 
दूधरा पक्ष चाहता था-जैसा कि प्रायः शान्ति सम्मेलनो में हुआ करता है--कि शक्ति-सन्तुलम 
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श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


बना रहे, पराजित देश पुनः शान्ति भंग न कर सकें तथा विजिव राष्ट्रों को प्रादेशिक और 
आर्थिक लाभ हो | अतः शान्ति-सम्मेलप का काम बड़े अशान्त और संघर्षपूर्ण वातावरण में 
हुआ । ? कई बार “चार बड़ों” में तीत्र मतभेद के कारण सन्धिवार्ता भंग होने को नौबत में 
थआ गयी । विजितो के साथ विल्सन नरम रुख का अवलम्बन करना चाहता था। इसलिए 
फ्रांस के समाचार-पत्रो में उसकी कटु आलोचना होने लगी : उस पर ब्यवितगत आक्षिप भी किये 
गये । इन आलोचनाओं और आश्षेपों के कारण एक बार तो स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि 
राष्ट्रति बिल्सन ने अमेरिका लौट जाने का निर्णय कर लिया। इटली का प्रधान मन्त्री 
ओरलैंडो फ्यम के प्रइन पर रुष्ट होकर अपने साथियों सहित सम्मेलन से हट गया और रोम 
चला गया । वाद में तीन राष्ट्रो के निमंत्रण पर बह फिर वापस आया । जापानी प्रतिनिधिमंडल 
ने भी सम्मेलन का बहिष्कार करने के धमकी दिये। पर मनमुटाव के इस वातावरण में भी 
सम्मेलन ने किसी तरह अपना काम पूरा किया। सम्मेलन ने अपने अड़तालीस आयोगो द्वारा 
लगभग सोलह सौ बैठकें करके जर्मनी के साथ एक सन्धि का प्रारूप तैयार किया जिसको 
विर्साय की सन्धि कहते हैं । 


वर्साय की सन्धि (77९४५ ० एशश्भी]65 ) 


सन्धि पर हस्ताक्षर--पेरिस शान्ति-सम्मेलन में अनेकानेक सन्धियों एवं समझौताओं का 
प्रारूप तैयार किया गया और उनपर हस्ताक्षर किये गये; लेकिन इन सभी सन्धियों में जर्मनी के 
साथ जो वर्साय की सन्धि हुई वह अनेक रृष्टियों से महत्त्वपूणं है और सभी सन्धियों से अधिक 
प्रमुख है। चार महीने के अनवरत परिश्रम के बाद इस सन्धि का प्रारूप तेयार हो सका था। 
दो सौ तोस पृष्ठीं में छपा हुआ यह सन्धि पन्द्रह भागों में विभक्त थी और इसमें ४४० धाराएँ 
थीं। ६ मई, १६१९ को यह सम्मेलन के सम्मुख पेश हुआ और स्वीकृत हो गया। ३० अप्निल 
को ही विदेश मंत्री काउन्ट फॉन ब्राकडौर्फ रान्टाजु के नेतृत्व में जम॑न-प्रतिनिधिमंडल बाय 
पहुँच चुका था। प्रतिनिधियों को ट्रायनन पेलेस होटल में टहराया गया। मित्रराष्ट्रों के अफसर 
उनकी सुरक्षा की देखभाल कर रहे थे। होटल को कांडेदार तारों से घेर दिया गया था और 
जम॑न-अ्रतिनिधियों की मनाही कर दो गयी थी किवे मिन्रराष्ट्रों के किसी भी प्रतिनिधि या 
किसी पत्रकार से किसी प्रकार का सम्पर्क न रखें। ७ मई, १६१६ को विलमेंशों ने अन्य 
प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष, ट्रायनन होटल में, जमंन प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख संधि का प्रारूप 
प्रस्तुत किया । इस पर विचार-विमर्श करने के लिए उन्हें केवल दो सप्ताह का समय दिया गया । 


जिस समय विलमेंशो ने जमंन विदेश मंत्री के सामने सन्धि का भसविदा प्रस्तुत किया 
उस समय होटल के कठु वातावरण को देखकर ब्रोकडौर्फ रान्टाज़ु को चुप नहीं रहा गया । एसने 
कहा है कि जर्मनी यय्ञपि एक पराजित देश है और वह परत हो चुका है, तोभी युद्ध की सारी 
जिम्मेवारी उसी पर लादना न्यायसंगत नहीं है। पर जमंनी की बात सुनता ही कौन था ! जर्मनी 
में सम्धि के ममविदे पर काफी वहस हुईं। रुभी जर्मनों ने सान्धि की शर्ों का घोर_ विरोध 
किया | इसपर लायड जा ने सिंह-गर्ज ना करते हुए कहा + 
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पेरिस का शान्तिन्समझ्नौता ३ 


जर्मन लोग कहते हैं कि वे सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मत समाचार-पत्र कहते है कि वे सन्धि 
पर हस्ताक्षर नहीं कोंगे । जर्मनी के राजनोतिज्ञ भो यही वात कहते हैं। सेकिन हतलोग कहते हैं; 
महानुभावो ! आपको इसपर हस्ताक्षर करना हो है। अगर आप वर्साय में ऐेसा नहीं करते हैं तो 
आपको बर्लिन में करना हो होया ।" 
संक्षे प में विजयी राष्ट्र विजिव राष्ट्र पर अपनी शर्तें जबरदस्ती लाद सकते थे। वर्साय की 
सन्धि निश्चय हो एक आरोपित संन्धि होने जा रहो थी । 


इस हालत में जमेनी को किसी तरह सन्धि पर हस्ताक्षर करना ही था। जर्मन राजनीतिशों 
ने गम्भीरता के साथ सन्धि के प्रारूप पर विचार किया और छृब्बीस दिनों के थाद अपनी तरफ 
से साठ हजार शब्दों का एक विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जर्मनी ने इस बात की शिकायत 
की थी कि उसने जिन शर्तों पर आत्मसम्पंण किया था प्रस्तावित सन्धि में उन सिद्धास्तों का 
उल्लंधन हुआ है। पनका कहना था कि जर्मनो की नयी सरकार पूर्ण रुप से प्रजातान्त्रिक है 
और राष्ट्ररंप की सदस्यता के लिए इच्छुक है। निरस्प्रीकरण की शर्ते केवल जर्मनी पर ही नहों, 
अपितु समस्त राज्यों पर लागू को जानी चाहिए। विश्वगुद्ध के लिए जमनी को एकमात्र 
जिम्मेदार ठहराना गलत है। जम॑ंन प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि सन्धि की सभी शत्तों 
को मानना असम्भव है। उनका कहना था कि सन्धि की शर्तों विराम सन्धि की शत्तों से 
बिल्कुल विपरोत् हैं । एक बड़े राष्ट्र को कुचलकर तथा छत्ते गुलाम बनाकर स्थायी शान्ति स्थ/पित 
नहीं की जा सकती है । 


मिर्राष्ट्रीं ने जमनी के प्रस्तावों पर विचार किया और कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन के बाद 
जमनी को पॉच दिनों के भीतर ही संशोधित सन्धि पर हस्ताक्षर करते को कहा यथा । इस बार 
जमनी को यह अवसर नहीं दिया गया कि वह सन्धि के मसतविदे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
संशोधन या निवेदन प्रस्तुत कर सके ।  मित्रराष्ट्रों ने स्पष्ट कर दिया था कि हस्ताक्षर नहीं करने 
का अर्थ जमैनी पर पुनः आक्रमण होगा। सम्पूर्ण जमनी में रोप का वातावरण छा गया। 
शिडेमान-्सरकार ने सन्धि को अस्वीकार करके त्यागपत्न दे दिया । अन्‍न्छ में एक नयी सरकार, 
जिसमें गुस्टायजौर प्रधान मंत्री तथा मुलर विदेश मंत्री था, ने सन्धि पर हस्ताक्षर करमा स्वीकार 
कर लिया । अभी तक वर्साय के राजप्रासाद के शीशमहल में जहाँ फ्रांत को हराने के बाद 
१८७३ में प्रशा के राजा को जर्मन सम्राद घोषित किया गया था, शान्ति-समझौता सम्बन्धी 
कीई कार्यवाही नहीं की गयी थी । पर पेरिस के नाठक का अन्तिम दृश्य इसी जगह खेला 
गया । २८ जून, १६१६ को ( पाँच वर्ष एवं ठीक इसी दिन सराजेबो-हत्या-काण्ड हुआ था ) 
जमन-प्रहिनिधि-मंडल ने सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए शीशमहल में गवेश किया और सन्धि 
पर हस्ताक्षर कर दिया! इसके बाद चीन को छोड़कर अन्य राष्ट्रों ने भी सन्धि पर अपने-अपने 
हस्ताक्षर कर दिये । हस्ताक्षर करने के बाद जमन प्रतिनिधि ने कहा ; "हमारे प्रति फेलाई गयी 
उग्र घणा की भाषना से हम आज सुपरिचित हैं। मेरा देश दबाव के कारण आत्मसमदण कर रहा 
है; किन्तु जमनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायएुर्ण संधि है ।” हस्वाक्षर करने के बार 
जब जमनी प्रतिनिधि-मंडल शीशमहल से बाहर निकला तो पेरिस की भेड़ ने उनपर ई'टे फेंकी । 
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१४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दूसरे दिन जमनी के एक समाचारपत्र में कहों हम भूल न जायें, शी क से एक लेख प्रकाशित 
हुआ। इसमें कहा गया था क्रि “संसार के राष्ट्रों की मंडली में जमेनो अपना उपयुक्त स्थान 
प्राप्त करने का प्रयास करेगा और तब १६१६ का वदला 7” इन्हीं शब्दों में प्ठित्तीय महायुद्ध 
के बीज थे ।' 

अब हम इस सन्धि के महत्त्वपूर्ण शत्तों और उप्के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं पर 
विचार करेंगे । 

राष्ट्रसंध-राष्ट्रसंघ ( .00806 ० ०४०7३ ) का निर्माण एवं संगठन वर्ताय“सन्धि का 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थंग था | सन्धि के प्रथम भाग का सम्बन्ध इसो से है। यह मूलतः राष्ट्रपति 
विल्सन का सृजन था। उसका खयाल था कि राष्ट्तंध को शान्ति-सम्मेलन की सबसे महान 
कृति होनी चाहिए। लायड जार ने लिखा है कि विल्सन शान्ति-सन्धियों के केवल उस भाग 
को, जिपमें राष्ट्रसंघ को व्यवस्था थी, सबसे अधिक महत्त देता था। इसके लिए वह कोई भी 
त्याग करने के लिए तयार था और अन्त में उसके कठिन प्रयास से हो राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ । 







है का 
श ५ ज्सनी 
की मजा 
हो स्वीव्जरलैंड, 


राष्ट्रबंध के विधान को तैयार हो जाने के; बाद प्रारम्भ में इस बात पर बिवाद होता रहा कि 
राष्ट्रतंघ-सम्बन्धी धाराओं को वर्साय-सन्धि के अन्तर्गत स्थान दिया जाय या नहीं । विल्सन को 
छोड़कर मित्रराज्य के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंध-सम्बन्धी बातों को 
वर्साय-संधि के अन्तर्गत रखना आवश्यक नही है। पर विल्सन का विचार कुछ दूसरा हो था। 
वह इस बात पर बहुत अधिक जोर देता रहा कि राष्ट्रसंघ के संविधान ( 0०र०पणया ) की सन्धि 
के अन्तर्गत रखा जाय अन्वतः विल्सन की बात मान ली गयी और राष्ट्रसंघ के संविधान को 
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करे और 


१६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमनी सन्धि की किसी शर्त का पालन नहीं करे वो मित्रराष्ट्रों के से निक कठगे की अवधि ओर 
अधिक बढ़ायी जा सके । 


सार :--जब क्लिमेंशों को राइन के वटवर्तों प्रदेशों पर कब्जा करने का मौका नहाँ 
मिला तो उसने सार (59987 ) के भू-भाग पर दावा किया। सार का भू-भाग, जिघका 
क्षेत्रगल लगभग सात सौ तेईस वर्गमील है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण इलाका_था और यह कोयले _को 
खानों से भरा पड़ा था | फ्रांस का कहना था कि जमनी ने युद्ध के समय उसके सम्पूर्ण 
कोयले की खानों को वर्वाद कर दिया! अतः, इस महत्त्वपूर्ण प्रदेश पर उसका आधिपत्त्य 
होना चाहिए। विल्सन ओर लायड जाज सार की खानों से सम्बन्धित फ्रांसीसी माय की 
पूर्ति करना चाहते थे;, लेकिन फ्रांस के साथ उनके राजनीतिक अनुवन्धन का उन्होंने विरोध 
किया, क्योंकि सार की प्रायः सम्पूर्ण जनता जमेन थी। अन्त में सार के प्रइन पर भी एक 
समझौता हो गया | सार प्रदेश की शासन-व्यवस्था की जिम्मेवारी राष्ट्रंघ सौंप दी गयी 
और उसकी खानो को फ्रांस के जिम्मे कर दिया गया। शाशन का कम एक आयोग को 
सौपा गया जिसमें फ्रांतीसियों की प्रधानता रही । थह व्यवस्था की गथी कि पन्द्रह साल के 
बाद लोकमत द्वारा यह निश्चय किया जाय कि सार पर किसका कब्जा रहे। यदि सार को 
जनता जमनी के साथ रहने का निर्णय करे तो जमनी को वहाँ की खानें फ्रांत से खरीदने 
पड़ेगी । इसके मृल्य का निर्धारण एक फ्रेंच, एक जमन तथा एक राष्ट्रसंध के विशेषज्ञ द्वारा 
होगा। इस प्रकार वर्साय-सन्धि के द्वारा जमंनी का एक बहुत बड़ा भू-भाग फ्रांस को 
दिया गया । 


बेल्जियम और डेनमार्क की प्राप्ति ः--यूपेन, मार्सनेट तथा मल्मेडी के प्रदेश में, जो 
जमनी के अधीन थे, लोकमत लिया गया और इसके, बाद इन प्ररेशों को बेल्जियम को सुपु्द 
कर दिया गया। इल्ेसविग का प्रन्‍्न भी लोकमत के द्वारा ही तव किया गयया। १८६४ में 
बिस्मार्क ने इस प्रदेश को डेनमाक से जीत लिया था। परन्तु यहाँ के अधिकोश निवात्ी 
डैनमार्का के साथ मिलना चाहते थे । अवः उत्तरी श्लेसबिग को, जहाँ के लोग डेनमार्क के साथ 
मिलना चाहते थे, वर्साय की सन्धि के द्वारा डेनमाक को दे दिया गया । 


जमनी की पूर्वी सीमा :-जमनीं की सबसे अधिक नुकसान प्रूवी सीमा में उठाना 
पड़ा; क्योंकि इंस तरफ के अधिकांश भू-भाग को जम॑नी से छीनकर पोलँंड को दे दिया 
गया। युद्ध के समय ही मित्रराज्यों ने वादा किया था कि युद्ध समाप्ति के बाद एक स्वतम्त्र 
पौलेंड का सूजन किया जायगा। विल्सन के चौदह सूत्नो में भी इस बात की चर्चा को गयी 
थी। पर इस बात पर मतेक्य नही था कि पोलेंड का सूजन और उतकी सीमा का निर्धारण 
किस प्रकार हो । पोलैंड की बड़ी-बड़ी माँगे थों और विलमेंशों उनका समर्थन करता था; लेकिन 
विल्सन और लायड जाज ने यहाँ भी उसका विरोध किया । अन्त में, इस प्रइन पर भी एक समझौता 
हो गया । इसके फलस्वरूप एक ऐसे विशाल पोलेंड का _निर्माण, किया गया जितका संसर्ग 
अमुद्र तट से हो । इसके लिए डान्जिग के शहर की, जो तेरहवी सदी में जम॑नी द्वारा बसाया 
गया था और अभी भी जिसकी अधिकांश आबादी जमेन ही थी, जमेनी से छीन लिया गया और 
उसको एक सस्वतन्त्र नगर! के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। डान्जिग को राष्ट्रवंध की 


पेरिस का शान्ति-समझौता शक 


संरक्षता में रख दिया गया; लेकिन प्रत्येक दृष्टि से यह पोलेंड के प्रभाव क्षेत्र में ही रहा। समुद्र 
तक अग्रतिहरत प्रवेश रखने के लिए डान्जिग का बन्‍्दरगाह पोलेंड के लिए आवश्यक था । पर 
इसकी जर्मनी से छीन लेना स्वशासन के सिद्धान्त! का भयंकर उपहास था और १६३६ में 
द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने तक यह संकट का एक महाव्‌ कारण बना रहा । 

प्रौलैंड को डान्जिग तक पहुँचने के लिए एक गलियारे की गरावश्यकता थी। जर्मन 
के बीचोबीच इस तरह का एक गलियारा निकालकर पोलैंड को दे दिया गया। इसके कारण 
पूर्वी प्रशा शेष जमनी से बिल्कुल अलग पड़ गया । वर्साय-सन्धि की यह एक भयंकर कमजीरी 
थी। जमनी-जैसे वीर और प्रतापी देश के शरीर की दो हुकड़ो में विभक्त कर देना एक 
बहुत बड़ा अत्याचार था। पर विजय के मद में मित्रराज्यों ने इस बात पर जरा ध्यान नही 
दिया कि जमेनी का इस प्रकार अंगन्‍भंग करके वे भविष्य के लिए खतरनाक कौटा बो 
रहे है । 

इनके अतिरिक्त साइले या का छोटा हिस्सा चेकोस्लोवाकिया को, पोसेन और पश्चिमी 
प्रशा पोलेंड को, मेमल नामक ब्राल्टिक-तटवर्ती बन्‍्दरणाह मित्रराष्यीं को प्राप्त हुआ । पीछे 
चलकर इस वन्दरगाह को १६२३ में लिथुएनिपा की दे दिया गया । 





यूरोप में जसंनी को प्रादेशिक क्षति | 
प्रदेश वर्गमील 
(क) जो पूर्णतया दूसरे देश को दे दिये गये :-- 

(१) पौज्ैण्ड १७,५०६ 
(२) फ्रांस ही ५०८ 
(३) डेनमा /धरेफ 
(४) बेल्जियम पक 
(५) चेकोस्लीवाकिया १०० 
ल्‍ २५,४३६ 

(ख्र) जो राष्ट्रस॑ंघ के प्रशासन के अन्तर्गत रखे गये :-- 
६) मेमल ९१० 
(७) सार ७३० 
(पो डान्जिग ७२६ 
२,३६६ 
कुत्त योग रण८०५ 


४३ जर्मन उपनिवेश :--जमनी के अंग-भंग-करने के बाद मिन्नराज्य का ध्यान संसार 
में फेसे हुए जर्मन उपनिवेशों को शोर बाक्ृष् हुआ। पेग्सि सम्मेलन की बेढक के पूर्व हो 
यह बात निश्चित थी कि जमेनी के औपनिवेशिक साम्राज्य उसको नहीं लौढाोवे जायेंगे) 


सम्मेलन के सामने जब यह प्रन्‍न थाया तो यूरोप के महान राष्ट्री ने इत उपनिदेशों को अपने- 
अपने साम्राज्य में मिला लेने का समर्थन किया। विब्सन ने यहाँ भी यूरोपीय रफ्टों का 


हद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विरोध किया। विल्सन चाहता था कि इन उपदिवेशो पर राष्ट्रसंघ की संरक्षता कायम हो | 
इस पद्धति को सरक्षण-प्रणाली ( शाबम090-5१शंशय ) कहा जाता है। श्रफ्रिका में जर्मनी 
का जो साम्राज्य था, उसके निवासियों की संख्या सवा करोड़ के ज्गभग थी । विल्सन के 
सिद्धान्तों के अनुसार इन उपनिवेशों का भाग्य-निर्णय वहाँ के निवासियों की सम्मति के अनुसार 
होना चाहिए था! पर इन देशों को संरक्षण पद्धति के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न देशों को दे दिया 
गया। जमेन-दक्षिण-पश्चिमी अफ्रिका ब्रिटिश दक्षिणी संघ का रंग हो गया | जमन-पूर्वी अफ्रिका 





अफ्रिका में जमंनी की औपनिवेशिक क्षति 


भो ब्रिटेन को हाथ लगा । फ्रांस ने केमरून तथा तोगोलैंड पर अधिकार कर लिया। दक्षिण प्रशांत 
द्वीप थास्ट्रेलिया को, सेमोआ न्यूजीलैंड को और नाउरू के द्वीप ब्रिटेन को दे दिये गये । 
कहने को तो इन प्रदेशों पर राष्ट्रतंघ की संरक्षता ही कायम रही; लेकिन धास्त॒व में प्रत्येक 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये प्रदेश विविध साम्राज्यवादी राष्ट्रों के ही अधीन रहे । संरक्षण-पद्धति 
साम्राग्यवाद के नग्न रूप को छिपाने के लिए एक अच्छा आवरण था ।' 


प्रशान्त महासागर में जमेनी के जो उपनिवेश थे उनको जापान के अधिफार में दे दिया 
गया। इस श्रेणी में बहुत-से ऐसे भू-भाग थे जिन्हें चीन को बापस मिलना चाहिए था। क्याऊ 
चाऊ और शाह के प्रदेश वास्तविक रूप से चीन के अंग थे और वे उसी को मिलना 
चाहिए था लेकन जापान ने इ का विरोध किया और उसने शान्ति-समोलन में भाग नहीं लेने 
की धमकी भी दी इस पर इन प्रदेशों को मित्रराष्ट्रों ने जापान को सुपुर्द कर दिया । 


3, क्ाणवक७ उक_लाब[मावा 208८8, (4.७, 20,) एछ. 348. 


केस क्ाक्मी नहों 
आधुनिक इतिहास में नही मलता /7० 
है निरस्त्री केक्ल एक्वरफ्ा ॥। जयंनो हेड देश 
या। इवालिए सन्बि को ईस शत्त' का घोर विशेष 
2 परत हर * ४ २, २४११० 095; ८, 
डक लक की, ५ 


प्र 3 9, 49. 
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किया था। पर परास्त जमनी के लिए यह बुद्धितता थी कि वह आँख मौचकर वर्ताय-सन्धि 
के कड़ वे घू० को चुपचाप पी जाय । 


आधधिक व्यवस्था 


क्षतिपूर्ति--विजेता को अपने पराजित प्रतिपक्षी से युद्ध का समस्त व्यय वसूल करने 
का अधिकार प्राचीन युग से ही माना जाता आ रहा है, लेकिन प्रथम विज्वयुद्ध के समय अनेक 
देशों में यह मत व्यक्त किया गया था कि इस वार पराजित श्र से युद्ध की क्षत्तिपृर्ति 
(7९००:०४०)) नहीं ली जाय । युद्ध के विशाल रूप ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि इस बार 
क्षतिपूर्ति के दावे को पूरा करना किसी भी राष्ट्र की शक्ति के बाहर है । इसलिए मित्रराष्ट्रो 
ने विराम-सन्धि के समय सिर्फ़ यह दावा किया कि स्थल, जल या आकाश से जर्मनी के आक्रमण 
के कारण मिश्राष्ट्री के नागरिकों और उत्तकी सम्पत्ति को जो क्षत्ति पहुँची है उसकी पूर्ति की 
जाय । लेकिन पेरिस-सम्मेलन में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि मंडलो ने यह माँग की कि 
जर्मनी युद्ध के सम्पूर्ण लागत की अदायगी करे। विल्सन ने इस माँग का विरोध किया । 
अन्त में, इस प्रश्न पर एक समझौता हो गया । यह तथ्य हुआ कि जमंनी “मित्रराष्ट्रों के नागरिकों 
के धन-जन की जो भी हानि हुईं है उसकी क्षतिपृर्ति करे।” जम॑नी को संधि को रे वी 
धारा के अनुसार सारे नुकसान और क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।” हरजाने की 
वास्तविक रकम क्‍या हो, इस प्रश्न पर भी झगड़ा हुए बिना नहीं रह सका। अन्त में यह तय 
हुआ कि मई, १६२१ तक जमंनो पन्द्रह अरब झपया प्रदान कर दे और बाद में एक अरब पचास 
करोड़ रुपया हर साल देता रहे । इस रकम से पहले मित्रराष्ट्रों को उन सेनाओ का खर्च चलाया 
जाय जो जमनी में ठहरी हुईं थी। बाकी रकम की क्षतिपृ्ति कोष में मिनहा किया जाय । 
जर्मनी से कहा गया कि वह पाँच सैकड़े के हिसाब से बेल्जियम की उतनी सारी रकम को 
शीघ्र लौटा दे जितना वेल्जियम ने युद्ध काल में मित्राष्ट्रों स ऋण लिया था। सन्धि के द्वारा 
एक क्षतिपूर्ति-आयोग की स्थापना की गयी । क्षतिपूर्ति की रकम निरिचत करने का काम इसी 
आशथोग पर छोड़े दिया गया | 

हरजाने की यह मात्रा कितनी अधिक थी, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती 
है। पर मित्रराष्ट्र इतने से सन्हृष्ट नहीं हुए । जमेनी से यह भी कहा गया कि छसके पास 
४४ हजार ८ सौ मन से अधिक वजन के जितमे व्यापारिक जहाज हैं उन्हें बह मिन्रराष्ट्रों को 
सौध दे और पा वर्षों तक मित्रराष्ट्रों के लिए प्रतिवषं ७६ लाख मन का जहाज बनाता रहें। 
जमनी के जंगी जहाज तथा पण्डुब्बियों पर मितरराष्ट्रों का विराम सन्धि के समय आधिपत्य ही 
गया था। अब व्यापारिक_ जहाज भी उससे_छोन .लिये गये । _युद्ध के पूर्व ब्रिटेन के बाद 
जमनी ही संसार की द्वितीय सामुद्रिक शक्ति था। लेकिन, अब जम॑नी की सामुद्विक शर्ति _ 
बिल्कुल नष्ट हो गयी। जमंनी नौ-सेना का. सबसे _बड़ा_ केन्द्र कील नहर था । इस परे भी 
मित्रराष्ट्री ने परौक्ष रूप से अपना अधिकार कायम कर लिया । प 


3, "पृऐ् ॥ओरव दंच्रते 4ैडड०लं3६०० (0ए०एप्रण्ा्वयाँड दिया बफ्ते द0्ावत३ 00200/8 879 
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वर्गमौल से वंचित हो जाना पड़ा। आबादी में उसके साठ लाख व्यक्ति कम हो गये । कब्चे 

लोहे के भडार का ६५ प्रतिशत, कोयले का ४५ प्रतिशत, कच्चे जस्ता का ७२ प्रतिशत, शोशे 
“ली | बरसीय सन्पि 

फिनलैंड' बादु 

'+ 2 के बादु यूरोप 


इझूग ऋण्मील 








एटलान्टिक 
महासागर 


66 *ड 
& स्पे ने (( ७० 
के भूमध्य 
जा मूसघ्य सागर 
किच मोर, अल्‍्जीरिया- /दवूनिशिय - 


का ५७ प्रतिशत, कृषि उत्पादन का १२ से ७५ प्रतिशत और तैयार क्रिये माल के लगमग 
१० प्रतिशत भाग से उसकी हाथ धोना पड़ा । 

समुद्र-पार अफ्रिका और एशिया में जमंनी के औपनिवेशिक साम्राज्य थे। ये सभी 
उपनिवेश भी उसके हाथ से निकल गये । इन उपनिवेशों से जमंनी को तरह-तरह के कच्चे 
माल प्राप्त होते थे। जमंनी को इनसे भी वंचित हो जाना पड़ा ! 

युद्ध के पूर्व जमंनी से निक इष्टिकीण से एक महान देश था, लेकिन वर्साय-सन्धि के कारण 
जमनी का सेंनिक महत्त्व भी जाता रहा ! उसकी सेना को संख्या में काफ़ी कमो कर दी सयों 
और धरह-तरह की सीमाएँ निर्धारित कर दी गयों। यहो दशा जर्मन नौ-सेना को भो हुई, 
जिसका स्थान युद्ध के पृब॑ संसार में द्वितोंग था । जमनी के भू-भाग पर विदेशी सेनाएँ रपा 
गयों । इनका खर्च जमंनी को ही देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त जम॑नों में विविध अन्त- 
राष्ट्रीय आयोग स्थित थे जो जर्मनी के राजनीविक, आर्थिक ओर सैनिक मामलों में वरावर हस्तक्षेप 
किया करते थे । इन सभी बाठों के अतिरिक्त जमनी की क्षत्रिपरर्ति करमा था जिसकी रकम 
निश्चित नहीं थी। क्षतिषप्रर्ति के लिए छसने कोरे चेक पर हस्ताक्षर कर दिये ।' वास्तव में 
जमनी को सदा के लिए. कुचल देना ही चर्माय-सन्धि फा उत्देशथा। जरमंनी पर मन्धि के 
प्रभाव का बर्षन करते हुए एक लेसक ने ठीक ही कहा है ? “आ्रार्भिक दृष्टि से पंगु, राजनीतिक 


3. ॥७&पघ हा; 04 548०८० 209, ७9, 29. 


पैरिस का शान्ति समझौता रै३ 


दृष्टि से भग्न, सेनिक दृष्टि से पराजित, राष्ट्रीय दृष्टि से अपमानित, भौतिक दृष्टि से चूण जमनी 
खेल से बाहर पीले व्यक्ति को तरह खड़ा था ।?' 


वर्साय-संधि का मूल्यांकन 

विविध ग्रतिक्रियाएँ :--पेरिस का शांवि-सम्मेलन अत्यन्त आशापूर्ण बातावरण में प्रारंभ 

हुआ था, परन्तु उसका अन्त व्यापक नैराश्य में हुआ।? वर्साय सन्धि की शर्तों का कहाँ 
भी स्त्रागत नही हुआ और उससे सबको निराशा ही हुईं। सन्धि में फ्रांस के हित्तो पर सर्वाधिक 
ध्यान रखा गया था । परन्तु जब क्लिमेंशो ने अनुमोदन के लिए उसे फ्रांस के राष्ट्रीय सभा 
में प्रस्तुत किया तो उसके दोनो सदनो ने छस पर ब्रिठेन और अमेरिका के समक्ष कायरतापूर्वक 
अपने राष्ट्रीय हितों के बलिदान का दोष लगाया । लायड जाज प अमरीकी शान्तिवाद के 
सामने कठोर न्याय का वलिदान करते तथा फ्रांस को प्रसन्न करने के लिए जर्मनी पर विनाश- 
कारी सन्धि लादने का दोप लगाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट ने तो वर्साय- 
सन्धि को नामंजुर ही नहीं किया, वरन विल्सन को सर्वाधिक प्रिय वस्तु राष्ट्रसंघ का संदस्य 
भी अमेरिका को नहीं बनने दिया | छूोडे-छोटे राज्यों की भी यही स्थिति थी। वास्तव में 
इस नयी व्यवस्था में अनेक त्रूटियाँ थीं और सन्धि के जन्मदाता और हस्ताक्षरकारी भी उससे 
अत्यन्त असन्तष्ट थे। दक्षिण अफ्रिका के प्रधान मनन्‍्त्री जनरल स्मद्स ने कहा था कि मैंने सन्धि 
पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया है कि मैं उसको ठीक मानता हूँ; बरन्‌ “मैने इस पर इसलिए 
हस्ताक्षर किया है कि मैं युद्ध की स्थिति का अन्त देखना चाहता हूँ /” उसके मतालुसार वर्साय- 
सन्धि द्वारा जो व्यवस्था हुईं थी वह ऐसी थी जिसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और 
क्षतिपूर्ति की रकमें भी इतनी भारी थी कि यूरोप के औद्योगिक पुनरुत्थान को गहरी चोड पहुँचाये . 
बिना वे वसूली नहीं जा सकती थीं [* 7 स्वर्य राष्ट्रपति विल्सन ने स्वीकार किया था कि सम्मेलन 
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श्ड अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


के काय की पुनराबृत्ति आवश्यक होगी। सम्मेलन में राष्ट्रसंघ पर अपना विचार व्यक्त करते हुए 
उसने कहा था; 


“यूरोप महायुद्ध की विभी पिकाओं को सहन करता आँत, क्लांत और उत्तेजित हो उठा है। अतः 
उसके लिए एक अच्छा सन्धि करना असम्भव है। परन्तु यदि राष्ट्र सघ को वैधानिक रूप दिया जाय वो 
फिर यह संघ सन्धि की आपत्तिपूर्ण धाराओं में संशोधन करने का साधन बन सकेगा। फलस्वरूप जिस 
परिमाण में यूरोप की पारस्परिक शणा कम होती जायगी उसी परिमाण राष्ट्रसंघ को शक्ति बढ़ती चली जायगी 
जिससे त्र,टियों का संशोधन और उपयुक्त उपचार का प्रयोग होने लगेगा। संधि अस्थायी है 
और राष्ट्रसंध स्थायी है। सन्धि रूपी छोटा-सा यन्त्र अन्त में राष्ट्रसंध रूपी बड़े यन्त्र में बिलोन हो 
जायगा ।!! 


आरोपित सन्धि :--वर्साय-सन्धि को एक “आरोपित सन्धि” की संशा दी जाती है। 
इस सम्बन्ध में सबसे पहली विचारणीय बात यह है कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय शिष्ठाचार एवं रिवाज 
का उल्लंघन किया गया था । इस सन्धि को तेयार करते समय विजित राष्ट्री को अलग रखा 
गया था। १८१४ के बियना सम्मेलन में एकन्नित राज्यों ने सम्मेलन में पराजित फ्रांस को 
भी आमन्त्रित किया था! परन्तु, इस समय ऐसा नहीं किया गया। सन्धि का आधार दो 
पक्षों में विचारों का आदन-प्रदान होता है। इस दृष्टि से वर्साय की सन्धि तो कोई सन्धि 
ही नही थी । यह मिन्रराष्ट्रों का आदेश था, उनका हुवम था जिसको स्वीकर करने के अति- 
रिक्त जम॑नी के सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। इसलिए प्रारम्भ से ही जम॑नी के राजनीतिश 
इस सन्धि को “आरोपित शान्वि” ( ०४८४७०० 9००८९ ) की संशा देने लगे। उनका 
कहना था कि यह बिजेताओं द्वारा विजितो पर लादी गयी सन्धि है और उम्तका आधार विचारों 
का परस्पर आदान-प्रदान नहीं है । बसे तो युद्ध समाप्त करने वाली लगभग प्रत्येक सन्धि आरोपित 
सन्धि होती है, लेकिन जेसा प्रोफेसर कार का कथन है, वर्साय-सन्धि में आरोप का भाव सभी 
शान्ति-सन्धियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट था ! सन्धि पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए 
जमनी को एक ही अवसर दिया गया और दूसरी बार सन्धि का संशोधित मसबिदा उसको दिया 
गया तो धमकी के साथ कि अगर बह एक निश्चित समय तक हस्ताक्षर नहीं कर देगा त्तो युद्ध 
पुनः प्रारम्भ कर दिया जायगा। जेसा कि एडम्स गिवन्स ने लिखा है: “पारस्परिक सहानुभूति 
की अनुपस्थिति में वह एक शक्ति की शान्ति थी और उसकी शर्त्तों का कार्यान्वयन केवल 
उस समय तक सम्भव था जबतक कि वह शक्ति जिसने जमनी को हस्ताक्षर करने के लिए 
बाध्य किया था, उसे कार्यान्विठ करती रहे ।”” प्रीछे चलकर अयर जमनी ने इस आरोपित 
सन्धि! का उल्लंधन भी किया तो इसको किसी भी दृष्टिकोण से अनुच्चित नहीं कहा जा सकता 
है। ब्रिटिश पामियार्मेंट में ला्ड ब्राइस ने कहा था कि शान्ति केवल सन्तवोप से हो सकती 
है! इन सन्धियों का परिणाम राष्ट्रों को असन्तुष्ट बनाना है और इससे क्रान्तियाँ और 
युद्व होंगे । 
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पैरिस का शान्ति-समझौता २५ 


साधारण शिष्टाचार का उल्लंघन :-सबन्धि के सम्बन्ध में एक दूसरी बात ध्यान देने 
योग्य यह है कि सम्पूर्ण वार्तालाप वे समय और हस्ताक्षर करने के समय जम॑नी के साथ मामृुली 
शिष्टाचार के नियम का भी पालन नही किया गया « सावंजनिक अग्रतिष्ठा से परेशान होकर एक 
जर्मन प्रतिनिधि को कहना पड़ा था कि “हमारे प्रति फैलायी गयी उग्र घृणा की भावना से 
हम सुपरिचित है!” हस्ताक्षर करने के अवसर पर जमंन के प्रतिनिधियों के साथ समानता 
का भाव नही बरता गया, बल्कि अपराधी की तरह उन्हें हॉल के बाहर और भीतर ले 
जाया गया । २८ जुन, १९१६ का आँखो देखा हाल का वर्णन एक सज्जन से इस प्रकार 
किया हैः 


“आज मैंने जर्मन प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करते देखा। *- तीन बजे सहसा शान्ति का 
बातावरण छा गया और तब जर्मन प्रतिनिधि पधारे। इनके आगे दोनचार शख-सज्जित असफल 
चल रहे थे। ...... घृणा का वातावरण अत्यन्त भयंकर था। मेज मर सन्धि-पत्र रखा था । इसके वाद 
पक्लिमेंशों उठा और उसने जर्मन अ्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करने को कहा | इसके पश्चात्‌ वे उठकर 
आगे आये और अत्यन्त निस्तम्ध में हस्ताक्षर किये। उधर तोपें दगने लगीं ।" 


क्या यह तोपें शान्ति की थी या विजय की अथवा वे भावी युद्ध का आहवान कर रही 
थीं १ इन अनावश्यक अपमानों का जर्मनी पर बहुत जबर्दस्त मानसिक प्रभाव पड़ा । “आरोपित 
शान्ति” की धारणा जमन लोगों में और मजबूत ही गयी और वे शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुँच 
गये कि उपरोक्त परिस्थिति में जम॑नी से कराये गये हस्ताक्षर उन पर नेतिक रूप से धधनकारी 
नही है। इसलिए सन्धि को दो महत्त्वपूर्ण शत्तों को जमंन लोग सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 
ही तोड़ चुके थे । प्रथम तो १८७० में पकड़े गये फ्रांसीसी बेड़े का डुबोना और दूसरे बर्लिन में 
फ्रांसीसी राष्ट्रीय झंडे को जलाना ! 


संधि का आधार विश्वासघात--वर्साय की संधि जमेनी के साथ एक महान्‌ विश्वास- 
घात था। जमेनोी ने विल्सन के 'चोदह सूत्रों' के आधार पर आत्मसपंण किया था, लेकिन इन 
सूत्रो का खुलेआम उल्लंघन किया गया । संधि के सम्बन्ध में किसी ने ठीक ही कहा है कि यह 
पाखंड, घृणा, प्रतिशोध, आदर्शवाद तथा भौतिकवाद का विचित्र समन्वय है । इसे अने तिक शब्दा- 
बलियों में तेयार किया गया था जो युद्धकालीन प्रयुक्त भाषा से विल्कुल भिन्न था! वास्तव में 
पेरिस-सम्मेलन प्रधान मंत्रियों के एक विशेष गुट की स्वेच्छाचारिता का नमृना था और उनका 
प्रमुख काम युद्ध की छूट को बॉटना और पराजितो को अच्छी तरह रौंदना था। फ्रांस द्वारा राइन 
प्रदेश पर अधिकार की चेष्टा, इटली द्वारा डालमेशिया पर अधिकार कर लेना थर पोलैंड द्वारा 
समस्त ऊपरी साइलीशिया का अपहरण इस बात के उदाहरण हैं। जमनी के साथ राष्ट्रीयवा के 
सिद्धान्त का पालन नहों किया गया । फिर इस संधि की शर्त्तों एकपक्षीय थी | पराजित पक्ष पर तो 
बहुत शर्त्तें लाद दी गयीं, परन्तु विजेताओं को उनसे परर्णतः झुक्त रखा गया । जम॑नी के साथ यह घोर 
अन्याय और विश्वासघात तथा चौदह सूत्र के साथ मजाक था। विल्सम के “चौदह यत्रों” का 
उद्दे श्य यह था कि विजेता और विजित दोनों ही अपना-अपना निरणीकरप कर देंगे जर्मनी का 
निरसीकरण तो कर दिया गया, किन्ह विजयी राष्ट्रों ने अपनी सेन्‍्य-शक्ति में कोई कमी नहीं की । 
वास्तव में “चौदह य॒त्रीं” का पालन उन्हों अवस्थाओं में किया यया जब मित्रराष्ट्रों को उसे इुछ 


रद उन्‍्वररतिय ककछ 
भज्राप्न हे की था; अन्य, था अवस्यायो 
जम॑नो मे बह धारण श्सन्न हुई | श्पिके साथ 


७ ] &709/॥6५ 96 १४०60, 896 
60 276906085 2५००३, 0 9. 94889 ० 98408... 2 क्यत्‌ वश स्ककव्छ 
९929 है 223 ०६४, एफ 89.88, 
रत 


पैरिस का शान्ति-समझौता २७ 


उन्‍होंने कहा था; इस सन्धि की धाराएँ युद्ध में मृत शहीदों के खून से लिखी गयी हैं । जिन 
लोगों ने इस युद्ध की शुरू किया था उन्हें दुबारा ऐसा न करने की शिक्षा अवश्य देनी है ।” यही 
कारण है कि सन्धि की शर्तें! इतनी कठोर थी । क्षवि्यर्ति की कठीर शर्तों का विरोध करते हुए 
ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के सदस्य मि० केन्स ने अपना त्यागपत्र दे दिया था । इसको उसने “कार्थे- 
जीनियन” सन्धि | (एथाएण्छ्रोपरेघाय ' 0९३०७) कहा था। भुृवपुव॑ जमंन-चान्सलर बेथमान- 
हालवेग का कहना था कि “पराजित को ग्रुलाम बनाने का इससे बढ़कर विश्व ने कभी भी 
भयानक उपाय नहीं देखा ।” यदि सन्धि की शर्तों को स्थायी बनाने में मित्राष्ट्रीं की सफलता 
मिल जाती तो जमेनी का नाम संसार की महान्‌ शक्तियों में से हमेशा के लिए मिट जाता । 
क्षतिधूर्ति की शरत्त तो अत्यन्त ही कठोर और ददनाक थी । सन्धि की इस आर्थिक व्यवस्था को 
चर्चिल ने मृ्खतापूर्ण कहा है। उसके शब्दों में : “इतिहास इस लेन-देन को पामलपन की संज्ञा 
अदान करेगा। उन्होंने सेनिक अभिशाप और आर्थिक संकट की उत्पत्ति में सहायता पहुँचायी -*- 
यह सब उस जटिल मृखेता की हुःखद कहानी है जिसकी रचना में पर्याए भअम और सदगुणों का 
अपव्यय हुआ था ।”* 


कठिन सिद्धान्तों पर आधारित सन्धि :--वर्साय की सन्धि स्थायी बुद्धि पर आधा- 
रित्त न होकर कठिन भाषावेशों पर आधारित थी । इसमें बुद्धिमता, न्याय और संहलित निर्णय 
का सर्वथा अभाव था और इसका एकमात्र उद्देइ्य जर्मनी की पूर्णतया कुचल देना था । इसके 
अतिरिक्त इस सन्धि में ऐसे-ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था जिनका पुरी तरह पालन 
करना असम्भव था । उदाहरणार्थ आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की दृष्टि से तो यह सराहनीय था, 
“पर इसको व्यावहारिक रूप देना अत्यधिक कठिन था। इसका प्रयोग किस हद तक होगा इसका 
निर्धारण इस सन्धि में नही किया गया था । इस कारण, इस सिद्धान्त ने यूरोप में नयी समस्थाएँ 
उत्पन्न कर दीं । 


वित्तीय विश्व-युद्ध का कारण--वर्साय-सन्धि जैंसी कठोर और अपमानजनक सहि 
की शर्तों को कोई भी स्वामिभानी राष्ट्र एक लम्बे काल तक के लिए बर्दाइत नहीं कर सकता 
था । जमंनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए इस तरह की स्थिति कोई “सबक” नहीं हो सकती 
थी । यह एक घोर अपमान था जिसको जर्मनी कभी नहीं सह सकता था। उसके लिए यह स्था- 
भाविक था कि भविष्य में वह फिर युद्ध द्वारा ही अपने अपमान को घोने का प्रयत्ल करे | इस 
प्रकार भावी युद्ध के बीच वर्साय सन्धि के आरम्भ से ही विद्यमान थे। पेरिस के शान्ति-सम्मेलन 
की सबसे बड़ी “सफलता” यह है कि उत्तने "एक विष-वृक्ष के बीज का आरोपण किया जो १६३६ 
में एक विशाल सहारक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके कट्ठु फलों को सम्पूर्ण संत्तार 


१. इसका तात्पय प्राचोन रोम और कार्येज के युद से है। जिस प्रकार प्राचीन काल में रोम ने कार्येज . 
पँव हि अ 

को इृराकर उसको समूलोन्मूलन किया या, उसी प्रकार बर्साय कौ सन्धि द्वारा जर्मनी को विन४ और विध्येरा 
करने का प्रयत्न किया गया था । 
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रे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को बुरी तरह चखना पड़ा /” जमंनी अभी असहाय था। छसकी वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर 
करना ही था। पर जेसा एजंबर्गर ने विराम-सन्धि के समय में कहा था; जर्मन जाति कट 
महेगी, परन्तु मरेगी नहीं / जरमनों को जेसे-जेसे मौका मिलता गया वेसे-वैसे वह सन्धि की 
शर्तों का उल्लंधन करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में यूरेप का राज- 
नीतिक वातावरण अत्यन्त अशान्त हो गया और संस्तार को प्रधम महायुद्ध से भो अधिक भयंकर 
एवं प्रलयकारी युद्ध देखना पड़ा । 


जमेन आक्रमण के विरुद्ध फ्रांसीसी सुरक्षा का यारन्टी देना वर्साव-सन्धि का एक प्रमुख 
लह्य था । परन्तु दुर्भाग्यवश फ्रांस को चेन नहीं मिली । लायड जाज का विचार था कि “साठ 
वर्ष तक जमनी का छत्वान नहीं हो सकता है”, लेकिन क्लमेंशों तथा अन्य फ्रांहीसी राष्ट्र 
बादियों का दूसरा ही बिचार था और वे पराजित जमनी के भय से बरावर संशंकित रहते थे । 
सन्धि पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस का वयोइद्ध राजनेता पोअन्कारे अवकाश 
ग्रहण कर लोरेन में विश्राम करने के लिए चला गया । वहाँ वह अपमे बंगले के पवों खिड़की पर 
खड़ा हीकर बराबर कहा करता था-- “वे पुनः आयेंगे ।” करीब-करीब सभी फ्रॉसीसी पोशन्कारे 
के इस विचार से सहमत थे। २६१६ में क्लिमेंशो ने कहा था: “मैं जो कहता हूँ छत्तको 
ध्यानपुर्षेक सुनी । छह महीने में, एक साल में, पाँच साल में जब वे चाहेंगे पुनः हम पर आक्रमण 
करेंगे ।” फ्रांस का यह भय कोई काल्पनिक नहीं था । अन्वक यह सत्य साकित हुआ और 
थे पुनः आ धमके। लार्ड त सभा में इस समझौते पर भाषण करते हुए लाई ब्राइस ने कहा था : 
“शान्ति केबल सन्तोय के द्वारा आ सकती है। इन सन्धियों का परिणाम राष्ट्रों को अध्न्तुष्ट 
बनाना है। इससे विद्वोह और युद्धो के लिए भूमि तेयार होगी ।” सन्धि के अवसर पर माशल 
फॉँच (४०० ने भी कहा था कि वर्साय की सन्धि कोई सन्धि नही है; यह बीस बर्षो के लिए 
एक विराम-सन्धि है ।”? फॉँच की भविष्यवाणी सत्य निकली और बीस वर्ष में ही द्वितीय विश्व 
बुद्ध आरम्म हो गया । प्रथम विद्ध-बुद्ध को युद्धान्तक युद्ध कहा गया था । छत तरह वर्साय की 
सन्धि को शान्ति को अन्त. करनेंवाली शान्ति (9००८० 0 6४ 9९३०९) कहा जा सकता है । 


बर्साय-सरन्धि की इन विशेषताओं के कारण इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह 

शामन्ति की व्यवस्था न हीर्कर वस्तुत; दूसरे विश्व-युद्ध की व्यवस्था थी, अर्थात इममें ध्वितीय विश्-युद्ध 

के यीज विद्यमान ये । १६३६ में संसार के रंगमंच पर जिस तांडब मृत्य का दुय प्रारम्भ हुआ उसकी 
सैयारी इसी के साथ शुरू होती है। वास्तव में दो विशव-युद्धो के बोच का काल इस सन्धि की व्य- 
वस्थाओं को तोड़ने का काल है! इत्त दृष्टि से इस सन्धि को बहुत रूफल नहीं कहा जा सकता है। 

५ इसके अनेक भाग मित्नराष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा और विरोध से तंशीधित एवं भंग होते चले गये । 
«१६२६ में जर्मनी को राष्ट्घंघ की सदस्यता देकर सन्धि के प्रथम भाग में संशोषन किया गया। 
भैस्धि के पाँचदें भाग को जर्मनी ने १९३५ में अपने आप ठुकरा दिया। इसके युद्ध वन्दियों संबंधी 
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सातवें और क्षतिधर्ति विषय आठवें भाग को कभी पूरी तरह लागू नहीं किया यया । १६३५ से 
१६३८ के बीच में जर्मनी ने सन्धि के बारहवें भाग की कठु आलोचना की । चौदहवें माग को स्वयं 
मित्रराष्ट्रीं ने १६३० में समाप्त कर दिया। श्टशे८ में जमंनी ने सन्धि के दूसरे, तीसरे और 
चौथे भाग को भी ठुकरा दिया। जब हिटलर ने सन्धि के पाँचवें ओर बारहवें भाग पर आक्रमण 
किया तो उसका विरोध न करके उसको प्रोत्साहित किया गया। अतएव मा १९३८ में 
उसने आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया, छसो वर्ष सितम्बर में चेकोस्लोबाकिया को 
बह निगल गया । लेकिन. अस्त में जब उसने पोलैंड से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को. तोड़ने का 
यल किया ता द्वितीय विश्न्युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार पर्साय की सन्धि प्र्णतया 
असकेल रही और यह द्वितीय विश्व युद्ध का मुल कारण धावित हुई ।* 


राजनेद्त्य की महान्‌ पराजय :--इन सब कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है. कि १६१६ 
का सम्मेलन और उसके कृत्य राजनेत्व की महान असफलता ( #6 हाथ शेप णी इ(क088- 
माशआंए ) थी । यह एक ऐसी सन्धि थो जिपतसे न तो विजेताओं को सन्‍्तोप मिला और 
ने विजितो का ही । यूमेय में इसने एक ऐसे अशान्त वातावरण को छत्मन्न कर दिया जितका 
प्रिषाम आनेवाली पीढ़ी को भी भुगतना पदा। चिल्सन, लायड जार्ज, क्लिमेंशों आदि 
नेताओं को १६१६ में एक स्वर्ण अवसर मिला था। यदि वे सनम से काम लेते तो संसार 
में स्थायी शान्ति की नींव डाली जा सकती थी । लेकिन क्षणिक भावावेश के प्रभाव में आकर 
शै मानसिक सनन्‍्तुललन खो बेठे ओर एक महान्‌ अवसर उनके हाथ से निकल गया। राजनेताओं 
से इस तरह की बात की आशा नही की जाती है ! 


वर्साय-सन्धि का औचित्य 

चर्सायसन्धि को कठोरता के विपय्र में जो कुछ भी कहा जाय वह थोडा ही है; लेकिन 

उत्त पर विचार करते समय हमें कई और बादो पर भी ध्यान रखना चाहिए । पहली बात यह 
है कि अगर जर्मनी प्रथम महायुद्ध में जीत जाता तो वह ठीक इसी प्रकार की कठोर सन्धि को 
मित्रराष्ट्री पर लादता । यह वात ब्रस्ट-लिटोब्स्क की सन्धिसे स्पष्ट दै। यह वर्साय-सन्धि से 
फिसी प्रकार भो कम कठोर नहीं थो । इस सम्धि के द्वारा विजेता जमनी ने ठोक छसी अकार 
विजित रूसियो की दु्दशा को थी जिस अकार पीछे चलकर विजेता मित्रराष्ट्री ने विजित 
जमंनी की । मिन्नराष्ट्रों ने एक प्रकार से जमंनी का ही अनुकरण किया। स्वर्य लायड 
जा्ज ने ज्िटिश संसद्‌ में इस प्रकार के छद्गार व्यक्त किये थे : “प्रस्तावित सन्धि को जमनी के 
साथ किस्ती प्रकार का अन्याय नहों कह्य जा सकता । कुछ शर्ते अवश्य भयानक जैँचती हैं। 
], वर्ाय-सं थि को दितोय विश्व“युदू के लिए जिम्मेवार कहना भी एक विवादास्पद विपय है। इछ 
इतिहासकार ऐेसा नहों मानते | उनका कहना है कि संधि नहीं वरन्‌ उसको कार्यान्वित करने में नरम नोति 
का अवलम्बन द्वितीय बिश्व-्युद्ध का काएण था । लैंगसम से लिखा है कि मितराष्ट्रों, विशेषकर क्रांस और 
ब्रिटेन के परस्वर विरोधों तथा सन्धि को शर्तों का कठोरताएवका पालन न कर पाने की नीति हो इसका 
मुझ़्य कारण था। यदि सन्धि को कठोरताएुर्बवक पालन कराया जाता तो जर्मनी को यद अनुभव हो जाता 
कि वह युद्द में हारा हो नहीं है बरन्‌ भविष्य में घुद्ध प्रारम्भ करना भी खतरे से खालो नहों है। लेकिन 
मिनराष्ट्रों को उदासोनता से उपका होसला बढ़गया और उसने फिर युद्ध मारम्भ कर दिया। (देखिये 


7 चह4ण७ करेंट $म०० 90, ए. 788 चवा 3, 3. 77 प्रचजञीण: फीसंडरॉंक ग॑ शाण है ेः 
ऋष्येद एए८ 9, 38, 


३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परन्तु यदि जमेनी कहीं जोत जाता तो इससे भी अधिक भयावह परिणामों का आज हमें सामना 
करना पड़ता ।” कुड लोग इसको कठोर और अन्यायपूर्ण सन्धि मानने के लिए भी तैयार नहीं 
हैं। इतिहासकार हाल्ल एवं डेविप्त ने लिखा है : 

“ग्रह सन्धि राइनलेंड पर फ्रॉंस को अधिकार दे सकतो थी, णर्मनों को १८६६ की भांति मेन नदी 
पर विभक्त कर सकती थो'”' “पर इसमें इस तरह को वेहदी व्यवस्था नहीं को गयो। अतः 
यह कहना गलत है कि यह कार्थेज जैसो शांति यो। कार्ये्र का विध्वंस कर दिया गया था, 
उसकी मिट्टी में नमक मिला दिया गया था। पराजित जरमनो के साथ उससे कहाँ अच्छा व्यवहार 
किया था णो जर्मन लोगों ने ब्रेस्ट लिटोब्स्क की सन्धि में रूसवालों के साथ किया था। वर्साये 
को सन्धि में विजेदाओं ने न केवल जर्मनी का विश्वुंस्त किया किन्तु अपनी शर्तों की कठोरता कम 
करने के लिए दो उपायों की व्यवस्था भी कर दो। एक तो क्षतिपूर्ति आयोग की नियुक्ति थी जो 
उसप्तके हरजाने के रकम को कम कर सकती थो और दूसरा राष्ट्रसंध था, जो इसके अन्याय को हटा 
सकता था ।"* 

जनमत :--ध्यान देने योग्य एक दूसरी वात यह है कि मित्रराष्ट्रों में जनमत जमेनी के 
एकदम विरूद्ध था और यूरोप की जनता चाहती थी कि पेरिस में बेठे हुए उनके प्रतिनिधि जर्मन 
पर कड़ी शत्ते लादें। यह भावना फ्रांस में काफी त्तीत्र थी। सन्धि ऐसे समय में की गयी थी 
जब कि शत्रु द्वारा किये गये भयंकर विनाश और आपार कष्टों की स्मृति राष्ट्र मैं अभी भी वाजी 
थी और विजित राष्ट्रों के विरुद्ध भावनाएँ वडो तवीक्ण थो। अगर सम्मेलन में शामिल हुए 
प्रतिनिधि जमनी के प्रति थोड़ा भी रूब अपनाते वो सम्भव था कि कुछ देशों में सरकार के 
विरूद्ध विद्रोह हो जाता । मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधि स्ववन्त्र नही थे। उन्हें अपने देश की जनता 
के तीन प्रतिरोध को भावनाओं को ध्यान में रखना था। जनमत की उपेक्षा करना उनने लिए 
असम्भव था ।* 
विविध आयोग ओर कार्य-पद्धत्ति :--सन्धि के कठोर होने का एक और कारप था । 
वर्धाय की सन्धि कई प्रयोगों द्वारा तैयार की गयो थो । अन्ञग-अक्ग आयोगों ने अपने निर्णय 
अलग-अलग दिये थे और वे सब संधि में शामिल कर लिये गये । यह देखने का प्रयत्न नहीं 
किया गया कि हक पर उन सब का सम्मिलित प्रमाव क्या हागा। इसका परिणाम यह 
हुआ कि सन्धि अत्यन्त कठोर वन गयो । 
यदि शान्ति-सम्मेलन की कार्य-पद्धति कुछ दूसरी होती तो यह सम्भव था कि वर्साय की 
सन्धि का स्वरूप ऐसा नहीं हो पाता। सम्मेलन के प्रारम्म में हो यह प्रश्न उठाथा कि 
विजितों के साथ जो सन्धि हो वह अन्तिम हो या अस्थायी । बहुत लोगो, जिनमें मार्शल फाँच 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, का कहना था कि अभी तत्काल के लिए एक अस्थायी 
शान्ति-सन्धि कर लो जाय और बादं में काफ़ो सोच-समक्षकर एक स्थायी शांति की जाय । 
यदि ऐसा होता तो वर्साय की सन्धि उतनी कठोर न होवो और यूरोप में जो भो व्यवस्था कायम 
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होती वह स्थायी रहती क्योंकि कुछ समय के बीत जाने के बाद घृणा और कठुता का वातावरण 
समाप्त हो जाता ! लेकिन शांति-सम्मेलन के कर्णधार किसी तरह की विलम्ब नहों चाहते थे। 
अनेक कारणों से थे चाहते थे कि जो कुछ करना हो वह तुरत और तत्काल हो जाय। वस्तुत; 
वे “अभी और हुरत कर लो” की नीति के समयंक थे )' बात यह थी कि मित्र राष्ट्रीय देशों के 
मागरिक जमंनी से बदला लेने के लिए अधीर थे और राशनीतविशों को अपने देश के जनमत पर 
सझ्याल करना था। कर्मल हाउस ने इसीलिए कहा था कि छोटी-छोटी बातों पर आवश्यकता 
से अधिक विचार करने की अपेक्षा जल्द-से-जलद शांति स्थापना कर लेना भ्रेयस्कर है। एक 
अच्छी शांवि-व्यवस्था की अपेक्षा एक तात्कालिक शांति-व्यवस्था को वह अधिक उचित मानता 
या। शुरू में यर्थाप विल्‍्मन भी एक अस्थायी शांवि-संधि का ही समर्थक था, लेकिन वाद में 
बह भी इसका विरोधी हो गया। साम्यवादी रूस का प्रादर्भाव, अरशात जनमत, यूरोप की 
डुलमुल राजनीतिक स्थिति, नये-नये राज्यों की परेशानी, छूट में अधिक-से अधिक हिस्सा प्राप्त 
करने की आकांक्षा आदि तथ्यों ने पेरिस में एकत्र राजनेताओं की बाध्य कर दिया कि बिना 
खूब सोचे-समझे ही थे इतने मह्त्वपूर्ण शांति समझौते की रचना कर लें। वर्साय-संधि का 
मृह्योकन करते समय हमें इन सारी परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा। 


विविध आकांक्षाएँ :- पेरिस में भिन्न-भिन्न देशों के जितने प्रतिनिधि मण्डल आये थे, 
उनकी अपनी-अपनी आकांक्षाएँ थो ओर सभी चाहते थे कि उनकी मांगें पुरी कर दी जायेँ । लेकिन 
यह असम्भव था। ऐसी स्थिति में शांति-सम्मेलन के समक्ष इन विविध विचारी वथा मांगों में 
समन्वय कराने की समस्‍या थी । सभी को खुश करना था और साथ हो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था 
का निर्माण भी करना था। निश्चय ही, यह एक अत्यन्त कठिन काये है ओर शांति-सम्मेलन 
को इस कार्य की सम्पन्न करने में पुरी सफलता नहीं मिली ।* 

राष्ट्रीयया का सिद्धांत :--लेकिद सन्धि का निर्माण केवल भय और प्रतिशोष की 
भावनाओं के आधार पर ही नहीं हुआ; इसमें उदार आदर्शों को भी ध्यान दिया गया था। 
प्रादेशिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत राष्ट्रीयाय और आत्म-निर्णय का सिद्धान्त था। नये 
यूरोप का निर्माण बहुत हद तक इन्हों विद्धांतों के आधार पर हुआ । पाल वर्डसाल लिखते हैं! 
“अनेक अन्यायों के बावजूद पेरिस की सन्धियों मे यूरोप के जिस मानचित्र का निर्माण किया 
उसमें विभिन्न राष्ट्रों की ध्षीमाएँ जातियों का प्रदर्शन करने वाले यूरोप के मानचित्र की सोमाओं 
से अधिकतम साम्य रखती थी ।? कुछ बातो में राष्ट्रीय के सिद्धांत का उल्लंघन अबइय हुआ 
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४७ इस थात से इन्कार नहों किया जा सकता है कि अधिकाँश मामले में इस सिर्धाव का 
पालन हुआ और राष्ट्रीयता को दृष्टि से १६१६ के बाद का यूरोप का मानचित्र १६१४ के पहले 
के यूरोप से अधिक सम्तोषजनक था । इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य 
ऐसा नही हो सकता जिससे सभी लोग संतृष्ट हो ।' 
हमें यह भी मानना पड़ेगा कि पेरिस की शाति-व्यवस्था में आत्म-निर्णय के सिद्धांत की 
अधिक-से-अधिक प्रश्नय दिया सथा । चेक, पोल, फिन, कोट, लेट) अलसेमियन आदि जातियाँ 
पराधीनता से युक्त हुई । वियना शॉति-व्यवस्था ( १८१४-१५ ) में इस तरह की कोई बा 
नहीं थी । वर्माप तथा अन्य शांति-सधियों के द्वारा बहुत से स्थानों में जनमत-संगह की 
व्यवस्था की गयी जिमसे जहाँ के निवासियों को विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिले। इस 
सप्तियों के फलस्वरूप जितने लोग पराधोनता से मुक्त कराये यये उतने किधो भो संधि से अभी 
तक सुक्त नही करापे गये थे। चार करोड़ पराधीन लोगों की संझया घटकर एक करोड़ साह 
लाख पर आ गयी । यूरोप में अब केवल चोन प्रतिशत लोग हो विदेशों दासत्ा के अंगृल्ष में 
बच गये; शेष सभी स्वाधीन हो गये । अल्यत पपकों के विशिष्ट हितों को रक्षा के लिए भी 
प्रवत्त किये गये । एक राष्ट्र एक राज्य! के सिद्धांत के आधार पर कई राज्य निर्मित हुए । 
सम्मेलन की कठिनाइयाँ :--हम पहले ही संकेत कर चुके है कि जब्र पेरिस में सम्मेलन 
की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके समक्ष कई कठिनाइयाँ आयी । तरह-तरह के व्यक्ति थे और 
तरह-तरह की आकांक्षाएँ थों। इस हालत में संधि की शत्तों को आसानी से तय कर लेना 
कोई सहज काम नही था । इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में लेंगसम ने ठोक हो लिखा है : 
“पेरिस का जमबद केवल ऐसी शान्ति-सन्धि का मप्तविदा तैयार करने के लिए नहीं बुलाया 
गया था, जो २३ मित्रन्या्ट्रों में से कम-से-कम मदत्वपूण राष्ट्रों को संतुष्ट करे तथा एक ऐसे राष्ट्रमंध की 
प्रसं विदा पर सहमत हो, जो ४० या ४० राष्ट्रों को, जो मिचवत्‌ नहीं थे, ४#जुर हो, बल्कि प्रथम महायुद्ध 
को समाप्ति पर उसे केन्द्रीय तथा पूर्वी 4 यूरोप में भूछे करोड़ों लोगों के भोजन का प्रबन्ध करना, वेचेन 
विजयो सेनाओं को नियन्त्रित करना, देश में मूच्छा-अस्त जनमत को सम्तुष्ट करमा तथा दर्जनों राष्ट्रों 
के बीच शान्ति स्थापित करना था, जिन्होंने धपने छोटे-धोटे युद्ध लड़े थे। पोल, यूक्रे नी, रूमा नियावाती 
इंगरीबापो, थूनानों, ठुक॑, स्वलोग, मोटेनेग्रित, चेक, जर्मन, रूसी, आर्मिनियाई, इटलीवासों 
तथा युगोस्लाव लोय सभो संघ में शामिल हुए थें। हन सबसे भी ऊपर अमेरिका के विल्सन के 
्राद्शवाद तथा युद्धकआालौन आवश्यकता जनित्त विभिन्न यूरॉपीय राज्यों के बोच की गई युप्त सन्धियों के 
बीच संधर्ष था। बड़े राष्ट्र अपने नीतियों तथा धथश्टकोणों पर एक दूसरे से इतने दुर थे तथा उनके हित 
इसने विभिन्न थे कि यदि कोई दूसरा विस्माक या तेलरों जम॑नो के हित को देखनेवाला होता तो 
अन्तिम रूप से बर्साय की सन्धि पर दस्ताक्षर हो नद्दी हो पाता ॥7 
रूस की काम्ति :-वर्साय-सन्धि के सम्बन्ध में एक और वात विचारणीय है और वह है 
रूस की समाजवादी क्राँति ! १६१७ की क्रांति के फलस्वरूप रुस में जो व्यवस्था कायम हुई थी 
बह समस्त संसार के लिए चुनौती बन रही थी । फलतः पेरिस सम्मेखन में एकत्रित नेताओं ने 
अपने विचार विमशों में इस चुनोतों को हमेशा घ्पान में रखा । डुन्होंने धवड़।कर यह निश्चय 
कि: कि कोई ऐेमा काम नहीं किया जाय जिपसे जमंनों सोवियत-व्यवस्था को स्वीकार करने 
है 3. [क्घठए. कंदा०0कह 8. मोह. संबशश्ाईं।- काम्पे. फरशमीेशी।.. 26000469, 
99- 399-893 , 


का फ्रि + 

अन्दर्राष्रीय भैगज़े को न्य पेय करने के) शो फा: 

पर फ्रोफ़ेयर पाउथगरेट $ चब्दों मे यह कहा जा सकता है कि वरतय की पन्धि संता कै 
इतिहात में एक बये बा पूचक थी (२२० 
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बहुत से भू-माग प्राप्त हुए। चेकोस्लोवाकिया को आस्ट्रिया के भू-भाग का निचला 
हिस्सा तथा मोराविया, बोहेमिया और साइलेशिया का प्रदेश प्राप्ठ हुआ। पोलैंड को 
गलेशिया, रूमानिया को वोकोबिनण, यूगोस्लाविया को कारनियोला तथा डालमी- 
टियन-व के द्वीप प्राप्त हुए। इस छूट में इटली को भो हिस्सा मिला । उप्तको दक्षिणी ताइरल, 
त्रेन्तिनो ट्रिस्ट, इरिट्रिवा और डालमेटियन तट पर स्थित दो द्वीप प्राप्त हुए। ताइरल वाले 
भू-माग में लगभग ढाई लाख जमेन निवास करते थे और इसलिए इटली को इस भू-भाग को 


प्रधमविश्व युद्‌ के बाद 
आरिद्रया- 





देना राष्ट्रीयता के सिद्धांत के विदद्ध था। लेकिन, इटली इन्हों प्रदेशों की लालच से मित्रराष्ट्रो 
का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हुआ था और मित्रराष्ट्र गुप्त सन्धि द्वारा इटली को इन प्रदेशों 
का आज्ञासन भो दे चुके थे। अतः राष्ट्रीयवा के सिद्धान्त को उपेक्षा करना उनकी दृष्टि में कोई 
बुरी चीज नहीं थी । 

इस प्रकार सांजमें.की सन्धि के फलस्वरूप आस्ट्रिया को क्षेत्रफल और जन॒स्ंघया की 
रृष्टि से तीन चौथाई हिस्से की हानि उठानी पढ़ी। अब जो आस्ट्रिया बच गया था उसका 


क्षेत्रफल बहुत ही छोटा हो गया और उंतकी आबादी केवल सत्तर लाय रह गयी थी । 


आस्ट्रिपा को सेनिक व्यवस्था में तरह-तरह के परिवतन किये गये । युद्ध बन्द होने के 
साथ-साथ उनकी सम्पुण जल-सेना जब्त कर लो गयो । थन्यूब नदी का अम्तर्राष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया। फौण की संझया घटाकर तीस हजार कर दी गयी । जमनी की तरह उसपर भी 
तरह-तरह के प्रतियन्ध लगा दिये गये । 

सन्धि के अनुमारे आस्ट्रिया को बाध्य किया गया कि यह युद्ध की जिम्मेवारो_स्वीकार 
परे और इसके लिए जर्मगी की तरह एक बहुत बड़ी रफ्म मिन्नराष्ट्रों को दरणाना के रुप में दें । 
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आस्ट्रिया की युद्ध के अपराधियों को सौंपने के लिए कहा गया और उसकी राष्ट्रीय कला की 
निधियाँ बीस साल के लिए जब्त कर ली गयीं । 

आस्ट्रिया के निवासी जन जाति के थे । वे जमंनी के साथ मिलकर एक वृहंद्‌ जर्मन- 
राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इससे मित्रराष्ट्री को भय था। अतः सांजमैं की सन्धि 
की ८८ वीं धारा द्वारा आस्ट्रिया पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह भविष्य में ऐसा 
कोई प्रयत्न करे जिससे स्वतन्त्र राज्य के रूप में उसका नामोनिशान मिट जाय । 
(२) त्रियानों ( एशशा०० ) की सन्धि-- 

युद्ध के बाद हंगरी की राजनीतिक स्थिति इतनी डावॉडोल थी कि नवम्बर, १६१९ के पूर्व 
वहाँ कोई सुत्ंगठित सरकार ही नहीं कायम हो सकी | अतः हंगरी के साथ सन्धि करने में कुछ 
विलम्ब हो गया। अन्त में » जनवरो, १९२० को हंगरी के प्रतिनिधि काउन्ट एलबर्ट एपोनों 
के सम्मुख एक सन्धि का मसविदा पेश किया गया; जिसको त्रियाना की सन्धि कहते हैं । एपोनी 
ने सन्धि की शत्तों का कड़ा विरोध किया, लेकिन मित्रराष्ट्री ने उसकी एक न सुनी और ५४ घून, 
१९२० को इस सन्धि पर हंगरी को हस्ताक्षर करना पड़ा । 

सम्थि के अतुसार हंगरी को अपने सभी पड़ोसी, राष्ट्रों को अपने भू-माग, से कुब-म-कुछ 
हिस्सा देना ही पड़ा । ट्रांसिक्वैनिया और उसके साथ के बुछ प्रदेश रूमानिया को दिये 


हा 4 त-3+>+ -++>+++++: 
फ्फ्तूक््तर 





आओ, उडी 
हा | 
(36 क | 
गये। क्रौटिया, स्लाबोनिया, बोस्निया-हमेयोविना, यूगोल्लाविया को तथा स्लोकाकिया का 
प्रदेश चेकोस्लोबाकिया को मिला। आस्ट्रिया को हंगरी का प्रिधभी दिसया जेल मा प्राप्त 
हुआ। हंगरी के समुद्री मार्ग पयूम के भाग्य का निर्णय इटली और यूगोस्लोविया के समझे 
परदथीड़ दिया गया। है 
अन्य पराजित राज्यो को तरह हंगरो को युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया गया और 
उसको हरजाने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम देने को विवश किया गया । हंगरी की जल- 
सेना भंय कर दी गयी और उत्तकी सेना की संख्या घटाकर ३५००० कर दीं गयी । 
प्रियानों की सन्धि का परिणाम यह हुआ कि जनसंझया एर्व क्षेत्रफल के विचार से इधर 
एक ब्लोटा और साधारण राज्य हो गया । युद्ध के पूर्व हंगरी की आबादी दो करोड़, दस छह 
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थी। जियानों को सन्धि के फलस्वरूप जिए नये इंगरी का निर्माण हुआ उसकी जनसंखवा फेयल 
पचहतर लाख रह गयी। इतके अतिरिक्त तीस लाथ के लगभग हंगेरियम लोग बब अन्य 
राज्यों को प्रजा बनने के लिए विवश किये गये । इस कारण हंगरी के लोगों में गहरा अतनन्‍्वोष॑ 
फ्रेला । उनका कहना था कि इस संन्ध के द्वारा यूराप में अनेक एल्सल लोरेन वना दिये गये हैं । 
सारे हंगरी में सन्धि के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। काउन्ट एपोनो ने विरोध में अपना पदत्याग भी कर 
पिया । पर छसके अनुनय-विनय और विरोध का कोई फक्ष नहीं हुआ और ४ जून, १६२० को 
हंगरी की सन्धि पर हस्ताक्षर कर देना पड़ा । 


(३) निऊली ('८णा३५) की सन्धि-- 


पेरिस के पास निऊली नामक स्थान में २७ नवम्बर, १९५१६ को बुल्गेरिया के_ साथ 
पमिन्नराष्ट्रीं की सन्धि हुईं, जिमको निऊली को सन्धि कहते हैं। सन्धि के अनुसार बल्गेरिया को 





निञली, की[सन्धिःऔर:बुल्गेरिया की 'क्षतति 

उन अधिकृत प्रदेशों को लौटा देना पड़ा जिनको उसने युद्धे-काल में जोता था। दोबदजा का प्रदेश 
झबानिया को, मेसीडोनिया का अधिकांश हिस्सा युगोस्लाबिया को तथा भ्रेस का प्रदेश यूनान 
को दिया गया । बुल्मेरिया एक बहुत्त ही छोटा देश हो गया । युद्ध की क्षतिप्र्ति के लिए उस 
पर भी एक बहुत बड़ी रकम लाद दी गयी । उसकी सेना की संख्या घटाकर ३६ हजार कर 
दी गयी । बुल्गेरिया में भी सन्धि का घोर विरोध हुआ । राजधानी में सावंजनिक शोक मनाया 
गया और विरोध में बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। मिन्रराष्ट्री पर इनका कोई अपरा नहीं पड़ा और 
बुल्गेरिया को सन्धि पर हस्ताक्षर कर देना पड़ा । 


(४) सेन्र (8०४४८४) की सन्धि-- 
सबसे अन्तिम सन्धि छुकों के ध्राथ हुई, जिएकी सेव की सन्धि कहते हैं। इस सन्धि को 
तुडी की सरकार ने कभो नहीं माना, फिर भी विज्व-राजनोति के पाठकों के लिए. इसके घिपय 


में थोडा जान लेना आवश्यक है। युद्ध के समय में हो मित्ररा्टों के वीच अनेक गुप्त सन्धियाँ हो 
चुड़ी थी, जिसका उद्देश्य तरर्की साम्राज्य का बेंटवारा था । सेब्र की सन्धि से इस उद्देश्य की 


पेरिस का शान्ति-समझौता ३७ 


पूर्ति हो जाती थी। इस सन्धि के अनुसार भ्रेस और इगियन सागर में स्थित द्वीप-समृहो को 
यूनान को दे दिया गया ! स्मर्ना का प्रदेश भी यूनान को मिला ! डोडेकनीज रहोड्स और 
अडेलिया के प्रदेश इटली को दिये गये । मित्र, अरव, सूडान, साइप्रस ट्रिपालिठानिया, मोरबका 
ट्यूनिसिया, फिलिस्तीन, मेसोपोौटामिया और अमेनिया पर से छुलतान का कब्जा छठ गया। 
डार्डेनेल्स के जलडमरूमध्य को एक अन्तर्राष््रीय आयोग के नियन्त्रण में रख दिया गया । 


इस व्यवस्था से तुक्कों का एक बहुत बड़ा भ्ू-भाग उसके हाथ से निकल गया। उस पर 
तरह-तरह के से निक प्रतिवन्ध भी लगाये गये । लेकिन सेब्र की सन्धि को कार्यान्बित नहीं किया 
जा सका; क्यो मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में ठुकीं में इस सन्धि के विरूद्ध एक जबरदस्त 
राष्ट्रीय आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | उसने मित्रराष्ट्रों को सेत्र की संधी बदलने के लिए मजबूर किया 
और१६२३ में लुसान में तुक्कों के साथ एक दूसरी सन्धि हुईं । इस पर हम पीछे प्रकाश डालेंगे । 
उपसंहार 
सेब्र की सन्धि को छोडकर महायुद्ध के बाद पेरिस में जो विविध सन्धियाँ हुई और 
उनके फलस्वरूप जो राजनीतिक ब्यवस्था स्थापित की गयी उनके परिणाम-स्वरूप यूरोप में अनेक 
नये राज्यों का निर्माण हो गया | १६१६ के पहले यूरोप में केवल उन्नीस राज्य थे लेकिन १९१९ 
में उसकी संख्या छुब्बीस हो गयी। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों की सीमा में भी काफी 
परिवतेन हुए | इसलिए कहा जाता है कि पेरिस शान्ति-सम्मेलन का वास्तविक काम “यूरोप 
का आल्कनीकरण??. ( ऊ्श्योप््मांड्ब्यंएए ० हफ़०9० ) करना था। नये-नये राज्यो के 
प्राइर्भाव से नयी-नयी समस्याएँ छठ खड़ी हुई और यूरोप की राजनीति सुलझने के बदले और 
भी उलझती गयी । १६१६ की शान्ति-सन्धियों में यूरोप में अनेक “खतरनाक स्थल” पेंदा कर 
दिये जिसके कारण कुछ ही वर्षों में युरोप युद्ध पृवें स्थिति में आ गया ! नये-नये राज्यों के निर्माण 
के कारण यूरोप में बारह हजार मील लम्पी नयी सीमाएँ बन गयी । इनकी सुरक्षा का एक विकट 
प्रइनन उपस्थित हुआ जिसके फलस्वरूप हथियारबन्दी की होड चल पड़ी । तीव आर्थिक राष्ट्रीयता 
ने चुगी-सम्बन्धी रुकावंटे पंदा कर दी। अगले बीस बपों में यूरोप की कठिनाइयों तथा 
शजनीतिक अस्थिरता का झुख्य कारण यही थी । 
युद्ध के पुरे बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति की एक सुख्य समस्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों 
(720079] ग्रा77०0965) की थी । बुद्ध के बाद इन सन्धियों के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों की जटिल 
समस्या फिर खड़ी ही गयी जिसके कारण यूरोप का राजन तिक वातावरण अगले वर्षों में बड़ी क्षुब्ध 
बना रहा और राष्ट्रीय विद्वेप की अग्नि सुलगती रही। इस अल्पसंख्यकों सन्धियो के हितों के 
संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक की व्यवस्था की गयी, लेकिन किसी देश ने इन सन्धियों से अन्दर्गत दिये 
गये अपने वचनो का पालन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध पूर्व वाश्कन-राजनीति 
की तरह बुछ ही वर्षों में सारे यूरोप का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त अशान्त हो गया और 
१६३६ में ससार को एक दूसरा महा-युद्ध देखना पड़ा । १६१६ की सारी शान्वि-सन्धियाँ असफल 
रही ) इनकी असफलता इस त्थ्य में भी व्यक्त होती है कि उनकी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से कमी 
कार्यान्वित नहो किया गया। उनकी व्यवहार में लाते समय बहुत-सी छूटें दी गयी, वहुव से 
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उलट-फेर किये गये और बहुत-सी गलतियाँ की गयीं। फलतः जिस शान्ति-व्यवस्था एवं 
समृद्धि को स्थापित करने के लिए इतना समय लगा और शक्ति व्यय की गयी, उनकी उपलब्धि 
व्यावहारिक राजनीति में कभी नहीं हो सकी ! 


लेकिन इसके लिए पेरिस की शान्ति-सन्धियो को दोष देना गलत होगा। ये शान्ति- 
सन्धियाँ असफल रहा, इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, जिन लोगों पर इस संधि को कार्यान्वित 
करने का भार आया, उन लोगों ने कभी भी दृढ़ता के साथ इस कार्य को मही किया | यदि 
संधि की शर्तों का पालन सभी पक्षों की ओर से होता,-तो पेरिस की शान्ति-संधियो की बह 
हुदशा नहीं होती जो बाद में हुई ।' 


सन्धियो की असफलता का एक अन्य कारण फ्रांस में विलमेंशों का पतन तथा छग्रवादी 
पोआन्कारे का सत्तारूढ़ होना था। पोआन्कारे ने प्रारम्भ से ही पेरिस की संधियों का विरोध 
किया था और जब फ्रांस के शासन पर उसका प्रभुत्व कायम हुआ तो उसका एक मात्र ध्येय 
ऐसी नीति पर चलना था जिसके फलस्वरूप संधि की शर्तें बेकार हो जायें ओर उसे खुलकर 
जमनी से बदला देने का मौका मिले। फ्रांस की राजनीति में पोआन्कारे का पुनः प्रवेश यूरोप 
के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ । 


शांति-संधियों को एक और धक्का लगा जो बड़ा ही घातक था | संयुक्त राज्य अमेरिका 
ने इसको मानने से इन्कार कर दिया और राष्ट्रपति विल्सन के कार्यों का अमरीकी सिनेट ने 
अनुमोदन नहीं किया। शांति-संधियों से अमेरिका का सम्बन्ध-विच्छेद वस्तुतः सांघातिक सिद्ध 
हुआ । अमेरिका के समर्थन के अभाव में शांति-मन्धियों की असफलता निश्चित थी। उसको 
संसार के सबसे महान देश के समर्थन से वंचित हो जाना पड़ा तथा सन्धियो को कार्यन्वित 
करने का भार केवल उन्ही लोगों पर रह गया जो केवल प्रतिशोध की भावना में जल रहे थे । 


. /एए७ 8४80०॥९ &] 887०७ 0056 606 776७४(४68 छ९०४७ 26967 हांएशा 0 ठाक्षा०6 फ्र & 
ग्रांडटछ8560058 छापे प्रशंणएा6छग्ंए8७ धाएएजए ण॑ 5660वते 7४० 8(्087607 ए0.. ॥879 
पब्मती)00. ४6 07 ६96 ए88 40669 ए९०7४... पिघते ध]6 8४7908007 ० ६886 ६789068 
फल थंफ्रिपि]ए छाते 769ए वंध्राध्णएश०त0 छाते #०0॥॥00, ६96 तहीर ज्ां६87ए कएपे 
€९०7रणां0 7व00806 7909७ वष्पहांगछ 0४९7 िपाण09 ण०प्रत 78४७ 96860 8ए९४४४प "--7॥70597 
(6०६0, 27 49088 22९०2९ 2+०4६०3, ४० 7, 79. 7403-407 

>.६ 48 ४० 679 ६४8६ ६06 4फए/€४थंए8 करंह06 ० 696 876९३६९७६ - चे९ण००7४0ए ३57 
फि 9णोते छा ्ाताते।-छा 7० ०७ 400683 ए9शगंगव 8 ए0ए४७४४7६- १४७ त8&0886 
तै6586 ६० ४76 287७७] ]ए एोक्रणा ते 5क्प्व८४पर७ 6 ६886 पफट४0ए ध8 8 06 ४8 छोग03$ 
ेकश्त्राफरी9 णि. धीरठ फक्रौब006 चघ5ठ लाएशेए दोशाए०ो0, 708 478679६0४07. १४४8 08 
श॥ध69 गंत 6 फ्प्वे8 ता सांरातरांणा5 9थीह96745 छांगी (96 &फाफाठअ ४5 0 60प्रएं४४ 
& 60 900 5४7ण4९6 ४ए #ध७ म०्य्मफी७ छ०प्रातेड ०॑. ऋण... 6६०७8 6 उ०फल 
6 4ग८न॑ट8 छाते ६४6 प7९६०॥९२७४ ता ]च7०96 ६96 पप९बा।8३ ०॑ 2९7०७ छ076- 70ए०७ हांएशा 
& िए दा ४--] फंते, एए. 44]2-43. 


ह० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तक शांति बनाये रमने के लिए कोई भी रांगठन नहों था। ऐसे यूरोप के विविध राज्य 
अपने पारस्परिक झगड़ों का पैसला करने के लिए समय-समय पर मिलते-छुलते रहे; लेकिन 
उनमें किसी प्रकार के संगठन का सबंथा अभाव रहा । यदि १९१४ से यूरोप में इस प्रकार 
का कोई भी संगठन रहता तो यह बहुत सम्भव था कि प्रथम विज्व-युद्ध होगे से बच जाता ।' 


युद्ध के पृ यूरोप के राज्य राजनीतिक मामलों में सहयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन 
विशान के प्रगदि के फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक जीवन में सहयोग करना उनके लिए 
आवश्यक हो गया था। ओऔदोगिक क्रांति के कारण एक देश दूसरे पर इतना अधिक आधित 
हो गया था कि किसो के लिए व्यक्तिगत रूप से जीवन बीताना असम्भव हो गया। अत» 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह-तरह की “सावंजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं” 
( [रध्यापंणाण ?0पा।८ एशं०ाड ) का जन्म होने लगा । छन्नीसवीं शताब्दी इन संस्थाओं 
के विकास के लिए काफो प्रसिद्ध है। विश्व डाकतार संघ ( एगरएलश्णे 70509] एजा० ) 
इसका सर्बोत्कष्ट उदाहरण हैं। इस तरह की और अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ जिनका 
उद्द श्य मनुष्य के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का संचालन करना था । युद्ध के पूर्व इन संस्थायों का 
उत्थान अन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक नये लक्षण का प्रतीक था। विश्व बन्धुत्त की भावना 
पेदा करने में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया । संजर के विविध राज्य समझने लगे कि एक्ता 
और संगठन ही मनुष्य की भलाई की एकमात्र कुजी है। ब्यक्तिगत रूप से कोई भी राष्ट्र प्रगति 
के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। राष्ट्रसंघ के निर्माण में इन संस्थाओं ने एक मानसिक 
पृष्ठाधार तेयार किया दै।* राष्ट्रसंध की उत्त्ति के सम्बन्ध में इस प्रप्नाधार पर ध्यान रखना 
आवश्यक है। 


राष्ट्रस॑ंध का जन्म :--संसार के अनेक देशो में युद्ध के समय ही एक राष्ट्रसंध बनाने 
को बात चल रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो राष्ट्रसंघ का निर्माण एक आम चर्चा का 
'विषय बन गया था। १९१५ में ही वहाँ के भूत राष्ट्रपति ठफ्ट के नेतृत्व में एक “शान्ति- 
लागू करने के लिए संघ! ( 7,८980० (० 07०९ 7८४८९ ) नामक संस्था कायम हो गयी थी ! 
छस्त बष जुन में फिलाडेल्फिया के “इन्डेपेन्डेंस हॉल? में इस हंस्था के तत्वावधान में एक सभा 
हुई और क्समें एक चार सून्नीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में 
मध्यस्थता का आश्रय लेना, आक्रमणकारी के विरुद्ध आर्थिक पाबन्दी तथा सैनिक कारवाई 
करना, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियमवद्धीकरण करना तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय कायपालिका की 
स्थापना करना इस संस्था का प्रमुख उद्द इय बतलाया गया। संघ के कार्यक्रम को राष्ट्रपति 
विल्सन का समथने भी प्राप्त थछा। युद्ध के समय उसने अनेक भाषण दिये थे। इन 
भाषणों में वह भविष्य में युद्ध से बने की वात पर बराबर जोर देता रहा। वह प्रथम विश्व 
को “युद्धान्तक युद्ध समझता था। युद्ध के वाद वह ऐसी व्यवस्था का सूजन करना चाहता 
था जिम्में प्रजातन्‍्त्र पृर्णरूप से सुरक्षित रहे। ८ जनवरी, १६१८ को विल्तन ने अपने सुप्रसिद्ध 
“चोदह सूत्रों” को प्रतिपादित किया । इसका अन्तिम सूत्र राष्ट्रसंघ के निर्माण से सम्बन्धित 
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था। अमरीकी राष्ट्रति का कहना था कि राष्ट्रसंघ के विधान ( 0०४७४०प ) को युद्धीत्तर 
शान्ति-समझौतो का अभिन्न अंग होना चाहिए । 


इस प्रकार युद्ध समाप्त होते-होते राष्ट्पंघ की आवश्यकता प्रत्मेक देश में महसूस की जाने 
लगी। सभी यूरोपीय राज्य इसके लिए बचनबद्ध हो चुके थे। अतः जब जनवरी, १६१६ 
में पेरिस में शान्ति-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो राष्ट्रलंघ के ऊपर गंभीरतापूर्षक विचार होना 
आवश्यक हो गया । राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तेयार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की 
गयी । राष्ट्रति विल्सन इसके अध्यक्ष बनाये गये। राष्ट्रबंध का विधान तयार हीने लगा । 
इस समय तक राष्ट्रसंघ के लिए अनेक योजनाएँ वन चुकी थी) विल्सन के सहयोगी कर्नल 
हाउस, ब्रिटेन के लार्ड फिलिमीर तथा लार्ड सेल, दक्षिण अफ्रिका के जनरल स्मद्स इत्यादि 
तरह-तरह की योजनाएँ बना चुके थे। ३ फरवरी को इन योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रसंध की 
एक रूपरेखा तेयार की गयी। १४ फरवरी को इस रूपरेखा की शान्ति-सम्मेलन की आम 
सभा में पेश किया गया और बहस के वाद कुछ आवश्यक संशोधन के साथ राष्ट्रसंध के विधान 
को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया । राष्ट्रसंघ के विधान में २६ धाराएँ थी । विल्सन 
राष्ट्ंथ के विधान को शान्ति-संधियों का अभिन्न अंग बनाना चाहता था ! मितरराष्ट्रों के कुछ 
व्यक्ति इसके पक्ष में नहों थे। राष्ट्रमंघ की आवश्यकता को वे स्वीकार करते थेः पर उनका 
विचार था कि उसको सन्धियो के अन्तर्गत रखना अनावश्यक है। विल्सन का कहना था कि 
राष्ट्रसंघ के बिना सन्धि अधूरी रह जायगी । अन्त में बिल्सन की विजय हुई और, राष्ट्रंघ के 
विधान को सभी सन्धियों के अन्तर्गत रख दिया यया । १० जनवरी, १६२० को राष्ट्रसंघ का 
जीवन विधिवत प्रारम्भ हुआ । 


राष्ट्रसंघ फे उद्दे श्य--साधारणतया राष्ट्रसंघ के तीन सुख्य उद्देश्म थे! सर्वप्रथम, यह 
शान्ति-सन्धियो के नियमो और उपबन्धों को लागू करने का एक साधन था । इस हैसियत से 
इसका काम पेरिस शान्ति-सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनायें रखना था । इसको कुछ 
प्रशासकीय कार्य भी दिये गये थे। उदाहरण के लिए, पन्द्रह साल तक के लिए डान्जिंग नगर 
की व्यवस्था और सार के शासन का भार इसके ऊपर था। संरक्षण-पद्धति को चलाना और 
अल्पसंख्यक जातियों की देख-भाल करना भी राष्ट्रसंघ का कार्य था। दूसरे, राष्ट्रसंघ को 
साबजनिक हित के लिए काम करना पड़ता था। मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए विविध 
उपाय करना राष्ट्रसंध का एक प्रमुख ध्येय था। इसके अन्तर्गत महामारियों का रोकना, 
स्वास्वथ्य की दशा को उन्नव करना, दासत-प्रथा का उन्मूलन करना, स्ियों के क्रय-विक्रय को 
रोकना, आथिक, सामाजिक ओर साहित्यिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना और इसी प्रकार 
के अन्य सर्वहितकारी मामलों से सम्बन्धित विषय आने थे। राष्ट्रसंघ का अन्तिम परन्तु मद्दत्त्वपूर्ण 
उद्दे उ् युद्ध का निराकरण एवं शान्ति की स्थापना करना था। राष्ट्रपंघ शान्ति की रक्षा के 
लिए कोई भी कदम ठा सकता था। राष्ट्रमंघ के सभी सदस्य अपने साथी सदस्य-राज्यों की 
प्रादेशिक अखण्डना बनाये रखने की शर्त को स्वीकार जिये थे । इस तरह अन्वर्राष्रीय सहयोग, 
शान्ति और सुरक्षा छी प्रोत्ताहिद कस्ना राष्ट्रमंघ का एक दूसरा प्रसुख् कार्य था। इसके 
लिए राष्ट्रमंघ का युद्धोत्पादक कारणों को दर करना भी एक काम या। हयियारदन्दी को 
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होड़ को रोकना और राज्यों के कगड़ों को युद्ध के अतिरिक्त अन्य शान्तिमय उपायों से फैसला 
करने का यत्न करना राष्ट्रसंघ का सुख्य उद्देश्य था। 


सद॑स्यता--कुछ लोगों का विचार था कि यूरोप के कुछ इने-गिने राज्य ही राष्ट्रसंध के 
सदस्य बनाये जायें। पर इस विचार को समर्थन नही मिला और राष्ट्रसंघ का दरवाजा सब्वों 
के लिए खुला रखा गया | राष्ट्रसंध-विधान की पहली धारा के अनुसार राष्ट्रसंघ के प्रारम्भिक 
सदस्य वे ३१ राज्य थे जिनका नाम विधान के परिशिष्ट में उल्लिखित था। परिशिष्ट में कुछ 
और राज्यों के नाम भी उल्लिखित थे जो राष्ट्रधंध में शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त 
अन्य देश भी राष्ट्रसंध के सदस्य हो सकते थे। यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमो को पालन 
करने का वच्न देते हुए सदस्यता के लिए आवेदन करता तो दो-तिहाई बहुमत से एसेम्बली 
उम्रको राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर सकती थी । इस तरह राष्ट्रसंघ में तीन प्रकार के सदस्य 
थे। व्यावहारिक दृष्टि से इस वर्गीकरण का कोई विशेष महत्त्व नही था; क्योकि सभी सदस्यो 
के वैधानिक अधिकार समान थे । 


कोई भी राष्ट्रसंघ की सदस्यदा छोड़ सकता था | विधान की पहली धारा में ही इसकी 
व्यवस्था कर दी गयी थी। उसके अनुसार दो वर्ष पूर्व सूचना देकर कीई सदस्य-राज्य राष्ट्रसंघ से 
अलग हो सकता था । १६३९ में कोस्टारिका तथा ब्राजील और १९३३ में जापान तथा जमेनी 
राष्ट्रसंघ से अलग हो गये । राष्ट्रसंघ के नियमो की अवहेलना करने की दशा में किसी राज्य को 
राष्ट्रसंघ से निकाला जा सकता था। १६३६ में सोबियत रूस को इसी नियम के अन्तर्गत 
निकाला गया था । उन राज्यों की सदस्यता भी समाप्त हो सकती थी जो राष्ट्रसंघ-बधान में किसी 
संशोधन को मानने को तैयार नही थे। विधान की २६ वीं घारा में संशोधन की प्रक्रिया का 
उल्लेख किया गया था । विधान में संशोधन का अधिकार असेम्बली को दिया गया था पर किसी 
भी संशोधन को सदस्य-राज्यों का समर्थन पाना आवश्यक था। कॉसिल की सहमति ती 
अनिवाय॑ ही थी ! 

वित्त :--किसी भी संस्था को चलाने के लिए अथ की आवश्यकता होती है। राष्ट्रसंध 
को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सदस्य राष्ट्रों के चन्दे से होती थी। जनसंख्या, क्षेत्रफल और 
राष्ट्रीय धन के अनुपात एसेम्बली चन्दे की रकम निश्चित करती थी । 


प्रधान कार्यालय :-- राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय जेनेवा में . स्थित _था। वहीं प्रत्येक 
सितम्बर में राष्ट्रसंघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। यों तो अधिवेशन दूसरी जगह भी 
हो सकता था, पर सचिवालय के जेनेवा में स्थित होने के कारण यह सम्भव नहीं था | राष्ट्रसंध के 
कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों की सभी कूटनीतिक सुविधाएँ प्राप्त थी । 


राष्ट्रसंघ के अद्भ ( 0:४०ण७ ) और कार्य 


राष्ट्रतंध के विधान की दूसरी धारा के अनुस्गर 'राष्ट्रसंघ का कार्य एक एसेम्बली, एक 
कॉसिल तथा एक स्थायी सचिवाल द्वारा होगा !? राष्ट्रसंघ के यही तीन प्रधान अंग थे । अन्त- 
रांट्रीय न्यायालय और अन्तर्राष्ट्रीय भम-संघ भी राष्ट्रसंघ के महत्त्वयूण अंग थे। इनके अतिरिक्त 
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विपयों के लिए, (२) टेक्निकल संस्थाओं के लिए, (३) निरस्त्री के लिए, (४) बजट और राष्ट्र- 
संघ की आर्थिक व्यवस्था के लिए, (५) सामाजिक समस्याओ के लिए तथा (६) राजनीतिक 
प्रश्नों के लिए । एसेम्बली इसके अतिरिक्त भी आयोग या समितियों का खजन कर सकती थी 


तरह-तरह का चुनाव करना एसेम्बली का प्रमुख काम था। दो-विहाई वोटों से नये 
सदस्यो का चुनाव, कौसिल के स्थायी सदस्यों का चुनाव, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति और राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियुक्ति को स्वीकार करना इसका काम था। 
एसेम्बली राष्ट्रसंध के वार्षिक बजट को स्वीकार करती थी और कौसिल के कार्यक्रम को जाँच- 
पढताल करती थी। यह राष्ट्रसंघ के विधान में संशोधन भी करती थी । 

विधान की तीसरी धारा के द्वारा एसेम्बली को एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त था। 
इसके अनुसार एसेम्बली उन सभी स्थितियों पर विचार कर सकती थी जिनसे विश्व शान्ति पर 
खतरा पहुँचने का भय था | कोई भी सदस्य-राज्य किसी भी समस्या को एसेम्बली के सम्मुख 
पेश कर सकता था । एसेम्बली केवल अपने सदस्य-राज्यों के आम्वरिक मामलो में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती थी (घारा १७८) | इसके अधिवेशनो में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि किसी भो ऐसे 
प्रन्‍नों को उपस्थित कर सकते थे जो राष्ट्रसंघ के उद्देशयो और प्रयोजनो से सम्बन्ध रखते हों । 
वे अपनी शिकायत्तों को वहाँ पेश कर सकते थे, अपनी समस्याओं को अन्य राज्यों के सम्मुख ला 
सकते थे और अन्य राज्यों की नीति की आलोचना भी कर सकते थे। सभी निर्णय प्रस्ताव पास 
कर के किये जाते थे । 

एसेम्बली का अधिवेशन खुला होता था । दर्शक के रूप में आम जनता इसमें शामिल 
हो सकती थी | यहाँ-विवाद स्वृतन्त्र रूप से हुआ करते थे | विश्व-राजनीति पर वहस करना इसका 
प्रसुख कार्य था । इस तरह छीटे-बड़े सभी राज्यों को अपनी शिकायत पेश करने पर मौका मिल 
जाता था| इन वाद-विवादों से बहुत लाभ होते थे । संसार के राजनीतिशो को एक-दूसरे के 
निकट सम्पक में आने का मौका मिल जाता था| एसेम्बली में उन सभी विपयों पर बहस हो 
सकती थी जो पहले विविध परराष्ट्-मन्त्रालयों में गोपीय रखे जाते थे ! इसलिए पौटर साहब 
का यह कथन कि एसेम्बली केवल एक वाद-विवाद की सोसाइटी थी, गलत है, मोअर के अनुसार 
एसेम्बली राष्ट्रसंघ का एक प्रभावशाली अंग था ।? 


कोंसिल ः--कौसिल राष्ट्रसंघ की एक छोटी, परन्तु असेम्पली से अधिक शक्तिशाली संस्था 
थी। इसकी बनावट एसेम्बली से भिन्न थी । एसेम्बली में राष्ट्संघ के सभी सदस्य थे; लेकिन 
कौंसिल की सदस्यता सौमित थी । इसमें दो तरह के सदस्य थे--स्थायी और अस्यथायी। तथा 
कथित महान राज्य कौसिल,के स्थायी सदस्य थे । इस व्यवस्था की काफी आलोचना हुईं; क्योकि 
यह अन्यायपूर्ण था। इससे राज्यों की समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता था । 

आरम्भ में यह ब्यवस्था की गयी कि कौंसिल के नौ सदस्य हों--पॉच स्थायी और चार 
अस्थायो । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली को कौसिल का स्थायी पद 
प्राप्त हुआ । अन्य चार अस्थायी पदों का एसेम्सलो द्वारा निर्वाचन होने का प्रवन्ध किया गया। 
२६२० में ब्राजील, बेल्जियम, यूनान और स्पेन कॉसिल के अस्थायी सदस्य चुने गये । संयुक्त राज्य 
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राष्ट्रतंघ प्‌ 


अमैरिका राष्ट्रमंघ में शामिल ही नहीं हुआ | अतः १९२२ वक कौसिल में आठ हो सदस्य थे । 
१६२२ में यह तय किया गया कि कौंसिल के सदस्यों की संख्या आठ के स्थान पर दस कर दी 
जाय । इस तरह कौंसिल को सख्या हमेशा बढ़ती-घटतो रही । १६३६ तक कौंसिल में केवल तीन 
सदस्य--ब्रिटेन, फ्रांल, और रूस--रह गये और अस्थायो सदस्यों की संख्या बढ़कर ग्यारह तक 
पहुँच गयी 77 


विघान-निर्माताओ का यह विचार था कि कौं सिल को राष्ट्लंध का सब से शक्तिशाली 
अंग बनाया जाय । वास्तव में यह राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणो समिति थो । १९२६ के बाद इसका 
अधिवेशन वर्ष में जनवरी, मई और सितम्बर सें तीन बार होने लगा ! आवश्यकता पड़ने पर 
इसकी और वेठकें हो सकती थी । फ्रांसीसी वर्णमाला के आधार पर इसके सभापति वारी-बारी 
से चुने जाते थे । केवल कार्यक्रम और कार्य-विधि को छोड़कर कौंसिल के सभी निर्णयो को 
सर्वसम्मति द्वारा पास होना आवश्यक था | संयुक्त राष्ट्रसंध को सुरक्षा परिषद्‌ की तरह कौसिल 
के किसी सदस्यों को “वीटो” का अधिकार नहीं था। जब किसी ऐसे राज्य का मामला 
कौसिल के सम्मुख पेश होता था जो उस्त समय कौंसिल का सदस्य नही हो, तो एछसे यह अवसर 
दिया जाता था कि उसका प्रतिनिधि कौ तिल के अधिवेशन में उपस्थित होकर अपना विचार 
प्रकट कर सके । 


कौंसिल को कार्यकारिणी के महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते थे। सबसे पहले, उसे डान्जिग 
और सार के प्रशासन तथा संरक्षण का निरीक्षण करना पड़ता था। शान्वि-संधियो द्वारा 
अल्पसंख्यक जातियों का जो अधिकार मिले थे उनपर निगरानी रखना भी कौसिल का काम था | 
अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाना, निरस्त्रीकररण के रिए योजना तेयार करना, आक्रमणकारी के 
विण्द्ध पावन्दी लगाना, युद्ध की सम्भावना में सदस्य-राज्यो की आदेश देना, एसेम्बली की 
सिफारिशों को लागू करना, महासचिव को मनोनीत करना, सचिवालय के अन्य उच्च पदाधि- 
कारियों की नियुक्ति करना इत्यादि कौसिल के असंख्य काम थे। इनके अतिरिक्त कौस्िल 
को एसेम्वली की तरह यह अधिकार भी प्राप्त था कि राष्ट्रसंघ के छद्देश्यों और प्रयोजनों के 
न्तर्गेत तथा विश्व-शान्ति के सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम 
उठाये । 


वेधानिक अधिकारों के अतिरिक्त कौंसिल को विद्व-राजनीति को प्रभावित करने के 
अनेक मौके थे। सदस्य-राज्य कौंसिल में ज्यादातर अपने प्रधम्नमन्त्री था विदेशमंत्री को 
भेजते थे। कौसिल की वेंठक वरावर हुआ करती थी! अतः मन्त्रियो की एक दूसरे के निकट 
सम्पर्क में आने का मौका मिलता था। पहले गलतफहमियो से ही राज्यो का सम्बन्ध खराब हो 
जाता था। उसकी सम्भावना अब बहुत हद तक जातो रही । विदेश-मत्नी या विदेश मंत्रालय से 
सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी आपस में मिलकर, बातचीत करके बहुत से झगड़े को तय कर लिया 
करते थे। यह एक बहुत ही उत्ताहवर्दक वदम था। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को विचार- 
विमर्श एवं शान्तिमय उपायों से सुलझाकर कौप्िल ने यह स्पष्ट कर दिया की अन्वर्राष्ट्रीय झगड़े 
का निवटारा युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा भी किया जा सकता है । 
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शक अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


एसेम्बली और कौंसिल के पारस्परिक सम्बन्ध 


एसेम्बली ओर कौसिल राष्ट्रसंघ के दो प्रमुष अंग थे, लेकिन उसके विधान में इन दोनों 
संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कोई चर्चा नहीं की गयी थी। अतएव निश्चित 
रूप से इनके सम्बन्ध के स्व॒रूप में कुछ कहना कठिन है। कुछ विद्धानों का कथन है कि इन दोनो 
अंगों में वही सम्बन्ध था जो संसदीय प्रणाली के देशो में संसद्‌ तथा क विनेट के बीच होता है। 
कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इन दोनों अंगों का आपसी सम्बन्ध संसदू के दो सदनों के सदश 
था । लेकिन राष्ट्रसंघ के संगठन के अध्ययन से ऐसे किसी सम्बन्ध का पता नहीं चलता। 
इसके सम्बन्ध में अधिक -से-अधिक यही कहा जा सकता है कि ये दोनों सस्थाएँ एक ही मशीन . 
के दो प्रजें थे जिनको आपस में सहयोग करके ही काम करना पड़ता था। एक अंग राज्यों की 
सैद्धांतिक समानता और दूसरा महान्‌ राज्यों की व्यावहारिक प्रधानता का प्रतीक था। कुछ 
समय के लिए यदि हम यह मान लें की एसेम्बलो और कौंसिल में संसद्‌ तथा मंत्रिमडल जेंसा 
सम्बन्ध था, तो यह एक भयंकर भूल होगी । संसदोय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत के बिनेट संसद 
की मर्जी पर टिका रहता है। जिस समय केबिनेठ पर से संसद्‌ का विश्वास उठ जाता है उसी 
क्षण उसको हट जाना पड़ता है। राष्ट्रसंघ की ऐसेम्बली और कौंसिल में इस प्रकार का कोई 
सम्बन्ध नहीं था । एसेम्बली कौंसिल को समाप्त नही कर सकती थी और न एसेम्बली के लिए 
यह आवश्यक था कि बह कौंसिल के लिए नीति-निर्धारण करे । एक बार जब कौसिल संगठित 
हो जातठो थी वो वह एसेम्बली से पृर्णतया स्वतन्त्र रहती थी । एसेम्बली के लिए यह भी थआकयक 
नहीं था कि वह कौंसिल द्वारा पेश किये गये प्रश्नों पर विचार करें ही । 
इसी तरह कौंसिल और एसेम्वली में संसद्‌ के दो सदनों जेसा कोई सम्बन्ध भी नहीं था । 
उनमें से न तो कोई प्रथम सदन था और न ट्विवीय सदन ! वस्थुतः इनमें से किसो को सदन 
कहना ही अनुचित है । बहुत कम विषयों पर दोनों को मिल-जुलकर काम करने की आवश्यकता 
थी। प्री० ववीगसी के शब्दों में यही कहा जा सकता है कि ये दोनों दो परिणाम के दो संस्थाएँ 
थीं। एक की बेठक वहुधा होती थी तो दूसरे की कभी-कभी । एक शीघ्रता से कोई काम कर 
सकता था; दूसरे के काय-प्रणाली में बिलम्ब की सम्भावना अधिक थी | 
राष्ट्रमंघ के अन्तगेत इन दो संस्थाओं का निर्माण करने के दो कारण थे । राष्ट्रसंघ में एक 
ऐसे धस्था की आवश्यता थो जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के शीमातिशीघ्र काम 
कर सके । इम काम के लिए एक छोटो संस्था की आवश्यकता थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
कभी समस्या खड़ी हो सकती थी और विश्व-शान्ति के लिए उसको जल्द-से जल्द मुलघाना 
बांछनीय था । ऐसे काम को कौसिल जसी छोटी संस्था ही कर सकती थी। इसके अतिरिक्त 
शान्ति-संधियों द्वारा राष्ट्रसंघ को कुछ प्रशासकीय कार्य भी दिये गये थे। इस काम को एक 
छोटी संस्था हो कर सकती थी । फिर, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के महत्त्वपृण बातों पर विचार करने 
के लिए कमो-कभी संस्तार के सभी राज्यों का सम्मेलन होना भी आवश्यक था। इसके लिए 
एसेम्बली का ह्टोना जरूरी था। एसेम्बली और कॉमिल दोनों के निर्माण से राष्ट्रों को सैद्धान्तिक 
और व्यावहारिक अप्तमानता के सिद्धान्तों के बीच ममन्त्रय हो गया । कॉसिल के सूजन से महान 
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दे फ्रांस के जोसफ एबेनेल #६४० तक भेहातच्तिक के बढ पर काम 
करते रहे । छनके जागपन्र हेड के बार जयरलेंड $ सीन लेस्टर- स्यानाफ्न्न महासचिव निदुक्त 


रा प्न की हे रेस काम के छ्नकी 
लिए हे कारी सचिव गैर हल 9प-सहकासे सचिक हहे थे। पदों पर गहान्‌ 
राज्य यरिक है) जाते थे । इसके भहासच्ित के तधोर ७०० 
लगभग पहसंप के ७३. किया करहे ये। योखका ञआः की निदक्त 
के द्वारा होती थी । क्शाधिकात रास के वध पदस्व-राज्यो ते लिए जाते थे | 
यदि उनकी अन्तर) सि सर्विस प्य्क्ह्म को कोई अइचित नही होया। ३ 
लीग वास्तव में अपने के हित का पत्र नही ४ बल्कि के रा वक थे 
और छसके पदस्थ) क गरानी रद धका कत्त; । 
चित्रालय क्र वभायो हे किया / इन विभाग सच्चा 
अध्यक्षे $ चेधोन 0३ 74+ 2 भाग निम्नलिधि पे-साथारण विभाग जिनसे 
परयनीहि कानूनों ग काय हे३ ये, सरेक्षण-॥ /] 4 


भ्प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अल्पसंख्यक जातियो तथा आर्थिक समस्याओं के विभाग । प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र में काम 
करना पड़ता था। राष्ट्रलेध के विचारा्थ विविध समस्याओं सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्त 
करना, एसेम्बली तथा कौसिल की कारंवाइयों को प्रकाशित करना, बेठक का कार्यक्रम तेयार 
करना, भाषणों को प्रकाशित करना इत्यादि सचिवालय के काम थे । महासचिव का एक सुझ्य 
कार्य यह भी था कि वह अपने कार्यालय में उन सब सन्धियों को रजिस्टर्ड करे, जो राष्ट्रमंघ के 
सदस्य-राज्यों के बीच में हुईं हो । राष्ट्रसंघ के विधान की १८ वीं घारा के अनुसार इसको 
अनिवार्य बना दिया गया था। १९४१ तक राष्ट्रसंघ के सचित्रालय ने ४७३३ सन्धियों को 
रजिस्टर्ड किया । 

प्रोफेसर हेरिस के अनुसार सचिवालय राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट और अनूठा अंग था| 
सचिवालय का संगठन कोई नई चीज नहीं थी ।' यह राज्य-सरकार के सचिवालयों के ही समान 
था; लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की संस्था की स्थापना एक बिल्कुल नयी चीज थी। 
इसलिए इसका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता था! यह कहना कोई अनुचित नहीं होगा की 
अगर राष्ट्रसंध के किसी अंग ने राष्ट्रसंघ की महत्ता को साबित किया तो वह सचिवालय ही था । 
विधान के द्वारा तो सचिवालय को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही था; लेकिन व्यावहारिक 
इृष्टिकोण से इसको जो काम करने पड़े वे काफी महत्त्वपूण थे। विधान के अनुसार सचिवालय 
गौण संस्था थी । इसको एसेम्बली और कौंसिल के आदेश-पालन करने पड़ते थे। पर वास्तव 
में इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था। इसमें काम करने वाले कर्मचारी भिन्न-भिन्न भाषा, धर्म, 
नस्ल, संस्कृति आदि के लोग होते थे। फिर भी वे एक साथ मिलकर राष्ट्रसंघ के कार्यालय में 
काम करते थे । सचिवालय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वोत्कृष्ट नृगा था और अगर राष्ट्रलंघ का 
उद्दे श्य इस सहयोग को बढ़ाना था तो निश्चय ही सचिवालय वहुत हद तक इस उद्दोइय को पूर्ति 
करता था। 


अ्न्वर्राष््रीय न्यायालय 

शांतिमय उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय झगडो का निबठारा करना राष्ट्ंपघ का एक 

प्रमुख छट इय था । पंचायतों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाद-विवाद को सुलझाने की प्रसम्परा कुछ दिनों 
से चली आ रही थी । हेग-सम्मेलन के फलस्वरूप एक अन्वर्राट्रीय पंचायती अदालत कायम हुई 
थी, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित था। राष्ट्रसंघ विधान के निर्माताओं ने एक स्थायी 
अन्वर्शट्रीय अदालत की आवश्यकता महसूस की और विधान की १४ वीं धारा के अनुसार राष्ट्संघ 

के वत््वाधान में एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की । फरवरी, १६२० में राष्ट्र 
संघ के कॉसिल ने न्यायालय के संविधान को तेयार करने लिए अमेरिका के मि० इलीहुरूट 
की अध्यक्षता में कानुन-विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त किया। है में छः सप्ताह के प्रयर््तों 
के बाद इस आयोग ने अन्तर्राषट्रीय न्यायालय के संविधान, का्यविधि इत्यादि को मिश्चित 
कर दिया । राष्ट्रमंघ की एसेम्बली और कौसिल ने कुछ संशोधन के साथ आयोग के निर्णयों को 
स्वीकार बर लिया । इसके बाद न्यायालय के संविधान का राष्ट्रमघ के सदस्य-राज्यों के पास 
3, ए66७०, चर उधधागपवेंकलाए ई० पसैश डछबओ ;॒ इाशिखाए/णिवकों 079काइव्रशफ 


॥. 274. 
9, 6#०४ जेप्कड३, खिफिट 2:०एश्रैक्काड ० 2ी9ठ75 2042४ ए. क्‍77. 


राष्ट्रसंघ भड 


अनुमोदन के लिए भेजा गया। सितम्बर १९२१ तक राष्ट्रसंध के बहुसंख्यक सदस्यों ने इसे 
स्वीकार कर लिया और तब अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को हेय में विधिवत्‌ स्थापित किया यया । 


अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय राष्ट्रसंध का प्रधान अंग नहीं था, लेकिन राष्ट्रसंघ इसका जन्म- 
' दाता था। इसी न्यायालय को पीछे चलकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत बिना कोई विशेष 
खास परिवर्तन किये ही पुनर्स्थापित किया गया और आज यह इसका प्रधान अंग वन गया है। 


अन्तर्राष्रीय श्रम संघ 


आधुनिक युग मजदूरों कायुग है और इस वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिक क्रान्ति के 
फलस्वरूप हुई और प्रत्येक देश में इसकी संख्या वहुत अधिक है। मजदूर वर्ग पर ही किसी 
देश का भविष्य निर्भर करता है ! उन्ही के श्रम से देश सुखी और धनाब्य होता है। फिर भी 
यह वर्ग हमेशा उपेक्षित रहा है। पृ जीपति वर्ग तो मजदूरों का शोषण करके ही आनन्द लूटते हैं । 
इसी शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का जन्म हुआ है । समाजवाद मजदूरों की दशा को 
उन्नत करने का एक तिद्धान्त है। इसके अनुसार पूँजीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ एक दूसरे 
के विरुद्ध हैं। अतः मजदूरों की दशा सुधारने के लिए साम्यवाद एक नया सन्देश लेकर आया 
और संसार में एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात करने लगा। १९१७ की रूसी क्रांति इसी का 
परिणाम था । रूस के क्रान्तियों में मजदूर-वर्ग की दशा सुधारने के लिए नया नारा दिया- 
“दुनियां के मजदूरों एक हो ।! 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के मजदूर आन्दोलनों की रूसी क्रांति से बहुत बड़ा सहारा 
मिला | चारों तरफ असन्तोष का बातावरण था और मजदूर वर्ग में अपनी दशा प्वधारने के 
लिए काफी खलबली थी | पेरिस सम्मेलन में बेठे हुए पजीपति देश के प्रतिनिधियों को रूसी 
नारे ओर मजदूरों की जाग्रति को सममते देर नहीं लगी । उन्होने देखा कि अगर मनंदूरों की 
दशा में सुधार नहीं होता है तो सम्भवत्ः सारा यूरोप साम्यवाद की लहर में दब जायगा । इस 
संकट से बचने के लिए उन्होंने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई ठोस कदम छठाने का 
निर्णय किया ) पर व्यक्तिगत रूप से कोई देश श्रमिकों की दशा उन्‍नत नहीं कर सकता था; 
क्योकि पारस्परिक प्रतियोगिता पूँजीवाद को सबसे बुरी विशेषता है। यह काम विश्वब्यापी तौर पर 
ही किथा जा सकता है । अगर पूँजीपति-राज्य मिल-छुलकर काम करें तो मजदूरों की दशा में 
सुधार होगी और साभ्यवाद को बाढ़ भी रुकेगी । इसी भावना से प्रेरित होकर पेरिस शान्ति- 
सम्मेलन में भाग लेनेत्राले राजनेताओं में राष्ट्रसंध के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-संघ की स्थापना 
की । अतः यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ साम्यवाद का 
विरोध करने का एक यन्त्र था ! आइचर्य नहों कि सोवियत रूस हाल तक इस संघ को शक 
की निगाहों से देखवा रहा । 
अन्तर्राष्रीय भ्मसंघ का प्रधान दफ्तर जेनेवा में कायम किया गया । संसार भर के भरम- 
काननों में समानता लाना तथा मजदूरों को सन्धष्ट रखना इसका सुख्य उद्देश्य था। यह कोई 
जरूरी नहो था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य ही श्रम-संघ के सदस्य हों । कोई भी राज्य इसका सदस्य 
हो सकता था । जर्मनी उस समय भी इस संघ का सदस्य था जबकि उसे राष्ट्रलंघ की सदस्यता भी है 
आन नहीं हुई थी । इसी प्रकार आजील और संयुक्त राज्य अमेरिका छस समय संघ के सदस्य ये जब 


५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कि वे राष्ट्रसंघमें शामिल नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ श्रमसंघ का व्ययराष्ट्रसंघ के बजट से होता था ! 
आज कल यह संस्था संयुक्तराष्ट्र मंध के साथ सम्बद्ध है । 

श्रस संघ का संगठन :--अन्तर्राष्ट्रीय भमसंघ के तीन विभाग-साधारण सम्मेलन 
( एशा०ण (०0थिणा८० ), शासक मभा (5०ए९एगंगट्ठ 9०49) तथा अन्चर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय 
([्राशप्वाणाण 7,9000 ०॥ ०९०) साधारण सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य-राग्य के चार प्रतिनिधि- 
होते थे--एक मजदूरों द्ारा चुना हुआ, दूसरा मालिक़ो द्वारा चुना हुआ! दो सरकार द्वारा 
चुने हुए | इसके पास- कानून निर्माण के कोई अधिकार नहीं थे। यह केवल श्रमिकों की दशा 
सुधारने के उपायो पर तथा इस क्षेत्र में प्रचलित बुराइयों को ओर विद्त्र का ध्यान केन्द्रित कर 
सकता था । यह सम्मेलन प्रायः विभिन्न विषयों पर अपनी रुफारिशों को अथवा झुछ समझौतों 
(008/ (०४ए७॥००7५ ) को वाश किया करता था। रिफारिशों में प्रायः मजदूरों के तस्वन्ध 
रखने वाले कानुनो के कुछ ऐसे व्यापक और बिस्तृत रिद्धान्त होते थे, जी विभिन्न राज्यों के 
लिए भ्रमिक कानून बनाते समय मार्गदर्शक और उपयोगी भी हो सबते थे। समझौते प्रायः ऐसे 
विस्तृत कानूनी प्रस्ताव होते थे, जिनके सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य-राज्य से यह आशा रखी जावी 
थी कि वह इनका अनुमोदन करेगा और इसके अनुसार कानून बनायगा । १९३९ तक प्रतिवर्ष 
होने वाले सामान्य सम्मेलनो ने १३३ सिफारिशें और समझौते पास किये । इनका सम्बन्ध प्राय 
इन विपयो से था--काम करने के घण्टे, स्त्रियों और बच्चों की मजदूरी, रात्रि के कार्य, कारणानों 
की स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियाँ और आवश्यक्रताए, वेकारी, सावंजनिक श्रम, रोजगार के 
कार्यालय, मजदूरों के संघ बनाने के अधिकार, समुद्री जहाजोी पर काम करने की परिस्थितियाँ, 
कारखानों में काम की परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ ( ८०९पफुशांगाशे 
4/9९४४०४ ) आदि । राष्ट्रमंघ के सदस्व-राज्यो की सरकारों से अनेक समझ्नोतों का अनुमोदन 
किया। १९३६ में युद्ध छिड्ने के पूर्व पचास विभिन्न देशों ने ऐसे समकौतों का सात सी 


अनुमोदन कर दिया था । 

शासक सभा के बत्तीस सदस्य होते थे | इनमें आठ मजदूरों के, आठ मिल-मा लिको के 
तथा सीलह विभिन्न राज्यों के प्रतिनिश्रि होते थे। अधिकतम शौयोगिक महत्त्व रखने वाले 
राज्यों की इसमें प्रधानता बनाये रखने के लिए १६२२ में यह व्यवस्था कि ग्यों थी की इमके 
आड़ प्रतिनिधि बेल्मियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, और जापान द्वारा 
चुने जाने चाहिए : जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सदस्य बने तो उन्हें कनाडा 
और वेल्गियम के स्थान पर स्थायी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया।इस सप्ाका 
सुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के संचालक ( )76००7 ) का चुनाव और छसका 
नियन्त्रण था । 

जेनेवा के अन्तर्राट्रीय भ्रम कार्यालय का प्रध्यन कार्य औद्योगिक जीवन और मजदूरों से 
सम्बन्ध रखने वाली सभी विपयो की जानकारी और सामग्रो एकत्र करना था| यह सामान्य 
सम्मेलन की वार्षिक वेठकों के लिए विचारणीय विषयों की सूची भी तेयार करता तथा विश्व 
के विभिन्न भागों में श्रमिक कल्याण का काये करने वाली संस्थाओ में सम्पर्क स्थापित करता 
था । इसने अनेफ रिपीर्टो, अध्ययनों और दस्तावेजों का तथा इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू दथा 
बुलेटिन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया । 





ण्र्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अथवा अन्तर्राष््रीय न्यायालय द्वारा कराने को व्यवस्था की गयी! राष्ट्रसंध के सदस्यों ने इन 
निर्णयों को मानने को स्वीकार किया और यह भी वादा किया कि इन निर्णयों को ,माननेवाले 
राज्य के विरुद्ध युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। 


विधान की पन्द्रहवी धारा सबसे जटिल और लम्बो थी। इममें उन्हीं विवादों का उल्लेष 
था जो केवल कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे | अन्चर्राष््रीय विवादों के लिए निम्नलिखित 
ब्यवस्थाएँ की गयी थीं। यदि दो या अधिक राज्यों में कोई ब्रिवाद उत्तन्न हो जाय तो विवाद 
से सम्बन्धित राज्य इसकी सूचना पहले संघ के महासचिव को देंगे। महासचिव इसकी जाँच 
और इस पर विचार किये जाने का प्रवन्ध करेगा । इसके लिए विवाद से सम्बन्धित देश अपना 
सारा मामला, आवश्यक, तथ्य तथा आंकड़े और कागजात महासचित्र को भेज देंगे । महासचिव 
इनको प्रकाशित करेगा । इसके उपरान्त कौसिल का काम हो जाता था कि वह अपने 
अधिवेशन में दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करे । इस कार्य में यदि सफलता मिलो 
तो वह जिन तथ्यों का प्रकाशन आवश्यक समझेगी उसे प्रकाशित कर देगी। लेकिन यदि विवाद 
को सुलझाने में उसे सफलता नहीं मिली तो वह विवाद पर प्रकाश डालनेवाले सभी तथ्यों को 
प्रकाशित करेगी। यदि कौंसिल को रिपोर्ट सवंत्तम्मत से पास हो गयी तो राष्ट्रसंध के सदस्यों 
का यह कर्तव्य हो जाता था कि वे कौसिल की रिफारिशो का पालन करनेवाले राज्य के विरुद्ध 
युद्ध नहीं करे । लेकिन यदि रिपोर्ट स्वेसम्मत से स्वीकार नहीं होती तो उस दशा में सदस्य- 
राज्य न्याय के रक्षार्थ किसी भी उपाय का सहारा ले सकते थे। कौसिल की सिफारिश कोई 
कानूनी निर्णय नहीं होता था । पर इसे पालन करने की व्यवस्था ने राज्पों के लिए युद्ध को 
अबेध बना दिया था। कौसिल की रिपोठ के वाद इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला युद्ध 
अवेध था। 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों के शान्तिपूर्ण निबटाया की तीसरी व्यवस्था किसी राज्य द्वारा 
अपने दायित्वों का उल्लंघन करके युद्ध जारी रखने की दशा में उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों 
और फिर वाद में सेनिक कार्रवाई का प्रयोग था। इसका वर्णन राष्ट्रसंघ-विधान की सोलहवों 
धारा में किया गया था । इसमें सबसे पहले आर्थिक प्रतिबन्धो की चर्चा थी। यदि राष्ट्रंध 
का कोई सदस्य वारह, सेरह या पन्द्रहवीं धाराओं की अवहेलना करके युद्ध छेड़ता तो यह समझा 
जाता था कि उसने राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है। इस हालत में संघ 
के सभी देशों का यह कत्त व्य हो जाता था कि वे थाक्रामक देश के साथ अपने सारे आर्थिक 
और वित्तीय सम्बन्ध तोड़ लें। यह राष्ट्रसंध के आर्थिक प्रतिबन्धों (७८००४०घआां० 54॥०0०079) 
की प्रसिद्ध व्यवस्था थी । इसके मृल में यह बात थी कि आर्थिक प्रतिवन्‍्ध के भय से किसी देश 
को युद्ध छेड़ने का साहस नहों होगा और यदि उसने युद्ध छेड़ने का साहस किया भी तो आर्थिक 
प्रतिबन्ध के कारण वह युद्ध को अधिक दिनीं तक नहीं चला पायेगा। अन्त में बाध्य होकर 
उसे युद्ध को बन्द करना हो पड़ेगा । इस व्यवस्था के महत्त्व के सम्बन्ध में विल्सन ने कहा था 
“यह पूरा बहिष्कार होगा । आक्रामक देश अन्य देशों से एकदम अलग हो जायगा ! कोई 
भी माल उत देश में न पहुँच सकेगा और न वहाँ से बाहर आ सकेगा ॥-*--** इस प्रकार के 
बहिष्फार के बाद युद्ध बन्द हो जायगा क्योकि कोई भी देश छ'* महीने से अधिक आर्थिक बहि- 
धकार का प्रतिरोध नहीं कर सकेगा । 
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५४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इनको विविध मित्रराष्ट्री के सदस्यो--ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, जापान इत्यादि-- 
की सरक्षता में सुपुद कर दिया । यह कहा गया कि विजित शत्रुओं के उपनिवेशों पर जो 
कब्जा मित्रराष्ट्री को दिया गया है वह वस्तुतः राष्ट्रसंघ का है और ये देश राष्ट्रसंघ की ओर से 
उपनिवेशों के अनुशासन और सुब्यवस्था माज्न के लिए नियत किये गये हैं। शासन को इत्ती 
पद्धति का संरक्षण-प्रणाली कहते हैं । इनके अनुसार यह मान लिया गया कि जर्मनी या हुकों 
कै भूतपूर्व ओपनिवेशिक प्रदेशों पर शासन करने का जो अधिकार अब ब्रिठेन या फ्रांस को 
दिया गया है वह राष्ट्रसंघ के आदेश द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है और ये उपनिवेश बस्तुतः राष्ट्रसंघ 
की ही अधीनता में हैं। विल्सन के सिद्धान्तों का उपहास करने के लिए और दुनिया को धोखा 
देने के लिए इससे बढ़कर दूसरा अच्छा उपाय नही हो सकता था । 


राष्ट्संघ के विधान की वाइसवी धारा में संरक्षण-प्रणाली की चर्चा को गयी थी। 
“उन उपनिवेशों और क्षेत्रों पर, जो कि पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप उन राज्यों की ग्रभुसत्ता 
में नही रह गये हैं, जिनका पहले उन पर शासन था तथा जिनमें ऐसे लोग बधते हैं, जो आधुनिक 
विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पेरो पर खड़े होने योग्य नहीं हैं. यह सिद्धांत लागू 
किया जाय कि ऐसे लोगो का कल्याण ओर विकास सभ्य देशों का पवित्र कत्तव्य है। इस 
सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे लोगी का संरक्षण उन समुन्नत 
राष्ट्रीं को सौपा जाय, जो **इंस जिम्मेवारी को सबसे अच्छी तरह निभा सकते हो “ तथा इस 
सरक्षण-अधिकार का उपयोग वे राष्ट्ररंघ की और से संरक्षक राज्य के रूप में करें ।7 इस तरह 
ऐसा प्रतीत होता है कि संरक्षण-प्रणाली उदारत्ता का महान्‌ प्रतीक रहा हो । 


विधान की बाइसवी धारा में ही संरक्षण-प्रणाली को कार्यान्वित करने की विधि को भी 
स्पष्ट कर दिया गया था। शासन की सुविधा के लिए या सच कहिए तो युद्ध के समय अनेक 
गुप्त सन्धियों को लागू करने के लिए संरक्षित प्रदेशो को “अ “ब” और “स' तीन वर्ों में 
बाँट दिया गया। वर्ग अ! में तुकों के भूतपूर्व प्रदेश ईराक, सीरिया, लेबनान, फिलीस्तीन 
और ट्रान्सजोर्डन रखे गये । राष्ट्रसंघ के विधान में कहा गया था कि ये प्रदेश “विकास की 
ऐसी अवस्था तक पहुँच गये हैं कि उनके अस्तित्व को अस्थायी रुप से स्वतन्त्र राष्ट्रों के रुप में 
माना जा सकता है। लेकिन, कोई एक संरक्षक-राज्य उन्हें तब तक प्रशासकीय सलाह और 
सहायता देता रहेगा जबतक वे अपने परों पर स्वयं खड़े न हो जाये ।” दूसरे शब्दों में इन 
प्रदेशों में प्रशासकीय योग्यता का अभाव था और इसलिए एन्हें एक सिभ्या राज्य के अधीन 
तबतक रखना आवश्यक था जबतक वे स्वयं शासन करने योग्य न हो जायें। अतः ईराक, 
फिलीस्तीन और ट्रान्सजोर्डन को ब्रिटेन तथा सीरिया ओर लेबनान को फ्रांस की संरक्षता में 
रखा गया । 


ब्यूर 


बा वर्ग में मध्य अफ्रिका स्थित छह प्रदेशों को रखा गया। ये क्षेत्र स्वायत्त-शासन 
के योग्य नही थे। अतः उन्हें प्यक्‌ या स्वतंत्र राज्यों के रुप में प्रिणव नहीं किया गया। 
इनका प्रयन्ध संरक्षक-राज्यों को सौप दिया गया । दसके अनुसार केमेस्न का छूठा भाग, 
तोगोसंड का एक-निह'ई भाग तथा टॉगानोका का प्रदेश ब्रिटेन को, केमेरन तथा तोगोलैंड का 
झेपष भाग फ्रांस को सौर राउन्डा-उरंडी का प्रदेश वेल्लिपम को दे दिया गया। इन प्रदेशों के 


घ्द् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्रस'घ'के विधान के अनुसार स'रक्षण-प्रणाली के अन्तगत स रक्षित प्रदेशों को अपना 
शासक चुनने का अधिकार था। “सररक्षक-राज्य का चुनाव करते समय इन जातियो की 
इच्छाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।” किन्तु ईराक, फिलीस्तीन और सीरिया में 
जनता की इच्छा की उपेक्षा की गयी और उनकी राय नही ली गयी । इसका परिणाम यह हुआ 
कि इन अरब देशों में स रक्षक राज्यों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। सीरिया में १६२७ तक 
विद्रोह चलता रहा । फिलीस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच दंगा होता रहा । अन्य 
सरक्षित प्रदेश जेसे, समोआ और तोगोलैंड में भी विद्रोह होते रहे । इन विद्रोहों को दषाने 
लिए क्र कार्रवाइयाँ की गयी। स्थायी सरक्षण आयोग की रिपोर्ट में बताया गया 
है कि सरक्षित प्रदेशों की जनता को अपनी शिकायतें पेश करने का मौका नही दिया जाता 
था। इससे उनको घोर असतोष हुआ और बाद में यह विद्रोह के रूप में परिणत हो 
गया। सरक्षण आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने पर यही पता चलता है कि आयोग सभी 
सूचनाओं के लिए सररक्षक राज्यों पर आश्रित था। सरक्षण-प्रणाली सरेक्षित प्रदेशों को 
भज्ताई के लिए स्थापित की गयी थी, लेकिन आयोग कभी उनकी शिकायतों को नहीं सुनता 
था। स'रक्षण प्रणाली से लाभ हुआ या हानि यह एक विवादग्रस्त प्रइन है; लेकिन इसमें 
कोई शक नही कि इसने नवीन साम्राज्यवाद को एक नई जिन्दगी दे दी। नवीन साम्राज्यवाद 
की एक खास विशेषता साम्राज्यवादी राज्यों के बीच परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता थी। प्रथम 
विश्व-युद्ध कुछ अंशों में इसी प्रतिद्वन्द्विता का परिणाम था। स रक्षण-प्रणाली की स्थापना से 
इस प्रतिद्वन्द्धिता में कुछ कमी आ गयी और साम्राज्यवाद कुछ दिनों के लिए नष्ट होने से 
बच गया।* 


अल्पसंख्यक जातियों की समस्या 


छग्र राष्ट्रीयता प्रथम महायुद्ध का एक प्रसुख कारण था । यूरोप की विविध पराधीन 
जातियाँ राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर अपना अलग अलग राज्य स्थापित करना चाहती थी। 
मित्रराष्ट्र राष्ट्रीय के सिद्धान्त से सहमत थे और वे एक राष्ट्रीयवा एक राज्य! के आदर्श के 
आधार पर यूरोप का पुनर्गठन करना चाहते थे। इस आदर्श को कार्यान्वित करने में नेक 
बाधाएँ थों। पूर्वी यूरोप, बाल्कन प्रायद्वीप और हुकों-साप्राज्य में अमेक ऐसे प्रदेश ये, जिनमें 
एक से अधिक राष्ट्रीयता कै लोग रहते थे । इन प्रदेशों में अनेक जातियों का मिश्रण हो गया 
था। इस कारण राष्ट्रीयता के आधार पर नये राज्यो की सीमाओं को निर्धारित करना आसान 
काम नहीं था। फिर भी विभिन्न जातियों का एथक्‌ राज्य स्थापित करना जरूरी था और 
इसलिए शान्ति-सन्धियों के द्वारा राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर अनेक नये स्वृतन्त्र राज्य 
कायम किये गये । करोब-करीब ऐसे प्रत्येक राज्य में अल्पसंज्यक जातियाँ स्थिर रूप से निवास 
ऋरती थों। आब प्रश्न था कि इन जातियों के द्वितों की रक्षा के लिए किन उपायों का आभ्रय 
लिया जाय ! पराजिव राज्यॉ- आस्ट्रिया, ईंगरी, बुल्गेरिया, तुकौं--में बहुत बड़ी संख्या मैं 
इहपस सयक जातियाँ निवास करती थीं। इसलिए शान्त्ि-सन्धियों में यह शर्त्त रख दी गगी 
सरि उपयुक्त राप्य अपनी क्षेत्र में बमो हुई अल्प झयक जाठियों की हर दृष्टि से रक्षा बरें। यह 
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समस्या केबल पराजित राज्यों तक ही सीमित नही थी । महायुद्ध के बाद यूरोप में पोलेंड, 
चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया इत्यादि जेसे बहुत से नये-नये-राज्यो का अभ्युदय हो चुका 
था। इन राज्यो के भृ-भागों में भी अल्पस ख्यक जातियाँ रहती थी । इसके अतिरिक्त कुछ 
पुराने राज्य जैसे-यूनान इत्यादि में भी यह समस्या मौणुद थो। पेरिस शान्ति-सम्मेलन का 
और खासकर विल्सन का विचार था कि ये राज्य अपने क्षेत्रो में बसे हुए अल्पस 'ख्यक जातियी 
की रक्षा करने का वचन दें । परन्तु ये राज्य किसी प्रकार की गारन्दी देने के विरुद्ध थे। 
अन्ध में अल्प खयक जातियों के हितों और अधिकारों की रक्षा का भार राष्ट्रस'ंघ को सौंप दिया 
गया । इस विषय पर राष्ट्रतंघ और विविध राज्यों के बीच समझौता हुआ । इन सममौते 
के छद्दे इय निम्नलिखित थे--(१) अल्पस ख्यको के जीवन और स्वतन्त्रता की रक्षा करना; 
(२) उनके धर्म का आदर करना; (३) उनको नागरिकता का अधिकार देना; (५४) अदालत के 
सामने सबके साथ समान व्यवहार होना और उन्हें धमान सुविधा तथा नौकरी प्राप्त होना; (५) 
व्यापारिक तथा धार्मिक मामलों और प्रेस तथ्य अदालत में किसी भी भाषा का प्रयोग करने 
की स्वतन्त्रता; तथा (६) अल्पस ख्यको के ही भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना ! 


अगर कोई राज्य अल्पसंख्यकी के इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो वो यह बात 
राष्ट्तंधप की कौसिल के सम्मुख पेश की जा सकती थी । अल्पसंख्यकों को राष्ट्रतंध के पास 
आवेदनपत्र भेजने का भी अधिकार मिला | खबर मिलने पर कौसिल अल्पत्तंख्यकों के हितों की 
रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती थी । ऐसी सम्स्याओ को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंध 
का खास तरीका यह था कि राष्ट्रसंघ सचिवालय के अल्पसंख्यक-समिति के अध्यक्ष को उम 
राज्यों से जहाँ पर कोई गड़बड़ी पेदा हो गयो हो, सीधे बातचीत करने का अधिकार दे दिया 
गया था। इसके अतिरिक्त कोई विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय में भो पेश किया जा सकता था। 
न्यायालय को इस प्रकार के दो या तीन मामलो पर अपना निर्णय देना पड़ा था परन्तु अल्प- 
संख्यकों की रक्षा का असल उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ की कौंसित के ऊपर ही था । 

राष्ट्संध की अल्पर्संज्यक-सम्बन्धी नीति से बहुत-से सदस्य-राज्य सन्वुष्ट नही थे । सितम्बर, 
१६२८ में राष्ट्रसंध कौसिल की एक बेठक में जमंन-प्रतिनिधि स्ट्रेसमेन ने अल्पसंख्यक-सम्बन्धी 
राष्ट्र॑ंघ की नीति की आलोचना की | इसके बाद की दो और बेठकों में भी इसी समख्या ने 
बहुत दिनों तक कौंसिल को बच्माये रखा । इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक-सम्बन्धी राष्ट्पंप की 
तत्कालीन नीति में परिवर्तत करने का निश्चिय किया गया। १६१६ में एक अल्पसंख्यक- 
समिति” की स्थापना की गयी | इस समिति के सदस्य कौसिल के अध्यक्ष और उनके द्वारा 
मनोनीत और दो सदस्य होते थे । अल्पसंखयक-समस्या-सम्बन्धी सभी बातों पर इस समिति में 
विचार होता था । आवेदन-पत्रो को प्राप्त करना और उनपर विचार करके कौसिल के सम्सुख 
उपस्थित करना इस समित्ति का प्रमुष काम था! परन्तु इस प्रयात्त से मी अल्प्ंदय्कों की 
समस्या का समाधान नहीं हो सका । 

वे राज्य, जो अल्पसंख्यऊ-सन्धियों से सम्बन्धित नही थे, अल्पसंख्यकों के साथ मिर्दयता 
का व्यवहार करते थे और राष्ट्रसंप उनको रोकने में असमर्थ था। जिन देशों को इन सन्पियोँ 
से सम्बन्ध था वे भी अल्यसंख्यको के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते ये; क्योकि राष्ट्रयंध उनके 
आपत्तिजनक कारंबाश्यों को रोडने में अग्सर्थ था । १६३४ में पोर्ैंड ने अल्पर्सगर्ओों की रा 


षषे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करने में सहयोग देने से तबतक के लिए इन्कार कर दिया जबतक इस सम्बन्ध में कोई ठोस व्यवस्था 
नही अपना ली जातो। पोलैंड के बाद अन्य राज्यों कौ बारी आयी और उन्होने राष्ट्रसंघ को 
सहयोग देना बन्द कर दिया । इसमें जमंनी कानाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जर्मनी 
अल्पसंख्यक यहूदियों को तरह-तरह से तंग करने लगा । उन्हें नायरिकवा के अधिकार से वंचित 
कर दिया गया । उनके बच्चों को सावंजनिक स्कूलों में मर्तों होने से रोक दिया गया! यहूदियों 
5 पर और भी तरहन्तरह के अत्याचार किये गये और राष्ट्रसंघ इन अत्याचारों को रोकने में 
20989 असमर्थ रहा। राष्ट्रसंघ की कौंमिल ने अल्पसंख्यकों के वित्वाद से सम्बन्धित झगड़ों पर 
पना निणय लादने के दोनों दलों में समझौता कराने का रास्ता अपनाया ! किन्तु इससे काम 

नहीं, चल सका और सारी व्यवस्था भंग हो गयी । 


राष्ट्सघ के प्रशाप्तकीय कार्य 
सार का प्रशासन--वर्साय की सन्धि के द्वारा राष्ट्रसंघ को सार की घादी ओर 
डान्जिग के स्वृतन्त्र नगर के प्रशासन का भार सौपा गया था । राष्ट्संघ की कौसिल इसके लिए 
'जिम्मेवार बनायोशगैयी थी । 


वर्साय-सन्धि के अतुसार सार का शासन एक ऐसे आयोग द्वारा किया जाना था जिसका 
एक सदस्य फ्रांसीसी, एक सार का निवासों तथा तीन ऐसे सदस्य जिनका फ्रांस और जमनी 
दोनों से सम्बन्ध न हो । यह आयोग अपने कार्यों के लिए राष्ट्रसंध की कौसिल के प्रति 
उत्तरदायी था । कॉसिल ने आयोग के कार्य-संचालन के नियम बना दिये थे। मार्च, १६३२ 
में आयोग के परामर्श के लिए तीस व्यक्तियों की एक परामर्शदात्री समिति बनायी गयी जिसके 
सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर इस क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। चूँकि 
आयोग का बहुमत फ्रांत्त के पक्ष में रहता था इसलिए सार के ७७ लाख जम॑नी निवासियों में 
आयोग के प्रशासन से घोर असन्तोप था। उन्हें तरह-तरह से सताया जाता था। अशासन का 
नियम अत्यन्त कड़ा था। १६२३ मे जब्र रूर के जम॑ंन खनिको की सहानुभूति में सारवालो ने 
हड़ताल की तो उसकी बड़ी क्र रता से दवाया गया । अत्एवं सारवालो का असमन्तोष बढ़ता 
गया और यह इतना बढ़ा कि राष्ट्रसंघ कौसिल को आयोग के कार्यों और शाप्षम की जाँच करनी 
पड़ी । १६३२ के बाद आयोग के दमनपूर्ण शासन में कुछ नरमी आयी ओर इसलिए असन्तोष 
की मान्ना कम पड़ने लगी । 

वर्साय की सन्धि के अनुसार सार के शासन का स्थायी निर्णय १६३५ में जनमत-संग्रह 
द्वारा किया जाना था। चुनाव के दिन निक्रठ आने पर तार में उत्त जना, अशान्ति और उपद्रव 
बढ़ने लगे | इस हालत में एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिव संगडित की गयी । १३ जनवरी, १९३५ को 
मतसंग्रह का दिन निश्चित किया गया और इसके पहले फ्रांस और जमेनी से यह आइ्बासन लिया 
गया कि वे मतदाताओं पर किसों प्रकार का दबाव न डालेंगे भर बाद में उन्हें विपक्ष में मत 
देने के कारण तंग नहीं करेंगे । इस स्थित्ति में तवातनी के वातावरण में चुनाव सम्पन्न हुआ। 
इसमें ६८ फी सदी मतदाताओं ने मत दिया नि्में ६० फी सदी वोट जमनी के पक्ष में पड़े ! 
इस मतदान के निर्णयाशुमार १ मार्च, १६९३५ को सार का शासन राष्ट्रमंघ ने जमेनी को 


सौप दिया । है फट 
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राष्ट्रसंघ ६१ 
शान्ति-संस्थापक के रूप में राष्ट्रसंघ 


यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तश्य है कि गहत्त्वपृर्ण कार्मो में और बड़े-बड़े राष्ट्री के विवादों में 
राष्ट्रघंघ को कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । झगड़ा का शान्तिपृर्ण समाधान निकाल कर युद्ध 
को रोकना राष्ट्रसंघ का एक प्रमुख काम था; लेकिन इध्त काम में राष्ट्रतंघध असफल रहा । पर यदि 
राष्ट्रतंध की महत्त्वपूर्ण विवादों में सफलता नहीं मिली तो इसका अथ यह नही कि बह पूर्णतया 
असफल रहा | छोटे-छोटे राज्यो के झगड़ो को सुलझने में राष्ट्रतंध काफी सफल रहा और अपनी 
बीस वे की छोटी-सी अवधि में इसमें चालिस छोटे-बड़े राजनीतिक झगड़ों की जाँच करके 
अपना निर्णय दिया । समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध के रास्ते को अपनाकर राष्ट्रसंघ कुछ 
छोटे-छोटे कगड़ों को तय करने में सफलीभूत रहा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह एक 
उत्साहबद्धक लक्षण था। 


आलेण्ड विवाद :--राष्ट्रहंध के सामने सबसे पहले जो अन्तर्राष्ट्रीय विवाद आया वह 
आलेंड द्वीपों से सम्बन्धित था। लगभग ३०० द्वीपों का यह समृह, जिसकी आबादी १९३० में 
२७००० थी) स्वेडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। प्रारम्भ में यह स्वेडन के कब्जे में था । 
नेपोलियन के युद्धों के समय (१८०६) यह फिनलैड के साथ-साथ रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत चला 
गया । उस समय से रूसी क्रांति (१९१७) तक फिनलैंड द्वीप समूहों को एक इकाई मानकर रूस 
का शासन चलता रहा । १६१७ में फिनलेंड स्वतन्त्र ही गया। आलैंड भी उसी के अन्दर रह 
गया। पर आलैंड के निवासी स्वेडिश थे और राष्ट्रीयता का सिद्धान्त के आधार पर वे स्वायत्त 
शासन तथा स्वेडन के साथ मिलने की माँग करने लगे। इसके लिए उनलोगो ने जबरदस्त 
आन्दोलन खड़ा किया । फिनलैंड ने आन्दोलन को दबाना शुरू किया । प्रतिक्रियास्व॒रूप स्वेडन 
में फिनलैंड के दमन के विरुद्ध घोर विरोध शुरू हुआ । स्वेडन युद्ध की तैयारी करने लगा । उस 
समय फिनलेंड राष्ट्रसंध का सदस्य नहों था । इस मोके पर ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ विधान की ११ वीं 
धारा के अन्तगंत राष्ट्घंध का ध्यान इस विद्ाद की ओर आकृष्ठ किया ! झुलाई १६२० में यह 
मामला राष्ट्रसंघ कॉसिल के सामने आया। दोनों देशों के प्रतिनिधि कौसिल के सामने उपस्थित 
हुए और अपने-अपने विचार प्रवट क्ये। कौंसिल ने क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कानूत-पिशेषज्ञों 
से परामश लिया और फिर एक समिति की निमनुक्ति की जिसका काम विवादग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण 
करके तथ्यों का पत्ता लगाना था । समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौंसिल ने २५ जुन, १९२१ 
को निम्नलिखित फेसले दिये--(१) आह्लैंड द्वीप सम्‌ह पर फिनलेंड की प्रभुसत्ता कायम रहे, (२) 
आलेंडवासियो की स्वायत्तता तथा उसके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की गारन्टी दी जाय, 
(३) उन्हें निजी सम्पत्ति तथा स्वैडिश भाषा का प्रयोग करने का अधिकार मिले, तया (७) 
यालैंड का तटस्थीकरण और असे निककरण हो जाय । ६ अप्र ल, १६२२ को आलैैंड द्वीपसमृह को 
वटस्थी करण कर दिया और इस तरह प्रथम अन्तर्राष्रीय विवाद, जो राष्ट्ररंघ के सामने थाया, 
- उसका फंसला सकमान्य ढंग से हो गया । 
विलना विवाद :--विलना लिशुएनिया की प्राचीन राजधानी और उसकी उंस्कृति का 


केन्द्र था। वर्साय-संधि के द्वारा यह प्रदेश लियुएनिया को सौंप दिया गया था! १९२० में 
बोल्देविकों ने विलमा पर कब्जा कर लिया। १२ छुलाई, १६२० को सोवियत-रूस गौर 


६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अतएव संसार के राजनेता युद्ध के बाद इस निष्कर्ष पर पहुचे की शान्विकालीन गुप्त कूटनीदि 
का परित्याग आवश्यक है या कम-से-कम इसको बुराइयों को दूर करना जरूरी है यह तभो हो 
सकता था जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का संचालन खुले तौर पर और सा्बंजनिक रूप से हो। 
इसके लिए एक अन्वर्राट्रीय संगठन का निमा्ण आवश्यक था। राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी 
उद्देश्य से की गयी थी। राष्ट्रसंघ के संस्थापकों ने यह कभो नहीं सोचा था कि वे एक दोष-रहित * 
संस्था का निर्माण कर रहे हैं। वे सिर्फ गुप्त कूटनीति की बुराइयो को दूर करना चाहते थे । इस 
दृष्टिकोण से देखने से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंध कोई ऐसी संस्था न थो जिसने अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी । इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को सावंजनिक रूप देना 
था, गुप्त कूटनीति के बदले खुली कूटनीति के सिद्धान्त को अपनाना था। यह राज्यो के बीच 
सहयोग कराने का एक यन्त्र था ! 


ठ वर्साय-संधि के साथ सम्बद्ध संस्था :--राष्ट्रसंघ के विषयो में कभी-कभी यह भी वहा 
जाता है कि वह वर्साय-सन्धि को कार्यान्वित करने का एक साधन था। राष्ट्रम्रंध का निर्माण उस्ती 
- शान्ति सम्मेलन में हुआ जहाँ वर्साय सधि का मसबिदा लेयार किया गया था। इतना ही नही 
राष्ट्संघ का विधान वर्साय की सन्धि का अभिन्न अंग भी था । (फिर भी, राष्ट्रसंघ और वर्साय- 
सन्धि को एक नही समझना चाहिए। वर्साय-सन्धि के बहुत से हस्ताक्षरकारी देश राष्ट्रसंघ के 
सदस्य नहीं बने । बहुत-से ऐसे देश भी थे जिनको वर्साय-सन्धि से किसी प्रकार मतल्लब नहीं था, 
फिर भी वे राष्ट्रसंघ के सदस्य थे । इसके अतिरिक्त राष्ट्संघू विधान के संशोधन का तरीका सन्धि 
हुहराने के तरीकों से भिन्न था। राष्ट्रतंघ के जिम्मे वर्साय-सन्धि की शत्तों को कार्यान्वित करने 
का काम नही था ! डान्जिग, सार, संरक्षित प्रदेश के प्रशासन के लिए वह अवशव जिम्मेवार था, 
लेकिन इस कारण उसे वर्साय-सन्धि को कार्यान्वित करने का यन्त्र नहीं मान लेना चाहिए। 
प्रोफेसर एगिल्टन का कथन है कि राष्ट्रमंघ का काम पराजित देशो को तंग करना नहीं बल्कि 
उनकी सहायता करना था । 


अधि-राज्य : - डा० डि० जे० हिल्स के अनुसार राष्ट्रपघ एक अधि-राज्य (उएएथ- 
8500) था क्योंकि इंसका अधिकार और क्षेत्र सदस्यों के अधिकार और क्षेत्र से भिन्न था। राष्ट्र 
संघ राष्ट्री का संघ न होकर स्वतन्त्र रूप से एक अधि-राज्य था। प्रोफेसर गरिलबर्ट मरे तथा कुछ 
अन्य विद्वानों का मत ठीक इसके विपरीत है। उनका कहना है कि राष्ट्रसंघ राज्यों का संघ था 
जो उनके बीच सहयोग स्थापित कराने के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्रसंघ को राज्यों 
पर उनकी सहमति के बिना नया उत्तरदायित्व लादने का अधिकार नहीं था | इसके हारा 
सामूहिक सुरक्षा के तिद्धान्त की स्थापना अवश्य हुई, लेकिन इसके कारण सदस्य-राज्यों की 
प्रभूतत्ता पर कोई ऑँच नहीं आयी। रादस्य राज्यों को बाध्य करने को शक्ति इसमें नहों थी! 
इसके अतिरिक्त राज्य के कुछ विद्येप लक्षण होते है, जेसे- भूमि, आवादी, सेना, प्रभुसत्ता आदि। 
राष्ट्रमंध में राज्य के ये गुथ नही थे । इसलिए लाडड कर्जन ने कहा था कि “राष्ट्ररंघ" नाम से ही 
यह बंध हो जाता है कि यह राज्यों का संघ है। पोलक के शब्दों में यह स्ववन्त्र राज्यों की 
एक स्ववन्त्र व्यवस्था (८ण:०श४ ण॑ ग्रातल्कूलावल्य४ ए०४०४) था। इसमें कई सिर्दाव मिले हुए 
थे। प्रोफेयर जिमने के शब्दों में राष्ट्रतंध के विधान में पॉच ठत्त्वों का समावेश हुआ था । 


हट्र अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लिथुएनिया के बीच एक संधि हुई जियके अनुसार ब्रिज्ञा प्रृतः लियुएतिया को वापत्त मिल 
गया, पर पीलेंड पहले से ही विज्नना पर आँख गड़ाये हुए था। उम्ने राष्ट्रसंध से अल की 

राष्ट्रंध १० अक्टूबर को एक समझौता करने वाला था ! इसक्रे एक दिन पहले एक स्वतन्त्र पोलिस 
कमाण्डर जनरल जेलीगोस्की ने इस देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार कायम कर लिया। 
लिथुएनिया ने राष्ट्रसंघ के अपील की और राष्ट्रवंध ने दोनों देशों की सरकारों को समझौता कर 
लेने का आग्रह किया । दो वर्षों तक यह विवाद चलता रहा ! अन्त में यह स्थान पोलैंड के साथ 
मिला दिया गया। मार्च १६२३ में राजदूतों के एक सम्मेलन ने इत स्थिति को मान्यवा दे दी । 


मैमेल-विवाद :--वर्साय-सन्धि के अनुसार मेमेल का प्रदेश पीलैंड को मिला था। 
मित्रराष्ट्री का बिचार था कि मेमेल का डान्जिग की श्रेणी में रख दिया जाय, पर पोेंड इस 
भूभाग पर अपना कब्जा करना चाहता था। इस पर लिथुएनिया विगड़ खड़ा हुआ; क्योंकि वह 
मेमेल को स्वयं चाहता था। जनवरी, १९२३ में लिथुएनिया की फौजें मेमेल प्रवेश कर गयीं और 
वहाँ एक अस्थायी सरकार को स्थापना कर दो। शांतिषृर्ण दंग से इस झगड़े को निवदाने के सारे 
प्रथल वेकार साबित हुए । इतके वाद यह समस्या राष्ट्रसंध कौंसिल के जिम्मे स्र॒पर्द कर दी गयी । 
नामन डेविस के नेतृत्व में कौंप्तिल ने एक समिति नियुक्त को । कौपिल ने समिति की रिपोर्ट 
को स्व्रीकार कर लिया और वाद में लिशुएनिया ओर मित्रराष्ट्री ने भी इसे मान लिया। 
मेमेल पर लिथुएनिया को प्रभुतत्ता स्थापित हुई; पर मेमेत बावियोँ को आत्तरिक स्वतन्त्रता 
मिली और मेमेल बन्दरगाह पर शाप्नन करने के लिए एक अन्तर्राप्रीय बोर्ड की स्थापना हुईं। 


अल्बेनिया विवाद :--यूगोस्लाविया और यूनान के परिचम में अल्बेनिया स्थित है। 
ये दोनों देश इसका आपस में वैंटबारा कर लेवा चाहते थे, पर राष्ट्रपंध ने अल्वेनिया को एक 
स्व॒तन्त्र राज्य को मान्यता दी और १६२० में वह देश राष्ट्रयंय का सदस्प्र बता लिया गया । पर 
अल्वेनिया की सोम निर्धारित करने में कुछ देर लग गयो । इत्रो बीच यूवोस्ज्ाजिया वाले बरावर 
अल्वेनिया में घुम कर छपद्त मचाया करते थे । १६२१ में यूगोस्तात्रिया के कुछ सशस्त्र संनिको 
ने अल्येनिया पर आक्रमण कर दिया । इससे एक छीटा-मोटा वाल्कन युद्ध का खतरा पदा हो 
गया। अल्वेमिया ने राष्ट्रसंध से अपील की। राष्ट्ररंघ के हस्तक्षेत्र से यह मामला भी तय हो 
गया। कौंसिल ने राजदूतो की एक परिवद्‌ बनायी और इस परिषद्‌ ने अल्वेनिया की सीमा को 
निर्धारित कर दिया । यूगोसलाविया को अपनो फौज हटा लेने को आज्ञा दी गयी । 
ऊपरो साइलेशिया का विवाद :--६६२१ में ऊपरी साइलेशिया को लेकर जमन और 
पोलैंड में एक वियाद उठ खड़ा हुआ ! वर्साय-सन्धि में कहा गया था कि इस इत्ताके के भाग्य का 
अन्तिम निर्णय वहाँ के वासियों के जनमत द्वारा किया जायगा ! माचे, १६२१ में मितरराष्ट्रों के 
निरीक्षण में एक जनमत संग्रह हुआ ! मतदान में अधिकांश लोगों ने जमनी में शामिल होने के पक्ष 
में बोट दिया | पर पोर्टीड ने जनमत के वाद भी कुछ इलाकों पर दावा किया जहाँ पोलिए 
लोगों की संख्या अधिक थी ! फ्राँस ने पोलेंड की इस माँग का समर्थन किया। जर्मनों मे दावा 
किया कि ऊपरी साइलेशिया का विभाजन आर्थिक दृष्टि से अनुचित होगा । जब यह विवाद चल ही 
रहा था उसी समय कोरफँंटों नामक एक पोलिस सेनापति ने ऊपरी साइलेशिया पर हमला करके 
उसके अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अन्य उपायों से इस झगड़े को 
- निबटाने का प्रयास विफल हुआ । इसके बाद सारा मामला राष्ट्तंध कौसिल के सामने रखा 


राष्ट्रतंघ ड्शे 


गया। कौसिल ने समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जिसके सस्य 
बेल्जियम, ब्राजिल, चीन तथा स्पेन थे । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौंसिल ने अपना 
निर्णय दिया जिसके अनुसार ऊपरी साइलेशिया का विभाजन फर दिया गया। एक हिस्से पर 
जम नी का और दूसरे हिस्से पर, जिसमें खनिज पदार्थ के क्षेत्र थे, पोलैंड की प्रमुसत्ता कायम हुईं। 
जमेनी और पोलैंड ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया । 
कोफू -विवाद--कोफ' की घटना ऐसी घटना थी जिसका सम्बन्ध एक बड़े राष्ट्र के 
साथ था। २७ अगस्त, १६२३ को यूनान में कुछ इटली के नागरिकों की हत्या कर दी गयी । 
इटली की सरकार ने तरत ही एक अन्तिमेत्थम्‌ भेजा जिसमें उससे सरकारी तौर पर क्षमा माँगने 
को कहा गया था । अन्तिमेथम में पाँच करोड़ डालर की क्षतिपुर्ति भी माँगो गयी थी। चुनौती को 
स्वीकार करने के लिए चौबीस घंटे का समय दिया गया था। यूनान की सरकार ने इटली की 
बहुत-सी माँगे मान लॉ । पर कुछ ऐशो मांगे भी थी जिनकी वह एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य 
के नाते स्वीकार नहीं कर सकता था । इस पर इटली ने यूनान के द्वीप कोफ़ू पर भधपना 
आधिपत्य कायम कर लिया। यूनान ने राष्ट्रसंध में अपील की । छुसोलिनी ने दावा किया कि 
कोफ़ू पर अधिकार विल्कुल् अस्थायी है । 
जब राष्ट्रसंघनकौसिल में कोफ़ू' घटना पर वहंध्त होने लगी तो इटली के प्रतिनिधि 
सालाम्ड्रा ने बतलाया कि राष्ट्रहंध को इस मामले में हस्तक्षेतर करने का अधिकार नहीं है और 
इटली ने कभी भी युद्ध का इरादा नहीं किया। पर कौसिल ने ड्र्स मामले को राजदूतों की 
परिषद्‌ के सुप्र्द कर दिया। जाँच पड़वाल के बाद राजदूती ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 
यूमान में की गयी हस्वाएँ गैर-कानूनी थी ओर इसके साथ-ही-साथ इटली द्वारा भेजा गया 
अन्तिमेत्धम्‌ भी । राजदूतो ने फैसला किया कि अपराधियों को दण्ड वथा इटली को क्षवरिपृर्त 
मिलनी चाहिए और यूनान को क्षमा माँगनी चाहिए | ये शक्तें मान ली गयीं और इटली ने कोफ़ू 
पर से अपना अधिकार हटा लिया । 
मोसुज्ञ-विधाद--लुसान संधि ( १६०३ ) के अचुसार यह हुआ था कि तुर्कों और ईराक 
की सीमा भेत्रीपृर्ण समझौते के द्वारा निर्धारित की जाय। संधि में यह उपबन्ध भी रखा 
गया था कि यदि नौ मास की अवधि में कोई हल नहीं निकल सके तो यह प्रश्न राष्ट्रसंघ में 
भेजा जाय। मोसुल से तेल-कृपों को लेकर दोनों देशों मे समझौता नही हो सका । इसलिए. 
अगस्त, १९२४ में यह मामला राष्ट्रसंघ-कौसिल में आया। कौसिल ने समस्या की ४ जाँच 
के लिए एक सर्वधा तट्स्थ जाँच आयोग नियुक्त वर दिया। अक्टूबर में दोनो पक्षों की ओर 
से ये शिकायतें आने पर कि पूर्वावस्थावाली रेखा का अतिक्रमण करने के य्न किये गये हैं, 
बफेल्स में राष्ट्रऐंधनकौसिल को साधारण वेठक हुई जिसने एक स्थायी सीमान्त स्थापित कर 
दिया जो बाद में ब्र सेल्स-रेखा कहलायी । १९२५ में स्वेडन, हंगरी और वेल्जियम के एक 
तटस्थ आयोग ने इस मामले पर विचार आरम्म विया। कॉसिल ने सिठग्बर में इस आयोग 
की रिपोर्ट पर विचार करना शुरू किधा । इसो बीच छुकों के केल्डियन ईसाइयी ने विद्रोह 
कर दिया और ठुकीं सरकार ने इस विद्रोह का क्रूरतापुवंक दमन क्या । इराक में धड़ाघड़ 
शरणार्थी आने लगे और तुकों ने जो अत्याचार किये थे, वे राष्ट्रतंध के एक प्रतिनिधि जनरल 
लेडोनर की तटस्थ रिपोर्ट से निश्चित रूप से सिद्ध हो गये। राष्ट्रसंघ ने अन्त में मोसुल-विवाद 
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पर अपना फेसला दिया । 'ब्र सेल्स लाइन! को ही सीमांत मान लिया गया और प्रायः सारा 
मोसुल ईराक में शामिल हो गया । जून, १९२६ में तुकीं, ईराक और ब्रिटेन में त्रिपक्षीय संधि हुई, 
जिसके अनुसार निर्धारित सीमांत को मान लिया गया! 

यूनान और बुलगेरिया में विवाद--अक्ट्बर, १६२५ में यूनान और बल्गेरिया, के 
बीच सीमान्त को लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया ओर डेमिर थाए में दोनों देशों के से निकों ने 
एक दूसरे पर गोली की खूब वर्षा की। यूनान की सेना बुल्गेरिया के एक नगर में घुस गयी 
और बुल्गेरिया के अन्दर सत्तर बर्गमील पर अपना अधिकार जमा लिया। बुल्गेरिया ने राष्ट्र 
संघ में अपील की । कौंसिल ने एक युद्ध-विराम प्रस्ताव पास करके दोनों देशों को अपनी 
फो्ें वापस हटाने का आदेश दिया। दोनों देशों ने इस आशा का पालन किया । बाद में 

/ एक आयोग की नियुक्ति की गयी । आयोग ने यूनान के आक्रमण को अन्यायपर्ण ठहराया। 

उसको घुल्गेरिया को क्षत्िषूर्ति देने को कहा गया। १ भाचे, १९२६ को यूनान ने क्षतिपृर्ति 
चुका दी ओर इस तरह राष्ट्रसंघ ने एक और मामले को तय किया । 

पिरूविया-कोलम्बिया-विवाद--सितम्बर, १६३२ में पिरूविया की सेना ने कोलम्बिया 
के एक बन्दरगाह लेटाशिया पर कब्जा कर लिया । राष्ट्रतंघ ने अमेरिका से कूटनीविक सहायता 
प्राप्त करके पिरूविया पर दबाव डाला कि बह वहाँ से हट जाय । 

इस प्रकार राष्ट्रसंघ ने अनेक विवादों को तय किया । केबल उन विवादों को तय करने 
में, जिनका सम्बन्ध बड़े राष्ट्री के साथ था, राष्ट्रतंध की सफलता नहीं मिल सकी । पर इसके 
लिए राष्ट्रसंघ को दोषी नही ठहराया जा सकता | इसके लिए तो स्वयं वे राष्ट्र ही दोषी थे 
जो राष्ट्रशंघ के हस्तक्षेप भर निर्णय को मानने के लिए तेयार नहीं थे । 


- राष्ट्ंघ का पतन 
(7ंवुपाांपब(0त ए (॥6 7,९88७6 ) 

£ ५४ से १६३० तक की अवधि में राष्ट्रसंघ अपनी उन्नति के चरम शिखर पर रहा। 
इस के है। में उसकी प्रतिष्ठा सारे संसार में छायी हुईं थी। लेकिन १९३९१ से छसका पतन 
घीरे-घीरे शुरू हुआ । पतन के इस नाठक की प्ठ्भूमि का सूजन १६३० के आर्थिक संकट ने 
किया । इस भीषण संकट ने सब देशों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए तरह-तरह 
के आर्थिक प्रतिबन्ध, संरक्षण, सोमा-कर आदि लगाने की बाध्य किया । प्रत्येक देश ने अपनी 
स्थिति को एक-दूसरे से परृथक्‌ रख कर दृढ़ बनाने की कोशिश की ! फलतः अन्तर्राष्ट्रीयवा 
की भावना कम्रजोर पड़ने लगी लौर आर्थिक सहयोग के स्थान पर आध्थिक प्रतिद्वन्द्रिता का 
जन्म हुआ। इसके परिणामस्वरूप संकुचित राष्ट्रीय का फिर से बोलबाला हो गया | इसी 
समय जापान ने राष्ट्तंध को एक जबरदस्त घका लगाया । 


मंचूरिया का युद्ध 


ल्‍ 

२१६३ १ के मंचूरिया-संकट ने राष्ट्रयंघ के विनाश को अवश्यम्भावी बना दिया। संकट 
पर विस्तारपुर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे । लेकिन यहाँ राष्ट्रसंघ के पतन को समझने के लिए 
इसका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है । 


कंसिल ज्ञाग लेने के (लए बुलाया जाय और १५ अवदयर को अमरीकी नि 
ही गिलबंढ मे कॉसि हू अपना स्थान क्के सहयोग ऐें 
जनों में की बढ़ गया पक राष्ट्ररंध ने [न को यो 
सबी जगई पर (शका जैसा र£ आए ही ।. किन्‍्दे (पर द्दी 
गी अमरीकी भव ध्घने यह की कि वह बॉसिल की कार्यवाही में 
उसी सीमी केगा जिसका म्बन्ध पे त-पैबट से होगा! तेकी सकी 
राष्ट्रसंघ मै रे आग लेने अभी ठेयाए नहीं थी 
है बीच कौंसिल यूरिया प्र्न पर बाद-विंवाद होता रहा जा अधिरतिधि 
जो कि मंच न्न जो कार्रमाई की है, वह आला के 
2 शूप से की गयी प्रौर युद्ध न धवृज्लिए कार हे । उसने 
यह दीन और ज्ञापान दोनों देश प्रत्यक्ष करके पी इसे मामले की वे 
कर सकते हैं ३ पर, के तरीकों पर लगी ते चीनी और 
जापाने विचार ४ बपरीत ये बन की कई था 
प्रारम्भ करने $ ब्लीन की भी से जापानी सेना श्य्क जापान 
का कईता द्दी से हटाने के को को । चीन को 
कॉसिल के समधेन २४ अबदूबर आशप एक भर्वाव 
कौंसिय मे ककया गया कक वार्ताएँ ४ १ के जापान 
सेना हटा के। जापान को छोड़कर अस्ताव के पर में सभी सदस्यों ने बोट दिये । समझते कीं 
भागे रूप से समा हो चुका था। 
श्द हे कौंसिल न पर पुनः दबचार करती शुरू किया । इस बा 
अमेरिका की कौंसिल के ही में, सम्मिलित नहीं हुआ। * न १० 
ईदुसस्वर तर्क ऋंसिल में तन पर वा इबबाद होतीं ॥ अन्त में? जापान में पक 
अस्ताव इसका धो पू्बों रण च्ची तेघ की जे 
ईलए, एक की लि था) (गया “पूर्दी एशिया में एक 
राष्ट्ररंघ को. आयोग भेजी जो घटनास्थल पर जाकर जॉच करे लि चींग और 
जापान के बीच शाएन्वि भेग होने की आय पैदा आए पी परिस्थितियों 
(जनका अन्तर्रो पर प्रभाव ? आय गे स्पष्ट 
दया सम्बन्धित छन्र के से निर्क अबन्ध इसी प्रकार >घ नहीं करे ! 
१० सदिसम्बर को यह रब बुंसम्मति से हो गया डे जमेनीः इटली 
और अमेरिकी के प्रतिनिधि डूस आयोग सदस्य बनीये गये तनिर्धि ला 
घोग की गया इसको लिंग आयोग की नी गेया । 
ज़िदन आयोग चर पहुँच “आयोग धीरेन्चीरे अपनी कार्म के 
लगा * इसी बीच ६. र्ज यवर के दिन जानी ने शंघाई पर ना शुह्च के ईंदया 
शंघाई यु क संसार की च्यान आका्यित करते हुए. ची (सरकार ने नई माँग की कि 
ध्-विधान की ० वीं और * बॉ क्री जा ख़द्दध लाए ये जवान 


राष्ट्रसंघ द्छ 


के आक्रमण पर विचार करने के लिए उप्तने यह भो अनुरोध किया कि राष्ट्रसंध एसेस्लो का 
एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। चीन ने अनुभव किया कि कौंसिल में केवल बड़े राष्ट्रों 
का हो प्रतिनिधित्व है और वे जापान के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहते । एसेम्बली 
में छोटे राष्ट्र का जिन्हें आक्रमण का सबसे अधिक भय रहता था, बहुमत था और वे जापान के 
बिरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कारवाई करने का समर्थन कर रहे थे। चीन ने सोचा की शायद एसेम्बली 
द्वारा उसके प्रति न्याय हो ) पर, यह आशा भी व्यर्थ ही साबित हुईं! १९ फ़रवरी, १६३२ को 
यह विवाद एसेम्बली में भेजा गया ओर ३ मार्च की उसका विशेष अधिवेशन हुआ । इस प्रकार 
मामला रैसी जगह पहुँच गया, जहाँ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त की वास्तविक जाँच पहले*पहल 
होने वाली थी । अधिवेशन में विश्व-शान्ति और सामृहिक सुरक्षा-जेसे विपयो पर सुन्दर-सुन्दर 
भाषण दिये गये । पर इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यावहारिक काम नहीं किया गया । लिटन- 
आयोग की रिपीर्ट प्राप्त होने तक एसेम्बली का काम स्थगित कर दिया गया । जापान के विरुद्ध 
कोई भी करवाई बड़े राष्ट्रों के समर्थ्न से ही सम्भव थी। बड़े राष्ट्रों में, सीवियत-संघ और 
अमेरिका जिनकी पूर्वी एशिया को राजनीति में दिलचस्पी थी, राष्ट्रघंध के सदस्य ही नहीं थे 
और ब्रिटेन जो थोड़ा बहुत नौ-सेनिक काररवाई कर सकता था, जापान के इस अपवित्न कार्य 
का नेतिक समर्थन ही कर रहा था। इस दशा में जापान के विदद्ध कुछ कर सकना कठिन 

कार्य था। अमेरिका ने ७ जनवरी को “स्टिमसन सिद्धान्व” प्रतिपादित करके मंचूकुओ सरकार 
को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। कुछ और राष्ट्रों ने अमेरिका का अनुकेरण किया । पर, 
इससे लाभ हो क्‍या होनेवाला था ? छघर लिटन-आयोग मन्थर गति से अपना कार्य कर 
रहा था। इसी समय जेनेवा में निरस्त्रीकरण ओर लुधान में क्षतिवृ्ति के प्रश्वीं पर गम्भीर रूप 

से विचार हो रहा था । चोौन के लिए किसी की फ़िक नही थो । उपकी अपने भाग्य के ऊपर 

छोड़ दिया गया । 

२ अक्द बर, १६३२ को लिठन-रिपोट जेनेवा में प्रकाशित को गयी और नवम्बर में 
वह कौंसिल के समक्ष पेश की गयी । लिटन-रिपोर्ट एक लम्बा-चौड़ा दस्तावेज था और इसमें 
चीन तथा जापान के सम्बन्धों के प्रत्येक पहल्नू पर प्रकाश डाला गया था। आयोग ने यह स्पष्ट 
कर दिया था कि मंचूरिया में चीन से अलग होने का कोई जन-आन्दोलन नहीं है और मंचूरिया 
को चीन से अलग कर देने का परिणाम बहुत बुरा होगा। चीन और जापान का सम्बन्ध बहुत 
खराब है और इसको सुधारने तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्घ के तत्वावधान 
में दोनों देशों के बोच बार्तालाप होना चाहिए। मंचूरिया में जापान का विशेष स्वार्थ है; चीनी 
प्रभुसत्ता के अन्तर्गत इस क्षेत्र में स्वायत्त शासन की स्थापना होनी चाहिए । 


राष्ट्रत॑ंध की निष्कियता--३ दिसम्बर, १६३२ को लिटन-रिपोर्ट पर विचार करने के 
लिए राष्ट्रसंध-एसेम्बली का एक विशेष अधिवेशन हुआ। राष्ट्रसंघ ने समझौता करने के अनेक 
प्रयत्त किये; पर १६३३ के आरम्भ में सब आशाएँ विनष्ट हो गयी । कारण, १ जनवरी को 
जापान ने फिर से अपनी आक्रमणात्मक कार्रवाई झुरू कर दी । अन्त में एसेम्बली ने सारे मामले 
को १६ व्यक्तियों को एक समिति के जिम्मे सुपुर्द कर दिया । इस समिति को समझौता के लिए 
एक योजना तैयार करने का काम दिया गया । समिति ने इस तरह की कोई योजना पस्छुत 
करने में अपनी असमर्थता ज्यक्त की, जो दोनों दलों को मान्य हो। फिर भी इसने विकार 
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को कि चीन और जापान राष्ट्रघ की एक समित्ति के तत्वावधान में जाप्रानी सेना को हटा 
लेने तथा चीनी प्रभुसत्ता के अन्तर्गंत्र मंचूरिया में स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए वार्ताएँ 
शुरू कर दें । इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंध के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे 'मेंचूकुओ सरकार! 
को मान्यता नहीं दे । इस रिपोर्ट में क्या नही कहा गया था या किन वातों की उपेक्षा की गयी 
थी, बह बात और भी अधिक महत्त्वपूर्ण थी । चीन और जापान दोनों राष्ट्रसंघ के सदस्य थे और 
इस हैसियत से दोनों ने वादा किया था कि वे किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता पर अतिक्रमण 
नहीं करेंगे । पर, जापान राष्ट्रघ के एक सदस्य-राष्ट्र पर खुले तौर से आक्रमण कर उसके प्रदेशों 
पर अपना आधिपत्य जमा रहा था । राष्ट्रसंघ के विधान के अनुसार जापान को आक्रमणकारी 
घोषित करना चाहिए था और आक्रमणकारी के विरुद्ध से निक और आर्थिक पावन्दियाँ लागू 
करनी चाहिए थीं। समिति ने यद्यपि यह अस्वीकार किया कि जापान की सैनिक कार॑बाई 
पुलिभ कार्रवाई है; पर उसने यह नहीं कहा कि इस देश ने राष्ट्रसंघ-विधान का उल्लंघन किया 
है। यह था अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का एक नमृना । जापान के नग्न और लज्जाहीन आक्रमण को 
केवल इसीलिए भुला दिया गया कि पश्चिम के साम्राज्यवादी बड़े राष्ट्रों की उम्मीद थी कि 
जापान अन्ततः सोवियत-संघ पर चढ़ाई करेगा । चीन और सामृहिक सुरक्षा के लिए उन्हें 
कोई परवाह नहीं थी। वास्तव में यह अन्तर्राष्ट्रीय मत्त्यन्याय का युग था-बड़ी मछली को 
छोटी मछली को निगल जाने का पूरा अधिकार प्राप्त था । 


१७ फरवरी को इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गयी । २४ फरवरी को रिपोर्ट 
पर विचार करने के लिए राष्ट्रसंघ-एसेम्बली को बेठक हुई । रिपोर्ट पर मत लिया गया और ४२ 
वोटों से रिपोट स्वीकार कर लिया गया । स्याम ने अपना मत नही दिया और जापान ने विरोध 
में अपना मत दिया। मतगणना के बाद जसे ही परिणाम की घोषणा की गयी, जापानी 
प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने उसके तुरत ही बाद एक छोटा सा भाषण दिया, जिममें उसने 
एसेम्बली की कायवाही पर खेद प्रकट किया । 'राष्ट्रसंध के साथ सहयोग करना अब जापान 
के लिए असम्भव प्रतीत होता है।” जापानी प्रतिनिधि के ये अन्तिम शब्द थे। राष्ट्रसंघ के 
फनिर्णय के पिरोध में जापानी प्रत्तिनिधि-ंडल समास्थल से उठकर चला गया | इसके एक माह 
बाद २० मा, १९३३ को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागने की विधिवत्‌ सूचना दे दी । 
आक्रमणकारी को सब कुछ मिला; आक्रान्त को कुछ नहीं । 


राष्ट्रसंघ पर मंचूरिया-काण्ड का प्रभाव बहुत घातक हुआ । जिस समय इस विद्व-सस्था 
का निर्माण किया गया था उस समय दुनिया के लोगों में यह आशा उत्पन्न हुई थी कि संसार 
में शान्ति और सदुभावना के एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। पर बारह वर्षों के अन्दर ही 
इस आशा पर पानी फिर गया । राष्ट्रसंघ के एक सदस्य पर बलात्कार होता रहा, उसके विधान 
का उल्लंघन होता रहा; लेकिन किसी ने इसको रोकने के लिए कोई सक्रिय या व्यावहारिक 
कदम नहीं उठाया | सामृहिक सुरक्षा का सारा सिद्धांत एक कोरी कल्पना बन गया। इस 
कारण राष्ट्रसंघ पर से लोगों का विश्वास जाता रहा। छोटे-छोटे राज्य भयभीत हो गये । एक 
बार चौन पर आक्रमण हुआ, दूसरी वार क्सी दूसरे पर भी हो सकता दै। सामृहिक सुरक्षा 
का सारा सिद्धांत वाल्न कि भीत की तरह दह गया। इसके लिए एक मान्न जापान को दोपी 
नही ठहराया जा सकता था । इसमें उनलोगों का भी दोष था, जिन्होंने इस पद्धति का सूत्रपाव 
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उसके आक्रामक इरादों के बारे में कोई सन्देह नहों रहा । इस लम्बी अवधि में इटलौ की सरकार 
ने पंचों की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम महों उठाया | अवीसीनिया वार-यार राष्ट्रसंव में 
अपील करता रहा । पीछे जब पंचों की नियुक्ति भो हुई तो आधार भूठ मतभेद हो जाने के 
कारण पंचनिणय-कार्यवाहियों में गतिरोध पेदा हो गया और मा, १७ को अवीतीनिया ने 
राष्ट्ररंध विधान की पन्द्रहवीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ में पुनः अपील कर दी | 

राष्ट्रतंध की रुख :--४ सितम्बर, १६३५७ को राष्ट्रघंध कौसिल ने १७ मार्च को 
अबीसीनिया की अपील पर विचार करना प्रारम्भ किया। इटालियन प्रतिनिधि ने राष्ट्रसंध 
द्वारा इस अपील पर विचार करने का विरोध किया! इटली के विरोध के बावजुद कौछिल ने 
अबीसिनिया के प्रइन पर विचार करना शुरू कर दिया | ११ सितम्बर को ब्रिटेन के नये विदेश 
मंत्री सेम्युअल होर ने घोषणा की कि ब्रिटिश-सरकार राष्ट्रसंप विधान के अन्तर्गत स्वोकार किये 
गये सभी दायित्वों को पूरा करने का इरादा रखती है। जिन लोगों ने सर सेम्युअल के इस 
भाषण को सुना, उनका कहना श्ग कि राष्ट्रसंध के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक भाषण 
था। पर, जिन लोगों को सुनने के लिए ये बातें कहो गयी थों उन्हें एक जबरदस्त घोषा « 
दिया जा रहा था। संसार को ओर खासकर ब्रिटिश-मतदाताओं की आँखों में सर सेम्युभल 
धूल झोंक रहे थे। उन्हें शायद उस समय यह पता नही था कि सुस्तोलिनी को अबीसीनिया में 
छूट देने के लिए भीतर-ही-भीतर वार्ताएँ भी शुरू हो चुकी थीं। पर दुनिया को दिखलाने के लिए 
ब्रिटेन ने अपना बेड़ा मूमध्यसागर में एकत्र कर दिया ! 

१ अव्दूबर, १६३५ को सुसोलिनी ने अपनी सेना को अबीसतीनिया पर आक्रमण करने का 
आदेश दे दिया और ६ अवद्बर को आक्रमण बाजाब्ता शुरू हुआ । ७ अवहूबर को कौंसिल की 
एक समित्ति ने एक रिपोर्ट तेयार की, जिसमें यह कहा गया था कि “इटली ने राष्ट्रसंघ-विधान 
की अवदेलना करते हुए उसका उल्लंघन किया है ।? ९ अक्टूबर से ११ अव्हूबर तक राष्ट्रसंघ के 
लगभग पचास सदस्य इस समस्या पर विचार करते रहे और अन्त में उन्होंने कौसिलकी 
समिति के निर्णय को मान लिया । राष्ट्रसंध ने इटली का “आक्रामक” घोषित करके विधान की 
सोलहबी धारा के अनुसार उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक समिति का 
संगठन कर दिया। झुसोलिनी ने उसके विरुद्ध राष्ट्रंघ को धमकी दी । फिर भी, समित्ति ने 
राष्ट्रमंध के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि थे इटली से अपने सब प्रकार के आर्थिक सम्बन्ध 
विच्छेद कर लें और उसे युद्धोपयोगी सामग्री देना बन्द कर दें। राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह 
पहला अवसर था जब आक्रमण के विरुद्ध आर्थिक पाबन्दियाँ लगाने का निर्णय किया 
शाया पु 

होर लावाल समझौता- फ्रांस की स्थिति बड़ी विचित्र थी । उसे अपने एक ऐसे साथी 
के विरुद्ध पाबन्दियाँ लगानी पड़ीं, जिसको उसने हाल ही में अपना मित्र बनाया था। अतः 
लावाल का यह विचार था कि इटली पर अधिक दवाव नहीं डाला जाय । जेनेवा में उसने 
सर होर ने सुलाकात की और दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया कि इटली के विरुद्ध कोई 
भी कड़ी कार्रवाई नकी जाय । होर ने बादा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार स्वेज-नहर के 
भागे को इटलो के विरुद्ध बन्द नहीं करेगी। पर, इस समय सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वशण 
चस्तु तेल थी । तेल पर पावन्दी लगाने से झुंसोलिनी के इ्थोपियाई अभियान की आकाल मृत्यु 


् 
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सफलता की कोई खास सम्भावना नहीं दिखाई पड़ रही थी। सर सेम्युअल ने स्वयं भविष्यवाणी 
की थी कि यह युद्ध लम्बा और अनिर्णायक रहेगा और उसके याद समझौते से फैसला होगा। 
पर, सर सेम्युअल सुत्तोलिनी को प्रोत्साहित करने पर वुला हुआ था | दोनों विदेश मन्दत्रियो 
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के बीच यह तय हुआ कि जब तक इस योजना पर और अधिक विचार न हो जाय तब तक इसे 
गुप्त रखा जाय | इसके .बाद सर सेम्युअल अपनी बातचीत के परिणाम को लंदन भेजकर छुट्टी 
मनाने स्विट्जरलैंड चला गया । 


अधिक दिनों तक इस कुखयात योजना को गुप्त नही रखा जा सका । ज्ावाल ने तुरत 
हीं इस योजना को फ्रांसीसी अखबारों को बतला दिया। दूसरे ही दिन सारी योजनाएँ अखबारों 
में छूप गयौं। ब्रिटिश-जनता में रोप और विरोध का तृफान उठ खड़ा हुआ । वहाँ के लोगो 
ने महसूस किया कि उनकी सरकार द्वारा अवीसीनिया और राष्ट्रसंघ के आदर्श के प्रति विश्वास- 
घाव किया गया है। इस योजना का अर्थ सुतोलिनी के काले कारनामों में यहावता 
पहुँचाना था । ब्रिटिश-जनमत ने इस समझौते का घोर विरोध किया कि सर सेम्युअल होर को 
अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा | उसके बाद श्री ईडन ब्रिटेन के विदेश भन्री बने । इंस घटना 
के बाद होर-लाबाल योजना की कोई चर्चा सुनाई नहो पड़ी | यह योजना तो मर गयी, पर 
इसका प्रभाव उन देशों पर पड़े बिना नहीं रह सका जिन्होंने अभी तक राष्ट्रसंघ में विश्वास 
किया था । बड़े राष्ट्रों के विश्वासघाती कारनामों के फलस्वरूप यह विश्वास जाता रहा । 
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अबीसीनिया को राष्ट्रतंध से निकालकर इटली को राष्ट्रसंध में पुनः वापस लाया जाय | जिस तरह 
हेनरी चतुर्थ पोष से माफी माँगने केनोसा गया था उसो प्रकार राष्ट्रसंघ के महासालिव मि० 
एवेनोल सुसोलिनी से क्षमा माँगने रोम गये । इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के प्रयास से अबी- 
सीनिया राष्ट्रसंध से निकाल दिया गया । नवम्बर, १६३८ में ब्रिटेन और फ्रांस ने अबीसीनिया 
पर इटालियन आधिपत्य को भान्यता दे दी ! इसके केवल उन्नीस महीनों बाद सुस्ोलिनी ने इन 
दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके इस मान्यता का समुचित उत्तर दे दिया,। 
ला अबीसीनिया-काण्ड के परिणाम--इसमें कोई सन्देह नहों कि इटली के नग्न और 
ज्जृता पूर्ण आक्रमण ने सारे संसार पर अपना गहरा असर डाला । प्रोफेसर गेथोर्न हा्डी 
के कथनानुसार इस घटना से युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आरम्म होता 
है । इटली की विजय राष्ट्रसंघ पर एक सांघातिक आघात था और इसके फलस्वरूप राष्ट्रसंध का 
रहा-सहा प्रभाव भी जाता रहा | इस काण्ड से उसे ऐसा घका लगा जिससे वह कभी सम्दल 
नहीं सका । छोटे-छोटे राष्ट्र, जो राष्ट्रसंध और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर आधिवत थे, 
उनका विश्वास सदा के लिए राष्ट्रसघ पर से उठ गया। राष्ट्रसंध जेसी अस्तर्राष्ट्रीय संस्था के 
लिए यह एक बहुत बड़ी विपत्ति थो। वस्तुतः यह अबीसीनिया का स्वतन्त्रता को नहीं स्वयं 
राष्ट्रसंघ की हत्या थी । 
राष्ट्रसंघ श्र स्पेन का गृह-युद्ध 
मुस्तो लिनी के सांघातिक प्रहार से राष्ट्रसंघ बच नहीं सका | इसी बीच स्पेन में गह-युद् 
(१६३७ ) शुरू हुआ। जनरल फ्रांको के नेतृत्व में स्पेन के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों ने 5दारबादी 
गणतन्त्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके एक भयंकर गह-युद्ध का सूत्रपात किया । अबीसीनिया 
में विजय के बाद सुसोलिनी के हौसले बहुत बढ़ चुके ये राष्ट्रसंघ की कमजोरी स्पष्ट हो चुकी 
थी | स्पेन के ग्रह-युद्ध में उसने जमेनी को साथ करके जनरल फ्रांको को मदद करना शुरू किया | 
इससे गणतन्त्रोय सरकार की स्थिति बहुत खराव हो गयी | उसने राष्ट्रंघ से सहायता की याचना 
की । लेकिन सहायता देने की बात दूर रही; इंगलैंड और फ्रांस ने राष्ट्रसंघ से प्रथक्‌ एक अहस्वक्षेप 
समिति ( ॥णा-एैशएश7भघंणा ००एाआ००९ ) की स्थापना करके उसे शत्र और ऋण देने पर 
पायन्दी लगा दो । इस समय इन दोनों क्षेत्रों को यूरोप के तानाशाही से कोई भय नहीं था। 
धन्‍्हें जी भय था बह साम्यवादियों से और इस भय ने उन देशों को इतना अन्धा बना दिया था 
फि वे अपना स्वार्थ नहीं देख सकते थे । 
स्पेन की सरकार के लिए अहस्तक्षेप की नीति अत्यन्त अन्यायप्ृर्ण यी । ११ मई, १६३८ 
को छसने राष्ट्रसंथं से इसका अन्त करने और विदेशों से शब्राशश्र॒ खरीदने की अनुमति प्रदान 
करने का अनुरोध किया । केवल रूस ने इसका समर्थन किया। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, आदि देशों 
के कारण अहस्तक्षेप को नीति समाप्त करने का अनुरोध अस्वीकृत हो गया । नतीजा यह हुआ कि 
फ्रैकों का दल य्रहयुद्ध में जीव गया और राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्यों से तुरव ही उनकी मान्यता 
मिल गयी । यद्द भी राष्ट्रसंघ की एक महाव्‌ असफलता थी। 
अंत्येष्टि क्रिया--इसके वाद राष्ट्रसेघ का पतन अत्यन्त होब गति से प्रारम्म हुआ। 
चूलाई, १६३७ में जापान ने युद्ध की घोषणा किये बिना चोन पर फ़िर से जबरदस्त हमला कर 
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दिया। इसपर चीन के प्रतिनिधि ने चोन के विरुद्ध १६ वो और १७ वो घाराओं के अनुसार 
जापान के विरद आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की माँग की । लेकिन राष्ट्रसंध के सदस्य इसके लिए 
तेयार नहीं हुए । इस समय तक हिठलर सम्पूर्ण आस्ट्रिया को निमल यया । चोन के साथ किसी 
को सहायुभृति नहीं रह गयी थी । इस स्थिति में दीन के प्रतिनिधि वेशिगटन कू ने राष्ट्रसंध के 
विधय में ठोक हो कहा था; वह “मित्र की ममी की तरह सम्पूर्ण भोग ऐश्वर्य के साधनों से सम्पन्न 
होता हुआ भी निर्जीब हो चुका है 7 


राष्ट्संध का गला अत्यन्त असम्मानएर्थक घोटा गया। सितम्बर; १६३८ में जमंभी ने 
चेकोस्लोबाकिया का अन्त कर दिया और राष्ट्रसंध इसके विरुद्ध कुछ न कर सका। इसके एक 
बर्ष बाद पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। हिटलर के 
आक्रामक कारबाइयों से भयभीत होकर आत्मरक्षा की तेयारी में ३० नवम्बर, १६३६ को सोवियत 
रूस ने फिनलेंड पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ-विधान को ११ वीं धाराओं के अमुसार 
फिनलैंड ने राष्ट्रसंध में शिकायत की और इस बार राम्ट्रसंघ ने बड़ी तत्मरता से काम किया । 
अर्जेनदाइना के प्रस्ताव पर भ्ाक्मणकारी सोवियत रूस को राष्ट्रसंध ते निकाल दिया गया। 
इसपर चोन के प्रतिनिधि ने कहा कि "चीन के मामले में ऐसा नहीं किया गया ।” ताल यह है 
कि जापान ( और जर्मनी तथा इटली ) ने राष्ट्रसंध के नियमों का भीषण एल्लंघन किया था, 
पर इसके विरुद्ध कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया। किन्हु, इस समय राष्ट्रसंघ के अधिकांश 
सदस्य साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे, उसने फासिस्टवाद से अधिक भयंकर समझते थे, यवपि 
१६३९ तक रुस ही एक ऐसा देश था जिसने राष्ट्रसंध के नियमों का पालन करते हुए उससे 
सामृह्ििक सुरक्षा के लिए प्रभावशाली बनाने का यत्न किया था ।?* पर फिमलैंड को इस म्रस्ताव 
से कोई मदद नहीं मिली । राष्ट्रसंघ बिल्कुल प्राणहीन था । 


अन्त में राष्ट््रंध को दफनाने का काम १६४६ में किया गया। ८ अभ्रिल को उसका 
हे ०. पु 
अधिवेशन जेनेवा में शुरू हुआ और १६ अप्रिल को एसेस्बली ने एक अस्ताव स्वीकृत करके राष्ट्र 
संघ का विघटन कर दिया । 


राष्संघ की असफलता के कारगा 


प्रथम विश्व-युद्ध के बाद राष्ट्रसंध की स्थापना इसी उद्दे श्य से की गयी थी कि बह संसार 
में शान्ति कायम रखेगा। लेकिन जब समय बोतने लगा और परीक्षा का अवसर आया तो 
राष्ट्संध एक शक्तिहीन स॑स्था साबित हुआ । जहाँ तक छीटे-छोटे राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों 
का प्रइन था, राष्टरमंध को उनमें कुछ सफलता मिली, लेकिन जब बड़े राष्ट्रों का मामला आया 
सो राष्ट्संध कुछ भी महीं कर सका / जापान ने सीन पर सद़ाई कर दी और इटली ने अबो- 
सीजिया पर हमला किया; पर राष्ट्रसंघ उनको रोकने में विल्कुल असमर्थ रहा । अधिनायकों को 
पता चल यया कि राष्ट्रतंप बिल्कुल शवित्-हीन संस्था है और ने जो चाहें कर सकते है। इस 
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हालत में शान्ति संस्थापक के रूप में राष्ट्रघंघ का सफल होना असम्भव था । इसकी असफलता के 
सुख्य कारण निम्नलिखित थे : 


संयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग--राष्ट्रसंध के लिए एक और दुर्भाग्य यह हुआ कि 
उसके सबसे बड़े समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके साथ सहयोग नहीं किया । राष्ट्रसंघ की 
स्थापना विल्‍्सन के सदुप्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। लेकिन अमेरिका की सिने ने इसको 
सदस्यता को इन्कार कर दिया और इस कारण राष्ट्रसंध अपने प्रबल समर्थक के सहयोग से वंचित 
हो गया। जेसा कि गेथार्ण हार्डी ने कहा हैः “एक बालक यूरोप के दरवाजे प्र अनाथों की 
भाँति छोड़ दिया गया था जिसके चेहरे-मोहरे पर उसकी अमरीकी पेतृकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
हो रही थी ।”* 


राष्ट्रमंघ के जीवन पर इस घटना का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। उसको संयुक्त राज्य 
अमेरिका जेसे शक्तिशाली देश के समर्थन और सहयोग से वंचित हो जाना पड़ा । चूँकि संयुक्त 
राज्य राष्ट्रसंध में शामिल नहीं हुआ, अतएब उसका विधान उस पर लागू नहीं हो सकता था। 
इस हालत में यदि राष्ट्रसंघ किसी आक्रामक राज्य के विरुद्ध कोई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाता तो 
वह देश अपनी आवश्यकता की चीजो को अमेरिका के वाजारो में खरीद सकता था । 


राष्ट्रसंघ में शामिल नही होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में सकीर्ण और संकुचित 
राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ गया और पार्थवयवादियों को अपनी नीति कार्यान्वित करने का पूरा 
मौका मिला। अमेरिका तटस्थता की ओर अधिकाधिक भुकने लगा जिसका विश्व-राजनीति 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रसंघ में सम्मिलित 
नहीं होने से “अतृप्त राज्यों” के सामने एक उदाहरण आ गया। ये राष्ट्र अमेरिका का अनुसरण 
करके राष्ट्रसंघ को छोड़ने लगे 


इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रसंघ में सम्मिलित नहों होने के चार परिणाम 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथमतः इसके कारण राष्ट्रसंघ की शक्ति बहुत कम हो गयी और 
दूसरे नयी दुनिया के विशाल क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर हो गया जिसके कारण राष्ट्रसंघ 
एक विश्वव्यापी संगठन होने का दावा नहीं कर सकता था । राष्ट्रसंध की यह एक बहुत बड़ी 
ब्रुदि थी। तीसरे, इस घठना ने आक्रामक राष्ट्रों को बहुत प्रोत्साहित किया क्योंकि अमेरिका 
के नही शामिल होने से राष्ट्संघ को अपने सदस्यों को आक्रमणों से सुरक्षित करने की क्षमता भी 
कम हो गयी । यदि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य होता तो जापान और इटली के आक्रमगात्क 
कार्रवाइयों को अधिक प्रभावकारी दंग से रोका जा सकता था । 


अमेरिका के संघ परित्याग का चौथा परिणाम बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ । इसके 
परिणामस्वरूप फ्रस को सुरक्षा के लिए दो गयी ऑग्ल अमेरिकी गारंटी ब्यर्थ हो गयी । फ्रांत 
को हमेशा जरमनो के आक्रमण का भय बना रहता था | इसलिए पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में 
उसने राइन के पश्चिमी तट पर दावा किया था। लेकिन बिल्मन के आइवासन पर उसने यह 
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के सिद्धान्तों का हनन करते रहे । उनका आचरण पीठ की तरफ से छूप भोंकने' वाली 
कहावत को चरितार्थ करती थी। जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसो 
नीति का अनुसरण किया । चीन को बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया । फिर अवीसीनिया 
मैं इटली का आक्रमण हुआ | इस आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने दिखावटों आर्थिक प्रति- 

बन्ध अवश्य लगाया, लेकिन यह ढॉंग के सिवा कुछ और नहीं था। एक तरफ तो आर्थिक 
प्रतिबन्ध लगाया गया, दूसरी ओर से यह प्रयास भी होने लगा कि किस तरह इस आर्थिक 
प्रतिवन्ध को वेकार कर दिया जाय । इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन में एक शुप्त समझोता हुआ और 
यह तय किया गया कि मुसोलिनी के कुकर्मों को रोका नहीं जाय ! हिलर के साथ झुस्ोलिनी 
मिले नहों, इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि गुस्तोलिनो के अफ्रिका में साम्राज्य निर्माण 
के प्रयत्त में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाय । १९३५ में इंगलैंड में चुनाव हुआ था । 
इस अवहर पर बाल्डबिन ने राष्ट्रतंध और साग्ृहिक सुरक्षा के नाम पर कवम यायगी । लेकिन 
चुनाव जीतने के बाद उसकी ओर से अबीसीनिया के साथ विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी गयी । फ्रांस तो दो कदम और भागे बढ़ गया। फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री लावाल किसी भी 
मूल्य पर इटली की मित्रता पाने के लिए ७5त्सुक था। दुनिया को दिखाने के लिए यह 
विश्वासघाती राजनेता तो राष्ट्संघ के विधान में पूरी निष्ठा रबने का ढोंग करता रहा, लेकिन 
आर्थिक प्रतिवन्ध को व्यर्थ करने में उसने अधिकतम प्रयास किया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ के मुष्य 
कर्णधार ही उसको असफल बनाने पर हले हुए थे। ऐसी हालत में राष्ट्रसंध यदि सफल हो जाता 
तो बड़ी आश्चर्य की बात होती । शुमेन ने लिखा है: “संघ की सफलता की सदस्य-राज्यों 
में इसके सिद्धान्दों के प्रति निष्ठा, विश्वास और साहध होता । किन्त उनमें इसका सर्वधा अभाव 

था। अतएब जेनेवा की झील के तट पर एटियाना पाक में निर्मित उसका भव्य महल शीम्र ही 

उसका सुन्दर समाधि-स्थल बन गया ।”! 


संघ के प्रति विभिन्‍न राज्यों के विभिन्‍न दृष्टिकोणः-रराष्ट्रसंघ विभिन्न राष्ट्रों के 
सहयोग का एक साधन था। इसकी सफलता की एक शर्त थी कि इसमें सम्मिलित राष्ट्र अपने 
ज्ेद-भाव को भूलकर संघ को सफल बनावें । लेकिन उसमें इस भावना का नितान्त अभाव था । 
सभी राष्ट्रों का अपना-अपना दृष्टिकोण था और वे विभिन्न दृष्टिकोण से राष्ट्रसंघ को देखते थे । 
फ्रांस इसको जम॑नी से अपनी सुरक्षा का एक साधन मानता था। उसके विचार में इस संस्था 
का काम जम॑नी पर नियन्त्रण रखना था | वह इसे साव॑भौम सुरक्षा का संगठन कभी नहाों मानता 
था। उसका हमेशा यही प्रयास रहता था कि संघ को यूरोप में स्थापित वर्साय व्यवस्था को बनाये 
रखने का एक प्रभावशाली साधन बनाया जाय और इसके माध्यम से जमनी को कुचला जाय 


ब्रिटेन का उद्देइय भी बहुत संकीर्ण और संकुचित था। यह एक ऐसे विश्वव्यापी साम्राज्य 
का मालिक था जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता था और उसका छद्देइय इसी साम्राज्य की रक्षा 
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माने जाने लगे । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सारी बातें हवा में उड़ गयों । यह परिस्थिति राष्ट- 
संघ के लिए बढ़ा घातक सिद्ध हुआ । 


अधिनायकवाद का विकास--विज्ध-शान्ति की कल्पना जनतस्त्र के वातावरण में ही 
हो सकती है। राष्ट्रसंघ की स्थापना इस भरोसा पर की गयी थी कि इसके सभी सदस्थ-राज्य 
शान्ति तथा स्वतन्तत्रा के प्रेमी होंगे और वे जो भी काम करेंगे उन पर लोकतन्‍्त्रवाद 'का 
प्रभाव रहेगा । इसका आधार घुलह-समझौता और वाद-विबाद था। राष्ट्रसंध की पूरी मीब 
इसी विश्वास पर आधारित थी । लेकिन यूरोप ने राष्ट्रंघ को जबरदस्त धोखा दिया। कई देशों 
में अधिनायकवाद का उदय हुआ और लोकतन्त्र का भविष्य खतरे में पड़ गया । हिटलर और 
प्ुस्ोलिनी के उत्कर्ष मे राष्ट्रसंध को पंयु बना दिया। इन दोनों व्यक्तियों के सिद्धान्त युद्ध को 
आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास पाशविक बल की शक्ति पर था, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व 
पर नहीं । इसके लिए वे कुछ भी कर सकते थे | वे हमेशा अपने उद्देश्य की प्राप्ति पर इले 
रहते थे, “भले ही यह कार्य जेनेवा की सहायता से हो, उसकी सहायता के बिना हो या उसका 
विरोध करके हो”!( एशंता ठशा९ए३, जग0पां उशालए३ 07 बहयांगडं 0था९ए० )। इस अवस्था 
में संघ के सफल होने की आशा दुराशामात्र थी । 


अन्‍्तर्यट्रीय दृष्टिकोण का अभाव--किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता के लिए 
लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टकोण का होना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन संसार में अभी, इस 
इृष्टिकोण का विकास नहीं हुआ था और इसलिए राष्ट्र्सघ का पतन आवश्यम्भावी था ।? 


संगठन की त्रूटियॉ--इन कारणो के अतिरिक्त राष्ट्रसंध में संगठन की अनेक त्रूटियाँ 
विद्यमान थीं। सर्वप्रथम यह एक अखिल विश्व संघ नहीं था। आरम्भ से ही संयुक्त राज्य 
अमेरिका इससे अलग हो गया । इससे राष्ट्रसंघ के प्रभाव को बहुत बड़ा धक्का लगा । जिम 
समय राष्ट्रसंघ का प्रभार अपनी चरम सीमा पर था, उत्त समय भी यह एक विश्ञव्यापी संस्था 
नहीं हो सका। एसेम्बली के प्रथम अभिवेशन में अर्जेनटाइना के प्रतिनिधि ने यह सुझाव रखा 
कि विश्व के सभी राज्यों को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया जाय ! इससे राष्ट्ररंध की महत्ता 
बढ़ जाती और वह एक विश्व-ब्यापों संस्था बन जाता; लेकिन यह सुझाव नहीं माना गया। 
यह सम्भव भी नहीं था। राष्ट्रसंध के पास बेसी कोई शक्ति नहीं थी, जिसके द्वारा बह उन 
राज्यों को सदस्य बनने के लिए विवश कर सकता था, जो इसका सदस्य होना नहीं चाहते थे । 


राष्ट्रयंघ के विधान का एक दूतरा दीष यह था कि उसमें सदस्यता समाम्त करने की 
व्यवस्था कर दी गयो थी। कोई भी सदस्य दो वर्ष पृ सूचना देकर राष्ट्रसंध से पृथक हो 
सकता था । यह एक बहुत बड़ा दोष था और इसलिए संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस शर्तें को नहीं 
अपनाया गया। समय पाकर ब्राजील, कौस्टारिका, जापान, जम॑नी और इटली राष्ट्रंघ से - 
पृथक्‌ हो गये। बड़े-बड़े राष्ट्रों के एथक्‌ हो जाने से राष्ट्रसंघ को खास दौर से धवका लगा । 
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राष्ट्रंघ प्र 


स्वसम्मति या मतेबय का सिद्धान्त राष्ट्रसंथ के विधान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 
राष्ट्ररंप के समी निर्णयों को एसेम्बली में उपस्थित सभी सदस्य-राज्यों की सहमति का मिलना 
आवश्यक था। स्पष्ट हैं कि इस तरह के सिद्धान्त से कोई काम नहीं चल सकता है। वैधानिक 
तौर पर राष्ट्संघ किसी भी राज्य को दवा नहीं सकता था । इस तरह एकमत का सिद्धान्त अन्त" 
रप्ट्रीयया के लिए बहुत बड़ा वाधक छिंद हुआ। इसके अतिरिक्त विधान में संशोधन लाने 
के लिए भी सर्वसम्भति आवश्यक थी। राष्टरसंघ के संगठन में यह एक महान्‌ ब्रुढि थी । 


राष्ट्रवंप एक अ्रतहाय कंस्था थी। अपराधी को ठीक रास्ते पर लाने के लिए शक्ति 
की आवश्यकता होती है) पर राष्ट्रसंघ के घास कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई, जल या यल-सेना 
सहीं थी जिससे कि वह यन्तर्रोष््ीय कानूनों को भंग करनेवालों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई 
कर सके । अगर राष्ट्रसंघ के पास धन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को समुचित व्यवस्था होती तो सम्भव था 
कि आकरमणकारो प्रवृत्तियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता । 


इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोष से भी राष्ट्रसंघ की स्थिति अच्छी नही थी । उसको 
संदस्य-राज्यों के चन्दा पर निर्भर करना पड़ता था; कर लगाने का कोई अधिकार नहींथा। 
थर्पाभाव से राष्ट्संध को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । 


राष्ट्रसंध के विधान में एक और दीप यह था कि यह सदस्य-राज्यों के आस्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह दोष संयुक्तनराष्ट्रसंध में भी वियमान है। नतीजा यह 
होता था कि संदस्य-राज्य राष्ट्रसंध को उपेक्षा करने के लिए. बैसी बातों को भी आतन्तरिक 
मामलों के अन्तर्गत रण लेते थे जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से रहता था। यह शर्त 
कोई बुरी नहीं थी। लेकिन विधान के द्वारा इसझ्ली कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी । 


राष्ट्रप॑ंध फा अन्त--राष्ट्रंसंध कभी भी सावेधोम संघ नहों वन सका । शुरू में ही कई 

देश इसके सदस्य नहीं बने या नहों वनाये गये ! लेकिन १६२५ से राश्ट्संध की सदस्यता 
३७७०-२० अर ७ -७०+१७००- >कन नल, रा 

छोड़ने का ताँता बैंध गया। १ जनवरी १६२५ को कोस्टारिकों इससे दृधक हो गया । १२ 
जून, १६२६ को ब्राजील ने भी संघ छोड़ने की नोटिश दे दी । इसके बाद जापान और जर्मनी 
( १६१३ ) की बारी बायी । १६३५ में परागुए ने भी यही किया । इसके बाद तो मानो राष्ट्र 
संघ से निकल्ल जाने के लिए राष्ट्रों में होड़ मच गयी । गुभाटामाला, होन्डुरस, नाइकारागुआ, 
सलवाडीर, इट ली, चीन, वैनुज्यूला, पेरू, अल्वेनिया, स्पेन और रूमानिया सब-फेन्सव राष्ट्रसेध से 
निकल थाये । राष्टरमंघ में सदस्यों की हषिक्रमम संझया ६२ रही थी । १६३८ के अन्त में 
यह संझ्या घटकर ४६ हो गधी । १६३६-४० में राष्ट्संधथ के कई सदस्य आक्रमण के शिकार 
हुए और उनका स्व॒ृतस्त्र अस्तिस्व हो समाप्त हो गया । १६३६ में सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ से 
“निकाल” दिया गया । अन्त में, इसमें केव्त ३१ शक्तिहीन राज्य रह गये जिनमें केवल बिटेन 
एक भहाद्‌ राज्य था । १६ मई १६४० को महातखचिव एविनल ने सचिवालय के सभी पदा- 
घिकारियों को पद्च्युत कर दिया और स्वयं भी इस्तीफा दे दिया । अन्तर्राष्ट्रीय भम संघ का 
कार्योलप जेनेबा से हटकर टोरोन्टो चला गया । अन्तर्साध्रीय न्यायालय के न्यायाधीश वितर- 
वबितर हो गये। १६४० के मध्य में राष्ट्ंध केवल एक यादगारी की चीज रह गयी। बाद 
में द्वितीय विश्व पुद्ध के भंयकर प्रलय के बीच में यह यादमारी भी लुप हो गयी । - 


छरे अन्तर्राट्रीय सम्बन्ध 


इस प्रकार अनेऊ त्रटियों के कारण राष्ट्रमंघ विफल हो गया । लेकिन ये ब्रुटियाँ मौलिक 
नही थीं और छनके बावजुद राष्ट्रस।ंघ को सफ़ल बनाया जा सकता था। सत्य तो यह है 
कि यदि राष्ट्रसंघ फे सदस्य-राज्य चाहते तो वह अवश्य थप्रने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेगा ! 
लेकिन सदस्यों में हो नेकनियतों का पूर्ण अभाव था। विन्खटन चर्चिल ने ठीक ही कहा था 
कि “राष्ट्ररंप की सफलता के लिए राष्ट्रतंघ नहीं वरन्‌ सदस्य-राज्य दोषी थे ।” 


राष्ट्रमंघ के गैर राजनीतिक (क०5-फु्णापट्ण) कार्य 


युद्ध- वन्दियों और शरणार्थियों की सहायता--कहा जाता है कि राष्ट्रसंप को 
असल सफलता गेर-राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त हुईै। जन-कल्याप के क्षेत्र में राष्ट्र/घ ने बहुत-से 
काम किये । युद्ध के केदियों को छुड़ाना और उन्हें घर बापस पहुँचाना राष्ट्रसंध का प्रयम 
मानव-हितकरी कार्य था। युद्ध के समय मित्रराष्ट्र पक्ष के बहुत से सेनिक पकड़े जाने पर 
कैद कर लिये गये थे । इसी तरह जमेनी और उसके सहयोगी राज्यों के से निकों को मित्रराष्र ने 
कैद कर लिया था। एन केदियों की संझ्या लाखों में थी। अन्‍्तर्सप्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे 
केदियों की युद्ध के बाद प्रायः मुक्त कर दिया जाता है। सुक्ति पाये हुए के दियों को उनके घर 
पहु चाने का काम राष्ट्रसंघ ने बड़ी कुशलता के साथ सम्पन्न किया | 


प्रथम विद्व-युद्ध के वाद लाखों की संख्या में विस्थापितों एबं शरणार्थियों को पुनः वसाना 
एक विकेट समस्या थी। युद्ध के समय लाखो रूसी, यूनानो, हुकों, आमेनियन लोग वे-घर- 
बार के हो गये थे । यूरोप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस विस्थाप्रित जनसमृह को 
किसी काम में लगाया जा सके । राष्ट्रसंघ ने इस समस्या के समाधान का प्रयास किया। 
इसने डा० नानसेन नामक एक परोपकारी व्यक्ति के जिम्मे इस काम को सौप दिया। वे 
विस्थापितों के हाईकमिइनर नियुक्त किये गये । उन्होंने बड़ी बुद्धभानी से इस विकट समस्या 
को सम्हाला । १६३० में उनकी मृत्यु के वाद राष्ट्रस/ंघ ने इस काम का उत्तरदायित्व स्वयं 
अपने ऊपर ले लिया । 


स्वास्थ्य--युद्ध समाप्ति के बाद रूस में दठायफस का रोग फेला हुआ था। इस छूत की 
बीमारी की सारे यूरोप में फैलने को आशंका थी । राष्ट्ररंघ ने चिकित्सकों की सेवा को संगठित 
करके इस रोग को फैलाने से रोका। राष्ट्रसंघ को स्वास्थ्य-समित्ति ने हैजा, मलेरिया, चेचक, 
तपेदिक इत्यादि भयानक रोगों के कारण की जाँच की और आरोश्य का साधन निकाला! 
राष्ट्रंघ ने एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जिसका (उद्देश्य अन्वर्राष्ट्रीय 
सहयोग के द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा करना था। इस स्वास्थ्य संगठन ने तिंगापुर में एक 
ईस्ट्न ब्यूरो की स्थापना की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट मंगाकर उस पर निगरानी 
रखती थी। 

आर्थिक स्थिति :--युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक स्थिति काफ़ी डावॉडोल थी और 
राष्ट्रसंध ने इस स्थिति को जिस खूबी के साथ सम्हाला वह अत्यन्त राराहनीय है। आस्ट्रिया की 
भार्थिक अवस्था सबसे अधिक खराब थी। वहाँ की सरकार इस अवस्था को सुधररने में सबंधा 
थरामर्थ रही । तब राष्ट्रसंघ मे उसकी सहायता करने का काम अपने हाथ से ले लिया। आस्ट्रिया 


राष्ट्संघ ८३ 


की अन्न की सहायता भेजी गयी। राष्ट्रसंध के अयास से उत्का अमेरिका, ब्रिठेन, फ्रांस और 
इटली से कर्ज भी आप्त हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय कोष से भी छसे दस करोड़ डालर का कर्ज ग्राप 
हुआ। राष्ट्रस॑ंध ने आस्ट्रिया पर अपना आर्थिक नियन्त्रण कायम करके छसकी आर्थिक दशा को 
एकदम सुधार दिया। 


इंगरी की वार्थिक दशा भी आस्ट्रिया की तरह ही खराब थी। दिसम्बर १९२३ में 
राष्ट्रसंप की छॉपिल ने हंगरी के आधिक पुननिर्माण के लिए एक योजना स्वीकार करके उसपर 
अपना आध्िक नियन्त्रण कायम किया। मई १६२४ में यह योजना लागू की गयी और जून 
१६२६ तक हंयरी की डगगगाती आर्थिक स्थिति स्थिर हो गयी । राष्ट्रसंध ये तब हंगरी पर से 
आधिक नियम्त्रण हटा जिया । 

इसी तरह राष्ट्रसंध ने यूनान, बुल्गे रिया और एस्वोनिया की भी आर्थिक सहायता दी । 
अवीतीनिया को सोने के आध्यर पर मुद्रा निर्धारण करने तथा डाग्जिंग नगर को अपना बन्दरगांह 
विकसित करने के लिए राष्ट्रसंध की सहायता से विदेशी कर्ज प्रदान किये गये । 


सामाजिक :--रा्टसंघ ने नशीलो वस्तुओं के सेवन तथा दास-अधा को रोकने के लिए 
अनेक ठोस कदम छठाये। दियों को शोपण से बचाने और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए इसमे 
अनेक काम किये । इसके लिए राष्ट्रधंध ने एक परामशंदात्री आयोग की स्थापना की । १६२१ 
में इस आयोग ने अनेत्तिक उद्देश्यों के लिए होनेवाले स्थ्रियों के व्यापार को रोकने के लिए नियम 
बनाये । १६३३ में इस नियम को और भी कढ़ा बनाया गया ! वाल हितकारी समिति ने विभिन्न 
देशों के विवाह की आयु का बध्ययन किया। इस समिति ने गेर कानूनी बच्चों की समस्‍या पर 
भी विशार क्रिया । 


मुध्य के बौद्धिक विकास और एक देश को दूसरे देश से बौद्धिक सम्पर्क स्थापित कराने 
के लिए इसने काफी प्रयास किये। राष्ट्रसंध मे अइलील प्रकाशनों को रोकने का भी प्रयास 
किया । सदसे बढ़कर राष्ट्रसध ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध ( 00कपिटब- 
पछा णी वगाशिफबांगातं उ>श ) करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कराये । राम्ट्रसंध के 
सारे काम काफी सराहनीय हैं और इनमें रुैफलता पाकर एसने अपनी योग्यता का अच्छा 
परिचय दिया । 


राष्ट्रत॑ंध का सूल्याफन :-स्पष्ट है. कि राम्ट्र्सथ को गेर राजनीतिक कार्यों में पर्याप्त 
सफलताएँ मिलीं, यथपि महत्यपृर्ण राजनीतिक प्रश्नों में विशेषकर उन प्रश्नों में जिनमें महान 
राज्यों के हित थे, यह प्रृंतया असफल रहा । फिर भी राष्ट्रसंध की देन के महत्त्व को किसी 
भी दशा में कम नहों किया जा सकता है। इसने अत्तर्राष्ट्रीय सहयोग और रौहादं की एक ऐसी 
परग्परा का सूज्पात किया जो अत्तर्राष्ट्रीोय जीवन का अभिन्न यंय वन गया । इसने गुप्त कूटनीति 
के अनेक दुगु 'णों को दूर कर अन्वर्रा्ट्रीय राजनोति को एक नया मार्म दिखाया। जेनेवा में 
अतिव् जो वेठक होती थी उससे यज्म लाभ यह हुआ कि अब संझार के प्रतिनिधि एक जगह 
बंठकर सार्वजनिक रूप से विश्व की समस्याथों पर वाद-चिवाद करने लगे । अब साधारण जनवा 
को भी विदेश नीति के गूढ़ वत्तों को समझने का अवसर प्राप्ठ हुआ। फलस्वरूप अन्वरोष्ट्री 
गजनीति पर जनमत का अुप्ताव पड़ना आवश्यक हो यया । 


पड अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्रसंध ने असफल होकर भी राष्ट्रों के बीच सहयोग करने की आदत डाल दी । णैसा 

कि लैंगसम ने लिखा है कि “राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ो देन अन्तर्राष्ट्रीय धहयोग के विचार को 

उन्नत करमा था ।” इसके अतिरिक्त इसने विश्व को एक बहुमुल्य अनुभव प्रदान किया। यह 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम प्रयोग था। बाद में इस प्रयोग से लाभ उठाया गया। संबुक्त 

राध्ट्रसंघ की स्थापना में इस परीक्षण से बड़ी सहायता मिली । वाल्टर महोदग्र का कथन है कि 

“संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्दे श्यों, सिद्वान्तों, अंगों दथा कार्यप्रणाली अर्थात्‌ प्रत्मेक पहल्लू पर, राष्ट्रसप 
की स्पष्ट छाप है।”? 


“--+-१०३--- 


हा 


अध्याय ३ 


सुरक्षा और निरसीकरण की समस्या 


(970 ० 8९०प्राडाए छण्व ए95व्कक्‍ाक्ायलार ) 


विपय-्वेश--प्रथम विश्व-युद्ध के बाद अस्चर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सबसे विकट 
समस्या सुरक्षा की थो । एस समय सबसे महत्त्वपरर्ण प्न्‍्न यह था कि किसी प्रकार विश्व-शान्ति 
को सुरक्षित रखा जाय । सवा चार साल के भीषण नर-संहार के बाद प्रथम विश्व-युद्ध का अन्त 
हुआ था| बर्साय-सन्थि के द्वारा एक ऐसी ब्यवस्षा कायम करने का प्रयास किया गया था जिसमें 
भविष्य में फिर से युद्ध न हो। लेकिन वर्साय की सन्धि से यूरोपीय सुरक्षा की पेचीदी समस्या 
को कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ था और छसपर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकांश अ्रतिनिध्धि 
फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक गहरी निराशा की भावना लेकर लौटे थे। वास्तव में, पेरिस 
को शान्ति-सन्धियाँ यूरोपीय सुरक्षा की समस्या का अन्त नहीं वरम्‌ प्रारम्म थी । शांति-समझौता 
के बाद भी सुरक्षा की खोज का प्रयत्न पहले से भी अधिक गम्भीरता से जारी रहा । 


सुरक्षा की समस्या पर पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में काफ्णी विचार हुआ था और लोग 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इसके लिए एक अन्चर्रा्रीय संगठन की स्थापना आवश्यक है। इसी 
उद् शव से प्रेरित होकर राष्ट्रंघ्‌ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रसंघ के विषय में हम इस पुस्तक के 
द्वितीय अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन शान्ति सुरक्षा के लिए केबल राष्ट्रसंघ पर्याप्त प्रतीत नहीं 
हो रहा था । अतएव सुरक्षा को कायम रखने के लिए राष्ट्रमंध के बाहर भी विभिन्न प्रकार के 
प्रयास किये गये । ये प्रयास दो तरह के थे ! एक तो विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर आपस में छुरक्षा 
समझौते किये और दूसरे हथियारबन्दी की होड़ को नियन्त्रित करके व्यापक निरस्त्रीकरण करने 
के प्रयास किये गये । दो विश्व-युद्धों के बीच का कूटनी तिक इतिहास झुण्यतः इन्हीं प्रयासों और 
उनको असफलताओं की दुः्णद कहानो है। 


१. फ्रांसीसी सुरक्षा का प्रश्न 


फ्रांस की ससस्या--युद्ध के बाद फ्रांस की सुरक्षा को समस्या सबसे अधिक गम्भीर थी । 
सवा चार साल के भीषण संघर्ष के बाद फ्रांस महायुद्ध से विजय की जयमाला पहने हुए निकला 
था। यह बिल्कुत् स्वाभाविक था कि सम्पूर्ण देश में इस विजय की खुशी मनायी जाया लेकिन 
यह खुशी बहुत ही क्षणिक थी। दूसरे ही दिन से वह अपने को भयभीत अवस्था में पाने लगा 
और विजयोल्लास के साथ ही यम्भीर चिन्ता भी शीमर ही परिलक्षित होने लगी । उसको सबसे 
अधिक डर पराजित जर्मनी से था । सतरहपी और थठाहरवीं सदियों में फ्रांस की शक्ति यूरोप 
में अद्वितीय थी । वह यूरोप का सबसे शक्तिशाली सेनिक राष्ट्र या। पर १८७० में, जब सेडान 
के मंदान में वह जमंनी से घुरी तरह परास्त हुआ, तब उसकी शक्ति का भ्रम एकराएक दूर हो 


छंद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


गया । उस रामय मध्य यूरोप में एक ऐसे राष्ट्र का जन्म हो चुका था जो ने बेवल क्षेत्रफल और 
। जनसंख्या में फ्रांस से बड़ा था, अपितु कोयले, लोहे आदि आ्राकृतिक साधनों में भी वह ( फ्रांस ७ 
उसका सुकावला नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त जर्मन लोगो में सेन्य संगठन की भरपूर संगठन की थपू्व 9) 
झ्मता थी। १६१४ में फ्रांस को छह सप्ताह के लिए भी युद्ध में टिकना थमम्भव हो जाता य॑ 
ब्रिटेन उसकी राह्ययता के लिए रणक्षेत्र में नहीं छवर पड़ता। फ्रांसीसी इस बात को भली- 
भाँति जानते थे । यहाँ तक कि युद्ध में विजयी होने के बावचूद फ्रांसीसी राणनीतिशों का कहना 
था कि जमनी अभी भी सेनिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है। जर्मनी की आवादी यूरोप के अन्य 
राज्यों से अधिक थी और फ्रांस के अनुपात में दो-बहुत्त अधिक । फ्रांस को भय था कि यदि छ8की 
आबादी में तनिक मी गिरावट हुई तो वह जर्मनी का शिकार हुए बिना नहीं रहेगा। इसके 25 
अतिरिक्त फ्रांस का एकमात्र मित्र रूस इस समय वोल्शेथ्रिकों के हाथ में चला गया था और फ्रांस 
उनसे यह आशा नहीं कर सकता था कि मौका पढ़ने पर वे उसकी मदद करेंगे। इन घुटियों 

को फ्रांसीसो छच्छी तरह जानते थे और कोई ऐसा छपाय करना चाहते थे जिससे भविर््य में 
उन्हें इस तरह के संकट का सामना न करना पड़े | अतः युद्ध के समाप्त होते ही फ्रांस अपनी 
राष्ट्रीय सुरक्षा के उपायो की खोज में व्यस्त हो गया।' वास्तव में, जेसा प्रोफेमर कार का 
कहना है १९१६ के बाद फ्रांतीसी सुरक्षा को माँग यूरोपोय राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण एबं) ड़ 
स्थायी तथ्य था ।* 






भौगोलिक गारंटी :--जर्मनी के भावी आक्रमण से फ्रांस को सुरक्षित करने के लिए 
पेरिस-शान्ति-सम्मेलन में फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने यह माँग की थी कि राइम नदी के बायें तट के 
प्रदेश को जमनी से परथक्‌ करके एक अलग राज्य बना दिया जाय और यह राज्य फ्रांस के प्रभाव 
में रहे । फ्रांस इस तरह की व्यवस्था को भौगोलिक गारन्टी! (छा झंध्ण हणघ:७॥००) बीहता था 
पर अन्य मित्रराष्ट्र फ्रांस को इस प्रकार की 'भोगोलिक गारन्टी? देने के लिए उद्यत नहीं हुए। 
विल्सन और लायड जाजे ने राइन नदी तक फ्रांसीसी सीमा को बढ़ाने से इन्कार कर दिया। 
उनका कहना था कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से राइनलैंड के पचास ल!ख ' के लगभग 
जरमनी लोग अपने राष्ट्र से अलग हो जायेंगे ओर यह राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत होगा। 
विह्सन और लायड जार्ज राइनलैंड को एक दूसरा एल्सस लोरेन नही बनाना चाहते थे। काफी 
प्र पटठकने के बाद फ्रांस को अपनों माँग छोड़नो पड़ी और उसको अपने भौगोलिक गारन्दीं 
सम्बन्धी निम्न बातों पर राजी होना पड़ा ; (१) पन्द्रह साल तक राइन नदी के बायें तट के 
प्रदेश पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का कब्जा रहे; (२) राइन-द्षेत्र का प्रू्ण रूप से असेनिकरण 
हो जाय जिससे जमनी वहाँ कोई किलाबन्दी नहीं कर सके और (३) एक त्रिदलीय सन्धि की 
जाय जिसके अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन यह वादा करे कि यदि भविष्य में कभी जर्ूनी फ्रांस 
पर आक्रमण करे तो वे उसकी सहायता करेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा करने का वचन 
दे दिया । ह 
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सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या पड 


अमेरिका ने पीछे चलकर वसाय में हुई सन्धियों का अनुमोदन करने से इल्कार कर दिया। 
फलस्वरुप त्रिटम और अमेरिदा द्वारा दिये गये वचन व्यर्थ हो सये। ब्रिटेन अपने वखन को 
निभाने में असमर्थ था; क्योकि उसका भाग लेना अमेरिका के आने पर ही निर्भर था । फ्रांस 
को ऐसा अनुभव हुआ कि उसको धोखा दिया गया है। उसे भौगोलिक गारन्दी! की आशा 
घोड़ देनी पड़ी । अन्वर्राट्रीय राजनीति में फ्रांत अपनी स्थिति को बहुत निर्बेल एवं रक्षित 
समझने लगा । जमनी प्रतिशोध से बचने के लिए वह कृटनो विक उधेड़वून में डूब गया । 


फ्रांस जब अपनी सुरक्षा के लिए प्रिदेन और अमेरिका से अत जित आकमप के विदद् 
गारन्दी पाने के प्रवत्त में असफल हो गया तव उसके सामने फेबल दो मार्ग बच गये जिनका 
अपलम्बन फरके वह अपनी शरक्षा कर सकता था। फ्रांत के सामने पहला उपाय यह था कि 
जमनी को कृटमीतिक क्षेत्र से एकदम अलग कर दिया जाय तथा उसको चारो तरफ से घेर लेने 
के लिए यूरोप के विभिन्न राज्यों के साथ सन्धि करके गुटवन्दी की जाय। दूसरे, राष्ट्रसंघ के 
द्वारा ऐसी सुरक्षा-प्रधालियों का खुजन कराया जाय जिससे अकारण आक्रमण के विरुद्ध वास्तविक 
गारन्टी आप्ठ हो सके । फ्रांस ने दोनो मार्गों का एक हो साथ अवलम्बन करना शुरू किया 
जिसके फलस्वरूप यूरोप में फ्रांत के नेतृत्व में अनेक गृट तथा राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में अनेक 
सुरक्षा समझोता कांपम हुए। 


बर्साय-सन्धि के बाद फ्रांस को अपनी छुरक्षा के लिए राष्ट्रमंघ के थस्तित्व के सिवा कोई 
गारन्टी प्राप्त नहीं थी । फंस इसको अपर्याप्त समझता था । उसकी दृष्टि में राष्संध के विधान 
में परत प्रक्रि| को मली-भाँति स्पष्ट नहीं किया यया था जिसके अथुसार वह विभिन्न राज्यो 
के बाह्य थराक्रमण से रक्षा करने का उद्योग करेगा । फ्रांस को संशय था कि राष्ट्रंघ के विधान 
में पावयतदी ( ध्शार८्ं०१ ) सम्बन्धी धाराएँ, ( १०, १६ और १७ ) प्रभावशाली नहीं हो सकी 
हैं। वास्तव में एसेम्बली की प्रथम बेठक में ही इन धाराओं को कड़ी आलोचना हुई । कोई 
राष्ट्र १० वीं धारा को विह्कुल निकलवा देना चाहता था वो कोई १६ वीं धारा में अपवाद की 
घारा जोड़वाना चाहता था। राष्ट्रसघ-एसेम्वली की प्रथम बेठक में यह स्पष्ट हो गया कि कोई 
देश राष्ट्र) घ न मम यमन यह अपनी हुरक्षा के लिए निभर नहीं कर उकता । ऐसी स्थिति में व्यक्तियत् 
रूप से सं न्धियाँ जात हज के इजाव उपाय थी। फ्रांध इसी उपाय पर जीर 
देने लगा । 


आऑस्ल-फ्रांसीसी सतभेद--फ्रांसत ब्रिटेन की मित्रता का बहुत बड़ा इच्छुक था । उसका 
विख्ाम था कि अयर ब्रिटेन उसकी सुरक्षा की गारन्दी दे दे तो उसकी बहुत बड़ी समस्या का 
समाधान हो जायगा। यतः फ्रांस ब्रिटेन से एक सन्धि करने के लिए बरायर आग्रह करने लगा । 
अस्त में जनवरो, १६२२ में ब्रिठिश-सरकार फ्रांस के साथ एक सम्धि करने के लिए छेयार हो 
गयी | इस सम्धि की प्रस्तावित शर्तों वही थी जिनपर १९३१६ में ब्रिटेन हस्ताक्षर नहीं कर 
सका धा। “यदि जमनी ने अकारण ही फ्रांस पर आक्रमण करने की कोई यतिविधि की तो 
प्रिटेन दरत ही फ्रौस की सहायता करेगा 7 तत्कालोन फ्रांसीयी प्रधान-मंत्री पोअन्कारे इस 
अर्पष्ट सन्धि से सन्‍्हष्ट नहों था । उसकी यह मांग थी कि इस आइबासन के साथ एक सेनिक 
समझौता भी किया जाय जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि विदेश सेना किस प्रकार की सहायता 
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देगी । व्रिटिश-सरकार इतनी दूर जाने के लिए तेयार नहों थी ! अतः ऑग्ल-फ्रांसीसी बातालाप 
पूर्णतया निरर्थक हो गया। 
अब प्रइन यह उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इस तरह के मतभेद के बया कारण 
थे। वास्तव में, युद्ध के बाद ऑग्ल-फ्रांतीसी मतभेद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य था | जिस दिन ठोपों की गर्जना बन्द हुई और विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए उसी 
दिन से ये दोनों भूतपू्॑मित्र-राज्य प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत 
विचार व्यक्त करने लगे। लायड जार्ज का विश्वास था कि जर्मनी को इतना पस्त कर दिया 
गया है कि कम-से-कम साठ साल के पृ वह अपनी खोई हुईं शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर 
सकता है । इसलिए वह फ्रांस की उग्र नीति पर रोड़े अठकाने लगा। लेकिन क्लिमेंशों का 
विचार दूसरा ही था। उसका विश्वास था कि जमन जमब्र चाहेंगे फ्रांस पर आक्रमण कर देंगे। 
अतः वह अपने देश को इस भावी आक्रमण के संकट से सुरक्षित करना चाहता था। ब्रिटेन को 
इस तरह के किसी संकट का भय नही था । युद्ध से अपार क्षति हुई थी और अंगरेज लोग अपनी 
आर्थिक पुनरोत्यान के लिए उत्सुक थे। ब्रिटेन की आर्थिक प्रगति के लिए जमनी का अपने 
पेरों पर खड़ा होना बहुत आवश्यक था; क्योंकि जमंनी ब्रिटिश-मालों का बहुत बड़ा बाजार था । 
इसलिए ब्रिटेन जमेनी का पूनर्निर्माण देखना चाहता था। परन्ह, फ्रांस के लिए एक पुर्रर्निर्मितत 
जमेनी सबसे बड़ा खतरा था। क्लिमेंशों ब्रिठेन के इस रबेये को नापसन्द करता था। युद्ध के 
बाद से! उसने लायड जार्ज से शिकायत की, “आप हमेशा हम लोगों से विरुद्ध रहे है /” यह वो 
हमारी परम्परा की नीति है”, लायड जार्ज ने जवाब दिया। वास्तव में, चौदहवीं शताब्दी से 
ही ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। विवश होकर ब्रिटेन को १६०४ में फ्रांस से 
मित्रता करमी पड़ी थी ! यह मित्रता १६१८ तक कायम रही; लेकिन जिस समय इसका उद्दे शव 
पूरा हो गया दोनों देश अपने पुराने स्थान पर चले आये ।! नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन का 
प्रोत्साहन पाकर जर्मनी वर्साय-सन्धि की शर्तों का उल्लंघन करने लगा और कुछ ही दिनों में 
यूरोप की एक महाव्‌ शक्ति बन बेठा । 
ऑरल-फ्रांसीसी मतभेद के कुछ और कारण भी थे। ब्रिटेन यूरोपीय शक्ति सन्तुक्षन को 
पुनर्स्थापित करना चाहता था । एक बहुत शक्तिशाली फ्रांस संसार में ब्रिठिश-साम्राज्यवादी 
हितों के हक में अच्छा नहीं था। इससे जम॑नी के आर्थिक जीवन को पुमर्जीवित करने में भी 
कठिनाई होती । इस तरह एक कमजोर जर्मनी न तो ब्रिटिश-व्यापार के हक में अच्छा था और 
न क्रान्तिकारी रूप के विरुद्ध में ही | ब्रिटेन को रूसी साम्यवाद से बहुत डर था। ब्रिडिश- 
साम्राज्य के लिए यह एक बहुत बढ़ा खतरा था। इस खतरे को रोकना ब्रिटेन की एक झुख्य 
नीति थी । यह तमी सम्भव या जब जमनी को शक्तिशाली बनाया जाय । 
इस तरह वरतेमान शवाब्दी 'की तीसरी दशाब्दी में ऑग्ल-फ्रांसीसी सम्बन्ध में काफी 
मनसुठाव पैदा हो गया । दोनों के राष्ट्रीय स्वार्थ एक दूपरे के विपरीत थे और इसलिए मनमुटाव 
का बढ़ना अवश्यम्भावी था। युद्ध के समय के दोनों सहयोगी एंक दूसरे के विरोधी हो गये। 
इस का नतीजा न तो इस दोनों देशों के हक में ही अच्छा हुआ और न विश्व-शान्ति के हक 


में ही। 
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बेल्जियम के साथ संधि--जब फ्रांस ब्रिेन की वरफ़ से निराश हो गया तो वह यूरोप 
के उन विबिध “तुए? राज्यों की तर भुका, जिनका हित वर्साय-सन्धि द्वारा स्थापित यथास्थित्त 
को बनाये रखने में था! फ्रांस को अपनी मनोकामना (री करने के लिए छोटे राष्ट्री की ओर 
देखना पड़ा । उनको मिलाकर गुटबन्दियाँ कायम करने के सिवा छसके सामने कोई मार्ग नहो 
रह गया। इस दिशा में फ्रांस ने जो पहला कंदम उठाया वह बेल्जियम के साथ समम्तोता था । 
विगत युद्ध से यह अनुभव प्राप्त हुआ था कि दीनों देशों का हित इसी में है कि वे मिलशुलकर 
अपनी सुरक्षा की योजना बनायें! अतः ७ सितम्बर, १६२० को दीनो देशों के सेनिक अधि- 
कारियों ने एक समझौता किया । यद्यपि यह समझौता राष्ट्रसंध में दज करा दिया गया था; 
किन्तु इसकी महत्त्वपूर्ण शत्ते गुप्त रखी थीं। फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि फ्रांस और 
बेल्जियम जर्मनी के आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए सेनिक दृष्टि से एक हो गये हैं। इस सेनिक 
गुटबन्दी के कारण परिच्म में फ्रांस की स्थिति सुरक्षित हो गयी । 


पोलेण्ड के साथ सन्धि--फ्रांस का काम केवल वेल्जियम के साथ समझौता कर लेने 
से ही चलनेवाला नहीं था। उसे एक शक्तिशाली राज्य को मित्र बनाने की आवश्यकता थी । 
शान्ति-सन्धि द्वारा स्थापित पोहैंड ही एक ऐसा देश था, जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से 
बढ़ा था और जिसका हिंत फ्रांस के हित से मिलता-घुलता था। नवनिर्भित पोलेंड की जन- 
संख्या तीन करोड़ के लगभग थी और उसमें जमन-जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में निवास 
करते थे। पोरलैंड का निर्माण करते हुए राष्ट्रीता के सिद्धान्त_का प्रू्ण रूप से अनुसरण नहीं 
किया गया था और उसमें अनेक ऐसे प्रदेशों को शामिल कर दिया था जिन्हें वस्तृतः जरम॑नी 
का अंग होना च!हिए था। इस कारण फ्रांस के समान उसे भी जमनी का डर बना हुआ था | 
गलियारे के निर्माण के कारण जर्मनी दो भागों में बट गया था और यह स्वाभाविक था कि 
जमनी इस गलियारे का नामोनिशान मिटा दे | पोलेंड को जम॑नी के आक्रमण की आशंका 
हमेशा वनी रहती थो। इस तरह फ्रांस और पोलैंड दोनो को आपसी आवश्यकताओं में पूरा-पुरा 
मेल बेठता था । जमेन-आक्रमण की आशंका ने इन दोनों देशों को एक सूत्न में बाँध दिया। 
ऐसा कहा गया कि फ्रांस ओर पोलेंड एक दूसरे के ऐतिहासिक मित्र रह्दे हैं। इस मित्रता का 
परिचय फ्रांत ने उस्त समय पोलेंड को मदद देकर दिया जब १६२० में धोल्शेविकों ने बारसा पर 
हमला कर दिया था। इसके बाद पोलेंड की सेना को आधुनिक दंग से संगठित करने फै लिए 
फ्रांस से एक सेनिक शिष्टमंडल वारसा पहुँचा । दोनों देशों के बीच एक राजमी विक रामक्ौता 
करने के लिए बात-चीत शुरू हुई और अन्ततोगत्वा १६ फरवरी, १६३२१ को कांस_ और .पोर्लेंद 
कै जा, पर जिसमें दोनों देशों ने न केवल राजनी बिक क्षीत्र में परस्पर सहवीर- 
का वचन दिया, अपिह गुप्त रूप से यह भी ठय किया कि सैतिक दरष्टि से भी बे एक इटरे है. 
सहयोग करें | बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए दोनों देशों ने एक दुसरे का साथ मै 
का बेचने दिया । १६२२ में इस सन्धि का अनुमोदन हो गया और १६३२ में इतकी 2 
दम वर्ष के लिए ओर बढ़ा दी गयी । उक्त दो सन्ियों से क्रॉस को यह खाम ता हि मु 
मे उस पर हमला किया तो पद्म में वेहिडियम और यूत्र में पोग्ेंट से उसको दी >>. # 
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फ्रांसीसियों का मत था कि पोलेंड की मित्रता से फ्रांत को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
होगी। इसी तरह वारसा में स्थित फ्रांसीसी सेनिक मिशन को लेकर पोलैंडवार्सियों में 
घोर असन्तोष था। किन्तु जेसा प्रोफ़ेसर कार कहते हैं: “यह गुटवन्दी समान हित के 
सुदढ़ आधार पर हुई थी । इस कारण मामूली असन्तोप से टूट नहीं सकती थी। अन्वर्रा्ट्रीय 
महत्त्व के हर राजनीतिक प्रइन पर फ्रांस और पोलैंड दोनो एक दूसरे का बराबर ताथ देते 
रहे तथा हर सार्वजनिक बाद-विवाद में साथ-साथ मत देते रहे एवं एक तरह के ही भाषण 
देते रहे ।”” 


लघु मैत्री संघ :--फ्रांसीसी नेताओं को इतने पर भी सम्तोष नहीं हुआ । वे किसी 
महान्‌ राज्य के साथ सन्धि करना चाहते थे। दिसम्बर, १६२१ में उसने ब्रिटेन के साथ 
इसी ढंग की सन्धि करने का असफल प्रयास किया था | फ्रांस ने अब अपने नेतृत्व में छोटे- 
छोटे राज्यों को संगठित करने का काम शुरू किया। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के 
लिए १६२० २१ में उसने चेकोसलोवाकिया; यूगोस्लाविया और रूमानिया का एक ऋबिशुट 
संगठित किया । यह छोटा त्रिशुट! या लघु मेत्री-संघ (॥/ध6 एछ्ा००6 ) के नाम से 
प्रसिद्ध है जिसका उद्दे इय यह देखना था कि जमंमी फिर से सर न उठा सके और हासप्सबुर्ग- 
राजवंश के सम्राद्‌ फिर से अपने राज्य की स्थापना न कर सकें। इस सममकौते के अनुसार 
तीनों हस्ताक्षककारी देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि अकारण आक्रमण होगे. पर... 
तीनो मिलकर आक्रमण से प्रभावित्र -देश_ की._ सेनिक सहायता करेंगे.और यथास्थिति बनाये_ बनाये 
रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्रांस इस त्रिगुट का संरक्षक था। त्रिगुट की सरकारें 
पूरी तरह से फ्रांसीसी प्रभाव में थी । ये तीनों राज्य विदेशी मामलो में फ्रांस के विश्वासपात्र 
'पपिछलगुआ हो गये | फ्रांस ने यह वचन दिया कि हंगरी से वह छोटा त्रिगुट'ं के सभी 
देशों की रक्षा करेगा तथा यूगोस्लाविया को इटली से विशेष रूप से वचायगा । इन सारे 
प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांसीसी सुरक्षा की समस्या बहुत हद तक हल हो गयी। फ्रांस जमेनी 
के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए जो साधन जुटा रहा था उसमें इन तीन नये राज्यों को अपने 


साथ रखना महत्त्वपूर्ण था। इन राज्यों का हित इसमें था कि जमेनी, आस्ट्रिया और हंगरी 
फिर से अपनी शक्ति न बढ़ा सकें। फ्रांस भी यही चाहता था और इसलिए 'छोटा-ब्िगुट! के 


राज्यों के साथ उसका घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हों सका। १६२२ में उक्त समझ्ोता में पोलैंड भी 
शामिल हो गया,। 


इतना होने पर सी फ्रॉस को सन्‍्तोप नहीं हुआ। टदोटा-त्रियुट” उसकी संरक्षता में 
स्थापित हुआ था; लेकिन वह स्वयं इसका सदस्य नहीं था। वह इन राज्यों के साथ प्रत्यत् 
रूप से सम्धि करना चाहता या। अतः २४ जनवरी, १६२४ को फ्रांस और चेकोस्लोबाकिया 
के बीच एक सन्धि हुईं। सन्धि की शर्घों के अचुसार विदेश नीति सम्बन्धित मामलों पर दोनों 
देश एक दूसरे से परामर्श लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को मदद करने का वादा 
द्रीय राजनीति में इस सन्धि का महत्त्व बहुत बढ़ा या। इससे फ्रांस और 


फ्िया । अस्खर्राष्र न्‍ के ४ 
चेकौसलोबाकिया एक दूगरे के बहुत समीप था गये और अन्तर्राट्रीय मामलों से एक तरह की नीति 


का अयलस्बन करने लगे । ि 
मं 
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ठीक इसी तरह की एक सन्धि दो साल बाद, १६२६ में फ्रांस ने रूमानिया के साथ 
की। इसमें भी अन्तर्राट्रीय राजनीति में परस्पर सहयोग करने को बात इंहरायी गयी थी । 
इसके अतिरिक्त दोनों देशो ने यह वादा भी किया कि अगर उसमें से किसी एक पर कोई 
अकारण हमला हुआ तो मे पररपर मिलकर इस बात की तथ करेंगे कि दूसरे राज्य को अपने 
मित्र की सहायता के लिए क्या करना चाहिए। १६२४ में फ्रांत ने युगोसलोवाकिया के साथ भी 
इसी ढंग की सन्धि कर ली । 

इस तरह सुरक्षा के नाम पर छः देशों के साथ सन्धि करके फ्रांत ने यूरोप की राजनीति में 
एक नया प्रभुत्न कायम किया। यूरोप में फ्रोस की शक्ति और गौरव चरम सीमा पर पहुँच गयी ! 
फ्रांस यूरोप का एक अग्रणी राष्ट्र बन गया |? 


फ्रांसीसी गुटवन्दी का खोखलापन :--इसमें सन्‍्देह नही कि इन सन्धियों के द्वारा 
मानसिक दृष्टि से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की समस्या का समाधान बहुत हद त्तक कर लिया | 
किन्तु ये सन्धियाँ फ्रांस को बहुत मेहगी पड़ी । इम सन्धियों के कारण वह अब न केवल वर्साय- 
सन्धि का पालन कराने के लिए ही निश्चित रूप से वचनवद्ध था, अपितु सारे यूरोपीय 
शान्ति-समझौते के लिए भी । इस ब्यवस्था में अनेक कमजोरियाँ थी। महावुद्ध के बाद 
स्थापित मये राज्यो की आर्थिक स्थिति अति शोचनीय और अनिर्चिव थी और उसके पास 
से निक साधन भी पर्याप्त नही थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से वे की छोटे राज्य थे। वे अपनी 
शक्ति तभी बढ़ा सकते थे जब क्षार्थिक दृष्टि से इनको भरपूर सहायता की जाय । फ्रांस इन्हें 
सेब कर देने के लिए विवश था। फ्रांस इन राज्यों को अपनी स्थिति मजबूत करने के 
लिए बराबर कर्ज देता रहा । इसकी सेना को शिक्षा देने के लिए फ्रांसीसी अफसर भेजे गये । इस 
तरह ये राज्य फ्रांस के लिए अस्थायी रूप से बोझ बन गये । 


इस व्यवस्था की दूसरी दिक्कत यह थी कि ये राज्य फ्रांस की सीमा से बहुत दूर पर 
स्थित थे। इन राज्यों की सीमाओ और फ्रांसीसी सीमाओ में कही भी लगाव नहीं था । युद्ध 
के समय यह सम्भव नहीं था कि इनकी सेनाएँ फ्रांस को सहायता के लिए दौड़ो चली आर्य। 
इसके अतिरिक्त इन राज्यों की अपनो-अपनी समस्याएँ थी। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया 
में काफी संख्या में जमंत-लोग निवास करते थे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जदिलता का 
थाना अदश्यम्भावी था। अपने पड़ीसी राज्य से इनको बराबर झगड़ा होता रहता था और 
फ्रांस ने इन झगड़ों में मदद करने का बादा किया था। इस तरह का बचन देकर फ्रांस ने 
अपनी सेनिक जिम्मेबारियों को इतना बढ़ा लिया कि जब आवइपकठा पड़ी तो उसकी पूरा 
करना उसके लिए असम्भव हो गया। इससे भी बढ़कर फ्रांस को वह घाटा हुआ कि उक्त 
सुरक्षा-व्यवस्थाओ के कारण फ्रांस के प्रति धरूवीं और पश्चिमी यूरोप में सन्देह पैदा छोने लगा । 
भय से भय को उत्पत्ति होती है। वूरोप के अन्य राज्यों को सन्‍्देह होने लगा कि सुरक्षा के 
नाम पर फ्रांस यूरोप पर आधिपत्य जमाने को योजना बना रहा है अतः फ्रांत की गुटवन्दियों 
क्यू विरोध करने के लिए विरोधी ग्रुटयन्दियों की स्थापना अनिवाय हो गयी। जर्मनो, 
- इटली और सोवियत रूस अपना अपना गृट तेयार करने को वात सोचने लगे और कुछ दिनों 
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में इन देशों का गुद भी कायम हो गया। ग्रुटबन्दियों का वह दूषित वातावरण, जिसके कारण 
प्रथम विश्व-युद्ध हुआ था, यूरोप में एक बार पुनः छा गया और कुछ दिनों के बाद यूरोप तीन 
शक्तिशानी गुटों में विभाजित हो गया । है 


२. जेनेवा प्रोटोकल 


( ठ5छा०्एब ?700०० ) 


राष्ट्रस॑घ और सामूहिक सुरक्षा :--युद्धोत्तर काल के फ्रांसीसी विदेशनीति पर “असंगति 
तथा पाखण्ड' का आरोप लगाया जाता है और बहुत अंशों में यह ठीक भी है। सेनिक दृष्टि 
से राष्ट्ंघ एकदम बेकार था और फ्रांस इससे कोई आशा नहीं रखता था। पर राष्ट्रसंघ में 
अविश्वास करते हुए भी वह उसकी उपेक्षा करना नही चाहता था | राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 
फ्रांस सभी साधनों का उपयोग करना चाहता था । छसने विभिन्न देशों के साथ सल्धि करके 
यूरोप में गरुटबन्दियों का जाल बिछा दिया था। पर वह इतने से सन्तृष्ट नही था । इस दिशा में 
वह राष्ट्रसंघ का प्रयोग भो करना चाहता था। अगर राष्ट्रसंघ के जरिये सामृहिक सुरक्षा 
और पारस्परिक सहायता के रिद्धान्तो को एक ठोस व्यावहारिक रूप दिया तो अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में उसकी स्थिति भौर भी सुरक्षित हो सकती है। फ्रांस इस दिशा में उद्योग करने लगा। 
जेनेबा-प्रोयोकोल या समझौता (?7०(०८०) छोकानों पेकट तथा पेरिस-पैकट फ्राँस के इसी प्रयास 
के परिणाम थे । 
जेनेवा प्रोटोकोज्ञ ः-महायुद्ध का छिड़ना इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि हथियार- 
बनन्‍्दी की होड़ से विश्व-शान्ति सुरक्षित नही रह सकतो है । अतः पेरिस-शान्ति-सम्मेलन में 
राष्ट्र के बीच हथियारबन्दी की होड़ को रोकने का निर्णय किया गया। इस विचार को 
व्यावहारिक रूप देने के लिए सबसे पहले पराजित जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गेरिया तथा 
तुर्की को अनिवाय॑ रूप से निरख्न कर दिया गया। पर निरकश्नीकरण के सभी प्रयास बेकार 
हैं यदि उनके फलस्वरूप विश्वव्यापी निरस्रीकरण नहीं हो जाय। अतः राष्ट्रसंघ के विधान 
की आठवीं घारा में विद्व्यापी निरक्षीकरण की चर्चा कर दी गयी। “राष्ट्रसंघ के सदस्य 
इस बात को मानते हैं कि शान्ति बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संगत्ति रखते 
हुए; राष्ट्रीय शश्नो का कम-से-कम करना आवश्यक है।” 2१६२० में राष्ट्रसंघ एसेम्बली ने 
निरसीकरणन्समस्या पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की । इस आयोग 
ने रिपोर्ट दी कि निरस्नीकरण की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जबतक 
राज्यों की आत्म रक्षा के लिए कोई दूसरा सनन्‍्तोपजनक गारंटी न मिल जाय | थास्तव में, 
फ्रांस ने निरख्रीकरण के प्रस्ताव पर उस समय तक विचार करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया 
जबतक उसे सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी प्राप्त नहीं हो जाती । निरखीकरण के पूर्व फ्रांस 
राष्ट्रसंघ द्वारा एक पारस्परिक सुरक्षा ( शपध्पव 5०८णांछ ) की गारंटी चाहता था। अतः 
राष्ट्ररंध की तीसरी एसेम्बली ने आयोग से अनुरोध किया कि वह पारस्परिक सुरक्षा-सम्बन्धी 
एक सन्धि ( :७५ ० १४प८णणे 85अंडाब्ा८८ ) का मसविदा तैयार करे। आयोग ने एक 
मसविदा तेयार भी किया। उसका सारांश यह था--(१) सन्धि पर हस्ताक्षर करनेवालों को 
श्राइवासन देना पड़ेगा कि उनमें से किसी पर आक्रमण होने की दशा में वाकी हस्ताक्षरकर्ता 
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देश उसकी सहायता करेंगे (२) आक्रमण की हालत में आकरमणकारी कौन है, इसका निर्णय 
राष्ट्ररंध की कींसिल करेगी ।. (३) ऐसे राज्य जो कोमसिल द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार 
दो साल के अन्दर अपना निरस्त्रीकरण नहीं कर लेंगे। वे पारस्परिक सहायता पाने के अधिकारों 
नहीं होंगे । 


सितम्बर १६२३ में राष्ट्रतध की चौथी एसेम्बली में उक्त मसबिदा सन्धि निविरोध 
स्वीकार कर ली गयी। इस समा में किसी भी बड़े राष्ट्र के जिम्मेदार मन्तियों ने भाग 
नहीं लिया धा। गतः इस मसविदे को सम्बन्धित सरकारों के विच्ारार्थ भेजना आवश्यक 
था। फ्रांत और इसके अधिकांश साथियों ने उसका एत्माहपुबंक स्वागत किया । लेकिन 
ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देशों ने इस सन्धि को निश्चित रूप से थस्वीकृत कर दिया। ये 
देश अपनी जिम्मेवारियों को नहीं बढ़ाना चाहते थे । उनकी शिकायत थी कि सन्धि में आक्रमण 
की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी है तथा आक्रमणकारी राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के 
लिए राष्ट्रवंध कौंतिल को पर्याप्त अधिकार नहीं दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि जो 
सन्धि निरस्प्रीकरण के अनिश्चित आधार पर स्थित है वह विश्वसनीय नहीं हो सकती । 


अगले वर्ष १६२४ में अन्वर्रा्ट्रीय राजनीति के दृषित वातावरण में बहुत सुधार हो चुका 
था। ब्रिठेन अभी तक अपने भूतपूर्व मित्र का विरोध करता आ रहा था। इस बार फ्रॉस को 
किप्ी प्रकार की गारंदी देने के लिए बह भी उत्सुक चा। अतः जब सितम्बर, १६२४ में ब्रिटेन 
ओर फ्रांस के दोनों समाजवादी प्रधान मंत्री--मेकडोनल्ड और हेरियो--जेनेवा में राष्ट्रध सभा 
में एक ही साथ उपस्थित हुए तो दोनों विरोधी दृष्टिकोणों में समझौता सम्भव दिखाई देने लगा । 
इन दोनों प्रधान मन्त्रियों ने राष्ट्रसंध को पॉँचवों एसेम्बली में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया । 
इस प्रस्ताव के आधार पर एक पारस्परिक सहायता-सन्धि का मसविदा तेयार किया गया, जो 
२ अक्टूबर, १६२४ को राष्ट्रसंध की एसेम्बली द्वारा निर्विरेध स्वीकार कर लिया गया। इस 
संधि का पूरा नाम अन्दर्राट्रीय विवादों के शान्तिपृर्ण समाधान के लिए समझौता, ( 270॥0८० 
कि हा $९तैशाशा+ 0 पार्यागधंणरी 79065 ) था। इसी को जेनेवा प्रीटोकोल भी 
कहते हैं। पंचायती-निर्णय ( धर्णध५मं०० ) को अनिवार्य बना देना प्रोटोकोल की सुष्य 
विशेषता थी । जेनेवा प्रोयोकोल की और उ्ेसुष बातें निम्न थीं--(१) बैघानिक विवादों को 
अन्वर्राष्ट्रीय न्यायालय में तथा राजनीतिक विवादों की राष्ट्रतंध कौसिल में निवदारा के लिए 
अवश्य ही भेजा जाय। (२) युद्ध को एक अन्चर्साष््रीय अपराध घोषित किया गया । राष्ट्रसंघ के 
सदस्यों पर किसी प्रकार के आक्रमण को अपराध बतलाया गया । (३) जिस समय स्यायालय 
अथवा कौंसिल में किसी विवाद पर विचार ही रहा हो उस काल में कोई से निक तैयार नहीं की जा 
सकती । (४) जो राष्ट्र विवादास्पद मामले को बन्वर्राष्ट्रीय न्यायालय या कॉसिल में नहीं रखेगा 
अथवा न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करके आक्रमण कर देसा बह आक्रमणकारी समझा 
जावगा । (५) आक्रमणकारी के खिलाफ राष्ट्संध-विधान की सोलहवीं घारा के भुसार आर्थिक 
पन्दी और से निक कारंवाई की जायगी । (६) युद्ध का सारा खचे आकमणकारी राज्य की दा 
करना पड़ेगा । (७) सझ्ी राज्य निरसीकरण सम्बन्धी राष्ट्रसंध के निर्णय को मार्मेंगे । 

जैनेवा प्रोटोफोल का अस्त--जेनेवा प्रोटोकोल की भी वही दशा हुई जो १६२३ 
के पारस्परिक सहायता-सन्धि की हुई थी। सवस्बस ६२४ में | स्रिटेन की भमेकडोनहड-सरकार 


६४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन् 


री बनी । झा पता 
का पतन हो गया और उसकी जगह पर बाल्डबिन की अनुदार न के है ना 
के नेतृत्व में ब्रिटिश-संसद्‌ ने जेनेवा प्रोटोकोल का अनुमोदन (४: वा था कि छत प्रेगेर 
कर दिया । अडेन के इस इन्कार के अनेक कारण ये ! ब्रिटेन (2 होगा। कोर 
से उसे यूरोप के श्वगड़ों में व्यर्थ ही अपने घन और जन का का बूरोप के कार के एम बाद 
की प्भुता थी। राष्ट्रसंघ में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान ६ | मे किमी संम्य वो ह/0. 
मू'दकर उसका साथ देते थे। यदि फ्रांस के नेढृल में ० के लिए विवश हिया बाण 
ठहरा दिया तो ब्रेन को उसके खिलाफ से तिक कार्रवाई कर ० वि सकता या, नो हें 
ब्रिटेन इसके लिए तेयार नहीं था। इससे अमेरिका से भी उसका क्रमपकारी घोष 
संध में न होने के कारण किसी सदस्य-राष्ट्र से क्षगढ़ा करने का हा की पहुए्ता के लि 
सकता था | इसके अतिरिक्त पंचायती निर्णय के सिद्धान्त और र िधधान की गोरी गा" 
में मेल नहीं खात्ता था। ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि कम बितंत कर दिया गा है। 
को पुनः जबरदस्त शब्दों में दुह्राकर राष्ट्रसंध के स्वरूप में है पके शास्ि स्पा कला 
जेनेवा-प्रोटोकील फे अनुसार राष्ट्रस्ंध का प्रमुख काम युद्ध का रेत ने परोटौकाह वी अर 
और बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ना हो जाता । इन्हीं सब कारणों से ब्रि' ते का मुष्प वा लिफाक 
दित करने से इन्कार कर दिया । परन्छ, प्रोडोकोल को अस्वीकार ध आशिक कांप ही 
समुद्र पार के ब्रिटिश-डोमीनियनों का रुख था । उसके विरोध ३१ प्रवात-नियत मर 
वे इस बांत से डरते थे कि जापान के कहने पर कहाँ राष्ट्ररघ * पाक और सैनिक वां 
8म्थप०० 7,0७७ ) में हस्तक्षेप न कर दे । परन्तु यूलतः वे कर बट के हो हे 
सम्बन्धी उपबन्धों को नाप्सन्द करते थे। भौगोलिक दृष्टि से त्रि ३ थे। कनाडा भर 
संक<-स्थली से बहुत दूर थे और वे इन झंझटों में नहीं फेसना 3 तर के बना धे 
की तरह प्रथकवाबाद का समर्थक था। एसेम्बली में वाद-विवाद पक्ष राज्यों की जोंग 
प्रतिनिधि ने कहा था : पारस्परिक अग्नि-बीमे के इस संघ में 89630 बहुओं ऐ आर 
समान नहीं है। हम अग्नि-्अवरीधी मकान में रहते हैं गो 260 हे ![ 
हैं ।”! दक्षिण अफ्रिका, भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस तरह अनियार्य 
लेना नहीं चाहते थे । इन परिस्थितियों में प्रोटोकोल का अस्बीक्षत हा उसे अस्त 
१९ मार्च, १६२५ को राष्ट्रधंप-कफौसिल में भाषण देते हुए चेतन (कद के व 
लगा दिया । जेनेवा प्रोटोकोल रद्द हो गया। जेम्स सोटवेल के शब्दों पने को से हे 
प्रोडोकोल और राष्ट्रसंध पर ऐसा संघातिक अ्रहर हुआ कि वह कभी मे । 
सके । जिटेन के विरोध के कारण फ्रांस का एक और प्रयत्न धूल में मिल गया 


ऊ नि 
हे, लोकार्नो-पैक्ट शा गगी। 
दौते अकाल-मंत्यू हृ 
खोकानों समझौते की प्रष्ठभूसि-जेनेवा-प्रोटोकौल की थक के पल मैं हिट 
फ्रांस में घोर अगन्तोष का बातावरण छा यया । राष्ट्रमंघ द्वारा अपनी सुरक्षा ब हहिएए 
53606 ॥ 408 याकरफर कक सन ० हि पंडोब है. 
१. वा। धंक गष्ठठटंबधंठ्त्त ० क्रष्चताह] खअंकदघ०0 08 भंग #7% पक द्क्क 
09 ऐएउक्ल्या ४धकल्ठ 0च७ 7० णुएगे, १४० ४०३ ६ छिलाए००त ॥005% हालात 24 
गाव कादॉतियंवी बस" दवतक्ताया 6 वीकतेए,-. कार गाच्रगक तु उमा डे 
१७-१६-१५, 


सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की समस्या हज 


होकर उसने एक विल्कुत्त नयी नीति का आश्रय लिया जो बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था! जेनेवा- 
प्रोदोकोल यद्यपि रह हो गया; विन्दु यह जाते-जाने वूरोपीय मामहो पर अपनी यहरों छाप 
छोड़ गया । राष्ट्रों के बीच समझौते और भाईचारे की भावना उलन्न होने लगी । सब लोग इस 
बात पर सहमत थे कि यूरोपीय शान्ति को भंग फरनेवाले मुख्य खतरो के वियद्ध किसी-न"किसी 
प्रकार का उपाय करना आवश्यक है। यह बात ठीक है कि मामूली स्थितियों का सामना करने 
के लिए राष्ट्रसंध पर्याए् था । पर पुनर्नोंवित और शक्तिशालो जर्मनी के खतरे का सामना करने 
के लिए कुछ निशियत कदम उठाना आवश्यक था। फ्रांस अपने निरबोकरण के लिए कभी भी 
राजी नहों होता जब तक शक्तिशाली जर्मनी के खतरे के खिलाफ कोई निश्चिचत कदम नहीं 
एठाया जाता । परन्ठ, जेनेवा-प्रोयोकोल के भंग हो जागे से इस दिशा में कोई ज्यापक व्यवस्था 
नहीं की जा सकती थी । इसलिए पुनः प्रादेशिक समझौते (08 एशे छगशाहा७ा७) की और 
ही ध्यान दिया गया । 


इस समय इस तरह की व्यवस्था के लिए वातावरण भी अनुकृन्त था। क्षविपृर्ति की 
अदायगी के बारे में डावस-योजना के अमुमार जमनी से समझौता हो चुका था और रूर-प्रदेश 
से फ्रांतोसी सेनाएँ भो वापसी बुलायी जा चुकी थी। फ्रांस ब्रिटेन की तरफ से निराश हो चुका 
था। अतः वह भी जमनी से किसी तरह समझौता करके अपने सर दर्द को दर करता चाहता 
था । इस समय फ्रांस का प्रधान मस्त्री हेरियों और विरेश-मन्त्री ब्रियां था। दोनी इस बात के 
लिए उत्सुक थे कि आत्मरक्षा के लिए जम॑नी के पाथ किसी नये समझौते की बात चल्लायी जाय । 
फ्रांत का अपल खतरा राइन-भूमि की शोर से था। वह इसके लिए स्पष्ट रूप से गारस्दी पाना 
चाहता था। आइचर्य की बात है कि इस समस्या का समाधान एक ऐसे प्रस्ताव से हुआ जिसे 
दो ब्ष पूर्व सबसे पहले जर्मन सरकार ने रखा था । 


१६२२ के अन्त में जर्मन-सरकार ने फ्रासीसी सरकार के सामने यह सुझाव रखा था कि 
वे आपस में प्रनिशा करें कि कम-से-कम एक दशाब्दी तद युद्ध नहीं करेंगे। इस अधिज्ञा में 
ब्रिटेन और बेल्जियम को तथा न्‍्यासी ( ४४४०० ) के रूप में एक तटस्थ शक्ति को भी सम्मिलित 
किया जाय । इस समय रूर पर फ्रॉंसीसी अधिकार का क्रम जारी था और यह योजना फ्रांस की 
अपेक्षा जर्मनी के हित में अधिक थी; क्योकि फ्रांस द्वारा ही जमंनी पर आक्रमण किये जाने की 
अधिक आशंका थी, म कि जर्मनी द्वारा फॉस पर। अतः पोअन्कारे ने इस प्रस्ताव की एक 
डी चाल कह कर ठुकरा दिया। जमन-सरकार जागामी दो यों तक इसके लिए लगातार 
प्रदत्त करती रही । इसी बीच १६२३ में जमेनी के राजनीतिक रंगमंच पर स्ट्रेस्मेन नामक एक 
राजनेता का प्रादुर्भाव हुआ। छसके प्रयास से जर्मनी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ । 
संसार के बाजारों में जमंनी की साख जम ययी | डावस योजना के अमल में आने ते फॉम तथा 
जमनी की पारस्परिक कठ्ठता कम हो चलती थी। उसके स्थान पर सौहाद की भावना एस्तन्न होने 
लगी थी और परस्पर सहयोग की इच्ड्ा जायत हो रही थी। स्ट्रेस्मेन ने १६२३-२४ में फ्रांस 
के साथ समझौता करने के अनेक प्रवास किये, पर इन प्रयासी में भी उनको सफलता नहीं 
मिलती । इस असफलताओं के बावजुद फ़रवरी, १६२० में स्ट्रेस्सेन ने एक बन्तर्राष्ट्रीव सम्मेलन 
का अस्ताव किया। चर्लिन स्थित ब्रिटिश-राजद्रत का संकेत पाकर स्ट्रेस्मेन ने वल्तालीन 
ऋषीसी प्रधावमन्त्री हेरियो के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस, मिटेन, इठली लोर जमेनी 


हद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मिलकर एक अनाक्रमण-समझौता कर लें। हेरियो समझौते की नीति को पसन्द करता था। 
जेनेवा-प्रोगोकोल के अस्वीकृत हो जाने के वाद फ्रांस स्वय॑ इस बात के लिए उत्सुक था कि 
आलरक्षा के लिए कोई प्रादेशिक समझौता कर लिया जाय | । 
समझौते की कठिनाइयॉ--सममौता के मार्ग में अभी भी अनेक कठिनाइयाँ थौं। 
इस समय तक फ्रांसीध्री लोकमत अनुकूल नहीं हुआ था । फ्रांस, बेल्जियम तथा जम॑नी में शासकों 
के परिवर्तन के कारण भी कुछ विलम्ब होने की सम्भावना बढ़ गयी। फरवरी, १६२५ में 
राष्ट्रपति एव की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर फॉन हिन्डेनवर्ग जमनी का राष्ट्रपति हुआ | 
बह समझौते की नीति का समर्थक नहीं था । वेल्जियम में थीयूनिस-मन्त्रिमण्डल के पतन के कारण 
बह देश इस प्रश्न की ओर तत्काल ध्यान न दे सका। अप्रिल में हेरियो की पराजय से और 
बाधा पड़ गयी । परन्तु फ्रांस का नया विदेशमन्त्री ब्रियाँ समझौता का पक्षपाती था और इसलिए 
कूटनीतिक मार्यों द्वारा बातचीत चलती रही / 
बातचीत के सिलसिले में जमेनी की तरफ से भी अनेक वाघाएँ थों। जम॑न के द्वारा 
यह शर्त्त रखी गयी कि उसे वेशत्त' राष्ट्रसंध का सदस्य बना दिया जाय । दूसरी कठिनाई 
सोवियत संघ और जममनी की मित्रता से, जो कि रेपोलो-सन्धि के समय से ही चली आ रही 
थी, उत्तन्न हुईं । जमंनी को यह भय था कि परिचमी राष्ट्र मोवियत-संघ के विरुद्ध किसी भी 
दिन सेनिक कारंवाई कर सकते हैं तथा इस प्रकार की कार्यवाही में शामिल होने के लिए 
उसे भी आमन्त्रित किया जा सकता है । वार्तालाप के द्वारा जम॑नी की इस शंका को भी दूर 
कर दिया गया। यह निश्चय किया गया कि निरस्त्र होने के कारण जमेनी से से निक कार्यवाही 
में भाग लेने को नहीं कहा जायगा | तीसरी कठनाई चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से लगी 
जमनी की सीमाओं को लेकर थी। वर्साय-सन्धि द्वारा निश्चित पर्चिचमी सीमा को स्वीकार 
करने के लिए. जमंनी तेयार था । किन्त पृववों सीमा के निर्धारण को वह अन्तिम फेसला मानने 
के लिए तैयार नही था | पर वह इस वात को मानने के लिए तेयार था कि बल-प्रयोग करके 
बह उसको बदलने का विचार नहीं रखता । वार्वालाप के द्वारा इन कठिनाइयों का भी यथासंभव 
समाधान निकाल लिया गया । 
लोकार्नों की पंधियाँ--५ अक्टूबर, १६२५ को जमेनी, फ्रांस, ब्रिठेन, इटली, बेल्जियम, 
पौलैंड तथा चेकोस्लोवबाकिया के प्रतिनिधियों की वार्त्ता स्विदृजरलैंड में झील के किनारे बसे 
लोकानों नामक नगर में आरम्भ हुई। युद्ध के वाद यह प्रथम अवसर था जब जर्मनी को 
मित्रराष्ट्रों के साथ समानता के स्तर पर बातचीत करने का मौका मिला। लोकारनों जेसे 
मनमोहक स्थान के आनन्ददायक वातावरण में बारह दिनों तक वातचीव चलती रही | वस्तुतः 
इस सम्मेलन में इतने अधिक स्नेह और सौहा्द का वातावरण था कि इसे पुरानी कठुता और 
शन्न ता को अन्त करनेवाली “लोकानों की भावना” ( 5 एप! ० 7,0:४77० ) कहा जाने 
लगा | १६ अक्टूबर को सम्मिलित राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा एक सन्धि पर हस्ताक्षर किया 
गया जो लोकार्नों पेवट के नाम से विख्यात है। इसमें कुल मिलाकर सात संधियों पर हस्ताक्षर 


किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है 
(१ ) इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संधि जमेनी, फ्रांस, ब्रिठेन, बेल्जियम तथा इठली 
के ठोच फ्रांस- जमनी तथा बेल्जियम जर्मनी की सीमाओं की गारंटी-सम्बन्धी संधि थी। 


ह्ष अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आक्रान्त राज्य को सेनिक सहायता देंगे । जम॑नी को राष्ट्रसंध की सदस्यता दिलाने का भी वादा 
किया गया । 


यूरोप की राजनीति पर इस व्यवस्था का अत्यन्त लाभदायक प्रभाव पड़ा । इसके द्वारा 
फ्रोस और जमंनी के बीच कम-से-कम कुछ दिनों के लिए स्थायी शत्रुता और बेसनस्थ का मृत 
आधार नष्ट हो गया। जिस समय जमनी ने एल्सेस-लोरेन पर से अपने दावे का परित्याग कर 
दिया उस समय फ्रांस जमंनी के आक्रमण की डुश्चिन्ता से सुक्त हो गया । इसने दोनों ही देशो में 
सौहाद बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सम्भावना को प्रोत्साहित किया | क्षतिपृर्ति की समस्या 
का समाधान भी सम्भव दिखायी पड़ने लगा । 


जमेनी की स्थिति में सुधार-- फ्रांस और जर्मनी में लोकानों सन्धि को बड़ी प्रशंसा की 
गयी और इसको यूरोपीय शान्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया गया। यूरोप में 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी पर इसका तात्कालिक प्रभाव पढ़ा ।! जमनी ने वर्साय-सन्धि को स्वेच्चा 
से कभी स्वीकार नहीं किया था । परन्तु, यह सन्धि उसने स्वेच्छा से स्वयं बातचीत करके की 
थी | युद्ध के वाद पहले-पहल उसको मित्रराष्ट्रो के साथ समान स्तर पर बातचोत करने का मोका 
मिला था । लोकार्नों में इस बात की भरसक कोशिश की गयो थी कि वहाँ वर्साय का वातावरण 
नही आने पाये । चेम्बरलेन, ब्रियाँ और स्ट्रेस्‍्मेन एक साथ घुमते थे और झील में मुस्कुराते हुए 
नौका-विहार करते थे । संक्षार भर के समाचाराप्रों में उनके हँसते हुए और कन्धे से कन्या 
मिलाये चित्र छापे गये जिससे लोगों के दिल पर यह छाए पड़ जाय कि वर्साय का अध्याय अब 
समाप्त हो चुका है, जमेनी केवल राष्ट्रसंध का सदस्य ही नही हुआ, अपितु वह कौसिल का सदस्य 
भी चुन लिया गया। अब चह यूरोप की राजनति में एक स्व॒तन्त्र और सम्मानास्पद देश के 
सदश भाग लेने गया । वह यूरोप के अन्य राज्यों के समक्षक स्थान पा गया था । बदले में उसने 
स्वेच्छा से अपनी पश्चिमी सीमा को स्वीकार कर लिया । अब चह यह नहीं कह सकता था कि उस 
पर एक आरोपित सम्धि लादी गयी है! जमनी की एक शिकायत दूर हो गयी । इसके साथ 
ही फ्रांस की भी अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा की गारन्टी मिल गयो । अब दोनों के बीच परस्पर 
वैमनस्य का कोई कारण नहीं रह गया । 


प्रतिशोधात्मक नीति का अन्त-- लोकानों-समझौते का एक और सुपरिणाम यह 
हुआ कि इसने वर्साय के प्रतिशोधपृूणं नीति का अन्त कर दिया। इसके पूर्व बन्वर्राष्ट्री 
सम्मेलनों में सदा जमनी को छुचलने, उससे बदला लेने की कढ्॒दापूर्ण चर्चाएँ होती थी। अब 
इनका स्थान “लोकार्नों कौ भावना” ने ले लिया जिसके मूल में समझौता, शान्वि चर्चा, और 
सुलह था । इस प्रकार इस संधि ने पोआन्कारे को उग्रतापूर्ण नीवि का अन्व कर अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग तथा स्नेह के एक नये युग का उद्घाटन किया | इस युग में अब बदला लेने की बाठ 
नहीं कष्टी जा सकती थी । राष्ट्रसंघ में जर्मनी को प्रवेश प्राप्त हुआ । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्ररंध 
का स्वरूप बदल गया। अब तक इसमें प्रथम विज्ल-युद्ध की विजेता शक्तियों का हो बल 
जिनका सुझय उद्दे दय वर्साव-व्यवस्था को सुरक्षित तथा स्थाई रखना था । लेकिन अब इसमें पराजित 
पश्त को भी स्थान मिला | अतएव वे राष्ट्रसेंध में अपनी शिकायव पेश कर सकते ये और अन्यायशण 
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घैरक्षा और- निरसीकरण की समस्या हद 


व्यवस्थाओ सन्त करने का अल्ताक रख सकते हे | टेप समझौते के महत्त्त की चर्चा करते हैए 
जीत तथा दिलक के लिखा है ; “लोकानों समझौते मे जमन फीमान्त के स्थिर किया, जननी $ 
सं के प्रवेश ऊँ माय॑ बोलक | इसके पक बह कान की भंग भरने कला भेयकर अन्तराएय 
वक्ति जाना जाग था । अन्‍य परानित पापों को संछ हे सदिस्व बता लेने पर #) 

धविधा नही दी गयी ४) । क्िन्ह इस समझौते के बाद छह्ले अपने आकर, पेनसंस्या पथा महानता 
की इसने श्रेणी के अबुबार संछ को कील के। स्थायी रदेस्थ बनाय। गया। जम 
के साथ प्रतिशोष्षलक नीकि का परित्वाग कर दिया गया ।2 


सफलता गैकानों साछ से यूरोप $ यजनी किक, 
पावावरण के बन: स्थिरता आयी, निराश के बादल जड़े गये २ यो ने श्सेका बडे हर्ष 
और सन्तोय या । सक होने दे निरबोकर: भी बहू आयी + 
फंस की ) मांग ड उसके मन श्री कर दी गया) गी निरद्ध 
सम्बन्धी अपना हादिक पहयोग हे का और एक व्यापक झोता दारा इसे न्विति 
का बे दिक्र था | मय के पाशवाले पावावरण के (एसंघ-क) नये द्विरे 
से इस दि कथा । इसका झुछय जह थाकि लोकानों दर 
उंडे के बाद 4 बार 7 कि आवशय ओ और पतब-संध्ि श सन मांगों 
स्थापित (ि; 7 इसकी) शवकसयाएँ >स और नह; गे लाभदायक 
यीं। यदि जमनी सीमान्त-ब्य के उल्लंघन कफता के श्गलैँ: और इटली ह्रांक सह 
कर परह की सह: जमंनी के भी होता यदि आक्रमण करता । 
इस प्रकार शक्ति क| एक अच्छ सेन्‍्तुलन प्याप्रित है गया और इस वाताव, करप 
) सफलता की सम्भाव- ले को प्रेक्षा पहत बढ़ गो 
और शान्ति विभाजक- 


वि 
विरष-बुद्ध होने पर भी जिस घर 

भन्त न "है लोकानों क) के साथ ६२६ मे भाष्त है गया ट्शि सा्रार्‌ 

अपने अपनी गे “लोकाओ हे होकर जाकर ध्ि ्े पभ्रषित 74 
के भी क भंकि “लो: से नये युग मे शोठा है।" कर महत्त्व 'पलते हुए उससे 
केश या ; ८. जमंनी क 5 शान्ति है, क्रांक्ष के लि चान्ति है | रैससे इतिहास के एप्स के 
काला करने वाले भय॑कर और रक्तरजिस सबके $ एक लम्बे श्क्ला के। अन्त होवा है...... 

/इफ़लो, गनो और के / लद गया, ह >क समझौवे, मध्यस्यत्ता शान्कि 

लिए मा ग्ठे है ० स्ट्रेस्मेन को रैक कर्म और जड़े गज़ा। उसने कहा : ८ 
गम बपने ढ़ है ले गैग के भी जा है । हमलोगो क) 
रै, प््पज्ूड (20 | २6३] गधंवाब& (4, | 098%०6७ 409 रेशवा७ ०६ री 
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समृचे यूरोप के लिए बोलने का अधिकार है ।” स्ट्रेस्मेन को लोकानों की सन्स्रियों में यूरोपीय 
एकता का आभास मिल्ला । 


लोकारनों सममौते की त्र्‌ टियाँ--पर जैसे-जेसे समय वीतता गया वैसे-बैसे लोकानों का 
वास्तविक स्वरूप भी प्रकट होने लगा और आज कहा जा सकता है कि लोकानों युद्ध और शान्ति के 
वर्षों के बीच विभाजक-रेखा नहो बल्कि 'एक महान्‌ कूटनी तिक भ्रम! था ।? समय के बवीतने के साथ 
इसकी कमजोरियाँ स्पष्ट होने लगी । सर्वप्रथम, लोकारनों से जमंनी की पृर्वी सीमा की समस्या 
का समाधान नहीं हुआ । जमेनी ने अपनी पृूर्वों सीमा को अन्तिम नहीं माना था जो गारंटी 
फ्रांस और जमनी तथा वेल्जियम और जर्ूनी की सीमाओ के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी, वह जमंनी 
और चेकोस्लोवाकिया तथा जर्मनी और पोलैंड की सीमाओ के बारे में प्रा नहों हुई थी। यह 
बात बड़े महत्त्व की थी । इसका अभिप्राय यह था कि जमेनी अपनी पृवों सीमा को आगे बढ़ाने 
का प्रयत्न कर सकता है या वह पोलेंड और चेकोरलोवाकिया के उन प्रदेशों पर, जिनमें जर्मन 
लोग बडो सख्या में निवास करते थे, फिर से कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। ब्रिटेन ने भी 
पूर्वी सीमा से सम्बन्धित धाराओं पर अपनी गारन्टी नही दी थी । अतः इसका अर्थ था कि पूर्वी 
सीमः की समस्या से उत्तन्न युद्ध में ब्रिटेन जमेनी के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए मजबूर 
नहीं होगा । * 


इन बातो पर ध्यान रखते हुए प्रोफेसर कार का कहना है कक लोकार्नों वर्साय सन्धि और 
राष्ट्संघ विधान दोनों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ ।* सबसे पहले तो इस सन्धि के कारण यह 
धारणा बनने लगी कि वर्साय-सन्धि से उत्न्न दायित्व यदि कानूनी राष्ट से नही तो नेतिक दृष्टि 
से उतने बन्धनशील नही थे जितना स्वेच्छा से स्वीकृत दायित्व । दूसरे ब्रिटेन कुछ सीमाओं की 
गारन्टी देने को तयार था; परन्ह अन्य सीमाओं की गारन्टी देने के लिए राजी नही हुआ था! 
इससे यह स्पष्ट होने लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से सौमाएँ दो कोटि की हैं। ब्रिटेन राष्ट्र्संघ 
विधान के अन्तगंत अपने समस्त दायित्व को पूरा करने के लिए सदा तेयार रहने की 
बात तो करता रहा, परन्तु लोकार्नों की सन्धि से यह धारणा वन गयी कि पू्वों यूरोप में सन्धियों 
द्वारा निर्धारित सीमाओं की रक्षा के लिए वह युद्ध नही करेगा ! इस प्रकार, प्रोफेसर कार के 
अनुसार, इस सन्धि से यूरोपीय राज्यों में यह धारणा काम करने लगी कि वर्साय-सन्धि तभी 
बंधनशील होगी जब कि स्वेच्छा से किये गये समझोवो द्वारा उसकी पुष्टि हो जाय । इसके साथ 
हो यह भी सोचा जाने लगा कि किसी भी सरकार से ऐसी सीमाओं की रक्षा के लिए संनिक 
कार्यवाही करने की आशा नही की जा सकती, जिसका कोई सीघा हित न हो । दस वर्ष बाद 
सभी राज्य इसी धारणा के आधार पर काम करने लगे । 


लोकार्नों सन्धि वास्तविकता से भी बहुत्त दूर था ! प्रथमतः, सन्धि के अन्तर्गत ब्रिटेन से 
जमंनी द्वारा आक्रमण किये जाने पर फ्रांस को और फ्रांस द्वारा आक्रमण क्ये जाने पर जमंनी की 
सशख्र सहायता देने के वचन दिया था । ब्रिटिश गारंठी से फ्रांसीरुयों और जऊरमनो के मन में 
सुरक्षा की भावना बढ़ गयी । पर, अब प्रइव यह था कि क्‍या अवसर आने पर ब्रिदेन के लिए 
3, लाडम्रणशड हू "शा, 2फाड 49००7 0कापिं८6, 0. 427. 
9, (एच रेंकाशस्वांगा्ों उहेकधंकार सेथफल्ल 8 2४० गागाव वरक्र॥ एए.. 9095 
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अपने दायित्वी को पुरा करना सम्भव होगा । वास्तव में ब्रिटेन का यह दायित्व भ्रमात्मक एवं 
एकपक्षीय था; क्योंकि जर्मनी के फ्रांस पर आक्रमण करने पर ब्रिटेन की सहायक सेना, जिनकी 
संख्या ८०, ००० थी, फ्रांस की कुछ सहायता कर सकती थी। परन्तु फ्रांस की सुसज्जित 
तोन लाख सेना से जर्मनी की एक लाख सेना पर, जो परर्ण तया सुसज्जित नही थी, आक्रमण होने 
की दशा में ब्रिटेन की सेनिक सहायता (८०, ००० से निकों के साथ) का कोई विशेष अर्थ नही हो 
सकता था । ब्रिटेन ने आक्रमण की स्थिति में जमेनी की मदद करने का वादा किया था। 
लेकिन, वह अपनी इस गारन्दी को शस्त्रो की सहायता से पूरा नहीं कर सकता था। इस प्रकार 
लोकार्नों में वास्तविकता का परित्याग कर दिया गया था। 
लीकानों पैक्ट से गलतफहमियाँ भी कम नहीं फैली । जमनी के साथ प्रथम बार समा- 
नता के स्तर पर व्यवहार किया गया; लेकिन सोवियत रूस को लोकारनों सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए आमन्त्रित भी नहीं किया गया । इससे सोवियव रूस का लोकार्नों-शक्तियों पर सन्देह 
होना स्वाभाविक था! जम॑नी ने पूब्वीं सीमा की गारन्टी नहीं दी थी । इससे उसके इस संदेह 
की और पृष्टि हो गयी कि परिचमों राज्य मिलकर उसके विनाश के लिए कोई पड़्यन्त्र कर 
रहेहैं। « 
राष्ट्रसंघ के समर्थकों को भी लोकार्नों से काफी निराशा हुई। आदेशिक समझौता और 
विश्वव्यापी समझौता एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ! जेसा ऊपर बतलाथा जा चुका है, लोकानों- 
समझौता के कारण राष्ट्रसंघ पर से लोगी का विश्वास घटने लगा। यह राष्ट्रसंध के भविष्य के 
लिए शुभ नहीं था । 
लोकार्नो-समझौता की सुख्य कुजी जम॑नी को राष्ट्संघ का सदस्य बनाना तथा कौसिल 
में उसको स्थायी स्थान दिलाना था। सितम्बर, १६२६ में मित्रराष्ट्रों ने उसे राष्ट्रसंघ में शामिल 
कर लिया और कुछ दिनों के वाद छसे कौसिल में भी एक स्थायी जगह प्राप्त हो गयी । लेकिन, 
राष्ट्रों की मण्डलो में जर्मनी का प्रवेश सरलता से नहीं हो सका । उस समय राष्ट्रसंध-कौंसिल 
में चार स्थायी सदस्य--ब्रिटिन, फ्रांस, इटली और जापान--और छुह अस्थायी सदस्य थे। जब 
जमनी को कौसिल का एक स्थायी स्थान देने का अस्ताव आया तब पोलैंड, स्पेन, श्राजील और 
चीन-जैसे राज्य भो अपने लिए स्थायी स्थान पाने की माँग करने लगे। इसका परिणाम यह 
हुआ कि कौंसिल में एक नये तरह का संकट उठ खड़ा हुआ | फ्रांस ने स्वभावतः अपने मिन्न- 
राज्य पोलेंड की उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस पर काफ़ी झगड़ा हुआ और राष्ट्रमंध के 
प्रति जमनी का अविश्वास और भी बढ़ गया। इन घटनाओं से उसको जो क्षोभ हुआ छउसके 
फूलस्थरूप उसने २५ अप्रे ल, १९२६ को सोवियत-रूस के साथ एक मित्रता की संधि कर ली । 
अन्त में, कौसिल की जगह को लेकर जेनेवा में जो बवण्डर छठ खड़ा हुआ था वह शान हो गया 
और जर्मनी को एक स्थायी जगह प्राप्त हो ययी । 
इन सब बातों के अतिरिक्त स्ट्रेस्मेन ने लोकानों का अर्थ वही लगाया जो जर्मनी के हित 
में सच्चा हो सकता था। लीकानों से जरमनों को साँस लेने का एक अच्छा मौका मिल गया। 
स्ट्रेस्मेन का कहना था कि अगर वह शान्ति-समझौता वास्तव में शान्ति-स्थापित करता है जो राइन- 
लेंड से भिन्रराष्ट्रों को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए । 'लोकामों के बातावरप में! जर्मनी को वे सभी 
चीजें मिलनी चाहिए जिसपर उसका न्यायपूर्ण दावा है। जमेनी की इस माँग को पुरा करने से 
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मिन्रराष्ट्र इन्कार नहीं कर सके और जिस दिन लोकानों-सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ उसी दिन है 
मित्रराष्ट्री की सेना राइनलैंड से हटने लगी । मित्रराष्ट्र के सयुक्त से निक-आयोग को भी जनवरी, 
१६२७ में हटा दिया गया। (६र२८ में इसका परिणाम दृष्टियोच्र होने लगा। एस वर्ष ते 
जर्मनी ने अपने सेन्‍्य शक्ति को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया । अन्त में उसकी शक्ति इतनी 
बढ़ गयी कि बह यूरोपीय शान्ति के लिए. काफी खतरनाक सिद्ध हुईं। लोकार्नों का वास्तविक 
महत्त्व इसी बात में है । 

इन सब वातों के बाबजुद लोकानों-पेक्ट ने यूरोप में शान्ति स्थापना के कार्य में महत्त्व 
पूर्ण योग दिया । फ्रांस और जमेनी दोनों में इसका हर्ष के साथ स्वागत हुआ । एक अर्थ में 
यह कहना अधिक सत्य होगा कि प्रथम महायुद्ध का अन्त १६१६ की बर्साय-सन्धि से नहीं बरने 
१६२५ को लोकारनों-सन्धि से हुआ । युद्ध के बाद पहलो बार फ्रांस और जम॑नी की आवश्यक" 
ताओं के बीच न्यायोचित और निष्पक्ष सन्तुलन स्थापित हुआ । जिस कार्य को डावस-योजना 
ने प्रारम्मभ किया था उस काये को इस समझौता ने पूरा किया । इस दृष्टिकोण से ऑस्टिन 
च्रेम्बरलेन का 'ुद्ध और शान्ति के वर्षों के बीच दबास्तथिक विभाजक रेखा! के कथन को ठीक 
माना जा सकता है। लेकिन, अन्य दृष्टियों से यह कथन ययार्थता से उठना ही दूर है जितना 
१८७८ के बर्लिन-सम्मेलन के बाद डिजरैली का कथन । खासकर फ्रोसीसी सुरक्षा के प्रश्न को 
लोकानों समझौता हल नहो कर सका। अगर फ्रोस की सुरक्षा निश्चित हो गयी होती दो बह 
तथाकथित पेरिस पेक्ट और अन्य सुरक्षा भागों के लिए फिर से प्रयास नहीं करता । 

लोकानों पैक्ट की सफलता के पक्ष और विपक्ष में अनेक तक उपस्थित किये जा सकते है 
और उसमें सभी वर्कों का महत्त्व है; लेकिन इसकी स्थायी देने के मंहत्त्व में कभी नहीं की जा 
सकती । यह अन्तर्रा्रीय राजनीति के मामलों पर व्यापक और दृरस्थ प्रभाव छीड़ गया । १६५४९ 
में हिन्द-चीन समस्या पर विचार करने के लिए जब जेनेवा में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ 
तब ब्रिटिश संसद्‌ में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री सर ईडन और भारतीय संसद्‌ में बोलते 
हुए प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने लोकार्नों वातावरण (590: ० ,0०277०) तैयार करने की अपील की 
थी। १६६८ में वियवनाम-शान्ति वार्ता के समय भी लोकार्नों-भावना की याद को गयी थी। 
अनेक त्र्‌दियों के बावजूद लोकामों सदा के लिए राष्ट्री के बीच 'शान्तिपृर्ण सहजीवन! (0८8०४ 
$0] ००-७पंडा०४०९) का प्रतीक बन गया । लोकार्नों का यह स्थायी अभाष है ! 


४. पेरिस पंच्ट 


पेक्ट की प्रष्ठभूमि--लोकानों पेवट से फ्रांसौसी सुरक्षा के प्रइन का वास्तविक समाधान 
नहीं हो सका । इसलिए सुरक्षा के अन्य साधनों की खोज पहले की तरह हो होती रही) इ8 
संधि से फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्ध पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे हो गये ये । दोनों देशों ने एक 
दूसरे की सीमाओं को स्वीकार कर लिया था और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करमे की प्रतिशा 
कर चुके थे। पर जर्मनी की पृवी सीमा की समस्‍या ज्यो-की-त्यों बनी रहो | जर्मनी ने इस सीमा 
की गारंटी नहों दी थी। यदि जर्मनी अपनी प्रुवों सीमा को अनुचित समझकर पोलेंड और 
चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करे तो क्रास का जर्मनी के साथ युद्ध में फैंस जाना अवष्यम्भावी 
या, क्योंकि सैनिक सन्धियों के आधार पर फ्रांस को इन देशों की सहायता करनी थी। हों 


सुरक्षा और निरखोकरण की समस्या १०३ 


सौमा से एत्मन्न किसी भी युद्ध में फ्रॉस के लिए तठस्थ रह सकना असम्भव था। इसके अतिरिक्त 
फ्रांस और जमनी दोनों लोकानों सन्धि का भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते थे। फ्रांस समता था कि इस 
संधि के द्वारा जमनी ने वर्साय-सन्धि को प्रणेतया स्वीकार कर लिया है। जमेनी को बाशा 
थी कि इस सन्धि के फलस्वरूप वर्साय-सन्धि में संशोधन किया जायया । इस सब कारणों से 
लोकारनों से फ्रांसीसी सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो पायी । क्रांसीसी नी ति-निर्धारकों द्वारा सुरक्षा 
की खोज जारी रही । केलौग-ब्रियाँ पेवट या पेरिस-पेवट इसी खोज का परिणाम था । 


संयुक्त राज्य बमेरिका के गेरसरकारी इलकों में कुछ समय से युद्ध को गवेध घोषित करने 
के लिए आन्दोलन चल रहा था । पर युद्ध का अन्त तव तक नहीं हो सकता जब तक संसार के 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निवटाने के लिए बल प्रयोग के उपाय को सदा के लिए परित्याग 
नहीं कर दें । इसी भावना से प्रेरित होकर पोलैंड के प्रतिनिधि ने १६२७ में राष्ट्र-संघ-एसेम्बली 
के सामने युद्ध को निषिद्ध करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को निबढाने के लिए शास्तिपृर्ण साधनों 
को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ था। इस दिशा में 
एक प्रमावशाली प्रयत्न पेरिस में भी हो रहा था। अप्रिल, १६२७ में फ्रांसीसी विदेश मन्तरी 
ब्रियाँ ने अमरीकी जनना के नाम एक सन्देश भेजा । इसमें उसने यह सुझाव दिया था कि 
अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के दशबें बार्पिकोरसब के अवसर पर फ्रांस और अमेरिका सिद्धान्ततः युद्ध 
को एक साधन के रुप में अस्वीकार करने का एक पारस्परिक समझौता करें। फ्रांस और अमेरिका 
के पारस्परिक सम्बन्ध उत्त समय डिल्कुल मधुर थे । छसमें आपस में किसी भी प्रइन पर क्षगढ़ा 
होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इस दशा में इस प्रकार के समझौते वा व्यावहारिक महत्त्व 
कुछ नहीं था । इसलिए अम्रीकी विदेश सचिय केलौग ने प्रारम्भ में फ्रांसीसी प्रस्ताव का उत्तर 
देने में कुछ शियिलना दिखायो। पर, इस समय अमेरिका में शुद्ध की अवेध धोषित करो! 
आन्दोलन काफी जोर पकड़ रहा था । अतः छः मास बाद अमरीकी विदेश-सचिव केलौग ने 
सुझाव रखा कि प्रस्तावित समझौता बहुपक्षोय होना चाहिए, जिसमें विश्व के समस्त राष्ट्र शामिल 
हो सके और इसमें तभी “राष्ट्रीय नोति के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग त्याग देने”! को 
प्रतिज्ञा करें । यह सुझाव फांसीसी मन्‍्त्री को तुरत स्वीकार ने हुआ । पर, अप्रिल्ल में ब्रियाँ ने 
फ्रॉतीसी अमरीकी पन्नन्‍्यवहार को जमनी, ज्लिडेन, इटली और जापान की सरकारों के समझ 
प्रस्तुत करना स्वीकार कर लिया । 
पेरिस का समझौता :--कैलौग के प्रस्वाव के अनुसार अमेरिका, व्रिटेन, फ्रांस, जर्ममी, 
इटली, जापान, बेल्जियम, पोर्णैंड तथा चेकोसलोचाकिया के प्रतिनिधि २७ अगस्त, १९२७ को 
पेरिस में एकत्र हुए । इन नौ राज्यों ने मिलकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 
उन्होने निश्चिय किया कि वे राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग नहीं करेंगे” और 
अपने झगड़ो को निवटाने के लिए युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। यह समझौता मेरिस-पेक्ट अथवा 
केलौग-ब्रियाँ-पेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस समझौते के अनुसार हस्ताक्षस्कर्ता केवल उसी हालत 
में अस्न-शत्र छठा सकते थे जब उनका अपनी सुरक्षा का सवाल हो । ब्रिटेन ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि उसकी आत्मरक्षा के अधिकार में विश्व के कुछ ऐसे भागों की रक्षा करने का अधिकार भी 
सम्मिलित है. जिनका कल्याण और अजण्डता दोनों हमारी सुरक्षा के लिए विशेष तथा महत्त्व- 


4५ 20 78700७008७ 'एथए छ3 छ0 उयर्एध्रा6पा ए प्रथ्वणान्य फ्गॉ०.,..| 


६०४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रूण हित रखते हैं।! अमेरिका के लिए आत्मरक्षा में ऐसी कोई भी कार्रवाई शामिल थौ जौ 
'घुनरो सिद्धांत! का उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक हो | दूसरे शब्दो में प्रत्मेक राज्य अपने कामो 
का एकमान्न निर्णायक थां। इसलिए बहुत लोग इस समझौते को व्यावहारिक उत्तरदायित्व की 
अपेक्षा सेद्धान्तिक घोषणा ही अधिक मानते हैं। समझौते को कार्यान्वित करने के लिए किसी 
प्रकार की संस्था या संगठन का निर्माण नहीं किया गया | 


पेरिस-पैवट पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य राज्यों को भी निमन्त्रण दिया गया। केवल 
अरब के हैजाज भौर ओमन राज्य को शामिल होने के लिए नही कहा गया ! कुछ सप्ताहो के 
भीतर तीस राज्य उसे स्वीकार करने को तेयार हो गये, जिनमें सोवियत-रूस भी एक था। 
१७ जनवरी, १६२६ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौते का अनुमोदन कर दिया और दो वर्षों 
के अन्दर पेंसठ देशों ने इस समझौते को मान लिया । केवल अर्जेंन्टाइना, ब्राजील, बोलिविया 
और सेलवेडोर ने इस समझौते में शामिल होने से अपनी असमर्थता प्रकट की। आरम्भ में कुछ 
हिचकिचाहठ के बाद सोवियत संध का उत्साह इतना बढ़ यया कि उसने अपने पड़ोसियों के साथ 
उस तरह का समझौता करने के लिए तुरत ही कदम उठाया । उस समय (१६२८ में) राष्ट्र्ंघ 
के कुज्ष रुदस्यों की संख्या अंठावन थी। पेरिस-पकट पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या 
राष्ट्रसंघ के सदस्यों से भी अधिक थी। 


समझौते का मूल्यांकन ः--पेरिस समझौता इतिहास की एक अपूर्व घटना थी और 
नेतिक दृष्टि से इसने एक नवीन युग की सृष्टि की। इतिहास में यह पहला राजनीतिक समभौता 
था, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में संसार के विभिन्न राज्य सम्मिलित हुए थे। कुछ समय के लिए 
इस पैवट से संसार में नयी आशा का सैचार हुआ । लोग समझने लगे कि अब युद्धों का अन्त 
होकर शान्ति का युग आ गया है ।? युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित कर दिया था। इसके 
अतिरिक्त पेरिस-पेवट केवल युद्ध को वहिष्कार करने का संकल्प मात्र ही नही था अपितु वह 
एक ऐसा निर्णय था, जिसके अनुसार राष्ट्रसंघ के बाहर के राज्य प्रत्यक्ष रूप से शान्ति के 
सामूहिक संगठन में भाग ले सकते थे। इन्ही कारणों से पेरिस पेवट का सारे संसार में उत्साह 
पूर्ण स्वागत हुआ । इस कारण उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि पेरिस-पैवट राष्ट्रस'घ के लिए 
चुनौती है। राष्ट्रस॑घ के विधान में युद्ध का पूर्णतया वहिष्कार नहीं किया गया था। खास-खास 
अवस्था में युद्ध किया जा सकता था ! लेकिन, पेरिस-पंक्ठ के अनुप्तार सभी प्रकार के युद्ध अवध 
घोषित कर दिये गये थे ! इसलिए पेरिस-पेवट के सामने राष्ट्रसंघ का विधान महत्त्वहीन पड़ जावा 
था । पर वास्तविकता झुछ दूसरी ही थी । प्रोफ़ेसर कार के अनुमार पेरिस समझौता एक नेतिक 
घोषणा थी और राष्ट्रँरघ का विधान एक राजनीतिक सरिध | पेरिस समझौते के द्वारा सभी प्रकार 
के युद्धों की निन्‍्दा की गयी थी, पर यदि कोई राज्य युद्ध शुरू करे तो उसको रोकने के लिए इसके 
द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयो थी। राष्ट्रसघ में कुछ युद्धों का आश्रय लेने को अनुमति थी 
और कछ युद्धों का उसमें निषेध था। इसके विधान ने युद्ध का सर्वधा वहिष्कार बेशक नहीं किया 
या, पर इसमें इस बात की व्यवस्था अवश्य विदमान थी कि युद्ध शुरू करने वाले राज्य के खिलाफ 
कारंवाई की जा सके | निपिद्ध युद्धों के लिए दण्ड देने की व्यवस्था इसमें मौजूद थी। इस 
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खर्चा कर दी गयी । चिल्सन के चौदह सूत्रों के चौये सूत्र में यह वात कही गयी थी कि इस 
बाव की प्रयृप्त गारन्ठी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय छुरक्ष। को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों के शचात्र 
कम-से-कम दिये जायें !? राष्ट्रसंघ के विधान की आठवी धारा द्वारा राष्ट्ररंध के सदस्यों ने यह 
स्वीकार किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी भी राष्ट्र के शस्रायों में निम्ततम 
सीमा निर्धारित करना शान्त्रि बनाये रखने के लिए आवश्यक है।” वर्साय-सन्धि और अन्य 
संघियों के द्वारा भी पराजित राज्यों के शख्रात्ो पर नियंत्रण कर दिया गया ! मित्रराष्ट्रों ने 
जमेनी को यह बचन दिया था कि जमनी का निरबश्रोकरण की दिशा में यह पहला कदम है। 
परास्त राज्यों को सेनाओ को कमर करने का प्रयोजन यह बठलाया गया कि अन्य राज्य भी 
अपनी सेनाएँ कम कर देंगे । जब्र जमंनी ओर उनके साथियों की तरफ से लड़ाई का खतरा कम 
हो जायगा तो फ्रांस, ब्रिटेन, पोलेंड आदि के लिए भी यह सम्भव हो जायगा कि वे अपनी 
सेनाओं में कमी कर सकें। पर जहाँ एक तरफ मित्रराष्ट्रों से जर्मनी को यह वचन दिया था कि 
जरमनी को निरस कर दिये जाने के वाद ध्यापक निरखीकरण किया जायगा वहाँ साथ ही साथ 
राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए' का उपबन्ध भी जोड दिया गया था। इसका अर्थ 
था मित्रराष्ट्र अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए अपना निरशसीकरण करेंगे! ये दोनों बातें 
कुछ परस्पर पिरीधी थीं और इन पिरोधी सिद्धान्तों के बीच परस्पर संघर्ष ही निरशीकरण की 
समस्या है । 


युद्ध के बाद प्रइन यह था कि व्यापक निरख्रोकरण को दशा में किम तरह कदम छठाया 
जाय । सब राज्य समझते थे कि उनकी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, उसमें किसो 
प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। सेनाएं या हथियारबन्दी की होड़ शान्ति के लिए 
बेशक खतरनाक है; पर उनका अभाव या कमी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और भी अधिक 
खतरनाक है। निरखीकरण के विरुद्ध इस तरह के तक बराबर उपस्थित किये जाते थे। इसके 
बावजुद फरीब पन्द्रह वर्षों ( १६१९ से १६३३ ) वक संसार के बडे बड़े राजनोंविश इस दिशा में 
सफ़लता प्राप्त करने के छद्दे श्य से प्रयास करते रहे । दो विश्व-्युद्धों के बीच का अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का इतिहास इन प्रयासों की अतकक्षता की एक दुःखद कहानी है । 


प्रारम्मिक भ्रयास :--युद्ध के समाप्त होने के तुरस्त बाद निरशखीकरण के लिए उपयुक्त 
बातावरण सेयार हो गया था | संसार के लोग युद्ध की विभीषिका से तबाह हो गये थे । उनकी 
उत्कद इच्छा थी कि युद्ध के कारणों को दूर करके सदा के लिए युद्ध का अन्च हो जाय 
राष्ट्रसंघ की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीत के क्षेत्र में एक नवयुग का युज्ञणात हुआ था। 
इस प्रृद्माघार में शयात्वों में सन्‍्तोषजनक पावन्दी लगाने का यह एक बहुत अच्छा अवसर था ! 
ऐसी स्थिति में सायड जाज॑ ने यह प्रस्ताव रखा कि “दाष्ट्रसंध-विधान पर हस्ताक्षर हो जाने के 
पृ प्रसुख शक्तियों के बीच उनके शब्बाश्नों की मात्रा सीमिव करने के बारे में समझौवा हो जाना 
चाहिए। राष्ट्रमंघ की सफलता की पहली शर्त्त' यह है कि बड़े राज्यों के बीच एक पक्का 
समझ्नौता ही जाय कि वे सेमिक क्षेत्रों में एक दूसरे से होड़ नहीं करेंगे । यदि राष्ट्रवध विधान 
पर हस्ताक्षर होने के पूर्व यह समझ्नौता न हुआ वो राष्ट्रसंघ एक विडम्बनामात्र होगा । इससे यह 
बात प्रमाणिव हो जायगी कि राष्ट्रसंघ के प्रसुद अवर्ेकों को उनके प्रभाव में कोई विश्वास 


धुरक्षा और निरयीकरण की समस्या १०७ 


नहीं है। पर यदि राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्य अपनी शसासों पर पावन्दी लगा दें तो यूरोप के 
सभी छोटे-छोटे राज्य भी अपनी से निक शक्ति का हामित रखेंगे ।” 


पर इस अनुकूल अवसर से लाभ नहीं उठाया गया ओर बढ़े राज्यों ने इस स्वर्ण अवसर 
को यो ही ो दिया। राष्ट्रमंध-विधान की आठवीं घारा के अनुसार राष्ट्रसंध-कॉंसिल को यह 


आदेश था कि वह विभिन्न सरकारों द्वारा विचार-विमर्श और कारंवाई' के लिए शख्ाश्रों में 
कमी-सम्बन्धी योजनाएँ बनाएँ । मई, १६२० में, राष्ट्ररंघ-विधान की नवीं घारा के अनुत्तार 
एक स्थायो सलाहकार-थायोग ( शशााब्राक्ा। हैपेशं०७ 0०फागरथभ॑०० ) को संगठित किया 
गया। इस आयोग में सैनिक, नौ-सेनिक और वायु-से निक विशेषज्ञ थे। इसके सात भहीने 
बाद नवम्बर, १६२० में कौंसिल ने एक अस्थायी मिश्रित आयोग ६ उल्कुणथआऱ रैीए2वे 
ए०प्रा्मांध्प्ंणय ) की स्थापना की, जिसमें नागरिकों और सेना दोनों ही के प्रतिनिधि थे। 
१९२९ में अस्थायी मिश्चित आण्ग के ब्रिटिश प्रतिनिधि लाड एशर ने एक योजना प्रस्तुत की 
जिसमें प्रत्येक राज्य की सेना के लिए एक निश्चित संख्या निश्चित की गयी थी । 


वाशिंगटन-सस्सेलन (१६२५-२५) :--निरसीकरण के क्षेत्र में पहली सफलता बाशिमठन 
सम्मेलन में मिली । नाविक क्षेत्रों में शब्याश्वों की कमी करने का यह प्रथम प्रयास था। नौसेना 
को सीमित करने का प्रस्ताव शा्ट्रसेघ की ओर से नहीं वरन्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। 
महायुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका सामुद्विक जहाज बनाने की दौड़ में भाग लेना चाहता था । 
परन्तु, नाविक स्पर्द्धा काफी खर्चीली थी । अतः बुद्धिमानी इसी बात में थी कि नाविक शक्तियाँ 
जपस में समझौता करके अपनी-अपनी नौ-सेना को मर्यादित कर लें । इसके साथ ही अमरीकी 
सरकार को यह दिखाना चाहती थी कि यद्यपि अमेरिका राष्ट्रंसंघ में सम्मिलित नहीं हो सका, 
तो भी संसार में शान्ति बनाये रखने के लिए वह पत्तुक है। अतः राष्ट्रपति हार्डिस्ज के 
आमस्त्रण पर १६२१-२२ में वाशिंगटन में नाविक शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ । इसमें भाग 
लेनेबाले देश अमेरिका, बिटेन, फ्रांस, इटली और जापान थे। यह सम्मेलन नाविक निरश्रीकरण 
के अतिरिक्त प्रशास्त महासागर तथा पूर्वी एशिया-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायों पर भी विचार 
करने के लिए आयोजित किया गया था । अतः इसमें चोन, हॉलेंड, वेल्जियम तथा पोतू गा 
भी आमन्त्रित किये गये थे । 


चार्शिगठन सम्मेलन को जिठनी सफलता मिली उतनी सफलता किसी दूसरे निरखीकरण- 
सम्मेशन को नहीं मिली थी! इस सम्मेलन की सफलता का रहस्य यह था फि इसमें भाग 
लेनेबाले देशों को नाविक स्पर्द्धा को जारो रजकर किसी राजनीतिक उद्देइ्प को पूरा करना नहीं 
था। सभी नौ-सेना के तत्कालीन स्तर को कायम रखते हुए अपनी राजनीतिक और आर्थिक 
संतुलन को बनाये रखना चाहते थे। अगर नौ-सेना के स्तर में यथास्थित बनी रहे तो सबके 
हक में अच्छा हो सकता था । सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमरीकी पिदेश-सचिव चाल्से 
इबनाहयूग ने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका अपनी नौ-सेना में बृद्धि को रोकने के लिए तयार है यदि 
जिटेन और जापान भी इस काम में उत्का साथ दें । चह अमेरिका की तरफ के नाविक-श्रक्ति में 
यथास्थिति ( 8+कषफ्र वृध० ) बनाये रखने का समर्थक था ! 


श०्दे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्मेलन में जंगी जहाजों की संख्या को नियन्त्रित करने के प्इन पर विचार हुंआ। 
अंत में यह निर्णय किया गया कि अगले दस साल वक विविध राज्यों के जंगो जहाजों में यह 
अनुपात कायम रखा जाय : अमेरिका ५, ब्रिटेन ५, जापान ३, फ्रांस १६७, और इटली १६७४ 
छोटे जहाजों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहों हो सका । अमेरिका चाहता था कि इस तरह 
का कोई फेसला छोटे जंगी जहाजों के सम्बन्ध में भी हो जाय। पर ब्रिटेन ने इसका विरोध 
किया। उसका कहना था कि सारे संसार में फेले हुए विशाल ब्रिटिश-साम्राज्य की रक्षा के 
लिए छोटे जंगी जहाजों के निर्माण में किस, भी प्रकार के नियम्त्रण को स्वीकार करना उसके 
लिए सम्भव नहीं है। वह पनडडब्बियों के प्रयोग को बन्द करना चाहता था। फ्रॉस इससे सहमत 
नहीं धा । अतः इस बात पर अधिक दबाव नहीं डाला गया था । 


वाशिंगवन-सम्मेलन से यह लाभ अवश्य हुआ कि नौसेना में इृद्धि करने की जो होड़ 
चल रही थी वह कम-से-कम दस साल तक रुक़ गयी | बड़े जहाजीं पर होनेवाले भारी खर्च को 
दस साल के लिए रोक दिया गया। अन्य प्रकार के जहाजों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं 
होने का अर्थ यह था उनके सम्प्रन्ध में प्रतिस्पर्धा चलती रही जिससे सुरक्षा की भावना बढ़ने का 
अपेक्षा कम हो गयी। ब्रिटेन छोडा-छोटा जंगी जहाज बनाता रहा । अन्य राज्यों को छससे 
यह सझत शिकायत थी । उधर ब्रिटेन को शिकायत थी कि फ्रांस सैनिक जहाज बनाने की 
ओर कदम एछठा रहा है। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन-समझौते में दो और कठिनाइयाँ थी । 
वार्शिगटन-सम्मेलन में फ्रांस और इटलो की नाविक शक्ति में समानता स्वीकार कर ली गयी थी। 
परन्तु, फ्रांस को इस निर्णय से आपत्ति थी । उनका कहना था कि इटली को तो केवल भूमध्य- 
सागर में अपनी रक्षा करनी है; परन्तु स्वय फ्रांस को भूमध्यसागर के अतिरिक्त उत्तरी सागर तंथा 
अटलांटिक महासागर के तट की भी रक्षा करनी है। इस कारण फ्रॉस की मांग थी कि उनकी 
नाविक शक्ति इटली की शवित से अधिक हो। इस विषय पर भी कोई समझौता नहीं हो 
सका । 
दूसरी कठिनाई जापान के सम्बन्ध में थी। उसने अमेरिका ओर ब्रिटेन के दबाव के 
कारण अपने जहाजों में कमी स्वीकार कर ली थी । इसके अतिरिक्त उसे चीन को भी अधिक 
राजनीतिक सुविधाएँ देनी पड़ी। उदाहरण के लिए शांव॒ग प्रायद्वीप को जापान ने चोन को 
लौटा देने का वचन दिया । जापान को अपनी महत्त्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य 
होना पड़ा था। प्रोफेसर कार के अनुपतार जापान इसमें अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझता था 
और आगे चलकर इस समझौते को भंग करने का प्रयत्न करना उसके लिए स्वाभाविक था । 


राष्ट्रसंघ के अयास :--वाशिंगटन-सम्मेलन राष्ट्रसंध के तत्वावधान में नहीं हुआ था। 
अभी तक राष्ट्रसंघ-विधान की आठवो धारा ज्यॉ-की-ल्यो पड़ी हुई थी ओर उसके सम्बन्ध में 
कुछ-न-कुछ कदम उठाना आवश्यक था । इस क्षेत्र में राष्ट्रसंघ के सामने अनेक कठिनाइयाँ थो। 
सबसे बड़ी अड़चन फ्रांस की तरफ से थी। फ्रांस का कहना था कि जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा की 
पर्याप्त गारंटी नहीं मिल जाती वब तक निरश्ोक़रण का वार्तालाप बेकार है। १६२२ में 
अस्थायी मिश्रित आयोग के ब्रिटिश प्रतिनिधि ज्ञा्ड एशर ने सुप्ताव रखा कि विभिन्न देशों में 
अनुपात के अनुसार सेना होनी चाहिए। यह सुज्ञाव कुध प्राविधिक कारणवश बाद में रद कर 


११० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ब्रिटेन और जापान ने अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया; किन्तु फ्रांस और इटली ने अस्वी- 
कार कर दिया। अतः उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका ब्रिदेन तथा जापान को मिलाकर २० 
जुन, १६२७ को जेनेवा में दूसरा नौ-सेना सम्मेलन आरम्भ हुआ। इस सम्मेलन में तीनों देशों 
के वही प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, जो निरखीकरण-सम्भेलन-प्रारम्भिक आयोग में अपने-अपने 
देश का प्रतिनिधित्त कर रहे थे। लेकिन, जेनेवा-सम्मेलन में प्रतिनिधिमण्डलों में उन्ही प्रति- 
निधियों की प्रमुुखता थी, जो नौ-सेना के अफसर थे। स्वभावतः ये अफसर वैसा कोई काम 
करना नहीं चाहते थे जिसके परिणामस्वरूप उनके पेशे का ही अन्त हो जाय ! 


सम्मेलन की कार्यवाही को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें भाग लेने वाले देश 
पहले से ही इसको असफल बनाने के लिए तेयार बेठे थे। एक तो सम्मेलन बुलाने के पहले 
कोई कूटनीतिक तेयारी नहीं की गई थी। अमरोकी प्रतिनिधि-मंडल ने यह प्रस्ताव रखा कि 
वाशिंगटन-अनुपात को छोटे-छोटे जंगी जहाजों पर भी लागू किया जाय | अमेरिका ने सुझाव 
रखा कि ब्रिदेन और अमेरिका चार-चार लाख टन के युद्धपोत रखें, जिसमें पचीस बड़े जहाज और 
बीस छोटे जहाज हों। पर ब्रिटेन का विचार था कि उसके सुविशाल साम्राज्य की विशेष परि- 
स्थिति के कारण छसके लिए ऐसा करना सम्भव नहों होगा । उसका कहना था कि सत्तर युद्ध- 
पोत से कम से उसका काम नहीं चल सकत।; क्योंकि उत्तको समस्त विश्व से रसद मंगानी पड़ती 
है। ब्रिदेन और अमेरिका में परस्पर इतना मतभेद पैदा हुआ है कि सम्मेलन बिल्कुल भंग हो 
गया । सम्मेलन की समाप्ति पर यह स्वीकार कर लिया गया कि सम्मेलन असफल रहा है। 
निरखीकरण को दिशा में यह प्रथम पराजय थी । 


जेनेवा-सम्मेलन की असफलता के कई कारण थे । ब्रियेन छोटे जहाजों को. अपने साम्रा- 
ज्य की रक्षा के लिए आवश्यक समझाता था। सम्मेलन अधिवेशन के दिनो में ब्रिटिश- 
मंत्रिमण्डल से एक ऐसी विचारधारा प्रबल हो रही थो जो गणितीय समता के सिद्धान्त को 
किसी भी अंश में मानने की मूलतः विरोधी थी । इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने का अर्थ 
व्यावहारिक रूप से अमेरिका की प्रधानता स्वीकार कर लेना समझा जाता था। समाचारयत्रों 
द्वारा फेलाई गयी कुछ गलतफहमियों के कारण भी सम्मेलन असफल रहा। ब्रिटेन के लोगों 
की यह धारणा हो गयी थी कि अमेरिका के अख्रशश्र से सम्बन्धित प्र/जीपति-वर्ग और निहित 
स्वार्थ ( ४९४९० ॥7/०:७७६ ) जेनेवा सम्मेलन को असफल बनाने के लिए विशेष रूप से 
प्रयलशील हैं। वास्तव में दो साल बाद यह भेद खुला कि विलियम सियरर नामक एक व्यक्ति 
को इन पूं जीपतियो ने जेनेवा में रब छोडा था, जिसका सुख्य काम इस सम्मेलन को किसी 
तरह असफल बनाना था | ४ अगस्त, १९२७ को सम्मेलन भंग हो गया । 


जेनेवा-सम्मेलन की असफलता की काली छाया तो राष्ट्रंघ पर पड़ी ही; किन्तु इससे 
ऑग्ल-अमरीको सम्बन्ध भी खराब हो गया ! ब्रिटेन में ऑस्ल जापानी सन्धि को पुनः इहराने 
की वात चलने लगी। अमेरिकावाले इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगे कि अमेरिका को अपनी नौ- 
सेना में इतनी वृद्धि करनी चाहिए जिमसे अन्य राष्ट्र डरकर अपनी नाविक शक्ति सीमित करने के 
लिए बाध्य हो । अतः फरवरी, १६२६ में अमरीकी काँग्रेस ने नौ सेनिक निर्माण-विधेयक को 
स्वीकृत कर जहाजों के निर्माण में वृद्धि का आदेश दे दिया । 


११२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ब्रिदेन के छोटे जंगी जहाज अमेरिका के सुकावले में जिस हद तक अधिक हों एसी हद तक 
अमेरिका अपने बड़े जंगी जहाज ब्रिेन के सुकावले में अधिक रख सके । सन्धि की एक धारा में 
कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में पड़ने को स्थिति में उक्त राष्ट्र आवश्यक सूचना देकर 
अपनी युद्धपोत्रों की संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। € जनवरी, १९३१ को सन्धि लागू कर 
दी गयी । 


लन्दन-सम्मेलन के निर्णयों से जापान काफी असन्तुष्टठ था । यो तो तीनों देशों में सन्धि 
की काफी आलोचना हुईं, लेकिन इसकी जितनी आलोचना जापान में हुईं उतनी क्रिसी अन्य 
देश में नही । जागानी प्रधान नौ-छे निक कार्यालय के एक अफसर ने लन्‍्दन-सन्धि के विरोध 
में आत्महत्या कर ली और नौ-सेना-मनन्‍्त्री के, जिसने संधि पर हस्ताक्षर किये थे, लौटने पर एक 
कटार भेंट की गयी, जो इस बात का संकेत था कि वह भो यही मार्ग अपनाये । लन्दन-सम्मेत्न 
में जापान ने यह माँग की थी कि उसे अपनो नो-सेना को ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर करने 
का अधिकार दिया जाय | पर अन्य राज्य इसके लिए तेयार नहीं थे। अन्त में जापान की माँग 
को आशिक रूप में पूरा करने के लिए यह तय किया गया क्रि यदि कोई राज्य अपनो 
राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए नौ-सेना में वृद्धि करना चाहे तो उतको यह करने का 
अधिकार है। इसका मतलब यह था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रत्येक राज्य अपनी नौ-सेना 
को मनमानी तरीके से बढ़ा सकता था। जापान इस उपबन्ध को पाकर भी खुश नहीं हुआ । 
१६३४ में उसने अमेरिका को सूचित केर दिया कि या तो उसे अमेरिका और ब्रिटेन की हुलना 
में समान नौ-से निक सुविधा दी जाय, अन्यथा वह अपने को इस सम्बन्ध में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय 
समझौते के अधीन नही समझेगा । अमेरिका और ब्रिठेन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं 
हुए और १९३७ में जापान ने इस मामले में धूर्ण स्वनन्त्रवा ग्रहण कर ली | इसके बाद भी विभिन्न 
राज्यों में कुछ बातचीत चलती रहो; परन्तु अब उसका कोई महत्त्व नही रहा । 


२८ जून, १६३५ को ब्रिटेन और जमेनी ने एक नौ-सेनिक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। 
इस सन्धि के अनुसार जम॑नी को ब्रिटिश-नौ-से निक शक्ति के पेंतीस प्रतिशत के बराबर नौ-सेना 
रखने का अधिकार दिया गया । इस तरह वर्ताय-सन्धि द्वारा जमंनी पर लादा गया नौ-सेना- 
सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध छठा दिया गया। २५ माचे, १९३६ को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिठेन के बीच 
एक नयी नौ-सेनिक सन्धि हुई। इसका कोई विशेष महत्व नही था। सब यथेष्ट रूप से अपने 
जंगी जहाजो को बढ़ाने में लय गये । इस सम्बन्ध में उनमें एक प्रतिस्पर्धा सी उत्पन्न हो गयी। 
१६३५९ के बाद सभी नाविक शक्तियाँ अपनी राष्ट्रीय आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जयी जहाजों 
के निर्माण में खर्च करने लगीं । इस समय तक प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को इतना महत्त्व देने 
लग गया था कि वह सामान्य कल्याण के विचार से किसी प्रकार की मर्यादाएँ स्वीकार करने के 
लिए तैयार नही था। यह स्थिति एक कारण से और भी अधिक खराब हो गयी । अभी तक 
जर्मनी और सोवियत-संघ को नाविक सेना नगग्य थी। १९३७ से वे भो नाविक प्रतियोगिता में 
कूद पडे । अब साझुद्विक तेयारों पर इतना अधिक खर्च होने लगा जितना पहले कभी नहीं हुआ 
था। नाबिक समझौता के सभी अयल व्यर्थ साबित हुए । सबों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर 
दीं। इस प्रकार द्वितोय विश्वयुद्ध के लिए भयंकर दौर आरम्भ हो गया। 


११४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आयोग पर भी पड़ी । सोवियत प्रतिनिधि-मण्डल के आने और एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव रखने 
पर भी आयोग के कामों में जान नहीं डालो जा सकी । ऐसी परिस्थिति में आयोग ने एक 
पंचनिर्णय-सुरक्षा-समिति की स्थापना की, जिसका कार्य इस बात पर विचार करना था कि वे 
कौन-ते उपाय हो सकते हैं, जिनका आश्रय लेकर धषमी राज्यों की सुरक्षा की ऐसी यारण्टो मिल 
जाय कि वे अन्तर्राष्ट्रीय निरधीकरण-सन्धि में अपने शर्यों की यथासम्भव न्यूनतम संझया निर्धारित 
कर सकने में समर्थ हो सकें ॥ १६२७-२८ में राष्ट्रसंघ इसी काम में व्यस्त रहा और इस प्रकार 
निरसीकरण समस्या एक बार फिर दो वर्षों के लिए पृष्ठभूमि में चली गयी। 


इसी बीच लन्दन नौ-सेना-सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन को कुछ आंशिर 
सफलता प्राप्त हो गयी । इस सफलता से राष्ट्रलंघ-आयोग को निरदीकरण की दिशा में पृनः 
प्रयल करने की प्रेरणा मिली । इस समय तक संसार खतरीं से घिरा जा रहा था। सभी देशों 
को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था ! ऐसी स्थिति में सेना और हथियारवन्दी पर 
खर्च करना एक कठिन काम अतीत हो रहा था । इसलिए यह मिश्चय किया गया कि पस्दृतकारी 
आयोग का अन्तिम अधिवेशन १९३० की शरद में हो और उसके बाद चाहे सर्वमान्य निर्णय हो 
या नहीं, निरयीकरण सम्मेलन, जो बहुत दिनों से स्थगित होता चला था रहा है, आयोजित 
किया जाय । अन्तिम अधिवेशन में अनेक निर्णय लिये गये । पाँच साल की निरन्तर मिहनत 
के बाद आयोग ने एक रिपोर्ध तेयार की । रिप्रीर्ट में यह सिफारिश की ययी थी कि प्रत्येक राज्य 
के लिये यह निर्णय कर दिया जाय कि उसकी चल, जल और नभ-त्ेनाओं में अधिक-से-अधिक 
कितने आदमी हों । कौन राज्य अधिक-से-अधिक वितना खर्च अश्च-शक्नो पर कर सके, यह भी 
निश्चित हो जाय। युद्ध में जहरीली गैंसों तथा रोग के कीठाणुओं का प्रयोग ने किया जावे 
और एक रथायी आयोग नियुक्त किया जाय जी निरस्द्रीकरण की प्रयति के विषय में जानकारी 
प्राप्त करता रहे और समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे । अनेक बातों पर आयोग विसी 
निष्कर्ष पर नही पहुँच सका और इसलिए रिपोर्ट में यहुत से रिक्त स्थान छोड़ दिये गये । आयोग 
ने अपनी रिपोर्ट में एक और बात की चर्चा वरके उत्तके महत्व को कम कर दिया । रिपोर्ट में 
यह कहा गया था कि समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों को अधिकार होया कि यदि परि- 
स्थिति में परिवर्तन हो जाने से उनकी अपनी सुरक्षा में खतरा दिखाई पड़े तो वे युद्धकालीन शर्तों 
को छीड़कर अन्य शर्त्तों को अस्थायी रूप के स्थगित कर सकते हैं। वास्तव में आयोग ने केवल 
उन सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया, जिसका अनुसरण कर भिन्न-भिन्न राज्य मिरस्त्रीवरण के 
मार्स पर अग्रसर हो सकते थे। इस प्रकार मसविदे का व्यावहारिक सृल्य बहुत कम था। शायद 
इसीलिए निरस्त्रीकरण-्सम्मेहन ने रिप्री्ट का उपयोग भी नहों किया । परन्हु निरस्त्रीकरण 
सम्मेलन का मार्ग अब प्रशस्त हो चुका था। सम्मेलन होने में काफी विल्म्ब हो चुका था और 
इसलिए २ फरवरी, १९३२ को सम्मेलन जेनेवा में आयीजित किया गया ! 


जेनेवा का तिरस्त्रीकरणा-सम्मेलन 


जेनेवा मिरयीकरण-सम्मेलन में ६१ राज्य सम्मिलित हुए। इनमें पाँच राज्य राष्ट्रसध के 
सदस्य भी नहीं ये जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। ब्रिहेन के प्रतिनिधि आर्थर हण्डरसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया समेसन के 


क्षा निरतीकरण की समस्या: ११५ 
आरस्म ते हे अपराकुन होना घरू हुआ । जैपनी मिदक्त के समय हेण्डरसन ब्रिटिश मजदूर दलीय 
सरकार मे देशमन्त्री था। क्रिन्हु इस सरकार न 7 और +. 
उनायो # हैण्डरसन फट का स्य्न; जैना सका | श्याल्र; एक मैर-, कैरी व्यक्ति की 
हैपतियत हैं। उसको. सम्मेलन के) अध्य; फरनी बड़ी । हः 7+ यदि इ्स 
पैमय वह ($ का छच्ष पद री रह होता व कि उस; चारे का 
और अधिक हैग। नेभो गिय प्रत्िति हि को और +) 
राव कर दिया | 4 आधिक €। से करा पत्र परे हमथा। भग्यिव: 

लेन घरू हुआ समय शा: में जोरों है हु थे रहा था , 
१२ में जम-) में ने मिंय करे 7र का, जो समझोते के अधिक जो; थी, पतन 
हो गया. जगह पर क्षपे गे कार बरी । श्न से, ने सममे। भारय के) 
#सला कर. 
ँतुष्य गे की पल, और जभ- 
समिति । शत अस्तावों की विस्तार में देने क) कोई जपयोगिता ) इस सम्मेलन के 
भाग लेनेजा पष्टों ने अस्त किये ३ ०. म-से-कम ६३ भिन्‍्न-भिल्‍्क | फ्ेश 
किये गे वे एक देतरे से इसने विरोध ह क्र न्वः वे करना क्था। 
पर एल्फ्रोड जिमने के &: ही कह के ५ कि किबि राज्यो के निरबोकरण- 
तस्वा पर हे. त्िह्ले जागो, हू को कर्ग बनाने के सफल होते आशा करन या। जब 
इस जार 7 का कुछ चुने ही तत/घान गे द्ढ थे इतने बड़े सर लेन 


अस्ताक-.. ते पहले परफ से एक फ्रांग्रेसे 
सतिनिधि प्त मकर ने यह व रखा भि और हथियार में कमी फ्मी सकती 
जैव राष्ट्र एक अन्‍्तरापूव सेना और इरि के संगठन करे, विभिन्न र्््यों 
को परक्षा जिम्मेवार)े हे । सवोपरि जक्त्य सुरक्षा , नितक) ३५९ रवन्दी 
छत्तकी श्र बक। कह अन्तर्राष्ट्रीय चेना के अभाव पक सेना कम 
जम: के कर फर दी जाती है को फ्रांस को परक्षः खतरे # । भनेक 
छोरे-छोरे उैरोपीय राह ने छांतोी अस्ताव का समन किया, एर मिटेन, अमेरिका यौर 
जमनी ने का विसेक्ष मिटेन और अमेरिका 'नन्‍्तर्राशिय केक के इज्ञाव का परावर 
से बिरेछ ये। जुक; ऋस के इस अस्चाव के अल को की 
डक और कुक दिवलाई )॥ जम: फ्रांस के जय बराबर) या और हवा था कि 
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रखा ) इसका अर्थ यह था कि जिन अश्च-शत्तों का उपयोग केवल भात्मरक्षा के लिए किया 
जाता है उनके सम्बन्ध में कोई मर्यादा निश्चित न की जाय; पर जो हथियार आक्रमण करने के 
लिए प्रयोग में आते हैं उनकी मात्रा कम कर दो जाय । इस प्रस्ताव को भी बहुत अधिक समर्थन 
मिला। परन्तु अब प्रश्न यह था कि कौन-से हथियार आत्मरक्षा के लिए है और कौन से 
आक्रमण के लिए। अन्त में शस्त्रास्रों की कोटि निर्णय करने के लिए भू-सेनिक, नौ-सेनिक 
तथा वेमानिक विशेषज्ञों की उपसमितियाँ नियत को गयी। यहाँ भी यह स्पष्ट हो गया कि 
आक्रमगात्मक तथा रक्षात्मक शर्स्रों में सबकी एक राय हो सकना कठिन है। ब्रिटेन और 
अमेरिका कहते थे कि पनडुब्ब्रियाँ आक्रमणकारी हैं और जंगी जहाज रक्षा करनेवाले । दूसरे देश 
इस परिभाषा को बिल्कुल गलत मानते थे। केवल जमेनी के पास ही एक सुसंगत कसौटी थी । 
उसके अनुसार वर्साय-सन्धि द्वारा निषिद्ध सभी अश्च-शत्र आक्रमणात्मक कोडि में आते ये और 
बाकी रक्षात्मक कोटि में । इस प्रकार इस विषय पर मतेवय होना भो असम्भव था । 


रूसी प्रस्ताव--सो वियत-संघ ने एक दीसरा प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का आशय 
यह था कि अस-शश्र में जल्द से-जल्द काफी मारा में कटौती की जाय और अन्ततोगल्ा सभी 
प्रकार के हथियारों पर सदा के लिए नियन्त्रण लगा दिया जाय । किसी प्रतिनिधिमण्डल ने इस 
प्रस्ताव पर गौर से विचार नहीं किया । दीनों प्रस्तावों में कोई भो प्रस्ताव सबमान्य नही था। 
नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन का काम ठप पड़ गया । 


अमरीकी प्रस्ताव--इसी बीच क्षतिपृर्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए लुप्तान- 
सम्मेलन प्रारम्भ हो गया और सम्मेलन का ध्यान उस ओर आझृष्ट हो जाने से उसके काम में कुछ 
विलम्ब हो गया । इसके बाद निरस्रीकरण सम्मेलन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो अमरीकी 
राष्ट्रपति हूवर की तरफ से एक चौथा प्रस्ताव आया, जिसका आधारभूत्र सिद्धान्त यह था कि 
बरमान शस्र सेना और शस्र-शर्त्रों में एक तिहाई कमी की जाय । अमरीकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव 
का जमेनी, इटली और रूस ने स्वागत किया। किन्तु ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने इसका 
इतना जबरदस्त विरोध किया कि भ्रस्ताव पास नहीं हो सका ! ब्रिठेन ने इस प्रस्ताव की एक 
“कषदपूर्ण योजना! चतलाया । बहुत चाद-चिषाद के बाद २० जुलाई, १६३२ को जेनेवा-सम्मेश 
में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिसमें कहा गया कि (१) वम-वर्षा को रोका जाय ! सैंनिक 
और असे निक बायुयानो की संख्या परस्पर समझौते से सोमित किये जायें । (२) भारी तोषों और 
टेंकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जाय कि एक खास बजन से ज्यादा की वोपें या देंक न 
बनाये जा सकें । (३) रासायनिक युद्ध को निषिद्ध किया जाय । ४१ राज्यों के प्रतिनिधियों ने 
इम प्रस्ताव के पक्ष में मत दिये । इटली सहित आठ राज्य तटस्थ रहे और जरमनी तथा सोवियत" 
संघ ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिये । इस समय जम॑न-ग्रतिनिधि जोरशोर से समानता के 
सिद्धान्त की माँग कर रहा था। जुज्ञाई, १९३२ में जम॑नी ने स्पष्ट कर दिया कि वह आगे के 
सम्मेलन में तभी भाग लेगा जब कि सभी राष्ट्रों के अधिकारों की समानता को सिद्धान्तत' 
स्वीकार कर लिया जाय। जब उस वर्ष अक्टूबर में सम्मेलन की बेठक हुई तो जर्मनी उसमें 
शामिल नहीं हुआ। दो महोनों तक सम्मेलन का काम बिल्कुल बन्द-पड़ा रहा । इस समय की 
महत्त्वपूण घटना केवल यही थी कि फ्रांस ने एक नयी सुरक्षा-योजना प्रस्तुत की और यह प्रस्ताव 


सुरक्षा और निरसीकरण की समस्या ११७ 


श्खा कि शक्मास्रो के निर्माण पर सभी देशों में राज्य का एकाधिकार रहे । किन्तु इस समय 
जमंनी का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण था । 


जअमनी की मौंग--१६ सितम्बर को जर्मनी-सरकार ने वर्तमान हालत में सम्मेलन में 
भाग नहीं लेने के अपने निर्णय की यूचना दी थी। दो दिन बाद ब्रिटिश-सरकार ने अपने 
विचारों का एक विवरण प्रकाशित किया, जिससे जम॑न-समानता के प्रश्न छठाने की बात को 
अनुखित बताया गया था । पर शीम ही यह स्पष्ट हो गया कि यह बाधा दूर किये बिना प्रगति 
की कोई आशा नहीं है। जून, १९३२ में ब्र निंग-मन्न्रिमण्डल के हट जाने पर पेपन का मल्ि- 
मण्डल जर्मनी में कायम हो चुका था और नयी सरकार जमेन-समानता के दावे पर काफी जोर दे 
रही थी। आखिर ११ दिसम्बर को एक रास्ता निकाला गया। जेनेवा में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, 
इटली और अमेरिका का एक सम्मेलन बुलाया गया। पाँच दिनों के घोर प्रिक्षम के 
बाद एक अस्ताव के आधार पर सम्मेलन ने सुरक्षा-व्यवस्था के अधिकारों की समानता 


का जन दावा स्वीक/र कर लिया । इस प्रकार जम॑नी को अन्य राष्ट्रों के साथ समानता का 
पद प्राप्त ही गया । 


२ फरवरी, १६३३ को सम्मेलन का काम पुनः प्रारम्भ हुआ । इस समय तक यूरोप के 
इनिहास में एक नया युग शुरू हो चुका या। जर्मनी के प्रत्ति फ्रांस के कड़े दख के कारण जमनी 
में नाली पार्टी का उत्थान हो रहा था । ३० जनवरी को हिठलर जमेनी का प्रधान मन्नरी बन 
चुका था। वर्साय-सन्धि का अन्त करना उसका प्रसुख उद्देश्य था। २४ फरवरी को जापान ने 
यह सूचना दे दी कि वह राष्ट्रसंघ से अलग हो रहा है। यद्यपि उसके प्रतिनिधि सम्मेलन के 
कार्यों में अभी भी भाग ले रहे थे, फिर भी सम्मेलन की सफलता की आशा और अधिक धृमिल 
हो गयी । हिटलर के शासनारुढ़ होने पर भी जमेनी ने निरधोकरण-सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि 
भेजा । परन्तु इस बार सम्मेलन में फ्रांस की सुरक्षा-माँग और जमंनी की मिरश्रोकरण-माँग दोनों 
खुलेआम टकरा गयी ।. अर्मनी में नात्सी याटी का पेर ददताएर्वंक जम रहा था । इस कारण 
यह स्वाभाविक था कि फ्रांसीसी सरकार जमंन दावों को स्वीकार करने में अधिक अनिच्चा 
प्रदर्शिन करे । सम्मेलन के ठप पड़ जाने की पूरी आशंका दीखने लगी । ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि निरस्रीकरण संम्मेलर का सदा के लिए अन्त ही जायगा; लेकिन ऐसा होने से बच्ध गया ! 
मार्च के अन्त में जब कि गतिरोध पृण हो चुका था, ब्रिटिश-प्रधान मनन्‍्त्री राम्जे मेकडानहड ने 
जेनेवा आकर सम्मेलन की कार्यवाही में छुछ दिनो के लिए नयी जान डाल दो । एन्‍्होने एक 
प्रस्ताव भस्तुत्त किया, जिनकी 'मिकडानल्ड योजना” कहते हैं । 

मेकडानल्ड योजना--भैकडानल्ड योजना! पाँच भागों में बेंढी हुई थी और इसमें 
सुष्यतः उन सब प्रस्तावों का संग्रह था जिनके ध्वीकार किये जाने की अब तक अधिक-से-थपिक 
आशा थी। पहला भाग सुरक्षा के बारे में था और केलौग पेक्ट के भंग या भंग होने की आशंका 
में कारंबाई करने के विषय में विचार किया गया था। दूसरे भाग में प्रत्येफ देश के लिए 

कम-से-क्म पाँच साल के लिए सैनिकों की संद्या एक तालिका के बनुवार रखने का प्रस्ताव 
किया गया था । इस तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए सैनिकों की संप्या निश्चित कर दी 
ययी थी। तीसरे भाग में युद्ध६सामयी पर युपात्मक आधार पर विचार किया गया था। 
चौथा भाग रसायनिक और कीटापु-युद पर प्रावन्दी लगाना था और अन्तिम साय में एक ऐसे 
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निरसीकरण-आयोग का प्रस्ताव था जिसको निरीक्षण और नियन्त्रण का विस्तृत अधिकार 
प्राप्त हो । 


चार सप्ताहों तक इस योजना पर वाद-विवाद होता रहा। विवाद में यह स्पष्ट हो गया, 
कि मृलभृत सिद्धान्तों पर काफी मतभेद है । जमनी इस समय तक अपना रवेया काफी बदल 
चुका था। ११ मह, १६३३ को जमंन अखबारों में फॉन न्‍्यूरथ का एक लेख प्रकाशित हुआ। 
इस ब्लेख से यह प्रवीत होता था कि जमेनी पुनः हथियारबन्दी की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम 
उठानेवाला है। १३ मई को फॉन पेपन ने भाषण दिया जिसमें उसने युद्ध की प्रशंसा करते 
हुए जम॑ममाताओं को अधिक बच्चा पेदा करने की अपील की ताकि अधिक संख्या में उनके 
बच्चे मातृभूमि की रक्षा के लिए मर सकें । इससे स्थिति और भी बिगड़ गयी । १६ मई को 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यूरोप के राष्ट्रों से निरख्रीकरण करने की अपील की। हिटलर पर इसका 
कुछ प्रभाव पड़ा और १७ मई को उसने जो सरकारी नीति की घोषणा की वह बहुत हद तक 
नरम थी । इससे वातावरण काफी साफ हो गया और जमंनो ने 'मेकडानल्ड-योजना” को 
स्वीकार कर लिया । 


फ्रांस का रुख--अब फ्रांस की बारी आयी। जर्मनी की बढ़ती हुईं शक्ति को देखकर 
फ्रांस निरखीकरण करने के लिए तेयार नहीं था। उसको कोई योजना पसन्द नहीं थी। २१२ 
मई, १६३३ को अमरीकी सचिव नारमन डेबिस ने यह घोषणा की कि आक्रमणकारी के विरुद्ध 
सैनिक या आर्थिक कार्रवाई करने का विरोध अमेरिका नहीं करेगा । फ्रांस पर इसका भी कोई 
असर नहीं हुआ । मतभेद अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अतएव जून में सम्मेलन को इस 
आशा पर स्थगित कर दिया गया कि बीच के अवकाश काल में निजी वार्ताओं द्वारा शेष 
मतभेद दूर कर दिये जायँंगे । किन्तु निरसख्तीकरण समझोते की थाशा अब बिल्कुल ही समाप्त 
हो चुकी थी । 


फ्रांसीसी योजना--सम्मेलन के अवकाश-काल में निरसीकरण-बविपय पर वार्तालाप 
होता रहा । आधथेर हन्डरसन यूरोप के सुख्य राजधानियों में बातचीत करने के लिए भ्रमण करते 
रहे। यह उनका “निरशसीकरण-अभियान! था। इस अभियान से यह शौप्र ही पता चल गया 
फि फ्रांस अपनी सेना घटाने के लिए राजी नहीं हो सकता है। किन्तु समझौता करना आवश्यक 
या। १६३६ के मध्य में एक योजना तैयार की ययी । इसके अनुसार निरतीकरण समझौते को 
दो कालों में बाद दिया गया । वर्ष की एक अवधि की दो भागों में विभक्त किया गया । प्रथम 
दो बष में जो परीक्षा-काल कहलाया, शर्राश्वों पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रणाली स्थापित 
को जाने वाली थी तथा राष्ट्रीय सेनाओं का पुनर्गठन भारम्म किया जानेबाला था । हथियारबन्दी 
की होड़ की द्वितोय काल में सीमिठ किये जाने का सुप्ताध रखा गया था । यह योजना मृशतः 
फ्रत्तीसी थी और ब्रिटेन ठथा इटली का समन इसे प्राप्त था । 


३५ अक्टूबर को सर जॉन साइमन ने सम्मेलन के ब्यूरो में छपयु 'क प्रस्ताव को विधिवत 
पेश किया । आमतौर से इस प्रस्ताव का समर्थन हुआ, लेकिन हुरठ ही निरशीकरण-सम्मेलन 
पर एक बजपात होनेवाला था । ब्यूरो को बेठक दोपहर के साढ़े बारह बगे समा हुई और दो 


सुरक्षा और निरश्तीकरण की समस्या श्श्हू 


बजे हन्डरसम को तार द्वारा यह सूचना मिली कि जमनी सम्मेलन से अपना सहयोग हटा रहा 
है। कुछ ही समय बाद जर्मनी ने राष्ट्संध से अलग हो जाने की सूचना भी भेज दी । जर्मनी की 
यह नीति एक दिन पहले ही मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्धारित हो चुकी थी । 


सम्मेज्ञषन का अन्त :णमनी की इन निर्णयों से निरस्तीकरण की सारी आशाओं पर 
पानी फिर गया। १२ नवम्बर को जमन-जनमत के द्वारा हिडलर की इस नीति का जबरदस्त 
समर्थन हुआ। ८ दिसम्बर की इटली ने भी बतला दिया कि सम्भवत्तः कुछ दिनों के बाद वह 
भी राष्ट्रतंध की सदस्यता त्याग दे। जरमनी को नीति को इरासे प्रवल समर्थन प्राप्त हुआ । 
जमनी के अलग हो जाने के छह महीने बाद तक सम्मेलन कुछ भी प्रगति नहीं कर सका और इस 
अवधि में जर्मनी सहित प्रमुख राष्ट्र कूटनीतिक पत्र-ब्यवहार द्वारा विचारों का आदान-प्रदान 
ही करते रहे । इन पत्र-व्यवहारों में अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया; लेकिन इनका कोई 
नतीजा नहीं निकला | फरवरी, १६३४ में श्री ईडन पेरिस, रोम और बलिन गये । बर्लिन भें 
वे हिटलर से मिले । उसके प्रभाव से जर्मनी की मूल माँगों में कुछ परिवर्तन हुआ । हिटलर 
ऐसी सीमा को स्वीकार करने के लिए तेयार था जिसे फ्रांसीसी, इटालियन और पीलिश सेनाग्रों 
के लिए समान रूप से स्वीकार की जाय। जम॑नी वायुसेना के लिए भी प्रतिशत निश्चित 
करने के लिए तेयार था। १६ मार्च को फ्रांत से यह सवाल प्रष्ठा गया कि वह इस शत्त पर 
आगे बातचीत करने के लिए तेयार है या नही । छत्तर में फ्रांसीसी सरकार ने जर्मन प्रनर्शश्नीकरण 
के प्रत्ति विरोध प्रकट करते हुए यह मत व्यक्त किया कि किसी निरश्रीकरण-समझौते के पहले 
गारंटी आवश्यक है। फ्रांस से फिर यह प्रछ्ठा गया कि जिस प्रकार की गारंटी फ्रांस परमावश्यक 
समझता है, उसका स्वरूप क्‍या है? इसो बीच जमनी का बजट प्रकाशित हुआ । इसमें 
सैनिक व्यय पर काफी इृद्धि दिखाई गयी थी । स्थिति पर इसका असर पड़े बिना नहीं रह सका ! 
१७ अपग्निल को फ्रांसीसी सरकार ने यह उत्तर दिया कि जमेनी का जो बजट प्रकाशित हुआ है; 
उससे यहद्द स्पष्ट है कि जमंनी पुनर्शश्लीकरण करना चाहता है। फ्रांतीसी सरकार ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि श्रव कोई भी गारंटी क्यो न दी जाय, वे जम॑नी के पुनर्शश्तोकरण के किसी भी 
प्रस्ताव से सहमत नही होगे ! फ्रांस ने जमनी के प्रस्तावों पर वार्ता करने से साफ-साफ इन्कार 
कर दिया । 


निरश्रीकरण में असफलता :--फ्रांस का यह उत्तर सम्मेलन का वास्तविक अन्त था। 
२६ मई, १६३४ को सम्मेलन का अधिवेशन पुनः बुलाया यया । सम्मेलन में जो बहस हुई 
उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्मेलन में दो विचारधाराएँ थीं। ब्रिटेन, अमेरिका 
और इटली का बिचार था कि पहले निरश्चीकरण की दिशा में कोई कदम उठा लिया जाय और 
त्व उसके बाद सुरक्षा की समस्या पर विचार किया जाय । इसके विपरीत फ्रांसीस्ती और रूसी 
प्रतिनिधियों का विचार था कि पहले सुरक्षा की बाद तय हो फिर निरश्वीकरण पर वार्ता की 
जाय। १३ जूत को सम्मेलन पुनः स्थगित कर दिया गया। आर्थर हन्डरसन ने खुले वौर 
पर फ्रांस को निरश्रीकरण की असफलता के लिए जिम्मेवार ठहराया । दो वर्षों के निरंतर 
प्रयास के बाद भी राष्ट्रसंघ का निरसीकरण-सम्मेलन एक भी बन्दूक, टैंक या हवाई जहाज में 
कमी नहीं कर सका । १६३४ के वाद सम्मेलन का अधिवेशन होना भी बन्द हो गया, यथपि 


१३१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


नियमानुसार इसको समाए नहीं किया गया । १६३५ में सम्मेलन के अध्यक्ष ६न्डरसन की मृत्यु 
भी हो गयी ।* 


सम्मेलन की विफलता के कारगा 


इस प्रकार निरसख्तीकरण का सम्मेलन असफल हो गया और मनुष्य की आशाओं पर पानी 
फिर गया । इस सम्मेलन की घिफलता के झुखय कारण निम्नलिखित थे $ 


विभिन्‍न शक्तियों के मतभेद :--निरशीकरण सम्मेलन को सफलता नहीं मिली, इसका 
एक प्रमुख कारण विभिन्न शक्तियों के बीच उग्र मतभेद था । फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा का 
दृढ़ समर्थक था। वह राष्ट्रसघ के तत्त्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना 
चाहता था । इसे बह जर्मनी के आक्रमण से निश्चिन्त हो सकता था । इसके बाद वह अपने 
हथियारों को घटाने के लिए तेयार था। लेकिन इसके विपरीत प्रिटेन का कहना था 
पकि हथियारवन्दी की होड़ को तुरत समाप्त करना चाहिए। हथियारों की वृद्धि राष्ट्रों में 
असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। यदि हथियारों को घटा दिया जाय तो असुरक्षा और 
आक्रमण की आशंका अपने आप समाप्त ही जायगी । चह सुरक्षा के पहले निरश्नीकरण को आंब- 
श्यक मानता था। ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सेना के सगठन की बात को 
अक्रियास्मक मानते थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस की सुरक्षा की भांग जमेनी की सुरक्षा की मांग 
से सबंथा प्रतिकूल थी। इन दोनों के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना 
असम्भव था | 


युद्ध सस्वन्धी मनोश्ृत्ति ः--निरश्रीकरण सम्मेलन की असफलता का दूसरा कारण युद्ध 
सम्बन्धी मनोदृत्ति में मोलिक मतभेद था। कुछ राज्य शान्ति के समर्थक थे और युद्ध के निवारण 
को परम आवश्यक मानते थे। लेकिन फ्रासिस्ट इटली तथा नात्सी जम॑नी के नेता युद्ध को मानव 
जाति के विकास के लिए. आवश्यक मानते थे। वे शान्तिवाद को कोरी कायरता और 
नपु'सकता मानत्ते थे । इन जंगखोरों के सामरिक प्रवृत्ति के चद्धान से टकरा कर सम्मेलन की 
नौका चूर-चुर हो गयी। 


निरस्त्रीकरण में अधिश्वास--सम्मेलन को विफलता का कारण महाशक्तियों का 
निरखीकरण के सिद्धान्त में अविश्वास और पक्षपात्रपूर्ण व्यवहार था । प्रथम विश्व युद्ध के बाद 
जमनी को जबरदस्तों निःशत्न कर दिया गया और विजेताओं ने बादा किया कि बाद में वे भी 
निरसखीकरण कर लेंगे। लेकिन थे हमेशा इस वादे को टालते रहे । यह बड़ा हो स्वा्थपृर्ण 
था। बस्तुतः बात यह थी कि निरद्वीकरण में उन्हें विश्वास नही था। 

उपनिवेशों की सुरक्षा का प्रश्न--पश्चिमी यूरोप के राज्यों को निरद्चोकरण प९ विश्वास 
भी कैसे होता । वे सब-के-सब साम्राज्यवादी राज्य थे और ससार भर में उनके उपनिवेश फेले 
हुए थे। इन उपनिवेशों पर अपना अपविद्र शासन कायम रखने के लिए प्रबल सैनिक शक्ति 
की आवद्यकता हमेशा बनी रहती थी । अतएवं निरश्रीकरण के सम्बन्ध मे उनके जो भी प्रस्ताव 
होते वे केवल प्रचार के छद्दे इ३ से होते ईमानदारी की भावना उसमें बहुत हो कम थी । 
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सुरक्षा और निरसोकरण की समस्या श्र 


समस्या का प्राविधिक रूप--निरसीकरण की समस्या का यह दुर्भाग्य था कि इसे 
मौलिक रुप से नहीं, वरन्‌ ऊपरी तौर से तथा प्राविधिक रूप से सुलझाने का यल किया गया। 
इस सम्बन्ध में हुजर तथा डि ग्रेजिया ने ठीक ही लिखा है कि “निरसीकरण हथियारों को 
मर्यादित करने की प्राविधिक समस्या नहीं किन्तु एक ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
स्थापित करने की एक मनोवेज्ञानिक तथा राजनीतिक समस्या है, जो शत्रों के बिना अन्य साधनों 
से सुरक्षा स्थापित करे तथा विवादों का हल करे। हथियारबन्दी की होड़ पैदा करनेबाली 
आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक परिस्थितियों को दूर करने के स्थान पर सम्मेलन में 
प्रतिनिधियों ने कुछ शय्यों पर प्रतिबन्ध लगाने चाहे । इन प्रयलों में बोमारी के बाह्य लक्षणों 
का इलाज किया गया, अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता की व्याधि का अनुसन्धान या निदान नहीं 
किया गया ।” 


शस्त्रीकरण का स्वरूप-निर्धारण--शर्ीकरण की यथार्थ व्याख्या और उसका स्वरूप- 
निर्धारण करने के प्रयास में भी निरस्रीकरण सम्मेलन असफल हो गया। निरखीकरण का तात्पर्य 
यह नहीं है कि तोपो, लड़ाकू विमानों, टैंकों, युद्ध पोतों, क्रजरों तथा पनडुब्बियो की संख्या को 
सीमित किया जाय। आजकल का युद्ध बड़ा जटिल हो गया है। जो चीजें नागरिक सेवा 
के काम भातो हैं वे बात की बात में युद्धोपयोगी समान के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। 
शान्तिकालीन प्रयोजनों के लिए विभिन्न साम्रगी तेयार करनेवाले कल्-कारखाने बड़ी सुगमता 
और शीघ्त्ता से हथियार तैयार करनेवाले कारणानों में बदले जा सकते हैं। इन परिस्थतियो 
भें शख्व बनानेवाले कारखानों का निर्धारण और नियन्त्रण एक बड़ा जटिल काम है। 


सहयोग की भावना का अभाव-इन सारी कठिनाइयों के बावजूद निरश्रीकरण 
हो सकता था यदि राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना रहती । लेकिन जेनेवा में इस भावना 
का पूरा अभाव था। जेनेवा में विभिन्न राष्ट्र इसलिए इबद्धा नही हुए थे कि निरसोकरण करके 
वे विश्व-शान्ति की स्थापना करेंगे; उनका सुख्य उद्देश्य अपनी अभुता बढ़ाना और प्रतिपक्षो की 
शक्ति को सीमित करना था । कोई भी राज्य सच्चे दिल से हथियारों को कम करने को तेयार 
नही था । प्रत्येक देश अपने श्तरों को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समझता था और दूसरे के 
हथियारों का उद्देश्य आक्रमण मानता था। सम्मेलन का पूरा वातावरण सन्देह, आशंका और 
भय का था । इस कारण सम्मेलन की असफलता निश्चित थी । 


हथियारों के निहित-रवार्थ-सम्मेलन को विफल बनाने का सुझय प्रयास हथियार 
व्यवसाय के निहित-स्वार्थ के लोगों ने किया । इस व्यवसाय के लौगों ने जेनेवा में अपने 
प्रतिनिधि भेजे जिन्होंने यह प्रयास किया कि सम्मेलन किसी तरह असफ़ल हो जाय क्योंकि यदि 
सम्मेलन सफल हो जाता तो उनके अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय को गहरी क्षति और . घवका 
पहुँचता । शीयरर एक इसी प्रकार का प्रतिनिधि था जिसको हथियार बनाने वाली तीन 
अमरीकी कम्पनियों ने जेनेवा में भेजा था। उसका काम था राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को घूस 
देकर उन्हें निरघोकरण को विरोधी बनाना । जब जेनेवा-सम्मेलन विफल हो गया तो शीयरर 
को इन कम्पनियों ने केबल ५१,२३० डालर दिये, यक्षत्रि छप्ते २,५५,६५७५ डालर देने का 
वादा किया गया था! अठएव शौयरर ने इन कम्पनियों पर शेष राशि को प्राप्त बरने के लिए 
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मुकदमा किया । इस झुकदमे की जाँच के क्रम में पता चला कि हथियार व्यवसाय ने 
किस प्रकार जेनेवा निरश्नोकरण सम्मेलन को असफल बनाने का प्रयास किया था | 


आत्मसंहार की तैयारी --असफल निरस्त्रीकरण सम्मेलन से कोई सम्मेलन नहीं होना 
ही अच्छा है, क्योंकि इसकी असफलता से मनमुटाव और गलतफहमी बढ़ती है। १६१६ में 
जिस कुचक्र से मनुष्य बचना चाहता था वह एक बार फिर पूरे बरेग से चलने लगा। सब- 
के-सब आत्महत्या करने की तेयारी करने लगे। निरस्त्रीकरण की सारी आशाएँ लुप्त हो 
गयी । यूरोप के सभी राज्य अपनी अपनी सेन्‍्य-शक्ति बढ़ाने लगे और संसार उसी अन्तर्राष्ट्रीय 
अराजकता की स्थिति में पहुँच गया, जिसमें यूरोप प्रथम विश्व-्युद्ध के अवसर पर था ।* 
इदली और जम॑नी सेनाएँ बढ़ाने में व्यवस्त हो गये। उनकी देखा-देखी फ्रांस, पोलैंड और 
यूरोप के अन्य छोटे-छोटे राज्य भी छड़ाई को तेयारी में लग गये। करोड़ों रुपया खर्च 
करके फ्रांस ने 'मेगिनो-लाइन तयार की । फ्रांस की पूर्वी सीमा पर सेनिक इंजीनियरों ने 
बड़ी कुशलता के साथ इस लिाइन' को तयार किया था। जमीन की सतह के नीचे किला: 
बन्दियाँ की गयी थीं। इन किलों में बड़ी-वड़ी पलटनें रह सकती थी। इसमें बिजली, 
अस्पताल, सेनिकों के निवास, भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध था । इन किलों को इस्पात, 
सीमैन्ट और कंक्रीट से इतना मजबूत बनाया गया था कि तोपों, बमों और टैंको से उन्हें 
तोड़ा नहीं जा सकता था। ऊपर से देखकर कोई यह महीं कह सकता था कि जमीन के 
नीचे इतने बड़े-बड़े किले मौजुद हैं। फ्रांस को जबाव देने के लिए हिटलर ने भी समानान्‍्तर 
रूप से किलाबन्दियो की एक श्रृंखला तथार करायी थी जिसको 'सीगफ्रीड-लाइन” कहां 
जाता था। यह किलाबन्दी भी 'भंगिनो-लाइन! की तरह ही मजबूत थी । प्रत्येक देश सेनिक 
आवश्यकताओं पर करोड़ों दपया खचे करने लगा। ब्रिटेन ने भी अपनी सुरक्षा-सेना पर 
व्यय के लिए बजट में सुरक्षा-्कोप बढ़ा दिया। श््रीकषण की होड़ को रोकने के लिए 
जेनेवा में किये गये प्रयास के विफल होने के साथ ही बाशिंगठन श्ौर लन्‍्दन के नाविक सम- 
झौते भी भंग हो गये। प्रशान्त महासागर में सम्भावित संघर्ष को दृष्टि में रखकर जापान 
और अमेरिका भी अपनी नाबिक शक्ति बढ़ाने लगे। इस वातावरण में निरस्रीकरण पर 
बार्ताक्ञाप करना ही बेकार था । निरद्धीकरण मनुष्यमात्र का स्वप्न ही बना रह गया । 


3. 5०00ए%७, रघध्डककादां 2865 (३६ 24.), ए7. 2393-33, 


अध्याय ४ 


ज्ञतिपूत्ति, युद्ध ऋण और आर्थिक संकट 


( पेल्फुणानं०09, जैंए 0९०६ घणवें 8207०:ाॉ2 एएंडां5 ) 


विपय प्रवेश :--युद्धोत्तर काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में क्षतिपृत्ति 
की समस्या एक अत्यधिक जटिल और विवादास्पद समस्या थी । इसका प्रभाव समस्त संसार 
के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन पर पड़ा । यह विषय इतना विशिष्ट था कि वर्षों तक यह 
संसार के राजनीतिशों का ध्यान आकृष्ट किये रहा और जनप्ताघारण में भी इस पर सवत्र चर्चा 
चलती रही | क्षत्तिपृत्ति समस्या को समझने के लिए एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। 
युद्ध के बाद क्षतिपृत्ति उन्‍्हों देशों को करना था जो आर्थिक दृष्टि से इसके योग्य नही थे, जो 
क्षतिपृत्ति की अदायगी करने में शान्ति-सन्धियों द्वारा बिल्कुल असमर्थ बना दिये गये थे। 
इसका अन्तिम नतीजा केवल यही नहीं हुआ कि पराजित राज्यों की आर्थिक कमर टूट गयी; 
बल्कि समस्त संसार एक भहान्‌ आर्थिक प्रलय में हंव गया। इससे भी बढ़कर इसका परि- 
णाम यह हुआ कि मित्रराष्ट्रीं के सुद् में खासकर ब्रिठेन और फ्राँस में, परस्पर तनाव पेंदा हो 
गया, जिससे लाभ उठाकर जम॑नी ने हुरत ही अपना पूनरनिर्माण किया और यूरोपीय राज्यों को 
चुनौती देने लगा । 

क्षतिपूर्ति की समस्या :--विजेता को अपने पराजित प्रतिपक्षी से युद्ध का समस्त व्यय 
बसूल करने का अधिकार प्राचीन युग से हो माना जाता रहा है। लेकिन महायुद्ध के समय 
कई देशों में यह मत व्यक्त किया गया था कि परम्परा से चलती आने बाली युद्ध-क्षतिपृर्ति की 
प्रथा का इस बार आभ्रय न लिया जाय | युद्ध के विशाल रूप ने शुरू में ही यह स्पष्ट कर 
दिया था कि इस प्रकार के दावे को पूरा करना इस बार किसी भी राष्ट्र की शक्ति के बाहर 
है। लेक्नि मित्रराष्ट्रीं के कर्णधार दयाल्ु या परोपकारी व्यक्ति नहों थे। महायुद्ध के कारण 
उनके धन और जन की काफी क्षति हुई थी और जमेनी तथा उसके साथियों को इसके लिए 
उत्तरदायों ठहराया गया था । जिन राज्यो को लडाई के कारण नुकसान उठाना पड़ा थ& 
वे समझते थे कि इसकी क्षत्ति की पूर्चि जमंनी ओर उसके साथियों को करना है। लेकिन, 
युद्ध के धन्‍त होते-होते यह स्पष्ट हो गया कि आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गेरिया क्षतिप्रृत्ति को कोई 
भी रकम अदा करने में असमर्थ हैं। लड़ाई के वाद वे बिल्कुल निर्वल हो गये थे और उनके 
प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र उनके हाथ से निकल चुके थे। उनकी आर्थिक अवस्था सम्भालने 
के लिए उन्हें स्वयं कर्ण की आवश्यकता थी । इसके अतिरिक्त फ्रांस को इन छोटे देशों से 
कोई भय नहीं था। वह तो इस फेरे में था कि जर्मनी की द्यार्थिंक कमर इस तरह तोड़ दी 
जाय कि फ्रांस पर आकमण करने की कमी हिम्मत नहो। इस प्रकार क्षविपृत्ति का सारा बोच्च 
जरमनी पर ही पड़नेवाला था । 

विराम-सन्धि के समय मित्रराष्ट्रों ने यह दावा किया था कि वे जरमनी के साथ श्षतिषृत्ति 
के प्रश्न पर रियासत करना चाहते हैं और इसलिए जमंनी से केवल यही मांय की गयी कि 
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बह स्थल, जल या आकाश से आक्रमण बरने के कारण /मिग्रराष्ट्रो की नागरिक दयानता के 
धन-जन की जो भी छ्षत्ति हुई उसकी छतिपुक्ति करे // जमनों ने इस दावे के आधार पर हथियार 
डाले थे और यर्माय-सन्धि की २३२ यों घारा में इग बात को अश्रशः दोहराशा गया था। 
कुछ दिनों के बाद यह बिल्कुल रपट हो गया हि यह कोई घाग सियासत नहीं थी; बयोंकि 
जर्मनी के बतेमान साधनों के द्वारा इस झत्तिपुत्ति को चुसाना अगम्भव था। वर्गायन्‍्सन्धि के 
द्वारा उसका अंगन्मंग कर दिया गया था और उसहें सारे ऋपनियेश छीन लिये गये थे 
जमनी के ग्यनिज पदार्थयाले प्रदेश एवं ब्यायसायिक फेस्द्र पर मित्रराष्ट्रों का अधिकार हो 
गया था। ऐसी स्थिति में जमनी के लिए शतिपूत्ति करना अमम्भव था। क्षत्रिप्त्ति के प्रश्न 
पर बर्साय-सन्धि और पहले को अन्य सन्धियों में अन्तर केवल इसना हीं था कि इस बार 
शान्तित्सन्धि में अदायगी की कोई रकम निद्चित नहीं की गयी थी। इस काम को पीछे के 
लिए छोष्ट दिया गया था । 

छतिपूर्ति की कठिनाइयौं--अनेक रष्टिपों से महायुद्ध के बाद को क्षविषृत्तिं की 
भमस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन चोज थी। मित्रराष्ट्रों के सामने १८७३१ की 
फ्रांसीमी क्षतिपूर्ति का छदाइरण था । उन्होंने सोचा कि जिम गुगम्ता के साथ जर्मनों नें 
फ्रॉंस से १८७१ में हरजाने की रकम बरयूल कर ली थी, उसी गुगमता के साध वे भी जमेनी 
से बयूल कर लेंगे । किन्तु यह उनकी महान भूल थी । वे इस बात को नहीं देख गके कि 
क्षत्तिपर्ति की समस्या और युद्-ऋणों ( छमा वं००७ ) में पा सम्पन्ध है। लड़ाई के समय 
यूरीप के विभिन्न राज्यों को बहुत बड़ी रकम दूसरे देशों से कर्म लेनी पढ़ो थी। शुरू में 
ब्रिटेन ने कर्ज दिया। लेकिन, युद्ध के बदने के कारण तिदेन कज देने को स्थिति में नहीं 
रहा और वह स्वय अमेरिका से भारी रकम कर्ज में लेने को विवश हुआ। जब अमेरिका ने 
युद्ध में प्रबैध किया तब उसने भी बहुत देशों को कर्ण दिया । युद्ध समाप्त होने के बाद स्थिति 
यह थी कि यूरोप के बहुत से राज्य अमेरिका और व्रिदेन के बजंदार थे दौर रबय॑ ब्रिटेन 
अमेरिका का ऋणी था। प्रइन यह था कि इन कर्जो को कंसे अदा किया जाय | इसके लिए 
विजित राज्य जमंनी को क्षतिपूर्त्ति की अदायगी पर ही आध्षित थे । 


झ्षतिपूर्सि-समस्या की दूसरी विशेषता यह थी कि इस पर मिन्रराष्ट्रों के बीच एकमद 
नहीं था। इन प्रइन को लेकर खास कर ब्रिटेन और फ्रांस में तनाव पेदा हो गया। प्रिदेने 
जर्मनी का आर्थिक पुनरोत्यान चाहता था । इसके दो कारण थे। जम॑नी ब्रिटिश मालों के 
लिए. एक अच्छा बाजार था। ब्रिटेन का हित इसमें था कि जरमनी जल्द-सेन्‍्जल्द आर्थिक 
रष्टि से अपने पेर पर खड़ा हो जाय । फिर, ब्रिटेन रूसी साम्यवाद की बाढ़ को जमनी की 
पुनरोत्यान करके रोकना चाहता था। इन्ही कारणों से ब्रिटेन क्षत्िपूर्ति के प्रश्न पर कड़ाई 
का रुख नहीं अपनाना चाहता था। फ्रांस का विचार ठोक इसके विपरीत था। वह अपने 
घृणित शत्रु जमेनी का पूर्ण हास चाहता था। उसके विचार में जमनी के साथ बंता ही 
बर्ताव करना चाहिए जेसा एक दिवालिये के साथ किया जाता है। जिस तरह एक दिवा- 
लिया की सारी सम्पत्ति पर महाजन लोग अपनी रकम प्राप्त करने के लिए अधिकार जमा 
लेते है उसी तरह का व्यवहार फ्रांध जमेनी के साथ करना चाहता था। ऐसी स्थिवि ,में ऋ्रींत 
. और ब्रिटेन में पारस्परिक तनाव निश्चित था। इसके अतिरिक्त अमेरिका को दिलचस्पी कैवल 
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युद्ध-क्रषों में थी । वह अपने दिये हुए ऋण की अदायगी चाहता था और क्षतिपृर्त्ति को केवल 
एक यूरोपीय समस्यामात्र समझता था | 


शान्ति-सम्मेलम में क्षतिपृर्त्ति की कोई रकम निश्चित नहीं की गयी थी । यह काम्त 
एक क्षतिपृर्त्ति आयोग के ऊपर छोड़ दिया था कि वह बिल तेयार करे और यह निश्चित करे 
कि इस बिल की रकम जिस प्रकार चुकायी जाय। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जमनी के प्रति- 
निधि इस अधोग के सदस्य थे। इन चार प्रसुख प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आयोग में अन्य 
मित्रराष्ट्रों को तरफ से भी एक-एक प्रतिनिधि लेने की व्यवस्था की गयी थी। आयोग को 
मई, १६२१ तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया । इस तारीख से पहले जममी को सोना 
या माल के रूप में एक अरब पौंड अदा करना था। इस धनराशि से जमंनी में स्थित मित्र- 
राष्ट्री की सेनाओं का ख्े चलना था और इससे वाकी बची रकम को क्षतिपूर्ति के खाते में 
जमा करना था। यह अच्ुमान लगाया गया था कि इसके बाद के भुगतान कम-से-कम तीस वर्षों 
में जाकर परे हो सकेंगे । 


वर्साय-सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह प्रइन उठा कि जमंनी क्षतिप्‌ति में कितनी 
रकम दे और केसे दे। जर्मनी से जो कुछ वसूल हो सके उसे किस प्रकार मिंत्रराष््र आपस में 
वाँटे १ जर्मनी से कहा गया कि वह क्षतिपृरति की अदायगी के नि्मित्त कुल कितनी रकम देगा, 
इसकी सूचना मित्रराष्ट्री को शीघ्र दे। उसे कहा गया कि यदि बह पूरे दायित्व के निवयने में 
कोई एक सुश्त रकम देना चाह तो मित्रराष्ट्र ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन, जमंनी 
की तरफ से कीई सन्तोपगनक जवाब नहीं मिल्ला। अतः मित्रराष्ट्र इस विषय का निर्णय स्वयं 
कर होने का प्रयास करने लगे। अप्रिल, १६२० में सानरेमो नामक स्थान पर एक सम्मेलन 
( 8७०7० 007ट९7०० ) हुआ और यद्द निश्चित किया गया कि कुल दायित्व तय करने के 
लिए जर्मन सरकार को आमने-सामने सम्मेलन में निमन्त्रित किया जाय। एसी वर्ष छुलाई में 
यह सम्मेलन स्पा (599) नामक स्थान पर हुआ। इस सम्मेलन में जम॑नी के चान्सक्षर और 
विदेश मन्त्री ने मित्रराष्ट्रो के प्रसुुख मन्त्रियों से पहली वरावरी के स्तर पर बातचीत की । सम्मेलन 
में जमेनी ने कुछ प्रस्ताव रखे । किन्ह, ये प्रस्ताव 'बेहूदे और बेकार”! कहकर अस्वीकार कर दिये 
गये । यद्यपि स्पा-सम्मेखन का झुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सका किन्द्र अगले छह मास तक जम॑नी 
: कितना कोयला देगा, इस सम्बन्ध मे एक समझौता हो गया। क्षतिपृर्ति के वितरण के महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर भी यहाँ निणय हो यया । मित्रराष्ट्रों में यह समझौता हो गया कि जम॑नी से जो कुछ 
मिले उसका ५२ प्रतिशत फ्रांस को, २२ प्रतिशत ब्रिटेन को, ८ प्रतिशत बेल्जियम को), १० प्रति- 
शत्त इटली को और शेप ८ प्रतिशत अन्य मित्रराष्ट्रो में बाद दिया जाय । 


मित्रराष्ट्र जमंनी से कुछ एकसुश्वकम चाहते थे। लेकिन, इस प्रइन पर इतना मतभेद 
था कि कोई समझौता हो सकना कठिन था । दिसम्बर, ६९२० में इस बात को तय करने के लिए 
ब्रू सेल्स में एक सम्मेलन हुआ; पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला । जनवरी, १६२१ में पेरिस 
में एक दूसरा सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में जमनी से १९ अरब पौंड की मांग की गयी, जिसकी 
४२ वार्षिक किश्तों में अदा करना था। जम॑नी के निर्यात व्यापार आय का १२ प्रतिशत की 
मांग भी की गयी | यह योजना अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों द्वारा नहीं बनायी गयी थी और स्वेच्छा 
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से जम॑नी के लिए इतनी वड़ी रकम अदा करना असतम्भव था। जर्मनी ने इस प्रस्ताव को अस्वी- 
कृत कर दिया। मित्रराष्ट्रों ने भो इस योजना को स्वीकार करने के लिए जर्मनी पर दबाव नहीं 
डाला | इस प्रन पर विचार करने के लिए मार्च, १६२१ में लन्‍्दन में एक सम्मेज्ञन हुआ और 
अपना उत्तर देने के लिए जमंनी की आमन्त्रित किया गया। सम्मेलन में जमेनी ने अपना एक 
स्वतन्त्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जम॑नी डेढ़ अरब पौंड श्षत्रिधुर्ति देने का तेयार हो गया और इसके 
साथ-साथ यह मांग कर बेठा कि जर्मनी पर से सारे व्यापारिक प्रतिबन्ध छठा लियेका।येँ, छतकी 

भूमि पर स्थित मित्रराष्ट्रीय सेना हटा ली जायेँ तथा ऊपरी साइलेशिया पर जर्मनी का अधिकार 
रहे ! मित्रराष्ट्रो को यह प्रस्ताव मंजुर नही हुआ । वे जम॑नी पर काफो रंज हुए। ३ मार्च, १६२१ 

को जमेनी के पास एक अन्तिमेत्थम भेजा गया। जमंनों द्वारा क्षत्रिपूर्ति की प्रारम्भिक चुकतो 

नहीं करने के अपराध में मित्रराष्ट्रों की सेना ने राइन के पूर्व में स्थित इजेलडोफ, ड्यूस्बर्ग दथा 

कूहरो त्रामकू तीन औद्योगिक केन्द्रों पर अधिकार कर लिया। मित्रराष्ट्रों की यह कारवाई 

नत्रिक ओर राजनीतिक दोनों दृष्टियों से आपत्तिव्ण थो । लेकिन, छसकी सुनने ही बाला कौन 

था १ जमंनी ने राष्ट्रसंध में अपील की । उसका कहना था कि उसने आरम्भ की क्षविषृर्ति अदा 

कर दी है। लेकिन, जमंनी की अपोल बेकार सिद्ध हुईं। मित्रराष्ट्रों को अपनी सेनिक कारंवाई 

को बेघता और नेतिकता पर किसी तरह पर्दा डालना था। इसलिए इस विवाद को क्षतिपृति 

आयोग के सामने रखा गया । आयोग ने मित्रराष्ट्रों के मनोनुकूल ही उनके पक्ष में अपना फेंधला 

दिया । 


जब राजनोतिक वार्तालाप अतफल हो गया तो क्षततिपूर्ति-आयोग ने इस मामले की अपने 
हाथ में ले लिया। २५ अप्रिल, १६२१ को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी । ज़मेनी 
कल लग ०2 दायित्व ६,६००,०००,००० ऐंड निश्चित किया गया | लेकिन, इस समय जर्मनी से 
इतनी बड़ी रकम के भुगतान को आशा नहों की जा सकती थी । इसलिए अदायगी का ब्यौरा 
अ, ब, स, तीन प्रकार के बान्डो में विभक्त किया गया। “ओ और 'ब' बान्‍्ड के अन्दगंत 
२, ६००,०००,००० पोण्ड अर्थात सम्पूर्ण क्षतिपृर्ति का एक तिहाई भाग था और जमंनी को यह 
रकम एक अरब पॉंड प्रतिवर्ध के हिसाब से देना था । इसके साथ-साथ उसको निर्यात-बस्तुओं 
के मृल्य का २५ प्रतिशत भी देना था। 'स! बान्ड की रकम ४,०००,०००,००० पौंड थी । 
भुगवान करने को क्षमता स्थिर शो जाने पर जमनी को यह रकम अदा करनी थी । इस प्रकार 
पूरे कर्ज की दो-तिहाई रकम को बतूलो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दो गयी। आयोग 
ने अपने रिपोर्ट में यह भो बतला दिया कि £ मई, १९३१ तक जमूनी ने जो रकम अदा की है 
बह बहुत हो अपर्याप्त है और जम॑नो में स्थित मित्रराष्ट्रों को सेना के खर्च दे लिए भी शरो नहीं 
पड़ती है | इस प्रकार जमंनो द्वारा अब तक दी गयी रकम को कोई महत्त्व नही दिया गया। 

मित्रराष्ट्री को संभवत्तः यह विश्वास था कि जम॑नी क्षत्तिर्ति की इतनी बड़ी रकम मानने 
को तैयार न होगा। अतः सैनिक तेयारियाँ को जाने लगो। ५ मई को क्षत्तिवृति का उप के 
ब्योरा जर्मन सरकार के पास इस अन्तिमेत्यम्‌ के साथ भेजा गया कि १९ मई तक यदि छउते 
स्त्रीकार नहीं किया तो मित्रराष्ट्र की सेना रूर पर कब्जा कर लेगे। | रूर जमनी के धाहु-ब्योग 
का कैन्द्र था तथा जर्मनी के कोयले, लाहे तथा इस्पात का ८० प्रतिशव के लगभग चहाँ उलनन्‍न 
होता था। जिस समय यह अन्विमेत्थमु जमनो पहुँचा उस समय वहाँ एक आन्तरिक संकट चेक 


क्षतिपृ्ति, युद्ध-झण और आर्थिक संकट १२७ 


रहा था, जिसके कारण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। थन्विमेत्यम्‌ की अवधि समाप्त होने के 
एक दिल पूर्व जर्मनी में एक नया मंत्रिमण्डल बन गया । नये मस्त्रिमण्डल ने ११ मई को मित्र- 
राष्ट्रों की माँगों को स्तोकार कर लिया और अगस्त में जमंनी ने क्षतिपूर्ति की पहली किस्त 
५०,०००,००० पौड चुका दिया । 


जमनी की कठिनाइयॉ--यथपि जर्मनी मे मित्रराष्ट्रों के अन्तिमेत्थम्‌ू को स्वीकार 2 
लिया, किन्‍्ह छतकी आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय थो कि यह क्षतिधरर्ति अदा करने में समर्थ 
नहीं था। सबसे पहले यह कोशिश की गयी कि जर्मनी माल की शक्ल में क्षत्रिपूर्ति करे। 
जमंनी ने बहुत तरह के माल दिये भी, पर इसका परिणाम मित्रराष्ट्रीं के हक में अच्छा नहीं हुआ। 
जमंनी के माल उनके बाजारों में मर गये । ये माल जमनी से सुफत में आये थे और इसलिए 
मिप्रराष्ट्रों के बाजार में बहुत सस्ते मूल्य पर बिकने लगे । इसके झुकाबले में अपने देश का माल 
बिकना कठिन हो गया । मित्रराष्ट्रों के पूं जीयति-बर्ग ने इस व्यवस्थ के खिलाफ आवाज 
छठानी शुरू की। यह तय हुआ कि जर्मनी क्षतिपृर्ति की अदायगी माल की शकल में न देकर 
नकद दिया करे । 0य प्रश्न यह था कि जमनी नकदी में केसे भुगतान करे । उसके सामने केवल 
एक ही उपाय था कि वह अपने सामानों को अन्य बाजारों में बेचकर नकद में क्षत्िपृर्ति की रकम 
अदा यरे। पर जमंनी अपने माल को कहाँ बेचे । युद्ध के पर्व रूस और मध्य यूरीप के देश उसके 
बाजार थे। लेकिन युद्ध के बाद ये बाजार भी 5सके हाथ से निकल गये । रूस में साम्यवाद का 
प्रादर्मांध और मध्य यूरोप में नये-मये देशों का निर्माण हो चुका था, जो राष्ट्रीय व्यापार की रक्षा 
के लिए संरक्षण नीति का अनुसरण कर रहे ये । जमनो के पास कोई उपनिवेश भो नहीं बच रहा 
था, जहाँ वह अपना माल बेच सके। इस दशा में विदेशी बाजारों में अपने माल की बेचकर 
प्तिपूर्ति देना जमेनी के लिए सम्भव नहीं था । जमनी के पास अब जो एकमात्र उपैय बच गया 
या, वह यह था कि बह अपने सुद्रा का प्रतार करे । झुद्रा के प्रसार से विदेशी विनिमय में जम॑नी 
के सिक्के का मुल्य गिरेगा, गृल्य गिरने से विदेशों में जमेन माल सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ने से 
उसकी बिक्रो अधिक होगी और इस तरह अपना माल बेचकर जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी कर 
सकेगा | जम॑नी ने इसी नीति का अधुसरण करने का फंसला किया । विदेशी विनिमय में जन 
सिक का सृक््य गिरने लगा जिसके फ़लस्वरूय विदेशी बाजारों में जमेन माल सस्ते बिकने लगे । 
फ्रांस, बिटेन, अमेरिका आदि देशी में जमंन माल इन देशों के माल से भी सस्ता बिकने लगा। 
मित्रराज्य के प्‌“जीपवियों ने पुनः हल्‍ला मचाना शुरू किया कि विदेशी मालों पर आयाव-कर 
लगाया जाय तथा संरक्षप-नीति का अवल्मम्बन किय्रा जाय । यह क्षतिपूर्ति समस्या का हास्यास्पद 
पहल्चू धा। लेकिन, इसके ठुरत ही वाद नाटक का दुखाग्त पहल्चू भी शुरू हुआ। संरक्षप-कर 
के कारण जमनी का माल विदेशों में विकना बन्द हो गया और जर्मनी के लिए अदायगी असम्भव 

हो गयी । 

अब जर्मनी के लिए केवल एक उपाय बच रहा कि वह विदेशों से कर्ज ले। पर अन्त 
रंष्ट्रीय साख नही होने के कारण बह विदेशों ऋण भो नहीं पा सकता था । अमेरिका को छोड़- 
कर कोई देश जर्मगी को कण देना नहीं चाहता थ्य ! इसलिए विदेशी करे के द्वारा जर्मनी 
क्षतिपूर्ति को अदायगी नहीं कर सकता था। ढूबरे, जर्मनो अपनों आधिंक सन्दुलन हो खा बेठा 
भा। युद्ध में हुई क्षति के कारण उसके आयात बढ़ यये थे और निर्यात की मात्रा कम हो गयी 


श्श्प अन्तर्रा ध्ट्रीय सम्बन्ध 


थी । इसका नतीजा यह हुआ कि सोने का भण्डार निरन्तर खाली होता गया, सुद्रास्फीति बढ़ 
गयी और जमन प्िका-मार्क-की कीमत गिर गयी। जमं॑नी शीघ्र सुद्रा-संकट में फ्रेंस गया। 
संकट के पहले २० माक का सामान्य मुल्य एक पौंड था। १९२० में इसकी कीमत गिरकर २५० 
मार्क तक पहुँच गयी । १६२२ में एक पौंड के बदले ३४००० मार्क खरीदे जा सकते थे । आर्थिक 
स्थिति अजीब हो गयी । चोजों की कीमत चेहद बढ़ गयी । आम मजदूर की देनिक मजदूरी में 
कीमतो के बढ़ने के साथ-साथ वृद्धि भी हो सकती थी | लेकिन, मध्यमवर्ग के लोग नौकरों पेशेवाले 
थे और उनके गा।सिक बेतन में हमेशा वृद्धि नहीं हो सकठी थी। इस दशा में मध्यमबर्ग के लोगों को 
अपार कष्ट उठाना पड़ा । छनकी आमदनी आम मजदूरों के समान रह गयी; लेकिन उनके रहन- 
सहन का स्तर ऊँचा था। जन मध्यमवर्ग काफ़ो असन्तुष्ट और बेचेन था । कुछ दिनों के बाद 
मामिक वेतन भी प्रतिदिन दुहराये जाने लगा। पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ | दूकान पर 
सामान खरोदने के लिए लाइन में खड़े रहने के समय भी मुद्रा की कीमत घट सकती थी। जहाँ 
एक ओर जर्मन लोगों की यह दुर्दशा थी वहाँ दूसरी ओर एक विदेशी कुछ ही पौंड, फ्रांक, डालर, 
या रुपया लेकर जर्मनी में एक राजकुमार के समान जीवन बिता सकता था। 


जमनी की आर्थिक स्थिति खराब होने का तीसरा कारण यह था कि वहाँ के बड़े-बड़े 
उद्योगपतियों ने भी सरकार के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया। जमन प्र/जीपति 
जर्मनी में अपनो पू“जी नही लगाना चाहते थे, क्योकि उन्हें यह भय था कि उनकी पृजी 
क्षत्रिपूर्ति के खाते में रख दी जा सकती है। वे अपनी प्रॉजी विदेशों में ही लगाना चाहते थे 
और इस तरह जम॑नी की एक बहुत बड़ी पू“जी बहाँ से गायव हो गयी जिस पर जम॑न सरकार 
का नियंत्रण नहीं हो सकता था।' अन्त में सबसे बड़ी बात यह थी कि जमनी में क्षति 
अदा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जमेनी शुरू से ही वर्साय-सन्धि को आरोपित! सन्धि 
समझता आ रहा था और जन लोगों का विश्वास था कि नेतिक रूप से यह सन्धि उनपर 
बन्‍्धनकारी नहीं हो सकती है। 

ऐसी परिस्थिति में जमेंनी के लिए कोई भी रकम अदा करना असंभव हो गया। समझौते 
के अनुसार अगस्त, १६२१ तक जमंनी ने पाँच करोड पॉंड की प्रथम किझ्त चुका दी। किर्ह 
अब जमंनी एक पेसा देने की स्थिति में भी नहीं था। अतः उसने अगले वष तक के लिए 
अदायगी स्थगित करने के लिए मुहलत (ःण4०ंपाण) माँगी। जमेनी की इस प्रार्थना पर 
जनवरी, १६२२ में केनिस सम्मेलन में विचार किया गया। निर्णय हुआ कि जर्मनी थदायगी 
का थोड़ा-सा हिस्सा आगे के लिए स्थगित कर सकती है। लेकिन जरमनी की स्थिति इससे 
भी नही सम्हली । खुद्रा की कीमत निरंतर गिरती जा रही थी। आर्थिक संकट के कारण 
जर्मन-सरकार ने क्षत्तिपरर्ति देने में अपनी अप्रमर्थता प्रकट की! जमनी ने एक दूसरी सुहलत 
के लिए प्रार्थना की कि नकद अदायगी १६२५ तक के लिए स्थगित कर दी जाय ! 


ऑग्ल-फ्रांसीसी सतभेद-- जर्मनी की पूर्ण झृहलत ((०७। ऋ्राणन्नाण्यंप्रण, की माँग के 
फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की समस्या कुछ समय के लिए मित्रराष्ट्र और जम॑नी के बीच की समस्या 
न रहकर आँरर फ्रॉंसीसी मनसुटाव के रूप में परिवर्तित हो गयी। १६२० में राइनभूमि पर 


३, शाह ण॑ छ७एएण० व्यपंप्क, 


क्षतिपुति, युद्ध-छऋण और आधिक संकट ईश्ट्‌ 


संयुक्त अधिकार के प्रइन को लेकर फ्रांत और ब्रिटेन के दृष्टिकोण में पहली बार मतभेद हुआ 
था। युद्ध-समाप्ति के समय जमेनी-विरोधी भावनाएँ ब्रिटेन में उतनी ही तीव्र था जितनी 
फ्रांस में । ढिन्तु, ब्रिटेन में यह तीव्रता तेजी से कम हीने लगी। फ्रांस को पराजित जर्मनी 
से भी भय था। लेकिन, जमन-नौ-सेना के नष्ट हो जाने से त्रिठिश-साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित 
हो गया था। इसके अतिरिक्त प्रिदेन परम्परा से शक्ति संहुलन के सिद्धांत का अनुसरण 
करता चला आ रहा था। यूरोपीय आयद्वीप में वह किसी एक राष्ट्र को अत्यन्त शक्तिशाली 
नहीं होने देना चाहता था। ऐसी स्थिति में जमनी को घूल में मिलाने के लिए फ्रांस को छूट 
देना उसको परम्परा के विदद्ध की बाव होती थी। इसलिए राइन-भूमि पर जहाँ एक ओर 
फ्रांसोसी सेना ने घोर अत्याचार किये, वहाँ दूसरी और ब्रिटिश-्सेना ने जमन-लोगों को शीघ्र 
ही अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। ब्रिठिश सेना अपने भव मित्रों की अपेक्षा भूतपूर्व 
शत्रुओं से अधिक लोकप्रिय हो गयी थो। फ्रांस ने जानन्बूझकर अफ्रिका के अखेद निम्नो 
की सैनिक ठुकड़ी को जमनी में भेजा था। फ्रांसीसियों द्वारा प्रौत्माहित किये जाने पर इन निंग्रो 
सैनिकों ने जर्मनी पर काफ़ी लत्पाचार किया । इस “अरेत अपमान! के कारण ब्रिठेत और 
अमेरिका का लोकमत फ्रांस से काफी क्षब्घ था ।* 
राइन में पाथंक्यवादी आन्दोलन--ऑग्ल-फ्रांतीसी मतभेद का एक दूसरा कारण 
राइन-भूमि के पार्थवयवादी आन्दोलन (5००प्म४४७४ 77घ0/४7००.) को ओत्त्ताहन बिग जाने 
से सम्बन्धित था। शान्ति-सम्मेलन में फ्रांस ने राइन-भुूमि पर अधिकार जमाने का काफी 
प्रयत्त किया था। लेकिन लायड जार्ज और विल्सन के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका । 
जब फ्रांध को इस दिशा में सफलवा नहीं मिली तो उसने इस क्षेत्र में पार्थक्यवादी आन्दोलन 
को मोत्साहित करने का निर्णय किया।  फ्रॉंसीसी सरकार का इशारा पाकर कुछ सैनिक 
अधिकारों इस क्षेत्र की जमंन जनता को वर्लिन की सत्ता से अलग हो जाने और राइन-भूमि 
को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने के लिए उभाड़ रहे थे। यह आन्दोलन बिल्कुल नकली था 
और राइन-भूमि का कोई भी व्यक्ति फ्रांस की संरक्षता में स्वायत्त शासन नहीं चाहता था । 
परन्तु फ्रांतीसियों की किराये पर कुछ टद्, मिल गये थे या फ्रांसीसी उनको बाहर से ले आये 
थे। विद्वोहियो की फ्रांस और वेल्जियम की गाड़ियों द्वारा कार्यस्थल पर पहुँचाया जाता था । 
जमन नागरिकों से छीने गये हथियारों को उन्‍हें दे दिया जाता था और जो हथियार जमन 
पुलिस विद्रोहियों से छीनती थी फ्रांधीसी अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रनः सौप दिये जाते थे। पीछे 
चलकर पुलिस के हथियार भी छीन लिये गये और उसके काम में तरह-तरह की रूकाबर्दों' डाली 
गयीं । इम आन्दीलम द्वारा छद्घोषित राइनलैंड गणराज्य को फ्रतीसी हाई कमिइनर ने मान्यता 
भी दे डालो । 
तीम साल वक पार्थक्यवादी आन्दोलन का भूत बनाये रखा गया। किन्द्र र६१३ के 
अन्त में परिस्थिति बिल्वुर्ू बिगड़ ययो ! बेबेरिया के एक भाग पेलेटिलेट में एक घटमा ने 
इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि फ्रांस और बिट्टेन में पृर्ण सम्बन्ध “विच्छेद का खतरा 
पेदा हो गया। २५ अवटूबर, १६२३ को पेलटिनेट को शक स्वायत्त राज्य घोषित किया 
गया और स्थानोय फ्रांसोसी प्रतिनिधि ने इसको एक स्व॒तंत्र सरकारके रूप में मान्यवा 
दो। यी सरकार! ने विधिवत्‌ अपटा शासन आरम्भ किया। अिडिश सरकार 
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बात बहुत बुरी लगी। जब यह वात राइन-भूमि में स्थित मित्रराष्ट्रों के उच्च  आवौय में 
उठायी गयी तो फ्रांस और बेल्जियम ने ब्रिटेन के विरोध में मत दिये। ब्रिटिश-सरकार ने 
अपने वाणिज्य-दूत को आन्दोलन की यथयार्थता को जाँच करने को कहा। इस जाँच से यह 
निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि आबादी का प्रबल बहुमत पार्थक्यवादी आन्दोलन के विरुद्ध 
है। ब्रिटिश सरकार फ्रांसीसों सरकार पर दबाव डालने लगी । उसने इस बात को अन्व- 
राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी और अपने प्रतिनिधियों को भादेश दिया कि वे 
पार्थक्यवादी को किसी प्रकार की मदद न दें। फ्रांस के सामने कोई उपाय नहीं रह गया । 
उसे अन्त में भुकना पढ़ा और सारा आन्दोलन कुछ ही समय में समाप्त हो गया। पिरमासेंस 
नाम स्थान में पन्‍्द्रह विद्रोहियों को कत्ल कर दिया गया । फरवरी, १९२४ के बाद राइन- 
भूमि में पार्थक्यवादी आन्दोलन का नामोनिशान मिट यया । इस अकार ऐसी परिस्थितियों 
का निर्माण हो चुका था, जिसके कारण जमंन-सम्बन्धी कई घटनाओं को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन 
में मतभेद हो सकता था । 
क्षतिपृर्ति के प्रश्न पर दोनों के बीच मतभेद होने के और भी कई कारण थे। युद्ध के 
तुरत बाद ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय व्याधार काफ़ी उन्नति कर रहा था। लेकिन, १६२० के 
बाद से स्थिति ऐसी नहीं रही और ब्रिटेन का निर्यात गिरने लगा। इसका असर प्रिटेन के 
आर्थिक जीवन पर पड़ा । ब्रिटेन का आर्थिक उत्थान तभी सम्भव था जब चिदेशी बाजारों में 
उसक्रे मालों की विक्रो हो । जमंनी ब्रिटिश-मालों का सबसे बड़ा खरीदार था। अतः ब्रिटेन 
की आधिक स्थिति तभी सुधर सकती थी जक छसके खरीदार देश जर्मनी की आर्थिक व्थिति 
अच्छी हो जाय । ब्रिटिश अधिकारी क्षतिषूर्ति को समत्या पर फ्रांस का समर्थन करने के 
लिए तैयार थे। लेकिन उनका विचार था कि क्षतिपूर्ति की अदायगो के पूर्व जमनी का आर्थिक 
पुनरोत्धान आवश्यक है! 
फ्रांस का विचार कुछ दूसरा ही था। युद्ध में फ्रांस को काफी नुकसान उठाना पड़ा । 
उसकी कृषि योग्य भूमि और ओऔद्योगिक केन्द्र वर्बाद हो चुके थे। फ्रांस के सामने इन्हों 
बर्बादियों का पुऑन्निर्माण करना था। व्साय-सन्धि के अनुमार जर्मनी से हरजाना बसूल करके 
हो इम क्षेत्रों को पुनः वसाना था। लेकिन, मई, १६२१ कक फ्रांस को क्षत्रिपृर्ति के खाते में 
प्रायः कुछ नहीं मिला था ' इसलिए जब जमेनी ने मुहलत की मांग की तब फ्रांस को यह बात 
बिल्कुल पसन्द नहीं आयी | फ्रांसीसी नेताओं का कहना था कि जमेनो का आर्थिक कठिनाइयों 
का कारण क्षतिप्रर्ति की समस्या नही, वल्कि आर्थिक व्यवस्था का कुशासन और जमंन लोगों 
की बदमाशी है। उनकी राय से क्षतिपूर्ति की अदायगी शीघ्र होनी चाहिए और जमेनी को 
सुदलत नहीं मिलनी चाहिए ! 
ऐसी स्थिति में जब १४ नवम्बर, १६२२ को जर्मनी ने तीन-चार साल के लिए पूर्ण 
छदलत की भांग की ती यह अवश्यम्भावी हो गया कि मित्रराष्ट्रों के बीच, जो लन्दन में एक 
सम्मेलन पर इकट्ठे हुए थे, गहरा मतभेद हो जाय । पोअन्कारे इस बात पर इला हुआ था कि 
चूकि जमनी अपने दायित्री को निभाने में असफल रहा, इसलिए उसके विरुद्ध कड़ी कारवाई 
की जाय । इसके विपरीत ब्रिठिश प्रधान मंत्री बोनर लॉ का कहना था कि रूस पर अधिकार 
जमा लेने से क्षतिपृर्ति की समस्या इल नहीं हो सकवो | जमेनी को अपराधी नही घोषित किया 
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जा सकता है क्योंकि क्षतिपूर्ति-आयोग के आदेशासुसार ही उसने अदायगी कर दी है। फ्रांसीसी 
प्रतिनिधि का, कहना था कि जमेनी ने निर्धारित मात्रा में फ्रांत को लकड़ी नहीं भेजी है । 
जनवरी, १६२३ में पेरिस-सम्मेलन में क्षतिपृतति आयोग ने बहुमत से ब्रिटिश प्रतिनिधि का मत 
विरोध में होते हुए भी, यह घोषित कर दिया कि जमनी ने 'जानबृश्ठकर पृर्ति नहीं की है ।' 
इस घोषणा की महत्ता संधि की उस धारा में निहित थी, जिसके अनुसार मित्रराष्ट्रों को यह 
अधिकार था कि यदि जमनी जान-बूुझकर क्षतिपृर्ति नहीं करे तो सम्बन्धित सरकारें आवश्यक 
कदम उठा सकती है ।? १० जनवरी, १९२३ को फ्रांसीती सरकार ने यह एलान किया कि 
रूर पर आपधिपत्य जमाने के लिए शीघ्र ही एक सैनिक हुकड़ी भेजी जायगी। इस एलान 
के साथ-साथ क्षत्तिपूर्ति समस्या का दूसरा चरण समाप्त हुआ । 


रूर-आधिपत्य से डावस-योजना तक--रूर के आधिपत्य से क्षतिपुर्ति-नाटक का 
सबसे दुःखद दृइय प्रारम्भ होता है। इस कुकार्य में फ्रांस ने ब्रिटिश-सरकार का समर्थन प्राप् 
करने का प्रयत्ल किया । लेकिन, पोअन्कारे को इसमें सफलता नहीं मिली और ११ जनवरी, 
१६२१ को फ्रांसीती और बेल्जियन सेनाएँ रूर में प्रवेश कर गयीं। रूर-आधिपत्ट के कानूनी 
ओऔशित्य पर विचार करना ही बेकार है क्योंकि दुष्परिणामों को देखते हुए कानूनी पहलू 
का महत्व गौण पड़ जाता है। पोअन्कारे ने घोषणा की कि रूर पर कब्जा करने का फ्रांस 
का कोई इरादा नहीं है, किन्तु क्षतिष्र्ति न मिलने तक हम छस्त पर अधिकार रखना चाहते 
हैं। यद्यपि अधिकृत प्रदेश की लम्बाई ५० मील और चोड़ाई २८ मील ही थी, किन्तु यह जमनी 
का औवोगिक केन्द्र था । इस इलाके में ८० प्रतिशत कोयला लोहा और इस्पात का 
उत्पादन होता था। इसमें ५ नगर थे और जन आबादो की १० प्रतिशत जनता यहाँ निवास 
करती थी। 

रूर पर आधिपत्य के बाद जर्मनी के सामने दो मार्ग थे : या तो वह फ्रांस की माँगों 
को स्वीकार कर ले अथवा आधिपत्याधिकारियों के साथ असहयोग करके निष्क्रिय प्रतिरोध 
(१0५० 7०४547००) करे । जर्मन सरकार को यह विश्वास था कि यदि वह फ्रांस के साथ 
अप्तहयोग कर देती है तो अधिक दिनों तक आधिपत्य कायम नहीं रहेगा। इसलिए फ्रांस और 
बेल्जियम को दी जाने वाली सारी क्षतिपृर्ति बन्द कर दी गयी । जमेनी ने अर सेल्स और पेरिस 
में स्थित अपने राजदूतों को वापस बुला लिया । सरकार ने अधिकृत क्षेत्र के निवासियों को 
को यह आदेश दिया कि वे शत्र के साथ सहयोग नहीं करें ॥ उसे किसी प्रकार का कर न दें । 
रेलवे और डाक-तार कमचारियो ने फ्रांसीसी तथा बेल्जियम अधिकारियों का आशा पालन करने 
से इन्कार कर दिया। जर्मन सरकार ने हड़तालियों और सत्याग्रहियों को आर्थिक सहायता भी 
प्रदान की । 

उग्म फ्रांसीसी राष्ट्रीय का नेता पोअन्कारे भी फौलदी तत्वों का बना हुआ पुरुष था। 
बह ईट का जबाब पत्थर से देना जानता था ) उससे समूचे इलाके पर घेरा डाल दिया । रूर- 
प्रदेश की सारी जमन चीजें जब्त कर ली गयीं। सत्याग्रहियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को 
केद कर लिया गया। सेकड़ों नागरिकों को रूर से निकाल दिया । अधिक्षव क्षेत्र से तेयार 
माल भेजना बन्द कर दिया गया । रूरुज्षेत्रों के सभी नगरों के मेयरों को केद कर लिया गया। 
मार-पीट और हत्याएँ वो मामूली बात हो गयी । आधिपत्याधिकारियों की कार्रवाई से ७६ ढॉ 
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जर्मन मारे गये ओर ८२ घायल हुए । जमनी पर जो जुम दाये गये वह किसी भ्ञी सभ्य सरकार 
के लिए लब्जा का विषय है। जमेनी के ऊपर इसका परिणाम बहुत घुरा हुआ । जमंनी का सारा 
आर्थिक जीवन ठप्प पष्ट गया। बहुत से लोग बेकार हो गये । सरीबी और भूखमरी से लोग 
तबाह होने लगे । जमंन राजकोप विल्कुल खाली हो गया ! मार्क की कीमत दिन-पर-दिन गिरती 
गयो | विदेशी आधिषत््य के कुछ समय पूर्च ही मार्क का मूल्य गिरकर प्रति पौड ३५,००० हो 
चुका था । १६२३ के अन्त तक इसका मृल्य एक पौण्ड के झुकावले में पच्चास हजार थरव वक 
बढ़ गया। जर्मनी बर्बाद हो गया। सरकार ने भी सुद्रास्फीति को रोकने का प्रयास नहीं किया 
क्योंकि वह जानती थी कि राष्ट्रीय आमदनी से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारे 
पेप्ते क्षतिपृर्ति-कोप में चले जायेगे! 


सुद्रास्फीति से सबसे अधिक घादा मध्यमबंर्ग को हुआ। धनिकों और छद्योग-पत्तियों 
को तो इससे लाभ ही हुआ। श्रमिक वर्ग को भी किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी । 
परन्तु मध्यमवर्ग को इससे काफी हानि हुईं। उन्हें सर्वहारादर्ग की कौ्टि में आना पढ़ा। 
जमनी के यहूदी निवासियों ने भी झुद्रास्फीति से काफी सुनाफाखोरी की । आगे चलकर 
जमंनी में जो यहूदी-विरोधी आन्दोलन चला छस्तका एक प्रमुख कारण यह भी था। यह भी 
कह देना कोई असंगत नहीं होगा कि यही तबाह और वर्बाद मध्यमवर्ग एक दिन हिंदलर के 
राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक हुआ ! बर्बाद होने पर भी जर्मन जनवा असहयोग- 
आन्दोलन में अपनी सरकार का साथ देती रही । 


असहयोग-शान्दोलन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था। रूर जमनी के आर्थिक 
जीवन का केन्द्र थ्य और इसके आधिपत्प का असर देश के अन्य भागों पर पड़ रहा था ) मार्क 
की कौमत गिरती चली जा रही थी। असहयोग-आन्‍्दोलन असफल रहा और इसका विरोध 
होने छगा। जर्मन सरकार ने फ्रांस से वार्ता शुरू की और रेलों को बन्धक रखकर अदायगी को 
वादा किया । लेकिन पीअन्कारे को माँग थी कि जर्मनी को सर्वप्रथम अपना आन्दोलन समाप्त 
करना होगा। १९५ अगस्त, १६२३ को चान्सलर कुनो ने इस्तीफा दे दिया और स्ट्रेस्मेन के 
नेतृत्व में एक नया मन्त्रिमण्डल बना । २६ सितम्बर को उसने आन्दोलन समाप्त किये जाने की 
घीपणा कर दी। निष्किय प्रतिरोध-आन्दोलन के पक्ष में जो गध्यादेश जारी किये गये ये, वापत 
ले लिये गये । पीअन्कारे अपनी जीत पर फूला नहीं समाया ! यह क्षविष्ृर्ति नाटक का छीशरा 
रश्य था । 

रूर-आधिपत्य के फलस्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तनाव तथा मनमुटठाव और भी 
अधिक बढ़ गया । ब्रिव्न ने प्रारम्भ में इस कार्रवाई का विरीध किया था और जब इस विरोध 
के बावजूद पोअन्कारे रूर में अपनी सेना भेजने लगा तो व्वटिश- सरकार ने फ्रांत का एकदर्म 
साथ नहीं दिया । रूर में फ्रॉसीसी कठोरता और अत्याचार के कारण ऑग्ल-फ्रांतीसी सम्बन्ध 
और भी खराब हो गया ! 

जमेनी में पार्थकयवादी आन्दोलन को फ्रांस द्वारा प्रोत्ताहित करने के कारण भी ऑग्ल- 

फ्रीमोसी में सम्बन्ध मतभेद पेदा हुआ। फ्रांस द्वारा प्रौत्माहित पेलेटिनेट के पार्यवयवादी 
आन्दोलन का अस्त ब्रिटिश-विरोध के कारण ही हुआ था । जब फ्रांस ने रूर पर आधिपत्त्य जमा 


ध्षतिएूर्ति, युद्ध-ऋष और यार्थिक संकट ह३३ 


लिया तो इसके फ़लस्थरूप £ नवम्बर, १६२३ को जनरल क्वूडेनडोफ इसी के नेतृत्व में इसी प्रकारका 
एक दूसरा आन्दोलन बवैरिया में उठ खड़ा हुआ । हिटलर छुटेनडो्फ़ का बहुत बड़ा सहयोगी था । 
यह विद्रोह फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध बलिन-सरकार की नीति के विदद्ध हुआ था । यद्यप्रि इस 
विद्रोह को तत्मरता के साथ दवा दिया गया, किन्‍्हु इसका ऐतिहासिक महत्त्व था। कारण, 
इसका नेता एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम संसार को कुछ दिनों के बाद बहुत बार सुनना 
था । यह व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर । विद्रोह्ठ के अभियोग में हिटलर को कैद कर लिया गया । 
केदखामे में उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मिरा संघ (0/6॥ 2279) लिएी, जिसमें उसने 
राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धान्त की विस्तार पूरक व्य|ग्या की । कुछ दिनों के बाद इसी व्यक्ति 
ने क्रांस को हर आधिपत्य का मजा चंखाया । 


रूर आधिपत्व से जो भी लाभ-हानि हुई हो, इसका तात्कालिक परिषाम बहुत ही 
महत्वपूर्ण था। इसके फलस्वरूप जर्मनी में, खासकर पजीपति वर्ग के लोगों का, द्वृदय-परिवर्तन 
होने लगा । पहले इन लोगों ने क्षत्रिपृत्ति की अदायगी में सरकार के साथ असहयोग की नोति 
का अनुमरण किया था, लेकिन रर-आपधिपत्व के फलस्वरूप जब जर्मनी की आर्थिक दशा 
गिरने लगी, उसके छद्योग-धन्धे जब्त कर लिये गये, और मार्क की कीमत गिरने लगी तब वे 
इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगे कि किसी तरह क्षतिवृर्ति की अदायगी करके रूर-क्षेत्र को मुक्त 
करना आवश्यक है । जर्मनी की जनता ने भी समझा कि फ्रांस उनसे बिना क्षतिषर्ति लिये 
छीड़नेवाला नहों है। इस प्रकार जनता के दृदय-परिवर्तन के फलस्वरूप जन सरकार के लिए. 
क्षत्तिपूर्ति की अदायगी में काफी सहूलियत हो गयी 7 


रूर-आधिपत्य का प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा । फ्रांसीसी जनता ले यह अनुभव किया कि 
रूर पर अधिकार एक भयंकर भूल थी | जमेनी का दिवाला निकालने से कोई लाम नही था । 
फ्रॉँस में भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा था और फ्रैेंक की कीमत घट रही थी। फ्रांस का 
पुनिर्माण क्षतिपूर्ति की रकम से ही सम्भव था और इस रकम को शक्ति के बल पर वसूलना 
आमान नहों था। थतः फ्रांस में क्षतिपृर्ति वसूल करने के दूसरे उपायों पर जोर दिया जाने लगा । 
दूसरे शब्दों में फ्रांस अब नरम नीति को अपनाने के लिए तेयार था । सम्भवतः इसीलिए. १६२४ 
के फांसीसी चुनाव के फलस्वरूप उग्र नीति का सबसे बड़ा समर्थक पोअन्कारे का सन्त्रिमण्डल 
गिर गया और उसकी जगह समझौते की नौति का समर्थक हेरियो मन्त्रिमण्डल ने लो । 


डाबस-योजना-फ्रें कोन्‍जर्मन सम्बन्ध के निरन्तर विगड़ने से ब्रिटिश-सरकार काफ़ी 
चिन्तित थी। वह कुछ ऐसा उपाय करना चाहती थी जिससे दोनो देशों का सम्बन्ध कुछ अच्छा 
हो जाय । २५ अक्टूबर, १६२३ को जम॑नी ने क्षत्रिपृ्ति-आयोग को एक पत्र भेजा। जमंनी ने 
यह विचार ब्यक्त किया कि वह क्षत्रिपृत्ति की अदायगी के लिए तेयार है। लेकिन, उसमे आयोग 
से यह प्रार्थना की कि वह उसकी आ्िक क्षमता का पता लगाये कि वह किस अकार क्षत्तिपृर्ति 
को अदा कर सकता है। इस दिशा में झ्लिटिशन्सरकार पहले से हो सत्पर थी । उसने अमरीकी 
सरकार से अतुरोध क्रिया कि वह जर्मनी की आर्थिक क्षमता को पता छ्गाने में सहयोग दे। 
अमरीकी सरकार इस प्रस्ताव पर राजी हो गयी। फलस्वरूप दिसम्बर १६२३ में क्षतिपृर्ति- 
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4६४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आयोग ने जर्मनी को आर्थिक स्थिति के जाँच के लिए दो समितियों की स्थापना की। पहली 
समिति के अध्यक्ष एक अमरीकी चार्ल्स टो० डायस थे और उन्हीं के भाम पर इस समिति 
को डावस-समित्ति कहते हैं । इस समिति में अमे रिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और बेल्जियम के 
दो-दो प्रतिनिधि थे। जर्मन बजट का सन्तुलित करना तथा जर्मन सुद्रा का स्थिरीकरण करना 
समित्ति का झुछ्य काम था। दूसरों समित्ति में, जिसका झुखय काम जर्मनी द्वारा आयात किये 
गये सामानों का मूल्यांकन करना तथा उसको वापछ मेँगाने के साधनों पर विचार करना था, 
उपयुक्त देशों में एक-एक प्रतिनिधि थे। इसके अध्यक्ष ब्रिटेन के रेजिनास्ड मैककनम्ना थे। १४ 
जनवरी, १६२४ को इन समितियों ने अपना काम पेरिस में शुरू किया। ध्यान देने की बात 
है कि इन दोनों समितियों के सदस्य राजनीतिश नही अपित अर्थशात्र के विशेषज्ञ थे और इनसे 
बड़ी-बड़ी आशाएँ की जाती थी। विशेषज्ञों की दो समितियाँ नियुक्त हो जाने पर क्षतिपृर्तिं- 
समत्या का चौथा अध्याय प्रारम्भ होता है। 


क्षतिपृर्ति-समस्या की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्ल 
था; किन्तु अभी तक इसका राजनीतिक समाधान (आर्थिक नहीं) द्वँढा गया था। डावस-समितति 
ने इस कठिनाई को समझा और उसने जो रिपोर्ट तेयार की उसका बाधार आर्थिक न कि राज- 
नीतिक़ था। ९ अप्रिल, १९२४ को समिति ने अपनी १२४ प्रूष्ठों को रिपोर्ट क्षतिपृत्ति-आयोग 
के समक्ष पेश कर दी । रिपोर्ट पेश ने के कुछ ही दिनो बाद फ्रांस में आम चुनाव हुआ जिप्तके 
फलस्वरूप पोअन्कारे-मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया और उसके बाद ११ मई, १६२४ को हेरियो 
फ्रांस का प्रधान सन्‍्त्री बना क्षतिपृर्ति-समस्या के लिए यह एक अछ। शकुन था; क्योकि हेरियो 
समझौता की नीति का समर्थक था ! 


डावस-समित्ति के सामने सुझ्य प्रइन जर्मन सुद्रा को स्थिर करना था; वर्योकि इसके बिना 
जर्मनी क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं कर सकता था । इस वात को घ्यान में रखकर डावस-समिति 
ने जो रिपोर्ट पेश की उसका सांराश निम्नलिखित है : (१) पचास वर्ष के लिए एक अचलव 
बैंक की स्थापना की जाय जो नयी सुद्रा (रीशमाक) को जारी करे | बैंक पर सात जमनों और 
सात विदेशियो का नियन्त्रण रहे । (२) जर्मनी को चार करोड़ पौणष्ड का विदेशी कर्ज मिले, 
जिससे वह अपना सुद्रा-कोप कायम कर सके । (३) जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्सि का भुगतान माक , 
में किया जाय तथा विदेशी झुद्राओं में इन रकमों का विनिमय कराने का उत्तरदायित्व मित्रराष्ट्रीय 
सरकारों का रहे | (४) जर्मनी क्षतिध्रूर्ति की अदायगी के बन्धक के रूप में चु गी, शराब, पम्बाई 
तथा चीनी पर कर से प्राप्त होनेवाली आय वार्षिक पर में दिया करें। (५) वार्षिक क्षतिष्ृ्ति 
का भुगतान पाँच करोड़ पौंड से शुरू हो और धीरे-धीरे चार वर्ष की अवधि में बदूकर एक अरब 
पौण्ड पहुँच जाय ।(६) भविष्य का भुगतान थार्थिक प्रगति के अनुसार घटता या बढता रहे । (७) 
जर्मनी के पास पर्याप्त आर्थिक साधन हैं । अगर उसके साथ सहातुभूति का बर्ताव किया जाय तो 
बह क्षतिपृर्ति अदा करने में समर्थ हो सकता है । इस दष्ट से रूर से अविज्ञम्ब विदेशी पैना की 
हटा लेना आवश्यक है । (८) योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय । 


रिपोर्ट मिलने के दो दिन वाद क्षविदृर्ति आायोग ने सिद्धान्त के रूप में समित्ति की 
सिफारिशें स्वीकार कर ली। इसी वीजक्ष मेक्डोनल्ड और देरियो में कूटनीविक वार्वालाप होते 


क्षतिपृर्ति, युद्ध-छण और आर्थिक संकट श्श्५ 


रहे। यह तय हुआ कि डावस-योजना को विचाराथ एक सम्मैक्ञन में पेश किया जाय । जुलाई 
और अगस्त के महीनों में लन्‍्दन में यह सम्मेलन होता रहा । ५ अगस्त की जमंन प्रतिनिधि के 
रूप में स्वयं स्ट्रेस्मेन आया और लन्दन में उसका काफी स्वागत हुआ । समझौते के इस नये 
वातावरण में डावसन्योजना बिना अधिक कठिनाई के स्वीकार कर ली गयी । महीने के अन्त में 
जर्मनी रीहस्टाग ( ।?०ं८४६४४४ ) के समझौते का अनुमोदन कर दिया और १ सितम्बर को योजना 
लागू कर दी गयी ! अक्टूबर में जमंनी ऋण जारी किया गया। आधी से अधिक रकम 
( ११ करोड़ डॉलर ) अमेरिका से मिलो और एक चोथाई से भी अधिक ब्रिटेन से। शेप रकम 
अन्य देशों से मिली । नवम्बर के मध्य में फ्रांस और वेल्जियम को अन्तिम सेनाओं ने रूर को 
छोड़ दिया। राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुआ और यूरोप में आर्थिक स्थिरता आने की 
सम्मावना बढ़ गयी । 
डावस योजना का मूल्यांकन :--डावसन्योजना युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की सबसे बड़ी सफलता थी । इसके तीन कारण थे । सबसे पहले, उसमें मांगों को उतना ही 
सीमित रखा गया था जितना परिश्थिति के अन्लुकूल जमंनी चुका सकता था । फिर, योजना में 
विदेशी विनिमय का उत्तरदायित्व लेनदारों पर ही छोड़ दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो 
यह थी कि इस जठिल समस्या को क्षतिपृत्ति-आयोग के क्षेत्र से हटाकर आर्थिक विशेषज्ञों की 
एक समिति को सौंप दिया गया, जिसने इसका हल एक निध्यक्ष, श्राजनीतिक तथा व्यापारिक 
दृष्टिकोण से किया । किन्हु, डावस-योजना में गम्भोर दोष भो थे ।! इसमें वार्षिक अदायगी 
तो निश्चित की गयी थी; लेकिन इनमें न तो वार्षिक भुगतान की अवधि ही निश्चित थी और 
न क्षतिपूर्ति की कुल राशि का ही उल्लेख था ! इस कारण जर्मनी को अपनी आर्थिक उन्नति में 
कम दिलचस्पी रह गयी; क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप उसका दायित्व 
ओर भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त डावस-योजना के फलस्वरूप जमेगी को विदेशी 
कर्ज लेने की आदत पड़ गयी । एक ऋण की सफलता के बाद छसने खूब ऋण लिये । विदेशी 
ऋण के कारण जर्मनी ने अपनी अनेक आर्थिक कठिनाइयों को सम्हाल लिया। लेकिन, यह 
विदेशी ऋण भावी आर्थिक दिवालियापन का आधार भी बन गया । 
डावस-योजना के विपक्ष में जो भी कहा जाय; किन्तु एक बात तो निश्चित है कि इसके 
फलस्वरूप तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ । लन्दन-सम्मेलन से जो अनुकूल 
वातावरण तेयार हुआ उसके कारण मिन्रराष्ट्री और जर्मनी तथा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक 
सौहाद की भावना का सूत्रपाव हुआ | क्षतिपृत्ति का भुगवान भी ठीक समय पर होता रहा 
यद्यपि उस समय बहुत थोड़े ही लोग यह अनुभव करते थे कि जमेनी अमेरिका से पैसा लेकर 
क्षतिपृत्ति अदा कर रहा है। क्षतिपृत्ति नाटक का यह एक बहुत ही हास्यास्पद इश्व था । जर्मनी 
अमेरिका से कर्ज लेकर क्षतिपृर्त्ति का भुगतान करता और मित्रराष्ट्र उ्ती घन से अपनी अमरीकी 
कज भी चुकाते । अमेरिका का डालर घुमते-फिरते फिर अमेरिका ही आ पहुँचता । लेकिन, 
डावस-योजना की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने सुरक्षा की आशा पेंदा करने में काफ़ी योग 
दिया। योजना स्वीकार हो जाने के बाद मेकडोनल्ड तथा हेरियो सितम्बर के महीने में राष्ट्रसंघ 
_के अधिवेशन मैं सम्मिलित होने के लिए जेनेवा गये और वहाँ छन्होंने एक दूसरी महत्त्व 
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१३६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंन्ध 


समस्या -फ्रांस की सुरक्षा-मांग--का समाधान निकालने के लिए एक महत्त्यपुर्ण प्रयत्न किया । 
जेनेबा-प्रोटोकोल तथा लोकार्नों-सन्धियाँ इन्ही प्रयासों के परिणाम थे। इन बातों को देखकर 
कम-से-कम्र उस समय के लिए तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि रूर-आधिपत्व अभिशाप के 
रूप में एक वरदान सिद्ध हुआ । 


यंग योजना :--इसमें कोई सन्देह नहीं कि डावस-योजना को अभूतपूर्व सएलत्ता प्राप्त 
हुई। जर्मनी बरावर क्षतिपृत्ति का भुगतान करता रहा ओर किसी को किसी से कोई विशेष 
शिकायत नही रही। पर डावस-योजना को सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें न तो वार्षिक 
भुगतान की अवधि ही निड्चिचत की गयी थी और न क्षतिपृत्ति की कुल राशि का उल्लेख ही 
था। क्षतिपूर्सि-समस्या में अब असल प्रइन यही था कि जमंनी का प्रूर्ण दायित्व तथा इसके 
भुगतान की अवधि निश्चित कर दी जाय ) लोकार्नों समझौता हो जाने के बाद यूरोपीय राज* 
नीति में सदृभावना का बातावरण फेल रहा था| स्ट्रेस्मेन राइन भूमि को खाली करने की 
फिक्र में था और इसके लिए वह फ्रांसीसी और ब्रिठिश-राजनोतिशञो से वातचोत कर रहा था। 
सितम्बर, १६२८ में राष्ट्रसंघ एसेम्बली के अधिवेशन के दिनीं में जम॑नी क्षत्तिपूर्सि से सम्बन्धित 
राज्यों के बीच औपचारिक वार्ता के परिणामस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांत, वेल्जिपम, इटली, जापान और 
जमेनी के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत ही गये कि राइन-नूमि को शीमर ही खाली करने के 
बार्ताएँ प्रारम्भ की जायेँ और क्षतिपृर्ति-समस्या के सम्पूर्ण और मिश्चित समाधान के लिए, 
अर्थंशाद्र के विशेषशञों की एक समिति नियुक्त की जाय। इस निर्णय के अनुसार एक नयी 
समिति बनायी गयी जिसने ११ फरवरी, १६२६ से अपना काम पेरिस में शुरू किया। समिति 
का प्रथम अधिवेशन अमरीकी अर्धशास विशेषज्ञ ओवेन यंग के सभापतिल्त में हुईं। एत्तहीं के 
नाम पर इसका नाम “यंगन्समिति' पड़ा । 
चार महीने के निरस्तर परिश्रम के बाद ७ जून, १६२५ को समिति ने अपनी ४० पए्‌ट्ठो 
को रिपोर्ट तैयार की और उसकी क्षत्तिपृत्ति से राम्घन्धित सरकारों के सामने रखा । यंग-योजना 
की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित थी ? (१) क्षतिपृर्ति का शुगतान ५६ वर्षों में हो। इस 
अवधि के प्रथम ३७ ब्षों में वार्षिक अदायगी का औसत दस करोड़ पौंड हीना चाहिए | ( डाबस- 
योजना में अप्रिकतम्‌ राशि साढ़े बारह करोड़ पौंड थी )। शेष भुगतान १२ वर्षों में हो। 
(३, प्रत्येक चार्विक अदायगी का एक तिहाई हिस्सा का शुगतान बिना किसी शर्स के हो | इसको 
किसी हालत में स्थगित नहीं किया जाय । शेष के लिए यह शर्त्त रखी गयी कि विनिमय- 
कठिनाइयों उत्तन्न होने पर जमंनी अधिक-से-अधिक दो धर्पों तक अदायगी को स्थगित कर सकता 
है। (३) वार्षिक अदायगी जमंनो के रेलवे और सरकारों बजट से हो। (४) घितम्बर, ह६२३े 
के बाद राइन-क्षेत्र से अधिकार हट जाय। (५) एक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक की स्थापना की 
जाय जिसका काम क्तिपूर्ति भुगतानों को प्राप्त करना, उनका वितरण करना तथा अन्‍्चर्राषट्री 
ऋणों को जारो करना हो (? 
डा्रसन्योजना का प्रयास था कि श्षत्तिपृत्ति-्समस्था को राजवोतिक क्षेत्र से हटासूर 
आर्थिह क्षेत्र में लाया जाय । यंगन्‍योजना दस क्रम में एक कदम और आगे चज्ना गया ।? इसमे 
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क्षवरिपृर्ति, युद्धऋण और आर्थिक संकट ह्‌३्७ 


एक अस्तर्राष्ट्रीय भुगत।न बैंक को स्थापना की ! बैंक पर किसी प्रकार का राजनीतिक नियन्त्रण 
नहीं रखा गया । इसका प्रवन्ध यंग-समितति में प्रतिनिधित्व करनेवाले सात राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंको 
के संचालक समितियाँ को सौपा गया । नयी यौजना के द्वारा वार्षिक अदायगियों तथा क्षति- 
पृत्ति की कूल रकम भी निरिचित हो गयी । क्षतिपृत्ति-समस्या से अनिश्चितता का काल भी 
समाए हो गया । बाह्य नियन्त्रण की प्रणालो हट सयो और जरमनी को प्रूरा अधिकार प्राप्त 
हुआ। पूरी योजना एक आयिक संस्था को सौप दी गयी जिसके प्रवन्ध में जमंनी भी हिस्सा 
ले सकता था । 


यंग-योजना पर विचार करने के लिए अगस्त, १९२६ में सम्बन्धित राज्यों का एक 
सम्मेलन हुआ । सम्मेलन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इस बार कठिनाई 
जम॑नी फ्रांस की तरफ से नहीं अपितु ब्रिटेन की तरफ से डाली गयी । यगन्‍्योजना में मित्रराष्ट्र 
के बीच क्षविषृत्ति की रकम का जो बँटवारा हुआ था, वह १६२० के स्पा-समझौते से कुछ भिन्न 
था। इससे ब्रिटेन को कुछ घाटा हो रहा था और फ्रांत्त के प्रतिशत में काफी बृद्धि हो गयी थी । 
ब्रिटिश-प्रतिनिधि फिलिप स्नीडन को फ्रांस की मिली विशेष सुविधाएँ पसन्द नहीं आयी। 
उमने मांग की कि स्पा-सम्मेलन में निश्चित की गयी प्रतिशत कायम रखा जाय। सम्मेलन 
में उसने बहुत कड़ा दंख अपनाया और अपनी मांगें बहुत छुछ प्री करा ली। २० जनवरी, 
१६२० को संशोधन के साथ यंग-योजना स्वीकार कर ली गयी और १७ भई को यह लागू कर 
दी गयी । इस प्रकार क्षतिपूर्ति समस्या का पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ । 


यंगन्‍योजना के लागू होने से संसार के राजनीतिक वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ। 
राइन-भूमि पर अधिकार समाप्त करने की बात चलने लगी। यंगनयोजना के लागू होने के 
छह सप्ताह बाद मित्राष्ट्री की अन्तिम सेनिक डुकड़ियों ने जर्मन की भूमि को छोड़ भी दिया। 
इस समय फ्रांसीसी विदेश-मन्त्री ब्रियाँ संयुक्त यूरोपीय राज्य” ( एडआ०१ 586 णी 807०/० ) 
की बात करने लगा । किन्तु, बह एक भ्रम था । 


जमेनां में यंग-योजना का भी स्वागत नहीं हुआ । जमेनी के रीह बैंक के अध्यक्ष डा* 
हजेल्मार शाइट, जो यंग-समिति में जमंन विशेषज्ञ रह चुका था, यह भविष्यवाणी करते हुए. कि 
क्षतिपुत्ति की वार्षिक अदायगी जमनी की शक्ति के बाहर है, अपने पद से त्यागपत्न दे दिया। 
यंग-योजना के स्वीकृत होने के पृ ही स्ट्रेस्मेन की मृत्यु हो गयी । लगभग उसी समय न्यूयार्क 
स्टाक-एक्सर्चेंज में वहलका मच गया । विज्वव्यापी आर्थिक संकट का चक्र घुमने लगा था। 
इसी समय जमेनी में हिटलर के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जोर पकड़ रहो थी। हिटलर यग- 
योजना की आलोचना करने लगा । यंग-योजना के अनुसार क्षत्तिपृत्ति की अदायगी श्र में 
जाकर पूरी होती । यह कसा न्याय है कि पूर्गजों के “अपराध” का दण्ड भावी सन्तत्ति को 
भोगना पड़े । नात्ियों ने यंगन्यीजना पर जनमत लेने की मांग की। सरकार ने जनमत के 
लिए इन्तजाम कर दिया और एक छोटे बहुमत से योजना स्वीकृत हो गयी । लेकिम, घटना 
नात्तो लोगों के ,उत्थान की सूचक थी । १६३० के अन्तिम दिनों में जर्मन संसद रीहस्टाग 
लिए चुनाव हुआ और नात्सी पार्टो एक सौ सीट जीत गयी । क्षविषुर््ि-्समस्या का पूर्ण और 
अन्तिम समाधान दूसरों तरह से ही होना था। 
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हृवर-मुहलत--यंग-योजना के लागू होने के साथ क्षतिपूर्ति-प्मस्या का छुठा अध्याय शुरू 
होता है। योजना को लागू हुए अभी थोड़े ही दिन हुआ होगा कि सारा संसार एक अनि- 
शिचित आथिक महाप्रलय में डूब गया । इसके कारण पर अगले प्रृष्टों में विचार किया जायगा। 
पर इसका प्रभाव क्षतिपूर्ति-समस्या पर पड़ना अवश्यम्भावी था। यह आशथिक संकट जमंनी 
में विशेष रूप से तीव्र था। इसके अनेक कारण थे। उस पर कर्ज का बहुत वड़ा वोश्न था 
और पिछले पाँच घर्षों में उसने ही सबसे अधिक ऋण लिए थे । डावस-योजना के स्वीकृत 
हं.ने के बाद पाँच साल में जमनी ने १४५० करोड़ रुपया विदेशों से कर्ज में लिए थे । इसका 
बड़ा हिस्सा अमेरिका द्वारा दिया गया। १६२९ में अमेरिका ने फेसला किया कि जर्मनी 
को अब भविष्य में कोई कर्ज न दिया जाय । इस नीति परिवर्तन के कई कारण थे। न्यूयार्क 
स्टाक-एक्सचेंज में तहलका मचने का कारण अमेरिका स्वयं आर्थिक संक्ों से घिर गया था | 
अमेरिका को अपने पहले के दिये कर्ज वसूलने में दिक्कतें हो रही थी। यूरोप के विभिन्न देशों 
में राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थों कि उनके साख पर भरोसा नहीं किया जा सकता थ। | इस 
समय तक कीमतें गिरनी शुरू हो गयी थी -सब जगह सिक्के का अनुभव होने लगा था। अमेरिका 
को स्वयं इस वात की आवश्यकता थी कि वह बपने आर्थिक संकट को टालने के लिए. काये- 
कारी उपाय अपनाये ! इस दिशा में यह सम्भव नहीं था कि वह यूरोप के विश्विन्न राज्यों 
को कर्ज देता रहे । अमेरिका के इस मीति-परिवर्तन का परिणाम जमनी के लिए बड़ा भंयकर 
सिद्ध हुआ। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम छिन्न-भिन्न हो गयी। जमेनी का बजट बिल्कुल 
असम्तुलित हो गया। उसको क्षतिपूर्ठि, कर्ज और उसका सूद देना था। लेकिन बह भुगतान 
करे तो कहाँ से ? जर्मनी में घोर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। कल-कारखाने बन्द 
होने लगे । वेकारी की समस्या बढ़ने लगी। जर्मन सरकार के सामने ये सारे जदिल प्रश्न 
उपस्थित थे | 
इस संकट का सामना करने के लिए जम॑नी आस्ट्रिया के साथ मिलकर एक चुगी संघ 
कायम करने का प्रयास किया। परन्तु यह योजना फ्रांस और उसके साथी राज्यों को इटी 
आँख नहीं सुहायी ! इन लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका कहना था कि 
प्रस्तावित संघ शान्वि-सन्धियों के विरूद्ध है। इस वात को अन्वर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा गया 
और न्यायालय ने अपना निणय फ्रांस के पक्ष में देकर चुगी संघ के निर्माण को रोकवा दिया । 
इसी समय आस्ट्रिया की सबसे बडी गेर-सरकारी बैंक क्रेडिट आन्सटाल्ट का दिवाला निकल 
गया। इस दिवालियापन का आतंक जर्मनी में फैला। विदेशी कर्जदारों ने शीघ्र ही अपने 
कणों का त्काजा करना शुरू किया। ठौीने सप्ताह के भीतर ही जमंनी के रीह-बैंक से पाँच 
करोड़ पौड का सीना निकाल लिया गया | स्वयं जर्मन लीगों में तहलका मच गया। प्रसिद्ध जमंन 
डार्मस्टेंडर अष्ड नेशनल बैंक से सब अपनी-अपनी रकम निकालने लगे। एक सप्ताह के बाद 
पक भी बन्द हो गया। अगले दिन मरकार मे अध्यादेश जारो करके सभी बैंकों और स्टाक 
एवमचेन्नों को बन्द कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारा जर्मनी ही दिवालियां है 
जायगा । 
ऐसी संक्टकालीन स्थिति को देपते हुए अमेरिका के राष्ट्रपवि दुवर ने २० जुन १६३९ 
को विश्व के सामने एक वर्ष की सुदक्तत का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताय का आशय था कि 


क्षतिपूर्ति, युद्ध-ऋष और आर्थिक संकट श्र 


अमेरीकी सरकार विदेशी सरकारों से अपना पेसा वसूल करना एक वर्ष के लिए इस शर्त पर 
स्थगित कर सकती है कि सभी अन्तर-सरकारी कजे, जिसमें क्षतिपूति-कर्ज भी शामिल रहे, वी 
चयूली इसी ग्रकार स्थगित कर दी जाय । हूबर का गस्ताव मानो डूबते को विनके का सहारा था 
और इससे चारों ओर छत्ताह फेल गया। किन्हू फ्रांस को यह अस्ताव बिल्कुल पसन्द नही 
आया। फ्रांस को जितना युद्ध-कर्ज चुकाना था उससे भी अधिक उसे क्षत्िप्रतिं की रकम 
लेनी थी। उसकी इच्छा थी कि क्षतिपृ्ति का भुगतान जारी रहे । जमनी की आर्थिक स्थिति 
बने या बिगड़े, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। जर्मनी के प्रति विशवव्यापी सहानुभूति 
देखकर फ्रांस जल रहा था। उसके विचार में हूव॒र-झुहलत एक ऐसा पड्यन्त्र था, जो जमेनी 
में अमेरीकी पृ जीपतियो का साख बनाये रखने के लिए रचा गया था ' उसकी दृष्टि में मुहलत 
का मतलब क्षत्िप्रतिं को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम था। इसलिए फ्रांस ने हुबर- 
प्रस्ताव का घोर विरोध किया । पेरिस और वाशिंगटन के बीच तारो का ताना लग गया। 
आशिक विशेषज्ञ एक देश से दूसरे देश में घूमने लगे । चुलाई, १९३१ में लन्दन में तात सम्बन्धित 
राज्यों का सम्मेलन हुआ और यह तय हुआ किया गया कि जर्मनी को कर देना नही बन्द किया 
जाय ) लेकिन, फ्रांस अपने विषय पर राजी होने को तेयार नहीं था। फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री 
दौड़े हुए वाशिंगटन गये । वहाँ अमरीकी सरकार से एक अस्थायी समझौता हुआ । यह तय हुआ 
कि यंग-योजना द्वारा निर्धारित वेशत्त भुगतान को जमंनी चुकाता रहे और भविष्य में कोई 
सुहलत बिना फ्रांस की राय लिये नहीं दी जाय। इसी शर्त पर हृवर-योजना फ्रॉस द्वारा स्वीकार 
कर लिया गया । इस शर्त को मनवाने में पन्द्रह दिन लग गए और इस विलम्ब के कारण हूबर- 

योजना से जी लाभ होना चाहिए था नहीं हो सका । 


ल्ुसान-सम्मेलन ओर क्षततिपूर्ति का अल्त--आर्थिक स'कट के समय जमनी की राज- 
नीति तीव्र गति से मोड ले रही थी। वहाँ राष्ट्रीय-भावना जोर पकड़ रही थी और जम॑ंन-जनता 
मिन्रराष्ट्रों के सम्मुख भुककर प्रत्येक बात की सुगमता से स्वीकर करने के लिए अब तैयार नहीं 
थी। हिटलर के नेतृत्व में नात्सी-पार्टों का तीघ्र गति से उत्थान हो रहा था। वर्साय-सन्धि का 
अन्त करना इस पार्टों का सुख्य लक्ष्य था। जमनी में किसी भी सरकार के लिए अब क्षतिपृर्ति 
के प्रश्न पर भुकना देशद्रोह समझा जाता था । इस राजनीतिक और अर्थिक संकट के प्ृष्ठाधार 
में जम॑ंन सरकार ने देखा कि हृवर-सुहलत के समाप्त हो जाने के बाद क्षत्िपूर्ति का भुगतान 
उसके लिए सम्भव नहीं हो सबेगा । अतः, नवम्बर, १६३१ में जमंन सरकार ने अन्तराष्ट्रीय 
चैंक से यह अनुरोध किया कि बह इस यात्त की जाँच करे कि हूवर-सुहलत की समाप्ति के बाद 
जम॑नी क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में रहेगा या नहीं । बैंक की समित्ति ने जाँच-पड़ताल के बाद 
यह रिपोर्ट दी कि जमनी वतमान स्थिति में क्षतिपर्ति का भुगतान करने में समर्थ नहीं हो सकेगा । 
इस आधार पर जर्मन चान्सलर ब्र॒र्तिंग ने घोषणा की कि गम्भौर आर्थिक स्थिति के कारण 
जर्मनी क्षतिशर्ति की अदायगी नहीं कर सकधा। इस समय तक ब्रिटेन भी आर्थिक 
संकटों के चंगुल में फैंसा था ! ऐसी स्थिति में आवश्यक्रता इस वात की थी कि हूवर-सुहलत 
के समाप्त होने के पर्व क्षतिपृर्ति-समस्या पर किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाय । इसके 
अधिरिक्त सारा संसार आर्थिक कठिनाइयों से घिरा पड़ा था, इसका भी कोई उपाय निकालना 
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था। इन सब प्रइनों को तय करने के लिए १६ जून, १६३२ को लुसान में सम्बन्धित राज्यो 
का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको लुसान-सम्मेलन कहते हैं । 


जमेन चान्सलर पहले हो यह घोषणा कर चुका था कि जमेनी क्षतिपृत्ति देने की स्थिति 
में नहीं है। लेकिन, फ्रांस सावंजनिक रूप से इस 'अवश्म्यभावी' को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहों था। छुसान-सम्मेलन में जमंनी ने क्षतिपृतिं-नाटक को समाप्त करने की मांग की | लेकिन 
फ्रांस इसके लिए तेयार नहीं हुआ । एक यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि क्षतिश्रुत्ति की कुल 
रकम घटाकर पन्द्रह करोड पौंड कर दी जाय । राशि पाँच प्रतिशव बॉण्डों के रूप में अदा करने को 
कहा गया । शर्त के अनुसार तीन साल के बाद बॉण्डों को खुले बाजार में वेचा जा सकता था! 
ऐसा न होने पर पन्द्रह वर्षों के बाद वे रद्द सममे जायेंगे । दूसरे शब्दों में, यह क्षतिप्रृर्ति को प्रूर्णरुप 
से समाप्त कर देना था।?* 


फ्रांस और अन्य कुछ देश इसके लिए तेयार हो गये; पर उनका यह कहना था कि एन्‍्हेँ 
स्वयं जो रकम अमेरिका और ब्रिटेन को देनी है उसमें भो हिसाव से कमी की जाय। अतः 
मित्रराष्ट्रीं की सरकारों ने लुसान में एक प्थक्‌ समझौता कर अपनी आपसी कर्जों को भी रद्द कर 
दिया और यह शत्ते लगा दी कि अमेरिका को उन्हें जी कर्ज चुकाना है उसका सनन्‍्तोषजनक समा- 
धान हो जाने पर ही लुसान-समझौते का अनुमोदन किया जाय | दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह 
था कि यदि मित्रराष्ट्रों ने क्षतिषपृत्ति के मामलों में जर्मनी को सुविधाएं प्रदान की है तो इसके 
बदले में मि्रराष्ट्रों को भी अमेरिका की वरफ से सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए । एक बार फिर 
बुद्ध ऋण और क्षतिप्रति की समस्या को एक साथ जोड़ने की चेष्टा की गयी। लेकिन, 
अमेरिकी सरकार इस वात को मानने के लिए तेयार नहीं हुईं। उत्तका कहना था कि क्षतिपृर्ति 
की समस्या एक समस्या है और युद्ध-ऋणो की समस्या दूसरी ! दोनो को एक साथ नहीं जोड़ा 
जा सकता। अमरीकी संसद ऋणों को रद्द करने के पक्ष में मही थी । ऐसा करने से उसने साफ- 
साफ इन्कार कर दिया । इसी बीच हूबर-सुहलत समाष्त होने वाला था और अमरीकी कर्ण का 
प्रइन व्यवहारिक रूप से सामने आ गया। दिसम्बर में कुछ हिचकिचाहट के बाद ब्रिढेन ने 
अपनी किस्त चुका दी | इटली, लिथुआनिया, फिनलैंड'और चेकोस्लोवबाकिया ने भी अपनी अपनी 
फ्रिस्त चुका दी । किन्तु फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया इत्यादि देशों ने इन्कार 
कर दिया | १६३४ के आतिे-आते यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका का कर्ज अब वापस नहीं लौटेगा। 
उधर छुसान का समकौता भी असफल हो चुका था। इस बात की कल्पना नही की जा सकती 
थी कि कोई जमेनी से क्षतिपृ्ति का रकम वसूल करने लिए पुनः प्रयत्न करेगा। इतिहास का 
एक लम्बा अध्याय अब सदा के लिए बन्द होनेवाला था । १६३४ के अमरीको कर्ज की अदायगी 
प्रायः बन्द ही हो गयी। इसलिए प्रोफेतर कार ने लिखा है कि “वास्तव! में १६३२ में क्षत्रिपृति 
और मिन्रराष्ट्रे के आपसी कजों के माठक का, जिसने कि संसार को दस से अधिक वर्षों से 
» परेशान कर रखा था, अन्तिम दृश्य समाप्त हो गया 
जिस क्षतिषर्ति-समस्या के कारण हजारों लोग वबाह और वर्बाद हो गये, सारे संसार मे 
आर्थिक छंकट उत्पन्न हो गया, जर्मन के हजारों व्यक्ति प्रायः भिखमंगे हो गये, उसका अन्य 
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बल्न्त ही अमम्भानपृंक हुआ । १९३२ के वाद ने जर्मनी ने कोई क्षतिपृर्ति की रकम मित्रराष्ट्रों 
को दी और १६३४ के बाद न अमेरिका हो अपने दिये कर्ण की रकम अन्य राज्यों से वसून्त कर 
सफा। उधर पर्मनी में नात्मी-पार्टों जोर पकड़ रही थो । इस पा्दों के नेता हिंदलर ने स्पष्ट 
शब्दों में यह घोषधा कर दी कि सारी क्षतरिपुति अदा कर दी है और भविष्य में किसी प्रकार को 
रकम अदा करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार ह्वतिपृ्तिं फी समस्या स्वमेय हल हो गयी । 


आधिदः संकट ([:0०परणणां० ( ४5) 

पृ“लीयादी ब्यवर्था मानव-सम्यता का सबसे बड़ा अभिशाप है। आज संसार में जो भी 
बह और कहिनाइयों है उनकी जए में यही ब्यवस्था काम करवी हैं । साम्राज्यवाद, छपनियेशवाद, 
विध्य-महायुद्ध और न जाने कितने अन्य महान कष्टों के लिए यह व्यवस्था खुले रूप में जिम्मेवार 
है। १६२६-३० के थार्थिक संकट को यदि 'एजीयाद में संकट” को संशा दी जाय तो गलत 
नहीं होगा । वास्तव में इस संकट ने प्‌“पीवादो व्यवस्था का पोल ही खोल दिया । छस समय 
मारे शंसार भें केवल एक ही देश, सोवियत-रूस (जहाँ पृ“जीवादो व्यवस्था नहीं थी) था 
जिसको इस विश्यन्पापी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। अन्यथा, सारे संसार में 
प्राहिलआरहि मची हुई थी । 


आधिक संकट के कारया 


युद्धोत्तर अभिव्वद्धि ः--प्रथम युद्ध के वाद अनेक देशों में आर्थिक दृष्टि से अभिवृद्धि का 
काल (एव्पं०० ण॑ 9०० ) या। शान्वि स्थापित होने के साथ-साथ चीजों की मॉग बढ़ने 
लगी और पुराने व्यापारिक संघर्ष, जो युद्ध के समय हूट गये थे, पुनः स्थापित होने शगे। युद्ध 
के समय बहुत-से छद्योग-घन्धे बन्द हो गये थे। शान्ति-स्थापना के बाद इन्होंने अपना काम फिर 
शुरू कर दिया। युद्ध के कारण असंझ्य चीजें नष्ट हो गयी थीं । उसका पुदर्निमाण करना था। 
इन सब कारणों से व्यापएर, कारोबार तथा छदोग-घन्धों में कपफी अभिषृद्धि हुई । 

पर यह अमिवृद्धि केवल मूल्य की अभिवृद्धि थी, छत्पादन का नहीं। जब युद्धकालीन 
सभी अर्थ-व्यपस्थाएँ समाप्त हो गयीं वो राष्ट्रों के सम्मुख अपनी अर्थ-व्यवस्था की शान्तिकालीन 
पुनर्निमाण करने का प्रश्न था। युद्ध के समय, खासकर जापान और अमेरिका में, बड़े- 
बड़े कल कारषाने खुले थे । इनकी उल्तादन शक्ति असीम थी। चीजों का छत्मतादन 5प्ी रफ्तार 
में होता रहा जिस रफ़्तार में युद्ध के समय हुआ था । पर इन चीजों को खरीदनेवाली को कमी 
थी। वस्तुओं से बाजार भरा पड़ा था, किन्धर खरीददारों में खरोदने की शक्ति नहीं थी । युद्धोत्तर 
अभिवृद्धि का वास्तविक रहस्य खुलने लगा ! 


युद्धधालीन क्रण :--आर्थिक-संकट का दूसरा कारथ युद्धकालीन ऋष था। युद्ध के 
खर्च का बहुत बढ़ा हिस्सा कर्ण लेकर चलाया गया था। लड़ाई के समय यूरोपीय राज्यों की 
बहुत बड़ी रकमें दूसरे से कर्ज के रूप में लेनी पड़ी थी। युद्ध के प्रारम्भ में अमेरिका युद्ध में 
शामिल नहीं हुआ था | पर उसने मित्रराष्ट्रीं को भारी रकम कर्ज में दी थी। शुरु-झुरू में ब्रिटेन 
भी अन्य देशों को कर्ज दिये । पर पीछे चलकर उसके लिए कज देना असम्मव ही यया । वह 
स्वयं अमेरिका से भारों रकम कर्ण लेने को विवश हुआ । युद्ध समाप्त होने पर यूरोप के अनेक... 


६४० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


था। इन सब प्रश्नों को तय करने के लिए १६ जुन, १६३२ को लुसान में सम्बन्धित राज्यों 
का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको लुसान-सम्मेलन कहते हैं । 


जमंन चान्सलर पहले ही यह घोषणा कर चुका था कि जमंनी क्षतिपृ्ति देने की स्थिति 
में नहीं है। लेकिन, फ्रांस सावंजनिक रूप से इस “अवश्म्यभावी' को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं था। छुसान-सम्मेलन में जर्मनी ने क्षतिपृत्ति-नाटक को समाप्त करने की मांग की | लेकिन 
फ्रांस इसके लिए तंयार नहीं हुआ । एक यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि क्षतिपू्ति की कुल 
शकम घटाकर पन्द्रह करोंड़ पोड कर दी जाय । राशि पाँच प्रतिशत बॉण्डों के रूप में अदा करने को 
कहा गया | शर्ते के अनुसार ठीन साल के बाद बॉण्डो को खुले बाजार में चेचा जा सकता था । 
ऐसा न होने पर पन्द्रह वर्षों के बाद वे रद्द समझे जायँंगे । दूसरे शब्दों में, यह क्षतिपूर्ति को पुर्णरूप 
से समाप्त कर देना था।? 


फ्रांस ओर अन्य कुछ देश इसके लिए त्ेयार हो गये; पर उनका यह कहना था कि एन्‍्हें 
स्वयं जो रकम अमेरिका और ब्रिटेन को देनी है उसमें भो हिसाव से कमी की जाय । अतः 
मित्रराष्ट्रों की सरकारों ने लुसान में एक पृथक्‌ समझौता कर अपनी आपसी कर्जों को भी रद्द कर 
दिया और यह शर्ते लगा दी कि अमेरिका को उन्हें जो कर्ज चुकाना है उसका सनन्‍्तोषजनक समा- 
धान हो जाने पर ही लुसान-समझौते का अनुमोदन किया जाय । दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह 
था कि यदि मिन्नराष्ट्रों ने क्षतिपृर्ति के मामली में जमंनी को सुविधाएं प्रदान की है तो इसके 
बदले में मितरराष्ट्रों को भी अमेरिका की तरफ से सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए । एक बार फिर 
युद्ध ऋण और क्षतिपूर्ति की समस्या को एक साथ जोड़ने की चेष्टा की गयी। लेकिन, 
अमेरिकी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उस्तका कहना था कि क्षेत्तिपूर्ति 
की समस्या एक समस्या है और युद्ध-ऋणो की समस्या दूसरी । दोनो को एक साथ नहीं जोड़ा 
जा सकता । अमरीकी संसद ऋणों को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसा करने से उसने साफ 
साफ इन्कार कर दिया । इसी बीच हूबर-सुहलत समाप्त होने बाला था और अमरीकी कर्ज का 
अझ्न व्यवहारिक रूप से सामने आ गया। दिसस्वर में कुछ हिचकिचाहद के बाद धिटेन ने 
अपनी किस्त चुका दी । इटली, लिथूआनिया, फिनलैंड'और चेकोस्लोवाकिया ने भी अपनी अपनी 
फिस्त चुका दी । किन्तु फ्रांस, वेल्जियम, हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाबिया इत्यादि देशों ने इन्कार 
कर दिया । १६३४ के आति-आते यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका का कर्ज अब घाप्त नहीं लौदेगा। 
छघर छुसान का समझौता भी असफल हो चुका था। इस वात की कल्पना नहीं की जा सकती 
थी कि कोई जर्मनी से क्षतिपृ्ति का रकम वसूल करने लिए पुनः प्रयत्न करेया। इतिहास 
एक लम्बा अध्याय अब सदा के लिए बन्द होनेवाला था। १६३४ के अमरीकी कर्ज की अट 
प्रायः बन्द ही हो गयी। इसलिए प्रोफेसर कार ने लिखा है कि वास्तव में १६३२ में * 
और मित्रराप्ट्रों के आपसी कर्जों के नाटक का, जिसने कि संसार को दस से अएि 
परेशान कर रखा था, अन्तिम दृश्य समाप्त हो गया । 

जिस क्षतिपूर्ति-समम्या के कारण हजारों लोग तबाह और बर्बाद हो गये 
थार्थिक छंक्ट उत्पन्न हो गया, जर्मन के हजारों व्यक्ति प्रायः भिखमंगे हो 
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आना-जाना वन्‍्द नहीं हो; संसार के राज्य परस्पर सहयोग से काम करें तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
व्यवस्था ठोक से चल सकती है। लेकिन, पृ जीवादी व्यवस्था में इस तरह के सिद्धान्त पर काम 
नहीं चलता है। इस व्यवस्था में एक देश दूसरे देश को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयल करता 
रहता है। अपने देश को आर्थिक उन्नति के लिए तरह-तरह की संरक्षण-नीति, आयात-कर आदि 
का आभ्रय लिया जाता है । युद्ध के बाद यह नीति सभी देशों ने अपनायी । ब्रिटेन, जो अभी 
तक खुले ब्यापार का समर्थक था, अब तरह-तरह की संरक्षण-नीति को अपनाने लगा था। 
एशिया में स्वदेशी आन्दोलन, रूस में बोल्शेविक क्रांति तथा युद्ध के फलस्वरूप यूरोप के नये 
स्थापित राज्यों की संरक्षक-नीति से पश्चिमी यूरोप के हाथ से एक बहुत बड़ा बाजार निकल 
गया । इसके सामने अब प्रइन यह था कि वे अपनी चीजों को किस बाजार में बेचे । इन्ही कारणों 
से संसार को एक महान आशिक विपत्ति का सामना करना पड़ा था | 
प्रलय का आरम्भ :--विश्वव्यापी आर्थिक संकट आने के पूर्व ही खाद पदार्थों, ऊन, 
कपास आदि अन्य प्राथमिक पदार्थों की कीमत में अनर्थकारी गिरावट झुरू ही चुकी थी । माल 
से बाजार भरा पड़ा था, पर उन्हें जरीदनेवाला कोई नहीं था। बहुत-सी कम्पनियाँ बन्द होने 
लगी थीं ओर वेकारी की समस्या करीब-करीवू्‌ प्रत्येक देश के सामने खड़ी थी । किसी भी देश 
का बजट सन्तुलित नही था ! केवल कर्ज के आधार पर सबका काम किसी तरह चल रहा था । 
कर्ज का अधिकांश हिस्सा अमेरिका सो आता था। पर १६२६ के शरद्‌ में अमेरिका द्वारा 
यूरोप को ऋण देना बिल्कुल बन्द कर देने की घोषणा से आर्थिक संकट पहले-पहल रांसार के 
सामने आ खड़ा हुआ। इस धोषणा का कारण स्वयं अमेरिका में मृल्यपात ( शा ) था। 
अमैरिका के सामने सबसे विकट प्रइन यह था कि महायुद्ध के समय बहाँ की छत्पादन-क्षमत्ता में 
जो असाधारण बृद्धि हुईं थी, उससे तेयार हुए माल को कहाँ खपाया जाय! इन मालों को 
दूसरे देशों में ही खपाया जा सकता यथा, क्योंकि वे अमेरिका को जरूरतों से बहुत अधिक थे। 
पर अन्य देशों के पांस अमरीकी माल खरोदने के लिए सिबके नही थे । इस हालत में अमरीकी 
माल का खपना सुश्किल हो गया। माल की अधिकता से वहाँ आर्थिक संकट उपस्थित हो 
गया । चीजों की कीमतें गिरने लगी । उद्योग-धन्धों को घाटा होने लगा । कारखाने बन्द होने 
ली। बहुत-से मजदूर बेकार हो गये। २३ अक्टूबर, १६२६ को न्यूयाक-स्टॉक एक्सचेंज में 
एकाएक शेयरो का मृल्य पचास अरब डॉलर गिर गया ! अमरीकी सरकार तथा बड़े-बड़े पृ जी- 
पतियों के प्रयास से स्थिति छुछ देर के लिए सम्हल गयी | पर, नवम्बर में झोयरों के मृल्य में 
फिर अत्यधिक गिरावट हुई। बहुत-सी कम्पनियों और धनिकों का दिवाला विकल्ल गया। 
परिकल्पक ( $०९८एॉं४५०४४ ) बेकार हो गये और उधार देना स्वधा बन्द हो गया। परिणामतः 
संसार धड़ाम से आसमान से जमीन पर गिड़ पड़ा । अमेरिका में जो प्रतिक्रया झुरू हुई उससे 
अन्य देश बच नहीं सके । १६३२ में केवल ब्रिटेन में ही बेकारी की संख्या तीस लाख के लगभग 
थी | सोवियव-रूस को छोड़कर इस तरह की हालत संसार के सभी देशों की थी ।' 
संकट की ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए दूसरे देशो को कर्ज देना सम्भव नही रहा । 
उसने कर्ज देना विल्कुल बन्द कर दिया। इसके बाद शीम्र ही सारे संक्षार की क्रय शक्ति में हास 
हो गया, जिसके फलस्वरूप कीमतो में व्यापक गिरावट शुरू हो गयी। यूरीप के कर्जदार देशों 


3, 7/08 98705, ०७ थं६५ ए. 778« 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हे और ब्रिटेन के कर्जदार थे और स्वयं ब्रिडेन अमेरिका का ऋगी था। इस कर्ज 
राज्य अमेरिका! अधिक थी। इन कजों के शुगवान के फलल्वहूप संधार के सामने सोने को 
की मात्रा बहुदसी। सोना सुद्राअद्धति का आधार हावा है ओर कोमतें उमो पर भाँणे 


समस्या आ गे 
जाती हैं। का वैज्ञानिकीकरण :--आर्थिक्र संकट का एक और अन्य कारण बलों का 
यन्त्रों शैर उनका वेज्ञानिकीकरण था। युद्ध के समय में रणक्षेत्रों में लधिक व्यक्तिपों को 
अधिक प्रयोग अ॑ अधिकांश जनता युद्ध में भेज दिये गये । फलतः कारखानों और खेतों मैं मजे 
आवश्यकता हुईं | ईस कमी की दूर करने के लिए वेशानिक आविष्कार हुए तथा यन्त्रीं को 
की कमी हो गयी गयी और बहुत से स्वचालित मशीनें बनीं । इन अविष्कारों के फलस्वरूप मशीनों 
कार्यक्षमता बढ़ाया कई शना बढ़ गयो । खेतिहर मजदूरों का स्थान कृषि के नये-नये यस्तरों ने 
की उत्तादन पक्षी पैनंयों में स्वचालित मशीनों से प्रयोग के परिणामस्वरूप भजदूरों की चेफारी 
ले लिया। उद्योर्ति प्रकार यह आर्थिक संकट का एक कारण बना | 
बहुत बढ़ गयी । के की कमी :--यन्त्रों के द्वारा अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि देशों में गेह 
क्रय-शरिं बड़ी मात्रा में पेदा किये जाने लगे। फलतः उनका भाव मन्दा पड़ने लगा! 
आदि अनाज बहुक्षे पंदावार का बहुत कम दाम मिलने लगा । अतएव उनमें कारखानों में बने 
किसानी को अपकेी क्षमता घट गयी । मजदूरों की भी यही दशा हुई । वे बेकार हो गये । अतएव 
माल को खरीदने की भी हास हो गया। 
उनकी क्रय-शक्ति विषम विभाजन :--युद्ध के बाद संसार का बहुत अधिक सोना अमेरिका में 
का सका कारण यह था कि माल के रूप में अमेरिका अपना कर्ण वापस लेने के 
एकत्र होगे लगा। ! सह रकम अमेरिका ने सोने के रूप में प्राप्त की। नतीजा यह हुआ कि 
लिए तैयार नहीं था खिंच-खिंचकर अमेरिका में एकत्र हो गया। अन्य देशों में सोने की कमी का 
संसार भर का सोर्गैदाँ के सिक्के की कीमत बढ़ गयी और मालो की कीमतें गिर गयीं। फल- 
मतलब यह था कि लीथिक संकट उपस्थित हो गया । 


स्वरूप इन देशों में ; बाद फ्रांस में भी बहुत अधिक मात्रा में सोना एकत्र होने लगा था। जमनी 
अमेरिका केंगी पड़ी थी उसका आधा-से-अधिक हिस्सा फ्रांस को मिलनेवाला था। पहले 
को जो क्षविएर्ति दी माल की शक्ल में क्षत्रिपृर्ति का सुगवान करे । जम॑नी ने इस तरह से 
यह तय हुआ फि जो लेकिन जब जर्मनी के माल क्षतिषृ्ति प्राप्त करनेवाले देशों में भर गये 
बहुत से माल दिये भी णो राष्ट्रीय व्यवसाय को काफी घक्का पहुँचा । अतएव जमंनी द्वारा इस 
और सस्ते विक्रने लः सैंपिन करना बन्द कर दिया गया। अब उसको नगद में क्षव्रिष्व्ति देने 
प्रकार क्षतिपृर्ति कोरी मेवलब था कि जर्मनी सोना के रुप में क्षतिपृत्तिं दे । नतीजा यह हुआ 
को कहा गया। इस'डी मात्रा में सोना मिलने लगा। अनुमान किया गया है कि १९२० के 
कि फ्रांस को बहुत ब्सींठ प्रतिशत सोना अमेरिका और फ्रांस के हाथ में था। ऐसी स्थिति में 
अन्त मैं संसार का | की आना अवश्यम्भावी था । 
संसार में थार्थिक संद्रीयता :--आर्थिक राष्ट्रीयया को आर्थिक संकट का एक दूतरा कारप 
आर्थिक राहुगर विदेशी व्यापार खुले रुप से चले, एक देश से दूसरे देश में माल का. 


बतलाया जागा है । ट 


क्षतिपृर्तिं, युद्ध-छण और आर्थिक संकट १४३ 


आना-जाना बन्द नहीं हो; संसार के राज्य परस्पर सहयोग से काम करें तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
व्यवस्था ठोक से चल सकती है। लेकिन, प्र जीवादो व्यवस्था में इस तरह के सिद्धानंत पर काम 
नहीं चलता है। इस व्यवस्था में एक देश दूसरे देश को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता 
रहता है। शपने देश की आर्थिक उन्नति के लिए तरह-तरह की संरक्षण-नीतिं, आयात-कर आदि 
का आश्रय लिया जाता है। युद्ध के वाद यह नोति सभी देशों ने अपनायी । ब्रिटेन, जो अभी 
तक खुले ब्यापार का समर्थक था, अब तरह-तरह की संरेक्षण-नीति को अपनाने लगा था। 
एशिया में स्वदेशी आन्दोलन, रूस में बोल्शेविक क्रांति तथा युद्ध कै फलस्वरूप यूरोप के नये 
स्थापित राज्यों की संरक्षक-नीति से पश्चिमी यूरोप के हाथ से एक बहुत वड़ा बाजार निकल 
गया । इसके सामने अब प्रइन यह था कि वे अपनी चीजों को किस बाजार में बेचे । इन्ही कारणों 
से संसार को एक महान आर्थिक विपत्ति का सामना करना पड़ा था । 
प्रल्य का आरम्भ :--विश्वव्यापी आर्थिक संकट आने के पूर्व ही खाद्य पदार्थों, ऊन, 
कपास आदि अन्य प्राथमिक पदार्थों की कीमत में अनर्थकारी गिरावट शुरू हो चुकी थी | माल 
से बाजार भरा पड़ा था, पर उन्हें खरीदनेवाला कोई नहीं था! बहुत-प्ती कम्पनियाँ बन्द होने 
लगी थी और वेकारी की समस्या करीब-करीब्‌ प्रत्मेक देश के सामने खड़ी थी । किसी भी देश 
का बजद सन्तुलित नही था । केवल कर्ज के आध्यर पर सबका काम किसी तरह चल रहा था| 
कर्ज का अधिकांश हिस्सा अमेरिका से गाता था। पर १६२६ के शरद्‌ में अमेरिका द्वारा 
यूरोप को ऋण देना बिल्कुल बन्द कर देने की घोषणा से आर्थिक संकट पहले-पहल संसार के 
सामने आ खड़ा हुआ। इस घोषणा का कारण स्वयं अमेरिका में मुल्यपात ( #प्झाए ) था। 
अमेरिका के सामने सबसे विकढ प्रइन यह था कि महायुद्ध के समय वहाँ की उत्पादन-क्षमता में 
जो असाधारण घृद्धि हुई थी, उससे तेयार हुए माल को कहाँ खपाया जाय। इन मालों को 
दूसरे देशों में ही खपाया जा सकता था, क्योंकि वे अमेरिका को जरूरतों से बहुत अधिक थे। 
पर अन्य देशों के पास अमरीकी माल खरीदने के लिए सिक्के नहीं थे। इस हालत में अमरीकी 
माल का खपना सुश्किल हो गया। माल की अधिकता से वहाँ आर्थिक संकट उपस्थित हो 
गया । चीजों की कीमतें गिरने लगीं। उद्योग-धन्धों को घाटा होने लगा | कारखाने बन्द होने 
लगे | बहुत-से मजदूर बेकार हो गये ! २३ अक्टूबर, १६२६ को न्यूयाक॑-स्टॉक एक्सचेंज में 
एकाएक शोयरो का मृल्य पचास अरब डॉलर गिर गया । अमरीकी सरकार तथा बड़े-बड़े पृ जी- 
पत्तियों के प्रयास से स्थिति बुछ देर के लिए सम्हल गयी । पर, नवम्बर में शेयरों के मृल्य में 
फिर अत्यधिक गिरावट हुईं। बहुत-सी कम्पनियों और धनिकों का दिवाला निकल गया। 
परिकल्पक ( ४०९०८प०४०/०४७ ) बेकार हो गये और उधार देना सबबंधा बन्द हो गया। परिणामतः 
संसार धड़ाम से आसमान से जमीन पर गिड़ पड़ा । अमेरिका में जो प्रतिक्रया शुरू हुई उससे 
अन्य देश बच नहीं सके । १६३२ में केवल ब्रिटेन में ही वेकारी की संख्या तीस लाख के लगभग 
थी | सोवियत-रूस को छोड़कर इस तरह की हालत संसार के सभो देशों की थी । 
संकट की ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए दूसरे देशों को कर्ज देना सम्भव मही रहा । 
उसने कर्ज देना विल्कुल बन्द कर दिया । इसके बाद शीघ्र ही सारे संधार की क्रय शक्ति में हास 
हो गया, जिसके फलस्वरूप कीमतो में व्यापक गिरावट शुरू ही गयी । यूरोप के कजंदार देशों 
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को इससे दोहरी चोद लगी । एक तो अपने कज चुकाने के लिए उन्हें अमेरिका से डॉलर उथार 
मिलना बन्द हो गया और दूसरे जिन वस्दुओ को वेचकर वे अपना कर्ण चुकाने की आशा करते 
थे, क्रफशक्ति के ह्वास होने के कारण उनकी बिक्री ही बन्द हो गयी। सामान्य वाणिज्य का 
क्रम बिलकुल ही हृट गया। वेकारी की समस्या बढ़ गयी और सारा संसार दिवालिया हो 
गया । 
जर्मनी की स्थिति :--जमेनी की स्थिति सबसे अधिक शोचनीय थी। डावस-यौजना 
के अनुसार जमनी को चिदेशों से कर्ज लेकर क्षतिषृर्ति को भुगतान करने का अवसर दिया गया 
था । जर्मनी ने इस अवसर से पूरा-पूरा लाभ उठाया और पिछले पाँच वर्षों में उसने लगमग 
१३७० करोड़ रुपया विदेशों से कर्ज लिया इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से प्राप्त हुआ था। 
पर, जब १९२६ में अमेरिक्रा ने कर्ज नहों देने का फंसला किया तब जमेनी के आर्थिक जीवन 
में तहलका मच गया। वहाँ की सारी आथिक व्यवस्था एक्दम छिन्न-भिन्न हो गयी मिक्‍के 
ओर प्‌ जी में भारी कमी आ गयी । सरकारी बजट बिल्कुल असन्तृुलित हो गया । बहुत से कारो- 
बार बन्द हो गये और भयंकर बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गयी । 
आर्थिक संघ का प्रस्ताव :--आस्ट्रिया के साथ एक घनिष्ठ आर्थिक संघ का निर्माण 
करके जमनी ने अपनी आशिक स्थित्ति को सुधारनै का प्रयास किया । छस समय राष्ट्रसंध 
में एक यूरोप का संयुक्त राज्य कायम करने की बात चल रही थी। किनन्‍्ह, उस समय की 
सबसे बड़ी आवश्यकता आधिक सहयोग थी, राजनीतिक सहयोग नहों। आस्ट्रिया और जमंनी 
ने इस तथ्य को महसूस किया और एक आधिक संघ के लिए दोनों देशों में गुप्त रूप से बार्ताएँ 
चलने लगीं । मा १६३१ में आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि जम॑नी और 
आस्ट्रिया ने आर्थिक संघ बनाने की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जिस समय यह घोषणा 
हुईं उसको सुनकर सारा संसार विस्मित हो गया । 
आस्ट्रिया और जम॑नी का संघ एक वहुत ही पुराना स्वप्न था। युद् के हरत बाद दोनों 
देश एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहते थे। आस्ट्रिया के निवासी जम॑न-जाति के थे और 
जमनी के साथ मिलकर वे एक शक्तिशाली जम॑न राज्य की स्थापना करना चाहते थे । युद्ध समाप्त 
होते ही इस दिशा में कदम उठाया गया और आस्ट्रिया ने अपने को जमनी के साथ मिल जाने 
की घोषणा कर दी। आस्ट्रिया का नाम “जम॑न-आस्ट्रिया” रख दिया गया | किन्हु, मित्रराष्ट्रो 
ने इसका विरोध किया और इस कारण यद्द संघ सफलीभूत नहीं हो सका | भविष्य में ठीक इसी 
तरह का दूसरे प्रयास नहीं हो इसको रोकने की व्यवस्था वर्साय-सन्धि और सॉजमें की सन्धि 
में कर दी गयी । जम॑ंनी को यह मानना पड़ा कि यह आर्ट्रिया की स्वतन्त्रता और प्रादेशिक 
अश्षुण्णता को बनाये रखने के विदद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सॉजम की सन्धि में भी यह 
व्यवस्था कर दी गयी कि आस्ट्रिया भविष्य में कोई एसा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयत्न न करे जिससे 
जास्ट्रिया के प्रथक्‌ या स्व॒तन्त्र राज्य रहने में बाधा पड़ सके। फ्रांस, इटलो, रूमानिया, 
चेकोसलोबाकिया और यूगोस्लाविया कभी भी इस प्रकार के संघ की स्थापना को नहीं सह 


सकते थे । 
अतएव क्टिंयस ने जब संघ की घोषणा की तब इसका व्यापक विरोध हुआ । विरोधियों 
का नेता फ्रांस था । उसका कहना था कि एक बड़े और एक छोटे राज्य के बीच आर्थिक संघ 


झतिएूर्दि, युद्ध-छऋण और आर्थिक संकट द्श्ण 


बनाने का परिषाम छोटे राज्य पर बड़े राज्य द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व जमाना है। यदि यह योजना 
सफल हो गयी तो आस्ट्रिवा का विलयन अवश्यम्भावी हो जायगा। इस संधि में शामिल होने 
के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों को भी आमन्त्रिठ किया गया था। इटली, चेकोस्लोवाकिया, 
यूगोस्लाविया इच्यादि देशों पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । फ्रांस को भय था इन 
क्षेत्रों पर पहले जर्मनी का आर्थिक्त प्रभाव और फिर राजनीतिक प्रभाव कायम हो जायगा । 
जमनी इस समय अपना हथियारबन्दी कर रहा था। वहाँ नात्सी पार्टी का महत्त्व बढ़ रहा था । 
ऐसी दशा में फ्रत, आस्ट्रिया और जम॑नो के प्रस्तावित संघ को कैसे सह सकता था । 


प्रिदिश सरकार का देख कुछ स्पष्ट नहीं था। इस तरह के आर्थिक संघ के निर्माण से 
ब्रिटेन को ज्ञाभ ही लाभ था। किन्ह, ब्रिटिश सरकार को द्तरी आशंका थी । उसको विज्ञास 
था कि इस तरह के संघ कायम हो जाने से उप्त क्षेत्र में राजनीतिक उत्द्व की सम्भावना बढ़ 
सकती है। इसके अतिरिक्त इस संध में एक कानूनी प्रइन भी था कि प्रस्तावित संघ शान्ति- 
सन्धियों की धारा के अनुसार कहाँ तक वैध है । 

फ्रांत और उसके साथियों के जबरदस्त विरोध के फलस्वरूप यह बात राष्ट्रतंध की कौंसिल 
में पेश की गयी । कौंतिल ने मई, १६३१ में स्वसम्मति से यह निर्भय किया कि प्रस्तावित संघ 
की वेधता के प्रश्न को जॉँचने का काम हेग स्थित अन्तर्राष्रीय न्यायालय को सौंप दिया जाय । 
पर, फ्रांस को भय था कि कहीं आ स्ट्रिया-जर्मनी के पक्ष में न्यायालय अपना निर्णय नदे दे। 
बह इस प्रकार की जोखिम नहीं छठाना चाहता या । अतः, संघ की योजना स्थाग देने के लिए 
बह आप्ट्रिया पर जबरदस्त दबाव डालने लगा। घनघोर कूटनीतिक युद्ध के बाद आस्ट्रिया के 
प्रधान मन्त्री को यह घोषणा करनी पड़ी कि आस्ट्रिया ने संघ की यौजना त्याग दी है । डा० 
कर्टियस को प्रस्तावित संघ के असफल हो जाने के कारण इस्तीफा दे देना पढ़ा । इसके दो दिन 
बाद हेग-म्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि प्रस्तावित संघ शान्ति-सन्धियों के विरुद्ध है 


के डिंट-आन्घ्टाल्ट का दिवात्ा--आर्थिक संघ की असफलता का प्रभाव आस्ट्रिया और 
क्षमनी दोनों देशों पर पड़ा । इसी समय आस्ट्रिया का सबहे बड़ा बेंक क्र डिट-धान्स्टाल्ट का 
दियाला निकल गया। आस्ट्रिया का पुराना बैंक उस देश के आर्थिक जीवन का केन्द्र था और कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसका दिवाला निकक्ष जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि 
बैंक की आन्तरिक गड़बड़ियाँ तथा प्रस्ताविन आधथिक संघ को असफल बनाने के लिए क्रांसीसी 
आर्थिक नावेबन्दी इसके दिवालियापन के महान्‌ कारण थे | लेकिन, संसार के लिए इस बैंक का 
दिववाला निकलना दुर्भाग्यपूर्ण था। आस्ट्रिया सरकार ने आस्ट्रियन राष्ट्रीय बैंक क्ेडिट- 
आन्स्टराल्ट को बहुत आर्थिक मदद दी। इस विपत्ति को रोकने के लिए बैंक ऑफ इंगलैंड ने 
भी एक बहुत बड़ो रकम कर्ज के रूप में प्रदान की । के डिट आन्स्टाल्ट तो किसी तरह बच गया। 
किन्तु, एक जहाज की रक्षा करके तूफान को नहीं रोक जा सका । जर्मनी पर इसका तात्कालिक 
प्रभाव पड़ा । वहाँ घोर तहलका मच गया। विदेशी महाजनों ने शी ही अपने ऋषणों का 
तकाजा किया । तीन सप्ताह के भीचर जन रोह बैंक से पचास करोड़ पॉड का सोना निकाल 
लिया गया । एक मप्ताह बाद सुप्रसिद्ध जमेन बैंक डार्मस्टेडर एण्ड नेशनल बैंक का दिवाला 
निकल गया । अगले दिन सरकार ने अध्यादेश जारी करके सभी बैंकों को बन्द कर दिया। 
जर्मनी के लिए ही नहीं अपिध्ठ सारे घंधार के लिए यह सर्वनाश का वर्ष था ! 


रश्६्‌ अस्तर्राट्रीय गम्बर्प 


मिटेन में संकट--इस स्बनाश से संतार को बचागे के शिए राष्ट्रावि हूपर से एड पर्प 
की सुहलत की घोषणा को । इसी रामय ब्रिटेन भो बियट दार्थिक संकट के संयूल में फैंस गया । 
जुलाई के अस्त में बैंक थॉक इंयलैंद बार्थिष्ट संक्द की चोट महयग बरसे लगा। सभी लोग 
अपने-अपने पेसों को बैंक से निशालने के क्षिए दौड़ पढ़े । ह अगस्त को यह एलान किया गया 
कि बैंक ऑँक फ्रांछ हथा न्यूथा्क के फेल नीयर्ं-बैंक दोनों मे द्वाईद्वाई करोड़ पींद का इधर 
थक ऑफ़ इंगरसंद को दिया है। पर इस घोषणा हे स्थिति सही सम्मती और घन निकालने का 
कार्य तीम गठि से चन्नता रहा) २५ अगम्त, १६१३ की मगदरदलोम पयान मस्ठी रामगे 
मेकठानल्ड ने इस्तोडा देकर सभी प्रार्टियीं छो मिज्ञाफर एक राष्ट्रीय सरकार! को स्पापना 
की जिसका झुछा काम धाधिक राकट का सामना करना था। १५ गितम्पर को चात्तु यई के 
यशठ को सन्तुलित करने के लिए प्रिटिश-न्स रद मे एफ पृरुझ बट पेय किया गया । मिलब्ययिता 
दंग बगढ़ की झुझय विशेषता थी । रख बजट का लोगो पर अरुदा प्रमात् पढ़ा । पर एगी दिन 
अपनवारों में सिपाही विद्रोह का समाचार प्रकाशित हुआ। निचले दर्जे के झुध नौन्समिक ने थो 
अस्तायित मितन्ययिता से असस्तुष्ट थे, यिद्वोह कर दिवा। बजिटिश बयवारों ने इस पढठना 
को कोई घास महत्व नहीं दिया। हिन्द बिदेशों अदतारों में दस घटना में ममक-गिर् 
मिलाकर सखूभ प्रचार किया गया । गयी सरकार विश्ास स्पापित करने के लिए णो काम 
शुरू कर चुकी थी, छतके सारे प्रयात एक झटक्रे में बिनष्ट हो यगे। यैंकों में एक बार 
फिर जनसभृह का तावा लग गया। फेवल श८ गितम्घर को ही १८,०००,००० परॉड निकाल 
लिया गया । २१ सितम्पर को ब्रिटेन की स्वर्णन्‍्मान ( 8०४ अतरग6५ ) छोड़ देगा पड़ा! 
रारकार ने सोने का मिर्यात ही बलद कर दिया। बहा यया कि 'पौंड स्पर्ण से सुक्ः हो गण और 
कु्द ही दिनों के भोतर स्वर्ण रूप में उसका मृल्य पीस प्रधिशत् गिर यया। 
स्वर्णेन्मान के परित्याग से ब्रिटेन की लाभ हुआ; परन्द् अन्य देशों पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा । विदेशों में, जहाँ कीमर्ते पहले से ही गिरी पड़ो थीं और भी गिरावट शुरू हुईं। यूरीय 
के प्रायः सभी स्टाक ऐव्च्रेंम बन्द हो गये। बैंकों को दर में काफी दृद्धि हो ययी। लार्धिक 
संकट अपनी चरम सीमा पर पहुँच यया । नाथें, स्वेडन, डेनमाक, फिनहींढ, त्रिटिश-राप्राब्य के 
सभी डोमिनीयन और घउपनिवेश (दक्षिप अफ्रिका को छोड़ कर) तथा दक्षिण सफ्रिका के 
अधिकांश देशों को स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ा । तीन महीने चांद जापान को भी यही 
करना पड़ा । जिन देशों का विदेशों विनियम का आधार स्टलिंग था, एन सवा को स्वर्ण साने 
त्याग देना प्ठा और जिन्होंने ऐसा नहों किया एस्डें काफ़ी कष्ट का सामसा करना पढ़ा । केवल 
फ्रॉस,अमेरिका, इटली, वेल्गियम, हालेंड, पोर्लोंड, रूमानिया स्विद्जरणैंड ही हुछ देश बच गगे 
जिन्होंने स्वर्ण -मान को बनाये रखा। नाम के लिए जम॑नी भो स्वर्ण-मान को कायम रखे रहा। 
पर उसके लिए भी यह अत्यन्त कठिद काम था। फ्रॉंस अमी तक आर्थिक संकटों से बचा 
हुआ था । लेकिन पड के यिराव के एक राप्ताह बाद उसकी हालत भी डावॉडोल होने लगी। 
वहाँ भी हजारों को संझ्या में लोग बेकार हो यये,! आर्थिक संकट ने किसी को भी नहीं घोड़ा 
यहाँ तक फ्रांस को भी नहीं। 
विश्व-अर्थ सम्मेजन--एक तरफ रांसार घनघोर आर्थिक संकट में फंसा हुआ था और 
उधर हूवर-घदलत की अवधि समाए हो रही थो । हूबर-युहलत से आर्थिक संकट दूर करने में 
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मुछ सहायता अगर मिलती; पर उसते समस्या का पर्गहपेण इल हो सफना सम्पन्न नहों था । अतः 
प्त्तिरर्ति और अन्य आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए. १६३५ में लुगान में एक अन्त - 
राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । सम्मेलन में अन्य निर्णयों के अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि अगले 
वर्ष आर्थिक समस्या पर विचार करने के लिए एक विश्न-वर्ध-पम्मेलन का आजोजन हो । इस 
सम्मेलन में अमेरिका का सहयोग आवश्यक था । पर, इस समय अमेरिका का अर्थ-सकट अपनी 
चरम मोौमा परथा। उत समय अमेरिका में १५,०००,००० व्यक्ति येकार थे। इसी समय 
अमेरिका में चुनाव हुणा और फ्रेकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति चुने गये । उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के समय अमरीकी अर्थ-ध्यवस्था अत्यन्त ही शोचनीय हालत में थी फलस्प्रूप अमेरिका ने 
भी स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया। इस शोचनीय हालत में अमेरिका एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं था। मेइडानहड दाड़ौ-दौड़ा वाशिंगटन पहुँचा और 
इस शर्त पर उसने अमरोकी राष्ट्रपति को सम्मेजन में शामिल होने के लिए राजी किया कि 
समोलन में युद्ध-ऋणों के मामले पर विचार नहीं क्रिया जायगा। 


६ जून, १६३३ को भयंकर आर्थिक संकट को समस्या पर बिचार करने के लिए लन्दन 
में ६६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को एफ बेंठक हुैं। लिखित इतिहास में यह राज्यों का सबसे 
बड़ा सम्मेलन था । इस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार साठ प्रतिशत क्रम हो गया था, बेकारों 
की संणया तीम करोड़ तक पहुँच चुकी थो ओर इसके साथ हो कर देशों को राष्ट्रीय आय 
चालीस प्रतिशत तक घट गयी थी। अन्वर-राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर हो गयी कि 
परस्पर मिश्कर उसे सम्हालना जरूरी हो गया था) किन्दु समेज्ञन की अतफलता अबश्पम्भावी 
थी। सम्मेलन ने मुख्यतः इन प्रश्तायों पर जिवर किया :--(६१) विदेशों व्यातार में संरक्षण 
नीति का अन्त कर परस्पर सहयोग की नीति का प्रारम्म किया जाय, ( २३ झुद्रा का स्थिरी- 
करण किया जाय | फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा कि सरक्षय नीति का अन्त करने के पहले सुद्धा 
का स्थिरीकरण करना आवश्यक है। ब्रिटिश-सरमार ने फ्रॉरोसी ग्स्ताव का समर्थन किया। 
अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल ने भी उतका समर्थन फिया। परन्तु राष्ट्रपति रूमवेस्ट को अपने 
प्रतिनिधि को रुख पसन्द नहीं आया। अमेरिका को सुद्रा-स्थिरोकरण में दिलचत्पी नहीं थी । 
राष्ट्रपति ने एक वक्तव्य दिया जो अपरोकी प्रतिनिविभरड त के उदार रण को अध्वोकार करने 
के ही समान था! सुद्रा-स्थिरीकरण के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए दूसरा विशेषज्ञ अमेरिका 
में हुरत भेजा गया । यह घडना सम्मेलन के लिए प्राणघातक प्रहार सिद्ध हुआ। मुद्रा के 
प्रश्न पर कोई रामझोता नहीं हो सका । लन्‍्दन में एकत्रित ६६ राज्यों के प्रतिनिधि किसी एक 
नतीजे पर नहीं पहुँच सके । २७ जुलाई को सम्मेलब का कार्य अनिश्चित काल के लिए स्थगित 
कर दिया गया । 


संकट का अस्त --१६३४ आते-आते आर्थिक संकट वूर होना प्रारम्भ हो गया । इसने 
दिनों ठक बहुत से झल-कारखाने बन्द पड़े थे। उत्पादन नहीं होने के कारण चीजों को कर्मी 
खटकने लगी थी । उधर यूरोप में पनः युद्ध के काले बादल मड़राने लगे थे। हथियारबन्दी की 
होड़ ठीव गति से चल रही थी । संसार के राज्य अस्त्र-शस्त्र और युद्धोपयोगी सामग्री बनाने में 
ज्ग गये थे। सेनाओं की संख्या बढ़ाई जाने लगी थी । कल-करणानों के पा काम की कगो 
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नहीं थी । इसीलिए बेकारी को समस्या स्वयमेव हंल हो गयी । लुतान सम्मेलन के बाद क्षत्रिपृर्ति 
एवं युद्ध-छण का परदन भी नहीं था। सुद्गा-प्रसार की नीति का अवलम्बन करके विभिन्न देशों में 
सिक्कों की कीमत मिरा दी गयी थी । इन सव कारणों से वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और 
संसार की आर्थिक व्यवस्था सन्तुलित होने लगी । 


आर्थिक संकट के परिणाम _..यह कहना सर्वधा गलत होगा कि आर्थिक संकट का 
प्रभा० केवल क्षतिपृर्ति और युद्ध ऋण की समस्याओं पर ही पड़ा ! वास्तव में, यह संकट इतना 
बिकट था कि इसका परिणाम व्यापक हुआ और इसमे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
सभी पहलुओं को प्रभावित किया । किन्तु, यहाँ हम केवल अत्तर्राष्रीय राजनीति पर इसके 
प्रभाव पर ही विशेष रूप से विचार करेंगे ! 


सोकताल्त्रिक व्यवस्था पर प्रभाव --आर्थिक संकट का सबसे बुरा परिणाम लोकतस्त् 
के सिद्धान्त पर पड़ा। इस मस्दी के कारण संसार भर में बेकारी, असन्तोष, अश्ुरक्षा और 
अल्थिरता की वृद्धि हुईं। लोकतस्त्रीय देशों की सरकारें इन समस्याओं की नहीं सुलझा उकी। 
अतएब जनता ने इन सरकारों के विरुद्ध वोट देकर उन्हें अपदस्थ कर दिया। छस्त समय तक 
लोगो में लोकतन्त्र में विश्वास की भाववा कम हो गयी । उतस्त समय तक लोकतत्त्र तथा उद्धार 
पूँजीयाद में घनिष्ठ सम्बन्ध था। ये दोनो राष्ट्रीय उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते थे। 
लेकिन आर्थिक मन्‍्दी ने ऐसी परिस्थितियों को उत्तन्न कर दिया कि इन पर से लोगों की बसपा 
छठ गयी । साधारण जनता को साम्यवाद बहुत आकर क लगने लेगा । 
अधिनायकवाद का उत्कर्प--अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करना आधधिक संकद का 
दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम था। यह तय था कि सामान्य शासन-पद्धति से इसने बढ़े संकट का 
सुकाबला नहीं किया जा सकता था । संसद की वेढक जब तक हो तब ठक असझय येंक ऐेल 
कर जा सकते थे। कत्तः प्रत्येक देश का राजनीविक और आर्थिक काम संसद्‌ द्वारा बनाये गये 
कानून से नहीं वसन्‌ अध्यादेश से चलने लगा । कार्यकारिणी के हाथों में राज्य को सारी शक्तियों 
न्द्रीभूव ही गयी । जिस ऐश में प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का अभाव था वहाँ अधिनायक्क्ल 
कायम होते देर नही लगी । इससे फ्रासिज्म को बहुत ग्रोत्ताहन मिला । स्पेन, प्रत्तेगाल और 
मध्य यूरोप के प्रायः सभी देशों में तानाशाही शासन शुरू हुआ । प्रिटेन में जहाँ प्रजातान्त्रिक 
परमपराएँ थी, वहाँ भी एक राष्ट्रीय सरकार” का संगठन हुआ और इसी नाम पर मनमाना शाहन 
होने लगा । अमेरिका में भी नयी व्यवस्था' (१४९०७ 0००) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूगवेहद की 
अताधारण अधिकार प्राए हुए। संसार के भविष्य के लिए यह शुभ लक्षण नहीं था। अजावा* 
न्न्रिक शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियन्त्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत के 
द्वारा यह छेड़ने से रोका जा सकता है; लेकिन एक वानाशाह को नहीं । इस तरह तानाशाही 
के उत्थान के कारण विश्वन्शान्ति का भपषिष्य यनन्‍्धकार में इब गया । 
आिक राष्ट्रीयवा--यार्थिक राष्ट्रीयया का विकास तथा अन्तर्सट्रीय सहयोग की प्रइृतति 
कम होना आर्थिक संकट का एक धन्य परिषाम सिद्ध हुया। इस संकट का झुकावला करने कें 
(लिए लगभग सभी राज्यों ने अपने उद्ोग-पन्यों के संरक्षण की दृष्टि से तठकर, चु'गी, जकाद की 
5, क प्रकवए, 4 880४ खंडअगड़ 7 २#लियाशिएों जहीवांएड, १५. 295, 


क्षतिपूति, युद्-छ्रण और , आर्थिक संकट श्र 


ऊँची दीवारें खड़ी कों। बब सभी देश संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक समस्या का हल 
करने का प्रयास करने लगे । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहाद के विकास के लिए यह बड़ा घातक 
सिद्ध हुआ तथा इस समय इसी चोज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी । 

राष्ट्रस॑ध की दुबब्चता--आर्थिक संकट ने राष्ट्घंघ को एकदम इर्बल बना दिया वर्योकि 
संदस्य-राज्य राष्ट्रपंध के आदर्शों को बिल्कुल भूल गये । किसी को सामृहिक सुरक्षा की व्यवस्था 
पर ध्यान नहीं रहा | सब अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान थे। आर्थिक संकट को लेकर फ्रांस 
की आर्यिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी । मन्त्रिमण्डलों का पतन जल्दी-जल्दी होने लगा। 
इस अस्थिरता के कारण वहाँ की सरकार सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई इढ़ और कठोर उपाय 
नहों अपना सकती थी। इस संकट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्थथयवादी आन्दोलन को और 
प्रौद्धाहित किया । अब अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति से अलग रहने की नीति का पालन और 
दृढ़ता से शुरू किया । 

जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोदभव--आर्थिक संकट ने सोये हुए जापानो साम्रा- 
प्यवाद को झकुझीर कर उठा दिया। प्रोफेसर टायनबी का कहना है कि भीषण आशिक 
मन्दी से विवश हो कर ही जापानी जनता ने व्यापारिक विस्तार के स्थान पर सौमिक विजय की 
जापानी सेना नायको की नीति का समर्थन किया । इस मन्दो से जापानी बहुत परेशान हो गये 
थे। अतएव उन्होंने मंचूरिया पर आक्रमण करने में जरा भी संकोच नहों किया |” इसके 
लिए जापान को अच्छा मौका भी मिल गया क्योंकि सार संसार इस समय घोर आर्थिक संकर 
में फंसा हुआ था । 

जापान के सामने अपनी बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रश्न था। इसके 
अतिरिक्त उध्के सामने विविध आर्थिक प्रइन थे। इन प्रश्नों का समाधान जापानी साम्राज्य को 
फैलाकर ही किया जा सकता था और जापानी साम्राज्य-विस्तार का एक क्षेत्र चीन था। यूरोप 
के राज्य अपनी ही समस्याओं में व्यस्त थे । जापान के लिए यह स्वर्ण अवसर था। इससे लाभ 
उठाकर उसने १९३१ भें चीन पर चढ़ाई कर दी। आक्रमणकारी प्रवृत्ति ने पहले-पहल अपना 
सर उठाया और इसके अनुयायियों की कमी नहीं रही । 


इटली के आक्रामक प्रवृत्ति का विस्फोट--आर्थिक संकट ने अवीसीनिया-कांड को 

पैदा किया । इसके कारण इठली की आ्िक दशा बड़ी शोचनीय हो गयी थी ! आर्थिक संकट 

* ने सुम्नोलिमी की तानाशाही को खतरे में डाल दिया था। अतएव उसने इटली की जनता का 
ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अबीसीनिया पर हमला करने का निश्चय किया ! 

छिंटलर का उत्कर्प--आथिक संकट का सबसे भयंकर परिणाम यह था कि इसने एका- 

एक सभी जर्मनों को राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का अनुयायी बना दिया । कहना नहोंगा कि 

इस पार्टी की नीति काफी उम्र थी और यह वर्साय-सन्धि को डुकड़े-ठुकड़े कर देना चाहती 

थी।_ स'कठ के पहले हिडलर और उसको पार्टी की राजनीतिक शक्ति उपैक्षगीय था । लेकिन, 

इन लोगो ने साफ-साफ शब्दों में यह कहना शुरू किया कि क्षतरिपृरततिं का बोझ इतना भारी है 

कि उप्तको दौना जमनी की शक्ति के बाहर की चीज है। जमेनी जनता ने हिटलर की बातो 

3, १08४707999, 578८७ ० उ]॥थताणतकव 495 ( 793), 9. 403, 


ईँण० : आत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को बड़ी चाव से सुना और उसका खूब समर्थन किया । हिटलर ने मध्यम वर्ग को तथा पूजीपति 
चर्ग का साम्यवाद का होआ दिखा कर अपने वश में कर लिया, जनता को आशिक संकट की 
दलदल से उभारने के लिए बड़े सब्ज वाग दिखाये, इसे हल न कर सकने के लिए गणराज्य 
सरकार की भर्त्सना की, इससे छसे जनता का प्रबल समर्थन मिल गया और वह शीघ्र ही जर्मनी 
का सर्वेसर्वा बन गया । यदि यह आर्थिक संकट नहीं होता तो हिटलर कभी इतना शक्तिशाली 
नहीं बन सकता । 


साम्यवाद की श्रेंप्ततता--आश्थिक संकट का ऐतिहासिक परिणाम यह हुआ कि इसने 
साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती को सिद्ध करके प्र जीवाद के वास्तविक स्वरूप का रहत्य खोल 
दिया। सोवियत संघ ही संसार में एक ऐसा दशा था, जो अर्थिक संकट के चंगुल में नही फ्ैसा । 
साम्यवादी प्रचार के लिए यह एक बहुत अच्छा मसाला मिल गया। संसार में साम्यवाद के 
प्रसार का यह एक मुख्य कारण था । इसके अतिरिक्त आर्थिक संकटके कारण लाखो व्यक्ति 
वेकार हो गये । इन बेकार व्यक्तियों को साम्यवाद का सिद्धान्त काफी पसन्द आया। इस 
प्रकार प्रृजीवादी राज्यों के सामने “अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद' का प्रश्न आ खड़ा हुआ 
ह्वितीय विश्व थुद्ध--आर्थिक संकट ने पूंजीवाद के विरुद्ध घोर अन्तोष उत्न्न कर 
दिया और लोग साम्यवाद की ओर आइष्ट होने लगे। इस करण यूरोप का पूँ जीवादी जगत 
इससे बहुत आठंकित हुआ और किसी उपाय से वे इस संकट का अन्त करना चाहने लगे ! 
फलतः इसके दमन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का 
परित्याग कर दिया और उसकी जगह पर सन्वृष्टीकरण की नीति को अपना लिया। वे किसी 
भी तरह साम्यवाद का अन्त करना चाहते थे । यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने मंचूरिया 
पर जापान के आव्रमण को साम्यवादी रूस के विरुद्ध अभियान समझना और गुप्त रीति से 
जापान के प्रति अपनी सहानुभूति रखी। हिटलर और झुसोलिन दोनों साम्यवाद के घीर 
निन्‍दक थे तथा सोवियत रूस का नामोनिशान मिटा देने की कसम रोज खाते थे । इस कारण 
उन्हें भी इंगलेंड और फ्रांस की सहाघुभृति प्राप्त हो गयी । इन दोनों वानाशाहो के प्रति ते 
सन्तृष्टीकरण की नीति का अवलम्बन करने लगे और उसके आक्रामक हौसले को ग्रोत्माहित करने 
लगे। द्वितीय महायुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करने में यह नीति बड़ी सहायक हुईं। 


इसके अतिरिक्त संतार के तबाह लोग प्र्डने लगे ः--क्या एक दूसरा युद्ध आर्थिक संकटों 
से उनको न्नाण नहीं दिला सकता है? युद्ध के लिए तेयारी करनी पड़ती है। ईस तेयारी में 
सैनिकों की संझया वढ़ानी पड़ती है। इससे वेकारी की समस्या भी हल हो जाती है। फिर 
युद्धोपयोगी सामान बनाने के लिए नये-नये कल-कारखाने खुलते हैं, पुराने बन्द कारखाने फिर 
से चालू होते हैं, लोगों को काम मिलता है और वेकारी की समस्या स्वयमेव हल हो जाती है। 
इस प्रकार आर्थिक संकट ने लोगों को द्वितीय विश्व-्युद्ध को तेयारी के लिए प्रोत्माहित 
किया।ं 

कई देशों में राष्ट्रीय सरकारों” का संगठन हुआ औौर इसी नाम पर मनमाना शासन होने 
लगा | अमेरिका में भी नियी व्यवस्था? (१४९४४ 70००) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूजवेल्ट को असाधारण 


], उमलकठ्ज, गफट सेचध्धक वीक वामोवें, 9. 7290, 


क्षतिपुर्ति, युद्ध-ऋण और आर्थिक संकट श्ण्र्‌ 


अधिकार प्राप्त हुए। संसार के भविष्य के लिए यह अच्छा लक्षण नहीं था। प्रजातान्त्रिक 
शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियंत्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत का कोई 
स्थान नही होता । प्रजातान्त्रिक देश में जनमत के द्वारा युद्ध छेड़े को रोका जा सकता है, 
लेकिन एक तानाशाह को नहों। इस तरह तानाशाही के उत्थान के कारण विश्व शान्ति का 
भविष्य अन्धकार में डूब गया । 

द्वितीय विश्वन्युद्ध को जल्दी लाना आर्थिक संकट का विनाशकारी परिषाम हुआ । 
इसके लक्षण सब प्रथम पूर्व एशिया में प्रकट हुए । जिस समय यूरोप संकटों में बल्ला था उस समय 
जापान को अपने साम्राज्य फेलाव का खुला अवसर मिल गया । जापान के सामने अपनी 
बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रश्न था । इसके अतिरिक्त उसके सामने विविध आर्थिक 
प्र] थे। इन प्रइनो का समाधान जापानी साम्राज्य को फेलाकार किया जा सकता था और 
जापानी साम्राज्य-विस्तार का एकमात्र क्षेत्र चीन था। यूरोप के राज्य अपनी ही समस्याओं 
में व्यस्त थे। जापान के लिए यह स्वर्ण अवसर था। इससे लाभ उठाकर उसने १६३१ में 
चीन पर चढ़ाई कर दी । आक्रमणकारी प्रर्वत्त ने पहले-पहल अपना सर एठाया और बाद में 
इसके अनुयायियों की भी कमी नहीं रही । 


ता०-+ 


(५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को बड़ी चाव ते सुना और उसका खूब समर्थन किया । हिटलर ने मध्यम वर्ग को तथा पूँगीपि 
वर्ग का साम्यवाद का हौआ दिखा कर अपने वश में कर लिया, जनता को आर्थिक संकटकी 
दलदल से उमारने के लिए बड़े सब्ज वाग दिखाये, इसे हल न कर सकने के लिए गपराज्य 
सरकार की भर्त्सना की, इससे उसे जनता का प्रवल॒ समर्थन मिल गया और वह शीघ्र ही जमेनी 
का सर्वेक्नवां बन गया । यदि यह आर्थिक संकट नहों होता दो हिटलर कभी इतना शक्तिशाली 
नहीं बन सकता | 


साम्यवाद की श्रेप्ठता--आर्थिक संकट का ऐतिहासिक परिणाम यह हुआ कि इसने 
साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती को सिद्ध करके पर जीवाद के वास्तविक स्वरूप का रहस्य खोल 
दिया | सोवियत संघ ही संसार में एक ऐसा दशा या, जो अर्थिक संकट के चंगुल में नही फँसा । 
साम्यवादी श्रचार के लिए यह एक बहुत अच्छा मसाला मिल गया। संतार में साम्यवाद के 
प्रसार का यह एक सुख्य कारण था । इसके अतिरिक्त आर्थिक संकटके कारण लाखों व्यक्ति 
बेकार हो गये । इन बेकार व्यक्तियों को साम्यवाद का सिद्धान्व काफ़ी पसन्‍द आया। इस 
प्रकार पूजीवादी राज्यों के सामने “अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद' का प्रश्न आ खड़ा हुआ । 
छितीय विश्व थुद्ध-आर्थिक संकट ने पृंजीवाद के विरुद्ध घोर अन्तोष उत्पन्न कर 
दिया ओर लोग साम्यवाद की ओर आइ्ट होने लगे । इस करण यूरोप का पूजीबादी जंगठ 
इससे बहुत आंत्ंकित हुआ और किसी उपाय से वे इस संकट का अन्त करना चाहने लगे! 
फलतः इसके दमन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने सामृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का 
परित्याग कर दिया और उसकी जगह पर सन्हृष्टीकरण की नीति को अपना लिया। वे किसी 
भी तरह साम्यवाद का अन्त करना चाहते ये । यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने म॑चूरिया 
पर जापान के आव्रमण को साम्यवादी रूस के विरुद्ध अभियान समझा और युप्त रीति से 
जापान के प्रति अपनी सहानुभूति रखी । हिंटलर और झुसोलिन दोनों साम्यवाद के घोर 
निन्‍दक थे तथा सोवियत रूस का नामोनिशान मिटा देने की कसम रोज खाते थे । इस कारप 
उन्‍हें भी इंगलेंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त हो गयी। इन दोनो तानाशाहों के प्रति वे 
सन्दृष्टीकरण को नीति का अवक्षम्बत करने लगे और छसके आक्रामक हौसले को प्रोत्याहिंत करने 
लंगे। द्वितीय महायुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करने में यह नीति बड़ी सहायक हुईं । 


इसके अतिरिक्त संसार के तवाह लोग प्रुद्नने लगे :--क्या एक दूसरा युद्ध आर्थिक संक्ों 
सै उनको ज्राप नही दिला सकता है? युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इस तेयारी में 
सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। इससे वेकारी की समस्या भी हल ही जाठी है। फिर 
युद्धोपयोगी सामान वनाने के लिए नये-नये कल-कारखाने खुलते हैं, पुराने वन्द कारखाने फिर 
से चात्नू होते हैं, लोगों को काम मिलता है और वेकारी की समस्या स्ववमेव हल हो जाती हैं ! 
इस प्रकार आर्थिक संकट ने लोगो को द्वितीय विज्ञ-्युद्ध की वेयारी के लिए ग्रौद्माहिंत 
किया ।* 

कई देशों में राष्ट्रीय सरकारो' का संगठन हुआ ओर इसी नाम पर मनमाना शातन होने 
लगा । अमेरिका में भी “नयी व्यवस्था? (९९७ 0८०) के अन्तर्गत राष्ट्रपति रूजवेल्ट को असाधारण 


], उ्रढंडणा, 2फर 26७6०क गाव वात, 9. 480, 


क्षतिपृर्ति, युद्ध-#ण और आर्थिक संकट श्ष्र्‌ 


अधिकार प्राप्त हुए। संसार के भविष्य के लिए यह अच्छा लक्षण नहीं था। प्रजावान्दत्रिक 
शासन में सरकारी नीति पर जनमत का नियंत्रण रहता है, अधिनायकवाद में जनमत का कोई 
स्थान नहीं होता । प्रजातान्त्रिक देश में जनमत के द्वारा युद्ध छेड़ने को रोका जा सकता है, 
लेकिन एक तानाशाह को नहीं। इस तरह तानाशाही के उत्थान के कारण विश्व शान्ति का 
भविष्य अन्धकार में डूब गया। 

द्वितीय विश्व-युद्ध को जल्दी लाना आर्थिक संकट का विनाशकारी परिणाम हुआ । 
इसके लक्षण सवव प्रथम पूर्व एशिया में प्रकट हुए | जिस समय यूरोप संकटों में बश्चा था उस समय 
जापान को अपने साम्राज्य फेलाव का खुला अवसर मिल गया। जापान के सामने अपनी 
बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने का प्रशन था । इसके अतिरिक्त उसके सामने विविध आर्थिक 
प्रश्न थे। इन प्रइनो का समाधान जापानी साम्राज्य को फेलाकार किया जा सकता था और 
जापानी साम्राज्य-विस्तार का एकमात्र क्षेत्र चीन था । यूरोप के राज्य अपनी ही समस्याओं 
में व्यस्त थे। जापान के लिए यह स्वर्ण अवसर था । इससे लाभ उठाकर उसने १६३१ में 
चीन पर चढ़ाई कर दी । आक्रमणकारी ग्रवत्ति ने पहले-पहल अपना सर उठाया और बाद में 
इसके अनुयायियों की भी कमी नहीं रही । 


न 


अध्याय ४ 


जर्मनी में नात्सी क्रान्ति 
(पिगर िएएगेणपेठ्ए बंछ 5९77 मरजए ) 


जमनी का पुनरोद्भव--१८७१ में अपनी राजनीतिक एकीकरण के बाद से जर्मनी 
यूरोपीय राजनीति की सबसे ग्रम्मीर समस्या रहा है। प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व एक महान 
शक्तिशाली राज्य के रूप में जर्मनी का प्रादुर्भाव यूरोपीय कूटनौति का केन्‍्द्र-विन्दु बना 
रहा। युद्ध की समाप्ति के बाद भी विश्व की राजनीति झुझ्यतः जर्मनी के इर्द-गिर्द ही चवस्र 
काटती रहो। युद्वोत्तर घिश्व॒ की अधिकांश समस्पाएँ अमंनी से ही सम्बन्धित थीं। 
लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच के काल ( १९३३ ) में जमेनी के इतिहास में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण और सनसनी-पूर्ण घटना मात्सी पार्टी का उत्पान और हिटलर का एछत्तर्प थी जिसने 
समस्त संसार को, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रेश्षकों को, महान ाश्चय मे 
डाल विया। 


वर्साय-सन्धि द्वारा जमेनी को पूर्णतया कुचल दिया गया था जिससे यह निकट भविष 
में एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सके । पर प्रारम्भ से ही प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानते 
थे कि जमनी से यह ग्राशा नहीं की जा सकती कि वह बर्साय की आरोपित सन्धि की शर्तों की 
बराबर मानता रहेगा। जमेन जाति एक स्वाधिमानी जाति है और अधिक दिनों तक अपने 
देश का पतन नहीं देख सकती है। वर्साय-सन्धि पर हस्ताक्षर होने के तृरत ही बाद जिस तरह 
इस सन्धि का विरोध हुआ, वह इस बात का योतक था कि जमंनो ने स्वेच्छा से कभी इस सन्धि 
को स्वीकार नहीं किया है और जेसे ही अछुकूल परिस्थिति में उसको पहला मौका मिलेगा बसे 
ही बह इसको अस्वीकार कर देगा। अतएघ जमंनी का पुनरोत्यान अवश्यभ्भावी था। परन्तु, 
१६१८-२६ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो यह कल्पना कर सके कि वह 5त्थान हिटलर 
के नेतृत्व और राष्ट्रीय समाजवाद की देख-रेख में होगा। १६३२ में प्रोफेसर टायनवी-जेसे 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषश्ञ भी इस भावी घटना का अनुमान नहों कर सके और 
उनकी भविष्यवाणी गल्लत हो गयो । उस वर्ष दिसम्बर के महीने में उन्होंने यह राय प्रकेट की 
थी कि “यह बात स्पष्ट है कि नात्सी पतन की ओर है 7”! प्रोफेसर टॉयनवी के इस गलत अनुमान 
का एकमान्न कारण यह था कि उस समय तक नात्सी-पार्टो और हिटलर जम॑नी राजनीति में 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके थे ओर उनके उत्थान की कल्पना की ही नहीं जा सकतीं 
थी। यहाँ तक कि हिटलर के प्रधानमन्त्री बनने के छुछ ही दिन पूर्व हिण्डनवर्ग ने जाए स्ट्रासेर 
को यह आश्वासन दिया था कि “मैं आपके सामने प्रसिशा करता हूँ कि बह वेहेमियन सिपाही 
( हिटलर ) कभी भी जमनी का चान्सलर नहीं वन सकता है। में उत्ते एक पोस्टमास्टर बना 
दूगा।”! फ़िर भी जनवरी, १६३३ में जर्मनी में नात्सी-कान्ति सफलतापूर्वक सम्र 
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जर्ममों में मारी क्रान्ति ह०३ 


हुई और दिख्छर एक पोस्टमास्टर यनने के बदले जमने रोह वा प्रधान मन्त्री वन गया। इस 
घटना को आकस्मिक औौर धाइचयंपूर्ण पहने का मह्दी फारण है।? यह कोई साधारण घटना 
नहीं धो दौर इसका मध्य म्ेप्त जमनी के सिए ही नहों था। हिटलर का छलप॑ एक ऐसी 
झमाधारण घटना थी जिसने अम्वर्राष्ट्रेथ राश्मीति के क्षेत्र में परियत्तन अवश्यम्मायी 
यना दिया। दस घटना मा मात््य बतलाते हुए प्रो० शूर्मों ने लिएा है; “जिम प्रकार 
हद ३८ से पु री एच दश्शा रिदियों में यूरोप तथा विद्य की राजनीति कैंसर द्वित्तीय के अर्मन 
ग्यप्ताज्प के चारों घोर प्ुमती थो उसो प्रतार १६६१ में हिटलर के बाद वह तृतीय जन 
माप्ताज्प के चारों बोर परिक्षमण शग्ती रहो 77? 


नात्सी क्रान्ति के कारया 

पर्साय फी संघधि-पर्माय-णंयि को नार्णियों के छत्वान या प्रमुण कारण बतलाया जाता 
है। प्रधम-इद्ध के याद प्रत्पेक रहष्टियोप से जमेनी की स्थिति इतनी दयमीय हो गयी थी कि 
सारा देश निराश ऐो गया था । जन लोगों के होठों पर सुस्फान नहों थी, उनकी आँखों 
में बाय ये। दुद्ध में ये पूर्ण उत्माह के साथ शामिल हुए थे और जमकर उन्होने शत्र का 
सुझावला किया था।। पर, अन्त में छनकों हार हो गयी और उनपर एक बठोर सन्धि लाद 
दो गयो, जिसगा ध्येय सदा के लिए जमनी को कुचल देना था। यरताप-रान्धि के फलस्वरूप 
जमनी को तरह-तरह की यातनाएँ भोगनी पढ़ॉ-- राष्ट्रीय अपमान सहना पड़ा । ऐसी स्थिति में 
यदि सम्पूर्ण जमेनी में निराशा का राज्य रहा हो तो यह कोई आइचर्य की बात नहीं। जर्मनी 
फी इस निराशाएर्ण स्थिति को लक हमें जर्मन दार्शनिक इतिहासकार ओस्वाल्ड स्पेन्गलर की 
प्रएिद्ध पुस्तक पश्चिम का पत्तन' ( 20८८7 [| /#८ [7८5/ ) में मिलती है। इस पृस्तक 
में धिद्वान लेखक ने पश्चिमी सभ्यता के प्रृर्थ विनाश की भविष्यवाणी की थी ।  जम॑नी के प्रायः 
राभी लोग पहले से हो निमत्माह थे। स्पेन्गलर को पुस्तक ने उन्हें और भी निरत्माह बना दिया 
और एम्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि जर्मनी के लिए सपनी वर्तमान स्थिति से निकलना 
असम्भव है। 


पर यह निराशा पुराने लोगों तक ही सीमित थी । जर्मनो का युवक वर्ग राष्ट्रीय संकट 
से पूर्णरूपेण भिश होते हुए अपनी पितृभमि के पुनरोद्भव के लिए व्याकुल थे। वे अनुभव करते 
थे कि जर्मनी के हुःखों का एकमात्र कारण यर्साय की सन्धि है, जिससे जर्मन राष्ट्र का घोर 
अपमान और उसके सांथ महान्‌ थन्‍्याय हुआ था । वर्साय-सन्धि जर्मनी के माथे पर काले धब्बे 
के समान था। जर्मन लोग अपने पूराने गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और वे एक 
नेता की खोज में थे, जो देश के अपमान को धोकर उसके राष्ट्रीय गौरव का धुनरोर्धान कर 
सके । हिउलर के ध्यत्तित्व में उनको एक ऐसा ब्यक्ति मिल गया जो उनका फ्यूररँ (##थ/ 
एफट? ) बन सता था । हिटलर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक बहुत बड़ा 
प्रभावशाली वक्ता धा। उसकी वाणी में जादू था और भावुक जर्मन जनता पर उसका जादू 
बड़ी अच्ची तरह काम करता था । हिटलर ने जवान की ताकत से जर्मनी की सत्ता पर अधिकार 
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प्ण्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमा लिया, ऐसा कहना गलत नहों होगा । आवेश में गरजकूर जब यह यह कहता था कि 
हमें बर्साय-रान्धि का अन्त करना है, सारी जर्गन-जाति को एक सूत्र में वॉधकर विशाल जर्मन- 
राष्ट्र का निर्माण करना है नो भावुक जर्मन शोता खुशी से पागल हो जाते थे। जर्मनी के 
युवक समझते थे कि जर्मनी का पुनरोद्धार फ्यूरर और घमकी नात्मी-पार्टी ही कर सबदी है। 
चर्साय सन्धि की खिल्‍ली उड़ाना हिटलर के भाषणों का प्रमुख लछ्य होता था। छगर हम 
प्रोफेसर लिप्सन के तकों * पर विचार करें तो इस वात में कि वर्साय सन्धि के विरोध के कारण 
हिटलर सत्तारुढ़ हुआ, कोई सार नही दिखलाई पडता । इसका कारण यह है कि स्टस्मेन के 
शासनकाल में जर्मनी की स्थिति बहुत अच्छी हो गयी थी। राष्ट्रसंथ को सदस्पता प्राप्त 
करके जर्मनी राष्ट्रो के परियार में समानता के स्तर पर आ चुका था, उसकी भूमि पर से 
बिदेशी सेना हट चुकी थी, अग्न-शय्यों के सम्बन्ध में अन्य राज्यों के साथ उसकी समानता का 
दावा स्वीकार हो चुका था और क्षतिपूर्ति का दायित्व भी प्रायः समाप्त हो चुका था! जिंत 
समय हिटलर का उत्थान हुआ उस समय तक जर्मनी अपनी चेड़ी की अन्तिम कड़ियों को काट 
चुका था। ऐसी हालत में वर्साय-सन्धि को हिटलर के जत्थान का कारण बताना ठीक ग्रवीत 
नही होता। पर, यह तो मानना ही होगा कि किसी एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर शो 
सकती है, सम्पूर्ण राष्ट्र की नही । जर्मन जनता की थनेक माँगें तो पूरी हो गयीं, लेकिन वह 
अपनी पराजय, धपमान और वर्साय के अन्याय को ठीक उसी तरह नहों घुला सकी मिस 
प्रकार फ्रांस अपने १८७१ के अपमान को नहीं भुला सका था। उसके हृदय में क्रोध की अखिि 
धधकती रहती थी और हिटलर जब भाषण देने लगता था तो उन्हें कुछ शान्ति मिलती और 
साथ-ही-साथ प्रतिशोध की भावना भी तीध्र हो उठती। हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन 
केम्फ! में लिखा था; “वर्साय-सन्धि का क्या उपयोग किया जा सकता है १ इसकी प्रत्येक 
बात को जमेन जाति के दिमाग और दिल में उस तरह भर दिया जा सकता है कि अन्ततः चः 

करोड़ नरन्‍नारियों के दिल में धृणा उत्पन्न हो जाय ! इसका परिणाम यह होगा कि सबके सुद् 
से एक आवाज निकलेगी + “हम हथियार लेंगे 7” 


जातीय परम्परा--हिटलर के उत्थान का एक देसरा कारण स्वयं जमेन-जाति की 
परम्परा थी। जर्मन-जनता में सेनिक मनोवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। वहें 
हमेशा अनुशासन तथा एक बीर नायक के अनुकरण करने के लिए तेयार रहती थी। जठा 
कि प्रोफेसर शुमाँ का कहना है जमंनी का इत्तिहास एक राष्ट्रीय नायक से शुरू हुआ, तीन 
राष्ट्रीय राजव॑श के नेटृत्व में चलता रहा और एक राष्ट्रीय नेता की देख-रेख में हो तमाए 
हुआ। थे नायक हम॑न, होहेनस्टोफेन, हुप्सवर्ग, होहेनजोलेन योर हिटलर ये ६ जमन जनता 
ने हिटलर को भी एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा और स्वीकार किया। दूसरे, जमत- 
जनता में प्रजातान्त्रिक भावनाओं का पूर्ण विकास नहों हुआ था । प्रथम सहायुद्ध के बाद जर्मनी 
में जो वेभर रिपब्लिक कायम की गयी, वह इसलिए नहीं कि जमेन जनता को ग्रणठन्त्र में 





3, 7०७४७ (चफा56% ०७. ७॑६., 9. 35. 

2, ॥॥900, कक्र/7३०४ ४ | 8 उं३४९४०७४४ बकठे 72% आइांशी; (6097१८४; 0५ 270: 
3. #, पराणवल, आध्क ऋऑक्काक- छए. 34-5 

&. #. 44, 8०४078०, 0००. णं.. 9, 466, 


जम॑नी में नास़ी कान्ति २५५ 


विश्वास था। जमंनी के समी लोग उस समय सोचते थे कि यदि जरमनो ने यणतन्त्र के 
सिद्धान्त को अपना लिया तो उससे राष्ट्रपति विल्‍्सन की सहानुभूति प्राप्त हो जायगी । अतः, 
हिव्लर के अधिनायकत्व को स्वीकार कर लेना उसके लिए अस्वाभाविक नही था ! 'हिबलर 
मे जम॑न जनता के सामने कोई नया कार्यक्रम या राजनीतिक दर्शन नहीं रखा। उसने वही 
कहा जो हिगल, कान्त, फिक्टे, नोवेलिस, फ्रेडरिक, माविस्स, विस्मार्क, केसर इत्यादि कह 
चुके थे । सच्च तो यह है कि नाली विचारधारा सम्पूर्ण जर्मन विचारधारा की निचोड़ है और 
इसलिए जर्मन-जनवा इसको स्वीकार करने के लिए तैयार थी । 


आर्थिक संकट-इतना होने पर भी नात्सी-पा्टों को वैसी सफलता नहीं मिलती, 
यदि जमनी में क्रार्थिक संकट, जो वर्साय-सन्धि का ही एक परिणाम था, नहीं हुआ होता । 
वास्तव में, घोर आर्थिक-संकट नात्सियों के उत्कर्प का एक प्रमुख कारण था। जमंनी में 
आर्थिक संकट सब जगहों से अधिक तीव्र था और जन जनता जितनी तबाह थी उतना शायद 
किसी अन्य देश के निवासी नहीं। हिटलर कहता था कि जम॑न-जनता की इस इर्दशा का 
कारण वह सरकार है, जो स्म्राज्यवादी देशों के सामने घुटने टेक चुको है। इसके मूल में 
हिटलर ने जम॑नी के ए*जीपतियों और यहूदियों को दोषी 5(राया था। मध्यमवर्ग में विधमान 
पू जीपति-विरोधी भावना को हिटलर ने बड़ी खूबी के साथ उभाड़ा और उनका सह्ष्योग प्राप्त 
किया । इसके अतिरिक्त १६३० में जमेनी में लगभग पचास लाख व्यक्ति बेकार थे। वे सीधे 
(हिटलर के अनुयायी होना ही पतन्द करते थे। उसी वर्ष नात्सी-पार्टी की संदगा में बताधारण 
वृद्धि हुईैं। यदि आर्थिक संकट नहीं आया होता तो नात्सियों की इतनी बढ़ी सघ्लवा नहों 
मिलती । जर्मनी के मध्यमवर्ग तथा वेकार लोग कट्दर यहूदी-विरोई्ट दे; क्योंकि छनमें यह 
भावना घर कर गयी थी कि जमेनी की पराजय यहूदियी के कारप ही हुई ईं। महायुद्ध के 
समय जम॑नी के बड़े-बड़े कल-कारखाने यहूदियों के हाथ में थे । पृ हरि यहूदी लोग 
ही थे। राज्य पर भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं या। सरुकद्माशरद्य उमंन जनता न्हें 
शौपकवर्ग में शामिल करके छनसे घृणा करती थी। छिलर वी इस यहूदी विरोधी 
मावना से अच्छी तरह परिचित था और इसको एम्राइद्र छान निकालना बाइक 
हाक्ि जमन-जादि बगल 















देश में समुचित आर्थिक स्थान प्राप्त कर सकें । 
मूल में यहूदी ही हैं और जिवना जद एन्‍्हें 
में अच्छा होगा। 


सीम्यवाद का बढ़ता हुआ दमाइ-रश्त्डि-डागस्थ् 
विद्वान ने कहा है कि यह कला है (हट 


प्राप्त करने के लिए पृ ह:२ 
इनकी भावना को एमाइडर बह 


हद अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


नात्सियों की सफलता का एक कारण जमनी में साम्बवाद का बढ़ता हुआ खतरा बतलाया 
जाता है| रूस में साम्यवाद की जो लहर प्रारम्भ हुई थी उसका प्रभाव जम॑नी गर भी पड़ 
रहा था और जमंन साभ्यवादी पा्ों दिन-प्रतिदिन तरक्की कर रही थी। १६३० के चुनाव 
में ८६ साम्यवादी जमन संसद ( रीहस्टाग ) ? में निर्वाचित हुए। अगले चुनाव में उनकी 
संख्या और भी बढ़ गयी। हिटलर जानता था कि साम्यवादी-पार्टी उसके रास्ते का सबसे 
बडा रीड़ा है। किन्तु, यह रोड़ा केवल पृ जीवादियों के समर्थन से ही नहीं हटाया जा सकता 
था; इसके लिए जनसाधारण का समन भी आवश्यक था। हिटलर साम्यवाद के सम्बन्ध 
में अनेक प्रकार की बातें करके जमंन-जनता के दिलों में डर बेठाता रहता था। बह उनसे 
कहा करता था कि साम्यवाद का अन्तर राष्ट्रीयवा का सिद्धान्त जमन राष्ट्रीयता के लिए 
सबसे अधिक खतरनाक है। यदि नात्सी पार्टी का अभ्युदय नहीं हुआ तो साम्बवादियों की 
शक्ति बढ़ जायगी, वे राज्य पर अपना कब्जा जमा लेंगे और जम॑नी के सारे राष्ट्रीय मनयते 
धूल में मिल जायेंगे । इन बातो का प्रमाव जर्मनी की जनता पर काफी पड़ता था और 
झूठी राष्ट्रीयता के नाम पर वह नात््सी-पार्टी का समर्थन करने को तैयार रहती थी। 


संसदीय परम्परत॒ का अभाव--जर्मन-जनता का संसदीय शासन-पद्धति से घीर 
असन्तोष था। रीहस्टांग में पार्थियो की भरमार हो जाने से संसदीय मामलों में गतिरोध 
उत्पन्न होने लगा। यह स्थान «थर्थ बकवाद, विलम्ब, राजनीतिक झगड़ी और पडयन्‍त्रों का 
अखाड़ा बन गया । वहुत-से लोगो को वे पुराने दिन याद आते थे जब रीहस्टाग में अवुशासन 
रहता था और व्यवस्थित ढंग से काम होता था। जनतास्त्रिक व्यवस्था में जब लोगों का 
विश्वास घढ जाता है तो वानाशाही के लिए रास्ता साफ हो जाता है। जरमनी के साथ 
भी यही बात हुई। उस समय तक इटली में फासिज्म का पूर्ण विकास हो चुका था और 
फासिस्ट नेता झुसोलिनी के नेतृत्व में इटली तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा 
था। कहा गया कि जेसे इटली में फासिज्म की विजय हुई है बेसे ही जमनी में मात्सीवाद 
की विजय होगी और वही जनता को तरकी के रास्ते पर ले जायगी। जरमनी की जनता भी 
चाहती थी कि उनके सामने कोई एक कर्मंठ व्यक्ति आये जो संसदीय गतिरोध की अन्त कर 
सुध्यवस्था कायम करे और जमंनी की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुन; स्थापित करे। नात्सी-पार्टी 
इस तरह की व्यवस्था कायम करने का कार्यक्रम रखती थी और हिटलर के व्यक्तित्व में मुसो लिनी 
की तरह बह एक नेता देने के लिए भी तेयार थी । 


जमनी की से निक ग्रब्नत्ति-नात्ती-लोग जनता की मानसिक प्रश्षत्ति से सुपरिचित 
थे। वे जानते थे कि जमंन लोग स्वभाव से वीर होते है और सेनिक जीवन में उनकी अत्यधिक 
रुचि होती है। किनन्‍्द्र वर्साय-सन्धि के द्वारा उनकी इस रुचि पर नियन्त्रण लगा, दिया गया 
था। इस ,समन्धि के द्वारा जमंनी की सनन्‍्य:संख्या बहुत कम कर दी गयी थी। जमेनों के 
असंख्य_युवक बेकार.हो गये थे ! आशिक संकट के कारण यह भी सम्भव नहीं था कि वें 
किसी अन्य पेशे से अपना गुजर कर सकें। वे स्वभाव से और परिस्थिति से विवश हौकर 
सेनिक होने के लिए उत्मुक थे। नात्ती-लोगो ने जर्मन युवकों की इस इच्छा की पूर्त्ति के 
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जम॑नी में नात्सी क्रान्ति हु 


लिए एक स्वयंस्तेवक-सेना का संगठन किया। इस सेना के दो अंग थे। एक भाग के से निक 
भूरे रंग की कमीज पहनते थे और उनको बाँह पर लाल पद्दी रहती थी, जिसपर स्वस्तिका का 
चिह रहता था। इसको एस० ए० ( &/ध70 /9/2०४४/॥2०४ ) कहा जाता था। इसका 
काम प्रचार के लिए प्रदर्शन करना, नांत्सी-पार्टी की सभाओ की रक्षा करना तथा विरोधी 
पार्टी की सभाओ को बलपूवक भंग करना था। दूसरे भाग को एम० एस० ( ७८॥ ४८ 
&८6०४ ) कहा जाता था। इसके सदस्य काले रंग की कमीज पहनते थे। उनका काम 
पार्टों के नेताओं की अंग-रक्षा करना और उनके आदेश को प्रूर्णतया पालन करना होता या । 
जमंन-लोग बड़े उत्साह के साथ इस सेना में भर्तों हुए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि नात्सी- 
पार्टी के उत्कर्प से उन्हें फिर से सैनिक जीवन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और तत्कालीन 
घेकारी की समस्या भी हल हो जायगी । इस सेना से नात्तियों को सत्ता प्राप्त करने और अपने 
शत्रुओं के दमन करने में बड़ी सहायता मिली। जिस समय हिटलर अपनी इस सेना का 
संगठन कर रहा था उस समय की जम॑न सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर 
आरम्भ में ही इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया होता, तो सम्भव था कि हिदलर 
उतना शक्तिशाली नही हो पाता । लेकिन, सोशल-डेमोक्रे टिक-पा्टी की सरकार इस संगठन 
की उपेक्षा करती रही। इसका एक कारण वर्साय की सन्धि थी, जिसके द्वारा जम॑नी की 
सैन्य संख्या सीमित कर दिया गया था । सोशल डेमोक्र टिक पार्टी ने देखा हिटलर के प्रयास 
से परोक्ष रीति से जम॑नी में एक वर्साय-सन्धि का उल्लंघन किये बिना हो तेयार हो रहो है । इस 
प्रकार जमनी के तत्कालीन नेताओं मे एक महान्‌ निवेलता और अदृरदशिंता का परिचय देकर 
हिटलर के रास्ते को और भो सुगम बना दिया ! 


हिटलर का व्यक्तित्व /--हिटक्षर की सफलता का प्रमुख कारण स्वयं उसका व्यक्तित्व 
था। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था और बड़ो-बड़ी 
भीड़ों को अपने भाषण के जादू से झुग्ध कर सकने की क्षमता रखता था। फ्यूरर (नेवा ) 
बनने के सभी गुण उममें मौजूद थे । वह अपने काम को संगठित रूप से करता था। आधु- 
निक युग की राजनीति में प्रचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रचार वह साधन है, जो सभी 
चीजों को, ण्हाँ तक कि आत्महत्या को भी, लोकप्रिय बना सकता है और हिटलर प्रचार के 
इस महत्त्व को खूब अच्छी तरद्द समझता था। सौभाग्य से उसको एक ऐसा व्यक्ति भी मिल 
गया जो प्रचार की वला में निपुण था। बह था हिटलर का प्रचार-मन्त्री डा० गोबुल्स। 
“इुठी बात को इतना दुहराओ कि चह सत्य ही बन जाय”--यह था डा० गोौवुक्स के प्रचार 
सिद्धान्त का मूल) जम॑नी की अन्य पारियाँ यह कला नही जानती थी और इसलिए प्रचार 
के माध्यम से जमंन जनता के दिल पर कब्जा कर लेना नात्सियों के लिए एक सट्टज काम 
हो गया । 


हिटलर का अभ्युदय : पेंटर से चान्सलर” :--जरनी की ऐसी स्थिठि में हिलटर 
का अभ्युदय और शक्ति की प्राप्ति एकाएक नहीं हुईं। उसकी शक्ति का विकास और उत्पान 
धीरे-धीरे हुआ । १८८६ में आस्ट्रिया के एक याँव में हिटलर का जन्म हुआ था। उसके पिता 
यरोब थे; इसलिए बचपन से उसे उचित शिक्षा नहों मिल सकी । प्रिता के मरने के दुछ ही 
ट्री 


श्ष्प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दिनों बाद वह वियना में एक शिल्पी का काम करने लगा। परन्तु, वियना में वह अधिक दिनों 
तक नहीं रह सका । १६१२ में वह म्यूनिख चला आया और चित्रकारी करके अपना जीवन- 
जिर्बाह करने लगा | इसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया । हिस्‍्लर के लिए यह ईश्वरप्रदत 
अवसर था। वह तुरत जर्मन-सेना में भर्ती ही गया । लड़ाई में उसने अपूर्व योग्यवा दिखलाई 
जिसके लिए उसे आयरन काम! भी प्राप्त हुआ। लड़ाई के मैदान में घायत होकर जिम समय 
वह पामरेनिया के एक अस्पताल में पड़ा हुआ था छसी समय उसे विराम-सन्धि की सूचना मिली ) 
यह सुनकर वह आपे से बाहर हो गया । उसका खून खौलने लगा । उसका कहना था कि जर्मन* 
सेना न वो पराजित ही हुईं और न पराजित की जा सकती है। उसकी पराजय का कारण उसके 
नेताओं की बुजदिली है। इस कारण हिटलर के हृदय में प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला जल रही 
थी । उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया । 


अगले पाँच वर्षों तक वह स्थुनिख की सड़कों पर घूमता-फिरता रहा। यहाँ पर वह 
साम्यवादियों के ऊपर जासूस का काम भी करता था। इसी क्रम में उसका नये-नये लोगों से 
जाम-पहचान हुई। भ्यूनिख में उसके कुछ पुराने दीस्त भी थे। छन लोगो के साथ वह जमन 
ब्के्त-पार्टों का एक सदस्य बन गया और उस पार्ढठीं को संगठित करने का उसने संकल्प कर 
लिया । हिदलर के प्रवेश से उस पार्टी की प्रगति होने लगी । म्यूनिख में उसने एक कमरा : 
किराये पर लिया और वहाँ पर अपने साथियों एवं अनुयायियों की एक सभा करके जम॑न-वर्कर्स- 
पार्टी का नाम बदलकर एक नयी पार्टी का जन्म दिया, जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी पार्टों 
रखा गया । इस पार्टी का एक समाचारपत्र भी प्रकाशित होने लगा। पार्दी के कार्यक्रम में 
पचीस बातें थीं। इस कार्यक्रम में निम्मलिखित बातों की प्रसुख स्थान दिया गया : (३) बर्साय- 
सन्धि की निन्‍दा करके उसको रद करने को मांग की जाय । (२) समस्त जमन-भाषा-भाषियों 
को एक सूत्र में बाँधकर एक विशाल जर्मन राज्य की स्थापना हो। (३) जम॑नी से जो उपनिवेश 
छ्विन लिए गये थे, उन्हें वापस लौटा देने तथा सेनिक उन्नति के मार्ग में वर्साय-सन्धि द्वारा जी 
अतिवन्ध लगा दिये गये थे, उनको रद करने की माँग की जाय। (४) यहूदी-लोग विदेशी हैं 
और उनके कारण जर्मन को अपार नुकसान उठाना पड़ा है। अतः एनन्‍्हें केवल जममनी की 
गगरिकता से ही वंचित नहीं किया जाय, वरन्‌ देश से वाहर भी निकाल दिया जाय । साम्यवाद, 
छदारताबाद तथा संसदीय शासन-पद्धति जमेनी की राष्ट्रीय छन्नति के लिए हानिकारक है; अतः 
इसका अन्त हो । हिठलर की नयी पार्टी के यही प्रमुख कार्यक्रम थे और वह स्वयं छसका पयूरर 
था। उसके जीशीले भाषण और संगठन के तरीके से नात्सी-पाी का उत्थान शौमव्ासे 
होने लगा ! 


रूर-आधिपत्य के समय इस पा्ों छो शक्ति काफ़ी बढ़ गयी। जर्मनी की निकम्मी 
सरकार, जो राष्ट्रय अपमान को सहती रही, के विरुद्ध बबेरिया में ल्यूडेनडार्फ से मिलकर 
घसने एक विद्रोह का झण्डा पढ़ा किया । पर हिठलर का यह प्रयल असफल रहा । बह पकड़ 
लिया गया और छस्ते पाँच वर्ष की सजा हो गयी । कारागार में अपने अवकाश का उसने पृणे 
छपमोग किया और जेल में यहाँ पर उसने विश्यविष्यात एस्तफ़ “मौन केस्क” ( मेरा संघर्ष ) को 
इचमना फी जो पीछे नलवर ना दियियों के लिए बाइविल बन गयाँ। इस पस्तकक में सम्प्णं जग न 


जमंनी में नात्मी क्रान्ति श्ष६ 


जाति को एक सूत्र में वॉधकर एक विशाल जमंन साम्राज्य की स्थापना करने का विचार प्रकट 
किया गया था। यूरोप के एक नये राज्यों में जम॑न लोग बहुत वड़ो संझया में रहते थे । हिंटलर 
के इस विचार को कार्यान्वित करने का अर्थ था उनदेशों की प्रादेशिक अखंडवा पर प्रहार 
करना। मीन-केम्फ में फ्रांस की चर्चा की गयी थी और उस देश को जर्मनी का अनन्तकालीन 
घातक शत्र्‌ बवलाया गया था। इसके अतिरिक्त उसने पुस्तक में एक शाश्वत न्याय के सिद्धांत 
का भो प्रतिपादन किया, जिसका थर्य 'जमनी के लिए रहने का स्थान! था। इस तिद्धांत का 
यह अर्थ था कि जमंनी का, अन्य देशों के समान, प्रादेशिक विस्तार हो । इस विस्तार के लिए 
उपयुक्त स्थान पूर्व की ओर था जिसका अर्थ सोवियत संघ होता था। अतएव मौन केम्फ में 
फ्रांत, सोवियत संघ, पोलैंड, चेक्रोस्लोवाकिया इत्यादि सभी देशों पर लक्ष्य किया गया था । इन 
लक्ष्यों की पूर्ति निरसोकरण से महों अपितु हथियारबन्दी से ही हो सकती थी। हिटलर राष्ट्रसंघ 
को पराजितों को तंग करने का एक यन्त्र समझता था। मीन केम्फ के प्रकाशन के बाद यह 
स्पष्ट था कि यदि हिटलर जमंनी में सत्तारूढ़ हुआ तो युद्धोत्तर-काल की सारी व्यवस्थाएँ चौपट 
हो जायँगी और जमंनी पुनः विश्व-शांति के लिए खतरा वन जायगां। किन्तु उस समय किसी 
को यह विश्वास ही नहीं था कि हिटकर कभी जमंनी में सत्तारूढ़ हो सकेगा । 


हिटलर को पाँच वर्ष के ज्िए सजा हुई थो, फिन्‍्द १६२४ के अस्त में हो बह सुक्त कर 
दिया गया। १९२५ से १६२६ तक की अत्रधि में वह अपनी पार्टी को संगठित करता रहा। 
सब जगह नात्सी-पार्दी की शाझाएँ स्थापित की गयीं और सारे देश में उसका जाल-सा बिछ 
गया । १६२५ में पार्टों को स्वयंसेवक सेना स्थापित की गयी और पार्टी के सदस्यों की संझया 
दिन दूनी रात 'चौगुनी बढ़ने लगी । आर्थिक संकट से पार्टी की प्रगति में और अधिक सहायता 
मिली । १६२५ में इसके २७००० सदस्य थे। १९२९ में यह संख्या बढ़कर १७८;००० हो 
गयी । किन्तु रीहम्टाग में इस पार्टी के अधिक सदस्य नहीं थे। १६२४ से १६२८ के बीच में 
तीन आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में नात्सी-पार्दों का प्रतिनिधित्व क्रश ३२,१४७ और 
श्२था। यह लोकार्नों का युग था और क्षत्तिपूर्ति के क्षेत्र में भी डावसन्योजना लागू हो चुकी 
थी । जम्नी की स्थिति कुछ अच्छी हो गयी थी। लेकिन साथ-साथ नात््ी-पार्टों का उत्थान 
भी हो रहा-था । इसी बीच अक्टूबर १९१६ में प्रथति और शान्ति का प्रतीक स्ट्रस्मेन की मृत्यु 
हो गयी और जब यंग-योजना लागू करने की बात चली तो नात्सी-पार्टी ने इसका घोर विरोध 
किया । इस योजना पर जनमत लिया गया और अन्ततः रीहस्टगग ने २२४ के विरुद्ध २२६ 
बोट से यंग-यौजना का समर्थन कर दिया, ध्यान देने की बात यह है कि योजना के पक्ष में दो 
हो बोट अधिक मिले । यह नात्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव को सूचित कर रहा या । 

१६२६-३० का आर्थिक संकट नात्सियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जमंनी में यह 
संकट काफी भयंकर रूप में उपस्थित हुआ था । बहुत-से कल कारखाने बन्द हो गये और पचास 
लाख के लगभग मजदूर बेकार हो गये थे। इन बेकारों में नात्सियों ने अपने सिद्धांतों का खूब 
प्रचार किया । १९३० के चुनाव में नात्सी पा्टों के १९७ सदस्य री६स्टाग के लिए निर्वाचित 
हुए। नात्मी-पार्टो को बीस प्रतिशत स्थान आप्त हुआ । एक नयी पार्टी के लिए यह बहुत बढ़ी 
बात थी । हिटलर का हौसला बढ़ा । १६३२ में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था । हिन्डेनवर्ग 
के मुकाबले में हिटलर भो इस पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ और यद्यपि वह हार गया, 


१६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किन्तु हिन्डेनवर्ग जेहे प्रतिष्ठित और सर्मान्य व्यक्ति के मुकाव ले में उसे सैंतीस प्रतिशत बोट 
मिले । यह नात्त्ती-पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण था। १६३२ में रीहस्टाग के लिए चुनाव 
हुआ और इसमें नात्सीं-पार्टी ने २३० स्थान प्राप्त किये । यद्यपि संसद्‌ में उनकी बहुसंख्या अब भी 
नहीं हुईं थी, पर अन्य पार्टियों के मुकाबले में नात्सी लोग सबसे अधिक निर्वाचित हुए। अब 
हिटलर को 'पीस्टमास्टर! बनाना असम्भव था। वेधानिक रीति से आगे बढ़ते हुए वह ऐसी 
स्थिति में आ पहुँचा कि हिन्डेनवर्म को उसे प्रघान मन्‍त्री बनाने के लिए आमनत्रत करना पड़ा । 
पर, हिटलर ने यह शर्त रखी कि उसे संसद्‌ के बिना ही शासम करने का अधिकार मिले। 
हिन्डेनवर्ग इसके लिए तेयार नही हुआ और हिट्लर ने भी प्रधान मन्‍्त्री बनने से इन्कार कर 
दिया । किन्तु अधिक दिनों तक वह शक्ति के लोभ नहीं रोक सका और जनवरी, १६३३ में उसने 
प्रधान मनन्‍्त्री चना स्वीकार कर लिया । हिटलर संयुत् मन्त्रिमण्डल का चासलर नियुक्त किया 
गया। इस सरवार में तीन नःत्ती और आठ राष्ट्रवादी” थे। हिटलर का प्रिय मित्र हरमन 
गीरिंग यह-मन्त्रो बना । ३० जनवरी को उसने रेडियो से जमन जनता को सूचित किया कि 
राष्ट्रीय अपमान के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। उसी रात मशालबत्तियों से छुस॒जित नात्तियों 
का एक बहुत बड़ा झुलूूस बर्लिन की सड़कों से गुजरा । हिन्डेनवर्ग अपने राष्ट्रपति भवन की झरोये 
से खड़ा होकर इन नजारों को चुपचाप देख रहा था । स्यूनिख का वह साधारण-सा पेंठर जौ 
गरीबी से अपना दिन काटा करता था, अब जमंनी का चांसलर बन चुका था ! नात्सियों का 
फ्यूरर अन्र जर्मनी का सर्वेसर्वा था । 


जर्मन गणतन्त्र का विनाश--हिटलर केवल प्रधान मन्त्री बनकर ही सन्तृष्ट नहीं हुआ | 
वह चाहता था कि रीहस्टाग में उसका कोई विरोध नहीं हो । वह संसद्‌ में पूर्ण बहुमत प्राप्त 
करना चाहता था ! इस कारण हिटलर ने रीहस्टाग को बर्खास्त करके नये निर्वाचन की ब्यवस्था 
की। परन्तु यह कोई निश्चित नहीं था कि निर्वाचन में हिटलर को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो ही जाये। 
नयी संसद्‌ में ६०० के लगमग सदस्य चुने जानेवाले थे। हिटलर का अनुमान था कि इसमें 
२७० स्थान नात्सी पाटी को और १०० साम्यवादी पार्टी को मिल जायँगे। पर इससे हिटलर 
का लष्य प्राप्त नहीं होता था। अगर साम्यवादी पार्टी का दमन कर दिया जाय तो उसके 
१०० स्थान में नात्सी पार्टी को अनेक स्थान प्राप्त हो जा सकते हैं। हिटलर इसी अनुमान के 
आधार पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए पड्यन्त्र करने लगा । २७ फरवरी को, जब चुनाव भी 
नहीं हो पाया था, रीघस्टाग का मन में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में आग लग गया । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि रीहस्टाग-मवन में आग लगाने का सारा पड्यस्त्र नात्सियों का ही थार और इसको 
बहाना बनाकर वे जम॑न कम्यूनिस्टों को कुचल देना चाहते थे, जिससे आगामी चुनाव में छनका 
रास्ता साफ हो जाय । हिटलर ने रीहस्टाग अग्नि-काण्ड के लिए साम्यवादियों को जिग्मेवार 
ठहराया । इस घटना को बहाना बनाकर कम्यूनिस्टो और उनसे सहानुभूति रखनेवालों की 
बड़े पैमाने पर घर-पकड़ को गयो । उनके साथ-साथ यहूदियों और सोशल-डेमोक्रेटों को भी 
बहिप्कृत करके वग्यूनिस्टो के साथ नजरबन्द कर दिया यया ! कम्यूनिस्ट-पार्टों को सेर-काबुती 
भोषित करके उस पर प्रदिवन्ध लगा दिया गया और सोशल-डेमोक्रे टिक पार्टों को आदेश दिया 
गया कि वह ठप्ने समाचार-पत्रों काप्रकाशन और चुनाव प्रचार शीघ्र बन्द मरदें। इस 


३3, 7०ध४ 6पातिहक, उत्रहंधल् उर'्07० ॥0- 42-50. 
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पृष्ठभूमि में आम चुनाव हुआ, जिससे नात्सी-प्रतिनिधियों की संझ्या बढ़ ययी; किन्हु उन्हें फिर 
पूर्ण बहुमत प्राप्त नहों हो सका । हिटलर को अब इसका भय नहीं था, क्योंकि ८१ निर्वाचित 
कम्यूनिस्ट-प्दस्थों को अयोग्य घोषित करके निक्राल दिया गया था। हिटलर रीहस्टाग का 
मालिक बन बेठा । रीहस्टाग अग्नि-काण्ड से संसद्‌ का सम्पूर्ण भवन तो नहीं जला, किन्तु 
जर्मन-गणतस्त्र जलकर राख हो गया । गणततन्त्र के राष्ट्रीय कण्डा को हटाकर उसके स्थान पर 
पुराने जमंन साम्राज्य के झण्डे तथा नात्सी दल के स्वस्तिक चिह को उस पर प्रतिष्ठित किया 
गया। २१६३३ के मध्य तक सभी गेर-नात्सी-पार्टियों को जबरदस्ती विघटित कर दिया गया । 
अब रीहस्टाग का केवल यही काम रह गया कि भूले-भट के जब भी उप्तका अधिवेशन हो तब वह 
ग्रधान मन्‍्त्री की नीति घोषणाओं को सहर्ष स्वीकार कर ले। जमंनी का नया नाम तृतीय रीहः 
था साम्राज्य रखा गया और इस तरह गणतन्त्र का अन्त हो गया। २ अगस्त, १६३४ की जब 
राष्ट्रपदि हिन्डेनवर्ग की मृत्यु हो गयी तव राष्ट्रपति और प्रधान मन्‍त्री के पद को मिलाकर एक 
कर दिया गया । नात्सी-फ्यूरर अब राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्‍्त्री दोनों ही था। छसके हाथ में 
इतनी शक्ति आ गयी, जितनी केसर के हाथ में भी नहों थो । 


विश्व-राजनीति पर नात्सी-क्रान्ति का प्रभाव 


रोम में प्रतिक्रियाएँ :--नात्सी-क्रांति की सफलता और हिटलर का सत्तारूढ़ होन्ग दोनों 
ही जम॑नी के आंतरिक इतिहास के विषय हैं। पर ये घटनाएँ अन्तर्राट्रीय राजनीति की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं कि यहाँ पर इनका विशद्‌ वर्णन आवश्यक है ! जमनी की नात्सौ-क्रान्ति को एक 
राष्ट्रीय घटना नही मानी जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव उत्तना ही 
क्रान्तिकारी साथित हुआ जितना जमंनी की राष्ट्रीय राजनीति पर ।* सत्तारूढ़ होने के बाद 
हिदलर ने विदेश नीति के क्षेत्र में शान्तिपृ्ण उपायों का अवलम्बन करने का आश्यासन दिया 
और उसने जोर के साथ यह अस्वीकार किया कि वह शान्ति-समझौते को बल-प्रयोग करके अन्त 
करने की इच्छा रखता है। परन्तु दुनिया को 'मोन केग्फ! के लेखक के विचारों और कार्यक्रम 
का पता १६२४ में ही लग चुका था। जमेनी में हथियारबन्दी का कार्य तेजी से चलने लगा 
था और अक्टूबर, १६३३ में जमंनी केवल निरस्त्रीकरण-सम्मेलन से ही अलग नहीं हो गया, बल्कि 
राष्ट्रमघ की सदस्यता त्यागने की सूचना भी उसने दे दो । ऐसी स्थिति मे यह स्वाभाविक था कि 
सारे सभ्य संसार में नात्सी-क्रान्ति के प्रति प्रतिक्रिया है । दूभरे शब्दों में, नात्सी-क्रान्ति के 
फलस्वरूप यूरोपीय देशों की विदेश नीति में परिवत्त न अवश्यम्भावी हो गया । 


चेको्लोवाकिया और लघुमैन्नी संघ के देश-यह स्वाभाविक ही था कि नात्मी- 
क्रान्ति को प्रतिक्रिया सबप्रथम जर्मनो के पड़ातो राष्ट्र! में हो । चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया 
और रूमानिया जमनो के पड़ोसी राष्ट्र थे और बर्माय-सन्धि के द्वारा उनका सजन हुआ था । 
यथास्थिति के बने रहने में ही उनका हिंद था ओर उधर हिटलर वर्साय-सन्धि का अन्द करके 
नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था । इन देशों में सबसे अधिक खतरा चेकोस्लोवाकिया 
को था, जिसकी भूमि में हजारों की संज्या में जमंनी-लोग निवास करते थे। मीन केम्फ! में जमंनी 


3. फाफप मतक- हू, 
3... 5. वक्त, 4 हर सागए गा उः्पक्ावांमिवों #शीवाए॥ 7.५ ४०7, 


रे 


१६२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की वत्त मान सीमाओं के बाहर यहाँ-बहाँ रहनेवाले सभी जर्मन अल्पसंख्यकों को जर्मनी में शामिल 
कर लेने का वादा किया गया था ! लघुमेत्री-संघ के देशों के लिए हिटलर का अभ्युदय एक बहुत 
बड़े संकद के रूप में आ उपस्थित हुआ । छसी समय उपयु 'क्त तीनो देशो के विदेश मन्‍्त्री 
निरद्ीकरण-सम्मेलन में भाग लेने के लिए जेनेवा गये हुए थे । वहाँ तीनो मन्त्रियों मे परस्पर 
मिलकर एक एकता समझौता? किया, जिसके अनुसार यह तथ हुआ कि तीनों देश के विदेश- 
भन्न्रियों की एक कौसिल बने और समय-समय पर इसकी वेठकें करके स्गमान्य हितों की बातों 
पर विचार किया जाय । 
हंगरी--इस क्षेत्र में एक और देश हंगरी था । प्रारम्भ में हंगरी की प्रतिक्रिया स्पष्ट 
नहीं हो सकी । यह तो निश्चित ही था कि जमनी के उत्थान से यूरोप के किसी देश को लाभ 
होनेवाला नही था और हंगरी भी इसका अपवाद नहीं था, पर हंगरी और जर्मनी में एक बात की 
समानता थी कि दोनों वर्साय-सन्धि द्वारा सताये गये देश थे। इसके अतिरिक्त हंगरी लघुमेत्री- 
संघ के देशों से जननी की तरह ही घृणा करता था । ऐमी स्थिति में जम नो और हंगरी एक दूसरे के 
निकट आने €गे। हंगरी में नात्सीवाद से सहानुभूति रखनेवाला झुलियस गोम्बत्त प्रधान मंत्री 
था और दोनो देशो के नेता एक दूसरे देश में भ्रमण करने लगे ) यवपि दोमों देशों के व च 
विधिवत्‌ कोई सन्धि-समझौता नहीं हुआ, फिर भी ये भ्रमण और मेल-मिलाप काफ़ी महत्त्वपूर्ण 
थे। इस बात की सम्भावना दीखने लगी कि यदि दूसरा महायुद्ध छिड़ गया तो शायद हंगरी 
जमेनी का साथ दे । 
पोलेंड--१९१६ के वाद पोलैंड और जर्मनी के बीच जितनी कट्ठडता थी उठनी सम्भवतः 

यूरोप के किसी अन्य देशो के बीच न थी। पोलिश गलियारे को लेकर वर्साय-सन्धि के विदद् 
जरमनी को सबसे बड़ी शिकायत थी ! इससे जर्मनी का अंगर्भंग हो गया था, क्योकि पवीं 
प्रशा शेष जर्मनी से अलग हो गया था । ऐसी स्थिति में एक देश के अखबार दूसरे देश पर 
आग उगलते थे और यह निश्चित था कि जम॑नी जब भी शक्तिशाली होगा, पोलिश गलियारे 
का अन्त करने का प्रयास करेगा । पोलेंड के जमंन अल्पसंख्यक राष्ट्रसंघ से बराबर शिकायत 
किया करते थे और डार्जिंग को लेकर दोनो देशों के बीच झगड़ा बना रहता था। नात्ी- 
क्रान्ति की सफलता के कारण यह सम्भावना और बढ़ गयी। इसके अतिरिक्त नात्तियोंके 
कार्यक्रम को देखकर यह भी निश्चित था कि सोवियत संघ और जमनी में संघर्ष अवश्यम्भावी 
है और इस संधप में पोलिश भूमि का रणभूमि के रूप में उपयोग निश्चित था। पोलैंड ने 
सर्वप्रथम फ्रांस के साथ अपने गठबन्धन को और मजबूत करके जमनी के खतरे को रोकने 
का प्रयास किया । संसार को जम॑न-खतरा को गंभीरता का पता चलाने के लिए नात्सी क्रांति के 
दूसरे ही दिन दो सौ पोलिश सेनिकों को बिना किसी अधिकार के डान्जिग वन्दर्गाह के एक 
स्थान पर उतारा गया । पर यह झंझट काफी वाद-विवाद के बाद शान्त हो गया। पौलिश 
प्रधान मन्त्री ने फ्रॉंसीसी प्रधान मन्त्री का निमन्त्रित किया और जर्मन खतरे को बढ़ने के 
पूर्व ही दमन करने के उद्दे श्य से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ोे का सुझाव रखा। पर) फॉर 
इसके लिए तेयार नही था। उल्टे, वह चारदेशीय सन्धि का एक हस्ताक्षरकर्ता बन वा 
यह सन्धि सुमोलिनी के अनुरोध पर की गयी थी और इसका उद्देश्य यह था कि नात्मी-जर्मनी 
को शान्त करने के लिए वर्साय-सन्धि की कुछ कठोर शर्तों में परिवत्त न कर दिया जाय! 
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जुन, १६३३ में यह सन्धि ब्रिटेन, इटन्ो, फ्रांत और जमनो में हुई । पोलैंड क्रो इस सन्पि से 
काफी हुः्म हुआ । वर्साय-सन्धि में परिवर्तन से सबसे अधिक घाटा पोलेंड को ही या । पारलैंड 
के लिए जमंनी का खतरा अब राष्ट्रीय जीवन-मरण का प्रइन हो गया। ऐसी स्थिति में उसने 
जमनी के साथ किसी प्रकार का समझ्नौता कर लेना ही भ्रोयस्कर समझा और २६ जनवरी, 
१६३४ को पोलैंड और जमनी के बीच समकौते की घोषणा से संसार चकित हो गया। इस 
समझौते के अनुसार दोनो देशों ने वादा किया कि ये एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। 
जमंन अल्पसंख्यकों तथा डान्जिग-सम्बन्धी विवाद भी राष्ट्रसंघ से वापस ले लिये गये । 


जमन-पोलिश समझौता के कारण पूर्वी यूरोप की कूटनीतिक स्थिति में आमृल परिवत्तन 
आगया। दो पड़ोमी, जो १९१६ से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, आपस में कम-से-कम 
दस साल के लिए मिल गये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह हिटलर की पहली कूठनीविक विजय थी । 
सत्ता प्राप्त करने पूर्व ही हिटलर अपने भाषणों तथा तरीकों से पश्चिमी यूरोप के देशों को भय- 
भीत कर अपना शत्रु बना लिया था। सोवियत संघ भी हिढलर के मनसूबों से परिचित 
था। पूर्ण और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर उनके दुश्मन मोजूद थे। ऐसी स्थिति में अपने 
पूर्वी पड़ोसी से मित्रता कर लेना सभी रृष्टियों से उपयुक्त था। इसलिए जब हिंटलर मे रीहस्टाग 
को इस समझ्नौते को सूचना दी तो उसके सदस्य अपने प्यूरर की इस कूठनीतिक सफलता 
पर फूले न समाये 

सोवियत संघ--नात्सी जमेनी के अभ्युदय से सोवियत संघ में जितना आश्चर्यपण नीति- 
परिवर्त्तन हुआ उतना किसी अन्य देश में नहीं 47 इसका एक दूसरा कारण था पूर्वी एशिया 
में जापानी साम्राज्यवाद का नग्न नृत्य / इस तरह सोबियत संघ दो तरफ के खतरों से घिरा 
हुआ था और संसार का कोई राष्ट्र उसकी मदद करने को तेयार नहों था! ऐसी स्थिति में 
मोबियत विदेश नीति ने आमृल परिवर्तन आवश्यक हो गया। 


पर्साय की सन्धि के बाद जमनी और सोवियत संघ का सम्बन्ध बहुत ही अच्छा था। 
राष्ट्रों की मंडली में दोनों देशों के साथ अछत-जेसा व्यवहार किया जाता था। अतएव दोनो 
देशों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति स्वाभाविक थी। १९२२ को रेपेलों की सन्धि इसो 
परस्पर सहासुभूति का परिणाम था । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में सोवियत संघ जमनी का 
पश्म लेता रहा । निरयोकरण-सम्मेलन के प्रारम्भिक आयोग में जब बह भाग लेने आया था 
तो उसका प्रमुख प्रयास विजेता शक्तियों के शस्त्रास्त्रों में प्रचुर कमो करना था। वह पहले 
सुरक्षा और तब निरस्त्रीकरण के” फ्रांसोपी विचार का सत्रसे अधिक खरी आलोचना करता रहा । 
सोवियत संघ की भाषा और रवेया राष्ट्रसंध के प्रति और भी कड्धतापृर्ण थी। इसको वह घिदव 
के प्‌ “जीवादियों का एक घृणित और खतरनाक संघ समझता था। किन्ह्व वर्त्तमान शताब्दी 
की ज्जौथी दशाब्दी में दो ऐसी घटनाएँ घटीं जिससे सोवियत नोति में परिवर्तन आवश्यक हो 
गया। हिटलर का जरमनी में सत्तारूढ़ होना और पूर्वी एशिया में जापानी साम्राज्यगद का 
पुनरोद्भव होना, दो ऐसी घटनाएँ थी जिनकी समुचित प्रतिक्रिया मास्को में हुई! जर्मनी के 
गाग्ान्य खतरे को रोकने के लिए फ्रांत और सोवियत संघ के बीच मित्रता बढ़ने लगी। 
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सोवियत समाचार पत्रों में अनेक जर्मन-विरेधी और सन्धि-संशोधन विरोधी लेख प्रकाशित 
हुए। प्रूवों एशिया के खतरे को रोकने के लिए मोवियत-संघ ने अमेरिका से मेल-जोल बढ़ाना 
शुरू किया और अमेरिका को सझुचित आश्वासन देकर उसकी मान्यता प्राए कर ली। अब 
जरमनी के विरुद्ध यूरोप में एक मित्र को खोजना था । निश्चय है कि महान्‌ राष्ट्री से इस संकट 
के समय में फ्रांस ही सोवियत संघ का मित्र बन सत्ता था। निरसीवरण-सम्मेलन में सोवियत- 
प्रतिनिधि लिटविनोव का रुख बिल्कुल बदल गया। जो व्यक्ति पहले सभी प्रकार के अग्च- 
शत्षों पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग करता था, वह राष्ट्रसंप के सदस्यों को कुछ ठोस और 
व्यावहारिक कदम! उठाने के लिए आग्रह करने लगा। जो देश पहले रिरस्त्रीकरण समस्या पर 
फ्रांस के विचारों की कठु आलोचना करता था, उसका प्रतिनिधि अब फ्रांसीसी प्रत्निनिधि से 
मिल-जुलकर संयुक्त योजना पर वार्तालाप यरने लगा । छधर मास्की और पेरिप्त में कृटनीतिक 
तरीकों से दोनों देशों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए कदम छठाये जा रहे थे । 
१६३१ में ही दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हों चुका था! १६३२ में दोनों 
देशो के बीच एक अनाक्रमण सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ। फ्रांस सोबियत संघ की राष्ट्रसंध का 
सदस्य बना लेना चाहता था। जेनेवा में इसके लिए प्रयास होने लगा । मई, १६३३ में दोनों 
देश एक दूसरे के और निकट आ गये। राष्ट्रोय सुरक्षा के सामने सैद्धान्तिक मतभेद गौण 
पड़ गया । जेस कि भी हेरिओ ने कहा था: “याद कीजिये कि किस तरह फ्रांसीसी प्रधम 
ने सारे ईसाई-राज्यों का साथ छोड़कर ठुक्कों का साथ दिया था, वर्योकि यही फ्रांस के हित 
में था ।? उस महीने फ्रांछ और सोवियत-संघ में पारस्परिक सहायत्ता-सम्बन्धी एक संधि हुई 
इसके अनुसार यह तय हुआ कि दोनों में से किसी पर बाह्य आक्रमण होने पर वे एक दूसरे की 
सहायता करेंगे। यह संन्ध पाँच वर्षो के लिए की गयी । इस प्रकार - फ्रॉंको-सोवियत 
समझौता, जो युद्ध के बाद लुप्त हो चुका था, परनर्जोंचित हो उठा । यह एक बहुत बड़ी कूट- 
नीतिक क्रान्ति थी। फ्रेंको-सोबियत-संधि के दंग पर हो एक पखवबारे बाद सोवियव-संघ 
ने चेकोसलोवाकिया के साथ भी एक पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि कर ली ! 
अब केवल राष्ट्रसंघ्र के ग्रत्ति सोवियत संघ के एराने रख का नष्ट होना ही शेष रह ग्रया 
था। जिस प्रकार १६०७ में फ्रांस ने ब्रिटेन और रूस को मिलाने का प्रयत्न किया था ठीक 
उसी प्रकार जमनी के खतरे से भयभीत होकर फ्रांस रूस को राष्ट्रमंध की सदस्यता प्रदान 
कराने के लिए प्रयत्त करने लगा । जुलाई १६३४ मे फ्रांस ने इटली और ब्रिटेन को इस बात 
के लिए राजी कर लिया कि वे सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ में प्रवेश दिलाने के लिए अन्य देशों 
का समथथन प्राप्त करने में उत्का साथ दें। सितम्बर, १६९३४ में फ्रांस, ल्रिटेन और इटली के 
प्रस्ताव पर सोवियत-संघ को राष्ट्रसंध का सदस्य बना लिया गया और कौसिल में भी उसे 
स्थायी जगह मिल गयो । जर्मन खतरे को ध्यान में न रखते हुए राष्ट्रसंघ का स्वरुप अब 
(फवियत संघ के लिए बदल चुका था। सोवियत संध उस विद्य संस्था का सबसे जर/#दस्त 
समर्थक हो गया और लि०विनोव जारशोर से सामृहिक सुरक्षा की बातें करने लगा ! 
आरिट्रया और इटली--नात्सी क्रान्ति क्रा प्रभाव आस्ट्रिवा की आन्तरिक राजनीति 
पर ही अध्कि पहा। सत्तास्ढ होने के तुर्त बाद हिटलर ने थआरिट्रिया को जपनी विदेश नीति 
का प्रथम रूद्य बनाया। हिटलर का कहना था कि रुम्पूर्ण जमंन जाति को एक सूत्र मे 


जर्ममी में नात्सी क्रान्ति ३६५ 


बाँधना नात्सी-पा्टी का झुख्य ध्येय है । आस्ट्रिया के निवासी भी मूलतः जर्मन ये। आिट्रिया 
में अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए नात्सी-लोग पड्यन्त्र करने लगे । आरस्ट्रिया की मात्सी- 
पार्दी को प्रोक्ाहिंत करके उसकी जड़ मजबूत की गयी। पर हिटलर आसानी से आस्ट्रिया 
को अपने प्रभाव में नहीं ला सका, वर्योकि वहाँ बहुत-ले ऐसे लोग थे जो जम॑नी का विरोध 
करते थे। आस्ट्रिया-जर्मनी-सम्बन्ध पर हम आगे के प्रष्ठों में प्रर्ण प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करेंगे। किन्तु यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि आस्ट्रिया में जमनी पडयन्त्र की प्रति- 


क्रिया इटलो में हुई, जिसके प्रभाव से जमनी और इटली के सम्बन्ध में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ । 


इटली की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नात्सी-क्रान्ति के पक्ष में ही हुई। झुसोलिनी को इसठे 
बढ़कर खुशी क्या हो सकती थी कि उसके फासिज्म से मिलतोन्जुलती एक दूसरी व्यवस्था 
जर्मनी में कायम हो गयी है। वास्तव में फासिज्म और जमन नात््सीवाद में कोई भौलिक 
अन्तर नही था। सुसोलिनी की सहानुभूति हिंदलर के साथ थी ओर तृतीय रीह को वर्साय 
के कठोर उपबन्धो से मुक्त करने के लिए इटालियन इचे' ने शुरू में कुछ सक्रिय कदम छठाये । 
१९३३ की चार-देशोय सन्धि इसी सहानुभूति का परिणाम थी । इसके अहुतार इंटलों, 
ब्रिटेन, फ्रांस और जमेनी ने समझौता किया कि वे शान्तिपर्ण तरीकों से वर्साय-सन्धि में 
आवश्यक परिवतेन करेंगे । इसके एक साल बाद २४५ जूज़ को सुत्तोलिनी ने बेनित्त में हिटलर 
से मुलाकात की । डूचे और फ्यूरर यहाँ पर गले-गले मिले। भविष्य में उनके बीच सहयोग 
को नौव पड़ गयी । पर दो तानाशाहो की मित्रता में धीरे-धीरे खाई पड़ने लगी। आस्ट्रिया 
में फ्यूरर के पड्यन्त्र से डूचे सशंकित होने लगा । झुप्तोलिनी चाहता था कि आस्टरया पर 
इटली का प्रभाव वना रहे । उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। आस्ट्रिया 
भर जमनी एक साथ मिल जाते हैं तो दक्षिणी टायरोल नामक जमेन-आस्ट्रियन प्रान्त के लिए 
जो वर्साय-सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पेंदा हो सकता था। आसस्ट्रिया और 
जम॑नी का संघ स्थापित हो जाने से इटली जमनी के निकट सम्पर्क में आ जाता था। 
मुसो लिनी इस सम्भावना से बचना चाहता था। अवएय नात्सी-क्रान्ति फे फलस्वरूप इटलो 
की विदेश-नीति भी सीवियत-विदेश-नीति की तरह ही नाटकीय ढंग से बदलने लगा। 
आह्ट्रिया के नात्सी-विरोधियो को इटली हर प्रकार से मदद देने लगा और जब जुलाई, २९३४ 
में आस्ट्रियन प्रधानमन्त्री डाल्फस की हत्या मात्तियों ने कर दो तो मुस्नोलिनों ने आस्ट्रिया 
को सीमा पर अपने सैनिकों को तनात कर दिया । पर, इतने ही से इठली का काम चलने- 
वाला नहों था। युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थन करने के कारण फ्रांपत 
ओर इठली का सम्बन्ध निरन्तर खराब ही होता ग्रया। अफ्रिका और नौतेना-सम्बन्धी 
विधयों को लेकर दोनो का झगड़ा और भी गंभीर हो गया था । किन्तु, आस्ट्रिया पर हिठलर 
को गद्ध-इष्टि एक खतरा था, जिध्से ये दोनों ही देश सामान्य रूप से भयभीत थे। अतः 
सुमोलिनी ने फ्रांस के साथ समझौता करना ही भे यस्कर समझा और जनवरी, १६३५ में फ्रांस 
ओर इटली के बीच एक समझौता हो गया । 
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फ्रांस ओर यूगोस्लाविया :--फ्रांस और इटली के बीच जो समझौता हुआ, वह आतानी 
से नही हो सका ! फ्रांस के बाल्कन-साथी इटली से जलते थे और वे नही चाहते थे कि फ्रांस और 
इटली के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। दोनों देशो के बीच समझौता होने के पूर्व यह 
आवश्यक था कि फ्रांस पहले अपने साथी देशों को इटालियन मित्रता की उपादेयता पर राजी 
कर ले। फरवरी, १६३४ में वाथों फ्रांस का विदेश-मन्त्री हुआ । बार्थों जर्मनी का कट्टर विरोधी 
था | वह पोअन्कारे की नीति और रूर आधिपत्य का सबसे बड़ा समर्थक “था। जिस समय वह 
फ्रांस के विदेश-मन्त्रालय में घुसा, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति काफी बदल चुकी थी । जर्मनी 
में हिटलर का सितारा बुलन्द था; जो फ्रांस को अपना सबसे बड़ा शत्र समझता था। उस समय 
जमंनी निरस्त्रीकरण-सम्मेलन से अलग हो गया था और फ्रांस के नीति-निर्धारक उसको वापस बुल्गने 
के लिए वार्ताएँ कर रहे थे । विदेश मन्त्रालय में आते ही वार्थों ने वार्ताएँ बन्द कर दी और भपने 
देश की मौजूद प्रतिरक्षा-व्यवस्थाओ को ढ़ करने और नयी प्रत्तिक्षा व्यवस्थाएँ निर्मित करने 
की दिशा में कठोर प्रयत्त करने के लिए यूरोपीय राजधानियों के भ्रेमणार्थ निकल पड़ा । सबसे 
पहले बह वारसा पहुँचा | हाल ही में पोलेंड और जर्मनी के बीच एक समझौता हो चुका था। वार्थो 
इस समझौता को रद्द करा देना चाहता था । किन्तु उसे निराश होकर वारसा छोड़ना पड़ा | 
इसके बाद वह प्राग, बुखारेस्ट और वेलग्रड गया | इस भ्रमण के फल्लस्वरूप लघुमेत्री संघ पुमः 
जी उठा | इसके पूर्व ही एक वाल्कन-मेत्री-संघ कायम हो चुका था। तुकों, थूगोस्लाबिवा, ) 
रूमानिया और यूनान इस संघ के सदस्य थे । वार्थों जब पेरिस पुँच! तो उसने गर्वेवेक यह 
घोषणा की कि 'प्राग के अन्कारा तक एक शान्ति-क्षेत्र का सुजन हो गश्ग है। फ्रांत निश्न्देह 
ही इस शान्ति-्षेत्र! (72००० 27९०) का नेता था। वार्थों इतने से ही सनन्‍्तुष्ट नही था । एसने 
सोवियत-स'घ को भी अपने पक्ष में करने का सफल प्रयास किया और उसकी प्रयास से सोवियते- 
स'घ और फ्रांस दोनों एक दूसरे के काफी निकट आ गये। सोवियत-स'घ को राष्ट्रसॉंघ की 
सदस्यता दिलाने में उस्तीने जी-जान से कोशिश की थी | 
फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था से अब केवल इटली ही बाहर रह गया था। नात्ती क्रान्ति के 
फलस्वरूप अमंनी का खतरा इतना बढ़ गया था कि नयी-सुरक्षा प्रणाली में इटली को सम्मिलित 
करना आवश्यक हो गया ! विन्त॒, फ्रंकी-इटालियन मेल-मिलाप का कट्टर विरोधी यूगोस्लाविया 
था । यूगोस्लाविया डेन्यूब-क्षेत्र में फ्रांस और इठली की प्रभुता की अपेक्षा जर्मन प्रशुत्व को अच्छा 
समझता था । यदि जर्मनी आस्ट्रिया को अपने में मिला भी ले, तो यूगोसलाविया को अधिक भव 
नहों था। किन्हु यदि इटली का प्रभाव आस्ट्रिया पर जम जाय ती यह थूगोस्लाविया के 8 में 
अच्छा नहीं था | बह दो बुराइयों में छोटी बुराई को ही पसन्द करता था, अतएव फ्रांस और 
इटली की मेन्री उते पसन्द नहीं आई। किन्तु, नयी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए यूगोर- 
लाविया को राजी करना अधि आवश्वक था । इसी भावना से प्रेरित होकर वार्थी ने यूगोस्ला- 
विया के शासक एलेक्जेंडर को क्रांस आने के लिए निमन्त्रित किया । € अवटूबर को एल्ेबर्ेडर 
मार्शे्स के वन्दरगाह पर उतरा | मि० वार्थों उससे मिले और ज्यों ही वे दोनो एक मोटर में 
रचाना हुए कि एक आर्तंकवादी क्रोद ने ने दोनों की हत्या कर दी । 
यूरोप के लोगों में सराजेबो-हत्याकांड की स्मृति एक बार एस जाग्त हो छ्ढी और कुछ 
निराशाबादी इस त्ातंवपूर्ण कार्य में यूरोपीय शान्ति को खरे में पढ़ा देखने लगे । कुछ लोगों गे 


जर्मनी में मात्यो क्रान्ति श्द््७ 


जमन नाहिगियों को इसके लिए जिम्मेबार ठहराया । एनका वहना था कि बार्थों जमंसी के खिन्ताफ 
एक बहुत बढ़ा यूरोपीय गुद कायम करने में व्यस्त था और इसलिए नात्तियों मे उनका काम ही 
तमाम करवा दिया है! शमंगी के पविरिक्त माशल्‍म-हत्वाकांड ने इटली और हंगरी को भी 
समग्र लिया । गभी जाते थे कि इटली और इंग्री दोनों शी अगन्तृष्ट यूगीसलाबों को शरण और 
सहायता देते थे, ताकि छन झोगों। का उपयोग किसी दिन विद्रोह उभाड़ने में किया जा सके । 
इटलो, युगोस्लामिया और फ्रांस का यृद कायम करने के बार्थों के सभी मनयूवे उसके जीवन के 
साथ ही समाप्त है रमे । मार्शेल्सनत्याकॉड से जो जोश पैदा हुआ उससे यृगोसलाविया, 
एंगरी तथा इटली केबोच गम्भीर, वगाव पैदा हों यया । यूगोस्लाबिया इस मामले को राष्ट्रसंघ 
में ले गया ) फ्रांस ने यूगीसलाविया को शान्त करने के लिए अनेक प्रयास किये । पर सबके सब 
बेकार सादित हुए । सौमारय से खतरे की गम्भीरता शीघ्र ही अनुभव कर ली गयी। एनथोनी 
ईडन ने स्थिति की संकटपूर्ण होने से बचा लिया। सम्बन्धित राज्यों के बीच एक ग्रप्त सौदा 
फर लिया गग्रा जिसके अनुसार यूगोसलाबिया ने वादा किया कि जैनेवा में वह इटली का नाम 
हत्याकप्ड के घिलसिले में उल्नेय मही बरेगा और हंगरी कम-से-कम इतनी निन्‍दा स्वीकार कर 
लेगा, जितनी यूगोस्लाविया के गुस्से को शान्त करने लिए आवश्यक धा। इसी आधार पर 
राष्ट्रसंघ कौसिल ने एक अस्ताव पास कर दिया ) पर इटलो के प्रति यूगोसलाबियां का सन्‍्देह 
बना ही रहा | इसके कारण यूगोस्लाजिया और फ्रांस में अनवन बढ़ने लगी। बार्थों की मृत्यु के 
बाद लावाल फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री बना। बह इटली की दोस्ती का जबरदस्त समर्थक था । 
जनवरी, १६३५ में लावाल रोम गया । सुगो लिनी और लावाल में फ्रांस और इटली से सम्बन्धित 
सभी विपयों पर बहुत दिनों तक बार्ताएँ होवी रहो और इसके बाद दोनों में अनेक समझोतते हुए, 
जिससे फ्रांस और इटली का लम्बे अरसे से चला आ रहा बेर-विरोध समाप्त हो गया। इस 
समझौते के द्वारा जरमनी, मध्य यूरोप तथा अफ्रीका इल्मादि से सम्बन्धित सभी समस्याओं का परस्पर 
तय कर लिये गये । लावाल ने सुसोलिनी को यह आश्यासन दिया कि अगर इटली की 
अवीसीनिया में कोई झविधा प्राप्त हो तो फ्रांठ उनका चिरोध नही करेगा । ड्चे बहुत दिनो से 
इस तरह के थाधायन की ताक में था । इसके प्राप्त होते ही वह अपने इथीमियाई अभियान की 
तैयारी करने लगा । इस आधार पर हम कह सकते हैं कि १९३५ में इटली द्वारा अबीसीनिया पर 
किया गया थ्राक्रमण जमनी की नात्सी-क्रान्ति का एक परोक्ष परिणाम था । 


ब्रिटेन :--नात्ती-क्रान्ति के प्रद्ति प्रारम्भ में त्रिटिश प्रतिक्रिया कुछ अस्पष्ट थी । नात्सी- 
प्रचार और राजनीतिक तरीकों को तथा कथित ब्रिटिश उदारतावादी नापसन्द करते थे (यर्थापि 
उसी समय भारत ओर चीन में वे स्वयं नात्सियों ने भी अधिक कठोर नीति का अवलम्बन कर 
रहे थे); किन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नात्ति-क्रान्ति से वे उतना सशंकित नहीं हुए जितना यूरोप 
के अन्य राज्य से हुए थे । इसका एक कारण यह था कि ब्रिटेन जम॑नी का पुनरीत्थान चाहवा 
था । दूसरे, ह्रिटेन जमंनी का विरोध करने के लिए तब तक तैयार नहीं था, जब तक जर्मनी 
द्वारा उसका नाविक शक्ति को चुनौती न दी जाय । हिटलर ने विटेन को नाविक शक्ति के क्षाथ 
प्रतिदवन्द्धिता करने के प्रयत्न की हर पृनरावृत्ति का दृढ़ विरोध किया । ऐसी स्थिति में सात्मी 
क्रान्ति के बाद ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों में कोई खलवली नही मची और ब्रिटेन कुछ दिनों के 
लिए अपनी पुरानी निती का अधुसरण करता रहा । हिटलर के अभ्युदय का ब्रिटिश-राजनीति 


१६८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
केवल इतना ही प्रभाव पड़ा कि ब्रिठेन अब शस्त्रीकरण को दिशा में कदम उठाने लगा। 


यह भी कम महत्त्वपूर्ण नही था । हथियारबन्दी की होड़ में इसके कारण काफ़ी गम्भीरता था 
गयी ओर निरश्रोकरण की रहो-सही उम्मीद भी धूल में मिल गयी । 


अतएव हिटलर के सत्तारूढ़ होने के फलस्वरूप यूरोपीय कूटनीतिक स्थिति में जो उधल- 
पुथल हुए उनकी अब संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है : पोलैंड ओर यूगोसलाविया 
फ्रांस के खेमें से अलग हो गये | फ्रांस के साथ समझौता करके इटली जर्मन-विरोधी मो में 
सम्मिलित हो गया | सोवियत-संघ अपनी पुरानी विदेश-नीति को त्यागकर फ्रांस के गुट में आ 
गया और फ्रांस के नेतृत्व में अन्य वाल्कम-देशों का संगठन और मजबूत वन गया। इन सब 
बातों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जमेनी में हिटलर का सत्तारूढ़ होना 
विश्व-राजनीति के इतिहास में एक वर्तन-विन्दु है। 


बनते 


अध्याय ६ 


जननी की विदेश-नीति ओर हितीय विश्व-युद्ध 


(#ठ7लंड्म एठईंटए ०१ प्ाातरण) 


जर्मन विदेश-नीति के उद्द श्य--जर्मनी में स्वसत्तासम्पन्न होने पर हिटलर ने अपनी 
पुस्तक 'मीन केम्फ' में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आघार पर विदेश मीति का अनुस्तरण किया । 
इसके अनुसार हिटलर की विदेश नीति के तोन सुख्य उदद इय थे : (१) वर्साय-सन्धि को भंग 
करना, (२) द्वितीय रीह के अन्तर्मत सारी जमंन जाति को एक सूत्न में संगठित करना तथा 
(३) जमंन साम्राज्य का विस्तार करना । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह किसो भी तरोके को 
अपना सकता था | इस बात को स्पष्ट करते हुए हिटलर ने स्वयं एक बार कहा था; “इसकी 
प्राप्ति के लिए समझौता और यदि सम्भव न हो सका तो युद्ध का आश्रय लेना विदेश नीति की ओर 
हमारा पहला कदम होगा ।”? इस प्रकार हिटलर अपने लक्ष्य की पूर्ति दूसरो से बात-चीव करके 
झौर समझौता करने की जगह स्वयं अपने ओर से धौस के बल पर करना अधिक अच्छा समझता 
था। इस धौंस की नीति में उसे उसी प्रकार की सफलता प्राप्त हुई जिस प्रकार आन्वरिक राज- 
नीति में प्राप्त हुईं ।? 


हिटलर और वर्साय-सन्धि :--हिटलर का प्रसुष लक्ष्य वर्साय-सन्धि था। सत्तारूढ़ 
होने के प्रूर्व वर्साय-सन्धि की निन्‍दा करके उसने लोकप्रियता प्राप्त की थी और जन जनता को 
बर्साय-सन्धि का अन्त करने का वचन दिया था। सत्ता हाथ में आने पर बह अधिकांश 
राजनी तिशों की तरह अपने वादों को नहों भूला, बल्कि तुरत ही उसको कार्यान्वित करने का 
प्रयत्न भी शुरू कर दिया । हिटलर कोई जल्दीबाजी में नही था | वह अपने कार्यक्रम और उसे 
फार्यान्बित करने के तरोको के सम्बन्ध में पूरा सबग था । अतः वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए धीरे-धीरे कदम उठाने लगा । हिंटलर का पहला हमला 'घृणित वर्साय-सन्धि! की प्रथम 
२६ धाराओ पर हुआ | राष्ट्रसंघ की सदस्यता, हिटलर के अनुसार, जमनी के माथे पर एक कलंक 
का टीका था अतः इस कलंक को मिटाने के लिए वह धीरे-धीरे काम करने लगा। उसके 
सत्तारुढ़ होने के पहले जमंनी राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में निरख्रीकरण-सम्मेलन में भाग ले रहा था । 
हिटलर मे अक्टूबर, १९३३ में जन प्रतिनिधियों को जेनेवा से बापस बुला लिया और उसी समय 
राष्ट्संघ की सदस्यता त्यागने को सूचना भी दे दी । जमेन वोटरों ने बहुत बड़े बहुमत से अपने 
फ्यूरर के इस निर्णय का स्वागत किया । 


इसी बीच सारे प्रदेश का भाग्य-निणय जनमत्त द्वारा होना था। वर्साय-सन्धि के द्वारा 
यह व्यवस्था की गयी थी कि पन्द्रह साल बाद वहाँ इस प्रइन पर लोकमत लिया जायगा कि 
वह प्रदेश किसके अन्तर्गत रहे। पन्द्रह वर्षों की अवधि १६३५ में समाप्त हो गयी और अगले 
जनवरी में वहाँ लोकमत लिया गया । इसमें नब्चे प्रतिशत मतदाताओं ने जमंनी के साथ मिलने 
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के पक्ष में मत दिया! पहलो मार्च को यह क्षेत्र जमेनी को वापस लोटा दिया गया। हिला 
ने कहा कि अब जमंनी को परिचम में और अधिक क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं हैं। पर पर्व 
में तो अभी डार्जिंग, मेमल-जेसे प्रदेश थे ही, जहाँ जर्मन लोग निवास करते थे । इन्हें भी 
जमेनो के साथ सम्मिलित हो जाना चाहिए । सार की सफलता से प्रोत्साहित होकर हिंटलर 
अन्य राज्यों में बसे हुए जमंनों में प्रचार करने लगा । 


इसके वाद वर्माय-सन्धि के धन्य कलंको को भी धोना था । उत्त संधि के द्वारा जर्मनी 
को प्रथम विद्य-युद्ध के ज्ञिए दोषी ठहराया गया था और उसी आधार पर जर्मनी पर एक बहुत 
बड़ी रकम क्षत्रिपृर्ति के नाम पर लाद दी गयी थी। हिलटर ने क्षतिप्र्ति और युद्ध-अपराध के 
दोष को मानने से इनकार कर दिया । मित्रराष्ट्र देखते ही रहे और हिटलर ने आसानी से 
क्षतिपूर्ति की जटिल समस्या का हल कर दिया | वर्ताय-सन्धि का पंचम भाग जमनी के लिए 
एक दूसरा कलंक था। इस भाग के द्वारा जमनी को सेन्‍्य-शक्ति को सीमित कर दिया गया । 
तृतीय रीह के लिए यह बहुत बड़े अपमान की बात थी । हिलटर ने इसको मानने से इन्कार 
कर दिया । भार्च, १६३५ में उसने घोषणा की कि निरस्त्रीकरण की दिशा में मित्रराष्ट्रो ने कोई 
छोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए वर्ताय-सन्धि की निरस्त्रीकरण सम्बन्धी घाराए अब 
जमनी के लिए. किसी भी दृष्टि से वन्धनकारी नहीं है।इस घोषणा के वाद उसने जमंनी में 
अनिवार्य सैनिक सेवा आरम्भ की और जर्मनी की सन्‍य शक्ति बदूने लगी । कुछ दिनों के वाद 
एसने स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषित कर दिया कि वह वर्साय-सन्धि की किसी भी शर्त्त को 
भानने के लिए तैयार नहीं है और भविष्य में जर्मनी अपने को इस सन्धिसे सुक्त सममेंगा! 
हिटलर की विदेश-नीति का एक उद्देश्य इस तरह प्रुरा हो गया । 
पोलेंड के साथ समझोता--हिटलर ने अपने उद्देइय की पूर्ति के लिए कोई जछ्दीवाजी 
नहीं की | अपनी पुस्तक में तो उसने थआ्राग उगली थी परन्तु सत्ता ग्रहण करने के बाद उसके 
भाषण घड़े सौम्य रहे और वह यूरोप में शान्ति को कामना प्रकट करता रहा। उसकी इच्छा 
केबल इतनी ही थी कि अन्य राष्ट्र जमंनी से छेड्छाड़ न करें । सुसोलिनी के प्रस्ताव पर उत्तने 
१६३३ में इटली, फ्रांस और इंगलेंड के साथ पारस्परिक हितो के मामलों में सीधे कृबनीतिक 
परामर्श करने के लिए एक समझोताः (420प्7 ?70एश' ऐ९३०९ ए०६ ) किया । उसने अपने 
सहकारी रूडॉल्फ हस के द्वारा १६३४ में फ्रांस से शान्ति के लिए जमनी के साथ सहयोग करने 
> का प्रस्ताव किया | जनवरी १६३४ में उसने पोलैंड से दशवर्धोय अनाक्रमण-सन्धि द्वारा दोनों 
देशो के बीच मनोमालिन्य और तनाव कम करके अपनी शान्तिप्रियता का परिच्य दिया ! 
आद्ट्रिया को हड़पने का यत्न--जनवरी, १६३३ में जमंनी का शासन-संत्न हिटलर के 
हाथो भें आने के वाद आस्ट्रिया कि राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होना अवश्यम्भावी शो 
गया । हिटलर ने सत्ता पर अधिकार नमाते ही आस्ट्रिया का अ्मनी में सम्मिलित करने वा 
प्रयलल झुरू कर दिया। हिंट्लर के चान्सलर बनने के पूरे १६३० में ही आस्ट्रिया में एक नात्सी 
पारी का संगठन हो चुका था | पर इसकी शक्ति कोई अधिक नही थी । जर्मनी में नात्सी-शाराव 
स्थापित हो जाने पर आरस्ट्रया के नात्सियो को वहुत वल मिला । जर्मन नात्सी-पार्दी ने 
आस्ट्रियन नात्सी-पार्टों की सहायता दिल खोलकर करने लगी । थियो हाविच नामर्क एक नाती 
को हिटलर ने आस्ट्रिया के किए विशेष निरीक्षक वहाल किया! जर्मन प्रेस और रेडियो से 
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यास्ट्रिया की भात्सी-पार्टी की सहायता मिलने लगी। जर्मन वायुयान आस्ट्रिया की भूमि पर 
नात्सी-पर्च गिराने लगे । आस्ट्रिया पर आर्थिक दवाव डालने के लिए हिदलर ने जमंनी के 
नागरिकों पर आस्ट्रिया जाने पर एक तरह से रोक लगा दी । जमन यात्रियों से आरिट्रया को 
काफी थार्थिक लाभ होते थे । पर अत्र उनका आना-जाना ही कद हो गया | इस तरह का बल 
पाकर आस्ट्रियर नात्सी-पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। इन लोगों की यही कोशिश थी कि 
अगले चुनाव में नात्मो-पारीं को किसी तरह जिताया जाय, जिससे जर्मन और आास्ट्रिया बो 
मिलाकर एक करने में कोई वाघा नहीं पड़े । इन सब बातों को देखकर आस्ट्रिया का प्रधान 
मन्‍्त्री डाहफस का चिन्तित होना स्वाभाविक था। नास्सी-पार्टी की शक्ति के बढ़ जाने के कारण 
वह तुरत इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि आआास्ट्रिया में लोकतन्त्रवाद की सफलता नहीं हो सकती 
है। उसने सुधोलिनी की तरह आस्ट्रिया में फासिस्ट-प्रणाली स्थामिव करने का निश्चय किया । 


डाज्फस के इस निणय के प्रथम शिकार सोशल-्डेमोक्रेट हुए । वह संसद्‌ को उपेक्षा 
वरके सम्पूर्ण राप्यशक्ति को अपने हाथ में ले लेगा चाहता था। नात्सी पार्टो के विरुद्ध उर ने 
एक दूसरी पाठों का संगठन किया, जिसको राष्ट्रीय पार्टी! ( एशएाक००० वप००६) वहा 
जाता था । एक आदेश के द्वारा डाल्फस से राष्ट्रीय पाटों को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों 
को मंग कर दिया | सोशलडेमोक्र ट लोगो ने इरावः घोर विरोध किया। 'हाइमवेहर” के सहयोग 
से डाहफस ने इस पारी को पूरी तरह कुचल दिया | इसके प्रसुख नेता और कार्यकर्ता या तो 
मार डाले गये अथवा आस्ट्रिया छोड़कर भाग गये । सोशल-डेमोक्र टिक पा्टों ही एक ऐसी परटों 
थी, जी नात्सियो की प्रगति रोकने में डाह्फस की काफी सहायता कर सकती थी । लेकिन, 
डाल्फस ने पहले इस दल को ही कुचल दिया। सम्भवतः बह उसको भयंकर भूल थी। इस्के 
बाद आरिट्रियन नात्सो पार्टों को भी उसने अन्‍य कई तरोको से खत्म कर दिया । 


डाल्फस की इन कार्रवाइयो के बावजुद नात्सी-पा्टों इतनी आसानी से खत्महोने बाली 
नहीं थी । इसको जमंनी से समर्थन मिलाता था। कहा जाता है कि ३०,००० से ५०,००० के 
लगमग आस्ट्रियन नात्सी डाह्फस के दमन से बचने के लिए जमेनी भाग गये । इन नात्सियों को 
संगठित करके हिटलर ने एक “आस्ट्रियनलिजिन! को स्थापना कर दी जिसका काम आमस्ट्रोन्‍्जर्मत 
सीमान्त पर गड़बड़ी पेदा करमा था| शुलाई, १९३४ में नात्थी लोगो ने डाल्फस का काम तमाम 
करके आस्ट्रिया में अपनो सरकार कायम करने का पड्यन्त्र किया। २२ जुलाई को जमंनी में 
रहनेबाले “आास्ट्रियन लिजिन' के नात्तियों में अभूतपूव॑ हलचल दिखाई पड़ेने लगी। सशरत्न 
आस्ट्रियनों से भरी हुईं लारियाँ प्रत्येक रात सीमाम्त की ओर जाती था और साली म्यूनिण 
लौयती थीं। २५ जुलाई को आरिट्रयन मन्ध्रिमण्डल की एक यठक होने वाली थी; पर साजिश 
की कुछ खबर मिलने के कारण वेठक स्थगित कर दी गयी । फिर भी चान्यलर डाहफस अपने 
एक अन्य सहयोगी के साथ सचिवालय में पहँच हो गया। दोपहर के समय आरिट्रियन पुलिस 
और सेना की पोशाक धारण किये हुए नाक्तियों का एक सशत्र दम सचित्रालय पहुँचा और 
उसने सरकारी भवन में घुसकर सभी कर्मचारियों को कद कर लिया और डाल्कम की हा 
कर दी । एसी समय नाल्ययों का एक दूसरा दल वियना के रेडियो स्टेशन में छुस गया थोर 
यह एलाम कर दिया कि डा० डाह्फस ने स्यागपत्र दे दिया ह। इसी ठरष्ठ का एलान बुध इसी 
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के पक्ष में गत दिया । पहली गार्च को यह क्षेत्र जंनी को वायस लौटा दिया यवा। 
ने कहा कि अब जरमनी की पश्चिम में और अधिक क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं है। ५ 
में तो अभी डार्जिंग, मेमल-जेसे ग्ररेश थे ही, यहाँ जमन लोग निवास करते थे। ६ 
जमनी के साथ सम्मिलित हो जाना चाहिए । सार की सफलता से प्रोत्साहित होकर. 
अन्य राए्यो में बसे हुए जमंनो में प्रचार करने लगा । 


इसके बाद वर्याय-सन्त्रि के अन्य कल्ंंको को भी धोना था । उत्त संधि के द्वारा द 
को प्रथम विश्य-युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था और उप्ती आधार पर जमनी पर एक : 
बड़ी रक्षम क्षतितृर्ति के नाम पर लाद दी ययी थी। हिलटर ने क्षतिष्रतति और युद्ध-अपराध 
दोष को मानने से इनकार कर दिया । मित्रराष्ट्र देखते ही रहे और हिटलर ने थास्तानी 
क्षतिपूर्ति की जटिल समस्या का हल कर दिया । वर्माय-सन्धि का पंचम भाग जर्मनी के लि 
एक दूसरा कलंक था। इस भाग के द्वारा जमंनी की सेन्‍्य-शक्ति को सीमिठ कर दिया गया 
तृवीय रीह के लिए यह बहुत बड़े अपमान की बात थी। हिलटर ने इसको मानने से इन्कार 
कर दिया । मार्च, १६३५ में उसने घोषणा की कि निरस्त्रीकरण की दिशा में मित्रराष्ट्री ने कोर 
ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए वर्साय-सन्धि की निरस्त्रोकरण सम्बन्धी घाराए अब 
जम॑नी के लिए किसी भी दृष्टि से बन्धनकारी नहीं है।इस घोषथा के बाद छसने जर्मनी में 
अनिवार्य सैनिक सेवा आरम्भ छी और जमनी की सोन्‍य शक्ति बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद 
उसने स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषित कर दिया कि वह वर्साय-सन्धि की किसी भी शर्च की 
मानने के लिए तेयार नहीं है और भविष्य में जमनी अपने को इस सन्धि ते सुक्त उममेगा | 
हिटलर की विदेश-नीति का एक उद्दे इय इस तरह पूरा हो गया । 

पोलेंड के साथ समझीता--हिटलर ने अपने उद्दोइय की पूर्ति के लिए कोई जल्दीवाणी 
नही की । अपनी पुस्तक में तो उसने आग उगली थी परन्दु सत्ता ग्रहण करने के बाद उसके 
भाषप बड़े सौस्य रहे और बह बूरोप में शान्ति को कामना प्रकट करवा रहा । छसकी इच्ची 
केवल इतनी ही थी कि अन्य राष्ट्र जमनी से छेड्लाड़ न करें । सुसौलिनी के प्रस्ताव पर उत्तर 
२६३३ में इटली, फ्रांस और इंगलंड के साथ पारस्परिक हितों के मामलों में सीधे कूटनीवि्क 
परामश करने के लिए एक समझौता (एव 0090७ 268०४ 728८ ) किया । उसने अपने 
सहकारी रूडॉल्फ हस के द्वारा १६३४ में फ्रांस से शान्ति के लिए जमेनी के साथ सहयोग करने 
का प्रस्ताव किया । जनवरी १६३४ में उसने पोलेंड से दशवर्षोंय अनाक्रमण-सन्धि द्वारा दोनों 
देशों के बीच मनोमालिन्य और तनाव कम करके अपनी शान्तिम्रियता का परिच्य दिया । 

आद्धिया को हड़पने का यत्न--जनवरी, १६३३ में जमेनी का शासन-यूत्र हिंदलर कें 
हाथो में आने के वाद आस्ट्रिया कि राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तम होना अवश्यम्भावी ही 
गया । हिठलर ने सत्ता पर अधिकार जमाते ही आस्ट्रिवा का जमंनी में सम्मिलित करने या 
अयल शुरू कर दिया | हिटलर के चान्पलर बनने के एवं १६३० में ही आस्ट्रिया में एक नात्ी- 
पार्टी का संगठन हो चुका था । पर इसकी शक्ति कोई अधिक नहीं थी । जर्मनी में नात्सी-शासन 
स्थापित हो जाने पर आरिट्रया के नात्सियों को वहुत वल मिला । जर्मन नात्सी-पार्टी ने 
आस्ट्रियन नात्सी-पार्टों की सहायता दिल खोलकर करने लंगो। थियो हाविच नामक एके नाली 


को हिटलर ने थास्ट्रिया के लिए विद्येप निरीक्षक वहाल किया। जर्मन प्रेस और रेडियो के 


जमनी की विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध १७३ 


इस सन्धि के बाद मित्रएप्ट्रों को जनेत से बर्ताप को सन्छि को भंग करने की शिक्रायते करने 
पु 
का कोई नेतिक आधार नहीं रहा 


से सा-सम्मेज्नन -ब्रिटेन के साय जननी का समझौता हो जाने से यूरोपीय सुरक्षा की 
समस्या हज नहीं हो रही थी । जर्मनी के पुनर्श्वीकरण से अन्य देशों में बड़ा भय एत्न्न हुआ । 
फ्रांस तो भयभीत था ही | अतः जर्मनी की कार्रवाई पर विचार करने के लिए फ्रांस ने अप्रिल में 
राष्टर्रध कौसिल का विशेष अधिवेशन बुलाने की माँग की । इसके पूर्व सुसो लिनी के प्रयास से 
ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राजनी तिश स्ट्रेसा नामक स्थान पर जर्मनी के खतरे पर विचार करने 
के लिए एकत्र हुए । स्ट्रेमा में चीनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्साय-ब्यवस्था को रक्षा करने में 
परस्पर सहयोग करने की सम्मिलित घोषणा की गयी, साथ-ही साथ वर्साय-सन्धि के अन्तर्गत 
अपने कर्त्तव्यों को अस्वीकार करने के कारण जर्मनी की निन्‍्दा भी की गयी । किन्त॒ स्ट्रेसा-घोषणा 
केवल धमकीशज् ही थी । इसको लागू करने के लिए कोई कारवाई नहों की गयी। एल्टे, 
इससे जर्मनी में बहुत रोप फैला ! हिटलर खासकर ब्रिटेन से बहुत अधिक रुष्ठ हुआ, क्योकि 
एक तरफ तो वह जर्मनी से समझौता कर रहा था और द्वेसरी तरफ उसकी भत्सना ) जर्मन 
पुनर्शश्नीकरण अब एक निष्पादित्त तथ्य था। इसको कोई रोक नही सकता था | फ्रांस जाभता था 
कि स्ट्र (-घोषणा से उसका काम नही चल्ेया। अतः मई, १६३५ में उसने रूस के साथ एक 
पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि कर लो। इसी तरह की एक दूसरों सन्धि चेकोसलोवाकिया के साथ 
भो हुई ।* 
शाइस्रेंड का पुनर्लेनी कीकरण--१६३६ के प्रारम्भ में यूरोप में यह अफवाह बड़े जोरों 
से फैली कि जर्मनी राइनलैंड पर कब्जा करने को तैयारी कर रहा दै। वर्साय-रान्धि के अनुसार 
जर्मनी राइनभूमि में न तो सशस्र सेना ही रख सकता यथा और न किलाबन्दी ही कर सकता 
था ) लोकानों-सन्धि के द्वारा भो इस वात की गारन्टी दो गयो थी; पर हिटलर लोकानों-सन्धि 
का उल्लंधन करने के लिए भी त्ेयार था। १६३५ में इटली ने अवीसीनिया पर हमला कर 
दिया । प्रिडेन ले इसका विरोध किया और विध्रश होकर फ्रांस को भी ब्रिटेन का साथ देना 
पडा । राष्ट्रसंप ने इटली के विरुद्ध आर्थिक नाकेवन्दी का आदेश दिया । हिटलर ने इस स्थिति 
से लाभ छठावा । उसगे इटली के गाय सहानुभूति प्रकट को और एसे युद्ध सामग्री भो दी। 
हिटलर इथोपिया-काप्ड का अच्छी तरह देखता रहा । ब्रिटेन और फरसि बुरो तरह इस काण्ड में 
पँस गये थे। ७ मार्च, १६३६ को जर्मन रीहस्टाग में भाषण देते हुए फ्यूरर ने यह घोषध, की 
कि ज्मंनी राइनलैंड को तृतोय रीह में सम्मिलित करने को ठेयार है। इसो समय जर्मन विदेश 
मन्द्री ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली थीर वेल्जियम के राजदूतों को बुत्ञाकर यह यूचित किया कि चू कि 
फ्रांस ने सोवियत संघ से समझता करके ऐसे उ्तंव्पों छो स्वीकार कर लिया है, जो लोकानों- 
सन्धि की शर्तों के विदद्ध है, इसलिए जर्मनी राइमभृमि पर पुनः कब्जा कर लेना चाहता है । 
इस घोषणा के योडो ही देर बाद लगगग पंवोग हजार जर्मन-ऐनिकों ने राइनलैंड में अश्रेश कर 
उप्तपर अपना अधिकार जमा लिया । 
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(७२३ अस्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 
समय म्यूनिख-रेडियों से भी हुईं | सम्भव॒तः यह देश के अन्य भागों में व्यापक छपद्रव के लिए 
इशारा था | पर विद्रोहियो को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका । शाम होते-होते वियना 
में पूर्ण शान्ति कायम हो गयी । सभी नास्सी-पडयन्त्रकारी पकड़ लिये गये । 
इसमें कोई शक नही कि डाल्फ़स की हत्या की पूरी जिम्मेवारी जम॑न नात्छियों और 
खासकर उसके फ्यूरर पर थी। उन्होने सोचा था कि पड््‌यन्त्र सफल हो जायगा और सोमान्द 
पर खड़े आस्ट्रियन लिजिन! की मदद से वे आस्ट्रिया पर अधिकार जमा लेंगे। पर उनकी वह 
सनोकामना पूर्ण नहीं हो सकी | इटली का कड़ा रख इसका एकमात्र कारण था। उस्त समय 
डूचे और फ्यूरर एक दूसरे से बहुत दूर थे! इटलो शुरू से आस्ट्रो-जर्मन ऐव्य का विरोध करवा 
रहा था ! वह अनुभव करता था कि आस्ट्रिया और जम॑नी के मिल जाने से शक्तिशाली जर्मन 
राष्ट्र की सीमा इटली से आ मिलेगी और बात उसके अपने लिए बहुत हानिकारक हो सकती 
है। अतः जब डाल्फस की हत्या का समाचार सुसोलिनी को मिला तो उसने अपनी सेना ब्रेनर 
के दरें में भेज दी और चेतावनी दी कि यदि हिटलर आस्ट्रिया को हड़पने का प्रयत्न करेगा वो 
इटली से युद्ध छिड़ जायगा । हिटलर डर गया । अधिक दूर तक जाने की साहस उसमें नहीं हुआ । 
यदि झुस्तो लिनी इस अवसर पर डटकर काम नहीं करता वो आस्ट्रिया उसी समय अवश्य ही 
जमंनी का शिकार हो गया होता | असफलता देखकर हिटलर ने भी आस्ट्रिया के प्रति अपनी 
नीति में कुछ दिनों के लिए परिवर्तन कर दिया । उमने घोषणा को कि छुलाई की घथ्मा मे 
उसका बिल्कुल हाथ नहों था। उसने अनेक बार यह स्वीकार किया कि आस्ट्रिया स्वतन्त्रता पर 
खतरा पेदा करने या उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विचार था ।/ उसने वियना 
स्थित जर्मन राजदूत के कार्यों को अस्वीकृत करके उसे वापस बुला लिया और थियोहाविच को 
भी वरखास्त कर दिया। यह नीति दो वर्षों तक जारी रही । इस , प्रकार हिंसा के द्वारा आस्ट्रो- 
जर्मन-ऐवय का प्रयास असफल रहा । आरिट्रया को हड़पने के लिए पहले सुसोलिनी की खुश 
करना ओर उसका समर्थन पाना आवश्यक था। अतः हिंटलर अब सुसोलिनी से मेल-मिलाप 
करने का यत्न करने लगा। 
ब्रिटेन के साथ समझोता--'मीन केम्फ” के लेखक ने लिखा था कि ऊ्राँस जर्मनी को 

कट्टर दुश्मन है । अतः जब १६ मार्च, १६३५ को हिटलर ने पुनशंस्त्रीकरण की अपनी योजना 
घोषित की, तो फ्रांध में काफ़ी चिन्ता फैल गयो । हिंटलर जानता था कि मित्रराष्ट्रो की मंडलो 
में जमनी के प्ुनर्शस्त्रीकोण का समाचार सुनकर ही खलबली मच जायगी। वह मिन्रराष्ट्रो में 
फूट डालकर अपना काम निकालना चाहता था। इस समय फ्रांस और सोवियत-संघ में एके 
सन्धि हो चुकी थी | ब्रिटेन को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यूरोप में फ्रांस काफी शक्ति” 

शाली हो रहा थां। हिटलर ब्रिटेन की इस मानसिक दशा को अच्छी तरह जानता था | वह 
यह भी जानता था कि ब्रिदेन जर्मनी के स्थल और वायु सेना को अपने हिंतों के लिए घातक 
नहीं मानता । हिटलर ब्रिटेन से इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार था कि जमनी को 

सासुद्रिक शक्ति नहीं बढ़े । चुन १६३५ में दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया» जियके 

अतुसार ब्रिठेन ने फ्रांस से छिपाक्र यह स्वीकार कर लिया कि जर्मनी अपनी से न्य-शर्क्ति 

(स्थल और वायु) में दृद्धि कर सकता है, वशत्ों वह अपनी नौ-सेना को ब्रिठेन की नौ सेना 

से पैंतीस प्रतिशत से अधिक न बढ़ावे । यह हिटलर की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। 
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जमनी को विदेश नीधि और द्वितीय विश्व युद्ध श्छ३्‌ 


इस सन्धि के बाद मित्रराष्ट्रों को जद से वर्माप की खहिट को भंग करने की शिक्रायत करने 
का कोई नैतिक आधार नहीं रहा ।* 


स््रेसा-सम्मेलन-ब्रिटेन के साथ जर्मनी का समझौता हो जाने से यूरोपीय सुरक्षा की 
समस्या इल नहीं हो रहो थी । जर्मनी के पनर्श्षीकरण से अन्य देशों में बड़ा भय उत्मन्न हुआ । 
फ्रांस तो भयभीत था ही । अतः जर्मनी की कारबाई पर विचार करने के लिए फ्रांस ने अग्रिद् में 
राष्ट्ंप कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाने की माँग की | इसके पर्व सुसोलिनी के प्रयास से 
ब्रिटेन, फ्रत और इटली के राजनीतिस स्ट्रेसा नामक स्थान पर जर्मनी के खतरे पर बिचार करने 
के लिए एकत्र हुए | स्ट्रेसा में तीनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्साय-व्पवस्था की रक्षा करने में 
परस्पर सहयोग करने की सम्मिलित धीषणा की गयी, साथ ही साथ वर्साय-सन्धि के अन्तर्गत 
अपने कर्स॑व्यों को अस्वीकार करने के कारण जमनी की निन्‍दा भी की गयी । किन्ह स्ट्रे ला-घोषणा 
केबल घमकीशत्र हो थो । इसको लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी । पउछठे, 
इससे जर्मनी में बहुत रोप फैला । हिटलर खासकर ब्रिटेन से वहुत अधिक रुष्ट हुआ, क्यीकि 
एक तरफ तो वह जर्मनी से समझौता कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी भर््मंगा। जर्मन 
पुनर्शश्नीकरण अब एक निष्यादित तथ्य था। इसको कोई रीक नहीं सकता था । फ्रॉस जानता था 
कि स्ट्रेसा-घीषणा से उसका काम नहीं चलेगा । अतः मई, १६३५ में उसमे रूस के साथ एक 
पारस्परिक सुरक्षा-सन्धि कर ली। इसी तरह की एक दूसरी सन्धि चेकोस्लोवाकिया के साथ 
भी हुई ।? 
राइन्लैंड का पुनर्तैनीकीकरण--१६३६ के प्रारम्भ में यूरोप से यह अफवाह बड़े जोरों 

से फैली कि जर्मनी राइनलैंड पर कब्जा करने की तेयारो कर रहा है। वर्साव-सन्धि के अनुसार 
जर्मनी राइनभूमि में न तो सशस्ल सेना ही रख सकता था और न किलावन्दी ही कर सकता 
था | लोकानों-सन्धि के द्वारा भी इस वात की गारन्टी दी गयी थी; पर हिटलर लोकानों-सन्धि 
का उल्लंघन करने के लिए भी तेयार था। १६३५ में इटली ने अवीसीनिया पर हमला कर 
दिया । प्रिदेन ने इसका विरोध किया और विवश होकर फ्रांस को भी ह्रिठेन का साथ देना 
पडा । राष्ट्रतंध मे इटली के विरस आर्थिक नाकेवन्दी का आदेश दिया। हिदलर ने इस स्थिति 
से लाभ उठाया । उतने इटली के साथ सहानुभूति प्रकट की और उसे युद्ध सामग्री भी दी। 
हिटलर इथो पिया-काण्ड का अच्छी तरह देखना रहा । ब्रिटेन ओर फ्रांस बुरी तरह इस काण्ड में 
फेस गये थे। ७ मार्च, १६३६ को जर्मन रोहस्टाग में भाषण देते हुए फ्यूरर ने यह घोषण, की 
कि जमंनी राइनलैंड को ठृतीय रीह में सम्मिलित करने को तेयार है। इसो समय जर्मन विदेश 
मन्त्री ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और वेडिजियम के राजदूतों को बुलाकर यह सूचिद्र किया कि चूंकि 
फ्रोस ने सोवियत संघ से समश्ेवा करके ऐसे उर्तवब्यों को स्वीकार कर लिया है, जो लोकानों- 
सन्धि की शर्तों के विद्द्ध है, इसलिए जमनो राइमभूमि पर पुनः कब्जा कर लेगा चाहता है । 
इस घोषणा के योड़ो ही देर बाद रागमंय पैंदीस हजार जर्मन-सेनिको ने राइनलैंड में प्रवेश कर 
उसपर अपना अधिकार जमा लिया । 


१, क्‍ढ४509 यपह सक्दाएत्लाः वद्रा ॥ कद, ॥. 449. 
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(छर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
समय स्थृूनिख-रेडियी से भी हुईं । सम्भवतः यह देश के अन्य भागों में व्यापक उपद्रव के लिए 
इशारा था। पर विद्रोहिियो को जनता का समथन प्राप्त नहीं हो सका । शाम होते-होते वियना 
में पर्ण शान्ति कायम हो गयी । सभी नात्सी-पड्यन्त्रकारी पकड़ लिये गये । 
इसमें कोई शक नहीं कि डाल्कस की हत्या की पूरी जिम्मेवारी जर्मन नात्तियों और 
खासकर उसके फ्यूरर पर थी। उन्होंने सोचा था कि पड्यन्त्र सफल हो जायगा और सीमान्त 
पर खड़े “आस्ट्रियन लिजिन! की मदद से वे आस्ट्रिया पर अधिकार जमा लेंगे | पर उनकी यह 
मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकी | इटली का कड़ा रुख इसका एकमात्र कारण था। छत्त समय 
डूचे और फ्यूरर एक दूसरे से बहुत दूर थे। इठलो शुरू से आस्ट्रोन्‍जर्मन ऐक्य का विरोध करता 
रहा था । वह अनुभव करता था कि आस्ट्रिया और जर्मनी के मिल जाने ते शक्तिशाली जमेन 
राष्ट्र की सीमा इटली से आ मिलेगी और बात उसके अपने लिए बहुत हानिकारक हो सकती 
है । अतः जब डाल्फस की हत्या का समाचार सुस्ोलिनी को मिला दो उसने अपनी सेना ब्रेनर 
के दरें में भेज दी और चेतावनी दी कि यदि हिटलर आस्ट्रिया को हड़पने का प्रयत्न करेगा वो 
इटली से युद्ध छिड़ जायगा | हिटलर डर गया। अधिक दूर तक जाने की साहस उसमें नहीं हुआ | 
यदि झुप्तो लिनी इस अवसर पर डटकर काम नहीं करता तो थास्ट्रिया उसी समय अवश्य ही 
जमंनी का शिकार हो गया होता ! असफलता देखकर हिटलर ने भी आस्ट्रिया के प्रति अपनो 
नीति में कुछ दिनों के लिए परिवर्तन कर दिया । उसने घोषणा की कि झुलाई की घना में 
उसका बिल्कुल हाथ नहीं था। उसने अनेक बार यह स्वीकार किया कि आर्ट्रिया स्वतन्त्रता पर 
खतरा पैदा करने या उसके घरेल्नू मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विचार था ।! उसने वियना 
स्थित जर्मन राजदूत के कार्यों को अस्वीकृत करके उसे वापस बुला लिया और थियोहाबिच की 
भी बरखास्त कर दिया। यह नौति दो वर्षों तक जारी रही । इस प्रकार हिंसा के द्वारा आस्ट्रो- 
जर्मन-ऐवय का प्रयास असफल रहा । आस्ट्रिया क्रो हड़पने के लिए पहले झुसोलिनी को खुश 
करना ओर उसका समर्थन पाना आवश्यक था। अतः हिंटलर अब सुसोलिनी से मेल-मिलाप 
करने का यरन करने लगा । 
अ्रिटेन के साथ समझौता--मीन कैम्फ! के लेखक ने लिखा था कि फ्रांस जर्मनी का 
कट्टर दुश्मन है। अतः जब १६ मार्च, १६३५ को हिटलर ने पंनशस्त्रीकरण कौ अपनी यौजना 
घोषित की, तो फ्रांह में काफी चिन्ता फैल गयी । हिटलर जानता था कि मित्रराष्ट्रों की मंडली 
में जर्मनी के पुनर्शस्त्रीकरण का समाचार सुमकर ही खलबली मच जायगी | वह मित्राष्ट्रो मे 
फूट डालकर अपना काम निकालना चाहता था। इस समय फ्रांस और सोवियत-संघ में एक 
सन्धि हो चुकी थी। ब्रिटेन को यह बात अच्छी नहीं लगी, वर्योंकि यूरोप में फ्रांस काफी शक्ति 
शाली हो रहा था। हिटलर ब्रिटेन की इस मानसिक दशा को अच्छी तरह जानता या ! नई 
यह भी जानता था फि ब्रिटेन जर्मम्री के स्थल और वायु सेना को अपने हितों के लिए घातई 
नहीं मानता । हिटलर ब्रिटेन से इस वात पर समझौता करने के लिए तेयार था कि जर्मनी को 
सासुद्विक शक्ति नहीं बढ़े । घन १६३५ में दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया, जियफे 
अनुसार मिटेन ने फ्रांस से छिप्राकर यह स्त्रीकार कर लिया कि जमनी अपनी से न्य्यकि 
(स्थल और चायु) में शृद्धि कर राकता है, वशरत्तों यह अपनी नौ-सेना को मिटेस की नौ सेना 
से वैंतीस प्रतिशत रे अधिक म बढ़ावे । यह हिटलर की एक बहुत बढ़ी कूटनीतिक विगय | 
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जमनी की विदेश-नीति और द्वितीय विज्-युद्ध श्छ्प्‌ 


यूरोप में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं चाहता था | उसने वर्धाय-सन्धि को धज्जी-धज्जी घड़ा दी 
थी। अब उसको अपनी विदेश-नीति के दूसरे ध्येय को, जिसका अथ “पृ की ओर घक्का दो” 
पूरा करना था । दूसरे शब्दों में हिटलर की आँखें सोवियत-संघ पर गड़ी हुई थों । मीन केम्फ में 
उसने लिखा थाः “यदि अपार सम्पत्ति से युक्त यूराल पर्वत विस्तृत और मृल्यवान साइवेरिया 
के वन और अन्न का भण्डार यूक्र न जम॑नी को मिल जायें तो नात्मी-नेतृत्व में जमनी समृद्ध हो 
जायगा ।” इसफे अतिरिक्त साम्यवादो रुप्त को धक्का देने हे एक और लाभ था ) ब्रिटेन और 
फ्रांस हिठलर के इस पवित्र धार्मिक कार्य पर अत्यधिक खुश होंगे और उसकी सभी गलतियों 
को क्षमा कर देंगे। इन उद्दे शो की पूर्ति के लिए हिटलर मित्रो की तलाश करने लगा | 


इटली और जमंनी आशानी से एक दूसरे के मित्र हो सकते थे। साम्यवाद डूचे और 
फ्यूरर दोनों का सामान्य शन्नरु था। दोनो एक ही सिद्धान्त में विश्वास करते थे और राज्य- 
व्यवस्था की इष्टि से ये दोनों राज्य एक सइश थे । सुस्तोलिनी ने शुरू में हिटलर का विरोध किया 
था; पर यह उसकी गलती था । इटली पहले वर्माय-व्यवस्था का समर्थक था और इसको रफने 
में वह फ्रांस का सहयोगी राज्य था। जर्मनी में हिटलर के उत्कर्प का स्वागत सुम्ोंलिनी ने कभी 
नहीं किया था। हिदलर शुरू से ही आस्ट्रिया पर आधिपत्य करना चाहता था। लेकिन इटली 
के विरोध के कारण १६३४ में वह ऐसा नही कर सका। इठली आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता का 
बहुत बड़ा समथेक था, क्योंकि उसे यह सहाय नहीं था कि उसकी उत्तरी सीमा ब्रेनर दरें पर 
आस्ट्रिया जम॑नी के साथ मिलकर उसके लिए नया संकट छत्पन्र करे। लेकिन इटली अधिक 
दिनो तक फ्रांस के पक्ष में नहीं रह सकता था | कुछ मौलिक बातो पर फ्रांस के साथ भी उसका 
मतभेद था | वह भूमध्यलागर को “इटली की विनोद स्थली” और “रोमन झील” बना लेना 
चाहता था। इस कारण फ्रोप्त और इंगलैंड दोनो से उसका विरोध था। उत्तरी अफ्रिका के 
फ्रांसीसी साम्राज्य के वन्दरगाहों विजटी, आल्जियर्स के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए 
और यहाँ से सेनाएँ प्राप्त करने के लिए फ्रांस पश्चिमी भृमध्यसागर पर अपना पूरा प्रभुलन 
चाहता था। किनन्‍्ह मुमोलिनी इसे “रोमन झील” बनाना चाहता था। वह थ्यूनिस थादि 
उपनिवेशी को हस्तगत करना भी चाहता था । स्पेन में फ्रको की सफलता के बाद उसे स्पेन 
से वेलियारिक टाए प्राप्त हो सकते थे। इनमें अपना ससुद्रो अड्डा बनाकर बह अफ्रिका के शाथ 
फ्रांस के जलमा्ग को वन्‍द कर सकवा था। अतणएव फ्रांस और इटली के बीच शत्रुता का छत्तन्न 
हो जाना स्वाभाविक प्रतोत हो रहा था । 
इसी प्रकार ब्रिेन भी नहों चाहता था कि भृमध्यक्तागर पर इटली का एकाधिकार 
हो जाय वयोकि उसके पृववीय विशाल साम्राज्य के साथ सम्बन्ध णोड़ने वाला मार्ग भूमध्यसागर 
से होकर ही गुजरता था । इस मार्ग की रक्षा के लिए ब्रिठेन ने कई नौसेनिक अड्डे बनाये ये 
और उनकी रक्षा परम आयश्यक थी । उचर झुस्तो लिनी इन महत्त्वपूर्ण मार्ग को किसी तरह तोड़ 
देना चाहता था | १६३६ में स्पेन के णहयुद्ध में उसने फ्रैंको का साथ दिया ताकि उसकी सहायता 
से वह जिम्राल्टर के जलड्मरूमध्य को नियन्त्रित कर सके। माल्टा के ब्रिटिश अड्डे को ब्यर्थ 
बनाने के लिए उसने सिसलो में तथा ट्यूनिस के निज्ट पान्टेलेरिया टाए में किलेबन्दी शुरू कर 
दो । मध्यपूव में ब्रिटेन के प्रभुत्य के लिए यह बड़ा ही खतरनार बात थी। सुसोलिनी ने धरवोीं 
को बिटिश शासन के खिलाफ भी भड़काना झुरू किया । इस प्रकार यह रुूप्ट है कि फ्रांस और 


१७४ वन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जर्मनी द्वारा राइनलेंड पर अधिकार करने के फलस्वरूप फ्रांस में तहलका मच गया। 
लेकिन फ्रांस अकेले कोई कदम उठाने से डरता था । फ्रांसीसी प्रयान मन्त्री ने ब्रिटेन से जर्मनी के 
विरुद्ध संयुक्त सैनिक कार्रवाई करने को अपील की । परन्ह, ब्रिटेन ने फ्रॉस का साथ देने से 
इल्कार कर दिया। उसको राइनलैंड से अधिक चिन्ता इथोषिया की थी । अवः उसने फ्रांस को 
राष्ट्रमंघ में अपील करने की सलाह दी । लन्दन में राष्ट्रतंध-कौं सिस का अधिवेशन विशेष रुप से 
बुज्ञाया गया और पहाँ यह निर्णय हुआ कि जर्मनी ने असेनीक्षत क्षेत्र में सेवा भेजकर वथा वहाँ 
उन्हें स्थायी रूप से रखकर वर्साय सन्धि का उल्लंघन किया है । पर केवल प्रस्ताव मात्र से 
राइनलैंड का संकद सुलझनेवाला नही था | हिटलर उस भूमि पर जम चुका था। फ्रांस इसको 
रीक नही सक्त्ता था, क्योंकि वहाँ उन दिनों शांतिबादियों का जोर या और थन्य देश इस 
मामले में उदासीन थे। इथोषिया-काण्ड में हृहली का विरोप करके वह झुमोलिनी को 
नाखुश कर चुका था और सोवियत संघ अभी से निक क्रायंवाही करने के लिए तैयार नही था !' 


आज राइनलैंड-काण्ड पर पुनविचार करने पर सारा काण्ड हिदलर का जबरदस्त 
कूटनीतिक धौंत के समान प्रतीत होता है । अगर फ्रॉम चाहवा त्ती अपनी मजबुत से निक तेयारी 
की वदौलत राइनलैंड में अपनी सेना भेजकर हिटलर को बापस लौटने पर बाध्य कर सकता था। 
आगे चलकर आस्ट्रिया के चान्सलर शुशनिग से भेंट करते हुए हिंटकर ने स्त्रयं इस बात को 
स्वीकार किया था | वास्तव में जर्मन सेनापतियों को यह लिखित आदेश था कि अगर फ्रांत 
बलपूर्वक राइनलेड के अधिकार का विरोध करे तो जर्मन सेना को वापस लौट आना चाहिए । 
पर फ्रांस का डुर्भाग्य यह था कि उसको आत्मवल पर विश्वास ही नहीं था। इस समय यहदिं 
पोअन्कारे फ्रांस का भाग्य-विधाता रहता तो शायद ऐसी स्थिति नही आधी ! 


चेल्जियम की तटस्थवा--राइनलैंड पर जरनी का अधिकार, सामृहिक सुरक्षा की 
असफलता और जमनो की शक्ति मैं वृद्धि का प्रमाव वेल्शियम पर वहुत गहरा पड़ा । इन घदनाओं 
से वेलिजियम बहुत डर गया । उसने अनुमव किया कि यूरोपोय सुरक्षा-पद्धतियों से बचाव के 
बजाय खतरा ही प्रेदा हो सकता है। ६ अक्टूबर १६३६, को बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने 
अपने एक भाषण में कहा कि “हमें ऐसी नीति पर चलना चाहिए जो अन्वतः और प्रू॑णतः 
येल्जियम के हित में हो ।” इसका अर्थ यह था कि बेल्जियम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तदस्थता 
की नीति अपनाये और अपने पड़ोसियों के बाद-विवाद में नही पड़े ! फ्रांत के साथ उत्तकी जो 
सेन्‍्य संधियाँ हुई थीं, वे रद्द कर दो गयीं । २४ अप्रिल, १६३७ को फ्रांस और ब्रिटेन ने वेल्जियम 
की तदस्थता को मान लिया । 

रोम-बलिन धुरी और कामिनटन विरोधी समकोता 

हिटलर की कार्यवाहियों ने अनेक देशो को जमनी का दुश्मन बना दिया। यूरोप के 

राज्य उसकी उम्र नीति से इतना डर गये कि वे परस्पर मिलकर जमंनी के विदद्ध गुटवन्दी करने 


लगे। अन्तर्राष्ट्रीय राशनीति में जमनी अक्रेला पड़ा हुआ था । इस स्थिति का अन्त कर जमेन 
के लिए मित्र श्राप्त करना हिटलर की विदेश-नीति में दूसरा कदम था । हिंदलर अब पश्चिमी 
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यूरेप में कोई विशेष परिवर्चन नहीं चाहता था । उप्तने वर्ताय-सन्धि को धज्जी-धज्जी पड़ा दी 
थी। अब उत्तको अपनी विदेश-नीति के दूसरे ध्येय को, जिसका अथ “पूर्व की और घका दो”? 
पूरा करना था| दूसरे शब्दों में हिटलर की आँखें सोवियव-संघ पर गड़ी हुई थी । मीन केम्फ में 
उसने लिणा थाः “यदि अपार सम्पत्ति से युक्त यूराल पंत विस्तृत और मुल्यवान साइवेरिया 
के वन और अन्न का भण्डार यूक्रेन जमेनी को मिल जायें तो नाल्ी-नेवृ्व में जर्मगी समृद्ध हो 
जायगा ।” इसके अतिरिक्त साम्पवादों रूम को धक्का देने ते एक और लाभ था। ब्रिटेन और 
फ्रांस हिंटलर के इस पवित्र धार्मिक कार्य पर अत्यधिक खुश होंगे और उसकी सभी गलतियों 
को क्षमा कर देंगे। इन उद्दे शरो की पूर्ति के लिए हिटलर मित्रो की तज्ञाश करने लगा। 


इटली और जर्मनी आतानी से एक दूसरे के मित्र हो सकते थे। साम्यवाद डूबे और 
फ्यूरर दोनों का सामान्य शत्रु था। दोनो एक ही सिद्धान्त में विश्वास करते थे और राज्य- 
व्यवस्था की इष्टि से ये दोनों राज्य एक सदश थे । सुस्ो लिनी ने शुरू में हिटलर का विरोध किया 
था; पर यह उसकी गलती था | इठली पहले वर्साय-व्यवस्था का समर्थक था और इसको रखने 
में वह फ्रांस का सहयोगी राज्य था । जर्मनी में हिटलर के उत्कर्प का स्वागत मुमोलिनी ने कभी 
नहीं किया था। हिठलर शुरू से ही आस्ट्रिया पर आधिपत्य करना चाहता था । लेकिन इटली 
के विरोध के कारण १६३४ में वह ऐसा नहीं कर सका। इटली आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता का 
बहुत बड़ा समर्थक था, क्‍योंकि उसे यह साह्य नहीं था कि उसकी उत्तरी सीमा ब्रेमर दरें पर 
आस्ट्रिया जर्मनी के साथ मिलकर उसके लिए नया संकट उत्पन्न करे । लेकिन इटली अधिक 
दिनीं तक फ्रांस के पक्ष में नहीं रह सकता था | कुछ मौलिक बातों पर फ्रांस के साथ भी छसका 
मतभेद था| वह भूमध्यलागर को “इटली की विनोद स्थली” और “रोमन झील” बना लेना 
चाहता था। इस कारण फ्रांस और इंगलेंड दोनो से उसका विरोध था। छत्तरी अफ्रिका के 
फ्रांसीसी साम्राज्य के बन्‍्दरगाहो विजंटो, आल्जियर्स के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए 
और यहाँ से सेनाएँ प्राप्त करने के लिए फ्रांत पश्चिमी भूमध्यतागर पर अपना रा अभ्ुल् 
चाहवा था। किन्तु सुमोलिनी इसे “रोमन ब्लोल” बनाना चाहता था। वह टयूनिस आदि 
उपनिवेशों को हस्तगव करना भी चाहता था । स्पेन में फ्रेकी की सफलता के बाद छसे स्पेन 
से बैलियारिक 2 प्राप्त हो सकते थे! इनमें अपना समुद्रो बड्धा बनाकर वह अक्रिका के साथ 
फ्रांस के जज्माग को बन्द कर सकता था । अवश्व फ्रांस और इश्ली के बीच शब्रुतवा का छत्तन्न 
हो जाना स्वाभाविक प्रतोत हो रहा था ! 


इसी प्रकार ब्रिडन भी नहीं चाहता था कि भूमध्यसागर पर इंटली का एकाधिकार 
हो जाय क्योकि उसके पृवीय विशाल साम्राज्य के साथ सम्बन्ध जोड़ने वाला मार्ग भृमध्यसागर 
से होकर ही गुजरता था। इस मार्ग की रक्षा के लिए त्रिटेन ने कई नौमेनिक अड्डे बनाये थे 
और उनकी रक्षा परम आवश्यक थी । उधर सुसो लिनी इन महत्तपूर्ण मार्ग को किसी तरह तीड़ 
देना चाहता था । १६३६ में स्पेन के रहयुद्ध में उसने फ्रेंको का साथ दिया ताकि छसकी राह्ययवा 
से बह जित्ाल्टर के जलडमख्मध्य को नियन्त्रित कर सके । माल्टा के ब्रिटिश अइड़े को ब्यर्थ 
बनाने के लिए उसने सिसली में तथा द्यूनिस के निक्ठ पान्टेचेरिया टाए में किलेवन्दी शुरू कर 
दो | मध्यपूर्व में ब्रिटेन के प्रभुत्य के लिए यह बड़ा हो खतरनाहझ बात थी । सुसोलितों मे अरबों 
को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी भडकाना झुरू किया। इस प्रकार यह स्प्ट है कि फ्रांय और 


१७६ अन्तर्राट्रीय समन्ध 


जिटेन के साथ इटली का सम्बन्ध वहुत दिनों तक अच्छा नहीं रह सकता था। कमी-कभी 
जर्मनी की ओर भुकना ही था। 


अवीसी निया के युद्ध के कारण जमनी ओर इटलो का सम्बन्ध सुधरने लगा और वे एक 
दूसरे के मिक्रट पहुँचने लगे। इसके कारण जमंनो ओर इटलो के सम्पस्यों में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ। जमंन-इंटालियन गठबन्धन के लिए अग्रोप्तोनिया का युद्ध एक वरदान सिद्ध हुआ । 
इस युद्ध के रामय अथीसीनिया के विदद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया था और इनमें ब्रिटेन तया 
फ्रौस का मुख्य भाग था। यद्यपि भोतर-ही -भोतर फ्रांस और इंगलैंड की प्रभावशालों न होने 
देने में कोई कसर नहों छठा रखा, लेकिन सुधोलिनी उनके कार्यों से कतई सम्तृष्ट नहीं था। 
इटली के विरुद्ध राष्ट्रसंघ ने जो प्रतित्रन्ध लगाये थे उसका सफल प्रतिरोध करने के लिए इटली 
को जमन सहायता को आवश्यकता थी और इठली को यह सहायता भी मिली थी। जर्मनी 
राष्ट्रसंध का सदस्य नहीं था, अतएब वह आर्थिक प्रतिबन्ध में राष्ट्रपंध के साथ सहयोग करने के 
लिए बाधित नहीं किया जा सकता था। अवीसी निया युद्ध के समय इठलो को जर्मनी से कई 
प्रकार की सहायताएँ मिलों । इस बदत्ो हुई परिस्थिति में इटलो ने भो जर्मनी को ओस्ट्रिया पर 
प्रशुत्त स्थापित करने को स्त्रीकृति दे दी । मुत्ोलिनी अब हिटलर को अपना घनिए मित्र बना 
लेना चाहता था। उसका यठ कहना था कि बह जमेनी के साथ मिलकर साम्यवाद के खिलाफ 
संघप करना चाहता था ! 

४ जुलाई, १६३६ को इटली पर से आर्थिक प्रतिवन्‍्ध उठा लिया गया । अब हिटलर को 

यह चिन्ता थी क्रि इटली के सम्बन्ध फ्रांस ओर ब्रिदेन के साथ पुनः मे त्रोपृ्ण न हो जाय । लेकिन 
भाग्य ने प्रन; उसका साथ दिया । १७ जुलाई, १६३६ को स्पेन में गह-युद्ध छिड़ गया। इसमें 
सुमोजिनो ने जनल फ्रंको का साथ दिया और शुरू से ही फ्रां तथा ब्रिटेन की नीति का विरोध 
किया । हिटलर ने इस अवसर पर सुपोलिनी का पूरा-पृरा साथ दिया और हथियारों से विद्वो- 
हियों की बड़ी सहायता की । इस णह-्युद्ध ने जमेनो और इटलो का ससबन्ध अत्यन्त घनिष्ठ बना 
दिया । सहयोग के इस वातावरण में एक देश के राजनेवा दूसरे देश में भ्रमण करने लगे और २५ 
अवटूबर, १६३६ को इठली के विदेश मंत्री च्िआनो तथा जमेन विदेश मंत्री न्‍्यूरथ ने एक गुप्त 
समझौता किया | इसडेे द्वारा जमनी ने अवीसीनिया पर इटली के अधिकार की मान्यता दी। 
यह भी निरचप्र हुआ कि डेन्‍्यूय्र घाटी में यथास्थिति कायम रखने, स्पेन में जनरल फ्रॉको के 
आरदोलन का समर्थन करने तथा साम्यवादी रूस का विरोध करने में थे परस्पर सहयोग करते 
रहेंगे। इटली ने यह स्वीकार किया कि लोकारनों के दंग का कोई समझौता ही उत्ते पश्चिमी 
यूरोप तक सीमित रखा जाय, राष्ट्रशंघ के विधान से सोलहवो धारा निकाल दी जाय । इटली ने 
आस्टिया पर जर्मनी के आधिपत्य को भी स्वीकार कर लिया । 

यह समझौता यूरोपीय राजनीति के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण था। इसके परिणामस्वरूप 

जमनी को एक विद्धापपात्र मित्र मिल गया और इस प्रकार उसमें एकाकी जीवम का अन्व हो 
गया [? इस समझौते के वाद १ नवस्वर को झमोलिनो ने बलिन रोम-छुरो ( ऐलशगगरनरेणाा8 
हैंड ) के निर्माण की चर्चा की । जमंनी और इदलो को अब घुरो शक्तियाँ (855 ग0एश५5) 
कहा जाने लगा जिनका सुझय छद्देइव वसायि-व्यवस्था का उन्मुलन था । 


4. 7405७०७, 77% सेथाल्व्शा 60 गाव, #- 349. 


जमनी को विदेश नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध १७७ 


कामिनटर्ल-विरोधी-समझौता--संसार में जम॑नी का एक और मित्र हो सकता था और 
बह था जापान । दोनों की अन्तर्राष्ट्रीय नीति एक सद्श थी । रूसी साम्यवाद से दोनों डरते थे । 
दोनों के साम्राज्यवादी आकाक्षाओं पर सोवियत-संघ एक बहुत बड़ो दकावट थी । इस रुकावट 
का सुकाबला करने के लिए नवम्बर १६३६ में साम्यवाद के विरुद्ध दोनों देशों (जर्मम और जापान) 
ने एक ममझौता (#शा-00एप्र/7/४०॥ 2०३०) कर लिया। इसमें यह कहा गया था कि इस पर 
हस्ताक्षर करने वाले देश थर्ड इन्टरनेशनल के कार्यों को एक दूसरे से परिचित कराते रहेंगे, इससे 
रक्षा के उपायों पर परस्पर परामः करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक दूसरे के साथ 
घनिष्ठ सहयोग करेंगे । १९३७ में इटली भी इस सन्धि में शामिल हो गया । रोम-बर्लिन-घुरी 
अब रोम-बलिन-टोकियो-धुरी में परिणत हो गयी थी। तीन फासिस्ट तानाशाहों का मिलना 
युद्धोत्तर-काल के कूटनीतिक इतिहास का एक तकसंगत परिणाम था। २४ फरवरी, १६३६ को 
हंगरी तथा मंचुकाओ तथा २६ मा, १९३६ को स्पेन भी इस समझौता में शामिल हो गये ! 
हिटलर के उत्थान और उसकी विदेश-नीति के परिणामस्वरूप संसार एक थार फिर छस 
कुचकर में आ गिरा, जिसमें वह प्रथम विद्ञ-युद्ध के परृवं गिरा था । संसार के विभिन्न राज्य एक 
थार फिर दो शक्तिशाली एवं परस्पर विरोधी शुट्ों में विभक्त हो चुके थे। एक ग़ुट में फ्रांस, 
लपुमेत्री-संघ के देश, वाज्कन के राज्य, सोवियत-संघ और बुद्ध अंशों में ब्रिटेन और दूसरे गुट में 
जमेनी, जापान और इटली थे । निरश्लीकरण का प्रयात असफल हो चुका था और संसार के राध्य 
दूसरे महाभारत की तैयारी करने में छुट गये थे । वारूद सूख रही थी, उसे केवल एक चिनगारो 
को आवश्यकता थी | अन्तर्राष्ट्रीय संकठों ने चिनगारी का काम किया और सारे संसार में महा- 
बुद्ध की आग भड़क उठी । 
आरिट्रया का जरमनी में विलयन--अबीसीनिया पर इटली के सफल आक्रमण के फल- 
स्वरूप राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा मिद्ठी में मिल गयी । सामूहिक सुरक्षा” के लिए जिस व्यवस्था का 
निर्माण किया गया था, वह उसके निर्माताओं की भूल के कारण ही नष्ट हो गयी । वे भूल गये 
कि 'शान्ति अविभाज्य होती है ।” एक जगह आक्रमण की उपेक्षा करने से अन्यत्र भी आक्रमण की 
सम्मावना रहती है और शान्ति कायम नहीं रह सकती । राष्ट्रसंघ को हिदलर पहले से ही हच्च 
समझता था, परन्तु अवीसीनिया के दुर्भाग्य ने उसके सामने राष्ट्रंघ की दुबंलता प्रकट कर दी 
और उसके सामने यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप के राज्य उसके विरुद्ध एक नहीं हो सकते। अब 
नमिभय होकर हिटलर ने मध्य तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप पर प्राधान्य जमाने और इसी प्रकार जरम॑नो 
की पृ की थभोर आगे बढ़ने (20/क2० २८: 05/श9 की परम्परागत अकांक्षा की पूर्ति क्के 
लिए कदम बढ़ाया । 
आरिट्रिया को हड़पने की तेयारी--हिटलर का अथला कदम आरिट्रया को जर्मनी में 
मिलाना था । यह नात्सियों का प्रमुष याय॑-क्रम था | हिटलर वर्साय-सन्धि की धण्जी-धजी छड़ा- 
कर सम्पूर्ण जर्मन-जाति को एक सूत्र में बॉघना चाहता था ! अतएव थरिट्रया का हृड़पना हिटलर के 
लिए अति आवश्यक था। डा० डाल्फस की हत्या के धमय ही यह कार्यत्रम पूरा होनेवाला था। 
पर सुसोलिनी के विरोध के कारण वह सफल नही हो सका । जैसा कि ऊपर बताया या चुका है, 
हिटलर ने दुछ दिनों के लिए आस्ट्रिया के प्रति अपने रवेये को बदल दिया और उपयुक्त अवसर 
की ताक में लगा रहा | सबसे पहले उसने सुगों लियौ को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया | 


श्ष्प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अबीसी निया युद्ध के समय केवल जर्मनी ने ही इटली के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की थी। घुसतो- 
लिनी इस बात को भूल नहीं सकता था । अक्टूबर, १६१३ में दोनों देशों के बीच एक सन्धि हो 
गयी, जिसके परिणामस्वरूप 'रोम-बलिंन-घुरी' की नींव पड़ी । १६३७ में वह 'कामिन्टन विरोधी 
पैक्ट! में भी शामिल हो गया। इन समझौतों के कारण प्यूरर को अब डूचे की तरफ से कोई 
भय नहीं रह गया । वह आस्ट्रिया में सुतोलिनी का समर्थन पाकर अब ढुछ भी कर सकता 
था। आस्ट्रिया की अब इठली की संरक्षता प्राप्त नही रही । क्योंकि इटली जर्मन का मित्र हो 
चुका था। 


सु्तोलिनी को अपने पक्ष में कर लेने के बाद हिटलर आस्ट्रिया को हड़पने की तैयारी करने 
लगा। डा० डाल्फस के मरने के बाद आस्ट्रिया का चान्सलर शुशनिग हुआ था ! डाल्फस की 
तरह बह भी नात्सो-विरोधी था और अपने देश की स्वतंत्रता अक्षणण रखना चाहता था। पर 
आस्ट्रिया की नात्सी-पार्ठी की गतिविधि उग्र होती चली जा रही थी। जर्मनी ओर आत्ट्रिया को 
सीमा इन नात्सियो का प्रधान केन्द्र था, जहाँ से निकलकर वे आस्ट्रिया के सरकारी अफसरों 
और पुलिस पर आक्रमण करते ये । स्थिति शुशनिग के काबू के बाहर होती जा रही था। १६३८ 
के प्रारम्भ से यह स्थिति और भी अधिक विगड़ने लगी । नात्सी लोग बराबर प्रदर्शन करते थे ! 
अन्त में विवश होकर आस्ट्रियन सरकार को नात्सी-पार्टों पर एक बार फिर से प्रतिबन्ध लगाना 
पड़ा ; पर यह प्रतिबन्ध कभी सच्चे अर्थ में लागू नहीं हुआ । 


इस समय हिटलर अपनी सरकार और सैनिक विभाग के पुनर्स'गठन में व्यस्त था। 
४ फरवरी, १६३८ को उसने प्रधान सेनापति फ्रिच को.पद त्यागने के लिए वाध्य किया और जर्मन 
सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं बन गया । न्यूरथ के स्थान पर रिवनट्रोप विदेश मन्‍्त्री बना दिया 
गया । इसके वाद आर्ट्रिया पर आक्रमण की तेयारी होने लगी । वियना स्थित जर्मन राजदूत 
पापेन ६ फरवरी को बर्लिन बुलाया गया और फ्यूरर ने घन्टों तक उससे आस्ट्रिया के विषय में 
विचार-विमर्श किये । ८ फरवरी को वह वियना लौटा । वह अपने साथ हिटलर का एक पत्र भी 
लेता आया था। इस पत्र द्वारा हिटलर ने शुशनिग को सुलाकात करने के लिए बेशंटिसगार्डेन 
में बुलाया था। १२ फरवरी को वह बेशंटेसगार्डेन के लिए चल पड़ा और वहाँ हिंटलर से उसकी 
झुलाकात हुईं । इस सुलाकात में क्या वार्ताएँ हुई और हिटलर ने किस अकार शुशनिग को 
डराया-धमकाया, यह आज सबंविदित है। बगल के एक दूसरे कमरे में जर्मन अफसर आरस्ट्रिया 
पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। हिटलर ने शुशनिग के सामने निम्नलिखित माँयें 
रखीं : (१) आस्ट्रियन नात्सी-पार्टी को वेध घोषित कर दिया जाय! (२) डाल्फस-हत्वाकाए्ड 
में जो नात्सो पकड़े गये हैं उन्हें मुक्त किया जाय । (३) नात्सी-नेता से इस इन्काबर्ट को आस्ट्रिया 
का सुरक्षा-मन्त्री नियुक्त किया जाय । हिटलर ने शुशनिग को यह चेतावनी भी दे दी कि यदि 
तीन दिनों के अन्दर ये सभी बातें नही मान ली जाती हैं तो जन सेना आस्ट्रिया में अवेश कर 
जायगी । शुशनिग के सामने कोई चारा नही रहा । काँपते हुए हाथ से उसने इन शर्तों पर 
हस्ताक्षर कर दिये | _ 


वियना लौटने पर तौन दिनों तक शुशनिग की नींद नहीं आयी । बह विभिन्न राजनीतिक 
दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करता रहा और अन्त में उसने हिंटलर की सभी शर्तें मान 


जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध १७६ 


लॉ। पर हिटलर की आकांक्षा पूरी नहीं हुईं। चह तो इस अनुमान में था कि शुशनिग उम्के 
अन्तिमेत्यम्‌॒ अस्थीकार कर लेगा और तब इस बहाने वह आस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा । 
लेकिन ऐसा नहीं हो सका । अब हिटलर किसी तरह आस्ट्रिया पर आक्रमण करने का बहाना 
द.ढने लगा। आस्ट्रिया की सीमा पर जर्मन सेना एकत्र की जाने लगी । शुशनिग भावी 
खतरे को वाड़ गया । ६ फरवरी, १९३८ को उसने घोषणा की कि इस प्रइन पर कि आस्ट्रिया 
जमनी के साथ शामिल हो या नहों लोकमत लिया जायगा । यदि लौकमत द्वारा यही तय हुआ 
कि आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिल जाना चाहिए तो वह इसे सहपे स्वीकार कर लेगा। 
आस्ट्रिया में अधिकांश लोग ऐसे थे जो अपने देश का अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे। शुशनिग 
को उम्मीद थी कि लोकमत में ६० से ८० प्रतिशत का बहुमत आस्ट्री-जम॑न ऐबय के विरुद्ध 
होगा ।* पर हिंटलर इसके लिए तेयार नही था। वह अपनी योजना को एक अनिर्िचत 
कसौटी पर लाने के लिए कभी भी राजी नहीं हो सकता था। अतएव ११ मार्च को हिटलर 
ने शुशनिंग के पास एक दूसरा अन्तिमेत्यम्‌ भेजा, जिसमें जनमत संग्रह स्थगित करने की माँग की 
गयी थी । छः बजे शाम की एक एलान के द्वाग जनमत-संग्रह स्थगित कर दिया गया । इसके 
बाद जमंनी की दूसरी माँग आयी कि प्रधानमन्त्री शुशनिग त्यागपत्र दे अन्यथा जमनी आस्ट्रिया 
पर हमला कर देगा। लगभग उसी समय यह भी पता चल गया कि जमनी सेनिक सीमा पर 
इकट्ठा हो रहे हैं। शुशनिग ने विवश होकर अपना त्यागपत्र दे दिया। साढ़े सात बजे 
सन्ध्या रेडियो पर उसने अपना अन्तिम भाषण दिया। उसने कहा : “मुझे यह धमकी दी गयी 
है कि यदि मैं और मेरी सरकार दोनो त्यथागपत्र नहीं देंगे ओर यदि राष्ट्रपति जमनी द्वारा 
मनोनीत व्यक्ति को प्रधान मनन्‍्त्री नहीं नियुक्त करेंगे तो साढ़े सात बजे जर्मन सेना आस््रिया में 
प्रवेश कर जायेगी। इस भयंकर स्थिति में राष्ट्रपति रक्त बहाने को तेयार न थे; इसलिए उन्हें 
बल के सामने भुकना पड़ा । उन्होंने आस्ट्रियन सेना को बिना प्रतिरोध प्रीछे हट जाने का 
आदेश दे दिया है ।-*-मैं आस्ट्रियन जनता से विदा ले रहा हूँ । ईश्वर आस्ट्रिया की रक्षा करे ।”? 
आस्ट्रिया पर अगधिपत्य--शुशनिग के बाद नात्सी नेता डा० सेइस इन्क्रावर्ट ने 
अधान भन्‍्त्री का पद ग्रहण किया और हिटलर के पाप्त एक तार भेजा, जिप्तने छह गया था कि 
आस्ट्रिया में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जम्न सेनाथो की झझत्रद्य ही तुरत 
आवश्यकता है। यह बिल्कुल गलत बात थी । उस समय वियमना में हों पी शान्दि-व्यवस्था 
को खतरा नहीं था। यह तो जर्मन सेना के प्रवेश को एक वेघानिद 
था। वास्तव में जर्मन सेना पहले से ही प्रवेश करना शुरू झर 
लगभग एक हजार जर्मन सेनिकों ने राजधानी पर थ्राधिपत्प दर लिए 
समय स्वयं हिटलर लिंज पहुँचा और वहाँ सेद्स इन्ड्वाद 
स्वागत को स्वीकार करते हुए उसने वहा : “जब मैं इस 
यह अनुभव किया था कि नियत्ति ने सुच्े यह 
महान्‌ जर्मन रीह में वापस लाऊँ। मैने इसको वस्दा 
है।” दूसरे दिन सुबह भ्रदांजलि घर्दिंद 
कब्र पर गया। सारे वियना में नालियों 














र्घ० अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध * 


जिस समय हिटलर आस्ट्रिया की हत्या कर रहा था छस समय यूरोप के महान्‌ राष्ट्र बा 
कर रहे थे ? डाल्फस-हत्याकाण्ड के समय ब्रिटेन, फ्रांस और इटली संयुक्त रूप से विश्व को यह 
आश्वासन दे चुके थे कि भआस्ट्रिया पर खतरा पहुँचने को स्थिति में वे मिल-जुलइर उसका 
विरोध करेंगे! पर जब अवसर आया तो वे चुपचाप येठे रहे । ब्रिटेन के सरकारी क्षेत्रों में 
इसका कोई विरोध नहीं हुआ और फ्रांस में उस समय एक मन्त्रिमण्डलीय संकट खड़ा हुआ था। 
इटली, जो आस्ट्रियन स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा समर्थक था, इस समय तक जमंनी का मित्र बन 
चुका था। डाल्फस-हत्याकाण्ड के समय जिस मुगोलिनी ने आस्ट्रिया की रक्षा के लिए ब्रेनर 
दरें में इटली की प्ेना भेजी थी वही सुसोलिनी इस बार चुपचाप बेठा रह गया। यहाँ तक 
कि इस दरें में जमैन और इटालियन सेनाओं मे विजय की खुशी में एक दूसरे का अभिवादन 
किया। “मैं झम्हारी इस सहायता के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूँगा? । प्यूरर ने डूचे को इस आशय 
का एक तार भी भेज दिया । 


आस्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद जमन अधिकारियों ने वहाँ की राष्ट्रीय भावनाओं 
को सन्तुष्ट करमे का कोई यत्न नहों किया। इसहे विपरीत आस्ट्रिया के साथ एक विजिंत 
देश-सता व्यवहार किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियों को अवेध घोषित कर दिया गया 
और उनके सब प्रझुख नेता गिरस्तार कर लिये गये । सैकड़ों लोग ग्रा वो मार डाले गये या 
नजरबन्दी-शिबिरों में भेज दिये गये। यहूदियी पर घोर अस्याज्ञार किया गया। कुछ दिनों 
तक सारे वियना में हाहाकार मचा रहा। हजारों लोगों ने आत्महत्या करके घोर अपमान 
से रक्षा की । अपनी विरोधियों को कुचलने के साथ-साथ आस्ट्रो-जर्मम एकता को विधिवव 
पूर्ण करने की तेयारी होने लगी। हिटलर का कहना था कि ऐकय के प्रइत पर लोकमत 
लेने का उपयुक्त समय अब है। १० अप्रिल, १६३८ को लोवमत लिया गया और ६६ ग्रविशत 
बहुमत से जनता ने ऐक्य का समर्थन किया । यह लोकमत केवल आस्ट्रिया में ही नहीं 
हुआ, अपितु सम्पूर्ण रीह में हुआ। इसलिए आस्ट्रियन लोकमत हर तरह से दब गया था! 
फिर भी १८० वोट ऐक्य के विरुद्ध आये! जैसी स्थिति थी उसमें एक वोट भी नात्सियों के 
विरुद्ध आना एक आइचये की बात थी । एक सरकारी घोषणा द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन रीह 
में सम्मिलित कर लिया गया। बीस वर्ष के जीवन के बाद आस्ट्रिया गणतन्त्र संसार के नव 
से लुप्त हो गया ओर 'मीन फेस्फ! का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण हो गया। 


आस्ट्रिया-काण्ड का महत्त्व--अनेक दृष्टियो से आस्ट्रिया की हत्या एक अभूतरू्व और 
महस्त्वपर्ण घटना थी। युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब एक शक्तिशाली देश ने एक छोटे 
कमजोर देश को डरा-धमका कर और धौंत देकर उसपर अपना अधिकार कायम कर लिया हो! 
वास्तव में आस्ट्रिया को जम॑न साम्राज्य में मिलाने के लिए कोई लड़ाई नही हुईं । कैंवर्त 
अन्तिमेत्थम्‌ देकर ही हिटलर ने अपना काम मिकाल लिया। छोडे-बोटे राज्यों पर इसका 
प्रभाव वहुत ही बुरा पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में “जिसकी लाठी उसकी भैंतः का युग 
पहले प्रारम्भ हो चुका था । आस्ट्रिया इस युग का एक दूसरा शिकार हुआ जिसके परिणामस्वह्ल 
यूरोप के अन्य राज्यों में बेचेनी फेल गयी । भावी भयंकर युद्ध के चिह सबको स्पष्ट रुप से 
दिखाई पड़ने लगे । सबतते अधिक खतरा चेकोस्लोवाक्या के सामने प्रपस्थित हो गया ४ 


जर्मनी को विदेश नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध २८१ 


उसको सीमा बहुत विस्तृत थी और जर्मनी की सीमा उसकी सीमा से बिल्कुल छूती थी। इसमें 
कोई सन्देह नहीं रह गया कि अब जर्सनी का दूसरा शिकार वही होगा । 





जर्मनी में आस्ट्रिया के मिल जाने से वह बहुत शक्तिशाली देश हो गया । उसकी जन- 
शक्ति साठ लाख के लगभग तो बढ़ ही गयी; पर इसके साथ-साथ दक्षिण प्रूब यूरोप में सेनिक 
और राजनीतिक दृष्टि से भी उतकी धाक जम गयी । इटली के साथ उसका सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो गया । इसके अतिरिक्त वह हंगरी और यूगोस्लाबिया के निकट आ गया। जर्मनी 
को आस्ट्रिया से भारी मात्रा में मेगनेसाइट भी हाथ लगा, जिसका प्रयोग बिमान बनाने में हो 
सकता था। इसके अतिरिक्त लोहे, लकड़ी इत्यादि भी जर्मनी को काफी मात्रा में मिल गये । 
आस्ट्रिया के बैंक से उसे दो करोड़ नकद्‌ प्राप्त हुआ, जिससे जर्मनी के विदेशी विनिमय की 
समस्या भी बहुत हद तक हल हों गयी। आस्ट्रिया-काण्ड पर ब्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए 
चल ने ठीक ही कहा था कि “वियना पर आधिपत्त् से नात्सी-जर्मनी का दक्षिण-पृर्व यूरोप के 
यातायात पर कब्जा हो गया ? आस्ट्रिवा-काण्ड का यह सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू था।? 


चेकोसलोवाकिया का विनाश और म्यूनिल का समभौता 


चेक्रोसस्‍्लोवाकिया का सामरिक महत््व-आस्ट्रो-जमन-ऐवक्य ( आनइल्रश ) के बाद 
सब लोग समझने लगे कि नात्सीवाद का द्रसरा शिकार चेकोसलोवाकिया होगा । १६३८ के 
प्रारंम्मिक दिनो में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुशल प्रेक्षक कहा करते थे कि “अगला नम्बर 
चेकोस्लोवाकिया का है! आस्ट्रो-जर्मन-ऐवय के बाद सबसे विचित्र स्थिति डेन्यूब-क्षेत्र में स्थित 
इसी छोटे राज्य की थी। उतप्तका सारा सीमान्व जर्मनी की तरफ से खुल गया था और उसकी 
भौगोलिक स्थिति ऐसी हो गयी थी मानो “एक अनन्त द्यूटोनिक महासागर में एक घोटा-सा 
चेक द्वीप”? स्थित हो । विशेषकर चेकोस्लोवाकिया के बोहेमिया और मोरेविया के जिले जर्मनी 
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रद्ध० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध * 


जिस समय हिटलर आस्ट्रिया की हत्या कर रहा था उस समय यूरोप के महान्‌ राष्ट्र क्या 
कर रहे थे ? डाल्फस-हत्याकाण्ड के रामय ब्रिटेन, फ्रांस और इटली संयुक्त रूप से विज्व को यह 
आश्वासन दे चुके थे कि आस्ट्रिया पर पतरा पहुँचने को रियति में वे मिल-घुलकर उसका 
विरोध करेंगे। पर जब अवसर आया तो वे चुपचाप बेठे रहे । ब्रिटेन के सरकारी क्षेत्रों मे 
इसका कोई विरोध नहीं हुआ और फ्रांस में उम समय एक मन्त्रिमण्डलीय संकट खड़ा हुआ था। 
इटली, जो आस्ट्रियन स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा समर्थक था, इस समय तक जर्मनी का मित्र वन 
चुका था। डाल्फस-हत्याकाण्ड के समय जिस सुसोलिनी ने थस्ट्रिया की रक्षा के लिए ब्रेनर 
दरें में इटली की प्ेना भेजी थी वही सुसोलिनी इस बार चुपचाप येठा रह गया। यहाँ तक 
कि इस दरें में जमंन और इटालियन सेनाओं ने विजय की खुशी में एक दूसरे का अभिवादन 
किया। “मे तुम्हारी इस सहायता के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूँगा”?। फ्यूरर ने डूचे को इग आशब 
का एक तार भी भेज दिया | 


आस्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद जमन अधिकारियों ने वहाँ की राष्ट्रीय भावनाओं 
को सनन्‍्हुष्ट करने का कोई यल्ल नहों किया। इसहे विपरीत आस्ट्रिया के साथ एक विजित 
देश-्ता व्यवहार किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियों को अवेध घोषित कर दिया गया 
और उनके सब प्रसुख नेता गिरस्तार कर लिये गये। सेकड़ों लोग या तो मार डाले गये या 
नजरबन्दी-शिविरों में भेज दिये गये। यहूदियों पर घोर अत्याचार किया गया। बुब्च दिनों 
तक सारे वियना में हाहाकार मचा रहा हजारों लोगों ने आत्महत्या करके घोर अपमाव 
से रक्षा की । अपनी विरोधियों को छुचलने के साथ-साथ आस्ट्रो-जर्मन एकता को विधिवत 
पूर्ण करने की तैयारी होने लगी। हिटलर का कहना था कि ऐवय के प्रइन पर लौकमत 
लेने का उपयुक्त समय अब है। १० अप्रिल, १६३८ को लोक्मत लिया यया और ६६ प्रतिशत 
बहुमत से जनता ने ऐक्य का समर्थन किया। यह लोकमत केवल आस्ट्रिया में ही नहीं 
हुआ, अपितु सम्पूर्ण रीह में हुआ। इसलिए आस्ट्रिवन लोकमत हर तरह से दब गया था । 
फिर भी १८० वोट ऐक्य के विरुद्ध आये ! जैसी स्थिति थी उसमें एक बोट भी नात्ियों के 
विरद्ध आना एक आइचये की वात थी । एक सरकारी घोषणा द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन री 
में सम्मिलित कर लिया गया। बीस वर्ण के जीवन के बाद भास्ट्रिया गणतम्त्र संसार के मरी 
से लुप्त हो गया और 'मीन केम्फ' का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण हो गया! 


आस्ट्रिया-काण्ड का महत्त्व--अनेक दृष्टियों से आस्ट्रिया की हत्या एक अभूवपुव भर 
महत्त्वपूर्ण घटना थी! युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब एक शक्तिशाली देश ने एक धीरे 
कमजोर देश को डरा-धमका कर और धौंस देकर उसपर अपना अधिकार कायम कर लिया हो 
वास्तव में आस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिलाने के लिए कोई लड़ाई नही हुई! कैंप 
अन्तिमेत्थम्‌ देकर ही हिटलर ने अपना काम निकाल लिया। छोटे-छोटे राज्यों र इसकी 
प्रभाव बहुत ही घुरा पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसकी लाढठो उसकी भैंस को ३7 
पहले प्रारम्म हो चुका था । आस्ट्रिया इस युग का एक दूसरा शिकार हुआ जिसके परिणामस्वरूप 
यूरोप के अन्य राज्यों में बेचेनी फैल गयी । भावी भयंकर युद्ध के चिह सबको स्पष्ट स्व हे 
दिखाई पड़ने लगे । सबत्ते अधिक खतरा चेकोस्लोवाकिया के सामने उपस्थित हो गया! 


जर्मनी की विदेश नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध २८१ 


उसको सोमा बहुत विस्तृत थी और जर्मनी की सीमा उसको सीमा से बिल्कुल छूती थी। इसमें 
कोई सन्देह नहीं रह गया कि अब जर्मनी का दूसरा शिकार वही होगा । 





जर्मनी में आस्ट्रिया के मिल जाने से बह बहुत शक्तिशाली देश हो गया । उसकी जन- 
शक्ति साठ लाख के लगभग तो बढ़ ही गयी; पर इसके साथ-साथ दक्षिण प्रृव यूरोप में सनिक 
और राजनीतिक दृष्टि से भी उसकी धाक जम गयो। इटली के साथ उसका सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो गया । इसके अतिरिक्त वह हंगरी और यूगोस्लाबिया के निकट आ गया। जर्मनी 
को आस्ट्रिया से भारी मात्रा में मेंगनेसाइट भी हाथ लगा, जिसका प्रयोग विमान बनाने में हो 
सकेता था। इसके अतिरिक्त लोहे, लकड़ी इत्यादि भी जर्भनी को काफी मात्रा में मिल गये । 
आस्ट्रिया के बैंक से उसे दो करोड़ नकद प्राप्त हुआ, जिससे जर्मनी के विदेशी विनिमय की 
ममस्पा भी बहुत हद तक हल हो गयी। आस्ट्रिया-काण्ड पर ब्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए 
चर्चिल ने ठीक ही कहा था कि वियना पर आधिपत्य से नात्सी-जर्मनी का दक्षिण-पृ्र यूरोप के 
यातायात पर कब्जा हो गया ।!! आस्ट्रिया-काण्ड का यह सबसे महत्त्वपूर्ण पहल्नू था ।? 


चेकोसलोवाकिया का विनाश और भ्यूनिख का समभौता 


चेकोसलोवाकिया का सामरिक महत्त्व-आस्ट्रो-जर्मंन-ऐक्य ( आनइल्लुश ) के बाद 
सब लोग समझने लगे कि नात्सीवाद का दूसरा शिकार चेकोसलोवाकिया होगा । १६३८ के 
प्रारम्भिक दिनों में अन्तर्रा प्ट्रीय राजनीति के कुशल प्रेज्षक कहा करते थे कि “अगला नम्बर 
चेकोस्लोवाकिया का है।' आस्ट्रो-जर्मनेन्‍्णेक्य के वाद सबसे विचित्र स्थिति डेन्यूब-क्षेत्र में स्थित 
इसी छोटे राज्य की थी। उब्चका सारा सीमान्त जर्मनी की तरफ से खुल गया था और उसकी 
भौगोलिक स्थिति ऐसी हो गयी थी मानो “एक अनन्त दुयूटोनिक महासागर में एक छोटा-सा 
चेक द्वीप” स्थिंत हो । विशेषकर चेकोस्लोवा किया के घोहेमिया और मोरेविया के जिले जर्मनी 
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द्वारा बिल्कुल घिर गये थे और उनकी रक्षा करना असम्भव-सा प्रतीत होने लगा था। वास्तव 
में चेकोस्लोवाकिया यूरोप का सबसे गम्भीर खतरे का स्थान हो गया था । 


प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप में जिन नये राज्यों की स्थापना हुईं थी, चेकोस्लोबाकिया 
उनमें प्रमुख था। मध्य यूरोप में सामरिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी। 
डेन्यूब क्षेत्र में जर्मनी-विस्तार को रोकने के लिए चेकोसलोवाकिया एक ढाल समझा जाता था। 
सम्भवतः इसी लिए फ्रांस और सोवियत-संघ इस देश को बहुत महत्त्व देते थे और युद्धोत्तर-काल 
में उनके द्वारा जो गुटबन्दियाँ कायम की गयी, उनमें चेकोस्लोवाकिया को प्रमुख स्थान दिया 
गया था। वह फ्रांसीसी-सोवियत सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी था और पूर्ण जर्मनी के मुख्य 
कैन्द्रों पर वायुमार्ग से चारो ओर आक्रमण करने के लिए एक अमृल्य केन्द्र था। यही कारण था 
कि फ्रांस हमेशा चेकोस्लोवाकिया की अखण्डता और स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए तत्यर रहता 
था | अपने समय में बिस्मार्क कहा करता था “जिसके पास वोहेमिया है, वही यूरोप का स्वामी 
है।” बीसवी शत्ताब्दी के चहुर्थ दशाब्दी में भी इस वात को इसी तर्क के साथ दुहराया जा 
सकता था । चैकोस्लोवाकिया के इस महत्त्व को हिटलर भी भली भांति-समझता था। 
जर्मनी अल्पसंख्यकों की समस्या-आस्ट्रो-हंगरी-साम्राज्य के खण्डहरों में युद्ध के 
बाद शान्ति-सन्धियो द्वारा चेकोस्लोवाकिया का निर्माण हुआ था। इनमें भिन्न-भिन्न जातियाँ 
निवास करती थी। प्रोफेसर हाडीं के शब्दों में “यह युद्ध परूव॑ के आस्ट्रो-हंगरी साम्राज्य को 
अनेक जातियो की पिटारी का लघु रूप था ।” १९३१ की जन-गणना के अनुसार इस देश मैं 
विविध जातियों की जनसंख्या इस प्रकार थी-चेक ७४,४७,०००; जम॑नी ३९५३१,६०५ 
स्‍लोवाक २३,०६,०००; मगय'र ६,६१,६००; रूचीनियन ५,४६००० और पोल ८१,७००। 
चेकोस्लोबाकिया के जीवन के प्रारम्भिक दिनों में चेक और सलोबाक लोगों का झगड़ा सिर दर्द 
का विषय बना रहा । ये दो जातियाँ विशाल स्लाब-जाति की दो शाखाएँ थी। जाति-ईट 
से बहुत निकट होने पर भी उनकी ऐतिहासिक परम्परा एक दूसरे से सवंधा प्रथकू थी। १७२१९ 
के बाद चेक-लोग आस्ट्रिया साम्राज्य के अन्दर थे और स्‍लोवाक लोग हजारों वर्षों से हंगरी के 
अधीन | हंगरी की श्रपेक्षा आस्ट्रिया प्रगतिशील देश था और इसलिए चैक पहले से ही काफी 
उन्नत थे। उनके मुकाबले में स्‍्लोबाक लोग काफी पिछड़े हुए थे। ऐसी स्थित में वह 
स्वाभाविक था कि स्वतन्त्र और नये चेकोस्लोवाकिया में चेक लोगो की प्रधानता होवी। नह 
बात स्‍लोवाक लोगो को पसन्द नहीं थी। आर्थिक दृष्टि से उनका हंगरी में मिलना अच्छी 
होता । अतः कुछ सलोवाक लोगों ने यह आन्दोलन शुरू किया कि स्लोवाकिया का पृथक 
राज्य होना चाहिए। युद्ध के समय में चेक-नेता प्रोफेसर मेसेरिक ने सलोबाकों को स्वायतः 
शामन देने का बचन दिया था । पर जब पीछे चलकर इस प्रकार का पार्थवयवादी आन्दोलन 
चलने लगा तो इसका गला घोंटने के लिए चेक-सरकार ने अनेक कदम उठाये । स्लोबार्क लोग 
इससे और अध्कि रंज हुए। पर उनका यह आन्दोलन राफल नही हो सका । धीरे-घोरे दोनों 
जातियों में एकता की भावना का विकास होने लगा हि है 
चेकोस्लोवाकिया की सबसे अधिक कठिन समस्या बत्तीस लाख से भी अधिक जमेने 
अल्पसख्यकों की थी। चेकोस्लोवाक्या की यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिस राष्ट्री 
भावना से ध्रेरित होकर चेक-लोगों ने अपने नये राष्ट्र का निर्माण किया उपमें इतनी झधिक 


जर्मनी की विदेश-नीति और द्वितीय विश्व-युद्ध (८३ 


संख्या में उग्र जमंन जाति के लोगो को शामिल करके उन्होने बहुत बड़ी गलती की | आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त को चेकोस्‍लोबाकिया पर लागू किये जाने पर उनका हुकड़ा-हुकड़ा हो जाना 
अनिवार्य था और जमन-लोग चुपचाप बेठने वाले नहीं थे । वे सम्पूर्ण देश में फेले हुए थे, पर 
उनका सुख्य निवास-स्थान सुडेटनलैंड था। युद्ध के पहले यह प्रदेश आस्ट्रिया साम्राज्य के 
अन्तर्गत था। आस्ट्रिया के लोग स्वयं जर्मन-जाति के थे और इसलिए इस क्षेत्र पर शासन भी 
जातीय भावना से ही होता था। आस्ट्रिया की सरकार इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए 
सुख्यतः जमंन अधिकारियों को बहाल करतो थी । पर युद्ध के बाद बह स्थिति समाप्त हो गयी 
और उसपर चेक-लोगो का शासन हो गया। जरमन-लोग चेकों से काफी उन्नत थे और इसलिए 
अपने को चेको के सुझावल में बहुत ऊँचा समझते थे । पर अब वे अनुभव करने लगे कि चेक- 
शासन के अन्तर्गत उनका स्थान बहुत ही हीन हो गया है। 


चेक सरकार जर्मनो को इस भावना को समझतो थी और जहाँ तक सम्भव था उनके साथ 
अच्छा वर्ताव करने की कोशिश करती थी। कहा जाता है कि चेक-लोग जिस प्रकार का 
अच्छा वर्ताव जमनो के साथ करते थे उस प्रकार का वर्ताव किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के 
साथ नहीं होता था। चेक सरकार हमेशा उनको सन्तुष्ट रखने का प्रयास करती थी। उनके 
अपने विद्यालय और विद्वविद्यालय थे जहाँ जमंन-भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 
स्वयं चेकोसलोवा किया की राजधानी प्राग में उनका अपना प्रथक्‌ विश्वविद्यालय था। सुड़ेटनलैंड 
के शासन यन्त्र पर भी उनका काफी नियन्त्रण था। पर इतना होने पर भी जर्मन लोग चेको 
से घृणा करते थे । वास्तव में यह घृणा परम्परा से चली आ रही थी। चेकोस्लोबाकिया के 
निर्माण होने के बाद यह और तोब हो गयी । जर्मन-लोगों का खास विरोध १६२० के चेक- 
संविधान से था! इसके अतिरिक्त वे चेकोस्लोबाकिया की विदेश-नीति से भी काफी छ्षुब्ध थे । 
चेकोस्लोवाजिया फ्रांस के गुट में शामिल था और लपघुमेत्री-संघ का एक सदस्य था। वे गुद- 
बन्दियाँ जमंनो के विरुद्ध की गयो थी और यह स्वाभाविक था कि चेकोस्लौवाकिया में बसे हुए 
जमेन लोग इसको नापसन्द करें । 
जमंनी में नात्सी-पार्टी के छत्कपं के फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया के जर्मन अल्प*संझ्यकों 
की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर आ धमकी । जर्मनी के साथ सुड्ेटनलैंड को 
विलाने के लिए वहाँ एक पाथक्यवादी आन्दोलन चलाना आवश्यक था। इसके लिए नात्सी- 
पार्दों को एक शाखा चेकोसलोवाकिया में भी कायम को गयी । इसका नेता कोनार्ड हैनलीन 
था! १९३६ में ओलिग्पिक खेल-कूद के अवसर पर वलिन में उसकी ध्ुलाकाव हिटलर से हुई 
और छसके याद से वह चेकोस्लोवा किया में फ्यूरर का एक वफादार एजेम्ट हो गया। नात्मी- 
स्वयंसेचक-सेना और सुडेटन-जर्मनों पर नात््तीवाद का प्रभाव बढ़ने लया। चेक सरकार पर 
नात्सी आन्दोलन का काफी अधर पढ़ा। उप्त समय चेकोस्लोथाकिया का राष्ट्रपति बेनेस था। 
वह उदार विचार का व्यक्ति था और जर्मनों को खुश करके रगबबना चाहता था। १६३७ में 
एक घोषणा के द्वारा उसने सुडेटन-जर्मनों को राष्ट्रीय आर्काज्ञाओं को पूरा फरने और उम्तकी 
शिकायतों को दूर करने के लिए उन्‍हें सुविधाएँ प्रदान कों। सरकारी नौकरियों में 
अनुपात के अनुसार जर्मनी को स्थान, जर्मन-भाषा को एक सरकारी भाषा की मान्यता यौर 
जर्गन संस्थाओं को सरकारी सहायता देने का वचन दिया गया। पर इस घोषणा से भी 


श्छ्ः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सुडेटन-जर्मनों को सन्‍्दोष नहीं हुआ । हिटलर के इशारे पर वे 'पृर्ण स्वायत शासन! की मांग 
करने लगे । 

मार्च, १६३८ में आस्ट्रिया पर जर्मनी का आधिपत्य हो चुका था। आस्ट्री-जर्मन-ऐैवप 
के बाद ऐसा मालूम होता था कि हिटलर तुरत ही चेक्रोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देगा। 
घर ब्रिटेन की चेतावनी के कारण यह आक्रमण उस समय रुक गया। २४ मार्च को ब्रिटिश 
लोक-सभा में भाषण करते हुए चेम्बलरलेन ने चेकोस्लोवाकिया की तरफ संकेत करते हुए यह कह 
दिया कि “यदि युद्ध घिड़ गया तो वह सीमित नहों रहेगा? कुछ समय के लिए हिटलर को अपनी 
नीति बदलनी पड़ी । आक्रमण करने की जगह उसने चेकोस्लोवाकिया के अन्दर उपद्रव करवाकर 
अपना एद्दे शय पूरा करने का निश्चय किया । जर्मन 'समाचार-पत्र चेकोस्लोवाकिया में जर्मनों 
पर अत्याचार का जहर उगलने लगे । इसी समय २३ अप्रिल, १६१८ को काहसंबाद में माषण 
करते हुए सु्ेटन-जर्मन पार्टी के नेता हैनलीन ने चेक सरकार से आठ माँगें कों। इसमें जमंन 
इलाके के लिए पूर्ण स्वायक्शासन और जन राजनीतिक सिद्धांत और आदर्श अपनाने की एर्ण 
स्वतन्त्रता की माँग की गयी थी । चेक-विदेश-नीति में, विशेष कर रूस के साथ मेत्री के मामले 
में, आमृल परिवर्त्तन करने की मांग भी इसमें सम्मिलित थी । 


अन्तर्राप्रीय संकट की ओर--हिटलर ने हैनलीन की माँगों का जबरदस्त समर्थन 
किया । चेकोस्लोवाकिया को डराने-धमकाने के लिए सीमान्तों पर सेनिक अभ्यास करने की 
आज्ञा जारी कर दी गयी। हिटलर अपने सेनिक सलाहकारों से विचार-विमर्श करता रहा और 
विदेशी राजदूतों से मुलाकात करना, उनसे तरह-तरह की वर्ताएँ करना इत्यादि प्रतिदिन को 
साधारण बात हो गयी । २२ मई, १६३८ को चेकोस्लोवाकिया में नगरपालिकाओं का चुनाव 
होनेवाला था । जानकार सूत्रों का विश्वास था कि चुनाव के अवसर पर ही कोई गड़बड़ी पंदां 
होगी और चेकोस्लोवाकिया में एक क्रांति हो जायगी । उधर सीमान्तो पर जर्मनो की सेनिक 
गतिविधि जारी थी। चेक-सरकार ने भी आंशिक युद्धवन्दी को आज्ञा दे दी । युद्ध अवश्पम्भावी 
प्रतीत होने लगा । ब्रिटिश राजदूत सर हन्डरसन बिन से ब्रिटिश-नागरिकों को हटाने का 
प्रबन्ध करने लगे । २१ मई की एक घटना से तनाव और भी बढ़ गया । उस दिन दो सुद्ठेटेव 
जरमनो को, जो आज्ञा के विरुद्ध सीमा पार करना चाहते थे, गोली से उड़ा दिया गया। इईने 
घटना के बाद संकट अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया । एक विराट सभा में भाषण करते हुए 
डा० गोबुल्स ने कहा कि 'हम ३५ लाख जर्मनो के साथ दुर्व्यवहार होते ज्यादा देर तक नहीं देख 
सकते ।, हमने आस्ट्रिया में देखा कि एक जाति को दो देशों में विभक्त नहीं किया जा सकता 
और यह बात भी शीम्र ही कहीं और भी देखेंगे !! यूरोपीय युद्ध की सम्भावनाएँ नजर आने 
लगी क्योंकि फ्रांस और सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया की सहायता करने के लिए बचनवद्ध ये 
और शायद व्रिदेन भी फ्रॉंस की सहायवा करता ही। पर चेकोस्लोबाकिया को आंशिक 
युद्धवन्दी और आंग्ल फ्रांसीसी चेतावनी के फलस्वरूप संकट किसी तरह टल गया। हिटलर को 
हिम्मत नहीं हो सकी कि वह अपनी सेमा को सं मा पार करने की आज्ञा दे दे। चुनाव शान्ति 
पूर्णक समाप्त हो गया! यूरोप एक बार फिर बुद्ध से बच गया और सबो ने शान्विकी सात 
लीं। यूरोप के कुछ समाचार-पत्रो ने चेक सरकार को बधाई देते हुए यह लिखा कि एक बोटे- 

से राज्य ने समय पर युद्धवन्दी करके हिटलर को शान्व कर दिया। इटली और जर्मन कौ 
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छोड़ कर प्रायः सभी देशों में इसकी खुशी मनायी गयी। इस पर हिंदलर बहुत क्रुद्ध हुआ । 
“महटलर के लिए”, सर हण्डसन ने लिखा, “यह अत्यधिक मानसिक पीड़ा का समय था । यूरोप 
की खुशी देख कर उसी समय उसने यह नि३चय कर लिया कि वेनेस ब्ौर चेक लोगों से इसका 
बदला लेना है।” 
रस्सीमन सिशन +--मई-संकट के समाप्त हो जाने के बाद भी चेकोस्लोबाकिया 
यूरोपीय राजनीति का प्रमुष प्रइन बना रहा । राष्ट्रति वनेस अपने देश की रक्षा के लिए 
हिटलर से लौहा लेने के लिए तैयार था। इस कार्य में उसको फ्रांस, सोवियत संघ, रूमानियां 
तथा यूगोस्लाविया का सहयोग प्राप्त था। हिटलर को हिम्मत नहीं थी कि वह विशाल गुट 
की उपेक्षा करके चेकोस्लोबाकिया पर आक्रमण कर दे। पर उसे शरत ही ज्ञात हो गया कि 
सोबियत-संघ को छोड़कर कोई भी देश चेकोसलोवाकिया को सक्रिय मदद देने के लिए तैयार 
नहीं है। फ्रांस में ल्यांब्छुम की सरकार का पतन हो चुका था। उसके बाद अप्रिल, १६३८ 
में मि० दलादिये का मन्त्रिमण्डल बन चुका था और मि० वोने इस मन्त्रिमण्डल में विदेश-मस्त्री 
थे। ये दोनों व्यक्ति तुष्टिकरण की नीति! के बहुत बड़े समर्थक थे और जर्मनी के विषद्ध उम्र 
नीति का अबलम्बन नही करना चाहते थे। चेम्बरलेन और लार्ड हैलिफेवस का भी यही रुख 
था। एक अवसर पर चेम्बरलेन ने कहा हैः “जरा नवशा उठाकर देखिये--चेकोस्लोबाकिया 
तीन तरफ से जमनी द्वारा घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको बचाना कैसे सम्भव शोगा १” 
भहान्‌ चेभ्वरलेन के अनुसार चेकोसलीबाकिया को जर्मन आक्रमण से बचाना असम्भव था। पर 
उस समय सभी ( चेम्बरलेन सहित ) जानते थे कि चेकोसलोवाकिया को बड़ी आसानी के साथ 
बचाया जा सकता है यदि सोवियत -संघ को संयुक्त सुरक्षा” के प्रस्ताव को भान लिया जाता । 
लेकिन, ऑग्ल-फ्रांसीसी शासकगण इस प्रस्ताव को मानने के लिए कतई तेयार नहों थे। वे तो 
इस अनुमान में थे कि चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन आधिपत्य हो जाने के बाद हिटलर का त्तौसरा 
शिकार साम्यवादी रूस ही होगा औ( उस शुभ घड़ी को देखने के लिए वे चेकोस्लोयाकिया 
को आहुति करने को तेयार थे । 
जर्मन को प्रोत्साहित करने के इस वातावरण में ब्रिटेन और फ्रांस को सरकारों के बीच 
एक ऐसी योजना पर बाएँ चलने लगीं, जिसके आधार पर सुडे८न जर्मनों की आत्म-निर्णभय का 
अधिकार प्राप्त हो जाय । ब्रिटेन और चेकोसलोबाकिया के बीच किसी प्रकार की सम्धिया 
समझौता नहीं था ओर इस तठस्थता के दैसियत से वह सुद्देटेन-प्रस्न में मध्यस्थता कर सकता था। 
अतएव अगस्त १६३८ में चेम्बरलेन ने लाडे रत्सीमन को जर्मन-अल्पसंख्यकों के बिवाद को 
सुलझाने के लिए ३ अगस्त १६३८ को प्राग भेजा । ब्रिटिश-अधानमन्त्री का कहना था कि चैक 
सरकार ने स्वयं ही ब्रिटिश-मध्यस्थता की इच्चा प्रदर्शित की थी। लेकिन, वास्तविक बात यह 
थी कि चेक-सरकार से यह इच्छा करवायों गयी थी । प्राग पहुँचकर रन्‍्सीमन चेक-सरकार से 
हैनलीन के बीच समझौता कराने का अयास करने लगा। भीवर-ही-भीचर कूदनी तिक जरियों से 
चेक-सरकार पर ब्रिदेन और फ्रांस यह दबाव डालने लगे कि वह सुऐेटेन-जर्मनों को अधिव-से 
अधिक सुविधा देने के लिए राजी हो जाय। 
सुडेटेन-जर्मनों को खुश बरने के लिए चेक-सरकार अधिकाधिक सुविधा देने को ते यार 
थी लेक्नि हैनलीन उसको मानने के लिए तेयार नहीं था; इ्योकि हिटलर फिसी प्रकार का 


4८८६ अन्तरष्टीय सम्बन्ध 


समझौता करना नहों चाहता था | सर अलफ्रेंड जिर्मेन ने ठीक ही लिया है कि “पुढेटेनअल 
कभी मुख्य समस्या नहीं था| जम॑न-अल्पसंख्यकों को शिकायते निरा बहाना थी। यदि वे न 
होती तो उन्हें किसी तरह पेदा करना पड़ता ।”” ऐसी स्थिति में रन्सीमन कुछ नहों कर सकता 
था। उधर जर्मनी में नात्सी-अखबार चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध जहर उगल रहे ये। सीमान्तों 
पर सेनिक अभ्यास्त जारी थे। १२ सितम्बर, १६३८ को नुरेम्बर्ग में मात्सी-पार्टी को रेली के 
अवसर पर हिटलर ने भाषण देते हुए कहा : “बैंतोस लाख जमंनों पर चेक-लोग घोर अत्याचार 
कर रहे हैं। सुडेटेन-जर्मन की अन्य जातियों की तरह आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होना 
चाहिए। यदि सुडेटेन-जर्मन अपनी ताकत से अपना यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते ती हम 
उनको मदद करने की तेयार हैं 7” हिटलर के भाषण से सुडेटेन-जर्मनों को काफी प्रोत्साहन 
मिला | यह भाषण उपद्रव के लिए एक संकेत था और इधर-उधर उपद्रव भी होने लगे । चेक- 
सरकार ने इन छपद्रथों का दमन वरमा शुरू किया। इसपर हैनलीन ने समझ्नौता-चार्ता मंग 
कर दी । उतने चेक सरकार को दमनकारी कार्रवाइयों को बन्द करने के लिए एक अन्तिमेयम्‌ 
दिया और अपने जमेत्र अनुयायियों को यह आदेश दिया कि वे जमंन-सरकार को अपनी अमल 
सरकार समझें और चेकोस्लोवा किया के प्रति कोई भक्ति नहीं रखें। कोई भी सरकार इस प्रकार 
की चुनौती बर्दाइवत नहीं कर सकती है। चेक-सरकार ने भी इस पार्थक्यवादी आन्दोलन को 
कुचल देने का दृढ़ निश्चय किया। थोड़ी लड़ाई हुई और हैनलीम जम॑नी भाग गया। ला 
रन्‍्सीमन ने भी यह फेसला किया कि मध्यस्थ के रूप में उसका कार्य समाप्त हो गया है और वह 

लन्दन वापस आ गया । कुछ दिनों के वाद उसने एक रिपोर्ट पेश की जो चेक-सरकार के 
बिलकुल विरीधी थी। 


वर्शटेसगार्डेन का अ्रस्ताव--इन घटनाओं के कारण यूरोपीय शान्ति की सम्भावना 
अत्यधिक संदिग्ध हो गयी। सीमान्त की सेनिक गति-विधियों में तेजी आ गयी और ऐसा 
लगता था कि युद्ध छिड़ कर ही रहेगा! वातावरण में एक बेचेनी-सी पेदा हो गयी। ऐसा 
प्रतीत होता था कि हिटलर की सेनाएँ शीम ही चेकोसलोवाकिया पर चढ़ाई कर देंगी और, 
तब सन्धि के अनुसार फ्रांस और सोवियत-संघ चेकोसलोवाक्रिया की मदद करने को पहुँच 
जायेंगे। यूरीप में युद्ध का ज्वालासुखी फिर एक बार आग उगलने को तेयार हो गयी ! हिंठलर 
ने अपने अफसरो को युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दे दो। परन्तु हिटलर एक ऐसे मौके की 
ताक में भी था जिससे बिना युद्ध लड़े ही उसके उद्देइय की पूर्ति हो जाय ! १३ सितम्बर की 
उसे ब्रिटिश-प्रधान मन्‍्त्री चेम्बरलेन का एक तार मिला : “में आपसे मिलना चाहता हूँ। कृपया 
जल्द से-जल्द जगह और समय निर्धारित कर सूचित करे ।” हिटलर ने तुरत इसको मान लिया! 
१५ सितम्बर को चेम्बरलेन विमान से जमनी गया और वेशटेसगार्डेन में हिटलर से भेंट की । 
वार्ता में हिटलर ने स्पष्ट कर दिया कि यदि सुडेटन-जर्मनी को आत्मनिर्णय का अधिकार हरत 
नहीं दे दिया जाता तो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर शीघ्र ही आक्रमण कर देगा । चेम्बरलेन इस 
माँग को मान लेने के लिए तेयार था! वह अपने मन्त्रिमण्डल, चेक तथा फ्रांधीसी सरकारों 
से इस समाधान पर विचार करने के लिए लन्‍्दन वापस आया । १८ सितम्बर को दलादिये और 
बोने भी लन्‍्दन पहुँचे। चेम्बललेन और दलादिये ने मिलकर एक योजना बनायी, जिसे वे संयुक्त 
रूप से चेकोस्लोवाकिया के सामने रखना चाहते थे। इसके अनुसार सम्पूर्ण सुडेटेनलैण्ड जमनी 
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को सौप दिया जानेवाला था । १६ पित्तम्बर को यह योजना चेक-सरकार के सामने रखी गयी। 
इसमें चेक-सरकार से आग्रह किया गया था कि वह इस प्रस्ताव को अविलम्ब मान ले। प्रस्ताव 
मान लेने पर ब्रिठेन और फ्रांस ने चेक-सरकार को यह आश्वासन दिया कि उसके बचे हुए 
सीमान्ठों को अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी दी जायगी। चेक-सरकार ने इस योजना पर आपत्ति छढायी। 
फ्रॉसीसी प्रधानमन्त्री से पूछा गया कि जमंन-आक्रमण की स्थिति में क्र च-चेक-सन्धि के अन्तर्गत 
फ्रॉस चेकोस्लोबाकिया की सहायता करने को तेयार है या नहीं। दलादिये ने इस प्रश्न का 
कोई उत्तर ही नहीं भेजा । २१ सितम्बर को बिटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को एक 
दूसरा अन्तिमेत्थम भेजा । इसके साथ-साथ चेक-सरकार को यह धमकी भी दी गयी कि यदि 
इस बार चेकोस्लोवाकिया प्रस्ताव को त्तीन दिनो के अन्दर मंजूर नहीं करता है और जमंनी 
उसपर चढ़ाई कर देता है तो ब्रिटेन और फ्रांस उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। रात की दो बजे 
राष्ट्रपति बेनेस को सोते से जगाया गया। सुबह होने से पहले मन्त्रिमण्डल की बेठक बुलायी 
गयी। चेक-सरकार के सामने दूसरा उपाय ही क्या था । जिन भिन्नो की सहायता का वह भरोसा 
कर सकती थी थे ही उससे इस योजना को मंजूर करने के लिए विवश कर रहे थे । उसने ऑग्ल- 
फ्रांसीसी योजना को स्वीकार कर लिया । इसके बाद योजना के विरोध में चेक-प्रधानमन्त्री 
डा० होजा ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर जनरल सिरोवी प्रधामन्त्री बना । 
है चेकोसस्‍लोयाकिया के साथ उसके “मित्र राज्यो” का इस तरह का व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय 
नत्तिकता से कोसों दूर था । परन्तु, शान्ति कायम रखने के लिए चेम्बरलेन इसे “आवश्यक शल्य- 
क्रिया” बतलाया । फ्रांसीत्ती लोकमत ने भी इसे "एक लज्जाजनक आवश्यकता? बतलाकर स्वीकार 
कर लिया / कहा जाता है कि दलादिये मन्स्रिमण्डल के तौम सदस्य इस योजना से असन्तुष्ट 
होकर अपना स्पागपन्न दे दिये थे और एक फ्रांसोसी सेनापत्ति ने इसके विरोध में अपनी फ्रांसीसी 
नागरिकता भी स्वाग दी थी। पर चेग्बरलेन गौर दलादिये अपनो “सफलता पर फूले नहीं समा रहे 
थे। वे सोच रहे थे कि हिदलर चेकोसलीवाकिया पर अपना आपधिपत्य कायम कर लेगा और तब फिर 
साम्यवादी रूस का काम भी तमाम कर देगा केवल सोवियत-सरकार ही इस चेकोस्लोबाकि-] 
की मदद करने को तेयार शी । सोवियत-संघ और चेकोस्लोव/किया के बीच एक सन्धि हुई भी, 
जिसके अनुसार सोवियत सरकार ने वादा किया था कि जम॑नन्थाक्रमण की स्थिति में वह 
चेकोस्लोवाकिया की सहायता करेगी, यदि फ्रांत भी चेक लोग की मदद करे / फास इस समय 
सन्धि के अनुसार चेकोसलोवाकिया की मदद करने को तेयार नहीं था; लेकिन तो भी सोवियत 
सरकार ने चेक-सरकार को मदद करने का वादा किया। वेनेस मे सोवियत सरकार के इस 
अस्ताव पर विचार किया। लेकिन, चेक-विरोधी नेता रडोल्फ बेरान ने यह धमकी दो कि अगर 
वेनेस सोवियत-भदद को मंजूर कर लेगा त्तो बह चेकोस्लोवाकिया में ग्रह-युद्ध शुरू करा देगा। 
अतः बाध्य होकर बेनेस को मिली हुई सोवियर मदद भी डुकरा देनी पड़ी । 
गोडेसबर्ग का प्रस्ताव--चेक-सरकार द्वारा स्वीकृत योजना को लेकर चेम्बरलेन एक वार 
फिर हिटलर से मिलने जमेन गया। २२ सितम्बर को गोठेरुवर्ग में हिटलर से उसकी दूसरी 
गुलाकात हुई। हिटलर की धौंस काम कर गयी थो। बह दूसरी घौंस देकर अपना बचा-खुचा काम 
पिकालना चाहता था। स्वीकृत योजना से हो वह सम्दुए्ट नहीं था| इस बार चेम्बसलेन के सामने * 
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उसने इतनी आश्चर्ययनजक माँगें रखो कि बेचारा ब्रिटिश-प्रधानमन्त्री स्तब्ध रह गया। चेम्बरलेन 
इन माँगो पर विचार करने से लाचार था। २५ सितम्बर को निराश होकर वह लन्दन लौट 
आया | हिटलर की माँगो की तालिका उसने प्राग भेज दी । चेक सरकार ने इन माँगों को 'सर्वेथा 
और बिना शर्त अस्वीकार्य' कहकर ठुकरा दिया । गोडेसवर्ग में हिटलर ने चेम्बरलेन को यूचित 
कर दिया था कि २६ और २८ सितम्बर के बीच में चेकोसलोवाकिया पर जर्मन-आक्रमप प्रारंभ 
हो जायगा । चेकोस्लोवा किया का संकट एक बार पुनः अपनी चरम सीमा यर पहुँच यया । ब्रिटेन 
और फ्रांस इस बार निश्चय कर चुके थे कि यदि जरमन ने हमला किया तो वे चेकोस्लोवाकिया 
की सहायता करेंगे। चेकोस्लोवालिया ने पूर्ण वृद्धवन्‍्दी की आशा दे दी । फ्रांस ने भी आशिक 
युद्धवन्दी कर दी | ब्रिटेन भी बुद्ध की तेयारी करने लगा। समुद्री बेड़ों को इकद्ठा किया गया। 
लन्दन के पाक्कों में खाइयाँ खुदने लगीं। हवाई हमले के त्रिद््ध जल्दी-जल्दी कदम छठाये गये । 
सारे यूरोप में सनसनी फ़रेल गयी । ऐसा श्रवीद होने लगा क्ि अब युद्ध की आग भड़कने ही 
वाली है। 


२७ सितम्बर को चेम्बरलेन ने रेडियो पर कहा कि यदि समझौता होने की सम्भावना हो 
तो मैं तीसरी बार जर्मनी जाने को तेयार हूँ। यही नहीं, बल्कि चेम्बरलेन हिदलर को एक पत्र 
लिखा जिसमें पुनः समझ्नौता-वार्ता के लिए अनुरोध किया गया था। लेकिन हिंटलर समझौता 
करने के पक्ष में नही था | बह आग उगल रहा थाः “यदि इस समस्या का समाधान हो जाता है 
तो जर्मन के लिए यूरोप में कोई प्रादेशिक दावा नहीं रह जायगा । लेकिन, यह ऐसा दावा है 
जिसको हमलोग छोड़ नहीं सबसे हैं । हमलोग किसी चेक को नहों चाहते हैं ओर जहाँ वक 
सुद्देटेनलैंड का प्रइन है, यह असह्य हो चुका है। हमलोग कृतसंकल्प हैं| डा० वेनेस अपना निर्णय 
स्वयं कर लें। यूरोप में यह मेरा अन्तिम दावा है ।” 


फ्रांस और ब्रिटेन समझ रहे थे कि अब हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर बिना चढ़ाई किये 
नहीं रहेगा। चेम्बरलेन की सारी योजनाएँ धूल में मिल रहीं थो । वह चाहता था कि अभी भी 
समझौता से यह मामला तय हो जाय। उसको आइचय हो रहा था कि एक ऐसे देश के लिए 
जो ब्रिटेन से बहुत दूर पर स्थित है और जिसके बारे में अंग्रेज लोग कुछ भो नहीं जानते हैं उसके 
लिए ब्रिटेन में खाइयाँ खोदी जायें और गैसों से बचाव के लिए उपाय किये जायेँ । चेम्बरलेन 
ने झुप्तोलिनी से आग्रह किया कि वह अपने दोस्त हिटलर को एक सम्मेलन के लिए राजी कर 
ले और कम-से-कम चौबीस घण्टे के लिए. जमेन आक्रमण को स्थगित करा दे। सुस्तोलिनी की 
मध्यस्थता से हिटलर सम्मेलन के लिए राजी हो गया। अद्धाइस सितम्बर को ढाई बजे ब्रिटिश 
लोकसभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । चेम्बरलेन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रकाश डाल रहा था| 
इसी समय एक सन्देशवाहक दौड़ता हुआ सदन में आ पहुँचा । उसने चेम्बरलेन को एक वार दिया | 
गौर से पढ़ने और कुछ सोचने के बाद चेम्बरलेन ने सदन को यह सूचित किया कि दूसरे दिवि 


सुबह हिदलर ने सम्मेलन के लिए उसे म्युनिख बुलाया है। २६ सितम्बर को म्युनिख में चार 
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राष्ट्र (जर्मनी, इटली, बिटेन और फ्ांत) कर सम्मेलन होगा! यह जानकर संधार के लोगों को 
विश्वास हो गया कि अन्तिम क्षणों में युद्ध होने से बच गया । 


निख का समझोता--म्यूनिख के ब्राउन-हाउस में चार राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन! 
हुआ, जिसमें भाग लेनेवाले चेम्बरलेन, दलादिये, हिटलर ओर झुप्तो लिनी ये । सम्मेलन में सोवियत 
संघ को शामिल नहीं किया गया था, हालाँकि चेकोसलोवाकिया के भविष्य में उसका भी 
महत्त्वपूर्ण हित था। इसका कारण यह था कि हिंदलर सोवियत प्रतिनिधि के साथ बात करना 
नहीं चाहता था और चैम्बरलेन तथा द्ादिये रूसी प्रतिनिधित्व के प्रश्त पर हिटलर को नाखुश 
नहीं करना चाहते थे । सोवियत-संघ की बात तो दूर रही, यहाँ तक कि स्वयं चेकोस्लोबाकिया 
को भी सम्मेलन में शामिल नहों किया गया था। उसके प्रतिनिधि बगल के एक दूसरे कमरे 
में बैंठे रहे । जब सब बातों पर फैसला हो गया तव उन्हें बुलाकर फैसला छुना दिया गयां। 
भ्यूनिख में जो समझोता हुआ उनकी सुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं: (१) पेक लोग € से १० 
अक्टूबर तक सृडेटेनलैंड को खाली कर दें । (२) एक अन्तर्राष्ट्रीय आषोग सीमा-निर्धरण तथा 
जनमत संग्रहवाले क्षेत्रों का निरीक्षण करे | (३) ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चेकोस्लोवाकिया की 
परिवर्तित सीमा को गारंटी दी गयी । (४) पील और हंगारियन अल्पसंख्यकों के प्रश्न हल हो 
जाने पर जमनी और इटली ने भी इसी तरह को गारंटी देने का वचन दिया । इसके अतिरिक्त 
२० सितम्बर को हिदलर और चेम्बरलेन ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा 
गया था कि जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नही करेंगे) चेम्बरलेन अपनी 
'सफलता' पर खुश होकर लन्‍्दन के लिए रवाना हुए। म्यूनिख समझोता अविलम्ब लागू हो 
गया। सुड़ेटेनलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने चेकौस्लीवा किया की 
नथी सीमा की निर्धारित कर दी । कुछ दिनो के वाद प्रोलैंड और हंगरी ने भी चेकास्लोवाकिया 
के उन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, जिन पर वे दावा करते थे । ब्रिटेन और फ्रांस की 
गारंटी एक कागज का डुकड़ाः रह गया। पॉँच अक्टूबर को बेनेस ने त्यागपत्र दे दिया और 
देश छोड़कर बाहर चला गया । उसकी जगह पर इमिल हाचा चेकोस्लीवाकिया का राष्ट्रपति 
निषुक्त हुआ ) 


भ्यूनिख-सममौता की समीक्ष 


चेक्रीस्लोवा किया को धोड़कर म्यूनिख-समझौते का सर्वत्र स्वागत हुआ। ऐसा मालूम 
इआ कि मानों युद्ध की आशंका ठल ययी और भविष्य में यूरोपीय राष्ट्र शान्तिवृर्षक सहयोग 
करते रहेंगे ।* चेम्बरलेन एक विजयी के रूप में लन्दन लौटे | हवाई अड्डे पर छनका अपूर्व स्वागत 
हुआ | विशाल जनसमृह के सामने भाषण देते हुए छत्तने कहा ; यह दूसरा अवसर है जब हमलोग 
बर्लिन से प्रतिप्रायुक्त शान्ति (7९9०७ ध!! #०7०७) लेकर लौटे हैं । यह इमलोगों के समय 
की शान्ति है ।”एक अग्रलेख में लन्दन 'दाइम्ज' ने दूसरा दिन लिएा था: “रणक्षेत्र से विजय 
करके घर लौटनेवाले किसो विजेता ने ऐसी कीचि का कार्य नहों किया, जिवना कल स्यूनिख 
से लौटे चेग्बरलेन ने क्या है ।” ब्रिदेन में शायर ही कोई ऐसा समाचारथत्र रहा हो जो 
लन्दन दाइम्जा के इस बिचार से सहमव नहीं हुआ हो । वलिन-स्थित मिटिश-राजदृत सर 


7, 7णाण १४, १फ्रणाक्र 897०, चिट + 2शगप्र6 4० 4च्यरइब्पेंए, | ॥90, 


१६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हन्डरसन ने चेम्बरलेन को लिखा : “संसार की करोड़ों माताएँ आज आप को आशीर्वाद दे 
रही हैं कि आपने उनके बच्चों को युद्ध के सुष से बचा लिया है। कल से आपकी सफलताबों 
की प्रशंसा में स्थाही का समुद्र उमड़ पड़ेगा ।” स्याही का यह समुद्र छमड़ा, लेकिन तिफलतार्थोँ 
का गुणगान करने के लिए नहों, बल्कि चेम्बरलेन को कोसने के लिए । ब्रिटिश-संसद्‌ में भाषण 
देते हुए च्चिल ने कहा ; “हमलोगों की बहुत बड़ी हार हुई है । सब काम तमाम हो गया और ' 
चेकोस्लोव!किया अन्धेरे में विज्लीन हो गया । ब्रिटेन और फ्रांस, के दबाव से चेकोस्लोवाकिया 
का विभाजन नात्सी-धमकी के आगे पश्चिमी जनतस्प्र के कुकाने के बराबर है” लाड एमी मे 
भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये, “म्यूनिख-समझ्ौता दयाव से हुईं जीत का प्रदोक है, जो इतिहास 
में सबसे सस्ती समझी जा सकती है।” ब्रिटिश नौ-सेना के मंत्री एलफ्रेड कूपर ने ग्यूनिष- 
समझौते के विरोध में अपना त्यांगपत्र दे दिया ! ब्रिटिश-संसद्‌ में बोलते हुए छसने कहा : “१६१४ 
में हमलोग यृद्ध में इसलिए सम्मिलित हुए थे कि भविष्य में कोई एक बड़ा एवं शक्तिशाली 
राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि का छलल॑ंधन करते हुए किसी छोटे और कमजोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्त 
न॑ जमा ले । हमने म्यूनिय की शर्तें को निगलने का प्रयास किया है। लेकिन वे मेरे गले में 
ही अटक गयी हैं। शायद पदत्याग करके हमने अपने राजनीतिक जीवन को बर्बाद कर 
लिया है लेकिन, मैं आज भी संसार में अपना सर ऊँचा करके धूम सकता हूँ।” पर इन 
पतिक्रियाओं का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा ओर एक जवरदस्त बहुमत से ब्रिटिश लोक-समा 
ने चेम्बरलेन की 'सफलताओं” का अनुमोदन कर दिया । “केवल एक सप्ताह के सांसारिक जीवन 
के लिए” भारत में महात्मा गाँधी चिल्ला पड़े, “यूरोप ने अपनी जात्मा बेच डाली है ।” वास्तव 
में स्यूनिख हिटलर के कूटनीतिक जीवन की सबसे बड़ो विजय और चेम्बरलेन की सबसे बड़ी 
पराजय थी !! चेम्बरलेन की शान्ति के स्वरूप को १२ अक्दवर, १६३८ के 'पंच' ( /४0॥6/ ) 
के एक काट न में अच्छी तरह व्यक्त किया गया था। काटू'न में दिखलाया गया था कि रेलवै- 
स्टेशन पर सेनिक भर्ती सम्बन्धी प्चे 2गे हैं। एक पुत्र अपने पिठा को इन पर्चों को दिखा कर 
पृष्ठ रहा है : “पिताजी, आप इस महान्‌ शान्ति में कौन-सा कार्य करनेवाले हैं ।” 


चैकोस्लोवाकिया के लिए म्यूनिख का समझौता इतिहास का सबसे महान्‌ विज्वासघात' 
था ।* उसके लिए यह मृत्युदंड की व्यवस्था थी। उसकी पराजय किसी कमजोरी के कारण नहीं 
बल्कि उनके साथियों के विश्वासघात के कारण हुई थी । सम्पूर्ण मध्य यूरोप में वहो एक ऐसा देश 
था, जहाँ युद्ध के बाद प्रजावान्त्रिक विचारों की कुछ प्रगति हुई यी। लेकिन, अपने की प्रजादवन्त्र 
का रक्षक कहने वाले ब्रिटेन और फ्रांस की उसका वलिदान करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। 
पीछे चलकर इसका फल उन्हें भी सुगतना पड़ा | म्यूनिख समझौता के बाद हिदलर को डेन्यूब 
और बाल्कन-क्षेत्रों पर आर्थिक और सैनिक अधिकार जमाने का अच्छा मौका मिल गया। 
चेकोस्लोवाकिया के महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र और खानें, सेनिक सामग्री और मार्ग जर्मनी को 
प्राप्त हो यया। जमनी को शक्ति इतनी वढ़ गयी कि यूरोप में कोई उस्तकी चुनोवी नहों दे 
सकता था ।* 
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जमनी की विदेश-नीति और द्वितीय विद्व-युद् श६३ 


भ्यूनिख-समझौता एक महा कूटनीतिक क्रान्ति भी था। इसने युद्धोत्तर-काल की 
कूटनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तत कर दिया) वर्साय-सन्धि के बाद जिस व्यवस्था की 
स्थापना की गयी थी, वह पूर्णतया नष्ट हो गयी । कोई भी राज्य अब अपने बचाव के लिए ब्रिटेन 
और फ्रांस-जैसे धोखेबाज देशों की मित्रता पर आशित नहीं रह सकता था ! इसका परिषाम 
हुआ कि फांस की युद्धोत्तर-युटवन्दी-प्रणाली स्वेथा व्यर्थ हो ययी । लघुमेत्री-तंध का कोई मूल्य 
नहीं रह गया। डेन्यूबश्षेत्र के देशों का अस्तित्व अब हिटलर को दया पर निर्भर था। पोलैंड 
पर अब जमेन आक्रमण अनिवार्य हो गया। 


परिवर्तित कूटनीतिक स्थिति की सबसे भवरदस्त प्रतिक्रिया सोवियत-संध में हुईं । म्यूनिय 
में सोवियत-प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया । इससे पृ जीवादी राज्यों पर उसका शक 
होना स्वाभाविक था। वास्तव में म्यूनिख-समझौता हिटलर द्वारा रूसी साम्बवाद के विरुद्ध किये 
गये प्रचारीं का फल था। हिटलर कहा करता था कि उत्तका अन्तिम उद्देश्य साम्यवाद को 
मिटाना है। पश्चिम के प्र जीवादी देश इससे काफ़ी प्रभावित हुए। वे हिदलर को सन्‍्तुष्ट 
करके इस कार्य में सहायता देने लगे। संकट के समय रूस अनेक बार चेकोसलोवाकिया को 
सहायता देने के लिए, तेयार हुआ था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस में इस सहायता का कमी 
स्वागत नही हुआ। म्यूनिख-समझौते ने केवल १९३५ की फ्रॉंकोन्सोवियत-संधि को ही भंग्र नहीं 
कर दिया, वल्कि सोवियत-चेक-समझौते का भी अन्त कर दिया । रूस को अब बाध्य होकर नये 
साथियों को हूँ दूना पड़ा । अतएव १६३६ का वर्लिन-मास्को-पेक्ट म्यूनिख के धोलेबाजी का 
ही परिणाम था । दिकम्बर, १६३६ का भ्रमोत्यादक फ्रैंको-जमंनी-समझौता भी स्यूनिख-पेक्ट का 
एक दूसरा परिणाम था। रूस की सच्ची मित्रता खीकर फ्रांस ने जमनी की ऐसी नकली मित्रता 
हासिल कर ली, जिसका वास्तविक महत्त्त किसी से छिपा नहीं था । 

स्यूनिय-समझौता शाध्ट्रसंघ और सामृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के प्रति एक घोर अविश्वास 
था। डेविड थाम्पसन के शब्दों में मित्राष्ट्री मे इस मामले में चेकोस्लोबाकिया को सामुहिक 
सुरक्षा प्रदान करने के यदले छसके प्रदेश पर सामूहिक डकैती ( ०णा|०८॥ए७ #ब्दप्ाथ ) की | 
उत्ते जबरदस्ती अपना प्रदेश जर्मनी को सौपने पर वाध्य किया । इसने यह सिद्ध कर दिया कि 
राष्ट्रों के झगड़ों का निपढारा पराशविक बल और तलवार से ही हो सकता है।? 


स्यूनिख-समझौवा चेंम्बरलेन की सन्हृष्टीकरण की नीति की विफलता था । कहा जाता है 
के जमेन विदेशमंत्री रिबनट्राप ने इस सम्मेलन के बाद चेम्बरलेन के बारे में कहा या कि “बूढ़े 
आदमी ने अपनी सुत्यु के आश्ञापत्न पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अब हमें केवल उस पर उसकी 
तिथि को लिखना है ।” शुर्मां ने लिखा है : “म्यूनिख का समझौता सन्वृष्टीकण की नीति का 
सर्वोच्च विकास तथा परिचमों लोकतन्त्रों का मरणाज्ञापत्र था। यह सामूहिक सुरक्षा-पद्धति के 
विनाश का प्रतीक था। यह हिटलर की आतंक की रणनीति की अब तक की सबप्ते बड़ो विजय 
थी ।”” उस समय चेम्बरलेन को विज्वास था कि हिटलर की मॉँगे पूरों कर देने से वह सन्दृष्ट हो 
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जायगा। लेकिन म्यूनिव्व के बाद उसको पता चला कि हिंदलर की प्रादेशिक भूषत बड़ी तेज है 
और उसकी माँगो की कोई सीमा नहीं है। उस समय च्िल ने ठीक ही कहा था “एक बोटे 
राज्य को भेड़िए के आगे फेंककर सुरक्षा पाने को आशा घातक श्र तिमात्र है ।”! चेम्बरलेन का 
यह दावा कि थह वलिन से “प्रतिष्ठायुक्त शान्ति” लेकर लौटा है, वह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं 
था। इस “प्रतिष्ठायुक्त शान्ति” पर चचिल की उक्ति अधिक यथार्थ थी। उसने कहा या: 
“ब्रिटेन और फ्रॉंस को इस समय युद्ध और अपमान में चुनाव करना पड़ा है। उन्होंने अपमान को 
चुना है और शीघ्र ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा ।” 

म्यूनिख का समझौता जमंनी और विशेषकर हिटलर की बहुत बड़ी विजय थी । खतर- 
नाक दुइमन ( चेकोस्लोवाकिया ) को महत्त्वहीन बना दिया गया। वर्साय-सन्धि के एक बहु 
बड़े अन्याय का अन्त हुआ और ठृतीय रीह को शक्ति का परिचय सबको मिल गया | प्रादेशिक 
लाभ के अतिरिक्त पोलेण्ड पर जर्मनी के हमले का मार्ग खुल गया । वाल्कन प्रायद्वीप में जमनी 
के लिए हाथी होना आसान हो गया । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में इंगलैंड और फ्रांस की 
प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी । कोई भी राष्ट्र अब उन पर भरोसा नहीं कर सकता या। फल 
पूर्वी यूरोप में जम॑नी के विरुद्ध वुने फ्रांसीसी गुटवन्दियों का जाल दिन्न-भिन्न हो गया । सोवियत 
रूस और पश्चिमो श॒टों का मनछुटाव और भी गहरा हो गया। वास्तव में म्यूनिष में हिटलर की 
इतनी सफलता मिल गयी, जिसकी आशा वह स्वयं नहीं करता था । 


बूटेन द्वारा समभौता करने के कारया 


भ्यूनिख समझौता के विरोध में ब्रिटिश मन्व्रिमण्डल से त्याग पत्र देते हुए डफ कूपर ने 
कहा था “हमारे प्रधानमन्त्री को हिटलर की सदभावना और वचन पर विज्ञास है। यद्यपि 
हिटलर ने जब वर्साय की सन्धि तोड़ी तो यह कद्दा कि यूरोप में उसकी कोई प्रादेशिक माँग नहीं 
है। जब आस्त्रिया में बलपूर्वक प्रविष्ट हुआ तो उसने यह कहा कि बह चेकोस्लोबाकिया के 
मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा | यह छः महीने पहले की बात है। फिर भी हमारे प्रधान मन्‍्त्री का 
विश्वास है कि वह हिटलर पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं ।” लेकिन म्यूनिख में विशात 
और भरोसा का कोई प्रइन नही था । ऐसी बात नही थी कि चेम्परलेन ते हिटलर परिचित नहीं 
था। यह सम्भव है कि चैम्बरलेन को कुछ समय के लिए हिदलर पर विश्वास हो गया हो और 
उसने मान लिया हो कि यह हिटलर की अन्तिम प्रादेशिक माँग थी ' लेकिन म्यूनिय समझोवा 
के सुष्य प्रेरक तत्तवों में सर्वाधिक महत्त्ववृण बात यह थी कि ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्रो और फ्रांस के 
शासक वर्ग को इस बात पर प्रुरा विश्वास था कि हिटलर का प्रधान लक्ष्य सोवियत तंध का 
विनाश है। चेकोस्लोबाकिया में सन्हुष्ट हो जाने के बाद वह अपनी पूरी शक्ति साम्पवाद के 
विध्यंस में लगायगा जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्र जीवाद दोनों के लिए लाभदायक था | 
समझौता करने के अन्य प्रेरक दत्तों में युद्ध से किसी तरह बचना भी एकथा। अभी 
यूरोप में शान्तिवाद की प्रकृति की प्रबलता थी। लोग अभी तक प्रथम विश्वन्युद्ध की विनाश: 
कारी घटनाओं को नहीं भूले थे । युद्ध का आतंक उन पर प्रा छाया हुआ था और वे इससे 
बचना चाहते थे । ब्रिटेन और फ्रांस के सामने इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। इन देशां 
जा अचो। आ कक हि हह >> 6 दे कं जन: पका फरार पाल रू को हद हैं. 
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कर दिया। टीसो पर आरोप लगाया गया कि वह पार्थवयवादी आन्दोलन को प्रोत्साहित कर 
रहा था, जिससे राज्य की एकता खतरे में पड़ गयी थी | टीसो जरमनी भाग खडा हुआ। १५ मार 
को राष्ट्रपति हाचा को बर्लिन बुलाया गया । हिटलर ने उसपर म्यूनिख समझौते को भंग करने 
का आरोप लगाया । उसके पतामने एक समझौता-पत्र रखा गया, जिसमें कह्य गया था कि 
जोहेमिया और मोरेविया के प्रान्त जमंन सरक्षता में रख दिये जाते हैं। सैनिक कार्रवाई की 
धमकी देकर हाचा को उस समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। हिटलर ने हाचा 
को सूचित कर दिया कि उसने जमन सेना को चेक-प्रदेश पर हमला करने की आज्ञा दे दी है। 
हाचा ने इसका विरोध किया । इस पर उसको इसना डराया-धमकाया गया कि वह बेहोश हो 
गया। दवा देकर उसको होश में लाया गया । नात्सी-अफसर उसको चारों तरफ से घेरे खड़े 
थे। रिबनट्रोप जबरदस्तो हाचा का हाथ पकड़ कर समझौता-पत्र पर दस्तखत करने के लिए 
बाध्य कर रहा था। रुत्तर ब्ष के बूढ़े राष्ट्रपति के लिए स्थिति असह्य हो गयी और साढ़े चार 
बजे सुबह में वाध्य होकर उसको हस्ताक्षर कर देना पड़ा । “मैं पूर्ण विश्वास के साथ चेक-जनता 
और देश का भविष्य जमंन रीह के फ्यूरर की सरेक्षता में सौंपता हूँ ।” यह चेकोस्लौबाकिया का 
अन्त था। १५ अगस्त को प्राग पर जर्मन का झंडा फहराने लगा। दो दिनों के बाद स्घो- 
वाकिया भी जमनी में शामिल कर लिया गया और जमम॑नी के इशारे पर रुथेनिया के प्रदेश पर 


हंगरी ने अधिकार कर लिया । वीस बे की आयु में ही स्पतन्त्र चेकोस्लोबाकिया का नामों 
निशान मिट गया । 

हिरक्षर को लाभ :--म्यूनिख-समझौते के द्वारा घ्िटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोबाकिया की 
प्रादेशिक अखण्डता को कायम रखने की गारन्दी की थी ! पर चेकोस्लोबाकिया के अन्तिम 
विनाश के समय भी थे चुपचाप बेठे रहे और वादा के अनुसार उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया गया । रुस के विरुद्ध हिटलर को ग्रोलाहित करने की सन्तुष्टीकरण-नीति अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच गयी । बोहेमिया और मोरेविया पर अधिकार हो जाने से जर्मनी की शक्ति और 
बढ़ गयी । हिटलर को अठारह हजार वर्गमीौल जमीन, लगभग रुत्तर लाख की आबादी, स्कोडा 
का प्रसिद्ध शस्न-कारखाना और नेशनल बैंक का सोना प्राप्त हो गया । स्लोवाकिया के मिल जाने 
से जम॑ंनी को और फायदा हुए । 

चैकोस्लोवा किया के विनाश के बाद मेमेल पर जमनी और अल्बेनिया पर इठली ने अधि- 
कार जमा लिया | लिथुआनिया को धमकाकर २९ मार्च को हिटलर ने मेमेल पर आधिपत्य कर 
लिया । इसके बाद सुसोलिनी ने देखा कि जमनी आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर 
चुका है और यूरोप के अन्य राज्य उसके सम्मुख सव्था असहाय हैं, तो उसकी भी हिम्मत बढ़ी। 
उनकी निबेलसा से प्रोत्साहित होकर उसने अप्रिल, १६३६ में अल्वेनिया को इटली में शामिल 
कर लिया । अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यन्याय और मर्यादाविहीन फासिज्म का नस्न-नृत्य अपनी चरस सीमों 


पर पहुँच चुका था । 


रूस-जर्मन समभौता तथा पोलेंड पर आक्रमण 


पोलेंड का संकट--चेकीसलोवाकिया के बाद हिंठलर का अगला लद्दय पोलिश गलि- 
> 
यारा और डान्जिग के जर्मन नगर पर अधिकार करना था। यद्यपि पोललैंड के साथ जर्मनी की 
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१६३५ में डान्जिग में एक चुनाव हुआ । छत्तें नात्मी-पार्दों को अपूय॑ सफलता मिली। बुद 
दिनों के बाद वहाँ का नात्मी-नेता फोरस्टर खुलेआम घोषणा करने लगा कि वह पयूरर कै 
अतिरिक्त किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं है। पोलैंठ के शामकों का शिर दर्द बढ़ने लगा । उठ 
समय पोलेंड का विदेश गन्‍्त्री कल बेक था। अवट्ूबर, १६३८ में रियनेट्रोप ने बर्लिन स्थित 
पोौलिश राजदूत लिप्सकी से यह माँग को कि डान्जिग को जर्मनी को लौटा दिया जाय | जनवरी, 
१६३६ में जब रिवनट्रोप घारसा गया तो इस माँग को फिर मुहराया गया। चेकोस्लोवाकिया 
के विनाश और मेमेल पर आधिपत्य के बाद यह माँग जोर-शोर से होने लगी ! २१ मार्च को 
रिवनड्रोप ने लिप्सकी के सामने बाजाप्ता यह प्रस्ताव रा कि डान्गिंग जमनी को लौटा दिया 
जाय और पोलिश गलियारे से होकर जमनी को पूर्वी प्रशा तक रेल और सडक बनाने के लिए 
भूमि दी जाय । दूसरे शब्दों में जम नी गलियारे के अन्दर एफ गलियारा चाहता था| इयके वक्ते में 
जर्मनी डान्जिग में पोलैंड के आर्थिक अधिकार सुरक्षित रपने, पोलैंड जर्मनी-सीमा को स्थायी 
रूप से स्वीकार करने और उसके साथ पन्द्रह वर्षों के लिए एक अनाक्रमण सन्धि करने को तैयार 
था। पोलैंड ने इन माँगों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । इसके वाद पोलैंड ढे 
विरुद्ध एक संगठित प्रचार शुरू हुआ । पर्मन समाचार-पत्रों में पोलैंड में जर्मनो को कपित 
हत्या की खबर प्रकाशित होने लगी । ३ अप्रिल को ब्रिटिश लोकसमा में डा० डाल्टन ने प्राग 
से हाल भें आये एक प्रामाणिक व्यक्ति के आधार पर सदन को सूचित किया कि प्राग स्थित 
जमन-सैनिक कह रहे ये कि 'हम बहुव देर यहाँ नहीं रहेंगे । हम शीघ्र ही आगे पोलैंड जायेंगे।' 
वास्तव में डान्जिग में जम॑न-आन्दोलन को भड्काने और ससुद्र की रा्ट से पूर्वी प्रशा में सेना 
प्ेजने का काम शुरू हो चुका था। जर्मनी अखबारों में पोलैंड के विदद्ध प्रचार जारी थे। हे 
अचारों के उद्देश्य से दुनिया अब सुपरिचित हो चुकी थी; इसको दूसरे नये हमले को भूमिका 
समझना कोई कठिन काम नहीं या | सावंजनिक रूप से यह स्वीकार किया जाने लगा कि पोलैंड 
पर जमम आक्रमण होने ही वाला है ।! 


ब्रिटिश-नीति में परिवर्तन-ब्रिटेन को अब वास्तविकता का शान हुआ! चेकोस्लोबा- 
किया एक ऐसा देश था, जो घिटेन से “बहुत-बहुत दूर” पर स्थित था लेकिन पोरलैंड ब्रिटेन ते 
बहुत नजदीक था और उसकी रक्षा ब्रिटिश-सुरक्षा का एक अभिन्न अंग था । बहुत देर के बाद 
चेम्बरलेन ने अनुभव किया कि म्यूनिख का समझौता “अपने जमान की शांति नहीं वरन्‌ युद्ध का 
निमन्त्र०ण था। उसकी सारी प्रोत्साहनवादी नीतियाँ मिद्ी में मिल चुकी थीं। ब्रिटेन कै 
समाचार-पत्र, जिन्होंने कुछ ही दिन पूर्व चेम्बरलेन की विजेता? के रूप स्वीकार किया था मई 
उसकी सारी नीतियों को कोसने लगे । व्रिटिश-नीति में आमृल परिवर्तन करने की माँग संसद के 
बाहर और भीतर जोरशोर से होने लगी। १७ माचे को चेम्बरलेन की आँखों के सामने ते 
घुधलापन दूर हो गया । उस दिन बरमिंधम में उसने जो भाषण दिया उससे ब्रिडिश-मीति में 
परिवर्तन के सारे लक्षण झलक रहे थे। उसने कहा : “जमंनी के आश्वासनों पर केसे विज्वात 
किया जाय १ हाल में उसने ऐसे घृणित काम किये हैं जिससे संसार का लोकमत क्षब्ध है। पर 
अत्येक मौका पर हमलोगों ने उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की । लेकिन, इस सप्ताह मा हि 
जो कुछ हुआ है वह उन सभी आदशों के विरुद्ध है, जिनका प्रतिपादन स्वयं जमेनी ने किया था । 


3 & प्रक्कवर 6 समर सात वां उक्ाशगिवरंमाकं 2, 0. 497. 
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कया वह पुराने उपक्रम का अन्त है या नये का आरम्म १ क्या*«१ यह तथ्यतः संसार पर बल 
प्रयोग द्वारा अधिकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है” 
चेम्बरलेन के भाषण देने और निन्‍दा करने से हिटलर डरनेवाला नहीं था। यदि पोलैंड 
की रक्षा करमो हो तो उसकी प्रादेशिक अयण्डता की गारंटी करना अत्यन्त आवश्यक था। 
२१ मार्च को पौलैंड के सामने हिटलर अपना प्रस्ताव रख चुका था । पोलेंड पर तुरत ही खतरा 
पैदा होनेवाला था । ऐसी स्थिति में ब्रिटेन चुपचाप नहीं बेठा रह सकता था। ब्रिटिश और 
फ्रांसीसी सरकारों में विचार-विमर्श होने लगा। ३१ मार्च, १६३६ को चेम्बरलेन ने प्रिटिश 
लोकसभा में एक भाषण देकर ब्रिटेन की नयी नीति का श्रीयणेश किया । “यदि ऐसी कोई 
कार्रवाई की गयी जिससे पोलैंड की स्वतन्त्रता को स्पष्टः खतरा हुआ और पोलिश सरकार 
अपमी राष्ट्रीय नेताओं से झुकाविला करना आवश्यक समझे तो ब्रिटेन अपनी शक्ति के अनुसार 
सभी प्रकार की सहायता पोलेंड को देगा । फ्रांसीसी सरकार ने भी सुझे यह कहने का अधिकार 
दिया है कि वह भी इसी प्रकार की प्रतिशा करती है ।” यह पोलेंड को स्वाधीनता के लिए. 
ऑ्ल-फ्रांसीसी गारंटी थी । ६ अप्रिल को जब बेक लन्‍्दन आया तो इस गारंटी का बाजाप्ता 
अनुमोदन कर दिया गया ! रूमानिया, यूनान और हकों को भी इस प्रकार की यारंदी दी गयी । 
हिटलर का जवाब--हिटलर इन धमकियो से भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं था । यह 
पौलैंड पर आक्रमण करने की तेयारी करता रहा ! लेकिन, पौलैंड पर आक्रमण करने के पहले 
सोवियत-संघ को अपने पक्ष में करना अति आवश्यक था | सोवियत-संघ बहुत पहले से जम॑नी के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तेयार करने का प्रस्ताव रखता आ रहा था । किन्दह ब्रिटेन और फ्रांस बराबर 
'किसी-म-किसी बहाने इस प्रस्ताव को टालते रहे) उसका खयाल था कि जर्मनी की आक्रमण- 
कारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना ही उनके हक में अच्छा है; क्योकि इससे हिटलर एक-न- 
एक दिन साम्यवादी रूस पर आक्रमण करके उसका विनाश कर देगा। पर, चेकोसलोबाकिया के 
विनाश के बाद उनकी आर्खें खुलीं । ब्रिटेन ओर फ्रांस के शासक अब अनुभव करने लगे कि 
हिटलर उनकी स्वतन्त्रता के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। अठः संयुक्त मोर्चा कायम 
करने के लिए वे स्टालिन से वार्ताएँ करने लगे। 
रूस से अनाक्रमण सन्धि--इसी समय गुप्त रूस से स्टालिन और हिटलर में भी एक 
सन्धि के लिए बातों चल रही थी, क्योंकि हिंटलर पोलैंड पर आक्रमण करने के पूर्व सोवियत-संघ 
का समर्थन प्राप्त कर लेना चाहता था । अवएव २३ अगस्त, १६३१ को सोवियत-जमेन अना- 
क्रमण-सन्धि हो गयी । इंगलैंड और फ्रांस देखते हो रह गये। इस सन्धि द्वारा दोनो ने एक दूसरे 
पर आक्रमण न करने का वचन दिया, परन्तु इसके साथ ही कुछ गुप्त धाराओं दारा पोलेंड के 
बैंटवारे की व्यवस्था हुईं,जर्मनी ने रूस को बाल्टिक राज्यों में स्वतन्त्रता दे दी और रूस ने जर्मनी 
को खाद्यान्न, पेट्रोल तथा युद्ध की अन्य सामग्रियाँ देने का वचन दिया। यह सन्धि निर्णायक 
रही । हिलदर पोलैंड पर आक्रमण करना चाहता था; परन्तु उसे रूस की और से भय था और 
बह दी मो्चों पर लड़ने से हिचकिचाता था । इस सन्धि से उसका यह भय केवल दूर ही नहीं 
हो गया, उसे यह भी विश्वास हो गया कि उसे पूर्व में विरोध को जगह सहयोग प्राप्त हो सकेगा । 
यूरोप की राजनीतिक स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रहो थी । युद्ध के बादल मेंडरा 
रहे थे। संयुक्तराज्य अमेरिका अभी भी अन्तराष्ट्रीय राजनीति से तयाकथिव परथकृवा की नील 


श्ह््घ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का अवल्लम्बन कर रहा था। स्थिति को विगड़ते देख अमरीकी राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने शान्ति के 
लिए कुछ प्रयास करना ठीक समझा । १५ अप्रैल को उसने हिटलर और मुप्तोलिनी को अलग-अलग 
पत्र लिखे, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करें, जिससे विज्ल 
की शान्ति खतरे में पड़ जाय । जमंत्री और इटली के समाचार-पत्रों ने अपशब्दों और कटुवचनों 
से राष्ट्रपति के पत्र का स्वागत किया । २८ अग्रिल को जम॑न रीहस्टाग के एक विशेष अधिवेशन 
को अमरीकी राष्ट्रपति के पत्र पर हिटलर का उत्तर सुनने के लिए बुलाया यया । हिलर ने 
सार्वजनिक रूप से जर्मनी के लिए डान्जिग की माँग की । 'डान्जिग एक जन नगर है और 
जरमनी से मिलना चाहता है। इस प्रश्न को आज या कल हल करना ही होगा !” छसने पोलेंड 
को ऑग्ल-जमंनी गारंटी को घेरेबन्दी की नीति बतलाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इन 
धौंसो से डरनेवाला नही है। “युरीप में यह मेरा अन्तिम प्रादे शिक दावा और शान्ति के लिए 
इसको मान लेना चाहिए ।” फ्यूरर ने एक बार फिर अपनी पुरानी चाल हुहरायी । 

अन्तिम संकट--फ्यूरर के भाषण के बाद जर्मनी-अखवार पोलैंड पर आग उगलने लगे। 
पोलैंड में 'जम॑नो पर अत्याचार! की कहानियाँ विस्तारपृर्वक छपने लगी | डा० गोबुल्स द्वारा 
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प्रतिदिम नयी-नयी कहानियाँ गढ़ने का कार्ण शुरू हो गया था । इन आरोपी को स्वयं किक 
भी और अधिक अविरंजित शब्दों में दुहराने लगा। वास्थव में गत एक महीने से डान्यिंग में 


जर्मनी की विदेश-नीति और द्वित्तीय विद्-युद्ध शहद 


नात्सियों के घोर आन्दोलन चल रहे थे। सुडेटनलेंड की कहानी डान्जिग में दुहरायी जा रही थी । 
स्थिति को विगड़ते देख चेम्बरलेन ने एक बार फिर हिंटलर से अपील की । चेम्बरलेन ने सोचा 
कि जिस तरह सुडेटनलेण्ड को लेकर विश्वगुद्ध मोल लेना अच्छा नहीं था, उसी तरह डान्जिग 
को लेकर विज्धयुद्ध आरम्म करना ठीक नहीं होगा। वह एक वार फिर सन्तृष्टीकरण की नीति 
अपनाना चाहता था। बलिन स्थित ब्रिटिश-राजद्त सर हण्डरसन ने चेम्बरलेन के आदेश पर 
फ्यूरर के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि डान्जिग के प्रइन को पोलेण्ड और जमंनी वार्ता द्वारा तय 
कर लें। हिय्लर ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और पोलिश अत्याचार? के सम्बन्ध में अपने 
विचार दुहराते हुए यह घोषणा की कि “डान्जिग और गलियारे का प्रइन हल होकर रहेगा और 
हल करना पड़ेगा ।” हिटलर ने हन्डरसन से यह भी कह दिया कि डान्जिग को लेकर यदि युद्ध 
भी घिड़ जाय तो वह उसके लिए. तेयार है | “मेरी उम्र ५० साल की हो गयी है। हम आज ही 
युद्ध का हो जाना पसन्द करेंगे, न कि पाँच या दस साल के बाद जब मैं ५३ या ६० वर्ष का हो 
जाऊ या। मैं एक कलाकार हूँ और सम्पूर्ण जमंन जाति को एक सत्र में बाँध कर अवकाश ग्रहण 
कर शान्तिपुर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ !”7 वास्तव में यह बात थी कि हिटलर कभी भी 
डान्जिंग पर समझौता नही चाहता था। इसमें शक नही कि डान्जिग मुख्यतः एक जन नगर था 
और वर्साय सन्धि द्वारा जमंनी से उसे अलग करना एक महान्‌ गलती थी। इस तथ्य कै बावजद 
पोलेण्ड के लिए भी डान्जिग आवइपक था । पर हिटलर के लिए डान्जिग का कुछ और महत्त्व 
था । इसका मतलब यूरोप में एक दूसरी कूटनीतिक विजय थो । दूसरे शब्दों में डान्मिग का 
महत्त्व पोलंड के लिए बही था जो चेकोस्लोवाकिया के लिए सुडेटनलेंड का । यह गल्ियारे, 

साइलेसिया और अन्ततः सम्पूर्ण पोसैंड का दरवाजा हिटलर के लिए खोल देगा । अतएव अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्यूरर युद्ध करने के लिए बिल्कुल तेयार था। 

२५ अगस्त को हिटलर ने हन्डरसन से यह कहा कि यदि जमेनी की न्याय-संगत 
माँगों के कारण जमंन और ब्रिदेत में युद्ध छिड यया तो यह बहुत दुखद घटना होगी और इत्तकी 
जिमोवारो प्ृर्णतया ब्रिटेन पर होगी । उसने हन्डरसन को सुझाव दिया कि ब्रिटेन और जर्मनी 
को समझौता कर लेना चाहिए । समझौते के इस प्रश्ताव को लेकर हन्डरसन बायुयान से उसी 
दिन लम्दन गया । १८ अगस्त को एक जवाब के साथ वह वर्लिन वापस आ गया। ब्रिटिश 
सरकार का विचार था कि “ब्रिटेन और जमनी में तबतक कोई समझ्बौता नहीं हो सकता, 
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9, २१ अग्त को हिटलर ने अपने सहयोगियों के समक्ष इस प्रकार का शक भाषण दिया था 
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२०० अन्वर्रा्ट्री सम्बन्ध 


जबतक पोलैंड और जर्मनी के झगड़ो का शान्तिपर्ण निबटारा नहीं हो जाय। अतएवं, 
जमेन-सरकार पहले पोलिश सरकार से समझौता कर ले। पोलिश सरकार जर्मनी से वार्ता 
करने के लिए तेयार है।” इन्डरसन ने अपनी सरकार के विचार हिठलर और रिविनट्रोप को 
बतला दिये। उन लोगो ने हन्डरसन को सूचित किया कि जमंन सरकार पौलिश सर- 
कार से वार्ता के लिए तेयार है; पर एक शर्त पर कि पोलैंड एक प्रतिनिधिमंडल जिसको 
समझौता की शर्तों को तत्काल स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार हो, ३० अगस्त को वर्लिंत 
भेजे । हन्डरसन ने इसका विरोध किया और कहा कि यह एक चुनौती की तरह प्रतीत 
होता है; व्योकि एक पोलिश प्रतिनिधि को बिना उसे यह सूचित किये कि वार्ता के प्रस्तावों 
का आधार क्या है, वार्ता के लिए बुल्ञाना नितान्त अनुचित है। हिटलर ने इसको चुनौती 
समझना गलत वतलाया । उसने कहा कि स्थिति बहुत खतरनाक हो गयी है। जर्मनों पर 
घोर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए शीघ्र हो कोई कदम उठाना है। 


यह निश्चित था कि बुधवार, ३० अगस्त को कोई भी पीलिश प्रतिनिधि बर्लिन नहीं 
आ सकता था । वेक को शुशर्निंग और हाचा की याद आने लगी और उसने बलिन जाने 
से इन्कार कर दिया । ३० अगस्त की आधी रात्र को हन्डरसन पुनः रिबनट्रोप से मिलने 
गया । जर्मन विदेश-मंत्री ने उसको बतलाया कि अब कुछ करना बेकार है, क्‍योंकि निर्धारित 
समय तक पोलिश प्रतिनिधि वर्लिन नहीं पहुँचा है। लेकिन, वह अपनी नेकनीयती जता 
देना चाहता था। उसने अपनी जेव से एक चिदृठी निकाली और “बहुत सैजी' से उसको 
पढ़ने लगा । इसमें सोलह प्रस्ताव थे जिन्हें जमेन-सरकार ने पोलिश प्रतिनिधि के सामने रघने 
के लिए तेयार किया था। इसकी शर्त बहुत ही सन्‍्तोषजनक थीं। इसमें कहा गया था 
कि डान्जिग शीघ्र हो जरममी को वापल लौठा दिया जाय । पोलिश गलियारे को एक साल 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में रबा जाय और इस अवधि के समाप्त होने पर वहाँ लोकमत लिया 
जाय। अगर लोकमत जम॑नी के पक्ष में हुआ तो गलियाराउ्क्षेत्र में जमनी पोलैंड को छविधा 
प्रदान करे और लोकमत यदि पोलैंड के पक्ष में हुआ तो जम॑नी को इस क्षेत्र में सुविधा प्राए 
हो! ये सब प्रस्ताव काफ़ी अच्छे थे और इनके आधार पर समझोता हो सकता था । हन्डरतन 
ने इस प्रस्ताव की एक प्रति माँगी; पर रिबनट्रोप ने उसको देने से इन्कार कर दिया कि 
निर्धारित समय तक पोलिश-प्रतिनिधि नही पहुँचा है और इसके आधार पर अब वार्ता करना 
ही बेकार है। हन्डरसन मे पूछा कि पोलिश-राजदूत लिप्सकी को बुलाकर उसके सामने इन 
अस्तावों को क्‍यों नहों रखा गया है १ रिबनट्रोप ने जबाब दिया ः “मैं पोलिश राजदूव को 
नहीं बुला सकता । हाँ, अगर राजदूत मिलने के लिए स्वयं अनुरोध करे तो यह दूसरी बात 
होगी ।” हन्डरसन लिखता है : “उस रात मै निराश होकर दूतावास लौटा। शान्ति की 
अन्तिम आशाएँ समाप्त हो चुकी थीं । 

दूतावास लौटकर सुवह में हन्डरसन ने ठेलीफोन पर लिप्सकी से बातचीत की और गव 
रात को घटनाओं से उसको अवगत कराया । उसने लिप्सकी से अनुरोध किया कि वह जमन 
विदेश-मन्‍्त्री से मिलने का प्रयास करे। ३१ अगस्त को सुबह ८ बजे लिफ्सकी ने रिबनट्रोप 
से अनुरोध किया कि वह उससे मिलना चाहता है | ६ वजे सन्ध्या को लिप्सकी जमन 
परराष्ट्-मन्त्रालय में बुलाया गया ! इसके पर्व लिप्सको को अपनी सरकार से यह आदेश मिल 


जमनी की विदेश-नीति और द्वितीय विद्व-युद्ध श्०्द्‌ 


चुका था कि यदि सोलह-सृत्री प्रस्ताव अन्तिमेत्यम्‌ के रूप में नहों तो वह उन्हें स्वीकार कर 
ले। रिबनट्रोप ने उन प्रस्तावों की एक प्रति लिप्सकी को दे दी। इसपर विचार-विमर्श 
करने के लिए लिप्सकी अपने परराष्ट्र मन्‍्त्री से टेलीफोन से बातचीत करना चाहता था; लैकिन 
छत्त समय तक वर्लिन और वारसा के बीच टेलीफोन की लाइन कट चुकी थी । अपनी 
सरकार के साथ सम्पक स्थापित करने में लिप्सकों असफल रहा ! ६ बजे राव को जमंन 
रेडियो ने सोलह-यृन्नी प्रस्ताव को जमनी को नेकनोयती जताने के लिए प्रसारित कर दिया । 
१ सितम्बर को खूब सचेरे बिना विधिवत्‌ युद्ध की घोषणा किये ही जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर 
अपना आक्रमण आरम्भ कर दिया । यह द्वितीय विश्वयुद्ध का भीगणेश था । 


आक्रमण से पोर्सेंड की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस बचनवर््ध थे और 
जिस. समय हिंठलर का हमला शुरू हुआ छसी समय उनको युद्ध के मैदान में कूद 
पड़ना चाहिए था। लेकिन, झुप्तोलिनी के हस्तक्षेप ” के कारण अ्रिटेन और फ्रांस की 
मुद्ध घोषणा दो दिनों तक रुक गयी। छनका कष्टना था कि यदि अभी भी पोलैंड से जर्मन सेना 
वापस लौट आधे तो बे युद्ध घोषित नही वरेंगे। ब्रिटिश-सरकार ने ३ सितम्बर को ग्यारह बजे 
दिन तक जमंन सेना को पोरलैंड से वापस बुला लेने के लिए अन्पिमेत्यथम दे दिया। उस्त समय 
तक जमंन सेना वापस नहीं लौटायो गयी और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी । उसके छुछ ही 
घण्टों बाद फ्रांस ने सी युद्ध के शंख बजा दिये । 


है. इस समय इटली को स्थिति अजीद यो | इटली नहीं चाहता था कि जानो इस तरह खुद्देआम 
आक्रमण की नीति अ्पनाये। अगस्त के मच्य में सिआनो वर्लिन गया था। वहाँसे लौथ्ने पर उसने 
जो अनुभव किया उसको वह इस प्रकार लिखा है : "प्‌ #€६छाफ ६0 फेण्छा० ९०फफ़ोशेथेड वेडुण्डांश्वे 
"गीय 99 907फथ्मा5, फ छिशेए 2648 ०08 छघवे फछधी शीश्ल एमए ण॑ पेलंजह भिछ88... 
पिणज 8999 घ०७ ता28808 पड 4960 ६० ब्वपैएशाईप78 एग्मेठी 5७ ० 70: ऋष्षई... सिआनो 
ने सोचा कि यदि हिटलर-मुसोलिनी पैबट को अस्वीकार कर दिया जाय तो स्थिति सरल सकती 
प्र प्यूरर को इनकी परवाह न थी । बह स्टालिन का समयन प्राप्त कर चुका था! 


अध्याय २७ 


महाशक्तियों को विदेश-नीति 


विपय ग्रवेश--दो विश्व-युद्धों के बीच के काल में संसार की महाशक्तियों (अध्य 
ए०ए०७) की वेदेशिक नीति ने इस काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित 
किया। बहुत अंशो में द्वितीय विज्व-युद्ध का छिड़ना उन्हीं वेदेशिक नीतियो का परिणाम था। 
गत अध्याय में हमने नात्सी जमंनी की वेदेशिक नीति का अध्ययन किया । उस अध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हिटलर ने वेदेशिक क्षेत्र में एक ऐसी नीति का अवलम्बन किया जिसके 
फलस्वरूप द्वितीय पिश्व-युद्ध १६३६ में छिड़ गया । लेकिन द्वितीय विद्व-युद्ध सामृहिक गह्तियों 
का परिणाम था जिसके लिए सभी महान्‌ राष्ट्र जिम्मेबार थे । अतएब महाशक्तियों की विदेश 
नीति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्याय में हम इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्तराउ्य अमे- 
रिका और सोवियत-संघ की विदेश नीतियों का अध्ययन करेंगे। जापान की विदेश नीति का 
अध्ययन नवें अध्याय में किया जायगा । 


(क) इटली की विदेश-नीति [१६१६-१६३६] 


विदेश-नीति के उद्दे श्य--प्रथम महायुद्ध में इटली ने मित्रराष्ट्रों का साथ दिया था। 
प्रादेशिक विस्तार के लोभ में मित्राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हुआ था। युद्ध के 
समय २६ अप्रिल, १६१५ को लन्‍्दन में इटली ओर मित्रराष्ट्रो के बीच एक युप्त सन्धि हुई थी 
जिसके असुसार ट्रेम्तिनो, ट्रीस्ट, टिरोल प्रदेश, उत्तरी डाल्मेशिया के अनेक प्रदेश उसको देने के 
वादे किये गये थे | जब युद्ध खत्म हुआ तो इटली ने अपने को विजेताओं की पंक्ति में खड़े पाया। 
इटली का तत्कालीन प्रधान मनत्री ओरलैंडो पेरिस शान्ति-सम्मेलन में एक महान्‌ राष्ट्र के प्रति* 
निधि के रूप में शामिल हुआ था । वहाँ उसने इटली के दावे को पेश किया, लेकिन राष्ट्रपति 
विल्सन ने उसका घोर विरोध किया। अतएव शान्तिन्सम्मेलन में इटली को कुछ भी महत्त्वपृर् 
ज्ञाभ नही हुआ । अफ्रिका में साम्राज्य-विस्तार की छसकी कामना अधूरी रह गयी । इस कारएं 
विजयी पक्ष में होते हुए भी इटली युद्ध से पराजित अवस्था में ही निकला। इठली में घोर 
निराशा व्याप्त हो गयी और बह अपने को “अतृप्त राज्यो” की कोटि में गिनने लगा। इटली के 
लोग समझने लगे कि काम निकल जाने के बाद मित्रराष्ट्रों ने उसे घोषा दिया है। देशभक्तों तथा 
राष्ट्रादियो ने इसको राष्ट्रीय अपमान समझा और इसके लिए अपनी कमजोर सरकार को 
जिम्मेवार ठहराया जो शान्ति-सम्मेलन में इटलो के दावे को पूरी शक्ति के साथ पेश नहीं करे 
सकी थी । 

फासिज्म का उत्कर्प--इटली की इस दुर्दशा का प्रभाव उसकी आन्तरिक और वाष्ष 
दोनों नौतियों पर पड़ा | वहाँ की जनता अनुभव करती थी कि मित्रराष्ट्रों ने उन्हें घोखा दिया है। 


महाशक्तियो की विदेश-नीति २०३ 


युद्ध में उे काफी खर्च करने पड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आर्थिक व्यवस्था एकदम 
खराब हो गयो थी । हजारो लोग भूखों मर रहे थे । सारे देश में असन्तोप था। इस असन्तोष 
से लाभ उठाकर सुसोलिनी नामक एक व्यक्ति ने एक फासिस्ट-पार्टी की स्थापना करके १६२२ में 
इटली की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। सुप्तोलिनी के उत्थान की कहानी और फासिस्ट- 
व्यवस्था का वणन करना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के इतिहास का विपय नहीं हो सकता | यहाँ पर 
हम केबल इटली को विदेश-नीति पर हो प्रकाश डलेंगे। 


सुत्तोलिनी की विदेश-नोति फासिस्ट-तिद्धान्त पर ही आधारित थी । फासिस्ट-सिद्धान्त 
संख्या की अपेक्षा गुण को अधिक महत्त्व देता था । यदि हजार मूर्ख एक बात कहते हों तो बंह 
मान्य नहीं हो सकती । एक ज्ञानी आदमी जो बात कहे, वही मान्य होनी चाहिए। इटली 
की विदेश-नीति के मूल में यह एक महत्त्वपूर्ण बात थी। फासिस्ट होने के नाते डूचे को राष्ट्रसंघ 
में विश्वास नहों था; क्योकि वह राष्ट्रों की समता के सिद्धान्त पर आधारित था । सुसोलिनी 
की राय में राष्ट्रंघ इस कारण कोई कार्रवाई करने में पंगू था कि उसे पचास से अधिक 
सदस्य-राज्यो के मतेक्य की आवश्यकता थी। अपने इयोपियन अभियान के समय उसने कहा 
था : “चिर-शान्ति की कामना एक वेतुकी बात है! इसका हमारे सिद्धान्त और प्रवृत्ति से मेल 
नही खाता । सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त न कभी कायम रहा है और न भविष्य में कभी 
कायम रहेगा। राष्ट्रसंघ एक व्यर्थ की संस्था है। हमें अपने जीवन-मरण के लिए स्वयं तेयार 
रहना चाहिए. ।” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में डूचे का यही स्तर था । वह अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यन्याय में 
विश्वास करता था, राष्ट्रो के बीच शांतिपूर्ण सहजीवन में नही । 


विदेश-नीत्ति के क्षेत्र में हिटलर की तरह ग्ुसोलिनी के भी कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थे। 
मभहायुद्ध में इटली की सेनाओ ने कोई विशिष्ट वीरता प्रदर्शित नही की थी । इटली वाले अपनी 
सेनिक निर्यबलता को समझते थे ओर उनमें एक प्रकार का हीन-भाव उत्पन्न हो गया था। 
महायुद्ध के उपरान्त पेरिस के शान्ति सम्मेलन में भी इटली के साथ उपेक्षा का बर्ताव हुआ था 
और इटली वाले सममते थे कि इसका कारण उनकी दुर्बलता ही थी। मसुसोलिनी ने जिस समय 
सत्ता अपने हाथो में ली उस समय इटली में यह हीन भावना सर्वत्र व्याप्त हो रही थी और उसकी 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बहुत ऊंची नहीं थी। सुसोलिनी की विदेश-नीति का प्रधान छद्देश्य 
इस दुबलवा एवं हीन-भावना का अन्त करके इटली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संसार में सम्मानपूर्ण 
पद प्राप्त करना और संसार की महान्‌ शक्तियों में उसे स्थान दिलाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना 
था । इसके साथ ही उसका दूसरा उद्दे श्य इटली के लिए एक साम्राज्य का निर्माण करना था । 
महायुद्ध के फलस्वरूप इटली का बाल्कन प्रायद्वीप, पश्चिमी एशिया तथा अफ्रिका में साम्राज्य- 
विस्तार का जो स्वप्न था वह भंग हो गया था । मित्र-राष्ट्री ने उसे धोखा दिया था। उसे इसका 
प्रतिकार करना था और वर्साय की सन्धि का संशोधन करना था ।' इसके अतिरिक्त मुसोलिनी 
का सतारूढ़ बना रहना, इसी सफलता पर आधारित था। तानशाही को सुदृढ़ बनाने का 
सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है युद्ध के द्वारा साम्राज्य बिस्तार करके राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि करमा। 
इससे जनता का ध्यान विदेशी घटनाओं की ओोर आकर्षित रहता है और तानशाही स्वच्धन्द 
रहती है । 


], एच्वागवाक फदाए, उ4दवव अग्रशंएक री०729, 0. 23; 


३०४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भूसध्य सागर पर भप्रभुत्व स्थापना का प्रयास-पेरिस शान्ति-सम्मेलन में जब मित्रराष्ट्र 
के मध्य लूट का बँटवारा किया जा रहा था दो उस समय इटली की ओर से भृमध्यवागर 
के पूर्वी भाग में स्थित रोहडस तथा डोडिकानीज द्वीप समृहों को प्राप्त करने को माँग 
प्रस्तुत की गयी । लेकिन वहाँ इसको अस्वीकृत कर दिया गया। सेब्रेज की सन्धि 
के अनुसार इटली की इन द्वीप समृहो पर से आपने दावे का परित्याग करना पड़ा | किन्तु 
सुसोलिनी भूमध्यसागर में पूरी प्रभुता स्थापित कर उसे “रोमन मील” के रूप में परिवर्तित 
करने का इरादा रखता था। अतएव अधिकार प्राप्त करने के तुरत ही बाद झुसोलिनी ने इन 
द्वीप समुहो पर कब्जा कर लिया । वहाँ किलावन्दो की गयो और अच्छे नौसेनिक अडड स्थापित 
किये गये । 

कोफ-कांड--१६२३ के अगस्त-सितम्बर में कोफ को लेकर यूनान के साथ इंडली का 
झगड़ा हो गया। इसके सम्बन्ध में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कोफू का मामला राष्ट्रसंध में पेश 
हुआ और काफो कठिनाई के बाद इसका समाधान हो पाया । 

फ्यूम की प्राप्ति--पेरिस शान्ति-सम्मेलन में फ्यूम बन्दरगाह में तथा यूनान के प्रइन प 
इटली तथा यूगोस्लाबिया के बीच घोर मतमेद हो गया था। मितराष्ट्री ने १६२० में दोनों देशों 
में समझौता कराकर फ्यूम को एक स्व॒तन्त्र बन्‍्दरगाह बना दिया। लेकिन १६२४ में झुसोलिनी 
ने यूगोसलाविया के साथ समझौता करके फ्यूम का उपनगर पोर्ट वेरीस उसे दे दिया और फ्यूम 
पर स्वयं अधिकार जमा लिया ! 


रूस से मित्रता--इस प्रकार सुस्तो लिनी ने इटली की प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा भूमध्यसागर 
में अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न शुरू किये । १६२२ में वाशिंगटन की सन्धि के द्वारा 
नाविक शक्ति में इटली को फ्रांस के साथ समानता का स्तर मिल चुका था। इसके बाद भी 
बह अपना पक्ष सवल बनाने के लिए मित्रता प्राप्त करना चाहता था। पर छस समय यूरोप में 
एक मित्र देश को प्राप्त कर लेना बड़ा ही कठिन कार्य था। यूरोप के अधिकांश देश यथा- 
स्थिति के समर्थक ओर सन्धि-संशोधन के विरोधी थे। केवल आस्ट्रिया, हंगरी और बुह्गेरिया 
ही ऐसे राज्य थे जो सन्धि में संशोधन चाहते थे। ये राज्य इटली की ओर आकर्षित होने 
लगे और इटली से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने लगा। परन्तु ये सब राज्य छोटे थे । 
बड़े राज्यों में जमंनी की दशा क्षोण हो रही थी! केबल रूस बचा था । वह भी सन्धि के 
संशोधन के पक्ष में था। अतः उसने फरवरी १६२४ में रूस की सोवियत सरकार को वैध 
मान्यता प्रदान करके उसके साथ व्यापारिक सन्धि कर ली।? बह सोवियत रूस को राष्ट्र 
संघ में सम्मिलित करने का प्रयत्त करने लगा और दोनों में घनिष्ठता बढ़ने लगी । इसके बाद 
अप्रिल, १९२७ में हंगरी के साथ, सितम्बर १६२८ में यूनान के साथ और फरवरी १६३० में 
आस्ट्रिया के साथ इटली की मित्रता की सन्धियाँ हुई । 


टिराना की सन्धि--झुमोलिनी एड्रियाटिक सागर पर पूरा अधिकार जमाना चाहता 
थधा। इसके लिए यौटे प्टी के जलडमस्मध्य पर नियन्त्रण पाना आवश्यक या। घुमोौलिनी 
अब इस पर अपनी रृष्टि जमायो। पर इसके लिए अल्येनिया से समझौता करना आवश्यक 
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था। अतएवं २७ नवम्बर, १६२६ को अल्वेनिया की राजधानी टिराना में एक सन्धि हुई 
जिसके अनुसार अल्वेनिया इठली का संरक्षित राज्य बन गया। सुसोलिनी धोरे-धीरे अल्वेनिया 
पर अपना प्रशुत्व बढ़ाता रहा और १६३९ में उसपर कब्जा कर लिया! 

हिटलर का उदय तथा फ्रांस-श्रिटेन से सहयोग--१९३३ के आरम्भ में जम॑नी में 
हिटलर सत्तारूढ़ हुआ। इससे झुमोलिनी बड़ा भयभोत हुआ । इसका कारण यह था कि हिठ- 
लर आस्ट्रिया को जमंनी में सम्मिलत कर लेना चाहता था। लेकिन सुप्तोलिनी चाहता था 
कि आस्ट्रिया पर इटली का प्रभाव वना रहे । इटली की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। 
अगर आस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ मिल जाते तो दक्षिण ठायरोल नामक जम॑नो-आस्ट्रियन 
प्रान्त के लिए, जो वर्साय-सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पेदा हो सकता था ! 
आस्ट्रिया और जमनी कः संघ स्थापित हो जाने से इटली जमेन के निकट सम्पर्क में आ जाता 
था। सुस्तोलिनी इस सम्भावना से बचना चाहता था। अतएव नात्सी-क्रान्ति के फलस्वरूप 
इटली की विदेश-नीति नाठकीय ढंग से बदलने लगी । इटली आस्ट्रिया के नात्सो-विरोधियों 
को हर प्रकार से मदद देने लगा और जब जुलाई, १६३४ में आस्ट्रियन प्रधान मन्‍्त्री डाल्फस 
की हत्या नात्सियों ने कर दी तो सुस्तोलिनी ने आस्ट्रिया की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनाव 
कर दिया। पर इसने से ही इटली का काम चलनेवाला नहीं था । युद्ध के बाद यूगोस्लाबिया 
के दाबो का समर्थन करने के कारण फ्रांस ओर इटली का सम्बन्ध निरन्तर खराब ही होता 
गया। अफ्रिका ओर नौसेना सम्बन्धो विषयों को लेकर दोनों का झगड़ा और भो गम्भीर 
हो गया था। किन्‍्ह, आस्ट्रिया पर हिटलर की शध-दष्टि एक ऐसा खतरा था, जिससे ये 
दोनों ही देश सामान्य रूप से समझौता करना ही भ्रे यस्कर समझते थे और जनवरी, १९३५ 
में फ्रांस और इटली के बीच एक समझौता हो गया । इस अवसर पर फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री लावाल 
रोम आया था! सम्भवत्तः इसी भेंट में सुतोलिनी ने लावाल से अबीसीनियां पर अधिकार 
करने की अपनी आकांक्षा प्रकद की और ऐसा विश्वास किया जाता है कि लावाल ने सुस्तोलिनी 
को यह आश्वासन दिया कि अबीसीनिया में फ्रांस का कोई हिंत नही है अर्थात्‌ उसे छूट दे 
दी।! इसी तरह की सन्धि छसने चेकोसलोवाकिया के साथ भी की। १६३४ में इटली 
राष्ट्संघ का सदस्य भी हो गया । 

१६३५ में जब हिंटलर वर्साय-सन्धि की घाराओं को तोड़ा तो इटली, फ्रांस और ईगलैंड 
के प्रतिनिधि स्ट्रेसा नामक स्थान पर मिले मौर एक समझौता किया जिसके अनुसार हिठलर के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा कायम किया गया । 


अबीसीनिया-युद्ध 


अबीसीनिया पर आक्रमण के कारण--देश का गौरव बढ़ाने के लिए सुसोलिनी अभी 
तक कोई चमत्कारपृर्ण काये नहीं कर पाया था। लेकिन यह काम उसे करना था और इसके 
लिए उसमे अबीसीनिया को चुना । अबीसीनिया का छोटा-सा राज्य उत्तर प्र अफ्रिका में 
स्थित है। इस देश में इटली की दिलचस्पी की कहानी काफी पुरानी है। १८६६ में ही इटली 
ने अवोसीनिया पर हमला करके उसे अपने साप्राज्य में मिला लेने का प्रयास किया था। पर 


3., र०चचछ०णे | उद्माय्यरवाधंगवों सोेटेदिण्कड, 0- 356. 
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अड़ोवा की लड़ाई में उसे घुरी तरह पराजित होना पड़ा था। सुस्तोलिनी इसको भूला नहीं 
था और वह उपयुक्त अवसर की ताक में था जब अड़ोबा की पराजय का प्रतिशोध अवीसीनिया 
से लिया जाय। पर इस काम को वह धोखा देकर करना चाहता था | इसलिए १९२८ में 
इटलो ने अबीसीनिया के साथ एक सन्धि की थी जिसके अनुसार, अन्य बातो के अतिरिक्त, 
इटली ने यह वादा किया था कि वह अवीसीनिया की स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता पर 
अतिक्रमण नही करेगा । फिर भी १६३५ में सुसोलिनी ने अबीसीनिया पर चढ़ाई कर दी। 
इसके क्‍या कारण थे? इसका पहला कारण यह था कि साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्धिता में इटली 
बहुत देर से शामिल हुआ था और इस समय तक अवीसोनिया ही एक ऐसा देश बच रहा 
शा, जहाँ इटली का साम्राज्यवादी प्रसार हो सकता था। इटली अपने को एक ऐसी वाकत 
समझता था, जिसका विस्तार होना अति आवश्यक था। इरिट्रिया, सोमालीलैंड और लीबिया 
में उसके साम्राज्य पहले से ही स्थापित थे। अगर अबीसीनिया भी उसमें सम्मिलित हो जाता 
है तो अक्रिका में इटली का एक विशाल साम्राज्य बन सकता था। इसके अतिरिक्त सुप्तोलिनी 
ससार में अपना यश और ख्याति फैलाना चाहता था। अन्य तानाशाहों की तरह छसे भी 
कुछ करना चाहिए। हिटलर का नाम प्रतिदिन संसार के अखबारों में मोटे-मोठे अक्षरों में 
छुपा करता था । इस क्षेत्र में सुसोलिनी क्यो पीछे रहता उग्र साम्राज्यवादी विदेश नीति 
का अनुसरण करके ही तो वह अपना शासन सुरक्षित रख सकता था । १६३०-३२ के आर्थिक 
संकट के कारण इटली की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी थी और देश में करीब ढाई 
लाख लोग बेकार हो गये थे। इसके अतिरिक्त अवीसीनिया में तरह-तरह के खनिज पदार्थ 
उपलब्ध थे जिससे इटली का औद्योगिक विकास हो सकता था। फिर, इटली की बढ़तो हुईं 
आबादी को बसाने का प्रश्न था। इसके लिए अबीसीनिया एक अच्छा प्रदेश हो सकता था। 
अतः सुसोलिनी पर आक्रमण करने का मनसूबा बाँधने लगा | 
जैसा कि मार्शल डी बोनो की जीवनी से प्रकट है, इटली ने १६३२ में ही अबीसीनिया 
पर आक्रमण करने का रढ़ निश्चय कर लिया था। इटली के प्रसार की आवश्यकता फासिस्ट- 
नीति का एक आधारभूत तत्त्व था और सुसोलिनी इस दिशा में ग्रबनशील था। श्३२ में 
जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और उस अबसर पर राष्ट्रसंघ की निबंलता स्पष्ट 
हो गयी । इससे मुस्तो लिनी का हौसला बढ़ा । इसके बाद जमनी में १९३३ के बाद प्रारम्भ 
में मात्सी क्रान्ति हों गयी। नात्मी खतरे के अभ्युदय के कारण झुसोलिनी अपनी लक्ष्य की पूर्वि 
जल्द-से-जल्द करना चाहता था। इसके अतिरिक्त नात्सी क्रान्ति से मुमोलिनी को बहुत बड़ी 
प्रेणी भी मिली। रुत्तारुढ़ होने के तुरत ही वाद हिटलर ने वर्साय-सन्धि को अमान्य घोषित 
कर दिया था और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नही की जा सकी थी। यह देखकर मुम्ोलिनी 
ने अवीसिया पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया । 
युद्ध का प्र/रम्म-काफ़ी पेतरेबाजी के बाद वालवाल को एक छोटी-सी घटना को 

लेकर इठली ने १६३५ में अबीसीनिया पर आक्रमण शुरू कर दिया। अबोसीनिया राष्ट्रमंघ का 
एक सदस्य था। अतएव उसने राष्ट्रसंध में अपील की ! राष्ट्रसंध बहुत दिनों तक इस समस्या - 
के समाधान की कोशिश करता रहा, पर एसे सफलता नहीं मिली। राष्ट्रंघ ने किस तरह 
यबीसोनिया काण्ड की समस्या पर विचार किया इसे हम पहले हो ( देखिये अध्याय २) विचार 
मर चुके हैं । 
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परिणाम-- अबीसीनिया-काण्ड दो विश्ध-युद्ध के बीच के काल का एक महत्त्वपूण घटना 
था। इसने राष्ट्संप की कमजोरी को प्रदर्शित कर दिया कि प्रबल राष्ट्रों के थाक्रमण से छोटे 
ओर निवंल राष्ट्रों की रक्षा करने में वह असम है। इस प्रकार इस घटना ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अराजकता और आक्रामक-प्रवृत्ति को प्रोत्ताहित किया । बलिन और टोकियो में इस बात पर 
विशेष रूप से गौर क्या गया था। 

अवीतीनिया-युद्ध और इटली के प्रति अन्य बड़े राष्ट्रों के दब्बू रख को देखकर हिटलर 
ने वर्साय-्सन्धि की शर्तों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। इस सन्धि की कुछ शर्त्तों 
को वह पहले ही अस्वीकृत कर चुका था। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से लाभ उठाकर मार्च, १६३६ 
में हिटलर ने सेना भेजकर राइनलैंड पर अपना अधिकार कायम कर लिया। एक तरफ से 
अब लोकार्नों-सन्धियों का अन्त प्रारम्भ हो गया। आक्रमणकारी को दण्ड नहीं देने का अर्थ 
आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना ही होता है। सुप्तोलिनी ने खुलेआम राष्ट्रंघ-विधान 
का उल्लंघन किया था और साथूहिक रूप से उत्तको कोई दण्ड नहीं दिया गया ।? 

रोम-ब्लिन घुरी--अवीसी निया-काण्ड का प्रभाव जमनी और इटली के परस्पर सम्बन्ध पर 
पड़े बिना नहीं रह सका । अभी तक सुसोलिनी और हिटलर विविध कारणों से एक दूसरे से बहुत 
दूर थे। ब्रिटिश और फ्रांस ने सुसोलिनी की नीति का विरोध किया था| इसके विपरीत हिटलर 
संकट के आदि से अन्त तक तटस्थ बना रहा । हिटलर की तटस्थता सुसोलिनी के लिए बहुत 
बड़ी नेतिक सहायता साबित हुईं। इसके फलस्वरूप दोनो के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने 
लगा । हिटलर और मसुप्तोलिनी का मेल-मिलाप और 'रोम-बर्लिन धुरो” को स्थापना अबीसीनिया- 
काण्ड के प्रत्यक्ष परिणाम थे । अक्टूबर १९३६ में जमंनी और इटली में एक समझौता हुआ जिसके 
आधार पर इस धुरी की नोव पड़ी और जो १९४४ तक कायम रही । 

रूस का विरोध--इसी बीच में सुस्तोलिनी इंगलैंड, फ्रांस और रूस से अधिक रुष्ट हो 

गया था। इसका कारण यह था कि त॒क्रों बॉस्फोरस तथा डार्डेनेलीज के जन-संयोजकों का 
पुनः सेनिकरण ( ए८यध्थांश्शांणा ) करना चाहता था और इसी दृष्टि से उसने महान 
सत्ताओ के इस प्रइन पर विचार करने के ज्िए आमन्त्रित किया था। जुन-जुलाई १९३६ में 
मंत्रि ( ४०४४०ए5 ) सम्मेलन हुआ, परन्तु इटली उसमें सम्मिलित नहीं हुआ और इंगलैंड, 
फ्रांस, रूस तथा तुककों ने इटली के सहयोग के बिना ही समझौता कर लिया | इससे इटली 
को बहुत बुरा लगा और वह रूस के विरुद्ध नवम्बर १६३६ में जमंनी ने जापान से जो सन्धि 
(5शय (०एरंगा००० ९४०८५) की थी, उनमें शामिल हो गया (१९३७) | 


स्पेन का गृह-युद्ध 
इस प्रकार इटली और जम॑नी में मैत्री आरम्म हुआ और उसे सुदृढ़ बनाने का मौका भी 
साथ-हो-साथ स्पेन में मिल गया । कहा जाता है कि अबीसीनिया के युद्ध ने इटली और जम॑नी 
का चेमनस्थ दूर किया था, किन्तु स्पेन के गहनयुद्ध ने दोनों को प्रगाढ़ मित्र बना दिया ।* 
गृह- युद्ध की पृष्ठ भूमि--स्पेन का ग्रह युद्ध यद्यपि एक राज्य के आन्तरिक स्थिति क 
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विपय है, फिर भी इसे द्वितीय विद्व-युद्ध का पूर्वाभिनय माना जाता है। इसकी महत्ता इस बात मैं 
है कि इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों के शक्ति संगठन (87००७-बहिण्णणथा) का आभास पहले हो 
मिल गया । इस गशह-युद्ध में शक्ति-संगठन कुछ छसी प्रकार हुआ था जिछ प्रकार पीछे उल कर 
द्वितीय विश्व-युद्ध में । इसके कारण सारा यूरोप दो खेमो में विभाजित हो गया । 


प्रथम विश्व-युद्ध में स्पेन तठस्थ रहा था। अतएवं महायुद्ध के समय उप्तकी अपूत उन्नत्ति 
हुईं। पर युद्ध के वाद इस प्रकार की स्थिति नहीं कायम रह सकी । युद्ध के समाप्त हो जाने के 
बुरत बाद स्पेन में एक भयंकर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया और वेकारी की समस्या गम्भीर 
हो गथी । इस पर मजदूरों में असन्तोष बढ़ा, हड़तालें शुरू हुई, दंगेफसाद होने लगे। १९५२३ 
में स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि हड़तालियों ने वहाँ के प्रधान मन्त्नी को हत्या तके कर दी। 
स्पेन में बरावर विद्रोह और हड़ताल का एक कारण यह भी था कि जनता सरकार के कुशासन से 
काफी परेशान रहती थी | नाम के लिए तो स्पेन में वेघ राजसचा थी ; पर वास्तव में वहाँ का 
राजा अलफान्सो पूर्णरूप से तानाशाही करता था ! इसलिए स्पेन में शासक के विरुद्ध सदा विद्रोह 
होते रहते थे। १९२१ में मोरककों में, जिसके एक भाग पर स्पेन का अधिकार था, एक भयंकर 
विद्रोह हो गया। इस विद्रोह से मोरवकों के राष्ट्रवादियों ने साप्राज्यवादी सेना को बुरी तरह 
परास्त कर दिया। इससे स्पेन में बड़ी वेचनी फ़ैली। जनता ने समझा कि अलफान्सो 
के कुप्रबन्ध के कारण ही मोरबको में स्पेन की हार हुईं है । जनता इतर कुप्रबन्ध के विरुद्ध आवाज 
छठाने लगी । अलफान्सो ने देखा कि जनता में विद्रोह की भावना इतनी बढ़ रही है कि निकट 
भविष्य में उसे राजगद्दी से हाथ धोना पड़ेगा । अतः सितम्बर १६२३ में उसने प्रीमो दी रिवेरा 
नामक एक सेनापति की मदद से विद्रोह को कुचल दिया ! मन्त्रिमण्डल तथा संसदीय शासन का 
अन्त कर, शासन-विधान को रद्द कर और देश में सेनिक कानून लागू करके रिवेरा स्वेच्चा चारी 
शासन करने लगा । वह इटली की फासिस्ट-्यवस्था का अनुसरण करके स्पेन का झुसोलिनी 
बनना चाहता था । १६२३ से १६३० तक स्पेन पर वह अपना स्वेच्छाचारी शासन करता रहा | 
छदार और प्रजातान्न्रिक विचार के सभी लोगों को कैद कर लिया गया । पर, इस तरह की 
व्यवस्था होने पर भी स्पेनियों में विद्रोह की भावना बलबती ही होती रही । देश में साम्यवाद 
भी जड़ पकड़ने लगा | समय-समय पर दंगे, विद्रोह और हड़तालें होती रहती थी । इन विद्रोहों का 
स्वरूप राजतन्त्र-विरोधी भी होने लगा । इसको देखकर अलफान्सों घबरा गया | उसने देखा कि 
प्रीमो दी रिविश के शासन से जनता इतनी असतन्तुष्ट हो गयी है कि उसके कारण छस्त पर भी 
खतरा उपस्थित हो गया है। अतः रिवेरा को हटाने के लिए घह पड्यम्त्र करने लगा। रिवेश 
ने जब देखा कि उसका साथ देनेवाला अब कोई नहीं रह गया है तो जनवरी, १६३० में उसने 
पदत्याग कर दिया । 

दी रिविरा के पद-त्याग के बाद राजा अलफान्तो ने स्पेन में पुनः _चेघानिक शासन 

स्थापित करने की घोषणा की । वह संध्द के चुनाव की व्यवस्था करने लगा। पर, जनता ने एक 
विघान-परिपद्‌ की माँग की । अलफान्सधो विधान-परिषद्‌ नहीं चाहता था । वह किसी-न-क्रिसी 
बहाने विधान परिषद्‌ की माँग टालता रहा । इसी बीच स्पेन में गणतन्त्रीय भावना काफी प्रगति 
कर रही थी । जमोरा नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में दिसम्बर, १६३० में गणतान्त्रिक और 
साम्यवादी पार्टियों ने मिलकर राजवन्त्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । अलफान्सी इस विद्रोह की 
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दबाने में सवंथा असमर्थ था। ,वह स्पेन छोड़ कर फ्रांस भाग गया ! उसके बाद स्पेन में एक 
गणतान्त्रिक सरकार की स्थापना हो गयी । नयी सरकार ने स्पेन की अवस्था सुधारने के लिए 
तुरत ही महत्त्वगर्ण कदम उठाये और उन्हें काफी सफलता भी मिल्ली । पर जमोरा की सरकार से 
सभी स्पेनवासी खुश नहीं थे । एक तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो स्पेन में राजठन्त्र की प्र्नेस्थापना 
चाहते थे। इस दल में सामन्‍्त, पादरी और कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी थे, जिनका विशेष स्त्रार् 
और एकाधिकार क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना के फलस्वरूप नष्ट हो गया था। दूसरी 
तरफ उग्र समाजवादी और साम्यवादी थे जिनके विचार में जमोरा की सरकार ने स्पेनिश 
जनवा के हित में कोई महत्त्तपण कदम नहीं उठाया था । इस प्रकार स्पेन दो विरोधी बादों का 
संघ क्षेत्र बन गया और गणतन्त्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिए दक्षिण पैथियों और वामपंथियों 
ने दाव-पेंच लगाना झुरू कर दिया । १६३१ से १६३३ तक स्पेन की राजनीति इसी आत्तरिक 
संघर्ष की कहानी है । क 


स्पेन की आन्वरिक उथल-प्रुथल का वर्णन इस पुस्तक का छद्दे इय नही है। यहाँ पर उसका 
संक्षिप्त विवरण ही सम्भव है । १५३३ में स्पेनिस-संसद्‌ का एक चुनाव हुआ । इसमें वामपंथियों 
को अधिक सफलता नहीं मिलो । चुनाव के बाद रिपब्लिकन दल के नेता लेरू ने एक मत्रिमंडल 
बनाया । किन्तु लेरू सरकार प्रतिक्रियाबादी सरकार साबित हुईं। एसने पहले की सरकार की 
सभी प्रगतिशील योजनाओं को स्थगित कर दिया । इसके विरोध में स्पेन में पुनः छिटपुट वलवे 
होने लगे ! स्पेन के बरामपंथियों जिसमें रेडिकल समाजवादी और साम्यवादी सम्मलित थे, ने 
अनुभव किया कि यदि थे अपने ,आपसी कलह को भूलकर संगठित नहीं होते है, तो स्पेन की 
गतिशील शक्तियों को जबरदस्त धक्का पहुँचेगा । अतः उन लोगों ने मिलकर एक 'लोकमोर्चा' का 
संगठन किया। १६३६ में स्पेनिस संसद्‌ का नया चुनाव हुआ । इस चुनाव के 'लोकमोर्चा में 
सम्मिलित सभी पार्टियों ने सम्मिलित रूप से चुनाव में भाग लिया और उनके उम्मीदवार बहुत 
बड़ी संख्या में संसद्‌ के सदस्य निर्वाचित हुए । चुनाव के फलस्वरूप स्पेन में 'लोकमोर्चा' दक्ष का 
मन्न्रिमण्डल कार्यम हुआ | 
लोकमीर्चा दल को सरकार तो कायम हुई; पर स्पेन के भाग्य में कुछ और ही लिया था । 
हिंता और विद्रोह की जो प्रवृत्ति स्पेन में वर्धों से चलो आ रही थी, वह लोकमीर्चा की सरकार 
कायम हो जाने से ही शान्त नहीं हुईं । स्पेन में फिर से अराजकता छा गयो और सारी व्यवस्थाएँ 
25. 
छिन्न-भिन्न हो गयी । १६३६ के चुनाव और जनरल फ्राको का विद्रोह शुरू होने के बीच २०१ 
चर्च जला दिये गये थे । ३३४ अखब।रो के दफ्तर, क्लब ओर निजी मकान हमले के शिकार हुए 
धे।३३१ हड़तालें हो चुड्ली थीं, डकतो का, बोलबाला था और असंख्य व्यक्ति मारे और घायल 
किये जा चुके थे। इन हत्याओं में १२ छघुलाई १६३६ का काल्वा माटेली की हत्या सबसे 
महत्त्वपूर्ण थी; वर्योकि इस हत्या के कारण रपेन में यह युद्ध भड़क उठा । 
गरहन्युद्ध--जिस प्रकार सम्पूण स्पेव में एकाएक यहन्युद्ध की आग भड़क छठी, उसको 
देखकर इसी निष्कृप पर पहुँचा जा सकवा हे कि से निक अफसरों द्वारा निर्देशित यह विद्रोह पृर्णवया 
योजनाबद्ध था और इसकी ठेयारी बहुत पहले मे हो रहो थी। वास्तव में स्पेनिस-्सरकार को 
सम्मावित से निक विद्रोह को भनक पहले हो मिल चुझ्ी थी और देश छो इस विद्रोंह्ठ से बचाने के 


लिए वह कुछ कदम भी उठा चूड़ी थी। उदाहरण के तौर पर वेसे सेनिक अफसर, शिनकों 


२१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ब॒फादारी संदिग्ध थी, को हटाने का प्रयास किया गया । अप्रिल के महीने में एक अध्यादेश 
जारो करके उन से निक्र अफसरों को अनित्रार्य रूप से अवकाश ग्रहण कराया गया, जो राजनोदि 
में काफी दिलचस्पी लेते थे। कुछ अफसरों की बदली कर दी गयी | स्पेन का प्रसुख तेनिढ- 
अधिपति जनरल फ्रांको भी इन अफसरों में एक या । जुलाई, १६३६ में कुछ और सेनिक अफमर 
अपने पद से हटा दिये गये या उनका तवादला कर दिया गया। इस प्रकार से निक मामलों में बार- 
बार हस्तक्षेप करने के कारण से निक अफसरों में तहलका मच गया और उन्होंने सरकार को उलट 
देने का विचार किया। उसको इस बात का पता था कि से निक विद्रोह की अवस्था में देश 
के पूृंजीपतियो, प्रतिकियावादियो तथा सामन्‍्तों को और विदेश से नात्सी जर्मनी दया 
फाश्रिट इटली से सब तरह की सहायताएँ मिल सकती है । 


१७ जुलाई, १६३६ को मोरवको स्थित स्पेनिस सेना की डुकड़ियों ने विद्रोह कर दियां। 
इस विद्रोह का नेता जनरल फ्रांको हुआ । उसने मोरक्को से सेना लेकर स्पेन के लिए प्रस्थान 
किया । स्वय स्पेन में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांको के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। 
विद्रोष्टियों के पक्ष में लगभग ६० प्रतिशत अफसर और दो-तिहाई सिपाही थे। इसके अविरिति 
कुछ ही दिनों के बाद 'स्वयसेवको” के रूप में उन्हें विदेशी सहायता भी मिलने लगी ! स्पेन के 
गृह-युद्ध में यह दल राष्ट्रवादी! कहलाया । स्पेन के गणतान्त्रिक सरकार को किसान, मजदूर तथा 
कुछ सैनिक अफसरों ओर सिपाहियों का समथैन प्राप्त था। सितम्बर, १६३६ में फ्रांपिस्को 
लारगो केबालेरी स्पेन का प्रधान मंत्री बना और उसके मंत्रिमडल में समाजवादी और साम्यवादी 
नेता भी सम्मिलित हुए। ट्रेड यूनियनों के समर्थन से फ्रांको का झुकावला करने के लिए एक 
“लोक सेना” का संगठन किया गया; पर बह "लोक-सेना? फ्रांको की सुसज्जित सेना के सामने नहीं 
के बराबर थी | आसानी से उसने दक्षिणी स्पेन पर अधिकार कर लिया तथा पश्चिम स्पेन की 
तरफ बढ़ने लगा । फ्रांको निरन्तर आगे बढ़ता यया और नवम्बर में स्पेन की राजधानी मेहिद 
तक पहुँच गया । स्पेनिस सरकार हटकर वेलेन्शिया चली गयी तथा राजधानी का पतन निर्के 
प्रतीत होने लगा । ऐसा लगता था कि शीघ्र हो मेड्रिड पर फ्रांको का कब्जा हो जायगा। 
ऐसी स्थिति में जर्मन और इटली के महान्‌ नेता हिटलर और सुसोलिनी शान्त बैठनेयाले नहीं 
ये। उन्होंने दृरत हो फ्रांको की असली? और 'वेध सरकार? को कूटनीतिक मान्यता प्रदान हर 
दो । इसके बाद जमेनी और इटलो के सेनिक सेवा के सदस्य और सिपाही 'स्वयंऐेवक! के है 
में बाजाप्ता फ्रांको की मदद के लिए पहुँचने लगे । इसो तरह यूरोप के अन्य उदारवादी देशों? 
खासकर सोवियत-संघ, में बहुत-सी स्वयंसेवक सेनाएँ इसी उद्देश्य से संगठित की जाने लगीं कि 
बे स्पेन में जाकर गणतान्त्रिक सरकार को मदद दें | इस तरह की स्थिति में एक ऐसा बाठावरस 
तैयार हो गया था, जिससे लगता था कि यूरोप भर में एक प्रकार का गह-युद्ध हो गया है' जा 
स्पेन की भूमि पर लड़ा जा रहा है। रुस की सहायता से गणतान्त्रिक सरकार की स्थिति हव 
मग्हल गयी और फ्रॉको के विदद्ध सरकारी सेना भारी पड़ने लगी। मेड्ड का पतन होने पे 
यच गया | 

विदेशी प्रतिक्रिया--संसार के लिए. स्पेनिस यह-युद्ध का समाचार एक बहुत ही दर 
घटना थी। १८९८ के बाद इस देश का समाचार शायद हो कभी अजवारों के प्रथम शृछ पर घा 

हो । ऐसे बहाँ समय-समय वर विद्रोह, हृहताल, खून-णरायी इत्यादि होते रहते ये, पर पिता 
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अपने को प्रजातन्त्र के रक्षक वहनेवाले ब्रिटेन और फ्रांस “ने रपेनिस ग्रह-युद्ध के प्रति 
वया रुख अपनाया १ इन दोनों देशो का इस समय भी वही रुख रहा जो अबीसीनिया-काण्ड 
के समय था। फारिस्ट-आन्दोलन को सहारा देकर उसको बढ़ाना और फिर उसको साम्बवादी 
रूस के विरुद्ध उभाड़ देना ब्रिटेन और फ्रांस के उदारवादी शासकों की निश्चित नीति थी। अतः 
वे हिटलर और सुसोलनी के सभी घुकृत्यों को माफ करने को तेयार ये । इस समय नेवाइल 
चेम्बरलेन ब्िरिश विदेश नीति का कर्णघार शव और उसकी सहानुभूति इटलो के ग्रति थी। 
जिस समय बह ब्रिटेन का दित्त-मन्छी था उसी समय ब्रिटेन और इटली के बीच,एक 'भद्ग पुरुष 
करार! (४९॥0०४7९॥/$ ॥९९०९ए0 हुआ था जिसके अनुसार दोनों देशों ने भूमध्यसागर में एक 
दूसरे के हिंत को भान लिया था। मई १६३७ में चेम्बरलेन ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री भी हो गया 
और अप्रिल १६३८ से उसके प्रयास के फलस्वरूप ब्रिटेम और इटली में एक सन्धि भी हो गयी। 
सम्पूण ब्रिटिश मम्त्रिमण्डल में ईडन हो एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली का विशेधी समझा 
जाता था; इसलिए चेम्बरलेन से उसकी कभी नही परती थी। ऐसी स्थिरि में ब्रिटिश सरकार 
का रूख स्पेनिस गह-बुद्ध के प्रति क्‍या होता, यह स्पष्ट हे । ब्रिटेन में कुछ ऐसे बव््याक्त भी ये 
जिनको सहानुभूति गणतान्त्रिक स्पेन के प्रति थी । मजदूर-दल और उनके समर्थक इस कोर्ट में 
आते थे। पर, ब्रिटेन की अधिकांश जनता छदासीन ही थी। उन्हें रूस के गह-युद्ध में विदेशी 
हस्तक्षेप का परिणाम याद था और अहुदार तथा पूँजीवादी अखबारों से वे अत्यधिक प्रभावित 
थे। अतः वे कुछ बर सकने में असमर्थ थे । 


*  फ्रास में उस रूमय “लोकमोर्चा-दल? की सरकार थी और लय ब्लुम फ्रॉस के प्रधान स्त्री 
थे । स्पेन की सरकार भी इसी प्रकार के 'लोक्मोर्चार से बनी थी। ऐसी हालत में उम्मीद की जा 
सकती थी कि फ्रांस गणतान्त्रिक स्पेन को हर प्रकार से सहायता करेगा । फ्रास के बॉमप्रथियों 
का भी यही विचार था। पर वहाँ के दक्षिणपंथी 'फासिस्टबाद से साम्यवाद को ही अधिक 
खतरनाक समझते थे और गणतांत्रिक स्पेन को थे साम्यवादी स्पेन ही समझते थे। इतना होने पर 
भी ब्लूम की हार्दिक इच्छा थी कि वह गणतान्त्रिक स्पेन को सहायता करें; पर वह लाचार था 
अन्य सभी फ्रांसीसियों को भाँति वह भी यही सोचता था कि फ्रांस का सुष्य हित ब्रिटेन के 
साथ वदम मिलाने में ही है। फ्रांस अकेले कोई कदम उठाकर सफलता नहीं प्राए कर सकता 
है। उसको ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करके ही आगे बढ़ना था। इस तरह के तर्क से यह 
निष्कर्ष निश्चित था कि फ्रांस भी ब्रिटेन की तरह गणतान्त्रिक स्पेन को उसके अपने भाग्य ५ 
घोड़ दे । इससे यह भी निश्चित हो गया कि यह युद्ध में प्रगतिवादी स्वेन को फासिस्ट स्पेन कै 
सामने अन्ततः घुटने टेकने पड़े गे। | 


अहस्तक्षे प-समिति- रपेन में संघ प्रारम्भ होने के समय से ही यह भय . होने लगा था 
कि यहीं बह गह-युद्ध यूरोपीय महायुद्ध का रूप न घारंण कर ले। फासिस्ट देश फ्रॉको की विजय 
के लिए कटिवद्ध थे और यदि दूसरे देशों ने इसका विरोध किया तो महावुद्ध का हीं जानी 
असम्भव नहीं था | पर फ्रांस अभी यूरोपीय महायुद्ध के लिए तैयार नहीं था ।अठः ६ अगस्त 
१६३६ को ल्‍यों ब्लूस ने फ्रांस की तरफ से ब्रिटेन और इटली की गरकारों के समक्ष एक प्रसव 
पेश किया, जिसका आशय था कि उपरोक्त तीनों देश स्पेनिस यह-युद्ध के किसी भी दल को 
युद्धोपयोगी सामग्री न दें । त्रिटिश-सरकार इस प्रकार के एक प्रस्ताव की ताक में थी ह्ही। 


र्श्४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

इटली पर था । स्पेन और सोवियत संघ की सरकारों ने तो सार्वजनिक तौर पर इंठली को इसके 
लिए दोपी ठहराया ) इस स्थिति पर विचार करने के लिए ६१० सितम्बर को नियोन में भृम- 
ध्यसायरीय शक्तियों का एक सम्मेलन हुआ, पर जमंनी और इटली ने इस सम्मेलन में भाग 
लेने से इन्कार कर दिया । सम्मेलन ने भुमध्यसागर में पनडुब्बियों के हमले पर विचार शिया 
और इसको रोकने का प्रवन्ध किया । उसके बाद इस तरह के हमले तुरत बन्द हो गये । 


जहाँ तक जनरल फ्रांको की विदेशी सहायता मिलने का प्रइन था, उसमें किसी प्रकार 
की कमी नही हुई और जमनी तथा इटली यथापूर्व उसकी सहायता करते रहे। अक्टूबर में 
स्पेन में चालीस हजार इटालियन सैनिकों की उपस्थिति सरकारी तौर से स्वीकार की गयो। 
इटालियम हस्तक्षेप का और भी अधिक प्रामाणिक रूप तब सामने आया जब २९ अक्टूबर को 
सुमौलिनी ने स्पेन में मारे गये सेनिको के सम्बन्धियों को स्वयं अपने हाथ से पुरस्कार दिये 
और उस्ती समय हताहतों की एकसूची प्रकाशित की गयी । इस प्रकार स्पेनिस यह युद्ध की 
स्थिति इस प्रकार होती जा रही थी जिसमें फ्रांको को ही लाभ प्राप्त हो रहा था! इस स्थिति 
में ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी अदूरदर्शितापूर्ण अहस्तक्षेप की नीति का त्याग कर स्पेनिस सरकार 
की सहायता करनी चाहिए थी। गणतान्त्रिक सरकार भी बार-बार यह माँग कर रही थी कि 
कपटध[र्ण अहस्तक्षेत्र नीति का अन्त करके चिदेशी सरकारों से सेनिक सामग्री खरोदने का पे 
मौका दिया जाय, पर लन्दन की अहस्तक्षेप-समिति अपना काम करती रही। इसके सामने 
प्रमुख प्रश्न था विदेशों स्ववसेवकों को स्पेन की भूमि से हटाना । पर, इसका कोई परिणाम 
मही मिकला | गह-युद्ध का परिगाम अन्तततः फ्रांको के पक्ष में हुआ । २८ मार्च, १६३६ को 
मैट्रिड पर फ्रॉको का कब्जा हो गया और तोन साल के निरन्तर लड़ाई के बाद स्पेन का गहपृद् 
समाप्त हुआ। इसके तीन सप्ताह बाद अहस्तक्षेप-समिति का विघटित कर दिया गया । फ्रांकी से 
मेंट्रड पर कब्जा होने के एक दिन पहले २७ फरवरी को ही ब्रिटेन और फ्रांस फ्रांको को सरकार 
को मान्यता प्रदान कर चुके थे । 

इटली पर प्रमाव-जर्म नी ओर इटली में प्रगाढ़ दीस्ती स्पेनिस यहनयुद्ध का एक 
महत्तदपूर्ण कूटनीहिक एरिपपरम शा । इस दोस्ती का वाद्मवरण अविसीडिया युद्ध के समय से ही 
तेयार हो रहा था जब सारे संसार में इटली के प्रति सहानुभूति प्रकट करने बाला एक्मान 
देश जमंनी ही था। स्पेनिर गह-युद्ध के शुरू होने के ठर्त बाद इस दोस्ती को एक समझौते 
के द्वारा पृष्ठ कर दिया गया, जिसे रोम-यलिंन-धुरी (अव्टूबर १६३६६) कहते है। इसके बाई 
६ मवम्बर, १६६७ को इटली, जर्मनी और जापान के मध्य हुए. कामिसटर्न-विरोधी पेषढ में 
भी शामिल हो गया। इसके झुछ ही दिनों बाद १२ दिसम्बर को इचे अपने प्रिय मित्र 
फ्यूरर था अनुक्रण बरते हुए राष्ट्रसंघ से भी अलग हो गया। स्पेन के यरह-वुद्ध में फार्थ्रिस 
की प्रिशय इसी मित्रता और संयुक्त मोर्चे का परिणाम था। २२ मई, १६३६ को एक तौर 
अनाक्रामक तथा पारस्परिक सुरक्षा-्सन्धि बस्के इस मित्रता को और पफ़ा कर दिया गरी! 
इसके अनुसार ये तय हुआ कि दूसरे देश द्वारा दस्ताक्षरकर्ताओं पर किसी प्रकार के आजम 
की स्थिनि में वे एक-दगरे की मदद फरेंगे। 

इदलिपन मे ब्लाज्य में अस्येनिषा का मिलाया जाना स्वेनिश ग्रहन्युद मा एस और 
दूगरा परिचाम था। सेन में फ्रोरो को विजय से मुगोतिनों जो परम सलाम नहीं हूझी! 


भहाशक्तियों की विदेश नीति २१५ 


इससे परिचमी भूमध्यसागर में इटली विरोधी युट बन जाने से मुसोलिनों का भय मिट गया 
और फ्रांस के विदद्ध पद्चम में एक मित्र भी मिल गया । परन्तु रोम के नम सोजर सुसो लिनी को 
कुछ घाटा भो हुआ | स्पेन में फासिज्म को विजय तो अवश्य मिली, पर इठली का कुछ भी 
प्रादेशिक लाभ नहीं हुए । इठालियन साम्राज्य में एक वर्गमील को भी बृद्धि नहों हुई, यद्यपि 
अबीती निया युद्ध से भी अधिक इटालियन सिपाही स्पेनिस यह-युद्ध में मारे जा चुके थे। इसके 
अतिरिक्त फ्रांको पर डूचे से अधिक प्रभाव फ्यूरर का ही था | इन सब परिणामों को देखकर 
सुप्ोलिनी शान्त नहीं बेड सकवा था। इसका अमर उत्तकी तानाशाही पर भी पड़ सकता 
था। अतएव इस घाटे की पूर्ति उसने दूसरी तरह से करने कौ सौची । अल्बेनिया पर इटली 
बहुत दिनो से आँखे गड़ाए हुए था। राष्ट्रसंघ की निबंलता और फ्रांस ता ब्रिटेन को दब्बू 
नोति का उत्त समय तक प्रू्ण परिचय मिल चुका था । ऐसो स्थिति में अप्रिल, १६३६ में 
इटलो ने अल्वेनिया पर हमला करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया । 


(ख) फ्रांस की विदेश नीति (१६१६-१६३६) 


विपय प्रवेश-दो विश्व-युद्धों के बीच के काल को फ्रांसीसी विदेश नीति पर 
“असंगति तथा पाखण्ड” (00णार्ं४शा०ए् बाते ॥फ००३०ए ) का बारोप लगाया जाता है । 
इस काल में फ्रांस का विदेश नीति जमंनी के भयकर भूत से हमेशा प्रभावित रही । अन्तर्राष्रीय 
राजनोति के क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ आन्तरिक राजनीति में भी जमंनी फ्रांतीमोी राजनीवि का 
केन्द्र-बिन्दु बना रहा । १६१६ से १६३३ तक फ्रांत की विदेश नीति का केवल एक ही उद्देश्य 
धा-जर्मनी को सदा के लिए कुचल कर रखना ! उस वर्ष जब जमंनी में हिटलर का उत्कर्प 
हुआ तो फ्रांस के सामने जम॑नी के एक धन्य हमले से बचाव को समस्या उपस्थित हो ययी । 
वस्तुतः फ्रांस की विदेश नीति सदेव उधेड़ बुन में पड़ो रही : 


सुरक्षा की खोज-युद्ध के दरत बाद फ्रांस के सामने सबसे प्रसुख समस्या सुरक्षा की थी । 

लैगतम ने ठीक ही लिखा हैं “भनुप्य की जोवित याद में दो बार जम॑न सेनिकों के बटों की 

आवाज फ्रांत के भूमि पर सुनाई पडी थी और तृतोय फ्रांतीत्ती गणराज्य के नागरिकों को भय 

था कि कहीं दूसरा अक्रमण फिर न हो जाय | ”? आतएव युद्ध के बाद फ्रांसीसी विदेश नीति 

- का सुझय उद्दृशय इसी सुरक्षा को प्राप्त करना था । इसके लिए फ्रांस ने किस तरह यरोप में 
गुटवन्दियों का जाल विद्दा दिया, इसका अध्ययन हम कर चुके है। 


शाप्ट्रसंध के प्रति फ्रांस का रुख-फ्रांस अपनो घुरक्षा का दूसरा साप्रन राष्ट्रमंप 
को मानता था अवण्व शुरू में फ्रांस ने राष्ट्रघध का खूब समर्थन क्या और उसके साथ थपिर 
सहयोग किया। राष्ट्रसंघ को सुरक्षा का शक्तिशाली साथन बनाने के छद्श्य से छसने जनेया 
प्रोटोकोल का निर्माण करवाया । पर जेनेवा प्रोटोकोल की अकाल बृत्यू हो गयो । बामे 
अलकर फ्लोस ने राष्ट्ंध की धोखा देना शुरू किया । इटली के अविशोनिया-आइमत के समय 
णह बात स्पष्ट हो गयी। क्रॉस के विदेश मंत्री स्लावाल ने मुगोतिनो का पक्ष लेहर राष्ट्रटप को 
खबितना दुर्बल बना दिया, इसका द्रध्यपन हम बर चुके है। ऐसा बरहे काम ने स्पर्य झपने ऐगों 
एएणण- प्ल्‍िक्त, तलब झापत्ट 70/4. 4६ 29. 


२१६ अन्तर्र द्रौय सम्बन्ध 


में कुल्हाड़ी मार ली, वर्योकि उसने राष्ट्रंघ, जो जमंन आक्रमण के विदद्ध संवार ढी छमे 
शक्तियों को एयन्र कर सकता था, निबल पष्ट गया [7 


जम॑नी के प्रति फ्रांस की नीति जैसा कि हम कह चुके हैं, युद्ध के दरत बाद से के 
तक फ्रांस ने जर्मन के प्रति बड़ी कष्ठी नौनि का अयशम्बन किया । बह जर्मन को रदा के हिर 
कुचल कर रखना चाहता था। क्षतिपृर्ति में जमंने के साथ अत्यधिक कढ़ाई का बहाव हो 
नीति का परिणाम था। क्षतिषूर्ति से सम्बन्धित फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्ध का अध्यनरे 
एम इस पुस्त् में अन्यत्र कर चुके ३ 

ब्रिटन के साथ सम्वन्ध-- जर्मनी के प्रति कड़ी फ्रामीसी नीति के कारण युद्ध के बा 
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच घोर मतभेद एतपन्न हो यथा। अतएव ब्रिटेन के साथ भी फ्रॉगि ही 
सम्बन्ध अच्छा नहीं रहा | इस मतभेद के छारणो का अध्ययन भी हम पहले - ही मर चुडे है। 

१६२५ में विदेश नीति में परिवर्तन--युरू के बाद जर्मनी के मय से फ्रांस अर 
व्याकुल रहता था । जन संकट का अन्त करने के लिए वह विविध्र उपाय कर्ता रहा, लेहिं 
न तो छस्ते शान्ति मिली और न जर्मन समस्या का रामाघान ही हुआ। अतएब, परेशान हो 
उसने जर्मनी के साथ एक समझौता कर लेना ही अच्छा समझा। लोकानों ममझौता इसी की 
परिणाप्र था। लोकानों समझौता के बद फ्रांस को छुछ् राहत मिज्ञी । यरीप में शारितिर्की 
बातावरण स्थापित हुआ और फ्रांग में बाधित सेनिक सेवा की अवधि में एक वेर्ष की कमी करें 
दी गयी । 

पेरिस पेकक्‍्ट-लेकिन फ्रांस के लिए जर्मनी का भय बोई साधारण ,भय नही था। 
लोकानों सममौता के याद भी फ्रांस सुरक्षा के उधेड़इुन में पड़ा रहा | केलोग ब्रिर्या एक्ट इसका 
एक दूसरा परिणाम हुआ । 

राष्ट्रसंघ के अन्तगंत यूरोपीय संघ बनाने का असफक्ष प्रयत्भ- पेरिस पकद के बाद 
क्रोसीसी विदेश मन्त्री ब्रिया ने युरोप में शान्ति कायम रखने के लिए राष्ट्रपंध के यूरोपीय 
सदस्यों का एक उपसंघ निर्माण करने का प्रस्ताव विया और भविष्य में उसके आधार पर युरो१ 
के सयुक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकने की आशा प्रकट की । यह प्रस्ताव विल्कुज्ञ निर्दोष गालूझ 
होता था परन्तु उसमें कई आपत्तियाँ थी इंगलैंड को उसमें एक बड़ी आपत्ति दिखाई देवी थी 
इस छप-संघ में फ्रांत के तो अनेक मिन्न होते-वेल्णियम, पोलंड तथा 'लघुमत्री” के तीनों राज्य" 
परन्तु इंगलेंड के डॉमोनियन उसके सदस्य नहीं हो सकते थे । इस प्रकार हसमें फ्रांस के छह मठ 
होते जब कि इंगलैंड का मत एक ही रहता। इसके अतिरिक्त रूस और तुझ्ों को गेर यूरोपीय 
राज्य कहकर अलग रखने से यह सम्भावना थी कि यह उप-सघ सदस्य के लिए बरतावि-व्यवत्पा 


में संशोधन रोकने के लिए फ्रांत के एक पडय॑त्र लेता । अतः ब्रियां का प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं हुआ और फस अपनी ४ वैशक्तिय “ मौमा की -डिलेग्रल्दी करने 
और पैमिक ऋण देकर अपने मि.._ को ढ़ पीनीहि... रण 
करने लगा ।? ; 
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महाशक्तियों की विदेश नोति र्रेछे 


फ्रांस और निरस्त्रीकरण--युद्ध के वाद व्यापक निरधीकरण के लिए प्रयास होने लगा 
था। इसके लिए राष्ट्री के जो भी सम्मेलन हुए फ्रांत उध्में भाग लेता रहा। कित्तु इन सभी 
स्म्मेलनों में राष्ट्लघ के अन्तर्गग १६३२ का जेनेवा निरशसीकरण सम्मेलन काफी महत्त्वपूर्ण था । 
लेकिन फ्रांस के रवेये के कारण हो यह सम्मेजन अम्रफल रहा । इस असफलता के मूल में फ्रांस तथा 
जमनी का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण था । इसका विस्तृत अध्ययन भी हम पहले ही कर चुके हैं । 


हिटलर के उदयोपरास्त फ्रांस की विदेश नीति :-- 


रूस और इटली से मित्रता :-प्रोफेतर शुमां ने लिखा है: “१६३३ से ऋ्रांसीसी 
कूटनीति में एक नवीन तथा विनाशकारी युग का प्रारम्भ हुआ । फ्रांस द्वारा जमनी को अधिक 
सुविधाएँ देने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप हिटलर का उदय हुआ /” वस्छुतः फ्रांस की 
कठोर नीति हिटलर के उत्कप॑ में बहुत सहायक सिद्ध हुई। हिटलर के उदय के साथ यूरोप की 
राजनीतिक स्थिति में घोर परिवर्तन हो गया और अन्तर्राष्ट्रीय संकट का युग आरम्भ हुआ | अब 
तक तो यूरोप में फ्रांस का प्राधान्य बना हुआ था, परन्तु अब उसे जमनी की ओर से अपनी सुरक्षा 
की खतरा दिखाई देने लगा । देश के अन्दर भी यह समय बड़ा संकट का था। इंगलैंड के प्रति 
उसे शंका थी और इटली नाराज था। रुप से भो उसके सम्बन्ध अच्छे नहीं ये। छोठे-बोटे 
मध्य यूरोपीय राज्यों से उसकी मित्रत्ता अमश्य थी, परन्हु जर्मनी के झुकाउले में उमकी सहायता 
का कोई विशेष मूल्य नही था । ऐसी स्थिति में उसे किसी बड़ी शक्ति से मित्रता करना आवश्यक 
मालूग होता था। अतः अब फ्रांस ने रूस और इण्ली से सम्बन्ध जोड्ने का प्रयत्न आरम्भ 
किया। उसने १९३४ में रूस को राष्ट्रसंघ मैं प्रवेश करने में सहायता दी और अगले वर्ष उससे 
एक सन्धि कर ली जिसके अचुसार युद्ध के समय दोनों ने एक दूसरे को सहायता का वचन 
दिया ! 


आरम्भ में इटली की भी जर्मनी से भय था। अतएब अब फ्रांस और इठली एक दूसरे 
के निकट आने लगे। १६३४ में टटली और ब्रिटेन से मिलकर उसने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता 
की गारन्टो दी और १६६५ में “स्ट्रंता गुट”” का निर्माण किया। इब्ली को प्रसन्न रखने के 
लिए उसने अविसीनिया के मामले में राष्ट्रमंघ का पुरा-यूया साथ नहीं दिया जिससे बह इटली 
के विरुद्ध कोई कड़ी कारबाई नहीं कर सका और इटली ने अविसीनिया पर विजय प्राप्त करः 
ली | इससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। उसकी निबलता अच्छी वरह से प्रक्रट 
हो गयी ओर फ्रांत की सुरक्षा का एक साधन--राष्ट्रसघ द्वारा सामृहिक सुरक्षा की व्यवस्था-- 
नष्ट हो गया । इसके परिणामस्वरूप उसकी सुरक्षा का दूसरा साधन छोटे र ज्यों से मंत्री सम्बन्ध 
भो नष्ट हो गया । छोटे राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रमंघ का ही मरोखा था । परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि राष्ट्रसंघ इटली जेसे सशक्त राष्ट्र से अविसीनिया की रक्षा नहों वर सका तो उन्हें 
उप्तका भरोसा नही रहा, उन्होने तटस्थता की नीति का परित््याग कर दिया ओर जमंनी वे डर 
से उनकी ओर भुकने लगे । फ्रांत का उनऊी मित्रता के बल पर अब तक जो प्राधान्य था वह 
लुप्त हो गया । इतना हो नहीं, जिम इटली को पसन्न करने के लिए उसने यह सब किया था 
यह भी निराश हो गया। कारण, फ्रांध ने श्स समय दुरंगी चाल चली थी । वह इटला और 
ब्रिटेन दोनों को प्रमन्न करना चाहता था । एक तो भीतर-भीवर वह इटली का समथन वर 
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श्र अन्तरोप्रोय सम्बेस्ध 


में कुछ्हाड़ी भार लो, वर्योकि उसने राष्ट्रधंष, जो जमंन आक्रमण के विसद संशर ही छा 
शक्तियों को एक्न्न कर सकता था, निबल पड़ गया 


जर्मनी के प्रति फ्रांस की नीति - जैसा कि हम कह चुके ईं, युद्ध के एस वाद कहे 
तक फ्रांस ने जर्मन के प्रति बड़ी कड़ी नोति का दयज्ञम्बम किया बह दर्मन की सदा के द् 
कुचल कर रखना चाहता था। क्षत्तिपृर्ि में जमम के साथ अत्यधिक कढ़ाई का कोर 4 
नीति का परिणाम था । क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित फ्रोस और अमनी के सम्बन्ध का अधत रे 
हम इस पुस्तर में अन्यन्न कर चुके 





डे बे 

प्रिटेन के साथ सम्बन्ध-जमंनी के प्रति क़ी फ्रांसोसी नीति के वारण 8 ४. 

दर 

फ्रांस और ब्रिटन के वीच घोर मतभेद एउत्न्न हो गया। अतएब ब्रिटेन के सांध मी | 
सम्बन्ध अच्छा नहों रहा। इस मतभेद के कारणों का अध्ययन भी हम पहने ही कर चुडे 


१६२५ में विदेश नीति में परिवर्त न--युद्ध के बाद जर्मनी के भय ते के था 
व्याकुख रहता था । जर्मन संकट का अन्त करने के लिए यह विविध उपाय कर्ता रहा, हैं 
न तो उसे शान्ति मिली और न जर्भन समस्या का समाधान ही हुआ । अतएव, परेंशार है 
उसने जर्मनो के साथ एक समझौता कर लेना हो अच्छा समझा। लोकार्नों समझौता ईएी # 
परिणाम था। लोकार्नों समझौता के बाद फ्रांस को छुछ राहत मिलनी । यूसेप मेँ रे दे 
बाताबरण स्थापित हुआ और फ्रांस में बाधित से निक सेवा की अवधि में- एक वंप की कम 
दी गयी । 2 की 

पेरिस पैक्ट-लेकिन फ्रांस के लिए जर्मनी का भय धोई साधारण ,भह॥ कं 
लोकानों समझौता के बाद भी फ्रांस सुरक्षा के उच्चेड़बुन में पड़ा रहे। । . कैलौग बिर्या प्व्ट 
एक दूसरा परिणाम हुआ । 


राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत यूरोपीय संघ बनाने का असफल प्रयत्न- पेरिस पक 
फ्रॉंसीसी विदेश मन्त्र ब्रियां ने यूरोप में शान्ति कायम रखमे के लिए राष्ट्र. 
सदस्यों का एक उपसंघ निर्माण करने आ प्रस्ताव विया और भविष्य में उसके आधाए कं 
के संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकने की आशा प्रकट की । यह अस्ताव बिलकुल नि है धर 
होता था परन्तु उसमें कई 'आर्प्तियों थी। इंगहांड को उसमें एक बड़ी आपत्ति दिखाई दे के 
इस उप-संघ में फ्रांस के सो अनेक मित्र होते-वेल्शियम, पोलौंड तथा लधुमेत्नी' के तीनो हि 
परन्तु इंगलैंड के डॉमीनियन उम्रके सदस्य नहीं हो सकते थे। इस प्रकार उसमें फ्रॉ्त कें हर हे 
होते जब कि इंगलैंड का भव एक ही रहता । इसके अतिरिक्त रूस और दुकों को गर हे 
राज्य कहकर अलग रखने से यह सम्भावना थी कि यह उप-संघ सदस्य के लिए वन 
॥ संशोधन रोकने के लिए फ्रांस के एक पडयंत्र का रूप ले लेता। अतः ब्रियाँ की प्र 
स्वीकृत नहीं हुआ और फ्रांस अपनो सेना की शक्ति बढ़ाने, अपनी पूर्वी सीमा की किलेग्रन्द 5५ 4 
और सैनिक ऋण देकर अपने मित्रों की सीमाओं को रढ़ करने का अपनी पुरानी नीति का अबु्मर 
करने लगा ।7 ++ 


क्के 
गयोगे 
पर गो 
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महाशक्तियों की विदेश नीति श्रे७े 


फ्रांस और निरस्त्रीकरण--युद्ध के बाद व्यापक निरसीकरण के लिए प्रयास होने लगा 
था | इसके लिए राष्ट्री के जो भी सम्मेलन हुए फ्रांस उत्तें भाग लेता रहा । किन्तु इन सभी 
स्म्मेज्नों में रा संघ के अन्दर्गन १६३२ वा जेनेवा निरसीकरण सम्मेलन काफी महत्त्वपूर्ण था। 
लेकिन फ्रांम के रघेये के कारण हो यह सम्मेलन असफल रहा । इस असफलता के मल में फ्रांस तथा 
जमनी का परस्पर विरोधी दष्टिकोण था । इसका विस्तृत अध्ययन भी हम पहले ही कर चुके हैं । 
हिटल्लर के उदयोपरान्त फ्रांस की विदेश मीति :-- 

रूस और इटली से मित्नता:--प्रोकेमर शुमां ने लिखा है: “१६३३ से फ्रांसीसी 
कूटनीति में एक नवीन तथा विनाशकारी युग का प्रारम्भ हुआ | फ्रांस द्वारा जमनी को अधिक 
सुविधाएँ देने से इन्कार करने के परिणामस्वरुप हिटलर का उदय हुआ !” बस्थतुतः फ्रांत की 
कठोर नीति हिटलर के उत्तप में बहुत सहायक सिद्ध हुईं। हिटलर के उदय के साथ यूरोप की 
राजमी तिक स्थिति में घोर परिवर्चन हो गया ओर अन्तर्राष्ट्रीय संकट का युग आरम्भ हुआ । अब 
तक हो यूगेप में फ्रांस का प्राधान्य बना हुआ था, परन्तु भव उसे जमनी की ओर से अपनी सुरक्षा 
की खतरा दिखाई देने लगा । देश के अन्दर भी यह समय बड़ा संकट का था। ईंगलैंड के प्रति 
उसे शंका थी और इटली नाराज था। रुस़ से भो उसके राम्बन्ध अच्छे नहीं थे। बोडे-चोटे 
मध्य यूरोपीय राज्यो से उसको मित्रता अत्रश्य थी, परन्तु जमनी के झुकाउले में उनकी सहायता 
का कोई विदेष मूल्य नहीं था । ऐसी स्थिति में उसे किसी बड़ी शक्ति से मित्रता करना आवश्यक 
माल्ग होता था। अतः अब फ्रांस ने रूस और इटली से सम्बन्ध जोबने का प्रयत्न आरम्भ 
किया। उसने १९३४ में रूस को राष्ट्रसंध में प्रवेश करने में सहायता दी और अगले वर्ष उससे 
एक सन्धि कर ली जिसके अनुसार युद्ध के समय दोनों ने एक दूसरे की सहायता का बचन 
दिया । 


आरम्भ में इटली को भी जम॑नी से भय था। अतएवब अब फ्रांस और इटली एव दृसरे 
के निकट थाने लगे । १६३४ में रटनी और ब्रिटेन से मिलकर उसने आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता 
की गारन्टो दी और १६६५ में “स्ट्रेता गुट” का निर्माण किया। इय्ली को प्रसन्न रखने के 
लिए उसने अविशीनिया के मामले में राष्ट्रघघ का पूरा-यूरा साथ नहीं दिया जितसे वह इटली 
के पिरुद्ध कौई कड़ी कारचाई नहीं कर छका और इटली ने अधिततीनिया पर धिजय प्रा कर 
ली | इससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा की बड़ा धक्का लगा। उसकी निर्बलता अच्छी वरह से प्रकट 
हो गयी ओर फ्रांत की सुरक्षा का एक साधन-राष्ट्रसघ द्वारा सामृहिक सृरक्षा की व्यवस्था-- 
नष्ट हो गया । इसके परिणामस्वरूप उसकी सुरक्षा का दूसरा साधन घोटे र ज्यों से मंत्री सम्द्ध 
मो नष्ट हो गया । छोटे राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ का ही मरोसा था। परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि राष्ट्रपंघ इंगली जेसे सशक्त राष्ट्र से अचिसोनिया की रक्ष। नहों बर सका तो उन्हें 
उत्तका भरोसा नहीं रहा, उन्होंने तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया और जमंनी के डर 
से उनकी ओर भुकने लगे । फ्रांत का उनको मित्रता के बल पर अब तक जो प्राधान्य था वह 
लुप्त हो गया । इतना हो नहीं, जिस इटली को प्रसन्न करने के लिए उप्तने यह सब किया था 
वह भी निराश हो गया। कारण, फ्रांध ने इस समय दुरंगी चाल चली थी। वह इटक्तो और 
ब्रिटेन दोनो को प्रमन्न करना चाहता था। एक तो भीवर-मीवर वह इटली का समथन बेर 
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रहा था और दूसरे उप्तके विरुद्ध कारवाई में भाग भी ले रहा था । इस कारण फ्रांस को सुरक्षा 
के सभी साधन नष्ट हो गये । राष्ट्रतंघ निर्बल हो गया | दोडे-छोटे राज्यों में तठस्थता स्वीकार 
कर ली और ब्रिटेन भी नाराज हो गया | इस प्रकार फ्रांत की स्थिति बड़ी कठिन हो गयी ! 


फ्रांस की सन्तुष्टीकरण नीति का विकास :--हिटलर फ्रात्त की दुदशा को गौर से 
देख रहा था । उसने स्थिति से पुरा-पुरा लाभ उठाया | १९१६ में उसने सेना भेजकर राइन प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया ' वर्साय की संधिभंग हो गयी और फ्रांस को सोमा जमवो से विश्कुल 
मिल गयी । हिटलर ने इस क्षेत्र की क्रिलावन्दी भी शुरू कर दी। फ्रांस का एक मोका खो गया। 
यदि इस समय बह बलपूर्षक हिटलर को रोक लेता तो उसके आक्रामक इरादे नही बढ़ते ! जमनी 
अभी युद्ध के लिए तेयार नहीं था। यदि फ्रांस इस समय अपनी सेना हिंटलर के विरुद्ध भेज देता 
तो उसे अवश्य पीछे हटना पडता । परन्तु दुर्शाग्यवश फ्रांस ऐसा नहीं कर सका | इस अवसर 
पर उसने ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त करने का यत्न किया और उससे परामर्श किया। 
परन्तु ब्रिटेन में इस समय दूसरी ही बात थी। वहाँ के शासक हिटलर के साथ सहालुभूति 
रखते थे और उसे सन्तुष्ट करके रखना चाहते थे। सनन्‍्तृष्टीकरण का युग वहाँ पूरी तरह 
आ चुका था । अतएब उसने फ्रांस के राइन प्ररेश में सेना भेजने से मना कर दिया! हिटलर 
के बढ़ते हुए हौतलों पर रुकावट लगाने का अन्तिम अवसर निकल गया । फ्रांस की इस कमजोरी 
से स्थिति उसके हाथ से निकल गयी और अब घटना चक्र का निर्धारण फ्रांत की जगह जर्मनी 
और इंगलैंड के हाथो में पहुँच गया। वास्तव में अब फ्रांस की कोई विदेश नीति न रही, बह 
इंगलैंड की विदेश नीति में सम्मिलित हो गयी क्योंकि अब फ्रांस अपनी विदेश नीठि में बिल्कुल 
इंगलैंड पर निर्भर रहने लगा ।*ै 


स्पेन के गह-युद्ध तथा चेकोस्लोबाकिया कांड के समय फ्रांत की सन्वृष्टीकरण की नीति 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी । इन दोनो अबतरीं पर फ्रांत्त की विदेश नीति ब्रिटेन की विदेश 
नीति में परर्णतया विज्ञीन ही गयी । फ्रांस की सरकार स्पेत के णह- युद्ध में गणतस्त्रीय सरकार की 
सहायता देना चाहतो थी, लेकिन ब्रिटेन के कारण वह हस्तक्षेप न करने की नीति का हो अब 
लम्बन करती रही | यहो हालत उत्त समय हुई जब हिटलर ने चेक्रोसलोवाकिया को हड़पने की 
निश्चय किया ! फ्रसि चेकोस्लोवाकिया की रक्षा के लिए संधि के द्वारा वचनबद्ध थां। 
लेकिन ब्रिटेन के दबाव में आकर वह म्यूनिख के समझौते में एक पार्टी बन गया । 


जब हिटलर चेकोस्लोवाकिया को पूरी तरह निगल गया तो ब्रिटेन की आँखें खुली और 
उसने सन्तुष्टीकरण की नोति का परित्याग कर दिया । अब हिटलर के प्रति कड़ा रुख अयउनायों 
जाने लगा। फ्रांस ने भी इसका अनुकरण किया । लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी । पोलैंड 
को आसग्ल फ्रांतीवी गारन्टी के बावजुद द्वितीय विद्धयुद्ध आरम्भ हो गबा। इस कारण 
फ्रांस की सन्तुष्टीकरण को दब्यू नीति को भो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जी 
सकता है । 


क्राप्त की संतुष्टीकरण-नीति के कारण :--फ्रांत (और ब्रिटेन) की सन्दुष्टीकरण की नीवि 
स्यूनिख में अपनी चरम सौमा पर पहुँच गयी। म्युनिख समझौता के बाद ब्रिटेन के एक पुप्रतिद्ध 
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भहाशक्तियों की विदेश नोति श्१६ृ 


अखबार में एक काट न निकला था--दो व्यक्ति एक मेमने को भेड़िये के सम्सुख फेंक रहे हैं। 
ज्लेड़िया था नात्सी जमंनी, मेमना था चेकोस्लोवाकिया और दो व्यक्ति थे चेम्बललेन और 
दलादिये । इस निन्द-कार्य में फ्रांस के प्रधान मन्त्री दलादिये की भूमिका उतनी ही निन्‍्दनीय 
थी जितनी ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री की। १६३५ के वाद से जम॑नी की शक्ति निरन्तर बढ़ रही थी 
और उसी अनुपात में फ्रांस की शक्ति खोखली होती जा रही थी । ऐसी स्थिति में फ्रांस के सामने 
एक ही माँग थी--इंटडली और जमनी के तानाशाहों की सन्तहुष्ट किया जाय । फलतः फ्रांस ने 
भी वही किया जो ब्रिटेन अभी तक करता चला आ रहा था। इन दोनो देशो के कर्णधारों ने 
प्रत्येक कदम पर तानाशाहों के सामने अपने सिर कुकाए और इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के 
सर्वनाश को प्रस्तुत करने में उनकी हिम्मत बढ़ाई! फ्रांस को सन्तृष्टीकरण नीति के अनेक 
कारण थे :-- 


(१) सनन्‍्हष्टीकरण की नीति फ्रांस की आन्‍्तरिक दुबंलता का परिणाम थी । प्रत्येक दृष्टि 
से फ्रास जमनी से कमजोर पड़ता था। प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रस यद्यपि विजयी हुआ था, तो भी 
वह अपनी आन्तरिक दुर्बलता को भलीभाँति समझता था। जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, सामरिक 
शक्ति सभी दृष्टियों से_फ्रांस जमनी की. अपेक्षा कमजोर पड़ता था। इस स्थिति के कारण फ्रांस के 


लोगों में किसी तरह का मनोवल (770०6 ) नहीं रह गया था । 


(२) फ्रांस का राजनेतिक जीवन परम्परा फट और वेमनस्य से विपाक्त था। इस काल 
में फ्रांस में प्रायः राजनेतिक गतिरोध बना रहा । आये दिन मंत्रिमण्डल टूटठा और बनता था। 
ऐसी स्थित्ति में फ्रांस में फासिस्ट विचारधारा का प्राहर्भाव हुआ | फ्रांत का ५ जीपति बगे यह 
सोचने लगा कि देश का कल्याण जनत'न्त्रिक पद्धति से नहीं बरन्‌ सर्वाधिकारबादी पद्धति से ही 
हो सकता है। फलस्वरूप ये लोग इटली और जर्मनी की शासन प्रणाली को अनुकरणोय आदर्श 
बताने लगे । निराशा और पराजय के इस वातावरण में जब फ्रांस के लोग फ्रासिस्टवाद को ओर 
आकर्षित हुए तो देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी नोतियों का पालन 
होने लगा | यह वर्ग हिटलर का बहुत बड़ा समथक हो गया । इस प्रकार फ्रांस में हिटलर को 
एक पाँचवाँ दसता ( #0॥ ८० णाआ० ) मिल गया । हिटलर ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया । 
यही पाँचवाँ दस्ता फ्रांस का असल नीति-निर्धारक था। ऐसे लोगो से यह आशा नहीं कीजा 
सकती थी कि वे जम॑नी का विरोध रदृट्तापूर्वक करें । फ्रांस की नीति के इस तथ्य पर प्रकाश 
डालते हुए प्रोफेसर शुमाँ ने लिखा है “उन्होंने विदेश मन्त्रालय को पूर्ण रूप से चेम्बरलेन के 
अधीन कर दिया। वे युद्ध अथवा युद्ध की धमकी से चेकोसलोवाकिया को बचाने में बहुत डरते 
थे, वयोकि इस प्रकार का कोई भो युद्ध फासिस्टवाद के विरुद्ध प्रजातन्त्र तथा जनता के मो 
के नाम पर तथा मास्क्रो के साथ सम्बद होकर, जिनका नाम लेना भी भयंकर था, लड़ा जा 
सकता था ।” 


(३) फ्रांस के समाचार-पक्नों का पार्ट भी बड़ा निन्‍दनीय रहा। वास्तव में सन्दृष्टीकरण 
की नोति के वे बड़े समंथक थे । एक तो सभी समाचार पत्र फासिस्थ्यादी प्‌ जीपवियों के हाथ 
में थे। दूसरे फ्रांस के पत्रकार धुरो राष्ट्रों से घृत के रूप में धन प्राप्त करते थे। ऐसी हालत में 
जमंनी के विरुद्ध कड़ी नीति के अवलम्बन की माँग केसे कर सकते थे १ वे बरावर जमनी के साथ 
सहयोग करते रहे। घूस द्वारा बशीभूत पत्रकारों ने प्राग तथा मास्कों की निन्‍दा को वषा 


-१२४ - * अन्तरेष्टीय सम्बन्धे- * 


मदोन्‍्मच जनता के सामने वार-बार शोर किया कि “चेकोस्लोवीकिया के लिए युद्ध नही होना 
चाहिए ।”! * श 505 2 अप श 


(४) फ्रांस का शासक वर्ग ( जिसमें पृ“जीपति प्रतिक्रियावादियों का प्राधान्य था) 
सौवियत-संघ और साम्यवाद से अत्यविक आतंकित था। वे फ्रांत को साम्यवाद से बचाना ही 
नही चाहते थे, वरन्‌ साम्पवाद के प्रयोगशाला सोवियत रूस.को खत्म करने. का सुख श्वष्न भो 
देखा करते थे । हिटलर और सुमोलिनी खुलेआम सोवियत रूस को “गालियाँ देते थे। इस 
हालत मे फ्रांस के अन्धे शासक यह सोचने लगे कि रूस का अतिरोध करने तथा, फ्रांस को सास्य- 
वाद से बचाने के लिए फासिस्ट अधिनायकों का समर्थन करना_चाहिए । यद्यपि १९१५ में फ्रांस 
ने सोवियत रूस के साथ एक सन्धि कर ली थी; पर इस सन्धि को कार्यान्बित करने का कोई 
उपाय नही किया गया ! वास्तविक बात यह थी कि फ्रांस के शासक सोवियत-संघ के साथ किसी 
प्रकार का सहयोग नहीं करना च'हते थे। इस प्रकार फ्रांस के शाक्षक्रों ने अपने बर्गृहित की रक्षा 
के लिए अपने राष्ट्रीय हिंतों का कुर्बान कर दिया। वरतुतः पूृजोपति वर्ग के लिए अपने 
बर्गंहित से बढ़फर कोई प्रिय वस्तु नहीं है। हर देश में संकट के समय्र, उनका यही पार्ट 
रहता है । 


(५) जमेनी में हिटलर के वाद इटली की मेह्री को हर कीमत पर खरीदने को तेयार था। 
इसी कारण उसने अविमीनिया और फिर बाद में स्पेन के गह-युद्ध में इटली को पूरी तरह छूट दे 
दी | इटली के प्रति सम्वृष्टीकरण की नीति अवलम्बन करने के मृल में यही बात थी | लेकिन इससे 
फ्रांस को कोई लाभ नही हुआ; वरन्‌ उसका सुरक्षा के सभी आधार नष्ट हो गये । 


(६) फ्रांस की साधारण जनता युद्ध से बहुत भयभीत थी ! प्रथम विश्व-युद्ध में फरॉँठ को 
काफी क्षत्ति हुई थी और फ्रांस के लोगो पर युद्ध का घोर थात्क हुआ था । इस आतंक के कारण 
फ्रांत के लोग यह सोचते थे कि “बुरा-पे-दुर। अन्तर्राष्ट्रीय समझौता अच्छै-से अच्छे युद्ध की अपैक्षा श्र 8 
है।” फ्रांसातियों के इत मनोबृत्ति का प्रभाव देश के नीति-निधरिण पर पड़ना आवश्यक था।* 

इन्ही परिस्थतियों में फ्रांस ने जर्मनों के प्रति' सम्तुष्टीकरण की नीति ( 7गोंल र्थ 
2एए००७४शणशा। ). का अवंलम्धन किया । वस्तुतः फ्रांस का राष्ट्रीय मनोबल इतना गिर बंका था 
कि जब जमंनो ने पोलैंड पर आक्रमण क्रिया तो बोने ( छठ्गाश ) ने उस समय भी कहा कि 
इस समस्या के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए ।' फ्रांस के शातेक सन्‍्हुदी" 
करण की नीति के इतने बशीभूत हो गये थे क्रि जब ३ दिसम्बर, १६३६ को फ्रॉस ने जमंनी के 
विरुद्ध घोषणा की तो वह बड़ी अनिच्छा के साथ । £ ५ 


(ग) बूटेन की विदेश मीति [१६१६-१६३६॥| 
-... विपय-प्रवेश-छो विश्लयुद्ध के बोच के काल में ब्रिटेन की विदेश नीति सर्वाधिक मेइत्तः 
पूषष है। इस काल में ब्रिदेन ने परराष्ट्र क्षेत्र में जिस नोति का अवशम्त्रन किया उसको “हम्हूड्टी: 
(ूणाणः ए ब992०45००ाथा) कहते, हैं ॥ इसका उद्दे श्य जापान और -ध्त्ी 
4. 8कपशादत, खस्रलजवांग्गवा सगाएल ( 50 79, ) [७ 464. | 
- 9, फडंत प्रप्रागप्रउएच्रा #१ शांसी फकरएाम स्‍ग्पवक, ए. 68% 











महाशक्तियों की विदेश नीति श्र 


जे अतृप्त एवं असतृष्ट राष्ट्रों को उनकी माँगे पूरी करते हुए सन्तृष्ट रखना और इस प्रकार 
शान्ति बनाये रखनों था। १६२६ से हाँ इस नीति का प्रारम्म हो गया लेबिन यह अपनी चरम 
सीमा पर पहुँची १६३८ में जब चेकौसलोवाकिया को लेकर म्यूनिख का समझ्षोता हुआ । 
इंगलेड में इस नीवि के सुख्य समर्थक सर साइमन होर, हैलिफेक्स और चेम्बलेन थे। 
प्रथम विश्लयुद्ध के समय यूरोप में शान्ति कायम रखने का सबसे प्रप्मंख साधन शक्ति- 
म्तुलन का छिद्धान्त माना जाता था । ब्रिटेन 'के नीति निर्धारण में इसी सिद्धान्त की प्रघानता 
थी | इसके अनुसार ब्रिटिश द्वीप तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ऐसी नीति का अवलम्बन 
किया जात ताकि यूरोप का कोई राज्य बहुत अधिक शक्ति प्राप्त नही कर ले। यदि ब्रिटेन यह 
समझ जाता कि कोई राज्य बहुत शक्तिशाली हो रहा है जिसमें यूरोपीय शवित-सन्दुलन में गड़बड़ी का 
खतरः हो गया है वह तब तक उस राज्य के विरुद्ध गुटबन्दी कर लेता । कभी-कभी एक युद्ध के 
जीतने के वाद उसने अपने युद्धकालीन मित्रों का साथ छोडकर अपने शत्र ऑं के साथ मित्रता की 
है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की कोई स्थाश्री शत्रु या मित्र नही है,केवल स्थायी रवाथे है । 
लेकिन प्रथम विद्युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूरोपीय शान्ति के लिए शविव-सन्तुललन 
का सिद्धान्त अपर्याप्ति है। इसलिए राष्ट्रों ने इस सिद्धान्त का परित्याग करके सामृहिक सुरक्षा 
को अपनाया और इसके लिए राष्ट्संघ की स्थापना की गयी | ऐसा अनुमान किया गया कि 
राष्ट्रधंध के द्वारा सामृहिक आधार पर यूरोप में शांति कायम रखी जा सकती है । 


वर्साय सन्धि के बाद ब्रिटेन के सामने दो मार्ग थे-यूरोपीय शवित-सनन्‍्वुलन की नीति 
का परित्याग वरके सामूहिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रतंध का पूर्ण ध्षम्थन करना या यूरोप में सबश 
राष्ट्र के विद्द्ध निवल राष्ट्रों को 'सहायता देने की परम्परागत नीति का अबलम्बन करना। 
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बदले में एक आत्मघाती नीति का अनुसरण शुरू किया ।7 


दोनों युद्धों के बीच के काल में कुछ वर्षों को छोड अनुदारदुल के हाथ में ब्रिटेन की सत्ता 
रही । यदि ब्रिटेन की जनता सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त में विश्वास रखती थी, लेकिन 
अंनेदीरदल को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त में बिल्कुल विज्ञास नही था। इसका कारण यह था 
कि यदि इस नीति का पालन किया जाय ती ब्रिटेन के कन्धी पर- भारी जिम्मेवारी आ' जाती 
और इसके लिए वह ठेयार नहीं था । बात यह थी कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश विदेश 
नीति के निर्माण में कई नवीन तत्त्वों का समावेश हो गया था। इसमें उपनिवेशों का प्रभाव 
सबसे प्रबल था । ब्रिटिश नीति अब पहले की अपेक्षा उपनिवेशों पर अधिक निर्भर रहने लगी 
थी। हर बात में ब्रिटिश सरकार को छपनिवेशों का ख्याल रखना पड़ता था। , इन उपनिवेशों 
में कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा, दक्षिण अफ्रिका काफी महत्त्वपूर्ण थे । यूरोपीय राजनीति 
की सरगरमी से बहुत दूर थे सामृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के नाम पर वे ऐसी कोई जिम्मेबारी लेने 
को ठेयार नही थे जिससे उससे देश का क्षति पहुँचे । 

, दूसरी नीति के पालन मे भी प्रिटेन के लिए कठिनाइयाँ थीं । यदि वह निर्वल राष्ट्रों को 
सहायता देने की नीति का अवलम्बन करता तो उम्र हालत में वर्शाय-्सन्धि की सेनिक 
घाराओं पर अमल करवाना, जम॑नी के शास्त्रोकरण को रोकता और ऐेसा सम्भव ने होने पर 
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श्र्र अन्तर्तप्रीय सम्बन्ध 


फ्रांघ तथा अन्य राष्ट्रों को पूर्ण सहायता देना तथा जर्मनी पर झकाबट न डालने के लिए रूस पे 
सहयोग करना आवश्यक था। लेकिन बिटेन इसके लिए भी तैयार नहों था । 


साम्यवादी रूस का खतरा +-ययूद्धोत्तर ब्रिटिश विदेश नीति में न तो शक्ति- 
सन्तुलन और न सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त ही प्रेरक तत्व ये । यदि इसमें कोई तत्त्व था तो 
चह साम्यवाद का खतरा था और इस काल में इस खतरे को दूर रखना ही ब्रिटिश विदेश नीति 
का मूलमंत्र था । ब्रिटेन के नीति निर्धारकों की धारणा थी कि भविष्य में यूरोप में जमंनी और 
रूस तथा एशिया में रूस और जापान ही संसार के बड़े राज्य होंगे । वह रूस के साम्यवाद की अपने 
तथा ब्रिदिश साम्राज्य के लिए बड़ा खतरनाक मानता था और चाहता था.कि परिचिम में जर्मनी 
(और इटली) और पूर्व में जापान रूस पर आक्रमण करके उसको समाप्त कर दें। अतएव दो 
युद्धों के बीच के काल में वह जर्मनी और जापान को सहायता देता रहा और पूर्व की ओर उस्तका 
मार्ग निष्कंटक बनाने के लिए फ्रांस की पूर्वी यूरोप के उसके मिन्नों को सहायता देने से रौकवा 
रहा । यह भी सम्भव था कि तीनों शक्षितयाँ रूस को पराल्त करने के बाद ब्रिटेन के लिए 
खतरनाक बने जाये, लेकिन उसे यह खतरा साम्यवाद के खतरे के सामने नगण्य दिखाई 
पड़ता था ।* 


जम॑नी के प्रति सहानुभूति--इस स्थिति में ब्रिटेन १६१६ के प्रारम्भ से ही जम॑नी के 
प्रति सहानुभूति की नीति बरतने लगा। इसी भावना प्े प्रेरित होकर उसने पेरिस के शान्ति- 
सम्मेलन में जर्मनी की खण्ड-खण्ड हो जाने से बचाने का प्रयत्न किया । जर्मनों के प्रति सहावुः 
भृति प्रदर्शन करने के मूल में एक और बात थी । यूरोपीय शवित-एग्दुलन बनाये रषने की दृश/ 
से इंगलैंड नहीं चाहता था कि फ्रांस यूरोप का एकमात्र शक्तिशाली राज्य रह जाय। इस कारएं 
इंग्लैंड उ म॑नी के पुनरीत्थान का प्रबल समथंक हो यया । इसको लेकर दोनों देशों के बोच घोर 
मतभेद उत्पन्न हो गया । इन मतभेदों का वर्णन इन पस्तक में अन्यन्न किया जा चुका है। 


- सन्तुष्टीकरण नीति का व्योरा--ब्रिदेन फासिस्टयाद को संसार का रक्षक समझता थी। 
यह १६२३ में हो कोफु विवाद के समय पहले-पहल स्पष्ट हो गया । इस मामले में जब इटली ने 
राष्ट्रमंघ की उपेक्षा की ता ब्रिटेन ने राष्ट्तंध का साथ नहीं दिया और जैसा कि हम देख चुके 
हैं, 'राजदूतों की समिति! द्वारा मामले का निर्णय करके उसके प्रतिष्ठा को ठेत पहुँचायी ! १६३१ 
में मंचूरिया पर जापान का आक्रमण हुआ। चीन से राष्ट्रंघ के सामने इस मामला को रा 
लेकिन ब्रिटेन के रख के कारण ही राष्ट्रतंध जापान के विरुद्ध कोई कार्रवाई महीं कर तका। 


इसके बाद १६३३ में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ । हिटलर के उदय से समस्त यूरोए 
में तहलका मच गया, लेकिन ब्रिटेन पर इसका कोई गहरा प्रभाव नही पड़ा | इसका कारण यह 
भा कि हिय्लर के “मीन केम्फ” में ब्रिटेन के प्रति अच्छा च्यवहार करने का आदेश था। 
हिटलर ने लिखा था कि जम॑नी को ब्रिटेन के साथ झगड़ा नही मोल लेना चाहिए और इसका 
एकमात्र उपाय है नाविक प्रतिस्पद्धां में नही पड़ना ! हिंटलर बेन के राष्ट्रीय और साम्राज्यवादी 
जीवन के मार्मिक स्थल को जानता था ? वह थी नौ-सेना। प्रेंटब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा 
हुआ है और उसका साम्राज्य विज्-व्यापी था । अपनी वया साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एके 
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महाशबितयों की विदेश नोति श्र३े 


पास सुदृढ़ मौ-सेना का होना परम आवश्यक था और यह तभी सम्भव था जब बह समुद्र की लहरों 
पर शासन करे । जब कभी किसी शवित ने उसकी नौ-सेना को चुनौती दी, वह इसका कट्टर 
इसने बन गया। प्रथम विश्व-युद्ध के पहले जम॑नी के साथ ब्रिदेन की शत्रु वा का प्रधान कारण 
था केसर द्वारा जम॑नी के लिए शवितशाली नौ-सेना का निर्माण । हिटलर इसे एक महान गलती 
मानता था और इस प्रकार के किसी प्रतिद्वन्द्धिता में नही पड़ना चाहता था । इस हालत में ब्रिटेन 
को हिटलर से कोई प्रत्यक्ष भय नही था| वह आसानी से सन्तुष्टीकरण को नोति का अवल्म्बन कर 
सकता था ) इसीलिए आगे चलकर जब हिटलर ने राष्ट्रसंघ से सम्बन्ध विस्छेद किया और जमंनी 
का शस्त्रीकरण करने की घोषणा करके वर्साय-सन्धि को भंग कर दिया तब भी ब्रिटेन उसका 
कोई बिरोध नहीं किया । 


बात यहाँ घक सीमित नही रही । जून १६३५ में ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक नाविक 
सन्धि करके जमंनी को इस बात की छूट दे दो कि वह जिस प्रकार के समुद्री जहाज बनाना 
चाहे इस शर्त पर बना ले कि जमंनी जहाजो का वजन अंँग्र जी जहाजो के वजन के पेंतोस प्रतिशत 
से अधिक न हो | इसी समय ब्रिटेन ने जमंनी की एक और प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसके 
अनुसार जमनी को न केवल वायुऐेना रखने की छूट मिल गयी वल्कि उसे अपने निकट पड़ोसियों 
को वायुसेना की बराबरी पर आने की अनुमति भी प्राप्त हो गयी । 


जमनी के साथ ब्रिटेन की यह संधि सन्तुष्टीकरण नीति के विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम था । इसने एक प्रकार से वर्साय-सन्धि का अन्त ही कर डाला । इसके बाद मिर्नराष्ट्री 
को जमनी से वर्साय-सन्धि का भग करने की शिकायत करने का कोई नेतिक अधिकार नहीं 
रहा । साथ हो इसने वाशिंगटन सन्धि तथा लन्दन सन्धि को नष्ट कर दिया। राष्ट्रसंघ को भी 
बड़ी भारी चोट पहुँची ।? 


इस प्रकार जब १६३४ में हिटलर ने आस्ट्रिया की सरकार को पलटने का प्रयत्न किया 
तो ब्रिटेन की सरकार इसको चुपचाप देखती रही । 


आस्ट्रिया पर हिटलर के आक्रमण के बाद ब्रिटेन के रुख में थोड़ा परिवर्तन हुआ और 
अप्रिल १५३५ में हिटलर के व्रिझद्ध चह स्ट्रेसा मोर्चा में शामिल हुआ | इसके बाद सुसोलिनी ने 
अधिसौनिया पर आक्रमण किया । इसके कुछ दिन पूर्व में शान्ति के प्रश्न पर एक जनमत 
संग्रह हुआ जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वहाँ को अधिकांश जनता राष्ट्रसंघ की ओर सामृहिक 
सुरक्षा का समर्थक थी । इसके छुछ दिनों के वाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ। अपने पक्ष में 
बहुमत प्राप्त करने के लिए वाल्डविन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जी-जान से राष्ट्रतंघ का 
समर्थन करेगी । इसी आधार पर वह चुनाव में विजयी हुआ। जब अबीसीनिया का मामला 
राष्ट्रसंघ में पेश हुआ तो ऊपर से दिखाने के लिए ब्रिटेन ने इटली का जोरदार विरोध किया । 
लेकिन किस प्रकार सर सेम्युअल होर ने लावाल के साथ समझोता किया और इटली के पिदुद्ध 
कार्रवाई करने में व्रिटिश सरकार ने शिथिलग दिखायी, इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके 
है। सस्तृष्टीकरण की नीति अब्र एक स्पष्ट रूप धारण कर चुकी थी । 
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रस अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हिंदलर बिटेन की कमजोरी को भलीमाँति समझ चुके था। इस हालंत में निर्भ 
होकर उसने अपनी कक्षाओं की पूर्ति करना झुरू किया। उसने राइन प्रदेश पर बाधित 
कायम किया। बलपर्वक आस्ट्रिया पर अधिछर जमाया और अन्त में चेकोस्लोवाकिया को 
हेड़प लिया । इसमें डिडलर को प्रिटेन का पूर्ण समर्थन मिला । 


चेकोस्लोवानिया की हत्या के बाद इगह्ैंड का प्र दूर हुआ। अब सम्तुष्टीकरण को 
नीति का खोजलापन रपट होने लगा। इस हा त में वह इस नीति का प्ररित्याग करने लगा । 
अब उसने पोलैंड, रूम,निया, यूनान, हुकीं को सहायता की गारत्टों दी थौर रस से सन्यि 
करने का प्रयास किया । लेकिन उस समय तक काफ़ो देर हो चुकी थो और किसी भी राष्ट्र को 
ब्रिदेन में विश्वास नहीं रह गया था । चिटेंन में सनन्‍्हद्रीकरण की मोति का मोह सन्त तह पेरे 
रहा। हिब्लर को रोकने का अब एक ही उपाय बच रहा था--मोवियत्त- रूस के साथ सन्दि 
करना। इसके लिए वार्ताए शुरू हुई, लेकिन छुछ ही समय बाद स्पष्ट हो गया कि बिहेन 
का दिल साफ नहीं है। उन्‍्हों दिनों बह छिपे-छिपे हिटलर पे भी समझौता करने का प्रयल 
ऊर रहा था। अठएव रूस से सन्धि नहीं हो सकी और द्वितीय विश्व.युद्ध प्रारम्भ हो गया। 
यदि ब्रिटेन सन्दृष्टीकरण को नीति का अवलम्बन नहीं किय्ने रहता और समय पर हिख्ख़तर का 
विरोध किये रहता तो उसका हौसला नहीं बढ़ता और ससार एक वियाशकारी युद्ध से बच जात ! 


ब्रिटिश संदुप्तीकरण-नौति के प्रभुख आ्गधार-- 


(१) साम्यवादी रूस का आतंक--सन्दप्रीकरण की नीति का प्रसुष आधार सस- 
धादों रूप का आतंक था । रूस की साम्यवादी क्रांति ने ब्रेन के वूजापति शासक बर्ग कौ 
बहुत आतंकित कर दिया था । इस कारण वे सोवियत संध और साम्यवाद को अपना प्रश्न 
शाह समझने लगे । सोवियत संघ के विरुद्ध घरथा और विद्वेप का रुख बरतने का एक कारग 
तो सेद्धांतिक मतभेद था, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और कारण था। छत समय किन 
इनिया में सबसे बड़ा स्मप्नाज्यवादी देश था और पतोवियत संध उप्रनिवेशवाद , एवं : साम्राउयवीर 
का प्रबल विरोधी था। इस हालत में विटेन का साम्राज्य तभी सुरक्षित रह सकता था जर 
उततके छपनिवेशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार नहों। अतएब ब्रिटेन ने साम्यवादी 
रूस को अपना “श्र नम्बर एक” माना । इस कारण बिहेन में इस समय हाम्यव्ाद के प्रहि 
इतनी अधिक धृथा थी कि इसका लाभ उठाहे हुए कोई भी शक्ति उत्तकों बेवकूफ बना सकती 
थी और रूप विरोधी होने की घोषणा करके उनका सहयोग और समर्थन प्र सकती थी। $र 
राष्ट्रों ने इससे पूरा लाभ छठाया। इसी तर्क के आधार पर विदेन की नोति निर्धारक आक्रामरीं 
को माफ करते गये । चौोन पर जापानो थाक्रमण की उपेक्षा इसी आध)र पर की गयी ! तत्कालीन 

त्रिदिश विदेश सचिव मर जॉन साइमन का झपाल था कि जावान' चोन से नहीं बामु सोवियत 

साम्यवाद से लड़ने की तेयारो कर रहा है। जर्मनी ने जब वर्साय-संधि का उ्लंयन ्ुह 

किया तो ख्ठेन चुफ्चाप इसलिए तमाशा देखता रहा कि हिदलर साम्पवाद का बदूढर ईशीर 

घा। इसी प्रकार मुमोलिनो के साम्यवाद विरोधो होने के कारण अब्ीसीनिया पर इटली के 

आक्रमण को माफ किया। चेकोस्लोबराकिया की हत्या के समय में वह सोवियत विरोधी भविता 

हो अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयो । इस प्रकार ब्िडेन के शासक वर्ग अपने सं[पियव विये 
4७४ शणााणणा जल का 
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महाशक्तियों की विद्वेश नीति श्श्ष 


दृष्टिकोष के कारण न केवल अधिनायकों का हौसला बढ़ाया अपितु सोवियत संघ के विदद्ध उनका 
समर्थन भी किया वास्तव में ब्रिटिश राजनोतिशों का यह विचार था कि सोवियत सघ के 
विनाश के लिए जर्मनी का प्रा समर्थन किया जाना चाहिए। २८ नवम्बर, १६३४ को ब्रिटिश 
लोक सभा में बोलते हुए लायड जाज ने कहा था : “बहुत थोड़े समय में--“इस देश के अनुदार 
तत्व जमनी को यूरोप में साम्यवाद के विरुद्ध रक्षा की दीवार समझेंगे। वह यूरोप के केन्द्र 
में है और यदि साम्यवादियों के विरुद्ध उनकी रक्षा-पंक्ति भंग होती है ठो यूरोप में साम्यवाद 
फेलने की आशंका है ।***हमें जमंनी को निन्‍दा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसको अपने मित्र की 
भाँति स्वागत करना चाहिए ।” ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि १६३६ में ब्रिटेन 
लम्बी बातचीत के बाद भी सोवियत संघ के साथ फासिस्ट विरोधी मोर्चा बनाने में असमर्थ 
रहा ।? 


(२) शक्ति संतुलन का सिद्धान्त--ब्रिटेन की संतष्टीकरण-नीति का दूसरा झुझ्य 
आधार शक्ति सन्तुलन का परम्परागत पुराना विचार थां। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि फ्रांस 
यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य वन जाय | फ्रांत की बढ़ती हुईं शक्ति को सन्व॒लित करने 
के लिए जमनी का पुनरोत्थान आवश्यक माना जाता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के नीति- 
निर्धारको का यह अनुमान था कि एशिया में जापान और सोवियत-संघ तथा यूरोप में जमनी 
और सोवियत-सघ भविष्य के वास्तविक अतिद्वन्द्दी हैं। अगर इन शक्तियों को आपस में लड़ाता 
रहा जाय और इस तरह वे एक दूसरे पर रुकावट डालते रहें तो ब्रिटेन निर्विरोध अपने विश्वव्यापी 
साम्राज्य को कायम रखे रह सकता है । ब्रिटेन की नीति यह थी क्रि फ्रांस के साथ असहयीग 
करके, उसप्रर दबाव डाल कर सुसोलिनी और हिरोहितों को साम्यवादी रूस के खिलाफ उभाड़ा 
जाय और उनकी सहायता करके साम्यवादी रूस का नाश करवा दिया जाय। इसमें शक्ति 
संतुलन का कोई सिद्धांत काम नहीं कर रहा था; क्योंकि सोवियत-संघ अभी बहुत कमजोर शक्ति 
था। हाँ, इस नीति से एक भय अवश्य था। उस हालत में क्या होगा, जब फासिस्ट-शक्तियाँ 
संगठित होकर सोवियत संघ पर चढ़ बेढें और उसका सत्यानाश कर दें। उस समय जमेंनी, 
इटली और जापान का ज़ियुट तो काफो शक्तिशाली हो जायगा और उससे भी ब्रिटिश 
साम्राज्य को खतरा पहुँच सकता है। लेकिन, ब्रिटिश-नीति निर्धारकों की निगाह में फासिस्ट 
खतरा साम्यवादी खतरा से अधिक भयानक नहीं था। बिटेन के शासक वर्ग में यह विचार 
काफो प्रबल था । इसका सबूत हमें उन प्रकाशित पुस्तको और समाचार-पत्रों के लेखों में 
मिलता है, जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गये थे, जिनका उस समय ब्रिटेन की सरकार में काफ़ी 
बोलबाला था ।* 


लेकिन यह नीति ब्रिटेन के लिए वड़ी मेँहगी पड़ी । धघुरी राष्ट्रों ने उन सुविधा्ों, जी 
बिटेन से उन्हें प्राप्त हो रही थीं, से पूरा लाभ उठाकर अपनी शक्ति में खूब वृद्धि की ओर 
ब्रिटेन ने उसके विरुद्ध में क्रिसी प्रकार की गुटवन्दी नहीं की। कारण ऐसी शुटबन्दी रूस के 
साथ मिलकर तेयार की जा सकती थी, लेक्नि ब्रिटेन के शातक साम्यवादी हौआ से भयभीत 
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होकर ऐसा करने को तैयार नहों थे। फलतः जिम्त शक्ति संतुलम को कायम रखने के लिए 
संतष्टीकरण की नीति का अवलम्बन किया गया था वह लक्ष्य ही विफल हो गया। 


(३) ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद--पिचले पृष्ठों में म कह थाये हैं कि धनेक कारणों 
को लेकर युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन और फ्रांस में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया था। इस मतभेद के 
फलस्वरूप भी सन्तुष्ठीकरण की नीति का विकास हुआ। ब्रिटेन में जमंनी के लिए सहानुभूति 
थी और वह उसका पुनरोत्यान चाहता था। लेकिन, फ्रांस ने इस विचार का हमेशा विरोश 
किया। इस प्रकार इन देशों के पारस्परिक विरोध के कारण वे तानाशाहों के विरुद्ध संगृकत 
कदम उठाने में असमर्थ थे । जन और इटली ने इन विरोधों से प्रा लाभ छठाया। हिंदलर 
ने बड़ी खूबी के साथ फ्रांस के विरुद्ध ब्रिटेन की सदभावना प्राप्त करने का प्रयास किया और इसमें 
उसे पुरी सफलता भी मिली ! 


(७) ब्रिटिश नेताओं की अक्षमता--यह प्रइन प्रायः पृष्ठा जाता है कि उस ब्रिटेन मे 
जिसकी कूटनीतिक प्रौ़ता जगत प्रसिद्ध है, इतिहास के एक ऐसे युगान्तरकारी क्षण में दस 
नीति का अनुसरण क्यों किया १ इस प्रइन का एकमात्र उत्तर यह है कि उस समय ब्रिटेन की 
नीति का निर्धारण का काम कुछ अनुभवहीन तथा कद्गर साम्यवाद-विरोधी व्यक्तियों के हाथ में पा । 
कनेल ब्लिम्प, वाल्डविन, चेम्वरलेन, बैंक ऑफ इंगलैंड के गयनंर मान्टेग्यू नारमन, लावेभर ब्रक, 
जेकीव अस्टर (लन्दन टाइग्ज) तथा गारबिन (ऑवजवर) जेसे पन्चकार डीन इन्ग-जेसे लेखक, 
केन्टबरी के आचेविशप तथा अनेक प्र जीपति, सामन्‍्त, जमीन्दार और प्रतिक्रियावादी इस दल 
के प्रसुख स्तम्भ थे और इन्ही लोगों के हाथों में ब्रिटेन के भाग्य-निर्धारण का फाम थां। जिंत 
देश के नीति-निर्धारक में ऐसे लोगों के हाथ हो वहाँ की नीति साम्यवाद विरोधी नहीं वो 
और कया हो सकती थी ? चेम्बरलेन इस दल का नेता था, इन लोगों के हाथ की कठपृतती। 
इंगलैंड के पब्लिक स्कूलों में शिक्षित ब्रिटिश शासक वर्ग का दृष्टिकोण अत्यन्त संकीर्ण और 
अनुदार हो चुका था और वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में 
बिल्कुल असमर्थ थे। चेम्बरलेन को विश्वास था कि हिंटलर का अभिष्ट केवल वर्सायिन्‍सन्धि द्वार 
निर्मित अन्यायों को दूर करना है। इसो कारण बह बहुत समय तक हिंटलर के शान्तिवाद पर 
मूठी आस्था करता रहा । 


(५) ब्रिटिश जनता के विचार--ब्रिटेन का जनमत अत्यन्त जागत माना जावा है। 
इसलिए इस सम्बन्ध में एक और प्रइन क्रिया जा सकता है। वहाँ की जागरूक जनता ने आए 
शासकों की सन्ठृष्टीकरण की नीति का विरोध क्‍यों नहों किया । इसके मूल में भी एक महत्त- 
पूर्ण बात थी | ब्रिटेन के लोगों में यह सामान्य विश्वास था कि वर्साय की सन्धि अत्यन्त बठौर 
और अन्‍्यायपूर्ण है और यूरोप में स्थायी शान्ति तभी कायम हो सकती है. जब इन अन्यागों 
को दूर करके जर्मन को उपयु 'क्त स्थान दे दिया जाय । हिटलर ब्रिटेन के निवासियों के इत 
विचार से प्रर्ण परिचित था और उसने प्रचार करके ब्रिटेन के निवासियों को अपने पक्ष मं बनाये 
रखने का भरपूर यत्न किया | इसमें उसको सफलता भी काफी मिली । 

(६) ब्रिटेन की दुर्वलता--ब्रिटेन की आन्तरिक और सैनिक दुर्बलता भी सन्दशीकरा 
की नीवि का एक कारण था । १९३० के बाद ब्रिटेन की आर्थिक ब्यवस्था एकदम चौपट ही 
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गयी थी और उपनिवेशों में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ गया था । ऐसी हालत में ब्रिटेन को 
स्थिति बहुत खराब हो चली थी । चेकोस्लोवाकिया कांड के समय जब सम्तुष्टीकरण की नीति 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची तो उस समय ब्रिटेन ने म्यूनिख का समझौता इसलिए कर लिया कि 
उसकी सेनिक शक्ति कमजोर थी । ऐसा समझा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के पास हिटलर 
के थाक्रमण को रोकने का सामर्थ्यं नहीं था । 


(७) चेस्थरलेन का व्यक्तित्व--तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन सन्तुष्टीकरण 
की नीति का प्रतीक था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में इस व्यक्ति के कुछ अपने विचार 
थेे। अन्‍्तर्राप्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वह सम्मेलनों और समझ्येवों पर अधिक जोर 
देता था और युद्ध से बचना चाहता था। .उसने बार-बार सम्मेलनों द्वारा सभी समस्याओं का 
हल करने पर बज़ दिया। हाडीं साहब चेम्बरलेन के इस धारणा को म्यूनिख समझौता का 
वास्तविक कारण मानवे हैं ।? छसका विश्वास था कि यदि हिठलर और सुसोलिनी की कुछ 
शिकायतें दूर कर दी जायें तो वे सन्‍्तृष्ट हो जायेंगे और सभी समस्याओं का शान्तिपृर्ण हल निकल 
आवबेगा । लेकिन यह उसकी गलती थी । उसकी सबसे बड़ी भूल इस विश्वास का श्रान्तिएर्ण 
होना था कि हिटलर और सुसोलिनी की तृष्णा और आकांक्षा को शान्त भी किया जा सकता 
है। वह उसके साथियों का यह श्रान्त विद्वास था कि “ड्वोटे राष्ट्रों को भेड़ियों के आगे डालने 
से उसको सन्तुष्ट किया जा सकता है, पर वे यह नहीं समझ सके कि एक लहू का स्थाद लग 
जाने पर तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती । जितना सन्तुष्टीकरण किया जायगा उतना ही असन्तोष 
बढ़ेगा |! 


(घ) संपुक्त राज्य श्रमेरिका की विदेश नीति ( १६१६-३६ ) 


विपय प्रवेश--१७७६ के अमरीकी स्वातन्त्य संग्राम के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका 
का एक राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। १७८३ के अन्त तक इस नये राज्य को संसार के सभी 
राज्यों की मान्यता प्राप्त हो गयी, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रों के परिवार का एक सदस्य 
बने गया । अमेरिका के इतिहास की एक सुझ्य विशेषता यह है कि जन्म से लेकर आज तक बह 
बे-रोक-टोक प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। १८१३२ में ब्रिटेन के साथ युद्ध और 
१८६१ के गह युद्ध को छोड़कर अमेरिका की भूमि पर एक भी विध्वंसकारी युद्ध नहों हुआ है । 
फलस्वरूप अमेरिका की प्रगति में कोई वाघा नहीं पड़ो है और उसकी उन्नति दिन दूनी रात 
चौगनो होती जा रही है। अमेरिका के साथ सोवियत संघ की प्रगति की दुलना करते समय हमें 
इस तथ्य पर ध्यान रखना चाहिए.। 

पाथंक्यवाद--जन्म-काल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से मजबूर होकर अमेरिका के 
इस नये रिपब्लिक को तटस्थता की नीति का सहारा लेना पढ़ा। इस मीति का जन्मदात्ता 
थोमस जेफर्सन था। 'शान्तिषूर्ण व्यापार सबके साथ, पर झंझट पेदा करनेयाली संधियाँ किसी के 
साथ भी नहीं! इस नीति का सखुषय आधार था । इसका मतलब यह था कि अमेरिका यूरोपीय 

]. 8च॑ंप पृछ्ठठजाइणा, उउछा0!ल कील >े१३०८०४, 9, १00, 


9... 0. व000५ , 6 5॥छ7 उदगक्न '[ रंद्रतिकवएकार्वों अरिवकड, एप 477५ 
3, 8शीचाए4१७- रैंपशतिवराग्दवों रीएपार, . 004, 


श्श्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


देशों के साथ व्यापार करे; लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्दे में नहों फँसे | फ्रांसीसी क्रान्ठि के 
होने तक यह अमरीकी विदेश-नीति का झुख्य स्तम्म बना रहा । 
मुनरो-सिद्धान्त-- १८२३ में सुनरो-सिद्धान्त के प्रतिपादन से बमरीकी विदेश-नीति के 
इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ । यह सिद्धान्त यूरोपीय रोज्यों के लिए एक चेतावनी 
था जिसके अनुसार तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति सुनरों ने उनको अमरीकी महाद्वीप के मामलों में 
हस्तक्षेप करने की मनाही की थी । “हम यह बता देना चाहते हैं कि यदि उन्होंने (यूरोगीय राज्यो) 
अपनी प्रणाली को इस गोलाद् में फेलाने का कोई यत्न किया तो उनके इस यलल को हमारी 
शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा समझा जायगा ।*-*यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेए 
किया गया तो हम एसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अमिन्रतापूर्ण रुख के अतिरिक्त अन्य कुर्च 
नहों समझ सकेंगे ” दूसरे शब्दों में यूरोपीय राज्यों को अमरीकी गोलाद' की राजनीति से दृर 
रहने को कहा गया । इस सिद्धान्त का यह भी मतलब था कि यूरोपीय लोग चाहें तो अमरीकी 
देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं; पर उसकी राजनीति में दखल नहीं दे सकते । 
अमरीकी साम्राज्यवाद--जेफस न-सिद्धान्त और सुनरो सिद्धान्त को ध्यान में रखकर 
यह कहा जाता है कि अमेरिका विश्व-राजनीति में प्रथक्ता (050!90०४) की नीति का अनुसरप 
करता रहा है। सुनरो-सिद्धान्द का असल ध्येय लैटिन-अमेरिका के देशों पर से यूरोपीय 
साम्राज्यवाद को हटाकर अमरीकी साम्राज्यवाद कायम करना था । अमेरिका में यूरोप का हत्तप्ेप 
नहीं हो, किन्ह इसका यह अर्थ नहीं कि अमरोको प्रजातन्त्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका की 
हस्तक्षेप नहीं हो । वास्तव में सुनरो सिद्धान्त के द्वारा अगैरिका के साम्राज्यवादी जीवन की नींव 
पड़ी और सम्पूर्ण उन्नीसवी शताब्दी और बोसवों शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अमरीकी विशेशः 
नीति का सुख्य लक्ष्य साम्राज्यवादी प्रसार था ! इसी सिद्धान्त के अनुसार उसने लेंटिन-अमेरिका 
के प्रजातन्त्रों पर अपना प्रभाव जमाया और इस प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए पमामा-नह 
खुदबायी । उसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विरतार किया। (८३४ मै 
मेविसको के साथ युद्ध करके उसने के लिफोनिया, नवेडा, उटा, अरीजौना और न्यू मेव्सिकी पर 
अपना अधिकार जमाया। ₹प८८ में उसने स्पेन से युद्ध करके उससे फिलिपाइन द्वीशतमए 
ब्यूटो रिको और क्यूबा लिन लिये । उसी वर्ष हवाई के छुछ अमरीकी निव(सियों के अनुरोध की 
बहाना कर उसने हवाई दीपसमृह को अपने साम्राज्य में मिला लिया । १६०० में उसने पनागों 
नहर के इलाके पर अपना आधिपत्य कर लिया और इसके बाद यह घोषित किया कि उसे मड़ीत 
के लेटिन अमरीकी देशों में शान्ति-सुब्यवस्था कायम करने का अधिकार है। लैटिन अमेरिका कें 
देशों में वराबर गड़बड़ो मची रहती थी और संयुक्त राज्य अमेरिका इन अव्यवस्थाओं से नाजा्यरज 
लाभ छउठाता रहा । व्यवस्था के नाम पर उसने निकारण॒वा, हायटी आदि राज्यों पर अपना 
राजनीतिक प्रभाव कायम किया। यह बात ठीक है कि ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं 
मिलाये गये, पर इन पर उसका आर्थिक प्रभाव कायम हो यया। व्यावहारिक दृश्िकोए से 
उनकी स्थिति पूर्णतया अमेरिका के संरक्षित राज्यो जेसी थी । संक्षेप में यही कहा जा सकता 
कि अमेरिका का इसिहास उतना ही सप्राज्यदादी है जितना फ्रांस या ब्रिटेन का ! 
* अमेरिका ने जापान पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, 
इसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । वास्तव में जापान का दरवाजा खोलमे का भेय अमे| 


यद्यपि 


मेहाशक्तियाँ की विदेश नीति श्र६ 


कौ ही प्राप्त है। १५८३ में अमेरिकी नौ सेना के एक कमोडोर पेरी ने जापान को डरा-धमका 
कर उप्तके साथ कुछ सन्धियाँ को और अनेक सुविधाएं प्राप्त की । अमेरिका चीम का शोषण 
करने में भी पीछे नहो रहा । लेकिन, जिस समय अमेरिका चोन के रंग-मंच पर उपस्थित हुआ 
उस समय तक यूरोप के विभिन्न राज्य उनके शोषण में जुट चुके थे। अतएवं अमेरिका को इस 
दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नयी नीति का आश्रय लेना पड़ा जिसे खुले दरवाजे 
की नीति! कहते हैं । इसका अर्थ था कि सभी विदेशियो को समान रूप से चोन का शोषण 
करने की सुविधा मिले और किसी के साथ कोई खास रियायत नहीं हो । इस नीति को 
कार्यान्वित करने से अमेरिका को काफी लाभ हुआ। जब शोषण के विरुद्ध चीन में १६०० का 
घोक्सर-विद्रोह हुआ तो इसको दवाने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा । बोक्पर के राष्ट्रीय विद्रोह 
को क्र.रता से दबाने में अमेरिका का उतना हो हाथ रहा जितना किसी अन्य यूरोपीय साम्राज्य- 
वादी देश का! वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी में विश्व-राजनोतति के क्षेत्र में अमेरिका का जबर- 
दस्त हिस्सा रहा है। इन सब बातो को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमेरीकी विदेश- 
नीति के लिए. 'पृथक्ता शब्द का प्रयोग करना उस शब्द का दुरुपयोग करना है। कहने के 
लिए तो वह विश्व-राजनीति के भँवर-जाल से अलग रहा, किन्तु वास्तविकता इससे कोसों दूर 
है। राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा सफल विदेश नीति की एक कसौदी मानो जाती है और इस कसौटी 
पर अमरीकी विदेश नीति काफो सफल सिद्ध हुई। जिस समय अमैरिका के स्वार्थ पर खतरा 
पहुँचा तो यह विश्वराजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा और एसे स्वार्थ की पृर्ति हो जाने के 
बाद बह विज्वञ-राजनीति से सन्‍्यास लेकर एकान्तवास करने लगा । अमरीकी 'प्रथकृता” को नीति 
का वास्तविक अर्थ यही है। 


विश्व-राजनोति में दिलचस्पी--बीसवी सदी के प्रारम्भ से अमेरिका विश्व राजनीति 
में महत्त्वपूर्ण भाग लेने लगा। १९०१ में धियोडोर रूजवेल्ट अमैरिका का राष्ट्रपति हुआ और 
उसी के समय से अमेरिका संसार में अपना हाथ-पाँव फैलाने लगा | इस समय अमेरीकी २ रकार- 
ने एकाएक यह अनुभव किया कि संयुक्त राज्य वास्तव में विश्व की एक महान शक्ति है और उसे 
विश्व को समस्याओं से दिलचस्पी लेनी चाहिए | इस अनुभव के प्रथम शिकार लेटिन अमेरिका * 
के पड़ोसी देश ही हुए। लेकिन, इसके साथ-साथ अमेरिका अन्य अन्तर्राष््रीय समस्याओं में भी 
दिलचस्पी लेता रहा। १६०५ के रूस-जापान-युद्ध का अन्त कराने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप इस युद्ध का अन्त हुआ । कुछ इतिहासकारों 
का कहना है कि उसका यह हस्तक्षेप युद्ध का अन्त कराकर शान्ति स्थापित करने के पवित्न 
उद्दे शव से नही हुआ, बल्कि एशिया के एक देश जापान की विजय को महत्ता कम करने के 
पउद्देश्य से हुआ था । १६०६ में मोरको को लेकर फ्रांस और जरमंनी का झगड़ा शुरू हुआ | संयुक्त 
राज्य ने इस मामले में भी मध्यस्थता की और फ्रांस तथा जर्मनी में वौच-बचाब कराकर यूरोपीय 
शान्ति को भंग होने से बचाया। इसके अतिरिक्त रूजवेल्ट ने देग-पंचायवी न्यायालय का 
समर्थन किया और यहाँ दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सुकदमे भेजे । किन्तु इतना होने पर भी अमेरिका 
अपने को यूरोप के झगड़ों से दूर रगबकर तटस्थता की नीति पर हो डठा रहना चाहता था। 

अमेरिका और विश्व-युद्ध--जिस समय अमेरिका मेक्सिको के साथ एक श्वगद् में फंसा 


में 
हुआ था उसी समय यूरोप में विद्व-्युदध छिड़ गया। अमेरिका में बहुत बड़ो संता में 


ई३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जाति निवास करती थी । उनऊी सहानुभूति जर्मनी के पक्ष में थी। लेकिन अधिकांश अमरोकी 
ब्रिटेन और फ्रांस के पक्षणती थे और युद्ध में वे फ्रांत और ब्रिटेन की विजय की कामना करते थे। 
उस समय अमेरिका का राष्ट्रपदि उड़रो विल्सन था। वह अमेरिका को यूरोपीय युद्ध में फंसने हे 
ढाई बर्षों तक बचाये रखा । इस बीच अमेरिका के प्रजीपति यूरीप्रीय युद्ध से आर्थिक लाम 
उठाते रहे । अमेरीकियों ने फ्रांस, ब्रिटेन तथा जम॑नी को बड़ो-बड़ी रकम कर्ज में दे दी। 
अमेरिका के कल-कारणाने युद्धीपयोगी सामग्री धनाते रहे और युद्धर्त देशों के हाथ इन चीजों को 
बेचकर उन लोगों ने खूब सुनाफा कमाया । किन्द्र बात यही तक सोमित नहीं रही । १६१५ 
में जमेन पनइुब्बियों ने एक ब्रिटिश-जहाज को डुवा दिया, जिसके कारण सेकड़ों अमरीकियों की 
जाने चली गयी। सारे अमेरिका में क्रोध का तूफान उमड़ पढ़ा । इतना होने पर भी विल्सन 
ने अमेरिका को युद्ध में सम्मिलित नहों होने दिया । किन्‍्त १६१७ के प्रारम्भ में जब जमंनी ने 
अनियन्त्रित पनडुब्बी युद्ध की घोषणा की, तो अमेरिका का युद्ध में प्रवेश अवश्यम्भावी हो गया। 
जब अमरीकी जहाज बेरोक-टोक डुबाये जाने लगे तो पिल्सम ने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया और ६ अप्रिल, १६१७ को अमेरिका मित्रराष्ट्रीं का पक्ष लेकर युद्ध में प्रवश कर गया। 
युद्ध में उसने झुस्तेदी के साथ काम किया और विजय प्राप्त करने के लिए क्षपनी सारी शक्ति 
लगा दी । अमेरिका अपने प्रयास में सफल हुआ और उसकी मदद से मित्रराष्ट्र युद्ध में विजपी हुए। 

एंक थोर जहाँ युद्ध जीवने के लिए अमेरिका द्वारा झुस्तैदी से कार्रबाइयाँ की जा रही 
थीं वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रपति विल्सन शान्ति के लिए प्रयास भी कर रहे थे। वास्तव में पित्शन 
ने १६१८ में हो शान्ति-स्थापना के लिए प्रयास किये थे। परन्द्, जर्मनी ने उनके प्रस्ताव को 
उकरा दिया था। १९१८ के आरम्भ में उसने अमेरिका की कांग्रेस के सम्सुष शान्ति-स्थापता 
का अपना वह कार्यक्रम पेश किया, जिसके आधार पर वह युद्धोत्तर संसार का निर्माण करों 
चाहता था। वह विल्सन का प्रसिद्ध 'चौदह-सूत्र'' था और इसी सूत्र के आधार पर बुद्ध का अत 
भी हुआ । ४ 
शान्ति सम्मेलन में विल्‍्सन--१९१८ के अन्तिम दिनो में विल्‍्सन यूरोप की जंग 
में सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेता था। वह एक ऐसे राज्य का प्रधान था, जिसकी मदद से प्रथम 
विश्व-युद्ध जीतना सम्भव हो सका था। इसके अतिरिक्त विल्सन का अपना व्यक्तित्व भी धो! 
युद्ध सै तंग आकर जनता शान्ति चाहती थी और विल्सन उस समय शान्ति के अग्रद्वत की कोर 
कर रहा था। इन सब कारणों से युद्धोत्तर काल के राजनीतिशों में विल्सम का स्थान एके नॉर्बेर 
के रूबश था । एक बहुत बड़े अवसर पर असीमित जिम्मेबारी लेकर बिल्सन शान्तिंगसमोलन मं 
भाग लेने के लिए यूरोप रवाना हुआ । 

एक सुसंगठित अन्चर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम करना विल्सन की सबसे बड़ी अभिलीता 
थी। राष्ट्रसंघ वास्तव में विल्सन का खुजन था और इनको विद्व-शान्ति का प्रभावशाली वें 
बनाने की दिशा में उसने कोई कसर नहीं छठा रखी । उसी के जोर पर राष्ट्रसंध की बर्साय-सरयि 
का एक अभिन्न अंग बनाया गया । पेरिस शान्ति-सम्मेलन में उसके “चौदह सृत्रो' को जिंल्‍्ती 
छड़ायी गयी । लेकिन, आदर्शयादी विल्‍्सन एक ऐसा युगपुरुष था, जो अपने आदरशों से डिगने 
बाला नही था। इसकी स्थापना के लिए वह अन्व तक लड़ता रहा। पर दुर्भाग्य की बीते 
थी कि उसके आदशों की इज्जव स्व्॒य अमेरिका में ही नहीं हुईं । 


महाशक्तियों की विदेश नौति श्३र 


पार्थक्यवाद का पुनरावर्तन--युद्ध के बाद अमेरिका के प्रसुख राजनीतिश पुनः प्रथक्कता 
की नीति का समर्थक बन गये । यूरोपीय राजनीति में अमरीकी हस्तक्षेप फिर कभी नहीं हो! 
उनका सिद्धान्त था। नवम्बर, १६९१८ में अमेरिका में आम चुनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप 
राष्ट्रपति विल्सन की डिमोक्र टिक पार्टी को सिनेट और कांग्रेस में बहुमत प्राप्त नही हो सका। 
अमरीकी जनता ने युद्ध में बड़ी झुस्तेदी से भाग लिया था; किन्त॒ युद्धोच्तर समस्या को सुलझाने में 
वह अन्यमनस्कता दिखलाने लगी । पेरिस शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने के लिए विल्सन स्वयं 
पेरिस गया था। इसस्ते बहुत से अमरीकी उससे बिगड़े हुए थे । उनके विचार में इससे अमेरिका 
की प्रतिष्ठा पर वद्दा लग रहा था। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था। वे राष्ट्रपति 
से अत्यधिक बिगड़े हुए थे; क्योंकि पेरिस शान्ति-सम्मेलन के अमरीकी प्रतिनिधि-मण्डल में एक 
भी रिपब्लिकन प्रतिनिधि नहीं सम्मिलित किया गया था। अनः उन्होंने डटकर विल्तन की 
विदेश-नीति का विरोध किया । कांग्रेस वर्साय-सन्धि तथा राष्ट्रतंघ का समर्थन करने के लिए 
तेयार नही हुईं। विज्तन की सबसे बड़ी अभिलापा थी कि कम-से-कम अमेरिका राष्ट्रसंध को 
मानकर उसका सदत्ष्य बन जाय। राष्ट्रघ उसके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सफलता 
थी और अमेरिका द्वारा इसका ठुकराया जाना वह नहीं देखना चाहता था। कांग्रेस से निराश 
होकर वह अमरीकी जनता की तरफ सुड़ा। एसने रेडियो से अपील को और समूचे देश का 
दोरा करके राष्ट्रसंघ के प्रश्न को सीधे जनता के समक्ष रखा । किन्तु उसके इस अथक प्रयत्न का 
कोई फल नही निकला । मार्च, १६२० में सिनेट ने वर्साय-सन्धि और राष्ट्रसंघ की योजना 
को बिल्कुल नामंजूर कर दिया। लगभग दो वर्ष तक विल्सन सिनेट के विरोध में लड़ता रहा । 
जब उसकी विजय की कोई आशा नहों रही तो उसका दिल टूट गया। यह सदमा इतना 
जबरदस्त था कि विल्सन उसको सह नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गयी । विल्सन की मृलृ 
के बाद यह झगड़ा समाप्त हुआ । नवम्बर, १६२० के चुनाव में बिल्सन के एक समर्थक की हार 
हो गयी और सिनेट रिपब्लिकन सदस्य वारेन हार्डिज अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 
भाचं, १६२१ में नये राष्ट्रपति ने घोषणा को कि राष्ट्रसंध के कार्यो में अमरीकी सरकार कोई भाग 
नही लेगी । वर्साय सन्धि के साथ-साथ अन्य सन्धियों को भी रद्द कर दिया गया और उसको 
जगह पर अमेरिका ने जन, आस्ट्रिया ओर हंगरी से प्रथक-पथक्‌ शान्ति संधियाँ कीं। आरम्भ 
से ही अमेरिका द्वारा भाग न लेने से राष्ट्रसंघ की बड़ो क्षति पहुँची, क्योंकि इससे राष्ट्रतंघ को एक 
बड़े राष्ट्र का नेतिक समर्थन ओर सहयोग प्राप्त नही हो सका । 


पुनरावर्तन के कारण --इस प्रकार विल्सन के आदर्शवादी राजनीतिक जीवन का 
दुर्भाग्यपूर्ण अन्त हुआ । बीसबीं शताब्दी का ईसामसीह, शान्ति के मन्दिर का सर्वोच्च पुजारी 
संसार के नेतिकता और अ ध्यात्मिक शक्तियों का प्रवक्ता, अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता और न्याय की 
प्रति-मृत्ति, मानवता का पथ-प्रदर्शक और घर्मं का अवतार राष्ट्रपति विल्‍्सन, जिसका सारा जीवन 
रागनीति-शास के अध्यापन में ब्यतीत हुआ था, वह थोड़े से व्यक्तियों के स्वग्थ के सम्मुख शक्ति- 
होन हो गया । मानव सभ्यता के इतिहास में वह बहुत बडी दर्दनाक घटना थी। अमेरिका 
ने अपने इतने बढ़े चरित्रवान ओर आदर्शवादी राष्ट्रपति के सिद्धान्वों , को अस्वीकृत क्‍यों कर 
दिया ? इप प्रश्न के अनेक उत्तर दिये जाते है। पहली बात यह कही जाती है कि अमेरिका 
की परम्परा से हो प्रथकता की नीति की अवलम्बन करता रहा है। परिस्थिति से बाध्य 


श्३ईं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ' 


होकर अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ था और एक बार जब युद्ध समाप्त हो गया तो विख्- 
राजनीति में दिलचस्पी लेना अमेरिका के लिए कोई आवश्यक नहीं रह गया। यूरोपीय 
राजनीति में दिलचस्पो लेने का अथ था तरह-तरह की झंशटों में अमेरिका को फँसाये रबगा। 
पर अमरीकी जुनता इस बात के लिए तैयार नहीं थी; क्योंकि इससे अमेरिका की प्रगति में बाधा 
पड़ सकती थी । इसोलिए अमरीकी जनता ने विल्सन के उम्मीदवार को आम चुनाव में 
अस्वीकृत कर दिया । 


राष्ट्रतंध-विधान की दसवों धारा के सम्बन्ध में अम्रेरिका में जबरदस्त विशेष था। यह 
धारा सामृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को प्रतिपादित करती थी, जिमके अनुसार आक्रमणकारी के 
खिलाफ सेनिक और आर्थिक कार्रवाई भी की जा सकती थी। राष्ट्रतंघ के विरोधियों का 
कहना था कि इस धारा के अनुसार अमेरिका को अन्य देशों की झंझटों में व्यर्थ ही पँसना 
पड़ेगा। इस तरह के अनेक कारण युद्धोत्तर अमेरिका की एथकतावादी मीति के पक्ष में दिये जाते 
हैं और वे बहुत अंश में ठीक भी है। पर विल्सन के किये-कराये कामों से अपना नाता वो 
का वास्तविक कारण छुछ और भी था। विल्सन अपने युग का सबसे बड़ा आदर्शवादी था। 
वह संसार से युद्ध का अन्त कर देना चाहता था। प्रथम विज्न-युद्ध को वह मानवता का धन्तिम 
बुद्ध समता था। ७छसी के शब्दों में यह युद्ध, युद्ध का अन्त करने कै लिए लड़ा गया था। 
दूसरी तरफ अमेरिका में युद्ध के फलस्वरूप एक ऐसे वर्ग की उसत्ति हो चुकी थी, गिसका सा! 
युद्ध होने पर ही सधता था । युद्धोपयौगी सामग्री बनानेवाला यह उद्योगपति-वर्ग अमेरिका के 
राजनीतिक जीवन में काफी प्रभावशाली वर्भ था और इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा पहल 
रचा, जिससे विल्सन के सिद्धान्त और विश्व-शान्ति का प्रतीक राष्ट्रसंध सफल नहीं हो पकैं-ए 
संसार शान्ति कै लिए. संरक्षित नहीं हो सके । वास्तविक बात यह थी कि अमेरिका विह्यनः 
जेसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान था ही नहीं । 


पूर्वों एशिया में दिलचरपी-यूरोपीय राजनीति के सम्बन्ध में अमेरिका भले ही 
प्थकता की नीति का अनुसरण करे, पर पूवों एशिया में अमेरिका अपनी गम्भीर एउदासीनता की 
नीति पर स्थिर नहीं रह सकता था । युद्ध समाप्त होने के बाद जाप्राम प्रशांत महासागर की 
बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका थ!। उसके पास बड़े-बड़े समुद्री बेड़े थे और संसार में ६ 
तीसरे नम्बर का सासुद्विक शक्ति हो गया था। जापान इस क्षेत्र में अपना प्रसुत्त जमाने की 
कोशिश कर रहा था। इससे अमरीकी लोगो को बड़ी चिन्ता हो रही थी। उन्‍होंने प्रधकरा 
की नीति का छुछ समय के लिए. परित्याग कर देना ही ठीक समझा और नवस्ब५, (६२३१ * 
प्रशान्त महासागर की समस्याथों तथा नौ-सेना को सीमित करने के उद्देश्य से बाशिंगटनः 
सम्मेलन का आयोजन किया । इसके सम्बन्ध में हम आगे पढ़ेंगे। 


राष्ट्रसंघ से सहयोग--१६२७ में वह जेनेवा-नौसेना-सम्मेलन में भी शामिल इंबा। 
र६ २८ में उसने पेरिस-पेक्ट की लागू करने में अपना जबरदस्त समर्थन दिया । साथ ही राष्ट्र 
के कामों में जहाँ-तहाँ सहयोग किया । राष्टर्सध के बहुत-से सम्मेलनों में उसने निरीक्षकों # 
प्रविनिधियों को भेजा। १६३३१ में वह राष्ट्संघ की कॉमिल के साथ मंचूरिया-सेकट पर अपनी 
सहयोग दिया । राष्ट्रमंघ-निरशीकरण-सम्मेलन में अमेरिका ने भाग लिया। जब १६३२ गे 


मेहाशक्तियों की विदेश नीति ३३३ 


रुजवेल्ट राष्ट्रपति बना और “कार्डल इल विदेश-सचिव तो राष्ट्रसंघ के साथ अमेरिका का 
राष्ययोग और भी बढ़ गया । १६३४ में अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय भम संघ का सदस्य वन गया । 

यूरोपीय समस्याएँ और अमेरिका-प्रथम विश्न-युद्ध से उत्तन्न आर्थिक समस्याओं का 
एल करने में अमेरिका ने दिलचस्पी दियायी । डावस-योजना के अन्तर्गत उसने क्षत्तिपुर््ति अदा 
करने के लिए जमंनी को काफी कर्ज दिये । क्षतिपृत्ति और युद्ध-ऋण समस्याओ पर विचार करने 
के लिए वह अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ | जब संसार बहुत बड़े आर्थिक संकट 
के चंगुज्ञ में फेस गया वो अमेरिका ने हूबर-सुहलत को घोषणा की । वह १६३० के विश्व-अर्थ- 
सम्मेलन में भी सम्मिलित हुआ। इस तरह युद्धोत्तर काल में किसी-न-किसी रुप में अमेरिका 
विश्व-राजनीति में दिलचस्पी लेता ह्वी रहा । 

तदस्थता कानून --अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल परथकता की नीति को 
अपनाये रहा। १८२० से १९२६ तक के बीच में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रइन संयुक्त राज्य में बाहर से 
आकर बमनेवालों का प्रइन था। बीसवों शताब्दी के प्रारम्भ से ही यूरोप और एशिया से 
बहुत से लोग आकर अमेरिका में बसने लगे थे। विदेशियों को इस बाढ़ को रोकने के लिए 
१६२१ और १६२४ के बोच अमरीकी कांग्रेस ने दो कामुन पास क्यि। इसमें बाहर से 
आनेवाले लोगों की संख्या निश्चिनत कर दी गयी और एशिया के लोगों पर विशेष प्रकार 
का प्रतिबन्ध लगाया गया। बारह वर्षों तक अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्रपति इस बात का प्रयास 
करते रह कि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय का सदस्य घन जाय। इस पर अमेरिका 
में काफी बहस हुई और तरह-तरह की योजनाएँ उपस्थित की गयी। किन्द्र, १६३५ में 
सिनेट ने इस प्रस्ताव को सदा के लिए नामंजूर कर दिया। इसके पहले १६३३ में अमे रेका 
ने सोवियत संघ को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करके एक बहुत बड़ा काम किया । इसके बाद 
अमेरिका सोवियत-संघ को विकास-योजनाओं में अपना योगदान देने लगा । 

१६३० के बाद से अन्तर्राष््रीय राजनीति का वातावरण दूषित होने लगा । ऐसी स्थिति 
में रिपब्लिक पार्टों ने कठोर तटस्थवा की नीति का अनुसरण किया | यूरोप के बहुत-राज्य 
अमेरिका के युद्धकालीन कर्ज नहीं चुका रहे थे। भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने 
के लिए १६३४ में कांग्रेस ने जॉन्सन-ऐक्ट पास किया, जिसके अतुसार यह मिश्चिचत हुआ कि 
कोई भी सरकार जिसने अमेरिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को नहों निभाया है उसे आगे 
कर्ज नहों दिया जा सकता। जब युद्ध के काले बादल मड़राने लगे तो भावी युद्ध से बचने के 
लिए कांग्रेस ने १६३४-३७ के बोच अनेक तटस्थता कानून पास किये, जिसके अनुसार यह 
तय किया गया कि किसी युद्धरत देश के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जायगा, 
अमेरिका से युद्ध सामग्री नहीं भेजी जायगी और कोई अमरीकी नागरिक युद्धरत देशों के जहाज 
पर नहीं चलेगा । 

त्तदस्थता की नीति के परिणाम--वटस्थता की इस नीति का परिषाम अच्छा नहीं 
हुआ; क्योंकि इससे आक्रमणकारी प्रवृत्तियो को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । चीन पर णापानी 
आक्रमण का राष्ट्रति रूजबैल्ट द्वारा कड़ी आलोचना तथा मंचुकाओं सरकार को स्वीकार 
नहीं करने से ही काम चलनेवाला नही था। फामिस्ट शक्तियों के पक्ष में सबसे बड़ी बात 
यह थी कि अपने को जनतम्त्र का हामी भरनेवाला अमेरिका चुपचाप बेटा हुआ था और 
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फासिस्ट आक्रमपणों के बिलाफ ऊँगली भी नही उठा रहा था। अतः १६३५ मैं इटली ने 
इधोपिया पर हमला किया। १६३६ में स्पेन में यह-युद्ध शुरू हुआ और स्पेन के गणतान्दिक 
समर्थकों को उससे कोई मदद नहों मिली ! उधर यूरोप में निरसीकरण-सम्मेलन अतफल्न हो 
चुका था और प्रशान्त महासागर में जापान का प्रभुत्व दिनॉ-दिन बढ़ रहा था । ऐसी स्थिति 
में अमेरिका चुप बैठनेवाला नहीं था। हो सकता है कि कभी ऐसा दिन भी आये जब 
अमेरिका का राष्ट्रीय सवा भी खतरे में पड़ जाय । घौरे-घीरे अमेरिका का जनमत यूरोप में 
हस्तक्षेप करने के पक्ष में होने लगा ! बहुत लोगों ने समझा कि फासिस्ट शक्तियों की प्रगति 
नहीं रोकने से आक्रमणकारियों को सहायता मिल रही है । अमरीकी सरकार अब इस बात 
की चेष्ट करने लगी कि मौका पड़ने पर यूरोप के मामलों में सक्रिय भाग लिया जाय ! अमेरिका 
को सबसे अधिक भय जापान की बढ़ती हुई शक्ति से था। अतएब सुरक्षा के लिए बजद में 
बड़ी-बड़ो रकमो की व्यवस्था की गयी। थल-सेना, नौ-सेना[ओर वायु सेना में अत्यधिक 
वृद्धि की गयी । रूजवेल्ट बार-बार हिटलर और सुम्तोलिनी से आक्रमण म॑ करने तथा बोटे 
राष्ट्रों की स्वतन्त्रता कायम रखने की अपील करता रहा; पर हिटलर ने जर्मन संसद में भाषण 
करते हुए रूजबेल्ट को अपील को मजाक में उड़ा दिया। १६३७ की तटस्थता कानून जो 
दाम चुकाओ और माल ले जाओ! के सिद्धान्त पर वना था, उसकी अवधि मई, १९६६ में 
समाप्त होनेवाली थी । अमेरीकी सिनेट ने इस ऐक्ट को फिर से नया जीवन दिया; पर अन्तर्राष्री 
स्थिति खराब होने पर अमेरिका में ऐसे बहुत लोग थे जी अभी भी तटस्थवा की नीति के पौर 
पक्षपात्ों थे । अमेरिका अभी अपनी स्थिति को निश्चित भी नहीं क्र सका था कि १ 
सितम्बर, १६३९ को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्विवीय महायुद्ध आरम्भ 
हो गया । 

लेटिन अमेरिका के साथ सम्बन्ध-- 

यद्भपि अमेरिका, यूरोप तथा सुद्ग्‌रपृर्व के बखेड़ों से अपने-आपको प्रथक्‌ रखने की प्रद 

करवा रहा, किन्‍्ह इसके साथ ही-साथ वह अन्य अमरीकी देशों के अधिकाधिक निर्कट आने 
का प्रयत्न भी करता रहा । लेटिन-अमेरिका के कुछ देशो ने राष्ट्रसंघ' का स्वागत इसलिए 
किया था कि इससे उनके देशों में संयुक्त राज्य का हस्तक्षेप कम हो जायगा | बहुत से 
अमरोकी देशों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। लेकिन, जेले-जेसे प्मय बीतता 
गया और उप्तकी कमजोरी स्पष्ट होती गयी, वेसे-पैसे वे राष्ट्रसंथ की ओर से विम्ुख होते गगै। 
१९२६ में ब्राजिल और १६३६ में गुआटेमाला, होन्डुरोस और निकाराशुआ, संयुक्त राज्य की 
अनुकरण करते हुए, राष्ट्रघंध से अलग हो गये, पर लेटिन-अमेरिका के देश अमेरिका के डालर 
साम्राज्यवाद! से काफी डरते थे। इन देशों पर अपना आर्थिक नियन्त्रण कायम करना सईर्त 
राज्य की परम्परागत नीति थी। सझुनरो-सिद्धान्त का यह अर्थ लगाया जाग था कि आवक 
पड़ने पर अमरीकी गोौलार्थ के मामलों में हस्तक्षेव करना संयुक्त राज्य का अधिकार है। १६०३ 
में संयुक्त राज्य और क्यूबा में एक सम्धि हुई थी । इस सन्धि के अनुसार संवृक्त राज्य को 46 
अधिकार दिया गया था कि वह उ् देश के आन्वरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकठा है! हैटी 
और निकारायुआ में अमरीकी जहाज युद्ध के पर्व से ही रहते थे। इसी तरह लेटिन अमेरिका है 
अन्य देशों पर भो संयुक्त राज्य का आधिपत्य कायम रहा । कोई भी राज्य उसकी इच्चाओं के 
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विरुद्ध किसी प्रकार का मध्त्त्वपुर्ण काम नहीं कर सकता था, पर १६३० के बाद इस क्षेत्र में अमरीकी 
नीति में कुछ परिवर्तन होने लगे । १६३३ के प्रारम्भ में निकारागुआ से अमरीकी समुद्री बेड़े हटा 
लिये गये और तथाकथित “अच्छे पड़ोसी की नीति! ( 8००० गरलंड्ाए०ए एण४८०४ ) का 
क्रीगणश किया गया। विश्व व्यापी आर्थिक संकद और फासिज्म के उत्थान के कारण 
अमरीकी नीति में आवश्यक परिवततन जरूरी हो गया । संयुक्त राज्य अमेरिका इन देशों को 
सहानुभूति प्राप्त करके एक अपना अलग गुट बनाना चाहता था । १६३३ में राष्ट्रपति रूभवेल्ट 
ने अपने एक भाषण के सिलसिले में कहा कि “यह राष्ट्र लेटिन अमेरिका के देशों के साथ 
अच्छे पड़ोसी की तरह बर्ताव रखना चाहता है।” इन शब्दों का अर्थ यह लगा कि संयुक्त 
राज्य अपने अभी तक के रुख को बदल कर नयी नीति का अवलम्बन करना चाहता है। 
इसी वर्ष मोम्टेविडो में सातवीं अग्विल अमरीकी महासभा हुई। संयुक्त राज्य के विदेश-सचिब 
ने इसमें भाग लिया और समझौतापूर्ण शब्दों में एक भाषण किया । १६३४ में १६०३ की 
व्यूब्रा से की गयी सन्धि को रद्द कर दिया गया और हैटी संयुक्त राज्य का जहाजी बेड़ा अन्तिम 
रूप से हटा दिया गया। १६३६ में, अपने पुननिवाचिन के तुरत बाद हो, राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने शान्ति को सुरक्षित करने के लिए, एक अन्तर-अमरीकी सम्मेलन के लिए लैटिन अमेरिका 
के देशों को आमन्त्रित किया । दिसम्बर, १६३६ में ब्यूनोएयस में वह सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट स्वयं इसमें सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन में एक सन्धि स्वीकार को गयी, जिसके 
अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि यदि किसी भी अमरीको गणतन्त्र की शान्ति को कोई खतरा 
उधन्न हुआ तो हस्ताक्षरकर्ता शान्तिपर्ण सहयोग के कदम उठाने पर परामर्श करेंगे ।? 


पर संयुक्त राज्य और लेटिन-अमेरिका के देशों के बीच अधिराधिक मेलजोल होना 
आसान बात नही थी । लेटिन-अमेरिका के देश संयुक्त राज्य के आर्थिक नियंत्रण से अत्यन्त 
असन्तुष्ट थे । उनकी आर्थिक व्यवस्था संयुक्त राज्य के द्वारा इस तरह नियन्त्रित की जाती थी 
कि जिससे उनका अत्यधिक घाटा उठाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य और 
लैटिन-अमेरिका के राजनीतिक संगठनों में मृल भेद था । स्पेन में फ्रेंकों को बिजय की खुशी 
सेडिन अमेरिका के बहुत से देशों में मनायी गयी । नात्सो और फासिस्ट लोगों के एजेण्ट 
लैटिन-अमेरिका के देशों में अमरीकी विरोधी प्रचार करते थे। इन सब बातों के बावघुद 
द्वितोय विश्व-युद्ध छिड़ने के पूर्ष अमरोकी महाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मित्रताप्र्ण बने रहे ! 


( ४: ) सोवियत रूस की विदेश नीति ( १६१६-३६ ) 


विपय-प्रवेश--लिखित इतिहास में शायद किसो भौ राज्य को उत्तनी कठिनाइयो का 
सामना नही करना पड़ा है जितना जन्म के समय सोवियत संघ को करना पड़ा था। सोवियत- 
व्यवस्था के कुछ ही महोनों बाद संसार के पृ जीवादी राज्यों ने मिलकर रूस का गला घोंठने 
और उसके नांमोनिशान मिटाने के जो प्रयास विये थे, वें अन्तर्राट्रीय राजनीति के इतिहाव 
में अद्वितीय घटना थी। अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई रहती तो सम्भबतः अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में सोवियत-संध की नीति इस काल में कुछ दूसरी ही होती। सोवियत्त-ब्यवस्या 
की तथा कथित कठोरत्ा और स्सी विदेश-नीति में शंका और मन्‍्देह के ठत्त्तों के लिए बहुत 
अंश में पू“जीवादी राष्ट्रों को ही जिम्मेबार ठहराया जा सकता है! 
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रूस में साम्यवादी व्यवस्था काम्म करने के बाद वोल्शेविकों की सबसे बड़ी कामना 
यही थी कि संसार के अन्य राज्य उनकी अपनी नीति के अनुसार अपने देश का निर्माण करने 
ओर प्रगति के प्रथ पर अप्रतर होने के लिए स्वच्छन्द छोड़ देंगे । इस आशा के साप-साय 
उनको यह भय भी था कि पुजीवादी राज्यों का जब भी मौका मिलेगा, वे परस्पर मिलकर 
या अकेले ही, सोवियत संघ का सर्वनाश करने से बाज नहीं आयेंगे। आरसम्भ में ही लेतिल 
ने बोल्शेविको को यह चेतावनी दी थी कि पृ जीपति शक्तियाँ साम्यवादी रूस पर कभी भी घावा 
बोल सकती हैं। नवम्बर, १६४० में विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए राष्ट्रपति कालीनिन 
ने कहा था: हमारी स्थिति शत्र्‌ द्वारा घिरे हुए किले के समान है। इनमें कोई शक 
नहीं कि यह किला विशाल है; अजेय है; पर यह चारो वरफ से शत्र्‌ ओ द्वारा पिरा हुआ है 
इत कथन की सत्यता १६१८-२० में ही सिद्ध हो चुही थी ।* 


पूजीवादी 'हस्तक्षे प'--१९१८ से १६२० तक सोबियत-संघ ५२ प्रिटेन, फ्रांस, जापान 
और अमेरिका द्वारा जो आक्रमण होते रहे उनको केवल “हस्तक्षेप! कहना अनुचित है। रूस मे 
सोवियत व्यवस्था कायम होते ही मिर्राष्ट्री को इस निष्कर्प पर पहुँचते देर नहीं लगी कि कहाँ 
के नये साम्यवादी शासक बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों को अधिकास्ख्युव करना 
उनका पुनीत कर्तव्य है। अतः वे रूस के क्रान्ति विरोधियों को, जिसमें कुलीन-बर्ग के तामत्त, 
पादरी, जार के अनुयायी इत्यादि प्रतिक्रियावादी थे, साम्यवादी सरकार के विरुद् भड़काने 
और प्रोत्साहित करने लगे। मित्रराष्ट्रं का प्रोत्साहन और सक्रिय सहायता पाकर इन क्रान्ति 
विरोधियों ने साम्यवादी ज्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बोल्शेविकों की तगभा 
तीन वर्षों तक इनके साथ भीषण संघ करना पड़ा । धर्मसुधार-आन्दोलन के बाद से यूरोप के गण 
स्थयं अपने को और अन्य राज्यों को प्रभुसतता सम्पन्न राज्य मानते थे। एक राज्य की दूसरे रा 
की अवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दूसरे राज्य की जनता में अहन्तोप 
फेलाकर किसी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना एकदम गलत बात मानी जाती थी! 

अन्तर्राष्ट्रीय नियम के इस सिद्धान्त के उल्लंघन का दोष सोवियत-संघ पर भी एगी 
जा सकता है। सोवियत नेता विश्व-क्रान्ति की बातें कर रहे थे । उनके विचार में सौंवियंत व 
एक राष्ट्रीय इकाई नही था। उसके अचुसार हर सच्चे साम्यवादी का कर्तव्य था कि वे रा 
विश्व में उस क्रान्ति का प्रचार करे जो रूस में सफल हो चुकी थी । जबतक शेष संसार 
पृ“जीवाद का अन्त नहीं हो जाता तथ तक रूस की क्रान्तिकारी सरकार टिक नहीं सकेगी। 
साम्यवादी सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए मार्च, १६१६ में सोवियत-नेताओं ने का 
नामक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की । इसका सुख्य कार्यालय मास्को में रहा । यह ४ के 
संस्था थी और इसमें सभी देशों के साम्यच्रादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित ये । कामिस्दर्स में पड 
साम्यवादियो की प्रधानता थी और संसार के प्रायः सभी प्‌ जीवादी राष्ट्र उसे रूस के वेदेशिक 
विभाग का हो दफ्तर समझते थे! इसकी स्थापना समस्त वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को हे 
कर विश्वव्यापी साम्यवादी समाज की रचना के लिए हुई थी । इसलिए सभी उसे और बाद 
साथ रूस को शक्क की दृष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में प्‌ “जीवादी राज्य और रे 
रूस में शब्युता स्वाभाविक्र और अवश्यम्भावी थी । 
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हु महाशक्तियो की विदेश नीति २३७ 


इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्र अनेक कारणों से नाराज थे । क्रानित के बाद रूम युद्ध से अन्नग 
हो गया और जमंनी के साथ सन्धि के लिए वार्वालाप करने लगा | जब मित्रराष्ट्री ने इस वार्ता- 
ल्ाप में भाग लेने से इन्कार कर दिया तो सोवियत नेताओं ने वे सारी गुप्त सन्धियाँ प्रकाशित 
कर दीं जिनसे मित्रराष्ट्रों के वास्तविक युद्ध-उद्देइय का भेद खुल गया | मां, १९१८ में रूस 
ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोब्स्क की सन्धि कर ली । इसके परिणामस्वरूप जम॑नी पूर्वी मोर्चा 
से निर्चिन्त होकर अपनी सारो शक्ति पश्चिमी और दक्षिणी मोचों पर लगा रहा था | लेनिन ने 
जार द्वारा लिये गये सारे विदेशी ऋणो को अस्वीकार कर दिया और सारी विदेशी सम्पत्तियों 
को जब्त कर लिया । इसके अतिरिक्त सोवियत सरकार ने संसार के सभी मजदूरों को युद्ध का 
विरोध करने को कहा | इन कारणों से रंज होकर मित्रराष्ट्र वोल्शेविकों का दमन करके जर्मनी 
के विरोद्ध फिर से पूर्वी मोर्चा खोलना चाहते थे | उन्होंने रूम की सोवियत-सरकार को मानने से 
इन्कार कर दिया और उसके विदद्ध आर्थिक माकेबन्दी करके सेना, धन तथा युद्ध-सामग्री से 
क्रान्ति-विरोधियों की सहायता करनी शुरू कर दी । मित्रराष्ट्रीं को सहायता से प्रतिक्रियाबादियों 
ने कई जगह 'र्वेत' सरकारें कायम कर लो । 
मित्रराष्ट्र क्रान्तिकारियो को केत्रल भडकाकर ही सन्वुष्ट नहीं हुए, सोवियत-संघ का 
अन्त करने के लिए उन्होने स्वयं उस पर धावा बोल दिया | लेविन, रूस्त पर आक्रमण करने 
के लिए कोई बहाना चाहिए था। उस समय आर्केजिल तथा मुरमन्स्क में युद्ध सम ग्रियाँ प्रचुर 
मात्रा में पड़ी थीं और मित्रराष्ट्रों की भय था कि कही ये सामग्रियाँ जर्मनी के हाथ में न पड़ 
जायें | अतः इन सामग्रियो को जर्मनो से बचाने के लिए. रूस पर आक्रमण करना आवश्यक 
समझा गया और मित्रराष्ट्रों ने रूस पर बाजाप्ता आक्रगण कर दिया । फ्रांस ने ओडेसा, ब्रिटेन ने 
बाकू, जापान ने पूर्वी साइवेरिया, अमेरिका ने अकेंजिल तथा ब्लाडीवास्टक तथा रूमानिया ने 
बेसरेविया पर अपना-अपना अधिकार कायम कर लिया। उधर एस्थोनिया, लैटविया, लिशु- 
आनिया, फिनलैंड तथा काकेशस के पार के प्रान्तों ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। आन्त 
रिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से सोवियव-सरकार की हाहात शोचनीय थी । 
ऐसी स्थिति में रूस की रक्षा करने के लिए ट्राटस्की के नेतृत्व में 'लाल सेना? मेदान में 
कूद पड़ी । मित्रराष्ट्र वर्षों से लड़ते -लड्ते इतने थक गये थे कि उनमें रूस के विदद्ध अपनी प्री 
शक्ति लगाने की सामथ्य नहीं थी । इसके अतिरिक्त रूस एक विशाल देश था। मित्रराष्टों के 
लिए रूसियों का डटकर झुकाबला करना आसान नही था। शीघ्र ही उनके पाँच उबड़ गये और 
अन्त में बोल्देविक़ों की विजय हुई । मित्रराप्ठ की सहायता मिलने के वावजुद क्रान्ति-विरोधी 
प्रतिक्रियावादी अधिक दिनों तक नहीं टिक सके। वोल्शेबिको ने बड़ी क्र रता से उनका 
दमन कर दिया । हर 
१९२० में पोलैंड ने रूस पर आक्रमण कर दिया। झुरू में पोहैंड को विजय मिली 
लेकिन पीछे चलकर बह हारने लगा और “लाल सेना! उसका पीछा करते-करते वारसा तक 
पहुँच गयी । अगर पोलेंड को फ्रांस और बिटेन की'मदद नहों मिली रहतों तो वारणा का 
पतन भी हो गया रहता; पर युद्ध ने एक बार फिर पलटा खाया और पोलैंड वी सेना एव बार 
आगे बढ़ी। अन्त में दौनों में विराम-सन्धि हो गयी और रिया की सन्धि (१६२२१) के अमुसार 
तथाकथित कर्जन रेखा)” को दोनो देशों के सीमान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इन 
प्रकार सोवियत संघ को विदेशी आक्रमण तथा आन्वरिक विद्रोद्ट से त्राथ मिला । 


श्दप बन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


सोवियत संघ का वहिप्कार -्वाटस्फी की कुशलता से रूस को विदेशों हस्तक्षेप! और 
आस्वरिक विद्रोह से मुक्ति मिल गयी, लेकिन बोल्शेविकों की निगाह में मृल मतभेद का जन्म 
फेम ला नहीं हो सका | यह मतभेद अगर युद्ध के मेदान में नहों तो समाचारपश्ों के प्रष्ठों औौर 
पजीवादी राज्यों की व्यावहारिक कार्रवाई में ज्यॉ-का-त्यों वना रहा । मित्रराषट्रों ने रूस का 
आर्थिक बहिप्कार करके उनका व्यापार बन्द कर दिया | इसके परिमाणस्वरूप छत्तको नाग 
प्रकार के कष्ट झेलने पड़े और उसके उद्योग-धन्धे मष्टठ हो गये । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस 
के साथ अल्लूत जेसा व्यायहार होता था । सोवियव-संघ को जान-वृश्क्र १६२१ के 
चाशिंगटन-सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, यद्यपि प्रशान्त महासागर में छत्तके भी हिंत थे। 
१६२२ में जेनेवा में एक अन्तर्राष््रीय सम्मेलन हुआ । इसमें सोबियत-प्रतिनिधि के साथ जि 
प्रकार का दुव्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था । सोवियत संघ को मान्यता देने के लिए 
कोई भी पूजीवादी देश ते यार नहीं था और न उसको राष्ट्रसंघ का सदस्य ही बनाने के लिए 
इच्छुक था | इसलिए सोवियत-संघ भी राष्ट्रसंघ की पृ“जीवादी व्यवस्था का एक साधन-भीत़ 
समझता था, जिसका सुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम रखना था। लोकार्नों प्रेवट को 
लेकर भी सोवियत-संघ में काफी ध्राशंका थी | लोकानों-सम्मेलन में सोवियत संघ को आमस््रित 
नही किया गया था और न इसके द्वारा जर्मनी की पूर्वी सीमाओं को गारंटी ही दी गयी थी। 
सोवियत-संघ के लोगों को सन्देह पेदा हुआ कि भविष्य में रूस के विरद्ध पी सीमा पर अव्ल 
कोई गड़बड़ी होगी । इसी समय फ्रांस और अिटेन में अनुदारदलीय सरकार सत्तारूढ़ हुई, पोरलैंगड 
और लिथुआनिया में प्रतिक्रियावादी तानाशाही थारम्भ हुईं, चीन में च्यांग काई शेक का जगानां 
आ गया और जापान में वैरन टॉका प्रधानमंत्री बना । लन्दन में सोविषत-व्यापारिक एजेन्सी के 
दफ्तर की तलाशी ली गयी । इस दफ्तर पर यह आरोप लगाया गया कि यह लन्दन में सोवियत 
प्रचार का केन्द्र है और सैनिक बातों का पता लगाकर मास्को भेजता है। यह दोषारोपण विस्कुल 
निराधार था जिसको ब्रिटिश-सरकार साबित नहीं कर सकती थी। सोवियत-संघ में इन रुवं 
घटनाओं का अर्थ यही लगाया जाता था कि १“जीवादी राज्य उसको धक्का देने के लिए मौके 
की ताक में हैं। १६२७ में युद्ध-मंत्री वोरोशिलोब ने कहा : "हमें सतक रहना चाहिए । हमलोग 
चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं ।” सोवियत-संघ को शंका इतनी जबरदस्त थी कि प्रध्मम 
में १६२८ के पेरिस-पेक्ट को सोवियव-संघ को धथक्‌ करने और अन्ततोगत्वा उसके साथ ईद 
छेडने का एक साधन” बतलाया गया । यह कहना कीई निम ल न होगा कि अपने जन्मकीों 
से ही सोवियत-संघ वराबर संकट की स्थिति में रहा और इसलिए अगर शक या शंका उसकी 
भविदेशो-नीति का एक तत्व वन गया वी वह कोई आइचये की बात नहीं है। सोवियत-संघ कीं 
विदेशी और- आस्तरिक नीतियों का अध्ययन करते समय हमें इस “संकट की स्थिति की 
बराबर झयाल रखना चाहिए।* 


नीति-परिवर्तन--१६२१ में सोवियत-संघ की परराष्ट्र'और आन्तरिक नीतियों ने रे 
दूसरी दिशा में मोड़ लिया। आस्तरिक कलह और विदेशी आक्रमण के कारण रूस एकदम ्ज 
हो गया। १६२१-२२ में वहाँ भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें कोई पचास लाख आदमी मर 
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महाशक्तियों को विदेश नीति र्श्द 


इन सब घटनाओं का प्रभाव रूस को बाह्य और आन्तरिक नीतियों पर पड़ना अवश्यम्भावी था। 
लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे हटने की नीति का अवलम्बन करते हुए 
तथाकथित “नयी आर्थिक नीति! ()४. 8. ९.) का श्रीगणेश किया, जिसका अर्थ कुछ दिनों के 
लिए प्र जीवादी व्यवस्था की ओर व।पस लौदना था । नयी आर्थिक नोति” का अवलम्बन करने 
से विदेश-नीति में परिवर्तन की सम्भावना भी दिखाई देने लगी। पू जीवादी देश अभी तक 
रूस का भहिष्कार कर रहे थे। पर, लेनिन रूस के पुननिर्माण के लिए विदेशी पृ जी की सहायता 
चाहता था । जबतक पृ जीपति राज्यो का अस्तित्व कायम है वयतक व्यावहारिक प्रयोजनीं 
के लिए यह आवश्यक था कि सोवियत-संघ और इन देशों में किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाय | किन्ठ कोई भी राष्ट्र रूस के किसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित करने की बात 
तबतक नहीं सुनना चाहता था जबतक रूस कामिन्टन के सस्परव्यापी साम्यवादी प्रचार को 
रोकने का वचन न दे दे । लेनिन ने इस प्रकार आझ्वासन दे दिया और यूरोप से व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग खुल गया । 


विदेशों से सम्पर्क-स्थापना---सो वियत-संघ के सामने प्रसुख प्रइन राष्ट्रों की मान्यता 
(॥९००हवगंधं००) प्राप्त करना था | १६ १८ में सभी राज्यो ने रूप के साथ अपने कूठनी तिक सम्बन्ध" 
विच्छेद कर लिए थे | क्रान्ति के बाद रूसी नेता इस सम्बन्ध की पुनर्स्थापित करने की कोशिश 
करते रहे! लेकिन, १६२१ तक फिनलैंड, लेटविया, एस्थोनिया तथा लिथुआनिया को छोड़ 
कर किसी राज्य ने सोवियत-संधर को मान्यता प्रदान नहीं की। सोवियत-संघ कम-से-कम 
व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित करने को ठेयार था। १९२१ के आरम्म में सोवियत-संध ने 
तुर्की, फारत और अफगानिस्तान से मित्रता की सन्धियाँ की | परन्द्ध ये सभी राज्य छोठे-छोटे 
राज्य थे और इनके साथ सम्पर्क ध्यापित होने से सोवियत-संघ का काम नहीं चलता था। 
सोवियत-संघ इसी समय बड़े राष्ट्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहता था | मई, १९२० 
में एक व्यापारिक शिष्टमण्डल क्लासित के नेल््तृव में ब्रिटेन गया । युद्ध के बाद ब्रिटेन का अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया था। इसलिए ब्रिटेन रूत के साथ किसी प्रकार का 
व्यापारिक समझौता कर लेना चाहता था । रूपी व्यापारिक शिए्रमण्डल के आगमन के फलस्वरूप 
दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझोता हुआ। छउत्ती वर्ष ब्रिटेन से एक व्यापारिक 
शिप्टमण्डल भी मास्को भेजा गया । पर ऑग्ल-रूसी व्यापारिक समझौते से दोनों देशों के पारस्प- 
रिक सम्बन्धी में कोई विश्ञेप प्रगति नहीं हुई; क्योंकि ब्रिटेन ने सोवियत-संथ को विधिनत 
मान्यता (ध८./४४४ 7९००४॥४०:) प्रदान नहीं की । पर सोवियव-संब को वाध्यिक मान्यवा 
(2८/4८7० 7०००४४४०7) मिल गयो 


, _ जैनोआ सम्मेज्न--अन्य देशों के साथ रुस झा छूटनी बिक सम्बन्ध स्थापि हरे 
मार्म में सबसे बड़ी दिकत यह थी कि रूम ने समी विदेश व्ूपों को अस्वीकार कर हित 
१९२१ में सोवियव-संघ ने कर्जेदार राज्यों को यह सूचित डिया कि यदपि वह सार २ ३5 
द्वारा लिये गये कर्जों को बापत्त करने क्ऐे लिए वाघ्य नहीं है ः 
सुलझाने के लिए इच्छुक है। रूस ने प्रस्ताव रखा दि ऊमझो 
आर्थिक पुनर्निर्माण करने तथा विदेशी झुडों पर समझैदा 
होना चाहिए । सोवियत उंध के थार्दिक परर्निमक में (८ 
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जनवरी, १६२२ में केनीज (एथ०९) में मित्रराष््रो का एक सम्मेलन हो रहा था तो लागड 
जाजे के प्रयत्न से अन्य राज्यों गे यह मान लिया कि आगामी जेनोथा सम्मेलन में रूस को भी 
आमन्त्रित किया जाय । 


अप्रिल, १६२२ में जेनोआ (७०॥००) सम्मेलन प्रारम्म हुआ । इसमें सोवियव-संघ और 
जर्मनी के प्रतिनिधियों को मिलाकर ३४ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । वर्ताय-सम्मेलन 
के बाद यह सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रूस का प्रतिनिधित्व उत्तका विदेश मंत्रो चिर्चाल 
(ए॥रक्राश्या) कर रहा था । लायड जार्ण को यह आशा थी कि इय सम्मेलन के द्वारा सोवियत 
संघ ओर अन्य राष्ट्रों के बीच समझोता कराया जा सकेगा। किन्ह, फ्रांग्रेसी और बेल्णियम के 
प्रतिनिधियों के दुरागन्‍ह के कारण इय थाशा पर भी पानी फिर गया। उनकी यह मोँग ्ी 
कि सोवियत-सरकार किसी प्रकार की वार्ताएं चनतने के पूर्व युद्ध के पूर्व लिए गये “बद्ेशी कर्व 
को चुकाना स्वीकार कर ले। चिचरिन सभी ऋणी की स्वीकार करने तथा विदेशियों की बस 
की गयी सम्पत्ति को वापस लौटाने या उसका सुग्रावजा देने को तेयार था। किस्हू, इसके बदले 
में वह तीन बातें चाहता था : (३) मित्रों के 'हस्तक्षेप” से सोधियत तंघ को जो तुकसान पुँचा 
है उसका सुआवजा दिया जाय; (२) सीवियत सरकार को तुरत विधिवत मान्यता प्रदाव वी 
जाय; और (३) रुस के पु्र्निर्माण के लिए ऋष दिया जाय / इस प्रकार के दावा और प्रतिदाता 
के कारण जेनीआ में किसी प्रकार का सममौता नहीं हो सका और सम्मेलन भंग हो गया | 

रेपोलो-समझौता--जेनोआ-तम्मेलन की यसफलता का परिणाम झुछ् ऐसा हुआ 
जिसकी आशा उसके संयोजकों ने नहीं की थी । जब दो “अछूत” एक जगह एक दूसरे से मिलते है 
तो उनमें पारस्परिक सहावुभृति का उत्तन्न होना विल्कुल्त स्वाभाविक है। जेनोआ में गर्मी 
ओर सोवियत-संघ के साथ ऐसी ही घटना घटो । 

रूसी-जर्मन-मित्रता एक ऐविहासिक परम्परा की बात थी । विस्माक की विदेश नीति का 
यह एक सुझ्य उद्देश्य था । केवल कैसर के जमाने में ही जमनी ने रूस को डुकरा दिया था) पर 
वृद्ध के बाद इन दोनों देशों में पुनः निकट सम्पक स्थापित होना आवश्यक ही गया। यह बात 
टोक है कि जमंनी और सास्यवादी रूस में कोई तेद्धान्तिक समता नहीं थो । एक साम्पवादी था 
दूसरा कहर ध्रॉजोवादी । तौ भी दोनों को एक दूसरे को सहायता की आवद्यकता थी। स्टॉलिन 
ने कहा भी था कि प्रथम महाबुद्ध मे पराजित राज्यों के बीच मेल-मिलाप होना परमावश्यक है 
नही तो विजयी राष्ट्र उनका गला ही घोंट देंगे ।” उधर जर्मनो भी बुद्ध के बादे हि की ओर ही 
देख रहा था| युद्ध के वाद मित्रराष्ट्रों द्वारा उसके साथ जो डुर्ब्यबहार हुआ. था उससे खीमकर 
जर्मनी रूस के साथ मंत्री स्थापित करना चाहता था | जर्मनी का आर्थिक पुनर्निर्माण भी रूए 
के साथ व्यापारिक समझौता करके सम्भव था । वर्साय-सन्धि और रूर-आपिप्त्य के अवसर ४ 
सोवियव-संघ ने खुले तौर से जर्मनी के प्रत्ति सहानुभूति प्रकट की थी । इस अकार दोनों के बीच 
सेलमिलाप का वातावरण तैयार हो रहा था ।? हे 

इस स्थिति में जेनोआ-सम्मेलन के एक सप्ताह बाद सोवियत और जर्मन प्रतिनिधि जेनोआ 
से कुछ मौज्न की दूरी पर स्थित रेपोलो नामक एक सझुद्रतटोय आमोद-स्थान पर ग़रुप्ठ रूप 
मिले और उन्होंने दोनो देशों के बीच एक मित्रता की सम्धि कर ली । कपर से देखने में हस- 
रे पदपदआए, कं फ्रेम४ 388० 229, 9. 239, 
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तथा जमेनी के बीच यह सन्धि ब्यर्थ प्रतीत होती थी । इसके अनुसार जर्मनी ने सोवियतन्संघ 
को विधिवत्‌ पान्यता प्रदान कर दी, दोनों ने क्षतिपृत्ति तथा युद्ध पूर्ण ऋणों के दावों को छोड़ 
दिया। दोनों के बीच सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया। किन्तु इसका दूरगामी 
परिणाम काफी महत्त्वपूर्ण था । जैसा प्रोफेसर कार कहते हैं, संधि की शत्तों का इतना महत्त्व नही था 
जितना सन्धि होने का / यूरोप के दो 'अछूत' राज्य आपस में मिल गये । सोवियत-संघ को पहली 
बार एक बड़े राष्ट्र द्वारा कूटनीतिक मान्यवा प्राप्त हुई । फ्रांस को बराबर रूमी जन मेज मिलाप 
का जो भय बना रहता था वह पूरा होकर रहा। मित्रराष्ट्रीं ने इस संधि पर अपनी नाराजगी 
प्रकट की । किन्तु इसके लिए स्वयं वे ही दोषी थे । जर्मनी ओर रूस को वे महत््वहीन देश 
मानते हुए उनका वहिष्कार करते चले आ रहे थे। प्रोफेसर कार के शब्दों में 'यह स्वाभाविक 
हो था कि दोनों वहिष्कृत राष्ट्र आपस में गठबन्धन कर लें |”! 
अन्य देशों की साल्यताएँ--जब एक बड़े राष्ट्र द्वारा सोवियत-संध को मान्यता मिल 
गयी तब अन्य देश अधिक दिनों तक उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । जमनी ने रूस के साथ 
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करके अन्य राज्यों के लिए भी मारे खोल दिया। २१६२४ में ब्रिटेन 
को विदेश नीति में परिवर्तन हुआ । वह रूप के साथ ब्रिठेन का कूठनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने 
के पक्ष में था । इमी समय फ्रांस में मी समाजवादी दल की जीत हुईं और यूरोपीय देशों तथा 
रूस के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने लगा । ११ फरवरी, 
१६२४ को ब्रिटेन ने रूस को विधिवत्‌ मान्यता प्रदान कर दो। उसके बाद इटली, नाते 
आस्ट्रिया, स्वेडन, चीन, डेनमार्क, मेक्सिको और फ्रांस के द्वारा भो उस्ते मान्यता प्राप्त हो गयी । 
१६२४ के समाप्त होते-होते सोवियत-संघ को पन्द्रह यूरोपीय राज्यों की मान्यता प्राप्त हो चुकी 
थी । अगले षबं संसार के अधिकांश सुझष राज्यों की मान्यता भी उसे मिल गयो। केबल संयुक्त 
राज्य अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा रहा, जिसने १६३३ तक सोवियत-संघ को अपनी मान्यता 
प्रदान नहीं की । 
रूस-अमेरिका-सम्वन्ध-बहुत दिनों तक अमेरिका सोवियत-संघ का बहिष्कार किये 
रहा। लेकिन, बीसवीं शताब्दी को तीसरी शताब्दी में अमरीकी नीति में कुछ परिवर्तन होने 
लगा । इस काल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्पक स्थापित हुआ । कुछ अमरीकी पत्रकारों 
ओर यात्रियों ने रूस का भ्रमण भी किया | अमरीकी इंजीनियरो को रूस में नौकरी भी मिलो, 
पर इन रुब बातो के बावजूद अमरीकी सरकार सोवियत-संघ के साथ कृटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
करने को तयार नहीं थी । चौथी शवाब्दी के प्रारम्भ में स्थिति कुछ इस तरह बदल रही थो कि 
अमेरिका अधिक दिनों तक रूस की उपेक्षा नहों कर सकता या | आिक संकट, मंचूरिया पर 
जापानी आक्रमण, जमनी में नात्सी पार्टी का उत्थान इत्यादि घटनाओं ने अमेरिका को रूस 
के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया | इसके अतिरिक्त स्वयं सोवियत-संघ 
में अब कोई साधारण शक्ति नहों रह गयो थी । अतः, जब रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ तो 
बह सोवियत-संघ को मान्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयास करने लगा । लंदन में विज्ञ-अर्थ- 
सम्मेलन (१६३३) के अवसर पर सर्वप्रथम अमरीकी प्रतिनिधि विलियम बुलिट ओर रूसी प्रतिनिधि 
लिटविनोब को मुलाकात हुई । इसके बाद अब्टूबर में राष्ट्रपवि रूजवेल्ट मे सोवियवन्राष्ट्रपति 
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कालीनिन को एक पत्र भेजकर दो प्रतिनिधियों को वार्ता करने के लिए वाशिंगटन भेजने छा 
आग्रह किया। नवम्बर में लिटविनोव वाशिंगटन आ पहुँचा और सोवियत-संघ तया अमेरिका 
के बीच कूटनीविक सम्बन्ध विधिवत स्थापति हो गया ।' 
रूस, सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्संघध--१९२५ का लोकानों-पेयट सामूहिक हुरक्षा की 
दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया था / इसके पहले लंदन में एक अप्निय घटना धट चुकी 
थी । ब्रिटेन के अनुदार-दल को मजदूर-दल द्वारा सोवियव-संघ की राजनीतिक, थार्थिक और 
कूटनीतिक सहायता देना विल्कुल पसन्द नहीं था । वे सोवियत सरकार और कामिन्दने को एक 
ही चीज समझते ये | वे लोग ऑग्ल-रूसो सम्बन्ध को बिगाड़ने पर तले हुए ये । अनुदार-दल के 
नेता कामिन्ट्न की गतिविधि से काफ़ी चिन्तित थे । अक्टूबर, १६२४ में ब्रिटेन में आम चुनाव 
होनेबाला था। चुनाव में जीतने के लिए और ऑग्ल रूसी सम्बन्ध खराब करने के लिए अनुदार" 
दल के नेताओं ने एक ब्रिटिश-समाचार पत्र में एक जालो पत्र प्रकाशित कर दिया। ४ 
समाचारपत्र में एक ऐसी चिट्ठी छपी जिसको कामिन्टने के अध्यक्ष जिनोविब ने व्िटिश 
साम्यवादियों को लिखा था । इसमें यह बतलाया गया था कि ब्रिटिश-साम्यत्रादी पार्दी को 
आम-चुनाव में किस प्रकार काम करना चाहिए । इस जाली पत्र के प्रकाशन से ब्रिटेन में तहलका 
मंच गया और चुनाव में अनुदार-दल जीत गया । उसके सत्तारूढ़ होने के कारण हाल में बिये 
गये ऑस्ल-रूसी समझ्नौते का अनुमोदन नहों हो सका। सोवियत-संघ और ब्रिटेन के सम्बसशों 
में एक बार पुन! तनाव आ गया । 
इस घटना के प्रष्टाघार में लोकानों-पेक्ट हुआ जिसमें जर्मनी ने धृवीं सीमा को कोई गारंटी 
नहीं दी । इसपर सोवियत-संघ में आशंका और भय का छत्तन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक 
था। बोल्शेविक नेताओं का यह भय बिल्कुल स्वाभाविक था कि मित्रराष्ट्र जरम्ी से समझता 
करके रूस के विदुत्ध उसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उधर लोकानों-समझौते से अमती 
भी सन्हुष्ट महों था । समझौते के अनुसार जमेनी को वेशत्त राष्ट्रसंथ को एसेम्बली और कौसिल की 
सदस्यता प्राप्त हो जानी चाहिए थी । लेकिन, जर्मनी की सदस्यता से बंचित करने के लिए राष्ट्र मै 
जो चाल चली गयी उससे जर्मनी काफी छुब्घ हुआ । ऐसी स्थिति में अग्रिल १६९६ में दोनों देशों 
के बोच बलिन में एक अनाक्रमण समझोता हुआ, जिसके द्वारा दोनो में तध्स्थता कोयम 
और एक दूसरे पर आक्रमण न करने के परस्पर वचन दिये । हस्ताक्षर के समय ईस सर्षि 
को कोई महत्त्व नही दिया गया। दोनों देशों का कहना था कि इस स/न्ध पर हस्ताक्षर करकें 
केबल लोकानों प्रणाली को प्रुवों सीमा पर लागू किया गया है। लेकिन, यह पहला अवसर ने 
था जब सोवियत संघ और जमनी ने परस्पर सन्धि करके दुनिया को आश्चये में डाल दिया ही । 
१६३६ का मास्को-पेवट जिसने संसार को एक बार फिर चकित कर दिया» उसकी एके 
- पृष्ठभूमि थी जो रेपोलो और बर्लिन-सन्धियों द्वारा पृष्ठ हो रही थी। 
. एक रूसी, नेता का कहना था कि “रूस के लिए शान्ति उतनी ही आवश्यक है जितना 
एक व्यक्ति के लिए हवा ।” १६३० के बाद रूस में पुरना्निमाण का कार्य बड़े जोर-शोर से चल 
रहा था। पुनर्निमांण का कार्य तभी सम्भव था जब संसार में शान्ति बनी रहे। अतः इस ही 
में सी विदेश-नीति का झुख्य लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना करना था! इैर८ 
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पेरिस पेक्ट पर हस्ताक्षर हुआ जिप्के द्वारा राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप से युद्ध के परित्याग 
की धोषणा की गयी | प्रारम्भ में सोवियत-संघ में इस पर हस्ताक्षर करने पर कुछ हिचकिचाहट 
पेदा हुई और इसको पूँजीवाद की उपज बताया गया। लेकिन स्ोवियत-पंघ में शान्ति के लिए 
उत्साह इतना बढ़ा-चढ़ा था कि पेरिस-पेक्‍ट पर हस्ताक्षर करने के पहले ही उसने समझौते को 
परस्पर लागू करने के लिए अपने पड़ोसी देशों से विशेष समझौते सम्पन्न किये । विदेश मन्‍्त्री 
के पद पर आने के तुरत बाद लिटविनोव ने पेरिस-समभझोते की शर्तों को स्थानीय रूप से लागू 
करने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाये । उसने एक स्घ॒तन्त्र प्रोटोकोल जारी किया, जिसको, 
लिटविनोव प्रोटोकोल कहते हैं। फरवरी, १६२६ में रूस, पोलेंड, रुमेनिया, लेटविया, 
एस्थोनिया, लिशुआनिया, ठ॒ुकों और फारस ने इस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिये । सबो ने 
पेरिस-पैक्ट की शर्तों को मानने का वादा किया । 


राष्ट्रलंघ के प्रति सोबियत-संघ के रुख का निर्धारण उसके उन पूँजीबादी राज्यों के साथ 
सम्बन्ध पर आधारित था जो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। आरम्भ में बोल्शेविक लोग राष्ट्रघंध को 
साम्यवाद के विनाश के लिए पूजीवादी राष्ट्रों का एक पड्यन्त्र समझते थे। परन्हु, १६२७ से 
अमेरिका की तरह सोवियत सरकार ने राष्ट्रसंधघ की विविध गतिविधियों में सहयोग देना प्रारम्भ 
किया। राष्ट्रसंघ का सदस्य न होते हुए भी सोवियत अतिनिधि ने एक सामान्य आर्थिक 
सम्मेलन में भाग लिया। इसी बे निरस्त्रीकरण प्रारम्भिक आयोग में भाग लेने के लिए, 
लिटविनोव के नेतृत्व में सोवियत प्रतिनिधिमंडल जेनोवा गया। आयोग की कारंबाही में 
लिटबिनोब ने सक्रिय भाग लिया और अपने प्रभावपूण दंग से उसने यह अपील की कि तुरत 
ही व्यापक और पूर्ण निरस्त्रीकरण कर लिया जाय । 


सितम्बर, १६-४ में फ्रांस के जबरदस्त समर्थन के कारण रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बना 
लिया गया और उसे कौंसिल की स्थायी सदस्यवा भी प्राप्त हो गयी । उस समय से सोवियत 
संघ राष्ट्रसंघ का सवप्ते बड़ा समर्थक बना रहा। लिटबिनोव यहाँ से बराबर सामृहिक सुरक्षा 
समर्थन करता रहा। राष्ट्रसंघ को सफल बनाने के लिए जितना प्रयास सोवियत-संघ ने किया 
उतना प्रवास किसी दूसरे देश में नहों किया । 


अनाक्रमण-सन्धियाँ--जिस समय सोषियत-संघ राष्टर्घघ के साथ सहयोग करने में 
लगा हुआ था उस समय दुनिया के दूसरे-दूसरे भागों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घट रही थौं । 
१६३१ में जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया और मंगोलिया की तरफ बढ़ने को सोचने 
लगा । इधर यूरोप से वेमर रिपब्लिक का अन्त हो चुका था और उसकी जगह पर हिटलर के 
नेतृत्व में नात्सी शासन स्थापित हो चुका था। स्टालिन को हिटलर के विपय में कोई भ्रम 
नहीं था। हिंटलर ने लिखा था: यदि हम आज यूरोप में नयी भूमि और नये प्रदेश की 
बातें करते हैं तो हम सुख्यतः रूस तथा उसके समोवतों अधीनस्थ राज्यों के बारे में ही सोच 
सकते हैं।” स्टालिन के सामने बिक समस्या थी। वह अभो युद्ध के लिए तेयार भी नहीं हो 
सका था कि दी वरफ से ( जापान और जमंनी ) युद्ध के बादल मेंडराने लगे । सोवियत संघ के 
रक्षा उसे आदशंवादी विदेश नीति का परित्याग करना आवश्यक प्रतीद होने लगा । इस हालत 
में सोबियव विदेश नीति में परिवर्तन होना अवश्यम्भावी हो गया। ६ 


४४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संसार भर में लोक मोर्चा (7० #०/४४477० ) स्थापित कराना इम नींति- 
परियर्तन का प्रथम लक्षण था। जर्मन साम्यबादी पार्टी रूस की साम्यवादी पार्टों को बोड़ार 
यूरोप में सबसे वी पार्टी थी। हिटलर ने इसबा नामोनिशानों मिटा दिया। फ्रामिस्म की 
बाढ़ को अगर रोका नहीं गया तो संसार के सभी साम्यवादी पार्टियों की यही हाल हो सकदी 
है और अन्ततोगत्वा ग्ोवियत-संघ का भी अन्त हो सकता है। कामिल्टर्न के सामने यह एक 
विकट समस्या थी। इसने संसार भर की भाम्यबादी पार्टियों से प्रगतिशील पार्टियों को मिलाकर 
लोक मोर्चा कायम करने की अपील की । 

फ्रांस के साथ सन्धि--कैवल लोक-मोर्चा कायम करने से ही काम नहीं चत्त सकग 
था। सोवियत-संघ की रक्षा के लिए कोई व्यायहारिक कदम उठाना आवश्यक था। अत, 
१६३२ के राष्ट्रसंघ के अधिवेशम में लिटविनोव का रुख बदल गया , निरस्प्रीकरण-सम्मेलन मे 
योलते हुए उसने कहा कि केवल निरस्त्रीकरण ही सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। राष््ररंध को 
अपने सदस्यों को सुरक्षा के लिए अन्य उपायों का भी अवलम्बन करना चाहिए। किखः 
राष्ट्रसंध से अन्य उपायों की आशा नहीं की जा सकती थी। अतः लिंटविनोव फ्रांसीसी विदेश 
मन्‍्त्री लुई बायों से वार्ता करने लगा और १६३५ में दीनों देशों के बीच एक अनाकमण-समझैता 
हो गया, जिसके अनुसार दोनों ने पूवीं यूरोप की रक्षा के लिए सहयोग करने का वचन दिया 
इसके दो सप्ताह बाद इसी प्रकार की दूमरी सन्धि चेकोसलोवाकिया से भी की गयी। पल्थ 
इस सन्धि के अनुसार रूस चेकोस्लोबाकिया को सहायता तभी दे सकता था जब फ्रांत भी पूरे 
सन्धि के अनुतार उसकी सहायता करता । 

कुछ सभय के लिए यूरोप की कूटनीतिक परिस्थिति सोवियत-संध के पक्ष में हो गयी 
लेकिन, पूर्वी एशिया का जापानी खतरा अमी भी मौजंद था। चीन को मदद देकर जापात 
की प्रगति को रोका जा सकता था। पर चीन में उस समय अ्रविक्रियावादी च्यांगकाई रोक 
का जमाना था, जो साम्यवादियों को देखना तक नहीं चाहता था । अतः लिटविनोव जापान 
के साथ भो एक अनाक्रमण-समझ्गौता करने के लिए प्रयास करने लगा। जापान को खुश कंणे 
के लिए सोवियत-संघ ने मंचूरिया स्थित पुवों चीन रेलवे को जापान के हाथ सस्ते दा में 
ही बेच दिया। इसके अतिरिक्त जापानी भछुओ को अनेक सुविधाएँ दी गयीं। जाएनी आक्मा 
से अपनी रक्षा के लिए मार्च, १६३६ में उसने मंगोलिया के साथ एक अन्य अनाक्रमण समग्रीता 
कर लिया। इस वर्ष के नवम्बर में जमंनी और जापान के बीच कामिन्टर्न-विरोधी एक समझौता 
हुआ। इसको क्ु'ठित करने के लिए अगस्त, १६३७ में चीन और रूस के बीच एक और अल 
अनाक्रमण समझौता हुआ | ध 

पराधीन राज्यों के प्रति सोवियत-संघ का रुख :--वोल्शेविक-क्रान्ति का महल 
केवल इसो बात में नहीं है कि इससे संसार में सर्वप्रथम मजदूर और संबहारा'वर्ग का आना 
राज्य स्थापित हुआ; बल्कि इससे पराधोन राज्यों के इतिहास में भी एक नवीन युग की प्रयम 
हुआ। बोल्शेविक-रहूस ही यूरोप का पहला देश था जिसने स्वेच्छा से साम्राज्यवाद को अस्वीकार 
कर अपने अधीन के पराध॑ न राज्यो को सुक्त कर दिया। लिखित इतिहास में यह बी हे 
का पहला उदाहरण था। इसके अतिरिक्त सोवियत-संघ ने पराधीन राष्ट्रों के स्वातत्त्य- 
के प्रत्ति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करके एन्हें हर तरह की मदद देने का वादा भी किया! 


महाशक्तियों की विदेश नीति श्श् 


अन्तर्राष््रीय विधि के अन्तर्गत जहाँ तक सम्भव था सोवियत-संघ ने पराधीन राष्ट्री और हाल के 
हुए स्वतन्त्र राष्ट्रों को मदद की | युद्ध के बाद पश्चिम के साम्राज्यवादी राज्य तुर्की का खात्मा ही 
कर देना चाहते थे। लेकिन सोवियत-पंघ ने ऐसे संकट के मौके पर तुर्की को मान्यता प्रदान 
करके उसे यथासम्भव मदद दी। चीन के लोग डा० सनयात सेन के नेतृत्व में अपनी पूर्ण 
स्वतन्त्रता के लिए भीषण संघर्ष कर रहे थे। सोवियत-संघ ने उनकी भी यथासम्भव मदद 
की | इसके अतिरिक्त सोवियत-संघ बराबर साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 
आयोजन करता रहा। इन सम्मेलनों में दुनिया के विभिन्न पराधीन राष्ट्रो के राष्ट्रवादी नेताओं 
को परस्पर सम्पक स्थापित कराने का मौका मिलता रहा। इसके फलस्वरूप इन राष्ट्रों के 
राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवततन आ सका । राष्ट्रो के मुक्ति सम्राम में सोवियत 
संघ की देन अद्वितीय है। 


रूस-अमन समझौता :-- १६३४ में सोवियत नीति-निर्धारको का पूर्ण विश्वास हो गया 
कि एक-म-एक दिन पएन्‍्हें जीवन-मरण का युद्ध लड़ना ही पडेवा । अतः अपनी आत्मरक्षा के 
लिए वे तैयारी करने लगे। यह तेयारी दो तरह की थी-सेनिक और कूटनीतिक | सैनिक 
तैयारी के अन्वर्गत सोवियत-संघ विधि उपायों से अपनी सैन्‍्य-शक्ति बढ़ाने लगा । ९ मई १६१५ 
का फ्रंको-रूसी अनाक्रमण-समझौता कूटनीतिक तेयारी की दिशा में पहला कदम था। फ्रांस 
ओर रूस के बीच सन्धि दो अवश्य हो गयी; किन्तु उनके पूर्ण सहयोग के मार्ग में काफी कठिनाई 
थी। फ्रांस के रूढ़िवादी अभी भी रूस से घृणा करते थे। यही हाज्ञव ब्रिदिशयू“जोपतियों 
की थी। वे समझते थे कि फासिज्म और साम्यवाद में संघप 'अवश्यम्मावी? है और वे उस दिन 
की ताक में थे जब हिटलर भूखे शेर की तरह रूस पर जा धमकेगा और उसकी दबाकर ही 
दम लेगा। ब्रिटेन के नीति-निर्धारक, जो वहाँ के पृ“जीपति वर्ग के हाथों की कठपु ली थे, 
सोवियत-संघ के साथ सहयोग करने के पक्ष में नहीं थे। इस हालत में फ्रांत चाहते हुए भी कुछ 
नही कर सकता था; क्योंकि हिंटलर के विरुद्ध उसको ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त नहो था।* 

उधर हिटलर भी रूस के विरुद्ध तेयारी करने में व्यस्त था। अब्टूबर, १६३६ में जमनी 
तथा इटली के बीच भिन्नता स्थापित हो चुकी थी, जिसको 'रोम-वर्लिन घुरी' कहते हैं। इसी 
वर्ष नत्रम्बर में जर्मनी ओर जापान के बीच कामिन्टने-विरोधो सन्धि हुई और १६३७ में 
इटली भी इस सन्धि में शामिल हो गया। इस तरह सोवियत-संघ॑ के विरुद्ध तथाकथित 
'टरोम-बलिन-टो कियौ-धुरी” की स्थापना हुई! हिटलर अपने उद्देश्य को छिपा कर रखनेवाला 
व्यक्ति नहीं था। बह बराबर यही बात कहा करता था कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
साम्यवाद की जड़ प्रथ्वी से उखाड़ फेंकना है। यह सुन कर ब्रिटेन और फ्रांस के नोति निर्धारक 
खुशी से फूले नहीं समाते थे। ऐसी स्थिति में स्टा/लन अकेले हिटलर या मुस्रोलिनी का सामना 
नही कर सकता था। अक्टूबर, १९३५ में सु्तोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। 
सोवियत-संघ ने राष्ट्रसंघ द्वारा इटली के विरुद्ध कड़ो कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन, 
ब्रिटेन और फ्रांस इसके विरुद्ध थे और इसलिए गझुसोलिनी को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया 
गया। जुलाई, १६३६ में स्पेन में णह-युद्ध धिड़ा । जमंनो और इटली ने स्पेन की गणवन्त्रीय 
सरकार के खिलाफ जनरल फ्रेंको को मदद देनी शुरू की । रूस चाहता था कि ब्रिटेन ओर 
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रेश्े अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धे 


फ्रांस स्पेन की गणतस्त्रीय सरकार कौ मदद करें । पर ये दोनों देश हस्तक्षेप न करने की नीति का 
अवलम्बन कर रहे थे। सोवियत-संघ ने गणतन्त्रीय सरकार की कुछ मदद की । लेकिन उप्तते 
क्या होता ? बिटेन, और फ्रांस तटस्थता की आड़ में चुप वेठकर स्पेन के गणतन्त्र के विनाश 
में सहायता करते रहे । १६३८ में जमनी ने आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया । लिटविनोव ने 
हिटलर के भावी आक्रमणों को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रद लेकित 
फ्रांस और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । इसी वर्ष हिटलर ने चेकोस्लोवा्किया 
को भी हड़पने का प्रयत्न किया । लिटविनोव ने चेकोस्लोवाकिया की रक्षा के लिए मिलजुत कर 
तैयारी करने की अपीज्न की । फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया में पहले से सन्धि थी । रूस के,घा4 
भी उसकी सन्धि थी; परन्तु वह उसकी सहायता तभी कर सकता था जबकि फ्रांत पते 
पहुँचता । पर ब्रिटेन हिटलर को सन्तृष्ट करना चाहता था और फ्रांस ब्रिटेन के सहयोग के बिना 
कोई कंदम- नहीं उठा सकता था। ऐसी हालत में रूस कुछ नहीं कर सका। फ्राँत और बिदेह 
ने सोवियत-संघ को बिना शामिल किये ही हिटलर के साथ म्यूनिख का समझौता कर लिया 
जिसके फलस्वरूप चेकोसलोवाकिया का अंग-भंग हो गया । मार्च; १६३६ में दिंटलर ने अवशि/ 
चेकोसलोवाकिया को भी हड़प लिया। इन सब घटनाओं से स्टालिन को (रा विखात हो 
गया कि परिचिमी राष्ट्र हिटलर को प्रोत्साहित करके सोवियत-संघ पर आक्रमण करवाना चाहते 
है। भ्यूनिज-सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोवियत-संघ को बुलाया तक नहीं गया था| हैंत की 
परिचमी देशों से सहयोग करने की नौति की व्यर्थता अच्छी तरह प्रकट ही गयी ।_ « 

मार्च, १६३६ में जब हिटलर समूचे चेकोस्लोबाकिया को निगल गया वी ब्रिटेन और 
फ्रांस की आँखें खुलीं। अब वे जमनो के खिलाफ गुट कायम करने की बात सोचने लगे। इस 
गुट में सोवियत-संघ को सम्मिलित करना आवश्यक था। पर सोवियत-संघ साफ-तवाक शब्दों 
में अपने लिए और बाल्टिक सागर के तटीय राज्यों के लिए गारन्ठी चाहता था, ब्रिटेन इसके 
लिए तैयार नही था। चेकोस्लोवाकिया के बाद पोलेंड की बारी थी। ब्रिढेन पोोंड को 
गारन्टों दे चुका था और वह चाहता था कि रूस भी उसको इस तरह की गारन्टी दे के पर 
रूस बिना उपयुक्त गारन्टी लिए कुछ करने को तेयार नही था और ब्रिढेन भी इस तरह 
कोई गारन्टी नही देना चाहता था । इसका स्पष्ट अथे यह था कि यदि जम नी बाल्टिक-सागर 
के तटीय देशों पर आक्रमण करते हुए रूस चढ़ बेठता तो ब्रिटेन और फ्रांत उसकी सहायता के 
लिए बाध्य नहीं थे। स्टालिन बेवकूफ नहीं था। मई में लिटविनोब ने विदेश-मल्त्री के पं 
से त्यागपत्र दे दिया और मोलोटोव उसके पद पर आया । इस घटना से पश्चिमी राष्ट्र की 
सबक नहीं ले सके। लिटविनोव कट्टर फासिस्ट-विरोधी था और वह किसी भी हालत 
जर्मनी के साथ सन्धि करने की तेयार नहीं होता । इसलिए स्टालिन ने उसे हटा देना ही 
ठीक समझा | रूस-जमेन वार्तालाप झुरू हो चुका था ।? 

रूस-जर्मन अनाक्रमण सन्धि:--२३ अगस्त को जम॑न परराषट्रमन्‍त्री रिवनद्रीप माली 
पहुँचा । “इसी समय साम्यवादियों के 'लोक मोर्चा! का नारा भी बन्द हो गया! मोलोटौव 
और रिबनट्रोप बहुत समय तक गुप्त वार्ताएँ करते रहे । उस दिन एक अनाक्रमण-सन्धि पर दोनों 
ने हस्ताक्षर किये। सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर 
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अहाशक्तियो की विदेश नीति श्र 


अकेले या किसी से मिलकर आक्रमण नहीं करेगा |” अगस्त को सुप्रिम सोवियत ने सन्धि का 
अनुभोदन कर दिया | 


समझौते के कारण :--रूस के साथ अनाक्रमण समझ्नौता कर लेना हिटलर की महान 
कूदनीतिक सफलता थी। इसके कारण पृ्वी मोच्त पर रूस के आक्रमण की आशंका का अन्त 
हो गया। फलस्वरूप अब हिटलर अपनी समृची शक्ति को पश्चिमी मो्चे पर मिन्नराष्ट्रों के 
विरुद्ध लगा सकता था। हिटलर अभी तक साम्यवाद का कट्टर विरोधी बना हुआ था | अभी 
तक उसका सारा जीवन सोवियत-संघ का विरोध करने और कम्युनिस्टों को कुचलने में लगा 
था। कामिन्टर्न विरोधी पेषद इसी नोति का परिणाम था | लेकिन १६३६ के समझौते ने इस 
सारी स्थिति को बदल दिया और कट्दर श॒न्न॒ एकाएक एक दूसरे से मित्र बन गये। इसके 
क्या कारण थे? इस महान कूटनीतिक परिवर्तेन का एक कारण यह था कि इस समझौते 
के दोनों पक्ष अन्वर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त से पुरी तरह परिचित थे। कृटनीति का मूल 
आधार अवसरवादिता होता है। इसमें कोई स्थायो शब्नु या मित्र नही होता; परिस्थितियों के 
अनुसार इसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है। इस समय मास्को में एक हो साथ सन्धियों 
के लिए दो वार्ताएँ हो रही थीं। पहली वार्ता ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांत और रूस के बीच में तथा 
दूसरी जमनी और रुस के बीच में थी। उस समय पोलेण्ड पर जम॑नी की आक्रमण की सम्भावना 
बढ़ गयी थी और इस लिए जम॑नी तथा ब्रिटेन-फ्रांस दोनों ही रूस का सहयोग प्राप्त करना 
चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस की और से रूस के साथ सन्धि कर लेने के बड़े प्रयास हुए, लेकिन 
इसमें सबसे बड़ी बाघा पोलेण्ड था । रूस की ओर से यह शर्त रखी गयी थी कि आक्रमण की 
दशा में पोलेण्ड में रूसी सेना को घुसने का अधिकार मिले। लेकिन पोलण्ड किसी भी दशा 
में यह नहीं चाहता था कि उसके किसी भु-भाग में रूसी सेनिकों का प्रवेश हो। पीलण्ड के 
इस रुख के कारण सन्ध-वार्ता में गविरोध पंदा हो गया और रूस जमेनी की ओर भुकने लगा । 


पोलैंड से भी बढ़कर रूस-जर्मन समझौते का कारण बाल्टिक राज्यों की स्थिति थी । 
१६१७ के रूस की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद बाल्टिक सागर के तौन राज्य इस्टोनिया, 
लेटविया, लिन्धुएनिया तथा फिनलैण्ड स्वृतन्त्र राज्य बन गये ये। रूस की सुरक्षा के लिए 
इन राज्यों की स्थिति बड़े महत्त्त्की थी . जब तक यूरोप की कूदनीतिक स्थिति शान्‍्त थी 
वबतक इन राज्यों को कोई भय नहीं था। लेकिन हिटलर के उदयोपरान्त स्थिति बदल गयी 
और १६३६ के आवे-थाते हिटलर का खतरा बहुत बढ़ गया था। हिंठलर बार-बार रूस के 
विध्वंस की बातें किया करता था । इन नवीन परिस्थितियों में वाल्टिक राज्यों को असाधारण 
सामरिक मह्त प्राप्त हो गया था । जर्मन के साथ संघर्ष की स्थिति में यदि ये राज्य जर्मनी का 
साथ दे दे तो रूस के लिए भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जा सकती थी। अतः आत्मरक्षा की 
दृष्टि से रूस इन राज्यों की सुरक्षा की गारंटी चाहता था। जमनो के विरुद्ध त्रिटेन और फ्रांस से 
मिलकर संघ बनाने में रूस ने यह शर्त रखी की या तो बाल्टिक राज्यों ओर फिप्लैंड को जमनो 
के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी दी जाय अथवा युद्ध छिड़ने पर इन राज्यों में रूस को 

], अनाक्रमण सन्धि के अतिरिक्त दोनों पश्चों में एक गुम सममौता भी हुआ था जिसके अनुसार 
जमेनी रूस को,फिनलेंड, इस्टोनिया, लेटबिया, पोलैंड का पुरी भाग और रूमा निया का बेसरेविया भरेश देना 
स्वीकार किया। ! 


७ थे 3024 अन्तर ष्ट्राय सम्बन्ध 


अपनी सेना ले जाने की सुविधा दो जाय। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस इसके लिए हैयार महीं हुए। 
अतएव सोवियत रूस के साथ सन्धि वार्ता को भंग कर देना पड़ा | स्टालिन को बोटे पर्तों 
की स्वतन्त्रता का अपहरण कर इस प्रकार का कोई ठोस प्रादेशिक लाभ देने को चेम्बरलेन या 
दलादिये तेयार नहों थे। अतः उनके साथ रूस का समझौता नहीं हो सका ! 


रूस जन समझौता ब्रिटेन और फ्रांस के लिए अनम्न बनश्धपात था। वे यह कल्पना भी 
नही कर सकते थे कि स्टालिन अपने जन्मजात शत्र्‌ और कट्टर विरोधी हिटलर से कोई समझौता 
कर सकैगा। लेकिन सोवियत संघ के सामने इसके अतिरिक्त कौई दूसरा चारा नही था। 
साम्यवादी रूस के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की ओर घृणा थी और उसके विकास में वे सदा सहायता 
देते रहते थे। म्युनिख समझौते के समय तो उनको नीति चरम सौमा पर पहुँच गयी! ऐसी 
हालत में जमंनी से किसी तरह का समझौत्ता कर लेना ही चित थ्य | इसके अतिरिक्त जर्मनी हे 
सन्धि करके रूस को बुछ ठोस लाभ प्राप्त हो रहा था जो उसकी सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवक 
थे। रुस भावी आक्रमण से भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए वाल्टिक राज्यों पर अपना 
प्रभुत्त रथापित करना चाहता था ! लेकिन पश्चिमो राष्ट्र इसके लिए तैयार नहीं ये, पर जमनी 
इसके लिए ह्वरत तेयार हो गया, क्योकि इसमें उसे पूवों मोर्चे की सुरक्षा का तात्कालिक लाभ 
था ओर उतका यह विश्वास था कि पश्चिमी राष्ट्रों को हराने के बाद बह रूस से लड़कर थे 
प्रदेश पुनः प्राप्त कर लेगा ।7 


नात्सी जमेन के साथ प्रगतिशील साम्यवादी राज्य सोवियव-संघ के इस सस्धि की कहीं 
कही बड़ी कडी आलोचना हुई है। कुछ लोग इसे सोवियत विदेश नीति के इतिहास में एक 
“काला धब्बा” मानते है। सोवियत-संघ से उस समय सहानुभूति रखने वाले एशिया के ईर्थे 
प्रगतिशोल राष्ट्रवादियों ने भी इसकी आलोचना की है ? वास्तव में जर्मन और सीवियत रुस में 
गठबन्धन एक अजीब बात लगती है। पर यदि हम उस समय की कृटनीतिक स्थिति की तह में 
जाकर विषय का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि स्टालिन ने जर्मनी के साथ समझोवा 
करके एक महान दूरदर्शिता का परिचय दिया । राष्ट्रीय सुरक्षा सफल विदेश नीति को कटी 
मानी जाती है और इस दृष्टि से रूस-जर्मन समझौता बिल्कुल उचित था । यह सोबियव विदेश 
नीति को सबसे बड़ी विजय और स्टालिन के तूफानी राजनीतिक जीवन की सबस्ते बड़ी सफर्दती 
थी ।* स्टालिन ने उस समय की अत्यन्त भीषण परिस्थिति में रूस को युद्ध की ज्वाला से दूँर 
रखने का प्रयत्त किया। जब सितम्बर, १६३९ में जमेनी ने पोरलींड पर आक्रमण किया 
और द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो रूस उसमें तटस्थ रहा ! 





. 4शंव पुप्र०गड00, उ2६870%6 4घाठ० सै६$०००७, 9: 78, 
2, 74एगा॥ए॥! जैकाणप, संड अ/०0०75%7%# ०9. 60, 
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अध्याय : ८ 
विश्व राजवीतति में पश्चिम एशिया 
( ९5६ 58यंग उ7ग ए०्जत एग702८५ ) 


पश्चिम एशिया का महत्त्व :-प्राचीन काल से ही पर्चिमी एशिया विश्ल राजनीति 
का तृफानी केन्द्र रहा है। इसने अनेक प्राचीन सभ्यताओ के उत्थान और पतन देखे हैं। यहीं 
पर मिस्र, मेसोपोटामिया तथा एजियन की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म, विकास और अन्त हुआ 
था। इसके अतिरिक्त पशिचमी एशिया ही विश्व के दो महान्‌ धार्मिक आन्दोलन-ईसाई तथा 
इस्लाम--का जन्म स्थान है। ऋरूसेड का ऐतिहासिक युद्ध यहीं पर हुआ था। मध्ययुग का 
अन्त होते-होते इस क्षेत्र का महत्त्व स प्त होने पर लगा हुआ था। लेकिन, आधुनिक 
आवागमन के साधनों के विकास के कारण इसका प्राचीन महत्त्व पुनः स्थापित हो गया । 


आधुनिक युग में नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था, जिसने इस भू-भाग के सामरिक 
महत्त्व को समझा । अपने मिस्रो अभियान के समय उसने स्वेज नहर के योजना बनायी, जिसको 
पन्नास ब्ष बाद डी लेस्पस ने बनाकर तेयार करवाया । इसके बाद के पश्चिमी एशिया का 
इतिहास इस महत्त्यपूर्ण अन्तर्रा्रीय जलमार्ग और इसके इर्द-गिर्द के भू-भागों पर अपना आधिपत्य 
अथवा प्रभावल्षेत्र कायम करने का यूरोप के महान्‌ राष्ट्री के बोच आपसी प्रतिदवन्द्धिता का 
इतिहास है। पर्चिमी एशिया को जमोन की तह में सखार का सबसे वडा पेट्रोलियम का भंडार 
हैं और आधुनिक युग में पेट्रोल के महत्ता पर कुछ कहना ही व्यर्थ है । इस बहुमृल्य पदार्थ के 
बबिना आज हम संसार को कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः बिश्व-राजनीति में पश्चिमी 
एशिया वा स्थान समझने के लिए हमें इन दो बातों-- रवेज नहर और पेट्रोल- पर अवश्य ही 
ध्यान देना होगा । . 
प्रथम विश्ञयुद्ध के पू्ष पश्चिमी एशिया का इतिहास तुकों-साम्राज्य का इतिहास हैं । 
इस महायुद्ध में इकरी जमंनी का पक्ष लेकर सम्मिलित हुआ था और जम॑नी के भाग्य के साथ ही 
उसके भाग्य का भी निर्णय हो गया । प्रथम विश्व-युद्ध में तु्कों साम्राज्य तहस-नहस और बर्बाद 
हो गया। युद्ध के समय मित्र-राष्ट्री को तु्कों-साम्राज्य की प्रजाओ की मदद को आवश्यकता 
थी। मित्रराष्ट्र इनको तुकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भड़काते थे और उनको तरह-तरह के 
आश्वासन दिये हुए थे। इनमें एक प्रमुख थाज्वासन यह था कि युद्ध में छुर्की की पराजय के 
बाद उन्हें स्वतन्त्रता दे दो जायगी । लेकिन, ठीक इसके विपरीत जब युद्ध चल ही रहा था, 
उसी समय मित्रराष्ट्र तुकों साम्राज्य का विभाजन करके उसे आपस में बाँ2 लेने की गुप्त सन्धि कर 
चुके थे। पेरिस की शान्ति-सम्मेलन में विल्सन के 'चौदह सन्नी! के १२ वें युत्न, मितराष्ट्रों के 
आशबासनों और इन गुप्त सन्धियों के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ही कठिन काम साबित 
१. १६४६ में भारत सरकार ने एक घोषणा द्वारा यह तय किया है कि अब सुदूर पूर्व ( 7४४ 88७ 
और मध्य पूत ( 809]0 20७ ) को क्रमशः पूद्ी एशिया और परिचमों एशिया कहा जाय! अवश्य इस 
पुस्तक में श्न्ददों ज्च्दों का न्यवहार होगा 


३५० अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


हुआ | अस्त में संरक्षण प्रणाली का आविष्कार कर इस समस्या का समाधान किया गया। इसके 

अनुसार सोरिया फ्रांस के संरक्षण में और इराक, जोर्डान तथा फिलिस्तीन ब्रिटेन के संरक्षण में 
चजन्ते गये । उधर मिस्र, सूड़ान, थमन, साऊदी अरब, अफगानिस्तान, फारस इत्यादि देशों पर 

पहले से ही ब्रिटेन का प्रमाव था। पराजित तुर्की के साथ पेरिस में जो सन्थि की गयो वह 

सेत्र की सन्धि के नाम ने प्रसिद्ध है। इसके अनुमार तुक्रों का एक बहुत बढ़ा भू-माग उसके 

हाथ से निकल गया और विशाल दुर्की-साम्राज्य एक बहुत हो छोटे देश के रूप में पतितत 

हो गया । | ि 


शान्ति-सन्धि के बाद विश्व राजनीति में पश्चिनी एशिया प्रमुख भाग लेने लगा। आी 
बीच उस क्षेत्र की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवत्तन हो चुके थे। इस क्षेत्र के निवादी पश्चिमी 
साम्राज्यवादी देशो के राजनीतिक और आर्थिक शोषण को चुपचाप सहने के लिए तयार नहीं 
थे! उत्तर पश्चिमी राज्य भी इनका शोपण करने के लिए कटिवद्ध ये। क्या मित्र, था 
सीरिया, क्या फारस, बया फिलिस्तीन सबको वे अपनी गुलामो की जंजीर में जकड़ लेना चाय 
थे। यहाँ तक कि प्रभुसत्तासंपन्न तुत्रों को भी अन्तर्रा्रीय राजनीति के भेंवरजाल में फ्रताकर 
परोक्ष रीति से गुलाम बनाने का प्रयास किया गया। एक तरफ स्वतन्त्रता के प्रेमी अपनी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए कराह रहे थे दो दूसरी तरफ से उनपर क्र,र दमन का चक्र चत्र मे. 
था। दो विश्ल-युद्धों के बीच पर्वमो एशिया का इतिहास इन्हों दो प्रवृत्तियों के बीच सी 
का इतिहास है । 


(३) तुर्की की विदेश नीति 


(#ठ्संहग एगार ण॑ ए'णायंत्री ए०छणााणे 


- युद्ध के बाद तुर्की की स्थिति-प्रथम विश्-युद्ध में जमंनी का पक्ष लेकर व्॒की भी ३4 मे 
शामिल हुआ था । लेकिन ३१ अक्टूबर, १६१८ को युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर उप्ते ऑल 
समर्पण करना पड़ा । पेरिस शान्ति-सम्मेलन में ठुकों के साथ समझौता करने के लिए जो सस्ि 
तैयार हुईं उसको सेत्र की सन्धि कहते है। अन्य शान्ति-सन्धियों की तरह सेत्र की सर्स्धि भी 
एक आरोपित सन्धि थी ।हुक़ीं का सुल्तान इस सन्धि की मान लेने के लिए टैयार था, नेंकिंग 
तुकीं के राष्ट्रवादी इसके एकदम विरुद्ध थे। इस राष्ट्रवादी तत्त्वों का नेता सुस्तफा कसा 
नामक एक व्यक्ति था। जिस समय तुक्रीं को सरकार सेब्न की सन्धि को स्वीकार कर रही व 
उस समय सुस्तफा कमालपाशा अनातो लिया में इन्सपेव्टर-जनरल के पद पर कार्य कररेही धा। 
उसका बिचार था कि झुककों को यह सन्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए और यदि आवशक्ता ही 
तो युद्ध को फिर से प्रारम्भ करके इसका सुकाबला करना चाहिए। छुकों के देशभक्त उये 
जिचारो से सहमत ये । कमालपाशा तत्कालीन सरकार की कमजोरियों से भलीभांति परिचित 
था। उसके खयाल में जबतक यह सरकार कायम रहेगी तबतक छ॒कीं संत्तार में अबता उचित 
और गौरवपूर्ण स्थान नही पा सकता था! अतः अनातो लिया में उसने छुलवानी संरकार ह 
बिदद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा करके एक स्व॒तन्त्र समानान्तर सरकार की स्थापना कर ली, जिता 
राजधानो अन्कोरा बनायी गयी। कमालपाशा ने साफ-साफ शब्दों में सेब्र की सरिध स्वीकार कर जे 
से इन्कार कर दिया। 9.28 पु 


विश्व राजनोति में पश्चिम एशिया रषरै 


ऐसी स्थिति में यूनानी प्रधानमन्त्री वेनिजेलास ने “मित्रराष्ट्रों के सामने यह प्रस्ताव रखकर 
उन्हें इस बात्त के लिए राजी कर लिया कि तुर्कों से सेन की सन्धि स्वीकार कराने के लिए एशिया 
माइनर स्थित स्मर्ना के प्रदेश पर यूनानी सेना कब्जा कर ले। ब्रिटेन इसके लिए यूनान को 
कर्ज देने को तेयार हो गया । इटली भी इस अपविम्न कार्य में सहयोग देने के लिए तेयार था| 
बुछ ही दिनों में इन दोनों देशों की सेना तर्कों की भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए चल 
पड़ी। अपने कट्टर और अत्यन्त घुणित शत्रुओं द्वारा ठुकों की भूमि पर इस प्रकार अतिक्रमण 
किये जाने पर तुर्की ने बहुत रोष प्रकट किया। इस रोप के फलस्वरूप कमालपाशा का नेतृत्व 
और भी मजबूत हो गया। वह साम्राज्यवादियों से लोहा लेने के लिए तेयार हो गया । 
यूनान और इटली की सेना दुर्को में बढ़दी गयी और अगस्त, १९२० में मित्रराष्ट्रों ने तुकों 
के सुल्तान से सेत्र की सन्धि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया | पर कमालपाशा ने यूनान और 
इटली के साथ युद्ध जारी रखा। कुछ दिनों के बाद यह अनुभव करके कि तुर्की के साथ युद्ध 
जारी रखना व्यर्थ है, इटली की सरकार ने लन्दन में कमालपाशा के प्रतिनिधि के साथ शुप्त रूप 
से यह समझौता कर लिया कि हुक के सारे प्रदेशों से इटली की सेनाएँ वापस बुला ली जायेंगी । 
अब भेदान में अकेला पूनान ही वच रहा। १६१६ से १६२१ तक छुकेों और यूनान में युद्ध 
चलता रहा । 
इसी बीच मित्रराष्ट्रीं के बीच मत्भेद पेदा लो गया । १६२२१ में वोल्शेविक रूख ने कमाल 
सरकार को मान्यता प्रदान कर दी । इसके पहले अक्टूबर, १९२० में यूनान के राजा अलेक- 
जेण्डर की मृत्यु एक पालतू बन्दर के काटने से हो गयी । इसके बाद यूनान में आम चुनाव 
हुआ। फलस्वरूप वेनिजेलास-सरकार का पतन हो गया और जर्मनी का समर्थक कान्सटेन्टिन 
यूनान की गद्दी पर बेठा। विविध कारणों से मित्रराष्ट्रों की सहानुभूति कान्सटेन्टिन के प्रति 
नहीं हो सकती थी । इटली कमालपाशा से समझौता कर चुका था और १६२१ में फ्रांस ने भी 
कमालपाशा सरकार के साथ एक सन्धि कर ली। यूनान की मदद करनेवाला थब कोई नहीं रहा । 
यूनानियों को धोरे-धीरे पीछे खदेड़ दिया गया और सितभ्वर, १६०२ में झुस्तफा कमाल ने एशिया 
की भूमि से अन्तिम यूनानी सेन। को भी मार भगाया | फ्रॉस ओर ब्रिटेन अब यह अनुभव करने 
लगे कि हुकों के साथ झगड़ा जारी रखना वेकार है। वे अब इस फिक्र में थे कि हुकीं के साथ 
समझौता करके उससे कुछ ऐसी आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त कर ली जायें जिससे फ्रांस और ब्रिटेन के 
पू/जीपतियो को उस देश का आर्थिक शोषण करने का मौका प्राप्त होता रहे । ऐसी स्थिति 
में यूनान और हुकों के बीच विराम-सन्धि करा दी गयी और इस तरह लुसान में होनेवाले शान्ति- 
सम्मेलन के लिए रास्ता तेयार हो गया । 
लुसान की सन्धि--तु्कीं की नयी सरकार के साथ सब विवादग्रस्त मामलों का नये 
सिरे से निवदारा करने के क्षिए २० नवम्बर, १९२२ को स्विदजरलेण्ड के मन्‍्यतम नगर लुसान 
में एक सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें माग लेनेवाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटलो, यूनान, जापान 
अमेरिका, रूस, रूमेनिया, यूगोस्लाविया ओर तुर्को थे। बहुत वाद-विवाद के बाद २५ शुलाई 
१६२३ को एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ जिसको लुसान की सन्धि कहते हैं। इस सन्धि के 
अनुसार पूर्वी प्रेस, स्माना, अडेलिया, अनातोलिया इत्यादि प्रदेश, जो सेन्र की सन्धि के अन्तर्गत 
विविध यूरोपीय राज्य को दे दिये गये थे, एु्ों को पुनः वापस मिल गये । क्षत्रिपूर्ति की रकम में 


रैषरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भारी कमी कर दी गयी | कुर्दिस्तान पर तुकों का प्रभुत्व मान लिया गया और इराक वा हुकों 
की सीमा निश्चित करने का प्रश्न मविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया । सेन्र की सन्धि 
द्वारा वॉसपोरस और डार्डेनल्म के जलडमरस्मध्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण कायम किया गया था। 
लुसान-सन्धि के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दृष्टि से इस पर तुर्की का अधिकार 
स्त्रीश़्ीर कर लिया गया । पर तुर्की जलडमरूमध्यों के आस-पास कैबल किलावन्दो नहीं कर 
सकता था। संसार के सभी देशों के जहाज इस मार्ग से आ-जा सकते थे। इस प्रकार हुमान 
की सन्धि के द्वारा मित्रराष्ट्रो और हुक्कीं का झगड़ा समाप्त हुआ । इस सन्धि को विशेषता वह 
थी कि यह आरोपित सन्धि नही थी, वल्कि बातचीन के द्वारा तय की गयी थी और इसलिए बुद्ध 
के बाद होनेबाली अन्य सन्धियों की अपेक्षा अधिक रढ़ और स्थायी थी। एक विद्वान लेखक के 
शब्दी में * सेत्र की सन्धि को पृर्णतया नष्ट कर उसके स्थान पर लुसान की सन्धि करना कमाल 
पाशा की अन्दर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी विजय थी /” दो सौ सालो से तुर्की “बूरोप का मरीज! 
कहलाता था ओर परिचमी राष्ट्र इस काल में निरन्तर उत्तको लूटने का प्रयास करते आ रहे ये। 
बह जमाना अब ममाएप्ठ हो गया । 


तुक्ों की विदेश नीति के मूल आधार--लुसान सन्धि पर हस्ताक्षर करमे के बाद 
कमालपाशा का ध्यान आन्तरिक पुम॒निर्माण की ओर आकष्ट हुआ और उसके प्रयास से कुछ ही दिनों 
में हुकों एक आधुनिक राज्य वन गया । आन्तरिक सुधार करने;के साथ-साथ कमालपाशा के लिए 
यह स्वाभाविक ही था कि वह तुक़रों के लिए एक आदर्श विदेश-नी वि का अवलखन करे | कमाल 
पराशा का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह नवजात हुकी रिपब्लिक का बाह्य और आर्य 
खतरी से रक्षा करे । इसके लिए यह आवद्ययक था कि वह पुराने दुों-ताम्राज्य की भाक्रमपकरारी 
ओर साम्राज्यवादो विदेश नीति का परित्याग कर दे । रिपब्लिक को स्थापना के बाद राष्ट्री 
स्वतन्त्रता की रक्षा वो हो विदेश नीति का एकमात्र उद्देश्य था।. पुराने साम्राज्य को फिर पे 
स्थापित करने का अब प्रइन ही नहों था । कमालपाशा का विचार था कि तुर्की को साम्राज्य मे 
कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए पुरानी हुकों साम्राज्य की बिदेशनीति के मूल तत्व अखित 
इस्लाम आन्दोलन? (987 ड0्वा ैश०/८०४९७॥) का सर्वधा परित्याग कर दिया गया | कमालपाशों 
के विचार में राजनीति और धर्म एक दूसरे से सुक्त होना चाहिए। १६३३ में दुकों के 
विदेश-सचिव ने कहा कि हमलोग आन्तरिक या बाह्य किती भी नीति में धर्म का प्रयोग नहीं 
करना चाहते हैं । संक्षेप में, धर्म-निरपेक्षता नवीन ठुकों की विदेश नीति की एक विशेषता बनी । 

युद्ध के बाद तुर्की के साथ मित्रराष्ट्री ने जो अत्याचार किये ये उप्के फलस्वरूप जन्‍म ते 
ही स्वतन्त्र दर्की साम्राज्यवाद का व्रिधी हो! गया । ब्रिटेत और फंस का प्रोल्माहन पाकर ,जूताने 
ने किस प्रकार तुर्की पर आक्रमण कर दि०ा था), इसको हमलोग देख चुके हैं 

मोसुल-विबाद को लेकर साम्राज्यवादी विरोधी भावना और भी पृष्ठ हो गगी। देतान 
सन्धि द्वारा यह तय हुआ था कि तुर्कों और इराक की सीमा नौ मास के अन्दर एुकों ्रौर 
ब्रिटेन के एक मैत्रीपूर्ण समझौते के अनुसार निर्धारित किया जावगा । इराक उस समग्र त्रिडिय॑/ 
संरक्षण में था और द्रसलिए ब्रिटेन मोसुल का क्षेत्र इराक में सम्मिलित करना चाहता था। हें 
कमालपाशा का कहना था कि मोसुन्ष धुर्की का अभिन्‍न अंग है और उत्तड़ो कोई अलग नहीं कर 
सकता । जब ब्रिटेन और दुु्चों में सममौता नहीं हो सका तो यह मामल! राष्ट्रमंप में भेजा संया। 


विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया श््छ 


राष्ट्रतंघ ने अपना निर्णय ब्रिटेन के पक्ष में दिया । तुकी देशभक्ती का यह सारा काण्ड एक 
संगठित साम्राज्यवादी पड़यन्त्र जैसा प्रतीत होता था। ऐसी स्थिति में उसका साम्राज्यवाद 
का विरोधी होना आवश्यक्र था। इस प्रकार नवीन तुझ्ीं की विदेश नीति के चार स्तम्भ थे $ 
भर्मनिरपेक्षता, साप्ताज्यवाद का विरोध, राष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था । 
दो विश्वपुद्धी के बीच में <न्‍्हों चार मूल आध रो पर तुकों गणराज्य को विदेश नीति विकसित हुई । 
तुर्कों की विदेश नोत में साप्राज्यवाद विरोधी तत्त्व का क्षेत्र कोई सोमित नहीं था । इसका 
एक अर्थ तुकों पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रोति से किसी प्रकार के साम्राज्यवाद को कायम होने से 
रोकना था । इसका दूसरा मतलब हुर्क़ी को पुरानी साम्राज्यवादी नीति का परित्याग भी करना 
था । साप्राज्यवाद विरोधी होने का मतलब यह भी था कि ससार के पराधीन देशों के स्वतन्त्रता- 
संग्राम के प्रति सहातुभूति प्रकट की जाय और उन्हें यधातरम्भव नेतिक और कृटनीतिक सहायता 
दी जाय । अन्य देशों के साथ हुकों ने जो सन्धियाँ कीं उनमें इस भावना को ययासम्भव स्थान 
दिया गया। 
सोन्‍्त्रों (४०१४००९) की सल्धि :--राष्ट्रीयय की भावना धर्कोंनविदेश नीति को 
प्रभावित करती रहती । हुझीं के समाचार पत्र इस बात को बराबर दुहराते रहे कि जलडमरूमध्यों 
पर छुकीं के अधिकार को किसी प्रकार सीमित करना उसका राष्ट्रीय अपमान है। लुसान-सन्धि 
के द्वारा यह तय किया गया था कि तुर्की जलडमरुमष्य के थास-पास किलायग्दी नहीं कर 
सकता है। १६३६ में तृकों ने सम्बन्धित राज्यों के सम्मुझ यह प्रस्ताव रखा कि थे दस बात को 
अमुमत्ति दें कि तुर्की इस प्रदेश में अपनी इच्छानुभार विलावन्दी बर सके । स्विद्जरलैंद के 
मोस्त्रो नामक स्थान में इस प्रश्न पर बिचार हुआ और तुकों को किलाबन्दी करने की अमुमत्ति 
दे दो गयी । हुं को यह अधिकार भी प्राप्त हुआ कि युद्ध के समय वह उभय पक्ष के जंगी जहाजों 
को इस जलमार्ग से आने-जाने से रोक सके । इस समझोते के परिणामस्वरूप ठुकों के मामलों से 
विदेशी हस्तक्षेप का अन्‍्द हो गया । 
रूस के साथ सम्बन्ध :--अन्तर्राट्रीय परिस्थिति के कारण दुवों और सोपियठ संप में 
मित्रता स्थायित होने की दिशा में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुईं! जिस समय हुफों यई 
कठिनाइयों से घिरा पष्ठा था और यूनान की सेना छसकी भूमि को रौंद रही थो बैसे किन 
समय में सोबियत-रूस ही एक ऐसा देश थ। जिसने समाल-सरकार को मान्यता दी थी। युद्ध के 
बाद हुकी के साथ दुब्पंबहार तथा मोझुल-विवाद में साप्राब्यवादियों के पदयन्‍्च के कारण तुर्रे 
का यह विश्वास हो गया था कि पश्चिमी राष्र उसको हंग बरने के लिए कृतसंब्हप हैं। इसके 
अतिरिक्त दुकों और सोवियत-संघ दोनों के साथ राष्ट्रों बी मंडलो में यूत' छेसा स्यपह्ार किया 
जाता था । दोनों देश इस स्थिति से अपने को निकालना चाहते ये। अतः १६३१ में ही दोनों 
देशों की सरकारों ने मास्दों में एक मित्रता सन्धि पर हम्ताज्षर मर दिये थे । इस संधि के घबुू 
सार दोनों ह्म्ठाप्तर्मर्त्तायं ने इस बात को मान लिया हि एशिया के विभिन्न देशों शो रबनरपर 
होने का अधिक) है| इसके बाद दोनो देशों के गाजमीमित और सेमसिक पिशेषश एप दूशरें के 
: देश में ध्रमण मरते रहे। १७ दिश्म्स, १६७२० यो दुररोंविदेश मरगी वेरिय गदा कौर वहीँ 
सोपिपत-मंघ के प्रतिनिधि से मिलकर एक मिह्ता मधा धताइमदनान्यि पर हस्ताज्षा शिया 
संघि दस साल के लिए यो गयी थी; किस्दु द्रापश्वजता पहने पर इसे पूछा दररादा भी शा सरदा 





# 


रैपुरे हु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दी 
न्ध्छ 


बहुत ही महत््पृर्ण थी; क्योंकि विगत दो सौ वर्षों से दोनों देश एक-दूसरे के 
थै। 

' में पेरिस-सन्धि को दृह्ताकर इसकी अवधि दस साल के लिए और बढ़ा दी गयी 
और ७... /तौर पर दोनों देशो का सम्बन्ध अच्छा बना रहा । पर जहाँ तक आनन्‍्तरिक राजनीति 
का सम्बन्ध था, हुकों-सरकार साम्यवाद का कट्टर विरोधी बनी रही। वास्तव में तु्कों के शासक 
बर्ग के अधिकांश व्यक्ति कुलीन घराने के थे और इसलिये साम्यवाद का विरोध करना अपना 
कर्तव्य समझते थे । इसलिए सोवियत संघ से कोई महत्त्वपूर्ण जाथिक सहायता नहीं ली जावी 
थी । जब तुकों में साम्यवादी प्रचार बढ़ने लगा तव कमालपाशा परिचमी राष्ट्रों के साथ भी घना 
सम्बन्ध स्थापित करने की बात सोचने लगा ।* 


अन्‍य यूरोपीय देशों से सन्धिर्भ :--१६र८ में हुकी ने इटली के साथ मित्रता की 
एक सन्धि की । १६२९ में फ्रांस के साथ भी एक सन्धि हो गयी | इसके अनुमार तुर्की -सीरिया- 
सीमान्त पर हुकी के पक्ष में कुछ परिवर्तन हुए! १६२७ में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने 'लोद्ं 
जहाज से सम्बन्धित फ्रांसीसी-तुकी-विवाद पर अपना निर्णय दिया जो ह॒क्रीं के पक्ष में था। इतते 
राष्ट्रसंध में तुकों का विश्वास बढ़ा और १६३२ में वह इसका सदस्य बन गया । 


अमेरिका और तुर्की :--युद्ध के बाद अमेरिका और ह्॒कीं का सम्बन्ध कुछ विचित्र था। 
यद्यपि दोनों राज्यों में किसी ने विधिवत्‌ युद्ध की घोषणा नही की थी, फिर भी दोनों के कूदनी- 
तिक और व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद हो गये थे। इस सम्बन्ध को पुनःरथापित करने के लिए 
एक नयी सम्धि की आवश्यकता थी । अमरीकी सिनेट में कई वर्षों तक हुकीं के साथ संन्धि करने 
के विषय पर बहस चलती रही | लेकिन, इसका कोई नतोजा नहीं निकला । इसी बीच करों 
उन देशों के मालों पर अत्यधिक कर लगाने लगा, जिनके साथ उनका कूटनीतिक सम्बन्ध नह 
था । अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए अन्त में अमेरिका को १६२७ में हुर्की के वाव 
सन्धि करनी पड़ो । ठुर्कों की राजधानो में एक अमरीकी राजदूत रहने लगा | 

तुकों के पड़ोसी राष्ट्र :--१६३० में हुकों और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता 
हुआ । इसमें इस बात को मान्यता दी गयी कि तुकों पश्चिमी एशिश के राष्ट्रीय आन्दोलनों का 
नेता है। १९२१ में तुक्रों, फारस और अफगानिस्तान के बीच एक मेत्री सन्धि हुई । १६२६ में 
फारस के साथ एक दूसरी संधि हुई ! 

तुकों और वाल्कन-प्रायद्वीप के राज्य :--वाल्कन-प्रायद्वीप की राजनीति में दिलचसी 
लेना हु्की के लिए बिलकुल स्वाभाविक था। १६२३ में हंगसे और १९६२४ में आर्ट्रिया के 
साथ उनकी मेत्री-सन्धि हुई । यूमान, यूगोस्लाविया और बुल्गेरिया के साथ द्॒क़ीं का कुंचे विरोध 
था। १६२५ में यूगोस्लाविया और बुस्गेरिया के साथ मेत्री सन्धि पर हस्ताक्षर करने के कई 
दिवकतों को दूर कर दिया गया । १६२८ में इटली और १६२६ में यूनान के साथ हीं की संधि 
हुईं इसके अनुमार हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह वचन दिया कि वे शान्तिपरर्ण ढंग से अपने श्गड़ीं 
का फैसला करेंगे। १६३३ में यूनान और तुक़ीं में दस वर्ष के लिए एक सन्धि हुईं। फलस्वह्ा 
दोनो देशो के सम्बन्धों में काफी सुघार हुबा । हुक का सम्बन्ध बाल्‍्कन-प्रायद्वीप के देशों के 

३, 8, ए. कुपंक्ाथ, 2फर राद्वा8 ख०४, ए. 403, 
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विश्न राजनीति में पश्चिम एशिया र्‌०७, 


साथ इतना अच्छा हो गया कि चह बाल्कन देशों के सम्मेलनों में भाग लेने लगा। यहाँ तक कि 
वित्तीय वाह्कन सम्मेलन का अधिवेशन सुर्कों को राजधानी में ही हुआ था और तुककी वाह्कन-गुट 
का प्रमुष सदस्य हो गया। 


युद्ध फे अवसर पर :--१६३३ में हिटलर जर्मन का प्रधान मन्‍्त्री बना और उसके बुछ 
ही दिनों बाद युद्ध के बादल मंडराने लगे। सम्भावित आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए 
जुन, १६३६ में तुक्कों ने फ्रांस के साथ एक अनाक्रमण सन्धि की ! इसके साथ ही ऑग्ल-तु्कों “सम्बन्ध 
में काफी सुधार होने लगा । जब १६३८ में ब्रिटिश सम्रादु का राजतिलक हुआ ती उस अवसर 
पर तुकों का प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हुआ । मई, १६३८ में तुकों और ब्रिटेन के बीच एक 
व्यापारिक समझौता हुआ । इसके अनुसार ज्िटेन ने तु्कीं को कर्ज देने का बादा किया । १६३६ 
में इन दोनों देशों के बीच भी एक अनाक्रमण संधि यर हस्ताक्षर हो गया। अब अगस्त, १६३९ 
में हिटलर और स्टालिन के बीच समझौता हुआ तो इस घटना से हुकों को काफी दुःख हुआ 
और पघह रूस से सतक॑ रहने लगा । इसी साल रूस के अनेक अनुरोध पर भी दुकीं उप्के साथ 
सन्धि करने को तैयार नहों हुआ । जब द्वितीय विद युद्ध छिड़ा तो हकों ने तटस्थ रहने का 
प्रयास किया और इसमें उसको सफलता भी मिली । 


(२) फिलिस्तीन की समस्या (श्श्वै०्छ+ंघ९ 27०८) 


फिलिस्तीन यहूदियों का भूल निवास-स्थान है। शुरू में वे यही रहते थे और यहाँ से 
संसार के कोने कोने में फैसे थे । इन यहूदियों की सबसे बड़ी अभिलापा फिलिस्तीन को अपना 
राष्ट्रीय घर बनाना था। उनकी यह आशा अभी लुए नहीं हुई, बलल्‍्क समय को प्रगति के साथ- 
साथ और भो बलवती होती रही । उन्‍नीसवो शत्ताब्दी में बाहर से असंझुय यहूदी फिलिस्तीन में 
आकर यस गये । रूस और पूर्वी यूरोप में बसे यहूदयी में फिलिस्तीन छौटने की भावना सबसे 
अधिक प्रवल थी; क्‍योंकि इन देशों में उनपर घोर अत्याचार होता था। १८६६ में डा० थियो- 
डोर हण्ल (॥॥60067 छछो) द्वारा 'फिलिस्तीन लौदो! आन्दोलन को एक निश्चित राजनीदिक 
रूप दे दिया गया। उन्‍होंने अपनी 'एक यहूदी राज्य” नामक पुस्तक में लिखा “इतिहास साक्षी है 
कि हमलोगों के राष्ट्रीय चरित्र का स्तर बहुत ही ऊँचा रहा है । यहूदियों की राष्ट्रीयता को बर्बाद 
नही किया जा सकता | यहूदियों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और विश्वच्यापी समस्या 
बनकर ही इसका समाधान किया जा सकता है ।” १८५९७ में यहूदियों का एक सम्मेलन स्विदृ- 
जरलैंड में हुआ। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में 
एक राष्ट्रीय धर! की माँग की गयी । १६०९ में रूसी यहूदियों पर घोर अत्याचार क्रिया गया । 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऊगन्दा में बसने की अनुमति दे दी ५ पर यहूदी लोग फलिस्तीन में ही 
बसना चाहते थे ओर उनका यह आन्दोलन बीसबीं सदी के प्रारम्भ में काफी मजबूत हो गया । 

चैलफोर-घोपणा :--ब्रिेन की यहूदी आन्दोलन से काफी सहानुभूति थी। वह अरबों 
के बीच में ऐसे देश का सुजन कर लेना चाहते थे जो सुगमता से ब्रिटेन के प्रभाव में रह सके । 
महायुद्ध के समय फिलिस्तीन का विस्तृत-भू-भाग अेंगरेजों के कब्जे में ब्रा गया । यहूदियों के 
प्रति अपनी सहामुभूति प्रकट करने के लिए. २ नवम्बर, १६१७ को लाई बैलफोर ने ब्रिटिश- 
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रष६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश-सरकार फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्र 
निवास स्थान की स्थापना के पक्ष में है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह” भरसक प्रवल 
करेगी ।” इजराइल की उत्पत्ति का बीजारोपण इसी घोषणा में हुआ था । 


फिलिस्तीन पर त्रि टिश-संरक्षकता :--पेरिस शान्ति-सम्मेलन में डा० बीजमान के नेहत 
में यहूदियों का एक प्रतिनिधिमण्डल अपनी माँग रखने के लिए पेरिस पहुँचा । शान्वि-सम्मेहन 
से एकत्रित परिचमोी राज्यों की सहानुभूति यहूदियों के पक्ष में थी । इसका एक कारण यह था 
कि यहूदी रूस के प्रबल विरोधी थे। शान्वि-सम्मेलन में फिलिस्तीन पर ब्रिटेन की संरक्षगा 
स्थापित करने का निर्णय हुआ । इस निणय में बेलफोर-उद्घोषणा को अक्षरशः मान लिया गया 


हे एशिया के 
सरक्तित दो 
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रृद्धित चेन सउ्ड्ा 
लटिर रक्त पत्र (ये 
अलीणी सेककषतवरैत [+7] 





था । फिलिस्तीन में संरक्षण प्रणाली स्थाप्रित करने को शर्तों के अनुसार संरक्षक राज्य की मे 
कत्तव्य निर्धारित किया गया कि बह उम्र देश को ऐसी राजनीतिक, प्रशाममिक और आर्पिर 
स्थिति में रखे कि यहूदियों के लिए स्वदेश स्थापित करना सम्मव हो सके तथा इतके सायतीः 
साथ किलिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहे 


फिलिस्तीन पर ब्रिटिश-संरक्षण कायम होने से ब्रिटेव को कई लाभ हुए। गम 
दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्तत था । उस रामय मित्र में राष्ट्रीय आन्दोलन-वी बेर 
से चल रहा था । इग कारण ब्रिटेन यह भरोधा नहीं रख सकता था कि मिस्र में सेना रादनों छाई 
लिए सुरक्षित ३ ! पर किलिस्वीन पर संरक्षतरा कायम हो जाने के बाद ब्रिदेन यहाँ अपनी सेना 
निर्ियन्त रूप से रख सकता था। वहाँ से केवल स्वेज नहर पर ही कब्जा कायम रखता की 
नहीं हो गया, अपिदु यह अपने पूर्वी साम्राज्य को सुरक्षा के सम्बन्ध में मो बहुत कृधे विद 


विज्ल राजनीति में परिचम एथिया श्५७ 


हो गया। ब्रिटेन का प्रोत्माहन पाकर लायों को सका में यहुरी फिलिश्तोन जाकर बसने लगे । 
यहूदियों का यह आवागमन फिलिस्तीन के वहुसंदयरु निरासों अरबी को परधन्द नहीं था। हर 
दृष्टि से यहूदी उनपे बढ़े-चढ़े थे और छतको भय था कि कहीं आगे चन्नकर सम्प यहूदी पिछड़े हुए 
असबों पर अपना शापिपत्य न कायम कर लें। इस कारण फिलिस्तीन में शीध्र ही जातियत 
विरोध की थरिन प्रज्ज्वलित हो छठी | अग्रिल, १९२० में संरक्षण प्रणाली के एलान होने के तरत 
बाद गेह्सलम में यहूदी-पिरोधी दंगे हो गये और १६२१ से १६२५ वक जातिगत अनेक छपद्रव 
होते रहे । 
संरक्षण पद्धति को यहूदी सम्बन्धित शर्तों को पूरा करना कठिन काये था। युद्धकाल् में 
अपने लाभ के लिए मित्रराष्ट्रों द्वारा अस्यों को राष्ट्रीय महत्वाकीक्षाओं को प्रोत्ताहित किया गया 
धा। किनहु यहूदियों के दिये बचन और अरबों को दिये गये आझ्ासन में परस्पर विरोध था 
ओर इसलिए भभिष्य में कठिनाइयों का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था। २१६१६ में फिलिस्तीन 
में वस्तुव) अरब लोग ही निवास करते थे । पर संरक्षण पद्धति स्थापित होने के बाद इस देश का 
द्वार यहूदियों के लिए खुल गया और छुद्द ही दिनों में फिलिस्तोन विश्व भर के यहूदियों की राष्ट्रीय 
गतिविधि का केन्द्र बन गया । यूरोए में आर्थिक संकट के प्रारम्म होने के कारण फिलिस्दीन में 
यहूदियों का आगमन और भी बढ़ गया । इसके अधिरिक्त यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में बसे हुए 
यहूदियों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी । वे लोग घन, शिक्षा और संस्कृति 
की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्षा बहुत आगे यढ़े हुए थे । जर्मनी, पौलैंड, हंगरी इत्यादि 
देशों के लोग घनकी ऊँची स्थिति की ईर्ष्या को दृष्टि से देखते थे और इसलिए उनको भगाने 
का यधासम्भव प्रयात करते रहते थे। जम॑नी में नात्मी-क्ान्ति के बाद यहूदियों में भगदड़ मच 
गयी। यहूदियों को यम्त्रणाएँ देना नात्यी-पार्टो का सिद्धान्त ही था। हिटलर यहूदियों की 
गतिविधि को प्रथम विश्व-्युद्ध में जमंनी की पराजय का एक अग्युज कारण बतलावा था और छन 
पर तरह-तरह का अत्याचार करना अपना कर्तव्य मानता था। जर्मनी में यहूदियों का टिकना 
बिल्कुल असम्भव हो गया। वे जर्मनी छोड़कर तेजी से भागने और फिलिस्तीन में आकर बसने 
लगे । १६१६ में फिलिस्हीन में यहूदियों की संख्या कफ्रेवल तिरासी हजार थी । पर १६३४५ के अन्ध 
तक यह संख्या सैंतीस लाख तक पहुँच ययी और यदि अधिकारीगण इस बाढ़ की कड़ाई से नहीं 
रोकते तो यह संख्या और भी अधिक बढ़ जाती ।* 
राजनीतिक और सभ्यता की इष्टि से यहूदों लोग अरबों से काफो बढ़ें-चढ़े थे । प्रनका 
राजनीतिक संगठन काफी दृढ़ था । वे संगठित और उन्‍्नतशील थे । उनके प्रयास से फिलिस्तीन 
पश्चिमी एशिया एक सुख्य वाणिज्य-केन्द्र बन यया। इसके विपरीत अरब लोग यशिक्षत्र, 
असंगठित्त और पुजीहीन थे तथा वे यहूदियों की बराबरी नहीं कर सकते थे । यहूदियों के आयमन 
के कारण अमने ही देश में वे हीम वन रहे थे। अतः वे इसका विरोध करने झ्गे । फलस्वरूप, 
फिलिस्तीन में बराबर उपद्रव होने लगा । प्रायः ऐसा होता था कि अरब लोग पहले यहूदियों पर 
आक्रमण करते । इन दंगों में प्रिटिश-शासन की सहानुभूति स्वभावतः यहूदियों के पक्ष में होती 
थी और एनका पक्ष लेकर ब्रिटिश-पुलिस और सेना बरवों पर घोर अत्यानार करती धी। युद्ध 
के बाद फिलिस्तीन का इतिहास इन्हों दंगो और बलबों की कहानी है । 
3, 8, पर, डा एए.. थे, 99 4396-97, 
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साम्राज्यवादी ब्रिटेन की स्थिति इन दो जातियों के बीच में थी। फ़िलिस्तीन का 
शासन-अबन्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक मन्त्रालय के अन्दर था और एक ब्रिटिश हाई कमिलझर वहाँ 
के शासन के लिए जिम्मेदार था। १६२२ में सर हट सेसुएल फिलिस्तीन का हाई कमिलर था। 
१ सितम्बर, १९५१२ को उसने एक विधान की घोषणा की, जिसकी मुख्य बार्ते निम्नलिणित 
थी ; (१) फिलिस्तीन पर शासन करने के लिए एक हाई कमिइनर हो । वह एक कार्यकारिणे 
समिति, जिसके सदस्य उसके द्वारा मनोनीत हो, की सहायता से शासन करे। (२) काबू 
बनाने के लिए एक विधान-मंडल हो, जिसमें कुछ सदस्य जातियों के अनुपात के अबुसार 
निर्वाचित और कुछ हाई कमिइनर द्वारा मनोनीत हों | अरब-लोग इस विधान से सन्हृष्ट नहीं हुए। 
वे फिलिस्तीन को एकमात्र अपना देश समझते थरे और इसलिए स्वशासन का अधिकार माँगने 
लगे। उनकी दूसरी मांग थी यहूदियों की बाढ़ को रोकना | अतः उन्होंने १९२२ के विधान को 
अस्वीकृत कर दिया ! इसके बाद हाई कमिइनर निरंकुश रूप से शासन करने लगा । 


यहूदी लोग बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में आकर बस रहे थे। वहाँ के अंत 
बाशिन्दे काफी गरीब थे इसलिए वे अच्छी-अच्छी जमीन यहूदियों के हाथ बेच रहे ये। दी 
बहुत ही उद्यमी और कमंशील थे और उनके प्रयास के फलस्वरूप फिलिस्तीन बढ़े तेजी से हरि 
करने लगा। यहूदी-नगर तेल अवीब, हैफा इत्यादि आधुनिक संसार के आश्चर्य बन गये। गे 
नगर यूरोप के नगरों की वरावरी करने लगे। उस समय संत्षार में फिलिस्तीन ही एक ऐसा देश 
था जिसका वजट बराबर सन्त॒लित रहता था। 

इस समृद्धि से अरब लोगों को कोई लाभ नही पहुँचा । यहूदियों की इलना में गे 
हो गये। एक ही देश फिलिस्तीन में अलग-अलग दो दुनिया बस गयी--एक यहूदियों % डर 
दूसरी अरबों की । अरब-लोग अपनी गिरती हुई दशा को देखकर वेचेन थे। अतः, वे कैवे 
आ्रिटिश-शासन के प्रति असहयोग की नीति का ही अवलम्बन नहीं करते रहे, अप यहूदियों ४ 
आप्रवास का भी घोर विरोध करते रहे । यह विरोध बराबर विद्रोह और दंगे का रूप धारप डर 
लेता । इन विद्रोहों में १६२६ का विद्रोह सबसे अधिक भयानक था। इसका कारण धार्मिक * 
था । जेरूसलम में एक स्थान है जिसको अरब और यहूदी दोनों ही पवित्र मानते है। इस स्थान ? 
अरबों और यहूदियों से प्रथक्‌ करने के लिए एक दीवार है। तुकों शासन के समय यहूदि 
इस दीवार के निकट खड़ा होकर प्रार्थना करमे की अनुमति थी। लेक्नि, इसके आया 
किसी प्रकार का चबूतरा या दीवार नहीं खड़ा कर सकते ये। २४ सितम्बर, ईैध्र८ डे दिन 
यहूदियों ने दीवार के पास एक और पक्की दीवार खड़ी कर दी । अरबों को यह बाव पसरद नहीं 
आयी ओर पुलिस ने आकर इस दीवार को हटा दिया । 

यह घटना तो बहुत छोटी थी, लेकिन इसको लेकर फिलिस्तीन में, कुछ दिनों के बाई, 
साम्प्रदायिक दगे शुरू हो गये । कुछ ही दिनों के अन्दर लगभग २०० यहूदी मौत के घाट हरारे 
दिये गये। यहुंदी बस्तियों में आग लगा दी गयी । स्थिति इतनी गर्भीर हो गयी कि हटा 
को दबाने के लिए ब्रिडिश-सरकार को बाहर से सेना मैंगानी पड़ी । छपद्रय को दवाने कैजी 
ब्रिटिश-सरकार ने सर जॉन सिम्पसन के नेवृत्व में छपद्रव के कारणों को जाँच-पढ़ताल हा 
लिए एक आयोग की नियुक्ति की । मिम्पसन-आयोग की रिपोर्ट के अचुगार अरबों अल 
के सुख्य फारप राजनीविक और धार्मिक थे। यहूदो-लोग बहुत बड़ों रंय्या में फिलिरतेत 


यों हो 


विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया श्ष्ह्‌ 


आकर बम रहे थे । विश्व-यहूदी-प्ंघ की ओर से बे-घर-बार के यहूदियों को फिलिस्तीन आने के 
लिए मार्ग-ब्यय और यहाँ बसने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। अरब-लोग अनुभव 
करने लगे कि उनका अपना हो देश यहूदियों के हाथ में चला जा रहा है। सिम्पसन-रिपोट में 
कहा गया था कि यहूदियों के वहुत बड़ी संख्या में आकर बसने के कारण फिलिस्तीन के 
अरबों में काफी वेचेनी है। उसने सिफारिश की कि यहूदियों के आप्रवास को एकदम रोक 
दिया जाय । 


इस रिपीर्ट को मानकर १६३१ में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों के आप्रधास को रोक 
दिया । इससे अरब लोग कुछ सन्तुष्ट हुए और विधानमण्डल के चुनाव में भाग लेने को तेयार 
हो गये । इस बात पर यहूदियों ने इसका विरोध किया। विधानमण्डल में अरबों के बरावर 
प्रतिनिधित्व चाहते थे । यह सम्भव नहीं था और इसलिए इस योजना का भी परित्याग कर 
देना पड़ा ! उधर भ्रिटिश-सरकार की नीति का विरोध यहूदी लोग करते रहे । यहूदी-आप्रवास 
को नियन्त्रित करने के विरुद्ध उन्होंने घिश्वव्यापी आन्दोलन खड़ा किया। प्रिटिश-सरकार 
विश्व यहूदी-संघ के विरोध की उपेक्षा नहीं कर सकती थी ओर १६३२ में उसे अपनी नीति में 
परिवर्तन करना पड़ा । एक खास वर्ग के यहूदियों को फिलिस्तीन में आकर बसने की अनुमति 
मिल्ल गयी । इससे अरबों की बेचेनी और भी बढ़ गयी । प्रतिक्रिया स्वरूप १६४५ के बाद 
अरबों का राष्ट्रीय आन्दोलन फिर से जोर पकड़ने लगा । इस आन्दोलन पर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का प्रमाव पड़े बिना नहीं रह सका | उस समय इथोपिया-युद्ध की घटनाओं से ऐसा 
प्रतीत होने क्षगा कि ब्रिटिश प्रभाव और शक्ति दोनीं घट रहे हैं और इटली के प्रचार ने इस 
बात को और फेलाया | ठीक इसी समय मित्र ओर सोरिया में राष्ट्रवादी आन्दोलन को सफलता 
मिल रही थी। इन घटनाओं ने फिलिघ्तीन के अरबों के दिमाग पर और असर डाला । नवम्पर, 
१६३५ में अरबों के विविध राजनीतिक दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया ओर 
ब्रिटिश सरकार के सामने निम्नलिखित मांगें पेश की--(१) फिलिस्तीन में प्रजावन्रिक शासन 
अविल्मम्व स्थापित किया जाय । (२) ऐसा कानून बने कि भविष्य में कोई यहूदी फिल्निस्सीन में 
जमीन नहीं खरीद सफे । (३) फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रविष्ट पर पृर्णकया रीक लगा दी जाय। 
ब्रिटिश-सरकार ने इन माँगों को अस्वीकृत कर दिया । 


शान्तिमय उपायों से फिलिस्तीन की समस्या हल करने के जब सारे उपाय समाप्त हो 
गये तब अरबों ने एक बार फिर हिसात्मक छपायों का आश्रय लिया। अप्रिल, १६३५ में 
उनलोगों ने एक 'राष्ट्रीय हड़ताल' की घोषणा कर दी। शुरू में तो यह हड़ताल इफी-दुफी 
हत्पा से शुरू हुई थी, लेकिन पीछे चलकर इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया। शहर में हृड़वालें 
हुई! और इधर-उघर गोरिल्ला-युद्ध । हड़ताल को संचालित करने के लिए एक “अरब-छच्च समिति 
की स्थापना की गयो और जेरूसलम के सुफ्ती इसके संचालक नियुक्त हुए। जगह-जगह पर दंगे 
शुरू हुए और ब्रिटिय अफसर तथा यहूदी लोगों पर हमले शुरू हो गये । करीब चार सौ यहुदी, 
याठ कौ थरवो और कुछ अबेंगरेज अफसर इस बज़वे कै शिकार हुए। अन्त में बहुत बड़ी सेना 
फिलिस्तीन भेजी गयी । इसी बीच अब्टूबर में इराक, ट्रॉमजो्डान, सउदी थरब, यमन आदि के 
शासक अरखब-ठच्च समिति! को शान्ति का मार्ग अपनाने की सलाह देने लगे। अरब लोग इस 


२६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


व्यवस्था को मामने के लिए तेयार हो गये ओर नवम्बर के अन्त तक शान्ति स्थापित हो गयी। 
समस्या की जॉच करने के लिए एक शाही आयोग नियुक्त किया गया । आयोग का कार्य अस्त 
द्वारा उपद्रव प्रारम्भ किये जाने के कारणी का पता लगाना तथा प्रिफारिशें करनी थीं। इस 
आयोग के अध्यक्ष लार्ड पील थे । आठ महीनों की जाँच-पड़ताल तथा दोनों पक्षो के प्र तनिधियों 
की बात सुनने के बाद आयोग ने ब्रिठेन लौटकर छुलाई, १६३७ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। 
रिपोर्ट में आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों की राष्ट्र 
थाकांक्षाओ में किसी प्रकार का सामजस्य स्थापित करना असम्भव है। अतः उसने फ़िलिस्तीन 
के विभाजन के लिए योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार तीन भागों में उसका विभाजन हो 
रहा था। योजना के अनुसार जेरूसलम का घार्मिक स्थान, जहाँ अरब और यहूदो दोनों अच्छी 
बड़ी संख्या में निवास करना चाहते थे, स्थायी रूप से ब्रिटेन के अधिकार में रबने की व्यवस्था 
की गयी। समुद्र तट से इसका सम्बन्ध रखने के लिए जाफा वन्दरगाह तक एक गलियारे का 
भी प्रवन्ध क्रिया गया। इसके अतिरिक्त गेलिली तथा समुद्गतटीय मैदानों को मिलाकर एक 
यहूदी सावंभौम राज्य का निर्माण करने और शेष भाग को ट्रान्सजोर्डान के साथ मिला कर 
एक अरब राज्य बना देने की चर्चा की गयी थी। पील आयोग ने यह भो प्रस्ताव रखा कि 
सारी योजनाओं को सररक्षक राज्य, ट्रांसजोर्डान, फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों के बीच 
मंत्री सन्धियों द्वारा पका कर दिया जाय, फिलिस्तीन के अरब और यहूदी राज्य पुर्॑श्य 
से स्वतन्त्र माने जायेँ और इन दोनी राज्यों को राष्ट्रसंघ की सदस्यता दिलाने की कोशिश 
की जाय । 


पील-आयोग की रिपोर्ट आलोचना का शिकार होने से बच नहीं सकी ! यह योजना 
न तो बहूदियों को पसन्द थी और न अरबों को । यहाँ तक की राष्ट्रसंघ के संरक्षण-राज्य-आगोग, 
जिसके सामने यह योजना रखी गयी थी, ने भो इसे नापप्तन्द किया | इस योजना के बहुवार 
प्रस्तावित यहूदी राज्य में औद्योगिक दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र, जेसे--जोरडान नदी पर जर्ली 
विद्य त शक्ति-स्टेशन और मृत सागर (0९०0 8९8 ) पर पोटाश का कारयाना, सम्मिलित 
नही थे । उन्होंने हैफ़ा और गेलिली के अन्य नगरों पर ब्रिटिश शासन को अनिश्शिचित कॉर् 
तक बनाये रखने पर भी आपत्ति की । अरबो ने गेलिली के अपने अन्य भाइयों से बिद्ुड जाते 
और भूमध्य सागर के बन्दरगाहों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने की शिकायत की । कोई भी पर 
इस योजना को बिना महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये मानने को तैयार नहीं था । इराक सरकार 
ने उसके विद्श्ध राष्ट्रसंध में मिरोध-पत्र भेजा । यहूदी-कांग्रेस के अधिवेशन में भी योजना की 
तीब आलोचना हुईं। अरबों और यहूदियों ने दोनों स्पष्ट रूप से पौल-योजना को अस्वीशत 
कर दिया और १६३७ .के अन्तिम महोनों में अरब आन्दोलन पुनः गम्भीर रूप से भड़क छठा | 
अनेक स्थानों पर दंगे हुए और अनेक व्यक्ति अरबों के क्रोध का शिकार हुए। से कैब 
यहूदियों और अंगरेजों की हो बल्कि उन अरवों को भी हत्याएँ की गयीं जो समझ्नौग के पक्ष 
में थे। श्६ृ्‌३८ तक फिलिस्तोन की यह दशा वनी रहो। अंगरेजों ने बदला लेने के लिंश 
यहुदियों को भड़काना झुरू किया। परिणामस्वरूप फिलिस्तीन के उपद्रव ने भयंकर रूप पारा 
कर लिया। हृह६इ८ तक संतीस सौ सत्रह व्यक्ति मौत के घाट उतारे जा चुके थे । १६३६ के मई 
च्रक घिटपूद बलवे-विद्रोह्ठ होते रहे 


विदव राजनीति मैं परिचम एशिया श्द्शं 


पील रिपोर्ट यद्यपि ब्रिटिश-सरकार द्वारा मंजुर कर ली गयी, लेकिन ब्रिटिश-संसदु 
उस समय इनको मंजूर करने को तेयार नही हुई । इस योजना की व्यावहारिकता पर विचारार्थ 
एक और आयोग की नियुक्ति की गयी ) इसके अध्यक्ष सर जॉन उडहेड थे। १६३८ के शुरू 
में आयोग ने अपना कार प्रारम्भ किया। अक्टूबर, १६३८ में उडहेड-आयोग की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं। आयोग ने फिलिस्तीन विभाजन का निश्चित विरोध किया । इसके बाद ब्रिटिश- 
सरकार ने भी फिलिस्तीम विभाजन की योजना का परित्याग कर दिया । अब ब्रिटिश सरकार 
यह यत्न करने लगी कि यहूदियों और अरवो में कोई ऐसा समझौता हो जाय, जो दोनो पक्षों 
को स्वीकार हो ।' इसके लिए लन्दन में एक गोलमेज-परिषद्‌ का आयोजन किया गया । 
यहूदियों और अरबों को ब्रिटेन के सामने अपना मामला प्थक्‌ रूप से रखने के लिए आमंत्रित 

' किया गया। पड़ोस के अन्य अरब-राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया । 


गोलमेज-सम्मेलन का अधिवेशन फरवरी-मार्च, १६३९ में लम्दन में हुआ । अरब- 
प्रतिनिधियों ने यहूदी-प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में बेठने से इन्कार कर दिया। नतीजा 
यह हुआ कि सम्मेलन में वार्ताएँ अलग-अलग हुई । ऐसा मालूम होता था कि एक हो जगह 
दो सम्मेलन हो रहे हैं। अरबों और यहूदियो में इतना अधिक मतभेद था कि वे किसो भी बात 
पर सहमत होने को तयार नहीं थे। अरब अपनी स्वतन्त्रता तथा यहूदी आप्रवास को रोकने 
की मांग करते और यहूदी-लोग बेलफार-घोषणा को कार्यान्वित्त करने को माँग करते | ब्रिटिश- 
सरकार के समझौता कराने के सारे प्रयात निष्फल हुए और कुछ सप्ताहों के प्रयत्त के बाद सम्मेलन 
भंग हो गया। फिलिस्तीन की समध्या में कोई सुधार नहों हुआ और अरब तथा यहूदियों में 
परस्पर संघप होता रहा । 

ऐसी स्थिति में प्रेटिश सरकार ने अपना ही हल लादने का निइ्चय किया। १७ मई, 
१६३६ को ब्रिटिश-सरकार द्वारा एक झ्वेतपत्र प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार यह वादा 
किया गया है कि यर्षों में फिलीस्तीन को एक स्व॒तन्त्र राज्य बना दिया जायगा। यहूदियों के 
आप्रवास को सीमित करने की बात भी इसमें कही गयी । पाँच" वर्षों त्क केवल पत्चहत्तर हजार 
यहूदी ही फिलिस्तोन आ सकते थे । उसके बाद उनका आप्रवास बिल्कुल बन्द हो जाता था। 
इस दस साल की अवधि में भूमि की खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गयी 
थी। इसके बाद अगर दोनों जातियों में समकौता हो गया तो ब्रिटेन फिलिस्तीन को रबतस्त्र 
कर देगा। इस प्रस्ताव को यहूदियों ओर अरबों ने फिर नामंचूर कर दिया। यहूदियों का 
कहना था कि ब्रिटिश-झ्लेतपत्र उनके साथ एक महान विश्वासघात है। अरब लोग भी इससे 
असन्तुष्ट थे । इसी बीछ द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया और प्रिटिश सरकार ने फिलिस्तोन के 
मामले को अनिर्चितत काल के लिए स्थगित कर दिया। फिलिस्तीन में बहुत बड़ी झंष्या में 
अँंगरेजी फोज लाकर रख दी गयी, जिससे वहाँ कोई विद्रोह नहों हो । 

बीस वर्ष के निरन्तर प्रयास के बाद भी ब्रिटिश-सरकार फिलिस्तीन की समस्या का 
समाधान करने में असफल रही । अगर ब्रिटिश सरदार दिल से इस समस्या का समाधान करना 
चाहती तो यह कोई कठिन या असम्भव काय नहीं था। लेकिन, ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की नीनि 
अन्य साप्राज्यवादो नीतियों की तरह ही, 'क्ूट डालो और शासन बरो? की रही है। जिस 
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प्रकार भारतवर्ष में वह हिन्दुओं और झुसलमानों के बीच में मतभेद पेदा कर शासम करती रहौ, 
उसी प्रकार की नीति वह फिलिस्तीन के मामले में भी अनुपरण कर रही थी । ऐसी अवस्था में 
इस समस्या को सुलझाना जासान नही था । ब्रिटिश-सरकार निश्चित रुप से यहूदियों का पक्ष 
लेती थी। इसका कारण था कि बहुत-से ब्रिटिश नागरिक ऐसा समझते थे कि फिलिस्तीन पर 
वास्तव में यहूदियो का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहदी-जाति को यूरोप के मिस्न-मिल 
देशों में और खासकर जमंनी में जिस क्ररता से सताया जा रहा था, उसको देखते हुए उनके 
लिए एक स्वदेश का हीना आवश्यक प्रतीव होता था। लेकिन वास्तविक ' बात यह थी कि 
ब्रिटिश-सरकार परिचमी एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद को सहारा देने के लिए एक पिववलगु्म 
यहूदी-राज्य का सजन करना चाहती थी। फिलिस्दीन की समस्या का गम्भीर होने का यही 
कारण था । 


आग्ल-मिस्री सम्बन्ध ( 8780-589ए४ंगा [२९ॉ4(078 ) 


(१९१६-१९३६ ) 


प्रथम विश्व-युद्ध के बाद मिस्र की स्थिति पश्चिमी एशिया के अन्य देशों की स्थिति तै 
मिन्न थी। युद्ध के शुरू होने तक तुकी-सुल्तान का वेधानिक अधिकार इस देश पर कायम था। 
क्रिस, प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्‍न अंग था। ह८कर मं 
ब्रिटेन को मिस्र पर आधिपत्य जमाने का पहले-पहल मौका मिला था। उसके बाद इस देश पर 
ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ता ही गया। १६१४ में जब युद्ध छिड़ा और हुकी का सुल्तान जमनी को 
पक्ष लेकर युद्ध में शामिल हुआ तो ब्रिटेन ने इस मौके से लाभ उठाकर यह घोषभा कर मिल हैको 
की अधीनता से सुक्त करके ब्रिटेन की संरक्षता में रब दिया जाता है! 


मिस्र वासियों को यह परिव्तेन एकदम पसन्द मही आया । यह तो केवल एक विदेशी 
शासन की हटाकर दूसरे विदेशी शासन को लादना था। युद्ध के समय उनमें घोर अतस्तोप 
फेला हुआ था । उनको मातृभूमि पर विदेशी सेनाएँ रहती थी | मिल्ियों की ब्रिंटिश-लोग एक 
अमिक सेना में भरती करते थे जिनका काम सीरिया और फिलिस्तीन के रण-कषत्र में रत 
पहुँचाना था । मिस्र की कृषि पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था क्योकि देश के सभी योग 
मजदूर जबरदस्त युद्ध के काम में रब लिये जाते थे । इसके फलस्वरूप जगलुल पाशा के नेदेल 
मिस्र में एक जबरदस्त राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो गया। जगलुल ने एक राष्ट्रीय दल का सगठा 
किया, जिसका नाम वफूद पारी था। १९१८ १६ में राष्ट्रीय आन्दोलन की तीबता अपनी चर 
सीमा पर थी। १६१८ !में जगलुल काहिरा स्थित ब्रिटिश-हाई कमिइनर से मिला और छत 
मिल्र को स्वाधीनता की माँग की । इसी वर्ष वह एक प्रतिनिधि-मण्डल के साथ मिल की स्वतत्रता 
का प्रइन रखने के लिए पेरिस-शान्ति-सम्मेलन में जा रहा था; पर अँगरेजो ने मार्ग में ही से 
गिरफ्तार कर लिया और माल्टा में नजरबन्द कर दिया। यह समाचार जब मिल पहुँचा ती बह 
पर एक जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया | इस विद्वीह ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बलवे और 
हड़ताल से सरकार एकदम पस्स हो गयी । अन्त में सीरिया से फौज मंगाकर अँगरेजों ने 
क्ररता से उस विद्रोह का दमन किया । 


विश्व राजनीति में परचम एशिया ३६३ 


मिम्न की क्रान्ति से अँगरेजों ने यह अनुभव किया कि मिस्री राष्ट्रीयीव को सैनिक वल 
के द्वारा नहीं दबाया जा सकता है। उन्होंने जगलुल पाशा को जेल से युक्त कर दिया । 
जगलुल माल्टा से पेरिस के लिए रवाना हुआ, जहाँ शान्ति-सम्मेलन में उसने मिस्र की भाँगें 
पेश की । 

१६२२ की सच्धि :--४सी बीच मिस्र के शासन-स्वरूप में बेघानिक परिवर्तन करने के 
उद्देश्य से “प्रिटिश-सरकार ने लार्ड मिलनर को मिस्र भेजा । वापस लौटकर मिलनर ने यह 
रिपोर्ट दी कि मिस्र पर से ब्रिटिश-संरक्षण हटाकर उसको स्व॒तन्त्र! कर दिया जाय; किन्तु रवेज 
नहर और मिस्र को विदेश नोति पर ब्रिटेन का नियन्त्रण यथा पूर्व कायम रहे । मिस्त्री देशभक्त 
ब्रिदेन कौ इस प्रकार की विशेष सुविधा नहीं देना चाहते थे। मॉग्ल-मिलत्री वार्तालाप भंग हो 
गया और मिस्र में एक बार फिर से जबरदस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ । इस पर जगठुल पाशा 
और उसके साथियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया । ब्रिटिश-हाई कमिश्नर जनरल एलेन्बी 
ने अपनी सरकार को यह सुचना दो कि मिल्र की राष्ट्रीय भावनाओं को सन्तुष्ट नही किया गया, 
तो बहाँ क्रान्ति होकर ही रहेगी | अब प्रिटिश-सरकार की आँखें खुलीं और मिस्र की स्थित्ति में 
सुधार करने के लिए वह शीघमता से काम करने लगी । २८ फरवरी, १६२२ को लाड्ड एलेन्बी 
ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन मिस्र को स्वाधोन देश मानता है और उसपर उनकी संरक्षता समाप्त 
होती है। पर, ब्रिटिश स्वार्थों को रक्षा के लिए इस एद्घोषणा में चार और अतिरिक्त शत्त लगा 
दों। बची: (१) स्वेज-क्षेत्र की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना रखो जाय। (२) मिस्र को 
विदेशों आक्रमण से बचाने का काम ब्रिटेन के जिम्मे रहे। (३) अंगरेजों या अन्य विदेशी 
नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश-सरकार पर रहे । (४) सूड़ान पहले की तरह ही 
ब्रिदेन को अधीनता में रहे । 

स्पष्ट है कि यह स्वतन्त्रता कोई स्वतन्त्रता नही थी । अतः मिस्र के राष्ट्रीय नेता इस सन्धि 
से सन्तुष्ट नही हुए । पर ब्रिदेन की सनिक शक्ति के सामने वे असहाय थे। सुल्तान अहमद के 
फौज को विवश होकर समझौते को मान लेना पढ़ा । इसी वर्ष मिस में एक नये संविधान की 
रचना हुई, जिसमें ससदीय शासन-पद्धति की व्यवस्था की गयी । 

विद्रोह की दूसरी लहर :--१६२३ में मित्र में आम चुनाव हुआ । जगलुल पाशा अपने 

साथियों सहित मिख आ पहुँचा और चुनाव में उसने जमकर भाग लिया | फलस्थ॒रूप बफद पार्टो 
की घिजय हुई और वह मिस्र का प्रधानमन्त्री बन बठा | प्रधानमंत्री के पद पर आते ही उसने 
१६२२ की 'स्वतम्त्रता” की एकपक्षीय उद्घोषणा को समाप्त करने और उसके बदले में समानता के 
स्तर पर दूसरी संधि करने की माँग की । उस समय ब्रिटेम में रामजे मेकडोनल्ड के नेतृत्व में 
मजदूर दल की सरकार काम कर रही थी । जगलुल पाशा को आशा थी कि मजद्गर-दल को 
मिस्र की राष्ट्रीय आर्काक्षाओं के साथ सहानुभूति होगी। लेकिन, यह केकल भ्रममात्र था। 
इसके लिए (६२४ में घह लन्दन गया। पर ब्रिठिशन्सरकार ने उसकी मांगें अस्वीकृत 
कर दीो। 

जब शान्तिमय छपायों से विदेशी सत्ता का अन्त असम्भव हो जाता है तब हिंसा का 

अवल्म्बन करना आवश्यक हो जाता है। मिस्र के साथ भी यही बात हुई। बहुत- हिंसात्मक 
काम शुरू हुए और अनेक ब्रिटिश अफसर मौत के घाद उतार दिये गये। नवम्बर, १६२४ में 


२६४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मिस्रो सेना के सरदार तथा सूडान के गवर्नर जनरल सर लीस्टेक की हत्या हो गयौ। मित्र के 
राजा और प्रधानमन्त्री दोनों ने इस हत्या की निन्‍दा की और वादा किया कि वे हत्यारे को कड़ी- 
से-कड़ी सजा देंगे। लेकिन, ब्रिटिश-सरकार मिस्र को सबक सिखाना चाहती थी । लाड एलेसी 
ने तरत ही एक अन्तिमेत्यम्‌ दिया, जिसमें निम्नलिखित माँगें पेश को गयीं : (१) हत्या के लिए 
मिस्र की सरकार क्षमा याचना करे और यह वादा करे कि भविष्य में फिर कभी ऐसी घटना नहीं 
होगो । (२) पाँच लाख पौड जुर्माना दिया जाय । (३) हत्या के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को 
कठोर दण्ड दिया जाय और ब्रिटेन के खिलाफ मिस्र में समय-समय पर जो प्रदर्शन होते हैं, उनको 
हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाय । (४) सड़ान-स्थित मिस्रो सिपाही को ह्ुरत ही वापए बुत 
लिया जाय । (५) मिस्र के वित्त और गह-मन्त्रणालय में अंगरेजी परामश-दाताओं की रघा 
जाय । इसके अतिरिक्त मिस्र की यह भी सूचना दी गयी कि सड़ान में खेती की सिंचाई के लिए 
नील नदी के जल को प्रयुक्त किया जायगा । अन्तिमेत्यम्‌ की सैनिक यल देने के लिए एलेग्वी ने 
ब्रिटिश-फौज को सिकन्दरिया पर आधिपत्य करने का हुक्म दे दिया। 

अन्तिमेत्थम्‌ को मंजूर करने के अतिरिक्त मिस्र के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। 
जगलुल पाशा ने ब्रिटेन के सभी माँगें मान ली और चौबीस घंटे में हरजाना की रा रकम भी 
चुका दी । पर सूड़ान और नील नदी विपयक मांगों को पूरा करना उसके लिए सम्भव नहीं या। 
नील नदी मिस्र का प्रा है ओर सूडान की सिंचाई के लिए इसके जल को प्रयुक्त करमे का अर् 
समूचे मिस्र को सहारा का मस्स्थल बना देना था । इस स्थिति में जगलुल पाशा ने लागत दे 
दिया और संसद्‌ के अध्यक्ष अहमद जिवारपाशा के नेतृत्व में एक नया मन््रिमण्डल बना! मिली 
संसद्‌ ने राष्ट्रसं्र में अपील की । पर राष्ट्रसंध से यह कहकर कि मिस्र और प्रिटेन का प्गड़ा कोई 
अन्तर्राष्ट्रीय मामला नही है, हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। नये प्रधानमन्त्री के सामने अब 
कोई चारा नही था और उसने ब्रिटेम.की सभी मांगें स्वीकार कर ली। एिकन्द्रिया ते विदिश 
सेना वापस बुला ली गयी और पीछे चलकर नौल-नदी सम्बन्धी निर्णय भी आंशिक रूप से रद 
कर दिया गया। इस घटना का परिणाम यही हुआ कि मिस्र पर ब्रिटिश-साम्राज्यवाद कीं 
शिकंजा काफी मजबूत हो गया और सूड़ान पर मित्र का रहा-सहा प्रभाव भी जाता रहा । 

१६२४ से १६३६ का कॉल--लिस्टेक-हत्याकाप्ड के साथ ऑस्ल-मिली-सम्बन्ध हा 
एक थध्याय समाप्त हो गया। इसके बाद के मिल्रों इतिहास में सुख्यतः दो बातें देखने को 
मिलती हैं : ब्रिदेन के साथ बातचीत करके मिलो राष्ट्रीय आकांक्षा की परिपृत्ति करने के अवाएँ 
और मिस्र की आन्वरिक राजनीति में वफद-पार्टों तथा राजा के बीच संघर्ष । १६१८ से १६३ 
तक मिश्री सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच फरवरी, १६३० की उद्घोषणा को समाप्त 
के लिए तीन वार्ताएँ हुईं, लेकिन सबके सब व्यर्थ सिद्ध हुईं । 

मिल्र की थार्न्ता रक राजनीति भी ऑग्ल मिखी सम्बन्ध से प्रभावित होती रही। कौ 
पार्टी मिल की सबसे बड़ी राजनीतिक पारी थी और संसद में भी इसका बहुमत था। पर यह 
कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी थी और ब्रिटेन की इस पार्टों को सरकार का शासन कतई पसन्द नहीं थी 
१९३५ में ला्ड लायड मिल्न में त्रिटिश-हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त था और बह मिल्ली सरकीर 
को पूर्णतया अपने हाथो में कठछुतली 'की तरह रखना चाहता था। मित्र का राजा और राख 
दरवार के अफ़सर उसके खिलौना ये और उन्हें जैसे चाहता नचाता रहता था । मरिटेन की है 
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उद्दे भय यह था कि बफ्द-पा्टों को शासन के कार्यभार से अलग रखा जाय । इसलिये संसद्‌ में 
इस पा्टों का बहुमत होते हुए भी इस दल का अपना मन्त्रिमण्डल नहीं बन सकता था। १६२७ 
में जगलुल पाशा की मृत्यु हो गयी और उसके बाद नहस पाशा बफद-दल का नेता बना। इसी 
समय ब्रिठेन में मजदूर-दल की सरकार बनी । मजदूर-दल दुछ प्रगतिवादी पाटों थी और इप्तलिए 
ब्रिटेन की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ | नहस पाशा कुछ दिनो के लिए प्रधानमन्त्री बनाया 
गया । 


ब्रिटेन को वफद-पार्टी फ़ूटी आँखों नहीं सुहाती थी । त्रिटिश-साम्राज्यवादी राजा पर इस 
बात का दबाव डालने लगे कि वह संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन करे जिससे बफुद-पार्टी के 
लिए मन्त्रिमण्डल बनाना कठिन हो जाय । १९३० का मिस्री सविधान इसी दबाव का परिणाम 
था। इस संविधान के अनुसार जब १६३१ में आम चुनाव हुआ तो चफ्द-पाटों ने उसका बहि- 
पघ्कार कर दिया। चुनाव के बाद सिदकी पाशा का मन्व्रिमण्डल बना । लिदकी वस्तुतः अंगरेजों 
का एजेन्ट था, मिसियो का प्रतिनिधि नहीं | त्रिटिशन्‍्सरकार की आशानुसार वह सब काम 
करता था। ऐसी स्थिति में ऑग्ल-मिश्ली सम्बन्ध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता था। 
मिस्र पर ब्रिटिश-हाई कमिश्नर मनमानी ढंग से कठपुतली सरकार के सहारे शासन करता रहा । 


१६३६ की सन्धि :-- 

इसी बीच अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे, जिसका प्रभाव 
ऑग्ल-मिस्री सम्बन्ध पर पड़ना अवश्यम्भावी था । १९३५ में सुसोलिनो ने इधोपिया पर आक्रमण 
करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया | इसके प्र १६३४ में सिदकी पाशा प्रधानमन्न्री 
के पद से हट गया था और उसकी जगह पर स्व॒तन्त्र विचार का व्यक्ति नसीम पाशा प्रधानमंत्री 
बनाया गया था। उसकी सलाह पर राजा ने १९३० का संविधान रद्द कर दिया। २६२३ के 
संविधान को फिर से लागू किया। इसी समय फोद प्रथम की मृत्यु हो गयो और उसको जगह 
पर उसका नवालिग पुत्र फौद द्वितीय मिस्र की गद्दी पर बैठा | मई, १६३६ में १६२३ के संविधान 
के अनुसार चुनाव हुआ और इसमें वफ्द-पा्दों को असाधारण सफलता प्राप्त हुईं। नहस पाशा एक 
बार फ़िर मित्त का प्रधानमन्त्री बना! 

मन्चत्रिमण्डल बनाने के तुरत बाद नहस पाशा १६२२ की ब्रिग्श उद्घीषणा को रद करने 
की मांग करने लगा । इथोषिया पर इटली का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण ब्रिटेन के 
लिए मिस्र का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया था | अँगरेज लोग अनुभव करने लगे कि मिल्लियों 
को संतुष्ट कर छनके साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित रखने में ही अपना हित है मिस्र के 
राष्ट्रवादियों ने भी अनुभव किया कि सुसोलिनी का खतरा ब्रिटिश-संरक्षत्रा से भी अधिक भयानक 
है । विदेशी आक्रमण से मिस्र की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन की मदद आवश्यक जान पड़ने लगी । 
ऐसी स्थिति में दोनों देश अपने-अपने स्थान से थोड़ा-थोड़ा हटने को तैयार थे। १६३६ की 
ऑ्ल-मिस्री सन्धि की पृष्ठभूमि तेयार हो गयी । 

नहस पाशा के नेतृत्ल में तेरह व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मण्डल लन्‍्दन के लिए रवाना हुआ 

और २६ अगस्त, १५३६ को ब्रिटेन और मिश्र ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर बर दिये । सन्धि बीस 
साल तक , लागू रहनेवाली थी। इसके अनुसार--(१) मिस्र को प्रभुसत्तावुक्त पुर्ण स्वस्न्त्र राज्य 
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मान लिया गया । (२) बाहरी आक्रमण के विरुद्ध मित्र की रक्षा करने का भार ब्रिटेन ने ग्रहण 
किया | युद्ध की स्थिति में मिल्र के द्वारा व्रिदेन को हर प्रकार की सुविधाएँ देने का वादा किया 
गया । (३) स्वेज-नहर के उत्तरी क्षेत्र में ब्रिटेन को अपनी सेना रखने का अधिकार मिला | शांति- 
काल में इन सेनिको की संख्या दस हजार से अधिक नहीं हो सकती थी | आह साल के अन्दर 
ब्रिटेन ने मिस्र स्थित अपनी सेना हटा लेने का वादा किया। (४) मित्र की सेना और प्रृलित 
से अँगरेज अफसर हटा लिये गये । इसकी जगह पर मिल्र में एक ब्रिटिश-सेनिक मिशन रखते 
का प्रबन्ध किया गया, जिसके जिम्मे सेनिक वार्ता पर मित्र को सलाह देने का काम सुपृर्द किया 
गया । मित्र सैनिक अफसरों को ब्रिटेन में ही शिक्षा प्राप्त करना अनिवाय था। (५) सूड़ान पर 
मिस्र और ब्रिटेन का संयुक्त-संरक्षक ( . ०४४ ८०ए१०फशांपण ) कायम किया गया और मिनी 
लोगो को बिना किसी रूकाबट के सूडान में बसने की स्वाधीनता मिल गयी । ब्रिटेन ने इस बात॑ 
का प्रयत्न करने का वादा किया कि मित्र में जिन विदेशी राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है 
उनका अन्त कर दिया जाय । (६) ब्रिटेन ने यह भी यत्न करने का वादा किया कि मिल राष्ट्र 
संघ की सदस्यता प्राप्त कर ले | (७) ब्रिटेन का राजदूत मिल्र में और मिस्र का राजदूत ब्रिटेन 
में रहने लगा । 

अगर हम सन्धि की शर्तों का ध्यानप्रृबंक अध्ययन करें तो यह कहना न होगा कि मिक्न 
पर ब्रिटिश-गुलामी का शिकंजा उतना ही मजबूत बना रहा जितना पहले था। मिस्र की भूमि पर 
विदेशी सेना को रहना ही था और उसकी आस्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बहुत तरीके 
मौजूद ही थे। किन्द १६२२ की उद्घोषणा.की अपेक्षा यह सन्धि अवश्य ही अच्छी थी । सबसे बड़ी 
बात यह थी कि विदेशियों के जान-माल की रक्षा का भार पूर्णरूप से मिल्र को प्राप्त हो गया । किस 
अन्य दृष्टियों से मिली पराधीन राज्यों की श्रेणी में ही रहा | इसीलिए जंब इस सन्धि की मित्नों 
संसद्‌ में अनुमोदन के लिए पेश किया गया, तो वहाँ इसकी तीत्र आलोचना हुईं, पर ११ 
दिप्तम्पर, १६३६ की सन्धि का अनुमोदन कर दिया गया। 

८ मई, १६३७ को मित से विदेशी विज्येपाधिकार का अन्त करने के लिए सम्बन्धित 
देशों को सम्मेलन मे न्त्रो में हुआ ! सम्मेलन में विदेशी विशेषाधिकार को अन्त करने का निर्णय 
हो गया ! २६ मई को मित्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाया गया । पर, १६३६ में जब महाईई 
छिड़ गया तो ब्रिटेन ने मित्र पर पुनः अपना साम्राज्यवादी शिकंजा मजबूत कर लिया । वास्त9ँ मं 
१६३६ की सम्धि मिस्र की समस्याओं का अन्तिम रूप में हल न कर सकी । इसके लिए मित्र को 
एक नथिव और नासिर की आवश्यकता थी । पर यह ऑस्ल-मिल् सम्बन्ध के दूसरे अध्याय की 
बात है । 

(३) ट्रांसजोर्डान में विटिश साम्राज्यवाद 

जोर्डान नदी के पूर्वों वरफ की भूमि को ट्रांसजो्डान कह्दते हैं। नवम्बर, १६६5 ओर 
जुलाई, १९२० के बीच में यह अस्ब-राज्य का एक भाग था । अमीर फ़ेजल के नेदल में यह 2 
मित्रराष्ट्री की सहायता से संगठित किया गया था और व्र॒कीं-साम्राज्य के विदद्ध एम 
को भड़काना दसका सुझ्य उद्देइप था । जब मित्रराष्ट्रों का काम निकल गया और युद्ध हि 
विजयी हो गये, तो अरबों की सहायता की उन्हें अब कोई ब्ावशयकता नहीं रह गयी ।. सेंठः 
जुलाई, १६२० में फ्रांसीसी सेना सीरिया पर अपना आधिपत्य जमाकर फैजल को वहाँ से निकील 
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बाहर किया | इसके बाद माचे, १६२१ तक ट्रांसजो्डान में कोई स्थानीय शासन नहीं था । इस 
समुचे भू-भाग पर ब्रिटेन की संरक्षता स्थापित कर दी गयी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को परोक्ष रीति 
से लादने के लिए अँगरेजों को एक व्यक्ति भी मिल गया | वह अमीर फेजल का बड़ा भाई 
अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का ट्रांसनोर्डान का शासक बनने की कहानी इस प्रकार है : फरवरी, 
१९२९१ में अब्दुल्ला एक छोटी सेना के साथ ट्रांसजोर्डान में घुस गया। उसका उछद्देइय फ्रांस- 
अधिकृत सीरिया पर आक्रमण करके अपने भाई फेजल को पुनः सीरिया की गद्दी पर बेठाना था । 
लेकिन, ब्रिठिश-सरकार ने उसको ऐसा करने से रोक दिया और इसके बदले में उसको ट्रांसनो- 
डॉन का अमीर बना दिया । अब्दुल्ला इतने ही से काफी खुश हो गया और अपने भाई तथा सीरिया 
को बहुत जल्दी भूल गया। अँगरेजों का कठपुतला बनकर ट्रांसजोर्डान का अमोर कहलाना ही 
उसके लिए पर्याप्त प्रतीत होता था । 


राष्ट्रसंध के द्वारा ट्रांसजोर्डान का संरक्षण ब्रिटेन को प्राप्त हुआ । संरक्षण की शर्तों में वह 
साफ-साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया या कि ट्रांतजोर्डान के भू-भाग में यहूदियों को बसने 
नही दिया जायगा | यही कारण है कि ट्रंसजोर्डान के इतिहास में कोई विवादपृर्ण या सनसमी- 
खेज घटना नहीं घटी | इसके अतिरिक्त ब्रिदेन को छोड़कर किसी अन्य यूरोपीय राज्य को इससे 
कोई सम्पक नही था । इसलिए महान्‌ राज्यो के बीच इस भू-भाग को लेकर कोई प्रतिद्वन्द्रिता 
भी मही थी। ब्रिटेन जेंसा चाहता अब्दुल्ला को मठपुतली की तरह नचाता | उसकी सरकार के 
प्रत्येक विभाग में अँग्रेज सलाहकार रखते थे और उन्ही की राय पर अब्दुल्ला का शासन चलता 
था। १९९८ में ब्रिटेन और ट्रांसजोर्डान के बोच एक सन्धि करके इस व्यवस्था को विधिवत्‌ 
अनुमोदित कर दिया गया। ब्रिठेन की आर्थिक सहायता पर हो सम्पूर्ण राज्य की शासन-ब्यवस्था 
आश्रित थी । सेनिक मामलों में ट्रांतजोर्डान पूर्ण रूप से ब्रिटेन का गुलाम था। सर्च प्रथम कप्तान 
पिक और उसके बाद मेजर गल्ब के नेतृत्व में ट्रांसनोड्डान की सेना आधुनिक ढंग से सगठित की 
गयी और इसको “अरब-लिजन” का नाम दिया गया । ट्रांसजोर्डान के बाशिन्दों मे, जो अधिकतर 
बनजारे थे, राजनीतिक जाग्गति की बू तक नही थी । ऐसी स्थिति में ब्रिटिश-साम्राज्य का विरोध 
करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अंगरेज लोग निर्विरोध इस देश का भआर्धिक घोषणा 
करते रहे । 

(४) इराक में विटिश साम्राज्यवाद 


प्रथम विश्व-युद्ध के समय ही ब्रिटेन ने यह बात स्पष्ट कर दिया था कि मेसोपोटेमिया और 
फारस की खाड़ी में उसके महत्त्वपूर्ण स्वार्थ है। युद्ध के आरम्भ होने के हुरत बाद भारत से एक 
बहुत बड़ी फोज मेसोपोटेमिया भेजी गयी और इस प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया गया । युद्ध के 
बाद इस प्रदेश की, जिसको अब हम इराक कहेंगे, ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की कड़ी में अच्छी 
तरह जकड़ लेने का अथक प्रयास किया गया । लेकिन इस समय तक इराक के अरबों में राष्ट्रीय 
जागति हो चुको थी! युद्ध के समय उन्हें स्वशासन का आश्वासन दिया गया था और इसी 
के ज्राधार पर उन्होंने मित्राष्ट्रों की मदद की थी। पर, युद्ध में काम निकालने के वाद 
मित्रराष्र अपना रंग बिल्कुल बदल चुके थे ओर इराकियों को स्व॒तन्त्र करने के बदले में उन्हें 
गुलामी की जंजीर में जकडने की कोशिश की जा रही थी। राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसा 
इराक को ब्रिटिश संरक्षतरा के अन्तर्गत रख दिया गया । इराक के लोग संरक्षता का वास्त 


« को जन 


मतलब समझते थे। अतएव जुन, १९२० में पश्चिमी साम्राज+वाद के विरुद्ध इराक में एक बहुत 
बड़ा विद्रोह हो गया । करीब छद्ट महीनो तक यह विद्रोह चलता रहा । अनेक ब्रिडिश-अफ़तर 
मार डाले गये । छह महीनो की अवधि में घायल और मृतकों की संख्या लगभग दस हजार तक 
पहुँच गयी । ब्रिटेन के लिए इराक की महत्ता उसके समृद्ध तेल-कृपी तथा भारत और यूरोप के 
बीच वायु-पथ को लेकर थी। इसलिए ब्रिटेन इस भू-भाग को छोड़ना नहीं चाहता था। इराकी; 
विद्रोह को पहले प्रर्णतया दमन कर दिया गया | लेकिन, केवल दमन की नीति से ही काम उतने 
वाला नहीं था। इराकियों को सन्तुष्ट रखने के लिए आशिक स्वशासन का अधिकार देना भी 
आवश्यक था | उस समय इर।क के हाई कमिइनर के पद पर सर पेनसी कीक्स नियत था। उसने 
आठ थस्व राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय सरकार! संगठित की । इस समय इराक वी 
गद्दी खाली पड़ी थी । इसके पहले सोरिया से फ्रांसीस्तियो ने फेजल को निकाज्न-वाहर कर दिया 
था! फैजल इराक पहुँचा और एक जबरदस्त बहुमत के द्वारा वहाँ का राजा चुन लिया गया। 
२३ अगस्त, १६२१ को वह विधिवत इराक के सिंहासन पर आहूढ़ हुआ । 


फेजल के सिंहासनारूढ़ होने के बाद इराक के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 
इराक के सामने बाह्य और आन्तरिक जनेक समस्याएँ थी। इस देश के अन्दर भिल-मिल 
जातियाँ निवास करती थी और उनको एक सूत्र में बाँधकर एक राष्ट्र की भावना को इत्तल 
करने की समस्या थी । इराक के लोग काफी पिछड़े हुए थे। उनकी दशा सुधारकर जीवन 
स्वर की ऊँचा करना दूसरों समस्या थी। बाह्य दृष्टि से ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध की 
समस्था थी। इराक ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के चंगुल जल्द-से-जल्द मुक्त होना चाहता था, पर वह 
आसान नही था । 


संरक्षण-पद्धति का विरोध इतना जवरदस्त हो रहा था कि ब्रिटिश-सरकार ने उसके साथ 
एक सन्धि कर लेना ही भ्रेयस्कर समझा । अक्टूबर, १६२२ में दोनों देशों के बोच एक सर्षि हु 
जिसके अनुसार इराक-स्थित ब्रिटिश हाई-कमिइनर फेजल का सलाहकार! हो गया। सिलाहकीर 
का काम इराक के आर्थिक सेनिक और विदेश-सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देना था। परम 
में यह सन्धि बीस साल के लिए की गयी थी। लेकिन, पीछे चलकर इसकी अवधि घदारर 
चार साल के लिए कर दी गयी। सन्धिमें प्रायः उन सभी अधिकरों का समावेश कर दिंगों 
गया था जो ब्रिटेन को एक संरक्षक राज्य की हैसियत से मिलनेत्राला था । 


इराकवाले इस सन्धि से सन्तुए नही हुए! वे ब्रिटिश-गुलामी से जल्द-से-जल्द मुक्त होगा 
चाहते थे। अतः ३० जून, १६२० को इराक और ब्रिटेन में पचीस साल के लिए एक गत 
सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटेन ने वादा किया कि १८३२ में वह इराक की राष्वप 
की सदस्यता प्राप्त कराने के लिए यत्न करेगा। इराक की सुरक्षा, विदेश नीति इत्यादि पर 
ब्रिटेन का नियन्त्रण रहेगा । ३ अक्टूबर, १६२२ को इराक राष्ट्रसंध का सदस्य बन गया। 
सदस्यता प्राप्त करने के पूर्थ इराक को अनेक गारंटियाँ देनी पड़ों । इस प्रकार नाम के लिए 
इराक एक स्थतन्‍्त्र राज्य बन गथा । पर वास्तव में प्रत्येक दृष्टिकोण से वह अँगरेजो के ही करे 
में रहा । १६३० की सन्धि की शर्तों के अब्ुमार यह पूर्णतया ब्रिटेन के संरक्षण में ही रहा । 





3 85. फ्रे, मछाला, पक अपविवांर 2244, 9, 50. 


विज्ञ राजनीति में पश्चिम एशिया १६६ 


(५) लेवनान और सीरिया 
१६१६ के साइक्स पिकोट-सन्धि के अनुसार सौरिया और लेबनान का भू-भाग फ्रांत की 
संरक्षता में रख दिया गया था | इसी सन्धि के द्वारा यह भी तय हुआ था की पर्चिम-एशिया 
में फ्रांस और ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्रों के वीच में एक स्व॒तन्त्र राज्य होगा। ब्रिटेन का प्रोत्ताहन 
पाकर ३ अक्टूबर, श६ १८ को अँगरेजों का विश्वस्त मित्र अमीर फेजल अपने सैनिकों के साथ 
दमिशइक आ धमका और पघिटिश-सरकार की सहायता से वहाँ अस्ब-झंडा फहरा दिया तथा शीघ्र 
हो एक स्व॒तन्त्र सरकार का निर्माण कर लिया। पेरिस-शान्ति सम्मेलन में लायड जाज॑ ने स्पष्ट 
रूप से यह कहा कि सीरिया पर फ्रांतीसो दावे को मान लेना अरबों के साथ विश्वासधात होगा। 
सीरियाबाले भी फ्रांतीसियों से घृणा करते थे । वे अपने को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में देखना 
चाहते थे, संरक्षित राज्य के रूप में महो । यदि परिस्थितिवश संरक्षण-प्रणाली को उसके देश पर 
लागू भी किया गया तो वह फ्रांस के अधोन नही होना चाहिए। 


सीरिया में फ्रांस की दिलचस्पी बहुत पुरानी थो। उनका कहना था कि युद्धकालीन 
गुप्त सन्धियों के अनुसार यह भू-भाग फ्रांसीसी कब्जे में रहना चाहिए। लेक्नि, स्थिति इसके 
विपरीत थी और अमीर फेजल पर ब्रिटेन का अत्यधिक प्रभाव था। सौरिया पर अपना साम्राज्य 
चाद लादने के लिए फ्रांस एक मौके की ताक में था। २४ अप्रोल, १६२० को सानेरमो-समेलन 
द्वारा जब सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण के अधीन सौंपने का एलान हुआ तो सौरिया में इसके 
विरुद्ध इतनी अशान्ति फैली की फ्रांमीसियों को इस देश पर कब्जा जमाने का अनुकूल अवसर 
प्राप्त हो गया। उपद्रव के क्रम में अरबों और फ्रांसीसी से निकों में सुठभेड़ हो गयी और फ्रांसीसियों 
ने इस अवसर से लाभ उठाकर सीरिया पर आक्रमण कर फेजल को देश से बाहर निकाल दिया। 


फ्रांसीसी 'फुट डालो ओर शासन करो? की युक्ति से इस देश पर शासन करने लगे। 
फ्रांस के संरक्षण शासन का क्षेत्र संरक्षण के प्रारम्भिक समय से ही दो भागों में विभाजित कर दिया 
गया। सीरिया ओर लेवनान । लेबनान में अरब-ईसाई घहुसंख्यक थे। इस क्षेत्र में एक रिप- 
बिज्ञकन-सरकार थी, जो समय-समय पर फ्रांसीसी सहायता से अपना कार्य करती थी। इन 
इसाइयों से फ्रांसीसी अच्छा व्यवहार करते थे। अतः छोटी-मोदी शिकायत के होते हुए भी 
लेबनान के ईसाई फ्रांसीसो संरक्षण से सन्तृष्ट थे। १६२५ में लेबनान के लिए विधान बनाया गया, 
जिसके अमुमार वहाँ पर संमदीय शासन की ब्यवस्था की ययी । लेकिन, कुछ ही दियों में यहाँ 
अरबों और ईसाइयों में राजनीत्तिक तनाव शुरू हुए । इसलिए १६३४ में लेबनान के लिए एक 
नया विधान बनाया गया, जिससे संसद की प्रतिनिधित्व प्रणाली में कुछ हेरफेर कर दिया गया । 
धीरे धीरे लेबनान में यह प्रथा स्थापित हो गयी कि लेबनान का राष्ट्रपति ईसाई होगा और प्रधान- 

मन्त्री सुन्‍्नी-सुस्लिम | इसके अतिरिक्त लेबनान में कोई खास राजनीतिक परिवर्तन नही हुआ । 


सीरिया के साथ ऐसी बात नहीं थी । सीरिया में अरब राष्ट्रीयता उतनी ही प्रवल थी, 
जितनी इराक और फिलिस्तोन में। अतः सीरिया में भी (फूट डालो और शासन करो” को 
उसी सामप्राय्यवादो नीति का अवलम्बन क्या गया। सारे देश को पहले प्रथक्‌ राज्यों में बाद 
दिया गया । सीरिया से उन तीन क्षेत्रों को प्रथऊ कर दिया गया, जिसमें सुझपत. गेर-अए्व बसते 
ये। उनमें से दो क्षेत्र--लेटेकिया और जेबल ट्रज फ्रांसीसी प्रशासन के अन्तर्गत रपे ये 


२७० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उत्तर में एलेक्जांड्रिटा का तुक्रीं-जिला एक स्वायतशासित्त प्रान्त हो गया। देश के इस विभा- 
जन के कारण सीरिया में स्थानीय आन्दोलन होने लगे। इसके अतिरिक्त फ्रांसीती शातकंगण 
सीरिया के स्कूलों और अदालतों में फ्रांसीसी भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दे रहे थे और आर्थिक 
दृष्टिकोण से सीरिया को फ्रांसीसी शिकंजे में जकड़ लेने का प्रयास भी हो रहा था। इस नीति 
के प्रति सीरिया के अरबों ने गंभीर रोप का प्रदर्शन किया | समय-समय पर गंभीर विद्रोह होते 
रहे, जिसमें १९२५ का विद्रोह प्रमुख था ! इस संघ के आरंभ में फ्रांसीसी सेनिकों को बरी 
तरह हारना पड़ा। उसके सैनिक भारी संझ्या में हताहत हुए और सीरियाई राष्ट्रवादियों ने 
उनके शस्रागारों पर कब्जा कर लिया । अन्त में फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर बम वरसाकर 
इस जन-विद्रोह को कुचल दिया। नये फ्रांसोसी हाईकमिइसर दी जूबेनेल ने पहुँचकर सुलह" 
समझौता कराया और अहमद नमीवे की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सरकार” का संगठन केसे 
अगस्त, १६२६ में लड़।ई का अन्त कराया । 


जुलाई, १६२७ में पौनसौ सौरिया का नया हाई कमिइनर बन कर आया। वह सीरिया 
के लिए सीरियावार्ियों द्वारा ही एक संविधान वनवाने का पक्षपात्ती था। परदग्रहण करते ही 
उसने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया | अप्रिल, १६२८ में सीरिया संसद के लिए चुना 
हुआ। निर्वाचित संसद्‌ू को एक संविधान की रूपरेखा तेयार करने को कहां गया! एठे गा 
आश्वाप्तन भी दिया गया कि समय आ जाने पर सीरिया और फ्रांस का सम्बन्ध इराक और 
के सम्बन्ध की वरह एक सन्धि कै आधार पर किया जायगा। ७ अगस्त को संसद ने भी 
संविधान का एक मसविदा तैयार किया । पर इसके अनेक उपबन्ध फ्रांसीसी हाई कमिश 
को नापसंद थे और इसलिए उसने उसको मंजूर करने से इन्कार कर दिया। मई, १९३९ * 
उसने स्वयं एक संविधान की रूपरेखा प्रस्ठुत की । कुछ विरोध और प्रदर्शन के बाद सीख 
बालों ने यह संविधान मंजूर कर लिया । १६३२ में इस संविधान के अनुप्तार चुनाव हुआ ह र 
सीरियाई राष्ट्रवादियां की मिलाकर एक मन्न्रिमण्डल की स्थापना हुई। 

इस समय सीरिया की राजनीति पर पड़ोसी राष्ट्रों की राजनीति का अमावगओ! 
१६३० में इराक ओर ब्रिठेन में एक सन्धि हो चुकी थी और १९३२ में इराक राष्ट्रसंध की 
रादस्य बने चुका था| सीरिया के निवासी स्वायत्त शासन के लिए कम-से-कम उतना यो 
हो गये थे, जितना इराक के निवासी । सीरिया के राष्ट्रवादी फ्रांस के साथ भी ऑग्ल-इरती 
सन्धि की तरह ही अपना सम्बन्ध कायम करना चाहते थे। अतः १६३३ में ऑगलइराबी मई 
पर एक फ्रको-सीरियन संधि करने के लिए वार्ता हुई । इस सन्धि के अनुसार सीरिया की एप 
और विदेश-नीति पच्चीस सालो तक फ्रांस के नियन्त्रण में रहनेवाली थी । सीरिया के राष्टवादिए 
ने इसका घोर विरोध किया ! सीरियाई संसद्‌ ने इसका अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया 
जय यह स्पष्ट हो गया कि संसद्‌ का अनुमोदन इस सन्धि को नहीं प्राप्त हो सकता है तो प्रॉंदीगी 
अधिकारियों ने भनिदिचित काल ठक के लिए संप्तद्‌ को भंग कर दिया। इसके बाद सो 
के संविधान को बिल्कुल ही निललम्बित कर दिया गया। 

इन घटनाओं के कारण सीरिया के राष्ट्रवादी अधीर हो उठे । 
यादी आन्दौलन को कुछ सफलता मिल सुकी थी और १६३६ में आऑॉग्ल-मित्त सरि 
धी। सीरिया के राष्ट्रवा दयों को इसते प्रबल प्रे रणा मिली । कोगीयोी साम्राज्यवराद 


इसी समय मिश् के रा 
घ ही चुटी 
के फिश्वर 
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१६३६ के प्रारम्भ में विद्रोह होना शुरू हुआ। गली-गली में फक्रांगीसियों और सीरियाइयों के 
बीच मुठभेड़े' हुई! । सीरिया में आम हड़ताल मनाया यया। अन्त में बाध्य होकर फ्रांसोसी 
हाईकमोश्नर को राष्ट्रबादियों को मिलाकर एक सरकार का संगठन करना पड़ा। सीरियाई 
विद्रोह से हचने के लिए मार्च के अन्तिम दिनों में फ्रांसीसी सरकार ने एक सीरियाई प्रतिनिधि- 
मंडल को सन्धि की घातचीठ करने के लिए पेरिस में आमन्त्रित किया। ६ सितम्बर, १९१६ 
देशों के प्रतिनिधियों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। यह सन्धि-ऑग्ल-इराकी सन्धि 
ने नमूने पर तैयार क्री गयी थो। यह एक मेत्नी सन्धि थी, जो सीरिया के राष्ट्रसंघ के सदस्य 
होने पर लागू होनेवालो थी और सीरिया को राष्ट्रसंघ की सदस्यता इस सन्धि के अनुमोदन 
के तीन साल के भीतर प्राप्त कराई जानेवाली थी। फ्रांस को सीरिया की की भूमि पर सेना 
तथा सीरियाई विदेश-नीति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार दिया गया था । 
निश्चय है कि इस प्रकार की सधि सीरिया के उग्र राष्ट्रवस्तियों को किसी भी हालत 
में अच्छी नहों जैंचती । वे इसका विरोध करने लगे, इसलिए सन्धि के अनुमोदन में विलम्ब हो 
गया। फ्रांसीसी संसद्‌ भी शीम्र ही इस सन्धि का अनुमोदन नहीं कर सकी। फ्रेंको-सीरियन 
सम्बन्ध के बिगड़ने को इस समय एक दूसरा कारण भी था। फ्रांस एलेक्जांड्रिय का जिला 
तुक्रीं को देने के लिए बातचीत कर रहा था। जून, १६३६ में उसने शुकों के साथ एक समझ्नोता 
भी कर लिया जिसके अनुमार एलेबजांड्रिटा का जिला तुर्कों को इस शर्त पर सौप दिया गया 
कि हुकीं लोग सीरिया पर अपने अन्य सभी दावों का परित्याग कर देंगे तथा उस देश में फ्रांस- 
बिरोधी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे । इस प्रकार सीरिया के विखण्डन की नीति का सीरिया- 
वासियों ने घोर विरोध किया और राष्ट्रवादी उपद्रव पुम; प्रारम्म हुए। ७ छुलाई, १६३६ 
को सौरिया के राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी नीति के विरोध में पदत्याग कर दिया । इसके बाद सीरिया 
की संसद्‌ भंग कर दी गयी और इसकी जगह अब फ्रांसीसी हाई कमिश्नर का निरंकुश शासन 
शुरू हुआ । वास्तव में वात यह थी कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी गम्भीर हो गयी 
थी और हिटलर का संक्ट इतना निकट आ गया था कि फ्रांस सीरिया को छोड़ना नहीं चाहता 
था ।' सीरिया को छोड़ने का अर्थ पूर्वी भूमध्यसागर में फ्रांसीसो अड्डे को तोड़ देना; और 
तत्कालीन अच्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखकर फ्रांस के लिए ऐसा करना शायद सम्भव नहीं था । 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता का अपहरण करना साम्राज्यवाद 
का सुझय सिद्धान्त है और अन्य साम्राज्यवादियों की अपेक्षा फ्रांस का इस सिद्धान्त में अधिक 
विश्वास रहा है। ऐसी स्थिति में सीरिया की स्वतन्त्रता की कल्पना ही व्यर्थ थी! द्वितीय 
विश्ल-युद्ध-काल में सीरिया फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के चंगुल में बुरी तरह फँसा रहा । 
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अध्याय : ६ 


विश्व राजनीति में पूर्वी एशिया 
( छब्च5६ क्‍डांग गत |त्जाव एग्रापंटड ) 


पेरिस शांति सम्मेलन और पूर्वी एशिया :--जब १६१४ में प्रथम विश्वयुद्ध बिड़ा हो 
१६०२ की ऑम्ल-जापानी सन्धि की शर्तों के अनुसार जापान भी ब्रिटेन का पक्ष लेकर युद्ध मेँ 
सम्मिलित हो गया। १५ अगस्त, १६१४ को जापान की सरकार ने जर्मनी को यह सलाह दी 
कि क्याऊ-चाऊ से वह अपना सैनिक अड्डा हटा ले और शांतुग प्रान्त में जमनी की जो विशेषा- 
घिकार प्राप है वे जापान को हस्तान्तरित कर दिये जायें 'ताकि बह उन्हें चीन की सरकार कौ 
वापस लौटा देने की व्यवस्था कर सके !” यह था जापान का युद्ध-अन्तिमेन्थम जिसका जवात 
जर्मनी से सात दिनों के भीतर ही माँगा गया था । जब २२ अगस्त तक जर्मनी की सरकार वी 
थोर से कोई उत्तर महो मिला, तो अगले दिन २३ अगस्त को जापान ते जम॑नी के जिला्फ 
लडाई की घोषणा कर दी और क्याऊ-चाऊ पर आधिपत्य जमा लिया। इसकी बाद जनवरी: 
१६१५ में जापान ने चीन के सामने प्रसिद्ध 'इकोस माँगें” पेश कीं। विवश होकर चीन में 
जापान के अधिकांश माँगों को - स्वीकार कर लिया । वास्तव में पर॒वीं एशिया का रास्ता जाप 
के लिए बिल्कुल साफ था, क्‍योंकि यूरोपीय राज्य युद्ध में बमे हुए थे ओर इस अवसर से लाभ 
उठाकर जापान ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खूब फैलाया । 


१४ अगस्त, १६१७ को चीन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । बुद्ध 6 
चीन का प्रवेश जापान को एकदम पसन्द नहीं पड़ा; क्योकि इससे युद्ध के बाद, चीन को हि 
प्रादेशिक तथा अन्य फायदे प्राप्त हो सकते थे। चीन को युद्ध से बड़ी-बड़ी आशाएं थी। ४' 
विज्ञास था कि विलसन के “चौदह यूज्रों” के लागू होने से चीन को भी फायदा होगा वथा 
यूरोपीय राज्य अपने विशेषाधिकार का परित्याग कर देंगे और उससे स्वशासन की के 
प्राप्त हो जायगा। पेरिस के शान्ति सम्मेलन में चीन ने अपनी अनैक मार्गे पेश के | 
उसकी प्रसुख माँगे निम्नलिखित थीं : (१) शाँदग प्रदेश उसे लोटा दिया जाय | (२) चीन ! 
विरेशी विशेषाधिकार तथा अन्य असमान सुविधाओं एवं सन्धियों का अन्त कर दिया ४ 
पर, चीन के भाग्य में निराशा हो लिपी हुई थी ! जहाँ तक शांहय का प्रइन था ब्रिटेन, ये 
और इटली पहले से ही इस प्रदेश को जापान को हस्वान्तरित करने को वचनबद्ध थे। 28 
राष्ट्रपति बिल्सन ने ही इस मोल-तोल का विरोध किया। लेकिन जब जापानी प्रतिनिधिम' या 
ने राष्ट्संघ को बहिष्फार करने की धमकी दी तो वे भी दस प्रइन पर शास्त हो गये। थीं 
सम्मेलन में चोन को कुछ न मिला। शांतग पर जापान का अधिकार कायम रहा । चीन 
सरकार ने विरोध में शान्तिसंधियों पर हस्ताक्ष* करने से इन्कार कर दिया | 
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वाशिगटन-सम्मेलन 
सम्मेलन की प्रप्भूसि :--वर्साय-सन्धि के वाद पूव्रीं एशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
के इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ । १८६४-९५ के चीन जापान युद्ध के समय जापान 
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१०२०-९३ में पूर्त्ती एशिया 


का जो साम्राज्यवादो जोवन आारम्म हुआ था उसका प्रथम चरण बड़ी सफलताएयक समाष्ठ हुआ । 
“५ न प्राग्पधाद दे 
जापान को सातप्नाज्यवादो भूष यहुत अंश तक शान्त हो चुहो थी। पर, यह सामप्राज्यधाद दे 
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मीठे फल को एक वार चल चुका था। अब उसके लिए यह असम्भव था कि वह फिर इसको 
इुबारा चखने का प्रयास न करे। जापान का कहना था कि शान्ति-सम्मेलन में उसके साथ (0 
न्याय नहीं हुआ है। वह अपने को, जर्मनी और इटली की तरह, “अ्षृप्! राज्यों की कोड में 
रखता था। शांति-सम्मेलन में अमेरिका के दबाव के कारण जापान को अपनी अनेक मांगों 
का परित्याग करना पड़ा था ! जापान के शासक यह अनुभव करने लगे थे कि संशार 
में 'जसकी लाढी उसकी भैंस” का सिद्धान्त ही प्रवल है। जब वक जापान अपनी ठैस- 
शक्ति नहों बढ़ा लेता तत्र तक पदिचम के महान राष्ट्र उनकी अवहेलना ही करते रहेंगे। जापान 
समझता था कि उसका सबसे कट्टर विरोधी संयुक्तराज्य अमेरिका है। अतएव अमेरिका से लोहा 
लेने के लिए वह आवश्यक तेयारी करने लगा । 


पूर्वी एशिया में जापान की शक्ति :--संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के सम्ल 
निरन्तर खराब हो रहे थे, इसमें कई कारण थे। इस क्षेत्र में जापान की शक्ति दिनोंदिन बढ़ रही 
थी जिसके कारण अमेरिका का चिन्तित होना स्वाभाविक था| प्रथम विश्व-युद्ध में जापान पर 
नियन्त्रण रखनेवाली दो शक्तियाँ थौं-जम॑नी और रूस । लेकिन युद्ध के बाद इन दोमों शक्तियों 
का पतन हो गया । जमनी पस्त पडा था और रूस में क्रान्ति की धूम मची थी। इससे इस प्रदेश 
में जापान का प्रभाव बहुन बढ़ रहा था। वस्तुतः प्रथम विस्व-युद्ध के समय में ही जापादे 
अपना प्रभाव बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। जब संसार के सभी देशों का घ्यान बुदन्‍ः 
प्रयत्मों में लगा हुआ था, उसी समय जापान ने स्थिति से लाभ उठाकर चीन के समक्ष अपनी 
प्रसिद्ध “इक्कीस माँगें? ( प५७०७-०07० 00पथय0 ) रखी थी । इसका उद्दे श्य चीन में जापान 
की स्थिति को सुरक्षित बनाना था। ये माँगें पाँच भागों में विभक्त थीं और यदि ३0९ 
पूरी तरह मान लेता तो उसकी स्थिति जापान के संरक्षित राज्य जैसी हो जाती । ठौमी चीन को 
कई माँगों को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा । 

इस सभय संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी एशिया में खुला दरवाजा की नीति का अबुर्गं 
कर रहा था और “इक्कीस मांगों? से इसका स्पष्ट खंडन हो रहा था ! इसलिए, अमेरिका ने हे 
माँगों का विरोध किया। “संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार”, अमरीकी विदेश मन्त्री विश 
ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा, “ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती जिगर 
संयुक्त राज्य अमेरिका के सन्धियों द्वारा प्राप्त अधिकारों का, चीन की राजनीतिक अथवा प्रादेः 
शिक अखंडता का तथा “खुला दरवाजा” की नीति का हनन होता हो ।” कुछ दिनों तक जापत 
अमेरिका की चेतावनी को टालता रहा, लेकिन २ नवम्बर, १६१७ को उसने एक समझौता हे 
लेना ही ठीक समझा । इस समझौते के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान की के 
ने यह स्वीकार किया कि “प्रादेशिक समीपता देशो में विशेष सम्बन्ध उत्तन्न कर देती है 2 
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार यह स्वीकार करती है कि चीन में जापान के विशेष स्वार्य 
इस प्रकार अमेरिका ने चीन में जापान के विशेष स्व्रार्थ को मान लिया। जापान के लिए हें 
बड़ा ही ज्ञाभदायक सिद्ध हुआ । 

फिर भी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के वीच मनमुठाव का अभ्त नहीं ्ं 
जापान चीन तथा प्रशान्त मद्दासागर में जमेनो के इलाकों तथा उपनिवेशों पर अधिकार हर 
चाहता था। अमेरिका इसके पक्ष में नहीं था । 


हुआ! 


विश्व राजनीति में पूरी एशिया श्७५ 


याप द्वीप का झगड़ा :--जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का मतभेद पेरिस शान्ति- 
सम्मेलन में उग्र रूप से प्रकट हुआ। मतभेद का एक कारण प्रशान्त महासागर में स्थित याप 
टापू था। यह टापू परदिचमी कौरोलाइन द्वीप में था। युद्ध के समय जापान ने इसे जर्मनी से 
छीन लिया था। इस छोटे-से टापु का एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त था। ग्रुआम से मनीला जाने- 
वाली तथा हिन्देशिया से शंघाई जानेवालो समुद्री तारों का यह केन्द्र था। अमेरिका नहीं 
चाहता था कि इस टापू पर जापान का अधिकार कायम रहे । अवएव पेरिस शान्ति-सम्मेलन 
में राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव रखा कि याप द्वीप का अन्तर्राष्रोयकरण कर दिया जाय। लेकिन विल्सन 
का प्रस्ताव मान्य नही हुआ और यह द्वीप जापान की संरक्षता में रख दिया गया। अमेरिका 
के लिए इस स्थिति को कबूल करना , बड़ा कठिन सिद्ध हुआ। अतएब दोनों देशों के बीच 
तनाव बना रहा । 
आंग्ल जापानी सन्धि :--जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में तनाव का एक और 
कारण ऑग्ल-जापानी संधि थी । १६०२ में यह सन्धि पूर्वी एशिया में रूस और जमेनी के प्रसार 
रोकने के उद्देइय से की गयो थी। इसमें इंगलेंड ने जापान को आश्वासन दिया था कि यदि 
वह किसी देश से युद्ध में फँस जाय तो इंगलेंड उसको सहायता करेगा । प्रथम विश्व युद्ध 
के बाद अमेरिका को यह सन्धि एकदम पसन्द नहों आ रही थी। उसको भय था कि 
यदि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया तो उसमें इंगलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका 
के विरुद्ध जापान की सहायता करेगा । १६२० में इस संधि का नवीनीकरण हुआ। अमेरिका 
ने आपत्ति की। इस पर अमरीकी सरकार को ब्रिटेन ने यह आश्वासन दिया कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा जापान के बीच लड़ाई होने पर सन्धि को लाग्र नहीं किया जायगा। 
लेकिन अमरीकी सरकार को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका को यह विज्ञास था कि 
अब यह सन्धि उसके खिलाफ की जा रही है, वर्योकि युद्ध के बाद जमंनी और रूस दोनों की 
शक्ति समाप्त हो चुकी थी । ईंगलैंड पर भी तरह-तरह के दबाव डाले जा रहे थे कि वह इस 
सन्धि को रद कर दें। इस हालत में पूर्वी एशिया फे लिए एक नयी व्यवस्था की आवश्यकता 
महसूस को जा रही थी । 
नोपतैनिक होड़ ः--प्रशान्त महासागर पर प्रभुत्व कायम करने के मार्ग में जापान संयुक्त 
राज्य अमेरिका को अपना प्रवश्त विरोधी समझता था। अतएंव यह अमेरिका का मुकाबला 
करने के लिए अपनी नाबिक शक्ति में दृद्धि करना चाहता था। इसके लिए जापान में संगठित 
प्रयास होने लगा । जापान के इस प्रयास को देखकर अमेरिका के शासक घवड़ा गये । अवएब 
इस नौसे निक प्रतिदृन्द्धिता को समाप्त करने तथा पूर्वी एशिया की अन्य समस्याथों को हल करने 
के लिए वाशिंगटन में ११ अगस्त, १६२१ को एक सम्मेलन बुलाया गया। अमरीकी राष्ट्रपति 
हाडिज ने इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, बेल्जियम, हालैंड और प्रतंगाल 


को निमंत्रित किया । 

वाशिंगटन सम्मेज्षन ;-संसार की प्रप्तुकत & शक्तियों का एक सम्मेलन वाशिंगटन में 
२ नम्बर, १६२१ से ६ फरवरी, १६२२ तक हुआ ! इस सम्मेलन में जो समझौते हुए उनको 
हम सात भागों में बॉँट सकते हैं : 

१. नौसे निक संधि +-यह सन्धि ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका के बीच में हुई थी । इसको पंचशक्ति नौसेनिक संधि कहते हैं ( 7॥९ एए९ एएचढए 
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मीठे फल को एक वार चल चुका था। अब उसके लिए यह असम्भव था कि वह फिर इसको 
हुबारा चजने का प्रयास न करे। जापान का कहना था कि शान्ति-सम्मेलन में उसके साथ एएं 
न्याय नहीं हुआ है। बह अपने को, जमेनी और इटली की तरह, “अत्ृप्ट! राज्यों की कोड में 
रखता था। शांति-सम्मेलन में अमेरिका के दबाव के कारण जापान को अपनी अनेक माँगों 
का परित्याग करना पड़ा था। जापान के शासक यह अनुभव करने लगे थे कि संवार 
में 'जसकी लाठी उसकी भैंस! का सिद्धान्त ही प्रवल है। जब तक जापान अपनी सेख- 
शक्ति नहों बढ़ा लेता त्तत्र तक पश्चिम के महान्‌ राष्ट्र उनकी अवहेलना ही करते रहेंगे ! जापान 
समझता था कि उसका सबसे कट्टर विरोधी संयुक्तराज्य अमेरिका है। अतएव अमेरिका पे लोहा 
लेने के लिए वह आवश्यक तेयारी करने लगा । 


पूर्वी एशिया में जापान की शक्ति :--संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के सावन 
निरन्तर खराब हो रहे थे, इसमें कई कारण थे । इस क्षेत्र में जापान की शक्ति दिनोंदिन बढ़ री 
थी जिसके कारण अमेरिका का चिन्तित होना स्वाभाविक था । प्रथम विश्व-युद्ध में जापान पं 
नियन्त्रण रखनेवाली दो शक्तियाँ थौं--जर्मनी और रूस । लेकिन युद्ध के बाद इन दोनों शर्यो 
का पतन हो गया । जर्मनी पस्त पड़ा था और रूस में क्रान्ति की धूम मची थी। इससे इस प्रेण 
में जापान का प्रभाव बहुन बढ़ रहा था। वस्तुतः प्रथम विस्व-युद्ध के समय में ही जापान 
अपना प्रभाव बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। जब संसार के सभी देशों का धान 
प्रथत्नों में लगा हुआ था; उसी समय जापान ने स्थिति से लाभ उठाकर चीन के समझ बी 
प्रसिद्ध “इक्कीस माँगें? ( 7'0८४७-०0४० 70:एथ४05 ) रखी थीं | इसका उद्दे श्य चीन में जाशन 
की स्थिति को सुरक्षित बनाना था। ये माँगें पाँच भागों में विभक्त थी और यदि चीन झग्े 
पूरी तरह मान लेता तो उसकी स्थिति जापान के संरक्षित राज्य जैसी हो जाती । तौमी चीन की 
कई माँगों को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा । 


इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी एशिया में खुला दरबाजा की नीति का 
कर रहा था और “इक्ीस मांगों” से इसका स्पष्ट खंडन हो रहा था । इसलिए अमेरिका ने 2. 
माँगों का विरोध किया । “संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार”, अमरीकी विदेश मन्‍्तरी हि 
ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा, “ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती प्र 
संवृक्त राज्य अमेरिका के सन्धियों द्वारा प्राप्त अधिकारों का, चीन की राजनीविक अगवा पर 
'शिक अखंडता का तथा “खुला दरवाजा” की नीति का इनन होता हो ।” छुछ् दिनों तक का 
अमेरिका की चेवावनी को टालता रहा, लेकिन २ नवम्बर, १६१७ को उसने एक समझता गे 
लेना ही ठीक समझा | इस समप्नौते के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान की (के 
ने यह स्वीकार किया कि “प्रादेशिक समीपता देशों में विशेष सम्बन्ध उत्पन्न कर देती है पा 
संवुक्त राज्य अमेरिका की सरकार यह स्वीकार करती है कि चीन में जापान के विशेष सा थ 
इस प्रकार अमेरिका ने चीन में जापान के विशेष स्त्रार्थ को मान लिया। जापान के लिए 
बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ | 

फिर भी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मनमुटाव 
जापान चीन तथा प्रशान्त महासागर में जमेनी के इलाकों तथा उपनिवेश 
लाइता था। अमेरिका इसके पक्ष में नहीं था । 


7 अनु 


का अस्त नहीं हर 


हें पर अधिडार हों 


विश्व राजनीति में पृ्वी एशिया २७५ 


याप दीप का झगड़ा :--जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का मतभेद पेरिस शान्ति- 
सम्मेलन में उग्र रूप से प्रकट हुआ । मतभेद का एक कारण प्रशान्त महासागर में स्थित याप 
टापू था। यह टापू पदिचमी कौरोलाइन द्वीप में था । युद्ध के समय जापान ने इसे जर्मनी से 
छीन लिया था। इस छोटे-से दाप्‌ का एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्त्था। गुआम से मनीला जाने- 
वाली तथा हिन्देशिया से शंघाई जानेवालो समुद्री तारों का यह केन्द्र था। अमेरिका नहीं 
चाहता था कि इस टापू पर जापान का अधिकार कायम रहे । अवएव पेरिस शान्ति-सम्मेलन 
में राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव रखा कि याप द्वीप का अन्तर्राष््रीयकरण कर दिया जाय। लेकिन विल्सन 
का प्रस्ताव मान्य नही हुआ और यह द्वीप जापान की संरक्षतरा में रख दिया गया। अमेरिका 
के लिए इस स्थिति को कबूल करना , बड़ा कठिन सिद्ध हुआ। अतएव दोनों देशों के बीच 
तनाव बना रहा । 
आंग्ल जापानी सन्धि :--नापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में तनाव का एक और 
कारण ऑग्ल-जापानी संधि थी । १६०२ में यह सन्धि पूर्वी एशिया में रूस और जम॑नी के प्रसार 
रोकने के उद्देश्य से की गयी थी । इसमें इंगलैंड ने जापान को आश्वासन दिया था कि यदि 
वह किसी देश से युद्ध में फँस जाय तो इंगलैंड उसको सहायता करेगा। प्रथम विश्व युद्ध 
के बाद अमेरिका को यह सन्धि एकदम पसन्द नहीं आ रही थी। उसको भय था कि 
यदि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया वो उसमें इंगलेंड संयुक्त राज्य अमेरिका 
के विरुद्ध जापान की सहायता करेगा । १६२० में इस संधि का नवीनीकरण हुआ । अमेरिका 
ने आपत्ति की। इस पर अमरीकी सरकार को ब्रिटेन मे यह आश्वासन दिया कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा जापान के बीच लड़ाई होने पर सन्धि को लागू नहीं किया जायगा। 
लेकिन अमरीकी सरकार को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका को यह विश्वास था कि 
अब यह सन्धि उसके खिलाफ की जा रही है, वर्योकि युद्ध के बाद जमंनी और रूस दोनों की 
शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इंगलैंड पर भी तरह-तरह के दबाव डाले जा रहे थे कि वह इस 
सन्धि को रद कर दें। इस हाज्ञत में पृवीं एशिया के लिए एक नयी व्यवस्था की आवश्यकता 
महसूस की जा रही थी । 
नोसेनिक होड़ :--प्रशान्त महासागर पर प्रभुत्व कायम करने के मार्ग में जापान संयुक्त 
राज्य अमेरिका को अपना प्रवश्त विरोधी समझता था। अतएवं यह अमेरिका का मुकाबला 
करने के लिए अपनी नाविक शक्ति में वृद्धि करना चाहवा था। इसके लिए जापान में संगठित 
प्रयास होने लगा । जापान के इस प्रयास को देखकर अमेरिका के शासक घवड़ा गये । अवएब 
इस नौसे निक प्रतिदृन्द्विता को समाप्त करने तथा पृर्वी एशिया की अन्य समस्याओं को हल करने 
के लिए वाशिंगटन में ११ अगस्त, १६२१ को एक सम्मेलन बुलाया गया। अमरीकी राष्ट्रपति 
हाडिज ने इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रॉस, इटली, जापान, चीन, वेल्जियम, हासैंड और पृत्गालल 
को निमंत्रित किया । 
वार्थिगटन सम्मेज्ञन :-संसार की प्रत्ुुष ६ शक्तियों का एक सम्मेलन वाशिंगटन में 
२२ नम्बर, १६२१ से ६ फरवरो, १६२२ तक हुआ । इस सम्मेलन में जो समझौते हुए उनको 
हम सात भागों में बॉँट सकते हैं 
से निक संधि :-यह सन्धि ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका के थीच में हुईं थी । इसको पंचशक्ति नोसेनिक संघि कहते हैं ( ० एएह ९०७९० 
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पए४एव] पफटआए )। इसका उद्देश्य नाविक होड़ का अन्त करना था और इसका विस्तृत 
अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं हु 


२. पहली चहुर्राष्र संधि ::-१३ दिसम्बर १६२१ को जापान, अमेरिका, ब्रिटेन तथा 
फ्रांस के बीच एक सन्धि हुईं। इसके द्वारा तय किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता प्रशान्त महासागर 
में स्थित एक-दूसरे के अधिक्षत प्रदेशों में प्राप्त अधिकारों का परस्पर सम्मान करेंगे और यदि इत 
अधिकारों कै सम्बन्ध में उनमें कोई मतभेद हो गया या अन्य किसी राज्य की आक्रमणालक 
कार्रवाई के कारण उन्हें किसी प्रकार का खतरा हुआ तो वे आपस में परामर्श करेंगे। सत्धि 
करनेवाले देशों को यह अधिकार होगा कि किसी महाशक्ति की आक्रामक कार्रवाई द्वारा उनके 
अधिकारी को क्षति पहुँचने की सम्भावना हो तो थे एक-दूसरे से इस विषय में पुरा पत्र व्यवहार 
कर सकते हैं। इस सन्धि का महत्त्व इस बात में था कि इसके फलस्वरूप १६०२ को ऑग्त 
जापानी सन्धि का अन्त हो गया । कहना न होगा कि यह सन्धि ब्रिटिश-डोमीनियन और 
अमेरिका में काफी बदनाम ही चुकी थी । कनाडा और आस्ट्रेलिया-जेसे देश ब्रिटिश-सरकार 
पर बरात्रर इस सन्धि को अन्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। पर बिना कोई अन्य व्यकध्थां 
किये ल्रिटिश-सरकार इस सन्धि का अन्त करना नही चाहतो थी। वार्शिंगटन-सम्मेलग से उसत्र 
इस सन्धि के द्वारा यह व्यवस्था उपलब्ध हो गयी और अन्ततोगत्वा ऑँग्ल जापानी संधि को 
“शानदार तरीके से दफना? दिया गधा इस सन्धि के फलस्वरूप युद्धोत्तर-काल में अमेरिका 
पहली बार सामान्य हित के मामलों पर अन्य बड़े राष्ट्री से कुछ वातों में पर 7मर्श करने तथा अपनी 
सहयोग देने के लिए तेयार हो गया । 


(३) प्रथम नवराप्ट्र सन्धि ः--तीसरी संधि नवराष्ट्र-सन्धि ( संग 0 7०५9 ) 
कहलाती है और इसका सम्बन्ध चीन से था। सन्धि के अनुसार सम्मेलन में शामिल हुए सभी 
राष्ट्रों ने वादा किया कि वे चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता का आदर करेंगे। 
इसके अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह वचन भी दिया कि वे चीन की वर्तमान स्थिति से शी 
उठाकर उससे ऐसा कोई भी विशेषाधिकार या सुविधाएँ प्राप्त नही करेंगे, जिनसे अत 
राज्यों के अधिकार में किसी प्रकार की कमी हो। यह सन्धि चीन के हिंतों की रह 
करने के लिए नहीं, अपितु जापान के प्रसार को रोकने के लिए की गयी थी। चीन 
“खुले दरवाजे! की नीति को कायम रखा गया और पश्चिमी राज्यों के बहुत-से विशेषाधिकीर 
कायम रहे । पु 


अमेरिका में इस सन्यि को बहुत महत्त्व दिया यया। वे इसे “खुले दरवाजे” की नी 


की विजय तथा “चीन का मेस्नाकार्टा! मानते थे, किन्दु इस सन्धि में कई कमियाँथी। 
क्रियान्वित करना सुख्य रूप से महाशक्तियों की सदुमावना पर छोड़ दिया गया था, इसके पाल 
कराने के लिए कोई व्यवस्था महो की गयी थी ! बस ( 858 ) ने इस विषय में सत्य ही लिया 
है कि यह सामृहिक सुरक्षा का समझौता नहीं था, किन्द महाशक्तियों द्वारा खवमेव इक वि 
छोड़ने की घोषथा मात्र थी ।/ प्रिसवोल्ड के शब्दों में यह सन्धि सुदूरपूर्व के विरोधी स्थार्थो मे 
बहीं तक शान्ति स्थापित रख सकती थी, जहाँ ठक स्थाही और कनम दारा शास्ति बनाये री 
सम्भव था। 
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(४) दूसरी नवराष्ट्रसन्धि :--वाशिंगटन-सम्मेलन में सम्मिलित नौ राष्ट्रो के वीच एक 
और सन्धि हुई जिसके द्वारा चीन को अपने देश में आनेबाली वस्तुओं पर कर लगाने के पहले से 
अधिक अधिकार दिये गये । 

(५) पड्शक्ति सल्धि --ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इठलो तथा चीन के 
बीच एक सन्धि हुईै। इसके द्वारा जर्मनी के समुद्री तारों को आपस में बॉटने का निश्चय 
किया गया । 

(६) दूसरी चतुर्राष््रसन्धि :--इस सन्धि के द्वारा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा 
जापान ने प्रशांत महासागर में स्थित टापुओ में विभिन्न शक्तियों के अधिकारों के सम्मान और 
सुरक्षा का निइचय किया। 

(७) अमेरिका और जापान का समझौता :--याप द्वीप के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य 
अमेरिका और जापान के बीच एक सन्धि हुईं। पेरिश शान्ति-सम्मेलन द्वारा इस ठापू पर 
जाधान का संरक्षण स्वीकार किया गया था. लेकिन अमेरिका इस स्थिति को कबूल करने के 
लिए तेयार नहो था। अतएब वाशिंगटन-सम्मेलन में इन दोनो देशों के बीच एक सन्धि हुई 
जि्तके द्वारा इस द्वीप समृह में अमेरिका को जापान के हुल्य समानाधिकार और स्वतन्त्र प्रवेश 
का अधिकार मिल्ल गया। 

चीन जापान समझौता :--इन सन्धियों के अतिरिक्त वाशिंगटन-सम्मेलन के बाहर, 
चीन और जापान के थीच एक दूसरी विशेष सन्धि हुई जिसके द्वारा जापान ने शांदुग प्रदेश 
चीन को लौटा देने का वचन दिया। १९२२ के दिसम्बर में यह प्रदेश चीन को बापस मिल 
गया। लेकिन जापान को चोन के कुछ रेल लाइनों ( ॥'झंबा-7'आट्ट (85 रिध|5४०५ ) पर पन्द्रह 
वर्ष तक नियन्त्र०ण रखने का अधिकार दिया गया । 


वाशिंग 'न-सम्मेलन के परिणाम 


महत्त्व :-पूवीं एशिया के इतिहास ने वाशिंगटन सम्मेलन का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इसका महत्व इस यात में है कि इसने इस क्षेत्र की विधिध सम्स्याओं को इल करने के 
लिए एक निश्चित कदम उठाया | इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि पेरिस का शान्ति- 
सम्मेलन जिस समस्या को नहों सुलझा सका उसको वाशिंगटन-सम्मेलन ने सफलतापूर्षक सम्पन्न 
किया । उस सम्मेलन को यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में अवश्य सफलता मिलो, लेकिन 
पूर्वी एशिया की समस्या को ओर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। वाशिंगटन-सम्मेलन के मुझय 
काम पृ्वी एशिया की समस्या का समाधान करमा था। इसके दो प्रधान छद्देश्य थे--(१) 
इंगलैंड, जापान और अमेरिका के नौ सेनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा (२) जापान 
की शक्ति पर अकुश लगाना ताकि चीन की अखण्डता वनी रहे तथा सभी देशों को चीन 
में व्यापार करने को समान अधिकार रहे । वाशिंगटन-सम्मेलन में जो सन्धियाँ हुई' उनसे ये 
दोनों छद्दे इय पूरे हो गये । नौसेनिक सन्धि ने पहले उद्देश्य को तथा चरर्राट्र सन्धि मे दूसरे 
उद्देन्‍य को पूरा किया । ई० एच० कार ने इस सम्मेलन के प्रभाव का विवेचन करते हुए लिखा 
है कि इससे प्रशान्त महासागर में चीन की प्रादेशिक अखण्डता को तथा भारत-अमरीकी नौसेनिक 
प्रधुवा को चुनौती देने वाला जापान का संकट दूर हो गया । जापान को वाघ्य किया गया 
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कि बह चीन की सुख्य भूमि में युद्ध के समय प्राप्त किये हुए लाभों का परित्याग कर दे तथा 
महाशक्तियो ने संयुक्त रूप से चीन की प्रादेशिव अखण्डता तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित 
बनाये रखने का समझौता किया। इससे चीन को अपनी स्थिति सम्हालने का एक अवसर 
प्राप्त हुआ । इस सम्मेलन के समझौतों ने अख्न-शस्र पर होनेवाले विशाल्न व्यय में भारी बचत 
की। इसने आंग्ल-जापानी सन्धि को समाप्त कर इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता-ला दी बर 
तनाव को कम किया । इससे अगले दस वर्षों के लिए पूर्वी एशिया में शान्ति बनी रही । 


वाशिंगटन-सम्मेलन के दोष :- इन अच्छे परिणामों के अतिरिक्त वाशिंगटन की सन्धियों 
में कुछ दोष भी थे। इसकी सबसे बड़ी चुटि यह थी कि इसमें शत्राश्खों का नियन्त्रण बह 
सीमित रूप से किया गया था । बड़े युद्धपोतों पर पावन्दी तो लगा दी गयी | लेकिन छोटे-बोटे 
जहाजों पर कोई नियन्त्रण नहीं लगा। 


इन सन्धियों के द्वारा चीन में राज्यों को समान अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इस बीत 
में एक चुटि थी। इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का कोई उपाय नही निकाला गया। 
पिछले सौ वर्षों में चोन के साथ इन राज्यों की कई सन्धियाँ हुई थीं जिनके अनुसार एन्‍्हें कई 
विशेषाधिकार मिले थे! इन विशेषाधिकारों को रद्द नहीं किया गया । चीन की प्रादेशिक 
अश्ण्डता ओर राजनीतिक स्वतन्त्रता पर तो बहुत जोर अवश्य दिया गया, लेकिन), इसकी 
वास्तविक एद्देह्य जापान के प्रभाव के प्रसार को रोकना था। यदि ऐसा नहीं होता तो 
राज्य चीन में प्राप्त अपने विश्येषाधिकारों का परित्याग अवश्य कर देते । लेकिन ऐसा नहीं हवा। 
अतएव चीन और जापान दोनों वाशिंगटन में स्थापित व्यवस्था ने असन्दुष्ट थे । 


इन समझौतों से जापान विशेष रूप से र्ट था । इस समय जापान नौसेनिक प्रतिस्र्श 
से बचना चाहता था। इसीलिए उसने नौ सेना पर लगाये गये प्रतिवन्ध को स्वीकार 
लिया। लेकिन जापान में ऐसे ज॑गबोरों की कमी नहीं थी जो इस सन्धि को अलन्त अं 
मानजनक तथा अन्यायपूर्ण मानते थे। फिलहाल जापांन ने विवश होकर इन वातों को है 
लिया, लेकिन उसने दिल से कभी भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया । जापान के ६ 
प्रतरल रोष का भीषण विस्फोट बाद में मंचूरिया और पले हावेर में हुआ ! 


चीन की राजनीति :--बा्शिंगटन के सम्मेलन के द्ृरत बाद चीन में भयानक के 
युद्ध भड़क उठा। १६११ में सनयात सेन के नेतृत्व में जो चोन की क्रान्ति हुई थी से । 
का राष्ट्रीय हित नहीं हो सका था और सारा चीन आपसी कलह का शिकार बन गया हर 
मंचूरिया वस्तुतः स्व॒तन्त्र हो गया था और वी-पी-कु के नेतृत्व में मध्य चीन एक दूसरा हे के 
बन चुका था। शेप चीन में सनयात सेन की कोमिन्तांग-पार्टी की प्रधानता थी, जिसका | 


में यॉ' क्रिया | १ 
केंटन था। कोमिस्तांग-पार्टी ने सारे चीन को एक सत्र में बॉयने का प्रयातत माला 
उसको अनेक दिकतो का सामना करना। पहली बात कि स्वयं चीनियों में राष्ट्र ५ 


का अभाष था । सैकड़ों वर्ष की परम्परा ने चीनी जनवा को चीन को एक राष्ट्र के की 
सोचने के बजाय कुद्धम्व और बस्ती के रूप में ही सोचना सिखाया ! इसके अतिरिक्त ता 
हस्तक्षेप का भी प्रदनन था. । आर्थिक दृष्टि से चीन वस्तुवः विदेशी राज्यों का रा पक 
इन विदेशी राज्यों का द्वित इसी बात में था कि चीन सदा के लिए असंगर्िव और भ 
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कलह का शिक्रार बना रहे । चीनी राष्ट्रीय: आन्दोलन और एकता को बढ़ाने के लिए डा० 
सेन ने विदेशी सहायता पाने की आवश्यकता महसूस की । अमेरिका और ब्रिटेन से उन्हें बड़ी 
आशाएँ थी, मगर दोनों ने या और भो किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र ने उन्हे सहायता नहीं दी। 
चोन के शोषण में सबका स्वार्थ था। १६२३ में डा० सेन सोवियत-संघ की तरफ सुड़े । 
सोवियत्त-संघ से सहायता मिलमे की उन्हें विशेष आशा थी। क्रान्ति के बाद सोवियत संघ 
ने अपने को साम्राज्यवाद-बिरोधी घोषित किया था और चीन में अपने सारे अधिकार छोड़ 
दिये थे। सोवियत-संघ छोन को यथासम्भब सहायता देने के लिए भी उद्यत था। अतः १६२३ 
में दोनो देशों के बीच समान स्तर पर एक सन्धि हुई और डा० सेन ने अपने यहाँ कुछ रूसी 
सलाहकारों को रख दिया | इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध बोरोडिन था। १६२३ में वह कैंटन 
आया और रूसी कम्युनिस्ट-पा्टों के ढंग पर कोमिन्तांग-पार्दों को ऐसे शक्तिशाली राष्ट्रीय 
आधार पर संगढित करना शुरू किया, जिससे वह सर्वक्षाधारण की पार्टी हो सके । कोमिन्तांग 
को एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रयत्न किया, जिससे कम्पुमिस्ट, गेंर-कम्युनिस्ट सभी 
सम्मिलित होकर ऐसे जबरदस्त जन-आन्दोलन का सूत्रपात कर सके जिससे चीन को 
साम्राज्यवादी और सामन्‍्ती आधिपत्य से सुक्ति मिल जाय और उसका राजनीतिक एकीकरण 
हो जाय । 


चीन के सम्मुख केवल राष्ट्रीय एकता का ही प्रइन नहीं था, उसे विदेशी गुलामी से सुक्त 
होना था। उन्नीसवीं सदी से ही चीन में साम्राज्यवादियों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त था 
और सारा देश “प्रभाव-स्षीत्र' में वॉद लिया गया था। चीन की शिक्षित और वरूण पीढ़ी इन 
विशेष सुविधाओं का उम्र विरोध करतो थी। प्रथम विश्-युद्ध के बाद जर्मनी भौर रूस चीन 
में विशेष सुविधाओं से वंचित हो गये, तो अन्य “असमान सन्धियों? को रद्द कराने का आन्दोलन 
और भी व्यापक रूप धारण करने लगा। भाचे, १६२५ में सनयात सेन की मृत्यु हो गयी । 
पर, यह आन्दोलन तोब गति से बढ़ता ही गया । साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों को रोकने के लिए 
मजदूरों और छात्रो के जबरदस्त प्रदर्शन हुए। जब कैंठन के मजदूरों पर विदेशी बस्ती में गोली 
अलायी गयी तो हांगकांग के मजदूरों ने ऐसो हड़ताल की, जो मजदूर-हड़ताल के इतिहास में अभूत- 
पूर्व थी । परन्तु यह बात यहो तक सोमित नहीं रही । चीन के मामले में हस्तक्षेप करमे की दिशा 
में ब्रिटेन सबसे आगे रहत्ता था। १६२५ में शंघाई के मिलों में एक हड़ताल हुई और इसमें एक 
हड़ताली मजदूर मार डाला गया! इसके विरुद्ध चीनो विद्यार्थियों ने एक विशाल साम्राज्य- 
बाद-विरोधी प्रदर्शन किया । यह प्रदर्शन बिल्कुल शान्तिपर्ण था । पर ब्रिटिश-पृुलिस अफसर 
इस पर गोली वरतसाने से वाज नहीं आये, जिसके फलस्वरूप बहुत-से छात्र मारे गये । ब्रिटिश- 
पुलिस की इतनी कठोर कारवाई के लिए सम्भवतः कोई औचित्य नहीं था। इसके बाद भी 
व्रिठिश-अधिकारियों ने ऐसा रुख अपनाया, जिससे साम्राज्य वाद-विरोधी उत्तेजना और भी 
बंदू गयो। जून, १६२७ में कैंटन की ब्रिटिश बस्ती में छात्रों की भीड़ पर मशीमगन चलायी 
गयी और थेंग्रेज हत्यारों ने ५२ ब्यक्तियों को मार डाला ! सारे चीन में क्रोष की लहर भड़क 
उठी । व्रिडिश-विरोधो भावना इतनी त्तीम थी कि चीनियों ने प्रिटिश-माल के बहिष्कार 
का आन्दोलन झुरू किया, जिसके फलस्वरूप कई महीनों तक हांगकांग का व्यापार बन्द हो यया 
और अंगरेज पृ जीपतियों को अपार चुकसान उठाना पड़ा । 
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इतने बड़े पेमाने पर जन-जायति को देखकर साम्राज्यवादी घबड़ा गये और उन्होंने राए- 
बादी चीन के साथ किसी प्रकार का स्ममौता कर लेना ही श्रेयरवर समका। चीन की 
राष्ट्रीय सरकार ने घोषणा की कि असमान सन्धियों की अब्रधि पूरी हो जाने के बाद चीन 
उसका अन्त कर देगा। इस स्थिति से बचने के लिए १६२८ में अमेरिका ने चोन के साथ 
एक सन्धि की, जिसके अनुसार उसने बचन दिया कि १ जनवरी, १६६६ से चीम को अपनी 
चुगी निर्धारित करने का पूरा अधिकार रहेगा। इसके बाद ब्रिढेन फ्रांस, आदि ग्यारह देशों ने 
भो अमेरिका का अनुसरण करते हुए चुगी-निर्धारण के अधिकार का परित्याग कर दया 
पर चीन में अमी विदेशियों के लिए विशेष सुविधा बनी हुई थी । सितम्बर, १९२५ में चोन 
के विदेश-मन्त्री ने विदेशी सरकारों को यह सूचित किया कि वे चीन में प्राप्त अपनी विशेष 
सुविधाओं का अस्त करने के लिए जल्द-से-जल्द कदम उठायें। इटली, डेनमाक पूर्तगाल 
और बेल्जियम ने तो इन सुविधाओं का परित्याग कर दिया; लेकिन तथाकथित बड़े राष्ू 
अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसका एक प्रमुख कारण स्वयं चीन का घरेलू कलह था। 
डा० सनयात सेन की मृत्यु के बाद कोमिन्तांग पार्टों का नेता च्यांग-काई-शैक हुआ! छ्तों 
राष्ट्रीणा को भावना तो थी; पर वह प्र जीरपतियों के हाथ की कठपृतली या और इरत ही 
राष्ट्रीय प्रितिक्रिन्ति (००प्णाश-न०एण०४०० ) का नेता हो गया। को मिन्तांग-पार्ठीं बाग 
पंधी और दक्षिण-प्रंथो दो दलो में वेंट गयी । वामप्रथी दल, जिसमें साग्यवादियों की प्रधावता 
थी, रुसी मित्रता का समर्थक था और चाहता था कि बोरोडिन के सहयोग से पार्दी की 
क्रान्तिकारी परम्पराएँ जारी रखो जायें। दक्षिण-पंथी च्यांग-काई शेक था और इस दल पर 
ब्रिटेन का प्रभाव था। यह दल साम्राज्यवादियों से समकौता करके चीन की सुक्ति की हे 
पाती था। च्यांग को न तो साम्यबाद से कोई सहायुभूति थी ओर न उसे रूसी सलाह 
का चीन में रहना ही पसन्द था। साम्राज्यवादियों का समर्थन पाकर च्यांग की अभात बढ़ने 
लगा और आसानी से उसने चीन की राजसता को हड़प लिया ! बोरीडिन और अन्य रूसी 
सलाहकार माष्को वापन भेज दिये गये और चीनी बम्युनिस्टो को जेल में दस दिवा 
गया । इसके बाद चीनी सामन्तवाद और विदेशी साम्राज्यवाद में गठबन्धन हो गया 
और कोमिन्तांग-सरकार को अनुमति से ही अब चीन का शोषण होने लगा । चीन 
के उद्योगी को प्रौत्माहन न देकर च्यांग विदेशी उद्योगों को प्रोत्ताहित करने लगाः जिसके 
फलस्वरूप देश के भआर्थिक जीवन पर विदेश साम्राज्यवाद ने अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया | 
चीनी मजदूर और किसान की अवस्था दयनीय हो गयो और मध्यमवर्ग के लोगों का जीवन सी 
दिनोदिन गिरता गया। सम्पूर्ण चीन विदेशी शोषण का क्षेत्र बन गया । प 
ऐसी स्थिति में जाग्रत चीन में व्यांग के विरुद्ध विद्रोह होना अवश्यम्भावी था। विदे- 
शियो के सम्मुष सामन्‍्तवादी च्यांग ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके विरुद्ध चीन मै 
जन-आन्दोलन जड़ पकडने लगा । कम्युनिस्टो के नेतृत्व में च्यांग-काई शेक शासन के विश 
एक जवरदस्त जन-आन्दोलन शुरू हुआ, जो पीछे चलकर एक दयह-युद्ध के रूप में परिवर्तित ही 
गया । १६२७ से १६३६ तक चीन में यह गहनयुद्ध चलता रहा । 


जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव और मंचूरिया कायड 


वत्त मान शताब्दी की तौसरी दशाब्दी के पूर्वाद्ध में जापानी साम्राज्यवाद हक 
पड़ गया था। इसके अनेक कारण थे। १९२१ के वाशिंगटन समझौते ने जापान के मदर प्‌ 


विश्व राजनीति में पूर्वी एशिया श्णश 


एक प्रकार से नियन्त्रण लगा दिया था। संसार के अन्य प्रमुख राष्ट्रों के साथ जापान ने भी वचन 
दिया था कि वह चीन की स्वतन्यता और अखण्डठा पर कोई अतिक्रमण नही करेगा। युद्धोतर- 
काल में राष्ट्रमंघ की स्थापना हो चुकी थी और जापान इसका सदस्य था । इस स्थिति में दूसरे 
देश पर आक्रमण करना अब खतरे से खालो नहों था। इसके अतिरिक्त स्वयं जापान की सरकार 
में इस समय उदारवादियों की प्रधानता थी, उग्रवादियों की नहीं । पर जापानी साम्राज्यवाद की 
यह शिथिलता क्षणिक थी । वस्तुतः जापानी साम्राज्यवाद के जीवन में यह 'डहरो और स्थिति 
का अध्ययन करो? का काल था । बीसवी शताब्दी की तृतीय दशाब्दी के अन्तिम वर्षों म॑ जापान 
का यह अध्ययन? समाए हो गया और इसके बाद जापानी साम्राज्यवाद का पुनरोद्भव एक नये 
जोश के साथ हुआ । 
इस पुनरोद्भव का सबसे जबरदस्त कारण १६३० का चिझह्लव्यापी आर्थिक संकठ था। 

जापान की आबादी में निरन्तर वृद्धि हो रही थी । यह लगभग नौ लाख प्रतिवर्ष की भीषण गति 
से बढ़ रही थी । इस बढ़तो हुई आबादी को बहाने के लिए जापान को जगह चाहिए थी। 
विदेशों में प्रत्चास इस समस्या का एक समाधान हो सकता था । किन्तु अमेरिका और 
आस्ट्रेलिया महारेशों के प्रवास-नियमों के ध्वारा जापानी आमप्रवास को एकदम बन्द कर दिया 
था। कोई भो जापानी इन विदेशों के किसी भी महादेश में जाकर नही 4स सकता था | 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से जापानी लोग दीन में भो जाकर नहीं वस सकते थे, क्योंकि जापानियो 
की अपेक्षा चीनी मजदूरों का जीवन-स्तर निम्न था, वे कम मजदूरी पर काम कर सकते थे और 
इस प्रतिस्पर्धा में जापानी लोग दिकर नहीं सकते थे । जापानी नेता कहा करते थे कि यदि 
मंचूरिया पर कब्जा हो जाय तो यह समस्या बहुत अंशों में हल हो जा सकती है | आर्थिक दृष्टिकोण 
से भी जापान दिन-प्रति-दिन विदेशी आयात्‌-निर्यात पर आश्रित होता जा रहा था। उसे प्रायः 

सभी प्रहत्वपृर्ण कच्चे माल का आयात करना पड़ता था । इसलिए विदेशी बाजार और अस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार जापान के लिए जीवन ओर मृत्यु का प्रश्न था। जापानी माल का निर्यात सामान्यतया 
दो मुख्प दिशाओं में होता था । उसके कच्चे रेशम का बाजार अमेरिका और सूती कपडे का 

बाजार चीन था । रेशम विलासी की वस्तु है और अमेरिका में जब आर्थिक प्रत्षय शुरू हुआ वा 

किसी ब्यक्ति के पास विलास को वस्तु खरोदने की क्षमता नही रह गयो । जापान॑ के व्यापार पर 

इसका घातक प्रभाव पड़ा । दूसरी ओर चीन में वराबर जापान-विरोधी भावना बनी रहतो थो, 

जिसके कारण वहाँ वार बार जापानी मालों का बहिष्कार-आन्दोलन होता रहता था। इसके 

अतिरिक्त आर्थिक संकट के कारण दुनिया का प्रत्पेक राज्य आर्थिक क्षेत्र में संरक्षण- 

नीति का अनुसरण कर रहा था । इससे जापानी माल बिकने में दिकत हो रहो थी जापान 

अनुभव करता था कि उसका आशिक क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अपने मालों को खपाने के लिए 

जापान एक 'विस्तृत ग्रार्थिक क्षेत्र ( ाष्ठण ०००००गां० आ०० ) की आवश्यकता मह्सूम करता 

था, जहाँ उते आयात करो और संरक्षणनीत्ति का डर न हो । 


संचूरिया का महत्त्व--इन परिस्थितियों में जापान के लिए यह स्वाभावित्र ही था कि 
बह मंचूरिया के विस्तृत उपजाऊ प्रदेश पर अपना नियन्त्रण कायम करे। वास्तव में इस क्षेत्र पर 
६८६४ से हो जापान की आस गड़ी हुईं थो और उस समय से लेकर प्रथम विश्व-युद्ध तक जापान 
मंचूरिया में अपना पैर पूरी तरह जमा चुका था। मंचूरिया की रेलवे लाइनें जापान के ठेके में 
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थीं और जापानियों ने करोड़ों रुपये लगाकर वहाँ अनेक कल-कारखानों का विकास किया था। 
१६१५ की एक्क्रीस माँगो'! के द्वारा मंचूरिया स्थित पद्ववाले क्षेत्र और रेलवे पर जापान के कब्गे 
की अवधि बढ़ाकर ६६ बर्ष तक कर दी गयी थी और जापानी लोगों को वहाँ जाकर बसने तथा 
कारोबार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। चीन ने कमी भी इन शर््ताँ को दिल से नहीं माना 
और इनके विरुद्ध बराबर आपत्ति करता रहा । वाशिंगटन-सम्मेलन में भी यह प्रइन उठाया गया 
किन्तु, जापानियों ने मंचूरिया में प्राप्त अधिकारों का परित्याग करने से साफ-साफ इन्कार कर 
दिया। मंचूरिया में जापानी लोगों को वसाकर आबादी की समस्या का हल किया जा सकता 
था। मंचूरिया का बाजार जापान के लिए सुरक्षित हो सकता था और यहाँ पर आयातकर का 
झमेला भी नहीं उठ सकता था। इसके अतिरिक्त मंचूरिया में परमावइ्यक कच्चे माल, लोहा, 
कोयला, तैल आदि बहुमूल्य खनिज-पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ये, नो जापानी उद्योगों के 
लिए काफी महत्त्वपूर्ण थे । साम्यवादी रूस के उत्कप से इसका सामरिक महत्त्व भी अधिक बढ़े गया 
था । इन कारणों के अतिरिक्त कम्युनिस्ट प्रचार और कोमिन्तांग का विरोध इस प्रकार की 
परिस्थिति का छजन कर रहे थे, जिससे जापान मंचूरिया को अलग स्वतन्त्र राज्य के रुप में ही 
चाहता था । 


इसके विपरीत राष्ट्रवादी चीन मंचूरिया को चीन में मिलाकर चीन की राजनीतिक एकता 
के एक अध्याय को समाप्त करना चाहता था। मई, १६१७ में राष्ट्रवादी सेना उत्तर की थीर 
बढ़ी और कुब्च ही दिनों में वह पीली नदी तक पहुँच गयी । अब जापान सरकार की आँखें युरतीं। 
मंचूरिया को राष्ट्रवादी चीन से बचाने के लिए उसने कुछ सेनिक ठुकड़ियाँ शान्दरग के इताके 
में उत्तारा दी और कुछ महत्त्वपूर्ण स्थलों पर कब्जा कर लिया, वाकि राष्ट्रवादियों को बागि 
बंदने से रोका जा सके। सेनिक कार्रवाई कर लेने के बाद जापान ने मंचूरिया को सीन में 
शामिल करने के विरुद्ध कूटनीतिक विरोध प्रकट किया । जब मंचुरिया के तत्कालीन शापक 
जँगत्सोलीन ने अप्रिल, १९२८ में राष्ट्रवादी सरकार से समझौता कर लेने का विचार प्रकट किया 
व एक रहस्यपृर्ण बम के फ़ूटने से छसकी मृत्यु हो गयी । इसमें कोई सम्देह नहीं कि यह वर” 
दुघंटना जापानी पड़्यन्त्र का ही परिणाम था। चॉँगत्सोलीन का पुत्र चोग सुएह लियाँग पे 
से ही राष्ट्रीय सरकार के साथ एकीकरण चाहता था। जब वह मंचूरिया की गद्दी पर बेठा वो 
१८ छुज्ञाई, १६२८ को जापानियों ने उसे चेतावनी दी कि मंचूरिया को चीन में 4207 
से हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पर जापानी चेतावनी का कोई नर्तीती 
नहीं निकला और दिसम्बर, १६९८ के अन्त में मंचूरिया विधिवत चीन का एक अमिन्न वी 
बन गया। 


मंचूरिया-विज्य की तेयारी-मंचूरिया में राजनीतिक परिवर्तन होगे के परिषामसरा 

जापान के सेनिक और असैनिक अधिकारियों में प्रतिदवन्द्धिता शुरू हो गयी । मंचूरिया हे 
कोमिस्वांग का प्ण्डा फहराया गया और जापान के शायकगण चुपचाप देपते रह गये। इगह 
रोकने के लिए कोई सेनिक कार्रवाई नहों की गयी । अतेनिक राजनीतिक नेता भी में 
- की परियर्दित स्थिति का विरोध करते थे; किन्द उनका तरीका छम्रवादी नहीं था ्‌ का 
विपरीत स्थज्ञ और जन्त सेना के उच्चाधिकारीगप मंचूरिया पर आक्रमण फरके छत दा; 
से छुड्टा लेना चाहते ये। सैनिक अफसरों में फासिज्म की भावना प्रवल थी और जगा मरे 
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होता है, उन्हें जापान के उद्योगपतियों और कुलीनों का समर्थन प्राप्त था! सेनिक अफसर 
जापान की राजनीति में हस्तक्षेत करने लगे। यह क्रम १९१६ में शुरू हुआ और इसके बाद से 
तैनिक अफमरों ने असे निक अधिकारियों पर अपनी इच्छाएँ थोपनी शुरू कौ । वे अपनी इच्छा- 
चुमार मन्त्रिमण्डल बनाने और हटाने लगे। जो-जो राजनेता उनका विरोध करते उनकी सीधे 
हत्या कर दी जाती थी ।? सेनिकों का कहना था कि चीन के विरुद्ध जबरदस्ती का उपाय अपनाया 
जाना चाहिए और उग्र विदेश-नीति का अवलग्बन करना चाहिए ।? आर्थिक संकट के कारण 
निराश और चीनी वहिष्फारों की पुनरावृति से से निकबादियो को जापानी जनता का समर्थन प्राप्त 
करने में देर नहीं लगी। सौनिकवाद का सितारा तभी तक बुलन्द रहता है जब तक दूसरे देशो 
के साथ युद्ध चलता रहे। इसलिए अपनी स्थिति सुद्ढ़ बनाये रखने के लिए जापानी सैनिक 
अफसर एक युद्ध शुरू करने की तेयारी करने लगे । चीन युद्ध के लिए एक अच्छा क्षेत्र था और 
मंचूरिया एक सर्वोत्तम बहाना भी | अगर जापान मंचूरिया पर आक्रमण कर देता है तो जापान 
की राजनीति में सैनिक अधिकारों की स्थिति सुरक्षित रहेगी । पश्चिम के राष्ट्री की तरफ से 
मंचूरिया-विजय का विरोध हो सकता था। पर, सेनिक अफसरो ने अनुभव किया कि उनको 
यह कह कर आसानी से शान्त कर दिया जा सकता है कि जापान का अन्तिम उद्देइय चीन 
नहीं, वल्कि सोवियत संघ है ओर चीन के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है उत्तका असल ध्येय 
“एशिया को साम्यवाद से बचाना? है) यह बात सुनकर पदिचिम के उदार! देश केवल प्रसन्न 
ही नहीं होंगे, अपिह जापान के प्िन्न कार्य! में सहायता भी देंगे। जापानी सेनिकवादियो 
का यह तक पीछे चलकर सत्य भी सिद्ध हुआ । 

जब मंचूरिया पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया गया तो उसके लिए तयारी होने 
लगी । १७ अगस्त, १६२१ को जापान में सेनिक बिमानों से पे गिराये गये, जिसमें कहा गया 
था कि सारा राष्ट्र मंचूरिया में जापानी सुविधाओं पर अतिक्रमण से उत्पन्न खतरों से सचेत रहे । 
चीन के अधिकारी इन तंयारियों के उद्दे श्य को अच्छी तरह समझ रहे थे। वे लोग भी सतर्क 
हो गये और मुकडेन-स्थित चीनी सेना को संघर्ष से बचाने ने लिए सतकंता और धोरज 
रखने का आदेश दिया गया । पर, १६३१ की नाटकीय घटनाओं के लिए रास्ता तेयार हो चुका 
था। सितम्बर तक सैनिकवादियों ने प्रूणंतथा शासन पर कब्जा कायम कर लिया था। उधर 
सारा संसार आर्थिक प्रलय में डूबा हुआ था। सब अपने ही घर को सम्हालने में व्यस्त थे । 
जापान साम्राज्यवादियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने के लिए इससे बढ़कर अच्छा मौका 
मिल सकता था। 

मंचूरिया-कारड 


१८ सितम्बर, १६३१ को रात के सुकडेन नामक स्थान में एक रहस्यमयी घटना घट 

री हम 
गयी । सुकडेन में पन्द्रह हजार जापानी सनिक रहते थे । उक्त तिथि को एक जोर का विस्फोट 
हुआ और उसके वाद कुछ गोलियाँ चली । इस घटना के कुछ दिन पूव से ही जापानी सेनिक 
4, उदाहरण के लिए, १४ नवम्बर १६३० को प्रधान मन्‍्त्री हेमागुशी, उसके बाद प्रधाम मन्त्री इनकाई 
रु. फरवरो, श्३६ को 'वितमन्त्रों ताकाइाशी राजमोहर का रक्षक पैरो यथा जनरल बाटनोव को हत्या 


कर दो ययी । 
9, इिलाप्पराबा, उालशव०ाव आगाक्ष०० (50 770,) 99. 4483-444, 





श्प४श अन्तररोष्ट्रीय सम्बन्ध 


युद्ध का अभ्यास कर रहे थे जिसके क्रम में रायफल और मशीनगन की बहुत-सी गोलियाँ चलायो 
गयी थी। अतः उक्त रात्रि की घटना ने लोगों का ध्यान खास तौर से आधृष्ट नहीं किया । 
पर म्वेरे जब सुकडेन के निवासी जगे तो उन्होंने अपने को जापानी सैनिकों के कब्भे में पाया। 
जापानी सेनिक अधिकारियों द्वारा इस कार्रवाई का कारण यह बतलाया गया कि चीनी 
सेना की एक हुकड़ी उस रात मुख्य रेलवे लाइन को छड़ा देने का प्रयत्न कर रही थी। इस पर 
हुरत हो जापानो रक्षक बुलाये गये और चौोनी सेनिको के साथ छोटी-सी मुठभेड़ हो गयी ) 
इसके बाद दस हजार चीनी सेनिकों को, जो अपने बैरको में सो रहे थे, तितर-वितर करके 
निःशद्ध कर दिया गया और समूचे क्षेत्र में जापानी सेना तैनात कर दी गयी। इतनी बड़ी 
घटना बिना किसी खास हो-हल्ला किये ही समाप्त हो गयी । सुकडेन शान्तिपर्वक जापानियों के 
कब्जे में चला गया । 


इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि सुकडेन को सारी घटनाएँ एक योजना-बद्ध पटना 
थी, जिसकी तेयारी जापानी सैनिकवादियों ने सोच-समझकर की थी ! चार दिनों के भर ही 
सुकडेन के उत्तर में २६० मील के घेरे में स्थित सभी चीनी नगरी पर जापानियों ने कब्जा कर 
लिया। फिन्ह जापान को साम्राज्यवादी भूख इतने से हो शान्त नहीं हुई! “चौमी लुरेरों पे 
जापानी जान-माल को रक्षा! करने के नाम पर आधिपत्य का क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। 
यह सब काम स्थानीय जापानी सैनिक अधिकारियों के आदेश पर ही हो रहा था । टोकियों- 
सरकार सम्मवतः इनसे विल्कुल अनभिज्ञ थी। मुझ्य जापानी सेनापति के आदेश पर प्रान्तीष 
चोनी मरकार, जिसका प्रधान सुए हलियांग था, खदेड़ दी ययी । नवम्बर के मध्य तक छत्ती 
मंचूरिषा का विशाल भृ-भाग जापानियों के कब्जे में था चुका था। इसके बाद जापानी सेना 
दक्षिय की और बढ़ी। ८ अक्टूबर को जापानी विमानों ने चिनचोग पर बम गिराये थौर 
हे फरवरी, १६३२ को उसपर कब्जा कर लिया। ४ जनवरी को जापानी चीन की महावे 
दीवार के संगम पर स्थित शानहाइ क्यान में पहुँच गये और इस प्रकार सारे दक्षिष मंचूरिया 
पर उनका पृर्ण आधिपत्व कायम हो गया । 

चोन में मंचूरिया पर आक्रमण को वो प्रतिक्रिया हुईं। जगह:जगह पर दंगे हुए और 
जापान बहिष्कार आन्दोलन जोर-शोर से चलाया गया। प्रत्येक स्थाम में जापान-बिरोधी 
राष्ट्रीय गंध की स्थापना हुईं। जो लोग बापानियों के साथ सम्बन्ध रखते हुए पाये गये एनका 
येयन्ष सामाणिक बहिष्कार ही नहीं हुआ, अपित कैद, जुर्माना और कु मामलों में मौत की गंगा 
भी दी गयो। इसके अतिरिक्त जापानी हस्तक्षेत्र के फलस्वरूप चीन में रादनीतिंक एक 
भो हो गयी । 
... मंबूरिया-काष्ड को प्रविक्तिया सारे संसार में हुईं। जापानी आक्रमप का सगोनाए 
मुनते हो सारा संगार स्तृब्ध हो गया। जापानो सरकार बह रही थी कि जापान चीन * 
प्रदेश को अपने साम्राज्प में गिज्ञामे का कोई विचार नहों रपना है और चीनी धुटेरों 
जापानियों को रक्षा करने के लिए ही सेनिक कार्रवाई को गयी है। जापान ने प्रयारक गे 
फाइ-फाड़ कर सह रहे थे कि मंचूरिया में हनरों कारबाई दूद महीं सह्कि एक 'दृक्तित कार्रपा 
है। परनड् गंगार के सीय इतते बेउकृफ नहीं ये शचिकाश लोगों के लिए यह पटना इसे 
मारे प्रयासों के लिए जो दुनिया झे नेवागत शान्ति को सुरहिस बनाने के लिए १६१६ हे हैं 


विश्व राजनीति में पृ्वी एशिया श्ष्५ 


करते आ रहे थे, एक जबरदस्त धक्का था । यह काण्ड केवल राष्ट्रसंघ के विधान का ही उल्लंघन 
नहीं था, अपितु इससे पेरिस-परेकेट और वाशिंगटन में की गयी नौ-राष्ट्री की सन्धि का घोर 
अतिक्रमण होता था। सामूहिक सुरक्षा का सारा सिद्धान्त खतरे में था। किन्तु, कोई इस 
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हर उप । 


मान्यता ।मिः 





पोगचूज्ष है 
हम कप ४६६८ 


अन्तर्राट्रीय अराजक्ता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से तैयार नहीं था। चीन को थरले ही 
इसका सामना करना थ्ा। वहीँ शुरू से ही उत्त जना फेली हुई थी । १८ जनवरी को झंपराई 
में एक प्रतिशोधात्तक घटना हो गयी। छस दिन पाँच जापानी बौद्ध मिश्ओं पर उंपाई के 
नागरिकों ने हमला कर दिया, जिनमें से एक की मृत्यु हो गयो । जापान के सेनिक धप्रिझारियों 
को चीन को सबक देने का एक अच्चा बहाना मिल गया । जापान से छुरत एक पन्टिमेत्यमृ 
रवाना किया गया और २६ तारीख से जावान ने शंघाई में भो से निज ब्वारंबाईं शुरू कर दो । 
एक बड़ी सेना शंपाई में उतारी गयी दर बम यर्षा बरके नगर के एक भाग थी विक्चुत दत्ता 
दिया गया) किन्‍्द जापान अभी स्थायी रूए से शंघाई पर दाधितत्य रखना नहीं चाहता दा - 


२८६ अम्तरट्रीय सम्बन्ध 


ख्रिदेग की मध्यर्पता के कारण गई के महीने बढ़ उसको अपनी सारी सेना शंधाई ऐ बार 
बूना लेनी पड़ी । 

शंघाई से जो सेना हैदाई गयो छगफ़ो जावान वापस मे भेजकर जापानी आविपस दो 
ममबूत करने के किए मंचूरिया भेज दिया यय। । दृगहे साथ-हीन्साय जापानियों से अरने अप्रीन 
मंचूरिया के लिए एक प्रास्तीय सरकार स्थापित करने को मोतति भी अपना जो थो। १६ एखरी, 
१६३१ को यह निश्विय जिया गया कि खोने के पदच्यृत प्राचीन राजयंश के बस्विम राजा 
पृयों के राष्ट्रपवित्य में मंचूकूओ माम झा एक सभतम्त्र स्थापित किया जाय । ६ मार को 
यह राज्य स्थापित हुआ और सितम्पर में णापान में इगझ एक स्थवन्त्र राज्प के रुप में सरकारी 
तौर पर मान्यता दें दो। मंयुकृत्री साममात्र का एक प्रयफू स्पतन्त्र राज्य था ! बम्दूतः वह 
पृर्ण रूप से जापानियों के हाथ या गठपुतली था। जापान को इतना कहने का मौका अवष्न 
मिल गया कि छशने मंयूरिया के लोगों फो आत्मनिर्णप के अधिकार दे दिया है। पर, वारी 
दुनिया वास्तब्िक्ता फो समझतों थी । हि 

राष्ट्तंध और मंचूरिया काण्ड--मंचूरिया पर आकृरमप होते ही मानरिंग-सरकार ने 
हुरत इसका घोर विरोध किया और उसने तोन दिनों के बाद, २१ सितम्बर १६३१ को, राहुअप 
के विधान के अनुसार सारा चीन-जापान-विवाद कौसिल के गम्सुष रघा। राष्ट्रंध ने इत 
सम्बन्ध में बया किया, इसका अध्ययन हम कर चुके है । 

जिस समय राष्ट्रगंय-एसेम्फली अपने अधिवेशन में म्पस्त थी उस्त समय जापान चीने कै 
एक दूसरे प्रदेश जिहोल पर आक्रमण करने को तैयारी कर रहा था। २५ फरबरो को जापानी 
सेना ने इस प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद अप्रिल में जापानी सेना चीन की 
दौवार पार करके प्रेकिंग पर हमला करने की तैयारी करने लगो। चोन मे देषा कि धरे 
जापान का विरोध करना व्यर्थ है। फलस्यरूप १ मई को तॉँगकू में एक विराम सस्धि हों गगी। 
इसके अनुसार चीन की दीवार के पाँच हजार य्ग॑मील क्षेत्र को सैन्य विहोन कर दिया गया। 
जापानी साम्नाज्यवाद का एक दूसरा परिच्छेद इस तरह समाप्त हो गया । 


मंचूरिया-काण्ड का सहत्त्व-प्रोफेतर कार के शब्दों में मंचूरिया-काण्ड प्रथम विश्ल- 
युद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में सबसे महत्त्वपृण ऐतिहासिक घटना घी 
वाशिंगटन-सम्मेलन द्वारा जिस सम्भावना को टालने की कोशिश की गयी थी, बह टली नही 
और प्रशान्त महासागर में शक्ति संघर्ष प्रारम्भ हो गया । प्रथम विश्व-्युद्ध के बाद पहली बा 
आक्रमणात्मक कारंबाई का आश्रय लिया गया था; और इसमें आक्रमणकारी को अपूत पा म 
मिली । इसमें कोई सन्देह नहों कि यदि दुनिया के सब राष्ट्र मिल-घुल कर कार्य ग् र 
जापान की कार्रबाइयों का विरोध करते तो जापान कुचल दिया जा सकता था। लेकिन यूरोप 
के बड़े राष्ट्र ऐसा नहीं करना चाहते ये, क्योंकि उनमें यह अट्टठ विज्ञास पेदा हो गया था कि 
जापान का अन्तिम लह्य सोवियत संघ है। इसके अतिरिक्त १६३१-३२ में यूरोप के राव 
मंचूरिया को लेकर एक दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ करना नहीं चाहते थे। प्रधम डिश युद्ध के 
याद अभी बिल्कुल ठाजी थी और उसको ध्यान में रखकर कोई देश दूसरा युद्ध मोल न 
लिए तैयार नहीं था! फिर चीन एक एशियाई देश था और यदि उसपर आक्रमण हो ही रह 
था, तो छुरा क्‍या हुआ। परिचमी देश बदनियति के कारण यह भूल गये कि जापानी बार्क्मा 
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एक रोग का लक्षण है जो यूरोप में भी फेल सकता है। वे जापान के विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी 
करने को भी तैयार नहीं थे। इसका कारण यह था कि उस समय सारा संसार आर्थिक संकट 
के उंगुल में फैंसा हुआ था और इस तरह की नाकेवन्दी का अर्थ उस संकट को और तीव्र बनाना 
था। इन चार प्रमुख कारणों से जापान को कोई दण्ड नहीं दिया गया । उसके सारे अपराध 
माफ कर दिये गये। परन्तु, इसका दूरगामी परिणाम अत्यन्त भयंकर हुआ । एक अपराधी को 
क्षमा करने का अर्थ दूसरे अपराधी को प्रोत्माहित करना होता है और अन्ततोगत्वा इसका 
परिणाम भी यही हुआ | मंचूरिया काण्ड ने घटनाओं की उस श्रृंखला का सून्रपात किया, जिसके 
परिणामस्वरूप द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इथोपियां काण्ड, चेकोस्लोवाकिया-काण्ड, पोलिश- 
काण्ड आदि सभी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को मंचूरिया काण्ड से प्रेरणा मिली थी । 


चीन-जापान-युद्ध 


'साम्यवाद का खतरा'-- मई. १६६३ में चीन और जापान के बीच ताँगकू में विराम- 
संधि हुई थी । इसके बाद कुछ दिनों के लिए दोनों देशों के बीच लड़ाई बन्द रही । विन्तु, जापान 
केवल मचुरिया पर कब्जा करके ही सन्तुष्ट नहो हुआ । मचूरिया-काण्ड के अवसर पर गष्रसंघ 
इसके विरुद्ध कुछ नहों कर सका था। जापान भलीभाँति समक गया था कि राष्ट्रसंघ उमके 
मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। चोन का विशाल भूभाग उसके सामने था । 
बह इन भून्‍भागों को हडपकर साम्राज्यवाद की अपनों भूख को निर्विरोध शान्त कर सकता 
था। चीन की आन्तरिक दशा ऐसो दथनीय हो गयी थी कि जापान उससे आसानी से नाजायज 
फायदा उठा सकता था। इस समय चीन के राजनीतिक नभमडल में ध्यॉग-काई-शेक का 
सिताश बुलन्द था । वह जापानियों के साथ मेल-जोल कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना 
चाहता था । उधर जापान ध्यांग की इस कमणोरी को समझता था और आये दिन नयी-नयी मांग 
रखता जाता था| चीन में च्यांग का इस नीति का विरोध होने लगा । यद्यपि चीन की साम्यबादी 
पार्ठों अवेध घोषित थी और उसके साथ केन्द्रोय सरकार का युद्ध चल रहा था, तो 
भी बहुत-से लोग लाल मण्डे के नीचे इकट्ठे होने लगे । जापान के विरुद्ध चीन में प्रतिरोध की 
भावना बढ़ने लगी | जापान-विरोधी तत्वों का नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टों करती थी । उसका 
कहना था कि ग्रह-युद्ध का अन्त करके जापानियों के पिरूद्ध एक संयुक्त राष्ट्रीय मीर्चा का निर्माण 
फिया जाय | किन्तु च्यांग-कोई-शेक कम्युनिस्टों से किसो प्रकार का समझौता करने को ते यार 
नही था | वह जापान से बढ़कर कम्युनिस्ट को अपना शत्रु समझता था। उसका कहना था कि 
जापानी चमरोग है और कम्पुनिस्ट हृदय-रोग । एक से छुटकर मिल सकता है, लेकिन दूसरे से 
नही ।” वह जापानियो के सामने आत्मसम पर्ण करने को तयार था | लेकिन राष्ट्रीय सुक्ति के लिए 
साम्यवा दियों से समझौता करने को ते यार नहीं था । वह जापानो आक्रमण को बिल्कुल भूल गया। 
उसकी यह बात याद ही नहीं रहो कि चीन के एक भू-भाग पर जापानियों का कब्जा है और वहां 
से उनका हटाना उसका पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य है । इसके विपरीत वह अपनी सारी शक्ति साम्यव्रादियों 
के विरूद्ध लगा रहा था | सारा क्ीन एक विचित्र कृचक में फेस गया था । जापानी कहते ये कि 
चीन पर आक्रमण साम्यवाद के विरुद्ध की गयी कारंवाई का दिशा में प्रथम कदम है । पश्चिम के 
साम्राज्यवादी राष्ट्र जापान के इस अपराध को इमोलिए क्षमा बरखे जा रहे थे कि जाएन की ऐसी 

कार बाई से अन्ततोगत्वा साम्पया दियों को क्षति पहुँचेगी | च्यांग-काई दोक भी साम्यवादी 
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भावना से प्रेरित हो रहा था। साम्यवाद के विरोध के नाम पर समुचे चीन का वलिदान किया जा 
रहा था । 
एशिया एशियाइयों का----उधर जापान चीन पर द्रतरी चढ़ाई करने की प्र्ठभूमि हे यार 
करने में व्यस्त था | इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार आवश्यक था । वह पराधीन एशिया के परिचिम- 
विरोधी भावनाओं को भड़काकर ८शिया के लोगों को धहामुभृति प्राप्त करमे की चाल चशने 
लगा | जापान ने 'एशिया एशियाइयों के लिए! का नारा वुलन्द करके तथा कथित'एशियाई-सुनरो- 
घिद्धान्त, को प्रतिशदित किया । जिस प्रकार १८२३ में राष्ट्रपति सुनरों ने यह घोषणा की थी कि 
यूरोप के राज्यों को अमरीकी महादेशों की राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है 
उ्ी प्रकार जापान ने भी यह घोषणा की कि एशिया की राजनीवि से यूरोपीय हस्तक्षेप समाए हो 
जाना चाहिए। लेकिन, 'एशियाई-मुनरो-सिद्धान्द” का लक्ष्य भी वही था जो मूल मुनरो- 
सिद्धान्व का था। सपयुक्त राज्य अमेरिका ने सुनरों सिद्धान्त का अयोग ले टिन-अमेरिका के देशों 
पर अपना साम्राज्यवाद लादने के लिए क्रिया था। “जापानी-मुनरो-निद्धान्व” का भी वही लक्ष 
था। परिचम के विरुद्ध एशियाई भावनाओं को भड़काकर जापान परिचमी साम्राज्यवाद को 
उखाहुकर एशिया में अपना साम्राज्यवाद लादना चाहता था । इस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार 
कर और जापानी जनता पर मनोबेज्ञानिक प्रभाव डाल देंने कै बाद जापानी शासक उमर पुद् 
को तैयारी करने लगे, जो द्वितीय विश्व-युद्ध का भाग बनने वाला था । 
चौनी राष्ट्रीयता--जब कोई देश लड़ाई छेड़ने के लिए तुला हुआ हो तो उसके लिए 
कारण हू ढ़ निकालना कोई कठिन काम नही होता। जापान चीन के विदद्ध जल्द-से-भल्द युद्ध 
आरस्म करना चाहता था; क्योकि चीन की राजनीतिक परिस्थिति में तीवगति से परिवर्तन हो रही 
थी । १९३६ में उत्तर-परिचम में कम्युनिस्टों का सर्वनाश करने के लिए च्यांग-काई-शेक स्वयं एक सेना 
लेकर उस प्रदेश में गया । वहाँ कम्युनिस्टो ने च्यांग के सेनापतियों की सहायता से ही एसे(च्यांग) 
नियान नामक स्थान पर केद कर लिया। कम्युनिस्टों ने वादा किया कि वे च्यांग को अपना नेता 
मानकर जापान के विरुद्ध लड़ने को तैयार है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गह युद्ध बन्द करे 
जापानियो के विरुद्ध च्यांग के नेतृत्व में एक स युक्त मोर्चा कायम किया जाय । र्यांग-काई-रैके 
इस प्रस्ताव को मानने के लिए तेयार नही था । जापान सारे चीन को हड़प जाय; लेकिन वह 
कम्बुनिस्टों के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को ते यार मही हो सकता था। कई दिंगों 
तक कम्युनिस्ट नेता व्यांग को समझाते-बुझाते रहे । अन्त में वे उसको प्रभावित करने में सफ़श ही 
गये । ख्यांग-काई-शेक इस बात पर राजी हो गया कि छनके साथ मिलकर वह जापान से बृद 
करे । कम्युनिस्ट-पार्टों की काययवाही पर से रोक हटा दी गयी । यह-युद्ध बन्द हो गया । राजनीतिक 
केदी रिहा कर दिये गये | प्रेस और सभाओं पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये। को मिन्वाग-शॉर्सेक 
में जनता को पहली बार राजनीतिक स्वतन्त्रता मिली । देश में एक नये जीवन का संचार हुआ । 
जापान के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना वलवती ही गयी । सारा चीन राष्ट्रीय सुक्ति की भावता मे 
ओत्त-प्रोत्त हो यया। 
चीन-जापान-युद्ध--जित घटना के फलस्वरूप चीन-जापान का दूमरा युद्ध शैरूई 7 
वह ल्लुकाओचियाओ की घटना थी । सामरिक इष्टिकोण से यह स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण का | 
जापान इस स्थान पर अपना अविकार जमाना चाहता था। इस क्षेत्र में चीनियों को उत्तेजित 
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करने के लिए जापानी सेना बरावर युद्धाभ्यास किया करती थी । किन्तु, चीन सरकार की ओर 
से चीनो सैनिकी को सख्त हिदायत थी कि वे कोई ऐसा उत्ते जनापृर्णं काम नहीं करे, जिससे 
स्थिति खराब हो । एक दिन जापानियों ने एक लापता आदमी को खोजने के लिए लुकाओचियाओं 
के पास वाम्पिग में घुसने की इजाजत मांगी । इजाजत मिलने में कुछ देर हो गयी और एकाएक 
जापानी सेना ने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया । चीनी सेनिकों ने इसका विरोध किया और 
इस प्रकार ८ शुलाई, १६३७ को चीन और जापान के बीच युद्ध का दूसरा चरण प्रारम्भ हो गया। 
स्टालिन ने एक बार कहा था कि “आधुनिक युग में युद्ध घोषित नहीं किये जाते, वे केवल शुरू 
कर दिये जाते हैं ।? उसके इस कथन को जापान की इस कार्यवाहों ने अक्षरशः सत्य साबित कर 
दिया। जापान की तरफ से युद्ध की सरकारी घोषणा नहीं की गयी; पर व्यवहारतः युद्ध शुरू 
हो गया । 

'हितीय चीन-जापान युद्ध का विस्तारपृवक उल्लेख कोई आवश्यक नही है, क्योंकि चीनी सेना 
जापान का सुक्रावला नही कर सकती थी । जापानी सेना आगे बढ़तो गयी और १६२७ के अन्त 
होने के पहले ही नानकिंग पर जापान का अधिकार हो गया और सारा परृ्वी चीन जापान के कब्जे 
में चला गया । चीन दो भागों में बैठ गया : स्वतन्त्र चीन और जापान द्वारा-अधिक्ृत क्षेत्र । चीन 
ने एक बार फिर राष्ट्रसंघ में अपील की । पर इस समय तक राष्ट्रसंध एक बिल्कुल शक्तिहीन 
संस्था हो चुकी थी। एवेम्बली ने एक प्रस्ताव पास करके जापान की कारबाइयो की निन्‍्दा 
की। किन्तु, प्रस्तात-मात्र सेचीन की रक्षा होनेवाली नहीं थी । जापान ने चौीन के विरद् 
युद्ध जारी रखा । उसको सेना निरन्तर आगे बढ़ती गयी । चीनियो ने गुरिल्ला-युद्ध के तरीको का 
अवल्म्बन किया और युद्ध जारी रखा | जापान के विरुद्ध चीन का संघर्ष जारी रहा और जब 
१६६६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया ती यह संघर्ष उस विश्वव्यापी युद्ध का ही एक अँग वन गया, 
जिसका अन्त १६४५ में हुआ | यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र ने चीन की कोई मदद नहीं की; एउल्टे 
ब्रिटिश-सरकार से वर्मा-चीन सड़क को, जिससे चीन को कुछ सहायता पहुँच जाती थी, बन्द 


कर दिया। 


अध्याय १० 


युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सममोते 


विपय प्रवेश-म्यूनिय समझौते के समय चर्चिल ने कहा था : “ब्रिटेन और फ्रांस को 
इस समय युद्ध और अपमान में चुनाव करना पड़ा है। उन्होंने अपमान को चुना है पर शीघ्र ही 
उन्हें युद्ध करना पड़ेगा ।” चर्चित की भविष्यवाणी ठीक निकली और पोलैंड पर हिटलर के 
आक्रमण के साथ १ सितम्बर, १६३६ को द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया जो अगस्त १६४५ 
तक चलता रहा | छः वर्षों तक चलनेवाले इस युद्ध ने अनेक चढ़ाव-उतार देखे । १६४२ के मध्य 
वक हिटलर की सेना सारे यूरोप को रौंदती रही ? एक के बाद दूसरे देश को कुचलती रही । 
इतनी छोटी अवधि में लगभग सारा यूरोप जमेनी के पेरों पर लोटने लगा था। अवलॉरपिक 





बोल्गा और भूमध्यसागर से काकेशश तक उसको तूती बोलने लगी थी। किन्ह, १६४९ के अस्त 
दिनों में स्थिति ने पलटा खाया और हिटलर का सितारा कमजोर पड़ने लगा । ईस समा ठ्क 
युद्ध केवल यूरोपीय युद्ध ही नही रह गया था ! इसमें जापाम, अमेरिका, और सीवियत है हे 
प्रवेश के कारण इसका स्वरूप विश्वव्यापी युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका था। १६५४५ में 8 ं 
राष्ट्रों की पराजय तक द्रुतगति से घटने वाली युद्ध की इन घटनाओं का उब्लेष ही 
सम्भव नहीं है ! इसलिए यहाँ हम हम केवल युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौते 7२ ह 
प्रकाश डालेंगे । 


युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते श्ह१्‌ 


अतलांतिक चार्दर-१४ अगस्त, १६४१ को ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री चर्चिन और अमरीकी 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मुलकात अतलांतिक महासागर के मध्य एक युद्धपोत में हुईं। इस मुलाकात 
में मित्रराष्ट्रो के युद्ध उद्देश्यों का एक घोषणा-पत्र तेयार किया गया जो अवलांविक 
चार्टर के नाम से मशहूर हुआ । इसमें निम्नलिखित आठ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था; 

(१) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन अपना प्रादेशिक अथवा किसी प्रकार का विस्तार 
नहीं चाहते । 

(२) वे कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन भी नही चाहते जो उप्त देश की जनता की स्वतस्त्र 
इच्छा के प्रतिकूल हो । 


(३) वे सब लोगो द्वारा अपनी शासन-पद्धति को चुनने का अधिकार का सम्मान करते 
हैं और यह चाहते हैं कि जिन लोगों के स्वशासन का अधिकार वलपु्बंक छीन लिया गया है, 
उन्हें वे वापस कर दिये जाँय । 

(४) वे इस बात का प्रयल करेंगे कि सब छोटे-बड़े राष्ट्रों को चाहे वे विजेता होंया 
बिजित, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार और कच्चे माल की सुविधाएँ समान 
रुप से प्राप्त हों । 

(५) वे यह चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्रों में सव देशो का अधिकतम सहयोग प्राप्त करें ताकि 
मजदूरों की दशा में सुधार हो तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति और सुरक्षा को सम्भव बनाया 
जा सके । 

(६) नात्मी अत्याचार को अन्तिम रूप में नष्ठ करने के उपरान्त वे ऐसी शान्ति की 
स्थापना की आशा करते हैं, जो सभी राष्ट्रों को अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर, सुरक्षित रहने 
का साधन दे सके' तथा जो यह आश्वासन दे सके कि सभी मनुष्य सभी देशों में भय तथा युद्ध से 
स्तन्त्र होकर अपना जीवन ध्यतीत कर सके । 

(७) उनका यह भी विश्वास है कि इस प्रकार की शान्ति सामुद्विक स्वतंत्रता की 
गारन्टी देगी । 

(८) उनका विश्वास है कि संसार के सभी राष्ट्रों को वास्तविक एवं आध्यात्मिक कारणों 
की दृष्टि से शक्ति के प्रयोग को छोड़ देना चाहिए । भविष्य में शान्वि के लिए निरश्रोकरण 
आवश्यक है । 

संयुक्त राष्ट्संघ घोषणा--१ जनवरी, १६४२ को संयुक्त राष्ट्रों की एक घोषणा निकली। 
इसके पहले ७ दिसम्बर, १६४१ को संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हो चुकां था और 
राष्ट्रपति रूजबेल्ट के आग्रह पर जमनी, जापान तथा इटली के विरुद्ध संघर्ष करने बाले राष्ट्रों को 

संयुक्त राष्ट्रों का नाम दिया गया था । इसमें २६ राष्ट्र सम्मिलित थे ओर इन राष्ट्रों ने एक घोषणा 
“पत्र निकालकर अतलांतिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया वया यह प्रतिष्ठा की 
कि वे धुरी राष्ट्रे के साथ कभी भी प्रथक सन्धि नहीं करेंगे और उनके विरुद्ध में अपनी सारी 
शक्ति छगा देगे। 

केसाब्लेन्का-सस्सेलन--१ ४-२५ जनवरी, १६४३ में मोरवको के के साब्लैस्फा में चर्चित्त, 
रूजपेल्ट तथा जनरल दगाल का एक सम्मेज्न हुआ जिसमें यह घोषपा की गयी कि उत्तरी फ्रॉस 
पर थाक्रमण करने के पूर्व इटली पर आक्रमण करके छसे पराजित किया जाय। 


र्ध्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मास्को-सम्मेललन--मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध प्रयत्नों में समन्वय रथापित करने के उेश 
में मास्क में १६-३० अक्टूबर १६४३ को एक सम्मेलन हुआ । इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, 
ग्रेट-ब्रिटेन और सोवियत्त रूस के विदेश मन्त्री मिले और उन्होंने आस्ट्रिया, इटली तथा जममनी के 
सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की । साथ ही सम्मेलन में सम्मिलित राज्यों के युद्ध प्रयलों 
में सामन्‍्जस्थ स्थापित करने तथा यूरोपीय समस्याओं पर विचार करने के लिए लन्दन में एक 
आयोग की स्थापना की गयी जिसे पराम्शदात्री आयोग कहा गया । एक स्वत्न्त्र श्रास्ट्रिया के 
निर्माण की बात कही गयी और इटली से फासिज्म का अन्त कर प्रजातांत्रिक संस्थाओं की 
स्थापना का संकल्प किया गया ! जम॑न अत्याचारों के बारे में यह कहा गया कि जर्मनी को परास 
करने के बाद भीषण ऋरता करने वाले व्यक्तियो को दण्ड दिया जायगा । इसी सम्मेलन में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की घोषणा की गयी । यही संगठन बाद में संयुक्त राष्ट्रसंध के नाम 
से कायम हुआ । 
| काहिरा-सम्मेज्ञषन --२२-२५ नवम्बर, १६४३ को मिल की राजधानी काहिरा में रुगवेल्ट 
चर्चिल और च्यांग-काई-शेक का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में संयुक्त रा्टरं 
की नीति को निश्चित किया गया कि १६१४ में जापान ने उसके जो प्रदेश ( मंचूरिया, 
फारमोशा, पेस्काडोरेज द्वीप समृह) बलपूर्वक छीने हैं वे वापस कर दिये जायेगे । कोरिया को यह 
आइवबासन दिया गया कि युद्धोपरान्त उसे पूर्ण स्वृतन्त्र घोषित किया जायगा। 
तेहरान-सस्मेज्ञन--२२-२४ नवम्बर, १६४३ को ईरान की राजधानी तेहरान मैं तवृ् 
राष्ट्रों के तीन बड़े नेताओ--चर्चित, रूजवैल्ट और स्टालिन का एक सम्मेलन हुआ। वहाँ दोनों 
मित्र देशों के सेनाध्यक्षों ने जर्मन सेनाओं के विनाश की योजनाएँ तैयार कीं । तेहरान सम्मेलन के 
निर्णयो को दीन भागी में विभाजित किया गया था ! प्रथम भाग में जम॑न के विरुद्ध लड़ने का 
दृढ़ निश्चय और अपनी विजय पर प्रूव विश्वास व्यवत्त किया गया था। दासता और अत्याचार 
कौ मिटाने के लिए अन्य देशो का सहयोग माँगा गया था। इसका दूसरा भाग ईराव पे 
सम्बन्धित था जिसमें “तोन बड़ों” ने उसकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने का 
आश्वासन दिया था । सममौते का तृतीय भाग का एक गुप्त समझौता था जो बाद में १९४६ 
प्रकाशित किया गया । इसमें यह व्यवस्था थी कि नार्मण्डी में मित्रराष्ट्री का दूसरा मोर्चा पौलते छठ 
सोवियत संघ जरमनी पर घनघोर आक्रमण करे ताकि हिटलर प्रुवीं मो्ें से अपनी सेना परिचिमी 
मो पर न ला सके । हुकों को युद्ध में शामिल करने का यत्न किया गया तथा यूगोस्लाविया मे 
मार्शल टीटो के नेतृत्व में चलने वाले नात्सी विरोधी जन-आन्दोलन को सहायता देने का निया 
किया गया । ; 
ब्रिटेन घुड्स सम्मेलन :---२१ झलाई, १९४४ को संयुवत राष्ट्रों का एक सम्मेलन वि 
बुडडस में हुआ जिसमें चौवालोए राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसमें परनर्तिमोण और 
विकास के लिए अन्वर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोप स्थापित करने का निश्चय किया गया । 
डस्बार्टन ओोक्‍्स सम्मेलन--तेहरान सम्मेलन में तीन बड़े राष्ट्रों ने युद्दोपरास्व एक बट 
संट्रीय संगठन का निर्माण करने का निइचय किया था । इस निःचय को व्यावहारिक स्प है 
लिए २१ अगस्त से ७ अक्टूबर, १६४४ वक वाशिंगटन के निकट डब्बार्टन ब्रोक्त नामक स्थान 
अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ । इसमें धंदुक्त रा 


बुद्धंकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते १६३ 


रूपरेखा निर्धारित की गयी। सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि २५ अग्रिल, १६४५ को संयुक्त 
राष्ट्रों का एक सम्मेलन सैनफ्रांसिस्को में बुलाया जाय जो संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्दर का 
निर्माण करे । 
क्यूवेक सम्मेज्लन--१ १ सितम्बर, १६४४ को रूजवेल्ट तथा चसिल क्यूवेक नामक स्थान 
पर मिले और जमंनी में विभिन्न देशों द्वारा अधिकृत किये जानेवाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
समझौता किया । 
मारको सम्मेलन --६ अवटूयर, १६४४ को चर्चिल और स्टालिन का एक सम्मेलन 
मास्को मैं हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि बुल्गेरियां और रूमानिया पर सोवियत संघ तथा 
यूनान पर ब्रिटेन का विशेष प्राधान्य बना रहेगा । 
याहटा सम्मेलन :--युद्धकालीन सम्मेलनों में याल्टा सम्मेलन (४-११ फरवरी, १६४५ ) 
सबसे अधिक महत्त्यपृर्ण है व्योंकि इस सम्मेलन ने जिन समस्याओं को जन्म दिया उसका युद्धोत्तर 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसी सम्मेलन के बाद शीत-युद्ध की उत्तत्ति हुईं । 
क्रीमिया प्र।यद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर स्टालिन, च्चिल और रूजवेल्ट अपने परामशंदा- 
ताओं के साथ एकत्र हुए और इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोप, जमेनी तथा पूर्वी एशिया के सम्बन्ध 
में कई महत्त्वपृर्ण निर्णय किये गये | इसके कुछ निर्णय बहुत दिनों तक भुप्त रखे गये । १६५५ के 
अमरीकी विदेश विभाग ने इसको पहले-पहल प्रकाशित किया | याल्टा-सम्मेलम के निम्नलिखित 
निर्णय हुए: (१) २५ अप्रिल, १६४५ को सेनफ्रॉसिस्क्रो में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन संयुक्त 
राष्ट्रमंघ के संगठन के लिए बुलाया जाय । इसमें खेत रूस और यूक्रे न को प्रथक्‌ रूप से आमन्त्रित 
किया जाय। (२) यूरोप में नात्सी और फासिस्ट दासता से सुक्त देशों में अतलान्तिक चार्टर के 
सिद्धान्तों के अनुसार जनतान्त्रिक पद्धति की सरकारें स्थापित की जायें तथा आक्रामक देशों द्वारा 
छीने हुए प्रदेश उन राज्यों को वापस कर दिया जाय जिनसे उन्हें लिया गया था। (३) यूरोप में 
शान्ति और सुरक्षा के लिए जमेनी का निरस्रोकरण किया जाय, युद्ध में क्ररता करने वाले 
व्यक्षितयों के अपराध की जाँच के लिए एक अदालत कायम किया जाय तथा जर्मनी से क्षतिपूर्चि 
ली जाय॑। क्षतिषूरत्ति की राशि वीस अरब डालर निश्चित की गयो और यह भी निश्चित हुआ 
कि इसका आधा भाग सोवियत संघ को दिया जाय | पोलैंड की पू्वों सोमा “कर्जन रेखा?” को 
कुछ आवश्यक संशीधनों के साथ स्वीकार किया जाय ओर पोलैंड में यथाशीम्र स्वतन्त्र सरकार 
की स्थापना की जाय | (५) यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के नेतृत्व में सरकार बने । (६) यूरोप 
में युद्ध समाप्त होने के तीन महीनों के बाद सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध घोंपित कर दे । 
(७) पूर्व एशिया में रूस को अनेक सुविधाएं दने का निश्चय किया गया, जैसे-- (क) साखालीन 
द्वीप का दक्षिणी भाग ओर उसके समीप का पोर्ट आर टापु रूस को वापत मिले, (ज) टाइटेन के 
वन्दरगाह का अन्तर्रा्ट्रीयररण हो, (ग) चीनी (वीं रेलवे तथा दक्षिणी मंचुरिया रेलवे पर सोवियत 
चीनी कम्पनी का संयुक्त स्वामित्व स्थापित हो, तथा (घ) क्यूराइल द्वीप सोवियत संघ को लौटा 
दिया जाय । 
सैनफंसिस्को सम्मेलन :--२५ अमिल, १६४५ से २६ जुन, १६४५ तक सैनफ्रांसिस्को 
में संबुक्त राष्ट्री का एक सम्मेलन हुआ । यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण से सम्बन्धित था । 
अत्तएव इस पर अधिक विचार हम अगले अध्याय में करेंगे । 


२६४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बेन्ध॑ 


पोद्सडाम सम्मेलन :--जमेनी के आत्मसमर्पण के बाद पोट्डाम में एक समौलम ( ६० 
जुलाई से २ अगस्त, १६४७) हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमेन, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री एटली, 
स्टालिन तथा च्यांग-काई-शेक सम्मिलित हुए । इसमें अन्तिम स्थायी संघि होने से पूर्व शर्म नी पर 
अधिकार और उसके प्रशासन के सम्बन्ध में समझौता हुआ एवं अन्य धुरी राष्ट्रों के साथ शान्ति- 
सन्धि की प्रारम्भिक तेयारियाँ की गयीं। जापान ने अभी तक आत्मसमर्पंण नही किया था। 
अतएव उसे यह चेतावनी दी गयी कि यदि उसने वेशत आत्मसमर्पण नहीं कर दिया तो अपार 
क्षति का सामना करना पड़ेगा । इस सम्मेलन में निम्नलिखित अन्य निर्णय हुए : 

(१) शान्ति समझौते की आवश्यक तेयारी के लिए लन्दन में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रॉत 
और चीन के विदेश मंत्रियों की एक परिषद्‌ स्थापित की गयी जिसकी बैठक अन्य राजधानियों 
में भी हो सकती थी । इसका तात्कालिक कार्य इटली, रूमानिया, बुल्गेरिया, हंगरो और फिनलैंड 
के साथ सन्धि करना तथा उनके प्रादेशिक प्रइनों पर निर्णय करना था । इसके अतिरिक्त जर्मनी 
के साथ जानेवाली संधि की रुपरेखा भी तेयार करना इसका काम था । 

(२) जमंनी के साथ अन्तिम सन्धि करने के पहले उसके साथ व्यवहार करने के दस राज 
नीतिक सिद्धान्तों, नौ आर्थिक सिद्धान्तों, दस क्षतिपृत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्तों, जर्मन नौसेना के 
बेंटबारे के छः सिद्धान्तों तथा जमनी के व्यापारिक जहाजों के बँटवारे के पाँच रिद्धान्तों का 
निश्चय किया गया | राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी को चार देशों के ( अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रांतीसी 
और रूसी ) अधिकार क्षेत्रों में वाँठा गया और उनके नियन्त्रण के लिए चार महाव्‌ राष्यों के प्रहि- 
निधियों को एक परिषद्‌ बनाई गयी ! यह भी नि३चय किया गया कि जमंनी को पूर्ण रुप पे 
निःशस्त्र तथा सभी नात्सी संगठनों को भग किया जाय । उन लोगो के विरुद्ध सुकदमा चल्ागा 
जाय जिन्होंने युद्ध में ऋरर आचरण किये थे । जर्मनी में जनतां त्रिक शासन कायम करने तथा नाग 
रिक स्वतन्त्रता पुनई कायम करने का भी नि३चय किया गया । इसके अलावे जमनी से क्षतरिपृर्ति 
प्राप्त करने के तरीकों को निश्चित किया गया । ! 

(३) इस सम्मेलन ने पोलैंड के सम्बन्ध में यह निश्चय किया कि वहाँ वयस्क मताधिकार 
के अधिकार पर स्पतन्त्र चुनाव कराया जाय । साथ हो अस्थायी रूप से उसकी सीमा को भी 
निश्चित किया गया । ग 

(४)०थह भी निश्चित हुआ कि इटली, बुल्गेरिया, फिनलैंड, हंगरी के साथ संधियाँ, करे 
उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य वना लिया जाय । 

(० ईरान से मित्राष्ट्रों की सेनाए हुरत वापस बुला लेने का मिर्णय हुआ । 

(६) टैंजियर का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का सी निर्णय हुआ । 

(७) थास्ट्रिया से क्षतिपृत्ति नहीं होने का निर्णय किया गया । 

(८) जापान से किस शर्त पर आत्मसमपंण कराया जाय यह भी इस सम्मेलन में नि 
किया गया । जापान के सैनिक तत्त्वों का उन्मूलन, युद्धोपरान्त वहाँ मित्रराष्ट्रों का पैनिक शाहन 
और जापान का पूर्ण निरस्त्रीकरण तथा लोकतस्त्रात्मक आधार पर जापानी सरकार का क्यों संगठन 
करने का निश्चय यहीं पर हुआ था । जब जापान ने इन शर्तों को मानने से इन्कार कर | ा 
उसके दो नगरों, हिरोशिमा और मागाशाकी पर अधुब्रम गिराकर उसे आत्मसमर्पण करे हु 
लिए बाध्य किया गया और इस प्रकार द्वितीय विद्व-युद्ध का अन्त हु । 


शव 


अध्याय ११ 


संयुक्त राष्ट्र संघ 
(0.४. ०.) 
शान्ति सन्धियाँ :--- 


युद्धोत्तर विश्व की समस्याएँ :--युद्धोत्तर विश्व के सामने अनेक समस्याएँ थी और 
इनमें सबसे विकट समस्या शान्ति की स्थापना थी । इसके लिए पराजित घुरी राष्ट्रों के साथ 
शान्ति-समझौता करना सबसे पहला काम था। लेकिन इस बार पराजित राष्ट्रों के साथ सन्धि 
करना अनेक कारणों से अत्यधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। १९१६ में यह समस्या उतनी कठिन 
न थी जितनो १६४५ में | उस समय तो युद्ध के कुछ दिनों के बाद पेरिस में एक शान्ति मम्मेलन 
हुआ और पराजित देशों के ताथ सन्धियाँ हो गयी । पर इस शान्ति-सम्मेलन के पृ इस तरह के 
अनेक शान्ति सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ा । पोट्सडाम-सम्मेलन के निर्णयानुसार शान्ति 
सन्धि के लिए एक घिदेश मन्त्रियों की परिषद्‌ बनायी गयी थी। लेकिन इस समय तक गशुद- 
बन्दियों का प्राहुर्भाव और “शीतयुद्ध” का प्रारम्भ हो चुका था। अतएवं विदेश मन्त्रियों की 
परिपद्‌ पेरिस, न्‍्यूयार्क, भास्को तथा लन्‍्दन की बेठकों में दोनों पक्षो के मतभेद बड़े उग्च रूप से 
प्रकट हुएं। फिर भी, काफी विचार-विमर्श के बाद १० फरवरी, १६४७ को इटलो, रूमानिया, 
हंगरी, बुल्गेरिया और फ़िनलैंड के साथ सन्धियाँ हो गयीं ! किन्तु शीतयुद्ध में गम्मीरता आने के 
कारण जमंनी, आस्ट्रिया और जापान से सन्धि न हो सकी ! बहुत कूटनीतिक तैयारी ओर बार्ता- 
लाप के बाद ४ सितम्बर, १९५१ को संनफ्रांसिस्को सम्मेलन में कुछ राष्ट्री ने जापान के साथ 
सन्धि कर ली। भारत, बर्मा और साम्यबादी गुट के देशों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया । 
जमनी के साथ तो अभी तक शान्ति समझौता नहीं हो सका है। युद्ध के धाद पराजित जमेनी 
चार भागों में बाँठ दिया गया और प्रत्येक भाग पर चार बड़े राष्ट्रों का अलग-अलग अधिकार- 
क्षेत्र कायम हुआ | पीछे चलकर जर्मनी स्पष्ठतः दो भागों में वेंट गया : पश्चिमी जमंनी और पूर्वो 
जमनी | पश्चिमी जम॑नी पाश्चात्य राष्ट्रों के अधीन और प्रूर्वों सोवियत-संघ के अधीन रहा । शीत- 
युद्ध के प्रारम्भ होने से जमंनी की समस्या और अधिक उल्ल्न गयी और दोनो भाग प्रथक-प्रथक्‌ 
सरकारों के अधीन स्वृतन्त्र राज्य बन गये । अभी तक जमनी इसी स्थिति में है। उसके साथ 
विधिवत्‌ शान्वि-सन्धि नही हो सकी । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति--युद्धोत्तर विश्व की सबसे गम्भीर समस्या स्थायी शान्ति 
की स्थापना की आवश्यकतः थी । लिखित इतिहास में द्वितोय विश्वयुद्ध से अधिक भयंकर और 
संहारकारी युद्ध पहले कभी नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में आधुनिकतम अस शख्त्रों का प्रयोग 
हुआ था और इसके फलस्वरूप जो वर्बादी हुई थी उसका अन्दाज लगाना साधारण कल्पना 
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वाहर की चीज थी। इस कट्ठ तथ्य ने विचारशौल व्यक्तियों का मानव जाति की रक्षा के लिए 
शान्ति को सुरक्षित बनाये रखने वाले एक अन्वर्राह्रीय संगठन में निर्माण की तीबर आवश्यदता 
की अनुभव करायी । प्रथम विश्व-युद्ध के बाद भी इस आवश्यकता को महसूस किया गया था और 
राष्ट्रस'घ॒ की स्थापना इसी आवश्यकता का परिणाम था । जिस समय राष्ट्रस'घ की स्थापना हुई 
थी उस समय दुनियाँ के लोगो में यह आशा जगी थी कि अब संसार युद्धों से सुरक्षित हो 
गया है और मानव-समाज को प्रुनः विध्वंसकारी युद्धों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा 
दुनिया में चिर-शान्ति कायम हो जायगी। पर १६३६ में इस आशा पर पानी फिर गया। 
राष्ट्रसंघ के रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया । इससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवंध में 
अनेक च्ुटियाँथी और इसलिए वह अपने उद्देशयीं की पृत्ति में सर्वथा असमर्थ रहा । अतएव 
यदि विश्व-शान्ति को ठोस आधार देना है तो एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 
करनी होगी, जो पूराने राष्ट्रतंघ से अधिक शक्तिशाली हो ताकि शान्ति पर पुनः खतरा 
उपस्थित न हो । युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थाप्ना इसी अनुभव का परिणाम था । 


डम्बा्ट न ओक्स--३० अक्टूबर, १९४३ को अमे रिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा 
चीन के विदेश-मन्त्रियों का एक सम्मेलन मास्कों में हुआ। इस सम्मेलन में अतलान्विक 
चाटर के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के 
लिए एक विश्ञ-संस्था कायम करने पर जोर दिया गया। चार राष्ट्रों के विदेश-मंत्रियों 
की इस घोषणा के दो महीने वाद स्टालिन, रुजवेल्ट और चचिल तेहरान में पहले-पहल एक 
दूसरे से मिले और वोनों ने स्थायी शान्ति कायम करने का दृढ़ संवल्प प्रकट किया। ईते 
तरह के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो के फलस्वरूप संयुक्त-राष्ट्रों के बीच-मित्रता गाढ़ी हीवी गयी 
और इसी वातावरण में ७ अक्टूबर, १६४४ को सोवियत-संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन 
के प्रतिनिधियों की एक बे ठक डम्बाटन ओकक्‍्स में हुईं। संयुक्त राष्ट्रधंध की प्रारंभिक रुप 
रेखा यही तयार की गयी। जब प्रतिनिधियों के बीच भावी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के प्रारप पर 
मत क्य हो गया तो इस प्रस्ताव को अन्य मित्रराष्ट्रो की सरकारों के पास भेजा गया । संग्रार 
भर में इस प्रस्ताव पर काफी बाद-विवाद हुआ। 


से नफ्रांसिस्को सम्मेलन--डम्बा्टन ओक्स के भ्रस्ताव में प्रस्तावित सुरक्षा-परिषद 
में मतदान की प्रगाली पर कोई विचार नहीं हो सकता था। यह महत्त्वपूर्ण बाव भूल 
से छूट गयी थी। अतः इसको तय करने के लिए ११ फरवरी, १६०५ को स्थालिन, रुखवेस्ट 
और चर्चित याह्टा में मिले । याल्‍्टा सम्मेलन में इस समस्या का समाधान हो गया। सुरक्षा" 
परिषद्‌ में तथाकथित “बीटो” इसी समझौता का परिणाम था। इन सभी प्रश्नों के समाधान में 
बाद २५ अप्रिल, १९४५ को से नफ्ना सिस्‍्को में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन रायुक्त राष्ट्रग 9 
के चाटर पर हस्ताक्षर करने के ज्षिए चुलाया गया और २६ जून को पचास राष्ट्रों 
प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये । “संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपने शमी 
इस्ताक्षर किये हैं,” राष्ट्रपति ट्रू मं न ने सस्मोलन के अन्तिम अधिवेशन में भाषण देते हुए काश, 

वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर गयहे 

इगके लिए इठिहास आपका सम्मान करेगा 7” विश्व के इतिहास में वास्तव में एक बहुद यही 
घटना घट चुकी थी। संयुक्त राष्ट्ररंघ का जन्म हो चुका था। 


स युक्त राष्ट्रस श्६७ 


नया सगठन क्यों १ --यहाँ एक प्रइन स्वाभाविक रूप से छठ खड़ा होता है कि १६४५ 
में पुराने राष्ट्रयंघ का हो पुर्नसगठन क्यों नहीं किया गया यद्ञपि इसकी जगह पर एक सर्वथा नवीम 
अन्वर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण बयों किया गया ? पुराने राध्ट्रसंध को फिर से चालू कर दिया 

, जाता वो उन-अनेक कठिनाईयों का सामना नही करना पड़ता, जिनका सामना करना पडा था। 
पर एक नयी संस्था को जन्म देने के कुछ कारण थे | संयुक्त राष्ट्रसंघ में सोवियत-संघ और 
संयुवत राज्य अमेरिका को रपना जरूरी था और पूराने राष्ट्रसंघ के साथ इन दोनों देशों का 
सम्बन्ध अच्छा नहीं था। अमेरिका ने प्रारम्भ में ही राष्ट्रसंघ को अस्वीकृत कर दिया था और 
सोवियत-संघ को उससे निकाल दिया गया था। ये दोनों देश इन कारणों से राष्ट्रसंघ में 
सम्मिलित होना नहीं पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त पुराने राष्ट्रसंघ का नाम असफलताओं 
से जुट गया था । एक असफल समस्या को पु]नर्जोवित करने की अपेक्षा एक नयी संस्था का सुजन 
करना की भे यस्कर समझा गया * 


संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म :-८ अप्रिल, १९४६ को राष्ट्रसंध-एसेम्बली का अन्तिम 
अधिवेशन हुआ और १६ अप्रिल को प्रतिनिधिमण्डलों ने सबंसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार कर 


लिया, जिसका आशय यह था कि “भज से, अर्थात्‌ वत्त मान अधिवेशन के अन्त से, राष्ट्रसंघ 
का अस्तित्व समाप्त होता है। ”? इस प्रफार उस संस्था का अन्त हो गया, जिसकी स्थापना 


प्रथम विश्व-युद्ध के बाद विज्ञ-शान्ति कायम रखने के लिए की गयी थी । इसके छुब्बीस साल 
बाद १६४५ में, एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ । यह था संयुक्त राष्ट्रसंघ। १० 
फरवरी, १६४६ को लन्दन में वेस्टमिनस्टर के सुन्द्र-हॉल में प्रथम बार इसकी एसेम्बली की 
बे ठक हुई। यह तिथि राष्ट्रंघ के जन्म की छुब्बीसबी वर्षगाँठ थी। सर्व प्रथम तरह-तरह के 
चुनाव सम्पन्न हुए। एसेम्बली के स्थायी सभापतियों के सदस्य, आर्थिक और सामाजिक 
परिषद्‌ के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद्‌ के अस्थायों सदस्य, महासचिव की नियुक्ति इत्यादि 
महत्तपूर्ण काम सम्पन्न करके १५ फरवरो को सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन को स्थगित कर 
दिया । ? 


संयुक्त राष्ट्रसंध का स्वरूप 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण का समय राष्ट्रसंघ सम्बन्धी अनुभवों से भी लाभ उठाया 
गया । राष्ट्रंघ का निर्माण वर्साय को संधि से सम्बद्ध था, अतः कुछ देशों द्वारा उस पर 
यह आरोप लगाया जा सका कि यह विजेता देशों द्वारा थोपी गयी अनुचित शान्ति सन्धि को 
कायम रखने तथा उसे स्थायी बनाने का माध्यम मात्र है। इसके समर्थक भी कमजोरी को 
समझते थे। अतः संयुक्त राष्ट्रंघ का निर्माण युद्ध-समाप्ठि से पूर्व करके उसे शान्ति-सन्धि से 





34, कबड्डी 0६000, उह/रक्ाकाठवों धै०ए४२१४४२४४ 9, 309, 

+. पुराने राष्ट्रसंध के साथ यहाँ एक तुलना कर देना आवश्यक है । राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति युद्ध के बाद 
हुई थी और उसका विधान वर्साय संधि का एक अभिन्न झंगथा। संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति 
की प्रक्रिया शुद्ध के समय से हो शुरू हो गयी थी जैसा कि उपयुक्त विविध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से 
स्पष्ट हो है। फिर, संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर राष्ट्रसंघ विधान को तरह किसो शान्ति सन्धि का अभिन्न 
भंग नहीं है । 


श्ष्ट् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धे 


सम्बद्ध नहीं होने दिया गया और वह उन आरोपों से बच सका जो राष्ट्ररंध पर लगाए यो 
सकते थे । 
जिस तरह राष्ट्रसंघ प्रथम महायुद्ध का परिणाम था और भावी युद्धों को रोकने के लिए 
प्रथम महायुद्धों के कारणों को ध्यान में रखा गया था, उसी तरह संयुक्त राष्ट्रयंध द्वितीय महाृद् 
का परिणाम है और उसकी व्यवस्थाएँ यह ध्यान में रखकर की गयी है कि जिन कारणों से 
ट्वितीय महायुद्ध हुआ, वे कारण फिर से उत्तन्न न होने दिए जाएँ। अतः एक हद वक 
बह ट्वितीय महायुद्धों के कारणों के विश्लेषण पर आधारित हैं। उसकी व्यवस्थाएँ भविष्य को 
भी ध्यान में रखकर की गयी हैं। उनमें यह धारणा मौजूद है कि रंग-भेद और उपनिवेशवाद 
भावी संकटों का कारण बन सकते हैं ) अतः घोषणा-पत्र में मौलिक मानव अधिकारों पर जोर 
दिया गया है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र दूरदर्शी भी है ) 
संघीय संगठन-संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित संगठन न होकर एक प्रकार से संघ्रीय गठन 
(तले णाष्टव्मां$प४०)) है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वायत सत्ता प्राए विशिश 
एजेन्सियों की व्यवस्था करके उसने सत्ता का पिकेन्द्रीकरण किया है। ये एजेन्सियाँ संयुक्त 
राष्ट्ररंध के सहयोग तथा निर्देशक में काम करती है; लेकिन अपने-अपने विषय सम्बन्धी कार्य -कलाों 
लिए वे स्वतन्त्र हैं। इस तरह उसने अलग क्षेत्रो में पहले से काम करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एगेंवियों 
तथा बाद में कायम होनेवाली एजेंसियों में समन्वय स्थापित किया है। इन एजेंसियों के रुप मैं 
विषयवार कार्यक्षेत्रों का बेंटवारा हो जाने से संयुक्त राष्ट्रसंध ने एक संस्था की अपेक्षा लबस्था 
का रूप ग्रहण कर लिया । 
संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर--संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को चार्टर (ए7श//०) कहे है 
इस चार्टर में १११ घाराएँ है। पुराने राष्ट्रसंध के विधान में केवल २६ घाराएँ थीं। चौडर मे 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के गठन, उसके विभिन्न अंगों की कार्य-विधि इत्यादि सभी चीजों को विश 
वर्णन है । 
उद्देश्य और सिद्धास्त--छार्वर के अनुसार संयुक्त राष्ट्रगय के चार ७देश्प हैं १९) 
अम्तर्राष्ट्रीय और शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना, शान्ति के खतरी को प्रभावपूर्वक सामूहिक 
अयरनो से रोकना, शान्ति भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं 
कानून के सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना, (२) व्यापक शास्ति े 
प्रोत्माहित करते हुए समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्ररंघ के बीच मेत्रीई४ 
सम्बन्ध को बढ़ावा देना (३) संसार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानसिक समत्याओं 
को हल करने के लिए अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा मानव-अधिकारों तथा ” 
स्वृतन्त्रताओं को बिना किसी भेद-माव से प्रोत्साहित करना, तथा (४) संयुक्त राष्ट्ररं कीए 
ऐसा केन्द्र बनाना जहाँ इन उदोशयों को पूर्वि के लिए राष्ट्रों के कार्यों में समन्‍्वव स्था्िं 
सके । 
संयुक्त राष्ट्र संघ निम्न सिद्धान्तों पर आधारित है--(१) यह संस्था राष्ट्रों की समता 
सिद्धान्त पर अवलब्बित रहेगी। ? (२) प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र चार्टर के प्रति अपने दा्वित * 
डर सुरक्षा-्परियद्‌ में पोच मुद्वाव्‌ राष्ट्रों को णो विशिष्ट स्थान मिशे है चह समानता के इसे हद 
प्रतिकूल 


सैंयुक्ते राष्ट्र रे६६ 


निभायेंगे। (३) सभी सदस्य-राष्ट्र अपने झगड़ों को शान्तिषूर्ण तरीकों से सुल्झायेंगे। (४) 
कोई भी सदस्य-राज्य किसी दूसरे की स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता पर अतिक्रमण नहीं 
करेगा। (५ कोई भी देश चार्टर के विरुद्ध काम करनेवाले देश की सहायता नहीं करेगा। 
(६) संस्था इस बात को देखेगी कि गेर-सदस्य-राज्य कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा खतरे में पड़ जाय। संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं 
करेगा 

सद्स्यता--संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सदस्य वे इक्कावन राज्य थे जिन्होंने सेनफ्रांसिस्को 
में चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। चाटर की धारा चार के अनुसार दूसरे देश भी इसके सदस्य हो 
सकते हैं बशते कि वे 'शांतिप्रिय” हों तथा चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने और उनको 
पूरा करने के योग्य और इच्छुक” समझे जाते हों। ऐसे सदस्यों की सदस्यता सुरक्षा- 
परिषद्‌ की सिफारिश पर ( जिसमें पॉच स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है ) साधारण- 
सभा दो तिहाई बहुमत से मंजूर कर सकती है। आजतक सदस्यों की संख्या बढ़ कर एक सौ 
चौबीस हो गयी है । 


संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्य 


संयुक्त राप्ट्र संघ के आजकल निम्नलिखित सदस्य हैं: अफगानिस्तान, 
अल्बेनिया, अल्जीरिया, अर्जेंन्दायना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, वबोलीनिया, 
ब्राजिल, बुल्गेरिया, वर्मा, उरून्डी, बाइलो रूस, कम्बोडिया, कनाडा, केमरून, मध्य 
अफ्रिकी गणराज्य, सिलोन, चाद चीलि, चीन ( फारमोशा ), कांगों, लीचिया, कोलझ्म्बिया, 
कोस्टा रिका, वयूबा, साइप्रश, चेकोस्‍्लोबाकिया, डाहोमी, डेनमा्क, डोमिन्किन गण्राज्य, 
इक्वैडी र, इक सलावाडोर, इथोषिया, फिनलैंड, न्‍्यजौलैंड, नाइकारा गुआ, नाइजर, फ्रांस, गाबोन 
गेम्ब्रिया, घाना, यूनान, ग्यूमाटेला, गियाना, हाइटी, होन्‍्डरस, हंगरी, आइसलैंड भारत, 
इजरायल, ईराक, ईरान, आयरलेंड, इटली, आइवोरो कोस्ट, जमाइका, जापान, जोर्डान, कीनिया, 
लाओस, लेबनान, लाइवेरिया, सीनिया, लूकसमबर्ग, कूबंत, मलेशिया, मलाडिबे, माली, 
मौरिसानिया, मेविसको, मोरबका, नेपाल, नीदरलैंड, स्वेडन, नाइजेरिया, नारवे, वाह्म मंगो लिया, 
पाकिस्तान, पनामा, परासुए, पेरझ, फिलिपाइन्स, पोलैंड; पातु गाल रूमेनिया, मेंडागास्कर, 
माहटा, दुयूनिस, साऊदी अरेबिया, सियरा लियोन, सेने गल, सिंगापुर, स्पेन, सोमीलिया, 
सूडान, सीरिया, टन्‍्जेनिया, थाइलेंड, तोगी, तोबागो, तुकीं, संयुक्त अरब गणराज्य, सोवियत 
संघ, उगान्डा, ग्रेट ब्रिटेन, संयृक्त राज्य अमेरिका, उरूगवे, अपर बोल्टा, दक्षिण अफ्रिका संघ, 
यूक्र नियन रूस, वेनेशुएला, येमेन, यूगोस्लाविया, जैम्बिया, मलावी, रूआन्डा, इन्डोनीशिया, 
मौरिसश । 

पंसार के स्वतन्त्र राज्य जो संयुक्त राज्य संघ के सदस्य नहीं हैं :--अभी विश्व 
में नौ ऐसे स्वतन्त्र राज्य है जो संयूक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बने है और न निकट भविष्य में 
बनने की साशा है। इनमें न्ोन, परिचमी जमनी, पूर्व जमनो, उच्तर कोरिया, दक्षिणी कौरिया, 
उत्तर वोयतनाम, दक्षिण बीयवनाम, तथा स्विट्जरक्षेंड हैं। संयुक्त राष्ट्रसंध में चीन के प्रवेश 
का प्रन्‍न तवतक नहीं सुलझ् सकता जबतक संयूक्त राज्य अमेरिका इसके पक्ष में न हो जाय । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३०१ 


संयुक्त राप्ट्रसंध के अग-- 

संगृक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य अगों की संख्या छः है! : साधारण-सभा, सुरक्षा परिषद्‌ आर्थिक 
एवं सामाजिक परिषदु:” संरक्षण-परिपर्दर सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ।* अगले पृष्ठों 
में हम इस अंगों के संगठन और कार्यविधि पर प्रकाश डालेंगे। 


साधारण सभा 


साधारण-सभा( एथ्ाक्थ! 2%लमणे> )--संयुक्त राष्ट्रमंघ सबसे बड़ी संस्था है । 
इसको” संसार की नगर-रुभा?* भी कहते है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के समी सदस्य इसके सदस्य हैं । 
प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। साल में एक वार ( सितम्बर में ) इसकी 
बेठक होती है । पर बहुमत की माँग पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। 
ऐसे विशेष अधिवेशन फिलिस्तीन की समस्या पर श८ अप्रिल से १५ मई १९४७ को तथा १६ 
अप्रिल से १४ मई १९४८ को बुलाये गये । मध्यपृर्व की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १६५६ को 
तथा हंगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १६५६ को ऐसे अधिवेशन हुए थे । ८-२१ अगरत, 
१६५८ को ज्लेबनान की समस्या तथा १७-२० सितम्बर १६६० को कांगों की समस्या पर विचार 
करने के लिए भी साधारण-सभा के विशेष अधिवेशन हुए थे। इसी तरह छून १९६७ में अरब 
इजराइल संघ पर विचार करने के लिए भी संघ की साधारष-सभा का विशेष अधिवेशन हुआ 
था। महत्त्वपूर्ण प्रश्नो के सम्बन्ध में कारवाई के लिए दो तिहाई मतो को आवश्यकता होगी है । 
अन्य प्रइनों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही होता है । 

साधारण-सभा का काये सात समितियों के जरिये होता है ।१ वे हैः (१) राजनीतिक 
तथा सुरक्षा समिति; (२) आर्थिक तथा वित्तीय; (३) सामाजिक तथा मानवोय; (४) संरक्षण; 
(५) प्रशासनिक एवं वजट-सम्बन्धी (६) कानूनी समिति तथा (७) विशेष राजनीतिक समिति । 
इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रक्रियात्मक समिततियोँ हैं-(१) सामान्य समिति जो उपयु कत समितियों 
की कार्यवाहियो में समन्वय स्थापित करती है । (२) प्रमाण-पत्र समिति ( 07९व९आंग। 
(0०एण्मा९७ ) जो प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच करती है । 

साधारण-सभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुनी है। इसके “महत्त्वपूर्ण 
निर्णय” दो तिहाई बहुमत से तथा अन्य निर्णय सामान्य चहुमत से होते हैँ। महत्त्वपूर्ण विषय 
निम्नलिखित हैं : शान्ति ओर सुरक्षा-सम्बन्धो सिफारिशें, नये सदस्यों का प्रवेश, सदस्य का 
निष्कासन, संरक्षण-परिपद्‌ के विषय तथा संघ के अन्य अंगों के सदस्यों के चुनाव । 





१. राष्ट्रसंध के तीन मुज्य अंग थे ।, न्‍॒ 
२, यह संयुक्त राष्ट्संध के अन्तगत एक सवा नशोेन संद्या है। राष्ट्संव में हत प्रकार 
की संस्था की कोई ब्यवस्था नहीं यो | 
३3, राष्ट्रसंथ के अन्तर्गत जो स्थायो-संरक्षण-आयोग था वदद उसदा पथ समझ अंग पा, 
मुज्य अंग नहीं । है 
४, राष्ट्रसंध का अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायग्लय भी उसका मुख्य अंग नहीं था । 
पिनेटर डैन्देन्वर्ग 
३, 0७7४ 77९0४ए६ ० ६96 5एणगऐ0,--घिनेदर डेन्देन्वर्ग 
हे हे 
६, यह ज्यवस्या राष्ट्रसंध के अन्द्गत भी मौजूद थो। 
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जरमनी, कोरिया और बीयतनाम का जबतक राजनीतिक एकौकरण नहीं हो जाता तवतक एनकी 
सदस्यता का भी कोई सवाल नहीं छठता । मार्च १६६६ में पृर्वी जमंठी ने संघ के सदस्य बनने 
के लिए आवेदन भी दिया था। लेकिन अमेरिका ओर ब्रिटेन के विरोध के कारण इस पर बुद्च 
निर्णय नहीं हुआ । स्विटृजरलेण्ड भी संघ का सदस्य नहीं है । उसने अपनी स्वेच्छा से संघ में प्रवेश 
नही किया है; फिर भो संयुक्त रोष्ट्रमंध के कार्यकलापों में स्विद्जरलेण्ड पूरी तरह सहयोग 
करता है। इसी तरह पश्चिमी जमनी का राज्य भी गेर राजनीतिक कारों में संयुक्त राष्ट्ररंप 
के साथ सहयोग करता है। 


पंघ से इण्डोनीशिया का अज्नग होना--यद्यपि चार्टर में संध की सदस्यता परित्याग 
करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके सदस्य-राज्य सा्वभौम होते हैं और साव॑भौमिकता 
में संघ की सदस्यता छोड़ना अन्तर्निहिंत है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इन्डोनीशिया 
शध्ट्संघ की सदस्यता का परित्याग करके संघसे अलग हो गया था। इस तरह की यह पहली 
घटमा थी | जनवरी, २१ १६६५ को इन्डोनीशिया ने संघ से अलग होने की विधिवत्‌ उूचना 
दे दी । उस दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थित इन्डोनोशिया के राजदूत ने संघ के महासचिव को एके 
पत्न देकर यह सूचित किया कि उनका देश अब संघ की किसी सम्बद्ध संस्था से कोई सम्पर्क 
नही रखेगा । इन्डोनीशिया के इस निर्णय का कारण सुरक्षा परिषद्‌ के एक अस्थायी पद प्र 
मलेशिया का चुना जाना था । मलेशिया के प्रति इन्डोनीशिया का रुख शुरू से ही शत्रवाएं 
रहा है और जत्र वह सुरक्षा-परिषद्‌ का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया तो राष्ट्रपति हकर्ण के 
लिए यह बात असहा हो गयी । मार्च, १६६५ के अन्त होने तक इन्डोनीशिया का संघ के साध 
सारा सम्बन्ध समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह एक अद्वितीय घटना धी। 
उस समय ऐसा लगा कि संघ का अन्त अब निश्चित रूप से प्रारम्भ हो गया । राष्ट्रपति हुक 
ने यह भी घोषणा की कि वे कुछ राज्यों को मिलाकर एक दूसरा संयुक्त राष्ट्रसंघ बनायेंगे। लेकिन 
उनकी यह धमकों कामयाव नही हुई। १६६५ के सितम्बर में पाकिस्तान ने भी संघ धोड़ने की 
धमकी दी थी । लेकिन उसको संघ छोड़ने की हिम्मत नहीं हुईं । बाद में इन्डोनीशिया की 
आन्तरिक राजनीति में उधल-पृथल हुआ और वहाँ एक नयी सरकार वनी । इस सरकार मे पूनः 
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त को और पूना एफ दिसम्बर, ९६६६ 
को संघ में शामिल हो गया। 


चार्टर में सदस्यता समाप्त करने की कोई बात नहों कही गयी है । चार्टर के उल्लगन 
करने पर उस राज्य छो संयुक्त राष्ट्ररंध से निकाला जा सकता है या उसकी सभी धृविधाएं 
स्थगित कर दी जा सकतो हैं (घारा ५-६)! सभी सदस्यों को अपनी सम्धियाँ और 
समझौतों को सचिवालय में दर्ज करना पड़ता है। चार्टर में किसी का प्रकार संशोधत 
सभा के दो तिहाई बहुमठ से हो सकता है। इसमें पाँच बड़े राष्ट्रों की सहमति आवदयक है! 
( घारा १०८-१०६ ) ! राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ की बाय सदस्य-राज्यों के चन्दों पर 
निर्भर है । 

३. राष्ट्रसंम-विधान में ऐसी ब्यवस्या थी 

३. राष्ट्रसंघ-विधान में संशोधन के लिए सभी सदस्यनराज्यों कौ सहमति आवश्यक पो। 


संयुक्त राष्ट्रमंघ ३०१ 


पंयुक्त राफ्संघ फे अग-- 

संरृक्त राष्ट्रघ के झु्य अगों की संख्या छः है' ः साधारण-सभा, सुरक्षा परिपद्‌ आर्थिक 
एवं सामाजिक परिपदु;* संरक्षण-प्रिपद्‌्र सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ।* अगले प्रृष्ठों 
में हम इस थंगों के संगठन और कार्यविधि पर प्रकाश डालेंगे । 


साधारण सभा 


साधारण-सभा( एलालनं हकला)9 )--मंयुक्त राष्ट्रसंघ सबसे बड़ी संस्था है । 
इसको? संसार की नगर-सभा”* भी कहते है। यंयुक्त राष्ट्रसंघ के समी सदस्य इसके सदस्य हैं। 
प्रत्येक सदस्प को एक बोट देने का अधिकार है। साल में एक वार ( सितम्बर में ) इसकी 
बेढक होती है। पर बहुमद की माँग पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। 
ऐसे विशेष अधिवेशन फिलिस्दीन की समस्या पर ९८ अप्रिल से १५ मई १९४७ को तथा १६ 
अप्रिल से १४ मई १९४८ को चूलाये गये ! मध्पपृर्व की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १६५६ को 
नया हंगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १६५६ को ऐसे अधिवेशन हुए थे । ८-११ अगस्त, 
१६५८ को ढोवनाम की रामस्या तथा १७-२० सितम्बर १६६० को कांगों की समस्या पर विचार 
करने के लिए भी साधारण-सभा के विशेष अधिवेशन हुए थे। इसी हरह जून १९६७ में अरब 
इजराइल रांधर्ष पर विचार करने के लिए भी संघ की साधारण-सभा का विशेष अधिवेशन हुआ 
था। महत्त्वपूर्ण प्रसनो के सम्बन्ध में कारवाई के लिए दो-तिह।ई मतो को आवश्यकता होती है। 
अन्य प्रइनों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही होता है । 

साधारण-सभा का कार्य सात समितियों के जरिये होता है।" थे हैं: (१) राजनीतिक 
तथा सुरक्षा रामिति; (२) आर्थिक तथा वित्तीय; (३) सामाजिक तथा मानवीय; (४) संरक्षण; 
(५) प्रशासनिक एवं बजट-सम्बन्धी (६) कानूनी समिति तथा (७) विशेष राजनीतिक समिति । 
इनके अतिरिवत दो अन्य प्रक्रियात्मक समितियाँ हैं--(१) सामान्य समिति जो उपयु बत समित्तियाँ 
की कार्यवाहियो में समन्वय स्थापित करती है | (२) प्रमाण-पत्र समिति ( एढठछ्आांग 
(07५९० ) जी प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच करती है । 

साधारण-सभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुनती है । इसके “महत्त्वपूर्ण 
निर्णय” दो तिहाई बहुमत से तथा अन्य निर्णय सामान्य बहुमत से होते हैं। महत्त्वपूर्ण विषय 
निम्नलिखित हैं : शान्ति और सुरक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें, नये सदस्यों का प्रवेश, सदस्य का 
निष्कासन, संरक्षण-परिषद्‌ के विषय तथा संध के अन्य थंगों के सदस्यों के चुनाव । 





१. राष्ट्रसंघ के तीन मुज्य अंग थे । 
३२. यह संयुक्त राष्ट्रसंधघ के अस्तगत एक सव था नव्रीन संस्था है। राष्ट्रसंघ में इत प्रकार 


की संस्था को कोई ब्यवस्था नहीं थी | 

३. राष्ट्रसंध के अन्तर्गत जो स्थायी-संरक्षण-आयोग था वह उसका ८छ सम्बद्ध अंग था, 
मुख्य अंग नहीं । 

४, राष्ट्रसंथ का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी उसका मुख्य अंग नहीं था । 

५ पठ्जाय ह2००४०6 ०६४७ ०एप,--सिनेटर डेल्डेन्चर्ग | 

६, यह ब्यवस्था राष्ट्रसंध के अन्तर्गत भी मौजुद थी। 
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३५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमनी, कोरिया और वीयतनाम का जबतक राजनीतिक एकीकरण नहीं हो नाता तबंवक घनकी 
सदस्यता का भी कोई सवाल नहीं उठता ! मार्च १६६६ में पूर्वी जमंनी ने संघ के सदस्य बनने 
के लिए आवेदन भी दिया था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के विरोध के कारण इस पर बुद्द 
मिर्णय नहीं हुआ । स्विद्जरलेण्ड भी संघ का सदस्य नहीं है। उसने अपनी स्वेच्चा से तप में प्रवेश 
नहीं किया है, फिर भी संयुक्त राष्ट्॑ंघ के कार्यकलापों में स्विट्जरलेप्ड पूरी तरह सहयोग 
करता है। इसी तरह पश्चिमी जमेनी का राज्य भी गेर राजनीतिक कार्यों में संयुक्त राष्ट्र 
के साथ सहयोग करता है । 


संघ से इण्डोनीशिया का अत्नग होना--यद्पि चार्टर में संध की सदस्यता परिलाग 
करने की कीई व्यवस्था नही है, लेकिन इसके सदस्य-राज्य सा्व भौम होते हैं और सावभौमिकता 
भें संघ की सदस्यता छोड़ना अन्वर्निहित है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 480 8/2 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग करके संघसे अलग हो गया था। इस तरह को यह पहल 
घटना थी। जनवरी, २१ १६६५ को इन्डोनीशिया ने संघ से अलग होने की विधिवंत्‌ सूचना 
दे दी । उस दिन संयुक्त राष्ट्रसंध में स्थित इन्डोनीशिया के राजदूत ने सघ के महासचिव को एक 
पत्र देकर यह सूचित किया कि उनका देश अब संघ की किसी सम्बद्ध संस्था से कोई सके 
नहीं रखेगा । इल्डोनीशिया के इस निर्णय का कारण घुरक्षा परिषद्‌ के एक अस्थायी पद पर 
मलेशिया का चुना जाना था । मलेशिया के प्रति इन्डोनीशिया का रुख शुरू से ही शत्रुवार! 
रहा है और जब वह सुरक्षा-परिषद्‌ का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया तो राष्ट्रपति पुकर्ण के 
लिए यह वात असह्य हो गयी। मार्च, १६६५ के अन्त होने तक इन्डोनीशिया का संभ के वार 
सारा सम्बन्ध समाप्त हो शया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह एक अद्वितीय घठना थी !' 
उस समय ऐसा लगा कि संघ का अन्त अब निश्चित रूप से प्रारम्भ हो गया । राष्ट्रपति एक 
ने यह भी घोषणा की कि वे कुछ राज्यों को मिलाकर एक दूसरा संयुक्त राष्ट्रसंघ बनायेंगे। लेकिन 
उनकी यह धमको कामयाव नहीं हुईं। १६६५ के सितम्बर में पाकिस्तान ने भी संध छोड़ने की 
धमकी दी थी । लेकिन उसको संघ छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई । बाद में इन्डोनी शिया की 
आन्तरिक राजनीति में उथल-पुथल हुआ और वहाँ एक नयी सरकार बनी | इस सरकार ने पुतः 
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और पुनः ९८ दिशस्‍्बर, ९६६ 
को संघ में शामिल हो गया। 


चार्टर में सदस्यता समाप्त करने की कोई बात नहीं कही गयी है ।* चार्टेर के उहलंध्े 
करने पर उस राज्य की संयुक्त राष्ट्रमंध से निकाला जा सकता है या उसकी सभी झुविधाई 
स्थगित कर दी जा सकती हैं (धारा ५-६)। सभी सदस्यों को अपनी सन्धियी और 
समझौतों को सचिवालय में दर्ज करना पड़ता है। चार्टर में किसी का प्रकार 40) 
सभा के दो तिहाई वहुमव से हो सकता है। इसमें पॉच बड़े राष्ट्री की सहमति आवक 
(्‌ के «८-२०६ ) !* राष्ट्रसंध की तरह संयुक्त राष्ट्रसंध की आय सदस्य-राग्यों के चल्दों पर 
निर्भर है । 





३. राष्ट्रसंय-विधान में रेसी ब्यवस्था थी । 
3, राष्ट्रसंघ-विधान में संशोधन के लिए सभी सदस्य-राज्यों को सहमति आवर्वरक बी 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३०१ 
प॑युक्त राप्ट्संध के अग-- 
संटृक्त राष्ट्रसंघ के सुख्य अगों की संझ्या छः है| : साधारण-सभा, सुरक्षा परिषद्‌ आर्थिक 
एबं सामाजिक परिपदू:” संरक्षण-परिपद्र सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ।* अगले एष्ठों 
में हम इस अंगों के संगठन और काय विधि पर प्रकाश डालेंगे। 


साधारण सभा 


साधारण-समा ( 0थाशणशे 85था9 )--संयुक्त राष्ट्रसंघ सबसे बड़ी संस्था है 
इसको? संसार की नगर-स्भा”* भी कहते है। संयुक्त राष्ट्रसंध के समी सदस्य इसके सदस्य हैं। 
प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। साल में एक वार ( सितम्बर में । इसकी 
बेडक होती है। पर बहुमत की माँग पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। 
ऐसे विशेष अधिवेशन फिलिस्तीन की समस्या पर र८ अप्रिल से १५ मई १९४७ को तथा १६ 
अप्रिल से १४ मई १९४८ को बुलाये गये । मध्यपुर्व की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १६५६ को 
तथा हंगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १६५६ को ऐसे अधिवेशन हुए थे। ८-२१ अगस्त, 
१६५८ को छेयनान की समस्या तथा १७-२० सितम्बर १६६० को कांगों की समस्या पर बिचार 
करने के लिए भी साधारण-सभा के विशेष अधिवेशन हुए थे। इसी तरह जून १९६७ में अर्थ 
इजराइल संघर्ष पर विचार करने के लिए भी संघ की साधारण-सभा का विशेष अधिवेशन हुआ 
था। महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कारवाई के लिए दो-तिहाई मतो को आवमश्यकत्ता होती है। 
अन्य प्रइनो का निर्भय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही होता है । 

साधारण-सभा का कार्य सात समितियों के जरिये होता है।? वे हैं; (१) राजनीतिक 
तथा सुरक्षा समिति; (२) आर्थिक तथा वित्तीय; (३) सामाजिक तथा मानवीय, (४) संरक्षण। 
(५) प्रशासनिक एवं वजट-सम्बन्धी (६) कानूनी समिति तथा (७) विशेष राजनीतिक समिति । 
इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रक्रियात्मक समित्ियाँ हैं-(१) सामान्य समिति जो उपयु क्त समितियों 
की कार्यवाहियो में समन्वय स्थापित करती है । (२) प्रमाण-पत्र समिति ( 0ए०0लएंवी 
(०ाएणा०० ) जो प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच करती है । 

साधारण-सभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुनती है । इसके “महत्त्वपूर्ण 
निर्णय” दो तिहाई बहुमत से तथा अन्य निर्णय सामान्य बहुमत से होते हैं। महत्त्वपूर्ण विषय 
निम्नलिखित हैं : शान्ति और सुरक्षा-सम्बन्धो सिफारिशें, नये सदस्यों का प्रवेश, सदस्य का 
निष्कासन, संरक्षण-परिषद्‌ के विषय तथा संध के अन्य अंगों के सदस्यों के चुनाव । 





२. राष्ट्रसंघ के तीन मुख्य अंग थे । 

३, यद्द संयुक्त राष्ट्संध के अन्तर्गव एक सर्वथा नोन संख्या है। राष्ट्रसंध में हथ प्रकार 
की संस्था की कोई ब्यवस्था नहों थी । 

३. राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत जो स्यायोी-संरक्षण-आयोग यथा बह उसका प८कछ सम्बद अग था, 
मुख्य अंग नहीं । 

४, राष्ट्रसंव का अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय भी उप्तका मुस्य भय नहीं था । 

६, परचम प्रा०७संण8 ० ६8० ए०णपे,--पिनेंदर देन्देन्वर्ग | 

६, यह व्यवध्या राष्ट्रसंध के अन्तर्गत भो मौजुद थी। 


रफ-सभा के कार्य और अधिकार बहुत ही विस्तृत की जोगजोसे 
गगों में बाद जा सकता है ; विश्व-शानिति कायम रखे | करना, सबक (कप के 
विविध इाधिकारियों का चु- करना, संगुक्त राष्रवंब हे संस्थाओं श्र 
नियरानी 7 अन्य कार्य । 

! के अन्त पारफ-सन्ना के अधिकार काए) वि पह कि भी 
समस्या ॥ विश्-श गैर तुरक्षा के लिए ध्ातक है चार करके रे 
सकती है 6 शान्ति औ: के लिए अन्वर्रा्िय दान्तों पर- करके भी अपनी 
सिफारिश क्षय की छ; रे ध्यान रखते “रक्षीकरण की दिशा हे भी 

सि कर सकती रिक्त व राष्टों के परस्पर प्रभाव डालनेग्रतत 
कैसी भी स्थिति 4 लाने के लिए फारिशों है; है 


के के अन्त वह परक्षा-परियद के लिए छ; या सदस्य, आशिक तक 
अगर: 


सामाजिक सदस्य, अन्वर्राष्रय न्यायालक्ष के. रह न्यावधीशों का उनाव वक्ष 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर संयुक्त राह्तषप के हक चित्र को नियुक्त करना तथा एमी की 
रिश पर जब सा ग सदर रः पे आती है | 

रैवीय कार के अन्तर्गत साधा: ५ शा-परिषद तथा तंइक्त राष्रव के अत 
विभागों के रिपोर्ट प्राप् करके उनपर विचार है और अपना मत प्कर करती है । 

अतिरिक्त गायारण-सभा “व कार्य भी करने वे है । वह संदक 

के * विचार करक्षे ते पर अकका निषय॑क देक) है । अन्वर्राशिय राजनीतिक सहयोग को 
मीत्ताहित करले के अन्तर्रा्रीय कि ले और पिद, 7 वीकरण आनव-मविकारो 


लिए का 
कथा मौलिक स्वतन्त्रता, गार्थिक, सामाजिक, _कतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों मे 
सवरपक कर्म उठाना इत्कादि इस कार्य के अन्तर्गत आते है । . 

के कि सथुक्त राष्ट्रंघ 9 पध्षारण समा के अधिकार 
कफ) व्यापक है । पर चारर के दारा इन अधिकासे क) काफ़ी सीमित करे दिखा गया है। 
एदाहरप के लिए पाधारफ-सभा ऐसे वार-विकाद अथवा परिस्थिति, जो ऐरक्षा-परियदू के तामने 
पेश हो, पर तब तक कोई किचार नहीं कर सकती ६ (पारा $ २) जब तक स्किय तुरक्षा-परियद्‌ 
रैसके लिए प्रांत नह करे । प्रधारण-सभा कोई संसद नही है ; रतके अतिनिधि के 
2 ये कर सकते है, के दूसरे को सुन पड़ते है, विस सो है, अध्ययन करते है, ५ 
विमर्श करते है, प्रस्ताव स्वीकार करते है. और सिफारिश कर पकते है | ॥ कोई देसा म 
या नियम नहीं चना सकते, जन किसी राज्य को इुछ करने हर बाध्य कर सके । 

और शान्ति क्ष थे ३ गाव--१६०४७ तक सोमियत 2 
और अम्रेरिका के शक्ति-बुद्ध के कारण डाक में कीरो ८ के कारप यतिरोष िरि 
जैसके कारण विद में शान्ति बनाके बिना कठिन काम हो! यया । अतएव इस प्ि 
लि 


मा ने अन्तरिम समिकि पाक 
करने हे टी 
थयपधाधहल) जामक एक नयी  स्था स्थादित के) गबी। इसी समिक्ति को शक 
एसेमली का जावा है| डिषारप-सभा का >व अधिवेशन नहीं हो रहा हो छत समय यह 
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सभा के कार्य को कर सकती है। यह सुरक्षा-परिपद्‌ के दायित्वों पर भी ध्यान रख सकती है । 
साधारण-सभा के सदस्यों को इसमें एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। आरम्भ में छोटो 
एसेम्बली दी वर्ष के लिए बुलायी गयी थी । लेकिन १६४६ में इसकी अवधि को अनिश्चित 
कालतक बढा दिया गया । साम्यवादी देशों ने इस संगठन का घोर विरोध किया था । 

१६५० में कोरिया के युद्ध के कारण सुरक्षा परिपद्‌ में बड़ा गतिरोध पे दा हो गया । 
सोवियत संघ द्वारा जब बीटो का प्रयोग बहुत होने लगा नो पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से 
यह प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी स्थिति में साधारण-सभा को विचार करने और आवश्यक 
कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया जाय। साथधारण-सभा में महत्त्वपूर्ण विषय पर 
प्रस्ताव पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होतो है । वहाँ बीटो की व्यवस्था 
नही है। अतएव वहाँ से कोई कार्यवाही ही सकती है। संघ में यह प्रस्ताव स्वीकार हो 
गया । इसके अनुसार सुरक्षा-परिषद्‌ के सात साधारण मत्त से अथवा संघ के सदस्यों 
के बहुमत चौबीस धंटे का नोटिस देकर साधारण सभा का आवश्यक विशेष अधिवेशन बुलाया 
जा सकता है। यदि वोटों के कारण सरक्षा परिषद्‌ में गतिरोध उत्पन्न हो गया ही और 
वह अपने दायित्वों को पुरा करने में असमर्थ हो, वो साधारण-समा इस पर तुरत विचार कर 
सकती है और अस्तर्राष्ट्रीण सूरक्षा-शान्ति के लिए कोई कारंवाई कर सकतो है । 


महासभा का बदलता स्वरूप 

इस प्रस्ताव मे संयुक्त राष्ट्रमंघ के स्त्ररूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया है। 
पहले संघ की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्था सुरक्षा-परिपद्‌ थी । लेकिन इस प्रस्ताव ने साधारण 
सभा को सुरक्षा-परिषद्‌ से अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। यद्यपि इसके कारण वीटो की 
व्यवस्था का अन्त नहीं हुआ है, लेकिन उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का हल निकल 
आया है। 

चस्हुतः शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित होने के बाद से सुरक्षा-परिषद्‌ की 

हुलना में साधारण सभा का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माताओं 
का विचार था सुरक्षा परिषद्‌ स'घ की प्रधान कार्यकारी अंग हो और साधारण सभा एक वाद- 
विवाद के मंच के रूप में कार्य करे। इसी कारण चाटर द्वारा जहाँ परिषद्‌ को वाह्मकारो 
शक्तियाँ प्रदान की गयी वहाँ साधारण-सभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार 
दिया गया था। लेकिन कालान्तर से परिस्थितियों के चलते यह स्थिति बदल गयी और 
साधारण सभा का महत्व निरन्तर बढ़ता गया। इसके विपरीत सुरक्षा परिषद्‌ का प्रभाव घटा 
है। साधारण सभा के मध्त्त्व में इस वृद्धि के उपयुक्त कारण के अतिरिक्त और भी कई कारण 
हैं। इनमें एक प्रस्ुख बात यह है कि इसकी सदस्य-संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई ! आज 
इसके सदस्यों की संख्या एक सौ चौबीस तक पहुच गयी है और संसार के इने-गिने कुछ 
राष्ट्र ही इसकी सदस्यता से अब वंचित रह गये हैं। इसकी हलना में सुरक्षा-परिपद्‌ में केवल 
पन्द्रह सदस्य है। इस दृष्टिकोण से वह सच्चे अथ में विश्व की प्रतिनिधि सस्था नहीं कही जा 
सकती है। साधारण-सभा ने अब मानव जाति की संप्तद्‌ का रूप धारण कर लिया है जिसमें 
सदस्य-राष्ट्र शान्तिपूर्ण परिवत्तंनों की अनेक समस्याओं पर विचार करने का साधन हू ढ़ रहे 
है और वह भी कानून संसदीय प्रक्रिया की ढाँचा में साधारण-सभा में सदस्य-राज्य स्व« 


पे से अपनी शिकायत, अस्ताव और इच्चाव आदि अस्चत करते है । इस अकार यह विज करा 
चड्न्मु ] अन्तःकरण र (कल्ल (०0३्थंश्च6 ० छा ॥/०7०५) 4३ गया है। इसमें संतार की पप् 
मस्थाओ- ँतिक और गेर राजनीतिक पर विचार क्रिया जाता है । वह पत्लेबनोग है ॥ 


चाः हि 
कश्मीर, कोरिया, कांयों आदि संघर्ष-स्थलो में शान्ति स्थापित क्र: का अशंतनीय का 


किया है , 
उरज्षा-परिषद्‌ 


( $ल्‍०कवाए छण्फाला ) 
परक्षा-प्रिष संयुक्त रफष्ट्क्प एक अत्यन्त महत्ता और शक्तिशाली अंग है। चार 


ढ़ द्रष्प ७ 
के भुच्ार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और घरक्षा क कायम रखने का “प्रधान एच्तदायित्व? 8 गो 
को सौंपा गयाहै | इसके सदस्यों क) संखः /र्टर्‌ रा निश्चित कर दी गयी है ।! स््क 
राज्य अगर का, पेवियत-संध, ब्रिटेन, फां और * जन? इसके स्थायी पदस्य है तथा हु; अस्थागी 
सदस्यों का. बैनाव साधारण जा दो-विहाई मत से हो १४ & लिए करती थी । ९६५ में 
पाटर में सशक्त करके पैरक्षा-परिषद के संगठन के एक सहत्ताएर्ण परिवर्तक हैआ है। जि 


जे; 

कशोघन के) के सिफारिश ) जिसमें कहा गया था कि हरक्षा-परिषद्‌ की सदस्य संख्या घारह 

से बढ़ाकर पद्रह, आधिक और सामाजिक परिषद्‌ को संड्या अड्ारह से सत्ताइस कर दी जाग 
समिति क३ पाको भी क्रिया जाय । 
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भाग लेने के लिए आमन्त्रित किये जा सकते हैं। १६६६ के फरवरी में उत्तरी और दक्षिणी 
बीयतनाम के प्रतिनिधियों को इसी आधार पर आमन्त्रित किया गया था, यद्यपि उत्तरी 
बीयतनाम ने इस आमन्‍्त्रण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन विशेष रूप से आमंत्रित 
सदस्यों को परिषद्‌ में वोट देने का अधिकार नहीं होता । वे केवल उसको कार्यवाही में भाग 
ले सकते हैं । 
सुरक्षा-परिपद्‌ के काये ओर अधिकार--चार्टर की २४ वीं धारा के अनुप्तार सुरक्षा- 
परिषद्‌ का झुझय काम “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना है” यह उन झगड़ों 
या परिस्थितियों पर तत्काल विचार करती है जो शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हो 
या इस प्रकार की सम्भावना हो गयी हो । 
चार्टर की ३३-३८ धारा तक सरक्षा-परिपद्‌ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षगड़ो के शान्तिपृर्ण 
निबटारे के सम्बन्ध में तथा ३६-५१ धारा तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को संकट में डालने, इसे भंग 
करने तथा आक्रमण को रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन किया गया है। परिषद्‌ 
अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सदस्यों को पहले ऐसे उपायों को व्यवहार में लाने 
के लिए कह सकती है जिसमें सेना के उपयोग की आवश्यकता न हो | यदि ये उपाय पर्याप्त न 
हो तो स्रक्षा-परिपद्‌ “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने” या फिर से स्थापित 
करने के लिए जल, थल और वाय-सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। 
चाट्र की ४३ वी धारा के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय सरक्षा बनाये रखने 
में सहयोग देने के लिए “सुरक्षा परिषद्‌ के माँगने पर और विशेष समझौते के अनुसार अपनी 
सशस सेनाएँ, सहायता तथा सुविधाएँ” प्रस्तुत करने का बचन देते हैं । ४४ वॉ धारा के अनुसार 
स॒रक्षा परिषद्‌ “सशस्र सेनाओ को उपभोग में लाने की योजनाएँ” एक से निक स्टाफ समिति 
की सलाह और सहायता से बनायेगी। यह सेनिक स्टाफ समिति (शापरध्राए हाथी 
(0०फआएं।००) सुरक्षा-परिप्रद्‌ को निम्न विषयों में सहायता और परामश्श देगी ; अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने की सेनिक आवश्यकताएँ, इस समिति के अधीन 
सेनाओं का प्रयोग और कमान; शस्त्रों का नियन्त्रण एवं संभावित निरखीकरण | इस समिति के 
सदस्य सुरक्षा “परिषद्‌ के स्थायी सदस्यो के मुख्य सेनिक अधिपति (0म्ंश ० 8ल्‍शी) यथा उनके 
प्रतिनिधि होंगे । सुरक्षा-परिषद्‌ को उपयोग के लिए दी गयी सशस्र सेनाओं का सामरिक संचालन 
सेनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिषद्‌ के अधीन होगी (धारा ४०) । सुरक्षा- 
परिषद्‌ जो भी कार्यवाही तय करेगी, उसे पूरा करने में सब सदस्य साम्‌ हिक रूप से एक दूसरे 
की सहयोग देंगे (धारा ५०) | 
सुरक्षा-परिपद्‌ को मतदान-प्रणाली या वीटो--संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो सबसे अधिक चर्चा और विवाद की विषय रहो है, सुरक्षा 
परिषद में बड़े राष्ट्रों को प्राप्त निषेघाधिकार ( ४०० ) सम्बन्धी व्यवस्था है। यह व्यवस्था सबसे 
महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि विश्व-शान्ति और सुरक्षा उसी पर निर्भर करतो है और इस धरह संयुक्त 
राष्ट्तंप का भविष्य इसी व्यवस्था की सफलता-असफलता पर निर्भर करता है। इसके विवादास्पद 
होने का कारण यह रहा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो राष्ट्रों की समानता के सिद्धास्त का 
उल्लंघन करती है। यह विशेष चर्चा का विषय इसलिए रहो है कि इसका प्रयोग वहुव बड़े बड़े 
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और महत्त्वपूर्ण मामलों में किया गया है तथा बड़े राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर दुर्पयोग के आरोप 
लगाये गये हैं । 


सुरक्षा परिषद्‌ के “पाँच महाव्‌” सदस्यों को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। चार्टर की २६ 
थीं धारा के अनुसार परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। पर स्थिति 
इतनी साधारण नहीं है । परिषद्‌ के कार्यक्रम को दो भागों में बॉटा जाता है: साधारण 
( ए70८९१प्राश ) और असाधारण ($५४७शब्ततं०४ )। साधारण बातों में जिपमें परिषद्‌ क्कै 
कार्यक्रम-सम्बन्धो बातें आतो हैं, किन्ही नौ सदस्यों के स्वीकारात्मक ( 2 थिए/0॥06 ) बोटभआने 
से प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। अन्य सभो मामलों में कम से-कम नौ सदस्यों का स्वीका- 
रात्मक वोटो में पाँच स्थायी सदस्यों का चीौट आवश्यक है! इन पाँच स्थायी सदस्यों में से 
यदि कोई भो अपनी असहमति प्रकट करे और अपना वोट प्रस्ताव के विरुद्ध दे दे तो वह प्रस्ताव 
अस्वरीकृत समझा जायगा ! इसी को सुरक्षा-परिपद्‌ के मतदान-प्रणाली का “बीटो? कहते हैं । 
सुरक्षा-परिषद्‌ के महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर इन पाँच महान्‌ राज्यों की सहमति आवश्यक है ।' याद 
परिषद्‌ का कोई भी सदस्य ( स्थायी अथवा अस्थायी ) किसी झगड़े से संबद्ध ही तो वह 
मतदान में भाग नहीं ले सकवा। सरक्षा-परिषद्‌ के अधिवेशन में वे राज्य भी आमन्त्रित किये 
जा सकते है, जिनका झंझट से सम्बन्ध हो, जिस पर परिषद्‌ विचार कर रही हो और जो परिषद 
के सदस्य नही हैं। पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता । 


तथाकथित 'बीटो! का अधिकार एक वहुत-ही विवादास्पद विषय बन गया है। इसके 
विरोधियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ राष्ट्रों की समानता के सिद्धात्त पर आधारित है! ऐसी 
स्थिति में कुछ राज्यों को विश्व-संस्था में विशिष्ट स्थान देकर उस सिद्धान्त का उहलंबन किया 
गया है। युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब 'शीत-युद्ध! का समावेश हुआ और ढुनिया दी 
खेमों में बेंट गयी तब इसका असर संयुक्त राष्ट्रसंघ पर भी पड़ना शुरू हुआ । यह भी दो भागों 
में विभाजित हो गया । सुरक्षा-परिषद्‌ में सोवियत-संघ अपने शुट का एकमात्र प्रतिनिधि था | 
इस स्थिति से लाभ उठाकर पाश्चात्य शक्तियाँ हर विषय पर सोवियत-संघ को तंग करने लंगी। 
वहाँ से वरावर ऐसे प्रस्ताव पास होने लगे जो सोवियत-गृठ के विरुद्ध होते भें । अत 
अपने बचाव के लिए सोवियत-संघ 'वीटो” का प्रयोग करने लगा। इस बीटो” की संझयो दिनों 
दिन बढ़ने लगी । अमेरिका और उसके पिछलशुआ देशों ने हो-हलला मचाना इुरई दम 8 
कहने लगे कि यह बहुत बड़ा “अत्याचार! है। महान्‌ राज्य कानून से परे” नहीं ही सर्कत, 
इत्यादि, इत्यादि | वीटो को हटाने की माँग की जाने लगो । ;, 

१, इस दृष्टि से पुराने राष्ट्रसंध में सभी राज्यों को 'वीटों का अधिकार या। क्योंकि उसमें भर 
( शाक्षय्रोणमाप ) का नियम था । तदेवी रा 

२, यदि कोई महान्‌ राज्य स॒रक्षा-परिष , की बैठक में अनुपस्थित द्वो अथवा अपना बीट ने दे डे 
“वीदो' नहीं समझा जायया। प्रारम्भ में इस प्रश्न पर काफी वाद-बिवाद हुआ । सोविधत-संत्र की कई 
था कि उपयुक्त दोनों अवस्थाओं को 'बीटो' का प्रयोग हो समका जाना चाहिए। अन्य देश इस दैडक में 
सइमत नहीं हुए | अन्त में यह मान लिया यया कि बोट का उपयोग न करना या परिषद की हे 
अनुपस्थित रहने को बोटो नहीं माना जायगा | इस नर्‌इ कट्टा जा सकता है कि इस परम्परा को सेकर री 
में एक संशोभन दो गया है । 
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बीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा-परिषद्‌ में बड़े राष्ट्र का आधिपत्य जम गया और 
बहुमत का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। केलसन ने लिखा है कि बीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में पाँच स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर 
उनकी कानूनी प्रघ्॒ता स्थापित हो गयो है। चार्टर के द्वारा सब सदस्यों को समान माना गया 
है। पर बीटो की व्यवस्था इस सिद्धान्त का उल्लंघन करती है। उससे संध की व्यवस्था में 
गतिरोध उत्तन्न हुआ है और इसलिए इसका अन्त कर देना चाहिए।' अमेरिका और ब्रिदेन 
द्वारा रूस पर वारम्वार यह आरोप लगाया गया है कि उप्तने निपेधाधिकार का दुरुपयोग किया 
है। उनकी आलोचनाओं से कभी-कभी यह ध्वनि निकलती है मानों वे निपेधाधिफार के विरोधी 
हों, पर थात ऐसी नही हैं! अमेरिका द्वारा प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह 
बीटो बाला विज्ञ संगठन हो स्वीकार करेगा और यदि इसमें बोटो की व्यवस्था नहों होगी वो 
वह उसके लिए स्वथा अस्त्रीकायं होगा। अतएव सुरक्षा परिषद्‌ में बौटी का समर्थक जितना 
सोवियत रूस है. उतना ही पश्चिमी युद्ध भो । इस हालत में भो इसको हटाने की माँग की 
जाती है। 


पर यहाँ पर बतला देना आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद्‌ से वीटो की व्यवस्था को हठा 
देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सोवियत्-संध को संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक 
प्रभावशाली सदस्य बनाये रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है । वीटो की व्यवस्था न होने पर 
अमेरिका और ब्रिटेन जिन्हे विश्व के राष्ट्रों का बहुमत प्राप्त है, रू और छसके सहयोगी राष्ट्रों 
को हर मौके पर पराजित कर सकते थे । इस हालत में संयुक्त राष्ट्पंध पश्चिमी गुट के हाथों में 
एक कठपुतली बन जाता और सोवियत संध का उतमें शामिल रहना व्यर्थ होता। वीटो की 
व्यवस्था ने रूस को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उतना ही प्रभावकारी बना रखा है जितना प्रमावकारों 
अमेरिका और ब्रिटेन का बहुमत है । 


इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात यह है कि संयुक राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि शान्ति और सुरक्षा की रथापना के लिए. महाशक्तियाँ के बोच पारस्परिक सहयोग 
हो। चाटेर के जन्मदाताओं ने सामूहिक पुरक्षा” के सिद्धान्त को स्वीकार कर संयुक्त राष्ट्रसंघ 
का जन्म दिया था और इसलिए वीटो की व्यवस्था की गयी थो | इस मिद्धान्व के मूल में यह 
बात थी कि शान्तिप्रिय राज्य मिल-जुलकर काम करेंगे और शान्ति भंग करनेवाले के विरुद्ध 
सामृ हिक्र रूप से कारवाई करेंगे। और इसके निर्मावाओं ने यह स्पष्ट ही समझा यथा कि अगर 
सुरक्षा परिपद्‌ किसी महान्‌ राज्य के विचार के पिरद कोई कारवाई करती है तो इसका थर्ध 
विश्व शान्ति नहीं, वरन्‌ विश्ल-युद्ध होगा: क्‍योंकि एक महानु राज्य छस कार्रवाई का अवदय 
हो विरोध करेगा और इन्हों विरोधों से तृवीय विश्व-युद्ध छिड़ जायग्ग । बतः वोटों का सुझय 
उद्दोइप, जैसा कि भ्री जवाहरलाल कहते थे, विज्य-युद्ध की सम्भावनाओं को हटाना तथा विवादों 
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को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है। वोटो पद्धति को इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलो है । यदि इस 
पद्धति का अन्त कर दिया जाय तो इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्त हो जायगा। 
निपेधाधिकार की व्यवस्था ने शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग 

इैचय करके यह भी तय कर दिया है कि सुरक्षा परिषद्‌ का जो भी निर्णय होगा वह बहुत 
सोच-विचार कर और पूर्ण जिम्मेदारो के साथ होगा। वह ऐसा निर्णय नही कर सकेगी जिन्हे 
पूरा करने की शक्ति उसमें न हो। चूँकि उसके निरणयों के लिए पाँचों वड़े राष्ट्रों का सहयोग 
अनिवार्य है, अतएवं उन निणणयों को कार्यान्वित करने में उन पर सामूहिक जिम्मेदारी होगो। 
अतः उसको कार्यवाहियों को सफलता प्रायः निश्चित हुआ करेगी । 


इसके अलाबे वीडो कई अन्वर्राष््रीय विवादों को शान्तिपृर्ण ढंग से सुलझाने में सफल भी 
हुआ है। उदाहरणाथं, जब कश्मीर का प्रइन सुरक्षा परिषद्‌ में प्रस्तुत था और ब्रिटेन तथा अमेरिका 
खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे तो सोवियत स'घ के बीटो के प्रयोग मे ही स्थिति 
को सम्हाला। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी पक्षों ने समस्या के एक दूसरे समाधान को 
दू ढ़ निकालने का प्रयास किया जो सबको मान्य हो । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रपप 
में सतुलन कायम रखने के लिए वीटो अति आवश्यक है। यदि यह व्यवस्था ने होती वो संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में केबल एक ही गरुद्ध की प्रधानता हो जाती और उसे मनमानी करने की रो 
छूट मिल जाती । 

कुछ लोगो ने वीटो का भष्मासुर का वरदान माना है।' इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी 
विशेष परिस्थिति में विश्वशांति और संयुक्त राष्ट्रसंध के लिए यह घातक भी सिद्ध हो सकता है। 
लेकिन यह कहना कि इसके कारण ही संयुक्त राष्ट्रसंध की असफलता हो रही है उचित नहीं प्रतीत 
होता। जेसा कि ए० ई० स्टीवेन्स ने कहा है, 

“बीटो हमारी कठनाइयों का आधारभूत कारण नहीं है। वह रूस के लोगों के साथ हमारे दु्भाग्यपू 
विभेदों का प्रतिबिम्ब भात्र ही है। यदि हम इससे बचाना चाहते है तो हमें उन विभेदों को तय कर लेना 
पाहिए | केवल मतदान की विधि को बदलना यथेप्ट न होगा । मंतैवय के नियम का जन्म अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
जीवन को वास्तविकताओं से हुआ है । यदि पाँच महान्‌ राज्य किसी मामने पर राजी नहीं होते तो उसमें 
से किसों के विरुद्ध शक्ति का अयोग एक बड़े युद्ध को पैदा करेगा । संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीं सम्भावना 
से बचने के लिए हुईं थाँ। "'# 

कुछ भी हो, वतंभान परिस्थिति में बीटो की व्यवस्था विश्व-शान्ति तथा संयुक्त-रापूपंध 
के लिए हितकर सावित हुई है. । यह व्यवस्था इस धारण पर आधारित है कि बड़े राष्ट्र अपनी 
जिम्मेदारियो को महसूस करेंगे और विज्ञ-शान्ति कायम रखने का जो महत्त्वपूर्ण उत्तरदायिल 
उन्होंने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया है, उसका निर्वाह करेंगे। 
इसके अतिरिक्त, शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव” (एप. णि। गी६४०० 
१९5०[७४००) * स्वीकृत होने एवं लघु एसेम्बली (ता 8छत्या99 ) की स्थापना से वीटो 
, "९७४० ३8 फष्द्याएतललंव 7 
3. 50प्राधव, २7/0:%6/8 दा 7ी7468०3, (509 खत), 9. 25, 
३- इस प्रस्ताव से संथुक्त राष्ट्रसंध के संगठन तथा साधारण सभा एवं सुरक्षा परिषद्‌ के पारस्परिक 
म्बन्धों में एक महान्‌ अन्तर था गया है। १६६० में जब कोरिया का शुद्ध शुरू हुआ और उत्तरो कोरिया कै 
वेऱद कोई भी कार्रवाई सो वियत-वीटो के कारण असम्गव हो गयो वो साधारण सभा ने हे नवस्वस, १९६९ 


संयुक्त राष्ट्ररघ ३०९ 


का महत्व गौण पड़ गया है । अब वीटो का प्रभाव झुख्य रुप से सदस्यता के सम्बन्ध 
में रह गया। विश्वशान्ति के सम्बन्ध में अब साधारण सभा को अत्यन्त विस्तृत अधिकार 
मिल गये हैं जिस से संयुक्त राष्ट्संघ का कोई काम रुक नहीं सकता । बीटो के कायम रहते हुए भी 
साधारण समा द्वारा बहुत से कामों को सम्पन्न कराया जा सकता है। चाल्संइलीचर ने लिखा 
है कि वीटो असहमति का लक्षण है, कारण नहीं। इसलिए बीदो को समाप्त कर देने से 
पिरोधी गुटों का मतभेद नहीं समाप्त होगा । अवएव संयुक्त राष्ट्रंघ की सफलता के निपेधाधिकार 
(४९४०) को व्यवस्था अभी अत्यन्त आवश्यक है। 


आधिक तथा सामाजिक परियद्‌ 
(800ंग छाप 4007076 एणएटां!) 


चार्टर को ६१ वीं रे ७२ वीं घारओं में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ की व्यवस्था की गयी 
है। इस परिषद्‌ में साधारण सभा द्वारा चुने गये अद्यारह सदस्य होते थे। १६६५ में चार्टर में 
जो संशोधन हुआ उसके अनुसार यह संख्या बढ़ाकर सत्ताइस कर दी गयी है। इसमें नौ सीटों 
की जो वृद्धि हुई हैं उसकी बैंटबारा की व्यवस्था इस प्रकार की गयी-- सात सीें अफ्रिकी 
एशियाई देशों को, एक लैटिन अमरीकी देशों को ठथा एक पश्चिमी यूरोपीय देशों को । इनमें 
से छः सदस्य प्रतिवर्ष तीन साल के लिए निर्वाचित होते हैं । जिन सदस्यों की अवधि समाप्त हो 
जाय वे चुनाव के लिए पुनः खड़ा हो सकते हैं। परिपद्‌ में निण्य साधारण बहुमत से होता है। 
प्रत्येक सदस्य का एक बोद होता है। 


परिपद्‌ के उह्दे श्यः-- इस संस्था की संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
शक्षाणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पादित करने का 
उत्तरदायित्व सौपा गया है। इन कार्यों को सम्पन्न करते के लिए वह उपयुक्त विषयों 


एक प्रस्ताव स्वीकृत करके यद्द तय कर दिया कि अब किसी भी महत्वपूर्ण बिषय पर विचार करने के लिए 
चौवोस घण्टे के अन्दर साधारण सभा की बैठक बुलायी णा सकती है । सुरक्षा परिषद्‌ के मतदान-अ्रणाली में 
बोदो को व्यवस्था है । अतः वहाँ जिच कि स्थिति आ जाती है। लेकिन, साधारण सभा में महत्त्वपूर्ण बातों 
पर दो तिद्दाई बोट का हो आवश्यकता पड़ती है | अतएव किसो समस्या को लेकर सुरक्षा परिपद्‌ में जिच कि 
स्थिति आ गयी दो, साधारण सभा में लाया जा सकता है] और वहाँ के दो तिहाई बहुमत से उसका समा- 
धाम निकाला जा सकता है | 

इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो णाने से संयुक्त राष्ट्रसंघ के मौलिक स्वरुप में महान्‌ परिवर्तन हो गया है। 
चाटर के निर्माताओं के उद्देश्य था कि सुरक्षा परिषद्‌ को साधारण सभा से बधिक शक्तिशाली संस्था बनाया 
जाय पर जब सुरक्षा-परिपद्‌ अपनी शक्ति के प्रयोग में अत्तमथ सावित हुईं तो उसके महत्त्वपूर्ण अधिकार को 
साधारण सभा को 'इहस्तान्तरित” कर दिया गया। अब सुरक्षा-परिषद्‌ जो काम-कर सकती है उसको 
साधारण सभा भो कर सकती है । उदाहरण के लिए हम:१६५६ के स्वेज नहर की समस्या को ही लें | जब 
ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया तो यह प्रश्न सुरक्षा-परिपद्‌ के सामने पेश हुआ। ऑग्ल 
फ्रांसोौसी वीटो के कारण वह संस्था इस सम्बन्ध में कुछ न कर सकी | अन्त में इस प्रश्न को साधारण सभा में 
ले जाया गया, जहाँ स्वेज-सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव स्वीक्रत हुए । यदि उपयु क्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ 
रहता तो यह सम्भव नहों था | इस प्रकार साधारण सभा और सुरक्षा-परिपद्‌ के अधिकारों में फाफ़ो परिव 
हो चुका है। अब साधारण सभा को केवल 'संसार को नगर सभा” नहीं कहा जा सकता है । हे 


३१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का अध्ययन करती है, इन पर रिपोर्ट देती है तथा यदि आवश्यकता पड़े तो विपय- 
अध्ययन के लिए व्यवस्था कर सकती है। यदि सुरक्षा-परिषद्‌ का काम विश्व को युद्ध के आतंक 
से रक्षा करना है तो आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ मानव को रक्षा गरीबी, बीमारी था 
दरिद्रता से करती हैं और इस प्रकार यूद्ध के मानसिक कारणों के उन्मूलन की चेष्टा करती है। 
साधारण- सभा के अधीन संयक्त राष्ट्रसंध की सामाजिक एवं आर्थिक गविविधियों के लिए 
उत्तरदायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों 
पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सिफारिश करना तथा अध्ययन करना तथा उस दिशा में प्रेरणा प्रदाव 
करना; मानव अधिकारों व आधारभूत स्वतन्त्रता की मान्यता को व उनके प्रति सम्मान भावनों 
को प्रौत्ताहन देना; अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनी का आयोजन और अपनी अधिकार परिधि में आने 
वाले मामलों के विषय में महासभा में पेश करने के लिए सन्धियों के मसविदे तेयार करा, 
विशेष एजेन्सियो से समझौते के बारे में बातचीत करना तथा उन शर्त्तों की अंकित करना जिनके 
असुसार वे संयूक्तराष्ट्र से सम्बद्ध दो सकें; परामश्श एवं सिफारिश प्रदान करते हुए, तथा साधारण 
सभा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रो से सिफारिश करके छन एजेन्सियो की गतिविधियों 
तथा कामी में समन्‍्वथ रखना, संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य देशो और विशेष एजेन्सियों की प्रार्थना 
पर उनके लिए महासभा द्वारा स्वीकृत सेवाएँ उपलब्ध करना और आर्थिक व सामाजिक परिषद्‌ 
जिन विषयों पर विचार करती है, उनसे सम्बन्धित गैर-सरकारी एजेन्सियो से परामर्श करना है। 


सहायक अंग--आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ आयोगों तथा समितियों द्वारा अपना कार्य 
संचाल करती है। एसके द्वारा निम्नलिखित कार्यकारी आयोगों की स्थापना! की जा घुकी है 7 


यातायात तथा संचार आयोग २५ सदस्य 
परिगणना आयोग १५ सदस्य 
आबादी आयोग १५ सदस्य 
सामाजिक आयोग श८ सदस्य 
मानव अधिकार आयोग १८ सदस्य 
नारी अधिकार सम्बन्धी आयोग श्प सदस्य 
मादक पंदार्थ आयोग १५ सदस्य 
अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग श८ सदस्य 
इस आयोगों के सदस्य निर्वाचित होते हैं ओर उनका निर्वाचन आर्थिक वश 


सामाजिक परिषद्‌ द्वारा किया जाता है। भादक पदार्थ सम्बन्धित आयोग के प्रतिनिधियों 


को सीधे उनकी सरकारों द्वारा नियुक्त किया जात्य है ! अन्य आयोगों के लिए सदस्य देश 
महासचिव से परामर्श करके अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं वाकि अत्येक आयोग के 
अधीन विभिन्न क्षेत्रों का सहुलित प्रतिनिधित्व हो सके | इन नियुक्तियों की बाद में परिषद 
स्वीकृत करती है । हि 

इस परिपद्‌ द्वारा नियुक्त एक उप-आयोग भी है जिसका नाम है: भेदभाव रोकथार्म एव 
अल्पसंख्या सुरक्षा सम्बन्धी कमोशन। इसके बारह सदस्थ होते हैं। इस उपन्‍आयोग के 5332 
वीन प्रादेशिक आयोगों की स्थापना भी की गयी है ह 


संयक्त राष्ट्सा ट््सघ ३११ 


(१) यूरोप निमित्त आर्थिक आयोग । 
(२) एशिया तथा सुदूरपुर्वाध आर्थिक आयोग । 
(9) लेडिन अमरोकी आर्थिक आयोग | 
इसके अतिरिक्त इस परिषद्‌ की विशेष संस्थाएँ भी हैं जो निम्नलिखित हैं : स्थायी क्ेन्द्रोय 
अफीम वोर्ड तथा अन्वर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि (ए. पर, पाधछ्याबंणाण एजीताक्षा 
छणथाष्ठआ०ए गाते) । ११ दिसम्बर १६४४६ को इसकी स्थापना हुई थी । इसका उद्देश्य 
बाल-कल्याण के विविध कार्य, तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के कार्यक्रमों की सहायता देना 
है। संसार के एक सौ बारह देशों में यह संस्था अत्यन्त ही सराहनीय काम कर रही है । 
प्राविधिक सहायता--आथिक और सामाजिक परिषद्‌ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
संसार के पिछड़े हुऐ_ देशों को प्राविधिक सहायता (7०लागांव्था 285$$070९) देना 
है । संसार में ऐसे अस'ज्य देश हैं । इन देशों को दो प्रकार को सहायता चाहिए: (१) 
प्राविधिक दक्षता (7००॥एं८०! अंत]) जिसके द्वारा संसार के पिछड़े हुए राष्ट्र नयी विधियों और 
उपायों की सहायता से उत्पादन बढ़ाकर अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। (२) आवश्यक उप- 
करणों, यन्त्रों, मशीनों, भवनों, सड़कों, वन्द्रगाहो, उद्योग तथा कृषि का उत्पादन बढ़ाना । संयुक्त 
राष्ट्रंथध की आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ इन देशों में विशेषज्ञों को भेजती है तथा उन्हें 
हर तरह की सहायता करती है ताकि वे अपनो उन्नति कर सकें । इसके ल्लिए एक टेकनिकल 
सहायता बोर्ड की स्थापना की गयी है । इसमें एक प्रवन्ध-अध्यक्ष तथा सम्बन्धित एजेंसियों के 
प्रबन्धक अध्यक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि होते हैं । संयृक्त राष्ट्रसंध के महासच्चिव प्रबन्धक अध्यक्ष 
की नियुक्ति एजेंसियों के परामर्श से करते हैं। बोर्ड आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ की एक स्थायी 
समिति ( टेकनिकल सहायता समिति ) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये समितियाँ नीतियों 
तथा प्रगति पर विचार करती हैं। साथ ही टेकनिकल सहायता के भावी कार्यक्रम पर सिफारिशें 
करती हैं। किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भाग लेने वाली संस्थाओं को दी जाने बाली 
किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए उनकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। 
सानवीय अधिकार--द्वितीय विश्व-युद्ध काल में मानव के मौलिक अधिकारों का बड़ा 
हनन हुआ था । धतएव शुद्ध के समय से ही यह माँग की जाने लगी थी कि ऐसी कोई व्यवस्था 
हो ताकि भविष्य में इन क््‌ रताओं को प्रनरावृत्ति न हो । संयक्त राष्ट्रसंघ ने इस तथ्य को स्वीकार 
करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ को यह उत्तरदायित्व सौपा कि वह मानवीय अधिकारों 
की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनावे । इस कार्य को पूरा करने के लिए परिपद्‌ ने 
विभिन्न मानवीय अधिकारों का अध्ययन किया तथा इसके लिए अनेक आयोग स्थापित किये 
गये ' दासता तथा वेगार का, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों का तथा राज्यहीन एवं शरणार्थियों की 
समस्याओं का अध्ययन किया गया । परिषद्‌ की सिफारिश पर साधारण सभा ने जातिनाश 
(8०7००००) के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव के द्वारा किसी प्रजाति या 
धर्मांवलम्बी का संगठित रूप से विनष्ट करने के प्रयत्नों को अपध घोषित किया गया । इसमें 
अतिरिक्त परिषद्‌ ने श्लियों की स्थिति पर तथा प्रेस और सूचना की स्वतन्त्रता पर आयोग 
बनाकर इनके सम्बन्ध में कई समझौतों के प्रारूप ते यार किये ॥ 
इस सम्बन्ध में संयक्त राष्ट्रसंघ का सबसे महान्‌ काम मानवीय अधिकारों की घोषणा थी । 
सामाजिक और आर्थिक परिषद्‌ के एक अयोग की सिफारिश पर साधारण सभा ने १० सितम्ग 


च 
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१६४८ को मानवीय अधिकारों पर एक घोषणा-पतन्न स्वीकार किया । इस घोषपणा में प्रस्तावना 
के अतिरिक्त तीस धाराएं हैं । इनमें राजनीतिक, दीवानी, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों 
का विशद्‌ वर्णन है । इनमें सुख्य रूव से अन्तःकरण ( ८०ाः्टाशा८० ), धर्म, सम्पत्ति रखने, 
वोट देने, लोकतांत्रीय प्रतिनिधित्व पाने तथा दूसरे में शरण तथा काम पाने, सामाजिक स रक्षा, 
ट्रेड यूनियनों में सम्मिलित होने तथा शिक्षा एवं विश्राम पाने के अधिकारों का उल्लेख है। 
इन अधिकारों की महत्ता को प्रकट करने के उद्देइ्य से प्रतिवर्ष १० खितम्बर को मानवीय 
अधिकार दिवस मनाया जाता है । 


विशिष्टि एज्ेन्सियों से सम्बस्ध--विभिन्‍न विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय ऐशेन्सियों के 
साथ सम्बन्ध कायम करना आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ की जिम्मेवारी है । अभी तक निम्म- 
लिखित एजेन्सियों के साथ संयुक्त राष्ट्रसंध का समझ्नौता हुआ हैः 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय क्षम संगठन, (२) संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृपि संगठन, .(३) संगृक राष्ट्र 
शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, (४) विश्व-स्वास्थ्य संगठन, (५) अन्तर्राष्ट्रीय परनर्िगोष 
विकास बैक, (६) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, (७) अन्तर्राष्ट्रीय झुद्रा कोष, (८) अन्चर्राष्ट्री नागरिक 
उड्डुयन संगठन, (६) विश्व डाक संघ, (१०) अन्‍्वराष्ट्रीय दूर संचार व्यवस्था सम और, (११) 
विश्व ऋतु विज्ञान संगठन । 
संरक्षण-परिपद्‌ 
( प्रणए/९९ऋां09 007एत] ) 
संरक्षण-प्रिपदू--संरक्षण परिषद्‌ ( प्रशणाल्ट्छाए (०फाठं] ) सभुक्त राष्ट्ररध का 
चौथा प्रखुष अंग है। इसकी स्थापना पुराने राष्ट्रसंघ की स रक्षण व्यवस्था ( 0०86 हवा 
के स्थान पर की गयी है। संरक्षण-पद्धति का मूल रिद्वान्त यह है कि आएनिक संसार में ऐसे इंव 
अदेश हैं जिसके निवासी पिछड़े हुए और अविकसित हैं। उनकी उन्नति अन्य सभ्य और इक 
देशो की सहायता से ही सम्भव है। सभ्य देशों का यह कर्तव्य है कि वे उनके विकास मै 
यथासम्भव सहायता दें और उस काल तक अपने को न्‍्यासी ( ८८४७६ ) समझकर छतके हितों की 
देख-भाल करें जब तक वे स्वयं अपना शासन सम्हालने योग्य न हो जायेँ । जिन देशों को यह कोई 
सौंगा जाय वे उनकी संयुक्तराष्ट्रघंध की देख-रेख में करें । राष्ट्रसंघ की संरक्षण-पद्धति में कैंवल 
जर्मनी और हुकीं के उपनिवेश शामिल किये गये थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था में समी 
पराधीन देश या क्षेत्र आ गये हैं। | ; 
चार्टर के अनुसार संरक्षण-पद्धति के निम्मलिखित उद्देश्य हैं; (१) अन्वर्राष्ट्री शास्ि एॉ 
सुरक्षा का बढ़ावा देना, (२) स्वशासन की दिशा में सतरक्षित प्रदेश के निवासियों का विकाप्त करन/ 
(३) मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन एवं उनमें यह साव जगाना हा 
संसार के सभो लोग एक दूसरे पर आश्वित हैं तथा (+) सामाजिक, आर्थिक तथा बाणिज्य-संम्बन 
मामलों में संयुक्त राष्ट्रसंध के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार की 
विश्वास दिलाना ! वे प्रदेश 
संरक्षण परिपद्‌ के अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रदेशों का प्रशाधन आता है +-($) + फ 
जी सेनफ्रांस्स्को सम्मेलन के साथ लीग ऑक नेशन्स की संरक्षण व्यवस्था के अन्दर शामिल 
(२) वे जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शत्रु राज्यों से छीन लिये गये थे तथा (३) वे प्रदेश जिन 
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उपनिवेशवादी राज्यों ने स्वेच्छा से संदुक्त राष्ट्र को दे दिया हो | संरक्षण सम्बन्धी समझोतों में उन 
शर्तों का उल्लेख होना अनिवाय है जिसके अनुसार संरक्षित प्रदेशों का सम्बन्ध चलाया जाता 
है। साथ हो इसका भी उल्लेख होना चाहिए कि कोन-सी संस्था उन पर शासन करेगी। 
शासन प्रबन्ध चलानेवाली संस्था कोई एक अथवा कई देश समृह अथवा स्वयं सयुक्त राष्ट्रसंघ हो 
सकता है। उन प्रदेशों को छोड़कर जिन्हें “सामाजिक महत्त्व का क्षेत्र” घोषित किया हो, समस्त 
संरक्षित देशों का प्रवन्ध संयुक्त रा्ट्लरध की ओर से साधारण सभा संरक्षण परिषद्‌ की सहायता से 
करती है। यदि बह सामाजिक महत्त्व का प्रदेश हो तो उसका प्रबन्ध संरक्षण परिषद्‌ की सहायता 
से सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा किया जाता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि संरक्षण परिषद्‌ संयुक्त 
राष्ट्रर'घ का एक प्रसुख अंग है तथापि उसे स्व॒तन्त्र शक्तियाँ प्राप्त नही हैं। उसे साधारण-सभा 
तथा सुरक्षा-परिषद्‌ के अधीन काम करना पड़ता है। 

स'रक्षण-परिपद्‌ के सदस्य स'रक्षित प्रदेशो का शामन करने वाले आस्ट्रेलिया, वेल्जियम, 
फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका तथा सुरक्षा परिषद्‌ के सरक्षित प्रदेशों का शासन करनेवाले देशों 
में चीन ओर सोवियत संघ तथा इतनी ही संख्या में तीन वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा चुने 
जानेवाले देश हैं। इसके सब निर्णय उपस्थिति और वोट देनेवाले सदस्यो के बहुमत से म्ये जाते 
हैं वर्ष में इसकी बेठकें नियमित रूप से होती हैं । 

स'रक्षण परिषद्‌ स रक्षित क्षेत्रों के प्रशासन की देख-रेख के लिए अनेक प्रकार के साधनों 
को काम में लाठी हैं। उनमें से प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं : (३) प्रशासकीय अधिकारियों 
से प्राप्त रिपोट, (२) स रक्षित क्षेत्रों की जनता के आवेदन-पत्र तथा (३) स'रक्षित भ्रदेशों में 
घटनास्थल पर जाकर जाँच! इन दृष्टिकोणों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
राष्ट्संघ की संरक्षण प्रणाली से संयुवत राष्ट्रसंघ को सरक्षण-पद्धति वहुत बातों में आगे है। उसके 
बेसे अधिकार प्राप्त हैं जो मन्‍्ठेट पद्धति को न थे । 


संरक्षित प्रदेश :--जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, चार्टर में यह व्यवस्था भी कौ गयी 
है कि उपनिवेशवादी राज्य अपने उपनिवेश को भी संघ की संरक्षता में सौप देंगे। लेकिन 
किसी उपनिवेशवादी राज्य ने इस तरह की उदारता नहीं प्रदर्शित की । दक्षिण अफ्रिकी यूनियन 
ने तो राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सौंपे गये दक्षिण-पर्चिम अफ्रिका के संरक्षित प्रदेश को भी नये संघ के 
न्यास पद्धति के अन्तर्गत सौपने से इन्कार कर दिया | इसकी सारे संसार में बड़ी कड़ी आलोचना 
हुईं। इस मामला को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखा गया ओर न्यायालय का यह निर्णय हुआ कि 
दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण परिषद्‌ की संरक्षता में रखा जाय । लेकिन 
दक्षिण अफ्रीकी यूनियन की सरकार ने ऐसा करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। फिर भी 
चूँकि यह पुराने राष्ट्रसंघ की संरक्षता में था और उसके उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ को इस पर 
निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त था, अवएव साधारण सभा ने इसके शासन के सम्बन्ध में प्राप्त 
होनेवाली वार्पिक रिपोर्टोी' की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की । लेकिन दक्षिण अफ्रीका 
को सरकार ने इस प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजने से इन्कार कर दिया | संघ की 
ओर से इस पर सरक्षता कायम करने के कितने प्रयास हुए हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रिकी यूनियन की 
सरकार के दुराग्रह के कारण इसका कोई परिणाम नहीं निकला । 
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३१४ बस्तर ्रीप मम्यन्ध 


संयुक्त राष्ट्रगंप की संरक्षत पद्धति के अस्तर्गं निम्न लिखिन सथारह प्रदेश थे +-- 


संरक्षित प्रदेश शासन फरनेयाले देश शेश्रफल्न (पर्ममीक्ष में). अनसंत्या 
7. न्यूगिनी आस्ट्रे क्षिया २१,००० १०,९६,२११०० 
२ रूआंदा एरूडी बेल्गिपम २०६१६ ३०७,१८६,६६ 
३ फ्रेंच फैगरूस्स फ्रागि ६६,०६७ स्ऊन्शप्थ्व 
४+ फच दोगोसेंद फ्रांस १११३६ ह्ज्गर 
५. पश्चिमी समोगा स्यूजीसैड ३,२१३ ७२,६३६ 
६. शैगानिफा ग्रेद जिटेग ३,४०,८१ ७०९,०९,५५१ 
७. प्रिटिश फैमसम्स. ग्रेट पिन ३,४०,८१ ९,९६/९०९ 
८. भौरू आस्ट्रेलिया दर कहर 
६. प्रशात्त महासागर स॒ंदुक राग्य 
के द्वीप बगेरिका ६८5७ ६१/६९१९ 
१० मुमालौली्ट इटली ६४,००० ६२५/९९% 
१२- प्िटिश टोगोलैंद ग्रेट प्रिन २२,३६८ छ,र्थधग 


इन संरक्षित प्रदेशों में ६ प्रयने राषट्रसप मो संरक्षण पद्धति के अस्वगंत ये । मिटिंण 
डोगोलैंड जी एहते घिटेन द्वारा शामिद होठा था, ६ मार्च, १९५७ यो पाना के साथ गितार 
स्पवन्त्र राज्य बन गया। फ्रेंच कैमरूस्स ह जनवरी, १९६० को सया फ्रेंच टोगोलेंड २० अपर, 
२६६० को स्वतन्त्र हो गया। २९६१ में घिटिश के मरूस्स, टागानिका, पश्चिमी समोगझा दर 
रूआंडा-छरूडी स्वतन्त्र हो गये 


एक नियमित राष्ट्र संयीय प्रतिनिधि मब्डल हर यर संरक्षित प्रेशों के दौरे के तिए 
प्रेजा जाता है। १९४८ में इसी प्रकार एक टोलो ( प्रिदेत द्वारा शाप ) अगामिका मे गे 
( बेल्जियम द्वारा शासित ) दओंढा-छरुस्डी ययो थी। २६४६ में एक टोली (पद 
शातित ) फैमरून और टोगोलैंड ( ग्रिटेन द्वारा शासित ) खैमरूस्स और टोगोलैंड गगी दो 
7६५० और १९५३ तथा १६५६ में एक प्रतिनिधि मण्डल ने नौरू, स्यूगिनी पश्चिमी तामोश 
भोर प्रशास्व द्वीपों वाले संरक्षित प्रदेशों का दौरा किया था । १६५१ १६५४ वेथा २९५४ 
एक दूसरा मिशन पृ्षों अफ्ोकी प्रदेशों रुऑडा-घरून्डी, टंगानिका मे सोमालीलैंड का दो 
करने गया। १६४७ में एक झावेदन पर विशेष मिशन ने पदिचिमी सामोआ का दौय किय। 
परिचमी अफ्रीका के चार संरक्षित प्रदेशों का दौरा एक मिशन द्वारा १६५२ और फ़िर ! कर 
में किया गया। १६५७ तक संरक्षण परिषद्‌ ने १०५७ आवेदन पत्रों पर विचार 
किया । हु 

राष्ट्रधघध तथा संयुक्त राष्ट्वंध की संरक्षण पद्धतियों में ठुलना- सॉइफे राहूमप रे 
जिस संरक्षण पद्धति की व्यवस्था की गयी है वह एराने राष्ट्र की व्यवस्था से कई दंगों 
उत्कृष्ट दै। इसकी उस्कृष्टता निम्नलिणित बातों में स्पष्ट होती है : 

(१) सेवृक्त राष्ट्रसंघ को संरक्षण पद्धति का क्षेत्र बहुत 
पद्धति में केवल जमेनी और द्कीं से छोने गये प्रदेश ही शा 


संरक्षण 
विस्तृत है । राष्ट्रसप की € 
मिल किये गये ये लेकिन सर्क 


संयुक्त राष्ट्रमंघ ३६१५ 


राष्ट्रपंप की संरक्षण-ब्यवस्था में केवल शत्र्‌ से छीने गये प्रदेश हैं, बल्कि स्वशासन न करनेवाले 
पराधीन और उपनिवेशवाद के शिकार हुए देश भी शामिल हैं। इस प्रकार, इसका क्षेत्र पहली 
की संरक्षण पद्धति से बहुत भिन्न है। 

(२) नवीन व्यवस्था में संरक्षित प्रदेशों पर शासन करनेवाली शक्तियों पर मैंडेट प्रणाली 
की अपेक्षा अधिक कड़ा नियन्त्रण है। राष्ट्रसंधीय व्यवस्था में स्थायी संरक्षण आयोग ( [शत्ा- 
गाला। (70706. ऐग्शाब्भ्ंणा ) को संरक्षित प्रदेशों में जाकर न तो निरीक्षण करने का 
अधिकार था और न बह वहाँ के निवासियों के किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार कर सकत! था। 
इस प्रकार वह संरक्षित प्रदेशों के सम्बन्ध में देखने और सुनने दोनों प्रकार के अधिकारों से 
यह वंचित था । लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-व्यवस्था के अन्तर्गत संरक्षण परिषद्‌ आवेदन-पत्र 
पर विचार कर सकती है तथा संरक्षित प्रदेशों में निरीक्षक मण्डल भी भेज सकती है। अतएव 
इसका निरीक्षण पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी और क्षमत्तापूर्ण है। 

(३) राष्ट्रधंधीय संरक्षण-व्यवस्था विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित 
करने के सिवा और छुछ न थी। इसमें इन प्रदेशों की उन्नति, स्वशासन और स्वतन्त्रता के लिए 
कोई व्यवस्था नहों थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंध की संरक्षण पद्धति भें स्वशासन का विचार 
विल्कुल स्पष्ट है और शासन करने बाले देशों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वे अपने प्रदेशों 
को स्वशामन और स्वतन्त्रता के लिए समर्थ तथा योग्य बनायें । इसमें उपनिवेशवाद के उन्मूलन 
की स्पष्ट व्यवस्था है। राष्ट्रसंघ को संरक्षण प्रणाली में ऐसा नहीं था । 

(४) पानी ब्यपस्था में संरक्षण प्रदेशों की समस्या स्थायी संरक्षण आयोग का विषय समझी 
जाती थी । इस आयोग की स्थिति महत्त्वपूर्ण नहों थी और इसलिए इसके कार्यों की और बहुत , 
कम ध्यान दिया जाता है। किन्‍्त नयी व्यवस्था में यह विषय संरक्षण परिषद्‌ की अपेक्षा साधारण 
समा में अधिक आने क्षगा है। इसमें छोटे-छोटे राष्ट्रों की बहुसंज्या है। वे राष्ट्र औपनिवेशिक 
शक्तियों के तीत्र आलोचक हैं। वे संरक्षित प्रदेशों की हिंतचिन्ता और कल्याण के* लिए बहुत 
ब्यग्र एवं चिन्तित रहते हैं । अतः पुरानी व्यवस्था में संरक्षित प्रदेश प्रायः उपेक्षित रहते थे, किन्तु 
अब संयुक्त राष्ट्रसंध के संरक्षित प्रदेशों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। 

(५) संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति के प्रधान अंग संरक्षण परिपद्‌ की बनावट, संगठन 
और अधिकार पूराने राष्ट्रसंध के स्थायी संरक्षण आयोग की अपेक्षा अधिक सुसंगठित, शक्तिशाली, 
स्वृतन्त्र तथा सन्त॒लित है । स्थायी संरक्षण आयोग में केवल विशेषश होते थे । वे लोग प्रायः 
शासक देशों के होते थे | अतः यह एकपक्षीय और असन्तुलित् संगठन था । इसमें शासक ब्ग की 

हो प्रधानता थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण परिपद्‌ में न केवल प्रशासन करने बाले देश 
हैं, इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य और इनको संख्या के वराबर साधारण सभा 
से चुने जाने वाले सदस्य भी हैं। इससे परिपद्‌ में केवल शासक-शक्तियों की ग्रधानता नही रहनी । 
दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व होने से सन्तुलन बना रहता है। अपनी कार्यवाही के नियम बनाने 
में पूरी स्वतन्त्रता है। इस प्रकार की स्वनन्त्रता स्थायी संरक्षण आयोग को नहीं थीं। इन सब 
कारणों से संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति थोड़े समय में ही संरक्षित प्रदेशों के निवासियों की 
दशा सुधारने तथा उन्हें स्वतन्त्रता दिलाने में राष्ट्रसंघ की संरक्षण प्रणाली की अपेक्षा अधिक 
सफल्त हुई । 


३१४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्यारह प्रदेश थे ।-- 
संरक्षित प्रदेश शासन करनेवाले देश क्षेत्रफल (वर्गमील में). जनप्तंस्या 


£. न्यूगिनी आस्ट्रेलिया ९३,००० १०,०६,३९०० 
२. रूआंडा उरूडी बेल्जियम २०,६१६ ३७,१८६,६६ 
३ फ्रंच केमरून्स फ्रॉस ६६,७६७ २७,०९५०० 
*« फ्रेंच टोंगोलैंड फ्रांस २१,२३६ श्र 
५. पश़्िचमी समोआ.. न्यूजीलैंड १,११३ ७२,६३६ 
&« टॉगानिका ग्रेट ब्रिटेन ३४०,५१ ७०,७९,५५७ 
७. ब्रिटिश केमरून्स.. ग्रेट ब्रिडेन ३,४०,८९ ९,९ १,९९९ 
८ नौरू आस्ट्रेलिया पर ३५६६१ 
६« प्रशान्त महासागर संयुक्त राज्य 

के द्वीप अमेरिका द्च्घछ ६०६०९९ 
१० सुमालीलैंड इटली ६४,००० &६१५,०००१ 
११. ब्रिटिश टोगोलैंड ग्रेट ब्रिठेन २२,२८२ ७,२४४९४८ 


इन संरक्षित प्रदेशों में ६ पुराने राष्ट्रसंध की सेरक्षण पद्धति के अन्तर्गत थे) विदि' 
टीगीलैंड जो पहले ब्रिटेन द्वारा शासित होता था, ६ मार्च, १९५७ को घाना के साथ मिलती 
स्वतस्त्र राज्य बेन गया । फ्ोंच के मरूस १ जनवरी, १९६० को तथा फ्रेंच टोगीलैंड २० प्र 
१६६० को स्वतन्त्र हो गया। १९६१ में ब्रिटिश केमरून्स, ठांगानिका, परिचमी समोा 
रूओडा-उरूडी स्वतन्त्र हो गये । 


एक नियमित राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि मण्डल हर वर्ष संरक्षित प्रवेशी के दौरे मे 
भेजा जाता है। १९४८ में इसी प्रकार एक टोली ( ब्रिटेन द्वारा शासित ) टांगानित 
( वेल्जियम द्वारा शासित ) राआंडा-उरूनड्डी गयी थी। १६४६ में एक टोली (फ्री' 
शाप्तित ) कैमरून्स और टौगोलैंड ( ब्रिटेन द्वारा शासित ) कैमरून्स और टोगोलैंड 7 
(९५० और १९५३ तथा १६५६ में एक प्रतिनिधि मण्डल ने नौरू, स्यूगिनी पशिचमी 
और प्रशान्तर द्वीपों वाले संरक्षित प्रदेशों का दौरा किया था। १९५९ ६५४ ढ्था 
एक दूसरा मिशन पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों रओडा-उरून्डो, टंगानिका व सोमालीद 
करने गया। १६४७ में एक आवेदन पर विशेष मिशन ने पर्चिमी सामोआ का 7. 
परद्िचिमी अफ्रीका के चार संरक्षित प्रदेशों का दौरा एक मिशन द्वारा शध्षर थोर 
में किया यया। १६५७ तक संरक्षण परिषद्‌ ने १०५७ आवेदन पत्रों ड़ 
किया | ह 

राष्ट्ररंघ दया संयुक्त रा््रसंघ की घंरक्षण पद्धतियों में तुलना 
जिस संरक्षण पद्धति की व्यवस्था की गयी है वह पुराने राष्ट्रसेध की ८ .व८० 
उच्छष्ट है। इसकी उत्कृष्वा निम्नलिखित बातों में स्पष्ट होती है : 

(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण पद्धति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। 
पद्मतति में केवल जमनी और दढुकीं से छीने गये प्रदेश ही शामिल किपे * 


9७५ 


सँयक्त राष्ट्रसंघ ३१७ 


क्षेत्राधिकार--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के सभी सदस्य इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। गेर सदस्यन्राज्य भी यदि वे न्यायालय का 
प्रयोग वरना चाहें तो वर सकते हैं । सदस्य-राज्य द्वारा रखे गये प्रत्येक कानून और न्यायिक 
प्रदन पर विचार करना न्यायालय का पहला काम है। सदस्य राज्यों को अधिकार है 
कि वे किसी राज्य के साथ अपने झगड़ों को न्यायालय के सामने न्णिय के लिए उपस्थित कर 
सके। यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों-समझौतो तथा परम्पराओ से सम्बद्ध भी हो सकता 
है। पर हर मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवाय नहीं है। बेसे ही मामलों में 
न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवाय होता है जिसको झगड़ो से सम्बद्ध राज्य ऐसा मान लेता है। 
यह व्यवस्था अन्तराष्ट्रीय न्यायालय के संगठन की सबसे वड़ी कमजोरी है। 


राज्यो को स्वतन्त्रता है कि वे अल्पकाल या सदा के लिए अपने मामलों का निर्णय 
इस न्यायालय से कराने का निइवय करे | पर एक बार ऐसा निर्णय कर लेने के बाद ऐसे 
राज्यों के मामले स्वतः इस न्यायालय के विचाराधीन हो जाते हैं। इसके वाद यदि कोई 
राज्य अपने किसी मामले को न्यायालय के कार्यक्रम से हटाना चाहे तो उसको यह बतलाना 
पड़ता है कि अम्ुुक विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । 

यदि किसी दो राज्य में सन्धि की ब्याख्या को लेकर कोई वाद-विवाद उपस्थित हो 
गया हो और वे यदि इसकी उचित व्याख्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कराने के लिए सहमत 
हो तो न्यायालय को उस प्रकार के किसी सन्धि की व्याख्या करने का अधिकार है। 


संयुक्त राष्ट्ररंघ के विविध अ'गो को परामश देना अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का दूसरा 
प्रसुब कार्य है। साधारण सभा और सुरक्षा-परिषद्‌ किसी भी वेधानिक मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायायल से परामर्श ले सकती है। पर, न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए ये बाध्य 
नहीं है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग (जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद) भी 
न्यायालय से किसी बेधानिक विषय पर परामर्श ले सकते हैं। 


सचिवालय 
($०टाढागयवा) 

संयुक्त राष्ट्रसंध के कार्यो के सम्पादन के लिए एक सचिवालय की स्थाग्ना की गयी 
है। चाटर के पन्द्रहवें अध्याय में धारा १७ से १०१ तक इसके संगठन का वर्णन है । इसका 
संगठन प्रायः वेसा ही है जता राष्ट्संघ के सचिवालय का था ! सचिवालय में सुरक्षा-परिपद्‌ 
की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा नियुक्ति किया गया एक महासचिव और उतने 
पदाधिकारी होते हैं जितने इस संस्था के लिए भ्रावश्यक समझे जायें । महासचिव सचिवालय की 
सहायवा से अपना सारा कार्य करता है। यदि हम राष्ट्रमघ की सचिवाल्य से वर्ततान सचिवालय 
की तुलना करते हैं तो एक महत्त्वपूर्ण अन्तर मिलेगा और यह अन्तर महासचिव के हे और 
अधिकारों से सम्बन्धित है। संयुक्त राष्ट्रमंघ के अन्तर्गत महासचिव को दुछ ऐसे अधिकार 
मिले है ओर उनमें कुछ ऐसे कर्तव्यों का पालन करना है जिसका पुराने राष्ट्रयंध में सबंधा 
अभाव था । चारटर के अनुसार महासचिव के र्म्निलिखित कार्य है: मे 

(१) यदि महासचिव यह रामके कि किसी मामले के कारण वन्वर्राष्ट्रीय शांवि और 
सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है तो वह सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान इस बोर थाह्ृष्ट कर सकता है। 


३१६ अन्वर्राष्ट्रीय सस्वर्स्ध 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 


([ए(शशगांणावों (0प्ञ६ ० ४०९) 


अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय--हेग स्थित अन्तर्राट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंध का एक प्रमुष 
अंग है। इसको प्रारम्मिक स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में हुई थी। 
जिस समय (१६४५) संयुक्त राष्ट्रसंध की स्थापना के विषय में बात चल रही थी, उत्त समय इ5 
बात पर काफी वाद-विवाद चला कि पुराने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही संयुक्त राष्ट्रसंध के 
अन्तर्गत रखा जाय या एक दूसरे नये न्यायालय की स्थापना की जाय । इस विषय पर दी मत 
थे। एक पक्ष का कहना था कि पुराने न्यायालय की ईमानदारी और निष्पक्षता की परम 
देखकर उसी को कायम रखना ठीक होगा। दूसरे पक्ष का कहना था कि चौँ कि पुराने न्यायाल 
के प्रति अमेरिका और सोवियत संघ का रुख अच्छा नहीं था, इसलिए उसको हटाकर एक नये 
न्यायालय की स्थापना करना ही अच्छा होगा । अन्त में दूसरे पक्ष के विचार की ही भान या 
गया और उसके अनुत्षार एक नये न्यायालय की स्थपाना की गयी । पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्दर 
स्थापित न्यायालय को एक नया न्यायालय कहना उचित भी नहीं है। केवल नाम पसिवितन को 
घोड़कर और पुराने न्यायालय के विधान में छुछ शाब्दिक परिवतन के अतिरिवत नये न्यावार 
में कोई नवीनता नही है। यह वही पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे राष्ट्रसंध ने १६२ 
में इेग में स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर ने उक्त पुराने न्यायालय में जाने 
डाली है । े 

संगठन--अन्तराट्रीय न्यायालय में पन्‍द्रह न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति स्वुस 
राष्ट्रतंध की साधारण सभा और सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा होती है। ये दो संस्थाएँ न्यायाधीशों को 
निर्वाचन करती है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए उम्मीदवारों कीएय 
नैतिक चरित्र का व्यक्ति तथा अपने राज्य के कानून और अस्तर्राषट्रीय विधि का विशेष 80! 
चाहिए। न्यायाधोशो की निर्वाचन प्रणाली कुछ पेचीदी है! न्यायालय के सदस्यों की साधाए। 
सभा और सुरक्षा परिषद्‌ उन लोगों की सूची में से चुनती है, जिसको संयुक्त राष्ट्ररेय के हे 
राष्ट्र मनोनीत करते हैं । जिस व्यक्ति को साधारण सभा और सुरक्षा परिषद्‌ में ४ बहुमव प्राए 
हो जाता है वे न्यायालय के न्यायाधीश चुन लिये जाते हैं । पर इस चुनाव में यह ध्यात ५ 
पड़ता है कि सभी सदस्य-राष्ट्रों को यथासम्मव न्यायालय में प्रतिनिधित्व मिल जावे 2 | 
न्यायाधीश एक हो राज्य के नही होने चाहिये । न्यायाधीशों का साधारण कार्यकाल नौ वर्ष 
है। पर वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं । डी 

जहाँ तक न्यायालय की कार्यविधि का ग्रइन है , पनद्रहों ्यायाघीश मिलकर मामले हे 
सुनवाई करते हैं । कम-से-कम नौ न्यायाधीशों के उपस्थित रहने पर ही राय या निणय कस है 
सकता है। उस देश का न्यायाधीश मामले के निर्णय में भाग नहीं ले सकता है जिस हर 
सम्बद्ध झगड़े पर न्यायालय विचार कर रहा हो। पर यदि कोई ऐसा राज्य जिसकी 2 


पीने 

में मतिनिधित्व प्राप्त महों हो । और उससे सम्बद कोई झगड़ा न्यायालय के समक्ष गा लिए 

हो वो उसे देश के न्यायाधीशों को भी न्यायालय की कार्रवाई में भाग कोई शी 
5 


आममन्त्रित किया जा सकता है। उनसे सलाह ली जा सकती है, पर निर्णय में उनका 
नहीं होगा । 


संयुक्त राष्ट्रसघ इ१७ 


क्षेत्राधिकार--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विज्तव्यापी है। संयुक्त राष्ट्ररंध 
के सभी सदस्य इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। गेर सदस्य-राज्य भी यदि वे न्यायालय का 
प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं) सदस्य-राज्य द्वारा रखे गये प्रत्येक कानून और न्यायिक 
प्रइन पर विचार करना न्यायालय का महला काम है। सदस्थ राज्यो को अधिकार है 
कि वे किसी राज्य के साथ अपने झगड़ों को न्यायालय के सामने न्णिय के लिए उपस्थित कर 
सके । यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों-समझौतों तथा परम्पराओं से सम्ब्ध भी हो सकता 
है। पर हर मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवाय नहीं है। वेसे हो मामली में 
न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवाय होता है जिसको झगड़ों से सम्बद्ध राज्य ऐसा मान लेता है। 
यह व्यवस्था अन्तराष्ट्रीय न्‍्यायालय के संगठन की सबसे वड़ी कमजोरी है। 


राज्यों को स्वतन्त्रता है कि वे अल्पकाल या संदा के लिए अपने मामलों का निर्णय 
इस न्यायालय से कराने का निइचय करे / पर एक बार ऐसा निर्णय कर लेने के बाद ऐसे 
राज्यों के मामले स्वतः इस न्यायालय के विचाराधीम हो जाते हैं। इसके बाद यदि कोई 
राज्य अपने किसी मामले को न्यायालय के कार्यक्रम से हटाना चाहे तो उसको यह बवलाना 
पड़ता है कि अम्लुक विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । 

यदि किसी दो राज्य में सन्धि की व्याख्या को लेकर कोई वाद-विवाद उपस्थित ही 
गया हो और वे यदि इसकी छचित व्याख्या अन्तर्राष्ट्रीय भ्यायालय से कराने के लिए सहमत 
हो तो न्यायालय को उस प्रकार के किसी सन्धि की व्याख्या करने का भ्धिकार है। 


संयुक्त राष्ट्ररंघ के विविध अ'गी को परामश देना अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का दूधरा 
प्रसुख कार्य है। साधारण सभा और सरक्षा-परिषद्‌ किसी भी वैधानिक मामले पर अन्वर्राष्ट्रीय 
स्यायायल से परामर्श ले सकती है। पर, न्यायालय के परामश को मानने के लिए मे वाध्य 
नहीं है । इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग (जैसे आर्थिक और सामाणिक परिषद) भी 
न्यायालय से किसी वैधानिक विषय पर परामर्श ले सकते हैं। 


सचिवालय 
(8९८7९ (4७०) 
संयुक्त राष्ट्रपप के कार्यो के सम्पादन के लिए एक सचिवालय को स्थाण्ना को गयी 
है। चाटर के पन्द्रहवें अध्याय में घारा १७ से १०१ चक इसके संगठन का वर्णन है। इसका 
संगठन प्रायः बेसा ही है जसा राष्ट्रघंध के सचिवालय का था । सचिवालय में सुरक्षा-परिषद्‌ 
की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा नियुक्ति किया गया एक महासचिव और उतने 
पदाधिकारी होते हैं जितने इस संस्था के लिए थावश्यक समझे जायें । महासचिव सचिवालय की 
सहायता से अपना सारा कार्य करता है। यदि हम राष्ट्रसथ की सचिवालय से वर्तमान सचिवालय 
की तुज्ञना करते हैं तो एक महत्त्वपूर्ण अन्तर मिलेगा ओर यह अन्तर महासचिव के काये और 
अधिकारों से सम्बन्धित है। संयुक्त राष्ट्रमय के अन्तर्गत महासचित्र को कुछ ऐसे अधिकार 
मिले हैं ओर उनमें कुछ ऐसे कर्तव्यों का पालन करना है जिसका पुराने राष्ट्र्ंघ में सर्वधा 
अभाव था। चार्टर के अनुसार महासचित्र के रिस्नेलिखित कार्य हैं मु 
(१) यदि महासचिव यह समझे कि किसी मामले के कारप बन्वर्राष्ट्रीय शावि योर 
सुरक्षा खतरे में प़ सकता है तो वह सुरक्षा परिषद्‌ ठा ध्यान इस बोर बाझुट कर गफदा है। 


श्१्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


यह महासचिव का सबसे बड़ा अधिकार है | इस तरह का कोई अधिकार राष्ट्रमंध के 
महासचिव को न था। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्संथ का महासचित्र अन्ताप्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगठ 
दिलचस्पी लेकर विश्व-शांति कायम रखने की दिशा में महत्त्ववृर्ण योगदान दे सकता है ! 

(२) महासचिव प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्रंप में कार्यों के सम्बन्ध के साधारण समा को 
बापिक रिपोर्ट देता है। 

(३) संयुक्त राष्ट्संघ के विभिन्‍न अंग उसे जो काम सौंपते हैं, उन्हें पुरा करता है ! 


(४) महासचिव संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति साधारण समा द्वारा बनाये गे 
नियमों के अनुसार करता है। इन नियुक्तियों के समय उनकी कार्य निप्रुणवा, योग्यवा और 
ईमानदारी पर ध्यान दिया जाता है। इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि जहाँ तक हो सके 
विश्व के विभिन्‍न देशों के कर्मचारी भर्ती किए जा सकें ताकि अधिकाधिक देशों को सचिवराहय 
सेवाओं में प्रतिनिधित्व मिल सके। अपने कत्त व्य का पालन करते समय महासचित्र और उनके 
स्टाफ से अपेक्षित है कि वे किसी भी सरकार अथवा संयुक्त राष्ट्र के बाहर किसो अन्य सत्ता से 
न तो आदेश ही प्राप्त करेंगे और न उनसे मानेंगे । उनसे अपेक्षित हैं कि वे कोई भी ऐसा 
काये नहीं करेंगे जिससे यह प्रतीत हो कि उनके काम पर किसी प्रकार का वाह्य प्रभाव है। 
उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारी के रूप में काम करना होता है लेकिन कई वार इस आदर्श के 
विपरीत काम हुआ है । कुछ वर्ष पहले कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन बहुत उग्र होने पर 
संयक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए महासचित्र की सहायग से एंध 
में कार्य करने वाले किन्तु कम्यूस्टि प्रदृत्ति वाले कुछ अमरीकियों को सचिवालय से निष्कातित 
करा दिया था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने तय किया है कि वे इस बाव का आदर करेंगे कि 
सचिवालय उत्तदायिस्व पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय होगा और वे उन दायित्वों के निर्वाह मं 
कर्मों चारिय पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे । 


महासचिव की स्थिति--संयुक्त राष्ट्रसंघ में महासचिव के पद पर अमी तक तौर 
व्यक्तियों को नियुक्ति हुई है। १ फरवरी, 2९४६ को नावें के त्रिखौली (78४० 7/०) 
पाँच वर्ष के लिए महासचिव के पद पर नियुक्त किये गये थे । एक नवम्बर १६५० को उनका 
कार्यकाल तीन वर्ष के लिए ब्ढ़ा दिया गया ! १० नवम्बर, १९५२ को उन्होंने अपने पद से लाग 
पत्र दे दिया । १० अप्रिल, १६५३ को स्वेडेन के डाग हैमरशोल्ड (7098 सिश्यणाणशर्भपु०४ध ) 
को उनके स्थान पर महासचिव नियुक्त किया गया। २६ सितम्बर, १६५७ को हैमरशोल्ड की 
१० अप्रिल, १६५८ से शुरू होने वाले याँच वर्ष के लिए फिर पे नियुक्त किया गया था। लेकिन 
#८ सितम्बर, १६६१ को हवाई दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गयी ! उनके स्थान पर वर्मा कैं 
यूधान्त ( ए ए॥०७४६ ) को कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया बाद में उनकी नि 
पाँच वर्ष को पूरी अवधि तक कर दी गयी। 


अक्दूबर १६६६ में महासचिव यूथान्त का कार्यकाल पूरा हो रहा था। अगले वर्षों के लिए 
यह पद्‌ किसको दिया जाय यह एक कठिन समस्या थी । विज्ञ की विषम परिस्थिति को धीरे 
में रखते हुए यूथान्त ने निसचय किया कि वे पुनः इस पद के लिए उम्मीदेवार नहीं होगे। 
लेकिन चारों ओर से समी देशो ने मिलकर अद्वुरोध किया कि वे दूसरे कार्यकाल की स्त्रीकार 


संयुक्त राष्ट्ररंघ ३१६ 


कर लें। यूधान्त को विश्व जनमत के समक्ष कुकना पड़ा और दे स्व॑सम्मत्ति से पुनः संघ के 
महासचिव चुन लिए गये। 


सचिवालय में महासचिय के पद बड़े महत्त्व का है। उसे केवल प्रशानिक कार्य ही नही वरन्‌ 
राजनीतिक काय॑ भी करने पड़ते हैं ।॥ वह शान्ति पर खतरा की स्थिति पर सुरक्षा-परिपद्‌ का 
ध्यान आकृष्ट करा सकता है । 


राजनौतिक मामलों में महासचिव कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, यह एक दो- 
तीन छदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा । १६५० में जब रूस ने यह घोषणा की कि वह राष्ट्रसंघ को 
कार्यवाहियों में तव तक हिस्सा नही लेगा जब तक चीन की कम्युनिस्ट सरकार को प्रतिनिधित्व 
प्रदान नही किया जायगा तब राष्ट्रसंघ के समक्ष भयंकर संकट उपस्थित हो गया था। इस समस्या 
को हल करने के लिए महासचित्र त्रिग्वीली ने पर्याप्त प्रयास किया और बड़े देशों के प्रधानों के 
साथ बातचीत करने के लिए करीब-करीव गधे विश्व की यात्रा की । उन्होंने सदस्य-राज्यों से 
अपीले कीं और समझौते के लिए योजनाएँ प्रस्तुत की । १९५० में भी जब कोरिया के सम्बन्ध 
में बिचार करने कै लिए सुरक्षा परिषद्‌ की वेठक बुलाई गयी तो महासचिव त्िग्बीली ने ही इस 
समस्या पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला और उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपील 
की । उसके बाद जब परिषद्‌ ने उत्तरी कोरिया के विदद्ध सेन्‍य कार्यवाही करने की छूट दे दी 
तो उन सैन्य कार्यवाहियों के लिए सदस्य राज्यों का सहयोग हासिल करने और उत्तमें समन्वय 
स्थापित करने की जिम्मेदारी महासचिव को ही उठानी पड़ो । 

इसी तरह कांगो में छिड़े गह-युद्ध के समय भी महासचिव को बहुत बड़ो जिम्मेवारी का 
निर्वाह करना पड़ा । वहाँ ग्रह-युद्ध समाप्त करके शान्ति स्थापना की जिभ्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघ 
ने अपने ऊपर ली। कांगो में राष्ट्रसंध की सेना भेजो गयी जहाँ उसे भयंकर युद्ध करने पड़े । 
महासचिव हैमरशोल्ड ने इस सेनिक अभियान का निर्देशन किया और अपने दावित्वो को पूरा 
करने के लिए उन्हें कई बार कांगो जाना पड़ा | इसी क्रम में उनकी मृत्यु भी हो गयो। इससे 
स्पष्ट है कि महासचिव पर कितनी वड़ो जिम्मेवारियों हैं तथा कैसी विकट परिस्थितियों में अपने 
दायिस्वों की पूरा करना पड़ता है! 


महासचिव की राजनी तिक जिम्मेवारियों का ताजा मिशाल प्रस्तुत करता है १९६५ में भारत- 
पाकिस्तान के युद्ध में उसका पा: । जब छितम्बर, १६६७ में दोनों देशों में युद्ध छिड़ा तो उनमें 
युद्ध बन्द करवाने के लिए महासचिव ने अनेक प्रयास किये । वस्तुतः भारत ओर पाकिस्तान के 
बीच लडाई बन्द कराने में महासचिव का पार्ट बहुत महत्त्वपूर्ण था। 
महासचिव को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के अनेक मौके मिलते हैं। 
, बिभन्न देशों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ उसका सम्पर्क बरावर रहता है। इसलिए बह संगठन 
के उद्दे श्यों को प्राप्ति के लिए सरकारों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है । उसे यह स्वन्त्रता 
होती है फि वह सदस्य-्राज्यों के विदेश मन्त्रालय में जा सके और स्वतन्त्रतापूर्षक सलाह 
मशबिरा कर सक्रे। महासचिव सावंजनिक भाषण भो दे सकता है। इस कारण वह विश्व के 
जनमत को प्रभावित कर सकता है | वह अपनो रिपोर्टों में इस तरह की सिफारिश भी कर सकता 
है कि संगठन को कौन-सी नीति या कार्यकम अपनाना चाहिए 


रै२० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सत्विजात्षय में सुधार की रूपी योजन[--मंगुक्त राष्ट्रसंप में महासाचव के पद का जो महत्त 
है उस्ते देखते हुए यदि उममें चुनाव का प्र पर कठिनाइयाँ छपस्थित करे तो कोई आइचय की बात 
नहीं है । प्रथम बार तो महावचिय के चुनात्र में कोई दिकर नहीं हुई। लेकिन १६५० में जब तिखीती 
के फिर चुने जाने का प्रस्ताव आया तो रूस ने उसका विरोध किया । अमेरिका ने इस गतिरोध 
को दूर करने लिए यह प्रस्ताव रखा कि उनके कार्यकाल की अवधि, जो पाँच वर्षों की थी, बढ़ा दी 
जाय। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस निर्णय के कारण भयंकर 
कहता उत्न्न हो सयी। जिखरीली के बाद समझौते द्वारा हेमरशोल्ड महासचिव बनाये गये ९ पर 
रुस उनसे भो सन्तुष्ट नहीं हुआ । सितम्बर १६६० में संयुक्त राष्ट्रधंध की साधारण सभा नं 
भाषण करते हुए रूस के प्रधानमन्त्री खुब्चेच ने कहा कि संघ के महासचिव “एकाधिकारवादी 
पूलीवादियों के चाकर हैं और परिचमों शक्तियाँ महासचित्र के पद का अपने स्वार्यों के लिए 
लाभ उठातो हैं। महासचित्र डाग हेमरशोल्ड ने कांगो के संकद का सामना करने के लिए 
कियान्वित किये जाने वाले उपायों में पक्षगत का प्रदर्शन किया है और उसने छपनिवेशवादियों 
तथा इनका समर्थन करने वाले देशों का साथ दिया है। अतः यह न्यायपृर्ण एवं उचित होगा 
कि महासचिव के पद पर एक व्यक्ति को न रखा जाय, किन्तु तीन व्यक्तियों को रखा जाय, एक 
व्यक्ति परदिचमी राज्यों का प्रतिनिधि हों दूधरा कम्युनिध्द देशों का तथा वीसरा तत्स्थ देशों 
का । सयुक्त राष्ट्रंघ के प्रधान छार्यालय का स्थान संयू क राज्य अमरीका में होने से बड़ी अपुविधाएँ 
होती हैं। इसे किसी ऐसे स्थान में ले जाया जाना चाहिए, जहाँ इस अन्तर्राष्ट्रीय धंगठन को 
कार्य अधिक क्षमता के साथ हो सके । स्विट्जरलैंड या आस्ट्रिया ऐसे स्थान हो सकते हर 
यदि इसका सुझय कार्यात्तव सोवियत यूनियन में रखा जाना उचित समझा जाय तो हम इस बाते 
का बचने देते हैं कि इसके कार्य के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जायेंगी।” 


इस प्रकार सोवियत संघ ने सचिवालय के नये सिरे से संगठन की मांग की । लेकिन ई8 
पस्ताव का पूरे जोश के साथ कहीं से समर्थन नहीं मिला । इस अस्ताव में कई कठिनाइयाँ थीं। 
यदि महासचिव का पद तीन विभिन्न प्रवृत्तियों के व्यक्तियों में बॉँट दिया जाता ठो. सँवृगत 
राष्ट्रसंप में पूरा गतिरोष पैदा हो जाता और उतका सारा काम ठप्प पड़ जाता। अत मई 
प्रस्ताव स्वोकार नहीं किया गया। कांगो के मामले को लेकर रूस ने हैमरशोल्ड पर साईशरिक 
रूप से अनेक आरोप लगाये तथा दोपारोपण किये । इससे इस्तीफा देने को मांग भी की य़यी 
लेकिन हैमरशोल्ड इन आरोपों से जरा भो विचलित नहीं हुए और कांगो में बढ़ी धदुवा और 
ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे । इसो क्रम में पिमान दुर्घटना ऐ छनकी 
मृत्यू हो गयी । 


चार्टर के संशोधन की समस्या 


संयुक्त राष्ट्रस॑ंघ हर 


चार्टर में किसी भी संशोधन के स्वीकृत होने के लिए साधारण सभा का दो तिहाई बहुमत होना 
तथा सुरक्षा परिषद्‌ का साव सदस्यों का बहुमत होना चाहिए । इन साव सदस्यों में पाँच स्थायों 
सदस्यो की सहमति आवश्यक है। धारा १०६ में कहा गया है कि जब कमी चाटर के संशोधन 
की आवश्यकता हो तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र४ंध के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जायगा ) 
इसके लागू होने के दसवें वर्ष में ऐसा सम्मेलन करने का अस्ताव साधारण सभा में पैश किया जा 
सकता है। यदि इस सम्मेलन ने कोई संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया वो उसको लायू 
होने के लिए. साधारण सभा के दो-विहाई बहुमत वथा स्थायी सदस्यों सहित सुरक्षा परियद्‌ के 
सात बोटों का समर्थन आवश्यक होगा । 


इस तरह का कोई सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है और न निकड भविष्य में होने की 
सम्भावना ही है। ३ जून, १६५७ को साधारण सभा में इस विषय पर एक प्रस्ताव पास हुआ 
और सम्मेलन के बुलाये जाने को १६५६ वझ स्थगित कर दिया गया । चार्टर में कोई महत्त्वपूर्ण 
सुधार तबवक नहीं हो सकता जबतक शक्त युदों के संघर्ष को उम्रता में कमी नहीं आती । 
इसका कारण यह है कि चाट र में कोई भी संशोधन तभी क्रियान्व्ित हो महता है जब संयुक्त 
राष्ट्रसंध के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत वा सुरक्षा परिषद्‌ के पाँचों स्थायी सदस्य, अमेरिका, 
प्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और कोमिस्ताॉय चीन तथा रूस चाहते हैं। किन्तु पहली चार शक्तियाँजों 
परिवर्तन करना चाहेंगी, उन्हें सोवियत यूनियन नहीं स्त्रीकार करेगा और रूस के उपयु 'क्त प्रस्ताव 
पहली चार शक्तियों को मान्य नही हैं) इन पॉँचों शक्तियों में इस विषय में कोई उमन्ैता होना 
बहुत कठिन है । 


इस कठिनाई के बावश्ुद चार्टर में संशोधन की माँग दिनों “दिन बढ़ती ही गयी है । लेकिन 
संघ के जन्म के पाँच वर्षों के अन्दर किसी संशोधन के विषय में सोचना ही व्यर्थ था । छ१ काल में 
शीत-पुद्ध का चरम विकास हो चुका था। फिर भी इस काल में व्याख्या के द्वारा चार्रर के 
मृल स्वरुप में एक-दो परिवर्तन अवश्य हुए । उदाहरण के लिए उमर गमय एक बात को लेकर बड़ा 
मतभेद था । यह कहना बड़ा कठिन था कि यदि झुरक्षा परिपद्‌ को बंठक में कोई रधायी सदस्य 
अनुपस्थित रहे अथवा उपस्थित रहकर भी मतदान में किली तरह भाग नहीं ले तो उसे निपेधा धिकार 
का प्रयोग माना जायगा या नहीं । शुरू में इस सम्बन्ध में यह धारणा थी कि इसे “बोटो” का 
प्रयोग ही मानना चाहिए। लेकिन १६५० के कोरिया-बुद्ध के समय इस प्रश्न का ६ल निकाल 
दिया गया। छत्त समय सोवियत राघ सुरक्षा परिषद्‌ का बहिष्कार वर रहा या । उप्तकी 
अन्लुपस्थिति में परिषद्‌ ने कई प्रस्ताव पास किये। बाद में जब सोवियत सथ परिषर की 
जायवाही में भाग लेने लगा तो उसने यह कहा कि अनुपस्थिति में जो प्रस्थाव पास हुए हैये 
सब अवध हैं क्योंकि उन अस्तायों को एक स्थायो सदस्य का समथन नहीं मिल्य है और एन पर रुख 
हा वीटी-प्रयोग मानना चाहिए । लैकिन सुरक्षा परिषद्‌ की यह तर्क मान्य नहीं हुआ । उसने 
यह निश्चय किया कि स्थायी रादस्थों वी अनुपस्थिति अथवा मतदान में भाग नहीं सेना बीटो 77 
प्रयोग नही माना जावया । 
चार्टर के स्वरूप में एक मधन्‌ परिववन “शाम्ति के लिए एक्वा के प्रताप” के कार 
हुआ। पि्लले प्रष्ठीं में हम बता चुके हैं की कित तरह इस अस्वाव से साधारण सभा को धरएा 


इ्र्२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परिषद्‌ से भी अधिक महत्त्वपूर्ण संस्था बना दिया है। इस तरह केवल व्याख्या के आधार पर 
ही चार्टर में दो परिवर्तन हो चुके हैं । 


सोवियत ४घ चाटर के संशोधन का बराबर से विरोध करता आ रहा है। फिर भी, 
१६६० में उसने संशोधन के लिए कई प्रस्ताव रखे । २८ सितम्बर, १६६० को सोवियत प्रधान 
मन्‍्त्री ख शचेव ने न्‍्यूयाक में यह घोषणा की कि अब चार्टर में संशोधन करना बड़ा आवश्यक है। 
इसका निर्माण तब हुआ था जब संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश था और साम्थवादी 
ग़ुद इतना बड़ा नहों हुआ था जितना अब है। अफ्रिका तथा एशिया के उपनिवेश स्वतन्त्र नहीं हुए 
थे। अब इन सारे परिवर्तनों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन में परिवर्तन होना चाहिए। 


संशोधन के सम्बन्ध में रूस की सुण्य माँगे चार थीं: (१) 0गुक्त राष्ट्रसंघ की परिषदों से 
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व कम किया जाय, इनमें अफ्रिका तथा एशिया के देशों का अधि 
प्रतिनिधित्व दिया जाय । (२) संघ में साम्यवादी चीन को स्थान दिया जाय। (हे) एम के 
महासचिव का पद सीन व्यक्तियों में बाँठ दिया जाय । (४) संघ का प्रधान कार्यालय अमेरिका 
से हटा कर किसी दूसरे देश में ले जाया जाय । 


लेकिन सोवियत रूस के इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिल सका और संशोधन की बा 
बहीं तक रह गयी । 

प्रथम संशोधन--जिस समय संयुक्त राष्ट्संघ की स्थापना हुईं थी, उस समय इसके 
सदस्यों की संख्या केवल ५१ थी । अब यह संख्या १९४ हो गयो है! इसके आारम्भिक ५१ 
सदस्यों में २९ अमरीकी महादेशों के, १४ यूरोप के, ६ एशिया के और अफ्रिका के केवल ४ दल 
थे। बाद में अमरीकी महादेशो के सदस्यो में वो कोई बृद्धि नहीं हुई किन्ह यूरोप के ररदेल 
बढ़कर २७ हो गये। १६५८ में एशिया के सदस्यो की संख्या २३ हो गयी। १६५०९ में अफ्रिका 
के १४ नये सदस्य बने । उसके बाद अफ्रिकी देशो की संख्या निरतन्र बढ़ती रही और द्रव 
अफ्रिका और एशिया के देश बहुसंख्यक हो गये हैं। सुरक्षा परिषद्‌ की कुल सदस्य संज्या १ 
थी। इन सीटों का बैंटबारा इस दंग से होता था कि एशिया और अक्रिका के देशों को दी 
से अधिक सीट का मिलना सुश्किल था, यद्यपि वे अब संघ में बहुसंडयक हो गये ये ! परिषद्‌ के 
स्थायी सदस्यों में भी एशिया और अफ्रिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एशिया की गा 
देश चौन सुरक्षा परिषद्‌ का अस्थायी सदस्य अवश्य है, किन्द वह च्यांग काई शेक की फोर्स 
बाला चीन है, जिसका जीन की सुख्य भूमि में कोई प्रभुत्व नहीं है । इस हालव में े श्ह्पा ४ 
वाद चार्टर के संशोधन की माँग ने उग्र रूप धारण कर लिया। आवदूबर १६५६ मैं संदूर्फ 5 
संघ की राजनीतिक समित्ति में सुरक्षा परिपद्‌, आर्थिक और सामाजिक परिषदु। वथा अन्वर्रा ; 
न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बृद्धि करने के प्रइन पर विचार किया गा 
कहा गया कि संयुक्त राष्ट्संघ की सदस्य संख्या निरन्तर बढ़ रही है लेकिन उत्तके ग्रछुत थंगी *ै 

* संगठन में कोई विकास नही हुआ है। इनमें एशिया और अफ़िका के देशों का अतिनिधधित्त नाग 

मात्र का है। इस न्नूटि को दूर करना आवश्यक है । 

अतएब १६६३ में साधारण सभा ने चार्टर के सशोष्न के सम्बन्ध में एक मरत्वाव पा हिये 
जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ की सदस्य-संख्या १८ ) हटकर १५ तथा थार्थिक सामानिक प्रति 
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की संझया १८ से २७ करने की सिफारिश की गयो थी । ३१ अगस्त, १६६५ तक संघ के सदस्यों 
<2इस संशोधन का अनुमोदन कर दिया ओर इस प्रकार चार्टर में पहला संशोधन क्रियान्वित हुआ 
$ जनवरी, १६६६ की नये सदस्य अपनी जयह पर आ यये । साधारण समा के प्रस्ताव में यहा 
स्पष्ट कर दिया गया था कि सुरक्षा परिषद्‌ के १० अस्थायी सीटों में ५ सीटें एशिया और अफ्रिका के 
देशों की मिलेगा | इसी तरह का बँठवारा आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ के सम्बन्ध में भी किया 
गया । 
१६६७ के भरब इजरायल युद्ध के सन्दर्स में चार्टर का अनोपचारिक संशोधन -- 

१६६७ में हुए अरब-इजरायल्ष युद्ध ने संयुक्त रामग्ट्संघ के संगठन की प्रोक्ष रूप से प्रभावित किया 
और इसके फलस्वरूप अनौपचारिक ढंग से चाटर द्वारा स्थापित व्यवस्था में एक पंशोधन हुआ । 
अरब इजरायल युद्ध छिड़ते हो छुरक्षा परिषद्‌ ने इस पर विचार करना शुरू किया और उसने कई 
प्रस्ताव भी स्वीकार किये । लेकिन सोवियत संभ सुरक्षा परिषद्‌ की कार वाइयों से सन्‍्हृष्ट नहीं था । 
अतः शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव के अन्तर्गत उसने साधारण सभा की बेठक की माँग की । 


चार्टर में यह व्यवस्था है कि यदि कोई समस्या सुरक्षा परिपद्‌ में प्रस्तुत है तो परिषद्‌ 
की राय के बिना साधारण सभा में छस पर बहस नहीं हो सकता है । शान्ति के लिए एकता के 
प्रस्ताव के अन्तर्गत वह पश्म साधारण सभा में तभी जा सकता है जब वीटो के प्रयोग के कारण 
सुरक्षा परिषद्‌ दुछ्ध करने में असमर्थ हो जाय | अरब-इजरायल युद्ध के समय सुरक्षा परिषद्‌ में कौई 
गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी वीटो का ही प्रयोग हुआ । इस हालत में सोवियत संघ की 
मांग पर साधारण सभा की बैठक नही होनी चाहिए थी, अतएवं साधारण सभा के लिए जब 
सो बियत संघ का सुभ्राव आया वो कुछ क्षेत्रीं में इसका विरोध किया गया । यह कहा गया कि इस 
परिस्थिति में साधारण समा की बेठक को बुलाना चार्टर के दृष्टिकौण से असंवेधानिक होगा । 
लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया और चाटर के प्रावधान पर ख्याल किये विना (८ 
जुन, १६६७ को साधारण सभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर एक नयी परम्परा कायम की गयी । 
इस परम्परा के आधार पर ऐसी परिस्थिति में साधारण सभा की बेठक सविध्य में भी बुलायी जा 
सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चार्टर में अनौपचारिक ढंग से एक और संशोधन हो 
गया है ! 
चार्टर की तर टियाँ और उसको दूर करने फे उपाय--यथ्थपि संयुक्त राष्ट्रधंय के चार्टर 
में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन हो गया है, फिर भो छप्तमें कई त्र्‌ टियाँ अभी भी मौजूद हैं जिनको दूर 
करना आवश्यक है । 
वैधानिक ध्याख्या की समस्या--चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रदि अधिकारिक संबे- 
घानिक व्याख्या ( ४७ऐ।०४५३४४४८ 6005प(ए४०अ इंधाटफफ़ा290०४ ) की व्यवस्था का अभाव 
है। जित्त तरह प्रत्येक कानून की व्याय्या की आवश्यकता पड़दी है, छसी तरह चाटर की 
संवैधानिक व्याख्या को आवश्यकता भी निरन्तर पड़ती रहती है! प्रघव उठता है कि इस तरह की 
व्यवस्था की आवश्यकता का अधिकार किसको है और यह व्याय्या किस थाघर पर होना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में चार्टर मौन हैं । पूराने राष्ट्रसंघ के विधान में भी यह भ्रटि थी । इसका 
अर्थ यह हुआ कि इस प्रदन को भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया गया था लेकिन बाद में 
इसको लेकर कई कठिनाइयाँ उतन्न हुईं । छदाहरण के लिए चार्टर की एक घारा में यह स्य 
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है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ किणी भी सावंभौम राष्ट्र के घरेल्नू मामलों में हस्तक्षेप नहों कर सकता । 
घरेल्लू क्षेत्र के इस विधान ने संयुक्त राष्ट्रसंध की कार्यवाहियों का क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया है 
पुराने राष्ट्रंघ में भी इस तरह की व्यवस्था थी,- लेकिन यह निर्णय करने का श्रधिक्वार कॉल 
को दिया गया था कि कौन से मामले घरक्लू मामले समझे जायेँ । कोई भी राष्ट्र स्वयं निर्णय नही 
कर सकता था कि कौन-सा मामला उसका घरेलू मामला हैं । संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर में ऐगी 
कोई व्यवस्था नही रखी गयी हे जिससे संयुक्त राष्ट्रसंथ के किसी भी अंग को यह निर्णय करने का 
अधिकार स्पष्ट रूप से प्राप्त हो। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता हे कि राष्ट्री को स्वयं यह 
निर्णय करने का अधिकार है कि कौन-सा मामला उनका घरेल्नू मामला है और इस तरह के चार्ट 
को व्यवस्थाओं की व्याख्या करने के लिए स्व॒तन्त्र है। 


इसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ है । दक्षिण अफ्रिका में प्रवासी भारतीयों के साथ बुरा कर 
हार होता है। उसके प्रतिकार के लिए भारत ने जब कभी संयुक्त राष्ट्रसंध में यह प्रश्न उठाया ? 
तब दक्षिण अफ्रिका ने इसी आधार पर भारतीय प्रस्ताव का विरोध किया यह उत्तका घरेत्य मामला 
है। घरेलू मामले के नाम पर कई बार संयुक्त राष्ट्रसंघ की कायंवाही रोकने का प्रयल किया गया है। 
अतएव संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए इसका समुचित संविधान होना चाहिए । संबे धानिक 
व्याझ्या की समस्या का समुचित समाधान करके इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। च्ू 
चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था है और उस्ते रांट्रसंघ की मुख्य न्‍्याविक आय ५ 
संज्ञा दी गयी है, इसलिए संवेधानिक व्याख्या करने का अधिकार अन्चर्राष्ट्रीय न्यायालय को 
स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए । संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता कै लिए अन्तर्रारीय व्यायाशव के 
शक्तिशाली बनाना परम आवश्यक है । ; 


सदस्यता की समस्या--अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो प्रसुष और मौलिक सवेधानिक हा 
स्थाएँ उत्पन्न करता हे उसमें सदस्यता की समस्या विशेष महत्त्व रखती है। किसी भी संगठन कं 
सदस्यता सम्बन्धी नीति, उसके उद्देश्य, लक्ष्य और प्रभावकारिता को प्रकट करती है ०! हे 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता विश्व के सभी देशों के लिए खुली हुई न हो तो संगठन विस 
ब्यापी नहीं वन सकेगा । संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की चोथी धारा में सदस्यता के लिए दो ह 
रखी गयी है। पहली शर्च यह है कि सदस्यता के इच्छुक आवेदक राज्य शान्ति प्र मी हीता कं 
चादर में दिये गये दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता होनी चाहिए पा 
निर्णय करना बड़ा कठिन है कि कौन-सा देश शान्ति प्रेमी और कौन-सा ज॑गखोर हैं । पा 
दूसरी शर्त सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा सिफारिश तथा साधारण सभा का निर्णय है | इस शर्च के है 
सदस्यता को लेकर संघ के अन्दर कई विवाद छठे हैं। सुरक्षा परिषद्‌ तथा संयुक्त राष्ट्र 
सोवियत रूस तथा पश्चिमी राज्य अपनी स्थिति सुब्द़् करके अपने विरोधी राज्यों के है 
विरोध करते रहे और इस पर कई बार बीटो का प्रयोग किया गया । सीवियत रूस जे हे 
पुर्तगाल, जापान, आयर, फिनलैंड आदि देशों के संघ में प्रवेश का घोर विरोध किया, हे 
वह इन राज्यों की अमेरिका का समर्थक समझता था । इसी तरह अमेरिका ने भी कम्युनिस्ट 
के राज्यों के प्रवेश का विरोध किया । हे 
चीन की सदस्यता हे प्रइन ने कई संवैधानिक समस्याएँ उत्तन्न कर दी और मे 
बात का एक अत्पन्त स्पष्ट प्रमाण है कि सदस्यता के सवाल को किस प्रकार से राजन 
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सवाल बना दिया गया है। अमेरिका ने चोन की कम्युनिस्ट सरकारं को मान्यता प्रदान नहीं 
की है और फारमोसा की सरकार को ही चीन की कानूनी सरकार मानता है। इस आधार 
पर उसने अपने बहुमत के बल पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार को संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रतिनिधिर्व 
प्राप्त नहीं करने दिया । 

चीन के एक सवाल ने एक और उलझन भी पेंदा कर दी है। ब्रिटेन तथा कुछ अन्य 
राज्य ऐसे हैं जिन्होंने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता तो प्रदान की है लेकिन वे 
राष्ट्रसंघ में उसे प्रतिनिधित्र देने का विरोध करते हैं। इस तरह मान्यता और प्रतिनिधित्व 
को भी दो अलग-अलग चीजें मान लिया गया है। असल में इसका परिणाम यह हो सकता 
है कि मान्यता तो एक सरकार को दी जाय और राष्ट्रंध में प्रतिनिधित्व किसी दूसरी सरकार 
को, जसा कि चीन के मामले में हुआ । 


उपयुक्त छदाहरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्संघ के सदस्य-राज्यों द्वारा सदस्यता के 
प्रइश्न पर स्देव संबंधानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। इससप्ले संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्दर 
दोनों ग्रटों के बीच भयंकर कठ्ठता उत्तन्न हुई है और संघ में सब देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं 
हो रहा है। अतएव यह आवश्यक है कि चार्टर में संशोधन हो ! कम-से-कम सदस्यता के लिए 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश की शर्त को ही हटा देना चाहिए । 


सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान की दोपपूर्ण व्यवस्था--चार्टर की सताइसवी धारा में 
सुरक्षा-परिषद्‌ में मतदान की व्यवस्था में “प्रक्रिया सम्बन्धी” ( 770८९वेंधा&। ग7200०४5 ) तथा 
“अन्य सभी विषय”! (्‌ 07 2)| 00९7 7780/९३$ ) शब्दों का प्रयोग है। जब प्रइन यह उठता 
है कि कौन पे मामले “प्रक्रिया सम्बन्धी!” ( ?70०८००००७ ) माने जायें और कौन कौन-से नहीं, 
यानी किन मामलो में बडे राष्ट्री ( स्थायी सदस्यों ) द्वारा निपेधाधिकार का प्रयोग करने का 
अधिकार हो और किन मामलों में नहीं। इसका निर्णय भी सुरक्षा परिपद्‌ स्वयं ही करती 
है भौर इन निर्णयों के लिए भी पाँची बडे राष्ट्रों की सहमति आवश्यक होती है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि यदि कोई बड़ा राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ को किसी भी मामले में फेसला कराने से 
रोकना चाहता है तो अपने निपेधाधिकार द्वारा उसे गेर-पद्धति ( ०० |7००९०८०० ) घोषिद् 
करा सकता है और उसके वाद निषेधाधिकार का दुबारा प्रयोग करके निर्णय तथा कार्यवाही 
को रोक सकता है ! फलतः सुरक्षा परिषद्‌ केवल ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है और 
निर्णय कर सकती है अथवा केवल ऐसी कायवाही कर सकती है; जिसे पाँचो बड़े राष्ट्रो की 
सहमति प्राप्त हो । यह व्यवस्था अत्यन्त अनिश्चित और अस्पष्ट है। इसकी अ्रस्पष्टता से ही 
बीटो का बहुत अधिक प्रयोग हुआ | अतएब वीटो के प्रयोग को कम करने के लिए इस व्यवस्था 
में आवश्यक परिवतन करके उन्हें अधिक स्पष्ट बनाना जरूरी है। 
कझेन्नीय संगठन की समस्या--चार्टर की ५१ वीं ओर ५२ वी धाराओं में संयुक्त राष्ट्र 
संघ द्वारा सदस्य-राज्यों को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठन बनाने की अनुमति दी गयी है । जिस 
समय चार्टर की रचना हो रही थी उसी समय कुछ महाशक्तियो द्वारा इस बात पर जोर दिया 
जा रहा था कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए छूट रहनी चाहिए, उस समय भी यह समस्या 
विल्कुल स्पष्ट थी कि क्षेत्रीय संगठनों पर केन्द्रीय नियन्त्रण रखा जाना कठिन साबित हो सकता 
है और इन ग्रटों की प्रतिस्पर्धा विज्ञ सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन राज- 
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था सज़ते फेम छ। ह/-माय बह भ्प्य गयी ॥ ३ » गठन फ्प्ढ 
राष््प $ सहायक & हब न्ग्रोय 7 इन हेड के उ९२ पाप 
मियन्प्रण 
पत्रीय हा हर श्यत्तित- गाड़ि जद, सबीव जिले 
का निषयर संगठम गम है ऐसे भजन: । के (३ शा 
१रिप्द्‌ इन्हे गर सड़े और दानव विज) २ फहा-परिषद हे लगे क) आयात 
रे। जाट, गए स्ययस्था स) परक्षा परिषद चित कमड्टे को ग्रू 
अपने निषंयों को भी गउनो के पम है | न्यत कसा ग्क्ती ॥ मकर भर 
गशिश के छ्षेत्रीर का विद ह यारा मात्त दर ने कर पढ़ें बीए 
श्त्के नियन्प्रण एँ स्थिति यह क्षेत्र पठनों 3 स्वतन्त्र रक्त 
दिनो- पकाफिर प्प बहुत कर लिया ह नने कद राषट्यप डे निशदर 
में चलने #) )शिश + छनके अस्तिस्प ते कस स्टेशन पृ ऐंच्ेक 
मे स्थानों कण को पट दिया करो हर एरक्षा 4रिपद डे शा के शेड 
को हल्का रंगे। नलाया सुरक्षा पा देकोभो निर्धंयों सिवान्कित करने 


भल कक 
के लिए घ्न्हे इस्तेमाल करने ३३ कमी ७६ वायशक्ता अहयूम नही ह६। पढे: ये क्षेत्रीय 
संगठन ४० श्ह्स्यो क) रवि कर सकने के योग तो रफपित नह ९ है जिके दहणत बक: 
चारर हे पनके निम्राण क) छूट हे) गयी को, लेडिन प्निके अस्तित्व से जिन पढे की बाशंग्र 


थी वे जरूर फिपनन्‍न हो यह / क्षेत्रीय गुर फ्री गतिस्पव) विज्-गुरक्षा हे लिए एकड़ नी 
समस्या ) 8५ पेत्रीय संगठन के आम हर नेटो, सिद्यारो थादि कई तैमिक गुट बन 
गये इन सैनिक पुटयन्रियों हे चीत बुद्ध को मोत्माहन मिला है और शान्ति की उमस्या 


॥। ड् & 
शटिलवर होल) ही है। सबक राष्टरणफ के चिता के लिए यह आवक है ड्रि है 
में संशेषन किया जाय और यह स्वक्स्या हो | मदिष्य $ ऐसे सैनिक संगठन नहीं बन हे 

7 को ह) हया दिया जाता । 


रे कक 
< मरक्षण व्यवस्थ। क) उटि--उपनिवेशवार और साप्नाज्यवाद शान्ति कै 395 
ज्तरुरहेह, दे) विश्व-मुद्ध बहुत ३३ तक ईन्हों के परिकाम ये। अत्एव बिल को शान्ति 
लिए एरक्षित करने के लिए भावर्यक है ३ क ैशबाद का इस >पलन हो जाव और हंदार 
के सभी देश पैपे स्वतन्त्र हो लेकिन अभी भी संसार के मो देश आजाद नहीं हुए हद 
के कई देशों ९ अभी यृरोक्रीक जाप्राज्यवाद का गढ़ बना हुआ ३; शवनिवेदवकाद 
स्स्या का पामना करते $ लिए ह) सबक्त राष्त्प के सरक्षण-ब्धवस्था, (उक्ाहलक 2 
ऊायम की गयी जैथा एक सरेक्षण परिषद्‌ का निर्माण हुआ । लेकिन सयुक्त पंप की वक्ष 
व्यवस्था) जे कई ब्र टियी है । इससे सेम्वन्धित धरा ७६ (ब* बड़ी बत्प्ट है। इसमे हट 
देशों करे + नि करने #) उप कही गके है, लेकिन इसके लिए कोई अवधि निर्चित हि 
की गयी है | 7ह गलत है किफिन्न पराधीन अदेशो के विकास का. स्वर देखते हुए छत 
कितः में सवा) 7 दी जाय, इैसक) एउल्लेस आरर मे उवरय होना जाहिए। इसके 


संयुक्त राष्ट्ररंघ इरै७ 


अतिरिक्त संरक्षण ब्यवस्था सम्बन्धी धारा ७७ (क) का संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि 
पुराने राष्ट्र के समी संरक्षित प्रदेश संयुक्त राष्ट्रयंम संरक्षण परिषद्‌ का'अंग समझे जायें। दक्षिण 
अफ्रिको यूनियन द्वारा दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका को संरक्षित प्रदेश नहीं बनाने के दृरापह के कारण 
यह संशोधन आवश्यक है । 
राष्ट्रसंघ भर संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलता 
प्रोफेसर शुमां का कथन है कि संधुक्त राष्ट्रतेप (0५ 2९. 0.) पृराने राष्ट्रसंघ ( 7/००8०७ रण 
7९३(०१5) का परिवर्तित रूप है ।? यह सत्य है कि कई अंशों में संयुक्त राष्ट्ररंप पुराने राष्ट्रतंध की 
अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, लेकिन दोनों में बहुत कम का ही मौलिक अन्तर है। दोनों का प्रधान 
एद्देइय संसार की रक्षा युद्ध से करना है! दोनों ही प्रसुसता युक्त स्वतस्त्र राज्यों के संघ हैं । दोनों में 
किसी को सर्वमान्य अन्चर्राष्ट्रीय विधि बनाने का अधिकार नहीं है) दोनों सब विवादों के 
निर्णय के सर्वोत्तम उपाय परस्पर वात्तौलाप द्वारा समझौता करना समझते हैं । दोनों के क्षेत्र 
धिकार राज्य पर है, किप्ती को व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। दोनों में कसी को राज्यों या 
उनके नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। दोनों का काम सदस्य-राज्यों के चन्दा 
पर निर्भर है। दोनों की सफलता इनकी सत्ता और शक्ति पर नहीं, कि्द सदस्यों के स्वेच्छ/प्रवेक 
दिये सहयोग प्रर निर्भर है। दोनों के प्रधान साधन प्रेरणा, परामश, वाताँलाप, धाद-विवाद 
तथा लोकमत के प्रभाव है । 
संगठन की दृष्टि से भी दोनों प्रायः एक से हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्ररंघ कई विशेष अंगों 
से यूक्त है लेकिन मौलिक रूप से दोनों के मौलिक अंग लगभग एक जैसे हैं। संयुक्त राष्ट्र्ंध की 
साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्‌, अन्वर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय, राष्ट्रसंघ को एसेम्बली, 
कौसिल, स्थायी यन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय के प्रतिरूप ही माने जा सकते हैं। 
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मी दोनों की गतिविधियों में मोलिक अन्तर नहीं है 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों 6ंस्थाओं में किसी तरह का अन्तर नहीं है। यदि 
हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह प्रवीत होगा कि दोनों में अनेक सादश्य के 
बावजूद कई अन्ठर भी हैं। इुछ् अंशों में संयुक्त राष्ट्रलंघ की व्यवस्थाएँ राष्ट्रतंघ की व्यवस्थाओं की 
अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। इस कारण यह राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तथा शक्तिशाज्ली संगठन 
है। इन दोनी के झुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं १ 
(१) राष्ट्रवंघ की स्थापना युद्ध के बाद हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्संध का जन्‍म युद्ध के 
खत्म होने के पहले ही हो चुका था ( राष्ट्रसंध की स्थापना प्रथम विश्व-युद्ध के खत्म होने के 
बाद पेरिस के शान्ति-तम्मेलन में की गयी थी । वहीं पर इसके लिए एक राष्ट्रसंघ आयोग की 
स्थापना हुई जिसने उसके विधान का निर्माण किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्रतंध की स्थापना के 
समय मेँ वार्ताएँ युद्धकालीन मित्रराष्ट्रीय सम्मेलनों में ही शुरू हो गयी थी ! डम्बटन ओवस तथा 
सेनफ्राँसिस्को सम्भेलनों में ही इसका प्रारूप और चार्टर तेयार हो गया था ) 
(२) राष्ट्रंध का विधान (00ए॥2४/) वर्साय की सन्धि तथा अन्य शान्ति-सन्धियों का 
अभिन्‍न अंग था और इसका एक छद्देश्य इन सन्यियों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को बनाये 


१. "९४७ ए॥+०6 प्र॥घ005 078०9ो5५म0७ 5 ६7० 068879..॑ संडधेंठए8 9. & 
हपां80," >-+हिफप्रणा, उफधधरवालारों डीका725, फ- 


रैर८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रखना था । लेकिन संयुक्त राष्ट्बप के विधान (फतवा) का स्वतत्त्र पस्तित ह | वह कि 
चान्ति से; 3। अनिवाय नहीं है| 
(३) सेन के विधान र्म्ें राष्टरप के | पान (00:च] है 
फैक्ल धराए के, ले॥ र्कंप के जाउ में ११५ पायएं है | 
। के संगठन ्ई राष्ट्र के. अर्ण अंग हे; तीन थे सतत, 
कौसिल ओऔ, वालय / ले इफ राव हे अबान कंग छह है; ये है ताधारण समा, प्क्ला 
रिपद्‌, के और सा )जिक परि , सर: प्ररियदू, अन्तर न्यायालय तथा सचिव, 
थक और सामाजिक बिल्कुल |; संस्था है | से यह संवृक्त रा 
संघ के (पे ले राजन हि ही नही आर्थिक, ७ जिक, मानक: क्या 
अायों पर ३) वि है। ६ अन्तर्गत कल्याव और पके व्यक्त 
काछ पे; दिया ग। 2 इस कार्य के लिए सदुक्त राष्टरतंप कई विशिए 


उस्थाएँ 2 जिनका छसओे रास के अभाव है क | सवृक्त रास इस भावना कर 
है कि इंच के कारण पहले अजुष्य के मस्तक में पेट) होते है | अतएक यदि स्थायी शान्ति गायक 
हर जनता, का 


(५) दोनों क दस के ५) एक अन्तर अपीक होता है| >द्रसंघ का विधान इस बाज़य 
सै शुरू हेत्ा है- “अन्तर सहयोग को उ़ावा देने तथा नन्‍्तर्राशित शक्ति और पृरक्षाकी 
आप कै लिए.-..० / स्पष्ट ह इसमें अन्वर्राह्िय सहयोग बर- शान्ति है गधिक बल दिया या 
भआा। लेकिन संयुक्त राश्सप का चार्टर शुरू में कहता है कि ध्वत्ा एस भावी सन्त को 
उच्च की विभीपिका से रक्षा करना? है और बाद में अन्चर्राशेय हियोग की करा की गयी है। 
अतएक यह स्पह है कि. विश्-शान्ति रर संयुक्त राष्सप ने विशेष जोर दिया है । 

ं राष्टरमंघ ३१ पधारण समा में मतदान की अपाली श्यने राष्संप को ग्पाली 

श्र नली में मतैस्य के नियम प्रच या। ७त्त्े पप्रर्यित 

ग्या कोड देने वाले को के) सेवेसम्मत्ति (7थ्यंवय)) जावश्थक थी | लेकिन प्र 

गत महत्त्व बिययों पर | ॥। मै ग़रित हो के लिए. ढो-विहाई 

बहुमत की “वशवकता है, इस हि हे संबुक्त राशसंघ को >पक्स्था राष्संव की व्यवस्था हे 

श्रेष्ठ है उराने राह्संब के कक के नियम होजे २ कोई ज्वे एक सदस्व-र/ब्य एत्के 

कार्य जे वाधा शत पकता था, लेकिन पाक्ारण समा मै दे)" तिहाई बहुमत की व्यवस्था के करण 

रेस तरह की कोई बाधा “स्थित नही हो उककी है। जातक हह है कि राष्ट्र # सेमी सदस्व- 

राज्यों कक निवेषाधिकार (५८४०) की अधिकार था, लेकिन संवक्त राष्ट्र में केवल 
: है 


ऐरक्षा परिषद के पाँच स्थायी पदस्थो को ही) कैसे का अधिकार । 
॥/ जैकिन एक दृष्टि पवृक्त राष्ट्र की साधारण सभा लय की एसेखलो है 
निबंतत अवीक लेके है रातंब के एसेग्वली के कोई जिंक हो जाता था को एसका 


पालन सभी गदस्य-साज्यों के लिए आवश्यक हो जाता था | लेकिन संइक्त रा्रस॑प को जावारव 
सेः सेफ़ारिश करनेकात्तो संस्था है ; रैसका नियय सानगा बा मानना यदस्व- 


सि 
राज्यों की इच्छा पर निभर है । 


संयुक्त राष्ट्रघ ३३६ 


(८) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ राष्ट्संध की कौंसिल से अधिक प्रभावकारी है। 
यह एक स्थायी संस्था है ओर हर पणखवारे में इसकी बेठक होती है। राष्ट्रसंघ की कौसिल के 
साथ ऐसी हो बात नहीं थी । उसकी बेठक वर्ष में केवल तीन बार होती थी । यदि कोई आव- 
इयकता पड़े तो सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक विना बिलम्ब बुलायी जा सकती है ! 


(६) संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में साधारण सभा और सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यों का राष्ट्र- 
संघ की एसेम्बली तथा कौसिल के कार्यों की अपेक्षा विभाजन अधिक निश्चित और स्पष्ट है। 
राष्ट्रसंघ में इमका अ्रभाव था जिस कारण बह अत्थन्त दुर्बल संस्था हो गयी थी । चार्टर दे द्वारा 
अन्वर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का सुख्य उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद्‌ को सौंपा गया है। अतएवं 
सुरक्षा परिषद्‌ का कार्यक्षेत्र राष्ट्रसंघ की कौसिल की अपेक्षा सीमित होते हुए भी स्पष्ट है। यद्यपि 
शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव के कारण साधारण सभा को भी विश्व-शान्ति की रक्षा की 
जिम्मेवारी मिल गयी है, लेकिन इसक। निर्वाह वह तभी करेगी जब सुरक्षा परिषद्‌ में चीटों के 
प्रयोग के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया हो और शान्ति खतरे में पड़ गयी हो । इस स्थिति में 
भी साधारण सभा इस पर विवाद, विचार और सिफारिश ही कर सकती है | किसो कार्यवाही 
को करने का अधिकार केवल परिषद्‌ को ही है। इस कारण सुरक्षा परिषद्‌ राष्ट्रलंघ की कौंसिन्त 
से अधिक शक्तिशाली है। 


(१०) संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में मनुष्य के भौतिक कल्याण, मानवीय अधिकारों तथा 
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। इसके 
लिए संघ के अन्तर्गत एक विशेष अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ की स्थापना की गयी । 
इस परिषद्‌ ने मानव-कल्याण के क्षेत्र में बड़े सराहनीय काम किये हैं! राष्ट्रसंघ के विधान में 
इस सम्बन्ध में कोई विशेष बल नहों दिया गया था । 

(११) आत्म रक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के विधान में कोई बात स्पष्ट रूप 
से नही कही गयी थी । धारा १५ (७) में इस सम्बन्ध में कुछ बातें थी अवश्य, लेकिन वे अस्पष्ट थी । 
किन्तु चाटर की ५१ वी तथा ५२ वी धाराओं में आत्म रक्षा से सम्बन्धित बातें कही गयी हैं जो 
बहुत ही स्पष्ट हैं। धारा ५१ के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कार्रवाई किये जाने के पहले आक्रमण 
का शिकार बने राज्यो को आत्म रक्षा के अधिकार का वर्णन बड़े स्पष्ट शब्दों में किया गया है। 
धारा ५२ के द्वारा शान्ति रक्षा चथा आत्मरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राज्यों को 
क्षेत्रीय संगठन बनाने का अधिकार भी दिया गया है। राष्ट्रसंघ के विधान में इस तरह की कोई 
व्यवस्था नही थी । 

(१२) संयुक्त राष्ट्रमंघ की संरक्षण-व्यवस्था ( 77णञ००काए अछाथा ) राष्ट्रध की 
संरक्षण-व्यवस्था ( छाथा09५४ 5उञधा। ) से बहुत भिन्न, उत्कृष् और श्रेष्ठ है। इसकी चर्चा हम 
पहले हो कर चुके हैं ! 

(१३) सचिधालय के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्संघध का महासचिव राष्ट्रसंप के महा सचिव से 
अधिक शक्तिशाली हैं। इसका अध्ययन भी हम पहले कर चुके हैं । 

(१५) घरेलु अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में दोनों संगठनों में अन्तर है। चार्टर और 
राष्ट्रसंघ के विधान दोनो में यह व्यवस्था थी कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य राज्यों के परेद्यू मामलों 
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में हस्तक्षेप नहीं करेगा । राष्ट्रस॑ंध में इस विषय का निर्णय कि कौन-सी बात परेलू भामतों के 
अन्दर आयेगी सदस्य राज्यों पर नहीं छोड़ा गया या। इसके निर्धारण की मिम्मेवारी कौंपिश 
पर थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्ंघ के अन्तर्गत चादर के द्वारा यह निश्चय नहीं किया सवा है हि 
धरे्न क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा । उसने प्रत्येक सदस्य को इसका निर्णय करने की स्वतन्त्रता 
प्रदान की है। इस कारण संयुक्त राष्ट्रधंध का का क्षेत्र बहुत संकुचित हो गया है। 


(१५) थाक्रमणों तथा शान्तिभंग को रोकने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रबंध प्राने राष्ट्र पे 
अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं; 


आक्रमणकारी देश के विरुद्ध राष्ट्रसंध मोका पड़ने पर कोई कार्रवाई कर सकता था, लेकिन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ इससे आगे है। वह आक्रमण होने और आक्रमण की सम्भावना होने पर भी 
कारंबाई कर सकता है । राष्ट्रसंध में आक्रामक देश के विरुद्ध मु रूप से आर्थिक प्रततिवस्यों 
की व्यवस्था थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंध में चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ को शान्ति भंग की समस्या 
के समाधान के लिए से निक कारवाई का अधिकार दिया गया है। उसकी से निक योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के लिए से निक स्टॉफ समिति की स्थापना की गयी है। अतएव संवुक्त राष्ट्रप 
में आक्रामक के विरुद्ध सेनिक कार्रवाई करने की व्यवस्था राष्ट्रसंध से अधिक सुदढू है ! 


आक्रमण को रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रसंध और संयुक्त राषट्रसंध में एक बड़ 
भेद यह भी है कि पहले में इस कार्यवाही करने के लिए सब सदस्यों को पुरी स्वतल्त्रता थी ' 
राष्ट्मंध के विधान की सोलहब्नो धारा के अनुसार यह निर्णय करना संध के सदस्यों का कार्य था 
कि किसी सदस्य ने राष्ट्रसंघ के विधान के दायित्वों का उल्लंघन किया है या नहीं तथा हस्त 
विदुद्ध सेनिक कार्यवाही की जाय था नहों राष्ट्रसंध के विदयान में सदस्यों पर सशक्त सेनाओं के 
प्रयोग के सम्बन्ध में कोई बराध्यता नही थी । किन्त चार्टर में शान्ति मंग की दशा का निर्िचत 
करना और सोनिक कार्यवाही करने का निर्णय करना सदस्यों पर नहीं, किन्ह झृरक्षा परियद 
पर छोड़ दिया गया है और उसके निर्णय का पालन सदस्णें की इच्छा पर नहीं, किन्ह पा 
है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंध में आक्रमणों का मुकाबला करने की व्यवस्था पुराने राष्ट्रसंप क 
अपेक्षा अधिक अच्छी और शक्तिशाली है। 


संयुक्त राष्ट्रसंध के कार्य किन 
/ अपने जीवन के अल्प काल में संपृक्त राष्ट्रतंध के सामने कई अन्तर्राष्ट्रीय विवाद रत 
जिनको उसने सुलझाने का प्रयास किया है; यद्यपि उनमें उसको सफलता बहुत ही कम कि 
है। इन विवादों और उसको झुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रयासों का विवर 
प्रकार है 


(0) ईरान का विवाद--यह संयुक्त राष्ट्रसंघ में उपस्थित होनेबाला पहला विवाई ये 
१६ जनवरी, १६४६ को ईरान ने सोवियत संघ के विरुद्ध उसके आन्तरिक मामलों में 5 
करने का अभियोग लगाया। इंटान ने सुरक्षा परिषद्‌ को यह सूचना दी कि रूसी तो 
आजरबाइजन प्रांव में घुसी हुईं है और इसे खाली नहीं कर रहो है | छुरक्षा परिषद्‌ में प| यु 
गुट के राज्यों ने ईरान का जबरदस्त समर्थन किया । वास्तव में यह झगड़ा स्पष्ट रूप से दे 
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को झगड़ा था। जवाब में सोवियत प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद्‌ से आर्थना की कि यूनान में 
विद्यमान ब्रिटिश फोज को निकालने के लिए कारंवाई की जाय । इस प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ 
का कार्य इस विवाद से शुरू हुआ जो अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण या । भविष्य में आनेबाली वस्तुओं 
का खाका यहाँ से बनना शुरू हो गया । अमेरिका ओर रूस अपने शीत्त युद्ध को संयुक्त राष्ट्रसंध 
में घसीट लाये। यह संयुक्त राष्ट्रमंध के लिए झुम नहीं था। शीत्र युद्ध के कारण संयुक्त 
राष्ट्रयंघ में उत्पन्न नहीं हुए थे और न वहाँ वे तम किये जा सकते थे।” लेकिन दोनों में से 
कोई पक्ष विशेषकर अमरीकी पक्ष मानने बाला नही था। सीवियत संथ के आग्रह पर भी ईरान 
की समस्या को सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यक्रम से नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि स्वयं ईरानी 
प्रतिनिधि ने ऐसा ही आग्रह किया । पर अमरीकी गुट ने इसे भी नामझूर कर दिया। अन्त 
में लाचार होकर सोवियत प्रतिनिधि को वीटो का प्रयोग करना पड़ा। २९१ मार्च, १९४६ को 
सोवियत सेना स्वेच्छा से ईरान से हट गयी और इस समस्या का समाधान हो गया । लेकिन 
इसको सुरक्षापरिषद्‌ की सफलता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रूस द्वारा सेमा हटाने का 
मुख्य कारण परिषद्‌ द्वारा की गयी कार्यवाही नहीं थी । 


इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद्‌ में ऐसे प्रस्ताव रखने लगे जिन्हें वे जानते 
थ्रे कि सोवियत प्रतिनिधि कभी स्वीकार नहीं करेगा! प्रत्येक मामले में मत सीवियत संघ 
के विरुद्ध आये तब सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करना शुरू किया । १६५२ के मध्य तक 
इन सोवियत वीटो की संझया ६० तक पहुँच गयी । दोनों गुट अब एक दूसरे को अपमानित 
करने की पूरी कोशिश में जुट गये थे । दो वर्ष के अन्दर ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि संयुक्त 
राध्ट्रसंघ का अन्त हो जायगा । स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी । इसलिए २३ सितम्बर, १६४७ 
को महासचिव त्रिग्बोली ने याल्‍्टा तथा संनफ्राँसिस्को की भावना की फिर से लाने का असफल 
प्रयत्न किया । पर उसका कोई नतीजा नही निकला ! 


(४) सीरिया-लेबनान का विवाद--४ फरवरी, १९४६ को सीरिया तथा लेबनाम 
ने अपनी भूमि पर फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश सेनिकों की उस स्थिति को “अपनी सच्ा के गम्भीर 
उल्लंघन” के रूप में घोषित किया ओर यह मोग की कि ये सेनाएँ शीघ्र वापस बुला ली जायें। 
संयुक्त राज्य अमैरिका ने सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष एक- प्रस्ताव रखा जिसमें सैनिकों की यथासम्भव 
शीघ्र ही हटाने के बिषय में विश्वास प्रकट किया गया था | इस पर सोवियत संघ ने विदेशी 
सेनाओं को तत्काल हटाने का एक संशोधन पेश किया । जब यह संशोधन स्वीकार नहीं किया 
गया तो सोवियत प्रतिनिधि नें मूल प्रस्ताव के विरुद्ध वीटों दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों 
में फ्रांस और ब्रिटेन को अपनी सेना हटा लैनी पड़ी । 


(77) यूनान का बिवाद- द्वितीय विज्व-न्युद्ध के बाद यूनान में कम्युनिस्ट प्रमाव बढ़ 
रहा था और वहाँ की प्रतिक्रियावादी सरकार इसको लेकर बहुत सचिन्तित थो। इस हालव में 
छसने ब्रिटेन से सैनिक सहायता की याचना की और हरव ही ब्रिटेन से सेना भेज दी गयी । इस 
पर कम्पुनिस्ट छापेमारों ने निकट के कम्युनिस्ट देशों से सहायता लेना शुरू किया। इक बोच 
२१ जनवरी, १६४६ को सोवियत संध के सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान इस ओर आआकर्पित करते हुए 


4... गाए, २#/सफवसंकर्वों उ>ग805, १५ 335, 
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यह कहा कि यूनानी में ब्रिटिश सेना की उपस्थिति उस देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप है 
और उसने विश्व शान्ति के लिए खतरा उत्तन्न हो गया है | लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ ने इस प्रस्ताव 
को नहीं माना । उसने यूनान में विदेशी हस्तक्षेप की स्थिति को मानने से इन्कार कर दिया | इसे 
वाद अमैरिका ओर ब्रिटेन के चढ़ाने पर यूनान ने यह शिकायत की कि कम्युनिस्ट राज्य ब्ापेमासों 
की सहायता कर रहे हैं। इस शिकायत की जाँच करने के लिए सुरक्षा परिषद ने एक आयोग 
की स्थापना की । २७ मई, १६४७ को इस आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि कम्युनिस्ट अल्वेनिया, 
बुह्गेरिया ओर युगोस्लाविया से छापेमारों को सहायता मिल रही है । किन्हुं जब सुरक्षा परिषद्‌ 
ने इस विषय पर- अधिक अन्वेषण करना चाहा तो सोवियत प्रतिनिधि ने इसे वीटो कर दिया! 
अतः सितम्बर, १६५७ में यूनान का प्रइन साधारण सभा में लाया गया । बड़े लम्बे चौड़े बोर 
कट्ठ विवाद के बाद बाल्कन में एक आयोग भेजने का निश्चय किया गया ! किन्तु इस आयोग 
को साधारण सभा की सिफारिशों को कार्यान्बित करने में सफलता नहीं मिली । बाद में यूनान 
की स्थिति कुछ सुधरी । स्टालिन और माशल टीटो में झगड़ा हो जाने के कारण युगोस्लाविधा 
ने छापेमारों को मदद करना बन्द कर दिया। उधर आग्ल-अमरीकी ग्रट का यूवात 
के आन्तरिक मामले में अन्यायप्रूर्ण हस्तक्षेप होता रहा और संयुक्त राष्ट्रघ कुछ नहीँ 
कर सका । 

(0) बर्लिन के घेरे का सामल्ा--१६४५ के पोट्सडाम समझौते के अनुसार वर्लित 
नगर सोवियत, फ्रांस, ब्रिटेन के नियन्त्रण में बैट दिया गया था। परिचमी बर्लिन अमेरिका, 





फ्रांस तथा ब्रिटेन के नियन्त्रण में और पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के नियन्त्रण में या ! वर्णित ने 
पश्चिमी भागों का मार्स पूर्वी जर्मनी होकर गुजरता था जो सोवियत नियंत्रण में था। पोर्द्सडर् 
सम्मेलन में यह तय हुआ था कि दोनों जर्मनी को आर्थिक एकला कायम रखी जाबगी। 
लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से झगड़ा करने पर तने हुए ये। अतएब पोद्सडा् 
निर्णय को उपेक्षा करते हुए पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने क्षेत्र में एक नयी झुद्रा का मंचन 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३३३ 


किया जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ से क्षगड़ा अनिवार्य हो गया। पश्चिमी शक्तियों 
की हरकत से क्षूव्ध होकर १ मार्च, १६४८ को रूस ने पश्चिमी वलिन के स्थल और जल के 
सब मार्ग बन्द कर दिये । अब पश्चिमी व्लिंन तक पहुँचने के लिए पश्चिमी राष्यो के पास 
केवल हवाई मार्ग ही वच गया । स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गयी * 


इसी बीच ४ अक्टूबर, १६४८ को अमेरिका, ब्िटेन और फ्रांस ने अलग-अलग सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने यह शिकायत पेश को कि सोवियत संघ का वर्ज्षिम का घेरा अन्यायपुर्ण है और 
इससे एक गम्भीर समस्या पेदा हो गयी है। सोबियत संघ ने इसका विरोध किया और यह 
कहा कि यह कदम कैबल पश्चिमी देशों के पड्यंत्र से पूर्वी जम॑ंनी के आर्थिक संगठन को 
स्थिर रखने के लिए उठाया गया है। सोवियत प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि वर्लिन का प्रश्न 
जर्मनी की समूची समस्याओं से सम्बद्ध है ओर इसलिए उम्र पर प्रथक्‌ विचार करना 
गलत होगा। याल्टा और पोट्सडाम समझौतों का हवाला देते हुए सोवियत प्रतिनिधि 
ने कहा कि इरा विषय पर केवल विदेश-मन्त्री परिषद्‌ में ही ब्रिचार किया जाना चाहिए । 
लेकिन सोबियत संघ के तर्क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सुरक्षा परिषद्‌ ने इस प्रइन 
पर विचार करने का निर्णय किया। इस पर सोवियत प्रतिनिधि परिषद्‌ की बेठक 
से उठकर चला गया । २२ अक्टूबर को सुरक्षा परिषद्‌ के ६: रादस्यों मे समस्थ' 
के समाधान के लिए प्रस्ताव पेश किया, पर वह सोवियत संघ को मान्य नहीं हुआ । फिर 
इसके बाद कई तरीकों का अन्नलमम्बन किया गया, पर किसी से कोई वांछित फल नहीं निकला । 
अन्त में चारों शक्तियों के बीच वार्ताएँ हुई' और ४ मई, १६४६ को बलि के प्रदन पर समझ्बौता 
हो गया। यह तय हुआ कि व्यापार और यातायात के ऊपर दोनों पक्षों भे जो प्रतिबन्ध 
लगाये हैं वे उठा लिए जायेंगे तथा २२ मई, १६४५ को जम॑नी की समस्या पर विचार करने के 
लिए. विदेश मन्त्रियों की परिषद्‌ की बैठ होगी । इस प्रहार बर्लिन के घेरे के विवाद का 
अन्त हुआ और विश्वशान्ति भंग होने से बच गयी । 


(९) इडोनीशिया का प्रश्न--यदि संयुक्त राष्ट्ररंघ को अभी तक किसी मामले में कुछ 
सफलता मिली है तो बह इंडोनोीशिया (१770००४८भ5) का प्रइन है। द्वितीय विश्ययुद्ध-युद्ध के पूर्व 
इंडीनीशिया पर हार्लेंड का बब्जा था। युद्ध के समय जापान ने उस पर अधिकार कर लिया। 
जापान के हारने के बाद हालेंड परनः इंडोनीशिया पर आधिपत्य जमा लेना चाहता था। लेकिन 
जापानियों के निकलने के बाद वहाँ एक स्व॒तन्त्र गणराज्य की स्थापना हो चुकी ॥। फलस्परूप 
हालैंड और स्वतन्त्र इंडोनीशिया में संघर्प छिड़ गया । छुलाई १६४७ में भारत और आस्ट्रेलिया 
ने सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान इस युद्ध को ओर आक्ृष्ट क्या। सुरक्षा परिषद्‌ ने इस झगग को 
निपटाने के लिए एक समिति को स्थापना की ) इस समिति के प्रयत्नों रे अगस्त १६१५७ में 
युद्ध बन्द हो गया और दोनों देशों ने विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । टसडे बाद दोनों 
पक्षों के बीच स्थायी संधि वी बात ललमने लगी । लेबिन बीच श८ दिमम्यर यो शरछद ने 
एकाएक इ'डोनीशिया पर ब्ाक्तमथ कर दिया! इस पर सुरक्षा परिष्द ने एफ प्रस्ताव पोस 
करके हार्ड को- युद्ध बन्द बरने और राजनीतिक वन्दियों को रिध्ा बरने वा आदेश दिया। 
अस्ताय में यह भी कहा गया फि ३ झुज्ाट, १६४६ तक संघीय संग्क्त इंटोनीशिया राश्य भी 


ये 
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स्थापना की जाय और डच सरकार इस सरकार को सत्ता हस्तान्वरित कर दे । इस प्रस्ताव को 
कार्यानिवित करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ ने एक आयोग को स्थापना भी कर दी | 


हालेंड की सरकार ने शुरू में इस प्रस्ताव का विरोध किया पर अन्त में बाध्य होकर 
उसको वार्ता शुरू करनी पड़ी । अगस्त में एक सम्मेलन बुलाना निश्चित किया गया। सुरक्षा 
परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव द्वारा आयोग को यह आदेश दिया क्रि दोनों पक्षों के बीच समकौता 
कराने में सहायता दे। लम्बी सन्धिवार्ता के बाद ड्चों ने अपनो सेनाएँ जाबा और मृमात्रा से 
हैटा ली। २३ अगध्त, १९४७ को सम्बद्ध पक्षों का एक गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें यह 
निश्चित हुआ कि ३० दिसम्बर, १६४६ तके इंडोनीशिया के गणराज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तांवरित 
कर दी जाय। यह निणेय लागू हुआ और २७ दिसम्बर को इंडोनी शिया स्वतन्त्र गधराज्य मान 
लिया गया 


(थे) फिल्ीरतीन की समस्या--द्वितीय विश्ञ-युद्ध के वाद फिलिस्तीन की समस्या 
अत्यन्त भस्मीर हो गयी थी । प्रथम-विश्व-युद्ध के वाद इस पर ब्रिटेन का संरक्षण कायम हुआ था। 
लेकिन यहाँ पर कभी अमन-चैन नहीं रहा । अरबों और य हुदियों में वराबर संघ होता रहा। 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद स्थिति और भी नाछुक हो गयी । ब्रिटेन के लिए इस पर अपना 
संरक्षण कायम रखना असम्भव हो गया। फरवरी, १६४७ में ब्रिटेन ने यह निश्चय किया कि 
फिलस्तीन की समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा जाय और २ अप्निल, १६४७ को यह समता 
संयुक्ते राष्ट्रतंध की साधारण सभा में रखी गयी । १५ मई को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 
समा को विशेष अधिवेशन हुआ और छसी दिन इस समस्या के अध्ययन के लिए एक विशेष 
समित्ति नियुक्त हुई । १३ अगस्त, १९४७ को इस समिति ने यह निर्णय किया कि फिसिस्तीन को 
दी भागो में बाँट दिया जाय: एक भाग में अरब राज्य तथा दूसरे में यहूदी राज्य को स्थाएगों 
की जाय । इसके अतिरिक्त जेरूसलम में एक विशेष क्षेत्र की रचना की जाय और एसमें बत्व- 
राष्ट्रीय शातन की व्यवस्था हो । संयुक्त राष्ट्रतंघ की साधारण सभा ने इस सुक्ञाव को मान लिंग 
और यह निश्चित किया कि फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण का अन्त कर दिया जायगा और १ 
अगस्त, १६४८ तक वहाँ से अंग्रजी फौजें हट जायेगी । 


संबुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन की योजना का अरबों और यहुदियों दोनों ने 
विरोध किया । वहाँ पुनः बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए । संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन-आयोग 
ने संघ को यह सूचना दी कि फिलिस्तीम की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है और हर 
अंग्र ज वहाँ से हट गये वो पूर्ण अराजकत्मा छा जायगी। इसलिए समस्या पर परविचार अर 
के लिए साधारण सभा का एक दूसरा विशेष अधिवेशन दुलाया गया । सुरक्षा परिषद्‌ के प्रयः 
से अरबों और यहूदियों में एक समझौता हो गया और उनका युद्ध बन्द हो गया । बाद में क 
दोनों में विराम-सन्धि होना निरिचत हुआ। सुरक्षा परिषद्‌ ने एक विराम-सन्धि आयोग भे 
नियत कर दिया । 


१५ मई, १९४८ को ब्रिटेन ने फिलिस्वोन पर से अपना संरक्षण छठा लिया। उसी दिन 2 
स्वीनके यहूदियों ने इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी और संयुक्त राज्य भ 


यु 
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के इसे सन < रा 
कटे शोक 
या और हल पे 


४ परक्ष, तप के यगवनेर करेया । करनी को 

तर में कैट या>ल्षेत् '? पर ब्िस्म, और कह का अर 
पक तीतिक 4 शा जे गरिचिमी देशो हे ट्रीस्टे को इख्ली के 

देने ७) योजना ५७७८2 /% उगोस्तोकिया ने इसका किया २८ शलाई हि कक 
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सुरक्षा परिषद्‌ से यह प्रार्थना की कि क्षेत्न 'अ' में परिचिमी गुटों द्वारा लागू की जानेवाली 
योजना इटलो की सन्धि के विरुद्ध है, इसलिए इसको रद्द किया जाय तथा तुरत गवर्नर को 
बहाली हो । लेकिन इस भ्रस्ताव के पक्ष में सात वोट नहीं आ सके । अतः इस पर विचार 
ही नहीं किया गया और गवर्नर की नियुक्ति भी नही हुई । 


इसके बाद स्थिति और भी बिगड़ने लगी । अक्टूबर १६५३ में पश्चिमी राज्यों ने 
“अ? क्षेत्र को इटली की सौंपने को पुन! एक योजना बनायी । इस पर युगोस्लाविया के माशंल 
टीदो ने धमकी दी कि यदि एस क्षेत्र में इटली की सेना जायगी तो यरुगोस्लाविया भी अपनी 
सेना भेज देगा । स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने संयम 
से काम लिया यद्यपि ट्रोस्टे ने अपने क्षेत्र से अपनी सेनाएँ नहीं हटायी । सुरक्षा परिषद्‌ में 
बहुत दिनों तक इस प्रइन पर वाइ-विवाद होठा रहा, पर कोई निष्कर्ष नही निकला । अन्ध में 
इटली और युगोस्लीविया में इस प्रइन पर अक्टूबर १६५४ में एक समझौता हो गया जिसके 
अनुसार क्षेत्र “अ! पर इटली का तथा बा पर युगोस्लोविया का आधिपत्य मान लिया गया! 


(७) प्रिटेन और फारस का तेल का झगड़ा-कारस के आर्थिक जीवन का आधार 
पेट्रोल की खानें हैं और इन पर ऑर्ल ईरानी तेल कम्पनी का पूर्ण अधिकार था। १ मई, १६५९ 
को फारस की संसद्‌ ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयररण कर दिया । ब्रिटेन ने इसका विरोध किया 
ओर इस विवाद को बह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया | जब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय 
से कोई परिणाम नही निकला तो ब्रिटेन ने सुरक्षा-परिपद्‌ को इस मामले को अपने हाथ में 
लेने को प्रार्थना की; लेकिन परिषद्‌ इस पर कोई विचार नहीं प्रकट कर सकती थी, क्योंकि यह 
न्यायालय के विचाराधीन था। ह 


(४9) दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के साथ दुव्यवहार का प्रश्न--दर्क्षिण अफ्रिका 
में भारतीयों के साथ बहाँ की गोरी सरकार रंगभेद नीति के आधार पर बहुत ही बुरा बर्ताव 
करती रही है। १६४५ आते-आत्त रंगभेद की नीति अपने नग्न रूप में उपस्थित हो गयी । 
जो-जो अत्याचार पहले नहीं किये गये थे, वे सब अब होने लगे थे। अतए्व जून, १९४६ में 
मारत इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रपंघ में ले गया । दक्षिण अफ्रिका की सरकार पर मानव के 
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अफ्रिकी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव का 
विरोध किया। उसका कहना था कि रंगभेद की नीति छसके राज्य का आन्वरिक मामला 
है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अंयुक्त राष्ट्रसंघ 
के जीवन में जितना विचार इध प्रइन पर हुआ है उतना किसी अन्य प्रइन पर नहीं हुआ है । 
साधारण सभा के प्रत्येक अधिवेशन में इस पर विचार होता है और प्रस्ताव पास होता है। 
फिर भी यह समस्‍या ज्यॉ-की-स्यों पूर्ववत्‌ ही बनी हुई है। वास्तविक वात यह है कि दक्षिण 
अफ्रिका की सरकार को इस वात पर अमेरिका का प्रर्ण समर्थन प्राप्त है। स्वयं अमेरिका 
में इसी रंगमेद की नोति के आधार पर नीग्रो लोगों पर घोर अमानुपिक अत्याचार होता है! 
ऐसी हालत में अमेरिका किस मुह से दक्षिणी अफ्रिका का विरोग्च करेगा। कफिंए, अन्व- 
राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण अफ्रिका अमेरिका का प्रवल समर्थक तथा ट्कर कम्युनिस्ट विरोधी 
है। अमेरिका ऐसे मित्र को रंज नहों कर सकता | मु 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(पी) कश्मीर की समस्या 
समस्या का सून्रपात--१५ अगस्त, १६४७ को विभाजन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप 
में दो राज्यो: भारत और प्राकिस्तान की स्थापना हुईं । स्वतंत्रता के पृ भारत में बहुत-से 
देशी राज्य थे जिनका ब्रिटिश सरकार के साथ विशेष सन्धियों के आधार पर सम्बन्ध कायम 
था! स्वतंत्रता देने के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय देशी राज्य 
अपनी इच्छानुसार अपनी स्थिति का निर्धारण करेंगे। , वे चाह तो भारत या पाकिस्तान 
के साथ मिल सकते हैं । कह्मीर इसो तरह का एक देशी राज्य था जिसका शासक तो 
एक हिन्दू था, लकिन जिसकी आबादी का बहुमत झुस्लिम था? कश्मीर के राजा ने स्वहंत्र 
रहने का निर्णय किया । लेकिन पाकिस्तान इस राज्य को अपने साथ मिलाना चाहता था! 
शुरू में छसने कश्मीर पर आर्थिक दवाष डाला जिससे बाध्य होकर वह पाकिस्तान के साथ मिल 
जाय। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तव पाकिस्तान सरकार की सहायता और प्रेरणा 
से छत्तर-एश्चिमी सोमा प्रान्त के कबायलियों ने २९ अक्टूबर, १६४७ को कश्मीर पर हमला 
कर दिया | हमलावर कबायलियों ने उत्तरी-पद्चिमी कश्मीर को जीतते हुए चार दिनों के अन्दर 
श्रीनयर से पचीस मील दूर बरामृला पहुँच गये ! ऐसी नाजुक स्थिति में झौर के राजा 
के सामने कोई चारा नहीं रहा । उसने कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित करने के ड्िए 
भारत सरकार से प्रार्थना की और हमलावरों से रक्षा के लिए. भारत से सैनिक सहायता की 
याचना की । भारत सरकार ने इस अनुरोध की मान लिया और हरत ही सेना पैन दी 
गयी । युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ-साथ कश्मीर को भारत का भंग मीन 

लिया गया । ध 


कवायली लोग पाकिस्तान के भार्ग से कश्मीर पर आक्रमण कर रहे थे। अतर' 
सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि बह कयायलियों का रास्ता बन्द कर दे । |! 
प्राकिस्तान की सरकार ने इसका उत्तर तक न दिया । वास्तविक बात यह थी कि पाविखात 
की सरकार स्वयं हमलावर कवायलियों को वुद्धोपयोगी सामग्रियों से सहायता कर री हे 
इस हालत में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रंध चार की धारा ३४ और ३५ के सं 
सुरक्षा-परिषद्‌ से यह शिकायत की कि वाकिस्तान से सहायता पाकर कबायली लोग भारत ४ 
एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के संग होनेका भा पु 
अतएव सुरक्षा-परिपद्‌ इस ग्राक्ममण को वन्‍्द कराने के लिए कदम छठावे | पार्किस्‍्तीन 
भारत के आरोपों का खण्डन किया और उस पर अनेक प्रत्यारीप लगाते हुए केए्द हम 
में कदमीर का विलयन अवैध है।इस प्रकार सुरक्षा-परिषद्‌ में एक ऐसा सामला आयी जिमकी 
इतिहास पश्चिमी राष्ट्रों की वेईमानी और अन्याय की एक ढुःखद कहानी है । 

भारठ की शिकायत पर सुरक्षा-परिषद्‌ को कोई निश्चिचठ निर्णय लेना 
उसको आक्रमण करने वालों के विदद्ध तत्काल कार वाई करनी चाहिए थी ! थे त्तासत 
हुआ ! बाव यह थी कि सुरक्षा-परिषद्‌ में ऑग्ल-अमरीकी गुट का बहुमत था है बोर क्री 
शौत-युद्ध के क्षेत्र में अंलागनता की नीति का अवलम्बन कर रहा था जो अमेरिका है न्‍ 
माँखों भी नहीं सहाता था । इसके विपरीत पाकिस्तान इस गुट का एक मिषश्यरा 
अतएव अमरीको गुट ने दालमटोल की नौधि अपनाकर बास्तविकर प्रइव की ओो्शी के 


वे भारत 
लेकिन 


॥ चाहिए था। 
किन ऐसी मे 
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यत्त किया ! २० जनवरी को सुरक्षा-परिषद्‌ ने तीन सदस्यों के एक आयोग को स्थापना 
का फेसला किया जिसका एक सदस्य भारत की मिफारिश पर, दूसरा पाकिस्तान की सिफारिश 
पर तथा तीसरा इन दोनों की सिफारिश पर नियुक्त होवा ! आयोग को जाँच पड़ताल और 
मध्यस्थता का काम सौपा गया । भारत ने इस आयोग के लिए चेकोस्लोवाकिया को और 
पाकिस्तान ने अर्जेटाइना को चुना, पर ये दोनों राज्य तीसरे नाम के लिए सहमत नहीं हो सके । 
इस कारण सुरक्षा परिपद्‌ के अध्यक्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिकां को आयोग का तीसरा सदस्य 
मनोनीत कर दिया। २१ अधििल को सुरक्षा-परिपद्‌ ने आयोग में दो और सदस्य बढ़ा दिये । 
ये सदस्य कोलम्बिया और बेल्जियम थे। इन पाँच राज्यों से आयोग बना और उत्का नाम 
“भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्तराट्ू का आयोग” (एम्रा(28 पिक्लांणा एकयांड्जंठा 
कि ऐग्रतां4 बगते ?कापं४४४7) पड़ा। इसी बीच सुरक्षा-परिषद्‌ ने एक और प्रस्ताव पास 
किया और यह सिफारिश की कि कश्मीर से विदेशी कबायली, पाकिस्तान के नागरिक और 
भारतीय सेना हटा लिए जायेँ और भारत माषण-लेखम की स्वतंत्रता प्रदान करके जनमत 
सम्रह के लिए उचित वातावरण तेयार करे । 


संयुक्त राष्ट्र आयोग (ए, ४, 0. 7. 9.) के काय-संयुक्तराए्र आयोग ने अपना काम 
पुरत ही शुरू कर दिया । विवाद के दोनों पक्षों से मिलने और उनके विचारों से अवगत होने 
के परचात्‌ उसने दोनों पक्षों से युद्ध वन्द करने को कहा और समझौता करने के लिए एक प्रस्ताव 
रखा जिसके सुझप सिद्धांत निम्नलिखित ये : (१) पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले 
तथा विदेशी कवायलियों और कश्मीर में सामान्य रूप से न रहने वाले पाकिल्तानी नागरिकों 
को वहाँ से हटाने का प्रयास करें, (२) इस प्रकार के क्षेत्र को जिसको प्राकिस्तानी सेना 
ने खाली कर दिया है, उसका शासन प्रवन्ध आयोग के निरीक्षण में स्थानीय अधिकारी करें, 
(३) जब पाकिस्तान इन दोनों शर्तों को पूरा कर ले और आयोग इसको सूचना भारत की 
दे दे तो भारत भी अपनी सेना का अधिकांश भाग कश्मीर से हटा लें, (४) अन्तिम समझ्ञौता 
होने तक भारत युद्ध विराम की सीमाओं के भीवर छतनी ही सीमाए” रखें जितनी इस प्रदेश 
में कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक है । 


शुरू में पाकिस्तान ने इन शर्तों को मानने में टालमटोल की, पर बाद में कुछ शर्तों के 
साथ इस प्रस्ताव को मान लिया। इसके बाद लम्बी वार्ता के बाद १ जनवरी, १६४९ को 
दोनों पक्ष युद्ध बन्द कर देने पर सहमत हो गये । एक युद्ध विराम रेखा निश्चिव की गयी 
और इसकी देखभाक्ष के लिए आयोग ने विभिन्न राष्ट्र के निरीक्षक नियत किये। कइमीर का 
अन्तिम फैसला जनमत संग्रह द्वारा होने को था। अतएवं जनमत संग्रह के प्रशासन के लिए 
अमरीकी नागरिक श्री चेस्टर निमिट्ज को नियुक्त किया गया। प्रशासक बनकर वह कश्मीर 
पहुँचा और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों से जनमत्त संग्रह के मिद्धांदों पर बातें करने 
लगा। पर दोनों देश इस प्रइन पर राजी नहीं हो सके। चेस्टर निमिदज ने तब पदत्याग 
कर दिया। 

मेकनाटन-योजना--इसके बाद पराक्स्तान के आक्रामक इरादों के कारण सह्मों 
समस्या पुनः गम्भीर होने लगी । इस हालत में २६ दिसम्बर, १६५६ को सुरक्षा परिषद्‌ ये 
डियन अध्यक्ष जेनरल मेकनाटन ने समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताष रखा डिसद 
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नाटन योजना (८ प्ाह्ाएण। ए]0 ) कहते हैं। इस योजमा में भी पाकिस्तानी थाक्रमप 
की कोई चर्चा नहीं थी और श्ाक्रान्त तथा आक्रास्ता को एक ही रतर पर रखा गया था। झरमें 
पाविस्तानी सेना को हटाने के साथ-साथ भारतीय सेना को हटाने की बात भी थी। इस प्रकार 
कश्मीर का अतैन्यकरण करके जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया गया था। अनेक कारणों ऐ 
भारत को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था । इसलिए उसने इस योजना को अस्वीकृत कर दिया । 


डिफ्शन मिशन--मेक्‍्माटन योजना के विफल होने पर २४ फरवरों, १६५० को 
सुरक्षा परिषद्‌ ने एक झौर प्रस्ताप स्वीकृत किया जिसका आशय पॉँच महीने के भीतर कश्मीर ऐे 
दोनो पक्षों की सेनाएँ हटाने को था। इस काम को आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
सर ओवैन डियशन को सौंपा गया । मई १६७० में डिय्शन ने अपना काम शुरू किया । उहने 
(मीर से दोनों पक्षों की ऐेनाएँ हटाने पर जोर दिया । डिकशन की अस्तिम योजना समूचे वीर 
में जनमत्त संग्रह के स्थान पर इसका विभाजन करने की थी। उसका यह प्रस्ताव था कि जो केत 
पाकिस्तानी अधिकार में हे वह उसके साथ रहे, जो भारतीय सेना द्वारा अधिद्वत क्षेत्र है भारत में 
रहे और कश्मीर-घाटी का भाग्य निर्णय जनमत्त संग्रह द्वारा हो । लेकिन यह योजना दोनों पश्ी 
में किसी को भी मान्य न हुईं। भारत अपनो रोना हटाने पर भी नहीं राजी हुआ क्योंकि उसके 
विचार में पाक्रितान की ऐसा कझमोर में आक्रमण करने के लिए आयी थी और भारतीय तेगो 
कझमीर सरकार के अनुरोध पर उसकी रक्षा के लिए गयी थी। सबसे आइचर्य की बाव वो यह थी 
कि ययपि सर डिक्शन ने यह स्वीकार किया था कि “कह्मोर में विरोधी कवायलियों परषा मई 
१६४८ में पाकिस्तान की नियमित सेनाओं का प्रवेश अन्वर्राट्रीय विधि का उल्लंघन थी ह 
फिर भी उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक है! स्तर पर रखा | इस हालत में डिकशन 
यह समझ गया कि कश्मीर की समस्या उससे नहीं सुलक् सकती है। अतएब उसने सुरक्षा परियद 
से अनुरोध किया कि उसे उसके पद भार से मुक्त कर दिया जाय | सुरक्षा परिषद्‌ को उसने पे 
भी परामंश दिया कि दोनों पक्षों को प्रत्यक्ष वार्ता करके इस प्रश्न को हल करना चाहिये ! 


आहस सिशन--सर ओवेन डिव्शन की विफलता के वाद लन्‍्दन में राष्ट्र मष्डतीय 
सम्मेलन ने कश्मीर समस्या का समाघान का एक और यत्न किया। इसमें बरल्वीकर्ण 
तथा पंचायती फ़ेसले का प्रस्ताव रखा गया । लेकिन भारत को इस तरह का कोई भी व 
मान्य नहीं हो सकता था । इसो समय कइ्मीर की सरकार ने संविधान बनाने के लिए एक रे 
घान परिपद्‌ के निर्वाचन की योजना बनायी / इस पर फरवरी १६५१ में पाकिस्तान कशीर 
प्रश्न को पुनः सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्दुस किया । परिषद्‌ ने ब्रिटेन और अमेरिका के ए 
संयुक्त प्रस्ताव की पास करके सर ओवेन डिक्शन के एक उत्तराधिकारों को नियत करने का फतता 
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किया जो कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनाओं को हटाकर जनमत संग्रह का रास्ता तैयार कर सके । 
२० अप्रिल को फिर एक अमरीकी नागरिक डा० फ्रौंक ग्राहम को इस पद पर नियत कर 
दिया गया ! 

ग्राहम अगले दो वर्षों तक इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता रहा | इसके लिए 
उसने अनेक प्रस्ताव रखे। पर कोई भी प्रस्ताव दोनों पक्षों को मान्य नहीं था। २७ माक्ते, 
१६५३ को ग्राहम ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में डिक्शन की भाँति यह सुझाव दिया कि इस समस्या 
को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान में प्रत्यक्ष वार्ताएँ होनी चाहिए । 


प्रधान मन्त्रियों की वार्त्ता--ग्राहम के उपयु क्त सुझाव के अनुसार दोनों देशों के प्रधान 
मन्न्रियो ने लन्दन, कराँची और नयी दिल्‍ली में कश्मीर के सम्बन्ध में बार्ततालाप किया जिसमें 
उन्होंने यह तय किया कि जनमत संग्रह १६५४ में कराया जाय और उसकी देख-रेख के लिए 
प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय | परन्तु जनमत संग्रह के प्रशासक के नाम पर दोनों के वीच कोई 
समझौता नहीं हो सका । फिर भी, दोनों देशो के प्रधान मन्त्रियों के बीच पत्र व्यवहार 


होता रहा । 


कश्मीर-समसम्या के स्वरूप में परिवर्तन--इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसके फल- 
स्वरूप कश्मोर-समस्या के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो गया । १६५३-५४ में पाकिस्तान पश्चिमी 
गुट में शामिल हो गया । संयुक्त राज्य अमेरिका से उसकी एक सन्धि हुईं जिसके 
अनुसार पाकिस्तान ने सेनिक सहायता लेना स्वीकार किया और बाद में पाकिस्तानी 
बंगदाद पैवट और दक्षिण प्रृब एशिया ( 5९७0० ) के सेनिक संगठनों में शामिल हो गया। 
कश्मीर की समस्या पर इन घटनाओं का तात्कालिक प्रभाव पड़ा । भारत ने अमेरिका द्वारा 
पाकिस्तान कौ सेन्‍्य सहायता देने का विरोध किणा। कश्मीर में संयुक्त राष्ट्संघ की ओर से जो 
अमरीकी नागरिक काम कर रहे थे उनको भारत सरकार ने ४८ घंटे के अन्दर निकल जाने का 
आदेश दिया। यद्यपि अमेरिका की भरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान को सेनिक सहायता 
देने का उद्देश्य भारत को क्षति पहुँचाना नही है, लेकिन इस तर्क को केसे माना जा सकता था । 
जब प्राकिस्तान के प्रधान मन्‍्त्री मे कहा कि "सैनिक सहायता से कश्मीर की समस्या को 
सुलझाने में मदद मिलेगी” त्ती उनका इरादा स्पष्ट हो गया । स्थिति की गम्मीरता पर विचार 
करते हुए १ मार्च, १६५४ को पं० नेहरू ने भारतीय लोकमभा में कहा: “संयुक्त राज्य 
अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि पाविस्तान को दी गयी सेनिक गद्यायता का यदि दुरुपयोग 
होता है, इससे दूसरों पर हमला किया जाता है तो बह ऐसे द्वाकृमप को रोकेगा । परन्द 
हमारा पिछला अनुभव यह बतलाता है कि थाक्रमण होता है और छसे रोकने का छोई इक 
नही किया जाता । साढ़े छः वर्ष पहले कश्मीर पर मोप्रण इमका हुआ था, हिन्द सह 
राज्य अमेरिका ने आज तक इसकी निन्‍्दा नहीं की और में यह कट्टा जाठा रहा 
शान्ति बनाये रखने के लिए इस पर आग्रह नहीं करें । संदृढ़द राज्य अमेरिका & 
को दी जानेवाली सहायता से आक्रमण को प्रौक्क़ादित करने बाली परिस्थिटियों 
की सम्भावना है। पाकिस्तान के प्रधान झन्दी ने छडा हई छ यह सहाददा इक 
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को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। यह इस बात का सूचक है कि उनका मन किस प्रकार 
सोचता है और वह सैनिक सहायता को किस प्रकार प्रयोग करना चाहते हैं ।”! 
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सैन्य संगठनों में पाकिस्तान के शामिल हो जाने 
से कश्मीर की समस्या “शीत युद्ध” के क्षेत्र में आ गया। कझ्मीर स्थित गिलगिट में थमेरिका 
हवाई अड्डा बनाना चाहता था । गिलगिट सोवियत संघ के यहुत निकट पड़ता है; इस हालत 
में वह केसे इसको बर्दाश् कर सकता था । यों वो पहले से ही साम्यवादी जगत की सहातुभूहि 
भारत के प्रति रही है, पर अब तो सोवियत-संघ कश्मीर के मामले पर खुले आम भारत का पूर्ण 
समर्थन करने लगा । १६५५ में सोवियत रूस के प्रधान मन्‍्त्री बुलगानिन तथा पार्टी के सेक्रेटरी 
श्री खू इचेव भारत आये । कश्मीर भ्रमण के समय उन्होंने घोषणा की कि “स्तोवियत संघ कश्मीर 
को भारत का अभिन्न अंग मानता है**यदि आवश्यकता पड़े तो आप पहाड़ की चोटी पर खड़ा 
होकर आवाज दे दीजिएगा और हम आपके सहायतार्थ आ जायेंगे।”? 
इसी बीच कश्मीर के संविधान परिषद्‌ ने यह निर्णय कर लिया कि २६ जनवरी, १६५७ 
को कश्मीर भारत के साथ अन्तिम रूप से सम्मिलित हो जायगा। पाकिस्तान द्वारा 
अमरीकी सेनिक यूट में शामिल हो जाने के कारण अब जनमत संग्रह का कोई यृल्प नहीं एह 
गया था। इसके कारण जनमत संग्रह करने के प्रस्ताव का मूल आधार ही नष्ट हो चुका था। 
जारिंग मिशन--२६ जनवरी, १६५७ को कश्मीर संविधान परिषद्‌ के निर्णयातुतार 
भारत के साथ कश्मीर का पूर्ण और अन्तिम विलयन होनेवाला था! अतएव इसके विरोध में 
पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद्‌ से पुनः अपील की । २ जनवरी को पाकिस्तान के विदेश मन्‍्त्री 
ने सुरक्षा परिषद्‌ के अध्क्ष को पत्र लिखा जिसका आशय यह था : “संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रति” 
निधि के सुझाव के अनुसार पिछले तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता हो रही थी! 
लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके अलावे हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हाँ 
गया कि प्रत्यक्ष वार्ता बेकार है। कश्मीर की तथा-कथित विधान परिषद्‌ ने जो निर्णय हाल हा 
किया है वह सुरक्षा परिषद्‌ के ३१ मार्उ, १६५९ के प्रस्ताव के विरुद्ध है। इससे एक भय 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और इस पर शोध विचार होना चाहिए।” इस प्रकार चार सॉर्ते 
के कश्मीर का प्रइन एक बार फिर से १६ जनवरी, १९५७ को सुरक्षा परिषद्‌ के सामने आया । 
सुरक्षा परिषद्‌ में अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और क्यूबा ने एक सम्मिलित अखा 
रखा कि सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष गुन्नार जारिंग ( स्वेडन ) भारत और पाकिस्तान जीकर ड््स 
समस्या के समाधान का यत्न करें, १५ अप्रिल तक अपनी रिपोर्ट दें और पाकिस्तान के इस 
सुझाव पर विचार करें कि राज्य से दोनों पक्षों की सेना हटाने और जनम संग्रह कराने तक 
संयुक्त राष्ट्रसंध की संकटकालीन सेना को कश्मीर भेजा जाय। भारतीय अतिनिधि भी बी? हे 
कृष्णमेनन ने संकटकालीन सेना भेजने का घोर विरोध किया । इसमें उन्हें सोवियत प्रतिनि ६; 
भी सोवोलोव का पूरा समर्थन मिला । सोवोलोव ने कहा कि कश्मीर के प्रइत का तिणय कई 
की जनता कर चुकी है और वह भारत का अभिन्न अंग है। मुल गस्ताव में उसने संकटकालीन 
सेना को न भेजने का एक संशोधन पेश किया । परन्द यह संशोधन साम्राज्यवादी य्रट की व 
नहीं हुआ | इसके बाद जब भूल प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान हुआ वो सोवियत प्रतिनि 
2. २. ॥,, प्रतम-०, उकबं८कल्ाबे॥ा2० 48 47287, 2. 08. 
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ने वीटो का प्रयोग करके परे प्रस्ताव को रह कर दिया । जब यह प्रस्ताव रद्द हो गया तो २१ 
फरवरी को सुरक्षा परिषद्‌ में एक दूसरा प्रस्ताव पेश हुआ । इसमें जारिंग को भारत और 
पाकिस्तान जाने तथा रिपोर्ट देने की बात थी, सेना भेजने का कोई उल्लेख नहीं था । यह प्रस्ताव 
स्वीकार हो गया ! 

सुरक्षा परिषद्‌ के इस प्रस्ताव के अनुसार गुन्नार जारिंग १४ भाचें, १६५७ को पाकिस्तान 
पहुँचे और उसके दस दिनों के बाद भारत आये । दोनो पक्षो से बातचीत करने के पहचाव उन्हें 
इस निध्कर्ष पर पहुँचते देर न लगी कि दोनों में समकौता कराना असम्भव है। यह स्वीकार करते 
हुए कि पिछले नौ वर्षों में कर्मीर की स्थिति में मौलिक परिवर्तन हो गया है रिपोर्ट में समस्या 
को सुलझाने में अपनी असमथ्थता प्रकट की ! 

पुनः आहस सिशन--जिस दिन जारिंग रिपोर्श सुरक्षा-परिषद्‌ में पेश की गयी उसी 
दिन परिषद्‌ को पाकिस्तान सरकार का एक प्र प्राप्त हुआ जिसमें भारत के विरुद्ध तरह-तरह के 
आरोप समाये गये थे। पाकिस्तान की इन शिकायतों पर विचार करने के लिए २४ सितम्बर, 
१९५७ को सुरक्षा-परिषद्‌ की एक और बेठक हुईं। दिसम्बर, १६५७ तक इस समस्या पर 
विचार होता रहा । परिपद्‌ में घण्टों तक भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के भाषण कई 
दिनों तक चलते रहे। अन्त में २ दिसम्बर को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुमार 
समस्या को सुलझाने के लिए डा० फ्रैक ग्राहम को पुनः भारत भेजने का निरचय किया गया। 
प्रस्ताव के द्वारा दोनो देशों से यह आग्रह किया गया कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे 
वातावरण खराब हो । सोवियत प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया ! पर इस बार उसने 
धीटो का प्रयोग नही किया । 

पारित प्रस्ताव के अनुसार डा० फ्रैक ग्राहम १९ जनवरी से १५ जनवरी, १९५८ तक 
भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करते रहे | ३ अप्रिल, १६५८ को भ्ररक्षा-परिपद्‌ 
में उन्होंने अपनी रिपीर्ट पेश की। इसमें समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने पाँच 
प्रस्ताव रखे थे । इस प्रस्तावों में प्रायः पुरानी बातों को ही दुहराया गया था; पाकिस्तानी 
आक्रमण की कोई चर्चा नहीं थी। इसलिए यद्यपि पाकिस्तान ने सिद्धान्त के रूप में इसे स्वीकार 
कर लिया, पर भारत ने इसको नामं॑जूर कर दिया । 

१६६२-६४ में--इसके बाद कुछ दिनों तक सुरक्षा-परिषद्‌ मौन रही। लेकिन जून 
र६६२ में अमेरिका के दवाव से वाध्य होकर आयरलैण्ड ने सुरक्षा-परिपद्‌ में कश्मीर सम्बन्धित 
एक और प्रस्ताव रखा । जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान कश्मोर समस्या के 
समाधान के लिए प्रत्यक्ष वार्ता प्रारम्भ करे और ऐसी कोई कारंवाई न करें जिससे उस क्षेत्र की 
शान्ति भंग हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाय । सोवियत संघ ने पुनः वीटों का प्रयोग करके 
इस प्रस्ताव को रद कर दिया। इसके उपरान्त सुरक्षा-परिपद्‌ ने कश्मीर के प्रइन पर कोई कदम 
नहीं घठाया ! 

अक्टूबर, १६६२ में भारत पर चीनी आक्रमण के प्रारम्म से कश्मीर की समस्या में एक 
नयी सरगमों आयी ! इसी स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन की सलाह से भार८ और पाकिस्तान 
के बीच मन्त्रियों के स्तर पर वार्वाएँ शुरू हुई' । ऐसी उम्मीद को जावी थी कि मन्त्रियों के 
पर वार्ता सम्पन्न होने पर प्रधान मन्‍्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब याँ स्वयं बातचीत 
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लेकिन इन वार्ताओं से अन्वतः कोई लाम नहीं हुआ। बाठचौत के मध्य में फरवरी, १६६॥ में 
पाक्स्तान ने चोन के साथ समझौता करके अधिकृत व्मोर का एक बहुत बहा भू भाग चीन 
को दे दिया। भारत ने इसका विरोध किया । छतका कहना था कि कश्मीर में पाकिस्तान 
स्वयं हमलावर है ओर छसको किसी दूसरे के साथ कश्मीर पर किसी तरह का समझौता करने का 
अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने इस समझ्नौते पर विरोध प्रकट करते हुए. सुरक्षा-परिषद्‌ को 
इसकी सूचना दे दी। जून, १६६३ में मन्त्रियों के स्तर पर समझौते की जो वार्ता हो रही थी, 
वह समाप्त हो गयी और उससे कोई लाभ नहों पहुँचा ! 


१६६४ के प्रारम्भिक मद्दीनों में कश्मीर-समस्या के इतिहास में एक नया अध्याय हुआ। 
२८ दिसम्बर, १६६३ को भ्रीनगर के इजरठवाल मस्जिद से पेगम्बर सुषम्मद ,साहब का परतित्र 
बाल चोरी चला गया । इस घटना को लेकर पाकिस्तानी नेताओं ने साम्प्रदायिक घृणा एवं विद्वेप 
कैलाये । पाकिस्तानी अखबारों ने भारत के विरुद्ध जहर छगलना शुरू किया। फलतः वी 
पाकिस्तान में बहुत बड़े पेनाने पर दंगे शुरू हो गये । इस दगे में हजारों मरे और हजारों शरणार्यी 
भागकर पश्चिम बगाल चले आये। इसके प्रतिक्रियास्वरूप भारत के ढुछ भागों में भी. 
साम्प्रदायिक दगे हुए। पाकिस्तान ने इस स्थिति से लाभ छठाने का निःचय किया और 
अग्रिल, १६६४ में कश्मीर की समस्या को पुनः सुरक्षा परिषद्‌ में ले गया। हजरत बाल कांड 
को लेकर कश्मीर में जो सरगर्मी आयी उसको पाकिस्तान ने “कह्मौरियों का विद्रोह!” बतलोवा 
और संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप की मांग की । लेकिन इस वबेठक में सुरक्षा-परिषद्‌ कुछ ने कर 
सकी और यह निशच्य किया गया कि ५ मई, १९६४ के दिन कश्मीर समस्या पर परिषद 
बिचार करे | 
शुरू मई में कश्मीर की सरकार ने शेख अब्दुल्ला को जेल से मुक्त कर दिया। बहुत 
दिनों से पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा था कि कश्मीर के एकमात्र नेता शेख बब्दुल्ला को गेत 
में बन्द करके भारत सरकार कश्मीर को जनता को कुचले हुए है। इस झूठे प्रचार हीं 
भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से सरकार ने शेख को रिहा कर दिया। पर जेल से छुटते ही शव 
ने कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार ओर जनमत संग्रह की मांग की। इसी वातावरण में 
५ मई, १६६४ को वदमीर के प्रइन पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक में पार्किस्दार 
के प्रतिनिधि श्री भुट्टों तथा भारतीय प्रतिनिधि भी छागला ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये । 
पाविस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर में जनमत संग्रह की अपनी पुरानी मांग रखी | भारतीय 
प्रतिनिधि ने पुनः इसका विरोध किया। अन्त में, अन्य अवसरों की तरह, इस वार भी दुख 
परिषद्‌ किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सकी ! परिषद्‌ मे एक प्स्वाब पारित हुआ जितके दा 
दोनो पक्षों झे यह अनुरोध किया गया कि वै प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के 
“लिए प्रयास करते रहें । 
पाकिस्तान की घुसपैठी आक्रमण-- अगस्त, १६६५ में कश्मीर की समस्या ने ही 
भयंकर रूप धारण कर लिया । ५ अगस्त को तीन हजार के लगभग पाकिस्तानी कश्मीर युद्ध 
विराम रेखा को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस गये। इनमें से अधिकांश “आजाद कझ्ीर 
सेना” के सेनिक थे, लेकिन वे अप्नैनिक पोशाक में घुसे थे । ये घुसपैठी आधुनिकतम अद्-शो 
से लेस थे और इनका उद्देश्य मारतीय क्षेत्र में तोड़-फोड़, लूट और आँतक फेलाना था । उम्मवठः 
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पाकिस्तान का इरादा १६४७ के इतिहास को दुहराना था। ६ अगस्त को शेप #छृल्ला के 
केंद की वर्षगांठ के अवनर पर कश्मोर बनमत संग्रइ दल ने एक विशाल प्रदर्शन वा आयोहन 
किया था। एसी दिन घुसपेठियों का अपनी कारंवाई शुरू करनी थो ठाकि पाकिस्तान को यह 
कहने का मौका मिल जाय कि कश्मीर की जनता ने भारत के विरुद्ध विद्रोह कर दिझ्याईं। 
भारत सरकार ने इस घटना की सूचना विराम रेखा पर स्थित संदुल राष्दम के घरों ऐ 
देदो। इन पर्यवेक्षकों ने स्थिति की जॉच पड़ताल वी और में 
पर्यवेक्षक जेनरल निम्मो ( 0शालथे उरशांणाा० ) ने महासदिर के 
असे निक पौशाक में बहुत से लोग सीमा के उस पार से झारत्नर 
को मधासच्िष यू धानत ने भारतीय और पाविस्तानों 
कि वे अपनी सरकारों को संयम से काम लेने की हत्ए्‌ 
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श्री पार्थसारथी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आक्रमण के द्वारा १६४६ में कराची में हुए यु 
विराम समझौते को टुकड़े-ठुकड़े कर दिया है और युद्ध-विराम रेखा को कसाईखाने के रुप में 
परिवर्तित कर दिया है। बहस का प्रारम्भ करते हुए श्री पार्थतारथी ने कहा कि सुरक्षा पतिद्‌ 
पिछले अठारह वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में असफल रही है क्योंकि वह इस समस्या के 
साथ तथ्य, कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया है, मानने से हमेशा इनकार करती रहो 
है। उन्होंने कहा कि “कश्मीर में आजकल जो हो रहा है वह पुनः एक भारी आक्रमण है। 
न्‍्यायविहीन पाकिस्वानी दावे से सुरक्षा-परिपद्‌ पथभ्रष्ट, श्रम और वहकावे में पड़ गयी है।” 


पाकिस्तानी प्रतिनिधि भ्रो सैधर अमजाद अली ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि दवा 
दिया हुआ एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं है जो कि मनगढ़त न हो और तथ्यों के आधार पर तक 
वितर्क नहीं किया जा सकता है। इसके वाद छः निर्वाचित सदस्यों की ओर से मलगेशिया ने 
एक प्रस्ताव रखा जिसमें कश्मीर में अविलम्ब युद्ध विराम लागू करने के लिए भारत और 
पाकिस्तान से माँग की गयी थी। इसमें सम्मान करने और युद्ध विराम रेखा के आपने भागो मे 
सब सेनिकों को वापस बुला लेने के लिए आग्रह करती है। 

मलयेशियाई प्रतिनिधि भी राधाक्षष्ण रमानी ने कहा कि प्रस्ताव इससे अधिक बुध नहीं 
कर सकता, उसमें केवल अविलम्ब युद्ध को बन्द करने की मांग की गयी है। परिषद्‌ ने झम 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 

परिषद्‌ का यह प्रस्ताव अनेक चुटियों से भरा पड़ा था। इसमें कश्मीर में पाकिस्तान 
के नये आक्रमण की निन्‍दा न करके पुनः उस ऐतिहासिक भूल को दुहराया गया जो १६४४ 
में पाकिस्तानी आक्रमण के समय की गयी थी । इस बार जब कि संयुक्त राष्ट्ररंध के महासचिव 
स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को वर्तमान हमले के लिए दोषी बताया था, तो घुरक्षा परिषद्‌ की 
यह उपेक्षा न्याय का गला घोंठने के समान थी। सुरक्षा-परिषद्‌ क़ी उ्त बेठक महातच्ि 
थान्‍त की रिपोर्ट पर विचार के लिए जब बुलायी गयी थी तब उस पर कोई विचार हो मे 
किया जाना विस्मयकारी था। यह विस्मय उस समय और अधिक हो जाता है जब कि पृ 
प्रशन पर विचार न कर आक्रामक पाकिस्तान तथा आक्रान्त भारत को समान कौडि में रखने 
का प्रवल्ल किया गया। सुरक्षा परिषद्‌ में जो प्रस्ताव सर्वसम्मठि से स्वीकृत बताबा हाँ 
है, उसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों से तत्काल युद्ध-विराम करने की अपील की गे 
लेकिन वास्तविकता को घोर अपेक्षा कर केवल औपचारिक कारंबाई से कोई लाभ हे नहीं है 
सकता। सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों ने इसपर तनिक भी विचार नहीं किया | युद्ध-विराम की 
प्रस्ताव स्वीकार कर फर्ज अदायगी तो कर दो गयी, किन्तु इस और तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया गया कि आक्रमणकारी पाकिस्तान को अपनी सेना पीछे हठाने का आदेश दियी मी 4 
जवतक कश्मीर पर नया हमला करने वाले देश को न रोका जायगा। ववतक आखिर वृद्ध बाई 
भी केसे ही सकता है ? इस बात की ओर सुरक्षा-परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा सदस्यों का शत 2 
जाना अत्यन्त खेदजनक था । 

यह स्थिति उस समय और भी गम्भीर चिस्ता का कारण बन जाती कै जब कि पा 
सचिव थान्‍्त की कइमोर सम्बन्धी रिपोर्ट पर कोई ध्यान देने की आवश्यकदा नहीं सममे 
गयी । एक ओर तो महासचिव भ्री थान्त की पहली रिपोर्ट तथा उनके कर्मीर उसने 


संयुक्त राष्ट्रसंघ शे४७ 


वक्तव्य को प्रकाशित नहीं होने दिया गया; फिर जब तत्सम्बन्धी गोपनीय रिपोर्ट उपस्थित 
की गयी तब भी उसपर घ्यान न दिया जाना आश्चर्यजनक ही नहीं घोर अनथंकारी भी था। 
इस रिपोट मे महासचिव श्री थानन्‍्त ने जब पाकिस्तान को ही वर्तमान संघर्ष के लिए दोषी 
ठहराया तो फिर सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष और सदस्य को इसे कहने में संकोच क्‍यों हुआ ? 


६ सितम्बर को युद्ध की स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ की दूसरी 
बेठक हुईं। यू थान्त ने परिषद्‌ को सूचित किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध 
बन्द करने से इन्कार कर दिया है। उस रात सुरक्षा परिषद्‌ ने सर्वसम्मति से एक रंकटकालीन 
प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत और पाकिस्तान को तत्काल युद्ध बन्द करने के लिए कहा 
गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने सशस्र॒ सेनिकों को उन स्थानों पर 
लौटा लें जहाँ वे गत ५ अगस्त कोथे। प्रस्ताव में महासचिव से प्रार्थना की गयी थी कि 
वे इस प्रस्ताव को तथा ४ सितम्बर के प्रस्ताव को मनवाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न का 
उपयोग करें । 

उसी समय महासचिव ने यह घोषणा की कि वे बहुत शीघ्र युद्ध बन्द कराने के लिए 
पाकिस्तान और भारत जायेंगे। 

यू थान्त का शान्ति अभियान--सुरक्षा परिषद्‌ के इस प्रस्ताव के आधार पर ६ 
सितम्बर को यू थानन्‍्त कराँची पहुँचे। तीन दिनों तक पाकिस्तानी नेताओं से उन्होंने बातचोत 
की। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए तीन शर्त्तों रखीं। 

२: युद्ध विराम के बाद सम्पूर्ण कश्मीर से भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पूरी 

तरह हटा लें । 

२० जनमत संग्रह होने ठक कश्मीर में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अफ्रिकी- 

एशियाई देशों की सेना रखी जाय । 

३. तीन महीनों के भीतर कश्मीर में सुरक्षा परिषद्‌ के ५ जनवरी, १६४६ के प्रस्ताव 

के अनुसार जनमत संग्रह के लिए मतदान किया जाय । 

इन शर्त्तों ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान युद्ध बन्द करने के लिए तेयार नहीं है, 
क्योंकि ये तीमों शर्तें ऐसी थी जिनको भारत किसी हालत में नहीं मान सकता था। १२ 
सितम्बर को महासच्चिव दिल्‍ली पहुँचे। दिल्ली में भारतोय प्रधान मन्‍्त्री से उन्होंने तरत युद्ध 

नदे कर देने का प्रस्ताव रखा । भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार था लेकिन 
साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी प्रादेशिक अखण्डता बनाये रखने के लिए 
स्वृतन्त्र है। १५ सितम्बर को राष्ट्रति अयूव खाँ ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को अन्तिम 
रूप से अस्वीकार कर दिया। यू थान्‍्त अपने शान्ति अभियान में विफल होकर न्यूयार्क 
लौट गया । 

न्यूयाक पहुँच कर १६ सितम्बर को महासचिव ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपनी प्रारम्मिक 

रिपोर्ट पेश की। इस प्रारम्मिक रिपोर्ट में बताया गया था कि यदि पाकिस्तान राजी हो वो 
भारत बिना शर्ते युद्ध बन्द करने का सुकाव मानने को तेयार था। लेकिन पाकिस्तान ने 
इस प्रस्ताव के स्वीकार करने की सूचना नहीं दो है और वस्टुतः उसने प्रस्ताव रो अप्रत्यक्ष रूप 
से डुकरा दिया है। 


का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धे 


सुरक्षा-परिपद्‌ की त्तीसरी वेठक--१८ ठितम्बर को यू थान्त की भारत-पाडिस्तान 
यात्रा की रिपीर्ट पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की बेठऊ़ फिर हुईं। यू थान्‍्त्र ने 
परिषद्‌ से मांग की कि चार्टर की धारा ४० के अधीन सुरक्षा परिषद्‌ भारत और पाकिस्तान को 
क्षड़ाई बन्द करने का आदेश दे और यदि वे युद्ध विराम न करें तो चार्टर की ३६ बी घारा के 
अधीन उनके विदंद्ध कारंवाई की जाय। महासचित्र ने कहा कि चार्टर की ४० वी धारा के 
अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ भारत पाकिस्तान को और आगे से निक कारंबाई से विरत होने वा 
युद्ध विराम के लिए आदेश दे सकती है । १६४५ में सुरक्षा परिषद्‌ ने फिलिस्तीन के प्र पर 
इस अकार का आदेश दिया था / यू थान्त ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं से हुरत एक 
शीषे-सम्मेलन करने के लिए परिषद्‌ अपील कर सकती है। यह सम्मेलन संघ के सहयोग ऐ 
किसी वटठस्थ देश में हो सकता है ! 


भारतीय प्रतिनिधि श्री एम० सौ० छागला ने परिषद्‌ से कहा कि पहले वह यह निरिचित 
करे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन आक्रामक है | 


श्री छ्वागला ने घोषणा की कि मौलिक प्रइन यह है कि आक्रामक कौन है | यही घर 
समय है जब कि आक्रमणकारी को आक्रमणकारी कहा जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्र 
पर्यवेक्षकीं की रिपोर्ट में यह वात साफ-साफ कही गयी है कि ५ अगस्त को कझोर में स्शा 
अतिक्रमणकारी सीमा पार करके पाकिस्तान से भारत में घुसे । 

भ्री ागला ने कहा कि राष्ट्रपति अयूब खाँ का कट्टर और दुराग्रहभुणं रख इसीलिए था 
कि थे कल की पिकिंग की धमकी के बारे में पहले से ही जानते थे । अयूब खाँ चाहते हैं कि 
भारत दोनों मोरचों पर लड़े | वे चाहते हैं कि चीन भारत पर हमला बोल दे | 

उन्‍होंने कहा कि जानबूझ्ञकर राष्ट्रपति अयूब खाँ का मवीनतम्‌ पत्र यू थान्व को छसी सम 
दिया गया जब कि चीन ने भारत को चुनौनी दी ! चीन ने भारत को चुनोतवी दी थी कि यदि 
वह तिव्यत-सिक्षिम सीमा के अपने सैनिक ठिकानों को नष्ट नहीं करता तो इसका परिणार 
भयानक होगा | 

श्री छागला ने कहा कि हमारी सरकार कश्मीर में किसी भी विदेशी सेना पेजने को 
विरोध करेगी । कश्मीर में जनमत संग्रह का भी भारत विरोध करेगा । 

मलेयेशिया के प्रतिनिधि राधाक्ृप्ण रमानी ने बहस में भारत का समर्थन किया और ५॥ 
कि परिषद्‌ को एक चतहुसू त्रीय प्रस्ताव पास करना चाहिए जिसमें युद्ध विशाम के लिए महारचित 
की अपील स्वीकार करने की भारतीय तत्परता की सराहना की जाव, शर्त्तीं की स्वीकृति मे 
पाकिस्तान द्वारा उसे न मानने के हठ पर खेद प्रकट किया जाय, कश्मीर में पाकिस्तान के तशत 
अतिक्रमण की भर्तना की जाय तथा पाकिस्तान से लड़ाई बन्द करने को कहा जाय ! मा 

हसी प्रतिनिधि ने भारत-पाकिस्वान संघर्प से लाभ छठानेवाले पक्षों को चेतावित रे 
और कहा कि ये पक्ष अपने विस्तास्वादी इरादों और नापाक नीतियो के कारण यह सब ३4 गम 
रहे है। भारत पाक्स्तान के संघर्ष में केवल उन्ही लोगों को लाभ पहुँच सकता है मे प्यवादी 
की जनता में नापाक इरादों से क्ूट डालना चाहते हैं तथा जिनके विस्तारवादी एव कक 
इरादे है। सुरक्षा परिषद्‌ को इस बात पर जोर देना है कि जो प्रस्ताव पास हुए है ४ 


संयक्त राष्ट्रसंघ श्श्६ 


तुरत अमल किया जाय। वियतनाम में अमरीकी ब्ञाक्रमण से गम्मीर बनी स्थिति भारत 
पाकिस्तान के संघर्ष से और गम्भीर हो छठी है और एशिया में तनाव बढ़ गया है। संघर्ष रूस 
की सीमा के और निकट आ गया है। अतः रूस और ज्यादा चिन्तित है। अमेरिका और 
ब्रिटेन ने भी युद्ध-विराम का समर्थन किया । 

सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों में केवल जोडन ही अकेला वह देश रहा जिसने पाकिस्तान 
का समर्थन करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद्‌ को कश्मीर का प्रइन हल करने के लिए अग्रसर 
होना चाहिए जो चल रहे संघर्षों की जड है। सुरक्षा परिषद्‌ को कइमोर का प्रइन सुलझाने 
में अन्तिम निर्णय के अधिकार पर वल देने की जरूरत है। बिना इसके भारत्-पाकिस्तान के 
बीच वार्ता के लिए कोई समान आधार नहीं दिष्वाई पड़ता । 


सुरक्षा परिषद्‌ ने अपनी २० सितम्बर की बेठक में दस मतो से निदरलैंड द्वारा प्रस्तृत 
एक प्रस्ताव पास किया। जोर्डान ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में परिषद्‌ ने 
भारत और पाकिस्तान को आदेश दिया कि वे बुधवार को साढ़े बारह बजे से युद्ध बन्द 
करने का आदेश जारी करें और बाद में अपने सारे सेनिक उन स्थानों पर बापत हटा लें जहाँ 
वे अगस्त, १६६५ में थे। महासचिव से कहा गया कि वे युद्ध विराम के निरीक्षण और सेनाओं 
की वापसी के निगरानी के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करें । साथ हो सभी देशी 
से कहा गया कि वे ऐसी कोई कारंबाई न करें जिससे स्थिति और बिगड़े । परिपद्‌ ने इस 
बात पर विचार करने का भी निश्चय किया फि वृततमान झगड़े में निहित राजनीतिक समस्या 
के हल के लिए यूद्ध विराम के बाद क्या कदम उठाये जायें। 
प्रस्ताव की समीक्षा-सुरक्षा परिपद्‌ का यह प्रस्ताव भारत के साथ एक अन्याय था। 
इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को युद्ध वन्‍्द करने का आदेश दिया गया था। लेकिन 
घक्त आदेश केवल पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए था । कारण, पाविस्तान ने ही सुरक्षा 
परिपद्‌ के अस्ताव को अस्वीकार किया था। भारत ने तो उसे पहले ही बिना शर्ते गान लिया 
था। भारत जब युद्धवन्दी के प्रस्ताव को स्वीकार करने वे लिए तेयार था तो कोई कारण नहीं 
कि एसे भी छक्त आदेश दिया नाय । आक्रमणकारी तथा थाक़ान्ता दोनों के साथ एक प्रकार 
का यह व्यवहार बहुत ही खटकनेवाला था । युद्ध बन्द करने का आदेश तो उस देश को दिया जाना 
चाहिए जिसने यद्ध शुरू किया हो । पाकिस्तान ने ही भारत पर आक्रमण क्या था और बह 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव को भो मानने के लिए ठेयार नही था। ऐसी स्थिति में भारतीय 
प्रतिनिधि भी छागला का यह कथन सर्वधा उचित एवं युक्तियुक्त रहा कि युद्धवन्दी का 
आदेश केवल पाकिस्तान को ही दिया जाय जिसने भारत पर आक्रमण किया है। 
प्रस्ताव में भारत को आदेश देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बह तो पहले से ही 
इसके लिए तेयार था वशर्तें पाकिस्तान भी इसे स्वीकार करे । 
प्रधान मन्‍्त्री थी शायरी तथा संयुक्त राष्ट्रमंघ के महासचिव भरी थानत के बीच जी पत्र- 
व्यवहार हुआ था उससे स्पष्ट है कि भारत तो शान्ति के निमित्त युद्ध विराम के लिए प्रस्दुत था 
पविन्तु पाक्स्तान की दुर्ग्रही शर्तों के कारण यह रुम्भव नहीं हो सका । भारत इग बान के 
लिए प्रस्तुत था कि महासचिव थान्‍्त के प्रस्ठाव को मान ले किन्तु जब पाकिस्तान बिना शत 
पद्ध विराम के लिए तेयार ही नहीं हुआ तो क्या किया जाता । इस प्रकार महासचिव यात्त 
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की असफल बनाने का सारा दोष पाकिस्तान तथा एसे प्रोत्ताइन देनेवाले देशों पर था। 
शुकवार की रात को सुरक्षा-परियद्‌ की बेठक में महासचिव भी थान्त से अपने इस प्रयास के 
बारे में जो रिपोर्ट दी, उससे भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि होती है। सुरक्षा-परिषद्‌ को पहले हो 
महासचिव की रिपोर्ट पर बिचार कर पाकिस्तान को आक्रमगकारी घोषित करना चाहिये या। कह 
ने कर बहुत बढ़ी गलती की ययी । थान्त के प्रयास को विफल कर पुनः पा किस्तान ने हिमाकव 
की और शान्तिप्रिय देशों की इच्छा एवं आग्रह को डुकराया। यही नही, पाकिस्तान राष्ट्र 
के सम्बन्ध में भी जिस्त प्रकार की बातें करने लगा था, वह उसके औद्धत्य की सूचक था। 


इस बार भी सुरक्षा परिषद्‌ ने मृल प्रझ की उपेक्षा कर प्रकिस्तान के आक्रमपढ़ारो 
स्वरुप पर पर्दा डालने की कोशिश की । यह पहला अवसर नहीं जब कि पाकिस्तान ने कौर 
पर हमला किया हो। १६४७ में भी उसने यही काम किया था। अब जब कि संगु् 
राष्ट्रसंध के कझ्मीर स्थित प्रधान पर्यवेक्षक जेनरल निम्मों ने स्पष्ट शब्दों में परकिस्वान को हमला 
करनेबाला घोषित किया और एसकी प्रष्टि महासचिव यू थान्व ने भी अपनी सुरक्षान्परिषद्‌ की 
रिपोर्ट में की, इसके बाद भी पाकिस्तान को हमलावर घोषित न करना मारत के साथ उंराहर 
अन्याय करना था। प्रस्ताव में यदि युद्धबन्दी का ही आदेश होता तो बात दूधरी होगी। 
इसमें कश्मीर की राजनीतिक समस्या के समाधानों की भी चर्चा की गयीं थी। अख्ाव मं 
इसका उल्लेख अप्रासगिक एवं अनावश्यक था। कारण कश्मीर पर भारत की अपृरता ढ़ 
सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता। १६४७ में भी भारत ने ही बंदमीर गर 
पाकिस्तानी हमले को फरियाद की थी। उस समय भी भारत को स्वाव गहीँ मिला गो! 
पाकिस्तान के आक्रमणकारी रूप प्रेकट होने पर भी बह किसी प्रकार लाधित एवं 3/2/5% |; 
हुआ । इस बार जब कि संयुक्त राष्ट्ररंध के प्रतिनिधि तथा सर्वोच्च अधिकारी की पह 
थी कि पाकिस्तात ने कमौर पर हमला किया है, छछ समय सी प्राकिस्तान को बाक्रमपकार 
मे घोषित करना बड़े ही आश्चर्य की बात है । स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद्‌ गुटों के आधार प्र पा 
हुई है तथा बहाँ राजनीतिक स्वार्थों के अनुसार निर्णय हुआ करते हैं । न्याय तया रत की पे 
के मिर्णय पर कौई अभाव नहीं पड़ता । यह बात सुरक्षा परिषद्‌ के नये चादेश मे लए । 
जाती है।. सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक में युद्ध विराम के बाद संधर्प की मूल समस्या के सगागर 
की जो बात कही वह बड़ी ही अनर्धभुलक था । 


युद्ध-बिराम--यद्धए सारत के लिए इस अल्ताव को स्वीकार करना बढ़ा कर्टित ह 
लेकिन शान्ति के याम पर छत्तने इते स्वीकार कर लिया । पाकिस्तान ने १३ सिठलर का 
इस प्रस्ताव को स्थीकार छिया। अतएव युद्ध-विराम का समय सुरक्षा परिदद्‌ दर है 
दिया यया। १३ सितम्बर को सुबह ३ बजकर ३० मिनट पर दोनों पक्षों ने इढं 
कर दिया । 
न्थाय नहीं किया लैगिय 
) सफलता मात 
बुत भी मंशा 


यथपि सुरक्षा परिषद्‌ ने इस अस्ताव के द्वारा भारत के साथ त्माय 
भारत और पराकिस्वान के बीच रुद्ध बन्द करा देना उसकी एक बहुत सह 
जायगी। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रीय के महासचित्र यू यथान्त के प्रय 
माने जायेंगे 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ३५१ 


(५४) कोरिया की समस्या 


सूत्रपात--युद्धोत्तर काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इ तिहास में कोरिया को समस्या 
सबसे गम्भोर और महत्त्वपूर्ण समस्या मानी जातो है, क्योंकि इसको लेकर १६५० में जो युद्ध 
घिड़ा उसको भावी दृदीय विखयुद्ध का एक छोटा रूए माना जावा था । इसके अतिरिक्त 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के छोटे से इ विह्यास में इसका विशेष महत्त्व है। इस यूद्ध में पहला दो विरोधी 
महाशरक्तियाँ आमने-सामने खड़ी थी और इसलिए कोरिया में संयुक्वराष्ट्र की कार्यवाही अत्यन्त 
महत्वशील थी । इसने संयुक्‍ठ राष्ट्रसंध के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न सामने लाकर यड़े कर दिये ।' 


युद्ध के पर्व कोरिया जापान के साम्राज्य के अन्तर्गत था। काहिरा और पोद्सडाम 
सम्मेलन में यह घोषणा की गयी थी कि युद्धोपरान्त कोरिया स्वृतन्त्र रहेगा ! युद्ध में जापान की 
पराजय के बाद कोरिया दो भागों में व्भक्त हो गया, ३८ भक्षाश रेखा के उत्तर सोवियत संघ 
तथा दक्षिण में संधुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य कायम ही गया। यही रेखा उत्तरी और 
दक्षिणी कोरिया को बाँटती है। इसके बाद यह प्रयास होने लगा कि दोनों कोरिया का एकी- 
करण हो। लेकिन शीत युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण यह असम्भव हो गया । उत्तर कोरिया 
में सोवियत संघ के प्रभाव के साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई और दक्षिण कोरिया में अमेरिका 
अपना प्रभाव जमाने लगा । दीनों ही पक्ष कोरिया में अपनी स्थिति रढ़ पनाना चाह्ते थे। इस 
हाक्षत में कौरिया में एकीक्रण के प्रश्न पर किसी समझौते का होना असम्भव हो यया | 
सितम्बर, १६४७ में कोरिया का मामला संयुक्त राष्ट्संघ की साधारण सभा के सामने 
पेश हुआ । नवम्बर सें सभा ने एक प्रस्ताव पास करके कोरिया के ढोनों क्षेत्रों में चुनाव का 
आदेश दिया तथा चुनाव कराने के लिए “संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोरिया पर अस्थायी” स्थापित 
किया । किन्तु रूस ने इस आयोग को छत्तर कोरिया में प्रवेश करने से रीक दिया। इस पर 
आयोग ने केवल दक्षिण कोरिया में ही चुनाव का प्रवन्ध किया जिसके फलस्वरूप डा० सिंभमन 
से के नेतृत्व में दक्षिण-पंथी दक्षों ने विजय प्राए की । इसके बाद दक्षिण कोरिया में डा० लिघमन 
रो की अध्यक्षता में एक गणराज्य की स्थापना हुईं। १९ दिसम्बर, १६४७ को साधारण-सभा 
में इसको कोरिया का बेध सरकार माव लिया । इसी बीच सोवियत संघ ने भी उत्तर कोरिया 
में जनरल किम इल संघ की अध्यक्षता में एक कोरियाई जनवांदी गणराज्य की स्थापना कर दी । 
दक्षिण कोरिया की सरकार को अमेरिका के सभी पिछक्षग्गृ देशों ने मान्यता प्रदान कर दी और 
उत्तर कौरिया सरकार को साम्यवादी देशों की मान्यता मिल गयी। 
इसी बीच साधारण सभा ने एक और भ्रस्ताच स्वीकृत करके अमेरिका और रूस को यह 
आदेश दिया कि वे कोरिया से अपनी-अपनी सेना हृथ लें । इस प्रस्ताव के आधार पर १६४८ 
के अन्त में सोवियत सेमा उत्तर कोरिया से वधा जून १६४६ में अमरोकी सेना दक्षिण कोरिया 
से हटा ली गयी । उधर संयुक्त राष्ट्रसंध ने कोरिया के एकीकरण के लिए साध सदस्यों का एक 
आयौग बना दिया । लेकिन एकीकरण का कार्य बड़ा कठिन था। कोरिया शीत-ुद्ध का 
अखाड़ा बन गया था और दोनों में संघर्ष अवश्यम्भावी प्रवीत हो रहा था । सीमाओं पर दिन- 
प्रतिदिन दोनों पक्षों में सुठभेड़ होती रहती थी । ऐसी परिस्थिति में कोरिया की समस्या जटिल 
बनतो जा रष्टी थी। _ 
१, 8. ए, फडाएय बाय), उशबींक से #४ गएकरांद 4//475 (फण ॥), #% 320 
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ष ,कीरिया युद्ध--२५ जून १६५० को “उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमप कर 
दिया ।” संयुक्त राष्ट्र के कोरियाई आयोग ने यह संवाद दिया कि यह आक्रमण अपोपित, 
पृ आयोजित एवं पूर्ण तेयारी के साथ हुआ है । २७ जून को आक्रमण पर विचार करने के 
लिए सुरक्षा परिषद्‌ की वेठक बुलायी गयी । एक प्रस्ताव पास हुआ कि “शान्ति भंग हुई है” 


६: ल्ल्््स्ट वन्य 
णनुनजल 
सिज्ोल , 


कर कम) 


के कर 
क्षिएः . 


की र्या 
हक 


सौर इसलिए संघ के सदस्यनयात्य कोरिया ये प्रमातस्त्र को ऐसी सहायता 

सशस्त्र थ्राकमत यो खरेदने मद छग क्षेत्र में अस्तर्गट्ोप शावि पं गुर के मा 
३+ संदृर गादष्रंप में चोनो सस्दता मे प्र को सेरर खोविंक] समा शारदा 
दरिचर का परहिप्यार किए हुए या । खवएय सोदिवा संघ भी झदुररियति फेंग 
के विद सात हों हे छसेरि दा का यह प्रस्ताप रतरीबार बह किया । छत छौधिया डाइडरजारी 





प्रशन को 
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घोषित किया ग्या । अन्य राष्ट्री से कहा गया कि वे संयुक्त राष्ट्रसंघ के इस कार्य में सहायता 
दें । अमेरिका से वाजाप्ता युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को “संयुक्त राष्ट्र संघ का युद्ध कहा 
गया। लेकिन वस्हुतः यह अमेरिका का युद्ध था । बात यह थी कि सुरक्षा परिषद्‌ के 'नर्णय के 
पहले ही अमेरिका ने उत्तरी कोरिया के विद्द्ध युद्ध की घोषणा कर दी थो। परिषद्‌ की दूसरी 
, बेठक में अमरीकी प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि फारमोसा को आक्रमण से बचाने के लिए तथा 
दक्षिण कोरिया को मदद देने के निमित्त राष्ट्रपति ट्रूमेन ने अमरीकी सेनाएँ और नौ-सेनाएँ 
भेजने का आदेश जारी कर दिया है। 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के कुछ निष्पक्ष सदस्यों ने इस निर्णय का विरोध किया । चे सेनिक 
कार्रवाई के बदले शान्तिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान का सुझाव दे रहे थे। सोवियत-संघ 
ने इस प्रस्ताव की बड़ी निन्‍दा की । उसने परिषद्‌ के सभी निर्णयों को यलत बतलाया, क्‍योंकि 
सारे निर्णय सुरक्षा-परिषद्‌ के एक स्थायी सदस्य (रूस) की अनुपस्थित्ति में हुए थे । लेकिन 
सोवियत-विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया । ७ जुलाई, १६५० को सुरक्षा-परिषद्‌ ने एक और 
प्रस्ताव पास किया और इस युद्ध के लिए एक संयुक्त कमान बनाया और सयुक्त राज्य अमेरिका 
की इसका सेनापति निरिचत रिया गया । जय सुरक्षा-परिपद्‌ इस तरह का गेर कानूनी काम 
करती रही तव सीवियत-संघ के लिए परिषद्‌ में पुनः लौट आना आवश्यक हो गया। अगस्त 
में सोवियत प्रतिनिधि जेकव मल्लिक से परिषद्‌ में अपना स्थान ग्रहण कर लिया ! 


इसी बीच “संयुक्त राष्ट्र.संघ की सेना” में सोलह राष्ट्र सम्मिलिव हो गये । इसका प्रधान 
सेनायत्ि जनरश्ष मेकार्थर बनाया गया। युद्ध बड़ी तेजी से चलने लग्ग | पर प्रारम्भ में उत्तर 
कोरिया को विजय मिलती रही। थोड़े ही दिनों में उसने दक्षिण कोरिया की राजधानी तिओल 
पर कब्जा कर लिया । जब अमेरिका युद्ध में बुरी तरह हारने लगा तो उसने उत्तर कोरिया के 
बिरद्ध कीटापु युद्ध (042 ०४य००हटवा ७7०) शुरू कर दिया । यह अन्‍्तर्राष्रीय नियम का 
उल्लंघन था, लेकिन युद्ध में मियम को परवाह नहीं की जावी | कोटापु युद्ध शुरू करने से 
अमैरिका की स्थिति कुछ सम्हलोी और वह छत्तरी कोरिया की सेना की प्रीछे की भोर हटाना 
शुरू किया । जब संयुक्त राष्ट्र संध (अर्थात्‌ अमेरिका) की सेना उत्तर में बढ़ने लगी तब भारत के 
प्रधान मनन्‍्त्री पं” जवाहरलाल ने ३८ अक्षांश रेणा से आगे न बढ़ते की अपोल की। लेकिन 
अमेरिका क्यों मानता । यह प्रशान्त महासासर और सम्पूर्ण प्रूवों एशिया में अमरीकी प्रभुता 
कायम करने का प्रश्न था । जनरल मेकार्थर न केवल उत्तरी सीमा पर स्थित योत्यू नदी तक 
अपनी सेनाएँ ले जाना चाहता था बरन्‌ वह मंचूरिया पर भी अधिकार कर लेना चाहा था, 
क्योंकि उसके विचार से यही से उत्तर कोरिया को युद्ध-सामग्री पहुँच रही थी। इतना ही नहीं 
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्र,मेन ने अमेरिकी मो सेना के सातवें दस्ते को फारमोशा पर निगरानी 
रखने का भी आदेश दे दिया ) यह चीन के आन्चरिक मामले में लम्जाहीन हस्तक्षेप था। इस 
दालत में कोरियाई युद्ध में जनवादी चीन का हस्तक्षेप अवश्यम्भावी हो गया। 
चीन का हस्तक्षेप--जब अमेरिका के कीटाषु युद्ध के कारण उत्तरी कोरिया हारने 
लगा और मेकार्थर का आक्रामक इरादा स्पष्ट हो गया तो चीन ने कोरियाई यूद्ध में हस्तक्षेप 
करने का निर्णय किया और युद्ध में कम्युनिष्ट चीन के “स्वयं-सेदक” भाग लेने लगे । इससे 
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युद्ध की समस्या और गम्भीर हो गयी । यह मामला छुरत सुरक्षा-परिषद्‌ में लाया गया। वहाँ 
एक प्रस्ताव रखा गया कि चीन की सरकार उत्तरी कोरिया को मदद देना बन्द कर दे। पर 
सोवियत वीटो के कारण यह अ्रस्ताव रद्द हो गया। इस समय भारत ने दोनों पक्षों के बीच 
समझौता कराने का बड़ा यल्त किया | भारत के कहने-सुनने पर चीन बातचीत करने पर शादी 
हुआ और संध में अपना प्रतिनिधि भेजने का निशच्चय किया । कोरिया में विराम सन्धि के 
लिए चीन की तीन माँगे थीं--फारमोसा की सुक्ति, कोरिया से विदेशी सेना हठाने तय संपु 
राष्ट्रसंघ में जनवादी चीन का प्रतिनिधित्व | पर अमेरिका को यह पस्ताव मान्य नहीं हुआ। 
१ फरवरी, १९५६ को अमेरिका के प्रभाव से साधारण ध्रभा ने एक प्रस्ताव पास करके चीन को 
भी आक्रमणकारी घोषित कर दिया | यह एक मृखंतापूर्ण प्रस्ताव था जिसका भारत ने जी-जान 
से विरोध किया । 


विरास-सन्धि--कौरिया में युद्ध ने घनघोर रूप धारण कर लिया! राष्ट्रपति ट्र्े 
अशुवम का प्रयोग करने जा रहे थे। पर उनमें सुबुद्धि आयी और ब्रिटेन के कहने पर छसों 
ऐसा नहीं करने का बादा किया। लेकिन मेकार्थर अपनी उग्न नीति को कार्यान्वित करे प 
हुला हुआ था। बह राष्ट्रपति की अवहेलना करने पर आमादा था। इसलिए मेकार्षर की 
सेनापति पद से सुक्त कर दिया गया और जनरल रिजये ने कमान ग्रहण को। २ मई ४१ 
को राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने एक और प्रस्ताव पास करके चीन और एत्तर कोरिया को 
युद्ध सामग्री भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया | परन्तु इस समय तक लोग इंद से हगही 
गये थे। युद्ध में केबल अमेरिका के ही एक लाख बयालीस हजार सेनिक मारे जा छुके गे! 
अतणए्व विराम सन्धि की बातें चलने लगी। १० जुलाई, १६५१ को यह बातचीत प्रौरम 
हुईं। लेकिन इस पर डेढ़ वर्ष तक बातचीत होती रही। बुद्ध विराम-रेषा तो तय ६ 
गयी लेकिन कौरिया के युद्ध-वन्दियों की समस्या सबसे जटिल थी । ८ छुलाई को दोनों 
में एक समझौता हो गया । पाँच तटस्थ राष्ट्रो का एक आयोग बना जिसके जिम्मे युद्ध बन्द 
की अदल्ला बदली का काम सौंपा गया | २७ छून श६५३ को युद्ध विराम-सर्धि पर हरी 
हो गया और कोरिया का युद्ध बन्द हो गया। 


प्रोफेसर शूमां कौरिया-युद्ध को सामृहिक सुरक्षा के सिद्धाम्तों का एक सर्फस परीक्ष 88१ 
हैं।' ए० ई० स्टीवेन्सन ने भी लिखा है कि कोरिया के युद्ध की निरथकता का विचार 5 
समय फैला जब एक विराम सन्धि'के विषय में वातचीत आरम्भ हुई और वास्तव में, बह 
आक्रमण को रोकने तथा आक्रमणकारियों को नहीं भगाने, जहाँ से वे आये थे! के कि बा 
उद्देश्य की सिद्धी कर ली थी---। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रथम महान सामृहिक सेनिक ही ब्रा 
सिद्ध कर दिया कि यह संगठन शवित से काम लेने तथा शान्ति से काम लेने दोनों रूपों डी हर 
करने योग्य है ।-“हम लोगों ने सामृहिक सुरक्षा की एक मध्यस्थत की स्थापना ४. डर 
ऐतिहासिक उन्नति कर लो है।?? जान फास्टर डलेश ने भी टेसा ही दाग कि हे रे 
शीतयुद्ध के स्वरूप को समझने वाले इन व्कों से कमो प्रभावित नही हुए । यह किसी भी हि 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का युद्ध नहीं था, यह संयुक्त राज्य अमेरिया का युद्ध था जिसमें उगको हार 

,. उक्ापणव०, उमा्ाबानाकय 2न्‍पपर०० (953 ०१.) एफ- शि9 बपुपे 28 

9. 4, 70, 880एशघ800+ उतमलंप्त्र 4//०73, रएए7 3952. 
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पड़ो थी। संयुक्त राज्य के महासचिव ने १५ चलाई, १६५० को पच्चास राज्यों से कोरिया में 
सेना-भेजने की अपील की थी, जिसमें ३५ में ठो इन्कार कर दिया या उत्तर हो नहीं दिया; शेप 
जिन राज्यों ने सेनाएँ भेजी वे अमरीकी शुद्ध के थे और उन्होंने भी वहुत कम माज में सेना भेजी 
थी। यहद्द एक विशुद्ध अमरीको युद्ध था जिसका सामृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त से कोई मतलब 
नहीं था । 

फिर भी कोरियाई युद्ध का संधरक्‍त्त राष्ट्रसंध के संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ा । सर्वप्रथम 
इसने से निक कार्यवाही के सम्बन्ध में चार्टर की व्यवस्था में एक संशोधन करके इसे ऐच्छिक बना 
दिया | चार्टर के अनुधार सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानना सदस्य-राज्यों के लिए आवश्यक 
था। लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ इस निर्णय का परिणाम जानती थी। इसलिए छसने सदस्यों से 
सेना भेजने के लिए सिफारिश की जिसका मतलब यह था कि यह सदस्यों की इच्छा पर है कि 
मे सैनिक सहायता दें यानदें। किर शांत्ति के लिए एकता का भ्रस्ताव पास करके तथा 
सोवियत रूस की अनुपस्थिति में सुरक्षा परिषद्‌ में निर्णय लेकर वीटों के सम्बन्ध में उसने एक 
महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया ! 


(!ध९) वर्मा में चीनी सेनाएँ--१६५३ में वमी में राष्ट्रवादी चीन की सेनाएं घुत्त कर 
उत्पात मचाना शुरू कर दी । वर्मा नें संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में इस बात की शिकायत 
की और अनुरोध किया कि उन से निकों की दरत बाहर निकाला जाय । २१ अग्रिल, १९५३ की 
साधारण सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके बर्मा में राष्ट्रवादी चीन की सेनाओं की उपस्थिति 
की निन्‍दा की और उन्हें हट जाने का आदेश दिया। लेकिन इस प्रस्ताव का कोई विशेष नत्तीजा 
नहीं निकला ! १९५४ में यर्मा ने सूचित किया कि इस विषय में बहुत ही कम प्रगति हुई है । 
इसी बीच अमेरिका सहित चार राफ्ट्रों ने मिलकर इन सैनिकों को निकालना शुरू किया और 
कुछ ही दिनों में वर्मा इन सेनिकों से मुक्त हो गया । 

(४९) द्यूनिस और मोरफ्षों फे प्ंश्न--दुपूनिस और मोरक्ो दोनों पहले फ्रांत साम्राम्य 
के अन्तर्गत थे । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इन देशों में स्वतन्त्रता के लिए जबरवस्व आन्‍न्दीलन 
चल पड़ा । १९५२ में कुछ अरब राम्यों ने दुरक्षा परियद्‌ में इन दो देशों की स्वतन्त्रता का ग्रश्न 
छठाया । फ्रांस ने आपत्ति की कि यह उसका घरेल्‍्न मामला है और सुरक्षा परिषद्‌ मे भी इस पर 
विचार नहीं करने का निर्णय किया । तब एशियाई अफ्रिकी राष्ट्रों ने इस प्रश्न को साधारण 
सभा में उठाया । क्रॉस ने फिर विरोध किया, पर सभा ने इन दोनों देशों को अक्शीम 
स्वतन्त्रता प्रदान करने की सिफारिश की । इस पर फ्रांस का प्रतिनिधि सभा छोड़कर चला 
गया | सावबें ओर आठवें साधारण अधिवेशनों में इन प्रनों पर खूब गरमागरम बहस हुईं। विदय 
का लोकमत दूयूनिस और मोरक्‍्फ्रों के पक्ष में था। फ्रांस इसकी अवहेक्ना नहीं कर सकता 
था। इसलिए १६५५ में ट्यूनिस तथा १६५६ में मोरवको को स्व॒तन्त्र कर देना पढ़ा । १६५६ 
में ये दोनों स्वतन्त्र देश संयुक्त राष्ट्संध के सदस्य बना लिये गये । 


(४) स्वेज नहर की समस्या 


स्वेज़ फे संकट का प्रारम्भ--रवेश नहर १८६६ में बना था और इसका संचालन एक 
स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमें ब्रिटेन और फ्रॉस का अधिकांश शेयर था। दगकी रक्षा के 


र्ष्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लिए ब्रिटिश सरकार एक सेना रखती थी । नवम्वर १६५० में मिल्न की सरकार ने यह राग वी 
कि १६३६ की सन्धि को, जिसके अनुसार ब्रिटेन मिस्र में स्वेज नहर के रक्षार्थ सेना रघता है, रह 
किया जाय और ब्रिटिश सेना स्वेज क्षेत्र को खाली कर दे। लेकिन ब्रिटेन ने इन माँगों वो 
अस्वीकार कर दिया | इसी बीच मिस्र का राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया और २७ बुनाई, 
१६५४ की ब्रिटेन को मित्र के साथ एक नयी सन्धि करके स्वेज क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेगी 
पड़ी । सन्धि के अनुसार यह तय हुआ कि यदि स्वेज नहर पर कोई खतरा उत्तन्न हो वो ब्र््ि 
इसकी रक्षा के लिए पुनः सेना भेज सकता है। मिस्र की सरकार ने भी नहर में नौ-चालक को 
स्वृतन्त्रता की गारटी दो । 


इस समय तक मिल्न का राज्य-प्रधान कनेल नासिर हो चुका था। राष्ट्रपति नापिर एक 
कट्टर राष्ट्रवादी और परिचमी साम्राज्यवाद का घोर विरोधी हैं। मिल्र के आर्थिक विकास के लिए 
बह नील नदी में अस्वान बाँध का निर्माण करना चहता था | यह अमेरिका और ब्रिटेन की रहाः 
यता से ही सम्भव था। अमेरिका ने उसके सामने येह प्रस्ताव रखा कि यदि वह अमरीवी ६ 
में शामिल हो जाता है तो उसको सु ह माँगी मदद दी जा सकती है। मापिर ने इलार 
दिया। फिर भी अमेरिका ने अस्वान बाँध के लिए मदद देने का वादा कर दिया। 


इसी समय फिलिस्ट्ीन युद्ध के लिए मित्र को अब्च-शत्र की आवश्यकता पड़ी | अगस्त * 
यह समझ कर कि इन शस्त्रों का उपयोग इजरायल पर होगा, अस्त्र-शस्तर देने से इन्कार का 
दिया। नासिर तब सोवियत गुट से अस्त्र-शस्त्र खरीदने लगा । यह बात अमेरिका की ए4' 
दम पसन्द महीं आयी । उसने मिस्र को फिर से डराना-धमकाना शुरू किया। जब नाहिंए है 


पर भी उनके मनीकूल काम करने को तैयार मही हुआ तव अमेरिका और ब्रिटेन मे यह कई ् 
कि वे अब अस्वान बाँध के लिए कोई मदद नही देंगे । 
भासिर ईंट का जवाब पत्थर छे देना जानता था। उसने २६ छलाई/ १९५६ हैं हे 


प्‌ त्ति जब्त कर ली । ई४ 
नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और मिस में स्वेज नहर-कम्पनी की सम्पत्ति जब्व कर ली।इ 
प्राप्त घन-राशि से ही उसने थस्वान बाँध को बनाने का निश्चय किया । 


राष्ट्रीयररण की प्रतिक्रिया--स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की उद्पी हर 
ब्रिटेन में तहलका मच गया । ब्रिटेन की सरकार ने मिस्र के इस कार्य को स्वेच्छाचारिवापूर्ण हम 
और २७ जुलाई की मिस्त के पास एक विरोध-पत्र भेजा । नापसिर ने इस विरोध पत्र को 2 
कर दिया। उसका कहना था कि मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीकरण अपनी संप्रभुता के के 
पर किया है और साथ ही स्वेज नहर में जहाजों के आवागमन में किसी ग्रतार की कडिया 
उपस्थित की गयी है । इस पर ब्रिटेन काफी रंज हुआ और उसने मिल के सभी स्टर्लिंग है फ्त 
कर लिया । मिस्र पर और भी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये गये । फ्रांस ने भी बिदेन का हु कल न्‍ 
किया । अमेरिका सहित अन्य भाम्राज्यवादी देशों से भी म्िटेन और फ्रॉग की 0 
* महान शक्तियों में सोवियत संघ ने मिश्न का साथ दिया । 
लन्दुन सम्मेक्षन--व्रिठेन और फ्रांस के लिए स्वेज नहर को रा आरा 
वज्र्पात था । इसलिए इस संकट पर विचार करने के लिए २ अगस्त को कि दम हैं। 
अमेरिका के विदेशी मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ । यहाँ यह निर्णय किया गया हि 


पणा से फ्रांस हौर 


ः 
द्ीयकरण एक ५ 
ल्‍ जह हर 
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पर विचार करने के लिए लन्दन में चौबीस राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलायां जाय जो स्वेज नहर 
के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की व्यवस्था पर विचार करे तथा मिल के हितों के साथ-साथ 
नहर को उपयोग करने वाले अन्य राष्ट्रों के हितों पर भी विचार हो । 


१६ अगस्त की लन्दन में सम्मेलन शुरू हुआ । उसमें वाइस राष्ट्रों ने ही भाग लेना स्वीकार 
किया ।' सम्मेलन में त्तीन थोजनाएँ रखी गयीं : डलेस योजना, शेपीलीव यीौजना तथा मेनन 
योजना | डलेस योजना में १८८८ के समझौते की प्रस्तावना की ही भाँति यह कहा गया था कि 
इस नहर को मब देशों के लिए युद्ध और शांविकाल में समान रूप से खुला रहना चाहिए । साथ 
ही, इस योजना में नहर पर मिस्र की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी गयी तथा नहर को चलाने के 
लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वेज नहर बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया । इस बोर्ड को अपने 
कायी की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ को देनी थी और उसे कार्य करने के लिए अधिकार एवं सुविधाएँ 
मित्र की सरकार से प्राप्त करनी थीं । 


रूसी विदेश मन्‍्त्री शेपीलोब ने अपनी योजना में मित्र के सम्प्रभु अधिकारों को मान्यता 
देते हुए सभी देशो के लिए नहर को हमेशा स्वतन्त्र और खुली रखने तथा मित्र द्वारा नहर को 
सुरक्षा, मरम्मत आदि की व्यवस्था की मांग को । किन्तु भारतीय प्रतिनिधि भरी कृष्ण मेनन के 
प्रयास से शेपीलोव ने अपनी योजना वापस ले ली । 


डलेस यीजना से स्वंधा भिन्न एक योजना ( मेनन योजना ) भारत्त ने प्रस्ठृुत की जिसमें 
नहर पर मिल्न को सर्वोच्च सत्ता का तथा इसे सदा खुला रखने का सिंद्वान्त स्वीकार करते हुए 
भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वेज नहर के उपयोग करनेवाले देशों की एक परामशेदात्री 
संस्था बनाने की बात थी । परन्तु २३ अगस्त को सम्मेलन में भाग लेनेवाले सतरह देशो ने डलेस , 
यौजना का ही समर्थन किया । सम्मेलन ने इस योजना को आस्ट्े लिया के प्रधान मन्‍्त्री डा० मेंजीज 
के साथ काहिरा भेजने का निर्णय किया । डा» मेंजीज जब योजना के साथ काहिरा पहुँचे 
और योजना को पेश किया तो राष्ट्रपति नासिर ने उसको दुकरा दिया । 


सेज नहर प्रमोक्‍्ता संध--जब नासिर ने लम्दन सम्मेलन की योजना को दुकरा दिया 
तो १६ सित्तम्बर की लन्दन में फिर अद्दारह राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ । इस मम्मेलन ने एक 
स्वेज नहर प्रभोक्ता संघ ( 50८० पि्फावे एच्छाश #ै500ं:प्तणा 2 की व्यवस्था की । इस संघ 
का एक कार्यालय खोला गया तथा अमेरिका में डेनमाक के राडदृत बारेल्स को इसका प्रशासऊ 
भी नियुक्त कर दिया राया । लेकिन ब्रिटेन और फ्रोंस जान यये कि इस प्रमोक्ता संघ से भी स्वेड 
नहर पर उनका अपवित्र अधिकार फिर से कायम नहीं होने को है। थत्त: वे सारे विवाद हे 
सुरक्षा-परिपद्‌ में ले गये । 


सुरक्षा परिषद्‌ का प्रस्ताव-२६ सितखघर को स्वेज का विवाद सुरक्षा-पररिर 
उपचस्यिद हुआ दथा ९३ अक्टूबर १६५६ को दर परिषद्‌ ने स्वेज की समत्यां को हक 
लिए छः णिद्धास्तों का प्रतिपादन एक अस्थाव के रुप में किया।.. इनके अहारे नई (रा 
संट्रीय नियन्त्रण करने का झुशव भी इसमें दिया सदा या। पर सोवियत रूट ने 
करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। 
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मिस्र पर आक्रमण--अब ब्रिटेन और फ्रांस मिल पर हमला करके स्वेज नहर पर आदिफये 
जमाने की योजना वनाने लगे । उनके परामर्श और प्रोत्साहन से २६ अबटूबर, १६०६ को 
इजरायल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया । इसके दो दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांत ने भी मित्र पर 
इमला बोल दिया । ब्रिटेन ने इसको पुलिस कार्रवाई कहा और मित्र पर गोलाबारी शुरू 
हुई। सुरक्षा परिषद्‌ के दो स्थायी सदस्य और संसार के दो महाशक्ति चादंर का उल्लंघन बसे 
हुए संयुक्तराष्ट्र के एक सदस्य-राज्य पर आक्रमण कर दिये । संघ के जीवन में घोर एक्ट का 
समय आ गया था । 


स० रा० सं० और मिस्र :--३० अवटूबर को अमेरिका के आग्रह पर सुरक्षा-परिषद्‌ की 
बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि कोई भी राष्ट्र मिल में शक्ति का प्रयोग नहीं के । 
परन्तु ब्रिटेन और फ्रांस ने वीटो का प्रयोग कर इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इसके बाद युगो* 
स्‍्लाबिया की माँग पर साधारण सभा के अधिवेशन को बुलाया गया । २ नम्बर को छंयुरततां 
की साधारण सभा ने अमेरिका का एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें कहा गया घा 
कि मित्र में ऑग्ल-फ्रांसीसी-इजरायली से निक कार्रवाई एक गम्भीर चिन्ता का विषय है, भर 
इसको अविलम्ब बन्द किया जाय ! ४ नवम्बर को सभा ने कनाडा का एक प्रस्ताव |300 
किया जिसमें कहा गया था कि संघ के महासचिव डाग हैमरशोल्ड मित्र में लड़ाई बन्द करने बह 
युद्ध विराम की देख भाल के लिए संयुक्त राष्ट्रसेथ की एक आपावकालीन सेना की योजना प्रसदत 
करें । लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को मानने में आमाकानी की | तब आयी ५ मवसर 
को सोवियत रूस की धमकी । सौवियत संघ के प्रधान मंत्री ने आक्रमणका रियों को स्पष्ट शब्दी 
यह चैताननी दी कि यदि एक निश्चित समय तक मित्र पर हमला बन्द नहीं किया गया हो गो 
यत संघ नवीनतम्‌ शस्त्रो के साथ इस संकट में हस्तक्षेप करेगा। इस चेवावनी से सारी दि 
में चाहि-आ्राहि मच गयी | तृतीय विश्व-युद्ध की सम्भावना दिखाई पड़ने लगी । प्रिदेन और # 
डर गये और उन्होंने युद्ध बन्द कर दिया । 

७ नवम्बर, १६५६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने एशियाई-अक्रिकी देशों दे 
प्रस्तुत यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सेनाएँ मिल से हटा सी भी 
और स्वेज नह क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था की जाय । इन प्रस्वारों के कर 

बन्द हो गया मिस ने इस आइवासन पर कि संयुक्त राष्ट्रतंध की सेना के रहने पर छसतड़ी प्र हि 

पर कोई आंच नहीं आयगो, इस प्रस्ताव को मान लिया । इधर संघ के महासाचिंत्र संयुतरा/ लि 
सेना के संगठन में शुट्र गये। इसमें प्रस्ताव के अधुमार दस देशों के घः हतार 026 
शामिल किया जाना था | इस सेना के संचालन का भार मेजर जेनरल इ० एश* र्ग मे 
गया । १५ नवम्बर को इस सेना का पहल्ला दास्ता मिस्र पहुँचा । हि | 
अपी उक आक्रमणकारियों की सेना मिस्र से हटी नहीं थी । २४ नवम्बर 8 रा 
सभा ने एक प्रस्ताव पास करके थाक्रमणकारियों को यह आदेश दिया कि ये यधारा £ ५ 
सेनाएँ यापस बुला सें। ब्रिटेन और फ्रांस ने दरठ ही ऐसा कर दिया। पर इजरायन हे र 
माम नहों लैठा था। इसपर संघ की साधारव सभा मे एक प्रस्ताव पास सरके इगरापह है ८ 
जाने का थादेश दिया। इजरायल ने इन प्रस्तायों पर भी ध्यान नहीं दिया। इसकैसाह 


५ ै दर 
ने एक और पस्ठाय पास करके सदस्य-राम्यों को थादेश दिया कि वे इगरायल की डिगी # 
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5 रे ड़ 
की आर्थिक या से निक सहायता न दें । इस पर इजरायल को भी हटना पड़ा । ७ मात, १६०७ 
तक मिस से सारे चिदेशों सेनाएँ हट गयी । 


स्वेज युद्ध के समय नहर में जहाजों को हुबो कर छसको नौ चालन के लिए सबंधा वैकार 
बना दिया गया था | संुक्तराष्ट्र की सहायता से मिस्र की सरकार ने उसे साफ करवाकर फिर से 
नौ चालन के योग्य बना दिया। बाद में मित्र ने संयुक्त राष्ट्रमंघ को यह सूचना दी कि नहर 
साधारण यातायात के लिए खोली गयी है ! स्वैज पर मिस्र का प्रूर्ग अधिकार कायम हो गया 
और नहर को सभी देशों के लिए खोल दिया गया । 

स्वेज-काण्ड के परिणाम :--कई दृष्टिकोणों से स्वेज का संकट अन्चर्राष्ट्रीय राजनीति में 
महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है इससे साम्राज्यवाद को एक गहरा धक्का लगा, ब्रिटेन में प्रधान मन्‍्त्री 
ईडन का राजनीतिक जीवन समाप्त ही गया, नासिर की सत्ता मिश्र में सुरक्षित ही गयी तथा 
सोबियत संघ की शवित का खूब प्रचार हुआ । अमरीकी यूट में दरार पड़ गयी ओर एक कमजोर 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता एवं मान-मर्यादा कायम रह गयी । लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंध पर इसका विशेष 
प्रभाव पड़ा ! मिश्र में युद्ध बन्द करने ओर विदेशी सेना को हटाने में उत्ते पुरी सफलता मिली । 
इसका एक मात्र कारण यह था कि अमेरिका और रूस दोनों ऐसा चाहते थे । अतएब स्वैज सकट 
ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त शाट्ट्सध की सफलता का सुख्य आधार इन दो महा- 
शक्तियों का सहयोग है । 


( >था ) हेंगरी का प्रश्न 


प्रप-भूमि--द्वितीय ' विश्न-युद्ध के बाद हंगरी में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई। 
१६४६ में सोवियव-संघ और हंगरी में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार रूत्त की सेनाएँ 
हंगरी में रहती थीं॥ २३ अक्टूबर, १९५६ को हंगरी के प्रतिक्रियाबादी तत्त्वो के भेतृत्व में चहाँ 
विद्रोह हो गया । इन तत्त्वों को संदुक्त राज्य अमेरिका से सहायता मिल रही थी !। अवएब 
हंगरी की सरकार ने सोवियत सरकार से यह अनुरोध किया कि बह हंगरी में अमन-चेन कायम 
रखने के लिए से निक सहायता दे । झुछ दिलों में विद्वीह दब गया, हंगरी-सरकार की इच्छा से 
सोवियत सेना वापस बुला ली गयी । लेकिन सोवियत सेनाओं के लौटते हो विद्रोहियों ने फिर 
अपना सर छठाया और बड़े पेमाने पर बलवे विद्रोह शुरू हुए । विद्योहियों की मांग थी कि भूतपूर्व 
प्रधान मन्‍्त्रो इम्रे नॉज ( ० ०४५ ) को फिर से प्रधान मन्‍्त्री मनाया जाय । अतएबं नॉज 
को फिर से प्रधान मन्‍्त्री बना दिया गया ! इस समय तक विद्रोहियों को अमेरिका से काफी 
प्रौत्ताहन मिल चुका था । अब वे हंगरी से सोवियव सेना हटाने की मांग करने लगे। इस्‍्रे 
नॉज विवश होकर सोवियत सेना हटाने की मांय करने लगा। £ नवम्बर को हंगरी ने एक 
नयी संयुक्त सरकार बनायी, वारसा पेवट का परित्याय कर दिया और संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपनी 
घट्स्थता की रक्षा करने की प्रार्थंथा की। इस पर हंगरी के समाजवादी पद्धति के समर्थकों ने 
इम्रे नॉज की सरकार को घलट दिया और जानोस काडार के नेतृत्व में एक नयी सरकार बनी । 
काडार ने तुरत ही विद्रीहियो को दवाने के लिए सोवियत सघ से सेना भेजने का अनुरोध किया । 
सोबियत संघ मे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपनी सेना भेज दी और इंगरी को 
प्रतिक्रान्ति तुरत ही दवा दी गयी। 
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हा हि 83803 802 का आपका 20028 संघ की सेना हंगरी में प्रतिक्नान्ति 
2 2894. ह 2 समय इम्रे नॉज ने सुरक्षा-परिषद्‌ से रूसी हस्तक्षेप के 
अब पर कर कस की । संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अच्छा अवसर गिल 
5 2 » १६५६ को ८ सुरक्षा-परिषद्‌ में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह आशा 

की गयी थी कि सोवियव-संघ अपनी सेना को हंगरी से वापस बुलाकर अपने हस्तक्षेप का 
अन्त करे । अस्ताव पर बोलते हुए सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि उसकी सेना हँँगरी में वर्श 
की सरकार के बुलाने पर गयी है और इसलिए सुरक्षा-परिषद्‌ को इस बात में हस्तक्षेप करने 
का कोई अधिकार नहों है। उसने सुरक्षा परिषद्‌ को इस प्रस्ताव को नहीं पास करने का 
अनुरोध किया। लेकिन जब अन्त में प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो सोवियत संघ ने बीटों की 
प्रयोग करके उसे रद्द कर दिया । 

साधारण सभा में हंगरी का प्रश्न--इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 
प्रइन पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बेठक की माँग की । ६ नवम्बर को साधारप 
सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। यहाँ एक प्रस्ताव रखा गया जिसका आशय था कि रत 
हंगरी से अपनी सेना हटा ले ताकि वहाँ संयुक्त राष्ट्रसंध की देख-रेख में चुनाव कराया गा सके | 
सोवियत प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। लेकिन इसका कोई प्रभाव नी 
पड़ा और समा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सोवियत विरोधी प्रस्तावों का 
तांवा लग गया । हंगरी से सम्बन्धित दस प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्ठुत और स्वीकार किये गये। 
शीत युद्ध के महारथियों को एक अच्छा मौका मिल गया था और वे इस अवसर की किसी भी 
मूल्य पर खोना नहीं चाहते थे । 

१० जनवरी, १९७७ को सभा ने एक प्रस्ताव पास करके पाँच ः 
स्थापित की और हंगरी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए महासचिव को भेजने का निरया 
किया । लेकिन हंगरी की सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया। हे दिशा 
को उसने यह सूचना दी कि वह महासचिव को बाद में किसी तारीख को बुडापेस्ट में खाए 
करने के लिए तैयार है किन्तु वह किसी मी हालत में निरीक्षकों को हंगरी आने की अनुमति ना 
दे सकता। इसके पृर्व १३ दिसम्बर; १६५६ को समा एक सोवियत विरोधी प्रस्ताव सम 
कर चुकी थी जिममें कहा गया था कि “उसने हंगरी की स्वतन्त्रता का अपइरण करके हंगरी मी 
जनता के मौलिक अधिकारों के उपयोग में बाधा डालकर चार्टर का उल्लंघन” किया है। तिप 
विचार के लोग इस प्रस्ताव की गम्भीरता को तब समझते जय साधारण सभा इसी तरह के प्रय 

देशों में अमेरिगी 


दक्षिण अफ्रिका ठथा फ्रॉस की सरकार के विदद्ध पास किये होती। लेकिन इन ) 
कारों का दमन नं 
समझते ये । ही | 

मोई सकती 


हंगरी के 


देशों की एक समिति 


के पिछलगुओं का शासन था और इसलिए यहाँ मानव के मोलिक अधि' 
रहा था। इस कारण इन प्रस्तावों के मृल में जो बातें थीं वे सभी 
प्रस्तावों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्रसंध (या अमेरिका ) को 
नहीं मिली । 

लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका हंगरी के प्रइन को संछ में बार-वार उठागा रहीं ; ह 
जनवरी, १९५७ के प्रस्ताव के आधार पर जिस समिति का संगठन हुआ था छत्की 8 मै 
मदेश की इजाजठ नहीं मिली थी । इधलिए इसमे इंगरी से भागकर आनेवाले कुव गाथा 
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से भैट की और उनकी गवाही के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की । इस रिपोर्ट में सोवियत 
संघ को हंगरी में हल्ततप के लिए दोषी ठहराया गया । १० सितम्बर, १६७७ को साधारण 
सभा का ग्यारहवाँ अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर बिचार 
हुआ और बाद में एक प्रस्ताव पास करके फिर सोवियत हस्तक्षेप की निन्‍दा की गयी । साथ ही, 
संयुक्त राष्ट्रसंध के अध्यक्ष प्रिंस घान वैथियारोन को यह उत्तरदायित्व सौपा गया कि बह ईंगरी 
जाकर वहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें । लेकिन हंगरी की सरकार 
संयुक्त राष्ट्संध के किसी भी प्रस्ताव पर राजी नहीं हुई । 


(पथ) 'भअल्जीरिया की समस्या और संयुक्त राष्ट्र-उत्तरी अफ्रिका में स्थित अल- 
जीरिया फ्रांस का एक उपनिवेश था। द्वितीय विश्वन्युद्ध के बाद वहाँ फ्रांसीती साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन चल पड़ा । १ नवम्बर, १६९५४ से इस आन्दोलन ने बड़ा धग्र रूप 
धारण कर लिया । फ्रास ने बड़ी क्रूरता से इसके दमन का निश्चय किया । परिणाम यह हुआ 
कि राष्ट्रवादी अल्जीरियाई प्रतिदिन सैकड़ों की संझ्या में कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाने लगे । 
जय स्थिति असह्या हो गयी तो एशियाई अफ्रिकी देशों ने इस प्रश्न को राष्ट्रसंघ में उठाने का 
निइचय किया । १९५६ में #ंयुकत राष्ट्र साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर 
अल्जी रिया की स्वादीनता का प्रइन सभा में छठाया गया । फ्रांस ने अल्जीरिया विषयक प्रस्ताव 
का घोर विरोध किया । उसने अल्जीरिया के प्रश्न को घरेक्ष मामला बताया ) फ्रांस ने संयुवत 
राष्ट्रसंघ का बहिष्कार भी कर दिया किन्‍्ह एशियाई धफ्रिकी देश अल्‍्जीरियाई समस्या के समा* 
घान के लिए संघ में बरावर प्रस्ताव लाते रहे । ८ दिराम्बर, १६५६ को साधारण सभा की राज- 
नीतिक समित्ति ने इस वियय पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसमें फ्रांस से अल्जीरिया 
की स्वतन्त्रता देने की बात कही गयी थी । लेकिन जब यह अस्ताव साधारण सभा में लाया 
गया दो आवश्यक बहुमत के नहीं मिलने के कारण पाह्ष नहीं हो सका । १६६० में फिर एक 
प्रस्ताव रखा गया कि संयुक्त राष्ट्ररंघ की देख-रेख में जनमत संग्रह कराया जाय। फ्रांस न्ने 
इसे भी नहीं माना । पर १६६१ में विश्व के जनमत तथा अल्जीरिया युद्ध की बर्बादियों से 
बाध्य होकर फ्रात्त को अल्जी रिया को स्वृतन्त्र कर देना पड़ा । 


(|) काँगो की समस्या 


चिफय प्रवेश--संप्रूक्त राष्ट्रतंघ की सबसे कठिन परीक्षा कांगों में हुई । कांगी मध्य अफ्रिका 
में स्थित है और यह छः प्राग्तों में बैंटा हुआ है-- कर्थांगा, लिओपील्डविले, कीबू, कसाई, ओरि- 
येन्टल और इक्वेटर । इसमें कई तरह की आदिम जातियाँ निवास करती हैं जिनकी अलग-अज्नग 
भाषाएँ हैं। कांगो अपनी खनिज सम्पदा को लेकर संसार का एक महत्त्वपूर्ण देश माना जाता 
है; यह देश संसार के औदध्ोयिक हीरों की अस्पी प्रतिशव आवश्यकता पूरा करता है। अधुबम के 
निर्माण का प्रधान तत्त्व यूरेनियम को लेकर छंसार में इस देश का असाधारण महत्त्व है । 


एन्‍नीसवी सदी के अन्तिम चरण से १९५९ तक यह राज्य बेल्जियम के अधिकार में था ! 
यहाँ का शासन एक गवनेर जेनरल द्वारा होवा था। द्विदीय विश्वयुद्ध के बाद इस देश में 
बेल्जियम साम्राम्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा ! इस आन्दोलन का एक 
नेवा या भूतपूर्व डाकिया पेट्रिस लुसुम्या ! १६६० के जनवरी मैं उसे केद को सजा दी ययी थी, 


६२ अन्तराष््रेय सम्बन्ध 


मगर उसे फौरन हो माफ़ कर दिया गया इसके वाद वह वेल्जियम की राजधानी व सेल्स में हौने* 
वाले गौलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया । इस सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि बुन १६६० में 
कांगौं को पूर्ण स्वृतन्त्र कर दिया जायगा । ३० जून १६६० को कांगो स्ववन्त्र घोषित कर दिया 
गया । रे नवीन अफ्रिकी गणराज्य का प्रधानमन्त्री लुझुम्बा तथा राष्ट्रपति जोछेफ कताडबू निवृक्त 
किये गये । 


किन्तु कांगो के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अत्यन्त मेँहगी साबित हुईं। कांग के राष्ट्रीय 
जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण विशेषताएँ जातीयता और प्रान्तीयता थी । वहाँ के निवासियों में बड़ी 92 
थी। अतएव स्वतस्त्रता के तुरत बाद कांगों के छः प्रान्तों में बसी हुई कवीले जातियाँ स्वत 
होने का प्रवत्त करने लगी । दूसरी वात यह थी कि बेल्जियम ने सदिच्छा तथा उच्च भावनाओं 
से प्रेरित होकर कांगो को स्वतन्त्र नहो किया था। एसे बाध्य होकर कांगों को स्वतन्त्र करा 
पड़ा था। संयुवत राज्य अमेरिका भी कांगो की स्वतन्त्रता का पक्षपाती नहीं था, क्‍योंकि खनिग 
पदार्थों विशेषकर यूरेनियम को लेकर इस देश को अमरीकी प्रभाव में रखना अति आवश्क गाना 
जाता था। लेकिन पेट्रिस लुझ्म्बा एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति था जो अपने देश पर 
किसी बाह्य प्रभाव को सहने के लिए तैयार नहों था। जब साम्राज्यवादियों को यह विज्ञाए 
हो गया कि लुमुम्ब्रा किसी तरह उनके जाल में नहीं फेंसेगा तो उन्होंने प्ररानी साम्राज्यवादी 
नीति 'फूट डालो और शासन करो? का अनुसरण किया । साथ ही, लुझुम्बा सरकार की असफल 
बनाने के लिए शीम ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी । 


अभी तक कांगों के शासन और उसकी थर्थ-व्यवस्था वेल्गियम लोग ही चलाते आ रै 
थे। कांगो बासियों को इसके लिए कभी कोई प्रशिक्षण नहीं दी गयी । कांगी के स्वान्त्र हने 
के बाद ऐसे हजारों बेल्जियम स्वदेश लौट गये या जान-बूझकर बेल्जियम लौद आने के लिये 
प्रेरित किये । इस कारण कांगो का शासन और उसकी अर्थ-ब्यवस्था बिल्कुल ठप पढ़ गयी । 
सारे देश में अराजकता छा गयी। इस अबर से लाभ उठाकर कांगों की विभिन्न जातियों ने 
पार्थवयवादी आन्दोलन शुरू कर दिया । देश में सर्वत्र हिंसात्मक एपद्रव शुरू हुए ! साप्राशः 
बादियों की चाल सफल होते दीखने लगी । 


मु ता 
इस प्रकार प्रारम्भ से ही प्रधानमन्त्री लुसुम्बा को कठिन परिस्थितियों का सामना कर 


पड़ा । देश में शासन व्यवस्था कायम रखने के लिए पचौस हजार सेनिकों की एक कोगोली ऐेगा 
अवश्य थी, मगर इसमें कोई भी कगोलो अफसर नहों था । इस कारण सेना में अनुशात्त नामक हट 
चीज नहीं थी। ६ जुलाई, १९६० को लिओपोल्डबिश में सेना ने विद्रोह कर दिया। है बी 
सैनिक बेल्जयन अफगरों ठथा अपनी सरकार के आदेशों को अवशा और आपने वेहन में दूर पति 
माँग करने लगे। लुसुम्बा ने इनकी झुछ माँग मान ली, पर कोगों की अरजिक फ 
में कोई परिवर्तत नहों आया। तुरस्त ही कांगो में बसे बेल्जियम हा अस्य टाल 
नागरिकों पर आक्रमण होने लगे तथा उनकी सम्पत्ति छूटी जाने लगी। टी ; 
सरकार ने इग पर बेल्जियतों की रक्षा के बहाने ६ जुलाई को कांगों में अपनी सेता का कक 
यह मेश्मियन के द्वारा कॉँगों के मामसे में खुला हस्तक्षेप था। खमम्बा ने हटा पर 
िया। इसके माद ही बेल्जियम के पदहययन्त्र से ११-छुलाई को कागो के शक 
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सुरक्षा परिपद्‌ के प्रस्ताव में कहा गया था कि कटांगा में संध की फौज कांगों के 
यह-युद्ध में किसी तरह का हस्तक्षेप नहों करेगी । इस कारण संघीय फौज के कर्ांगा पहुँचने हे 
शोम्बे को स्थिति सुरक्षित हो गयी, वर्योंकि संघ की सेना वहाँ थी तब तक लुझुम्बा उसे कांगों में 
सम्मिलित होने के लिए सेनिक दबाव नहों डाल सकता था | लुझुम्बा इस स्थिति को भलीभांति 
समझ रहा था और ऐसी करने में हैमरशोल्ड का हाथ था। इसलिए उसने महासचिव के कायों 
का विरोध किया और उस पर अविश्वास प्रकट किया । उसने मांग की कि कठांगा में सेडिश 
सेना के बदले अफ्रिकी सेना भेजी जानी चाहिए क्योंकि संघ के यूरोपीय सेना के कारण वहाँ 
बेल्जियम की सत्ता ध्रुल्ढ़ हो रही है। साथ ही, उसने सुरक्षा परिषद्‌ को यह भी बतला दिया 
कि यदि एक भप्ताह के अन्दर कटांगा के प्रइन का सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ तो वह एक 
मित्र अफ्रिकी राज्य की सहायवा से कटांगा में कांगोली सेना भेज देगा ! 


भीपण गृह-युद्ध--इसके बाद कांगों में भीषण गह-युद्ध शुरू हुआ । उसके अन्य ग्रस्त 
भी अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने लगे । इसमें कसाई और किंबू प्रान्त का विद्रोह बलन्त 
भीषण था । इसको दबाने के लिए लुसुम्बा ने सोवियत संघ से सहायता लेना शुरू किया। 
उधर बेल्जियम ने बिद्रो्ियों को मदद देना शुरू किया। कांगो में इस समय तक भीषप 
रक्तपात शुरू हो गया था। इस हालत में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति बड़ी कठिन हो रही धी। 
विदेशी हस्तक्षेप से कांगो को बचाने के लिए संघ ने सभी हवाई अड्डी पर अधिकार कर लिया। 
लेकिन यह महासचिव हैमरशोल्ड का पक्षपात्पृर्ण कार्य था! पार्थक्यबादियों को काँगो मे 
पहुँची हुईं बेल्जियम सेनाओं से तो खूब मदद मिल रही थी, लेकिन हवाई अड्डों पर संघ द्वारा 
आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय कांगोली सरकार को सोषियत सहायता 
मिलना बन्द हो गया था | 


सितम्बर के प्रारम्भ में प्रधान मन्‍्त्री लुझुम्या और राष्ट्रपति कासाबुब्नू में संघर्ष बिंड़ने के 
कारण कांगो की स्थिति और डवांडोल हो गयी। राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मनन्‍्त्री को और प्रधान 
मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत करने का नाटक बड़ी तीज गठि से खेला जा रहा था। हों 
हालत में यह भी सुश्किल हो गया कि संयुक्त राष्ट्रघंघ किस सरकार को मान्यवा प्रदान करे। 
यह-युद्ध के अतिरिक्त कांगो की राजनीति में अब एक यह छलझन भी पेंदा हो गयी। ई! 
स्थित्रि में ७ सितम्बर को हैमरशोल्ड ने कांगो को स्थिति पर राष्ट्रसंघ में अपनी एक रिपोरट 
रखी जिसमें विदेशी हस्तक्षेप की चर्चा की गयी थी। उसने यह सुझाव रखा की कांगो की 
सेनाओ को यशह-युद्ध के भीषण विस्फोट से पहले हो निःशस्त्र कर देना चाहिएं। ५ सितखर 
को बेल्जियम द्वारा कटांगा में हथियार पहुँचाने की तथा बेल्जियम सेनाओं के पहाँ बने रहीं 
की निन्‍दा की और सुरक्षा-परिपद्‌ से इस विषय में कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट आदेश मंगा। 
जब सितम्बर की सुरक्षा-परिपद्‌ ने इस पर विचार करना शुरू किया ती इस समय इसे 
भाग लेने के लिए कांगो से दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमण्डल आये। अब सुरक्षा-परिपर्द के 
सामने यद्द प्रश्न आ यया कि वह कासाबुद्रू या लुसुम्बा किसके प्रतिनिधि मण्डल को या ; 
अवएब सुरक्षा-परिपद्‌ ने अपने अधिवेशन को स्थगित कर दिया और यह निरचय किया *ि 
१७ सितम्बर को कांगों को समस्या पर विचार करने के लिए साधारण समा का एक 
अधिवेशन बुलाया जाय। 
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१३ सितम्बर को राष्ट्रपति कासाबुबू ने प्रधान सन्‍्त्री लुम॒म्बा को गिरफ्तार कर लिया 
था। लेकिन छुममम्बा हुरत ही केद से निकल भागा और ससद्‌ के समर्थन से अपने को राष्ट्रपति 
और प्रधान मन्‍्त्री दोनों ही घोषित कर लिया। कासाबुबू-लुमुम्त्रा सघर्प से कांगरोलो सेना 
बहुत परेशान हो गयी थी। अतएब १४ सितम्बर को कल मोबूतू ने दीनो पक्षों को 
तटस्थ [बनाने के लिए कोागो की सत्ता अपने हाथ में ले ली और आदेश निकाल दिया कि 
१६६० के अन्त तक कांगो में सेनिक शासन रहेगा। जब तक देश की समस्याओं का समाधान 
नही हो जायगा तक्तक कासाबुब्र और लुमुम्बा दोनों निलम्बित समझे जायें । 


मोबुत की पाथक्यवादियों और कासाबुद्र्‌ का समर्थन प्राए था। छराने तरत ही सोवियत 
नागरिकों और राजदूत को कांगो से चले जाने का आदेश दिया और छुमुम्बा के साथ बृरा 
व्यवहार करवे लगा । अतएब लुझुम्बा संयुक्त राष्ट्रपंध की सेनाओं के सरक्षण में चला गया। 
लेकिन कुछ ही दिनों के वाद बह वहाँ से भाग निकला और मोबूत के विरुद्ध लोगों को 
उसकाना शुरू किया। पसने माँग रखी कि घाना और गिनी की सेनाश्रो के अतिरिक्त संयुक्त 
राष्ट्रपंध की अन्य सेनाओं को निकाल दिया जाय। कर्नन मोबूत ने यह मांग की कि सुक्त 
राष्ट्रमंप लुमुस्‍्थ्रा को समर्पित कर दे । पर संघ ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इस पर 
कांगरोली सैनिकों ने देश में उत्पात मचाना शुरू किया । लुस॒ुम्बा के पक्षपातियों ने भी मोदूत 
का विरोध जारो रखा । किसी तरह कांयो में कुछ दिनों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयास से शांति 
कायम हुई | 
हैमरशोढ्ड की स्थिति--कांगी के इस संघर्ष और शह-बुद्ध में संबुक्त राष्ट्रसंघ के महा- 
सचिव डाग हैमरशोल्ड की स्थिति अत्यन्त कठिन हो रही थी ।* वह कांगो की राजनीति में 
हंयुक्त राष्र को तगस्थ रखना चाहता था । उसकी इस नीति की सोवियत संघ तथा लुझुम्बा 
के समशंक राष्ट्री द्वारा बड़ी-बड़ी आलोचना हो रही थी । उनका कहना था कि राष्ट्रसंध को 
लुसुम्बरा की बैध रारकार का रामर्थन करना चाहिए। सोवियत संघ ने यह माँग की कि 
चू “कि हैमरशोल्ड का कार्य पक्षपातपृर्ण हो रह्म है इसलिए उसे दरत पदत्याग कर देना चाहिए । 
लेकिन महासचिव ने पदत्याग करने से साफ-साफ़ इन्कार कर दिया | इसके बाद भी सोवियत 
संघ ने आक्षेप जारी रखा । ख्‌इचेव ने सचिवालय के संगठन के सुधार की मांग की । लेकिन 
हैमरशोल्ड अपनी स्थिति पर डठे रहे। उसने कांगों की समस्या पर परामश्श देने के लिए 
अद्दारह सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति बनायी और भारत के श्री राजेख़र दयाल को 
कांगों में अपनी विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुछ दिनों के बाद श्री राजेश्वर दयाल ने 
काँगो पर अपनी एक लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट महासचिव को प्रस्तुत की जिसमें कांगो का एक अत्यन्त 
ही मार्मिक और भयावह चित्र छपस्थित किया गया था। 


साधारण सभा में कांगो का प्रश्न--नवम्वर १६६० में जब संध की साधारण-समा 
काँगी को समस्या पर विचार करने लगी तो सबसे पहला ग्रश्न यह उठा कि संघ कासाबुबू के 
प्रतिनिधि मण्डल और लुमुम्बा के प्रतिनिधि मण्डल किस को मान्यता दे । २३ नवम्बर, 
१९६० को साधारण सभा ने बहुमत से कासावुबू के प्रतिनिधि मण्डल को मान्यता प्रदान कर 
दी। सभी संघ किसी निर्णय पर पहुँच भी नहीं पाया था कि कांगो में एक नाटक शुरू 


हो गया। 


१६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - 


,. जूडस्वा का सागना :---२७ नवम्बर को छूम॒म्बा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्संप के 
संरक्षण रे इसचाप भाग खड़ा हुआ। ओरियन्टल प्रदेश में अभी भी उसके समर्थकों को संख्या 
काफी थो । अतएवं वह इस प्रदेश की राजघानी स्टेनलीविले पहुँचकर बपना संधर्ण बाते 


रखना चाहता था। किन्ह स्टेनलीविले कै रास्ते में ही कर्मल मोबूतू के सैनिकों ने उन्‍हें पकड़ 
लिया । मोबूव ने यह घोषणा की कि झूमुम्बा पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जायगा । 


सुरक्षा-परिपद्‌ का अ्रस्ताव--इस घटना से कांगो की स्थिति और खतरनाक हो गयी। 
८ दिसम्बर को सुरक्षा-परिषद्‌ ने इस पर विचार करना आरम्भ किया | सोवियत संघ के 
एक प्रस्ताव रखकर यह भांग की कि ल्लुस॒म्बा को तुरत सुक्त किया जाय, भोबृतू की सेनो को 
निरस्त किया जाय, उसके हथियार और आमदनी के स्रोतों का पता लगाने के लिए एशियाई- 
अफ्रिकी राज्यों का एक आयोग बनाया जाय, बवेल्जियनों को कांगो से हटाया जाय हथा 
कांगोली संसद्‌ का अधिवेशन तुरत बुलाया जाय। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ 
के इस न्यायोचित प्रस्ताव को बहुमत से रद्द कर दिया और उसकी जगह एक दूसरा ग्रस्वाव 
उपस्थित किया। इस प्रस्ताव को रूस ने अपना वीटो का प्रयोग करके रद्द कर दिया । जब 
सुरक्षा-परिषद्‌ में इस प्रकार गतिरोध उत्पन्न हो गया तो १७ दिसम्बर को साधारण सभा में 
भारत, थाना, मित्र, इंडोनिश्िया इराक तथा यूगोस्लाबिया ने एक सम्मिलित प्रस्ताव 
उपस्थित किया। इस प्रस्ताव से बेल्मियम को आदेश दिया गया कि वह अपनी सशस् तैना 
कांगी से वापस बुलाये, संयुक्त राष्ट्रसंघ कांगो में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेवारी 
ले, सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा करके संसद्‌ का अधिवेशन बलाया जाय, कीई विदेशी 
सत्ता कांगों में हस्तक्षेप नहीं करे, आदि-आदि। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव की पाप्त कर 
दिया । पर इसके बाद भी कांगों की स्थिति में कोई सन्‍्तोषजनक सुधार नहीं हुआ । 
लूमुस्बा की हृत्या--१५६१ में कांगों की राजनीति में फिर से नाटकीय घटनाएँ घट्मे 
लगीं। १५ जनवरी को कासाबुब्ू ने यह मांग की कि राजेझ्वर दयाल को कांगो से गा 
तावस बुलाया जाय, क्‍योंकि वे संयुक्त राष्ट्र के निष्पक्ष प्रतिनिधि नहों हैं। १ जनवरी की 
प्राधिकृत रूप में कठांगा में यह घोषणा की गयी कि लुझुम्बा एक दिन पहले कटांगा के एक 
थोटे गाँव के निवासियों ढ्ारा मार डाले गये। प्रायः समस्त संसार में इत हत्या की /%4 
भत्तना की गयी लुमुम्बा की हत्या ग्रामवासियों द्वारा की गयी। इस समाचार पर किसी 
ने विश्वास नहीं किया। यह सन्देह किया जा रहा कि इसमें बेल्जियम का पूरा हाथ है। घुसा 
के साथ उसके कई अन्य साधियों की भी हत्या कर दी गयी । ५ 
सुरक्षा-परिपद्‌ का ग्रस्ताव--लुझुम्बा की हत्या एक गम्भीर घढना थीं। इसमें हक 
सन्देह नहीं कि यह साम्राज्यवादी साजिशों का परिणाम था जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के 
महासचिव डाग दैमरशोल्ड की पक्षपातपुर्ण नीति बहुत हद तक जिममेवार थी! अंतएब 
सोवियत संघ ने पुनः यह माँग की कि हैमरशोल्ड अपने पद से हट जायें ।.. १५ जनवरी के 
हैमरशोल्ड ने अपनी स्थिति की स्पष्ट करते हुए पद त्याग करने से इस्कार कर दिया। कॉगो 
की स्थिति दिन ब-दिन खराब होती जा रही थो। २१ जनवरी को सुरक्षा-परिषद्‌ ने शक 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि कांगो में शहत्युद्ध को 
रौकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्रघंघ बल्च का अयोग भी करे | इसके एरव 


संवुक्त राष्ट्र्सघ ३६७ 


बाद संयुक्त राष्ट्र का एक कमान नियत किया गया। आयरलेंड के जेनरल सियन मेकओवन 
सेनाध्यक्ष बनाये गये । भारत मे संयुक्त राष्ट्र को तोन हजार से निक देने का वादा किया । 
जब यह प्रतीत होने लगा कि इस बार संयुन राष्ट्रसंघ कटांगा के चिझद्ध कड़ी कारंवाई करेगा 
हो राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवदेलना करते हुए बेल्जियम ने भी एक बहुत बड़ी सेना कदांगा 
में भ्रेज दी। कटोगा सरकार ने भारतीय फौज के आगमन का कड़ा विरोध किया | ११५ मार्च, 
१९६१ को कांगो में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें वहाँ के तीन मैताओं ( जिसमें शोम्बे 
भी शामिल थे ) ने कांगो के प्रिभिन्न राज्यों का एक महासंघ स्थापित करने का निश्चय 
किया। किन्तु २ ऑप्रल को शोम्वे ने महासंघ में होने से इन्कार कर दिया । जुलाई में 
संयुक्त राष्ट्रसंध के तत्वावधान में कांगोली संसद्‌ का एक अधिवेशन बुलाया गया। इसके दूसरे 
दिन प्रधान मन्त्री जोसेफ इलियो की सरकार ने पद-त्याग कर दिया और २ अगस्त को 
साइरिल घदौला कांगो का प्रधान मन्त्री बनाया गया। इसके बाद से कांगो की केन्द्रीय 
सरकार के प्रति शोम्बे का रख और भी अवशापूर्ण हो गया और संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ 
सहयोग करने से उसने इन्कार कर दिया । ६१ दिपम्बर को संघ ने कर्टायगा सरकार के साथ 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और १३ सितम्बर को कांगा प्रदेश पर नियन्त्रण रखने तथा केन्द्रीय 
कागीली सरकार के अधिकार में उसे लाने के लिए एलिजावेयबिले के सामरिक दृष्टि से महत्त्व- 
पूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया! ब्रिटिश मरकार ने क्टांग्म में संध के इस कार्य की बहुत 
बड़ी निन्‍दा की और इसे अवेध एवं अनुचित बतलाया । ब्रिटिश समाचार-पत्र और बी० बी० 
सी० ने कर्ांगा में अवस्थित भारतीय सौन्य दल के विददद्ध लगादार निनन्‍्दा-भाषण शुरू किया । 
भारतीय सैनिकों द्वारा कर्टाका के नागरिकों पर किये गये तथाकथित अत्याचारों की कहानियाँ 
पचारित की गयीं ! 
हैेमस्शोल्ड की हत्या--इधर छुछ दिनों से, विशेषकर लुसुग्वा की हत्या के वाद से तथा 
सोचषियत संघ की आलोचनाओं से घवड़ाकर महासचिव डाग हैमरशोल्ड कांगो की राजनीमि 
में निष्पक्ष व्यवहार करने लगे थे। कठांगा को केन्द्रीय कॉगोली शासन के अन्दर लाना 
घनकी निश्चित इच्छा हो गयी थी । यह बात अमेरिका और ब्रिटेन को एकदम पसन्द नहीं 
आयी। अतएुव अब साम्नाज्यवादियों द्वारा डाग हैमरशोल्ड का काम तमाम करने का पुयन्त्र 
शुरू हो गया । इस पड्यस्त्र में चेल्जियन सेना के उच्च पदाधिकारी शोम्बे तथा उत्तरी रोडेशिया 
के प्रधान मन्‍्त्री सर राव बेलेन्सकी सम्मिलित ये। सितस्वर के महीने में महासचिव कांगों की 
स्थिति का अध्ययन करने के लिए कांगो गये । उनके वायुयान को पड्यस्त्रका रियों ने मार 
गिराया और उसके सभी सुसाफिर इस दुर्घटना के कारण जलकर खत्म हो गये । इधर कुछ दिनों 
से हैमरशोल्ड शान्ति तथा संघ के समी उच्च सिद्धान्तों के प्रतीक बन गये थे। उनकी हत्या से 
सारे संसार में शोक का वातावरण छा गया । १८ सितम्बर को हो इस घटना पर विचार करने 
के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ की एक बैठक बुल्ायी गद्दी । कांगो में संयुक्त राष्ट्र का उत्तदायिल बहुत 
बढ़ गया था और उसके महासच्चिव ही अब नहीं रहे । चार्टर के द्वारा कोई महासचित्र कै पद की 
व्यवस्था नहीं थी। इसलिए एक नये महासचिव की नियुक्ति अविलम्ब करने की आवश्यकता 
थी। कुछ दिनों के बाद वर्मा के यू थान्त इस पद पर नियक्ति किये गये । 
विराम-सल्धि--हे मरशोल्ड की हत्या से सारे संसार में सनसनी फैल गयी और संयुक्त 
राष्ट्पंध के सदस्य भो समझने लगे कि कांगो में किसी दरह के गह-यद्ध को बन्द करना आाव 
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हे। शोम्बे के विरुद्ध विज्व-व्यापी जनमत तैयार होने लगा था । ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
अब संघ उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा जिसमें अमेरिका और रूस दोनों का समर्थन एस 
प्रा होगा। अतएव शोम्बे ने संयुक्त रा्ट्ंघ से एक समझौता कर लेना ही ठीक समझा । २० 
सितम्बर को कठांगा और संयुक्त राष्ट्रसंघ के बीच युद्ध बन्द करने के निमित्त एक इकरारनामा 
में हस्ताक्षर हुए। लेकिन ३ अक्टूबर को शोम्वे ने राष्ट्रसंध के ऊपर इकशरनामा भंग करने का 
आरोप लगाकर संघ अधिकारियों और क्ांगा के अविनिधियों के बीच समझौते की जो वातबीत 
चल रही थी उसको भंग कर दिया । १३ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों और शौम्ते 
ने अन्तिम रूप से यूद्ध बन्द करने के एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये। लेकिन अब केन्द्रीय 
कांगोली सरकार की बारी थी । उसने इस इकरारनामे को मानने से इन्कार कर दिया जिससे 
संघ और कठांगा को सेना के बीच शद्युतामूलक कार्रवाई फिर से शुरू हो गयी । इस बार 
संघ एक पथक्‌ प्रदेश के रूप में कटांगा के अस्तित्व को सदा के लिए मिटा देने का छू संकेत 
कर चुका था, किन्तु ब्रिटिश सरकार की चाल्तों के कारण उनके समस्त प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। 
ब्रिटिश सरकार की नीति से क्षत्व होकर कटांगा में ब॑युक्त राष्ट्रंध के विशेष प्रतिनिधि डा? 
कीनर ओब्राइन ने पद त्याग कर दिया। संघ द्वारा कांगो में जो जो से निक कार्रवाइयाँ की जा 
रही थी, उनका समर्थन करना तो दूर रहा, ब्रिटिश सरकार खुल्लमखुल्ला शोम्बे सरकार का पं 
ग्रहण कर रही थी । 

कांगो में संयुक्त राष्सघ का धेय समाप्त हो रहा था। शोस्वे के शब्र॒तापूर्ण एव के कारप 

महासचिव को विवश होकर प्रनः सेनिक कार्रवाई करनी पड़ी । इस बार संघ की सेना पूरी 
तैयार थी और बहुत बड़े पैमाने पर सेमिक कारंबाई की गयी । छंध की हैना ने देजी हे बढ़त 
हैए कई स्थानों पर कब्जा कर लिया तथा शोम्बे को भागकर दक्षिण रोडेशिया में शरव लेनी 
पड़ी । अन्त में शोम्बे को भुकना पड़ा और कासाबुबू के प्रसुख से निक गढ़ में आत्म समपण कर 
दिया। इसके बदले में अदौन्ा सरकार द्वारा शोम्बे और उसके अन्य साथियों को क्षमा-दान की 
आश्वासन दिया गया। महासचिव यू थान्त मे क्टांगा के एकीकरण के लिए एक धः पी 
योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है : 

(१) केन्द्रीय प्रशासक आयोग द्वारा क्ांगा प्रान्त प्रशासन का अस्थायी रूप से संचलित। 
इस संकान्ति काल में कटांगा सरकार के सभी अधिकारी अपने-अपने पदों पर काम 
करते रहेंगे । डे 

(२) केन्द्रीय सेना में कटांगा की सेना और सैन्य अधिकारियों का विलयन । 

(३) केन्द्रीय सरकार के विदेशी ब्यापार एवं विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियमों की कछागी 
पर लागू किया जायगा । 

(४) केन्द्रीय सरकार द्वारा कठांगा में बैंक का नियन्त्रण । 

(५) कांगों की केन्द्रीय सरकार की झुद्रा का चलन । कि 

(६) केन्द्रीय सरकार के आर्थिक विशेषताओं की कटाया में नियुक्ति ताकि वे सखूणे द्श 
की आर्थिक प्रगति में योग दे सकें । 

अन्तिम समझौता--फरवरी १६६३ में कांगो की जटिल समस्याओं का समाधान ही 

गया। खंयूक्त राष्ट्ंध के छः यत्रो पस्तावों के आधार पर क्ाँया काँगो कै साथ सम्मिलित कर 
लिया गया यदि क्ांगा को काफी स्थायत्तता मिली । इस समझौता के बाद शोम्बे का प्र 
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पूरी तरह क्षीण हो गया और उन्हें भागवर पेरिस जाना पड़ा । केन्द्रीय सरकार द्वारा कटांगा 
प्रान्त का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि शोम्वे अब किसी तरह सत्ता नहीं प्राप्त कर सके । 
बाद में राष्ट्रपति कासाबुबू ने कांगोलो संसद्‌ को भी भंग कर दिया । 


इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि कांगो में संघ की पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई । 


(४») साइप्रश की समस्या-भृमध्यसागर में स्थित साइप्रश का द्वीप १८७८ से ब्रिटेन 
का एक उपनिवेश था। इस द्वीप के निवासी हुक और यूनानी हैं। यूनानी लोग आर्च॑बिशप 
मकारियास के नेतृत्व में 'इनोसिस” आन्दोलन चला रहे थे, जिसका उद्दे इय साइप्रश को यूनान के 
साथ मिला देना था। इसके विपरीत तुर्क-लोग इस द्वीप को तर्की के अधीन रखना चाहते थे । 
पुनोसिस” आन्दोलन को यूतान का समथन प्राप्त था और हुक लोगों की माँग को हुकीं का । 
उधर ब्रिंटेश इस द्वीप के सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए छोड़ने को सेयार नही था । 
साइप्रश के यूगनियों ने अपने उद्द इप की पूर्ति के लिए वहुत जोर से आन्दोलन चलाया । इयोका 
दल कायम करके साइग्रश में उन्होंने आतंक का राज्य कायम कर दिया । ब्रिटेन इस आन्दोलन 
को दवाता रहा। साइप्रश के प्रइन को लेकर अत्लान्तिक-संगठन में फूट पड़ने लगी । तुकों, 
यूनान और ब्रिटेन तीनों इस संगठन के सदस्य थे और साइप्रश को लेकर तीनों का सम्बन्ध 
खराब होने लगा । संयूक्त राष्ट्रसंघ में भी यह प्ररत गया, पर वह कुछ न कर सका | ब्रिठेन ने 
समझौता के अनेक प्रस्ताव रखे । जब यूनान कोई प्रस्ताव मंजूर करता तो तुकीं उसे नामंजुर कर 
देशा और जब तुककों किसी प्रस्ताव को मंजूर करता तो यूनान नामंजूर कर देता । साइप्रश की 
समस्या में जिच की स्थिति आ गयी । अत्लान्तिक-संगठन में फूट पड़ते देख अमेरिका की चिन्ता 
बढ़ने लगी । अन्त में, उत्तके प्रयास से १९५ फरवरी, १९५६ को लन्दन में साइप्रश के प्रइन पर 
एक समझौता हो गया । इसके अनुसार साइप्रश न यूनान का अंग रहा और न तुर्की का । यह 
स्वतन्त्र गणराज्य! हो गया किन्तु ब्रिटेन के से निक अड्ड वहाँ पृ्व॑बत्‌ बने हुए हैं । 


साइप्रश में तुक॑ और यूनानी दोनों रहते हैं ।। गणतन्त्र का जो संविधान बना एसमें 
इस बात की चेष्टा की गयी कि दोनों सम्प्रदायों के अधिकार सुरक्षित रहें । चूँकि हुर्की अत्लान्विक 
संगठन का सदस्य है इसलिए संविधान के द्वारा तुर्कों को कई तरह के विशेषाधिकार भी दिये गये । 
कुछ महत्त्वपृर्ण बातो पर तुर्की की अनुमति ले लेना संविधान के द्वारा आवश्यक बना दिया गया । 
लेकिन इसके कारण साइप्रश के शासन में गतिरोध उत्पन्न होने लगा । इस स्थिति को खत्म करने 
के उद्दे इम से नवम्बर १६६३ में राष्ट्रपति ने संविधान में संशोधन के लिए एक तरह सूत्नी प्रस्ताव 
रखा। हकीं ने इन प्रस्तावों का घोर विरोध किया क्योकि यदि वे प्रस्ताव मान लिये जाते तो 
साइप्रश की राजधानी निकोशिया में उनकी स्थिति बड़ी हीन हो जाती । अवण्व दिसम्बर 
१६६३ में यूनानो-हुक विरोध एकाएक प्रबल ही गया। साइप्रश की राजधानी निकोशिया में 
तुर्की ने आतंकवादी कार्य आरम्भ कर दिया। बहुत बड़े पेमाने पर दंगे-फसाद शुरू हुए और हु 
दिनों में लगभग दो सौ व्यक्ति मार डाले गये । साइप्रश की पुलिस इन दंगों को रोक नहीं सकी/ 
क्योंकि पुलिस में भी दोनों सम्प्रदाय के सिपाही थे और वे स्वयं आपस में ही संघर्प करने हरी “ 

२, साइप्रश में १०००,००० तुर्क, और ००,००० युनान ई। ० 

२, साइप्रश गणराज्य की अपनो कोई सेना नहीं है । दुलिठ छे सिद्रादिवों की वव्श ही 
१००० के लगभग तुक है। 
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इस हालत में हुकीं और यूनान के संघर्ष की सम्भावना वढ़ गयी । जब स्थिति बिगड़ने लगी तो 
ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव यू-थान्त से अनुरोध किया कि वह कोई कार्रवाई करे 
ताकि शुकीं और यूनान में ०द्ध न छिड़ जाय । मह।सचिव ले० जेनरल पी० एस० शानी (भारत) का 
कुछ सैनिकी के साथ साइप्रश भेजा जिसका काम साइप्रश में शान्ति-व्यवस्था कायम करना था | 
इसी बोच लन्दन में राजनीतिक रमशझैता ४ ल्लिए सम्मेलन का आयोजन ( जनवरी १६६२ ) हुआ 
जिममें तुर्की, यूनान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अने रका तथा साइप्रश के निवासी हक एवं यूनानियों के 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए ! इस सम्मेलन में यह सुझाव रखा गया कि साइप्रश में शान्तिव्यवस्था 
कायम रबने के लिए 'नादो” संगठन की सेना भेजी जाय; पर राष्ट्रपति मका रियोस ने इस प्रस्ताव 
को नामंजूर कर दिया; पर वे संयुक्त राष्ट्रसंध को सेना के लिए तैयार थे । 
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शएू ० श्व॒ ५० 
िपश्न्व्मसन्््थ्च्य्स्न्न्न््कि 






उधर साइप्रश में दोनों सम्प्रदायो के विद्वे प में जरा भी कमी नहीं आयी ओर हिट 


दंगे होते ही रहे। इस हालत में साइप्रश की सरकार इस समस्या को लेकर सुरक्षा परिद्‌ एच! 
सुरक्षा-परिपद्‌ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को यह आदेश दिया कि वह साइपश ० ॥44॥ 
बनाये रखने के लिए एक सेना संगठित करें और ३० जून, १९६५४ तक माइप्रश की शा 
व्यवस्था की जिम्मेवारी इसी सेना पर रहे । इस तरह की एक सेना साइप्रश पहुँच गयी कौर ड्रग 
तरह वहाँ के दंगा को रोकने का प्रयास किया ! 

के बीच पनपोर 


१८ घून, १६६४ को साइप्रश में पुनः एकाएक दुर्क और यूनानियों के हि 
संग्राम छिड़ गया। ३० जून को साइप्रश पर से संयुक्त राष्ट्र छा नियन्त्रण हटने आल हक 
हुर्क लोगों को यह आशंका थो कि ३० जून के बाद साइप्रश के यूनानी उस पर धार न णः 
करेंगे। हुक्की सरकार के प्रचार के कारण साइप्रश छी स्थिति और भी खराब होल हि 
थी । इस स्थिति में साइप्रश की समस्या पर प्रिचार परने के लिए २९ बैतः कम है] 
श॒रक्षा-परिषद्‌ को एक येठक हुई और इस बैठक ने निश्यय किया कि साइमश में ५००७४ 
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कायम रखने के लिए संदुक्त राष्ट्र की सेना २६ सितस्वर, १६६४ तक वही रहे । जुन्ताई १६६४ 
में ब्रिदिश राष्ट्रम्डस का सम्मेलन हुआ (साइप्रश भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है ) और दस सम्मेलन 
में सो साइप्रश की समस्या पर विचार किया गया। लेकिन वहाँ भो काई विशेष सफलना 
नहीं मिलो । 

घ अगस्त १९६४ को हुकों के कुछ हवाई वम-वर्षकों ने साइप्रश की छुछ ग्रीक बस्तियों 
पर हमला कर दिया। हुकों का यह कहना था कि धाइप्रश की सेना उन बस्तियीं की ओर 
जा रही थी जिपर हुर्क लोग निवास करते हैं और उनकी रक्षा के लिए इस सेना का सफाया 
करना आवश्यक था। ऐु््ों को इस से निक कारंबाई फलस्वरूप बहुत-सी बस्तियाँ नष्ट हो गयीं 
और गेकड़ों को छंछपा में लोग मारे गये । 

इस स्थिति पर विचार करने के लिए हस्त हो सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक बुल्लायी गयी । 
यूनान के प्रतिनिधि मे कहा हरि दि दुर्कों वक्काल आक्रमण बन्द नहीं कर देता ता उसका 
सरकार के लिए साइम्श की समस्या में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जायगा। तुर्कों के प्रत्ि- 
निष्िि ने अपने पक्ष में दल्तीलें पेश कीं। अन्त में यह निश्चय हुआ कि परिषद्‌ के अध्यक्ष दानों 
पक्षी से युद्ध बन्द करने को अपोल करें । इगके वाद सुरक्षा-परिपद्‌ ने एक मस्ताव प्रास किया 
जिममें कहा गया था कि (१) परिषद्‌ सभो सम्बद्ध राज्यों से अविलम्ध युद्ध बन्द करने का आदिश 
देतो है, (२) उनसे यह अपील करती है कि साइप्रश में शान्विव्यवस्था कायम करने के लिए वह 
साइप्रश में स्थित संयुक्त राष्ट्र के कमान से सहयोग करें तथा (३) ऐसी कोई कार्यवाह। मे करें 
जिससे स्थिति सग्हलने के बदले बिगड़ जाय । 

सुरक्षा-परिपद्‌ के इस प्रस्ताव को साइप्रश की सरकार ने हुरत मान लिया। हुकीं की 
सरकार ने भी परिपद्‌ के आदेश का पालन करने का ध्राधासन किया। इस प्रकार सुरक्षा 
परिषद्‌ के हस्तक्षेप से भूमष्यमागर में उत्पन्न इस नये अन्तर्रा्ट्रीय संकट का समाधान हो गया 
और साइप्रश पर हुकीं का आक्रमण बन्द हो गया । 

साइप्रश की समस्या के स्थायी समाधान के लिए इसके बाद कई प्रयास किये गये हैं। 
संयुक्त राष्ट्रंध के महासचिव ने यह सुझाव दिया कि समस्या से सम्बद्ध सभी देश आपस में बाता- 
लाप शुरू करें। लेकिन इसके लिए कोई तेयार नहीं हुआ । इसलिए समस्या के समाधान 
का प्रयास हमेशा स्थगित कर दिया जादा है। १९६५ में साइमश में रहने वाली संयुक्त राष्ट्रीय 
सेना को अवधि बढ़ा दी गयी। मार्च १६६५ में संयुक्त राष्ट्रयंघ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने एक 

रिपोर्र पेश की, लेकिन तुर्कों की सरकार ने इसको मानने से इन्कार कर दिया। अतएब 
साइप्रश में गंतिरोध बना हुआ है, लेकिन वहाँ संयक्त राष्ट्रंध की सेना मौजुद है और इसलिए 
किसी आक्रमणात्मक कार्रवाई के प्रारम्भ होने की सम्भावना कम है। इसमें कोई सम्देह नहीं 
कि इस छ्षेत्र में शान्ति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रशंनीय काम किये हैं । साइप्रश में 
आपावकालोन पेना की अवधि कई यार बढ़ायी जा चुकी है। आज भी यह सेना उसके कलह 
ग्रस्त क्षेत्र में तेमात है। लेकिन साइप्रश की समस्या के राजनीतिक धमाधान के लिए अभी तक 
कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया जा सका है। 

(०व) यमन की समस्या--१६ सितम्बर, १६६२ को यमन के अत्याचारी <.१ 
अहमद की मृत्यु होने के उपरान्त २६ सितम्बर को एक क्रान्वि द्वारा राजहन्त की 
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दी गयी और कनल अब्दुल्ला सहलाल के नेतृत्व में क्रान्तिकारी परिषद्‌ ने गणराज्य की स्थापना 
की। इस नई सरकार को रूस एवं मिल्र ने र८ तथा २६ सितम्बर को मान्यता प्रदान कर दी। 
किन्ह राजतन्त्रवादियों की शक्ति पूर्णतः विलुप्त नहों हो पायी थी । उनको अपने पक्ष में करके 
शाहजादे हसन ने सऊदी अरब के जिद्दा नामक स्थान में यमन की निर्वासित सरकार की स्थापना 
की जिसे सऊदी अरब वे जोर्डान का पूरा समर्थन मिला। चूँकि निर्वासित सरकार को इन 
दोनों देशों द्वारा सेनिक एवं श्ध सहायता मिलने की पूर्ण सम्भावना विद्यमान थी ताकि क्राखि- 
कारी गणराज्य सरकार को अपदस्थ किया जा सके, अतः १३ मई को राष्ट्रपति नाधिर ने यह 
घोषणा की कि वे यमन में हस्तक्षेप को वर्दाइत नहीं करेंगे । 


उपय्‌ 'क्त दोनीं यमनी सरकारों में एक-दूसरे को समाप्त करने की कूटनीतिक एवं सामरिक 
तेयारियाँ चल रही थीं कि इसी मध्य यह समाचार आया कि यमन के स्वर्गीय शासक इमाझ 
अहमद का उत्तराधिकारी इमाम मुहम्मद जीवित है जो २६ सितम्बर की क्रान्ति में राजमहंल हे 
बच निकला था । अब तक समझा यही जाता था कि वह मारा जा चुका था और ध्वस्त मद 
के मलबे में दव गया था । जब निर्वासित सरकार के अध्यक्ष हसन को यह पता चला वो छमसे 
प्रकट होने पर इमाम सुहम्मद को (जो रिश्ते में हसन का चाचा लगता था) शासन-सत्ता तो 
दी और स्वयं उसकी आज्ञा से प्रधानमन्त्री बन गया | 
अब घटनाओं ने एक खूनी मोड़ लिया । अक्टूबर समाप्त होते-होते राजतन्त्रवादिये व 
गणतन्त्रबादियों में भीषण संघर्प ही गया । सऊदी अरब जन-धन व शर्तों से राजतस्ववादियों 
की सहायता करने लगा और उधर मिस्र (सथुक्त अरब गणराज्य) ने गणराज्य वाली यमनी सरकार 
को सहायतार्थ दस हजार से भी, अधिक सैनिक युद्ध में झोक दिये । इस प्रकार यह युद्ध वरन 
का गृहयुद्ध न रह कर अब अरब राज्यों के युद्ध का रूप धारण करने लगा जिससे स्थिति अत्ग्त 
गम्भोर हो गयी । 
यमन का युद्ध कही और अधिक भयावह रूप न घर लें, इससे आशंकित 
राष्ट्रमंघ द्वारा हस्तक्षेप किया गया । १४ मार्च १६६३ को संघ की ओर से राल्फ 
की जाँच के लिए यमन भेजे गये । डा० बच ने यमनो गणराज्य के राष्ट्रपति सल्शाल से मुता- 
कात को और यद्धग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। तत्यइचात्‌ वे काहिरा में राष्पति नासिर से 
मिल्ले । उन्होंने दोनो पक्षों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे यमन के याहयुद्ध में भेगे सो 
अपने मे निकों को वापस बुला लें और समस्या का शान्तिपर्ण तरीके से हल पोजने में रहा 
हों। डा० बु'च के प्रयास सफल हुए । २० मार्च को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने स्यूयाक 
बताया कि राष्ट्रपति सासिर ने अपने लगमग पीस हमार से नितों को इस शत पर यमन हु 
वापस बुला लेना गान लिया है कि यमन की स्थलोय स॑:माओं से कोई दूसरा देश भी सेनिक रा 
अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री नहीं पहुँचायेगा । 
इस प्रकार तंयूक्त राष्ट्ररंघ के प्रयागों के फलस्वरूप बाहा शक्ति 
अपनी रोनाएँ हटाना आरम्म बर दी और यमन में शान्ति स्थापित हो सयो। दिख 
(580) वियननास की समस्या--१९७४ के जेनेवा समझता के अदुगार पा 
दो भागों में बेंट गया--छत्तरों वियतनाम यौर दक्षियों सियतशाम। छत्तर में सारा: 


हि टी प्रभाष हद 
स्पपस्था कायम हुई और दक्षिण में एस गेर साम्यवादी व्यवस्था जहाँ अमरीयी प्भाष ई0 


होकर संयुक्त 
बुच ते यों 


ल्‍ब की: 
या ने यमन सो घी भरे 


स्‍ 
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से कायम हुआ। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि दोनों वियतनामों में कभी मेलगोल नही 
हो। शुरू से ही वे एक दूसरे के मिटाने की चेष्टा करते रहे और इस कारण इसी क्षेत्र में कभी 
पूर्ण शान्ति नहीं रही। लेकिन वियतनाम था उसके निकटवर्ती लाओस के छपद्रव कभी संयुक्त 
राष्ट्रघंघ के विचाराथ पेश नहीं फ्िये गये क्योंकि जेनेवा समझौते के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण आयोग की स्थापना हुई थी जो हिन्द चौन की समस्याओं को सुलझाने का यत्न करती 
रहती थी । 

अगस्व श६६४ में वियतनाम की स्थिति एकाएक भयंकर ही गयी । ५ अगस्त को 
अमरीकी पिमानों ने एकाएक उत्तरी वियतनाम के कुछ से निक अड्डो, जो टानकिन की खाड़ी के 
सटे स्थित थे; पर धावा बोल दिया ! संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने एक टेलीविजन ब्राडकास्ट में 
कहा कि उत्तरी वियतनाम टानक्िन की खाड़ी में गएल लगानेवाले जहाजी पर यदा-कदा आक्रमण 
करता रहता है और यह स्थिति अब इतनी असझ्य हो गयो है कि अमेरिका कार्यवाही करने से बाज 
नहीं आ सकता । आत्मरक्षा के नाम पर अमेरिका ने अपने आक्रामक कारबाई को उचित बतलाया | 
साथ ही, अपने थाक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिपद्‌ में अपील भी 
कर दी । इस प्रकार हिन्द चीन की समस्या का एक पहलू पहले-पहल संयुक्त राष्ट्रतंघ के सामने 
पेश हुआ । 

७ अगस्त १६६४ को सुरक्षा परिषद्‌ ने यह निश्चय किया कि समस्या पर विचार शुरू 
करने के पृ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी बियतनाम दोनों को परिषद्‌ की बेठक बुलाया जाय! 
लेकिन उत्तरी वियतनाम ने परिषद्‌ के निमन्‍्त्रण को अस्वीकार कर दिया। इस स्थिति में सुरक्षा 
परिषद्‌ वियतनाम के सम्बन्ध में कुछ न कर सकी और तब से लेकर अभ्रेरिका वहाँ मनमानी 
सेमिक कारबाई करता रहा । अमेरिका ने केवल वायटकांग छापामारों के खिलाफ ही काम नहीं 
किया, वरन्‌ छत्तरी वियतनाम पर भी यदा-कदा आक्रमण करना शुरू किया । सम्पूर्ण १६६५ में 
अमेरिका की भडकानेवाली कार्रवाई हीती रही । संसार के लोकमत ने इसका बडा कड़ा विरोध 
किया, लेकिन इत्तका कोई परिणाम दृष्टियोचर नहीं हुआ । उधर युद्ध के मेदान में कम्यु निस्टों ने 
अमेरिका का वडा-कडा प्रतिरोध किया । अन्त में संसार के लोक्मत के प्रभाव तथा विरोधी दक्ष 
के सैनिक प्रतिरोध से बाध्य होकर अमेरिका को यह घोषणा करनी पड़ी कि वह १६६५ के 
क्रिस्सस से इस आशा पर उत्तरी वियतनाम के खिलाफ गौलावारी बन्द करता है कि कम्यनिस्ट 
लोग भी युद्ध बन्द कर देंगे। लेकिन वियवनामी कम्य निस्टों को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हुआ 
और यदा-कदा उनके छिठपुट हमले होते रहे । इस हालत में तैंतीस दिनों के बाद संयूक्त राज्य 
अमेरिका ने ३१ जनवरी, १६६६ से पुनः उत्तरी वियतनाम के महत्त्वपृण स्थलों पर गोलाबारी 
शुरू कर दी | 

सुरक्षा-परिपद्‌ में वियतनाम का प्रश्न--संयुक्त राज्य अमेरिका यह जानताथा कि 
उसकी इस कारंवाई का सारा संसार विरोध करेगा । अवएब अपने को निर्दोष सिद्ध करने के 
उद्देश्य से उतने वियतनाम की समस्या को पुनः सुरक्षा परिषद्‌ में छठाने का निश्चय किया । प्रचार 
के शिवा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। संयुक्त राष्ट्रघंध में अमरीकी प्रतिनिधि थ्ार्थर 
गोल्डवर्ग ने सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा वियतनाम की स्थिति पर विचार करने की माँय की । परिषद्‌ 

की बैठक के पहले ही उत्तरी वियतनाम की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बह इस समस्या 
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के सम्बन्ध में संयुक्त रा्टतंघ से सहयोग करने के लिए कतई तेयार नहों है और यह संघ के किछौ 
प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है । 

£ फरवरी, १६६६ को इस समस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिपद्‌ को बेठक 
हुईं। अमरीकी प्रतिनिधि गोल्डवर्ग ने परिषद्‌ से अनुरोध क्रिया कि पह एक वियतनाम शान्ति 
सम्मेलन की व्यवस्था करे तथा छत्तरी ओर दक्षिणी वियतनाम की प्रत्तिनिधियों को सुरक्षा-परिषद्‌ 
की बेठक में भाग लेने के लिए बुलाया जाय । अमेरिका के इस प्रस्ताव का सोवियत पंथ वया 
फ्रांस ने विरोध किया । सोवियत प्रतिनिधि ने इस बात पर आपत्ति की कि अमेरिका सृरक्षा* 
परिषद्‌ के मत को प्रचारात्मक कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है। छनका कहनाथा कि 
वियतनाम समस्या को जेनेवा सममौता के अनुसार मुल्तझाना ठीक होगा। सोविषत प्रतिनिषि 
ने अमरीकी बमवारी की थालोचना की और कष्ठा कि अमेरिका वियतनाम में आग के साथ खेल 
रहा है। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने भी वियतनाम में संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का विरोध किया। 
उसका कहना था कि जय इस समस्या से सम्बद्ध दो राष्ट्रों ( चीन और उत्तरी वियतनाम ) का 
संयुक्त राष्ट्रसंप में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस हालत में संघ को इस पर विचार करने का 
कोई अधिकार नहीं है। क्रांस और सोवियत संघ के अतिरिक्त परिषद्‌ के कुध् अन्य सदस्यों ने 
भी अमरीकी प्रस्ताव का विरोध किया । 

इस हालत में परिषद्‌ में मौ आवश्यक वोटों के अभाव में यह भी निर्षय नहीं ही स्का 
कि वियतनाम की समस्या पर सुरक्षा-परियद्‌ बहस करे। २ फरवरी को सुरक्ष्ग-परिषद्‌ ने बेठक 
को स्थगित कर दिया । विय्दनाम की समस्या पर परिषद्‌ कोई कार्यवाहो नहों कर की रे 
अच्छा होता यदि परिषद्‌ दोनों पक्षों को हमले और जवाबी हमले तथा भड़कानेवाली कार्रवाइयाँ 
करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाती जिससे की आग और न बढ़े । 


“०पात) क्यूबा का प्रश्न--व्यूबा मध्य अमेरिका में वेस्ट इण्डोज का सबसे बड़ा टाई है। 
बहाँ अमेरिका-समर्थक सरकार को एक क्रान्ति द्वारा फिडेल कास्ट्रो ने २ घन, १६५६ को 
उख्बाड फेंका और अपनी रूस समर्थक सरकार को स्थापना कर दी । ३ सितम्बः १६६२ में रूस 
ने घोषणा को कि रूस ने बयूबा को शब्धास्त्रों कौ सहायता देना स्वीकार कर लिया है बाकि वह 
साम्ाज्यवादियों के संकट से अपने देश की रक्षा कर सके । ४ सितम्बर को अमेरिकन राष्ट्र 
कैनेडी ने कहा कि रूस द्वारा वयूबा को पत्चौस सौ मील तक मार करने वाले विमानभेदी मक्षेपपाई 
एसं १००० मोल तक प्रक्षेपणाद्ध फेकने वाली पनडुब्व्रियोँ आदि दी गयी हैं जिससे उनके राह की 
सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अवदूबर में राष्ट्रपव ने आरोप लगाया कि पा 
में सुरक्षा सेनिक सहायता से प्रक्षेपणात्र छोड़ने वाले शक्तिशाली अड्डे स्थापित किये जा रहे 
और अब क्यूबा की सामुद्रिक नाकेबन्दी की जायगी ताकि इन अड्डों को आणबिक शो ऐ 
सुसज्जित करने वाली सामग्री क्यूबा न पहुँच सके । 

उपरोक्त घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति केनेडी ने क्यूबा का यह मामला घुरह्ा-पर्रिरद मी 
और अमेरिकन राज्यों के संघ में भेजा तथा यह घोषणा की कि क्यूबा जाने वाले आना 
शर्तों से लदे जहाजों को वापिस लौटा दिया जायगा। शर्टरपति की इस घोषणा ने का 
अन्तर्राष््रीय संकट उत्मन्न कर दिया क्योंकि यह रूस जेसी महाशक्ति को खुली चेतावनी गे ५ 
बह कास्ट्रो सरकार को सेनिक सहायता न पहुँचाये । 


डा 
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पधोष॑षा के अनुरूप अम्रेरिका द्वारा २४ अक्टूबर, १६६२ की थयूत्रा की घेरावन्दों लागू 
कर दो गपी । संकट की गम्भीरता अगुमत्र करते हुए संयुक्त राष्र के महसन्िय ने इसी दिन रूसी 
प्रधानमन्त्री भी सू रुचेत यौर थमेरिका के राष्ट्रवि थो केनेडी को पत्र लिखा। एन्‍्होंने अमेरिका 
से यह अनुरोध किया कि बह दो सप्ताह तक जलयानों की तलाशी लेने की कार्यवाही स्थगित 
रखे। रूसी अधानमस्त्री से यह अनुरोध किया गया कि इस अवधि में रूस कोई प्रक्षेपणाय या 
आप्विक अस्त क्यूबां ने भेगे। पत्र लिएने के पश्चात्‌ महासचिय दोनों पक्षों के मध्य 
गमकौता कराने को श्षपक रूप से प्रथलशोल हो गये । संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में भाषण 
करते हुए उन्होंने बयूवा में प्रश्षेष्यार अड्डों के विकास बे निर्माण को हरत्त रोक देने का 
समर्थन फिया । 


३० अबडूबर को महासचिव इसी सिलसिले में स्वयं बयूवा गये और 6न्होंने बयूबा सरकार 
के महत्त्यपूर्ण सदस्यों से संयुक्त राष्ट्रमंघीय परयवेश्ञकों द्वारा निरीक्षण किये जाने के बारे में सलाह" 
मशपिरा किया । महासचिय के प्रयलों के फलस्वरूप वातावरण में सुधार होने और तनाव कम 
होने में पूरो सहायता मिली और ३० अव्टूथर को हो खू इचेव ने घोषणा की कि वे क्यूबा से सभी 
प्रक्षें पपाद और आकगपात्मक शब्याय हटाने को सहमत हैं. और द्वीप पर रिथित सभी आक्रामक 
श्रद्टों को संयुक्त राष्ट्रतंध की देखरेय में तोड़ दिया जाथगा । 

तत्पश्चात्‌ संघ के पर्यवेक्षकीं को देखरेख में सोवियत आक्रमपात्मक शस्रा-शर्यों को बयूबा 
से हटाने फा काये सन्‍्वीपजनक गति से पृर्ण हो गया और संध ने एक बार प्रनः विश्व को युद्ध के 
कगार से वापस लोटा लाने में महत्त्प्रर्ण भूमिका अदा को । 

(/०प५) दक्षिण रोडेशिया की समस्था--अफ्रिका में प्रजातिवाद का एक अन्य अखाड़ा 
दक्षिण रोडेशिया है। वहाँ झ्ेत अल्यरझयक यूरोपीय बहुसंययक आअफ्रिकी निवासियों पर शासन 
कर रहे हैं ओर उन पर घोर यत््माचार हो रहा है। यह देश ब्रिटेन के मातहत में ७न्नोसवीं 
शताब्दी में ही कला गया । १६५३ में इसको आन्वरिक मामले में स्वायत्तता मिली और १९६४ 
से इसके प्रधान मन्त्री इआन स्मिथ निरन्तर यह प्रयास करते थे कि दक्षिण रोडेशियां पूर्ण स्वत 
हो जाय! लेकिन दक्षिण रोडेशिया को [र्ण स्वतन्त्र करने में कुछ कठिनाइयाँ थीं ।. स्वतन्त्रता 
के पूर्व यहाँ के मूल निवासियों को खेत थत्याचार से रक्षा के लिए कोई व्यवस्था करना आवश्यक 
था। इसका एक मात्र उपाय यह था कि दक्षिण रोडेशिया के सभी निवात्तियों को मताधिकार 
का समान अधिफार ये दिया जाय । लेकिन अल्पसंख्यक यूरोपीय इस तरह की किसी व्यवस्था 
का समर्थन करने को तेयार ने ये, क्योंकि ऐसा हो जाने से उसकी अभधुसत्ता समाप्त ही जाती । 

१६५३ से ही दक्षिण रोडेशिया की सरकार पर शत यूरोपीयों ने कब्जा कर लिया था और जब 
वहाँ के अफ्रिकी निवासी अएने अधिकारों की मांग करने लगे तो यूरोपीयों की ओर से यह प्रयास 
होने लगा कि दक्षिण रोडेशिया ब्रिटेन के प्रशुत्त से एकतरफ़ी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे । 
इस तरह की कोई कार्यवाही विद्रोह माना जाता । अतएब इथानस्मिथ की सरकार ने समझौता 
करके स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयास किया । लेकिन जब इसमें उसको सफलता नहीं मिली 
तो ११ नवम्बर, १६६५ को उसने एकतरफी स्वतन्त्रता का एलान कर दिया! 

दक्षिण रोडेशिया द्वारा. स्वतन्त्रता का इस वरह एलान किये जाने से संसार के समक्ष एक 
सहान्‌ संकट उपस्थित हो गया! यह सम्भव नहीं था कि उस देश के बहुसंखयक अभ्रिकी चुपचाप 
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के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रतंघ से सहयोग करने के लिए कतई तेयार नहीं है और वह संघ के किए 
प्रस्ताव को मानने के लिए तेयार नहीं है । 

₹ फरवरी, १६६६ को इस समस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा-्परिषद्‌ की बेठक 
हुईं। अमरीकी प्रतिनिधि गोल्डबर्ग ने परिषद्‌ से अनुरोध किया कि पह एक वियतनाम शास्ति 
सम्मेलन की व्यवस्था करे तथा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की प्रतिनिधियों को सुरक्षायरिप्‌ 
की बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जाय । बमैरिका के इस प्रस्ताव का सोवियत एंघ तथा 
फ्रांस ने विरीध किया । सोवियत प्रतिनिधि ने इस बात पर आपत्ति की कि अमेरिका सुर्षा* 
परिषद्‌ के मत को प्रचाशत्मक कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है। उनका कहना या कि 
वियतनाम समस्या को जेनेवा सममौता के अनुसार सुलझाना ठीक होगा। सोवियत प्रतितिधि 
ने अमरीकी बमबारी की आलोचना की और कहा कि अमेरिका वियतनाम में आग के साथ बेल 
रहा है। फ्रांसोसी प्रतिनिधि ने भी वियतनाम में संयुक्त राष्ट्ररंप के हस्तक्षेप का विरोध किया। 
उसका कहना या कि जब इस समस्या से सम्बद्ध दी राष्ट्रों ( चीन और छत्तरी वियतनाम ) की 
संयुक्त राष्ट्संघ में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस हालत में संघ को इस पर विचार करने का 
कोई अधिकार नहीं है। क्रॉस और सोवियत संघ के अतिरिक्त परिषद्‌ के कुछ अन्य सेस्‍पी ने 
भी अमरीकी प्रस्ताव का विरोध किया । 


इस हालत में परिषद्‌ में नी आवश्यक वोटों के अभाव में यह भी निर्णय नहीं हो हा 
कि वियतनाम की समस्या पर सुरक्षा-परिषद्‌ बहस करे । २ फरवरी को सुरक्षानमरिपद्‌ ने बेठके 
को स्थगित कर दिया। वियतनाम की समस्या पर परिषद्‌ कोई कार्यवाही नहों कर हकी 
अच्छा होता यदि परिषद्‌ दोनों पक्षों को हमले और जवावी हमले तथा भड़कानेवाली कारवाशय 
करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाती जिससे की आग और न बढ़े । 


“०थयो) क्यूवा का प्रश्न--क्यूबा मध्य अमेरिका में वेस्ट इण्डीज का सकते बढ़ा टाई है। 
वहाँ अमेरिका-समर्थक सरकार को एक क्रान्ति द्वारा फिडेल कास्ट्रो ने २ जून, (६५६ 
उखाड़ फेंका और अपनी रूस समर्थक सरकार की स्थापना कर दी ।. ३ सितम्बछ १६६२ मं रू 
ने घोषणा की कि रूस ने क्यूबा को शब्यास्त्रो की सहायता देना स्वीकार कर लिया है ताकि के 
माम्राज्यवादियों के संकट से अपने देश की रक्षा कर सके । ४ सितम्बर को अमेरिकन राष्ट्र ' 
केनेडो ने कहा कि रूस द्वारा कयूबा को पत्चीस सौ मील हक मार करने वाले विमानभेदी 22 
एच १००० मोल तक प्रश्षेपणात फेकने बाली पनहुब्बियाँ आदि दी गयी हैं जिससे उनके राह * 
सुरक्षा को गम्भीर खतरा प्रेदा हो गया है। अक्टूबर में राष्ट्रपति ने थारोप लगाया कि व 
में चुरक्षा सेनिक सहायता से प्र्षेपयाश्र छोड़ने वाले शक्तिशाली अड्डे स्थापित किये जी 00 है 
और व क्यूबा की सासुद्रिक माकेबन्दी की जायगी ताकि इन थरट्टों को आपविक श 
सुसब्जित करने वाली सामग्री क्यूबा न पहुँच सके । श्र 

उपरीक्त घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति कैंनेडी ने क्यूदा का यह मामला सुरक्षायपरिय 
और अमेरिकन रास्यों के संघर में सेजा तया यह घोषणा की कि व्यूबा जाने वाले हि 
शर्तों से लदे जहाजों को वापिस लौटा दिया जायगा। राष्ट्रपति की इस घोषणा नै प 
अन्तर्राष्ट्रीय खेकट एतन्न कर दिया क्योंकि यह रूस जैसी महाशक्ति को खुली चेतावनी मं 
बह कास्ट्रो सरकार को सेनिक सहायता न पहुँचाये । 


पर 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ड्र७५ 

घोषणा के अनुरूप अमेरिका द्वारा २४ अक्टूबर, १६६२ को बयूतरा की घेराबन्दी लागू 

कर दी गयी । संकट की गम्भीरता थनुमत्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महतचिव ने इसी दिन रूसी 

प्रघानमन्त्री भी यू रचेव और अमेरिका के राष्ट्रपति भी केनेडी को पत्र लिखा। उन्होंने अमेरिका 

से यह अनुरोध किया कि वह दो सप्ताह तक जलयानों की तलाशो लेने की कार्यवाही स्थगित 

रखे। रूसी प्रधानमन्त्री से यह अनुरोध किया गया कि इस अवधि में रूस कोई प्रक्षेपणास्र था 

आपबिक अदा क्‍्यूबा न भेजे। पत्र लिखने के पश्चात महासचिव दोनों पक्षों के मध्य 

सममौता कराने को अथक रूप से प्रयलशोल हो गये । संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में भाषण 

करते हुए. उन्‍होंने क्‍्यूबा में प्रक्षेपणा् अ्टों के विकास व निर्माण को हरन्त रोक देने का 
समर्थन किया ) 


३० अवद्ूबर फो महासचित्र इसी सिलसिले में स्वयं कयूवा गये ओर उन्होंने वयूबा सरकार 
के महत्त्वपूर्ण सदस्यों से संयुक्त राष्ट्रधंधीय पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाने के बारे में सलाह 
मशविरा किया । महासचिव के प्रयततों के फलस्वरूप वातावरण में सुधार होने और तनाव कम 
होने में पूरी सहायता मिली और ३१० अक्टूबर को ही खू इचेव ने घोषणा की कि वे बयूबा से सभी 
प्रक्षे पणाय्य और आक्रमणात्मक शब्याय् हटाने को सहमत हैं और द्वीप पर स्थित सभी आक्रामक 
बड्डों को संयुक्त राष्ुतंघ की देखरेख में तोड़ दिया जायंगा । 

तत्पश्चात्‌ संघ के पर्यवेक्षकों की देख-रेख में सोवियत आक्रमणात्मक शद्रा-शर्यों की क्यूबा 
से हटाने का कार्य सन्‍्तोषजनक गति से पूर्ण हो गया और संघ ने एक बार पुनः विश्व को युद्ध के 
कगार से वापत्त लोटा लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका थदा की । 

(००४५) दक्षिण रोडेशिया की ससस्या--अफ्रिका में प्रजातिवाद का एक अन्य अखाड़ा 
दक्षिण रोडेशिया है। वहाँ खेत अल्पसंख्यक यूरोपीय बहुसंखयक अफ्रिकी निवासियों पर शासन 
कर रहे हैं और उन पर घोर अत्याचार हो रहा है। यह देश ब्रिटेन के मातहत में छन्नीसवीं 
शताब्दी में ही चला गया । १६५३ में इसको आन्वरिक मामले में स्वायतता मिली और १९६४ 
से इसके प्रधान मन्‍्त्री इआन स्मिथ निरन्तर यह ग्रयात्त करते थे कि दक्षिण रोडेशिया पूर्ण स्वृतत्त्र 
हो जाय । लेकिन दक्षिण रोडेशिया को पृ्ण स्वतन्त्र करने में कुछ कठिनाइयोँ थीं। स्वतन्त्रवा 
के पूर्व यहाँ के मूल निवासियों की खेत अत्याचार से रक्षा के लिए कोई व्यवस्था करमा आवश्यक 

था। इसका एक मात्र उपाय यह था कि दक्षिण रोडेशिया के सभी निवासियों को मताधिकार 
का समान झधिफार दे दिया जान ) लेकिन अल्पसंख्यक यूरोपीय इस तरह की किसी व्यवस्था 
का समर्थन करने को तयार न थे, क्योंकि ऐसा हो जाने से उसकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती । 
१६५३ से ही दक्षिण रोडेशिया की सरकार पर इवेत यूरोमीयों ने कब्जा कर लिया था और जब 
वहाँ के अफ्रिकी निवासी अपने अधिकारों की मांग करने लगे तो यूरोपीयों की और से यह प्रयास 
होने लगा कि दक्षिण रोडेशिया ब्रिटेन के अभ्ृत्त से एकत्तरफी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे । 
इस तरह की कोई कार्यवाही विद्रोह माना जाता । अतएवं इआनस्मिय की सरकार ने समझोगा 
करके स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयास किया ) लेकिन जब इसमें उसकी सफलता नहीं मिली 
तो १३ नवम्बर, १६६५ को उसने एकत्तरफी स्वतन्त्रता का एलान कर दिया । 
दक्षिण रोडेशिया हारा. स्वतन्त्रता का इस तरह एलान किये जाने से संसार के समक्ष एक 
महान संकट उपस्थित हो गया। यह सम्मव नही था कि उस देश के बहुसंब्यक अफ्रिको चुमचाप 


- रै७६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


बेत अत्याचारों को सहन करते रहे । इसके अतिरिक्त इस बात का भी खतरा था कि पड़ोस कै 
अफ्रिक्री राज्य अपने रोडेशियाई बन्‍्धुओ की सहायता के लिए कदम छठावें | इसका महलव होते 
दक्षिण रोडेशिया की सरकार तथा अफ्रिकी देशों के बीच युद्ध । इस प्रकार एकतरफो स्वृतन्त्रत 
की घोषणा ने जिन परिस्थितियों को उत्पन्न किया उनमें एक युद्ध की सम्भावना दीखने लगी । इसमें 
ब्रिडिश सरकार का पार्ट बड़ा ही निन्‍्दनीय था। एसे हुरत स्मिथ-सरकार के खिलाफ शैनिक 
कार्रवाई करनी चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहों किया । इस कारण विज्व का लोकमर 
बड़ा विश्लब्ध था । 

इस हालत में अपने कार्यों पर पर्दा डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा-परिपद्‌ े 
अनुरोध किया कि वह दक्षिण रोडेशिया सरकार द्वारा एकतरफी स्वतन्त्रता को घोषपा से उसके 
परिस्थिति पर विचार करे। इसी तरह की मांग कई एशियाई-अफ्रिकी देशों की ओर ऐ 
भी की गयी । 


(२ नवम्बर, १६६५ को सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक दक्षिण रोडेशिया की समस्या पर विधार 
करने के लिए हुईं। परिषद्‌ ने दक्षिण अफ्रिका, पृतंगाल और भारव को कार्यवाही में भाग लेने 
के लिए विशेष आसम्त्रण भेजा, लेकिन दक्षिण अफ्रिका तथा पुर्तगाल ने इसमें भाग लेने से इलार 
कर दिया । परिषद्‌ में भाषण देते हुए ब्रिटिश विदेश मन्त्री माइकेल स्टुअर्ट ने स्मिथ सरकार वी 
कार्रवाई की निन्‍दा की और संयुक्त राष्ट्रसंध के सभी सदस्यो से अनुरोध किया कि वे स्मिक रेस्‍कीए 
के विद्रोह को दवाने में ब्रिटिश सरकार को सहायता करें तथा दक्षिण रोडेशिया सरकार को 
किसी प्रकार की मदद नहीं दें । 


ब्रिटिश विदेश मन्‍्त्री के इस भाषण ने स्पष्ट कर दिया कि उसमें नेकनियती का ४ 
: अमाव था और उसका उद्देश्य संसार को केवल घोखा देना था ! ब्रिटेन को स्मिथ सरकार के 
कार्रवाई को विद्रोह मानना चाहिए था और उसे कुब्लने के लिए से निक कारवाई करनी 0 
थी। लेकिन इस तरह के किसो कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया ! ब्रिटिश बिदेश मंत्र 
ने दक्षिण रोडे शिया के खिलाफ प्रतिवन्‍्ध लगाने का भी सुझाव दिया, लेकिन तेक्ष पर प्रतिकर 
लगाने की कोई चर्चा नहीं को गयी। बाद में परिषद्‌ ने जोर्डान के एक प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया। इस प्रस्ताव में कहा था कि “सुरक्षा-परिषद्‌ दक्षिण रोडेशिया की कर 
प्रजातिवादी सरकार को एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा की निन्‍दा करती है तया हे है 
सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे इस अवैध सरकार को मान्यत्वा प्रदान न करें तथा उसके ४ 
किसी भ्रकार का सम्बन्ध नहीं रखें ।” यह प्रस्ताव परिषद्‌ में निर्विरोध स्थीकार कर लिया है ः 
लेकिन फ्रांस ने मतदान में हिस्सा इसलिए महीं लिया कि वह दक्षिण रोडेशिया की उमष्या हि 
“ब्रिदेन की थान्तरिक समस्या” मानता या। फ़िर भी झा ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
स्मिथ सरकार के कार्य की निन्‍्दा करता है। ढ का 
२३ नवम्बर को इस सभस्या पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिपद्‌ की आम 
बुलायी गयी। इसमें ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्रसंध के सभी पक कद 
ब्रिटिश सरकार को स्मिथ सरकार -के विद्रोह को दबाने में हर तरह की मदद करें । इस 2 
में संघ के छ्त्तीस अफ्रिकी सदस्यो की ओर से आइवरी कौस्ट ने एक अस्ताव रखा गिवका कि 
स्मिथ सरकार के विद्रोह को कुचलने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रभघीय सेना का निति ह 


है. हु 
संयुक्त राष्ट्रवंघ ३७७ 


* थे। इस अस्ताव में स्मिथ-सरकार के खिलाफ सेनिक कारबाई पर विशेष बल दिया गया 
था! लेकिन परिषद्‌ किसी प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं कर सकी और १६ नवम्बर, १६६७५ को 
उसकी बेठक स्थगित कर दी गयी । २० नवम्बर को सुरक्षा परिषद्‌ ने पुनः इस समस्या पर 
विचार किया। दक्षिण रीडेशिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिवन्ध लगाने का निर्णय किया गया 
और यह निश्चित हुआ कि तेल का निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया जाय | यह समझा गया कि 
पैल के अभाव में स्मिथ की मरकार संकट में पड़ जायगी और उसके दुराग्रह का अस्त हो 
जायगा | लेकिन अभी तक स्मिथ सरकार के अन्त का कोई आसार नहीं दिखाई पड रहा है 
और निष्कर्ष के रूप में यही कहना पड़ता है कि दक्षिण शेडेशिया के झ्लेत अल्पसंख्यक सरकार 
के अत्याचार से बहुसंखयक अफ्रिकियों की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्रसघ पृर्णतया असफल 
रहा है। 

(००४) डोमीनिकन गणराज्य में अमरीकी हस्तक्षेप--२५ अप्रिल, १६६५ को लैटिन 
अमेरिका के एक छोटे से देश डोमीमिकन गणराज्य में गह-युद्ध छिड़ गया, विद्वोहियों ने'संयुक्त राज्य 
अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शासन पर अधिकार जमा लिया । 
क्रानि कारियों को सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की विरोधी थी और इसलिए अपने पड़ोस में 
एक ऐसी सरकार की स्थापना अमेरिका नहीं देख सकता था । उसने इस यह-युद्ध में हस्तक्षेप 
करके विद्रोही सरकार को कुचलने का निश्चय किया और डोमीनिकन गणराण्य में बसे हुए 
अमरीकी नागरिकों की रक्षा के नाम पर अमरीकी रारकार ने बहाँ एक विशाल सेमा रवाना कर 
दिया । गणराज्य की जनता ने अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध किया और छसके विरुद्ध 
खुला विद्रोह कर दिया । 


सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्यवाही का विरोध किया और १ भई को सुरक्षा 
परिषद्‌ से अनुरोध किया कि वह हस्तक्षेप करके डोमीनिकन गणराज्य में अमरीकी आक्रमण 
को बन्द कराये । ४ मई को परिषद की बेठक हुईं। अमरीकी प्रतिनिधि अदलाई स्टोवैनसन ने 
कहा कि गणराज्य में यड़बड़ी के मूल में व म्युनिस्ट है और अमेरिका ने अमेरीकी नागरिकों के रक्षार्े 
सेना भेजा है। सोवियत प्रतिनिधि ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि अमरीकी नागरिकों की रक्षा 
का प्रइन एक निरा बहाना है और अमेरिका गणराज्य में आक्रमण का नग्न नृत्य कर रहा है। 
इसी बीच अमरीकी राज्यों के संगठन के प्रयास से गहन्युद्ध कुछ समय के लिए बन्द हो गया। 
१४ मई की सुरक्षा परिषद्‌ की दूसरी बेठक हुई और स्वेसम्मत से यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रसंध 
डोमोमिकन गणराज्य की स्थिति का अध्ययन करने ने लिए एक पर्यवेक्षक भेजे! पर्यवेक्षक ने 
अपनी रिपोर्ट में गणराज्य की स्थिति को चिन्ताजनक बताया । 

२३ मई को संयुक्त राज्य अमेरिका और लेटिन अमेरिका के चार राज्यों ने मिलकर एक 
अन्तर अमरीकी शान्ति सेना का संगठत किया बौर अमरीकी राज्यों के संगठन (089) 
मे इस सेना को यह अधिकार दिया कि वह डोमीनिकन गणराज्य में शान्ति स्थापना 
का कार्य करे । अन्तर-अमरीकी शान्ति सेना गणराज्य पहुँची और वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप 
करने लगी | सोवियत संघ ने पुनः इसका विरोध किया और सुरक्षा परिपद्‌ में यह माँग रखी 
फि तथाकथित शान्ति सेमा को गणराज्य से हटाया जाय और उसकी जगह पर एक राष्ट्रमंघीय 
सेना कायम किया जाय । लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ को यह प्रस्ताव मान्य नहों हुआ और डोमीनिक्ल ““* 


रेप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


गणराज्य में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहा । स'युक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित बनता 
अमरीकी ४ शान्ति सेना गणराज्य में बनी हुई है। डोमीनिकन में ग्रह-युद्ध बन्द हो गया है और 
वहाँ अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार काम कर रही है। संघ की यह एक प्रमुख अतफ्लवा है। 
(१:८४) अरब-इजरायत्ष संघर्प - अरब-इजरायल राम्बन्ध का विस्तृत वर्णन इम थागे 
उपयुक्त स्थान पर करेंगे । यहाँ हम इस सघधर्ष में केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका का वर्णन करेंगे। 
६९५६ के अरब-इजरायल स'घपं में युद्ध-विराम होने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्तर्रषट्री 
शान्ति सेना गाजा और मिस्र को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तेनाव की गयी थी ताकि मित्र बोर 
इजरायल के बीच किसी संघ के विस्फोट को रोका जा सके। १६६७ के प्रारम्भ से ही इज 
रायल और अरब राज्यों का सम्बन्ध तमावपुर्ण हो रहा था। मई के शुरू में उनके बीच बढ़त 
हुई तनाननी अत्यन्त विस्फोटक हो गयी । इस हालत में र।ष्ट्रपति नासिर ने संघ के महातचित 
यू थान्‍्त के समक्ष यह मांग रखी कि वे गाजा और मित्र के अन्य क्षेत्रों से संघीय सेना हटा ले। 
मिस्र को इस तरह की मांग करने का पूरा अधिकार था, लेकिन सम्भावित खतरे की धात 
रखकर महासचिव को कड़ा रख अपनाना चाहिए था और स'घीय सेना को बाप नहीं बुलाना 
चाहिए था। यू थान्‍्त ने इत तरह का काम नहीं किया। वे मित्न की सम्प्रभुता का ज्याहे 
रखते हुए संघीय सेना वापस बुलाने पर राजी हो गये और सेना हटाने का काम शुरू भी हो 
गया । संयुक्त राष्ट्रसघ की सेना के हट जाने के छपरांत इजरायल और संयुक्त अरब गरम 
की सीमाओं पर स्थिति अत्यन्त खतरनाक हो गयी । अब दोनों को संघर्ष से कोई रोकनेवा्ता 
नही था। दोनों राष्ट्रों की सेनाएँ आमने-सामने हो गयीं। सीरिया और जोर्डान में भी ४ 
की तैयारी होने लगी। इधर स'घप को ठालने के लिए महासचिव के प्रयास भी जारी रहे। 
मिल, साऊदी अरय तथा इजरायल से से अकावा की खाड़ी है जो इगरावली हा 
को लाल सागर में पहुँचने के लिए रास्ता देती है। इजरायल इस खाड़ी को अपनी 0 
रेखा मानता है। २३ मई, १६६७ को राष्ट्रपति नाप्तिर ने इजरायली जहाजों को अकाबां हे 
खाड़ी में प्रवेश करने की मनाही कर दी। इस घोषणा ने स्थिति को अत्यन्त गम्भीर बना दिश। 
इजरायल ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी कि भीषणतम युद्ध का खतरा झेलकर भो हे 
अकाबा की खाड़ी को अपने लिए खुला रखेगा । ज 
ऐसी हालत में अब यह प्रायः निश्चित हो गया कि पश्चिम एशिया में एक 
विस्फोट होकर रहेगा । स्थित्ति को गम्भीरता को देखकर महासचिव यू-धान्त बी 
के लिए काहिरा पहुँचे और मध्यस्थवा करके संकट को टालने का यत्न किया । लेकिन 
में उन्‍हें ऐसा कोई एत्साहपूर्वफ लक्षण दिखाई नही पड़ा जिससे शान्ति के प्रयलों 
मजबूत किया जा र्के। अतः निराश होकर यू थान्त न्यूयार्क लौट आये | थे 
सुरक्षा परिपद्‌ की वैठकें-"२५ मई, १६६७ को पश्चिम एशिया की इस हक 
स्थिति पर विचार करने के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक हुईं। इस बेठक में संयुक्त राज थे री 
तथा सोवियत संघ ने एक दूसरे को स्थिति को विस्फोटक बनाने के लिए जिम्मेवार ठहर 
सोवियत प्रतिनिधि ने स्थिति को दिगाड़ने की सारी जिम्मेबारी इजरायल पर मंदी > रहै। 
तथा अमेरिका 'प्रर यह आरोप लगाया कि वे इजरायल को आक्रमण कार्यों में बढ़ावा कर 
जवाब में अमेरिका ने तनाव के लिए सोवियत कूटनीति को जिम्मेवार बवलाया। द्स 


भयंकर 
-बंचार्वि 
का्हियं 
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कौ स्थिति में परिषद्‌ की बेठक स्थगित हो गयी। बाद में भी परिषद्‌ की कई वैठकें हुई 
लेकिन उनसे कोई नत्तीजा नहीं निकला । 


५ जून, १६६७ को अरब देशों ओर इजरायल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गयी । 
युद्ध के घिड़ते ही न्यूया्क में सुरक्षा-परिषद्‌ की बैठक बुलायों गयी। भारतीय प्रतिनिधि ने 
परिषद्‌ में मांग की कि बह अरब-इजरायल युद्ध बन्द करने और दोनों पक्षों को अपनी सेना 
४ जून की स्थिति में लाने को मांग करे। उधर युद्ध में इजरायल को विजय हासिल हो रही 
थी। उसमें सीरिया, जोर्डान तथा संयुक्त अरव गणराज्य के बहुत बड़े भू-भाग पर अपना 
कब्जा जमा लिया था। परिषद्‌ की इस बेठक में अमरीकी प्रतिनिधि ने भी एक प्रस्ताव रखा । 
इसमें कहा गया था कि पश्चिम एशिया में तनावनी नहीं बढ़ने देना चाहिए और कूटनीतविक 
उपायों के जरिये किसी समाधान तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। यह अमरीकी प्रस्ताव 
सौबियत संघ को मान्य नहीं था । यदि अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त मत प्राप्त कर 
लेता तो सोवियत संघ वीटो का प्रयोग अवश्य करता । अतः प्रस्ताव पर मतगणना का कार्य 
टाल दिया गया। गेठक में इजरायली प्रतिनिधि ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। उसने कहा 
कि अक्राबा की खाड़ी पर अपने अधिकार के सम्बन्ध में इजरायल दढ़ है और उसमें जहानों 
के अवाध रूप में बेरोकटोक यात्रा करमे की स्थिति के अलावा कोई भी दूसरी स्थिति उसको 
भान्य नहीं है। सीरियाई प्रतिनिधि ने युद्ध का सारा दोप इजरायल पर मढ़ा। सोवियत 
प्रतिनिधि फेदोरेंकों ने साम्राज्यवादी शक्तियों को परिचमी एशियाई संकरटों के लिए जिम्मेवार 
ठहराते हुए अरब राष्ट्रों को हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया। अन्त में, ६ 
जून को परिषद्‌ मे युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पास किया । इजरायली प्रतिनिधि ने 
घोषणा की कि छसकी सरकार युद्ध बन्द कर देने को तेयार है, लेकिन अरब देशों की ओर से 
इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया । 


उधर युद्ध भें जोर्डान की हालत बहुत खराब होती जा रही थी अतए॒व उसने थुद्ध बन्द 
कर देने की मांग स्वीकार कर ली। ७ जून को परिषद्‌ ने एक दूसरा प्रस्ताव स्वीकार किया ! 
इस प्रस्ताव में यह मांग की गयी थी ऊि युद्ध सभी देश रात आठ बजे से (ग्रीनबोच समय) 
युद्ध बन्द कर दें। सुरक्षा का यह आदिशात्मक प्रस्ताव था। युद्ध में मित्र का भी प्ररा 
पलायन हो गया था । अतएव उसके समक्ष युद्ध बन्द करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। 
पा जून को इजरायल और मित्र के बीच युद्ध बन्द ही गया । सीरिया ने भी अपनी ओर से युद्ध 
बन्द कर देने की घोषणा कर दी । 

युद्ध में संशरन सभी राष्ट्रों द्वारा इस घोषणा के वावजूद कि वे थुद्ध विराम की मांग को 
कार्यान्बिव करेंगे £ जूत को स्वेज नहर के किनारे और इजरायल सीरिया सौमावत्ों पहाड़ियों 
पर युद्ध जारी रहा ! इजरायल ने सीरिया पर अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखी । वह 
सीरिया के क्षेत्र में ल्थित कुछ सामरिक भहतत्त्व के स्थानों पर कंब्जा कर लेना चाहता था। 
इस हालत में पश्चिम एशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए ६-१० जूत को पुनः सुरक्षा 
परिषद्‌ की बेठक हुईं! भारत और सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने मांग की कि इजरायल को 
आक्रामक घोषित किया जाय। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। 
महासचिव को यह कहा गया कि वे वस्थ॒स्थिति का पगा लगाये। महासचिव ने जो रिपीर 
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दी उसमें स्पष्ट था कि इजरायली सेना आक्रामक कार'बाई में संलग्म है और युद्ध चल रहा है। 
अतणव सुरक्षा परिषद्‌ ने एक और प्रस्ताव पास करके यह आदेश दिया कि सीरिया और 
इजरायल दो घटो में युद्ध वन्द कर दें। इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो घुका पा। 
वह जिन स्थलों पर कब्जा करना चाहता था, उस पर कब्जा कर चुका था। सौरियादी 
सामरिक क्षमता समाप्त हो चुको थी । अतएब दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध-विराम स्वीकार जा 
लिया और १० जून को दोनों पक्षों में पूर्णतया लड़ाई बन्द हो गयी। इस युद्ध विराम 
बाद भी स्वेज क्षेत्र में झड़पे होती रही जिनसे युद्ध पुनः भड़क उठने का बतरा श्र 
हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का यथोचित रूप से पालन करने की 
अपील की । १० जुलाई को स्वेज के किनारे संबुक्त राष्ट्र संघीय प्यवेश्ञक रखने पर संयुक्त रख 
गणराज्य सहमत हो गया । १६ जुलाई को स्वेज नहर क्षेत्र में संघ के पर्यवेक्षकों की देप ले 
में युद्ध-विराम पुनः लागू हो गया । 


युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना के लिए कई प्रयात [| 
हैं जो सफलता और असफलताओं एवं आशा और आर्काक्षाओं के बीच झूलते रहे हैं। ८ वदूा, 
१९६८ को संयुक्त राष्ट्र में इस समस्या को हल करने के” लिए इजरायल ने एक नौ-यु्नी प्रात 
पेश किया। लेकिन संयुक्त अरब गणराज्य ने इसको तस्काल ही नामंजूर कर दिशा हट 
राष्ट्रसंध की निगरानी के वाबजुद अरब राज्यों और इजरायल में प्रायः सेनिक झड़पे हो जाती है 
इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण झड़प र८ दिसम्बर १६६८ को हुआ जब इजरायली हेलिआए्टों के ५ 
से वेरूत के हवाई अडड पर तेरह अरब जहाज क्षतिग्रस्त हो गये । यह हमला इतना गम ह 
कि इसके लिए इजरायल को चेतावनी देने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ले 
और १ जनवरी १६६४६ को सुरक्षा परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास करके बेरूत पर हमला करने के गा 
इजरायल को गम्भीर चेतावनी दी | लेकिन इजरायल पर इस चेतावनी का कीई प्रभाव नहीं 
११ फरवरी, १६६६ को अरब और इजरायल छापामारों में पुनः गोलाबारी कक २5) 
स्वेज नहर के पास संयुवत अरब गणराज्य के तेल कारखानों पर इंजरायली से गे 
करके उसे बड़ी क्षति पहुँचाया। ८ अप्रिल १६६६ को पुनः इजरायल और अरब राष्ट्रों के एं रे 
में सुठभेढ़ हुईं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रेक्षक-इस क्षेत्र में तैनात हैं, फिर भी दोनों है 
इस प्रकार की झड़रें हमेशा होती जा रही है। वस्द्त इस तरह की विस्फोट घटनाएँ ववर्ती ह 
रहेंगी जब तक अरब-इजरायल कठ्धता का कोई राजनीतिक समाधान नहीं ढूंढ लिया जाय री 
राष्ट्रल॑ंघ के प्रयासो के फलस्वरूप अरबों तथा इजरायलियों के बीच तत्काल के लिए बुद्द वाई हे हि 
लेकिन स्थायो शान्ति अभी कोसो दूर है । इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए संत राष्ट्र 


सतत्‌ प्रयलशील रहना है। न्‍ं 
2, ॥(( 
(»शं) चेकोस्‍्तोबाकिया का संकट'-२१ अगस्त, १९ क््ल्को सोवियठ हक डा 
सन्धि के देशों की फौजों ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश क्रिया । इस सेनिक कार बाई के. दि है 
थे | लेकिन त॒रत ही इस मसले को संयुक्त राष्ट्रंध की सुरक्षा परिषद्‌ में रे गया > बाहर 
सात सदस्यन्राष्ट्रों ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें सोवियत संध की कार्रवाई के 


अप पटक अब किक कल अपन म922 पड >बर्े थक रंगे । 
३ चेकोस्लोवाकिया स*कट के सम्बन्ध में विशेष वर्णन हम आगे ( चौदहवें अध्याय में ) के 
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करना चाहिए। इन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन ने मजदूरों के कत्माग 
को आवश्यक माना और इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम ववाया-- 
(१) जीवन निर्वाह और प्रूण रोजगार के लिए आवश्यक और पूरी मजदूरी मिले। 
(२) मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यों का विस्तार हो ! 
(३) मजदूरों के लिए पर्याप्र भोजन एवं निवास यहों की व्यवस्था हो । 
(४) मजदूरों को सामूहिक रूप से सौदा करने (००॥९०४४० 9श8०7) का बिका! 
प्रदान किया जाय । 
(५) एन्‍्हें अवसरों की पूरी समानता मिले । 
(६) उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो । 
इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए १९४६ में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्ररण के 
सम्बद्ध कर लिया गया ! ही 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सुख्य लक्ष्य अन्तर्साष्ट्रीय सहयोग द्वारा मजदूरों की दशा को 
छन्नत करना, घनके जीवन मान को उचा उठाना तथा आर्थिक और सामाजिक स्थिखां 0 
बढ़ावा देना है। इसके लिए संगठन विविध प्रकार के अमिक समझ्चौतों (00एएश४०४)ह 
सिफारिशों (९९००फ घा०११४४०१७) को तैयार करती हैं। इनका उद्देश्य शम सम्बन्धी देशाओं 
का अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डो का निर्माण करना है। इसके सदस्य राज्य इन संगझ्ीतों 
सिफारिशों को मानकर उनके अनुरूप कानून बनाते हैं तथा श्रमिकों की दशा में हुध्ार करे है। 
१६६५ तक ऐसे एक सौ नवासी समझौतों का अनुमोदन विभिन्न सरकार केर चुको है । 
संगठन की कई सफारिशों को भी सदस्य राज्यों ने मान लिया है । 


खाद्य और क्ृपि संगठन ४ 


2४ ;. हि न ४ ने 

खाद और कृषि धंगठन संयुक्त राष्ट्रसंध के अन्तर्गत १९४५ में बुद्ध के बाद स्थापित तह 

बाला पहला संगठन था । यह संस्था अटलान्टिक घोषणा पत्र में प्रकट की गयी | का 
वि 


की स्थापना की आशा से कायम की गयी थी जिससे दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को यईँ 
हो सके कि वह अपना जीवन किसी तरह की कमी महसूस किये बिना व्यतीत कर 7 ५ 
इसकी स्थापना १६ अक्टूबर, १९७५ को हुई जब वयूबेक में इसके संविधान ॥र हि 
किये गये । 

संगठन--खाद और कृषि संगठन के झुख्य अंग एक सम्मेलन, 
डाइरेक्टर जनरल और उसका स्टॉफ है। सम्मेलन में हर सदस्य देश का ए लि 
होता है। यह सम्मेलन संगठन की नीति का निर्धारण करता है तथा बजद से 
है। परिषद्‌ में सम्मेलन द्वारा चुने गये चौबीस सदस्य होते है। परिषद्‌ समोलन 
समाप्त होते और शुरू होने की अवधि में काम करती है। इसका अधान कार्योलेव 
है। इस कार्यालय का प्रधान डाइरेक्टर जनरल होता है । हन- 

उद्दे श्य--खाद्य और कृषि संगठन का सुख्य उद्देश्य पौष्टिक खुराक की व्यवस्था, ्ा 
सहन के स्वर को ऊँचा करना; ऐसो व्यवस्था करना कि फामों, जंगलों और मधत्ती धवोर ढ़ 
क्षेत्र में सभी तरह की खाने पोने की चीजों और अनाज आदि का उललादन बढ़ें और है! 


कता 


एक परिषद व्पा 
कन्एक प्रतिनिि 
कार करो 
के अधिवेशन 
सोम में सिथिए 
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समुचित बटवारा हो । इसके लिए कई तरह की कोशिश करती है, ग्रामीणों की हालत सुधार 
करने का सुझ्नाव देती है और इन उपायों से दुनिया में बहुत बड़े पमाने पर वचत करने में मदद 
देती है । 
इन छद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह संस्था इनिया के भूमि और पानी के मूल साधनों 
के बिकास में योग देती है, ओर माल की खपत के लिए एक स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी बनाने 
को बढ़ावा देती है, और अन्य कामों के अज्ञावा यह दुनिया भर में नये किस्म के पौधों की 
अदला-बदली को भी बढ़ावा देती है। संसार के देशों में कृषि के उन्नत तरीकों का प्रचार 
करती है। मवैशियों के बीमारियों की रोकथाम के लिए यह कार्यक्रम बनाती है और इसके 
लिए विविध देशों को तकनीकी सहायता देवी है। पौष्टिक खुराक और खाने-पाने की चीजों 
की व्यवस्था करना, भूमि के कटाव को रोकना, जंगल लगाना, सिंचाई के लिए सुझाव देना, 
जमा की हुईं खाद्यानों को नष्ट होने से बचाना और रसायनिक खाद तेयार करने में राष्ट्री की 
सहायता करना इसके अन्य कार्य हैं । 


खाद्य और कृषि संगठन का एक काम अविकसित देशों की विकास योजना में सहायता 
देने के लिए विशेषज्ञों की योजना भी है। यह खाद्य और कृषि के प्रत्येक समस्या पर विभिन्‍न 
देशों को तकनीकी सहायता और परामश देता है तथा प्रतिबपें विश्व खाद्यान्नों का सर्वेक्षण 
करता है। भारत फे कई प्रदेशों में इसने बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में बड़ी सहायता 
की है। संसार के अन्य कई देश भी इस संगठन से लाभ पठा चुके है। इसने कृषि सम्बन्धी 
समस्याओं पर विचार करने के लिए कह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। राष्ट्रसंध 
में इस प्रकार का कोई संगठन नही था । 


श्रन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष" “7 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप ( 7. 7४. 7, ) की स्थापना २७ सितम्बर, १६४५ को हुई थी, 
जबकि ब्रिटेन-उड्‌स समझौता के अनुसार इसके कोष का अस्सी प्रतिशत भाग विभिन्‍न राष्ट्री के 
प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया था । ३१ दिसम्बर, १६६१ वक स्व एवं विभिन्‍न देशों की 
झुद्राओं में इसकी प्राप्त प्‌ जी पन्‍्द्रह अरब, चार करोड़ चौतिस लाख डालर था) अन्चर्राष्ट्री 
व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ़ एवं विस्तृत अन्तर्राट्रीय भुगतान में कृत्रिम 
रुकावट को शौप्न हटाना; न्‍्यून अवधि के विनिमय की सुविधा देना, अन्तरांट्रीय विनिमय को 
सुदढ़ करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच भुगतान की वहुपाश्व॑-प्रणालियों की स्थापना आदि इसके 
उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पृर्त्ति के लिए अन्वर्रा्ट्रीय छुद्रा-कोष बेदेशिक सुद्रा या सोना 
की त्रिकी सदस्यों के बीच करवा है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। यह 
विभिन्‍न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श भी देता है यह 
लागव के मामले में सुद्र।-स्फीति को रोकता है तथा आयात पर होनेवाले नियंत्रण में कमी लागे 
की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त यह बेदेशिक विमिमय के साधन सभी सदस्यों 
के लिए सुलभ करता है। अम्यर्थना पर यह किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक 
एवं झुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को भेजता है । इसके सन्नह 
कारी संँंचालओों में पाँच ऐसे सदस्य होते हैं, जो सवसे अधिक राशि प्रदान करने वाले 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष बारह सादस्यन्राष्ट्रों के सवनेरों द्वारा चुने जाते है। 


के वन्‍्ध्र संचालक गे एप-प्रवन्‍्प- पालक छेत है। इनका इण्य कार्याहय वासिपरन 
में है, 
<- अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण विकात 8 (.# #, 5, 
अन्तर्राण्य पनर्निमाण सबक क) जोजना का चूत ण्ड्स 

ही इ्मा ८ इसने र्य॑ १६१६ मे आरस्म |: रे सवाल 
सम्बन्धी लिए पृ लगाने ७) ये कात्त और 
इननिमाक के वित्ा देना; गेर-सर विदेश (५) लः गा; और बग 
गरि-सकारे 6५ उामानी से प्ाह् + हो को मैर- कार १" बने कोप दौर 


व्यापार के स हलित विकाक को बढ़ाक देखी और नन्‍वर्राष्ट्रीय बैक के पदस्यों के उताल 

के साधनों के विकाक के लिए अन्तराप्ट्रोय स्तर पर १*ज) लगाने के बढ़ाते देकर रखना बढ़ावग 

की स्थित्ति केस पैलन बनाए; ज्योग के उननिंमाय तथा आर्थिक विकात को पविधाओं डे हि 

कर्ज देना का कर्ण की गरण्स देगा है । करके यह > पदेन-कार्यो के लिए राष्ट्रों के क्री 

पनीके २ फैर का 'ढ़ावा देता है ; ये के सदस्य देशों, उनकी राजनीविक प्यशायात्रं 
7 


| 
और इनके अदेशो के गेरसरकारे ज्दोगों को दिए सकते है। इक की सहायता हि कर्ज 
; जे की गरारण्टी के नही है, बल्कि बह देशों क) प्रायत पर बहता 


गठेन--मवते कं एक कोड, जिसमें हर सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गदर ओर 
एके बेकल्पिक 'बर्नर होता है, बोर्ड को बैंक के रे अधिकार आर होते है । ३ 
डायरेक्टर, जिसमे है पाँच की | युक्त वे देश करते है जिनके उबते अधिक शेवर हो है े ४ 
इसरो का बैनाक कक सदस्यों के गवनेर करते है। गबरनरों के कोड ने प्रवन्ध डायरेक्टर हे 
पमझोते के 'गराओं क्र गवनेसे के लिए सुरक्षित अधिकारों के अलावा फ्भी ३४९४६ 
अयोग $) अइमक्ति हे २) है । इसके व अवन्‍्ध-डायरेक्टरो हारा चुना गया एक अत कौर 
अन्तराष्ट्रीय 'ाफ़ होता ह , धान अपने पढे की हैसियत हे _्यडारेटतों का दकावाहि 
शियो” चेयरमैन और बैंक & स्टाफ का अध्यक्ष है | 
अधान जीत वन्‍्धी सवालों के बारे मे अवन्ध-डायरेबटसे को निर्णय झुख्य है। न 
पर बैक के पम-काज और कक के अफ़नसे तथा स्टाफ के सै गठन, उनकी 45027 
भादि करने क) जिम्मेद/ते शेग्रे 8, है बफ़हरों नें एप्प्रधान विधि 
विभायों के सुखिया भी शामिल है न्‍ 
अन्तराष्ट्रीय नियम (4. # ८. आल 
इसकी स्थापना जुनाई, ६५६ के ७) गयी। २७ फरवरी, १९५७ हे हि 028 ही 
सं के एक विशिष्ट अभिकरफ के प में कार्य क+ प्यहै। यह बे वतर्ाटरीय बैंड 


के अन्व- 
पनिध्ठ हुफ के सम्बद्ध है, पैथाफि इस क उन्‍्त्र वेधानिक सस्तिल हैं। इसका कोष ये 
राष्ट्रीय कक के कोच से बिल्कुल श्यक्‌ है , 


संयुक्त राष्ट्रस घ श्ष्ष 


इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट््घ के सदस्य-राष्ट्रों, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में 
उत्पादक निजी उद्यमों की बढ़ती को प्रोत्ताहित करके उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना 
है। यह निजी उद्योगों की उत्मादन शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। उन क्जों की 
अदायगी के लिए संबद्ध राष्ट्रों की सरकारों से किसी तरह को गारण्दी नहीं ली जाती। 
अधिकांशत: ऐसे सदस्य-राष्ट्रीं को कर्ज दिये जाते हैं, जो औयोगिक एवं आर्थिक विकास 
के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनको पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। ग्रह एवं वैदेशिक क्षेत्रों 
में पत्पादन-लागत की वृद्धि करते में यह नियम सहायक होता है। साठ विभिन्न देशों द्वारा इसकी 
प्रार्थित पृजी ( सब्पक्राइब्ड कैपिटल ) नौ करोड़ साठ लाख डालर है। १३१ जनवरी श्ददर्‌ 
तक इसने अद्वारह देशों को पौने छः करोड़ डालर दिये हैं । इसके कार्य संचालन के निमित्त एक 
संचालक मंडल हैं, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सभी कार्य-परालक निर्देशक, जो कम-से-कम 
एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष पदेन अन्त 
रंष्ट्रीय वित्त-निगम के सचालक-मण्डल के अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन 
में है। * 

संचार सम्बन्धी संगठन और कार्य या 
अस्तर्राट्रीय सिविल एविएशन संगठन (7. 0. 4. 0.) ४“ 

१६४४ में शिकागो में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन सम्मेलन में राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत इक- 
रारनामे के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रेल, १६४७ को हुईं । अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन-सम्बन्धी प्रति- 
मान एवं विनियमन निश्चित करना तथा उड्डयन-सम्बन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना 
इसका प्रसुख उद्देश्य है। यह अन्तर्राष्ट्रीय छड्डयन विधियों एवं समझोतों का प्रारूप ते यार 
करता है। इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से सम्बद्ध अनेके आर्थिक समस्याओं 
से है। इस संगठन के कार्य-सम्पादन के लिए सदस्य-राष्ट्रो के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक 
सामान्य समित्ति होती है। इस समिति की वेठक वर्ष में एक बार हुआ करतो है, जिसमें 
इसका अमुमानित व्यय निश्चित किया जाता है) समिति द्वारा चुने गये इक्क्ीस राष्ट्रों 
के प्रतिनिधियों से एक परिषद्‌ का गठन होता है। इसके गठन में वायु परिवहन की दृष्टि 
महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तर्राष्ट्रीय अस्रामरिक उड्डयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देश एबं 
भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में फेले देशों का ध्यान रेखा जाता है। यह परिषद्‌ इस संगठन 
की कार्यकारिणी समिति है, जो सदस्य-राष्ट्रों को छट्डयन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है । 
परिषद्‌ अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसका प्रधान कार्यालय मेप्ट्रियल (कनाडा) 

में है। उसके महामंत्री हैं रोनाल्‍ड सेक्डोलन । 
विश्व-डाक-संघ (५४. ए. ए.) भट 

इसकी स्थापना ६ ग्क्टूबर, १८७४ को बर्न में हुए डाक-सम्मेलन के स्वीकृत इकरारनामे के 
आधार पर १ जुन्नाई, १८७७ को की गयी | इसके प्रमुख उद्देइय हैं: “इस संघ में सम्मिलित 
हुए सभी देशों में डाक-सम्बन्धी सुविधाओं का विकास वरना, डाक सम्बन्धी कठिनाइयों का 
निराकरण करमा, एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना 

आददि। इस प्रफार प्रत्येक सदस्य मान लेवा है कि उसके अपने देश की डाक को भेजने के 


शेप३ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लिए जो सर्वोत्तम साधन हैं, उन्हों साधनों द्वारा वह अन्य सदस्य-राष्ट्रों की डाक को भेजने की 
व्यवस्था करेगा ।! इसका कार्य संचालन विज्ञ-डाक महासभा द्वारा निर्वाचित बीस सदस्यों की 
कार्यकारिणी समिति करती है। इसके वर्त मान निर्देशक एड३र्ड वेबर (स्विट्जरलैंड) है। इसका 
प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न नगर में है । 


अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ (. 7.०.) ,,” 

इसकी स्थापना सर्वप्रथ्म श्यद६५ में 'इन्टरनेशनल टेलियाफ यूनियन? के नाम से हुई। 
२६३२ में मेड्डिड में हुए रेडियो टेलियाफ-सम्मेलन में स्वीकृत अनुवस्ध के अनुसार इसका बाग 
अन्तराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन यूनियन) पड़ा। १६२७ में इतका 
पुनर्गठन हुआ। २२ दिसम्बर, १६५१ की व्युनिस एरीज में हुए पूर्ण अधिकार-प्राप्त रागेदत 
सम्मेलन में स्वीकृत अनुशन्ध के अनुसार १ जनवरी, १६५४ से इसका शाध्टन-कार्य चल रहा है। 
वार टेलिफोन और रेडियो की सेवाओं के उत्तरोसर प्रसार एवं विकास तथा सवंधापारण को 
कम-से-कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमादि बनाना झड़ 
प्रशुख उद्दे शा है। यह हर प्रकार के दृश्संचार (टेशी-कम्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए बल 
राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता है। यह सी राष्ट्र के 
दर-संचार-विषयक समान छद्देशय में सामंजस्य स्थापित करता है। 


इसके कार्य संचालन के लिए पृर्णांचिकार-प्राप्त राजदूतों का एक संघ है जिप्तकी 
बेठक हर पांचवें वर्ष हुआ करती है। अद्धारह सदस्यों को इसकी प्रशासकोय परिषद्‌ है | छा 
बैठक वर्ष में साधारणतया एक बार होती है, लेकिन धर सदस्यों के अतुरोध पर विशेष वें 
भी हो सकती हैं। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में है । 


विश्व ऋतु-विज्ञान संगठव (७, 0. 0.) ४८ 


विश्व ऋतु-विज्ञान संस्था की संधि पितम्बर, १६४७ में वाशिंगटन में असवर्रषरय है 
विज्ञान संस्था के डायरेवटरों के बारहवें सम्मेलन में स्वीकार की गयी थी। २३ गाच १६१९ 
इसका उद्घाटन हुआ, जब कि तीस स्वीकृति पन्न जमा कर दिये गए । 


संगठन--पिश्व ऋतु-विशान कॉग्रेस, जिसमें सभी सदस्यों की और से घनकी हर 
विज्ञान संम्बन्धों व्यवस्थाओं के अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। इतकी हर चोर वेंप में के 
कम एक बार बैठक होती है। यह ऋत-विज्ञान सम्बन्धी प्रयाओं ओर कार्य विधियों के बारे 
टेकनिकल नियम स्वीकार करती है और आम नीति निर्धारित करती है 


> री 
उसकी प्रवन्ध कमिटी कांग्रेस के प्रस्तावों के पालन की देख-रेख करती है हक हि 
प्रेरणा देती है और एन मामलों के वारे में सिफारिशें करती है जिन पर अन्तर्रा ध्ट्रीय 


हे दे 

कदम उठाना आवश्यक हो। यह सदस्यों को टेकनिकल जानकारी, सलाह और 5 कद 
है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य होती है। इसके सदस्य ल्‍] 
देड्िक पेंगरटी 


विज्ञान संस्था के प्रधान और छप प्रधान, संस्था की ऋत-विज्ञान सस्त्र्धी छः प्राव 
के छः निर्वाचित सदस्य होते हैं 
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छः प्रादेशिक ऋतु-विद्ञान संगठन (अफ्रिरा, एशिया; दक्षिण अमेरिका, उत्तर और 
मध्यम अमेरिका, यूरोप और दक्षिण- पश्चिम प्रशान्त ) टेकनिकल कमीशन तथा सचिवालय इस 
संस्था के अन्य अंग हैं । 

उद्दे श्य--इस संगठन के उद्देइय ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी यड़वाल के केन्द्र था ऋतष॒-विज्ञान के 
बारे में भूग्भ सम्बन्धी पड़ताल के लिए केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स््योग 
को सरल बनाना, ऋवु-विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्र की स्थापना करना 
और उन्हें ठीक तरह से संचालित करना है। मौसम सम्बन्धो जानकारियों के शौघतम 
आदान-प्ररान के लिए व्यवस्था करना, ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी पड़ताल के मापदण्ड निदिचत 
करने को प्रोत्साहित करन। और पड़ताल और आँकड़ों के बारे में एक-सी जानकारी का प्रकाशन 
करना, तथा विमान संचालन, जहाजरानी, कृषि छौर दूसरे मानवीय छद्योगो में ऋतु-विश्वान से 
लाभ उठाने को बढ़ावा देना भी इसके कार्य हैं। ऋतृ-विज्ञान के बारे में बोज और ट्रेनिंग को 
बढ़ावा देता और इस प्रकार की खोज और ट्रेनिंग के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं में सम्पर्क बनाये 
रखने में यह मदद देता है । 

इस संगठन सम्बन्धी समझोते को इकोप राज्यों ने मंजर किया और इमलिए वे हो इसके 
मूल सदस्य हैं । 

अन्तर-सरकारोी नागरिक सलाहकार-संस्था 


संगठन-इस संस्था के समस्त सदस्यों की एक असेम्बली है जिसका अधिवेशन हर द्वूसरे 
वर्ष होता है । वही संस्था की नीति निर्धारित करती है । 

अप्तैम्बली के अधिवेशनों के बीच एक कौंसतिल संगठन के समस्त कार्य 
खलातो है । वह जहाजरानी सुरक्षा के नियमों को स्वीकार करने के लिए सदस्यों से सिफारिशों 
करने के अतिरिक्त अन्य काम भी करतों है। कौतिल में सोलह सदस्य होते है, जिनमें 
आठ एन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी बन्तराष्ट्रीय जहाजरानी सेवाएँ उपलब्ध 
करने में अभिशचि हो तथा आठ उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग 
व्यापार में अभिदचि हो ! 

इस संस्था की एक जहाजरानी सुरक्षा समिति है जो जहाजरानी सुरक्षा सम्बन्धी नियमों 
के बारे में सदस्यों की सिफारिशें भेजती है । इस समिति में चौदह सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 
अप्तेम्बली द्वारा प्न-सदस्य राष्ट्रों में से किया जाता है, जिनकी जहाजरानी सुरक्षा में महत्वपूर्ण 
अभिदेचि हो ! 

उद्देश्य :-- इस रास्था का छह्द इय सागर में सुरक्षा और दूसरे टेकनिकल मामलों के लिए 
सरकारी नियम और व्यवहार में सरकारों के बीच सहयोग की व्यवस्था करना, सरकारों के अना- 

_ बश्यक प्रतिबन्धों और भेदभाव की दूर करने में मदद देना, जहाज कम्पनियों के अनुचित प्रवियन्धों 

से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करना; जहाज रानी के बारे में ऐसे कसी भो मामलों 
पर विचार करना जिसे संयुक्त राष्ट्र का कोई अंग या विशेष एजेंसी पेश करे, और संस्था के 
विचाराधीन मामलों के बारे में सरकारों के बीच सूचना देने को व्यवस्था करना है। 

यह संस्या इन कामों की ब्यवस्धा सी करतो है --सम्रन्नौतों और सन्धियों का मसविदा 
तैयार कर्ता और उनके लिए सरकारों बौर विभिन्न रर॒झारों संस्थाओं से शिद्चारिश 


इ्पद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करना, और जरूरत पड़ने पर सम्मेलन वुलाना | यह सलाह-मशबिरा करती है और सलाह मी 


देती है 


..._ इस संगठन के लिए पेंतीस राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मेरोटाइप कॉन्फ्रेंस में एक समझा 
तेयार किया गया था, जो ६ मार्च, १६४८ को हस्ताक्षरों के लिए रखा गया | यह समझ्नोता १९ 
मार्च, १९६८ को उस समय लागू हुआ जबकि इक्ीस राज्यों ने स्वीकार कर लिया | 


संयुक्तराष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्क्रेतिक संस्पो 


( ए्छ5500 ) 


सांस्कृतिक कार्यक्रस :--संयुवत राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सस्क्रतिक संस्था ( एंड 
पिन्काणाड एवचट्बांगार्बा, 5लल्ापील बात एणष्ण्ण 08कव7$407, शाए5800 ) की 
स्थापना ४ नजम्बर, १६४६ को हुई थी । यह एक विशेषज्ञों की संस्था है जिसका सम्बन्ध शिक्षा, 
विज्ञान तथा संस्कृति के विकास से है। यह मित्रराष्ट्रो के शिक्षा मन्त्रियों के युद्ध कालीन समेत्नो 
के परिणामस्वरूप विकसित हुआ । नवम्बर, १६४५ में इसके संविधान का निर्माण भारम्भ हुआ। 
आरस्भ में इसके केवल बीस सदस्य थे लेकिन अब इसकी संझ्या एक सौ चौबीस तक पहुँच गयी है 
संयक्‍त राष्ट्रसंघ के चाटर में यह जो घोषणा की गयी कि संसार के सब लोगों की जाति, लिंग 
भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो! 
इसके प्रति न्याय एवं विधिवत्‌ शासन के प्रति आदर की दृद्धि करना इसका सुस्य एई श् 
है। इसके संविधान में इसका उद्दे श्य शान्ति और सुरक्षा की वृद्धि बताया गया है और इस 
प्रस्तावना में कह गया है कि “युद्ध मनुष्य के दिमाग में पेदा होता है; इसलिए शास्ति को हरित 
रखने की आधारशिलाएँ भी मत॒ष्य के दिमाग में बनायी जानी चाहिए।” अतः यूवेसी 
का उद्देश्य मानव के दिमाग को इस तरह बदल देना है कि युद्ध की सम्भावना शा | 
जाय । इसका उद्देश्य न्याय, कानून के नियम, मानव अधिकारों और मूल बातों में स्वत 
के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए जिनकी संयुक्त राष्ट्रसघ प्रोषपा-पत्र में गा यफ्र 
के लोगीं के लिए जाति, लिंग, भाषा और धर्म के जैद-भाव के बिना गारण्टी द गयी है“ 
शिक्षा, विशान, संस्कृति द्वारा राष्ट्रों के बीच मेल-जोल बढ़ाकर शांति और सुरक्षा की स्थापना 
योग देता है । 


अपने लक्ष्यों को पुरा करने के लिए यह बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए न ता 
जन-सम्पर्कोय साधयो के द्वारा राष्ट्रों में आपसी शान और सदूभावना बढ़ाने के कार्य में योग रो 
है संस्कृति थौर शिक्षा के प्रचार को नयी प्रेरणा देती है, और शान को जीपित रखती है। कक 
वृद्धि करती है और उसका प्रचार करती है तथा विज्ञान फो शिक्षा और रामझ बुक को प्रोल्षा 
करवो है । ) 

संगठन--यूनेस्को के तीन अंग हैं-सामान्य सम्मेलन ( ठल्ालगों अं कआआ लक 
कार्यवाहक बोर्ड ( 7६९८ए४४० ०:70 ), तथा सचिवालय ! सामान्य सम्मेलन में मदसा हर 
का एक-एक प्रतिनिधि रहता है। इसकी वेठक वर्ष में एक बार होती है। वह संरस्या ॥ ला 
एसं कार्य-क्म का निर्धारण करती है । कार्यवाहक बोर्ड में चोवीस सदस्य होते है * मकर 
चुनाय सामान्य समेलग करता है।. यर्ष में इसकी दो बेटकें होती हैं और ग्तेस्कों के छाय 


संयुक्त राष्ट्रसर्ध ३ 


को कार्याविन्‍त करतो है । सचिवालय एक डायरेक्टर के मातहत् में काम करता है । इसका प्रधान 
कार्यालय पेरिस में है । 


कार्य-क्रम-यूनेस्को का कार्य-क्रम मुख्य रूप से आठ भागों में विभवत है । ये निम्न- 
लिखित है; 

(१) शिक्षा--ूनेस्को ने शिक्षा के सम्बन्ध में वीन लक्ष्यों को अपनाया है--शिक्षा का 
विस्तार, शिक्षा की उन्नति तथा विश्व समुदायों में रहने की शिक्षा । इसमें मौलिक शिक्षा और 
साक्षरता के प्रचार पर विशेष बल दिया गया है! शिक्षा के विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परा- 
मर्श देने के लिए यूनेस्को विविध देशों में परामर्श देनेवाले विशेषज्ञों को भेजता है । सामृहिक शिक्षा 
पर यूनेस्कों ने बड़ा बल दिया है। यूनेस्को का ध्येय अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
करनी भी है। अतएव यह विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी अनेकानेक योजनाओं में सहायता 
देती है। इसका एक महत्त्वपूर्ण उद्दे श्र युद्ध उत्पन्न करनेवाले विचारों के विरुद्ध संसार के लोगों 
को शिक्षित करना है । युद्ध-का एक कारण प्रजातीय भ्रेछता का मिथ्याभिमान होता है। यूमेस्को 
इसका अन्त करने का उद्देश्य रखता है और इसलिए प्रजातिवाद के विरुद्ध इसने विभिन्न भाषाओं 
में साहिध्य प्रकाशित किया है। साम्प्रदायिक संघर्ष और तनाव शान्ति भंग कर देते हैं, इन तनावों 
के मूल कारणों की खोज यूनेस्को की ओर से की गयी है । 

आक्वृतिक विज्ञान-प्राकृतिक विज्ञानों कै क्षेत्र में इसने वेशानिको के सभा सम्मेलनों का 
आयोजन, वेशानिक संगठनों की सहायता, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा बेश्ामिक शिक्षा का कार्य 
किया है। 

सामाजिक विज्ञन--सामानिक विज्ञान के क्षेत्र में इसके प्रधान कार्य इस प्रकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय संघों का निर्माण और सहायता, विचार-गोष्ठियो का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय तनावों 
पर साहित्य का प्रकाशन करना है। यह अन्वर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान बुलेटिव ( गाशिगर/धंणाओं 
$02ंबो $007०० फ्रेणी शाप ) का प्रकाशन करता है | 

सांस्कृतिक कार्य--इसका सांस्कृतिक कार्य विभिन्न देशो के कल्ाओं और दर्शन से सम्ब- 
न्धित है, इनके विषय में अनुसन्धान, सभा-सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों का आयोजन तथा 
विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है । 

विद्वानों का आदान-अदान--विद्वानो के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था भी यूनेस्को 
करता है। इस कार्य-क्रम के अन्वर्गंत विभिन्न देशों के बिद्व।नो की दूसरे देशों में भेजा जाता है, 
विभिन्न समूहों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये जाते है । 

सामूहिक शिक्षा--सामूहिक शिक्षा और प्रचार में इसका काये क्षेत्र बहुत विस्तृत है 

इसमें अन्धों के शिक्षण की व्यवस्था को गयी है। यूनेस्को ने सब देशो में शिक्षाप्रछार के विभिन्न 
साधनॉ--प्रेस, फिल्म, रेडियो द्वारा शिक्षा सामग्री के स्वतस्त्र प्रवाह्र सम्बन्धी अनेक प्रकार के 
कार्य है। 

पुनर्वास--इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि में जमकल्याणकारी सस्थाओं 

द्वारा धन संग्रह करके इससे विभिन्न देशों के शरपाथियों के प्रवास में बड़ी सहायता 
पहुँचायी है। 


+ 


३९० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तकनीकी सहायता-- संघ के अन्य विशेष संगठनों की भाँति यह प्राविधिक सहायता 
कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रदेशों को छपयुक्त परामर्थों द्वारा लाभ 
पहुँचाता है । 


स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी कार्य॑ 

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी--इस अन्तर्राष्ट्रीय अषु शक्ति एजेंसी ( ॥70ाक्ीणिर्थ 
4०7४८ 88०४०/ ) की स्थापना २६ जुलाई, १६५६ को हुई। संयुक्त राष्ट्रसघ के प्रधान कार्या- 
लय, न्यूयार्क में हुए एक अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में २६ अवद्ूबर, १६५६ को उसकी नियमावतत 
स्वोकार की गयी थो और वह तब लागू हुई जब कि कम-से-कम आठ ह्ताक्षरकर्ता राज्यों ने, 
जिनमें कनाडा, फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी थे, अपने स्वीकृृति-पत्र जमा कर 
दिये। एजेंसी का संयुक्त राष्ट्ररंघ के साथ कार्य-सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र की साधारण समा 
द्वारा नवम्बर, १६५६ तथा एजेंसी की जेनरल कारफ्रेंस के द्वारा अक्टूबर, (६५७ में स्वीकार 
किया गया । 

उद्दे श्य--संसार भर में शान्ति, व्यवस्था तथा सम्पत्नता में अधु-शरक्ति के योग को बढ़ावा 
देना तथा विस्तृत करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा की जाने वाली सहायता को 
नेतिक उद्दे श्यों के लिए उपयोग नहीं किया जायगा । है 

संगठन--नियमावली में एक साधारण समा सम्मेलन, एक गवनेर बोर्ड, एक करें 
चारी मण्डल जिसका मुखिया एक महानिर्देशक होता है, की व्यवस्था है। साधारण सभा ॥' 
एजेंसी के समस्त सदस्य होते है। इसके नियमित वार्षिक अधिवेशन होते हैं तथा आवश्यताः 
नुसार विशेष अधिवेशन भी बुलाये जा सकते हैं। सभी अन्य वाती के अलावा गवनर बोड 
सदस्यों को निर्वाचित करती है, बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करती है, एजेंसी के बजट मे # 
स्वोकार करती है और संयूवत राष्ट्र को पेश करने के लिए रिपोर्ट स्वीकार करती है। साधारण तम 
नियमावली के क्षेत्र के अन्तगंत किसी भी विषय पर विचार कर सकती है| 


विश्व स्वास्थ्य संगठन ६ ४. मं. 92०८ 


वि्व-व्यापी पैमाने पर स्वास्थ्य की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रषो कै 
अन्तर्गत एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ( ४णाव१ पल्छातता 072व754४०॥ ) की स्थापना 
गयी है। सामाजिक और आर्थिक परिषद्‌ ने एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का बा 
करके इसका संविधान बनवाया और ७ अप्रिल, १६४८ को इस संगठन की स्थापनों के 
दो गयी 

इस संगठन के तीन अंग हैं; (१) सब सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों 
(२) असेम्बली द्वारा चुने गये अद्ठारह व्यक्तियों द्वारा नियत हं.ने बाले चिकित्सा आए ।' 
विशेष शाम रखने वाले अद्टारह व्यक्तियों का कार्यवाहक (१२९०७ ४९) बीर्ड तथा (३2 मम 
अफ्रिका, अमेरिका, दक्षिण-पर्वी एशिया, यूरोप, प्र्वी भुमध्यलागर और पश्चिमी मे 
महासागर के क्षेत्रों के लिए इसके प्रादेशिक संगठन हैं। इसका सुख्य कार्यालय 
में है । 


की अतेम्बली, 


संयुक्त राष्ट्र॑ंध ६१ 


विश्व स्वास्थ्य संगठन का पह्देइ्य संसार को बीमारो से झुक्त करना है। इसके एद्देश्य 
की पूत्ति के लिए संगठन निम्न कामों को करता है--(१) अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यों का 
संचालन तथा सम्बन्ध (२) महामारियों तथा बीमारियों के उन्मूलन के कार्यक्रमों को प्रोत्वाहित करना, 
(३) स्वास्थ्य के पेत्र में अमुसन्धान, (४) आकस्मिक खोटीं को रोकने का यल करना, (०) 
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काये करना, (६) बीमारियों के अन्तर्राष्ट्रीय नामों के निदान 
सम्बन्धी कार्यों में एकरूपता स्थापित करना, (७) लोगों के बात्ावरणीय स्वास्थ्य की तथा 
आहार, पोषण, सफाई, निवासणह तया काम करने को दशाओं को छत्नत करना, (८) खाब- 
प्रदार्थों, दवाइयों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मापक निश्चित करना, (६) 
स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त रा्ट्तंघ ठथा इसके विशेष संगठनों तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं 
में सहयोग स्थापित करना, तथा (१०) स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासनात्मक और सामाजिक प्राविधियों 
का अध्ययन करना । 
विज्वस्पास्थ्य-संगठन ने बपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और इन कार्यों का अलु- 
मान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है :--सने यूनान में मलेरिया निरोध के लिए बड़े 
पैमाने पर सहायता की और वहाँ इस बीमारी के उन्मूलन में संगठन को पर्याप्ष सफलता मिली । 
भारत में इसने क्षय-रीग के निवारण के लिए बी? सी० जी० बेवसीन पर्याप्त माता में दी। 
ईशियोपिया की तरकार के लिए चिक्त्सा के शिक्षण की एक विस्तृत योजना बनायी तथा 
इंटालीयन सरकार को बन्दरगाहों में स्वास्थ्य की यरिस्थितियाँ उत्कृष्ट बनाने में सहायता दी । 
इसने विभिन्न देशों को आवश्यक दवाइयों तथा डाक्टरी का बहुमृल्प सामान उपलब्ध कराया 
तथा अल्पविकसित देशों को सरकारों द्वारा सुझाये गये सरकारी अफसरों के सावंजनिक स्वस्थ्य 
और चिकित्सा सम्बन्धी उच्च अध्ययन के लिए दात्रशृत्तियाँ प्रदान को हैं। मल्लेरिया निरोध के 
लिए विभिन्न देशों को डी० डी० ठी० तथा अन्य बीमारियों को रोकने के लिए पेन्सिलीन आदि 
दवाइयाँ बहुत बड़ो मात्रा में प्रदान की हैं । 


श्रत्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात्कालीन कोप 


बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रुप से ध्यान देने के लिए संघ के अन्वर्गत साधारण-सतभा 
ने ६१ सितम्बर १६४६ को अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपातकालीन कोष की स्थापना की । यह संस्था 
आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ की देख-रेद में काम करती है। (६५० में संयुक्त राष्ट्रप 
की साधारण मभा ने इसके कार्य-क्षेत्र को बढ्ाकर संसार भर के विशेषकर अधिकतित देशों के 
बालकों को हर ॒तरह की आवश्यकता को पृत्ति की व्यवस्था की। १६५३ में यह कोप स्थायी 
बना दिया गया। इन दिनों इसका कार्य संसार के प्रायः सभी देशीं में हो रहा है। इसके द्वारा 
मलेरिया, यध्मा आदि कठिन रोगों का निवारण, प्रयूत्तिकारहों एवं शिशुकल्याण-केम्द्रों की 
स्थापना, धातृविदया-प्रशिक्षण, शिक्षुनआहार की व्यवस्था, दुग्ध संरक्षण और विवरण आदि कार्य 
किये जाते हैं। इन कार्यो के अतिरिक्त भुकम्ण बाढ़ आदि के समय यह विभाग प्रयुत्िकाओं 
एवं शिशुओं की अपेक्षित सहायता करता है। 

इस संस्था की सहायता हे भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों और स्कूलों में सौ से 
अधिक प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित हो चुके हैं; जहाँ परिचारिकाओं को धाठ्विदया की शिक्षा दी? हा 


ई६र सन्तर प्रीय सम्बन्ध 


जाती है। माठुमंगल एवं शिशु-कल्याण के लिए यह संस्था विशेष रूप से कार्य कर रही है। 
१६६२ में इस संस्था के कार्यों का बहुत विस्तार किया गया। इस समय एक सौ सोलह देशों 
एवं क्षेत्रो में इसकी पाँच सो परियोजनाएँ चल रही हैं। ५ 


विश्व-शरणार्थी-संगठन ( ए. पर. घ. 0. ४. ) 


इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण-सभा द्वारा १ जनवरी, १६५१ को हुई थी। 
प्रारम्भ में इसका कार्य-काल १९५८ तक ही रखा गया था, किन्तु पृनः इसकी अबवधि-बृद्धि 
१६६६ तक के लिए की गयी । इस संस्था का सुझय उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण 
देना है। यह संस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापि 
कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयत्न करतो है। शरपा्थियों के 
लए काम-धन्धे, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, साहायय आदि प्राप्त करने के अधिकार जा 
संस्था द्वारा स्वीकार किये गये हैं। शरणार्थियों को विभिन्न देशो में यात्रा करने के लिए रिपोट 
भी दी जाती है । 

जो शरणाथी वसाये नहीं जा सके ये, उनकी संख्या १६६२ के आरम्भ में अस्सी हार 
( १६६१ ) से घटकर अट्ठावन हजार हो गयी है। उसी प्रकार उक्त काल में केस में रहनेवालों 
को संझया पन्‍्द्रह हजार से घटकर नौ हजार रह गयी। इस संस्था के वत्त मान उच्चायुवत फेलिक 
इनीडर ( स्विट्जरलेंड ) है। 


संघ के गर-राजनीतिक कार्यो का मूल्यांकन 


पुराने राष्ट्संघ की तरह संयुवत राष्ट्रसंण को गेर-राजनीतिक कार्यों में सराहनीय मफ़लता 
मिली है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में गई 
राष्ट्रसंघ की विभिन्न संस्थाओं-संगठनों से संसार के लोगों को बत्यधिक लाभ पहु चा है। इसके 
भ्रम संगठन ने मजदूरों की दशा को उन्नत किया है तथा खाद्य एवं कृषि संगठन ने अन्न का इलाए 
बढ़ा कर अकालों को नियम्त्रित करने का प्रयास किया है। विश्व स्वस्थ्य संगठन ने 0 
के प्रतिरोध में बड़ी सहायता पहुँचायी है और यूनेस्को ने मदुष्य के सांस्कृतिक विकास के लिए हा 
प्रशंसनोय का किये है। एक समालोचक ने ठीक ही कहा है कि “निरस्त्रीकरण और थे राज 
नीतिक कार्यों का खरगोश तो अभी झपकी ले रहा, किन्‍्त संघ की विशेष संस्था हे 
प्रविधिक सहायता और सहयोग का कछुआ बहुत आगे बढ़ गया है।” बच्धुतः संयुक्त राष्ट्रसंध 
कल्याणकारी कार्य उसके राजनीतिक कार्यों की अपेक्षा यहुत अधिक सफल रहे हैं । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन ४ 
मद्दान प्रयोग की असफलता--युद्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शास्वि 
समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना मानव 
की एक बहुत बड़ी घटना थी। अस्तर्राषट्रीय सहयोग की दिशा में इतने विशाल पेमाने 7२४ 
कभी प्रयोग नहों हुआ था। चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की उन बुराश्यों की देर हर पा 
यलल किया गया जिनके कारण पुराना राष्ट्रसंध असफल हो गया था और मंयुक्त राष्ट्र फोड़ 
की अपेक्षा एक उत्क्ृश और शक्तिशालो संगठन बनाया गया था। इसका खगठव और 


स॑यक्त राष्ट्रसंघ है इंह३ 


पद्धति का सिलसिला उन्नीसवी शताब्दी के किसी भी ब्यक्ति को महान्‌ आइचर्य में डाल दे सकता 
है। यदि उस युग का कोई आदमी जी छठे और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में 
पहुंच जाय ती बह इस प्रयोग को देखकर दंग हो जा सकता है। इतने मविश्न और महान्‌ प्रयोग 
के लिए वह द्वितीय विश्व-युद्धकालीन राजनेताओं को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता 
जिन्होंने संघ की मशीन का निर्माण किया । लेकिन कुछ दिनों के अध्ययन के बाद एसको 
पता चल जायगा कि संघ की मशीन त्ुटियों से परिपरर्ण है और इसके भाग दूसरे से किसी 
प्रकार सम्बद्ध नहीं है। अपने २४-२५ वर्ष के जीवन में संयुक्त राष्ट्रतंध को प्रत्येक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक कार्य में प्रायः विफलता का सामना ही झरना पड़ा है। इसकी विफलताएँ निम्न- 
लिखित तथ्यों से प्रकट हो जाती है : 

३, संयुक्त राष्ट्रमंघ का एक उद्दे इप राष्ट्रों के बीच हथियारबन्दी को होड़ को रोकना था। 
लेकिन संघ अभी तक निरदीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न देशो के बीच उुमझौता नहीं करा 
सका है। 

२, दक्षिण अफ्रिका को खेत-सरकार ने संयक्त राष्ट्रसंघ के चार और उद्देश्यों का अति- 
क्रमण किया है। बह भारतीय तथा अख़ेत जातियों के साथ प्रजातीय दुर्व्यवहार करके संयुक्त 
राष्ट्रसंघ द्वारा छद्घोषित मौलिक मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करती रही है। इसके अतिरिक्त 
अभी तक संयुक्त राष्ट्रसंध इस सरकार से राष्ट्रसंघ के सरक्षित प्रदेश दक्षिप-पदिचिमी अफ्रिका को 
वापस नहीं ले सका है 

३. संयुक्त राष्ट्रयंध का उद्दे इय संसार के एक ऐसे सहयोग का वातावरण कायम करना था 
जिसमें रृद्ध की सम्भावनाएँ कम हों। लेकिन पूर्व और पश्चिम के मतभेदों तथा महाशक्तियो के 
बैमनस्य और विरोध को मिटाने में यह धरर्णतया असफ़ल रहा है । 

४, सदस्यता के सम्बन्ध में भी संयुक्त रापसंघ असफल रहा है । इसके अन्दर आपसी 
मतभेद इतना अधिक है कि अभी तक चीन, जमेनी, कोरिया आदि देश इसके सदस्य नहीं 
बन पाये हैं। संघ में इन राज्यों का अभी तक न शामिल होना इसकी त्रूटियों का 


द्योतक है। 

५, महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में संयुक्त रा्ट्रसंघ बहुत असफल रहा है । 
इसके समक्ष कश्मीर का प्रश्न १६४७ से ही पड़ा हुआ है, लेकिन संघ इस समस्या को नहीं झुलझ्ा 
पाया है जिसके कारण १९६५ में पाकिस्तान और भारत के बीच तीन सप्माहो तक भयेकर-युद्ध 
हुआ। संसार में संकट प्रेदा करने वाले अभी तीन स्थल हैं- जमेनी, कोरिया और वियतनाम 
और संयुक्त राष्ट्रसंघ में इन समस्याओं को सुलझाने का कोई यत्न नहीं हुआ है । 

इतने विशाल अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग की महान्‌ विफलता इतनी अल्प-अवधि में क्‍यों और 
कैसे हो गयी १ इसका एक ही छत्तर है--अमरीकी और सौवियत गुट का मतभेद। सयुक्त 
राष्ट्संघ का मृल आधार महान्‌ शक्तियों में सहयोग था। चार्टर के जन्मदाताओं ने सामूहिक 
सुरक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार कर संयक्त राष्ट्रसंध का जन्म दिया था और इस सिद्धान्त के मल में 
यह बात थी कि शान्तिप्रिय राज्य मिल-जुलकर काम करेंगे और शान्वि भंग करनेवाले के विम्द्ध 


संगठित होकर कार्रवाई करेंगे । लेकिन ऐसा नहीं हो सका और संयूक्त राष्ट्रसंध अपने जन्म के 


३६४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तरत ही बाद पूर्व और पश्चिम के संघपं का अखाड़ा बन गया । महाशक्तियों के परस्पर विरेषे 
सवा संघ के रंगमंच पर इतने जल्दी प्रकट हुए कि एक ही दशाव्दो में उसके भाग्य का फरैप्शा 
हो गया। यदि ये राष्ट्र सहयोग की भावना से प्रेरित होकर काम करते तो उस्हें थव्त 
सफलता मिलतों । उदाहरण के लिए १९६५ में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्तन्न स्थिविफो 
सम्हालने में संयुक्त राष्ट्लरथ इसलिए सफल रहा कि सुरक्षा-परिषद्‌ के सभी सदस्यों ने एक दूररे 
के साथ सहयोग किया । सितम्बर १६६५ में जो भी प्रस्ताव सुरक्षा-परिषद्‌ में पारित हुए छल 
सबों पर महाशक्तियो के बीच अपूर्व मतेक्य देखा गया । संघ के इतिहास मे यह एक अग्यपाए 
बात थी। इस घटना को हम संबुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता का चरम सीमा मान सकते हैं और 
इसके मूल में महाशक्तियों का सहयोग था लेकिन अभी तक तो संघ का इतिहास रहा है उसको 
देखकर संयुक्त राष्ट्रसंध को विभक्त राष्ट्रसंघ (35ण/९6 ९०४०७) कहना ही अधिक उपपुठ 
होगा। इस बात को मान लेने में हमें कोई आपत्ति नही करनी चाहिए कि प्रत्येक महत्तएं 
राजनीतिक प्र॒इन पर संयुक्त राष्ट्रसंध असफल रहा है और युद्ध के कारणों का निवारण, जो 
उसका प्रधान छद्दइय है, अभी तक नही कर सका है। विश्व में ऐसी अनेकानेक समस्याएं बनी 
हुई हैं जिनको लेकर किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो जा सकता है। 

संघ की उपलब्धियों ( 8०क०एशग००७ )--इस तथ्य के बावजूद हम यही नहीं के 
सकते कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पृर्ण रूप से अलफ़ल रहा है। यह महत्त्वपूर्ण समस्याओं की सुरक्षा मे 
विफल अवश्य रहा है, लेकिन इन विफलताओं को अतिरंजित करना भी ठीक नहीं है। रद 
राष्ट्रसंध को कुछ उल्लेखनीय सफलताएँ भी मिली हैं । ५ 

राजनीतिक विवादों के समाधान---संयुक्त राष्ट्रसंघ को कई राजनीतिक विवाद डे 
समाधान में भी सफलता मिली है। इनका बर्णन इस प्रकार है + 

१ यद्यपि सघ कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर सका है, लेकिन इ वितार 
में उनकी तीन सफलताएँ उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम, उसने भारत और पाकितदान में शुरूचुर 
में युद्ध को बन्द कराया। उसके बाद लगभग अद्वारह वर्षों तक कश्मीर में युद्ध विरामररेवा 
पहरा देकर दोनों देशों को युद्ध छेड़ने से रोका है, और अन्त में जब सितम्बर, १६६५ गुल 
और पाविस्तान के बीच वाजाप्ता युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध को बन्द कराने में सडक फट 
को बड़ी सफलता मिली । जय हौर इव 

२- इण्डोनीशिया की स्वतन्त्रता के प्रइन को लेकर जब इण्डोनीशियाई गणराज्य बारे क 
सरकार के वीच युद्ध हुआ तो. उस युद्ध का अन्त कराने में संयुक्त राष्ट्रसंध ने जा दा 
हस्तक्षेप किया और संघ के दबाव के कारण युद्ध बन्द करना पड़ा। वाद मे पश्चिमी | दर 
को लेकर इन दोनों पक्षों में पुनः तनातनी बढ़ो तो संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव ने अबॉर्स हे 
इस समस्या के समाधान में सहायता पहुँचायी | ग छ्प 

३- १६५० में जब्र उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध घि्ा तो रईस ड़ 
ने पुनः हस्तेक्षेप करके इस युद्ध को फैलने से बचाया | कुछ लोग कोरिया की घटना की ताप: 


सुरक्षा के सिद्धान्त की सफलता मानत्ते हैं। पर है मिे 
४. स्वेज के मामले में संयुक्त राष्ट्रसंध ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल मॉल तारक 
की रक्षा करने तथा युद्ध को रोयने में पूरी सफलता पायी है। उस समय यदि खाद 72 


संयुक्त राष्ट्रसंघ श्ह्प 


ने होता तो सम्भवतः मित्त बर्बाद हों जाता, मध्य पूर्व में युद्ध फेल जाता तथा साम्राज्यवादी राज्य 
स्वेज नहर को हड़प लेते । राष्ट्रसंध इराक, सीरिया तथा लेबनान से विदेशी सेनाएँ हटाने में 
भो सफ़ल हुआ है । 


७. यूरोप में बलिन के घेरे की समस्या को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय नाव बहुत बढ़ गया था । 
संघ ने इस तनाव को दूर करने में सफलता पायी है । 


६५ साइप्रश को लेकर चुकी और यूनान में युद्ध होने की पूरी सम्भावना १९६४ में हो गयी 
थो । इस मामले में हस्तक्षेप करके संयुक्त राष्ट्रसंघ ने ऐसे युद्ध को छिड़ने से रोका है और यह 
घसकी एक सफ़लता मानी जा सकती है। 

७. १६६२ में क्यूबा को लेकर सीबियत संघ और छंयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध हिड़ 
सकता था ! इस संकट के समाधान में भी संघ का कार्य उल्लेखनीय रहा | 


इस प्रकार हम पण्डित नेहरू के शब्दों में कह सकते हैं कि “संयुक्त राष्ट्रधंघ ने कई बार 
हमारे उलन्न होनेवाले संकटों को युद्ध में परिण्त होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक 
विश्व की कल्पना नहों कर सकते हैं।? इसके अतिरिक्त यह संघ अत्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को 
रोकने में सेप्टीवाल्य (४०४ ४०४४९) का काम भी करता है। यह विभिन्‍न देशों के युस्सों की 
शान्त करने का एक जल्यन्त प्रभावकारी माध्यम है। जब भी कोई संक्टकालीन परिस्थिति संघ के 
समक्ष आती है उससे सम्बद्ध राष्ट्र संध के रंगमंच से बोलकर अपना गुस्सा शान्त कर लेते हैं । संघ 
भी कोई काम च्लाऊ उपाय निकालकर तत्काल के लिए बुद्ध की सम्भावना को दाल देता है। 
और जब एकबार यह सम्मावना टल जाती है वो बाद में इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए 
रास्ता खुल जाता है। चीन द्वारा अमरीकी हवाबाजों को गिरफ्तारी पर अमेरिका में कम्युनिस्ट 
चीन के खिलाफ रोप अपनी चरम सीमा पर पुँच गया था और इस कारण दोनों पक्षो के बीच 
युद्ध छिड़ने को पूरी सम्भावना हो गयी थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव के प्रयासों के 
फलस्वरूप यह सम्भावना टल गयो । एस समय डा० बुस्चे ने ठीक ही कहां था कि “संयुक्त 
राध्ट्रतंघ की मुख्य विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों को बातचीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी 
अधिक देर तक बात करते रहें, उतना ही अधिक अच्छा है, बयोकि इतने समय तक युद्ध की 
सम्भावना बल जाती है ।” 

उपनिवेशवाद के उन्मूलन में सफलता--संयुक्त राष्ट्रंम की छपनिवेशवाद के उन्मूलन 
में भी पर्याप सफलता मिली है। इण्डोनीशिया, मोरको, ट्यूनिसिया तथा अल्जीरिया को 
म्वतन्त्र कराने में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। शुरू में इन देशों की 
स्वतन्त्रता के प्रन्‍न को काफ़ी ठालने का प्रथल किया गया, किन्‍्हृ बनन्‍व में उपनिवेशवादी राज्यों 
को विवश होना पड़ा और उन्हें स्वतन्त्रता देनी पड़ी । इस काम में संधुक्त राष्ट्रपंध का दवाव 
एक निर्णायक दबाव सिद्ध हुआ। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षप-पद्धति के अस्तरत 
भी कई उपनिवेश अब तक स्ववन्त्र हो चुके हैं। ये सारी बातें संघ की मह्त्ववू्ण सफ़लनाएँ 
भानो जायेंगी । 

गैर-राजनीतिक क्षेत्रों की सफलताएँ--गेर राजनीतिक क्षेत्रों में तो संयुक्त राष्ट्र 
को बहुत ही सफलताएँ मिली हैं। आधिक, राजनीतिक, सॉस्कृतिक ठया स्वास्थ्य स्बन्धी 
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क्षेत्रों में उसको सफलताएँ असंदिग्ध, निर्विवाद तथा सराहनोय है। खाद्य संगठन (780) 
ने अन्न का उसादन बढ़ाकर दुर्भिज्ञों का तथा भुखमरी का निवारण किया है, अम-संगठन (7.0) 
ने श्रमिको की दशा को बहुत उन्नत किया है। स्वास्थ्य संगठन ( *शत्र0 ) ने बढ़े पेमाने पर 
पेन्सिलीन, डी० डी० टी० आदि दवाइयों के वितरण से वौमारियों के प्रतिरोध में बड़ी सद्मायवा 
पहुँचायी है, महामारियों का प्रसार रोका है। यूनैस्को ने निरक्षरता उन्‍्दूलन, नवीने श्ञानके 
विद्ञव्यापी प्रचार तथा सांस्कृतिक कार्यों में बड़ा सहयोग दिया है। अन्वर्राष्ट्रीय बाल-अपात- 
कालीन कोष ( एजाटडाः ) ने संसार के बच्चों की हिफाजत के लिए सराहनीय कार्य किये है। 
इन उपलब्धियों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं । 

सैतिक दबाव का कारण :--स्युक्त राष्ट्रसंध विश्व के लोकमत का रंगमंच और नेतिक 
दबाव का एक शक्तिशाली साधन है। यह आक्रामक देशों के इरादों का भंडाफोड़ करने का 
बड़ा ही उपयुक्त स्थान है। रूसी प्रतिनिधियों ने इस मंच का अपने प्रचार के लिए एूब एप्योग 
किया है और अमेरिका के दोंग और मिथ्याचार का पर्दाफाश किया है। उपनिवेशवादी शर्तियों 
के बब॑र झृत्यों तथा क्र,स्ताएूर्ण अध्याचारों की चर्चा जब यहाँ को जाती है वो उतका प्रचार हग 
भर में सारे संसार में हो जाता है। सभी देशों पर इसका प्रभाव गड़ता है। झ। प्रकार 
आक्रामक प्रवृत्ति के राष्ट्रो पर संयुक्त राष्ट्ररंध नैतिक दबाव डालकर उउ्हें अच्छे रास्ते पर बाने के 
लिए बाध्य करता है।यह नेतरिक दबाव सैनिक दवाव से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है! 
इसी कारण रूस ने ईरान से सेनाएँ हटायी थी, फ्रांस को अपनी उत्तरी अफ्रिका के उपनिवेशों की 
प्रत्पांग करना पड़ा था तथा इंडोनीशिया को स्वतन्त्रदा मिली थी। इस दृष्टि से संशुकत राष्रट 
बड़ा ही उपयोगी संगठन है। 

अन्तर्सट्रीय सहयोग का स्थल :--संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वार्थ 
महत्त्वणे स्थल है। इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय सौहाद और आल में बड़ो इंद्धि हुई है। कं 
कई देशों के विभिन्न प्रज/तियों तथा धर्मावलम्बियों के प्रतिनिधि एक सभा-मंच पर एकत्र होते है 
और वार्ताएँ करते हैं, गोष्टियों और वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं. प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापि० के 


परस्पर मित्र बनते हैं। इसके फलस्वरूप कई जटिल अभ्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ऐसों 
को पेरे की कमसों 


हो जाता है। फोस्टर डलेस ने लिखा है कि फरवरी १६४६ में बर्लिन 
जब बहुत गम्भीर हो गयी और इस सम्बन्ध में गतिरोथ पेदा हो गया तो लेक सकतेस में प्र 
निधियो के कमरे में रूसी प्रतिनिधि मल्तिक की उपस्थिति से इस प्रइन पर पुनः वार्तों है है 
इससे सक्षस्था के समाधान में बड़ी सहायता मिली ।* 
संयुक्त राष्ट्संघ को कुछ समस्याएँ 

संयुक्त राष्ट्मघीय सेना के खर्च की समस्या ः-संयुक्त राषट्रंध का दे 0५ 
युद्ध के कारणों का निवारण करके शान्ति की स्थापना करना है। इसके सदस्य व्ा्यों में ही 
तरह के मतभेद हैं और कभी-कभी यह मतभेद उग्र रूप धारण कर लेवा है। यवापि हा ' 
सदस्यों ने शांतिपणे ढंग से अपने विवादों को सुलझाने का वादा किया है, लेकिन जन महल 
राष्ट्रीय स्वार्थ की समस्या उनके समक्ष आती है तो वे बल प्रयोग से भी बाजनहींआतै! | 
ही समय में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आवश्यकता पड़ती है कि वह हस्तक्षेप करके युद्ध की बे कर 
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इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए संघ को एड 
चाटर के निर्माप के समय यह सम्भय नहीं था । 


किया गया कि शान्ति छे रप्तार्थ डब भी संघ को 





संघ के बोस वर्ष के जीवन का में बई बार इन दशा था पयेग करना पड़ा है। 
कश्मीर और फिलिस्तीन में युद्ध विरामररेपा फी रह्टा दया विएरक्षियों के दौच शान्ति बनाये 
रखने के लिए उसे सेना की आवश्यकता पही है। कोरिया के इुद्ध में भी उसे सेना को जरूरत 
पड़ो थी। गाइप्रश में शान्ति बदाये रखने के लिए सयुक्त राष्ट्रपंप को सेना एस क्षेत्र में काम 
कर रही है। लेकिन संघ को बहुत बड़े पेमाने पर कांगो में सेनिक कार्रवाई करनी पड़ी है। 
उंघ को जब भी सेना की बावश्यक्ता पड़ी है, सदस्य राज्यों ने उसकी मदद की है। 

इसके साथ ही शान्ति के रक्षार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के खच की समस्या भी है। 
कागों में संघ की सै निक बारंबाई के कारण रूच॑ की जो रामस्या सामने आयी एसने कुछ दिमों के 
लिए १६६४-६५ में संयुक्त राष्ट्रमंघ को एयदम निष्किय बना दिया था और ऐसा प्रतीत होगे 
लगा था कि इसी कारण रंयुक्त राष्ट्रतंघ का अन्त हो जायगा । संघ के जीवन में यह बड़ा हो 
संकटपुर्ण उलझन था। अतएवं इसका विस्तृत विमेचन बॉछनीय है । 

/.. गाज क्षेत्र में मिस और इजरायल के वीच शान्ति बनाये रखने तथा कांगो में सेतिक 
फारंबाई करने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंध को अपार धन का व्यय करना पड़ा था । यह सोचा गया 
था कि इस खत को सदस्य-राज्यों को चन्दे से पूरा किया जायया। ययपि रुस ने राए्ए संघीय 
कारंपाई का समर्थन किया था और चन्दा देने का वादा किया था, लेकिन याद मे जम एसे 
कागो में संयुक्त राष्ट्र की नीति पतन्द नहीं आयी वो उसने अपना हिस्सा ऐसे से झकार 
कर दिया। पूर्वी यूरोप के अन्य समाजवादी देशों ने भी रूस का शगुकरण फरते हुए अपना 
हिस्सा नहीं दिया और फ्रांस ने भी इस तरह चन्दा देने से इन्कार मर दिया। गतीणा गह हुआ 
कि १६६३-६४ के वित्तीय वर्ष में संघ के बजद में एक सो चौतीस लाण धाक्षर पारा हो गया । 
इस घाटे के बजट ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक महाद्‌ वित्तीय संकट पद कर दिया जियामे, कारण 
संघ का काम चलना असम्भव हो गया है । 

वित्तीय संकट के अतिरिक्त इस समस्या ने एफ राणनोतिक भकट भी एशभ पर विया । 
चार्टर की उन्नीसबों घारा में यह व्यवस्था की गयी है कि भदि सदरय राज्य क्षपर हिएही के ७७ बा 
लगातार दो चर्ष तक नहीं देंगे तो उन्हें वोट के अधिकार रो पैचत ॥२ दिया ब्राभगा। गो 
में संयुक्त राष्ट्रसंप की कार्रवाई को अमेरिका का पुरा शार्धन आड़ था। शगायव मह भ्राएवा 
था कि सोवियत स॑घ अपने हिस्से के चरदे का अदागगी मर £ । था शी दिया श|ध मी एक 
कारंबाई की प्रक्रिया का विरोध किया था, इगणिए छत) यह अहक८ 4, ॥|गो। मी. कार्रवाई 
के द्वारा संघ के चार्टर का उल्लंघन हुआ है, परम बस्द्रा मी दिया । इत हक में ऋन्‍्दे ही 
यह समस्या पृ और पश्चिमी के शीत्नयुद्ध का धवय गया ढह हब । थोक मे सिर ं 

कि वह चार्टर की उन्नीसवीं धारा के शत शीजिकद हट कं जी है, अधिकार हे 
बरने या अस्ताव साधारण-सभा गे करा ह अुहू डन्‍ज्ज् 4५ ॥९ असाय यश 


दा 


वो सोवियत संघ के सगश संदुकग उठ #)४5 ४ 4, का मई बगरा जग पे 





श्ष्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परिणाम होता है संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्त। इस प्रकार स'घ के जीवन में एक बलस 
स'कटापन्न स्थिति आ गयी । 


१९६३ के अन्त में इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समझ रखा गया। खागा- 
लय ने यह विचार व्यक्त किया कि कांयो में जो खर्च हुआ है वह चार्टर की १७ (३) शरा 
के अनुसार ठीक है और सोवियत रूस को अपने हिस्से का चन्दा अदा कर देना चाहिए। 
लेकिन रूस ने न्यायालय के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया | इस हालत में (६६४ में ञ् 
साधारण सभा का उन्नीसवाँ साधारण अधिवेशन प्रारम्म हुआ तो यह वित्तीय समस्या अगर 
और रूस के बीच दन्द् का एक मुख्य कारण बन गया। अमेरिका ने धमकी दी कि वह चाट 
की उतन्नीसवीं धारा के अनुसार कारंबाई करने की माँग करेगा । इस निश्चय ने संगुक राषटरप 
के भविष्य को अनिश्चित बना दिया ।? 


आशंका के इस वातावरण में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा का उन्तीसवाँ साधारण 
अधिवेशन सितम्बर १६६४ में. प्रारम्भ हुआ। दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान पर हिंगे हुए ये 
ओर इस कारण स'घ के अन्त की सम्भावना बहुत बढ़ गयी थी । फलतः इस अधिवेशन में कोर 
भी महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सका और ऐसा कोई भी प्रस्ताव नही रखा गया जिसे वोट 
की नौबत आवबे और अमेरिका तथा रूस को ताकत आजमाने का मौका मिले। वित्तीय संकट 
से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए साधारण सभा ने इकोसवीं राष्ट्रों को मिलाकर एक 
समिति ओर चार राष्ट्री की एक सदभावना समिति का निर्माण किया। इसे समिति के 
जिम्मे यह काम सौपा गया कि वे बीच-बचाव करके इन समस्या के समाधान का बल 
करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि स'घ के बजट के घाटे की पूर्चि के लिए 
सदस्य-राज्य स्वेच्छा से कुछ घन ( एणप्रशागयए [0९4०९ ॥९९ए४॥8 पथ ) दे दें ताकि तलात 
के लिए स'घ को वित्तीय स'कट से छुटकारा मिले। अमरोकी विदेश सचिव डीन रस्क तथा 
सोवियत विदेश मन्‍्त्री ग्रोमिको के बोच इस प्रस्ताव पर वारताएँ हुई' और सोवियत सम स्वेखा 
से कुछ चन्दा देने को तेयार हो गया। लेकिन ग्रोमिको ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कोगो 
में संयुक्त राष्ट्रमंध द्वारा किये गये ख्चे में औपचारिक रूप से किसी तरह का हिस्सा कत 
नहीं करेगा । लेकिन स'युक्त राज्य अमेरिका यह माँग करता रहा कि रूस को इस मद में पर 
हिस्सा का थोडा भी भाग चुका देना चाहिए और तभी बह संघ की सस्थाओं में बी 
सकता है । + 


रु ३ दो 

इस प्रकार गतिरोध ज्यो-का-त्यों बना रहा और साधारण-सभा के अधिवेशन को है 

बार स्थापित करना पड़ा । १६ फरवरी १६६५ को साधारण-सभा ने अपने अध्यक्ष एलेक्स कक 

साके (घाना) को इस समस्या पर विचार करने के लिए एक दूसरी समिति को नि्मार्ण करने के 
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सथुक्त राष्ट्रँघ इ्ध्द्‌ 


अधिकार दिया । २७ फरवरी को अध्यक्ष ने तैंवीस राज्यों को मिलाकर एक समित्ति का 
निर्माण किया ! * 


संयुक्त राष्ट्र!ंघकी साधारण सभा का वीसवाँ अधिवेशन २१ सितस्त्रर, १६६५ को 
प्रारम्भ होने वाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था किइस बार भी १६६४ के अधिवेशन की 
भाँति संघ में गतिरोध रहेगा और कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं हो सकेया । अतएव ब्रिटेन और 
अमेरिका ने इस प्रश्न पर कुछ जाना ही उचित समझा । १६ जुलाई, १६६५ की ब्रिटिश 
विदेश मन्त्रालय से यह घोषणा वी गयी कि ब्रिटिश सरकार का यह विचार है कि रूस, 
फ्रांस आदि देशों के पास जो बकाया है उसकी खत्म कर दिया गया। इसके ठोक एक 
महीने बाद इसी तरह की घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमरीकी प्रतिनिधि श्री गोल्डबर्ग ने की । 
इस प्रकार वित्तीय संकट से उत्पन्न गतिरोध का अन्त हुआ । वीसर्वे अधिवेशन के प्रारम्भ के 
पर. एलेक्स बबैयसन साके समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । समित्ति ने सिफारिश 
की थी कि बकाया के भुगतान को माफ कर दिया जाय और सदस्य-राज्य स्वेच्छा से संघ की 
आर्थिक सहायता दें। इस प्रकार स युक्त राष्ट्रसंघ पर से एक महान्‌ संकट टला | 


इण्डोनीशिया द्वारा सदृध्यता का परित्याग --१६६५ का वर्ष संघ के जीग्न में और 
कारणों से भी संकट का वर्ष था! इसी वर्ष २१ जनवरी को इण्डोनोशिया ने यह घोषणा 
की कि वह संधृक्त राष्ट्रघंध को छोड़ रहा है ओर मार्च आति-आते उसने संघ के साथ अपने सारे 
सम्बन्ध विश्छेद कर लिये। संयुक्त राष्ट्रमंध के जीवन में यह पहला अवसर था जब कि किसी 
सदस्य ने अपनी सदस्यता का परित्याग किया हो। सदस्यता के परित्याग पर संघ का 
चार्टर मौन है। इसका अथ यह लगाया जा सकता है कि राष्ट्रों को एकबार सदस्य बन 
जाने के बाद उसे छोड़ना नही है । लेकिन इण्डोनीशिया की कार्यवाही ने इसको गलत साबित 
कर दिया और ऐसा माक्मूम पड़ा कि स'युक्त राष्ट्रघ अब वहों रास्ता अपना रहा है जिसके 
कारण पूराने राष्ट्रलंघ का पतन हुआ था। राष्ट्रसंघसे निकलनेवाला पहला देश जापान था 
और उसके बाद सदस्यता छोड़ने का एक तांता बंप गया । राष्ट्रसघ के लिए यह प्रवृत्ति बड़ा 
घातक रिद्ध हुईं । सयुक्त राष्ट्रसघ के समक्ष भी अब इसी तरह की परिस्थिति आ गयी । स'घ 
के भविष्य के लिए यह बात अच्छी नही थी। लेकिन संघ के राज्य में यह बीमारी फेलमे 
नही पायी और कुछ दिनों के उपराम्त इण्डोनीशिया भी पुनः संघ में शामिल हो गया । 
भारत-पाकिस्तान युद्ध-- जब स'युक्त राष्ट््रंघ इसी संबट को स्थिति से गुजर रहा 
था छसी समय कश्मीर को लेकर सितम्बर, १६६५ में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 
शुरू हो गया । संरक्षा परिषद्‌ ने प्रस्ताव पास करके दोनों युद्धरत देशों से युद्ध बन्द करने का 
अनुरोध किया और महासचिव यूथान्त शान्ति के प्रयास में स्वयं भारतीय छपमहदेश में 
आये! लेकिन इन दोनों देशों में युद्ध वन्द नहीं हुआ। इस स'कट के समाधान में संघ की 
प्रारम्मिक . असफ़लता ने इसके भविष्य को और अनिश्चितत बना दिया । लेकिन बाद में भारत 
और पाविस्तान ने सुरक्षा-परिषद्‌ के आदेशों को मानकर युद्ध बन्द वर दिया। इस संकट के 
अवसर पर सुरक्षा परिषद्‌ में महाशक्तिपों के बीच पूरा मतेक्य रहा और उनके अपूर्य सहयोग के 
फलस्वरूप एशिया का एक खूनी युद्ध बन्द हो गया। यह सबुक्त राष्ट्ररंघ को बहुत बढ़ी 
सफलता थी । इसके बाद निराशा के सारे बादल उमड़ गये और जिन क्षेत्रों में ४ंप के भविष्य 


श्ष्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परिणाम होता है संयुक्त राष्ट्रँंघ का अन्त। इस प्रकार सप्र के जीवन में एक बलत 
सकठापन्न स्थिति आ गयी | 


१९६३ के अन्त में इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा गया। लगा 
लय ने यह विचार व्यक्त किया कि कांगो में जो खर्च हुआ है वह चार्टर को (७ 9 शा 
के अनुत्तार ठीक है और सोवियत रूस को अपने हिस्से का चन्दा अदा कर देना चाहिए। 
लेकिन रूस ने न्यायालय के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया । इस हालव में (६६४ में जे 
साधारण सभा का उन्नीसवाँ साधारण अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो यह वित्तीय समस्या बेसिक 
और रूस के बीच इन्द्र का एक सुख्य कारण बन गया । अमेरिका ने धमकी दी कि वह चश 
की उनश्नीसवी घारा के अनुसार कार्रवाई करने की माँग करेगा । इस निरचय में संयुक्त ण्फ़ा 
के भविष्य को अनिश्चित बना दिया।? 


आशंका के इस बातावरण में संयुक्त राष्ट्र!ाथ की साधारण सभा का एत्नीस्वाँ साधा 
अधिवेशन सितम्बर १६६४ में. प्रारम्भ हुआ । दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान पर डिगे हुए 
और इस कारण स'घ के अन्त की सम्भावना बहुत बढ़ ययी थी। फलतः इस अधिवेशन मे 
भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सका और ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया जि वोट 
की नौग्रत आवे और अमेरिका तथा रूस को ताकत आजमाने का मौका मिले। वि्तोग गई 
से उत्तन्न स्थिति को सुलझाने के लिए साधारण सभा ने इक़ीतवीं राष्ट्रों की मिलाकर ढ़ 
समिति और चार राष्ट्रों की एक सदभावना समिति का निर्माण किया। ईर्ते समिति के 
जिम्मे यह काम सौंप गया कि वे बोच-बचाव करके इन समस्या के समाधान की मल 
करें । समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि स'थ के बजट के घाटे की ईरति के दिए 
सदस्य-राज्य स्वेच्छा से कुछ धन ( ४णाणाप्यए 9९४०७ ॥९शूत्रा।8 पथ0 ) दे दें वाकि तक्लाएँ 
के लिए स'घ की वित्तीय स'कट से छुटकारा मिले । अमरीकी विदेश सचिव डीग रहे ६8 
सोवियत विदेश मन्‍्त्री ग्रोमिको के बीच इस अस्ताव पर वार्ताएँ हुईं! और सोवियत सं सी 
से कुछ चन्दा देने को तेयार हो गया। लेकिन ग्रोमिको ने यह स्पष्ट कर दिंवा कि मेँ झांणे 
में रायुक्त राष्ट्रसंध द्वारा किये गये खर्च में औपचारिक रूप से किसी तरह का हिसशी बह 
नहीं करेगा । लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका यह माँग करता रहा कि रूस की इस मेंदे श 
हिस्सा का थोड़ा भी भाग चुका देना चाहिए और तभी वह' संघ की सस्थाओं में पीर रे 
सकता है । ४ 


इस प्रकार गतिरीध थयो-का-त्यों बना रहा और साधारण-सभा के अधिवेशन है! है 

बार स्थापित करना पड़ा । १६ फरवरो १६६५ को साधारण-सभा ने अपने अध्यक्ष एल लड 
साके (घाना) को इस समस्या पर विचार करने के लिए एक दूसरी समिति को निर्माे £ 
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सथुक्त राष्ट्रसघ शेष 


“ अधिकार दिया । २७ फरवरी को अध्यक्ष ने तेंतीस राज्यों को मिलाकर एक समित्ति का 
निर्माण किया । 
सथुक्त राष्ट्रस॑घ की साधारण सभा का बीसवाँ अधिवेशन २१ सितम्बर, १६६७ को 
प्रारम्भ होने वाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था किइस बार भी १६६४ के अधिवेशन की 
भाँति संघ में गतिरोध रहेगा और कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं हो सकेगा । अतएवं ब्रिदेन और 
अमेरिका ने इस प्रश्न पर भुक जाना ही उचित समझा । १६ जुलाई, १६६५ की ब्रिटिश 
विदेश मन्त्रालय से यह घोषणा की गयी कि ब्रिटिश सरकार का यह विचार है कि रूस, 
फ्रांस आदि देशों के पास जो बकाया है उत्तको खत्म कर दिया गया। इसके ठीक एक 
महीने बाद इसी तरह की घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमरीकी प्रतिनिधि भ्री गोल्डबर्ग ने की । 
इस प्रकार वित्तीय संकट से उत्पन्न गयतिरोध का अन्त हुआ । बीसवें अधिवेशन के प्रारम्म के 
पृष एलेवस ववैयसन साके समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । समिति ने सिफारिश 
की थी कि बकाया के भुगतान कौ माफ कर दिया जाय और सदस्य-राज्य स्वेच्छा से स'घ की 
आर्थिक सहायता दें। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ पर से एक महाच्‌ संकट टला । 


इण्डोनीशिया द्वारा सहह्पता का परित्यांग --१६६५ का वर्ष संघ के जीन में और 
कारणों से भी संकट का वर्ष था। इसी वर्ष २१ जनवरी को इण्डोनोशिया ने यह घोषणा 
को कि वह घंपुक्त राष्ट्रवंध को छोड़ रहा है ओर मार्च अति-आते उसने संध के साथ अपने सारे 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिये। संयुक्त राष्ट्रमंध के जीवन में यह पहला अवप्तर था जब कि किसी 
सदस्य ने अपनी सदस्यता का परित्याग किया हो । सदस्थता के परित्याय पर संघ का 
चार्टर मौन है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि राष्ट्रों को एकवार सदस्य बन 
जाने के बाद उसे छोड़ना नही है। लेकिन इण्डोनीशिया को कार्यवाही ने इसको गलत साबित 
कर दिया और ऐसा मा्लुम पड़ा कि सयुक्त राष्ट्संध अब वही रास्ता अपना रहा है जिसके 
कारण प्ूराने राष्ट्ल्ध का पतन हुआ था! राष्ट्रसंधसे निकलनेवाला पहला देश जापान था 
और उसके बाद सदस्यता छोड़ने का एक तांता बेंप गया । राष्ट्रसाघ के लिए यह प्रवृत्ति बड़ा 
घातक सिद्ध हुईं | स'युक्त राष्ट्ररंघ के समक्ष भी अब इसी तरह की परिस्थिति आ गयी । संघ 
के भविष्य के लिए यह बात अच्छी नहीं थी । लेकिन संघ के राज्य में यह बोमारी फेलमे 
नही पायी और कुछ -दिनों के उपराध्त इण्डोनीशिया भी प्रुनः संघ में शामिल हो गया । 
भारत-पाकिस्तान युद्ध-- जब स युक्त राष्ट्रंघ इसी संवट की स्थिति से गुजर रहा 
था उसी समय कझमीर को लेकर सितम्बर, १६६५ में भारत और प्राकिस्तान के बीच युद्ध 
शुरू हो गया। सुरक्षा परिषद्‌ ने प्रस्ताव पास करके दोनों युद्धरत देशों से युद्ध बन्द करने का 
अनुरोध किया और महासचिव यूथारत शान्ति के प्रयास में स्वयं भारतीय उप्रमहादेश में 
आये। लेकिन इन दोनों देशों में युद्ध बन्द नहीं हुआ । इस स'क्ट के समाधान में संघ की 
प्रारस्मिक असफलता ने इसके भविष्य को और यनिद्चिदत वना दिया । लेकिन बाद में मारत 
और पाकिस्तान ने सुरक्षा-परियद्‌ के आदेशों को मानकर युद्ध बन्द बर दिया। इस संकट के 
अवसर पर सुरक्षा परिषद्‌ में महाशरक्तियों के बीच पूरा मतेक्य रहा और उनके अप सहयोग के 
फलस्वरुप एशिया का एक खूमी युद्ध बन्द हो गया। यह सथुक्त राष्ट्रघ की बहुत बढ़ी 
सफ़लवा थी । इसके बाद निराशा के सारे बादल एमड़ गये और झिन क्षेत्रों में एंघ के भविष् 
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के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की जा रही थी वह समाप्त हो गयी । वित्तीय संकट का समाप्त 
और भारत-पाक युद्ध को वन्द कराने में सफलता इन दोनों बातों ने संयुक्त राष्ट््रंध में एक 
नयी जान फ़ूक दी और उसका भविष्य बहुत ही आशापूर्ण हो गया । २४ अक्टूबर १६७ 
को संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्मोत्सव सारे संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस बवर 
पर महासचिव यू-थान्त ने जो सन्देश दिया था वह आशावादिता से परिषण था। महाउत्तित 
ने यह आशा व्यक्त की कि दस वर्षों के बाद संघ का चार्टर राष्ट्रों का सम्बन्ध निर्यात 
करने का एकमात्र साधन रह जायगा । विगत चौबीस वर्षों में यद्यपि संघ को आशावीठ सफलता 
नही मिली हैं लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि संघ के कारण दुनिया कई सकटों ऐ बच 
गयी है।' संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपलब्धियों तथा उसके भविष्य नें विश्वास का यह प्रवर 
प्रमाण माना जायगा। 


अरब-इजरायल-युद्ध--जून १६६७ में अरब-इ जरायल युद्ध के कारण भी संयुक्त राष्ट्र 
समक्ष एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी । उस समय भी छुछ ऐसा प्रवीत हुआ कि सयुठ 
राज्य अमेरिझा ओर सोवियत स'घके सतभेदों के कारण संघ पूरी तरह असफल रगा ओए 
तृतीय विश्य-युद्ध की सम्भावना भी बहुत वढ़ गयी । लेकिन इस स'क में भी संयुक्तराष््र ह 
ने अपनी उपयोगिता का परिचय दिया और सतत पयत्न के बाद युद्ध बन्द कराने में हवकी 
सफलता मिली । युद्ध-विराम के बाद भी अरब राष्ट्रों और इजरायल के मध्य बराबर शी 
हो रही है, लेकिन संघ की जागरूकता ने इस युद्ध को फेलने से रोका है। 


उपहार - संयुक्त राष्ट्संघ की स्थापना हुए आज चौबीस वर्ष हो चुके हैं। इस कीते डर 
दौरान में इसने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं वे यद्यपि सन्‍्तोषणनक नहीं हैं, फ़िर भी छपपोगित 
की दृष्टि से उनको थोझल नहीं किया जा सकता । सयुक्त राष्ट्रसंध जिन लह्यों को तैंकर 
बढ़ रहा है वे महत्वप्रर्ण हैं। यह मृल रूप से संसार को युद्ध से झक्ति दिलाना हक हरि 
मानवता को उन बुरे परिणामों को भुगतने का मौका न मिले जिन्हें वह विगत दो बंद हे 
भुगत चुकी है। यह एक मात्र संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता ला सकती 
किस्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभो क्षेत्रों में संध को क्षमता और उसके साधनों को हम 
योग बुद्धिमत्ता तथा विवेक के साथ किया जाय और संघ के सदस्य, विशेषकर महावे रा चांद 
के शिद्धान्तों के प्रत्ति निष्ठाबान ग्हकर उनपर कियात्मक आचरण करें। संयुक्त राष्ट्रपप * 
सफलता का यह मूल आधार है । 
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की स्थापना हुईं। १६१६-१६३६ के वर्षों में स युक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी गा 
ने सोवियत संघ के साथ केसा व्यवहार किया, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन द्वितीय 
विद्व-युद्ध के समय हिटलर के आतंक ने सोवियत संघ को पश्चिमी राज्यों का मित्र बना दिया हर 
२६ मई, १६४२ को सोवियत संघ तथा ब्रिठेन ने जमेनी के विरुद्ध पारस्परिक सहायता की एक 
बीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये। पाइचात्व देशों के अविश्वास को दूर करने के लिए २१ 
मई, १६४४ को सोवियत संघ ने परिचमी विरोधी प्रचार को एक अ्रमुख संस्था कामिल्‍्टान के 
विघटन की घोषणा की । १६४२ के बाद मित्रराष्ट्रो के केसाब्लॉका, हाढ हरिंप्रग, मास्त्रो, 
काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन बुड्स, डाम्बर्टनओक्स, याल्‍टा तथा सेनफ्रांसिस्को में कई तमेलन हुए 
और इनमें सोवियत संघ ने परिचमी राष्टों के साथ मिल-बुलकर काम किया। २७ फरवरी, 
१६४५ को चर्चिल ने कहा कि “सोवियत संघ के नेतागण पश्चिमी गणतंत्रो के साथ समान हा 
सम्मानपूर्ण मेँ का जीवन बसर करना चाहते हैं। उनके शब्द ही इनकी प्रतिशाएँ हैं। चार 
दिन बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बतलाया कि “मुझे विज्ञास है कि याल्‍्टा समझौते के फलस्वब्य 
यूरोप की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आयगी |” इन विचारों से ऐसा प्रतीत होने लगा कि तरल 
और वार्शिंगटन युद्धोत्तर काल की समस्याओं के समाधान में मास्को से सहयोग लेगा! लेकिन 
सोवियत नेताओं की सारी आशाएँ व्यर्थ सिद्ध हुई! और विजय के छपरान्त छउनका सा 
पश्चिमी राष्ट्रो की उग्र नीति के कारण खराब होने लगा तथा उनका “थनोजा गठबत्थन 
अस्त व्यस्त होने लगा । युद्ध काल के साथी ही युद्धोपरान्‍्त एक दूसरे के लिए अजनवी वन गये 
तथा आनेवाले वर्षों में वे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गये। उनकी पुरानी शत्रुता क्या 
सन्देह पुनः जग छठे जिसने शीत-बुद्ध का जन्म दिया । इस शोत-युद्ध की उत्त्ति के अगुव 
कारण निम्नलिखित थे : 

१- द्वितीय मोर्चा का प्रश्न--शीत युद्ध की उत्मत्ति का पहला कारण युद्धकाल में दोनों 
पक्षों का एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ सन्देह और अविश्वास था। ऐसा देखा गया है कि 
प्रायः सभी युद्धों के बाद युद्धकालीन मित्रराष्ट्र एक दूसरे के विरोधी या कट्टर दुश्मन बन जाते 
हैं। प्रथम विज्ञ्युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इसी प्रकार का मतभेद हो गया था। 
पर इस बार अमेरिका और रूस में युद्ध के समय से ही सन्देह और मतभेद शुरू हो गया था। 
इसका एक प्रबल कारण “द्वितीय मोचे” से सम्बन्धित था। जिस समय युद्ध चल रहा था 
हिटलर सोवियत-संघ को दबोचे हुए थे, उस समय स्टालिन अपने मित्र-राज्यों से पश्चिमी पूरे 
में हिटलर के विरुद्ध एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलने के लिए बराबर अबुरोध करता यथा। कप 
इस अनुरोध का उद्देश्य यह था कि यदि पश्चिम में मोर्चा खुल गया तो सोवियत संघ पर रे 
के प्रहार में बहुत कमी आ जायगी क्योंकि उस हालत में जर्मनी को दो मोच्ों पर लड़ना पढ़ता, 
और सोवियत संघ को सांस लेने का मौका मिल जायगा । पर महीनों तक रूजवेल्ट और चर्चित 
इस अनुरोध को टालते रहे। उसी समय से स्टालिन को अपने मित्र-राष्ट्रों की नेडनियवी ' 
शंका होने लगी। सोवियत इतिहासकारों का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने खूब सोच 
समझकर तथा जान-सूझ कर यह देर की थी ताकि जम॑नी किसी तरह रूस की साम्बवादी ब्वकस्या 
का काम तमाम कर दे।* 
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१६४४ के प्रारम्भ में जब द्वितीय मोर्चा खोलने की योजना बनने लगी तव स्टालिन की 
शंका और पुष्ठ होने लगी। जिस घोखेवाजी से हिटलर ने सोवियत संघ पर चढ़ाई की थी 
उसको ध्यान में रखकर मास्को के नीति-निर्धारक इस निष्कप पर पहुँच चुके थे कि यदि सोवियत 
संघ को भावी खतरे से बचाना हो तो उसे जम॑नी और रूस के बीच के देशों पर अपना प्रभु 
कायम कर लेना अत्त्यावश्यक है । दूसरे शब्दों में स्टालिन प्रृवीं यूरोप के देशों को सोवियत 
प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर लेना चाइता था । चर्चिल इस रहस्थ को भली-भाँति समझता था । 
अवएव जब दूसरा मोर्चा घोलने को बात होने लगी तो उसने यह योजना रखी कि ब्रिदेन ओर 
अमेरिका की सेनाएँ फ्रांस की तरफ से नहीं; वरन्‌ वाल्कन प्रायद्वीप से यूरीप में उत्तर की ओर 
बढ़े ताकि रूस की सेना पृषों यूरोप में बहुत आगे न बढ़ सके । इस योजना से रूजबेल्ट सहमत नहीं 
हुआ, लेकिन इसने प्जीव दी देशों की मानसिक प्रवृति को तो स्पष्ट कर ही दिया। स्टालिन 
मली-मभाँति समझ गया कि ब्रिटेन और अमेरिका उसके केसे शुभचिन्तक हैं । 


२ पुरातन-यवस्था की स्थापना का प्रयास--तो, इस प्रकार पूर्वी यूरोप पर प्रमुत्व 
कायम करने की प्रविद्वन्द्रिता युद्ध-काल में ही शुरू हो गयी । इसीलिए दोनों पक्ष जर्मनी से 
जीते यये प्रदेशों में उसके विरुद्ध स्वासन्त्र्य संघर्ष करने बाले विभिन्न दलों में भपना समर्थन करने 
वाले दलों का समर्थन करने तथा मान्यता देने लगे। उधर इटली भभी पूरी तरह परास्त भी 
नहीं हुआ था कि इधर कम्युनिस्टों को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका घुम्तोलिनी के 
फासिष्ट दल से सहयोग करने लगे ! यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट नेता मार्शल टीटो को रूस का 
जबरदस्त समर्थन प्राप्त होने लगा, और दूधरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका वहाँ पुम। राजतन्त्र और 
पुरातन व्यवस्था कायम करने की योजना बनाने लगे । चुनाव में भी ब्रिटेन कम्युनिस्ट विरोधी 
राजसत्ताबादी दल का समर्थन कर रहा था। इन कारणों से रूस के मन में सन्देह की धारणा 
दिन-प्रति-दिन पुष्ठ होने लगी । * हट 

३. रूस द्वारा याल्‍्टा और वाल्कन समझौते का अतिक्रमण--सोवियत संघ की और 
से भी ऐसी ही कार्रवाइयाँ होने लगीं। रूस को विजयी लाल सेना जहाँ भी पहुँचती कम्युनिस्टों 
को प्रोत्साहित और उनके विरोबी तत्त्वों का सफाया करती ) इससे ब्रिटेम और अमेरिका का 
चिन्तित होना स्वाभाषिक था। सोवियत संघ के प्रति ब्रिटेन का उन्देह तो इतना बढ़ गया 
कि अक्टूबर, १९४४ में उसने रूस के साथ समकौता करके यह तय कर लिया क्रि लाल सेमा का 
प्रभाव-क्षेत्र रूमानिया भर बुल्गेरिया समझा जाय, यूनान आंग्ल-भ्रमरीकी अधिकार में रहे तथा 
यूगीसलाविया तथा हंगरी पर दोनों का प्रभुत्व स्वीकार किया जाय । लेकिन इस समझौते से सन्देह 
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४ण्र्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की स्थापना हुई। १६१६-१६ ३६ के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य परशिचमी राष्ट्र 
ने सोवियत संघ के साथ कैसा व्यवहार किया, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन द्वितीय 
विश्व-युद्ध के समय हिटलर के आतंक ने सोवियत संघ को पर्चिमी राज्यों का मित्र बना दिया और 
र६ मई, १६४२ को सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने जमंनी के विदद्ध पारस्परिक सहायता को एक 
बीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये। पाश्चात्य देशों के अविश्धास को दूर करने के लिए २२ 
भई, १६४४ को सोवियत संघ ने पदिचमी विरोधी प्रचार को एक श्रमुख संस्था कामिन्टान! के 
विघटन की घोषणा की । १६४२ के बाद मित्रराष्ट्रों के केसाब्लॉका, हां सिप्रय, मास्‍्को, 
काहिरा, तैहरान, ब्रिटेन बुड्स, डाम्बर्टनओवस, याल्टा तथा सेनफ्रांसिस्क्रों में कई सम्मेशन हुए 
और इनमें सोवियत संघ ने पश्चिमी राष्टों के साथ मिल-जुलकर काम किया। २७ फ्रखवरी, 
१६४५ को चच्चिल ने कहा कि “सोवियत संघ के नेतागण पश्चिमी गणतंत्रों के साथ समान कथा 
सम्मानपूर्ण मेदीी का जीवन वसर करना चाहते हैं। उनके शब्द ही इनकी प्रतिशाएँ हैं। चार 
दिन बाद राष्ट्रपति रूजवेज्ट ने बतलाया कि “मुझे विज्ञास है कि याल्‍्टा समझौते के फललढ़य 
यूरोप की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आयगी |” इन विचारों से ऐसा प्रतीत होने लगा कि लन्दन 
और वाशिंगटन युद्धोत्तर काल की समस्याओं के समाधान में मास्को से सहयोग लेगा । लेकिन 
सोवियत नेताओं की सारी आशाएँ ब्यर्थ सिद्ध हुई और विजय के उपरान्त उनका आर 
परिचमी राष्ट्रो को उग्र नीति के कारण खराब होने लगा तथा उनका “अनोखा गठवस्न 

अस्त व्यस्त होने लगा । युद्ध काल के साथी ही युद्धोपरान्त एक दूसरे के लिए अजनवी वन गे 
तथा आनेवाले वर्षों में वे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गये । उनकी पुरानी शत्रुता दया 
सन्देह पुन: जग उठे जिसने शीत-युद्ध का जन्म दिया । इस शोत-युद्ध की उत्मत्ति के प्रदुष 
कारण निम्नलिखित थे : 

१- द्वितीय मोर्चा का प्रश्न--शीत युद्ध की उल्तत्ति का पहला कारण युद्धकाल में दोगों 
पक्षों का एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ सन्देह और अविश्वास था । ऐसा देखा गया है | 
प्रायः सभी दुद्धों के बाद बृद्धकालीन मित्रराष्ट्र एक दूसरे के विरोधी या कट्टर दुहमन वन जे ह 
हैं। प्रथम विज्व-युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इसी प्रकार का मतभेद हो गया था 
पर इस बार अमेरिका ओर रूस में युद्ध के समय से ही सन्देह और मतभेद शुरू हो गया था। 
इसका एक प्रबल कारण “द्वितीय मो्चे? से सम्बन्धित था। जिस समय युद्ध चल रहा था 
हिटलर सोवियव-संघ को दबोचे हुए थे, उस समय स्टालिन अपने मित्र-राज्यों से पश्चिमी कस 
में हिंडलर के विरुद्ध एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलने के लिए बरावर अनुरोध करवा था । हर 
इस अनुरोध का उद्देश्य यह था क्ति यदि पश्चिम में मोर्चा खुल गया तो सोवियत संघ पर जमे 
के प्रहार में बहुत कमी आ जायगी क्योकि उस हालत में जम॑नी को दो मोर्चों पर लड़ना 'हुवो, 
और सोवियत संघ को सांस लेने का मौका मिल जायगा । पर महीनों तक रूजवेल्ट और 0 में 
इस अनुरोध को टालते रहे। उसी समय से स्टालिन को अपने मित्र-राष्ट्रों की नेकनियर्त ४ 
शंका होने लगी। सोवियत इतिहासकारों का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने खूब दा 
समझकर तथा जान-बुझ कर यह देर की थी ताकि जमनी क्रिसी तरह रूस की साम्बवादी व्यवस 
का काम तमाम कर दे।! 
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शीव-चुद्ध ओर व्यब्व शान्ति अगर 


थंडा ओर पृष्ठ होने लगो। जिस घोदेवानों से हिब्लर ने सोवियत संघ पर चढ्ाई को थी 
उछको ध्यान में रखकर मास्झछो के नीति-निर्धारक इस रिम्क्प पर पहुँच चुके ये क्रि यदि वोवियद 





उंध को भावी खतरे से बचाना हो वो उठे उननी और रुस के बीच के देशो पर अपना प्रद्ुख 
कायम कर लेना धत्पाउद्चक है । दूठरे शब्दों नें स्टालिन इर्वीं यूरोप के देशों छो लोवियव 
प्रमाव क्षेत्र नें परिवर्तित कर लेना चआहतवा था | चार्दिल इस रहस्य को मली-भाँति उनद्ता था । 
अतएब डब दूसरा मोर्चा घोलने को बात होने लगी दो उठने यह योजना रखी कि व्िदेन और 

वो तरफ ठे नहों; वरन्‌ वाजकन प्राइद्वोप ते दूरोत्र नें उछर को ओर 
ठेना एवं यूरोर में बडुत आगे न दढू रुके । इस योजना से रूऊके नहीं 





के जी रम8 2 भिक हे 
ब्रेन और अमेरिझा उठके कैसे शुमसिन्वक हैं । 
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न्ब्नो 
जावे गये प्रदेशों नें उसके दिरुद्व न्वातन्ब्य ठंघप् रूरने बाले विभिन्न दसों में झरना समर्थन करने 
का ठमर्यन करने दया मान्यता देने ठग । उघर इटली अमी पुरी दरह परात्व मो 
महों दुआ था कि इधर कम्दुनिस्टों को उसात करने के लिए ज़िदेव दौर अमेरिका इ॒प्रोलिनी के 
छारिस्ट दत्त से सहयोग करने लगे । यूमोम्लाजिया में कम्बुनिस्ट मेठा नार्यल टोटों को रूच का 
दबरदस्त समर्थन प्राप्त होने लगा, और दूरी ओर प्िदन और दर्मेरिका वहाँ पुना राउवन्त्र और 
प्ररावन व्यवस्था ऋायन करने की योदना बनाने लगे । चुनाव नें मी विदेन कम्युनिस्ट विरोधी 
रावठछावादो दल का उमर्थन छर रहा था। इन कारपों से रूत के मन ने उन्देह ही घारपा 
पदिन-अ्रति-दिन पर हीने लगो | * है 
३- रूस द्वारा चाल्टा ओर वाल्कन समझेोते का अतिक्रमण--तोवियत उंध को ओर 
से भी ऐसी हो कार इने ठगीं। रूठ को विदय्ी लाल छेन्य जहाँ मी पहुँचती कम्युनिस्टों 
को पत्लाहित और वत्त्वों छा ठक्लाया ऋरती। इसे जिठेन ओर अमेरिका का 
खिन्विव होना स्वाभाजिऊ सोवियत ठंय के प्रति अ्िदन का उन्देंह तो इठना बढ़ गया 
कि बच्दूबर, रूम के छाथ उन्‍क्ौठा करके यह ठय कर लिया हि छाल सेना का 
अ्रमाव-प्लेत्र रूमानिया थौर दुल्येरिया उम्झ जाय, दूनान कॉन्‍्च-दमरीकों बॉषिआर में रहे दपा 
दूमोस्लाबिया ठया इंगरी पर दोनों का प्रदुल स्वीझार किया वाय लेकिन इस उमश्ोते से सन्‍्देह 
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की स्थापना हुईं। १६२६-१६३६ के वर्षों में सयुक्त राज्य अमेरिका और अत्य पहिचमी साधों 
ने सोवियत संघ के साथ केसा व्यवहार किया, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन द्वितीय 
विश्व-युद्ध के समय हिंदलर के आतंक ने सोवियत संघ को परिचमी राज्यों का मित्र बना दिया और 
२६ मई, १६४२ को सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने जमेनी के विदद्ध पारस्परिक सहायता की एक 
बीस वर्षीय सन्धि पर हस्ताक्षर किये। पाइचात्य देशों के अविज्ञास को दूर करने के लिए २३ 
मई, १६४४ को सौवियत संघ ने परिचमी विरोधी प्रचार को एक प्र उंस्था 'कामिल्टान के 
विघटन की घोषणा की। १६४२ के बाद मित्रराष्ट्रों के कैसाब्लॉका, हाट स्रिक, गाछो, 
काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन बुड्स, डाम्बर्टनओक्स, याल्टा तथा सैनफ़ांसिस्करो में कई सम्मेलन हु 
और इनमें सोवियत संघ ने परिचमी राष्टों के साथ मिल-जुलकर काम किया। २७ फखएः 
१६४५ को चर्चिल ने कहा कि “सोवियत संघ के नेतायण परिचमी गषतंत्रों के साथ समान वर्य 
सम्मानपूर्ण में) का जीवन बसर करना चाहते हैं। उनके शब्द ही इनकी प्रतिज्ञाएँ हैं। चाए 
दिन बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बतलाया कि “सके विज्ञास है कि याल्टा समझेते के फललका 
यूरोप की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आयगी ।” इन बिचारों से ऐसा प्रवीत होने लगा कि लगन 
और वाशिंगठन यूद्धोत्तर काल की समस्याओं के समाधान में मास्को से सहयोग लेगा | लेकिन 
सोवियत नेताओ की सारी आशाएँ ब्यर्थ सिद्ध हुई और विजय के उपरान्त उनका पे 
परिचमी राष्ट्री को उम्र नीति के कारण खराब होने लगा तथा उनका “अनोया गठबन्धते 
अस्त व्यस्त होने लगा । युद्ध काल के साथी ही युद्धोपरान्व एक दूसरे के लिए अजनवी वन गे 
तथा आनेवाले वर्षों में वे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे' हो गये । उनकी प्रृनी शबुवा का 
सन्देह पुनः जग उठे जिसने शीत-युद्ध का जन्म दिया । इस शीत्-युद्ध को उतल्त्ति के प्र४व 
कारण निम्नलिखित थे 

१. हितीय मोर्चा का प्रश्न-शीत युद्ध की उलत्ति का पहला कारण युद्धकाल में दोनों 
पक्षों का एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ सन्देह और अविश्वास था। ऐसा देवा गश है 
प्रायः सभी युद्धो के बाद युद्धकालीन मित्रराष्ट्र एक दूसरे के विरोधी या कदर दुकान वन 9 
है। प्रथम विश्युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इसी प्रकार का मतभेद हो गया मं । 
पर इस बार अमेरिका और रूस में युद्ध के समय से ही सन्‍्देह और मतभेद धुरू ही गया 4 | 
इसका एक प्रबल कारण “द्वितीय मोचे” से सम्बन्धित था । जिंस समय युद्ध चल रहा था 
हिटलर सोवियत-संघ को दवोचे हुए ये, उस समय स्टालिन अपने मित्र-राज्यों से पश्चिगी यूरो 
में हिटलर के विद्द्ध एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलने के लिए बरावर अद्वुरोध करता था। 
इस अनुरोध का उद्दे इय यह था कि यदि परिचम में मोर्चा खुल गया तो सोवियत संघ पर के 
के प्रहार में बहुत कमी आ जायगी क्योकि उस हालत में जर्मनी को दो मोच्ों पर लक 28 
और सोवियत संघ को सांस लेने का मौका मिल जायगा । पर महीनों तक रूजवैल्ट से पर रे 
इस अनुरीध को ठालते रहे! उसी समय से स्टालिन को अपने मित्र-राष्ट्री की नेकनियती 
शंका होने लगी। सोवियत इतिहासकारों का कहना है कि अमेरिका और त्िढेन ने घूई 8 
समझकर तथा जान-ब्रूझ कर यह देर की थी ताकि जम॑नी किसी तरह रूस की साम्ववादी ही 
का काम वमाम कर दे।? 


., 9, एउवए७०, *प॥9 8950घव. ऋ८००७७ २ एक छपते की०॑ीएप 
4//%673, (०35०७), 'चब॥०॥ 4959, एए. 3-8 


। 
>, पर वकाशिडकोंशीी 


शीव-युद्ध और सशत्त शान्ति ४०३ 


१६४४ के प्रारस्भ में जब द्वितीय मोर्चा खोलने की योजना बनने लगी तब स्टालिन की 
शंका और पुष्ट होने लगी। जिस धोखेवाजी से हिटलर ने सोबियत संघ पर चढ़ाई की थी 
उसको ध्यान में रखकर मास्को के नीति-निर्धारक इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि यदि सोवियत 
संघ को भावों खतरे से बचाना हो तो उसे जमंनी और रूस के बीच के देशों पर अपना प्रभु 
कायम कर लेना अत्यावश्यक है ।' दूसरे शब्दों में स्टालिन पूवीं यूरोप के देशों को सोवियत 
प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर लेना चाहता था । चर्चिल इस रहस्य को भली-भाँति समझता था । 
अतएव जब दूसरा मोर्चा घोलने की बात होने लगी तो उसने यह योजना रखी कि ब्रिटेन और 
अमेरिका की सेनाएँ फ्रांस की तरफ से नहीं; वरन्‌ वाल्कन प्रायद्वीप से यूरोप में उत्तर की ओर 
बढ़े ततकि रूस की सेना पूर्वी यूरोप में बहुत आगे न बढ़ सके ( इस योजना से रूजवेल्ट सहमत नहीं 
हुआ, लेकिन इसने परजीवादी देशों की मानसिक प्रवृति को तो स्पष्ट कर ही दिया। स्टालिन 
भली-माँति समझ गया कि ब्रिटेन और अमेरिका उसके केसे शुभचिन्तक है । 


२. पुरातन-व्यवत्था की स्थापना का अ्रयास--तो, इस प्रकार पूर्वी यूरोप पर प्रसुत्त 
कायम करने की प्रतिद्वन्द्िता युद्ध-काल में ही शुरू हो गयी । इसीलिए दोनों पक्ष जमंनी से 
जीते गये प्रदेशों में उसके विरुद्ध स्वातन्त्य संधर्ष करने बाले विभिन्न दलों में सपना समर्थन करने 
वाले दलों का समर्थन करने तथा मान्यता देने लगे। उभर इटली झभी पूरी तरह परास्त भो 
नहों हुआ था कि इधर कम्यूनिस्टों को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका हरतोंलिनी के 
फासिसस्‍्ट दल से सहयोग करने लगे । यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट नेवा मार्शल टीटी को रूस का 
जवरदस्त समर्थन प्राप्त होने लगा, और दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका वहाँ पुनः राजतन्त्र और 
पुरावन व्यवस्था काथम करने की योजना बनाने लगे। चुनाव में भी ब्रिदेन कम्युनिस्ट विरोधी 
राजस्त्तावादी दल का समर्थन कर रहा था । इन कारणों से रूस के मन में सन्देह की धारणा 
दिन-प्रति-दिन पुष्ट होने लगी । * मज 

३- रूस द्वारा याल्‍ल्टा ओर वाल्कन समझौते का अतिक्रमण--सोवियत संघ की और 
से भी ऐसी ही कारंवाइयाँ होने लगी । रूस को विजयो लाल सेना जहाँ भी पहुँचती कम्युनिस्टों 
को प्रोत्ताहित और उनके विरोशी वत्तों का सफाया करती ( इससे ब्रिदेन और अमेरिका का 
चिन्वित होना स्वाभाविक था। सोवियत संध के प्रति ब्रिटेन का सन्देह तो इतना बढ़ गया 
कि अक्टूबर, १९४४ में उसने रूस के साथ समकौता करके यह तय कर लिया कि लाल क्षेना का 
प्रभाव-क्षेत्र रूमानिया और चुल्गेरिया समझा जाय, यूनान ऑग्ल-्भ्मरीकी अ्रधिकार में रहे तथा 
यूगोस्लाविया तथा हंगरी पर दोनों का प्रभुत्ध स्वीकार किया जाय । लेकिन इस समझौते से सन्देह 
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ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का अन्त नहीं वरन्‌ उसमें और दृद्धि हुईं। कूटनीतिक दाव-पेंच लगते रहे और युद्ध खत्म होते 
ही सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के प्रायः सभी देशों में साम्यवादो व्यवस्था कायम कराने में सफ़ल हो 
गया। यह कारंबाई अमेरिका और ब्रिटेन को एकदम पसन्द नहों आयी। १६४५ के याह्टा 
सम्मेलन में मित्रराष्ट्री ने यह फ़ेसला किया था कि “नास्तियों को सुक्त किये राष्ट्र अपनी इच्चा- 
नुसार लोकतन्त्रीय सस्था चुनेंगे तथा इसके लिए मित्रराष्ट्रों के बीच सम्मिलित विचार-विनिमय 
किया जायगा ।” अतएव उन लोगो ने अब्र यह दोपारोपण किया कि सोवियत संघ के ये कार्य 
याल्टा के निर्णयों के विरुद्ध हैं। 


४. ईरान से रूसी सेनाओं का न हटाया जाना---युद्ध के दौरान सोवियत पेगाओं 
ने पत्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया था, किन्‍्त्र युद्ध के बाद आंग्ल-अम- 
रीकी सेनाएँ तो दक्षिणी ईरान से शीघ्र ही हटा ली गयी, पर सोवियत सेनाएँ अपने स्थान पर 
ज्यो- की-त्यो जमी रही । काफी समय के बाद अमेरिका तथा इब्नलेण्ड द्वारा संयुक्त राष्ट्ररंध की 
सहायता से रूस पर संयुक्त दबाव डालने के परिणामस्वरूप ही सोवियत सेनाएँ वहाँ से हटने के 
लिए तैयार हुईं । 


५- तुकों पर रूसी दवाब--युद्ध के वाद सोवियत संघ हुकों पर दवाव डालकर छते 
कुछ इकीं की भूमि और बोसफोरस में नौ सैनिक अड्डे बनाने का अधिकार मांग रहा या। 
पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया । 


है. यूनान में सोवियत संघ का दृवाव--जममी के थात्म-समर्पण से पर्व ही रूसी 
सेनाओ ने यूनान के उत्तर में यूवों तथा दक्षिणी-पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग पर कब्जा कर 
लिया। वथा वहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापना कर दो गयी। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में 
साम्यवादी दल बहुत छोटे-छोटे तथा अपेक्षाकृत नगण्य अनुयायियों वाले ये! फिर भी सोवियत 
सेनाओ ने इन साम्यवादी दलो को खुली और पृर्ण सहायता दी। कुछ ही वर्षों में बूगात 
तथा बाल्टिक समुद्र के मध्य बसे हुए सभी राज्यों में 'सर्वहारा की तानाशाही! स्थापित हर 
दी गयी । 


७. रूस का अमेरिका विरोधी प्रचार-अभियान--युद्ध के खत्म होते ही रूस के उमा 
चार-पत्नों ने अमरोकी नीतियों तथा नीति-निर्धारको पर प्रहार करना झुरू कर दिया । ईह 
अमेरिका वडा क्र्‌ द्ध हुआ। अमरीकी समाचार-पत्रों ने भी ऐसा ही रुख अपनाया और सोवियत 
संघ तथा सोवियत सेनाओं पर गालियों की वौदधार होने लगी । इस हालत में दोनों देशो की 
सम्बन्ध विगड़ना अनिवार्य था । 

८ अणुवम का आविष्कार-शीत्-युद्ध के सूह्रणात का एक और प्रसुख कारण सा 
का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अधुबम ने हिरोशिमा और नागाशाकी की ६ 
विध्वंस नही किया, अपिद्व युद्धकालीन मित्राष्ट्री की मित्रता का भी अन्त कर दिया। पा 
राज्य अमेरिका में अथुवम पर अनुसधान-कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा थी 
अमेरिका ने इस अनुसधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा लेकिन सोवियत हे 
से इसका रहस्य जान-बुझकर रुप्त रखा गया । रूस को इससे जबरदस्त सदमा पहुँचा और उसे 
इसे एक घोर विश्वासघात माना । उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणुवम के कारण यह अभिमाने 


शौत-बुद् और सशस्त्र शान्ति छ०५ 


हो गया कि अब उन्हें सोवियत सदायता को कोई आवश्यकता नहों है। अतएवं इस कारण भी 
दीनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ा | 


£- सोचियत विरोधी प्रचार अभियान--इस समय पश्चिमी देशों के समाचार-पत्र 
साम्यवादी देशों के प्रति खुलेआम घृषा-प्रचार में संलग्न थे। साम्यवादी खतरे को खूब तूल 
देकर और बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किया गया तथा मास्कों के भांवी इरादों के प्रति जनता में भय 
की भावना पेंदा की गयी । ज्योंह्ी सोवियत सेनाएं वर्लिन के निकट पहुँची अमरीकी समाचार- 
पत्रों ने निम्न प्रकार के अनर्मंल शीपकों ते अपने पन्‍ने रंगने शुरू कर दिये ! उदाहरपार्थ 'साम्यवादी 
प्रसार से ईसाई सभ्यता के डूबने का खतरा? (२९०० १४४४९ प्र॒पार्यपशआा$ 40 070छ7 एफफंधंदा 
टाशाबबध००) --हार्टस न्यूयार्क जनरल तथा “सोवियत संघ विश्व का एकमात्र आक्रामक 
राज्य (5०र० एगरंण 5 ४ाए.. ण्यं५ 888705507.. धर ४४०४०)--शिकागो द्विव्यून! 
आदि में इस तरह के शीपषक से समाचार प्रकाशित होने लगे। 
सोवियत अधिकारियों के लिए एक ऐसे देश, जिसके प्रति उनके द्वदय में पहले से ही 
काफी अविज्ञास था, के समाचार-पत्रों की इन घोषणाओ पर क्षुन्ध होना स्वाभाविक ही था । 
इन कारणों से युद्ध समाप्त होंते-होते दोनो पक्षों में घोर मतभेद छत्मन्न हो गया और 
समय के साथ-साथ इसको उम्रता भी बढ़ती गयी । विभिन्न अन्तर्राद्रीय घटनाओं, सम्मेलनी आदि 
में ये मतभेद प्रकट होने लगे । इसके बाद समाचार पन्नों ओर रेडियो द्वारा माषण, वागबुद्ध 
और प्रचार-युद्ध आरम्म हुआ । शोघ्र ही सारी दुनिया दो शुटो में बेंट गयी, अमेरिका के नेतृत्व में 
पश्चिम गुट (४४०६००४ 900०) और सोवियत संघ के नेतृत्व मे कम्युनिस्ट गुद्ध। पश्चिमी गुट 
अपने को “स्वतन्त्र विश्व” ( 7०० ४०८४० ) कहने लगा। सोवियत गुद को “लोह परदे” 
(7०३ ८ए:८ंग ) की छपाधि दो गयो। फिर संधार के लोगो के सामने अन्तर्राष्ट्रीय साम्य- 
बाद का होवा उपस्थित किया गया । अमेरिका की ओर से यह प्रचार किया जाने लगा कि 
सोबियत संघ के “नये साम्राज्यवादी” सारे संसार पर अपना आधिपत्व जमाना चाहते हैं । इससे 
संसार को बचाना आवश्यक है। उधर सोविषत संघ ने डालर साम्राज्यवाद और वाल स्ट्री० के 
पूजीपतियो का भंडाफोड़ झुरू किया । अमेरिका ने इस युद्ध को एक सेद्धान्तिक' रूप प्रदान 
किया कि यह साम्यवादी दासता और प्रजावांत्रिक स्वतन्त्रता का संघप है। इन आरोपों और 
पत्यारोपो में युद्धोत्तर बिख़ की सारी समस्याएँ गौण पड़ गयी । 
शीत-युद्ध की प्रशति--एक बार जब शोत-युद्ध शुरू हो गया वो उसमें कोई कमी थाये 
इसकी परवाह किती को भी न रही। संयुक्त राष्ट्रसंध तथा अन्य अन्वर्राष््रीय सम्मेलन दोनों के 
संघप के अखाड़े बन गये । सुरक्षा-परिपद्‌ की पहली बठक में ही सोवियत प्रतिनिधि ने पश्चिमी युट 
१. सत्य बात यह्द दै कि इस मतभेद में सिद्धान्त का कोई प्ररन निद्धित नहीं, है। अमेरिका का 
मंगड़ा साम्यवादी “दासता” से नहीं वरन्‌ साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था से या । यदि वह तथाकथित साध्य- 
बादी “दासता” से इणा करता तो समय-समय पर उस “दासता” के एक देश यूगोस्लार्निया को क्यों मदद 
देता रद्दा है और संस र के जिस क्षेत्र को “हवतन्त्र विश्व” कहा जाता है उम्तमें स्पेन, पुर्तंगाल, दक्षिण अमेरिका 
के फासिस्टवादी देश भी तो सम्मिलित हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि सोवियत्त संघ 
और अमेरिका के मतभेर का मौलिक कारण आर्थिक है । एक बिद्वान लेखक ने लिखा है कि यदि किसी 
तरद अमेरिका भी आज साम्यवादी व्यवस्था वाला देश होता तो सोवियत संघ से इसो आर्थिक कारण को 
लेकर दोनों देशों में मतभेद रइता । 
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पर बड़े कड़े और उग्र आक्षेप किये । फिर उसको जवाब भी वेसे ही स्पष्ट मेले । उत्तके बोदे 
शायद ही ऐसी कोई वेठक या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हो जिममें दोनों ने एक-दूसरे पर भीषण 
आरोप-प्रत्यारोप न लगाये हों। एरेू के बाद दूसरी अस्तर्राष्ट्रीय घटना घटठी गयो और शीव- 
युद्ध का इतिहास बढ़ता गया। फारस ने रूसी सेना या यूनान से ब्रिटिश सेना हाने का प्र 
हो या कोई दूसरा प्रइन सव शीत-युद्ध के इतिहास के ही भाग हैं। शीत्तनयुद्ध का सबसे भीषण 
अखाड़ा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ सावित हुआ। आरम्म में साधारण समा में रूस को केवल 
पाँच और पर्चिमी गुट के वत्तीस वोट थे। लेकिन सुरक्षा-परिषद्‌ में रूस ने अपने वीटो के 
अधिकार का प्रा लाभ उठाया | उसके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा नहों' रह गया था । 


शीत-युद्ध को भयानक बनाने का असल श्रेय कुटिल और घौर साम्राज्यवादी राजनेता 
विन्सटन चच्चिल को है। १६४६ में अमेरिका के फुल्टन न मक मगर में भाषण करते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उसने एक नयी पद्धति का सूत्रपात किया । हमें तानाशाही 
के एक स्वरूप के स्थान पर,” अर्चिल ने ५ मार्च, १६५६ को राष्ट्रपति ट्र्मेन की एपस्थिति में 
कहा, “उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए ॥” उसने “स्वतन्त्रता की दीपशिषा 
प्रदध्बलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए” एक आऑग्ल-अमरीकी गठबन्धन की मांग 
की। उसका सुझाब था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए (007 थ्ंग्रएशा 
ी 0०फ्रापरण्णांथग) हर सम्भव एवं नेतिक अने तिक उपाय का अवलम्बन किया जाय । अमेरिका मैं 
चचचिल के विचारी का सबसे बड़ा समर्थक अमरीकी सिनेट का एके सदस्य बेण्डेनवर्ग था। उसके 
बाद क्‍या पूछना था ? समूचे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावना का तूफान कट पड़ा । ९६ 
सितम्बर, १६४६ को विनेंस के कहने पर राष्ट्रपति ट्रमैन ने, भुतपूर्व उपराष्ट्रपति वथा तल्लालीन 
वाणिज्य सचिव हेनरी ए० वैलेस से त्यागपत्र देने को कहा, क्योंकि उसने १२ सितम्बर को 
न्यूयाक॑ में एक सार्बजनिक भाषण में सोजियत संघ तथा अमेरिका के बीच मैन्री-स्थापना की 
अपीक्ष की थी। राज्य सचिव डीन एचिसन ने १६ फरवरी, १६४७ को सिनेट के सम्मुख कही 
कि “रूस की विरेश-नीति आक्रामक तथा विस्तारबादी है ।” अप्रिल १६४६ के वाद दोनों पक्षों 
ने अपने मतभेदों को खुन्नेआम उगलना शुरू किया तथा पू॥ और परिचम को शन्र्‌ता एक नम 
तथ्य बन गया । १२ मा, १९४७ को राष्ट्रपति ट्र,मेन ने “सोवियत विस्तार को रोकने के 
लिए” ट्रूमेन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। ५ जुन, १६४७ को साम्पवाद के विरोध के 
नाम पर प्रसिद्ध मार्शल-योजना का सूत्रपात हुआ। सोवियत शुट के देशों ने इसमें भाग लेने 
से इन्कार कर दिया और सारी यौजना को अमरीकी साम्राज्यवाद की योजना कहकर उहकी निदा 
की। २५ अवदूबर को मार्शल-योजना के जवाब में यूरोप के नौ कम्युनिस्ट देशों का कीमिनकार् 
स्थापित किया गया । अब बात-बात पर झगड़ा होने लगा ! पराजित राज्यों के साथ कड़ी 
व्यवह्दार किया जाय इसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों में एग्र मतभेद था । ५ 
है ॥। चाय्र 


चीन में साम्यवादी व्यवस्था कायम होने पर शीत-युद्ध की भयंकरता और बढ़ी सवार 
के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद्‌ का एक स्थायी सदस्य है। जब च्यांगकाई शैक के गगकी | 
भागकर फारमोसा चली गयी, तो कम्युनिस्ट चीन ने सुरक्षा-परिपद्‌ में अपनी जगह की भ पर्थक 
लेकिन पश्चिमी गुट नहीं चाहता था कि सुरक्षा-परिषद्‌ में सोवियत संघ का एक के कार 
बदू जाय । अवएब संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीव की नयी सरकार कौ मान्यवा देने से इ 
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केंर दिया और संयुक्त राष्ट्रसंध में उसको स्थान मिलने का विरोध किया ! इस कारण आज 
तक चीन को संबूक्त राष्ट्रसंघ में अपना स्थान नही मिल सका है। इसके मृल्ल में शीतन-युद्ध ही 
विद्यमान है | 


वर्लिन का घेरा और कोरिया के युद्ध के समय शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया। वर्लिन के घेरा के समय ही दोनों पक्षों को ताकत आजमाने का मौका पहले-पहल मिला 
और शौत यद्ध में अमेरिका का रुख कड़ा हो गया । जब सोवियत सघ का विरोध करने के 
लिए अमेरिका तरह-तरह के सनिक संगठनों की स्थापना करने लगे ।' कोरिया का युद्ध वास्तव 
में पश्चिमी गुद और कम्युनिस्ट गुट के बीच युद्ध था । इस अवसर पर शीत्त-युद्ध सशस्र युद्ध में 
परिणत हो गया । अमेरिका ने सुरक्षा-परिषद्‌ से सोवियत संघ की अनुपस्थिति का खूब नाजा- 
यज फायदा उठाया। उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित करवाया और उसके विरुद्ध सेनिक 
कारबाई का प्रस्ताव पास करवाया । यद्यपि १६५३ में कोरिया युद्ध बन्द हो गया, लेकिन दीनो 
गुटों के बीच शीत-यद्ध चलता रहा । 


१६५३ में शीत-यद्ध की तीज़ता में कुछ परिवर्तन आया | इस यूद्ध के महान उननायक 
राष्ट्रपति ट्रूमेन और स्टालिन थे। जनवरी, १६५३ में आइसनहावर अमे रिका के राष्ट्रपति बने । 
उनके विदेश सचिव डलेस अब संय्‌ क्त राज्य अभे रिका की विदेश नौति के सुख्य निर्धारक हुए । 
इसी समय ५ मार्च, १६५१ को स्टालिन की मृत्यु हो गयी । अगस्त १९५३ में सोवियत संघ 
का प्रथम आणबिक परोक्षण हुआ ! हथियार के क्षेत्र में दोनो गुटों के मध्य जो खाई थी अब वह 
धीरे-धीरे कम होने लगी । 


इसके बाद आया हिन्द चीन का प्रइन | फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ चलने वाले 
यद्भ में दोनो गुटों ने अलग-अल्नग पक्षों का समर्थन किया । शीव-युद्ध के कारण हिन्द चीन का 
प्रइन अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्‍त्त बन गया। फिर अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए 
सेनिक समझौतो और संन्‍य संगठनों को स्थापित करने की नीति अपनायी तथा नाटो, सीटों और 
बगदाद पेक्ट बनाये । रूस ने इनको बडी कड़ी आलोचना को और इनके जवाब में वारसा पेक्‍्ट 
कायम कर लिया ! इन संगठनों के विषय में हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। इसी तरह 
संप्तार के सबसे प्रभुख प्रइन निरख्तीकरण पर दोनों में घोर मतभेद चला । अन्चर्राष्रीय राजनीति 
के प्रत्येक प्रइन पर शीत-युद्ध के प्रष्माधार में दोनो देशों के दृष्टिकोण निर्धारित होने लगे॥। अमें- 
रिका स्वभावतः पर जीवाद और साम्राज्यवाद का समर्थक है। उसके मित्र देश साम्राज्यवादी 
थे। इस हालत में रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशवाद का उग्र विरोध किया । उसने खुले 
शब्दों में पराधीन देशों की आजादी का समर्थन किया । इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर 
शीत यद्ध का कम-से-कम एक लाभ अवश्य प्रदोत होवा दै। ऐसे तो सोवियत रूस शुरू से ही 
उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, लेकिन शीव-युद्ध के कारण इस विरोध में और छग्नता आयी । 
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श्ग्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सोवियत संभ दिन-रात छपनिवेशवाद पर इमला करता रहा और इस प्रकार साप्राज्यवादियों को 
अपना अपविन्न अधिकार हटाने पर बाध्य किया । ५ 


६५५ से १६५८ तक पश्चिमी एशिया शीत-युद्ध का भयंकर अपाड़ा वना रहा | ए फ्े 
के सामरिक महत्त्व और तेल $पों पर पभुता कायम रखने के लिए दोनों में घोर संघर्ष होगा रहा। 
फ़ारस का तेल-विवाद, स्वेज नहर का संकट, लेबनान में अमरीकी फौज का छदरना, इराक की 
क्रान्ति आदि अवसरों पर दोनों पक्ष ताल ठॉककर मेंदान में डट गये। जब राष्ट्रति आइसनः 
हावर ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त--आइसनह्ावर सिद्धान्त का अतिपादन किया वो दोनों पक्षों का 
संघर्प और भी उग्र हो गया ' इस तरह के ऐेकड़ों रष्टान्त दिये जा तकते है। संक्षेप में, कोई 
भी ऐसी घटना इधर नहीं घटो है जो शौत-युद्ध का परिणाम न हो या उससे प्रमावित न रहा हो। 


खत श्वेच की क्रमरीकी यात्रा--१६५६ के मध्य में कुछ कारणों से शीवनयुद्ध में इृद 
कमी पड़ी। ३ अगस्त को “बीसवी शताब्दी का सबसे महान्‌ कूटनीतिक चमत्कार” हुआ। छत 
दिन मास्क में विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता और वाशिंगटन में स्वयं राष्ट्रति आइसनवाहर ने एक ही 
समय में यह घोषणा की कि कुछ ही दिनों में सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री निदेता यू रे 
संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत संघ का भ्रमण करेंगे। 
सारे संसार में इस समाचार का स्वागत हुआ । अय ऐसा प्रतीत होने लगा कि शीव-बुद्ध कद के 
लिए बन्द हो गया और दोनों देश मिलकर संसार में स्थायी शान्ति की मौव डाल देंगे। इसके 
पृव॑ मिकोयान अमेरिका का और उपराष्ट्रपति निवशन रूस यात्रा कर चुके थे। न यात्राबओं की 
महत्त्व अब सबको शात होने लगा। यहुत दिनों से दुनिया में एक शिखर-सम्मेलन (एणशए्। 
८०ए०००४०७) की माँग हो रही थी । इसका तात्पये यह था कि महाशक्तियों के शास्ताघ्यक्ष एक 
जगह मिलें और संसार की कठिन समस्याओं का समाधान कर लें। ३ अगस्त की घोषणा ने इ। 
सम्मेलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया । हु 
१५ सितम्बर को ख इचेव अमेरिका पहुँचा । लगभग एक महीने तक बह अमेरिका 

विविध स्थानों का भ्रमण करता रहा । एक ही अपवाद को छोड़कर कभी कोई अग्रिय ५ 
नही घटी । सबंन्न उसका स्वागत हुआ। इस यात्रा के फलस्वरूप यह आशा जमने लगी हू 
अब शीतनयुद्ध में कमी आयगी और अन्ततः उसका अन्त हो जायगा । ख[चेव के 88/084 
भ्रमण का परिणाम अच्छा ही निकला | यह तय हुआ कि मई, १६६० में पेरिस में शिखर सम हौर 
हो और उसके वाद वहीं से राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत रूस की यात्रा करें । तरकारो 

पर सोवियत-संघ ने उन्हें निमन्त्रण भी भेज दिया। लेकिन इसी समय अमेरिका के पागल 
ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया । इसका कारण था यू-२ जासूसी विमान: कांड । हिल 

यू-२ विभान-कांड :--एक मई, १९६० को अमेरिका का एक वायुवान बा & 

का अतिक्रमण करके दो हजार कीलोमीटर अन्दर घुस गया । जब उसके आक्रामक मे का 
पता स्पष्ट रूप से चल गया तो स्वर्डलोवास्क के निक्ट उसे राकेट द्वारा नीचे गिरा दिया पक 
विमान के निरीक्षण से पता चला कि यह एक जायूसी विमान था क्योकि बसें जादूसी के पके 
यन्त्र और उपकरण पकडे गये। सौमझाग्यवश इस विमान का क्ञलक पावर्स बच 9022 कक 
लिया गया। उसने इस बात को कबूल किया कि उसे सोवियत-संघ के आकाश के विशेष 
निरीक्षण तथा सेनिक अड्डों की सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। विमान 


शौत-पुद्ध और छशश्च शान्ति डण्ईू 


युस्त्र लगे हुए थे जो सोजियत प्रदेश पर छड़ते-उड़ते विभिन्न स्थानों का फोटो ले रहे थे । 
खू इयेव ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। शुरू में तो अमरीकी सरकार ने ऐसी उड़ान का 
खण्डन किया, लेकिन बाद में यह समझकर कि पावर्स सम्भवतः भर चुका है; यह कहा कि ठुकी में 
सोवियत सीमान्त के पास एक विमान ऋतु के बे शानिक अमुसन्धान के लिए उड़ रहा था । किन्द 
जब पावर्स के जीवित रहने और दोप स्वीकार करने का पता चला तो उन्हें यह स्वीकार करमा 
पढ़ा कि यह विमान सोवियत आकाश में सैनिक अड्डी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा 
गया था । 


यदि बाव इसनी ही तक रहती तो सम्भवत्तः मामला नहीं बढ़ता। लेकिन राष्ट्रपत्त 
आइसनहावर ने कहा कि अमेरिका इस तरह की कार्रवाई जान-बूककर करता है और भविष्य 
में भी करेगा । उनका कहना था कि सोवियत संघ की सामरिक कारबाइयाँ गुप्त रहती हैं और 
पर्स हार्चर जेसे आकस्मिक याक्रमणी की पुरराकति को रोकने के लिए स्पतन्त्र विश्व के लिए. 
ऐसा करना आवश्यक है। इस वक्तव्य के बाद ख श्वेच गुस्सा से आगवबूला हो गया। एउसने 
इस जासूमी उड़ान को एक अत्यन्त छत्ते जनात्मक कार्य और सोवियत राष्ट्र का घोर अपमान 
बताया । छसने गर्जन करते हुए अमेरिका से स्थिति को बिगाड़ने वाली तथा शान्ति की संकट 
में डालनेवाल्ली ऐसी घटनाओं को बन्द करने की मांग की और साथ-ही-साथ यह धमकी दी कि 
यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हुई और युद्ध छिढ़ा वो उसके लिए एकमात्र संयुक्त 
राज्य अमेरिका जिग्मेवार होगा । संसार में सब जगह अमरीकों कार्रवाई की निन्‍दा हुई / जब 
अमेरिका ने क्षत्तिपुर्णि करने और माफी मांगने से इन्कर कर दिया तो सोवियत संघ ने सुरक्षा- 
प्रिपद्‌ में इस घटना की शिकायत को ) परिषद्‌ में सोवियत प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव रखा 
जिसमें अमेरिका के इस जासूसी कारनामे की निन्‍दा की गयी थी और इसको चर्टर के सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल बतलाया गया था। प्रस्ताव में अमेरिका से अनुरोध किया गया था कि बह ऐसे 
कार्यों को शीघ बन्द कर दे । 
अमरीकी प्रतिनिधि हेनरो केवट लॉज ने कह कि इस जासूसी पड़ान को आक्रमण! नहीं 
कहा जा सकता । उसने यमेरिका और अन्य देशो में रूसी जासूसी का रृष्टान्त देना शुरू किया। 
उत्तने कहा कि सोधियत प्रतिनिधि का यह कथन रसत्् नहीं है कि सोवियत प्रदेश पर ऐसी 
उड़ाने निरन्तर करते रहना अमरीकी सश्कार की नीति है। राष्ट्रपति आइसनहावर ने यह 
आश्वासन दे दिया है कि ऐसी उड़ाने बन्द कर दी गयी हैं। सुरक्षा-परिपद्‌ में प्रस्ताव पर खूब 
गरमागरम और नाटकीय दंग से बहस हुईं। लेकिन अन्त में प्रस्ताव रद हो गया। इसके 
पक्ष भें केवल रूस और पोलेंड के बोट आये । 


इस बीच रू इचेव ने अपने भाषणों और वक्तब्यी से अमेरिका पर प्रवल आाक्षेप किये और 
भविष्य में ऐसी जाखूसों के विरुद्ध राकेटों द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी । यू २ 


१. अमरीको प्रतिनिधि केवन लॉज ने वड़े ही नाटकीय द'ग से परिषद्‌ के मेज पर एक वस्तु रखो । 
यह अमेरिका की सरकारों राजमुद्रा को एक काष्ट प्रतिकृति थी जिसको रूसी सरकार ने मास्को में अमरीकी 
राजदूत को दूतावास में लगाने के लिए भेंट की थी । इसमें अमरीको दृत्तावास में होनेबाले सभी वाततालाप को 
अंकित करने तथा वाहर सम्बाद भेजने के क्तति सूच्म यन्त्र लगे हुए भरे । यह्द मुद्रा बहुत दिनों तक दूतावास के ४ 
कार्यालय में लगो रहो और इससे राजदूत के बावलाप का सुचना सोवियत अधिकारियों को मिलती रही । 





४३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विमान पाकिस्तान, त॒कों और नावें में [स्थत अमरीकी हवाई थड्डे से उड़ते थे। खर्चेव ने इन 
देशों को भी चेतावनी दी कि वे अपने यहाँ से ऐसे अड्डे हटा लें । इन देशो को उसने कहा 
“आग से मत खेलिये । यदि भविष्य में कोई विमान इन देशो के अड्डो से आया तो रूस बनने 
प्रक्षेपणाश्रो | 7ं$ओ० ) द्वारा उसको नष्ट कर देगा ” रूस में पावर्स पर मुकदमा चला ओर 
उसे जासूसी कार्य करने के अ्भियोग पर दस वर्ष की सख्त सजा दो गयी । 


यू-२ कांड ने शीत-युद्ध में तूफान ला दिया । रूस ने इसका खूब प्रचार किया और इससे 
खूब लाभ उठाया। ख इचेव ने यह सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठायी कि रूस शान्ति का सबसे 
बड़ा समंथक और अमेरिका उसका सबसे बडा दुश्मन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के लिए वही एक- 
मात्र जिम्मेबार है। अमेरिका के सैन्य संगठन रूस पर आक्रमण करने के लिए बनाये गये हैं। व २ 
विमान इन सेन्‍्य संगठनों के देश-तुककी एवं पाकिस्तान-से होकर आया था और इसका तल 
नाटो के सदस्य-राज्य नावें पहुँचना था। अतएव रूस को इन देशों को चेहावनी देने का 
अवसर मिल गया । अब अमरीकी बड्डों को इजाजत देनेवाले देश यह अनुभव करने लगे कि 
यू-२ विमानों को अपने देश में ठहराना भयंकर खतरों को मोल लेना है। लेकिन यू-२ काए 
का सर्वाधिक घातक प्रभाव पेरिस के शिखर-सम्मेशन पर पड़ा । 


पेरिस का शिखर-सम्मेलन--शिखर-सम्मेलन को मॉँग बहुत दिनों से हो रही थी। 
जब सोवियत प्रधान मन्‍्त्री खइचेव अमेरिका गये तो केम्पडेविड में राष्ट्रपति आइपनहावर 
सुलाकात करने के समय यह निश्चय हुआ कि पेरिस में एक शिखर-सम्मेलन हो । इस निशचप के 
बाद “शीत-युद्ध के वर्फ में पहली दरार” दीखने लगी । पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद यह निशा 
इआ कि १६ मई, १६६० को यह सम्मेलन पेरिस में शुरू हो । इसमें अमेरिका, रूस, वरिदेन थार 
फ्रांस के शासनाध्यक्ष सम्मिलित हो, वर्लिन जमनी, निरख्रीकरण आदि जढिल अम्तर्राह्रीय हम 
स्थाओं पर विचार तथा उनके समाधान का प्रयास किया जाय। 


लेकिन शिखर-सम्मेलन शुरू होने के दो सप्ताह पूर्वे ( १ मई ) यू-२ विमानकांड हो सा | 
इसको लेकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर बढ़ गया। फिर भी यह सम्भावना नहीं प्रतीत हो रा 
कि शिखर-सम्मेलन असफल हो जायगा । १९ मई को सुप्रिम सोवियत में बोलते कार 
ने इस आशय का आश्वासन भी दिया था। “संयुक्त राज्य अमेरिका के इस उत्त न देनी 
से” खइचेव ने कहा, “हमें अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रयत्नों में 02% हक 
चाहिए। पेरिस में यू-२ का विषय नहीं उठाया जायगा ।? लेकिन जब पेरिस री करवा 
सम्मेलन शुरू हुआ तो खू इचेव ने यू-२ का प्रइन उठा ही दिया । अमेरिका की 0 कहा कि 
की तब भर्त्सना करते हुए उसने बड़े ही नाटकोय ढंग से कुछ माँगें रखी । 8 चाह 
अमेरिका को अपनी जासूसी काम की निन्‍दा करनी चाहिए, उसके लिए माफी माँग ८ दागी 
भविष्य में ऐसे उत्त जनात्मक कार्य को बन्द करना चाहिए धथा इस घटना के लिए क्र 
व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। “यदि ऐसा नहीं किया जाता,” खड़चेव ने कक डरा 
सोवियत संघ शिखर-सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता करना पुकद धिवे 
समझा दे और बह उसमें भाग नहीं ले सकता । इस सम्मेलन को कुछ्ष दिनों के रे 
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कर दिया जाय ताकि यह अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के वाद जनवरी में हो सके 7” ख इचेव ने 
शभ्ट्रपति आइसनहावर को अपमानित भी किया) दगाल और मेकमिलन से तो उसने हाथ 
मिलाया, पर जब आइसनहावर ने हाथ बढ़ाया तो ख इचेव ने इन्कार कर दिया। आइसनहावर 
शिखर-सम्मेलन के बाद सोवियत रूस जानेवाले थे। सारा कार्यक्रम बन चुका था। खस्प्‌ इचेव 
ने कहा कि सोवियत रूस इस निमन्त्रण को वापस लेता है ओर अमरीकी राष्ट्रपति को अब रूस 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


खइचेव के इस आचरण से आइसनहावर स्तब्ध रह गया । उसने आज्ासन दिया कि 
यू-२ की घटना के बाद जासूसी छड़ानों को स्थगित कर दिया गया है और भविष्य में शुरू करने 
का कोई इरादा नही है। इसलिए सम्मेलन का कार्य वन्‍द करने के लिए इस घटना को बहाना 
बनाना अनुचित है। खत इचेव ने कहा कि भविष्य में इन उड़ानों की शुरू करने का इरादा हो 
या नहीं, यदि फिर कोई जासूसो विमान आया तो उसको भी बही दुरति होगी जो यू-९२ का 
हुआ है। उसको आइसनहावर के आश्वासन से सन्वोष नहों हुआ और अपनी मांगो पर बह डठा 
रहा। दगाल और मेकमिलन ने गतिरोध को दूर करने का यत्व किया, पर वे विफल रहे। 
सम्मेलन के दूसरे सत्र में स्‌ इवेव नहों आया इसलिए सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर देनी पड़ी । 
शिखर-सम्मेलन की असफलता शीत-युद्ध के इतिहास में एक महत्त्वगूर्ण घटना थी । इसके 
लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दोपी ठहराया । ख इचेव सम्मेलन में एक ऐसे आक्रामक देश 
के राष्ट्रपाव" के साथ बातचीत करने को तेयार न था जिसने अपना अपराध ही स्वीकार नहीं 
किया था । दूसरी ओर आइसनहावर का कहना था कि खटड़चेव ने जान-बूझकर वील का ताड़ 
बनाया है। अमेरिका ने जासूसी छड़ानों को बन्द कर देने का आश्वासन दे दिया है । इस पर 
भी याद सोवियत प्रधान मन्त्री नहीं मानते हैं तो इसकी असफलता का सारा उत्तरदायित्व उन 
पर है । सोवियत प्रधान मंत्री का व्यवहार, आइसनहावर का कहना था, यह व्यक्त करता है कि 
बे मास्को से पेरिस केवल सम्मेलन की विफल बनाने के लिए आये थे । 
शिखर-सम्मेलम की असफलता से सारे संसार में गहरी निराशा छा ययी । जो लोग 
सोचते थे कि शीत-युद्ध का अन्त हो जायगा उनकी थाशा पर पानी फिर गया । अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव फिर से बढ़ गया । अपराधी ने ठो अपना अपराध स्वीकार नही किया और वह हँसते-गाते 
बाशिगटन वापस लौट आया लेकिन पेरिस की धटना से खइचेव को ग्लानि अवश्य हुई। 
अतएव कुछ दिनों के वाद उसे «हना पड़ा कि “रूस अन्तर्शप्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई 
कार्य नहों करेगा / १० नवम्बर, १६६० को खुश्चेव का एक और महत्त्वपूर्ण वक्तव्य हुआ । 
उसमें उसने कहा: “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सब प्रकार के तनाव छत्तन्न होते हैं, किन्दु समय 
बीतने के साथ ऐसे सम्बन्धो की कठ्ठता दूर हो जाती है। इसकी परबाह न कीजिए कि समुद्र 
कितना तूफानी है । तूफानी के वाद हमेशा शान्ति आधी है! यही अन्ततः यू-२ विमान की 
घंटना के सम्बन्ध में होगा । इसकी जायूधी उड़ान एक शबुत्तापृुण काय था, किन्तु कुछ समय 
बाद यह तुफान भी शान्त हो जायगा १ 
इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ओर इनमें जॉन फिट्जेरल्ड 
कुनेडी निर्वाचित हुए! नये राष्ट्रपति से यह आशा की जाने लगी कि वह शीद्-युद्ध में कमी 
करने के लिए अवश्य ही प्रयास करेगा । बधाई देते हुए ख्‌ इचेव ने ऐसी डी आशा व्यक्त की थी 
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और केनेडी ने एक अत्यन्त ही आशावादी जवाब दिया थ।। लेकिन नया गष्टपवि पुराने दे 
एक कदम आगे बढ़ गया । क्यूबा में उसकी जो करततें हुई! उससे यही निष्कर्ष निकात्न 
सकता है कि अमेरिका की नीति में कोई विशेष परिवर्तन मही हुआ | नया प्रशातन भी शीवद 
का उतना ही बड़ा समर्थक बना रहा । 


क्यूवा कौ घटना--१६५८ में क्यूवा में डा० फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में एक ब्रांति 
जनवादी सरकार की स्थापना हुईं । इस घटना ने शीतन-युद्ध के इतिहास में एक नया अधां 
खोला । वर्षों से क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद का घोर शिकार बना हुआ श 
उसके आर्थिक जीवन पर अमरीको प्‌ जीपतियो का एकाधिकार था। केस्ट्री के हाथ में सं 
की सत्ता आने के वाद इस स्थिति में परिवर्तन होना अवश्यम्भावी हो गया । समाज 
व्यवस्था में विश्वास करनेवाला यह क्रान्तिकारी व्यक्ति संयुक्त राज्य के डालर साग्नालग 
का घोर विरोधी था। उसने तुरत ही अपने देश के आर्थिक साधनों का राष्ट्रीयरण कल 
शुरू किया । इससे सर्वाधिक घाटा संयुक्त राज्य के उन पू*जीफतियो को पहुँचा जो अमेफि 
के प्रशासन पर अभाव रखते थे। तत्कालीन विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस का भी सह 
में अपना व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ था । अतएवं संयुक्त राज्य के नीति-निर्धारकों के फ्लेे 
खलबली का मचना स्वाभाविक था। 


केस्ट्रो ने अपने देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना झुरू कर दी | गाय गे 
कम्युनिस्ट युट के साथ भी उनका सम्बन्ध निरन्तर बढ़ने लगा । सोवियत संघ के साथ आह 
बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुआ । केस्ट्रो के समाजवादी अयल्नों से चिढ़कर संयुक्त सब्य बनेति/ 
उसका वहिष्कार करने लगा और उसके प्रभाव में आकर अन्य अमरीकी गणराज्य भी है 
के सोथ अछूत-सा व्यवहार करने लगे । उसे “अमरीकी राज्यों के संगठन” से निकापत । 
गया। इस हालत में वयूबा अधिकाधिक मात्रा में सोवियत संध के मेतन्नी और 58) । 
आशभित होने लगा । उधर संयुक्त राज्य के लिए यह बढ़ी चिन्ता का विषय बने हर दा 
अमरीकी महाद्वीप के बीच में लाल झण्डा फहराये यह कैसे सहाय हो सकता था। के 
अमरीकी शरीर में क्यूबा एक कोढ़” माना जाने लगा । इस हालत में संयुवत राज्य ; पक 
खरकार को उलट कर उसकी जगह पर कुछ पिछलगुओं एवं प्रतिक्रियावादियों कम 
कायम करने का पड्यन्त्र करने लगा। विदेश-नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति केनेडी का कई 
महत्वपूर्ण कार्य था । लत 

क्यूबा में जब केस्‍्ट्रो को सरकार कायम हुई तो उस समय कुद क्यूबन २8% हा 
राज्य चले गये । इन्हों शरणार्थियों के नाम पर संयुक्त राज्य में एक “क्यूग्ा मृत! रे 
संगठित की जाने लगी । लेकिन वास्तव में इस “सेना” के सेनिक संयुक्त राज्य के ४ 028 
इस सेना द्वारा बयूबा पर आक्रमण करने की तेयारी होने लगी । क्यूत्रा का बाप या गा 
व्यवस्था को अपनाना तथा सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध बढ़ाना | १६६१ के बरधियश पे कं ये 
आक्रमण करने की जब पूरी वेयारी हो गयी वो १७ तारीख को तथाकथित क्यूपा हक] गे 
एक अस्थायी सरकार कायम कर से निक आक्रमण प्रारम्म कर दिया । सोवियत हुई की 20 
इस धाक्रमण के पीछे संयूक्‍त राज्य अमेरीका का हाथ बतलाया । लेकिन संदूगत 080 हक दल 
ने इस आरोप को स्वीडार नहों किया। इस पर सोवियत संघ ने धमझी दी कि कार 


... 
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बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ वो सोवियत संघ चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। सारी दुनिया 
में संयुक्त राज्य अमेरिका की इस कारवाई की निन्‍दा की गयी । इस क्रारण बयूबा में अमेरिका 
का पड़यन्त्र पूरा नहों हो सका और आक्रमणकारियों को केस्‍्ट्रो सरकार की सेना ने बुरी तरह 
पराजित कर दिया । यह राष्ट्रपति केनेडी की वहुत बड़ी पराजय और केस्‍्ट्रो की बहुत बड़ो विजय 
थी। आक्रमण में भाग लेने वाले बहुतेरे अमरीकी पकड़ लिये गये और जब कर्ट्रो ने सयुक्त राज्य 
से युद्ध का ईरजाना वसूल लिया तभो इन कैदियों को सुक्त किया गया ! 


अमेरिका की इस कारंबाई के परिणामस्वरूप क्यूवा और सोवियत संघ का सम्बन्ध बहुत 
घनिष्ठ होने लगा। केस्ट्रो की सरकार को सोवियत संघ से बड़ो मात्रा में आर्थिक और सैनिक 
सहायता मिलने लगी । क्यूवा के वायुयान चालक रूसी मीग विमान को चलाने की प्रशिक्षण 
चेकोसलोवाकिया में पनने लगे। अमरीकी महादेश में अपना एक समर्थक पा लेना समाजवादी 
जगत्‌ का एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसीलिए क्यूबा अमेरिका की आँखी का काटा बन 
रहा था । 


अक्टूबर, १६६२ में वयूबा की समस्या ने अत्यन्त ही गम्भीर रूप घारण कर लिया। 
रूस ने वहाँ नये-नये सेनिक अड्डे कायम कर लिये ये ! इन अड्डों में राकेट प्रक्षपासर (7००:०६ 
गगां5अ|० ) रखे जाने लगे । संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहां कि बह इस स्थितिं को किसी 
हालत में कबूल नही कर सकता कि रूस के आक्रामक हथियार अमेरिका के इतने नजदीक रखे 
जायें। राष्ट्रपति कनेडी ने इसका कड़ा विरोध किया और कुछ ऐसा कदम उठाया जिसे 
विश्व-शान्ति पर खतरा उपस्थित हो गया। शौत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर आ गया । 


२२ अब्टूबर, १६६२ को राष्ट्रपति केनेडी ने बयूबा के माकेबन्दी (|॥००८४०० ) की 
घोषणा की । अमरीकी नौसेना को आदेश दिया गया कि वह ऐसे सभी जहाजों को जो 
आक्रामक हथियार लादकर क्यूबा जा रहे हों उनको रोका जाय ताकि वे क्यूवा नहीं पहुँच सकें । 
इसी समय सोवियत संघ के कुछ जहाज वक्यूबा जा रहे थे। अब प्रश्न यह था कि सोवियत 
जहाजों को अमरीकी नौ-सेना रोकेगा, सोवियत रुघ इसका विरोध करेगा और जब अमेरिका 
नही मानेगा तो दोनों महान्‌ शक्तियों में युद्ध शुरू जायगा जिसका मतलब था--छूवीय विश्व- 
युद्ध। लेकिन यह एक सन्देहजनक बात है कि राष्ट्रपति केनेडी विज्ध-्युद्ध की जोखिम मोल 
लेने को तयार थे। एउनका इरादा सम्भवतः क्यूबा से कस्ट्रो-शासन का अन्त करना था। लेकिन 
उनकी कारंबाई से सोवियत-संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष नाव वो छत्पन्न 
हो ही गया। 


संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू-थान्त ने देखा कि स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है 
और इससे युद्ध छिंड़ सकवा है अतएव उन्होने एक सुझाव रखा कि एक निश्चित काल तक 
अमेरिका नाकेवन्दी को लागू नहीं करे और इस काल में सोवियत संघ केरेवियन समुद्र में अपना 
जहाज न भेजे तथा इस बीच में बाठचीठ करके इस समस्या के समाधाम का प्रयल्ल फ्रिया 
जाय। ख इचेव ने क्यूबा समस्या पर विचार करने के लिए शिर-सम्मेलन को माँग की । लेडिन 
राष्ट्रति केनेडी “अभी या कभी नही” पर हले हुए ये। उन्होंने इन दोनों सुझावों को नाम॑थृर 
कर दिया | विश्व युद्ध के काले बादल मेंडराने लगे । 


ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


खू इचेव शीत युद्ध की इस राजनीति को भलो-भाँति समझ रहा था। विज्ञनयुद्धवा गे 
उसे भय नहीं था, लेकिन इस संकट से क्यूवा की केस्ट्रोसरकार का अन्त अवश्लम्मावी प्र 
हो रहा था। अवएब काफी सोच-समझकर वह क्यूवा में स्थित सभी सोवियत अड्डों को हा 
लेने पर राजी हो गये । यह तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की देखरेख में सारे सोवियत यख 
क्यूबा से हटा लिये जायेंगे। 


क्यूबा की यह घटना शीत्-युद्द के इतिहास में सोवियत संघ की सबसे बड़ी पराजय और 
संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। यह कहा जाता है कि सोवियत 
संघ को अमेरिका ने चुनौती दो लेकिन रूस युद्ध के डर से दवकर पीछे हट गया! छाए 
देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन कुछ लोग इस घटना को अमेरिका की विश 
नही मानते | उनका कहना हैं कि १६६२ के क्यूबा-संकट में असल्ल प्रइन विश्व-्युद्ध का हि 
वरन्‌ केस्ट्रो सरकार के कायम रहने का था और ख्‌ इचेव ने बयूबा से सेनिक अड्डा हृटाकर कद 
सरकार का पतन से बचा लिया। इस दृष्टि से वास्तविक विजय सोवियत संघ की हु । 
इस तक में कुछ तथ्य अवश्य है । कहा जाता है कि जब सोवियत झंघ ने एड हथाने की गा 
मान ली तो वाशिंगटन की सरकारी इलकों में घोर निराशा छा गयी थी ! यह विश 
इसलिए हुई की अमेरिका की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी । 


शोत-युद्ध में शियिलता 


क्यूबा-संकट के वाद शीत-युद्ध में कुछ शिथिलवा आयी और अन्तर्राष्ट्रीय परित्थिि ५ 
बहुत छुधार हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत स'घ दोनों ने अनुभव 22 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तनावधुर्ण वातावरण बनाये रखना व्यर्थ है थौर केनेडी और यु 
दोनों ने पारस्परिक सम्बन्ध में सुधार के लिए कई सराहनीय कार्य किये। क्रेमहिन वर 
हवाइट हाउस दोनों के बीच सीधा सम्पर्क कायम करने के लिए सीधा टेलिफोन ढ़ी हे 
( 7०६ ॥7० ) की व्यवस्था की गयी बाकि फिसी अन्तर्राष्ट्रीय स'कट के समय दोनों पर 
चासनाध्यक्ष भलक्ष वार्ता कर सकें । इस नये वातावरण में निरद्धीररण की दिशा में भी पा श्र 
नीव पगति हुई। २५ छुज्ाई, १९६३ को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य वा है 
के वाह्य अन्तरिक्ष तथा समुद्र में अगु परीक्षणों पर प्रतिबन्‍्ध लगानेवाली एक संधि हुई। ! का ह 
आरिट्रिया की शान्ति-स'धि के बाद पूरे और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समग्नौवा था। है दत 
इस्ताक्षर करते समय यह घोषणा की गयी कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव घढाने ठया शान्ति की 
करने की दिशा में यह पहला बढ़ा पय है । मैड्रा' 

रूस-चीन के सेद्धान्तिक विवाद का शीत-युद्ध पर प्रभाव-रूत और चीन के कम ते 
न्विक विवाद के कारण भी शीव-युद्ध में शियिज्ञवा आयी है । क्यूबा सकट के समय पर [अर 
संयम से काम लिया था। यह इस बाव का प्रमाण था कि सोवियत संघ शोत-युद्ध की र ह्सा 
में विश्वास नहों करता और विज्ञ-शान्ति को कायम रखने के लिए वह बहुच इछ लाश के सार 
है। नहीं तो, यदि ग्गश्वेच डट जाता वो तृतीय विश्व-युद्ध को रोकना असम्भव था । ः है । हू 
में प्रुइचेव ने अपनी शांतिपर्ष सहजीवन की नीति की नेकनियती का सायित कर दिया गा 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पीछे चन्ञकर बड़े संयम से काम लिया। क्यूबा में अमरीकी माँगी 


शीव युद्ध और सशत्र शान्ति भ्रश्५ 


रुस द्वारा स्वीकार कर लेने का अर्थ रूस की पराजय नहीं लगाया गया । राष्ट्रपति केनेडी ने 
खू इचेव की बड़ी वारीफ की और उसे संप्तार का महान्‌ राजनेता कहा । निःसन्देह यह शीत्न्युद्ध 
की भाषा नहीं थो । 


इस प्रकार ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनो देशों की नीति में कुछ क्रान्तिकारो परिवंतन हो 
रहे हैं ) सोवियत संघ की नीति में तो अवश्य हो परिवर्तन हो चुका था । खू इचेव के नेत्त्व में 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिनवादी नीति को छोडकर राष्ट्रों के वीच शान्तिपृर्ण लह- 
जीवन की नीति अपना रही थी । खू इचेव का कहना था कि विश्व में समाजवाद का प्रचार युद 
के द्वारा नहीं हो सकता। युद्ध होने पर सारे संसार का विनाश हो ज्ञायगा । “लेकिन हमने 
एक गयी दुनिया--समाजवादी दुनिया बसायी है और हम शान्तिपृर्ण वातावरण में इसका पूर्ण 
उपभोग करना चाहते है ।” अतएव प्‌ जीवाद के साथ खदचेव शांतिपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता चाहता था ! 
उसका अदल विश्वास था कि साम्यवादी व्यवस्था प्रजीवादी व्यवस्था से करोड़ गुना भ्रोष् 
है और अन्त में इसकी विजय निश्चित है। इस विजय को शान्तिपृवेंक हासिल किया जा 
सकता है! 
साम्यवादी दुनिया में ठीक इसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। चीन के कम्बु निस्टो का कहना है कि पूजीवाद के साथ 
समाजवाद का अस्तित्व एक वेतृकी बाव है। देवता और दानव एक साथ अगल-वगल में नहीं 
रह सकते। दानव रूपी पूँजीवाद का विनाश करना प्रत्येक कम्युनिस्ट का परम पुनीत कर्त्तव्य 
है। शान्तिपृर्ण सहजीवन की वात करने वाले असल माक्संवादी नहीं हो सकते । 


इस प्रकार, साम्बबादों दुनिया में भयंकर सेद्धांतिक मतभेद (40०००8८४ा ००००४) 
उत्पन्न हो गया और दोनों विचारधाराओं में जमकर संघ शुरू हुआ । इसको लेकर सोवियत 
संघ और जनवादी चीन का सम्बन्ध बहुत खराब हो गया। सोवियत संघ की पार्टी में 
भी इस प्रइन पर मतभेद था । वहाँ अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्टालिनवादी कहा 
जाता था और वे इचेव की नीति के प्रबल विरोधी थे । कहा जाता है कि क्रे मिलिन में 
स्टालिनवादियों और झ इ्वेबदादियों में निरन्तर संघ चल रहा था । स्टालिनवादी इस ताक में 
लगे हुए थे कि मौका पाकर खू इचेव के तझता को उल्ठ दिया जाय । 

कम्यु निस्ट दुनिया के इस संघपे का प्रभाव शीत-युद्ध पर पड़ा । पश्चिमी रुट के देश इस 
हालत मे तो ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसमें झ इचेव की पराजय और बदनामी हो, और 
उसे लाभ उठाकर के मलिन में स्टालिनवादी सत्तारूढ़ हो जायें । खू्‌ दचेब के बने रहने से अमेरिका 
को कुछ लाभ दीखाता हो या नही, पर अमरोकी गुट के अन्य प्रधुष देश, जिनका कल्याप शान्ति 
बने रहने में ही है, अवश्य ही ख़र शचेव की शान्तिपूर्ण सहजीवन को नीति से प्रभावित थे । अतएव 
संयुक्त राज्य पर उनका दवाव था कि वह कोई ऐसा उत्तेजनात्मक कार्य न करे जिससे खूडचेव 
की बदनामी हो, और उसका पललड़ा कमजोर पड़ जाय । पश्चिमी गुट समझता था कि उत्तका 
हित इसी में है कि सोवियत-संघ और जमवादी चीन का मतभेद और गहरा हो । चीन को 
आक्रामक नीति से सब के सब त्स्त थे । इस हालत में चीन को संधार में अकेला करने में उनका 
भी हित निहित था । इस नये तथ्य के सामने आने से अब इस बाव की चर्चा चल पड़ी कि एक 
ऐसा दिन भो आ सकता है जब चीन के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत रूस का एक सझक्त , 
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मोर्चा बने । खडचेव के पतन के बाद भी रूस और चीन के मतभेदों का बन्द नहों | 
ईप कारण, अर्थाव रूस ओर चीन के सेद्धान्तिक मतभेद के कारण, शीव-युद्ध में कुछ शिविलया 


आ गयो इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं। अय देखना है कि यह स्थिति कबतक कायम रहदी है | 


इस प्रकार खू रचेब और केनेडो दोनों के प्रयलतों ठया नयो प्ररिस्थिति के फ़लस्वक्प शीत" 
युद्ध में कुछ शिथिलता आयी और शान्तिप्रिय देशों की जनता यह अनुभव करने लगी कि मे 
दोनों महान्‌ नेता संसार में शीघ्र हो विज्ञास और शान्ति का वातावरण प्रस्तुत कर देंगे 
क्यूबा की घटना के बाद राष्ट्रपति केनेडी ने अधिक संयम से काम ज़िया और ऐसी कि 
उग्र नीति का अयलेम्बन नहों किया जिससे शीव-युद्ध पूनः प्रारम्म हो जाथ। सम्मवतः धनरीको 
प्रशासन रूख और चीन के झगड़े का परिणाम देखने के लिए उत्मुक या और इसके वाद 
वह इस सम्बन्ध में कोई फेसला करना चाहता या। इस व्य के बावजूद यह मानना पढ़ेगा 
कि राष्ट्रपति केनेडो एंक उदारपादी प्रवृत्ति के नेता थे और शीत-बुद्ध को रोकने के विए 
पक्षपाती थे । लेकिन दुर्भाग्यवश २३ नवम्बर, १६६३ को अमेरिका के प्रतिक्रियावादी कत्तों के 
पड्यन्त्र के फलस्वरूप डालास नगर में उनकी हत्या कर दो गयी । इसके लगभग एक वर्ष बाद 
६५ अक्टूबर, १९६४ को रूस की कम्बुनिस्ट पार्टों ने खू इचेव को प्रधान मन्‍्त्रो के पद के यु 
कर दिया । 

१६६४ के वाद शीत-युद्ध--केनेडी के मृत्यु के बाद उपरा्ट्रपति लिडन जतिसन ने संगुठ 
राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद सम्हाला। नये राष्ट्रपठि ने आश्वासन दिया कि वे परत 
राष्ट्रवि की नीतियों को ही कार्यान्वित करेंगे और शीव-युद्ध को फैलाने की कोई पेश गा 
करेंगे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति जॉनसन ने अपने शासन का प्रारम्मिक दिनों मे 
अपने दिये गये बचनों का पालन किया और अमेरिका की ओर से तत्काल कोई कारंवाई नहों को 
गयी जिसके आधार पर यह कहा जाय कि अमरीकी प्रशासन शीवनयुद्ध के फेलाब के लिए वेट 
कर रहा हो । हे 
उधर ख इचेव के पतन के बाद अक्टूबर २९६४ में सोवियत संघ का नेवृत्ल दो ब्यर्णिः 
कोसिजिन और ब जनेव के हाथों में आया । इस क्षेत्र में वहुत-से क्षेत्रों में आशंका हुई कि सोविसत 
संघ का नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा और इसलिए सोवियत संघ की विदेश-नीवि में एक 
क्रान्तिकारी परिवर्तन आयगा। लेकिन यह आशंका शीघ्र ही जाठी रही | सोवियत संध के नेतारों 

ने तुरत ही यह घोषणा की कि वे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री खइचेव की विदेश-नीवि में कोई मोतिई 
परिवर्तन नही करेंगे । उन्होंने कहा कि सोवियत संघ शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व के रिद्वासत 

इवास करता रहेगा, निरसोकरण के लिए प्रयास करेगा तथा शीव-युद्द में बीबर 3 
आने देगा । 

केनेडी और खड्चेव के उत्तराधिकारियों ने यद्यपि उन्‍्हों की नौतियों का अनुसरण बे 

हुए शीत्र-बुद्ध को शियिल करने का आज्वासन दिया, लेकिन दुर्भाग्ययश कई कारणों से ऐसा नह 
हो सका और संसार को इससे पूर्ण मुक्ति नहीं निल सकी । इसके लिए अमरीको प्रधाधन 

जिम्मेबारी सबत्ते अधिक है जिसने वियतनाम की राजनीति में जबरदस्तो हस्वक्षेप करके शा 
युद्ध के दबवे हुई आग को खोदकर भड़काने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति-पद को सम्हालने 
के कुछ दिनों के बाद जॉनसन ने वियतनाम के प्रति एक अति उग्र और आक्रामक नोविक 
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अवलम्बन किया । उत्तरी वियतनाम की सीमा में वार-बार घुसकर अमेरिका के बायुयानों ने वम 
बरसाना शुरू किया ओर वियतनाम युद्ध को अधिकाधिक फ्रेलाने की कोशिश की गयी । सोवियत 
संघ ने अमेरिका के इस आक्रामक कार्रवाई का बड़ा कड़ा विरोध किया और इस समस्या को 
लेकर दोनों के बोच शोत-युद्ध पुनः शुरू हुआ। 
वियतनाम-युद्ध के अलावे समय-समय पर अनेक अन्य घटनाएँ भी घटी जिनसे शीत-युद्ध में 
उतार-चढ़ाव चलवा रहा । १६६४ में रूप द्वारा कॉगो आदि में बंयुक्त राष्ट्र के शान्त्रि-स्थापक 
कार्यों के व्यय के अपने अंश की अदायगी से इन्कार करने और अमेरिका की इस मांस ने कि यदि 
रूस अपना अंश अदा नहों करे तो चार्टर के अनुसार एसे साधारण सभा में मताधिकार से बचित 
कर दिया जाय, शीव-युद्ध को अत्यधिक उप्र करके एक बढ़ी संकटपृर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी । 
इस प्रइन पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने बड़ा कड़ा रख अपनाया और ऐसा प्रतीत हुआ 
कि इनके विवाद के चलते विज्व-संस्था टूट जायगा। लेकिन वाद में इस समस्या का एक सर्वमान्य 
समाधान निकल आया और इस अफार शीत युद्ध का एक अध्याय समाए हुआ । 
अरव-इभरायत्ष संघ और शीत-युद्ध--मई, १६६७ में अरव-इजरायल सम्बन्ध मे पुनः 
तनाव आया ओर पश्चिम एशिया में युद्ध को स्थिति पेदा हो गययो । सौवियत संघ ने इजरायल 
के विरुद्ध अरब राज्यों का पक्ष लिया और अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह इजरायल को 
आक्रामक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके जवाय में अमेरिका ने तनाव की 
वृद्धि के लिए सोवियव कूटनीति को दोपी ठहराया । जब राष्ट्रपति नासिर ने अक्रावा की खाड़ी 
की नावेवनदी की घोषणा की तो अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे गलत बताया । सोवियत संघ ने 
अरब राज्यों का पुनः जोरदार शब्दों में समर्थन किया । उतने पश्चिमी राष्ट्रों को चेतावनी दी 
कि थे पश्चिम एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करें ॥ इस प्रकार पर्चिम एशिया के संकट 
को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया ओर दोनों के जहाजी बेड़े भूमध्यसागर में 
चकर काटने लगे। स्थिति बड़ी नाजुक हो गयी भौर ऐसा प्रवीत होने लगा कि संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच इजरायल और अरब जगव्‌ की आड़ में सीधी टफर 
ही जायगी ! 
अरब इजरायल संघर्ष के समय शीत युद्ध का यह अनोखा नाटक सुरक्षा-परिपद्‌ की प्रत्येक 
बेठकों में देखने को मिला जहाँ अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर आरोप तथा प्त्यारोप 
करते रहे और एक दूसरे को अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि तथा परिचम एशिया में युद्ध के विस्फोट 
के लिए जिम्मेवार ठ5हराते रहे । 
अरब-इजरायल युद्ध का परिणस सोवियत संघ के मनोनुकूल नही हो सका। एसके 
जबरदस्त समर्थन के वावजुद अरब राज्य इजरायल से युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए ! इजरायल 
को अमेरिका और ब्रिटेन दौनो से प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता मिली थी; लेकिन सोवियत संघ 
ने अरवों को युद्ध में कोई सक्रिय सहायवा नहीं की । इस कारण अरब जगव्‌ क्या अन्य क्षेत्रों 
में सोवियत नीति और इरादो का गलत अर्थ लगाया जाने लगा और सोवियत संघ को वंदनाम 
करने की कोशिश की गयी । सोवियत संघ पर यह आक्षेप किया गया कि कोई भित्र-राज्य 
उस पर भरोसा नहीं कर सकता है । इन सब वातों की ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ ने अरब 
जगत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अरब राज्यों का पक्ष लेते हुए यह माय की कि 
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अरव-इजरायल संघपं का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण समा में पेश किया जाय। धुह 
में अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन बाद में बह राजी हों गया और १८ घूव, 
२६६७ को अरब-इजरायल संघ से उत्तन्न वित्राद साधारण सभा में पेश हुआ। सोवियत 
प्रधानमन्त्री कोसिजिन स्वयं इस आपातकालीन अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूण्यक पुँचे। 
कोसिजिन ने साधारण सभा में स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव अरब भावनाओं 
का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके सहयोगी राज्य इतको 
मानने के लिए ठेयार नहीं ये। अतः १६ जून की वेठक में सोवियत प्रदिनिधिमण्डल ने कमा 
से वाकआउट करके अपने रोप का परिचय दिया । कौसिजिन ने अमरीकी प्रशासन पर कहे 
प्रहार किये । अरब-इजरायल संपर्प के सन्दर्भ में यह शीत-युद्ध का चरम विकाए था। 


ग्लासवरो का शिखर-सम्मेज्ञन--संयुक्त राष्ट्रतंध की साधारण सभा के अधिवेशन में 
आये हुए सोवियत प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने राष्ट्रपति जॉनसन से ग्लासबरों में सुलाकात की। 
शुरू में दिली ख्वाहिश होने के बावजूद जॉनसन और को सिजिन में से कोई भी शिणर-वार्टा के 
लिए उत्सुक नही दीखना चाहता था। पश्चिमी साम्राज्यवादियों से सॉठि-गाँठ करने के चीन 
और अल्वेनिया के प्रउ थारोपो, टौटो जैसे नेवाओं द्वारा “घुलायमियत'” की शिकायत हरे 
सशंक अरब देशों की भावनाओं को देखते हुए कोखसिजिन ने शुरू में ही यह बताया कि संयुक्त 
राष्ट्र में वह अपनी बात मनवाने थये है; अमेरिका से कोई लेन-देन का समझौता करने नहीं। 
जॉनसन की ओर से भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोष अपनाया गया। लेकिन एकाएक 
निश्चय हुआ कि ग्लासवरो नगर में दोनों शासनाध्यक्ष मिलें तथा वर्तमान समस्या पर विचार 
विमशश करें । 

सोवियत संघ और अमेरिका के शासनाध्यक्षों का यह शिखर-सम्मेलन ग्लासबरो अप 
जुन से २६ जून ( १६६७ ) तक चला। १६६२ के जेनेवा सम्मेलन के बाद यह दीनों #* 
के शासनाध्यक्षो का प्रथम सम्मेलन था । इस सम्मेलन के सम्बन्ध में संसार के समाचारपत्री 
तरह-तरह की अटकलबाजियाँ लगायी गयी । यह कहा गया कि सोवियत संध और बेसिक 
के मध्य एक युप्त समझौता हो गया है जिसमे सोवियत संघ ने पश्चिमी एशिया में इंध शई३ । 
अपना रुख नरम करने का वादा किया है कि अमेरिका वियतनाम के युद्ध की सीमित कर द्ेग | 
लेकिन इस वरह की कोई बात नहीं हुईं। दोनो नेवाओं ने घंटों एकास्व में भन्‍्त्रगा 
वियवमाम तथा पश्चिमी एशिया पर झुड्य रूप से वैचारिक आदान-म्रदान हुए और निरदीकर 
तथा परमाणु शक्ति के विस्तार के सवाल भी अछ्ूते नही रहे । 


बन बी 
पशिखर-सम्मेलन पर चीन के हाईड्रोजन बम परीक्षण का साथा पड़ रहा था। च 
ही दरार में आन 


उग्रवादी नीतियो ओर हर क्षेत्र में अन्तर्विरोधों का फायदा उठाकर मतभेदों के रे शक 
टांग बड़ाने की कोशिशें दोनों महत्ती शक्तियों को समय-समय पर असमंजस में हक, ड् 
दूसरे के नजदीक लाती रही हैं। ग्लासबरो में निश्चय ही कोई दौदेवाजी नहीं ईईः है बीच 
सम्मेलन के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी अवश्य आयी। महत्तो शक्तिय समन 
पश्चिमएशिया के सम्बन्ध मे सहमति का दायरा बढ़ता दिखायी पड़ा। ईसे रा भापी 
के बाद शीत्न-बुद्ध की उग्रवा में कमी अवश्य जायी और दानो देश छुछ अधिक कक 

का प्रयोग करने लगे । 


शीत-पुद्ध और सशध शान्ति भर 


वियतनाम युद्ध--पश्चिम एशिया के संकट के अतिरिक्त १६६७ €८ में वियतनाम के 
प्रदन ने शीव-युद्ध में अग्नि का काम किया है। वियतनाम में चलनेवाला संघर्ष शीत-युद्ध में 
उत्तरोतर वृद्धि करता गया । इस प्रइन को लेकर पश्चिम ओर पृत्र एक-दूसरे पर आरोपों पर 
प्रत्यारोपों को बड़ो लगाते रहे शोर अन्तर्राष्ट्रीय वनाब में वृद्धि होवों रहो है। लेकिन अप्रिल 
र६६्षप में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा पुनः अमरीकी राष्ट्रपति फे लिए उम्मीदवार न होने तथा उत्तरी 
वियतनाम पर वमबारी रोकने को घोषणा से तनाव में बहुत कमी आयी । वियतनाम सें शान्ति- 
सम्झौवा के लिए वातएँ ही रही हैं और यदि यह सफल हुआ तो सम्भव है कि शीत-बुद्ध का 
एक और महान्‌ कारण लुप्त हो जाय । 


माच १६६६ का वर्लिन संकट--शीत-युद्ध के इतिहास में एक उभार तब आया 
जब पश्चिम जर्मनी की सरकार ने निश्चय किया कि ५माउऊँ, १६६६ को फेडरल जमनी 
के राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिम वर्लिन में सम्पन्न किया जाय। वीं जर्मनी की सरकार ने इसका 
विरोध किया। उसका कहना था कि पश्चिम बर्लिंन अब भी १९४५ के पोट्सडाम समझौते के 
अधीन है। इसलिए पश्चिम जम॑नो के शासझों को इस तरह के समारोह करके उसे पश्चिम 
जर्मनी का ही एक भाग सिद्ध करने का कोई अधिकार नही है। पूर्वी जमेनी का यह भी कहना 
था कि पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति कै चुनाव विन में कराने का निर्णय पूर्वी जर्मनी के दावे के 
खंडन के लिए किया गया है । 
अतएब पूर्वी जमंटी को सरक!र ने पश्चिम वर्लिन जाने वाले मार्गों पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेनेवाला निर्वाचक मंडल बलिन नही पहुँच सके । व जम॑नी 
के इस प्रतिवन्ध की प्रतिकिया पश्चिम जर्मनी पर यह हुई कि पश्चिम वर्लिन में ही यह चुनाव 
कराने का उसका निश्चय ओर भी रुढ़ हो गया। हवाई यातायात चूंकि इस प्रतिबन्ध से 
गुक्त है, इसलिए चुनाव मंडल के अधिकांश सदस्य और उनके लगघग तोन सौ कर्मचारियों 
को पूर्व जम॑नी के ११० मील के प्रवेश पर से उड़ान करके पश्चिम बर्लिन पहुँचाने का निइच्रय 
किया गया । पश्चिम जमेनी की इस कार्यवाही को पश्चिमी राष्ट्रों का पूरा-पूरा समर्थन 
प्राप्े था। बढाया जाता है कि पश्चिम बर्लिन में राष्ट्रपति चुनाव कराने के मिर्णय से पहले 
बॉन की सरकार ने अपने पश्चिमी मित्र देशो से अच्छी वरह सलाह-मशविरा कर लिया था, 
क्योकि पश्चिम वर्लिन को रक्षा को जिम्मेवारी अन्ततः उन्हीं पर है । 


पृत्री जमंनी के उप्न विरोध को सोवियत संघ का समर्थन मिलना स्वाभाविक ही था । 
अतएव सोवियत संघ की ओर से विरोध प्रकंढ किया गया और पश्चिम जमनी को य# चेतावनी 
दी गयी कि चुनाव कार्य को बर्लिन में सम्पन्न कर वह स्थिति को भड़काने का कार्य नहीं करे । 
सोवियत संघ के इस रुख से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वर्लिन को लेकर एक वार पुनः 
शीत-युद्ध अपने पुराने स्वरूप को घारण कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ओर राष्ट्रपति के 
चुनाव का कार्य पश्चिम विन में ही सम्पन्न हुआ । 

वस्तुतः बात यह थी कि इस प्रइन को लेकर सोवियत संघ कोई बड़ा पुर्व-परिचिम संकट 
खड़ा करने के पक्ष में नही था। राजनैतिक प्रेक्षकों का ख्याल था कि इस तरह के संकट को 
खड़ा करने से सोवियत संघ का कोई उद्देश्य सिद्ध नहों हो रहा था। छलटे अमेरिका के साथ. 


ड२० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्र्षेपास्त्रों के बारे में रूस की प्रस्तावित वातचीत पर बुरा असर पड़ता । नये अमरीकी राष्ट्रपति 
श्री निक्सन के साथ सोवियत संघ के शिखर-सम्मेलन की जो योजना है, उस पर भी झा 
विपरीत असर पड़ सकता था । अतएव इस संकट के समय सोवियत संघ ने बड़े संयम से काम 
लिया। पूर्व जमेनी को खुश करने के लिए उसे विरोध प्रकट करना था; लेकिन उसने शीत- 
युद्ध को पुनः शुरू होने से रोक दिया । इस अवसर पर सोवियत संघ ने जो अत्यन्त संयम हे 
काम लिया उसके मृल में एक और वात थी । वर्लिन में चुनाव सम्पन्न होने के तीन दिन पहले 
( २ मार्च १६६६ ) चीन के साथ प्रूवीं एशिया में एक मामूली सैनिक झड़प होगयो। झा 
घटना के कारण भी बर्लिन-संकट पर सोवियत संघ उतना अधिक ध्यान नहीं दे सका, अन्यथा 
शीत-युद्ध को उभाड़ने के लिए इस संकट ने एक अच्छा अवसर प्रदान किया था । 


शीत-युद्ध की वर्त मान स्थिति-यह कहना सबथा गलत होगा कि शौत-मुद्ध अब 
खत्म हो गया है लेकिन उसकी उद्यता उधर हाल के वर्षों में अवश्य घटी है। विभिन्न मतमेरों 
के उतार चढ़ाबों के बावजुद स्टालिन की मृत्यु के पश्चात्‌ धीरे-धीरे पृ और पश्चिम के शीतः 
युद्ध की तीव्रता में निश्चित रूप से कमी भायी है। अब दोनो ही गुट यह महत्ूस करने लगे 
हैं कि बिना एक संहारक महायुद्ध के दूसरे गुट का दमन सम्भव नहीं है और यदि कोई ऐसा 
युद्ध हुआ तो इसमें दोनो ही शुटों का सर्वनाश हो जायगा । इस अनुभूति ने दोनों ही पक्षों की 
सह-अस्तित्व की अनिवायंता में विश्वास दिला दिया है जिससे शीत-युद्ध की गर्मी बहुत हंद तक 
शान्त होती जा रही है और एक प्रकार से उसने ठढे सह-अस्तित्व ( ८०० <०-७४5(७॥००) को 
रूप धारण कर लिया है। सोवियत संघ ने प्रॉजीवादी अमेरिका को मिटाने के संकत्य की 
परित्याग कर दिया है और अमेरिका भी सोवियत संध पर अब विश्वास करने लगा है। हों 
प्रकार १६५३ के वाद के शीत-युद्ध के इतिहास के अध्ययन से यह निष्कर्प निकलता है कि यदि 
समय-समय पर ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जिनसे यदा-कदा काफी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव प्रंदा गे 
जाता है, फिर भी, एडवर्ड क्रॉकशा के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि “क्यूबा के बाद करे 
एक हो दिशा में बढ़ रहा है। वाशिंगटन के साथ एक लगातार और गुप्त कथोषकंयन के हाई 
“उष्ण स्थलो का एक क्रमिक शीतलीकरण! ( 9ब्कफ़ांगछ ००७४ ) हुआ है ।// इधर हात, 
वर्षों से इन दोनो देशो के पारस्परिक सम्बन्धों को देखने से यह स्पष्ट लगता है कि अमेरिका ५ 
सोवियत संघ दोनो ही अपने आपसी सम्बन्ध को सुधारने में जुटे हुए हैं। परमाषु शक 
विस्तार पर दोनों रोक लगाना चाहते हैं। दूसरे मामलो में भी हॉट लाइन! का उपयोग क्या 
जाता दहै। १६६७ में जब अमेरिका का एक जहाज जासूसी करता हुआ उत्तरी कोरिया की हट 
सीमा में पकड़ा गया तो उसकी रिहाई के लिए अमेरिका के अधिकारियों ने सब से पहले मे रे 
से सम्बन्ध स्थापित किया । रूसी नेताओं ने उत्तर कोरिया पर दवाव डालना छचित गे 
समझा, यह बाद अलग है। उत्तर वियतनाम के बन्‍्दर्गाह हाईफाड़ में रूसी जहाज से 
साज-सामान पहुँचाते रहते हैं, लेकिन अमेरीकी नौसेना रोक टोक नहीं करती; शायद इबतिई 
कि सीधे छेड़खानी करके युद्ध का विस्तार अमेरिका नहीं करना चाहता | इस अलिखित पक 
या मर्यादा पालन के बावजूद दोनों पक्ष ईंट का जवाब पत्थर से विधिवत देते रहें हैं । पी 
हि यदि उत्तर वियवनाम पर बमबारी करके युद्ध का विस्तार किया है वो सोवियत सं 


3, साडवे शरद शिपक०ड, टणोए 25, 964, 


शौत-युद्ध और सशस शान्ति ४११ 


उसका जवाब उत्तर वियतनाम को उन्नत अस्त्र-शस्त्र भेज कर दिया है। कहा जाता है कि 
रूस ने वियवनाम झो ऐसे प्रक्षेपास्त्र भेजे हैं जो समुद्र ठट से वीस मील की दूरी तक शरत्र के 
युद्धपोतों को नष्ट कर सकते हैं। यह डॉगकिन की खाड़ी में अमेरिकी घिमान वाहक पोतो के 
लिए चेतावनी है। इस प्रकार भीवर-ही-भोतर एक दूसरे की काट चलती रहती है, लेकिन 
शीत-युद्ध अपना पुराना उम्र रूप धारण नहों कर रहा है । 


सैन्य सन्धियाँ श्रौर संगठत 


विपय प्रवेश--ह्वितीय विश्व-युद्ध के वाद जय संयुक्त राष्ट्संघ का चार्टर बना तो, उसकी 
५२वी धारा में प्रादेशिक सेन्‍्य संगठनों ( 7०हाणाणं गराध्वा/ 97०० ) को मान्यता दी 
गयी। उसमें कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को स्थापित रखने के लिए ऐसे 
प्रादेशिक संगठनों थौर अभिकरणों की स्थापना की जा सकती ह जो चार्टर में सन्निहित उद्देश्यों 
एवं सिद्धान्तों से मेल खाते हों । 
चार्टर की यह व्यवस्था किसी भी इष्टिकोण से उचित नहीं प्रतीत होती । इसके कई 
कारण हैं। एक तो ये शीत युद्ध के परिणाम हैं और फिर कई तरह से इन्होंने शीत युद्ध को 
प्रभावित करके अन्चर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाया दै। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने संयुक्त 
राष्ट्रसंध के महत्त्व को ही कम कर दिया है। विश्व शान्ति कायम रखने के लिए १६१६ में ही 
शक्ति-सन्दुलन के सिद्धान्त का परित्याग कर दिया गया था और उसकी जगह पर सामूहिक सुरक्षा 
के सिद्धान्त की प्रतिष्ठित किया गया था । लेकिन इन सेन्‍्य संगठनों ने शक्ति सन्तुलन के उस 
पुराने और असफल सिद्धान्त को फिर से एक नया जीवन प्रदान किया है| 
द्विवीय विज्-ुद्ध के वाद सेन्‍्य संगठनों की स्थापना के आन्दोलन का सूत्नपात करने का 
भरेय ब्रिटिश राजनीतिश विन्सटन चचिल की दिया जाता है। १६४६ में अमेरिका के फुल्टन 
मामक नगर में इस वयोवृद्ध राजनेता का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उसने लौह आवरण 
(4707 ८५४४४ ) को सीमित करने तथा कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए हर सम्भव 
उपायो का अवलम्बन करने की अपील की । अमेरिका में शीत-युद्ध के महारथियों ने इस दृष्टि 
कोण को स्वीकार कर लिया। १९१ जून, १६४८ को अमेरिका के सीनेट ने बैंडेनवर्ग का एक 
प्रस्ताव चौंसठ के विरुद्ध चार मतों से स्वीकार कर लिया जिसमें कहां गया था कि संयुक्त राज्य 
“निरस्तर एवं प्रभावपूर्ण आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहायता के आधार पर व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक आत्मरक्षा के लिए प्रादेशिक और सामूहिक संगठनों” को क्रमिक रूप से विकसित 
करने का प्रयास करें ।! फलस्वरूप, पिछले वर्षों में इस प्रकार के संगठनो और समझौतो की बाढ़ 
आ गयी । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव डालनेवाले कुछ प्रग्मुष समझौते तथा संगठन 
निम्नलिखित हैं -- 4 
(१) अमरीकी राज्यों का संगठन--१६४८ में कोलम्बिया के वेगोष्टा नगर में अम 
* रीकी शज्यो का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर के अनुकूल अमरीकी 
महाद्वीपों में एक प्रादेशिक संगठन की स्थापना की गयो । इसका नाम है अमरीकी राज्यों का 
संगठन ( (078व्यांड्यांग्य णी / गालप॑ट्य छांवा०8, 0, 6. 5. )। इस संगठन का एक विधान 


3. हायर, उंककियबरन्णिव सेगी४28 ( 49% रत, ), 9, 489. 


रे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


है जिसमें सदस्य राज्यों के अधिकार-कर्त्तव्य, विवादों के शान्तिपरर्ण हल, सामृहिक सुरक्षा तथा 
आर्थिक, सामाजिबव और सांस्कृतिक सहयोग का उल्लेख किया गया है ! कनाडा के सहित अम- 
रोकी महाद्वीप के सभी राज्य इसके सदस्य हो सकते हैं) इस संगठन,के पाँच अंग हैं-(१) 
अन्तर अमरीकी सम्सेत्नन, जो सगठन के सभी अंगों के स्वरूप, कार्य-संगठन, नीति तथा कार्य- 
क्रम का निर्धारण करता है। इसकी बेठक पाँच वर्ष में एक वार होती है। (२) विदेश मंत्रियों 
की वेठक, जो आवश्यक विषयों पर विचार करती है। इसकी बेठक किसी सशश्र आक्रमण को 
स्थिति में वुलायी जा सकती है। इसकी सहायता के लिए एक परामशंदात्री प्रतिरक्षा समिति 
भो होती है। (३) परिपदू, जिसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है। यह एक स्थायी बोर 
निरन्तर काम करनेवाली संस्था है। इस &ग का प्रधान कार्य शान्ति-सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों व्या 
इस स'गठन के विभिन्न अंगों के कार्यों को देखभाल करना है। (४) अखिल अमरीकी यूनियन, 
जो संगठन का सचिवालय है। ५) विशिष्ट संगठन, जो विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। 
अमरीकी राज्यों के संगठन में रीओ सन्धि ( ० प्५९७५ ) का अत्यन्त महत्त्व 
स्थान है। पारस्परिक सहायता के इस अन्तर-अमरीकौ-संघ का लछ्य पश्चिमी गोलाई 
सो निक आक्रमण होने अथवा शान्ति भंग का भय होने की स्थिति में सामृहिक कार्रवाई की ले 
वस्था करना है। इसके द्वारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक के अमरीकी क्षेत्र में एक एस 
क्षेत्र निशचिचित किया गया है जिसपर होनेवाला कोई भी आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण समझी 
जायगा और इस सन्धि के सभो हस्ताक्षरकारो राज्य इसके प्रतिरोध में सहायवा प्रदान करेगा | 


प्रुसेहस संधि संगठन--वेल्जियम की राजघानी ब्रुसेल्स में १७ माचे, १९४८ को ब्विटेट 
फ्रांस, वेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमवर्ग ने एक सम्थि पर हस्ताक्षर किये थे जिसको ब्र ऐेरत 
पैव्ट कहते है।इस सन्धि की अवधि पचास वर्ष की है। इसका उद्देइव पदिचमी करो 
सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को सुर्दर वनाना तया आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग 
को पैदा करना है। इस सन्धि की चौथी धारा में यह कष्टा गया है कि यदि इसपर दत्ता 
करने वाले किसी भी देश पर सौ निक आक्रमण होता है तो अन्य देश अपनी समय सो निक वर्था 
अन्य सहायता आक्रमण का शिकार बने देश को अदान करेंगे। १६५४ में पेरिस के एक अर 
समझौते के अनुसर इस सन्धि में जमंनी और इटली को भी शामिल कर लिया गया, और | 
स'गठन का नया नाम परिचमी यूरोपीय संघ [ शै९शक्ण छण्प्रणए९४0 ए7०० ) रखा गया !' 
इस सन्धि में सम्मिलित राज्यों ने पारस्परिक परामश के लिए प्रत्येक देश के विदेश मर 
द्वाशा निर्मित्त एक यूरोपीय परिषद्‌ ( 0०एा्ल। ० 8७०७० ) की रचना की है! डी 

स्पष्ट है कि यह सन्धि सोवियत संघ के विरुद्ध को गयी है। _ जब तक जर्मनी और इंट | 
इधमें शामिल नहीं हुए थे, ववतक यह कहा जा सकता था कि यह जमेनी के पुनरोत्यान को रोके 
के लिए किया गया है ।” लेकिन भूतपुर्वे नात्छी और फासिस्ट शक्तियों के शामिल हो जी 
इसका स्वरूप एकदम स्पष्ट हो गया है । 

]. जान आाक्रमणों के विरुद्ध ४ मार्च, १६४६ को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 
एक्र सन्धि हुई थी, जिसको इंकर्क को सन्धि कहते है । इस सन्धि के अनुसार जमन भी: 
या जर्मनी दास आक्रामक नीति का अनुसरण करने की स्थिति में अथवा सुरक्षा परिषद दाए 
टौनिक कार्यवाही करने को स्थिति में दोनों देशों दारा एक दूसरे को हौनिक तण अन्य महा 
देने की न्यवस्था दे | 


पचास वर्षों के हि 
क्रमण की ह्थिति में 
प जर्मनी के वि 
रू की तदागर्ग 


शौत-युद्ध और सशश्र शान्ति २२३ 


उत्तर अत्त्तान्तिक सन्धि संगठन--ुद्धीत्तर काल के से न्‍य स'गठनों में उत्तर अत्लान्तिक 
सन्धि संगठन हिणपा 8एआ0४० 7९७४ 078थ7आं5०४००, ऐेंटैए'0 ) सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। ४ अप्रिल, १६४६ को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा ओर परिचम 
यूरोप के दस राज्यों ने एक बीस पर्पीय सन्धि पर हस्ताक्षर करके 'नाटो” के संगठन का जन्म 
दिया । फरवरी १६५२ में यूनान और तुक्ों तथा मई १६५५ में पश्चिमी जर्मनी भी इसमें शामिल 
हो गया । इस प्रकार नाटी की कुल सदस्य सख्या अभी पन्द्रह है। इस संगठन का उद्देश्य 
परद्चिचमी यूरोप में रूस के तथाकथित विस्तार को रोकना है और इसको जन्म देने में दो कारणों 
की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है--सोवियत रूस को वढ़ती हुई शक्ति तथा सम्भावित सोवियत आक्र- 
मण के विरुद्ध स युक्त राष्ट्रसघ से पर्याप्त सुरक्षा न पा सकने की सम्भावना । इस सन्धि का रहस्य 
इसकी पॉँचवी धारा से निहित है। यह इस प्रकार है : 'सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष यह 
स्वीकार करते है कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक या एक से अधिक पर 
आक्रमण उन सबके विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा और इसलिए वे यह स्वीकार करते हैं कि यदि 
इस प्रकार का सशस्त्र आक्रमण होता है, तो उनमें से प्रत्येक, संयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर को ५१वी 
धारा द्वारा प्रदत्त व्यक्तिवत अथवा घामृहिक्त आत्मरक्षा के अधिकार के अनुसार काये करता हुआ 
शीघ्र ही व्यक्तिगत रूप से या अन्य पक्षों के साथ, इस प्रकार के आक्रान्च दल अथवा दलों की 
सहायता करने के लिए ऐसी कार बाई करेगा, जेसा वह आवश्यक समझेगा, जिसमें उत्तरी अला- 
न्तिक क्षेत्र में सुरक्षा की पुनः स्थापना के लिए सशस्त्र शक्ति का प्रयोग भी सम्मिलित है।” 
सन्धि की अन्य घाराओं में सन्धिकर्ताओं मे आर्थिक सहयोग का वथा सशस्त्र आक्रमष के प्रति- 
रोध की क्षमता विकसित करने का वर्णन है।* 
नाटो के संगठन में शीर्ष स्थ।न पर उत्तर अल्लान्तिक परिषद्‌ है जिसकी वर्ष में दो या 
तीन बेठकें होती हैं तथा जिसमें प्रत्येक देश का विदेश मन्त्री या प्रतिरक्षा मन्त्री भाग ले सकते 
हैं। इसका सुझय कार्यालय पेरिस में है। इसके सभापति प्रतिवर्ष बारी-वारी से विभिन्न 
देशों के मनत्री होते हैं। नाठो के कार्य संचालन फे लिए एक मुझय सन्तिव और उसका सचि- 
वालय होता है | सुख्य सचिव की नियुक्ति परिषद्‌ करती है । 
नाटो की एक सेनिक समिति है जिसके सदस्य नाटो देशों के सुझय सो निक अधिपति 
( (रण ०६ 80 ) होते हैं। इस समित्ति का झुझ्य कार्य परिषद्‌ को सोनिक मामलों भें परा- 
मर्श देना है। १६५० में परिषद्‌ ने पश्चिमी यूरोप की रक्षा के लिए सब देशों को एक स युक्त सेना 
का निर्माण किप्रा और इसको मित्र शक्तियों के सुझ्य कार्यालय ( 50़ाशा० वल्वप्चुप्थ्ाल ण॑ 
#गण्पे ए०छढला३ 49 5णा०००, 5887४ ) के अधीन रखा । इसके प्रथम सर्वोच्च सेनापति 
जेनरल आइसनहावर १६५५ में बनाये गये थे । “शेप” के अतिरिक्त नाटों की दो और कमाने 

१. बेल्जियम, डेनमार्क, छास्त, आयरञैंढ, इटली, लक्जमवर्भ, हार्लेढ पुर्तगाल, व्रिटेन और नावें। 

२० इसके अतिरिक्त २ सितम्बर, १६४३१ को जाट लिया, न्यूजोलेंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को 
मिलाकर एक और सुरक्षा-सन्धि कायम हुई जिसको अन्जूस पैक्ट ( ॥घ८प8 727०६ ) रुइते हैँ । इसके अनुसार 
इन राज्यों के बोच पारस्परिक परामर को कायम रखने तथा प्रशान्त मइासागर को शान्ति एवं सुरक्षा गनाये 
रखने के लिए विदेश मन्त्ियों को एक परिषद्‌ की ब्यवस्था की ययो है। यह सन्धि अनिरिधत काल के लिए 
है, किन्तु यदि कोई राज्य इस संगठन को छोड़ना चाहे तो उसे एक वर्ष की नोटिस देकर पेसा झरने छा _ 
अधिकार है । 
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हैं-अत्लास्तिक सागर कमान और चैनल कमान । १६५३ में नाटो की अमरीऊी सेनाओं को 
एटम हथियारों से केस किया गया । 

नाटो के दो प्रमुष क्षदप हैं। एक तो यह सोपियत संग को चेतावनी है कि यदि झसने 
नोटों * किसी सदस्यन्राज्य पर आकमण किया तो हस्ताक्षर झरने वाले सभी देश उसका 
प्रतिरोध करेंगे । इसका दूसरा लझ्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका को इमेशा युद्ध के लिए वेगार 
रेपना है ताकि आक्रमण होने को स्थिति में यह युद्ध में शोप हो यामित्त हो जाय। खिल दो 
पिश्य-युधों की तरह लड़ाई में सम्मिलित होने में यह अय देर महों लगायेगा। लेडिन नाटो 
को वास्तव में प्रादेशिक संगठन की भेषी में महों रखा जा सकता है बर्थो।कि इसमें तुझीं, यूनात 
और इदलो जैसे ये देश भी शामिल हैं शिनको अत्लान्विक क्षेत्र में शामिल नहीं किया 
जा सकता । 

नादों कौ स्थापना से अन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एकदम विषाक्त हो रया। सोवियत बंप 
इसको एक अक्रामक सेन्‍्य संगठन मानता रहा और इसका प्रवक्त विरोध करता है। शी 
युद्ध को विस्तृत करने और बन्‍्तरांट्रीय तनाव को बढ़ाने में इसने काफ़ो हाथ बेंटाया है । 

नाटो संगठन के उत्तार-चढ़ाव 

शीत-युद्ध की उग्रता में कमी और फ्रांस में राष्ट्रपति दगाज़ के छदय के कारप नाठों के 
संगठन में बहुत कमझोरी था गयी थी और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि यह सेन्‍्य धंगठन 
धीरे-घोरे अब समाप्त हो जायगा। इन परिस्थितियों के कारण माठों विघटन के कगार 
पर खड़ा था। लेकिन १६६७ और १६६८ में कुछ ऐसी घटनाएँ घटों जिनके फलस्वरूप वह 
पनः अपनी शक्ति संगठित करने के लिए प्रयल्लशील हो गया है। है 

भूमध्य सागर में रूसी जह्जों का प्रवेश-- १६६७ के अरब इजरायल युद्ध के दौरान 
अर॒य राष्ट्रों के समर्थन में सोवियत संघ के बहुत से जंगी जहाज भूमध्यस्षागर में उतरे। फिलहाए 
शगमग पच्चात रूसी युद्ध पोत भूमध्यसागर में चफ़र लगा रहे है जब कि १६६७ के प्रारम्भ मे 
वहाँ एक भी युद्ययोत नहीं था। इस क्षेत्र में जहाजों की श्र|ंजला रखकर सोपियत संघ ने सादे 
पर अपना प्रभाव ऐसी निरचयवा के साथ बढ़ा लिया है जिसकी कल्पना पहले कमी नहीं की गयी 
थी! सोषियत संघ का घ्येय केवल यह साबित करना नहीं है कि भूमध्यवागर एक अमरीकी 
झील मात्र नही है । उसने अपने सागर-सीमाओं को मिस्र के दक्षिण और अल्जीरिया के पहिम 
तक फेला दिया है ।? 

इस प्रकार भूमध्यसागर में रूस के प्रवेश ने नाटो राज्यों के बीच सनसनी पेंदा कर दी 
है। स्वेज पूवे से ब्रिटिश सेनिकों की वापस के निर्णय ने स्थिति को और भी सके 
बना दिया है। विशेषकर यूनान और तुकीं बहुत हृद तक चिन्तित हो गये हैं।वबूनान मे 7 
बुल्गेरियों की सीमा पर से अपन कुछ सैनिक हटाकर उन्हें तटीय सुरक्षा के लिए वैनाव कर 


कीं 
३. ब्रिटेन के वरिष्ठ प्रतिरक्षा अधिकारी अलस्तेयर हुकन के घनुसार भूमध्य साथर में सोवियत रा 


छ्ि ि * हे 
पर्याप्त का एक उद्देश्य यह लगता हैकि वह हिन्द महासागर की ओर स्वेज नहर के मुँह की रे 
सके । उनके अनुसार सोवियत संघ विश्व की दूसरी बड़ी नौसैनिक शक्ति है और उसने ३८८ यों 
पोतों को इस अ्रकार फैला रखा है कि यदि यूरीप में कोई संकट वैदा होगा वो सोवियत संघ विश के 


कोने में शत्र, को परेशान कर सकता है। 


शीत-युद्ध और सशख्र-शान्ति भर५ 


दिया है और दोनों देश अपनी नौ-सेना में सुधार के लिए अमेरिका से सहायता मांगने लगे हैं तथा 
नाटों को और सुदृढ़ करने की वात करने लगे हैं ! 


चेकोसलोवाकिया-काण्ड की प्रतिक्रिया--अगस्त (१६६८ में चेकोसलोवाकिया में 
सोचियत सेनाओं के प्रवेश ने उत्तर अत्लांतिक सेन्‍्य संगठन के देशों के कान खड़े कर दिये और 
विघटनशील नादी एक वार पुनः संगठित होने लगा । आज से लगभग एक वर्ष पूर्व ऐसा प्रतीत 
होता था कि फ्रांस के नाटो से हट जाने और ब्रिटेन, अमेरिका आदि द्वारा बड़ी संख्या में अपने 
सेनिकों को वापस बुला लिये जाने के बाद नादो_ एक औपचारिक संगठन मात्र रह जायगा | 
किन्तु चेकोसलोवाकिया में घटी घटनाओ ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को अपनो सुरक्षा के प्रत्त 
सतर्क कर दिया। अश्रप्रिल १६६८ में फ्रांस ने यह संकेत दे दिया था कि वह नादों से हटने 
में अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रहा है। चेकोस्लोवाकिया-घटना के बाद जब रूसी नेताओं 
ने पश्चिम जर्मनी में संयुक्त घोषणा-पत्र के अन्तर्गत सैनिक हस्तक्षेप करने का अपना अधिकार 
जताया तो स्थिति बहुत बदल गयी। नाटो शक्तियों ने पश्चिम जमंती की सुरक्षा के लिए 
हर सम्भव कारंवाई करने का आश्वासन दिया। फ्रांस ने घोषणा की कि वह फिलहाल माटो 
में बना रहेगा । प्रिटेन और अमेरिका ने उन सैनिक टुकड़ियों को पुनः पश्चिम जर्मनी में 
तेनात करने का निर्णय किया जो उन्होने कुछ समय पहले ही सेनिक ब्यय में कुछ वचत करने 
के छद्दे हय से वापस बुला ली थी । वेल्जियम ने घोषणा की कि वह अब दीन के स्थान पर 
चार डिवीजनें पश्चिम जमंनी में तैनात करेगा, यूनान, बुकीं, इटली आदि ने भी अपनी समर- 
मीति में परिवर्तन करने के संकेत दिये । भुमध्यसागर में रूसी नोसैनिक बेड़े की उपस्थिति 
ने तुकों और यूनान को अपनी वटोय सुरक्षा के लिए चिंवित कर दिया। साइप्रश पर मतभेद 
होने के बावजूद ये दोनों देश एक-दूसरे के निकट आ गये । १४ अक्टूबर को लिस्वन में नाटो 
समिति की एक थेठक हुई जिसमें पुर्तंगाल ने जोरदार शब्दों में मांग की कि नादो का पिस्तार 
दक्षिण अतलातिक तक किया जाय । इटली, जिसके पास आधुनिकतम नोसेनिक बेढ़ा |, इस 
दिनों अपने नौसेनिक अधिकारियों को भ्रेतम प्रशिक्षण देने और बेड़े को आधपुनिकतम उप- 
करणों से सज्जित करने के लिए भयत्न कर रहा है। पश्चिम जमनो के चांसलर कोर्तिंगर ने 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि यूरोप में अमेरिका की उपस्थिति अनिवाय है, अमेरिका ने 
आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति नियसन की सरकार भी अपने यूरोपीय बायदे निर्भायगी। 
१४ नवम्धर, १६६८ को नाटो के प्रतिरक्षा मन्त्रियों को ब्रुसेल्ए में बेठक हुई औौर नवोम परि- 
स्थिति पर बिचार किया गया । इसके उपरान्त अप्रिल १६६६ में वाशिंगटन में नादों देशों 
के मन्त्रियों की एक दूसरो यैंठक हुई। इस बेठक के समाप्त होते हो सोवियत संघ और 
पश्चिमी देशों के मध्य एक नया बाक युद्ध बारम्भ हो गया। वाशिंगटन में ध्रायोजित इस 
बैठक के समाप्त होते ह्टी सोवियत संघ की एक विशष्ति में नाटो सन्धि को आक्रामक! और 
“अन्तर्राष््रीय शान्वि-विरोपी? नीति क्री सख्त आलोचना की गये! है। सरझारी समाचार 
एजेंसी के अनुसार “इस सम्मेलन में माग लेना ही यह सिद्ध करता है हि उसने यूरोप में दुद् 
के लिए 5त्ते जना पेदा करने का काम ही नहीं दिया यल्कि यह स्पयं पर्चिलमों यूरोप के देशों 
और उन की' समाज परिवर्तन की इच्चा के विदद्ध एक बाधा बन गया है ”” 
इस प्रकार नादो को लेकर दोनों गुटों में पन चनाव पेंदा हो गया है । 


अ्र६ अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


, वारसा पेक्ट--नाटो के जवाब में कम्युनिस्ट देशो को मिलाकर सोवियत संघ ने 
जो संगठन कायम किया है उको वारसा परेक्ट या यूर्वी यूरोपीय सन्धि ४ंगठन कहते हैं। 
शुरू में सोवियत संघ ने नाटो का घोर विरोध किया, पर जब इस विरोध का कोई परिषाम 
नहीं निकत्मा तो १४ मई, १६५५ को पूवीं यूरोप के आठ देशो--अल्वेनिया, बुल्गेरिया, 
चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जमंनी, हंगरी, पोढैंड, रूमानिया और सोवियत रूस--को मिलाकर 
बीस वर्ष के लिए एक सन्धि की गयी। “सुरक्षा और शान्ति” के इस समझौते की भूमिका में 
यूरोप में सामृहिक सुरक्षा को पद्धति स्थापित करने पर वल दिया गया है और यह कहां गया 
है कि पश्चिमी यूरोप के संघ तथा परिचमी जर्मनी के पूनर्शश्लीकरण से यह आवश्यक हो गया 
है कि वे अपनी युरक्षा सुरढ़ करें और यूरोप में शान्ति स्थापित रखें। इस पेक्ट की झुष्य 
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व्यवस्था इसको तीसरी धारा में सन्निद्वित दै। इसमें कहा गया है कि यदि सन्ि में 00% 
किसी सदस्य पर सशय आक्रमण होता है तो अन्य सभी देश उसकी सेनिक 0 द्ग 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाँचवी धारा में एक संयुक्त सेनिक कमान की 4448 हा 
है। इसके अधीन इन सब देशों की सेनाएेँ रहती हैं और इनका एक सर्वोच्च सेवापरवि हा 
है। यह प्रैदट के महासचिव तथा स्ेनापति जेनरल स्टाफ के साथ परामर्श करके नायक 
पंगठित करता है और उन्हें विभिन्‍न प्रदेशों में वितरित करता है। यूरोप में इयकी हा 
कमाने और पूर्वों एशिया में एक कमान रखो गयी है। इस प्रकार वारसा पक नांठों का ६ 


जवाब है । हु 
के य ः 3 कऋत गंदिपोंग 

बारसा पेट में आयथिक, सामाथिक और सर्स्कृतिझ विषयों से मन अर 
ब्यंबत्धा को गयी है और कछद्ा गया है कि दसऊे सदस्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे ठ 


शौत-युद्ध और सशश्र शांति अरे 


अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवढारा शान्तिषर्ण उपायो से करेंगे। सामान्य प्रइनों पर विचार 
परने के लिए एक राजनीतिक परामशदात्री समिति बनायी गयी है। इसको वर्ष में दो बार बेढकें 
होती हैं। इससे अन्य सहायक संस्थाओ को स्थापित करने का भी अधिकार है। इसका सुख्य 
कार्यालय मास्को में है । 


वारसा पैवट के अतिरिक्त कम्युनिस्ट देशों में पारस्परिक सहायता की बीस सन्धियाँ 
हुई हैं। १४ फरवरी, १६५० को चीन और रूम में तीस वर्ष के लिए एक मित्रता एवं पारस्परिक 
सहायता की सन्धि हुईं। इसके द्वारा मास्को ने कम्युनिस्ट चीन पर जापान अथवा जापान 
के साथ सम्बद्ध किसी शक्ति दर'रा से निक आक्रमण होने की दशा में पूरी सेनिक सहायता देने का 
आश्वासन दिया है । 


केन्द्रीय सन्धि संगठन तथा वगदाद पेक्ट-- आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वेज 

नहर और तेल कूपों को लेकर पश्चिम एशिया ( मध्य पूव ) का अत्यधिक महत्त्व दै। द्वितीय 
विश्व-युद्ध के पूर्व इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का प्रशुत्व था, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में 
राष्ट्रीयला! का तूफान आ गया। इस तूफान का शिकार व्रिदिश साम्राज्यवाद हुआ । ब्रिटिश 
फौज को मित्र और स्वेज का प्रदेश खाली कर देना पड़ा और अन्य देश भी ब्रिटिश दासता 
से सुक्त होने लगे। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को यह चिन्ता हुई कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश 
प्रभाव के हट जाने से कहो उसकी जगद्ट पर सोवियत रूस का प्रभाव न बढ़ जाय । इसलिए 
अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में कुछ करना था वाकि यहां साम्यवादो प्रसार न हो सके। इसके 
लिए एक योजना बनायी गयी जिसके अन्तर्गत ऑग्ल-अमरीकी शुट एक ऐसी प्रतिरक्षा सन्धि 
की स्थापना करना चाहता था जिसमें अरब तथा पश्चिम एशिया के अन्य राष्ट्र सम्मिलित 
हो जायें। सर्वप्रथम मिस को इस जाल में फँसाने की कोशिश की गयी | पर जब उस देश 
ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया तो ब्रिटेन और अमेरिका ठुकीं की ओर झुके 
ओर वहाँ के शासकों की इस दिशा में कदम उठाने पर राजी कर लिया । ६ जनवरी, 
१६५७ को हुवों का प्रधान मन्‍्त्री मेंडरेस एक सदभावना मण्डल के साथ इराक पहुँचा और 
हा दिनोंतक इराक के शासकों से वातचीत करने के बाद उन्हें एक सन्धि करने पर राजी 
कर लिया। इस प्रकार ब्रिटेन की प्रेरणा और निर्देश से २४ जनवरी, १६५५ को तुर्फी-इराक 
सन्धि के रूप में एक संगठन का जन्म हुआ । चू"किददस सन्धि पर हस्ताक्षर बगदाद में हुआ 
इसलिए इसको बगदाद-सन्धि कहते थे। प्रकट रूप से इस सन्धि का उद्देश्य साम्यवादी 
प्रसार को रोकना था, किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य पश्चिमी एशिया विशेषतः अरब 
देशों की बढ़ती हुई राभ्ट्रीययाः तथा पश्चिमी उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को दबाने के 
लिए अरब देशों में गशरो फ़ूद पेदा करना था) इस कारण अरब लोगों ने इस सन्धि का 
घोर विरोध किया । लेकिन इन विरोधों का कोई असर नहीं हुआ और बगदाद सन्धि कायम 

गे गयी । 

बगदाद सन्धि की पाँचदीं धारा में कहा गया था कि उसकी सदस्यता ऐसे सभी राज्यों 

के लिए खुली हुई है जो पश्चिमी एशिया की सुरक्षा में सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं। पैक्ट का 
उद्देश्य ऐसे उपायो को निश्चित करना था जिससे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र के विभिन्न 
में सहयोग की स्थापना को जा सके । अवएब पेयट का लक्ष्य एक से निक युट की रचना 


ध्य्दे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


था जिसका प्रधान उद्देश्य सोवियत संघ को दक्षिणी सीमा में लगे,राज्यों में उसके विरुद्ध गुटवन्दी 
तथा उन देशों में अमेरिका के सेनिक और हवाई अड्डे स्थापित करना था। इसलिए तोपियत 
संघ ने इसका उग्र विरोध किया। पेवट का एक सदस्य पाकिस्तान था। इसलिए भारत भी 
बहुत कड़े शब्दों में इसकी आलोचना करता रहा । 


१६५८ में बगदाद सन्धि-परिपद्‌ की चौथी वेठक १४ जुलाई से इस्तन्बूल में होनेवाती 
थी । जिस समय इराक के शाह फेजल और प्रधान मन्त्री नूरी अस्सईद इस्वन्बूल जाने की तेयारी 





कर रहे थे उसी समय इराकी सेना के प्रगतिशील अफसरो ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
ओर शाह तथा प्रधान मन्‍्त्री दोनों को मार डाला। नुरी अस्सईद साम्राज्यवादियों का परत 
मित्र था। बगदाद सन्धि की स्थापना में उसका बहुत वड़ा हाथ था। उसकी मौत के ता 
बगदाद सन्धि का भविष्य अन्धकारमय हो गया । नयी क्रांतिकारी सरकार ने हवरत ही घोषणा कर 
दी कि उसकी इस सैन्य संगठन से कोई मतलव नही रहेगा। अब सवाल था बगदाद केंकिनां 
वगदाद सन्धि का क्‍या हो १ अपने भारत भ्रमण के समय खू इचेव ने कहा था कि “बगदाद सन्धि 
शीघ्र ही बेल्लन की तरह आप ही आप फ़ूठ जायगी ।” उसका कथन ठीक निकला । ई 
लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन हार मानने को तैयार नहीं ये। संधि को भंग करें को 
एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पराजय होती । अतएवं उसी समय से बगदाद सम्धि के स्थाव 
एक दूसरा सुद्ढ़ संगठन कायम करने का प्रवास होने लगा। २४ मार्च, १६५६ की इराक है 
सम्धि सगठन से वाजाप्ता पथक्‌ हो गया। इस हालत में इराक की राजधानी वगदाद पर हे 
नामकरण निरथक हो गया । अतएब २१ अगस्त, १६५९ को वगदाद सन्धि को केन्द्रीय डक 
संगदन [ एथाएव] पफ्व्वाए 0इथ्फांडधा०० ( 070 ) ] का नाम दिया गया। इरॉ्क की बी 
कर पुराने वगदाद पेवट के सभी सदस्य इस संधि के सदस्य रह गये हैं । 
दृक्षिण-पूब एशिया सन्धि संगठन .--द्वितीय-युद्ध के बाद चीन में च्यांग काई दोक ह 
सरकार का प्रभाव और कम्युनिस्टो के उद्भव ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रदिष्ठा की जबरद हे 
थका पहुँचाया। चीन के कम्युनिस्ट्र सच्चा पर अधिकार जमाने के बाद पड़ोस के देशों 6 
कम्युनिस्ट पार्टियों को मदद देने लगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका उद्देश्य ४0220 भ्े 
प्रसार था। कोरिया-युद्ध में चीन के हस्तक्षेप का एक यह भी कारण था| के: जे 


शीत-युद्ध और सशश्र शान्ति भर६ 


मलाया और हिन्द चीन के कम्युनिस्टों को भो मदद देनी शुरू की। इस कारण पश्चिमो गुट 
को चिन्ता बढ़ी । १६५३ में ही चर्चिल ने कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार के बिरोध के 
लिए संयुक्ते राज्य अमेरिका के आगे यह प्रस्ताव रखा कि दक्षिण पृ्व एशिया के लिए नाटो 
जेसे एक संगठन का निर्माण किया जाय । आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड भी प्रशान्त महासागर 
में साम्यवाद का प्रसार करने के लिए घातक समझ रहे थे। लेकिन शुरू में संयुक्त राज्य इस क्षेत्र 
के लिए एक सेन्‍्य संगठन का उतना बड़ा समथक नहीं था । लेकिन हिन्द्चीन की लड़ाई के 
परिणामों ने अमेरिका को इस ओर कदम उठाने पर बाध्य कर दिया । १९५४ के शुरू में हिन्द 
चीन की लड़ाई वडी गम्भीर हो गयी । डॉ० हो ची मीन्ह के नेतृत्व में वियतनाम के राष्ट्रवादियों 
ने अमरीकी सहायता के बावजूद फ्रेंच साम्राज्यवाद पर करारे प्रहार किये । जब स्थिति बहुत 
गम्भीर हो गयी तो हिन्द चीन की समस्या पर विचार करने के लिए जेनेवा में छुलाई, १९५४ 
में एक अन्तर्रा्रीय सम्मेलन हुआ । यहाँ एक तमझोता हुआ जिसके फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम 
कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया । संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस निर्णय को नही माना ! 
इसके बाद अमरीकी विदेश सचिव जान फास्टर डलेस ने नाटों की तरह दक्षिण-पूर्व 
एशिया में एक सैन्य संगठन कायम करने के लिए जमीर-आसमान एक कर दिया | उसने इस 
क्षेत्र में अपने समर्थथो को संगठित करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप ८ सितम्बर, १६५५ 
को मनीला में आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिेन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, थाइलैंड और 
तंयक्त राज्य अमेरिका के बीच पारस्परिक सहायता और सामृहिक सुरक्षा की एक सन्धि हुई । 
इसी सन्धि के आधार पर दक्षिण-पर्व एशिया संधि संगठन, ( $0फफा खेवा शैजेंब 77०३7/ 
08०7० ४००, 88370) की स्थापना हुई । 
सीटो सन्धि की पहली धारा में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपर्ण मिपटारे की तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी भी रूप में शक्ति-प्रयोग और धमकी का मार्म न अपनाने की प्रविशा 
की गयी है। इसकी तीसरी धारा में आर्थिक उन्नति और सामाजिक कल्याण के लिए सहयोग 
करने का. वचन दिया गया है। लेकिन संधि की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चौथी धारा है जिसमें कहा 
गया है कि इस सन्धि के अन्तर्गत किसी भो देश के विदद्ध सशय आक्रमप होने या शांति भंग का 
भय होने पर सबके लिए समान खतरे की स्थिति होगी । पाँचवी धारा में इस संधि से सम्बन्धित 
सभी मामलों पर विचार करने के लिए या किसी योजना पर सलाह लेने के लिए प्रत्येक मदस्प- 
राष्ट्र में एक एक प्रतिनिधि से निर्मित होनेवाली एक परिपद्‌ का वर्णन है। इसका प्रधान कार्यालय 
याईलेण्ड की राजधानी बैंकाक में है । 
संधि के साथ स'युक्त राज्य अमेरिका का एक ब्याख्यापत्र भी जुदा हुआ दहै। इसमें यह 
कहा गया है कि धारा चार में वर्णित आक्रमण का अभिप्राय साम्बवादों बावमप से है। दसका 
यह अथे है कि अमेरिका वम्युनिस्टों द्वारा बआाक्म्मण होने पर ही इन राज्यों छो सहायवा देगा । 
यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम सोठो सन्धि पर विचार बरवे एँ तो हमें इसकी घारातं 
में प्रयुक्त भाषा और उसके वास्तविक उद्देशपों में घोर बन्तर दिग्याई पढ़ना है। दस नध्य रो 
समझने के लिए हमें इस पर गम्भीरतापृ्वक विचार परना पद्रदा। होमरिढ रृद्धि थे दिग्दि- 
चोन का यत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जब २६५४ में रम्यूनिस्टों डो पहाँ विदप मिलने शगे! 
वो परद्चिमी जगत्‌ में घोर निराशा ब्याप्त हो गयी / वे अनुमय करने लगे हि हिम्दन्चरोस 


३० अन्वर्राष्ट्रीप सम्बन्ध 


पो देने का मतलब थाइलेण्ड, यर्मा तथा मलय प्रायद्वोप पर फम्यु निस्ट आ धिएत्य का कायम हो 
जाना होगा ।' स्वयं राष्ट्रपति आइसनहावर में कहा था रि दक्षिण पूर्व एशिया में साखों 
की एक ऐसी कतार लगी है जिसमें एक #े पवन के बाद सम्पूर्ण ढांचा ही यादयु की भीत 
की तरह दर पत्म हो जायगा । अमेरिका हिसी भी हाक्षत में इस रिपति को आने की 
अनुमति नहीं दे सकता था। अतएय राष्ट्रोयव बयां साम्यवाद के वेग को रोकने के लिए 
सीटों की स्थायना उसे दष्टिकोष से अत्यन्त आवश्यक हो। गया। इुसडे संगठन के मूल में 
एक ही बात थी; झम्योडिया, दक्षिणी वियतनाम तया लाझोस को कम्पुनिरटों के प्रमाव में 
जाने से रोकना । १९५४ के वाद दक्षिण पूर्ण एशिया और पिशेषफर हिन्दन्चीन में जो 
घटनाएँ घटी हैं उनके मृल में स'युक्त राज्य अमेरिका की यहो धारणा है! 


अमेरिका के अतिरिक्त जो अन्य देश इस सन्धि में शामिल दुए हैं, उनका भी बपना- 
अपना स्वार्थ है। एक दो वे सब साम्पयाद के बिरोधों है दौर दूसरे, ल्रिटेन और हांध किसी 
तरह अपने पूराने उपनियेशों पर अबना नियन्त्र+ कायम रछना चाहते है । बास्ट्रे लिया, 
न्यूजीलेण्ड तथा फिलिपाइन्स ने जापान के छलपं को रोकने के उद्देइय ठे इस सम्धि का णय 
दिया है तथा पाइस्तिन भारत के साथ कश्मीर की समस्या इल करवाने के लिए इस उस 
में सम्मिलित हुआ है । 


एशिया के समी स्थ॒तन्त्रता-प्रेमी देशों ने इस संधि का घोर विरोध किया है। यह 
एशियाई देशों में फूट पेदा करने ठथा उनपर पश्चिमों साम्राज्पयाद लाद रहने के निर्मित्त कायम 
किया गया है। वी० के० कृष्ण मेनन ने इस संगठन को “संरक्षण पद्धति ( 9:00४०४४० ) 
का आधुनिक रूप!” कहा था। पं० नेहरू ने इस सम्बन्ध में फहा था कि यद्द उ'युक्त राष्ट्रधव 
के चार्टर के विरुद्ध है, इससे विश्य शान्ति में वृद्धि के स्थान पर तनाव और असुरक्षा बढ़ेगी। ई 
एक प्रकार का मुनरो सिद्धान्त दे जिसे दक्षिण पूर्षीं एशिया के देशों एर जबरदस्वी योगा गया है। 
चीन के प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई ने इसे “सामूहिक सुरक्षा के आवरण से आवेध्टित आक्रमत का 

साधन” बताया था | वस्तुतः सोटो पुराने उपनिवेशवाद का आधुनिक सस्करप है 
पहुँचते 


सैन्य संगठनों का प्रभाव--इस स क्षिप्त अध्ययन के बाद. हम इस निष्कर्प पर 

है कि यद्धोत्तर विश्व में तैनिक संगठनों की एक बाढ़ आ गयी है। आश्चय वो यह है कि ये 
सारी सन्धियाँ शान्ति और संयुक्त राष्ट्र चाटंर के नाम पर की गयी हैं। इनके ओऔचित्य को 
स्थापित करने के लिए हमेशा चार्दर की ५१ वी और ५२ वी धारा का हंबाला दिया जाग 
है। लेकिन वास्तव में यह क्षाटर के सिद्धांतों के विपरीय है और इसे शक्तिसन्‍्दलन के प्राचीन 
और व्यर्थ सिद्धांत को पुनः एक नया जीवन मिक्ता है। चार्टर ने दो अन्वर्राष्ट्रीय सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषदों पर सौपा था और वह सुरक्षा परिषदों कायम है । फिर उसके पे 
दर्जनों सुरक्षा परिषद्‌ को निर्माण करने की क्या आवश्यकता है १ इन संगठनों का अस्वित्व या ४ 
राष्ट्संघ की शक्ति को क्षीण करता है। ये शांति के अग्रदूत नही बरम्‌ युद्ध के नमन 
इसने संयुक्त राष्ट्रस'घ के विकास की समस्त सम्भवनाओं को नष्ट कर दिया है।? जवाहरला 


. झ॑व्तेप्रश्ाए, 4च उद्न॑|०्वबटांग 4० परम सगंकाव ए. 309... उद्बद्लाशाक 
9, 578४४०० लए, 4फट 0#क्राउंए सिंकणएंएगनक्‍ास् गा. उफ्ॉगकदर्नियावा 
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नेहरू के शब्दों में ये चार्टर की ब्यवस्थाओं से मेल नही खाते । उनके कारण सुरक्षा में कोई 
बृद्धि नही होती वरन्‌ शीत-युद्ध और भय में ही वृद्धि होती है । 


ये गुटबन्दियाँ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान नहीं हैं। उनका उपस्थिति हो युद्ध 
के दूषित वातावरण को तेयार करतो और समस्याओं को उलाझती रहती हैं । एक गुट दूसरे गुट 
के सैन्य संगठनों को अपने सीने पर तने हुए कथर की भाँति समझता है । ये प्रत्येक राष्ट्र को “हमेशा 
युद्ध की स्थिति में रहो”” की स्थिति में रहने के लिए वाध्य करते हैं| इनके कारण सन्धि के सदस्य 
राष्ट्रों को अपने देश की भूमि पर विदेशों सेना रखना पड़ता है जो उस राष्ट्र की स्वतन्त्रता के 
लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि 
इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव हमेशा बना रहता है और शीत-युद्ध में तवतक कमी नहीं हो 
सकती जबतक इन संगठनों का अस्तित्व बना रहे । इनके ही कारण निरश्रीकरण की समस्या 
भो नहीं सुलझा रही है । ६ 


निरस्त्रीकरण की समस्या 


शीत-युद्ध ने सबसे अधिक निरश्लीकरण की समस्या को प्रभावित किया है | इसी के कारण 
आजतक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्त होने के दृरत 
बाद ही यह समस्या पुनः सामने खड़ी हो गयी । इस पर शंप्र ही विचार-विमर्श शुरू हुआ जो 
आज भी बिना कोई सफलता प्राप्त किये जारी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद यह समस्या और 
भी जटिल होकर सामने आयी। युद्ध के पहले वो यह प्रइन पुराने तरीकों के अश्न-शक्मों 
( ८०7४७३४०॥०] ५४९००००५ ) तक ही सीमित था । लेकिन इस वार राष्ट्रों के शब्रागार में एक 
नये भयानक अश्न का प्रवेश हो चुका था | वह था परमाणु वम । फलस्वरूप संसार के सभी शांति 
प्रेमी लोगों की यह कामना थी कि श्नात्न के उत्पादन में घन और जनशक्ति का अपव्यय बंद * 
किया जाय और उसका मनुष्य जाति के समृद्धि एवं सुझ के लिए प्रयोग हो । इसी अनुभव के 
कारण, समस्या की जठिलता के बावजुद, निरस्रीकरथ के लिए प्रयास होते था रहे हैं, यद्यपि 
अभी तक ये सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। यहाँ पर इन धवफ़लताओं को गिनाना आवश्यक 


नहीं है। फिर भी, निरस्रोकरण की समस्या की जटिलता और रहस्य को जानने के लिए. उनका 
एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। 


समस्या की उत्पत्ति-- संयुक्त राष्ट्र'ब-चार्टर का दूसरी धारा में निरतीकरण की चर्चा 


की गयी है । १६४६ के अन्चिम दिनों में रूत ने सर्वप्रथम निरस्वीकरण के प्रश्न पर विचार करने 


का प्रस्ताव रखा! लिटविनोव की तरह सोडियत विदेश मन्त्री मोलोतोव ने हर प्रकार के हट 
दे क्‍न्‍्द क 9०४ 

कै लक को ६पें रूप से वन्‍्द ढ़र देने का पस्दाव रखा । १४ सितम्बर, १६४६ को बट 

प 2 ही याधारथ सभा ने एक प्रस्ताव पात करके सुरक्षा-परिपद्‌ को इस आय, हट 

दिया कि वह इथियारबन्दो को होड़ की वन्‍्द करे और निरशीकरण के लिए ऑट 

आन बाद आवोगों के स्थापना हुई : अनुशधक्ति आयोग और परस्वसगठ 2227 

आयोग । पहले का उद्देश्य परमायु बमर के एत्ादन को वीमित करता ४ 272५5 

ठथा सेनाओं को कम करने को योजना बनाना था । ले हे लिरलह £ः 

ऊपर कहा जा चुड़ा है, अब 40002 4 


कोई साधारण समस्या नहीं रह रगी 


श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्ध 


और जापान पर उसके प्रगोग के बाद अस्त्र-शस्त्रों के इतिहास में एक नया युग बासमम हो चुका 
था। उस समय परमाणु वम पर केवल अमेरिका का ही एकाधिकार था। अपने को कमजोर 
स्थिति में पाकर रूस ने प्रस्ताव रखा कि परमाणु बम के उत्पादन पर शीघ्र ही नियन्त्रण हो 
जाना चाहिए ओर जितने बमों का उत्पादन हो चुका है, उन्हें जल्द-से-जल्द बर्बाद कर देना 
उचित होगा। इस समय तक शीत-युद्ध शरू हो चुका था । दुनिया दो भागों में बेंट चुकी थी। 
कूटनी तिक पैतरेबाजी शुरू हो गयी थी। एसी स्थिति में रूसी प्रस्ताव को मनाना असम्भव था। 
अमेरिका ने जोर-शोर से परमाणु बम का उत्पादन शुरू किया। रूस ने अमेरिका पर यह 
दोपारोप्रण किया कि अमेरिका विज्व-शान्ति का श्र, है और वह युद्ध की तेयारी कर रहा है। 
निरस्त्रीकरण के सम्मेलनों में दोमों दलो की तरफ से तरह-तरह के प्रस्ताव और योजनाएँ प्रसतृत 
की जाने लगीं । अमेरिका वरावर वैसा प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा, जिसको वह जानता था 
कि रूप्त कभी स्वीकार नहीं करेगए | उसी तरह रूस भी वेसा ही प्रस्ताव रखता रहा, जिसको वह 
जानता था कि अमेरिका उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। निरस्त्रीकरण वार्तालाप 
ठप्प पड़ गया । पीछे चलकर रूस द्वारा परमाणु-वम का अविष्कार किये जाने प्र्‌ भी अमेरिका 
अपने जिद पर अड़ा रहा | रूसी परमाणु बम के उत्तर में अमे रिका ने पश्चिमी जमनी की अस्त 
शस्त्रों से लेस करना शुरू किया । तरह-तरह के सेन्य-संगठन और सैन्‍्य-संधियोँ कायम की गयीं। 
विश्व शांति का भविष्य, पुनः अन्धकारमय हो गया । फलतः उपयुक्त दौनों आयोगों में गतिरोप 
उत्पन्न हो गया। लेकिन, इसके साथ-साथ निरस्त्रीकरण वार्तालाप भी जारी रहा। अदा 
१६५० में राष्ट्रपति ट्रमेन ने यह सुझाव दिया कि दोनों आयोगों को मिलाकर एक आयोग 
रचना कर दी जाय। साधारण सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक 
निस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई जिसके सदस्य सुरक्षा परिषद्‌ के सभी सदस्य और कनाडा 
बनाये गये । परन्तु इस आयोग की स्थापना से भी कोई प्रगति नही हुई। इसलिए १5५३ 
गतिरोध के निराकरण के लिए. साधारण सभा ने यह सुझाव दिया कि इस काम के लिए हुई 
उपसमित्ति की रचना को जाय। अतएब निरस्त्रीकरण समस्या पर विचार करने के लिए सयूक् 
राष्ट्रसंघ ने अप्रिल, १६५४ में एक उपस्मिति की स्थापना की । इसके सदस्य रूस अनेरिकी 
ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा हुए | इसो उपसमिति में वर्षों ठक निरश्रीकरण प्ररन पर बावचीत है 
रही | भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखे जाते रहे ) दुनिया के लोगों को आशा बँषवी कि अब 
शान्ति की मंजिल अधिक दूर नही है। फिर एकाएक कोई पक्ष उस प्रस्ताव को अस्वीकार की 
देता है. और सभी आशाओं पर पानी फिर जाता है। इसी चढ़ाव-उतराव में निरस्त्रीकर 
की समस्या परिक्रमा करती रहती है। 


निरस्त्रीकरण की राजनीति -वास्तविक वात यह है कि निरश्षीकरण बा 
असल ध्येय केवल प्रचार करना होता है। इन सम्मेलनों में प्रस्ताव केवल इसी उस से 
किये जाते हैं कि अगर विपक्षो उसे स्वीकार कर लेगा वी सामरिक दृष्टिकोण से उसकी गे 8 
कमजोर हो जायगी, और अगर वह उसे अस्वीकार कर देगा तो संसार में यह प्रचार ह2) रा 
मौका मिल जायग्य कि असुक देश शान्ति का शत्र, है ओर युद्ध के 


रना चाहता है ! इसे जग 
को किंकर्तेन्यविमूढ़ करने की कूटनीठि कहते हैं! इन वार्वालापों में शदरंज की एक-एक 7 
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सोच समश्चकर चली जाती है ताकि साँप भी मर जाय और लाठी भी न हूटे। अतः जब रूस परमाणु- 
बम के क्षेत्र में अमेरिवा से वहुत पीछे था तव वह बरावर इसी प्रस्ताव की रखा करता था कि पर- 
मापुनवम के उत्पादन और प्रयोग को बन्द कर दिया जाय। उधर पश्चिम के राष्ट्र यह जानते हुए 
कि सोवियत संघ पुराने तरीकों के अश्न श॒द्रो में उनसे काफी आगे है बराबर यह प्रस्ताव रखते ये 
कि इन हथियारों को सीमित करना चाहिए | यह तय था कि कोई भी पक्ष एक दूसरे के प्रस्ताव 
की नही मानेगा । कठ्धवा और मनसुटाव के इस वातावरण में निरस्रीकरण वार्तालाप चलता 
रहा, सम्मेतन होता रहा ! इत्ते यही निष्कृपं निकाला जा सकता है कि योजनाएँ 

केबल प्रचार के लिए प्रस्‍्तुत की जाती थी, निरस्तीकरण के उद्देश्य से नही । जबतक इस तरह 
का दूषित वातावरण रहेगा, तब तक ऐसा अनुमान करना कि कोई भी दल निरखीकरण का 
कोई प्रस्ताव मान लेगा, केवल एक भ्रम होगा । 


१६५५ का समझौता :-इस तरह की स्थिति में निरसरीकरण-बार्वालाप वभी कुछ 
संतोपजनक हो सकता है जब दोनों पक्ष हथियारों के उत्पादन में एक समान स्‍तर पर पहुँच 
जायें : कोई पक्ष न किसी से कम हो और न अधिक। हथियारों में एक संतुलन का स्तर हो 
जाय । इस तरह की स्थिति १६५५ के मध्य में कुछ हो गयी थो । अतः उस साल सौचियत 
संघ ने पश्चिमी राष्ट्रों में बहुत-से प्रस्ताव स्वीकार कर लिये थे और पश्चिमी राष्ट्रों ने भी बहुत- 
से रूसी प्रस्ताव मान लिये थे। उस समय जब निरख्ीकरण उपसमिति की बेठक हुईं तो एक 
सामान्य समझौता सम्पन्न हो गया । इसके अनुसार आणविक तथा बड़े पेमाने के विनाशकारी 
अख्न-शस्नी के बनाने तथा उपयोग पर नियन्त्रण लाने, शत्न-सेनाओं तथा परम्परागत श्रों में 
भारी कमी लाने, प्रभावकारी नियन्त्रणकारिणी संस्था की स्थापना करने, सैनिक खर्च कम करने, 
सशसर सेनाओं की संझया घटाने, आणविक शक्ति के शान्विकारी प्रयोग करने आदि की व्यवस्थाएँ 
मान्य ही गयी थीं। फिर भी ब्योरे को लेकर उलझन बनी ही रही । यह निरिचत नही हो 
सका कि इसे कब लागू किया जायगा । 


जेनेधा सम्मेलन :---शुलाई १९५५ में जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस, ब्रिटेन 
ओर फ्रांस के प्रधान मन्त्रियों का शिखर-सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में राष्ट्रपति आइसनहावर 
ने अपनी खुले आकाशो की योजना” (090॥ 865 ए]७0) को प्रस्तुत किया । इस योजना 
में यह प्रस्ताव रखा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ एक दूसरे को अपनी 
सैनिक गतिविधियों से अवगत कराया करें और एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण 
करने का अवसर दिया जाय । उनका कहना था कि इस प्रकार निरत्रीकरण को सम्भव बनाने 
के लिए प्रभावशाली निरीक्षण पद्धति को शुरू किया जा सकता था । लेकिन सोबियत प्रधान 
मंत्री मे इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की। किसी भी हालत में यह सोवियत संघ को मान्य 
नही हो सकता था । कारण, अमेरिका के सेनिक अड्डे संसार भर में फेले हुए थे और रूस का 
केबल अपने देश में ॥ इस हालत में अमेरिका तो रूस का सारा भेद जान जावा और सोषियत 
संघ कुछ भी पता न लगा पावा । अवएब सोवियत प्रधान मंत्री बुलगानिन ने एक दूसरा 
प्रस्ताव सम्मेलन में प्रस्द्त किया जिसमें यह मांग की गयी थी कि निरसीकरण को काबा 
करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एजेन्सी की स्थापना की जाय जिसमें अन्वर्राषट्री 
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पर निरीक्षकों की नियुक्ति हो, सभी देशों से विदेशी सैनिक अड्डों को खत्म किया जाब, 
आणविक शख्रो के परीक्षण पर पावन्दी लगायी जाय और परम्परागत श्नाद्यों में कमी की जाय! 
यह प्रस्ताव पश्चिम को मान्य नहीं हुआ। शिखर-सम्मेलन में यह मतभेद सुलक नहीं झुका 
और बाद में जब अक्टूबर १६५५ में समस्या के समाधान के लिए विदेश मन्त्रियों का उम्मेतन 
हुआ वो एउसे भी इस कार्य में सफलता नहीं मिली । इसके बाद १ दिसम्बर १९०५ को भाख 
ने भी एक प्रस्ताव रखा । इसमें आणविक शख्रो के परीक्षण पर प!बन्दी लगाने को मांग डी 
गयी थी। श्तात्रो के सम्बन्ध में एक जल्पकालीन सन्धि का सुझाव दिया गया था। लेविन 
अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भी मानने से इन्कार कर दिया । 


लल्दन सम्मेलन--इसके वाद १६५६ के फरवरी तक निरश्लीकरण उपसमिति को कई 
बेठकें हुई'। लेकिन इस समय तक दोनों गुटों का मतभेद बहुत गहरा हो चुका या। वहाँ 
पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इस हालत में १४ जून, १९५७ को लन्दन मेँ निरतीकत 
आयोग की उपसमिति की एक बेठक शुरू हुईं। इसमें सोवियत संघ ने तीन पत्नी कक 
प्रस्तुत किया। यह इस प्रकार था: (१) दो वर्ष के लिए आणविक परीक्षण वन्द करे द्पि 
जायें, (२) परीक्षण की बन्‍्दी को कार्यान्वित्त करने के लिए एक बन्तर्राट्रीय आयोग की सवार 
की जाय तथा (३) उपयुक्त वेशानिक यन्त्रों के सहित अमेरिका रूस, ब्रिटेन को मिद्षाकर प्रशांत 
महासागर/्षेत्र में नियन्त्रण चौकियाँ स्थापित की जायें ताकि इस समझौते के कार्यकरण पर 
निगरानी रखी जा सके। लेकिन परिचिमो राष्ट्रों को यह ठोस प्रस्ताव भी मान्य नहीं हुआ दा ४! 
इसको स्वीकार करमे के वजाय वे अपना ही सुझाव देते रहे । लगभग सत्तर सप्ताहों उर्क उपतर्निति 
इन विभिन्‍न इष्टिकोणों पर विचार करती रहो । इस विचार-विमर्श के दौरान मर 
ने अपने 'बुले आकाशों” के प्रस्ताव को पुनः पेश किया । यह प्रस्ताव किसी भी हार रे 
सोचियत संघ को मान्य नही हो सकता था । सोवियत प्रतिनिधि जोरिन ने बड़े-बड़े हि 
दिये । लेकिन पश्चिमी राष्ट्री पर उसका कोर प्रमार्व नही पढ़ा। अन्त में ६ पितम्बर, १६४ 
की उपसप्तिति में निरसीकरण की वात-चीत की असफलता घोषित कर दी गयी। उतके बाई 
उसकी बैठक बन्द हो गयी । 


भारत का प्रस्ताव--२६ सितम्बर को भारत ने संयुक्त राष्ट्र साधारण धमा में एक गे 
पेश किया जिसमें यह माय की गयी कि निरश्रीकरण आयोग और उत्की उपसमितति में कक 
की संझया बढ़ायी जाय । इस प्रस्ताव में और भी कई अन्य सुझाव दिये गये ये जम की 
बिक शख्रायों को खत्म करने पर अधिक जोर दिया गया था । अस्ताव वो स्वीईए ६ 
लेकिन छसपर कोई कदम नहीं छठाया गया । 


पु प तेपह दाग 
स्पूतनिक कूटनीति--इसी वीच २६ अगस्त, १९५७ को सोवियत संघ ने हे 


८ ॥4भी९ 
किया कि उसने अन्तर महादेशीय दूर-क्षेपक अस्त्र (वराशि-०णापशलामों शि०७/० कप 45४ 
सफल्त परीक्षण कर लिया है और इससे विध्वंस्क बम के गोले को दुनिया के कियी भी हि 


डॉ ल॑ क्षी [पी मी 
महाद्वीय से दूसरे महाद्वीप में फ्रेका जा सकता है । यह रॉक्टों तथा प्रव शंकर 8 अधूरे 
परिषाम था। पश्चिम को पहले तो इस पर विज्ञास ही नहीं हुआ लेडिम कु मे दम्पी रे 


र६५८ (प्रोफेसर शुमा के राब्दों में मानव इतिहास की चिरस्मस्पीय विधि) डोर 


शीत-युद्ध और सप्रश शान्ति भ३५ा 


चारों ओर घूमनेबाला एक कृत्रिम उपग्रह (59007) छोड़ दिया वो सारा पर्चिम जगत्‌ स्तव्ध 
रह गया। तिरस्त्रोकरण की समस्या पर इसका तात्कालशिक प्रभाव पड़ा। जेसा कि हम 
बह भाये एऐं, निरस्त्रीकरप-वार्तालाप तभी कुछ सनन्‍्तोपजनक हो सकता है जब हथियारों के क्षेत्र 
में सदर रनदृज्ञन स्थादित हो जाय। लेकिन, जब भो इस तरह का सन्‍्दुलन विगड जाय और 
हथियारों में एक पक्ष का पलढ़ा भारो हो जाय तो निरस्प्रीजरण का वार्ताल्ाप कभी भो 
आगे नहीं बंद समता है। अन्तर महादेशीय दूर क्षेपक अस्त्र तथा स्पृतनिक ने इस सन्तुलन को 
विंग डे दिया । फलस्वरूप सोवियत सघ अब कड़ा देख अवन्वम्बन करने लगा । 





२७ अ्रक्‍ट्2२. १६५७ को सयुक्त राष्ट्र के महासचिव डाग हैमरशोल्ड को सोवियत विदेश 
मंत्रों स्रामिया का एक पत्र मिला । इसमें यह मुश्नाव दिया गया था कि निरस्त्रोकरण उपसमिति 
की भंग कर दिया जाय और उसके स्थान पर सयुक्त राष्ट्रसंप के सभ। सदस्यों द्वारा निर्मित एक 
स्थाय -निरस्त्रीफण आयोग की रचना की जाय। यह आयोग हमेशा काम करता रहे 
तथा दसके अधिवेशन खुजे रूप से हो । सोवियत बि7्रेश मत्रो ने इस बात पर विरोध प्रकट 
किया कि अम्ी तक निरस्त्रीकरण की समस्या पर महाशक्तियाँ गुप्त तरीकों से इस प्रकार बात 
करती चन्ती आयी है जेसे यह उनकी व्यक्ति गत समस्या हो । वस्तुत: इस समस्या में सभी राष्ट्रों 
की दिल्चचस्पो है और इस कारण निरसीकरण आयोर में सबों को स्थान मिन्नना चाहिए । 


संयुक्त राष्ट्र को साधारण सभा में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ और १६ नवम्बर, १६५७ 
को उसने निरशोक्रण आयोग की सदस्य-संझया १२ से बढ़ाकर २५ करने का निइचय किया । 
सुरक्षा परिपद्‌ के ग्यारह सदस्यों के अतिरिक्त इसमें १३ और राज्य निर्वाचित किये गये । निरस्ी 
करण भायोग और उपसमित्ति को भंग करने का सोवियत प्रस्ताव रद्द कर दिया गया । इस 
पर सोवियत प्रतिनिधि ने यह सूचना दें दी कि नये आयोग की प्रस्तावित सदस्यता उसे मान्य 
नहीं है और इसलिए वह अब से आयोग की कार्यवाहियों में भाग नहो लेगा । 


बुक्नलगानिन योजना--इस पृष्ठभूमि में सोवियत संघ की ओर से आये हुए प्रस्तावों को 
पश्चिमी गुट हमेशा शंका की दृष्टि से देखने लगा । फिर भी, ३ फरवरी, १६५८ को प्रधान 
मन्त्री बुलगानिन ने राष्ट्रपति आइसनहावर के सम्मुख निरश्रीकरण की एक विस्तृत योजना रखी 
इममें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया था $ (क) अशणुबमो के परीक्षण को बन्द किया जाय, 
(बी) अमेरिका, रूस और ब्रिठेन आणविक शर्त्रों का परित्याग कर दें, (ग) नाटो तथा वारसा 
पैवट के देशों में अनाक्रमण समझौता हो, (घ) जम॑नी तथा अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं 
को घटाया जाय, तथा ड) आकस्मिक आक्रमणों को रोका जीय। ६५ मार्च, १६५८ को 
सोबियत विदेश मन्त्रालय ने इन्ही प्रस्तावों के आधार पर कुछ प्रस्ताव रखे। इसमें सेनिक 
प्रयोजनो के लिए बाह्य आकाश (०००: ५०४००) के प्रयोग का निपेध तथा संयूक्त राष्ट्रसंधघ की 
देखरेख में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपय क्त निषेध के पालन का निरीक्षण सम्मिलित था। 
पर, अमरीकी गुट की ओर से इसका कोई भो सन्‍्तोषजनक जवाब नही आया। 


रापाकी योजना--इसी समय ,१४ फरवरी, १६५८) पोलेण्ड के विदेश मन्‍्त्री रापाकी 
एक अपनी योजना प्रस्तुत कोी। इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने के 
लिए पोलेण्ड, चेकोस्लोवा किया, पश्चिमी और पूर्वी जमंनी की अपुहीन क्षेत्र (१०० ६९९ 2०7०) 
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बनाने का सुजाव दिया था । अर्थात्‌ इन देशों में आपचिक अग्यों का निर्माण, एंग्रह और झ- 
योग नहीं हो। सोवियत स'घ ने इस प्रस्साव का समर्थन किया, पर अमेरिका के दर पे फिर 
कोई सनन्‍्तोपजनक उत्तर नहीं मिला ! 


जब सोवियत संघ के विविध प्रस्तावों फी इस वरह अवहेलना होठी रहो ठो ३१ मार्च, 
१६५८ को उसने निरशीकरण के क्षेत्र में एक एकवरफा कदम छठाया जो उत्त समय अत्यन्त ही 
सराहनीय माना गया | उस दिन सुप्रिम सोवियत ने स्व॑ंसम्मत्ति प्रे एक प्रस्ताव पास किया। जिं 
कहा गया था कि सोवियत स'घ ने इस आशा में सभी प्रकार के थआामविक परीक्षणों को कद 
कर रहा है कि अन्य देश भी उसका अनुकरण करेंगे। फिन्‍्तु यदि दूसरे देश आमविक परीक्षण 
बन्द नहीं करेंगे तो सोवियत संघ भी उन्हें पृनः शुरू कर देगा। 


आइसनहावर का जवाब--अमरीकी प्रशासन सोवियत संघ के स्मृवमिक इूटनीवि वे 
तंग आ गया था। इस्नीलिए २ अप्रिल, १६५८ को राष्ट्रपति आइसनहावर ने रूस क्षेन 
प्रस्तावों का जवाब दिया । उन्होंने कह्दा कि सोवियत संघ के ये सारे प्रस्ताव और बाकि 
परीक्षण के स्थगम का प्रस्ताव प्रचारात्मक कार्य है। उन्होंने सोवियव संघ के इन कार्वाप्ों 
का उल्लेख किया जिनके कारण निरसीकरण की सारी योजनाएँ अब तक अस्प्[ , 
थी। इसके बाद € अप्रिल को उसने यह घोषणा की कि एनीवीटोक में चल रहे अमरीकी 
आणविक परीक्षण के समाप्त होने पर अमेरिका को यदि यह निश्चय हो गया कि सोवियत रत 
ने वास्तव में परीक्षण बन्द कर दिये है तो संयुक्त राज्य मी उन्हें बन्द करने की वाह हि 
गम्भीरतापूर्वंक विचार करेगा । 


जैनेवा सम्मेलनन--३१ अक्टूबर, १६५८ से जेनेवा में निरतीकरण पर अनेक ये 
पास किये गये। रूस ने यह प्रस्ताव रखा कि ये परीक्षण हमेशा के लिए वन्द कर दिये पे 
लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन का कहना था कि पर्याप्त निरीक्षण के साथ इसे केवल एक रा भी 
के लिए बन्द किया जाय | कुछ बातों पर दोनों पक्ष सहमत भी हुए, लेकिन मतभेद अं 
इतना उग्र था कि समझौते की कोई सुउाइश नही रह गयी थी ! 

संयुक्त राष्ट्रंघ में तलुश्वेव का अस्‍्ताव--अपनी अमरीकी यात्रा (१६५६) के 3 
सोवियत प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में एक भाषण दिया । इसमे उसने गा 
करण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसका साधारण सभा ने एकमत से है सं 
किया और जिन्हें समूचे संसार को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। वह 4 कफ 
सामान्य निरस्न्नीकरण (००णएफ ९६७ बात इशाशावो त348 0०70) का प्रस्ताव था । रे ह्रीप 
नेकनीयती को सिद्ध करने के लिए सोवियत संघ ने निरस्त्रीकरण के विषय मैं ही हा 
समझौते के लिए रुके बिना अपनी सेनिक शक्ति के बारह लाख सिपाहियों की कैंट इकमत 
दो। सोवियत सरकार के इस कदम को समृचे संसार की शान्ति:प्रिय जनता 


से स्वागत किया | जिस: 
ख इचेव का पूर्ण एवं सामान्य निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव तीन मंजिलों के हक कि चार 


करण के काय॑ को सम्पन्न करने की एक बृहत योजना था । ख्‌ इचेव ने स्व 


शौत-युद्ध और सशश्व शान्ति ३७ 


धषे की अवधि में सब राज्यो को पूर्ण निरस्त्रीकरण कर लेना चाहिए ताकि उसके बाद किसी 
राज्य के पास युद्ध करने का कोई साधन न रह जाय । पूर्ण निरस्त्रीकरण का तात्पये सभी 
राज्यो द्वारा सब प्रकार की सशश्र सेनाओं का परित्याग करना था। इसके ज्षिए कोई अपवाद 
नही हो सकता था । केवल आन्तरिक सुरक्षा के लिए राज्य थोड़ी सी आवश्यक पुलिस और 
सेना रख सकते हैं। ख्र॒ इचेव जानता था कि पश्चिम को यह योजना स्वीकार नहीं होगी। 
अतएवं उसने इसी के साथ एक आंशिक निरस्त्रीककण को योजना भी प्रस्तुत की। इसमें 
निम्नलिखित बातें रखो गयी थीं : (१) नाठो संगठन के सदस्यों तथा पश्चिमी राज्यों के साथ 
वबारसा पैक्‍्ट के राज्यों का एक अनाक्रमण सन्धि हो, (२) एक राज्य दूसरे राज्य पर आकस्मिक 
आक्रमण रोकने के विषय में समझोता करें, (३) यूरोपीय राज्यों से सभी विदेशी सेनाओ को 
हटाया जाय, (४) विदेश के प्रदेशों से सभी सेनिक अड्डे हटा लिये जायें, (०) मध्य यूरोप 
में आणविक आयुधो से रहित (7०८०९४० ८७ 2070) क्षेत्र कायम किया जाय, तथा (६) एक 
विशेष क्षेत्र में नियन्त्रण और निरीक्षण की व्यवस्था स्थापित की जाय। नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में खू इचेव ने कहा : “वे (पश्चिमी राज्य) ऐसे प्रस्ताव रखते हैं जिनमें न आम निरस्त्रीकरण की 
बात रहती है और न प्रर्ण निरस्त्रीक्रण की, बल्कि जिनमें निरस्त्रीकरण की बाठ ही 
नहीं रहती है। केवल हथियारों पर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाहियों की अर्थात निरस्त्रीकरण 
के बिना मियन्त्रण की वात रहती है। किन्तु यह कोई देखे बिना नही रह सकता 
कि निरखीकरण के बिना नियंत्रण स्थापित करना अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी प्रणाली को 
स्थापित करना होगा जिससे शान्ति को सुदृढ़ करने में मदद मिलनी तो दूर रही, 
सम्भावित आक्रमणों के लिए जनगण के लिए खतरनाक योजनाएँ कार्यान्वित करना 
सुगम हो जायगा। निरस्त्रीकीरण का समझौता हो जाने के बाद हम उसे कार्यान्वित 
करने के लिए कठोर नियन्त्रण के पक्ष में हैं, किन्तु हम निरस्त्रीकरण के विना नियन्त्रण को 
नहीं चाहते ।”” 


ख इचेव की इस योजना का स्वागत सत्र संसार में हुआ। लेकिन शीतयुद्ध के महा- 
रथियों को यह बात समझ् में नहीं आयी । ख इचेव के इस प्रस्ताव को बेसी ही खिल्ली उड़ायी 
गयी जैसे १६३२ के जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव के पूर्ण निरस्त्री- 
करण के प्रस्ताव की छड़ायी गयी थी। अतएबव निरस्त्रीकरण-समस्या का गतिरोघध दूर नही 


हो सका | 


जेनेवा-सम्मेज्ञन--१६६० में जेनेवा में फिर निरस्त्रीकरण आयोग पर विचार करमे 
के लिए एक सम्मेलन शुरू हुआ । इस वार एक ही साथ दो सम्मेलन चलरहें थे, एक दस 
राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन तथा दूसरे आणविक क्लब (8०० ८ंण०) के तीन सदस्यों का 
आणविक परीक्षणों को निषेध करने के सम्बन्ध में वार्ता लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में 
भी कोई प्रगति नहीं हो सकी । निरस्त्रीकरण और नियन्त्रण पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध 
उत्पन्न हो जाना अवश्यम्भावी या। अतएव २६ जून, १६६० को दस राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण 
सम्मेलन भंग हो गया । 


है] 


अन्तर्राष्रीय सम्बन्ध 


यदि हम १६४६ से १६६० तक की निरस्त्रीकरणउत्तमस्या का विश्लेषण कर तो 


दोनों पक्षों में घोर मतभेद देखने को मिलता है। 


सकता है :-- 








१. आणबिक परीक्षण--- 


२ नियन्त्रण-- 


३- आणविक आयुध-- 


इस मतभेद को इस प्रकार रखा जा 





अमरीकी गुट का दृष्टिकोण | सोषियत संघ का दृष्टिकोग 


आणधिक परीक्षप के 


निरीक्षण की उपयुक्त ब्यवस्पा 
पर समझोता होने के बाद ये 
परीक्षण दो बर्ष के लिए बन्द 
किये जायें ॥ जब आपविक 
आयुू्धों का उत्पादन बन्द हो 
जाय तो ऐसे परोक्षण बिल्कुल 
बन्द कर दिये जायें । 


पहले नियन्त्रण. की 
व्यवस्था निश्चित की जाय 
और तब निरस्त्रीकरण हो। 


आणविक विस्फोट 
होने वाली सामग्री के उत्पा- 
दन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण पद्धति होनो चाहिए 
और इस पद्धति को कार्या- 
न्वित होते ही सब आयुषधों 
का उत्पादन बन्द होना 


/_चाहिए। 








ऐसे सब आपविक परीक्षष 
वन्‍्द कर दिये जायें जिनका 
चर्मान साधनों से पढ़ा 
लगाया जाना सम्मव नी है। 
जयतक इनके पा लगाने 
का विश्वसनीय साधन नहीं 
निकल आता वव ठेके भी 
आपविक शक्तियाँ सखी 
से ऐसे परीक्षण बन्द वेरदे। 


पहले निरस्त्रीकरण पर 
सममौता हो जाय ओर ख॥ 
बाद में कठोर निर्येत्रण कीयम 
करके उसको. कॉर्याल्वित 
किया जाय | 
--ः 
आपबिक आयधों की 
प्रयोग सर्वथा बन्द हींग 
चाहिए और जब दोनों १ 
अपनी सेनाओं की ईदी रत 
तो इन्हें सर्वया १ क्र 
देना चाहिए। 





४. सेनिकों की संख्या- 


__ सिर लिए, 





संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा रूस की सेनाएँ ११ 
लाख तक सीमित होनी 
चाहिए। अन्य देशों की 
सेनाओं के सम्बन्ध में उसमें 


की अधिकतम सेंख्य 
नल्लऑनला 
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अमरीकी गुट का दृष्टिकोण | सोवियत घंघ का दृष्टिकोण 


लन्दन, रीगा, एथेन्स 


५- खुज्ा आकाश उत्तरो. अमेरिका, ६ 
सोवियत रूतव तथा उत्तरी | ओर मेड्डिड से घिरा हुआ 
महासागर के बड़े भाग के यूरोपीय क्षेत्र तथा अमेरिका 
आकाश दोनों देशों के लिए | के परिचमी भाग से तथा 
खुले रहने चाहिए । सोवियत संघ के प्रूवों भाग 

से लगा हुआ प्रशांत महा- 
सागर के क्षेत्र के आकाश 
नअनाजपड३ल्‍8पन-- पै|| __ _को उन्हुक रखा जाय । 

६. चाहा अन्तरिक्ष- बाह्य अन्तरिक्ष में सैनिक राकेटों को 
राकेट छोड़ने वाले देशों को | नह कर देना चाहिए और 
अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण संस्था को | उसका उत्पादन एकदम बन्द 
इसकी सूचना देनी चाहिए। | होना चाहिए । 
बाह्य अन्‍्ठरिक्ष में सैनिक 





प्रयोजन के लिए राकेठ नही 
भेजना चाहिए। 


जुज्नाई १६६० से अगस्त १६६३ तक निरस्त्रीकरण में प्रगति इस प्रकार निरस्त्री- 
करण के प्रइन॒ पर दोनों ग्रटो में मोलिक मतभेद हैं। दिसम्बर १६६० में सोवियत संघ ने 
दस राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण आयोग का बहिष्कार कर दिया । उसका कहना था कि निरस्त्रीकरण 
पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के समो सदस्यों का एक आयोग बनना चाहिए। यह 
सुझाव पश्चिमी देशों को मान्य नही हुआ। १९६१ में अठारह राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण आयोग की 
-स्थापना करके इन दोनों विचारधाराओं में कुछ मेल कराया गया। अब निरस्त्री करण की 
समस्या पर यही हंस्था विचार करती रहती है। इस आयोग के अठारह सदस्य निम्न- 
लिखित हैं ; संयुक्त्‌ राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, सोवियत संघ, बुल्गेरिया, 
रूमानिया, पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया, ब्राजील, वर्मा, भारत, मिस्र, मेविसको, अवीसीनिया, 
स्वेडेन और नाइजीरिया । फ्रांस ने शुरू में ही कह दिया कि वह इस सम्मेलन में भाग नहीं 
लेगा । अतएव यह वस्तृतः सतरह राष्ट्रों का आयोग रह गया है। 


१६६१ में निरश्लीकरण की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सका। १६५८ 
में सोवियत संघ ने आणबिक परीक्षणों को वन्‍द कर दिया था। लेकिन अधिक दिनों तक वह इन 
परीक्षणपो को बन्द नहीं कर सका। अक्टूबर, १६६९ में उसने पुन; इसको इस आधार पर शुरू 
कर दिया कि "रूस द्वारा परीक्षण बन्द करने की अवशि में ब्रिटेन और अमेरिका ने अधिकतम 
सैनिक लाभ उठाया है »” सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि वह अक्टूबर के अन्त में एक पचा . 
मेगाटन बम का परीक्षण करेगा । २८ अवद्ूबर को संयुक्त राष्ट्र की साघारण सभा ने एक 
पास करके सोवियत संघ से यह अपील की कि वह इस परीक्षण को न करें । लेकिन 
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यदि हम १६४६ से १६६० तक की निरल्‍्रीक< 
दोनों पक्षों में घोर मतभेद देखने को मिलता है। दस 
सकता है ;-- 


अमरीकी गुट का < 


१. आणविक परीक्षण--- आपषिक परीक्षण 
निरीक्षण की उपयुक्त ब्य 
पर समझौता होने के थ4 
परीक्षण दो वर्ष के लिए 
किये जायें । जब आ 
आयु्धों का उत्पादन 
जाय तो ऐसे परीक्षण 
बन्द कर दिये जायें। 


३ नियस्त्रण-- है पहले नियन्त्रप, 
व्यवस्था निश्चित की 
और तब निरस्त्रीकरण 


४ 


आपबिक 
इं।ने वाली सामग्री के 
दन पर एक अर 
नियन्त्रण पद्धति होनी 
ओर इस पद्धति को 
न्वित होते ही सब 
का उत्पादन बन्द 
चाहिए। 


३. आणविक आयुध-- 
७. सेनिकों की संख्या-- संयुक्त राज्य 
॥। 





तथा रूस की सेना 
लाख तक सीमित 
चाहिए। अन्य दे 
सेनाओं के सम्बन्ध 


कोई व्यवस्था नहीं २ 


शीत-युद्ध और सशश्ध शान्ति ४३ 


खू इचेव और मेरे बीच समझौते के अनुसार किया गया है ।” इस घोषणा में यह कहा गया है 
कि इस प्रइन पर विचार ऊरने के लिएआगामी मध्य छुलाई तक राष्ट्रपति कंनेडी और प्रधान मन्‍्त्री 
मेकमिलन के विशेष दूत मास्फ्ो जायेंगे । 
१४ जुलाई को अमीरकी दूत थ्री हैरिमन और ब्रिटेन का लॉड हेलशम मास्को पहुँचे 
और १६ जुलाई से सोवियत प्रतिनिधि श्री अन्द्रोई ग्रोमिको से उनकी वार्ताएँ शुरू हुईं ओर २५ 
जुलाई, १६६३ को तीनो देशों के बीच एक समक्ौता हो गया । इसके अनुसार बाह्य आकाश, 
बायुमण्डल और जल के भीतर अब परमाणविक परीक्षण बन्द कर देने का निए्चय किया गया। 
भूगभे परीक्षण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका । अगस्त १६६३ में तीनो देशो 
के बिदेश मंत्रियों ने इस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिये और १० अव्टूबर को संधि लागू कर दी 
गयी ! संधि के द्वारा यह नि३चय किया गया कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र और नियंन्त्रण में विय- 
मान किसी भी प्रदेश के वायुमण्डल में, इसकी सीमाओ में, बाह्य अन्वरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा 
महससुद्रो के जल में कोई भी आणविक विस्फोट नही करेंगे और इस प्रकार के आणविक विस्फो्टों 
को रोक देंगे । 
सन्धि में यह भी उल्लिखित है कि यह असीमित अवधि के लिए है, हालाँकि हस्ताक्षरकर्ता 
प्रत्येक देश को यह अधिकार होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस 
समय स्वयं को उस सन्धि को वाध्यताओं से मुक्त कर ले, जब वह यद्द निर्णय करे कि इस सरन्धि 
से सम्बन्धित ऐसी असामान्य घटना घटित हुई है कि उससे उस देश का सर्वोच्च हित संकट में 
पड गया है। इस धारा में कहा गया है कि उपयु क्त अवस्था में सन्धि से इटने की इच्छा करने 
वाले देश सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को तीन महीने पहले अपने प्रथक होने का 
नोटिश दे देगा । यही इसकी प्रथक्‌ होने वाली धारा कहलाती है ! सन्धि की इस प्रथकरण 
की धारा में स्पष्ट है कि यदि फ्रांस और चीन अपने अयु परोक्षण जारी रखते हैं और भारत को 
या अन्य किसी राष्ट्र की ऐसा अनुभव होता है कि उसकी राष्ट्रीय मुरक्षा को संकट है, तो वे 
इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने पर भी इससे अलग होकर अपने प्रति सुरक्षात्मक साधनों को बढ़ाने 
के लिए तेयार हो सकते हैं । 
इस सन्धि में स्थल, जल और आकाश में किये जाने वाले अगु-परीक्षणो पर ही प्रतिवन्ध 
लगाया गया है। अतः स्वभावतः यह प्रइन पेदा होता है कि भूमिगत (ए7रवंश870५7०) परीक्षण 
पर प्रतिवन्ध क्यों नही कुगाया गया । ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भूमिगत परीक्षणों को पकड़ने 
के लिए इनकी जाँच करने की कोई सम्तोपजनक और सर्वसम्मत विधि नहीं निकल सकी तथा 
रूस ने इस बात का घोर विरोध किया कि ऐसे परोक्षणों की जाँच विस्फोट के स्थान पर जाकर 
की जाय। रूस को यह अभीष्ट न था कि अमेरिका रूसो प्रदेश में जाकर अभु-परीक्षणों के 
स्थानों का निरीक्षण करें। रूस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये निरीक्षण बेकार हैं, 
क्योंकि अय ऐसे यन्त्र वन चुके हैं जो दूरवरतों स्थानों की भूमि के भीतर होने वाले विस्फो्टों की 
हलचल अंकित करते रहते है । उभी इृष्टिकोष के विपरीत अमेरिका का विचार था कि भूमि 
के अन्दर क्ये जाने वाले आणविक विस्फोटों की भूचाल के घफो से प्थक्‌ करना असम्भव है। 


इसमें कोई सन्देह नही कि तीन महान्‌ शक्तियों के बीच आपधिक परीक्षण सम्बन्धित 
यह सन्धि निरसीकरण के क्षेत्र में ही नहों बरन्‌ सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीठि के क्षेत्र में एक 
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संघ पर इस प्रस्ताव का कोई असर नहीं पड़ा और इस बम का परीक्षण कार्य-क्रम के अनुसार 
ही किया गया । 

३ नवम्बर, १६६१ को संयूक्त राष्ट्र साधारण सभा की राजनीतिक समिति में पाँच राष््रों 
के साथ मिलकर भारत ने प्रस्ताव रखा कि अणु परीक्षण ठव तक वन्द कर दिये जायँ जब तक इस 
पर कोई समझौता नहीं हो जाता है । इन प्रस्तावों का संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत तप 
और फ्रॉस चारों ने विरोध किया । फिर भी, प्रस्ताव एक जबरदस्त वहुमत से स्वीकार हो गया। 
६ नवम्बर को इसी प्रस्ताव की साधारण सभा ने भी ७१ वोटों से स्वीकार कर लिया। २४ 
अक्टूबर को आणविक आयुधों के नियन्त्रण पर साधारण सभा ने एक़ और प्रस्ताव स्वीकार 
किया । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि आणविक आयुधों का प्रयोग छंयुक्त राष्ट्रमंघ के चादर 
का खुला उल्लंघन है। इसके द्वारा आणविक शक्तियों से अपील की गयी थी कि वे शीघ्र झव 
बात पर कोई समझौता कर लें। प्रस्ताव में यह मी कहा गया कि अफ्रिका में किसी तरह का 
आणविक परीक्षण नहीं हो । सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन परिचिमी राष्ट्रों 
ने इसके विरोध में अपना मत दिया । 

फरवरी १६६२ में राष्ट्रपति केनेडी और प्रधान मन्त्री मेकमिलन ने मिलकर सोवियत तप 
के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि १४ मार्च को शुरू होने वाली निरश्रीकरण-वार्ता के पे अमेरिका, 
ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के विदेश मन्त्री इस समध्या पर विचार-विमर्श करें ! पहले खूदबेव 
ने इस प्रस्ताव को अस्वोकार कर दिया और सुझाव रखा- कि इस वार्त्ता के लिए निरस्त्रीकरण 
आयोग के सदस्य-राष्ट्रों का १८ देशीय शिखर-सम्मेलन हो » लेकिन मार्च में वह विदेश मन्ियों 
के सम्मेलन पर राजी हो गया । विदेश मन्त्रियों का यह सम्मेलन हुआ भी, पर उसे कोई सफलदा 
नही मिली । इसो बीच मा में जेनेवा में निरस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन शुरू हुआ! भाव 
ने प्रस्ताव रखा कि आणविक परीक्षणो का पता लगाने के लिए तटस्थ देशों में स्टेशन कोन 
किये जायें । निष्फल वार्ताएँ चलती रही । लेकिन ज़ब अप्रिल में संयुक्त राज्य ने आणविक परौक्षण 
शुरू कर दिया तो ये वार्ताएँ भी वेकार हो गयीं । छुलाई में सोवियत संघ ने भी परीक्षण शुर् के 
दिया और निरस्त्रीकरण की सारी आशाएँ लुप्त हो गयीं ! ऐसे राष्ट्रपति केनेडी ओर भी पे रे 
के बीच इस प्रश्न पर पत्राचार होता रहा। १३ फरवरी, १६६३ को जेनेवा में फिर ते निसी- 
करण थायोग का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । उसी दिन सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रा 
दोनों गुट यह समझौता करें कि दूसरे देशों की भूमि में तीम महाव्‌ आणविक शक्तियाँ हे 
विक थईड नहीं कायम करेंगे। सोवियत प्रतिनिधि वेसलों कुजनेटसोव मे इसके लिए एक 7 । 
का ब्यौरेवार मसविदा भी प्रस्तुत किया । लेकिन परिचमी गुट को यह प्रस्ताव मान्य नहीं गा 
जब अमेरिका ने एक प्रस्ताव अस्तुत किया तो सोवियठ सघ ने उसको नहीं माना । निरवोदात 
आयोग में इसी तरह के प्रस्ताव आते रहते हैं, उन पर कभी मतेक्य भी होगा वई कहना 
कठिन है। कं 
१६६३ का आणविक परीक्षण प्रतिबन्‍्ध संधि--निरस्त्रीकरण आयोग का हरि 
मन्धर गति से जेनेवा में चल रहा था। उसो समय १० जून, १६६३ को राषट्रावि के 
ने यह घोषणा की कि आपविक परीक्षण प्रतिवन्ध विषयक सन्धि के लिए अमेरिका, कक 
गौर रूस के बीच शौम ही मास्को में वावों शुरू होगी । “यह निर्णय प्रधान मत्त्री मेक 
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देव और मेरे बीच समग्नौते के अनुसार किया गया है ।” इस घोषणा में यह कद्दा गया है 
कि इस प्रइत पर विचार करने के लिएआगामी मध्य जुलाई तक राष्ट्रपति केनेडी और प्रधान मन्‍्त्री 
मेकमिलन के विश्ञेप दूत मास्को जायेंगे । 
६४ उुलाई को अमीरकों दृत श्री दैरिमन और ब्रिदेन का लॉर्ड हेलशम मास्को पहुँचे 
और १६ जुलाई से सोधियत प्रतिनिधि भो बन्द्रोई प्रोमिको से उनकी वार्ताएँ शुरू हुईं ओर २५ 
जुलाई, १६६३ को तीनों देशों के बीच एक समझौता हो गया । इसके अनुसार बाह्य आकाश, 
यायुमण्डल और जल के भीतर अब परमाणविक परीक्षण बन्द कर देने का निश्चय किया गया। 
भूगभ परोक्षण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में ममझौता नहीं हो सका । अगस्त १६६३ में तीनों देशों 
के विदेश मंत्रियों ने इस समम्नोता पर हस्ताक्षर कर दिये और १० अवूबर को संधि लागू कर दी 
गयी ! संधि के द्वारा यह निइचय किया गया कि थे अपने अधिकार-क्षेत्र और नियंन्त्रण में विद्य- 
मान फिसी भी प्रदेश के वायुमण्डल में, इसकी सीमाओं में, वाद्या अन्तरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा 
महाससुद्रों के जल में कोई भी आपविक विस्फोट नही करेंगे और इस प्रकार के आणविक विस्फोर्टो 
को रोक देंगे । 
सन्धि में यह भी उल्लिग्गित है कि यह असीमिव अवधि के लिए है, हालाँकि हस्ताक्षरकर्ता 
प्रत्येक देश को यह अधिकार होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रमुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस 
ममय स्थयं को उस सन्धि को वाध्यवातं से मुक्त कर ले, जब वृह यह निर्णय करे कि इस सन्धि 
से सम्बन्धित ऐसी असामान्य घटना घटित हुई है कि उससे उस देश का सर्वोच्च हित संकट में 
पढ़ गया है। इस धारा में कहा गया है कि उपयु क्त अवस्था में सन्धि से हटने की ६चछा करने 
वाले देश सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को वीम मद्दीने पहले अपने प्रथक्‌ होने का 
नोटिश दे देगा। यही इसकी प्रथक्‌ होने वाली धारा कहलाती है। सन्धि की इस पृथकरण 
की धारा में स्पष्ट है कि यदि फ्रांस और चीन अपने अपु परोक्षण जारी रखते हैं और भारत को 
या अन्य फिसी राष्ट्र को ऐसा अनुभव होता दे कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट है, तो वे 
इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने पर भो इससे अलग होकर अपने प्रत्ति सतुरक्षात्मक साधनों को बढ़ाने 
के लिए तैयार हो सकते हैं । 
इस सन्धि में स्थल, जल और आकाश में किये जाने वाले अपु-परीक्षणो पर ही प्रतिवन्ध 
लगाया गया है। अतः स्वभावतः यह प्रश्न पेदा होता है कि भूमिगत (074४:४7००००) परीक्षण 
पर प्रतिबन्ध क्‍यों नही गाया गया । ऐसा इसलिए नही हुआ कि भूमिगत परीक्षणों को पकड़ने 
के लिए. इमकी जाँच करने की कोई सनन्‍्तोपजनक और ग्रव॑सम्मत विधि नहों निकल सकी तथा 
रूस ने इस बाल का घोर विरोध किया कि ऐसे परीक्षणों की जाँच विस्फोट के स्थान पर जाकर 
की थाय। रूस को यह अभीष्ट न था कि अमेरिका रूसी प्रदेश में जाकर अणु-परीक्षणों के 
स्थानों का निरीक्षण करें। रूस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये निरीक्षण बेकार हैं. 
क्योंकि अब ऐसे यन्त्र बन चुके हैं जो दूरवतों स्थानों की भूमि के भीतर होने वाले विस्फोटों की 
हलचल अंक्ति करते रहते हैं। सभी दृष्टिकोण के विपरीत अमेरिका का विचार था कि भूमि 
के अन्दर किये जाने वाले आणबिक विस्फोटों की भूचाल के धक्के से परथक्‌ करना असम्भव है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि तीन महान्‌ शक्तियों के बीच आणबिक परीक्षण सम्बन्धित 
यह सन्धि निरसीकरण के क्षेत्र में ही नही वरन्‌ सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक 
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महत्त्वपूर्ण और युगान्तरकारी घटना मानी जायगी । चीन और फ्रांस को छोड़कर सारे बंधार 
ने इस समझौते का स्वागत किया। इस समझौते का महत्त्व संसार के महान्‌ राजनेताओं की 
प्रतिक्रियाओं को जानकार ही स्पष्ट हो जाता है। समझौते के बाद टेलीविजन कार्यक्रम पर 
बोलते हुए राष्ट्रपति केनेडी ने कहा कि सोवियत सघ के साथ आंशिक परमाणविक परीक्षण रोक 
सन्धि पूरव और पश्चिम के शीव-युद्ध रूपी अन्धकार में एक प्रकाश-स्वम्भ है। राष्ट्रपति ने 
कहा कि मैं आशान्वित होकर आज बोल रहा हूँ । यद्यपि इससे दुनिया की सारी समस्पाएँ 
खत्म नहीं हो जाती, फिर भी यह मानव-जाति के लिए जीत है। इस सन्धि का थर्थ दि 
यही है कि और अधिक परीक्षणों को हम तीनों समान रूप से खतरनाक मानते हैं। इस सन्धि 
से हमारे सारे विवादों का हल नहीं होगा और न यह युद्ध का खतरा मिटा देवा है। लेकित 
यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, शांति और विवेक की दिशा में, दुनिया में तनाव घटाने और समझौग 
का क्षेत्र व्यापक बनाने में यह एक कदम हो सकता है। ब्रिटिश प्रधान मस्त्री श्री मैकमिलन ने 
इस सन्धि पर बोलते हुए कहा कि आंशिक परमाणविक परीक्षण रोक सन्धि सर्वाधिक महत्ताएं 
घटना है और यह पहला अवसर है कि इस भयानक शक्ति को नियंत्रित करने की दिशा में हम 
लोग एक बात पर राजी हुए हैं। श्री ख्‌ इचेब ने भी इसी सन्धि की “एक अच्ची गुरुथाव” 
और युगान्तरकारी घटना वतलाया। लंका के प्रधान मंत्री भ्रीमती भंडारनायक ने जुशी 
जाहिर करते हुए कहा कि तीन महान राष्ट्रों द्वारा वर्तमान समझौता “अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञास के 
नये युग का भ्री गणेश करेगा तथा सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का मार्ग खोल देगा /” 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि आणविक परीक्षण पर रोक से सम्बन्धित यह समझोता कैंवेत 
निरसोकरण के क्षेत्र में ही एक महान्‌ घटना नहीं था, वरन शौत-युद्ध को समाष्ठि की दिशा में भी 
एक असरदार शुरुआत था जिसके फलस्वरूप संसार के इतिहास में एक नया अध्याय प्रास॥ 
हुआ । गे 
निरस्त्रीकरण के अन्य प्रयास--इस सन्धि पर अभी तक लगभग एक सौ आढ देश 
अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। केवल चीन और फ्रांस द्वारा इस समझौते का विरोध हुआ ! छ 
शांति के समर्थकों को इससे कोई विशेष निराशा नहीं हुईं! इस सन्धि से जी पाल 
सद्भाव का वातावरण उपस्थित हुआ छसका प्रम्ाव निरस्लीकरण सम्मेलन पर अनिवार्य रुप 
पड़ा। २१ जनवरी, १६६४ को जेनेवा से पुनः इस आयोग का सम्मेलन प्रारम्म हुआ ! लेकिन 
इस सम्मेलन में पुनः कोई सफलता प्राप्त नही हो सकी । १८ सितम्बर, १६६४ की हा 
अधिवेशन समाप्त हो गया। इसी के बुछ दिनों के बाद चीन ने अपने प्रथम अशुवम का ही 
किया। १६६३ के जेनेवा समझौते का यह प्रथम उल्लंघन था। सारे संसार में इसको 0! 
कडु आलोचना हुईं। २६ नवम्बर, १६६४ को संयुक्त राष्ट्रपंध की साधारण सभा ने एक की 
प्रास करके निरश्त्रीकरण आयोग से आग्रह किया कि परमाणविक आयुषों के सम्बन्ध में की 
पक कोई सम्ोता होना चाहिए । संघ को इस छः सृत्ञी प्रस्ताव का सोवियत संघ ने वि 
किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक बार पुनः अमेरिका और रूस इस बात पर ४४ 
जायेंगे । 

७ दिसम्बर, १६६४ को छस समय ११५ सदस्यों वाली साधारण समा में ५ 
मन्त्री ग्रोमिकों ने एक १९ यत्री निरसीकरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका उद्द इ्य में 
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को कम करना और निरद्वीकरण की दिशा में तेजी से अग्रसर होना था! यह प्रस्ताव स'क्षेप 
में इस प्रकार था; १. सैनिक वजद में कमी; २ दूसरे देशों में स्थित से निको को हटाना 
तथा उसमें कमी करना, ३ अन्य देशों में विदेशी से निक अड्डो की समाप्ति, ५. अषु-आयुधा के 
विस्तार पर रोक, ५ अपु-आयुधो के प्रयोग पर रोक, ६. अथु विहीन क्षेत्रों का निर्माण, ७. बम- 
वर्षक विमानों की समाप्ति, छ. भूमिगत आणविक आयुधो के परीक्षण पर प्रतिबन्ध ६ 'नादो और 
वारसा? देशों में अनाक्रमण सन्धि, १०० आकस्मिक आक्रमण पर रोक; तथा से निकी की कुल 
स'ख्या में कमी । 


रूस का यह प्रस्ताव अमरीकी गुट को स्वीकार्य नही हुआ । ह् 


दोनो पक्षो के मतभेदो को दूर करने के उद्देश्य से २७ छुलाई, १६६५ को जेनेवा में 
निरस्रीकरण आयोग की बेठक फिर बुलायी गयी । इस सम्मेलन ने अपने द्वारा अब तक के किये 
गये कार्यों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु सम्मेलन के आरम्भ होने के समय ही रूसी और 
अमरीकी मतभेद तेजी से उभर आये । दोनो पक्षों के प्रतिनिधियों ने ऐसे-ऐसे भाषण दिये कि 
सम्मेलन के भाग्य का फैसला हो गया । यद्यपि दोनो ही पक्षों में आणविक आयुधों की भया- 
नकता के सम्बन्ध में कोई मवभेद न था, लेकिन इन आयुर्धों को नियंत्रित करने के तरीकों 
के बीच स्प्ठत्तः तीत्र मौलिक मतभेद थे। निःशीकरण सम्मेलन ने अपनी सफलता के विपय में 
रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह इस अधिवेशन में किसों 
भी विशेष समझौते पर नहीं पहुँच सका है, न तो आम और पूर्ण निरस्तीकरण के प्रइनों पर ही और 
न अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के उपायो पर ही किसी तरह की कोई सफलता मिलो है। 
आयोग अथवा समिति ने यह विज्ञास अवश्य प्रकट किया कि अधिवेशन में हुए बाद-पिवाद और 
विस्तारो के आदान-प्रदान आयोग के भावी समझौता प्रयासों में अवश्य लाभदायक हो 
सकती है। सितम्बर में आयोग का यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया। 


१६ नवम्बर, १६६५ को भारत सहित एकसठ अन्य सदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रमघ 
की राजनीतिक समिति में यह प्रस्ताव रखा कि अक्टूबर १६६४ के काहिरा सम्मेलम के निर्णयों 
को स'युक्त राष्ट्रसघ द्वारा स्वीकार किया जाय और इस पर विस्तार से विचार करने के लिए 
साम्यवादी चीन सहित अठारह राष्ट्रों का एक निरस्ोकरण सम्मेलन मेनेथा में १६६६ के पहले 
बुलाया जाय । यह प्रस्ताव सब॑सम्मति से स्वीकार कर लिया जाय, लेकिन साम्यवादी चीन 
सम्मेलन में शामिल होने के ललिए राजी नही हुआ । 


२७ जनवरी, १९६६ को निरधोकरण आयोग का सम्मेलन पुनः जेनेवा में शुरू हुआ 
जो अगस्त १६६६ तक पूरे सात महीने तक चलता रहा । सम्मेलन के प्रारम्भ में महासखिय यूयास्त 
ने एक मन्देश भेजा जिसमें कहा गया कि परमाणबिक आयधों के सम्बन्ध में इस बार बागोग 
को अबदय ही कुछ करना चाहिए। पोप पाल छठे, राष्ट्रपति जॉनिसन और रूसी प्रधान मन्दी 
छोमीजिन ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये । दोनों हो घोर से अस्ताव पर यस्ताव थाये 
मिन्‍्तु दोनों ने एक दूसरे के मसविदे को दोषपृण बताते हुए अस्वीकार कर दिक्र। हू प्रगाए 
१६६६ को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपु-आयुषषों की नीधि की बालोचना करते हुए 
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प्रतिनिधि रोचीन ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि स युक्त राज्य अमेरिका एक तरफ वो एम्े 
लनों में अधु-आयुधों के नियन्त्रण की वात कह कर संसार को गुमराह कर रहा है और दूसरी 
वरफ 'नाटो! के माध्यम से पश्चिमी जमंनी तथा गैर अपु-आयुधों वाले अन्य राष्ट्रों में भी अगु 
आयुधो का विस्तार कर रहा है जेसा कि जुलाई, १६६६ में इस बारे में नाटो संगठन के राष्ट्र 
का निर्णय हो चुका है । 


इसी सम्मेलन में स युक्त राज्य अमेरिका ने रूस से आग्रह किया कि वह अपने 'अन्तर- 
महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के द्वारा सुरक्षा-व्यवस्थाओं? का तुरत परित्याग करे । सम्मेलन में भाग 
लेने वाले भारत, ब्राजील, वर्मा, इधोषिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, स्वीडेन और संयुक्त अरब 
गणराज्य आठ तटस्थ राष्ट्रों ने इस बात की मांग की कि संयुक्त राज्य अमे रिका और सोवियत 
रूस भूगभ अणु परीक्षणों को भी बन्द करने की बात तुरत स्वीकार करें, परन्तु सम्मेलन में दीनों 
ही शक्तियाँ अपनी हठवादी भ्रवृत्ति का प्रदर्शन करती रही जिसका स्वाभाविक परिषाम यह 
निकला कि यह सम्मेलन भी बिना किसी प्रकार के महत्त्वपूर्ण निर्णय के ही समाप्त हो गया । 


१६६८ की प्रमाणविक संधि 


नवम्बर १६६६ में संयुक्त राष्ट्रसंध को महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु बच्चो 
के प्रसार और निर्माण-सम्बन्धी रोक के एक समझौते (7०४-०धंशिकध०० 0००॥) का प्रस्ताव 
पास कर दिया। संघ के ११२ सदस्यों में से ११० ने पक्ष में मतदान किया। अल्वेनिया 
विरोध कहता रहा और क्यूबा तटस्थ रहा। प्रस्ताविक संधि का उद्देश्य यह थां कि परमाएई 
अश्चों को बनाने पर रोक लगे, जो देश परमाणु अल्नविहोन हैं वे इसे न बनावें जो परमाणु अब 
से लेस हैं-वे भी अब इसका निर्माण बन्द करें । 


प्र 
महासभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाने के बाद समस्या को जेनेवा निरदीकर ४ 
आयोग के समक्ष लाया गया जो रंधि का एक मसविदा तयार करता। १८ मार्च, ६६६ 
को संधि-वार्ता का सिलसिला छः सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। 


अगस्त १६६७ के अन्तिम सप्ताह में अमरीकी प्रतिनिधि फास्टर और सोवियत प्रतिनिधि 
रास्चिन ने यह ऐलान किया कि परमाणु अश्व संधि के मसविदे के बारे में सोवियत पंथ और 
अमेरिका में मोटे तौर पर समझौता हो गया है और उस समझौते के अनुसार संधि .का एक है 
विदा हम विचाराथ यहाँ पेश क्र रहे हैं। दो बड़े राष्ट्रों में रजामंदी होने की यह खबर मिलते ! 
इस मामले से सम्बद्ध छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधि चौकन्ने होकर वेठ गये । संधि का मसविदा मो 
लम्बा(चौड़ा था और उसकी भूमिका भी खास लम्बी-चौड़ी थी, तो भी परमाणु-अब्न-विहीन रा; 
की शंकाओं और उनके सन्देहों का कोई समाधान नहीं हो सका । 

मसविदे के पहले अनुच्छेद में यह कहा गया था कि परमाणु-अश्व सम्पन्न राष्ट्र परमाई 
विद्दीन राष्ट्रों को परमाणु अख्च प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे । 

दूसरे अनुच्छेद में कहा गया कि हस्ताक्षर करने वाले परमाणु अश्च-विह्ठीन रा! 
अश्च बनाने को कोई कोशिश नहीं करेंगे । 


णु अन्न 


हर परमा थु 


शीत्-युद्ध और सशस्र शान्ति जधण 


तौसरा अनुच्छेद परमाणु अरों के परीक्षण पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 
प्रम्बन्ध में था । इस अनुच्छेद में कुल एक पंक्ति थी | 

चौथा अनुच्छेद उन राष्ट्रों को आस्वश्त करने के लिए रखा गया था जिन्होंने अपने यहाँ 
आपविक उद्योग का काफी विकास कर लिया है । इसमें कहा गया था कि हस्ताक्षर करने बाले 
गष्टों को असैनिक कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास करने में पूरी छूट रहेगी । 


पाँचवें, छर्ठे और सातवें अनुच्छेद में कार्य-विधि-सम्बन्धो व्यवस्थाएँ थी । 


लेकिन ग्रस्तावित सन्धि में कहीं भी यह नहों बताया गया था कि अगर किसी परमाणु 
अख्न-विहीन राष्ट्री पर कोई परमाणु-अम्रधारी राष्ट्र हमला करता है वो हस्ताक्षर करने वाले 
देश उसके बच्चाव की वया व्यवस्था करेंगे। तीसरे अनुच्छेद के बारे में कोई सममकोता न हो 
सकने के कारण फिलहाल किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परिकल्पना भी नही हो सकी है 
जी किसी परमाणु अश्न-विहीन राष्ट्र को परमाणु-अख्व बनाने से रोक सके, जो विभिन्न देशों के 
परमाणु-शक्ति के विकास के कार्यक्रमों का निरीक्षण और नियन्त्रण करके यह गारन्दी दे सके कि 
अस्तैनिक उपयोग के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सेमिक उपयोग में नहीं आयगा, और जो 
हस्ताक्षर करने वाले परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्री को शान्तिपृर्ण उपयोगों के लिए परमाणु शक्ति 
सम्पन्न राष्ट्रों में परमाणु शक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी ओर सामग्री दिला सके । 
स्पष्ट है कि इस तरह की व्यवस्थाओ के अभाव में सम्धि का कोई महत्त्व नही रह जाता 
है। इसीलिए परमाणु-अखश्च-विहीन राष्ट्रों ने मसविदे की जम कर आलोचना की। फ्रांस और 
चीन बिरादरी से बाहर रहने वाले इन दो परमाणु अम्न-सम्पन्न देशों ने भी मसविदे का विरोध 
किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस सन्धि को सोवियत सं शोघनवाद और अम- 
रीकी सामप्राज्याद की सन्धि ठहराया और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य चीन के विरुद्ध एक 
अन्तर्राष्ट्रीय गठन ठेयार करना है । 
पेरिस में फ्रांसीसी सरकार ने पहले मसबिदे पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर 
दिया क्‍योंकि फ्रांस जेनेवा वार्ता से सम्बद्ध नहीं था। बाद में एक सरकारी प्रवक्ता ने 
कहा कि हम यह मानते हैं कि परमाणु-अश्व के प्रसार पर रोक लगनो चाहिए, हम यह भी 
स्वीकार करवे हैं कि सभी राष्ट्र परमाषु-अश्न बनाने लगेंगे तो सभ्यता का सबनाश हो जायगा। 
लेकिन साथ में हम यह कहना चाहते हैं कि फिलहाल सबसे वड़ा खतरा अमेरिका और सोवियत 
संघ जेसे उन बड़े राष्ट्रों से है जिन्होने बड़े पेमाने पर परमाणु-अख्च वना कर रख लिये हैं। अतः 
यह आवश्यक है कि वे परमाणु-अख्ों के परीक्षण पर रोक लगा दें और इस समय उनके पास 
जितने परमाणु-अश्र है उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख में न्ट करवा दें । पश्चिमी जर्मनी के एक 
उरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सब कुछ मसविदे के ठीसरे अनुच्छेद पर निर्भर है और इस अनुच्छेद 
के बारे में अब तक कोई समझोवा नही हो सका है। स्पेन के समाचार-पत्रों ने लिखा कि 
प्रस्तावित सन्धि और कुछ नहों, परमाणु-शक्ति के क्षेत्र में सोवियत स'घ और अमरिका का एका- 
घिकार वनागे रखने की सन्धि है । 
सन्धि पर सबसे ज्यादा आपत्ति मश्चिमों जमेनी, इटली और भारत की थी! प्रश्चिम 
जमेन और इटली यह महसूस करते है कि परमाणु-अश्च-सम्पन्न सोवियद स'घ, फ्रांस और ब्रिटेन के 


४६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सामने वे यूरोप में नगण्य होकर रह जायेंगे। मारत को परमाणु-अय-सम्पन्न क्षोन से जबरदस्त 
खतरा है और प्रस्तावित सन्धि इस खत्तरे को दूर नहीं कर सकती । 


कुल मिला कर प्रस्तावित मन्धि का महत्तर मात्र दतसा रह गया है कि सोवियत संध 
और अमेरिका अपने किसी मित्र राष्ट्र को परमाणु अद्य न देने के विषय में सहमत हो गये और 
यह इस बाव का और प्रमाण है कि वे यह मानने लगे हैं कि मित्रों और पिद्चलगुओं को भुताकर 
सीधे आपस में बॉ कर खा लेना ज्यादा सुविधाजनक और लाभप्रद रदेगां। अगर प्रस्तावित 
सन्धि मूल रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो परमाणु अध्य-सम्पन्न होने के नाते सोवियत वध 
और अमेग्का दो बड़े पद पर कुछ और इत्मीनान से प्रतिट्ठित हो जाते! निरीक्षण और 
नियन्त्रण-सम्बन्धी व्यवस्था हो जाने पर वे वेश्ञानिम और औद्योगिक दृष्टि से विकसित किस 
परमाणु-अश्र-विहीन राष्ट्रों में परमाषु-शक्ति कार्यक्रमों की जायूती खुलेआम जोर विधिवत केस 
रहते । 


२४ अप्रिल, १६६८ को साधारण सभा का विशेष चबिवेशन इस प्रस्तावित परमाणविक 
आयुद्ध प्रसार प्रतिवन्‍्ध सन्ध्रि पर विचार करने के लिए प्रारम्भ हुआ । लगभग सात सक्ताह कई 
इस प्ररूप पर तप्रा की राजनीतिझ समिति में विचार-बिमश होता रहा। ११ जूत को 
समिति ने एक प्रवल बहुमत से सन्धि पर अपनी स्थोक्ृति देते हुए यह अनुरोध किया कि इंत 
पर हस्ताक्षर लेने का काम शुरू हो और यथामम्भव शीघ्र इसी पुष्टि की जाय। समिति नै 
आशा व्यक्त की कि अधिक से-अधिक राष्ट्रों द्वारा इस सन्धि का पालन किया जायगा। 


१३ जून, १९६८ को यह प्रस्ताव साधारण सभा के अधिवेशन में अस्तुत कि गया। 
सन्धि के पक्ष में पनचानवे और विपक्ष में चार बोट आये । इफ़ोल सदस्यों ने मतदान में भागे 
नही लेनेवालों में भारत भी था। मतदान नें फ्रांस का भाग लेना सर्वाधिक महत्ता था 
कम्यूनिस्ट चीन भी इस सन्धि से वाध्य नहों होगा । अल्वेनिया ने, जो पिकिंग समर्थक मोर्सों 
जाता है, अस्ताव के विरुद्ध वोट दिया । विपक्ष मे वोट देनेवाले अन्य तीन सदस्य क्यूबा, वीं 
निया और जाम्बिया थे । हे 


इसमें कोई सन्देह नही कि निरस्तीकरण की दिशा में यह परमाणविक आयुद्ध 
बन्ध सन्धि कई दष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। थगस्त १९६३ के परमाणविक प्रतिवन्ध विषय 
सन्धि के बाद निरस्रोकरण के क्षेत्र में यह एक दूसरा ऐविहासिक कदम है जिसके टिक 
निरखोकरण के अन्य पहलुओं के समाधान की सम्भावना बढ़ गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय 80% 
के दृष्टिकोण से भी इस सन्ध्रि का महत्व कम नही है: यह सन्धि इसलिए सम्भव ही सकी ् 
इसके लिए सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनो ने मिल-छुलकर प्रयास किया | ईएं है 
से तथ्य की पुष्टि होती है कि दो महान्‌ शक्तियाँ आपस में मिल जुलकर काम करें वो विज्व हि 
सारी कठिन समस्याएँ सुलझायी जा सकती है। वस्हुतः दोनों ही देशो द्वारा पहें 2 
समझा जाने लगा है कि परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की सख्या जितनी अधिक होती जाय है 
परमाणु अद्घो द्वारा संसार को बिनाश के कगार तक पहुँचाने की सम्भावना उतनी ही बढ़े क 
जायगी । इस स्थिति में परमाणु अश्चो के प्रसार को रोकना आवश्यक माना जा रहीं है रॉ रा 
में अमेरिका की महान्‌ परमाणु शक्ति से अपने बचाव का केबल एक रास्ता सोवियत स्व 


द्ध॒ प्रसार प्रति 


शीव-युद्ध और सशत्र शान्ति छ्ड७ 


दिखाई पड़ा था । वह रास्ता था स्वयं परमाणु शक्ति सम्पन्न हो जाने का। आज स्थिति यह है 
कि वह अमेरिका के साथ कदम-से-कदम मिलाकर दुनिया के दूसरे परमाणु शक्ति-सम्पन्न अथवा 
परमाणु शक्ति विहीन देशों को घेर-घार कर परमाणु-शक्ति सम्बन्धी एक सन्धि पर दस्तखत कर 
देने को बाध्य कर रहा है। इसका कारण है कि आज स्थिति बदल चुकी है। परमाणु अों 
का आगार केवल अमेरिका और सोवियत संघ के पास नहीं रह गया है। दूसरे देश भी इस 
शक्ति से धनी हो उठे हैं। यही वजह है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों परमाणु अश्चों के 
उत्पादन और प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रबल समर्थक हो गये हैं। 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सन्धि त्र्‌ूठि रहित है। इस सन्धि में तो एक 
और यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जो राष्ट्र अवतक परमाणु बम नही बना पाये हैं वे भविष्य 
में भी कमी नहीं बनायेंगे और दूसरी ओर अपु-आयुद्ध के आक्रमण से उन्हें बचाने के लिए जो 
आइवासन दिया गया है वह यह कि संयुक्त राष्ट्रसंध के माध्यम से आक्रान्त देशों की अगु-आवुद्ध 
से सहायवा की जायगी और इसका निर्णय सुरक्षा-परिपद्‌ करेगी । संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने “आक्रमण” 
शब्द की व्याख्या नहीं की है जिससे किसी को यह भ्रम बना रहेगा कि सुरक्षा-परिपद्‌ किस 
हालत भें किसको आक्रमणकारी सममेगी | दूसरी बात यह है कि यदि सुरक्षा-परिक्षद्‌ में किसी 
स्थायी सदस्य ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर किसी आक्रान्त देश की रक्षा के अश्वासन 
से वचित कर दिया तो फिर आश्वासन का क्या महत्त्व रह जायगा । इस प्रकार सन्धि में और 
भी कई बाएं हैं जो त्र्‌टिपूर्ण हैं। 
उपसंहार :--निरस्ीकरण के दूःषद इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन करने के वाद यह स्पष्ट 
हो जाता है कि दोनों पक्षों में कुछ मोलिक मतभेद है। लेकिन विद शान्ति के लिए. इस 
समस्या का हल अत्यन्त आवईपक है और यह भी अति शीम्र होना चाहिए। इसका एक 
कारण यह है कि अभी ठक आणविक क्लब ( 7०८९०० ०४०४७ ) की सदस्यता बहुत ही सीमित 
है। केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन अभी तक इन बमों को बना पाये हैं। लेकिन 
यह निश्चित है कि इस वलब की समस्यता बढुती जायगी । हर देश में इस पर शोधकार्य हो 
रहे हैं ।# ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि भारत, अजे नन्‍्टाइना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका तथा 
स्वेडन आदि देशों ने परमाणविक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और वे शीघ्र हो इन 
आयुद्धों से अपने को सम्पन्न कर लेंगे । इसके अतिरिक्त अब यह भी प्रयास होने लगा है कि सरल 
तथा सस्ती विधि से परमाणु अश्न-शार्ों का उत्पादन हो । वेज्ञानिक लोग इस कार्य में जुट 
हुए हैं! यदि ऐसा हो गया वो इन विश्वंसक आयुद्धों पर नियन्त्रण असम्मत हो जायगा। 
परमाणु बमों से भी अधिक भयंकर उनको दोनेवाले साधन हैं जिनमें दिन प्रतिदिन सनसनी खेज 
प्रगचि होतो जा रहो है। रॉकेट तथा अन्तर महाद्वीपीय दूर क्षेपक यन्त्र तो पहले से थे ४ी; 
अब पोलरिस क्षेपक यनन्‍्त्रों ( ९०७ एंध्भ्नौ० ) का विज्ञान मो बहुत आगे बढ़े चुका दै। 
पोलरिस क्षेपक यन्त्र मध्यम दर्जे (77०0० 7०घ8० ) के ऐसे रॉके्ट हैं जिनमें परमाणबिक 
आयुद्ध लदे रहते हैं। उनसे स्थल, समुद्र और समुद्र के भोवर छे बम घोड़ा जा सक्‍्ठा हैं। इससे 
एक क्रांतिकारी परिवर्त्तन आ गया दे जिसके कारण आराषविक आयुद्धों की सामरिक स्थिदि 
में घोर परिषत्त न हो गया है| स्थलीय चड्ढों से रॉकेट द्वारा अधुवम छोड़ने में एक जोगिम था 
कि शत्र के रॉकेट उनको नष्ट न कर दें। लेकिन पोलरिस क्षेपक यन्त्र पनदन्यियों में लदे रहते 
+ सम्भवतः इजरायल ने भी हसे बना लिया है [ है 
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हैं और पानी के भीतर से वहाँ से सूचना मिलते आपचिक आयुद्धों को छोड़ सकते हैं। चूँडि 
ये पन्‍्डुब्धियां पानी के भीतर वराबर चलती-फिरती हैं इसलिए शत्रुपक्ष को इसका पता नहीं 
लग सकता है और वे नष्ट होने से वच सकती है । स्कॉटलैंड के होलीलाच में अमेरिका का एक 
पोलरिस अछ्ा।| कायम हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा दै कि मनुष्य अपने विनाश को परी 
तैयारी में सलग्न दो गया है और अब लौटने की स्थिति नहीं आयगी। इस कारण निरशोकरण 
समस्या का तुरत समाधान अत्यन्त आवश्यक हो गया द । इसके लिए सबसे पहले शोव-युद्ध का 
बन्द करने की आवश्यकता है । जब तक शीतन्युद्ध और अन्वर्राष््रीय वनाव रहेगा उब बढ़ 
निरसौकरण की कोई वार्ता सफल नहीं हो सकती। सौभाग्य की वात दे कि आज विज्ञ का 
जनमत इसके लिए पहले से बहुत अधिक सचेष्ट हो गया है, क्योंकि निरस्त्रीकरण को अठ्फलञत 
का अर्थ संसार का विनाश । 


अध्याय १३७ 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 


(ए००शंडप ९गांव्ए ०५४० ए. 5. 4.) 


अमेरीकी विदेश-नीति का भूज्नाधार--द्विदीय विद्-युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 
की विदेश-नीति में एक महान्‌ क्रान्ति हुईं । हम इस पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व-युद्ध 
के बाद संयुक्त राज्य ने विश्व राजनीति में, सदा की भाँति, पार्थक्यवादी नीति का ही अनुसरण 
किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के वाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नयी परिस्थितियों 
के आए्मन के कारण अमेरिका के लिए फिर छे पार्थक्यवादी नीति का अनुसरण करना असम्भव 
हो गया ! इसका सर्वोपरि कारण था युद्ध के वाद एक नवीन शक्ति के रूप में सोवियत संघ 
का प्रादुर्माव !! अमरीकी प्रशासन ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की खतरे की सज्ञा दी और 
अपने को विश्व का नेता मानकर संसार को इस खतरे से बचाने के लिए दौड़ पड़ा | द्विंवी० 
विशज्ञ युद्ध के बाद सोवियत सहायता से जिस तरह पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी व्यवस्था 
संगठित की गयी थी उसको अमेरिका ने रूस की विस्तारवादी नीति का परिणाम बतलाया। 
युद्रोत्त, काल में इस प्रकार रूस के प्रभाव में जो वृद्धि हुईं उससे अमेरिका भयभीत 
और सशंकित हो गया । यह स्वाभाविक भी था । अमेरिका प्रजीवाद का गढ़ है और सोवियत 
संघ की साम्यवादी व्यवस्था उतके लिए सबसे बड़ी चुनोवी थी / सोवियत संघ के ग्रभाव में 
बृद्धि का अथ था अमेरिकी प्‌ जीपतियों द्वोरा संबंसाधारण के विश्वब्यापी शोपण का अन्व। 
इस तरह की स्थिति निहित स्वाथ ( ४९४८८० $7०:८५७ ) के लोगो ने कभी भी स्वीकार नहीं 
किया है और भविष्य में भी नहों करेंगे । अतएव द्वितीय विज्व-्युद्ध के बाद संयुक राज्य 
अमेरिका की विश्व-नीति का मृलाधार साम्यवादी प्रभाव के प्रसार को रोकना और यदि संभव हा 
तथा मौका मिल जाय तो उसका पृ विनाश करना था ।* इस प्रकार युद्ध के बाद अमेरिका ने 
साम्यवाद के विरुद्ध जेहाद बोलने का निर्णय कर लिया। शीत-युद्ध की उत्मत्ति तथा अन्वर्राष्राय 
तनाव में वृद्धि इसके मदत्त्वपृण परिणाम हुए। 
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टू मैन सिद्धान्त 

पूर्वों यूरोप के अतिरिक्त फ्रांस, इटली, यूनान और तुककों में साम्यवादी आन्दोलन बहुत शक्ति- 
शाली था और यूद्ध के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन देशों में भी कम्यु निस्ट व्यवस्था स्थापित 
हो जायगी। इसके लिए इन देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही अनुकूल थी। 
अतएब राष्ट्रपति ट्रूमेन ने शीघ्र ही यह निर्णय किया कि इन देशों को आशिक सहायता देह 
साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में सीमित किया जाय। आर्थिक सहायता को सफल बनाने के लिए 
राजनीतिक स्थिति को भी अपने पक्ष में करना आवश्यक था । अतएवं इन देशों की आत्तरिक 
राजनीति में हस्तक्षेप करने का निर्णय भी साथ-ही-साथ लिया.गया.।.इस.तरहू सोवियत संग्र बोर 
अमेरिका में एक नये प्रकार का युद्ध प्रारम्भ हुआ | इसका पहला स्थल यूनान था । 


यूनान की समसस्‍्या--युद्ध-काल में युनान में साम्यवादी आन्दोलन काफ़ी प्रगति कर 
चुका था। लेकिन अपने विश्व-व्यापी साम्राज्यवादी हित के संरक्षण के लिए ब्रिटेन हि देश 
पर अपना प्रभाव कायम रखना चाहता था। १९४४ के अक्टूबर में सोवियत संघ तथा बिल 
में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यूनान को ब्रिटिश प्रभावलक्षेत्र मान लिया गया। 
'बिढेन ने यूनानी साम्यवादी पार्दी की विरोधी परार्टी--राजसत्ताबदी पार्टी--का समर्थन केला 
और यूनान की राजनीति में हस्तक्षेप करके कुम्युनिस्टों का दमन करना शुरू किया। वह (६ 
के समझौते का उल्लंघन था। इसी स्थिति में मार्च, १६४५ में यूनान में चुनाव हुआ 
राजसहाबादियो को परर्ण बहुमत मिला और सित्तम्बर में वहाँ राजतन्त्र की स्थापना कर दी गयी। 
अब कम्युनिस्टो का दमन ओर जोर-शोर से शरू हुआ। इस दमन से बचने के लिए वे पत्ता 
की पहाड़ियों में जा छिपे और वही से यूनानी सरकार के विदद्ध युरिल्ला युद्ध छेह दिया। शो 
कोई सन्देह नहीं कि इन कम्युनिस्ट गुरिल्लो को निकट के साम्यवादी देशो से कहां हा 
रही थी | रूस इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। यह विल्कुल स्वाभाविक था। * 
राजसत्तावादी दल विदेशी सहायता से प्रतिक्रियावादी नीति का अद्गुसरण करके क्पुरिए्ट 
दमन कर रहा था, तो पड़ोस के साम्यवादी देश इसका सहन केसे कर सकते थे । 


दिसम्बर, १६४६ में यूनान ने सुरक्षा-परिषद्‌ में “विद्रोही दलों को विदेशों मे रा 

दिये जाने की”” शिकायत पेश को। सयुक्त राष्ट्सरंध की एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में के 
कि यूनान के विद्रोहियो को यूगोस्लाविया, अल्वेनिया आदि देशों से सहायता मिल २ प्ि 
ब्रिटेन के लिए अकेले कम्युनिस्टो का झुकावला करना अत्यन्त कठिन या । छतकी 230 
स्थिति युद्ध के बाद इतनी खराब हो गयो थी कि यूनान में वह और अधिक सेना नहीं में ९ 

था। उसने अमेरिका से यूनान को साम्बवादी खतरे से बचाने का अनुरोध किया 
वाशिंगटन को यह सूचित किया कि “ब्रिडिश सरकार आधिक कारणों से विवश शोक ४४ 
वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पाँच सप्ताह के भोतर अपनी सेनाएँ यूनान थे हटा लेगी! 
के इस निश्चय ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चिन्तित कर दिया; क्योंकि विडिश फौर्मों वी के 
ही वह सम्पूर्ण क्षेत्र साम्यवाद की बाढ़ में डूब जावा। २६ फरवरी, १६४० को टू 
निश्चय किया कि अमेरिका को “ऐसे देशों की रक्षा” अवश्य करनी चाहिए । इसी वि 
फलस्वरूप अमेरिका ने यूनान को आर्थिक सहायवा देने का कार्यक्रम बनाया । 


बम के 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति हर 


तुर्की की समस्या :--तुक्ी क्षेत्र में स्थित दो जलडमस्मध्यो को लेकर युद्ध के बाद तुर्की और 
सोवियत संघ का सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण हो गया । १६३६ में मांच्रो का एक समझौता हुआ 
था जिसके अनुसार तुककों ने वादा किया था कि वह जलडमसरूमध्य से सभी राष्ट्रो के युद्धपोचों और 
व्यापारिक जहाजो को स्वतन्त्रतापवंक गुजरने देगा ! लेकिन १६५५ में परिस्थिति बहुत वदल 
चुकी थी। द्विवीय विज्वन्युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अनेक रणपोत इस रास्ते से गुजरे थे और 
तुकों ने इसमें उनकी सहायता की थी। सोवियत सुरक्षा के लिए यह बहुत ही खतरनाक स्थिति 
थी। अतएबव अपनी सुरक्षा-व्यवस्था को सुरढ़ करने के उद्देश्य से ७ अगस्त, १६४६ को मास्फो ने 
तुककों के सम्मुख जलडमस्मध्यो के सम्बन्ध में यह माँग की कि ये युद्ध और शान्तरिकाल में सब 
देशों के व्यापारिक जहाजो के लिए खुले रहें, काला सागर की शक्तियों के युद्धपोतों के लिए 
ये सदा खुले रहें, विशेष अवस्था को छोड़ कर काला सागर से भिन्न शक्तियों के युद्धपोत्तो 
का इनमें ते ग्रुजरना निषिद्ध हो, जलडमरूमध्यों का शातन प्रबन्ध तुर्की और काला 
सागर की शक्तियों द्वारा हो तथा उनकी रक्षा हुकीं और सोवियत संघ के सामान्य साधनों 
से हो । 
यदि तुकीं पर यह बात छोड़ दी जाती तो सम्भवतः वह इन सभी माँगों को मान लेता । 
लेकिन अमेरिका की सलाह पर उसने इन प्रस्तावों की मानने से इन्कार कर दिया। इस पर 
सोवियत संघ और त॒र्कों के बीच तनातनी बढ़ी । अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि सोवियत संघ 
तुर्की पर आक्रमण करने की तेयारी कर रहा है, अमरीकी अखबारों के “विशेष प्रतिनिधियों” ने 
इन अफवाही की प्रृष्टि की। अब तुर्की बहुत डर गया । चुर्की को अमरोकी जाल में फेंधाने का 
प्रयत्न पूरी तरह सफल ही गया । १६४६ का बजट तुककों संसद्‌ के समक्ष पेश हुआ । उसमें आधा 
ते अधिक स निक कार्यों के लिए था, लेकिन छ््॒कीं के लिए प्रतिरक्षा पर इतनी बड़ी रकम व्यय 
करना असम्भत्र था | इससे उसकी अथ व्यवस्था घिन्न-मिन्न हो जाती और इतना करने पर भी 
रूस जेसी महाशक्ति का सुकावला यह नहीं कर सकता था। उसने अब अमेरिका से सहायता 
माँगी और ट्रूमेन ने इसको सहर्प स्वीकार कर लिया। 
ईरान की समस्या--द्वितीय महायुद्ध में, देल का एक अधान उत्पादक और रूस को 
परिचमी सहायता पहुँचाने का मार्स होने के कारण, ईरान का सामरिक महत्त्व बहुत बढ़ 
गया था । अतः युद्ध काल में अगस्त १६४१ में रूसी सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर और ब्रिटिश 
सेनाओं ने दक्षिणी ईरान पर अधिकार कर लिया । १६४२ में ईरान के साथ प्रिटेन और रूस 
की एक सःन्‍्ध हुई जिसमें उत्तरो और दक्षिणी ईरान में सोवियत एवं ब्रिटिश सेनाओं के अधिकार 
की स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था कर दी गयी कि युद्ध के समाप्ति के बाद छः महीने के भीतर 
विदेशी सेनाएँ ईरान से हटा:ली जायेगी । 
२६४५ में जमनी के परास्त होने पर यह निश्चित हुआ कि २ मार्च, ६९४६ तक ईरान से 
ब्रिटिश और अन्य सभी विदेशी सेनाए” हटा ली नायेयी । परन्तु इसी मध्य यह पटना घटी कि 


के लिए अपनी सेनाएँ वहाँ भेजीं वो रूसी सेनावों ने उन्हें वहाँ प्रविष्ट नहीं होने दिया । इठ 
समस्या के इल के लिए रूस पर दवाव डालने की दृष्टि से अमेरिका ने कहा कि यदि सभी विदेशों 


श्षर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सेनाएँ ईरान से हट जायेँ तो बह १ जनवरी, १६४६ तक अपनी सेनाएँ हटा लेगा। हे ऐिवाबर 
को रूसियों द्वारा अमेरिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिये जाने पर १९ जनवरी, १६४६ को 
ईरान ने यह प्रइन सुरक्षा-परिपद्‌ भें उठाया। रूस ने विरोध करते हुए कह कि यह विष्य 
संयुक्त राष्ट्रपंघ के अधिकारक्षेत्र में नहीं आठा। परिषद्‌ ने दोनों ही पक्षों को प्रलक्ष बाग 
द्वारा इस प्रश्न का समाधान करने को कष्ा । अन्त में अप्रिल, १६२६ में सोवियत संघ का वेहरान 
के साथ एक समपग्नौता हुआ जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया कि ६ मई, १६४६ तर्क 
सोवियत सेना ईरान खाली कर दे और ५१ प्रतिशत रूसी हिस्से बाली सोवियत ईरानी देते 
कम्पनी स्थापित की जाय । समझौते के अनुसार मई में सोवियत फौणे ईरान से हट गयीं और बूत 
में सम्पूर्ण अजर-बाइजान तेहरान के अधिकार में आ गया । लेकिन इसके बाद ही ईएव की 
पार्लियामेंट (मजलिस) ने संयुक्त सेल कम्पनी स्थापित करनेवाला समझौता अस्वीक्षृत कर दिया। 


अमरीकी विदेश विभाग ने यूनान, द्कीं ओर फारस की घटनाओं का थर्थ यह लगाया 
फि इस क्षेत्र में सोवियत संघ अपना प्रभुत्त कायम करने के लिए छृत संकल्प है। बपने हित 
के रक्षार्थ उसने इसको रोकना आवश्यक माना । अतएव ट्रमेन ने इन देशों को आर्थिक शव 
देकर “साम्यवादी प्रसार” को रोकने की नीति अपनायी । इस प्रकार की जो नीवि बनायी 
गयी उसको ट्रमेन सिद्धास्व ( पाया 00०7० 3) कहते है 

ट्र,मेन सिद्धान्त-- राष्ट्रपति ट्रमेन ने अमरीकी कांग्रेस से यह छिफारिश की कि 
यूनान और तुकों की सहायता देने के लिए ४० करोड़ डालर का अनुदान स्वीकार किया जाई 
१२ मार्च, १६४७ को राष्ट्रपति का ऐविह्ासिक भाषष हुआ जिसमें कहा गया था कि लव 
देशों को बाह्य प्रभाव से रक्षा करना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए । रा 
ट्रूमेन ने कहा : “आज यूनानी राज्य की सत्ता संकट में है। इसका कारप ऊम्यूनिस्टों की तरकार 
को चुनौती देने वाले कई हजार सशस्त्र व्यक्तियों के आतंकवादी कार्य है'““युनानी सरकार श्र 
स्थिति का सामना करने में असमर्थ दै। उसको सहायवा की आवश्यकता है। स्ूर्त ग़म 
अमेरिका को उसे सहायता देनी चाहिए। उुकों की भी यही स्थिति है। अभी हाल में इतना 
के कई देशों में सर्वाधिकारवादी शासन वहाँ की जनवा की इच्चा के बिंदद्ध स्थापित ता 
गये हैं। ंयूक्त राज्य अमेरिका ने याल्टा समझौते को भंग करते हुए पोलेण्ड, रुमातिंगी 
बुल्गेरिया में धमकी और दबाव से स्थापित शासनों के विरुद्ध प्रविवाद किया ६ ! 

“मेरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यह नीवि होनी चाहिए कि वह वाई हे 
से था सशस्त्र अल्पसंख्या द्वारा स्थापित किये जाने वाले शासनों का प्रतिर नि पे 
स्व॒तन्त्र जनता का समर्थन करे ) मेरा विश्वास है कि हमें स्वतन्त्र जनवा को अपने तरीकों 
अपना माग्य निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। मेरा विश्वास है 
प्रधानतः आर्थिक और वित्तीय सहायवा के द्वारा होनी चाहिए, जो कि आर्थिक स्था 
सुब्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यदि यूनान सशस्त्र अलपर्त पोँ पर 
के हाथ में आ जाता है तो इसका वात्कालिक और भीषण प्रभा न इसके पड़ोसी रा 
पड़ेगा । समस्त मध्य-पूर्वे में गड़बड़ ओर अव्यबस्था का. साम्राजय कायम हो जायगा । श 
यूरोप में स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाली जनता पर पड़ेगा । स्वतनत्र संस्थाओं की गा 
और स्थाधीनता का अपहरण न कैवल उसके लिए वरन्‌ समस्त विश्व के लिए घावक 


संयक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ४५३ 


“सर्वाधिकारवादी शासनों के बीच लोग दुःख और दरिद्वता में पनपते हैं । उनका विकास 
और वृद्धि निर्धनता उथा संघर्ष में होता है। जब जनता में उत्कृष्ट जीवन के लिए आशा नष्ट 
होती है तो इसका पूर्ण विकास होता है, हमें यह आशा नष्ट नहीं होने देनी चाहिए । 

“स्वतंत्र जगत की स्वृतन्त्र जनता अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए हमारी ओर देखे 
रही है । यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समस्त विश्व की शान्ति संकट में पड़ जायगी । हम अपने 
राष्ट्र के कल्याण को संकटपूर्ण बना देंगे । समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के कारण हमारे 
ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया है। मुमे प्रुर्ण विश्वास है कि कांग्रेस जम समस्त 
उत्तरदायित्लों को पूर्ण रूप से निभायगी |”? 

यह था द्रमेन सिद्धान्त जिसने युद्धोतर काल में अमरीकी साम्राज्यवाद की नीव रखी । 
अमरीकी कांग्रेस ने हुरत इसको स्वीकार कर लिया और यूनान तथा ठुकों को चालीस करोड़ 
डालर की सहायता देने का राष्ट्रपति ट्रू मेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

ट्ूमेन सिद्धान्त कई दृष्टियों से एक क्रान्तिकारी कदम था जिसने अमेरिका की विदेश- 
नीति को एक नया भोड़ दिया । इसने सारी दुनिया को ही संयुक्त राज्य अमेरिका मान लिया । 
जेसा कि राष्ट्रपति ट्रूमेन ने कहा था “दुनिया में जहाँ कहाँ शान्ति भंग करनेवाला प्रत्यक्ष या 
परोक्ष आक्रामक ,कार्य होगा, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जायगी और 
बह इसको रोकने का पूरा प्रयल करेगा | इस प्रकार इस घोषणा के द्वारा अमेरिका ने अपने 
को सारे संसार का रक्षक नियुक्त कर लिया। इसके पूर्व अमेरिका अपना कार्यक्षेत्र अमरीकी 
गोलार्द को ही समझता आ रहा था । अब यह कार्यक्षेत्र विज्वग्यापी हो गया । इसी दृष्टिकोण 
से ट्रूमेन सिद्धान्त सुनरो सिद्धान्त का वृहत्‌ और विश्वव्यापी रूप बनकर आया। इस सिद्धान्त 
के और भी कई महत्त्व ये । यह आनेवाली शीठ-युद्ध की घोषणा और मास्को के साथ सहयोग 
करने कि नीति के परित्याग की सूचना थी । इसके फलस्वरूप संवार अब स्पष्टठः दो विरोधी 
गुद्वी में बट गया । 

लेकिन ट्र्मेन सिद्धान्त का वास्तविक स्वरूप कुछ दूसरा ही था ! इसके द्वारा उपनिवेशवाद 
और साम्राज्यवाद के जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्म हुआ। वस्तुत+ यह साम्राज्यवाद का 
एक नया रूप था जिसको अमेरिका का डालर साम्राज्यवाद कहा जाता है। बात यह थो कि 
अमेरिका के कथनाज्ुसार मभ्यपुवव में त्रिटिश प्रभाव के घठ जाने से एक “राजनीतिक शुन्यता” 
कायम हो गयी थी और सोवियव संघ इस परिस्थिति से लाभ उठाना चाहवा था। वह 
ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर स्वयं इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्त कायम करना चाहता था । 

इसके पहले स्वयं अमेरिका इस क्षेत्र में घुस जाना चाहता था । तुकों और यूनान की स्वतन्त्रता 
की रक्षा के नाम पर सहायता देना ढोग के सिवा कुछ और नही था, क्योंकि उस समय इन दोनो 
देशो में स्व॒तन्त्रत्त और लोकतन्त्र नामक कोई चौज नहीं थी जिनकी रक्षा के लिए अमरीकी 
सहाय्ता आवश्यक थी। सोवियत इतिहासकारों के अनुसार यह “मध्यप्रृवं के अविकसित देशों 
की आर्थिक कठिनाइयों का अपने स्वार्भ के लिए लाभ उठाना था। सहायता के नाम पर इन 
देशों के साथ ऐसे समझौते होते हैं जिनसे अमरीकी अर्थ-व्यवस्था इन पर लद॒ जाती है । वह 

इन देशो के कन्चो मालो पर अधिकार कर लेवा है तथा सैनिक अड्डो को अपने अधीन कर 
लेता है 7” ट्रूमेन स्वतन्त्रता या लोकतन्त्र को रक्षा नहीं, किन्द इसके नाम पर अमेरिका के लिए 
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तेल की रक्षा करमा चाहता था। जैसा कि उसने स्वयं कष्ठा था: “यदि ईरान के तेल पर 
रूतियों का अधिकार हो गया तो विज्ञ का शक्ति-सन्तुलन बिगढ़ जायगा और पश्चिमी देशों की 
अर्थ-व्यवस्था को इससे भारी क्षति पहुँचेगी ।” 


ट्रूमेन सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंध पर एक घातक प्रह्मर था । यदि हुकीं और यूनान के लिए 
सहायता आवश्यक थी तो इसको संयूक्त राष्ट्रतंघ के माध्यम से जाना चाहिए या। अमेरिका द्वारा 
उन्हें सीधो सहायता देने का अर्थ संघ को निरबंल बनाना था । लेकिन इस समय संयुक्त राम्य 
अमे रिका साम्यवाद के विरोध में पागल हो गया थ” और उसको किसी चोज की परवाह नहों थी। 


मार्शल्ष योजना- युद्ध के कारण यूरोप की थर्थ-ब्यवस्था एकदम घित्र-भिन्न हो गयो थी 
और चारों ओर असन्तोप, दरिद्रता और आर्थिक कष्ट का साम्राज्य छाया हुआ था। ऐसी हादत 
में यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था फेल जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गयी थी। अवएव 
अमेरिका के सामने प्रश्न था: युद्ध से विध्वंश यूरोप का पुनर्निर्माण करके उस्ते साम्यवाद ऐे 
बचामा | अमरीको विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल इस स्थिति को मलीभाँवि समश्न रहा था। 
अप्रिल १६४७ में जब वह यूरोप से लौटकर वाशिंगटन पहुँचा वो छसने इस वात पर वल दियां कि 
यदि इस समय तुरत यूरोप के आर्थिक पुनरोद्धार का यत्न नहीं किया यया तो वह कम्पुनिस्ट हो 
जायगा। ५ जुन, १६४७ को हार्वार्ड विश्वविदालय में अपने सुप्रसिद्ध माषण में उसने यूरोप 
के आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया । इसी आधार पर 'भूषमरी, 
गरीबी, निराशा एज अव्यवस्था” का सामना करने के लिए मार्शल योजना ( ?भिशेश हि27 
का निर्माण हुआ | इसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमे रिका ने चार वर्ष को अवधि ( (६४८५२ 
के लिए पश्चिमी यूरोप के सोलह देशों को बीस अरब डालर की सहायता देना स्वीकार हिया | 
माशल-योजना के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह “समसामयिक कूटनीतिक इतिदी 
०वाँधिक दिलचस्प और युग-प्रवर्तक घटनाओं में से एक थी ।” सम्भव है, इसका स्व । 
रहा हो, लेकिन तत्काल के लिए इसने रूस और पद्म के विरोध को अत्यन्त उग्र बना दिया 


डालर की 

इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों में अमेरिका ने यूरोप को लगभग ग्यारह मिलियन को 
सहायता दी । यूरोप साम्यवाद के चपेट में आने से वच गया, लेकिन यूरोप पर संयुक्त रास हु 

यूरोपीय देशों को ६र हद 


का प्रशुत्व अवश्य कायम हो गया । इस योजना के आधार पर अमे रिका यू है 
का आदेश देने लगा और सहायता पाने के लिए इन आदेशो का पालन आवश्यर्क था। उदाह 
णार्थ, मार्शल योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिए यह शर्च लगायी गयी कि गहावता हु 
वाले देश अपनी सरकारों में कम्युनिस्टों को कोई जयह नहीं देंगे। १६४६-४० में क्रॉस की वर 
में कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे । १६४६ में ब्लुम फ्रांस के लिए कर्ज लाने हम 
गया । वहाँ उसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि वह पहले पेरिस लौठे, कम्यूनिस्टों को रिया 
निकाले और तब पुनः वाशिंगटन आकर सहायता की याचना करे। इंठली के साथ भी झे रा 
का ऐसा ही व्यवहार हुआ । इस प्रकार फ्रांस और इटली को मारशल-योजना के अन्चगत न्‍ क्लो 
णने के लिए अमेरिका का आदेश पालन करके अपने देश की सरकारों से साम्यवादी 
को निकालना पड़ा । भर 

माशेल योजना में शामिल होने के लिए साम्यवादी देशों 
लेकिन उनलोगों ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया । सोवियत-संघ ने इस पर 


॥ 
को भी आमन्त्रित किया गया 
प्रबल ऑं' 


संयेक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति भ्ष५ 


किये और इसकी अमरीको साम्राज्यवाद को लादने का यल्ल बताया । उसने इसे एक विशुद्ध साम्य- 
बाद विरोधी योजना के रूप में ग्रेहण करते हुए इसका प्रट्युत्तर सितम्बर १६४७ में काभिनफार्म को 
स्थापना के रूप में दिया । 

एक प्रकार से माशंल योजना ट्रूमेन सिद्धान्त का पूरक था ओर उसने कम्युनिस्टों के 
खिलाफ अवरोध की नीति को और आगे बढ़ाने का काम किया | जसा कि जो० सी० स्मिथ ने 
लिखा है ; “इसका उद्द श्य राष्ट्रपति ट्रमेन द्वारा पहले ही घोषित अवरोध नीति के अनुसार 
अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम यूरोप की अर्थ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना था ।” 


चार सूत्री कार्यक्रम-माशल-योजना का उद्देश्य केवल यूरोप की आर्थिक व्यवस्था को 
मजबूत ब्नाना था। इसी बीच चीन में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुईं। इस घटना से 
संयक्त राज्य अमेरिका को बेचेन कर दिया ! अब उसे नवजाण्व राज्यों तथा उपनिवेशों की 
चिन्ता हुईं। अविकसित देशो में साम्यवाद के प्रसार की सम्भावना बहुत बढ़ गयी। अल्प 
विकसित देश साम्यवादी प्रसार के शिकार आसानों से हो सकते थे। अवएव अमरीकी प्रशासन 
ने इन प्रदेशों में साम्यवादी प्रतार के अवरोध के लिए. अमरीकी विदेश नीति की चार सूत्ती 
कार्यक्रम ( 9००६ 7०७० ?7०४पथग7० ) की घोषणा को । २० जनवरों १६४९ को ट्रूमेन ने 
कहा ; “आगामी वर्षों में शान्ति और स्वतन्त्रता के कार्यक्रम में चार प्रधान बातों पर बल 
दिया जायगा: (१) सयक्त राष्ट्ंध का अविचलित समर्थन, (२) विश्व के आशिक पुनरोद्धार की 
जारी रखना ,(३) आक्रमणों के खतरों के विरुद्ध स्वतन्प्रता-प्रिय राज्यों की शक्ति बढ़ाना, तथा (४) 
अल्पविकसित देशों के विकास के लिए! प्राविधिक सहायता देना ;” ट्रूमेन के प्रशासन काल में, 
चाहे इसका वास्तविक उद्देश्य जो भी रहा हो, इन्ही सिद्धान्तों के आधार पर अमेरिका की विदेश 
नीति संचालित होती रही। 
कांग्रेस ने १६५० के “अन्तर्राष्रीय विफास-अधिनियम”! के द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार 
कर लिया | इसके द्वारा अविकसित देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने की नौव पढ़ी 
जो आगे के एिनों में उत्तरोत्तर बदुतो रद्दी । इस सहायवा में अमेरिका का निःस्वार्थ भाव कम 
था। उसने इस कार्यक्रम को इसलिए. अपनाया कि इसके द्वारा उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो 
रही थो । अमेरिका का उद्देश्य शीत-यूद्ध में इन राज्यों का समर्थन प्राप्त करना था । 
से निक संधियों की नीति--संयक्त राज्य अमेरिका केवल आर्थिक सहायता कार्य-क्रम से 
ही सन्दृष्ट नहीं हो रहा या | वह सोवियत संघ को चारों तरफ से सनिक संगठनों एवं अमरीकी 
नियन्त्रित सैनिक अड्डों से घेर कर रखना चाहता था। अतएव १९४८ में सिनेट ने एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया और उसके आधार पर संसार के विभिन्न देशों के साथ से निक संपियाँ और समझ्ोते 
पकिये गये और विविध प्रकार के से निक संगठन छायम किये गये । इसका अध्ययन इम पहले ही 
कर चुके हैं। इन संगठनों के अतिरिक्त नवम्बर १६४६ में यूरोपीय देशों की छेनिझ शास्वि बढ़ाने 
के लिए तथा उन्हें नवीनवम रप सामग्री से लेख करने के लिए परस्परिक प्रतिरक्षा सहायता का 
कार्ये-क्रम ( प्रच्ाणथ पेशशा८० १७डंडाता८९ ए/०ट्राय्प्रभा० ) बनाया गया | फिर बन्‍्ट्ूवर १६५१ 
में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बना | इसके अठिरिक यू० एस० ए० मिचुद्तत सिक्युरिदो 
एप्रो प्रयेशन ऐक्ट ( 0. 8, 3. कैपिए्ज $ल्‍८एघाए 0फछागूगरगशां०ग्य ०० ). प्राय इजा। 
जिसके अनुसार संयुक्त राज्य के साथ खेनिक संधि करनेयाले देशों डी सद्दारवा के जिए साद अरब, 


+ 
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तैंतीस करोड़ डालर की सहायतां की व्यवस्था की गयी । बहुत से देशों को इन कार्य्रमों के 
अन्तगत सेनिक सहायता मिली । इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप संसार भर में अमेरिका के तैनिक 
अड्डु कायम हो गये और सहायता पाने वाले देश सामरिक दृष्टिकोण से पूर्णतया अमेरिदा के 
प्रभाव में आ गये। १६५१ तक अमेरिका का नाटो में सम्मिलित यूरोप के राज्य और जापान, 


आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा फिलिपाइन्स के साथ पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि हो घुकी थी 


साम्यवाद के साथ शक्ति-परीक्षण-- इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका वड़ी तेजी पे 
सैनिक संधियो के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा ) इस नीति को कार्याविन्‍्त करने में वह तब ओर 
बेचेन हुआ जब १६५६ में सोवियत संघ ने एटम बम के रहस्यो को खोज निकाला और अमेरिका 
के परमाणविक एकाधिकार को समाप्त कर दिया । सोवियत संघ द्वारा एटम वम के सफल परीक्षण 
से संवुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया । अमेरिका के लिए अब साम- 
वादी खतरा पहले की अपेक्षा बहुत बढ गया | इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का चिन्तित होना 
स्वाभाविक था। अब उसने निश्चय किया कि इसके पहल्ने ही सोवियत संघ बहुत शक्तिशाली ही 
जाय, उसको युद्ध में फेंसाकर उसकी सामरिक शक्ति का बिनाश कर दिया जाय | दूधरे शब्दों में 
रूस द्वारा अणुबम के सफ़ल परीक्षण के बाद अमेरिका में प्रविकारात्मक युद्ध ( एकषशाए५6 
४४० ) की भावना बहुत बलबती हो गयी । जुन १६५० का कोरिया का युद्ध इसी नीति की 
परिणाम था । 
कोरिया में युद्ध के विस्फोट की जिम्मेवारी उत्तर कोरिया के मत्ये मढ़ी गयी और सं 
राष्ट्ररंथ ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर ओम 
किया है। उस समय सुरक्षा परिषद्‌ में सयक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव सर्वोच्च था और सोवियत 
रूस परिषद्‌ का बहिष्कार किये हुए था । अतएव इस प्रस्ताव को कोई महत्त्व नही दिया था सकती 
इसके विपरीत ऐसे बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकती 
है कि युद्ध का प्रारम्भ दक्षिण कोरियाई सरकार और अमरीकी नीति का परिणाम था। एदाईर! 
के लिए एक अमरीकी सेनापति ने वतलाया था कि यदि कोरिया नहीं होता तो हमें कीरिया रा 
प्रश्न वनाना पड़ता । दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने युद्ध की तेयारी पहले से कर रखी थी 
दक्षिण कोरिया को सरकार ने प्रधान सिंघमनवरी ने यह कई बार कहा था कि मई थे था 
१६५० कोरिया के इतिहास में अत्यन्त ही संकटपूर्ण काल होगा । यह-मंत्री कीम आई शेक ने व 
यहाँ त> कहा था कि यवपरि हमलोग हमला प्रास्म्भ करेंगे, किन्ह छचित कारण के लिए हा 
बहाना जरूर बनाना होगा । इन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर दक्षिण कोरिया वर्था बेर 
को ही युद्ध के विस्फोट के लिए जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है । 

कोरिया-युद्ध जुन १६५० से जुलाई १६५३ तक चला और इसके परिणाम ने थिंदे “ 
दिया कि साम्यवादी जयत्‌ से खुली टक्कर में अमेरिका के लिए निर्णायक विजय पाना असम्भव 
सम्भवतः इसी अनुभव ने अमेरिका को युद्ध बन्द करने को प्रेरित किया । ्िः 

अमरीकी विदेश नीति में खुले संघर्ष का काल--अमरीकी विदेश-नीवि में हि 
युद्ध का विशेष महत्त्व है। इसके पर्व अमरीकी विदेश-नीवि शीत-युद्ध से प्रमाविव रही । रॉ 
१६५०-५३ तक काकाल शीतव-युद्ध की जगह खुले संघर्ष या सक्रिय युद्ध का रहा ! इक 
फाल खुले संघर्ष का काल माना जाता है इस अवधि में अवरोध नीति के राजनीतिक बौर था 


द्व्का 


संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति ह पु 


पक्ष की अपेक्षा सेनिक पक्ष को विशेष महत्त्व दिया गया | अमरीकी नीति में सै निक शक्ति के उपयोग 
एवं सेनिक तथा प्रतिरक्षा समझौता के महत्त्व की वित्तारधारा बलवती हुईं । इस प्रकार अब अमेरिका 
अपनी विदेश नीति में आर्थिक और से निक दोनों हो वत्त्वो को प्रधानता देने लगा। आज भी ये 
दोनो तत्त्व अमरीकी विदेश नीति के प्रधान अंग बने हुए हैं। 

“सास्यवाद से मुक्ति” को नीति--अन्तर्रा्रीय राजनीति में १६५३ कई रृष्टियों से 
महत्त्वपूण था । जनवरी १६५३ में जनरल आइसनहावर का नये राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ | 
अपने निर्वाचन-अभियान के समय उसने कोरिया-यद्ध को समाए्ठ करने का वचन दिया था और 
जुलाई १६५३ में कोरिया का यद्ध समाप्त भी हो गया । इसके पू्व ही मार्च १६५३ में स्टालिन 
की मृत्यु हो चुकी थी | स्टालिन की मृत्य के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में 
आया उन्होने प्रवपिक्षा कुछ लचीली और समझौतापूर्ण नीतियाँ अपनानी चाहीं । रूस द्वारा परमाणु 
बम का निर्माण और अगस्त १६५३ में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण) तथा विपुल अमरीकी 
सहायता के बावजूद साम्यवाद की विजय, इन दो बातो से यह उम्मीद हुईं कि अमेरिका अपनी 
विदेश नीति पर एक नयी दृष्टि डालेगा । कोरिया-युद्ध में किसी भी पक्ष को निणायक विजय 
प्राप्त न होने से आइसनहावर-प्रशासन ने इस बात को भली-भाँति समझ लिया कि एक महा- 
विनाशकारी युद्ध के बिना,जिसमें विजेता और विजित दोनों ही नष्ट हो जायेंगे, साम्यवादी रूस 
को पराजित नहीं किया जा सकता है। यह उम्मीद की गयी कि इन नवीन तथ्यों तथा अनुभूति 
के फलस्वरूप अमेरिका अपनी, पुरानी नीति का परित्याग कर रूस के साथ सह आस्तित्व के 
सिद्धान्त को इच्छा अथवा अनिच्छापुर्वंक स्वीकार कर लेगा । लेकिन ऐसा नही हुआ । 


हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद के आतंक से प्रभावित रही । यह तथ्य ही उसकी नीति का भध्यविन्दु था और इसी 
साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमे रिका ने अपनी प्री नीति का निर्धारण किया । इस 
नीति का उद्घादन १६४७ में ट्रूमेन सिद्धान्त के प्रतिपादन से शुरू हुआ था और इसको साम्यवाद के 
अवरोध (ऐए०7्वंगग7९॥0 ०( (0०००णाांशा) की संज्ञा दी गयो थो । इसका छद्देश्य यह था कि 
जिन देशों में समम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो ययी है उनको ज्यॉ-का-त्यों छोड़ दिया जाय, 
लेकिन दूसरे अन्य देशों में इसका विस्तार नही होने दिया जाय । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
आर्थिक सहायता की नीति और सैन्य संगठनों के तरीकों को अपनाया गया था। लेकिन 
१६५३ में इस नीति में परिवर्तन हुआ । राष्ट्रपति आइसनहावर के विदेश सचिव डलेस ने अवरोध 
सिद्धान्व को “नकारात्मक अर्थद्वीन अथा अने विक'” बताया और उसने लोगों को साम्यवादियों 
के भार से 'ुक्त! ( 70००४०(० ) करने की योजनाओं का जिक छेड़ा । राष्ट्रपति आइसनहावर ने 
भी कहा $ 
“हम कुछ कात््पनिक लाभों को प्राप्ति के लिए किसो भी देश-जनता को दासत्व के पर्जों द्वारा णकई 
जाते हुए नहीं देख सकते*-“जिस स्वतन्त्रता को हम अमरीको देशों तथा यूरोप में कनुभूति एं रक्षा 
करते हैं वही स्वतन्त्रता आज एशिया में खतरों से घिरो हुईं है ।!* 
इस नयी नीति की प्रथम क्रियात्मक अभिव्यक्ति २ फरवरी,१६५३ को हुई जब आईसनहा- 
बर ने फारमोसा के शासक च्याग्र-काई-शेक से कहा कि अमरोको सातवां बेड़ा के प्रयोग-सम्बन्धो 
सब प्रतियन्ध हटाया जा रहा है, और अब उसने वहाँ के राष्ट्रवादियों! को 'सुख्यन्चीन वापस 


श्प्पे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जाने! की अनुमति दे दी। आइसनहावर के इस कदम को "फारमोसा के निःतटस्थीका् 
(0०-पिल्पफ्थीरयपणा ए४४7०४४) की संशा दो जाती है। जुन १९५३ को छुलियस 
रोजेनवर्ग तथा उसकी पत्नी ईथेल रोजेनवर्ग को सोवियत संघ को आपबिक ़िद! हस्वांतरित 
करने के आरोप में, विद्य त्‌ द्वारा फांसी दे दो गयी । मेकार्थीवाद, (2विव्थपोजंध॥ ) या 
साम्यवाद-बिरोधी धारणाएँ अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के मस्तिष्क पर विकृत प्रभाव डालने 
लगीं जुन १६५३ में आइसनहावर ने घोषणा की : 
“हम किसी ऐसी व्यवस्था या सन्धि में हिस्सा नहीं लेंगे जिसका उद्दे श्य॒ पूर्वी यूरोपीय 
देशो पर सोवियत प्रभुत्व को उनकी इच्छा के विरद्ध जारी रखना हो, अथवा इन देशों 
को जनता के अनेच्छिक दासत्व पर मोहर लगानी हो ।” 
इस प्रकार अमेरिका की नीति उग्रतर होती गयी और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया कि 
एक सेनिक जेनरल अमेरिका के राष्ट्रप त के रूप में (आइसनहावर) अमेरिका को प्रुरी तरह युद्ध में 
इकेल देगा। इसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्द चीन में साम्यवादी आन्दोलन बड़े जोरों पर 
था ओर फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का वहाँ से पलायन हो रहा था। ५ 
जब मई १६५४ में डीन-बीन-फू का पतन हुआ तो पश्चिमी राष्ट्र गंभीरता-पू्वंक यह 
महसूस करने लगे कि जिस शक्त के पास हिन्द चौन का राजनीतिक नियन्त्रण होगा उस शक्ति 
की कृपा पर ही थाईलैंड का अस्तित्व कायम रह सकता है, उसका वर्मा पर जबरदस्त प्रभाव सा 
ओर अन्ततोगत्वा वह मलायन प्रायद्वीप को दूसरे देशों से अलग करने में सफलता प्राप्त कर लेगा ।' , 
इस अनुभूति की अभिव्यवित्त भूवपूं अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर के कथन पे होती है 
जिसमें उन्होंने यह प्रकट किया कि दक्षिणी-पुवी एशिया में राज्यों की एक ऐसी कतार लगी है 
जिसमें यदि एक राज्य का पतन हुआ तो सव राज्यों का सम्पूर्ण ढांचा ही गिर कर खक्त ही 
जायगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भला इस स्थिति की थवहेलना कैसे कर सकता था! योगी " 
उसका न इस क्षेत्र में औपनिवेशिक साम्राज्य था और न इस क्षोत्र से किसी प्रकार का प्रलक्ष 
सम्बन्ध ही था, तो भी उसके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा न था कि साभ्यवाद और राष्ट्रवाद 
की वेगवत्ती धारा को इस क्षेत्र में अवरुद्ध करने की प्रत्येक कोशिश की जाय । 
अतएव जज जुज्नाई १६५४ में हिन्द-चीन की समस्या के समाधान के लिए जेनेवा में 
सम्मेलन हुआ तो अमेरिका ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया और अमरीकी विदेश मंत्र 
डलेस ने हर कोशिश की ताकि सम्मेलन असफल हो जाय । लेकिन इसमें अमेरिका की अंक 
लता मिली । हिन्द चीन के सम्बन्ध में समझौता हो गया । तब वाद में सितम्बर १६५४ में उस: 
थाईलैंड, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिलाकर दक्षिण 
पूर्व एशिया सामूहिक सुरक्षा संधि का जन्म दिया और सीटों (3००0०) की स्थापना 8 
पारस्परिक सहिष्णुता की नीति--परन्तु अमेरिका की यह सुक्ति दिलानेवाली नी 
अधिक दिनों तक नहीं चत्त सकी । १६५४ के अस्त में परिस्थितियाँ वदली जिनके कारण “कि 
की नोति” का परित्याग करना पड़ा तथा उसकी- जगह पर पारस्परिक छुलह या समझती 
(977०7 रण 4०८०्रगा०व46ंणा 2 की नोति अपनानी पड़ी । साम्यवाद के विरोध के नाम 
पर अमेरिका के नागरिकों से इत्तना अधिक कर वसूल किये जाने लगा कि वहाँ इस नीति की 
विरोध शुरू हुआ । यूरोपीय-देशों को यह भय था कि बढ़ती हुई सैनिक नाकेबन्दी कया उत्तरीत्तर 
4, ऑयेध्वाबप्ण, 7ग्रार०्पेप० ४० ४० ०१ एणांध्नं०, 9, 309. 


स॑युक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति पं 


बढ़ते हुए तनावों से कहीं युद्ध की अग्नि न प्रज्ज्वलित हो उठे । अमेरिका में भी यह महसूस किया 
जा रहा था कि बल प्रयोग की चर्चा और सेनिकवाद के प्रदर्शन से विदेशों में अपने मित्रों की 
संख्या में वृद्धि नहों को जा सकती तथा इन चीजों से वाह्म-जनों को प्रभावित नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त, ५ मार्च १६५३ को स्तालिन की मृत्यु के बाद मास्को लगातार पश्चिम 
देशो के साथ मेत्रिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। पाइचात्य जगत, 
विशेषकर अमरीका में लोग इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते थे कि अन्‍्तर्रा्टीय 
घटनाओं तथा स्थितियों पर सोवियत नेताओ के वक्तब्यों का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग 
ऐसे थे जी रूसियो की सत्यनिष्ठा का समथन करते ये तथा कुछ, जिनका नेता डलेस था, ऐसे थे 
जिनको यह विज्ञास था कि रूस के नये शास्क-बर्ग के दचनों से यह निष्कर्ष नहों निकाला 
जा सकता कि सोवियत सेनाओं ने अपनी मूल धाराएँ परिवर्तित या संशोधित कर ली हैं। लेकिन 
शान्ति की मॉग इतनी शक्तिशाली हो गयी थी कि डलेस जेसे राजनीतिश भी उसकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे और अमरीकी विदेश नीति में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रति सुलह की भावना 
का समावेश होने लगा! १६५५ में विश्व में सवंत्र जनता तथा राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क पर 
शान्तिपृर्ण सहजीवन की भावना हावी थी और अमेरिका को अपनी नीति के एक मृल मान्यवा 
का परित्याग करना पड़ा । इसका परिणाम था छुलाई, १६५५ का जेनेवा का शिखर सम्मेलन 
जिसमें अमेरिका के आइसनहावर, ब्रिटेन के ईडन, फ्रांस के फावरे तथा सोवियत संघ के बुलगा- 
निम सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन के बाद शीत-युद्ध में कुछ कमी आयी ओर विश्व में 
सदूभावना का एक नया वातावरण पेदा हुआ जिसे 'जेनेवा की भावना? ( 9छास ० 0शा6ए३ ) 
की संशा दी गयी । 
पश्चिमी एशिया ( )499॥० :25६ ) और अमेरिका 
तेज्न-राजनीति--युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की 
राजनीति में वड़ी दिलचस्पी दिखलायी है | इसका एक कारण है कि यह क्षेत्र सोवियत संघ से 
बहुत निकट पड़ता है। लेकिन इसप्ते भी वद़कर पश्चिमी एशिया के देशों में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की रुचि का कारण वहाँ का पेट्रोल है। युद्ध काल में संयुक्त राज्य का पश्चिमी 
एशिया के तेल-ब्यवसाय में काफी हिस्सा हो गया था। १६३६ में इसमें अमेरिका की हिस्से- 
दारी तेरह प्रतिशत थी । १९४४ में यह वयालोस प्रतिशत तक पहुंच गयी।' १६५० में 
अरब देशों में अमेरिका की कुल लागत अरसठ करोड़ डालर हो गयी थी। इस प्रकार 
पश्चिमी एशिया के तेल पर अपना नियन्त्रण कायम करने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र के आन्त- 
रिक मामलों में भी दिलचस्पी लेने लगा। यह आवश्यक भी था। जब तक इन देशों पर 
अमेरिका का अदुश्य साम्राज्य कायम नहो हो जावा तबतक तेल केसे सुरक्षित रह सकता था। 
अतएव इसके लिए अमेरिका ने पर्चिमी एशिया में सेनिक गठवन्धनों को प्रश्नय दिया है तथा 
भग्न राजतन्त्रो एवं सामन्‍्तवादी शासनों का समर्थन किया है। 
पश्चिमी एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप--युद्ध के वाद तुकों ओर फारस के साथ सपुक्त 
राज्य के सम्बन्धों का वर्णन हम कर चुके हैं। इन देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य, सौदो अरेग्रिया 
एवं फिलिस्तीन में भी दिलचस्पी रखता था । सौदी अरेविया के वेल कूपों पर वो अमेरिका का 
4, 68००:४० [दएड, 2फ8 अधबिदाद उर658 # व 9. 25. 


श्ष्दे अन्तर्राष्ट्रीय स्म्कन्छ 


जाने अनुमत्ति हे पनहावर रेत कदम को कारण ; 

(7०-४०७७ ०6 0 08०03) की यश दे जावी ६ | जैन १९५३ को जेलियम 

रोजेनबर्म ता की प्ले इक रोजेनवर्य के) पी वियत सं को चपकिक कद हस्वांबरित 
मं गये 7४% ) 4 


केरने # ञ। »» बारा फ़ासे देखे गे थॉवादू, (5: 4९३०७ )ैगा 
पेग्यवाद-किस) ) धारणाएँ बग्ेरिका के नायरिक के हि व डालने 
भृन शवर ने पोषण 


हम किसी ऐसी चकत्या या स्न्धि के हिस्सा नही लेंगे जिलका ण्देश पत्नी वूरोगरव 
देशो पर सोवियत अभ्चत्त को उनको रैच्छा के विद “परी रखना हो, भय झ देखे 
कं मोहर णैयानी है ,० 


और लोगों में यह अम गेदा है गा द्लि 
एक सेजिक अम्रेरिका के पा पप त के रुप के (आइसनहावर) अमेरिका को रत वह बुद्ध मे 
कैल देगा । इसी उम्र देक्षिफ ५६ हिन्द पाम्ववादे आन्दोलन बड़े जोरों प्र 
या और फ्रॉंसीसी पाश्नाज्यवाद ऋावहा के पलायन हो रह या । 
१६५४ मे नवीन  प्रवन इआ ली पश्चियी ५ हर गंभीरता वह 
“हचूस करने लगे कि जि शक्षित के पाक हिन्द चीन का पंजनी बिक नियन्त्रण होगा उतर शक्ति 
की कृपा पर. हो याईलैर के अस्तित्व के।यम रह पैकत है, जिसका वर्मा वर गेकरदस्त प्रभाव रहेगा 
गायन आयक्षो९ ,' डरे देशो है अलग करने हे गफलता अपन कर लेगा । 
की अभिव्यनित पेपपृर्ण अमेरिकन पति आइजनहावर के कथन ते होते है 
जिसमें उन्होंते 6 प्रकट किया कि देक्षिणी-पकी एशिया हे राज्यों की एक ऐकी कवार हगी है 
जिसमें बदि एक राज्य का पतन हुआ तो सब राज्यों गा समृर्ण दांत ही गिर कर बल् हो 
जायगा । संयुक्त राज्य अमेरिका भत्ता ईस स्थिति $) नैवहेलना कैसे कर उकता था। बद्पि < 
श्तका मे इेत क्षेत्र भे भोपनिवेशिक पाग्नाज्य था और न इस क्षेत्र ते किती प्रकार का अलक्ष 
सम्बन्ध ही था, को ४) अितके लिए रैशके अतिरिक्त कोई चारा + था कि साम्यवाद और राष्ट्वाढ 
7 की जाय । 


अवेएव जड़ चबाई (६५५ में चीन की) समस्या के पमाधान के लिए जेनेवा मे 
मोलन हुआ तो. अमेरिका के रकम भाग लेके से इन्कार कर दिया और अमतेको विदेश सत्र 
डलेत ने हर कोशिश क) काकि सम्मेलन अक्षकल के ६ / लेकिन इसमें अमेरिका को बतफ़- 
गली । हिन्द चौन के पेस्वन्क के पमज्ेव ले. जया । तक बाद में सितम्बर १६५४ में उततने 
थाईलैंड, फिलिपाइन ” गकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, “बजीलेंड क) पअ्रिलाकर दक्षिण 
पर्व राशि ; रे 


 एशिः पहिक रक्षा संधि का जन्म द्यि ) (36३४०) की स्थापना की। 

रस्परिक सहिष्णुता की नीति 3. बे अमेरिका की यह बुक्ति दिलानेवाली नीकि 
अधिक दिल नहीं चलन सकी | १६५४ के बन्क # परिस्थितिय बदल) जिनके कारय “ुक्त 
की सोकिट तस्वाय करन 7 एसकी- जगह पर स्परिक उलह क्र उम्कोदा 


पड़ा उ। 
(_गार ५ -40८० वात ०4५ (ंगय ) की जोकि जपनानी पड़े | पम्ववाद के विरोध के कस 
से को कर कबूल किये ने लगा कि वहाँ इस नीति 
गी ल्‍< हे 


रिः के कर 
विरोध ०... युरू इ हआ। पेशी के वह भय या कि बढ़त हई वेनिक ना केवन्दी तथा उत्तरोत्तर 
| जा निया 88॥ पण्व्छ 40 फग्यव 2०५६०५ (, 309, 


स॑युक्त राज्य अमैरिका की विदेश नीति अप 


बढ़ते हुए तनावों से कही युद्ध की अग्नि न प्रज्ज्वलित हो छठे । अमेरिका में भी यह महसूस किया 
जा रहा था कि वल प्रयोग की चर्चा और सेनिकवाद के प्रदर्शन से विदेशों में अपने मित्रों को 
संख्या में वृद्धि नही! को जा सकती तथा इन चीजों से वाह्य-जनों को प्रभावित नहीं किया जा 
सकता ! इसके अतिरिक्त, ५ मार्च १६५३ को स्तालिन की मृत्यु के बाद मास्को लगावार पश्चिम 
देशो के साथ मेत्रिपृर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। पाइचात्य जगत, 
विशेषकर अमरीका में लोग इस विषय में नि््चिचित रूप से कुछ नहीं कह सकते थे कि अन्‍्तर्राष्रीय 
घटनाओं तथा स्थितियों पर सोवियत नेताओ के वक्तव्यो का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग 
ऐसे थे जो रूसियो की सत्यनिष्ठा का समथन करते थे तथा कुछ, जिनका नेता डलेस था, ऐसे थे 
जिनको यह विश्वास था कि रूस के नये शासक-वर्ग के दचनों से यह निष्कष॑ नहीं निकाला 
जा सकता कि सोवियत सेनाओं ने अपनी मूल धाराएँ परिवर्तित या संशोधित कर ली हैं। लेकिन 
शान्ति की मॉग इतनी शक्तिशाली हो गयी थी कि डलेस जेसे राजनीतिश भी उसकी उपेक्षा नही 
कर सकते थे और अमरीकी विदेश नीति में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रति सुलह की भावना 
का समावेश होने लगा। १६५५ में विश्व में सवृत्र जनता तथा राजनीतिजञों के मस्तिष्क पर 
शामन्तिपूर्णं सहजीवन की भावना हावो थी और अमेरिका को अपनी नीति के एक मूल मान्यवा 
का परित्याग करना पड़ा । इसका परिणाम था जुलाई, १६५७ का जेनेवा का शिखर सम्मेलन 
जिसमें अमेरिका के आश्सनहावर, ब्रिटेन के ईडन, फ्रांस के फावरे तथा सोवियत संघ के बुलगा- 
निन सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन के बाद शीत-युद्ध में कुछ कमी आयी ओर विश्व में 
सद्भावना का एक नया वातावरण पेदा हुआ जिसे 'जेनेवा की भावना! ( 80 ० 60०९७ ) 
की संज्ञा दी गयी । 
पश्चिमी एशिया ( 2(90/० ॥०४८ ) और अमेरिका 
तेल-राजनीति--युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की 
राजनीति में बड़ी दिलचस्पी दिखलायी है । इसका एक कारण है कि यह क्षेत्र सोवियत संघ से 
बहुत निकट पड़ता है। लेकिन इससे भी बढ़कर पश्चिमो एशिया के देशों में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की रुचि का कारण वहाँ का पेट्रोल है। युद्ध काल में संयुक्त राज्य क/ परिचिमी 
एशिया के तेल-व्यवसाय में काफी हिस्सा हो गया था। १६३६ में इसमें अमेरिका को हिस्से- 
दारी तरह प्रतिशत थी । १९४४ में यह बयालोस प्रतिशत तक पहुंच गयी।' १६५० में 
अरब देशों में अमेरिका की कुल लागत अरसठ करोड़ डालर हो गयी थी। इस प्रकार 
पश्चिमी एशिया के सेल पर अपना नियन्त्रण कायम करने के वाद अमेरिका इस क्षेत्र के आान्व- 
रिक मामलों में मी दिलचस्पी लेने लगा। यह आवश्यक भी था। जब तक इन देशों पर 
अमेरिका का अदइय साम्राज्य कायम नही हो जावा उबवक तेल केसे सुरक्षित रह सकता था। 
अतएव इसके लिए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में सेनिक गठवन्धनों को प्रभय दिया है वया 
भग्म राजतन्त्रों एवं सामन्तवादी शासनों का समर्थन किया है। 
पश्चिमी एशिया में अमरीको हस्तक्तेप--युद्ध के बाद दुकों और फारस के साथ सयुक्त 
राज्य के सम्बन्धों का वर्णन हम कर चुके हैं। इन देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य, सौदो अरेविया 
एवं फिलिस्तोन में भो दिलचस्पी रखता था । सौदी अरेविया के तेल कूपों पर तो अमेरिका का 
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जाने तनहावर शरमोत्र $ पा 

(00-28, उडक0४७) की दो जा: ) है जैन १९५३ #| जुल्िव 

गे की पतन ईयेल रोजेनवर्य 7 को आपमिक भिदर! हस्तांगरित 

करने के जारीप के, विद डा फांकत हे दी गयी । मेकायावाढ, (344०७ 2ैग्ा 
का के नायरिक के हि 


म्यवाद-किसध) आरवाएँ &; रका के अत्चे: ग मस्तिष्क पर विक्वत प्रभाव डलते 
की १ 


हम किसे ऐसी “पवस्था वा सर में हिस्सा नही लेने जित्रका ण्द्द्यय पूतरी यूरोग्रीव 

देशो पर सोवियत अप्ृत्त को उनकी इच्छा के विर्द्ध जारी बना हो, अथवा इन देय 

को जनता के पनच्छिक रावत 3र भोहर लगानी ही ।? ह 

इस प्रकार अमेरिका के नीति छग्मतर शत गयी और लोगो में वह पक पैदा हो गया कि 
एक सेनिक जेनरल अमेरिका के पफ्रप त के रूए में (आाइसनहावर) अमेरिका को इसे पर बुद्ध मे 
डेकेल देगा । देसी समय दक्षिण पक एशिया में हिन्द चीन में पाम्ववाद़ी आन्दोलन बड़े जोरों फू 

पाप्नान्यवाद ही 


था और फ्रांसीसी हों से पत्ायन हो रहा था 
मई 2६५५ में डीन-बीन- $ के पतन हुआ वो पश्चिमी है गंमीरता-ूर्वक वह 
करने ल के पास हिन्द राजनीतिक सियस्त्रण होगा एक शक्ति 
की झा पर ॥) ।ईलैंड स्तत्त कायम रह सकता है, के वर्मा पर जबरदस्त म्रमाव रहेगा 
और अन्तवोगत्वा पलायन प्रायद्वीव को दूसरे हे. फैलता प्राप्त कर तेगा । 
9 अनुभृतति को अभिव्य/्ि भक्त अल प्िथति आइननहावर के केयन ते होठ है 
जिसमें 8 है अकट किया कि रक्षिणो-जवी ए गे ऐसी कवार की है 
जिसमें यदि र्क पेन हुआ तो सर राज्यों ढांचा ही गिर ढर बल हो 
जायगा | युक्त राज्य मला इस स्थित्ति । केछे कर सकता था। यद्गरि 
उसका ने इस क्षेत्र में घौपनिवेशिक पाम्राज्य था थौर न इस क्षेत्र हे किकी प्रकार का मलक्ष 


पम्वन्ध है) शा, पे भी उसके लिए इसके: अतिरिक्त कोई चारा न था कि गाम्वब्ाद और साष्स़ाद 

की बेगबत्ती पारा को इक क्षेत्र करने को) अत्येक कोशिश की जाय | 
अवएव ज जाई १६५. में हिन्द-चीन की समस्या के समाक्षात के लिए जेनेका | 

सम्मेलन हुआ तो. अमेरिका के रैसमें भाग लेके से इन्कार कर दिया और अमसेकी विदेश मंत्री 


डलेस ने हर कोशिश की क्ाकि सम्मेलन अकफल के ६ / लेकिन इसमें अमेरिका को हस 
जता मि्री । हिन्द जन क सम्बन्ध मे पमब्ीवा हो. पका । सब्र बाद मे शितम्बर १६५४ में न्‍ 
थाईलैंड, इनस, प्राक्रिस्तास, ', फंस, 2 'बिजीलैंड को मिलाकर दृक्षिण 


रसपरिक सहिष्णुता क) नीति-- परन्तु सेमेरिका की बह झुक दिलानेवाली गीत 

अधिक दिनों पक नहीं चेक पैकी। १३५. के अन्त में प्रिस्थितियाँ अदेली जिनके कारण “बुक्त 
आर 7 पड़। के तुलह था समक्रौवा 

ह मर ' व००0वव०44 ६० 2 की नोकि अपनानी बड़ी 4 साम्यवाद के किरोघ के ना 
चाय रैपना अधिक अैदूल किये जाने लेगा कि वहाँ इस 4 त्य 
पेष श. ०-१5 हआ। 7 गीक देशों को यह भय था कि बढती हुईं सेम्रिक नाकेवन्दी तथा ७त्तरोत्तर 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ४ण६ 


बढ़ते हुए तनावों से कहो युद्ध की अग्नि न प्रज्ज्वलित हो उठे । अमेरिका में भी यह महसूस किया 
जा रहा था कि बल प्रयोग की चर्चा और सैनिकवाद के प्रदर्शन से विदेशों में अपने मित्रों की 
संख्या में वृद्धि नहों को जा सकती तथा इन चीजों से वाह्य-जनों को प्रभावित नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त, ५ मार्च १६५३ को स्तालिम की मृत्यु के बाद मास्को लगातार पश्चिम 
देशो के साथ मेत्रिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। पाइचात्य जगत, 
विशेषकर अमरीका में लोग इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं तथा स्थितियों पर सोवियत नेताओ के वक्तव्यो का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग 
ऐसे थे जो रूसियो की सत्यनिष्ठा का समथन करते थे तथा कुछ, जिनका नेता डलेस था, ऐसे थे 
जिनको यह विश्वास था कि रूस के नये शासक-वर्ग के दचनों से यह निष्कर्प नहीं निकाला 
जा सकता कि सोवियत सेनाओं ने अपनी मूल धाराएँ परिवर्तित या संशोधित कर ली हैं। लेकिन 
शान्ति की माँग इतनी शक्तिशाली हो गयी थी कि डलेस जसे राजनीतिश भी उसकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे और अमरीकी विदेश नीति में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रति सुलह की भावना 
का समावेश होने लगा। १६५५ में बिह॒व में सर्घत्र जनता तथा राजनीतिज्ञो के मस्तिष्क पर 
शान्तिपृर्ण सहजीवन की भावना हावी थी और अमेरिका को अपनी नीति के एक मूल मान्यता 
का परित्याग करना पड़ा । इसका परिणाम था छुलाई, १६५५ का जेनेवा का शिखर सम्मेलन 
जिपमें अमेरिका के आइसनहावर, ब्रिटेन के ईडन, फ्रांस के फावरे तथा सोकबियत संघ के बुलगा- 
निन सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन के बाद शीत-युद्ध में कुछ कमी आयी ओर विश्त्र में 
सदूभावना का एक नया वातावरण पेदा हुआ जिसे जिनेवा की भावना? ( $छांप। ०! 00९९६ ) 
की संज्ञा दी गयी । 
पश्चिमी एशिया ( ४४०0॥० ४०७६) और अमेस्का 
तेन्न-राजनीति--युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की 
राजनीति में वड़ी दिलचस्पी दिखलायी है । इसका एक कारण है कि यह क्षेत्र सोवियत संघ से 
बहुत निकट पड़ता है। लेकिन इससे भी बढ़कर पश्चिमी एशिया के देशों में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की रुचि का कारण वहाँ का पेट्रोल दै। युद्ध काल में संयुक्त राज्य का पश्चिमी 
एशिया के वेल-व्यवसाय में काफी हिस्सा हो गया था। १६३६ में इसमें अमेरिका की हिस्से- 
दारी तरह प्रतिशत थी । १९४४ में यह बयालौस प्रतिशत तक पहुंच गयी।' १६५० में 
अरब देशों में अमेरिका की कुल लागत अरसठ करोड़ डालर हो गयोथी। इस प्रकार 
पश्चिमी एशिया के तेल पर अपना नियन्त्रण कायम करने के वाद अमेरिका इस क्षेत्र के आन्व- 
रिक भामलों में भी दिलचस्पी लेने लगा। यह आवश्यक भी था। जब तक इन देशों पर 
अमेरिका का अदृश्य साम्राज्य कायम नहो हो जाता तवतक तेल केसे सुरक्षित रह सकता था। 
अतणएव इसके लिए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में सेनिक गठबन्धनों को प्रश्नय दिया है तथा 
भग्न राजतन्त्रो एवं सामन्तवादी शासनों का समर्थन किया है। 
पश्चिसी एशिया में अमरीकी हस्तक्तेप--युद्ध के बाद छ_ुकों और फारस के साथ सयुक्त 
राज्य के सम्बन्धों का वर्णन हम कर चुके हैं ! इन देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य, सौदो अरेविया 
एवं फिलिस्तोन में भी दिलचस्पी रखता था । सौदी अरेबिया के बेल कूपों पर तो अमेरिका का 
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३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अधिकार था ही, वह वहाँ सोने की खानों को भी अपने नियन्त्रण में करना चाहता था। इसके 
लिए वहाँ अमरीको पूंजी से सौदी अरेविया माइनिंग सिण्डीकेट की स्थापना की गयी और इस 
संस्था को सोना निकालने का अधिकार दे दिया गया ! अमेरिका फिलिस्ठीन के विभाजन 
और यहूदी राज्य इजरायल की स्थापना का बहुत बड़ा समर्थक था, क्योंकि उसको विज्ञास था 
की पश्चिमी एशिया में यहूदी राज्य की स्थापना से अमरोकी प्रभाव के प्रसार के लिए एक 
मुरक्षित साधन प्राप्त हो जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका की यह मनोकामना 
पूरी हुईं। इसके अतिरिक्त बुद्ध के बाद पश्चिमी एशिया के राज्यों में जो इतनी सैनिक क्रान्तियाँ 
हुईं हैं वे ज्यादातर अमरीकी हस्तक्षेप के कारण ही हुईं। फारस तो परर्ण॑तया अमेरिका के 
नियन्त्रण में चला गया। १६४७ में अमेरिका ने फारस को दो करोड़, साठ लाख डालर के हथियार 
उधार दिये और तेहरान में एक अमरीकी सैनिक मिशन की स्थापना की। १६४६ में फ़ास 
और अमेरिका के बीच एक और समझौता हुआ जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि फारस के 
सैनिक विषय संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वीकृति के विना किसी दूसरे देश के सैनिक विशेषज्ञों 
की परामश के लिए नहीं सौंपे जायँगे । नवम्बर, १६४९ में फारस का शाह अमेरिका गया 
और आर्थिक एवं सेनिक सहायता के बदले अपने देश को पूरी तरह वेच आया। जब वह 
अमेरिका से लौठा तो जनवरी १६५० में फारस के मन्स्रिमण्डल का पुनर्गठन हुआ | अमरीकी 
दृठावास के सिफारिश पर प्रतिक्रियावादी जनरल अली रजमरा को प्रधान मन्त्री बनाया गया। 
लेकिन १६५९ में फारस में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ पड़ी । इस समय तक डॉ सुसतदविक वहाँ 
का अधान मन्‍्त्री हो गया था। उसने तेक्त कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया । इससे सबते 
अधिक नुकसान तो ब्रिटेन को हो रहा था, लेकिन सुसद्विक के राष्ट्रीयकरण की योजना को 
असफल बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोई कसर नहीं उठा छोड़ी । अमेरिका के दबाव ते 
सुप्तद्दिक को झुकना पड़ा, शाह ने उसको वरखास्त करके देश में फौजी शासन लागू कर दिया। 
तब से फारस शान्त है। वह कुख्यात “बगदाद सन्धि”” (अब “सेन्टो”) का सदस्य बना लिया 
गया है और अमेरिका के पृ्णे नियन्त्रण में है। 


पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सैल्य संगठन--संसार के अन्य क्षेत्रों की वह 
अमेरिका शुरू से ही परिचमो एशिया और निकट के अफ्रिकी देशों को मिलाकर एक ही 
संगठन कायम करना चाहता था। लेकिन बहुत दिनों तक उसको इसमें सफलता नहीं 400 
अन्त में वह बगदाद सन्धि कायम करने में सफल रहा | पश्चिम एशिया की राजनीति में इस तर 
(अब सेन्डो ) का काफो प्रभाव रहा है। न 

आइसनहावर सिद्धांत--१६५६ का स्वेजयुद्ध पश्चिम एशिया के इविशास में के 
विन्दु माना जा सकता है। इसने इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के बचे-खुचे प्रभाव को का ः 
लिए खत्म कर दिया और मिस्र का राष्ट्रपति नासिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नेठा सावित के 
नाधिर को सोवियत संघ की सहायता से इतनी बड़ी विजय हासिल हुई थी। अवएव ही पे 
प्रति सहानुभूति रखवा था। परश्चिमी एशिया में सोवियत-प्रमाव को इस वरह बढ़े हा 
अमेरिका में घोर चिन्दा और निराशा हुईं। अमेरिका ने वो कभी इस बात को | माना ही रे 
कि इस क्षेत्र की असल समस्या राष्ट्रीयका को है। अवएवं उसने अरव राष्ट्रीयका को उपेक्षा + का 
इुए शक्ति रिक्रवा (70४८० ४००एणया) के सिद्धान्द की मान्यवा दी । इसका वात्यय वहया 


संयक्त राज्य अमेरिका को विदेश नीति भद१ 


ब्रिटिश-प्रभाव के हट जाने से इस क्षेत्र में एक तरह की राजनीतिक ई न्यता आ गयी है और इस 
कारण इस बात का खठरा बहुत बढ़ गया है कि लन्दन द्वारा रिक्त किया गया स्थान मास्को ने 
ले ले । अतएव इस स्थिति का सामना करने के लिए ५ जुन, १९५६ को राष्ट्रपति आइसनहावर 
ने परश्चिमो एशिया के सम्बन्ध में एक नोति की घोषणा की जिसको आइसनहावर सिद्धान्त 
(छांञ्रार्या०७४९४ 0000७47०).. कहते हैं । 


आइसनहावर सिद्धान्व की घोषणा ५ जनवरी, १६५७ को राष्ट्रपति आइसनहावर द्वारा 
कांग्रेस को भेजे गये एक संदेश में को गयी । यह संदेश मध्यपूर्व के सम्बन्ध में अमेरिका की 
नीति की घोषणा थी । इस संदेश के अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों ने एक कानुन का निर्माण 
किया । इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि 
से “साम्यवादी आक्रमण” को रोकने के लिए फौज भेजने तथा सेनिक कार्यवाही करने का 
अधिकार मिला । इसकी झुख्य व्यवस्थाएँ निम्न थी : 


(क) इसके प्रथम भाग में मध्यपृवं में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए राष्ट्रपति 
को यह अधिकार दिया गया है कि वह “मध्यपुर्व के सामान्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वाधीनता बनाये 
रखने वाजे”” किसी देश को आर्थिक सहायता दे सकता है ! 

(ख) अधिनियम के दूसरे भाग के द्वारा राष्ट्रपति को मध्य पूर्व के राष्ट्रो की अखण्डवा 
और स्वतंत्रता तथा विश्व शान्वि की सुरक्षा के लिए! उन देशो के द्वारा चाहने पर सैनिक 
सहायता देने के अधिकार दिये गये । साथ ही छसे अन्‍्वर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित किसी 
देश से सशश्र आक्रमण होने की स्थिति में सुसज्जित सेना भेजने का भी अधिकार दिया गया | 


(ग) अधिनियम के तीसरे भाग में इस सहायता की व्यवस्था सम्बन्धी बातो का उल्लेख 
है और पाँचवें भाग में इस कार्य की प्रति वर्ष जनवरी और चुलाई में कांग्रेस को रिपोर्ट देने की 
व्यवस्था है । 

कांग्रेस ने आइसनद्षावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन सहायता के इच्छुक मध्यपृर्व के 
देशों की सहायता के लिए दो सौ मिलियन डालर की धनराशि की स्वीकृति दी । 

आइसनहावर सिद्धांत का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह सिद्धांव ट्रूमेन 
सिद्धान्त का एक विकसित रूप था $ 

प्रथम, ट्रमेन सिद्धान्त में सहायता का क्षेत्र तुकों और यूनान था, जबकि आइसनहावर 
सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिका का राष्ट्रपति मध्यपव के विशाल प्रदेश में किसी भी देश को 
सहायता दे सकता था । 

दूसरे, इसके अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता का क्षेत्र भी अधिक व्यापक था। जहाँ 
ट्रूमन सिद्धान्त के अन्तगंत प्रधानतः आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी थो वहाँ आइसनहावर 
सिद्धान्त के अन्तर्गत आर्थिक और से निक दोनों प्रकार की सहायता की व्यवस्था थी । 

तीसरे, इस रिद्धान्त ने राष्ट्रपति को ट्रमेन सिद्धान्त की अपेक्षा सेनाएँ भेजने वथा लड़ाई 
छेड़ने के अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये । 

चौथे, इस सिद्धान्त में आक्रमण की प्रवृत्ति की भी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गयी है। यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि सहायता बाध्य साम्यवादी आक्रमण अथवा उसकी आशंका पर सम्बन्धित 
देशों की प्राथना और इच्छा पर ही' भेजी जायगी । 


दर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आइसनहावर सिद्धान्त की प्रतिक्रियाएँ और सिद्धान्त का विश्लेषण--भाइसनहावर 
सिद्धान्त और कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून पर मिश्नित प्रतिक्रियाएँ हुईं । मध्यपूर् में जोडन, 
लेवनान, ईरान, ईराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान आदि ने इसका स्वागत किया। परन्‍्ह, मिन् 
ओर सीरिया आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बताया । सोवियत संघ ने इसका घोर विरोध 
करते हुए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रामक नीति की श्रृंखला की एक और कड़ी कहा । 
जवाहरलाल नेहरू ने शक्ति शुन्य के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा : “यदि परिचमी एशिया 
में एक शुन्य है तो यह स्वयं छस क्षेत्र के देशों के द्वारा भरा जाना चाहिए! यदि दूसरे लोग थाने 
का प्रयल्ल करते हैं तो विपत्ति प्रारम्भ हो जाती है और सुरक्षा के स्थान पर हम उसका उल्टा पाते 
हैं।” इंगलेंड के.जनमत के एक बड़े हिस्से ने भी आइसनहावर सिद्धान्त के प्रति अपनी नाराजगी 
प्रकट की । अनेक अंग्रे जों द्वारा यह कह कर इस सिद्धान्त की आलोचना की गयी कि अमेरिका 
का वास्तविक उद्दे य मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध रक्षा कबच तेयार करना ने होकर 
ब्रिटिश और फ्रन्च प्रभाव समाप्त करके उसके स्थान पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। प्रसिद्ध 
विद्वान डी० एफ पलेमिंग का मत है कि आइसनहावर ने शौव-युद्ध को प्रोत्साहित करने मं बड़ी 
सहायता दी ।' मिश्र और सीरिया ने आरोप लगाया कि अमे रिका का यह कदम प्रिविश फ्रन्ध 
साम्राज्वाद का जुआ उतार फेंकने वाली अरब राष्ट्रीयवा को कुचलने की और इजरावत की 
अरबों के विरुद्ध अ क्रमण के लिए प्रोत्साहित करने की साजिश है। 

आइसनहावर सिद्धान्त का प्रयोग--इस सिद्धान्द की घोषणा होते ही अमेरिका 
पश्चिमी एशिया के राज्यो को इसके जाल में फेंसाने की चेष्टा करने लगा । बुद्च दिनों के बाई 
इजरायल, लेबनान और लीविया ने भी इसे स्वीकार कर लिया । परन्तु, सीरिया और यमन ने 
इसे अस्वीकार कर दिया तथा सूड़ान और मिल इस पर मौन रह गये | लेबनान और जौडान मेँ 
इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया, पर दोनो जगह वह असफल रहा। 

लेवनान में अमरीकी सेना का प्रवेश-लेवनान का राष्ट्रपति चार्मी तथा प्रधान मरी 
सामी सोलह पश्चिमी गुट के समर्थक होने के नाते आइ सनहावर सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके 
थे। लेकिन यहाँ को जनता इसके विरुद्ध थी। अतएवं मई १९५८ में इस सरकार के विद 
व्यापक विद्रोह हो गया । लेबनान के विदेश मन्त्री ने यह आरोप लगाया कि इस विद्रोह को 


गी 

राष्ट्रवि नासिर ने भड़काया है और वही विद्रोहियो की सहायता कर, रहा है। कक 

सरकार इस आरोप के साथ अपनी शिकायत सुरक्षा-परिपद्‌ में ले गयी । वश नह 
पे 


आयोग की स्थापना की। जाँच-पड़ताल के वाद आयोग ने लेबनान के आ' 
बतलाया। लेकिन लेबनान की सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नही किया ! हे 

शुलाई १६५८ में अमरीकी सरकार ने राष्ट्रपति चामों से यह प्रार्थना करवायी कि रा 
की स्थिति ठीक करने के लिए अमरीकी सेना वहाँ भेजी जाय और पन्‍्द्रह घुलाई को डेढ़ 8 
अमरीकी से निक वेरूत में उतर पड़े । २० जुलाई तक इन सेनिकी की संख्या देस हवा दी 
पहुँच गयी । अमरीकी सेना की सहायता से विद्रोह्ठ इरत दबा दिया गया लेकिन ता 
जनवा ने अमरीकी सेना का घोर विरोध किया । सोवियत संघ ने सुरक्ष“परिपद्‌ मे | लिवित 
रखा कि लेबनान से अमरोकी सेना वायस बु्ा ली जाय । लेकिन अमरीकी बहुमठ पे 
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संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ४६३ 


ऐरक्षा-परिषद्‌ ने इस अस्ताव को नाम॑जूर कर दिया। इसके वाद बह अड़न साधारण सभा में 
रैजा यया। २३ अगस्त को यहाँ एक मस्ताव प्रारित हुआ जिसमें अमेरिका को अपनों तेना 


उधर लेबनान में अमरीकी सेना के वावधूद छिट-पुट रह-बुद्ध चल हो रहाथा। जब 

२१ जुलाई को चेहब नया राष्ट्रपति चुना गया. वो रह-बुद्ध शान्त हो यया । चेहय की सरकार 

मांग की कि अमरीकी फौज हरतत लेबनान से इटा ली याय। जब अम्नेरिका के सामने वहाना 

करने का कोई चारा नहीं रहा और छउद्ते अपनी सेना हटाने पर वाध्य होना पड़ा को २६ अब्टूबर, 
४९५८ को काफ़ी अपनसानित होकर अमरोकी सेना हो वापस लौर जाना पड़ा । 


जोन में इस्तक्षे ५ इुलाई, १६५८ को ईराक में एक सेनिक कांति है॑ई और 

पश्चिमी गुट के सभी समर्थक भार डाले गये । जोडान पर इस क्रांति का तरतत प्रभाव पड़ा । 

ऐसा अतीत होने लगा कि अरब राष्ट्रीयत्ता का दसरा शिकार अब जो्डान का शाही परिवार ह] 

होगा । इस स्थिति में जोड़न के शाह हुसेन ने परिचमी राज्यों से हायवा मांगी । अिहेन ने 
ञः 


आइसनहावर सिद्धास्त का किन--आइसनहावर सिद्धान्त के मयोग के तक्षिप्त 
अध्ययन के बाद यह स्व हो जाता है कि इसको कोई सफलता नहीं मिल्री और पश्चिमी एगिया 
पर अमेरिका का बेसा नग्न साम्राज्य नहीं कायम हो तका जिसका पह इरादा रखा पा। इसक्षेत्र 
में शान्किस्थापना को बाद दे) दूर रही, इसके कारण अन्वर्राष्ट्रीय बनाव में खूब वृद्धि हुई और 


सहारा मित्ना अमेरिका का नाम समूचे परिचम एशिया से तामन्ववाद वैध अधिकियाबाद के 
समर्थकों के साथ शुट गया । 


की यह कार्रवाई यह सिद्ध करतो भी कि बढ़ चानरिक बौर आधे> दृष्टि ऐे इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र 
में अपने प्रभाव और नियन्त्रण का भूदा था । 

अइसनझवर का सिद्धान्त अगफल रहा, इ सका उठे वेड़ा कारण यह ६ उक्ि पड अरब .. 
प्रीयदा को वेक्ष पर आधारित या । . द्ितोय विज्न-युद्ध $ बाद अरब देखो ने साष्ट्रपता 
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का नवीन जागरण हुआ था और इसलिए अरब देश अब कितो प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को 
सहने को तेयार नही था। इसकी असफलता का दूसरा कारण है राष्ट्रपति कर्नल नासिर का 
व्यक्तित्व जो बीसवी शताब्दी में पश्चिमी साम्राज्यवाद का सबसे महान्‌ विरोधी सिद्ध हुआ है। 


आइसनहावर सिद्धान्त को मध्यपु्व में साम्यवादी और सोवियत प्रभाव को रोकने में 
सफलता नहीं मिली । लेबनान और जोर्डान में सैनिक हस्तक्षेप का प्रभाव उल्टा पड़ा और इन 
दोनो देशों में पश्चिम-विरोधी भावनाओं की जढ़ मजबूत हो गयी । जोर्डान में अमरीकी 
सहायता से शाह हुस्न के विरुद्ध विद्रोह तो दबा दिया गया, परन्तु सौरिया, ईराक और मित् 
में सोवियत प्रभाव की वृद्धि हुई और ईराक बगदाद पैक्ट से अलग हो गया। 


पश्चिमी यूरोप में अमरीकी प्रभाव में ह्वास 


से निक गठवन्धन और आधिक सहायता की नीति के कारण प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप 
अमेरिका का प्रभाकक्षेत्र बन गया था। यह स्थिति यूरोप के कुछ राष्ट्र को एकदम अच्छी 
नहीं लगी । विशेषकर फ्रांस इसके लिए बहुत चिन्तित था । लेकिन अमे रिका पश्चिमी यूरोप के 
देशों को नाटों संगठन का सदस्य बनाकर ही सन्तुष्ट नही था । उसका विचार था कि नाढों की 
कार्यक्षेत्र केवल प्रह्िरक्षात्तक तथा सैनिक संगठन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वहिकि 
इसका अन्य क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए। २४ अप्रैल, १६५६ को डलेस ने कहा कि 
नादो! एक प्रतिरक्षात्मक गठवन्धन से “कुछ अधिक वन सकता है तथा उसको ऐसा बनाया ' मी 
जाना चाहिए ।” अब समय आ गया है कि नाटो? को अपने प्रारम्भिक चरण से विकसित करके 
पूर्ण अर्थ प्रदान किया जाय ।” इसी प्रकार कनाडा के विदेश मन्त्री लेस्टर बी० पियर्सन ने १९ 
अप्रेल को कहा कि “नाढो? को “प्रतिरक्षात्मक नीति की एक एजेन्सी मात्र से कुछ अधिक पे 
चाहिए।” फलतः “उत्तरी एटलांटिक परिषद्‌! ने ४-५ मई, १६५६ को, कुछ अन्य बातों के 
अतिरिक्त, दीन मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया जो “नादो-संहयोग कौ 
गेर-सौनिक क्षेत्रों तक विस्तृत करने तथा अवलांतिक-समुदाय में अधिक एकता लाने के लिए 
सह्ुचित साधन तथा तरीके जुटा सके /” इस समिति ने एक ३६ सूत्रीय प्रइ्न-तालिका संकलित 
की तथा "ाटो” के सदस्यों में समान हित के मामलो पर “स्वाभाविक विचार-विनिमय था 
मन्‍्त्रणा”', सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रतिदवन्द्िता के उन्मूलन, और अधिक-से-अधिक अबपरों पर 
सैनिक अभ्यास करने के सुझाव दिये। 

नाटो में मतभेद--अमेरिका के इस प्रयास से परिचमी यूरोपीय राष्ट्री की चित्ता हो 
भी बढ़ गयो और वे नाटो संगठन से धीरे-धीरे सशंकित होने लगे। इसी हालत में १६५६ न 
स्वेज का संकट आया और इस संकट के समय नाठो संगठन में पहले-पहल वनाव उत्तन्न इआ ; 
अमेरिका ने ईंगलैंड और फ्रांस द्वारा मिस्र पर किये गये आक्रमण का विरोध किया। ११४१ 
दिसस्वर, १६५६ को नाटो की परिषद्‌ में डलेस ने मित्र पर ऑस्ल-फ्रांसीसी आक्रमंण की 2 
की वया सयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों का समर्थन किया । इस पर ब्रिडेन और उससे भी अधि 
फ्रांस अमेरिका से नाराज हुआ । 

इसके बाद नाठो संगठन के आन्चरिक मतभेद कई वार स्पष्ट रूप से सामने आये! 
साइप्रश के विवाद को लेकर नाटो के दो सदस्य-राज्य--यूनान और हकी-एक दूधरे के चल 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ऋद्५ 


गये । १६५७८ में यूनान की सरकार ने नादो के किसी भी सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर 
दिया । मतभेद तब और तीज हो गया जब नाटो ने दिसम्बर १६६१ में योआ-विवाद में पुरंगाल्त 
की ओर से सशश् इस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया! 


यूसेपीय राज्यों में फ्रांत सबसे अधिक सशंकिव था । नाटो संगठन के प्रति उसकी कई 
शिकायतें थो । अतएवं फ्रांस को प्रसन्ष करने के लिए १६५६ में निम्नलिखित निर्णय किये सये : 


€ फ्रांस को अपने भुमध्यसागरीय नौसेना दस्ते पर युद्धकाल में भी पूर्ण राष्ट्रीय नियन्त्रण 
बनाये रखने का अधिकार दे दिया गया। 


२. अमरीकी लड़ाकू तथा वमवर्षक सेन्‍्य टुकड़ियों को फ्रांस से हृदाकर प्रिठेन तथा 
पश्चिमी जमनी के अड्डा में भेजने का निएवय किया गया । 


१९५६ के वाद नाटो के संगठन में कई दरारें उत्पक्र हो गयीं और अमेरिका की सारी 
परिचमी यूरोपीय नीतियाँ असफल होने लगो। नादो का संगठन शीत्-बुद्ध का परिणाप्त था। 
जब शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और सोवियत विस्तार का कुछ भय था तो पश्चिमी यूरोप 
के राज्यों के लिए अमरीकी प्रभाव को स्वीकार करना स्वाभाविक था। लेकिन जेसे-जेसे शीत- 
युद्ध की बर्फ पिघलने लगी वेसे-बेसे अमरीकी प्रभुत्त को चुनौती मिलने लगी। परमाणु-शक्ति 
पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एकाधिकार तथा आर्थिक कमजो रियों ने परिचमी यूरोप के देशों 
को अमरीकी नेतृत्व स्वीकार कर लेने को विवश कर दिया था, किन्तु समय बीतने पर ये दोनों 
स्थितियाँ बदल गयी और नाटी के सदस्य राज्य “स्वतन्त्रता” का प्रदर्शन करने लगे। वे अब 
अमरीकी आरेशों के विरुद्ध अपनी अनिच्चा प्रदर्शित करने लगे क्योंकि अट्लाटिक गुढ राष्ट्रीय 
आज्म-रक्षा के लिए आवश्यक नहीं रह गया था । 


परमाणविक अस्त्रों के विकास ने युद्धकला को एकदम परिवर्तित कर दिया। पश्चिमी 
यूरोप के देश अब यह अशुभव करने लगे कि पृ और पश्चिम के बीच कोई भी भावी युद्ध 
परमाणविक युद्ध होगा जिसमें स्थल सेनाओं की कोई उपयोगिता नही रहेगी और ऐसे युद्ध में 
सफलता इस बात पर निभेर करेगी कि दोनों अणुशक्तियों में से किसके पास शत्र्‌ की प्रतिशो- 
पघात्मक सामथ्य ( कलशंगाणर ००एकणे० ) को जल्दी समाप्त करने की क्षमता है। इसके 
अतिरिक्त परमाणविक शस्त्रों को निषेशत्मक सामर्थ्य (शछ०त९०ए३ ध्वछ्ब्थी: ) ने एक तृतीय 
विश्व-युद्ध की सम्भावना को खत्म कर दिया । सोवियत युट और समरीकी गुट यह समझने 
लेंगे कि एक परमाणविक युद्ध में किसो भी पक्ष के लिए विजय असम्भव है। पश्चिमी गुट में 
यह धारणा फेलने क्षमी कि मानव का भविष्य सनिक गठबन्धनों से नहीं; पारस्परिक 
सदभावना से ही उष्जवल बनाया जा सकता है। 


यही कारण है कि फ्रांत नाटो की और से निरन्तर विमुख होता यया और छसने कई 
बातों में नादो से सहयोग करने से इन्कार कर दिया ।. फ्रांस की सीर छे मार्च १६६६ में यह 
घोषणा भी कर दी सयी कि ठीन वर्ष के अन्दर इस संगठन के साथ वह अपना समुर्ण सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लेगा । इस प्रकार नाटो का छंगठन महत्त्वदीन हो यया। अमेरिका की युद्धोतर 
यूरोपीय नीठि का विधाल भवन वस्दृतः घराशायो होने लगा । 
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पूर्वी एशिया और संयुक्त राज़्य 


चौन और असमेरिका--१६४५ में जापान की पराजय के वाद, संयुक्त राज्य जमेरिका ने 
पूर्वों एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व कायम करने की चेश की । जापान 
पराजित होकर अमेरिका के सेमिक कब्जे में आ गया किन्तु चीन में राष्ट्रवादियों और धाम 
घादियो के बीच जो यह-युद्ध चल रह्य था उसकी चरम परिणति समीप आ रही थी। अमेरिका 
ने साम्यवादियों के दमन के लिए च्यांग काई शेक की सरकार को पूरो सहायता की। इसके 
वावजुद चीन की राष्ट्रवादी सरकार हारती गयी और साम्यवादी जीतते रहे । १६५६ आते-आते 
चीन की राष्ट्रवादी सेना चीन की सुझ्य भूमि से पराजित होकर हटती गयो और अन्त में फारमोसा 
भागकर चली आयी | अमेरिका की लाख सेनिक सहायता भी च्यांग की भ्रष्ट सरकार की सं 
नहीं कर सकी । यह संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर काल की सबसे बड़ी पराजव थी। 
द्वितीय विश्व-युद्ध के फलस्वरूप प्रशान्त महासागर पर अमेरिका का पूर्ण प्रभुत्न कायम 
गया था| चीन में कम्युनिस्ट शक्ति का अभ्युदय इस प्रभुत्व के लिए सबसे महाव॑ चुनौती बन 
गया ।? चीन में साम्यवादी व्यवस्था के कायम होने से चीन केवल संयुक्त राज्य बमेरिकां 
के नियन्त्रण से ही मुक्त न हो गय।, अपिठ उसने पूर्वी एशिया के शक्ति सन्तृलन में एक महा 
परिवर्तन उपस्थिद कर दिया जो अमेरिका के विरुद्ध था। चीन जो पिछले एक शताब्दी 
तक साम्राज्यवादी शोषण का शिकार बना हुआ था; अब एक नया जन्म पाकर उठ खड़ा हुआ । 

लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तेयार नहीं था! 
अतः उसने चीन की नयी सरकार को अभी तक मान्यता नहीं प्रदान की है और न उसे ठंगृक 
राष्ट्रसंघ का सदस्य ही बनने दिया है। अमेरिका फारमोसा की सरकार को ही मान्यता देवा 
है और इस कठपुतली सरकार के रक्षार्थ इसने इस क्षेत्रमें सेनिक गतिविधि को बड़े पैमाने पर बंदी 
दिया है । नीति का अनुसरण करके संयुक्त राज्य ने काहिरा पोद्सडाम की घोषणाओं का पहलपत 
किया है। अमेरिका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं प्रदान करने वथा सथुक राष्ट्र 
में उसका स्थान नहीं दिलाने के कारण पूवीं एशिया की राजनीति हमेशा तनावपूर्ण स्थिति है 
रहती है । चीन अमेरिका को अपना शरत्र्‌ नम्बर एक मानता है! 

साम्पवादी चीन के कारण कोरिया की राजनीति भी उलक गयी। कौरियाई हमला 
में संयुक राज्य अमेरिका ने जिस नीति का अवलम्बन किया उसकी पूरी चर्चा हम इस पस्वरी 
में अन्यत्न कर चुके हैं ! दे ट 

जापान और अमेरिका--द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान पराजित होकर अमेरिका के सनक 

कब्जे में चला गया । किन्तु रूस के साथ मतभेद होने के कारण जापान के साथ शान्ति-सन्यि न छ 
हो सकी और बहुत दिनों तक जापान पर अमेरिका का से निक शासन कायम रहा। जेनरत मैंक 
आशर के सेनापतित्व में जापान में जो अमरीकी शासन कायम हुआ, उसके हा मं 
पूरी वरह से संयुक्त राष्य के नियन्त्रण में आ गया । फिर, १६५१ में सेनफ्रांसिस्को के सम्मेलन 
जापान के साथ अन्य युद्धरत देशों की सन्धि हो गयी । इसके द्वारा जापान 
फ़ारमोसा पर से अपना अधिकार हटाना पड़ा तथा पेस्काड्स, क्यूराईल ठया शजालीत 


3. प्र. हर, 7060479 4कल्‍्यरंदवस्‍ाड अद्ाबए० भा 8 2202/7०,0, 392. 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी नीति घ६७ 


अमेरिका को सौपने पड़े । जापान ने छंयक्त राज्य चमेरिका का मित्र तथा संरक्षित राज्य होने 
को शर्त पर अपनी राजवता को पएुने प्राप्त कर लो । ८ सितम्बर, १६५१ को संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने जापान के साथ अनिश्चित काल के लिए प्रविरक्षा समझैता ( छ. 8. उवगराशव 
एशेशा८० 22०६ ) किया ) इसके अन्तर्गत जापान पर बाह्य सशस्त आक्रमण होने की दशा में 
अथवा बाह्य शक्तियों को भड़फाने से या हस्तक्षेप ते वया बड़े पेंमाने पर छपद्रव होने की दशा 
में जापान के भोतर जापानी सरकार को सेनिक सहायता देने की व्यवस्थाएँ है। इसके बदले 
में संगुक्त राज्य अमेरिका को जान ने अपने देश में जल, स्थल तथा वाय्‌ सेनाएँ रखने का 
अधिकार पवीं एशिया में शान्ति सुरक्षा बनाये रखने के लिए दिश्य है। जापान छंयूक्त राज्य 
अमेरिका को स्वीकृति के बिना किसी दीसरी शक्ति को अपने देश में अड्डे बनाने, किलाबन 

करने, सेना रखने या इसके गुजरने का मार्ग नहीं दे सकता । नि३च्य ही इस सन्धि के द्वारा 
जापान की स्थिति अमेरिका के एक संरक्षित राज्य जंसी हो गयी है। जापान की जनता 

इसका घोर विरोध किया है, पर अमेरिका के सेन्‍्य बल के सामने उनकी कुछ न चल सकी है । 


६ सितम्बर, १६५१ को प्रशान्व महासागर में शान्ति बनाये रदने के छद्देश्य से अमेरिका 
जे आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड के साथ भी एक सुरक्षा सन्धि की । इसके पहले ३० अगस्त, १६५१ 
को फिलिपाइन्स के छाथ भी उसकी एक पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि हो चुकी थी । 


हिन्द चीन की समस्या और अमेरिका साम्पवादी चीन के अभ्युदय मे हिन्दयीन 
के प्रति अमरीकी नोति को भी प्रभावित किया) हिन्दश्वीन की लड़ाई में अमेरिका #छ 
साप्राज्यवाद का पक्ष लेकर कूद पड़ना चाहता या । लेकिन परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहने के 
कारण वह ऐसा नहीं कर पाया । १६५४ ने हिन्दचीन के सम्बन्ध में जो णेनेवा समझौता हुआ 
उसको अमेरिका का पर्ण समर्थन प्रा नहीं था। लेकिन हिन्दचीन के युद्ध और उसमें कम्युनिस्टों 
की विजय में अमेरिका को दक्षिण पृर्ण एशिया के लिए एक सेनिक संगठन कायम करने 
पर बाध्य किया । दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन की स्थापना अमेरिका की इसी नोति का 
परिणाम थी ! 

जेनेवा समझौता के द्वारा कम्बोडिया और लाओस को तटस्थ राज्य घोषित किया गया 
था। लेकिन संयुक्त राण्य को यह स्थिति पसन्द नहीं थी । वह इन राज्यों को अपने जाल में 
पँसाने की कीशिश करने लगा। १६५६ में अमरीकी पड़यन्त्र के फलस्वरूप लाओस का तदस्थ 
अधान मंत्री प्रिंत सुबर्ण फ़ूम्मा पदच्छुत करा दिया गया और वहाँ पर अमेरिका की एक कठपठली 
सरकार कायम हो गयी। इस कारण लागीक में यह-युद्ध की स्थिति ऐेदा हो गये । कई 
चर्षों तक यह शह-युद्ध चलता रहा। अमरीकी अभी भी हिन्ददीन में इसी तरह आक्रामक नोति 
का अनुसरण कर रहा है जिसके कारण वहाँ की राजनीति हमेशा वनावएर्ण बनो रहती है। 
जून, १६६४ में कस्मीडिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा-परियद्‌ में अमेरिका पर यह 
आरोप लगाया कि वह कम्बोडिया के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सुरक्षा- 
परिपद्‌ में इस पर काफी वहत हुई थौर कम्बोडिया को सोवियत संघ का जबर्दस्त समर्थन प्राप्त 
हुआ । ौिन्दीन की राजनीति में इस तरह के वर्बंडर हमेशा उठा करते हैं ओर इसके लिए 
अमेरिका की आक्रामक नीति एकमात्र लिम्मेवार है। 


श्द्ष्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कैनेडी-प्रशासन-काल में श्रम रोकी विदेश-नीति 


विदेश-नीति की नवीन सीमा--८ नवम्बर, १९६० से अमरीकी विदेश-नीति की 
बागडोर राष्ट्रपति केनेडी के हाथों में आ गयी | कैनेडी अमेरिका का सबसे अधिक युवा राष्ट्रपति 
और अद्भुत साहस तथा सूझबूझ के ब्यक्ति थे । उनके नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी विदेश-नीति मे 
अत्यन्त साहसपूर्ण दृरगामी परिवतन किये ! अमरीकी विदेश-नीति के विश्लेषणकर्त्ता १९६ के 
ब्ष को असफल वर्ष मानते हैं। इस वर्ष वर्लिन का झगड़ा पुनः उभर आया ठया मई का 
शिखर-सम्मेलन विफल सिद्ध हुआ था। जून में जापान में सुरक्षा-सन्धि के विरुद्ध कई एड 
हुए जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति को अपना दौरा स्थगित कर देना पड़ा था । क्यूवा में बमेसि। 
की वड़ी मानहानि हुईं थी तथा अटलान्टिक सन्धि में दगारें उत्तन्न हो गयी थी। नये राव 
ने इन सारी बातो को समझा । १५ छलाई, १६६१ को उन्होंने कहा ः “हम आज एक गयी 
सीमा की आर पर बड़े हैं->यह १९६० का सीमा प्रदेश है ।” तत्कालीन खतरो और समस्याओं 
की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये खतरे काफी समय तक बने रहेंगे। इन समस्याओं की 
समाप्ति अनिश्चित है, लेकिन उनके समाधान के लिए हमें प्रयास वो शुरू ही कर देना चाहिए। 

कैनेडी के प्रशासन-काल में वेदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तो में कोई परिवर्तन नहीं मी, 
लेकिन राष्ट्रपति ने उसे इतना सजीव और सचेतन बना दिया कि ऐसा लगने लगा कि मानों 
अमेरिका की विदेश-नीति में एक नयी जान आ गयी हो । केनेडी का विश्वास था कि समझौते 
और वार्तालाप के द्वारा पृ और पश्चिम के भेदो को मिठाया जा सकता है उनकी वह भी 
कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती उस भाग मे दी जा रही है जो कि शीव 
शामिल नहीं है। कैनेडी ने यह कहा कि विश्व में साम्यवाद के अतिरिक्त गरीबी और 3 
प्रकार की वानाशाहियों भी शत्र है। यह एक वढ़ा ही महत्त्वपूर्ण वक्तव्य था और अमरीक 
विदेश-मीति के लिए एक सर्बथा नवीन मोड़ था। अमरीकी प्रशासन ने पहले पहल इंव ते। 
को मान्यता दी कि विश्व की सारी परेशानियों का कारण केवल साम्यवाद ही नहीं है। या 
डुनिया की समस्याओं का उचित समाघान निकलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को 2024 
आर्थिक और सांस्कृतिक सीमा-प्रदेशो पर भी ध्यान देना होगा; केवल सैनिक बल पर मे 
करके इनका समाधान नही होगा । 3 क ेविंड ही 

सितम्बर १६५६ में आइसनहावर और खू रचेव के मिलन के बाद जो केस का 
भावना आयी थी, केनेडी प्रशासन ने उसे मान लिया और उसके अनुरूप आचरण कर' हा 
आश्वासन दिया । राष्ट्रपति ने कहा कि अब महाशक्तियों को यह समझ लेना चाहिए कि न श् 
हिंत स्पष्ट हैँ और अधिक दिनों वक वे अपने पारस्परिक सम्बन्ध को खराब बनाये नह 
सकते । जून १६६२ में वियना में राष्ट्रपति कैनेडी को सुलाकात ज़ु इदेव ते हुई। मां मे 
लौटने के वाद उन्होंने कहा: “केबल इस प्रकार के विचार-विमर्श के दाग मी 
निश्चित हो सका कि खू इचेव यह जानते हैं कि हम वर्त्तमान वथा भविष्य की किये 84 2 
रूप से सौचते हैं। हमारा दृष्टिकोण परी तरह परस्पर विरोधी है किन्द अन्त में हम वई 5 कप 
गये कि हम कहाँ खड़े हैं?” केनेडी का कहना था कि दोनों यूटों के बीच अंसाध्ा, पं डे 
तथा गलतफहमी के कारण अनेक संकट एवं परेशानियाँ उत्तन्न हो जावी है किन्द विचा 
प्रत्यक्ष आदान-प्रदान से उन्हें मिठाया जा सकता है | 


४७० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धि 


धमकी थी कि वह क्यूबा को सेनिक सहायता देना बन्द कर दे अन्यया युद्ध के लिए तैयार ही 
जाथ। इस मौके पर सोवियत संघ ने दूरदर्शिता से काम लिया और क्यूबा में अड्डों को हुझ्ा 
लेने को वात पर सहमत हो गया। राष्ट्रपति केनेडो ने ख इचेब के इस निर्णय को “एक महान 
राजनेता का निर्णय” कहा, लेकिन बुछ अमरीकी पत्रों ने खुले शब्दों में कहा कि “हस ने हमारी 
चुनौती स्वीकार नहीं की |” 


व्यूबा के संकट के उपरान्त राष्ट्रपति केनेडी ने दृरदर्शिता से काम लिया और सोवियव 
संघ को अनावश्यक रूप से अपमानित करने का कोई प्रयास नहीं किया । इसके हरठ ही वाद 
केनेडी-प्रशासन ने निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति करने का भरसक प्रयास किया। इसके 
फलस्वरूप २५ जुलाई, 2९६३ को अमेरिका, ब्रिटेन और सोषियत संघ के बीच अपु-परोक्षण 
प्रततवन्‍्ध-सन्धि पर इस्ताक्ष र हुआ। शीव-युद्ध को कम करने में इस सन्धि से बड़ी सहायता 
मिली । 

व्यूबा और वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते 
हैं कि केनेडी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति कुछ परिवतनों के वाथ अपनी 
पुरानी लकोरों पर ही चलती रही । इस काल में अमेरिका की विदेश-नीति के आधारभूत 
सिद्धान्वों में कोई परिवर्तन नहों हुआ । 


राष्ट्रति जॉनसन के काल में अमरीकी विदेश-नीति 


२२ नवम्बर १९६३ को राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के उपरान्द वत्कालीन उपराष्ट्रपि 
लिन्डन जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वाद में १६६४ के निर्वाचन मे 
विजयी होकर पुमः इस पद पर नियुक्त हुए । राष्ट्रपति पद ग्रहण करेने के दुरव बाद जॉनन 
घोषणा की कि वे विदेश-मीति के छेन्न में भृवपुव राष्ट्रपति के पद चिहों पर ही चलेंगे और 
अमरीकी विदेश नीति के मृल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायगा। जॉन्सन 
अपनी नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान रखा है और उसके प्रशातन-कीर्े 
अमरीकी नीति लगभग वही रही है जो पहले थी। जॉनसन ने शीव-युद्ध के विस्तार को 
का यत्न करते हुए विश्व के मामलों पर उसी बरह के उग्र और आक्रामक दृष्टिकोण को अपनाया 
है जो राष्ट्रपति केनेडो के थे। जॉनसन-प्रशासन की विदेश-नीति का बध्यवन हम झट: 
दो समस्याओं के सन्दर्भ में करेंगे ः वियवनाम तथा १६६७ के पश्चिम एशिया संकट । 


वियतनाम संघ और अमेरिका :--वियतनाम की समस्या पर हम आगे विस्तार 
विचार करेंगे! फिलहाल के लिए हम इतना हो कहेगे कि वियतनाम समस्या पर बढ हे 
अपनाने का निर्णय राष्ट्रपति केनेडी के काल में ही लिया गया था और जॉनसन के का हे 
, नीति उत्तरीत्तर उग्रतर और आक्रामक होती गयी । १९६०-६६ में दक्षिण वियवनाम में 25 ५ 
कांग छापामारों की गतिविधि बहुत वढ़ गयी। इस हालत में दक्षिण वियवनाम की ४ 
अमेरिका से सहायता की याचना की जिसके लिए अमरीकों सरकार सहप॑ तेयार ही गे कर 
जनवरी, १६६२ को सैगोन में एक अमरीकी सैनिक कमान स्थापिव की गयी और चर की 
अमरीकी सेनिक वहाँ उतार दिये गये । अगस्त १६६४ में वियतनाम में विषम परिस्थिति 
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हो गयी । अमरीकी सेना पर वियतकांग छापामारों का निरन्तर हमला होता रहा | इसके 
प्रतिरोधस्वरूप अमेरिका ने ७ फरवरी, १९६५ को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले आरम्भ कर 
दिये। फलतः संयुक्त राज्य अमेरिका ओर उत्तरी वियतनाम में प्रत्यक्ष युद्ध की शुदआत हो 
गयी । उस समय से मार्च, १६६८ ठक अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम को पराजित करने की भर- 
पूर कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए । हजारों की स'ख्या में अमरीकी 
सैनिक, जहाज आदि इस युद्ध में नष्ट हुए । इसका प्रभाव अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ा 
और अमरीकी सुद्गा डालर संकट में फंस गया । इन सभो कारणों से वियतनाम युद्ध के प्रति 
जॉनसन प्रशासन का रुख स्वयं अमेरिका में गम्भीर आलोचना का पात्र बन गया। अमरीकी 
मागरिकों की एक बहुत बड़ी स'झया ने इस मीदि का विरोध किया । यदि अमेरिका वियत- 
नाम पर अपनी विनाशकारी वमवर्पा बन्द करके सहयोग का रचनात्मक वातावरण पेदा करता तो 
मुद्ध-विराम करके समझौते का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त हो सकता था | यह विचार दुनिया के 
सभो समझदार लोगो का है और अमेरिका के अभिन्न मित्रों ने भी उस पर ऐसा करने के लिए 
दबाव डाला है। लेकिन मार्च १९६८ तक स'युक्त राज्य अमेरिका ऐसा करने पर किसी तरह 
राजी नहीं था। छउसने महासचिव यूथान्त के विविध अपीलो पर भी ध्यान नहीं देते हुए अपने 
दुराग्रह का परिचय दिया । लगमग दीन वर्षों से अमेरिका ने प्रवल बमवर्पा द्वारा हनोई को 
सन्धि वार्ता के लिए बाध्य करने की कोशिश की, परन्तु इसका प्रभाव उल्टा ही पड़ा | 
इस बमवर्पा ने उत्तरी वियतनाम में निरन्तर संघर्ष चलाने के लिए अपूर्व साहस और दुढ़ता का 
संचार किया । १९६७ के अन्त तक इस युद्ध में अमेरिका का पक्नड़ा भारो रहा। लेकिन 
१६६८ के शुरू होते दी उत्तर वियतनामी सेना तथा वियतकांग छापामारों ने बड़े जोश के साथ 
युद्ध में प्रवेध किया ओर मां, १९६८ में अमेरिका को कई भीषण पराजयों का सामना करना 
पड़ा । इस युद्ध में अमेरिका की अपार क्षति हुईं और इसने वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति में 
परिवरतन करने को बाध्य कर दिया। 
अमरीको नीति में परिवर्तन :--३१ माउं, १६६८ को राष्ट्र के नाम वियतनाम के प्रइन 
पर राष्ट्रपति जॉनसम का एक ब्राडकास्ट हुआ । इस बाडकास्ट में राष्ट्रपति ने दो सुख्य बाते कही + 
(१) वियतनाम में शान्ति वार्ता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उन्‍होंने उत्तरी वियतनाम की 
बमबारी आंशिक रूप से वन्‍्द कर देने का आदेश दे दिया है और (२) “मैं राष्ट्रपति पद के 
चुनाव में भाग नहीं लगा और उसके लिए डेमोक्रटिक पारी का मनोनयन नहीं स्वीकार 
करूँ गा ।” राष्ट्रपति की ये दोनों घोषणाएँ अत्यन्त नाटकीय ओर आकस्मिक थी । 
इन घोषणाओं से शान्ति-बार्ता के लिए हनोई की शर्त परी नहीं हुईं फिर भो सोवियत 
समाचार एजेन्सी तास के शब्दों में “अभी यह कहना सुश्किल है कि यह कदम वियतनामी नीति 
की विफलता की सावेजनिक स्वीकारोक्ति है अथवा चुनाव पे की एक चाल ।? वमबारी कम 
करने और उम्मीदवारी की वापसी की घोषणाएँ चाहे जिस उद्देश्य से की गयी हों उनके महत्त्व 
को इन्कार नहीं किया जा सकता। सप्रथम यह उन विश्व-शान्ति के समर्थकों की सबसे बड़ी 
सफलता है जो वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को वियतनाम में अपने आक्रमण को बन्द करने की 
सलाह दे रहे थे । दक्षिण वियतनाम में अमेरिका की करारो सैनिक हार हुई है। यह भी स्पष्ट हो गया ,...... 
फि दक्षिण वियतनाम की सरकार को किसी तरह का पचड़ा देकर खड़ा नहों रखा जा सकता है 
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यह भी कहा जा सकता है कि वियतनाम के सम्बन्ध में जॉनसम का निर्णय शान्ति की भावना ते 
प्रेरित नही था । बह ट्र्मेन के कार्य-काल के समय से लेकर अबतक ओदढ़ो हुई अन्तर्राष्रीय चौकरी 
की जिम्मेवारियों का निर्वाह न कर सकने की प्रथम स्वीकारोक्ति थी । “मुनरो घिद्वान्त” के अधीन 
संयुक्त राज्य अमेरिका अमरीकी गोला को ही अपने प्रमावन्क्षेत्र को परिधि में शामिलवरता 
था। लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियों ने उसका दायरा अटलाॉंटिक और प्रशान्त महासागर पार 
करके हिन्द महासागर के देशों तक पसार दिया । इस विपृल विस्तार में अमेरिका का सामर्थ्य 
पसर कर ऐसे बिन्दु पर पहुँच गया कि या तो वह सिमट कर अपनी रक्षा करे अथवा बिखर जाय। 
अमेरिका ने अपनी रक्षा का ही निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त यह वियतनाम से अमेरिका के 
सम्भाचित घापसी ( चाहे वह जब हो ) का पहला लक्षण था। इस घीपणा से यह सिद्ध हो गया 
कि यह “हम लोगों के जमाने का स्पेन का फोड़ा” था । उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में स्पेन में 
नेपोलियन बोनापार्ट की जी दुर्गंति हुई थी उसी उरह की दुर्गंति और अपमान वियतनाम में जान 
सन को सहना पड़ा । 

राष्ट्रति जॉनसन के ३१ मार्च के ब्राडकास्ट को जो भी महत्त्व हो, यह वो मानने से 
इन्कार नहीं किया जा सकवा कि इसके साथ ही वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति का एक 
महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया । 


कोरिया और प्वेब्लो संकट 


राष्ट्रपति आइसनहावर के कार्यकाल में अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय चौकदारी की जो जिमे- 
दारी ले रखी थी, उसके कार्यक्षेत्र को राष्ट्रपति जॉनसन ने और भी बढ़ा दिया । इधर हाल के वर्षो में 
सम्पूर्ण विश्व में अमरीकी सी आइ० ए० ( 06०४०] [श९०॥8४7०४ 88००7 )की गतिविधि 
बहुत बढ़ी है और थमेरिका के जासूसी वाहक सदेव संसार के सभी देशों, विशेषकर समाजवादी 
तथा तटस्थतावादी देशों, का निरीक्षण करते रहते हैं । इसी तरह के एक जाधूपी पौत पेब्ली 
( ए८७७७० ) को ३३ जनवरी, १६६८ का उत्तर कोरियों ने अपने प्रादेशिक जद्ध में पकड़ लिया 
और उस पर सवार ८३ व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सरकार का कलवावा 
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कि ९०६ टन वजनी यह पोत वास्तव में जासूसी पोत नहीं था, बल्कि “सूचना-संग्रह का सहायक 
पोल” था और उसे जापान सागर में समुद्र तट से पीस मील दूर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गिरफ्तार 
किया गया था । इसीलिए 5त्तर कोरिया की सरकार को उसप्ते अपने अधिकार में करने का कोई 
अधिकार नही था । लेकिन उत्तर कोरिया ने जलपोत को छोड़ने से साफ-साफ इन्कार कर 
दिया । अमरीकी सरकार ने सोवियत संघ की सरकार से भी अनुरोध किया कि वह अपना 
प्रभाव डालकर उत्तर कौरिया की सरकार को पोत वापस भेजने के लिए बाध्य करे । लेकिन 
सोवियत प्रधान मन्त्री कीसिजिन ने कहा कि जबतक मामले की छानबीन नहीं हो जायगी और 
तथ्यों का पता नहीं लग जायगा तबतक सोवियत सरकार अमेरिका को सम्हुष्ट करने के लिए 
कोई कदम नहीं उठायगी । 


संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक बड़ी विकट समस्या उपरिथित हो गयी, वयोकि उत्तर 
को रिया की सरकार ने जलपोत पर पकड़े गये अमरी कियों पर जासूसी का सुकदमा चलाने का नि३चेय 
किया । उत्तरकोरिया को डराने-धमकाने के उद्देश्य से अमेरिका ने सेनिक तेयारों शुरू कर 
दी। तीन दिनो के भीवर हो उसने एक बहुत बड़े पेमाने पर सेनिक तैयारियाँ पूरी कर ली थी । 
दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिका के पचपन हजार सेनिक अपनी बन्दूक लेकर उठ खड़े हुए । 
अमेरिका की सरकार ने अपनी वायुसेना और नौसेना के सेनिकों को हरत युद्ध-भूमि में रवाना हो 
जाने के लिए तेयार रहने का आदेश दिया । 


इन धमकियों से डरे बिना उत्तर कीरिया ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि वह किसी भी 
हालत में जासूस पोत वापस नही करेगा । संयुक्त राज्य ने तब इस मामले को सुरक्षा-परिषद्‌ में 
उठाने की बात की । इस पर उत्तर कोरिया की सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त 
राष्ट्संघ में पारित कोई भी प्रस्ताव उसे स्त्रीकार नहीं होगा । 


प्वेब्लो-कांड के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने उतना हो संयम से काम लिया जितना 
व्यूबा-संकद के समय सोवियत संघ ने लिया था। अपनी तमाम सेनिक सन्नद्धता के बावशुद 
उसने जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया । इसी बीच सोवियत प्रधान मन्त्रो कोसिजिन ने 
यह राय दी कि यदि अमरीकी अपनी इस गुस्ताखी की माफी मांग ले तो प्वेब्लो को रिह्ठा किया 
जा सकता है। अन्त में अमेरिका को इसी समाधान का आश्रय लेना पड़ा और तब जाकर 
प्वेब्लो-करंड से उठा हुआ तूफान शान्त हुआ । अमरीकी विदेश सचिव डीन रस्क ने एक ब्राड- 
कास्ट में यह कबूल किया कि प्वैब्लो जासूमी पोत “भूल से उत्तर कोरिया के प्रादेशिक जाल में 
भटक गया था ।” इसी ग्वीकारोक्ति के पश्चात्‌ उत्तर कोरिया की सरकार ने प्वेब्लो को छोड़ 
दिया और इस प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट का समाधान हुआ । 


१६६७ से पश्चिम एशिया का संकट और जॉनसन-प्रशासन को नीति :-जुन 

१६६७ के प्रथम स्ठाह में अरब राब्यो और इजरायल के मध्य जो युद्ध शुरू हुआ उसमें अमरीकी 
सरकार ने जो रुख अपनाया वह स्पष्टठः अरब विरोधी था । अरब गणराज्य ने युद्ध शुरू होते ही 
यह आरोप लगाया कि इजरायली आक्रमण को तेयारी बहुत पहले ही की जा रही थी और संयुक्त 
राज्य अमेरिका द्वारा इस आक्रमण की योजना बनायी गयी थी । अपने इस कथन के समर्थन में 
अरब राज्य अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रथमतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने परिचिम जमनी की 
्् 


रचा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सरकार पर इस बात का दवाव डाला कि वह इजरायल को हथियार दे। वाद में इस वातवां 
भेद खुल गया और जब अरब राज्यों ने इसका विरोध किया वो पश्चिम जम॑नी की सरकार ने 
शेष हथियार को भेजना वन्‍्द कर दिया। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं इजरायल को 
हथियार देना शुरू किया। द्वितीयतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरब देशों में अपनी जाएूसी गाति- 
विधि बढ़ाकर अरब राज्यों की सामरिक स्थिति का पता इजरायल को दिया । सी० आई? ए० 
के एजेन्ट अरब राज्यो को सैनिक स्थिति को जानने का हर सम्भव प्रयास करते रहे। सारी 
बातें अरब राज्यों को इजरायल के युद्ध वन्दियों से माल्षूम हुई । 


... इसके अतिरिक्त कूटनीतिक दृष्टिकोण से अरब राज्यों को धोखा में रखने के लिए भी 
संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जानबूझकर कई कारंवाइयाँ की गयीं । इजरायली आक्रमग 
से पूषव॑ राष्ट्रपति जॉनसन के कुछ ऐसे वक्तब्य प्रकाशित हुए जिनका छद्देशय केवल अख राज्यों 
को धोखा में रखने को था। पश्चिम एशिया में जब स्थिति बिगड़ने लगी दो संधुक राज 
अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित कॉं। उधर कूठनीतिक वार्ताएँ 
चल रही थी और दूसरी ओर सं, क्त राज्य अमेरिका इजरायल को आक्रमण की योजना वनाने 
में मदद कर रहा था । 


जुन के प्रथम सप्ताह में जब सेनिक कार्यवाही शुरू हुई तो अमेरिका ने निश्चय ही भख 
विरोधी रुख अपनाया। संघर्ष प्रारम्भ होने पर अमेरिका के अधिकारी इस बात से अपनी 
अनभिश्ञता जाहिर करते रहे कि आक्रमणकारी कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रक्‍क्ताओं 
ने इस संघ में तटस्थ रहने की वात कही जो कि उनकी पू्ष॑ घोषणाओं के विरुद्ध थी कि, वह 
इस क्षेत्र में आक्रमण का विरोध करता है और मध्यपूबे के सभी राज्यों को प्रादेशिक अबण्डवा 
का समर्थन करता है। सुरक्षा-परिषद्‌ में अमरीकी प्रतिनिधि का व्यवहार पक्षपातं रहे 
तथा वह प्रारम्भ से ही इस बात का विरोध करता रहा कि आक्रमणकारी सेनाएँ वापस बा 
जब सुरक्षा-परिषद्‌ सीरिया की भूमि पर हुए आक्रमण पर विचार करने जा रही थी वो सं 
राज्य अमेरिका और इजरायल के प्रतिनिधियों ने मिलकर इध प्रकार का पड्यन्‍्त्र किया बाकि 
इजरायल के आक्रमण को रोकने से सम्बन्धित प्रस्ताव को पारित होने में विलम्ब किया जा सके! 
अमेरिका द्वारा सुरक्षा-परिपद्‌ में जो प्रस्ताव का प्रारूप रखा गया था उसमें यह कहा गयाया 
अरब क्षेत्रों से इजरायलो सेना की वापसी कुछ शर्चों के साथ हो । इसका अर्थ यह था कि पः 
फिलिस्तीन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं का समाधान हो और. तभी इजरायली सेना हटायी जाय! 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के उस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया जिसमें इजदायर्त 
के वापस हटने की तथा इजरायल के आक्रमण की निन्‍्दा करने की वाव कही गयी 8 
संवुक्त राज्य अमेरिका ने संबुक्त राष्ट्रसंध की उाधारण सभा के अधिवेशन को व॒लाने के 
प्रस्ताव का भी विरोध किया और जब साधारण-समभा की बैठक हुईं तो अमरीकी मअश 


सदस्य राज्यों पर दबाव डालकर इसे व्यथे सिद्ध करा दिया । 
रीकी हिंद कह 


पड़ा ! 


अरब इजरायल संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका के इस दृष्टिकोण का अमः 
अच्छा असर नहीं पड़ा । सभो अरब देशों ने अमेरिका के साथ अपना कूदनीठिक 
विच्छेद कर दिया और सम्पूर्ण अरब जगव्‌ में अमेरिका विरोधी भावना का तूफान #5 
काहिरा स्थित अमरीकी दूतावास में जनता ने आग लगा दी और सभी अरब राज्यों 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश-नीति ड७५ 


देश में निवास करने वाले अमरीकी नागरिकों को तत्काल वापस चले जाने का आदेश दे दिया । 
इन सभी घटनाओं के वाबजूद अभो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अरब-विरोधी दृष्टिकोण में कोई 
परिवतन नहीं हुआ है। पहले की भाँति वह आज भी इजरायल का पूरा समर्थन कर रहा है। 
२५ नपम्बर, १६६८ को संयुक्त राज्य ने इजरायल को अमरीकी हथियार बेचने का निर्णय 
किया । अरब जगव्‌ के नेताओं ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया । 


२८ दिसम्बर, १६६८ को इजरायली हेलिकाप्टरों के हमलों से बेझत के हवाई अड्डों पर 
तेरह अरब जहाज क्षतिप्रस्त हो गये । इजरायल के इस इमले की खबर आग की तरह सारे 
विश्व में फेल गयो ओर सभी ने एक स्वर से इस इमले की भत्सेना की। अमरोकी प्रशासन ने 
भी इस कृत्य की कठु शब्दों में आलोचना की । पिछले दिनों अमेरिका ने इजरायल को जो 
पच्चास केटम लड़ाकू जहाज देने का फेसला किया था छस पर भी अमरीकी अधिकारी पुनर्विचार 
करने लगे। लड़ाकू जहाज देने की बात को लेकर अरब राष्ट्रों का अमेरिका के प्रति रबेया 
पहले से है काफी उग्र हो चला था और अव'उन्होंने खुलकर कहना शुरू किया कि अमेरिका 
द्वारा इजरायल को केंटम वमवर्षक देने का मतलब अरबों को कुचलने के सिवाय और कुछ 
नहीं हो तकता। अरब राष्ट्रों की इस तीत्र प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने इजरायल को चेतावनी देने की आवश्यकता महसूस की और सुरक्षा परिषद्‌ की 
बैठक में इस सम्बन्ध में लाये गये एक प्रस्ताव पर सोवियत संघ के साथ मतदान किया जिसमें 
इजरायली कारंवाई की निन्‍दा की गयी थी ! इसी प्रकार २६ मा १६६६ को जोर्डान के 
नागरिकों पर जब इजरायली पिमानों ने बमबारी की तब अमेरिका के सुझाव पर ही सुरक्षा 
परिपद्‌ में एक दूसरा निन्‍्दा का प्रस्ताव पास हुआ | 


इसी बीच जनवरी, १६६६ में फ्रांस ने अरव-इजरायल विवाद को तय करने के लिए चार 
बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हरत ही इस प्रस्ताव 
पर अपनी सहमति प्रकट की, लेकिन अमेरिका ने अपने रख को तत्काल प्रकट नहीं किया। 
इसका एक कारण यह था कि अमेरिका में नये राष्ट्रपति ने अभी इस समस्या पर अपनी नये 
प्रशासन की नीति का अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं किया था। फिर बाद में जब अमेरिका 
ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित की तो वह निज्चय ही अरब (विरोधी था! इस 
प्रकार, पश्चिम एशिया संक० के मामले में अमेरिका का रुख हमेशा से अरब-विरोधों तथा 
इजरायल समर्थक रहा है। इसी कारण जब ३ अप्रिल, १६६६ को पश्चिम एशिया विवाद 
का हल दूढ़ने के लिए चार बडे राष्ट्रों की वार्ता न्यूया्क में शुरू हुईं तो उसे कोई विशेष सफलता 
नही मिली । 


राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की विदेश नीति 


२० जनवरी, १६६४६ को संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंतीसबें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्‍सन ने 
अपने पद का कार्य भार सम्हाला । कंपिठटल हिल से हाइट हाउस तक के दो मील लस्बे 
रास्ते में असंख्य जनसमूह ने तालियो की गड़गड़ाहद से उनकी जयनजयकार की। लेकिन 
इसी अवसर पर लगभग चार सौ प्रद्शनकारी वियतनाम-युद्ध विरोधी नारे लगाकर निक्‍्सन 
खतरे से अगाह कर रहे थे | 


४७६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धे 


रिचई निवसन ने अपने उद्घाटन भाषण में देश और विश्व को वहुत-से भरोसे दिलाये 
और विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए उन्होंने अन्य राष्ट्रों से साझेदारी की वात की। 
अपने भाषण के दौरान में उन्होंने कह्या कि आज लोग युद्ध से इतना उकवा चुके है कि शायद 
इससे पहले वे कभी नहीं उकताये होंगे! आज हर व्यक्ति और हर देश शान्ति चाहता है। 
शान्ति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए नये राष्ट्रति ने कहा कि हमें यह व्रत छेना 
चाहिए कि जहाँ शान्ति नहीं है वहाँ शक्ति की तनिक भो आशा का स्वागत करना चाहिए, 
जहाँ शान्ति कम है, वहाँ उसे मजबूत वनाना चाहिये और जहाँ शान्ति अस्थायी है, वहाँ परे 
स्थायी वन।ने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर एक को अपना मित्र बनाने की भप्ता, 
नहीं कर सकते लेकिन हम यह जरूर कोशिश कर सकते है कि हमारा कोई शत्रु नहीं हों 
निकसन ने कुछ शक्तियों को चुनौवी देते हुए कहा कि जो हमारे विरुद्ध हैं उन्हें हमारे साथ 
शान्तिषृर्ण प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। इसका मतलव सौधा-सा है. कि हमें दूसरे 
इलाकों को हथियाने में अपना समय बर्वाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसानी जिन्दगी को 
खुशहाल बनाने के लिए काम करना चाहिए । 


नये राष्ट्रपति के इस उद्घाटन भाषण से यह स्पष्ट झलकता है कि अमेरिका का नया 
प्रशासन विश्व-शान्ति के लिए विशेष रूप से प्रयललशोल रहेगा। लेकिन णेतता कि हम आगे 
देखेंगे, विगत पॉँच छः महीनों में निक्सन ने संसार की समस्याओं पर जिस रुख को अपनावा 
है उसको देखते हुए नये राष्ट्रपति के आश्वासनों पर भरोसा नहीं रह जाता है । 


यूरोप की सदुभाव यात्रा-२३ फरवरी १६६९ को राष्ट्रपति निक्‍सन ने यूरोप की 
आठ दिवसीय यात्रा शुरू की । अपनी यात्रा शुरू करने के पहले निक्सन मे कहा था कि वह 
नये यूरोप की खोज में निकल रहे हैं । उन्हें इन देशों के अधिकारियों से वादचीत करी 
उनकी समस्‍्याएँ और कठिनाइयों को समझने का मौका मिलेगा । निवसन वियतनाम और 
पश्चिम एशिया के बारे में भी इन देशों से अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते थे! 
इस यात्रा के दौरान बेल्जियम को छोड़कर राष्ट्रपति जहॉ-जहाँ (लन्दन, पेरिस, वौन, रोम) गे, 
अमेरिका विरोधी नारे भी उनका पीछा करते रहे। ब्रिटेन में राष्ट्रपति निक्सन और प्रधान 
मंत्री विल्सन में ब्रिटेन-अमेरिका सम्बन्धों, पृर्व-पश्चिम समस्याओं, नाठो और साझा बाजार 
के बारे में काफी लम्बी बातचीत हुईं ' लेकिन फ्रांस, पश्चिम जम॑नी और रीम में हा 
यात्रा पर कोई विशेष उत्साह का प्रदर्शन नही हुआ । फ्रास में अमेरिका विरोधी इखतहार ५, 
नारे लगाये गये । पश्चिम जम॑नी में अशु-प्रसार निरोध सन्धि पर चान्सलर डा? कते जे 
कीसिंजर हस्ताक्षर करने को सहमत नहीं हुए। इस प्रकार, राष्ट्रपति की यह यात्रा 
विशेष महत्त्व की नही रहो । फिर भी, यह तो मानना पड़ेगा कि निक्‍सन की इस दा 
यात्रा के दौरान उन्‍हें यूरोप की समस्याओं के बारे में नये सिरे ते नयी जानकारी हाव्लि हैँ 
है। यह वात सही है कि रूस में होनेवाली निक्सन की बातचीत में यूरोप की यह यात्रा हे 
दर्शन का काम करे। इसके अतिरिक्त निक्सन को यह भो पता चल गया कि कप 
“कठोर”? धरती अब काफी “नरम” पड़ गयी है और शीवयुद्ध को उभाड़ने में पश्चिमी बृरी० 
राज्यों का उन्हें पररा-पूरा समर्थन नहीं मिलेगा । अतः यह सम्भव है कि अमेरिका की 
नीति पहले की अपेक्षा अब कम आक्रामक रहे। 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ड्७७ 


वियतनाम समस्या के प्रति रुख--निक्‍्सन को वियतनाम की समस्या विरासत के 
रूप में मिली ! राष्ट्रपत्तिन्पद को ग्रहण करने के हुरत बाद निक्‍्सन ने एक संवाददाता सम्मेलन 
में बताया कि वियतनाम समस्या सुलझाने के लिए उनके पास कई नये प्रस्ताव हैं और इस 


समस्या को नये परिप्रे्यय में देखा जायगा। अतएव राष्ट्रपति बनते ही निवसन ने पेरिस के 
वियतनामवार्ता से प्रसुख अमरीकी प्रतिनिधि हैरिमेन को हठांकर उसकी जगह पर हेनरो केबेट 


लॉज की नियुक्ति की। लोगो का झ्याल है कि लॉज अमेरिका का पक्ष प्रभावशाली दंग से 
पेश करने में कामयाब होगा । यदि ऐसा हो गया और चघियतनाम समस्या का अन्वचः: हल 
हुढ़ लिया गया तो निक्‍्तन-प्रशासन की यह सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन अभी तक 
अमरीकी पक्ष का जैसा रुख रहा है उसको देखते हुए कोई आशाजनक उमीद नहीं बँधतों है। 
वियतनाम शान्ति-वार्ता का दूसरा दौर २५ जनवरी १६६६ को शुरू हुआ । लॉ ने सुझाव 
दिया कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम में तुरत एक सेमना-विहीन क्षेत्र बनाया जाय। उत्तर 
वियतनाम और राष्ट्रीय स्ुक्ति मोर्चे को यह सुझाव स्वीकार नहीं हुआ। ८६ फरवरी को वर्षा 
का जब वीफ़रा दौर प्रारम्भ हुआ तो सतिरोध ज्यो-का-त्यों बना रहा । इस स्थिति में अभी 
१ह कहना असम्भव है कि नये राष्ट्रपति ने वियतनाम के प्रति अमरोकी नीति में किसी तरह का 
परिवर्तन किया है। 


पश्चिम एशिया की समस्‍या और निक्‍्सन-प्रशासन--राष्ट्रपत पद को सम्हालने 
के बाद निषन ने पश्चिम एशिया की समस्‍या पर भी प्रकाश डाला। पशिचम एशिया की 
स्थिति को विस्फोटक बंदलाते हुए उन्होंने कहा कि इस विपय पर ठछे दिमाग से सोचने की 
आवश्यकता है। इसके पूर्व फ्रांस की ओर से अरब-इजरायल् विवाद को तय करने के लिए 
चार बड़े राष्ट्रों के एक सम्मेलन का प्रस्ताव रखा जा चुका था। इस प्रस्ताव पर अमरीकी 
प्रशासन की जो प्रतिक्रिया हुईं उससे पश्चिम एशिया में शान्ति की धम्मावना अनिश्चिव हो 
गयी । सम्मेलन के प्रस्ताव पर अमेरिका के जो जवाब आये उसको मुख्य थातें निम्नलिखित 
थीं (१) अमरीकी प्रशासन ने फिलिस्तीन के शरणारथियों के आन्दोलन को आतंकबाद कहा, 
(२) अमेरिका ने उस सीमा रेखा को भी मानने से इन्कार कर दिया जहाँ वक इजरायली सेना 
को हटने के लिए कहां जा रहा था, (३) मिल्नी इलाके में विसेन्यीकरण की वात कह्दी गयी, 
पर इजरायली इलाके के वारे में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया। 


पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में इस अमरीकी सुझाव को प्रकाश में आते ही थरवों का 
गुस्सा बढ़ गया और अरब देशों में इसके विरुद्ध तीध प्रतिक्रिया हुईं। संयुक्त अरव गणराज्य ने 
अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि उसने पुन; इजरायल का उसी तरह समर्थन किया है जिस 
प्रकार बह अभी तक करता आया है। पश्चिम एशिया के संकद पर अमेरिका के इस रबेया 
से शान्ठि की आशा नहीं बेंधवी है ओर वहाँ का वातावरण ज्यॉ-का-स्पों अश्ान्त बना 
हुआ है। 

उत्तर कोरिया में असरोकी जासुसी--निब्सन-प्रशायन की आक्रामक नीचि का 
सबसे प्रबल प्रमाण उत्तर कोरिया के प्रद्धि उसका रू है। इस अध्याय में इम प्वेन्लो जादी 
पोत की चर्चा कर चुके हैं। इससे भी अधिक भयंकर एक जासूसी घटना अप्रिल १६६६ में घदी । 
उत्तर कोरिया ने अमेरिका के एक जायूसो हवाई जहाज ईसी० १९१ को मार गिराया | 


ड्श्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जहाज उत्तर कोरिया की सीमा में घुसकर जासूसी कर रहा था। अमेरिका ने इस घटना पर 
कड़ा विरोध प्रकट किया । उसका कहना था कि अमरीकी जहाज कोरिया की सीमा में 
नही घुसा था, फिर भी उत्तर कोरिया ने उसे मार गिराया । बाद में उसने यह भी कहा 
कि दक्षिण कोरिया और प्रशान्त महासागर में अमरीकी स्वार्थों के रक्षार्थ उत्तर कोरिया की 
सेनिक तैयारियों की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए अमेरिका के लिए इस तरह का दो! 
लेते रहना दावश्यक है और अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को जारी रखेगा। हवाई उड़ानों 
को अवाध गति से जारी रखने के लिए अमेरिका ने अपने अखंझय नौसे निक वेड़ों का उत्तर 
कोरिया के आसपास के ससमुद्रों में एकत्र कर लिया । इसका मतठलब यह था कि अब अमेरिका 
के जहाज उड़ान करेंगे और यदि उत्तर कोरिया नें पुनः किसी जहाज को मार गिणावों 
नौ सेना से उसका जवाब दिया जायगा । उधर उत्तर कोरिया ने भी स्पष्ट रुपये कह दिया 
कि 4थदि फिर कोई जासूसी जहाज उड़ान करेगा तो उसे भी मार गिराया जायगा। 


अमेरिका की उपरोक्त सेनिक कार्रवाई सरासर अन्याय है। यह एक बड़े राष्ट्र दवा 
एक छ्लोटे राष्ट्र को घमकाने की कार्रवाई है जिप्तका कोई औचित्य नहीं है । जब निकषत ने 
राष्ट्रपति का कार्यभार सम्हाला था तो उन्‍होंने कहा था कि जहाँ शान्ति अस्थायी है छते वे 
स्थायी बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक सप्रभुसत्ता युक्त राज्य के इलाके में इस वरह ढ़्ी 
धमकी देकर जासूसी का काम करना किसी भी दृष्टिकोण से शान्ति को स्थायी बनाने का कार 
नहीं कहा जा सकता है। 


अमरीकी विदेश-नीति का मूल्यांकन 


संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर विदेश नीठि के इस संक्षिप्त विवेधा 
से यह सिद्ध होता है कि उसकी नीति उपनिवेशवाद विरोधी कभो नहीं रही है। उल्टे बमेणिा 
ने स्वयं आर्थिक और सैनिक सहायता की नीति द्वारा विश्व में अपने प्रभाव-क्षेत्र का बिखार 
करने का प्रयास किया है। लैटिन अमेरिका और पूर्वी एशिया के देशों में अमेरिका # 
साम्राज्यवादों आकांक्षाओं ने खुलकर खेला है। उसने हर जगद् के राष्ट्रीय आन्दोलनों का 
विरोध किया है। यह बात ठीक है कि अमेरिका ने अपने उपनिवेश फिलीपाइन्स को संठते 
कर दिया है और उसका प्रत्यक्ष उपनिवेश कहाँ नहीं है। इसका कारण यह है कि 28 
इस बाव को भलीमाँवि जानता है कि आज के युग में युद्धनुवं साप्राज्यवादी स्वकस्था के 
कायम नहीं किया जा सकता दै। अमेरिका को प्रत्यक्ष साम्राज्य नहीं है लेकिन संता 2 
अधिकांश भाग में छसका अदृश्य साम्राज्य तो कायम दी है। उसने संसार के अनेक देयों ८ 
अपने यैनिक अड्डे कायम कर लिये है और असंष्य देशों के साथ अतमान बार्थिक और न 
सन्धियोँ कर ली हैं जिसके परिणामस्वरूप उन देशों को वही काम करना पढ़ता है जो बगरी ड 
प्रशासत को मंजूर होता है। पश्चिमी एशिया के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए डा 
पत्र के आन्वरिक मामलों में खुल कर इस्वक्षेप किया है। वीं एशिया बौर बहिन रे हा 
को अपने भाव में रपने के लिए घने चीन में च्यांग काई शोक, दक्षिणी कोरिया मे 5977 
और वियवनाम में बाओ दाई के अष्ट शासनों का समर्थन किया है। लेंटिन बे 
कास्ट शासनवन्ध्र उसी के समर्थन से आज तक कायम हैं। यूरोप के फ्राछिस्ट कत्तों 
भी छत्तका इरा समर्यन प्राप्त है । अमेरिका स्पेन के फाधिस्ट हे को और परिचिनों जर्ेर 
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भूतपूव नात्सियोँ का सबसे बड़ा समर्थक है। उसने संसार भर में सेन्‍्य संगठनों को स्थापित 
करके विश्व का राजनीत्तिक वातावरण दूषित कर दिया है। निरस्त्रीकरण के प्रइन पर वह 
इसी घरह अपने जिद पर डटा हुआ है। संसार के वट्स्थ राष्ट्र एवकी आँखों के काँटे बने हुए 
हैं और अपनी अपार सम्पदा के बल पर वह उन्हें खरीद लेने का इरादा रखता है। इसी 
नीति के परिणामस्वरूप अमेरिका की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं है, वल्कि उसमें बहुत कमी 
हुईं है। उसके पुराने साथी भी उसकी नीति से ऊब कर अमरीकी चंगुल से निकलने का 
प्रयास कर रहे हैं। इधर हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल ने इसको मलीभाँति स्पष्ट कर दिया 
है। अमरीकी विदेश-नीति की असफलता का इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है? 
एक अमरोकी लेखक ने ठीक ही लिखा है कि “आज एशिया और अग्रिका में हमारो पहचान 
स्वतन्त्रता के प्रतीक की हैसियत से नहीं अपितु बन्दूकों से होती है ।” १६६६ के मध्य में हम 
इन “बन्दूकों” के साथ सो० आइ० ए० को भी जोड़ दे सकते हैं । 


अध्याय १४ 


सोवियत संघ की विदेशननीति 


(ए०मथंड्य एगांटए ०१ (४९ $०घांर एजं०० ) 


सोवियत विदेश-नीति के मूल्ाधार :--द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद से सोवियत-संब विश्व 
राजनीति का एक सुझय केन्द्र वना हुआ है। सोवियत-संघ्र एक साम्यवादी याध्ट है_जहाँगाका 


[ 


के विचारों को सर्वप्रथम कार्यान्वित किया गया था। इस कारण सोवियत संघ के राष्ट्रीय और 


अन्तर्राष््रीय जीवन पर साम्पवाद के सिद्धान्तों का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ा है। विचार: 
धारा की दृष्टि से सोवियत संघ विश्व को दो स्पष्ट भागों में बैठा हुआ मानकर चलता है। पहला माग 
समाजवादी है और दूसरा पृ“जीवादी। पहले भाग का नेता वह स्वयं को मानता है। मार्क्सः 
दादी एवं लेनिनवादी विचारधारा ने साम्राज्यवाद को प्रजीवाद का स्वाभाविक परिणार 
माना है। जत्र पृ“जीवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तो छसमें अनेक अन्तर्विरो५ 
पेदा हो जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप उसका स्वतः पतन आरम्भ हो जाता है। पं जीवाद 
के प्रसार से ही साम्राज्यवादी युद्धों का जन्म होता है, उपनिवेश बसते हैं तथा प्रतिक्रिया खरा 
इन उपनिवेशों में पृ जीवाद के विरुद्ध संघर्ष का उदय होता है! मार्क्सवादी-लेनिनवादी 
विचारधारा के अनुसार दुनिया की सारी बुराइयो की जड़ में पृ"जीवादी व्यवस्था ही है। इव 
मतातुसार युद्धों का अस्तित्व तबतक रहेगा जबतक पूजीवादी व्यवस्था रहेगी! यह विचार" 
धारा इस बात में भी विश्वास करती है कि पूजीवाद का पतन समाजवाद के 77 का 
आधार है। इस दृष्टिकोण से समाजवादी देश सोवियत संघ को हमेशा प जीवादी देशों कै 
विरुद्ध रहना है। सोवियत संघ की विदेश-नीति मौलिक रूप से इसी मान्यता पर आओ्षीः 
रित है । 
द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त सोवियत संघ की विदेश-नीति को स्प्ठया दी भागों 
में विभक्त किया जा सकता है; स्टालिन की नीति तथा स्टालिनोचर काल की नयी विदेश 
नीति। पहला काल अगस्व १६४५ से माचे १६५३ तक है जब स्टालिन की मृलू हुई। ईवेंग 
काल अप्रिल, १६५३ से प्रारम्भ होता है। चूँकि सोवियत संघ की विदेश-मीति ली 
विदेश-नीति के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और उसकी अधिकांश घटनाओं का वर्णन पे 
अध्यायों में हो चुका है, अतः यहाँ हम केवल रूसी विदेश-नीति की कुछ सुख्य विशेषताओं की 
ही विशेष अध्ययन करेंगे । 


स्टालिन-युम में सोवियत विदेश-नीति ं 
विदेश-नीति का निर्धारण :--द्वितीय विश्व-पुद्ध के समय सोवियव_ संघ ने पहिव/ 


देशों के साथ पूर्ण सहयोग किया था । युद्धकालीन सम्मेलनों में भाग लेकर उसने अपने हे 


सोवियत संघ की विदेश-नीति अप 


निरचय को प्रकट किया कि वह न केवल युद्ध को जीवने का आकांक्षी है, अपिद्ठ वह युद्ध के 
बाद को शान्ति को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संदुभावना को मजबूत आधारशिला पर खड़ा 
करना चाहता है। २७ फरवरो, १६४६ को ब्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए विन्सठन च्चिल 
ने भी इस बात की पुष्टि की थी । “सोवियत नेता” चचिल ने कहा था, “पश्चिचमी प्रजातन्त्र के 
साथ सम्मानपूर्ण मैत्री एवं समानता के साथ रहना चाहते हैं।” लेकिन परिचमी जगत के 
नीवि निर्धारक वैसे व्यक्ति थे जो आरम्भ से ही सोवियत संघ से घृणा करते आ रहे थे । इसलिए 
युद्ध के बाद उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे अपनी घृणा और अविश्वासों को 
छोड़कर एसके साथ सहयोग करें। दूसरा मोर्चा खोलने में विलम्ब, अणुबम की गोपनीयता 
आदि बाठों, जिनके कारण शीत-युद्ध शुरू हुआ, को लेकर दोनों पक्षों में युद्धछाल से ही मन- 
सुदाव पेदा होने लगा। रपष्टता अविज्वास विश्वास का जन्म नहीं दे सकता था और युद्ध 
के याद सोव्यित संघ को इस निष्कर्ष पर पहुँचना यड़ा कि उसके अति पश्चिमी राष्ट्रों के रुख 
में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। थे अभी भी सोवियत संघ के विनाश के लिए प्रयल- 
शील है और उनके साथ मेत्री असम्भव है। पहले से ही अविश्वास ग्रस्त स्टालिन तब पूरी 
तरह भड़क उठा जब दूसरे युट ने युद्धोत्तर स्थिति से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की। 
स्टालिन ने वड़ा ही कड़ा रख अपनाया | उसने निश्चय कर लिया कि पश्चिम के साथ उसका 
समझ्नौता किसो भी हालत में नहीं हो सकता है। इस विचार ने विश्व-राजनीति में णह-युद्ध के 
खत्म होते ही शीत-युद्ध को जन्म दिया । 
सोवियत संघ ने इस परिस्थिति में अपना सुझय लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाया | 
युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ के भीषण प्रतिद्वन्द्दी के रूप में प्रकट हुआ ओर उसके मार्ग 
में हर तरह की बाधाएँ उपस्थित करने लगा । सोवियत संघ के प्रति उसका दृष्टिकोण उत्तरोत्तर 
कड़ा होता गया । अतः सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना दुइमन नम्बर एक 
माना और आधिक, राजनेतिक, सौनिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उसे नीचा दिखाना सोवियत 
संघ की विदेश-नीति का सुख्य लक्ष्य हो गया । 
विश्व में साम्यवादी क्रान्ति के असार की नीत्ति--समूचे विदव में साम्यवादी सिद्धांत 
का प्रसार कर प्रजीवाद का उन्मूलन करना तथा साम्यवादी व्यवस्था कायम करना मावसंवाद 
का एक मौलिक रिद्धान्त है और युद्ध के बाद सोवियत संघ को ही यह काम करना था। 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के वाद विश्व की परिस्थिति बदल गयी थी और बह सोवियत संघ के 
पक्ष भें थी। युद्ध काल में वह यूरोप के, मध्य तक पहुँच गया था! इसके पृव॑ संसार के दो 
शक्तिशाली राज्य : जर्मनी और जापान विश्व-राजनीति के रंगमंच से गायब हो गये थे | सोवियत 
अ्रभुत्त को जबरदस्त चुनौती इन्ही दो शक्तियों से मिल सकती थी। लेकिन अब इनका कोई 
अस्तित्व ही नहीं रहा । पश्चिमी यूरोप की हालत भी अत्यन्त चिन्ताजनक थी। युद्ध के कारण 
वे बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। वहाँ की सरकारों में स्थिरता नहीं थी। यूरीप के उपनिवेशों 
में राष्ट्रीया की जबदेस्त लहर दौड़ रही थी । इस हालत में रूस के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने 
तथा साम्यवाद के विश्वब्यापी प्रचार के लिए स्वर्ण अवसर था । ६ नवम्बर को मोलोवोब ने ठीक 
ही कहा था ; "हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सभी सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने 
बाली हैं।” सोवियत संघ ने इस परिस्थिठि को समझकर अपनी नीति को इस तरह बदलने 


पर चन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की चेष्टा की जिससे विश्व का पक्षड़ा उसो को ओर भुका रहे । स्टालिन युद्धोतर विश्व की 
समस्या के समाधान में शीघ्रता करना नहीं चाहता था । वह थड़गेवाजी करके इसमें विताव 
करना चाहठा था ताकि संसार को स्थिति सोवियत संघ के लिए और मी अलुकूल हो | मास्को 
के विदेश मन्‍्त्री सम्मेलन में अमरीकी विदेश मन्‍्त्री मार्शल जब सोवियत नीति से व्यावुशञ हो 
गया वो स्टालिन ने उसे कहा था: “धवड़ाने की कोई बात नहीं है। समय हमारे पक्ष में है 
वह स्वयं समझौता करा देगा ।” मार्श्न को इसका अर्थ समझने में देर नहीं लगी । 

सस्‍्टालिन का विचार था कि इस समय पश्चिमी देशों... पर प्रवल.दवाव्‌ डालकर बिल मे 
साग्यवाद का प्रसार किया जा सकता है।' अतः उसने अपने प्रमाव क्षेत्र-कों बढ़ाने के लिए ह 
जगह भीषण दबाव डालना शुरू किया ! इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टालिन ने विदेशी राज्यों 
में सोवियत समर्थक आन्दोलनों को प्रोत्साहित करने वथा विरोधी राष्ट्रों के आपसी फूट ते लाभ 
उठाने की नीति को अपनाया । तुकों, फ़ारस और यूनान के प्रति सोवियत नीति, विंग की 
घेरा, की रिया युद्ध में साम्यवादी पक्ष का समर्थन, अमेरिका के साथ तीज शीत-बुद्ध आदि घटनाएं 
इसो प्रष्ठाधार में समझी जा सकती हैं । स्टालिन की इस नीति के फलस्वरूप शीत-युद्ध काफी ह्ग्र 
हो गया । इसका प्रभाव अमेरिका की विदेश-नीति पर पड़ा। साम्यवादी प्रसार की रोकने 
के लिए उसने हर सम्भव उपाय किये। यह सत्य है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका इस तर 
की नीति नहीं अपनाये रहता तो आज संसार के अधिकांश हिस्सों में समाजवादी व्यवस्था की 
हो गयी रहती । 

पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव की स्थापना ४- द्वितीय विद्व-बुत के दौयन गोिए 
संघू का अपार विनाश हुआ था। आइसनहावर. ने इस सम्बन्ध में लिखा है; “(६४५ 
हवाई जहाज से हम सोवियत रूस गये तो हमने इसकी पश्चिमी सीमा से मास्को तक के विशात 
प्रदेश में एक भी मकान खड़ा नहीं देखा ।'”” विनाश और विध्वंश के इस ताण्डव में हरे द्वारा 
उठायी गयी असीम जन-धन की हानि का सही अन्दाज" लगाना अत्यन्त कठिन है। केश अ 
है कि युद्ध में कम-से-कम छेढ़ करोड़ सोवियत नागरिक अवश्य ही मारे , गग्रे ये। सर्द ' 
हानि का अन्दाजा ६७६,०००,०००,००० रूवल लगाया जाता है। वर्वादी में १७०० ध्वस्त 83 
तथा ७०,००० उजाड़े गये ग्रामों के ६,०००,००० भवन जिनमें ८४,००० स्कूछ, पल 
पुस्तकालय, ३१,००० कारखाने, १३,००० पुल तथा ४०,००० मीसत रेल की लाईन थी। हर 
पर इस बर्वादी का गहरा प्रभाव पड़ा और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि छनकी विदेश पड 
का संचाक्षम ईसे प्रकार होना चाहिए कि उसके पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्य उसके रा 
वन जायें । १६१६ से १६४५ तक के इतिहास और परिचमी राज्यों का सोवियत संस 
रुख ने उसे बाध्य किया कि वह अपने चारों ओर समर्थक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित के जे 
के रहस्पो का पता लगावे, जर्मनी और जाणगन को तब तक के लिए इूवल बनाये रे भरा 
वहाँ साम्पवादी व्यवस्था न कायम हो जाय और चीन, बुकीं, फारस आदि देशों पर इसका हे 
कायम हो जाय । री 

लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध के दरत बाद यह आवश्यक था कि एव 8 
पड़ोसी राज्यों पर सोवियत अशुत्व कायम हो । इसके लिए परिस्थिति सोवियत संध 


3.. अंडा ०कऋ०० 0/च&ठ4 ई४% 220४70%०, 7- 83. 
9... इक्रपणनए, रै#क्िय्दार०ावो; टगेड#०३ ( 600 84, ) 9, 429. 


सोवियत संघ की विदेश-नीति अपर 
थी ! पूर्वी, यूरोप के सभी देशों को जम॑नी की दासता से सोवियत संघ ने ही सुक्ति दिलाई थी । 


इस _कारण इन देशो में सोवियव संघ के प्रति अपार सहानुभूति थी । इसके अततिरिवत युद्ध 
काल में इन देशों में कम्युनिस्ट आन्दोलन ने बहुत उन्नति कर ली थी । इसलिए युद्ध समाप्त होने 
के दो वर्ष के भीतर ही इन देशो में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया | अल्वेनिया, रूमानिया, 
पौलेंड, हंगरी, चेकोस्लोबाकिया और यूगोस्लाविया पर कुछ ही समय में सोवियत संघ का 
आधिक और राजनीतिक प्रभुत्त कायम हो गया। याल्टा सम्मेलन में पश्चिमी शक्तियों ने 
यू्वों यूरोप के देशो को “रूसी प्रभाव क्षेत्र”! मान लिया था। रूस ने पहले तो इन देशो में 
राष्ट्रीय एकता वाली सब दलों की मिली-छुली सरकारो का संगठन किया, लेकिन बाद में गेर 
कम्युनिस्टों को बदनाम करके उन्हें सरकार से निकालना शुरू किया और उुछ ही दिनो में 
कम्युनिस्टों का पृण प्रभुत्य इन राज्यों पर कायम हो गया। परिचमी शक्तियों को रूख की 
इस प्रभाव वृद्धि से शंका का होना स्वाभाविक था । इसीलिए युद्ध के बाद प्रवीं यूरोप के देशों ने 
सोवियत स'घ और पदिचमी शक्तियों के बीच तनाव की स्थिति पैद करा दी । फिर भी यह 
तो मानना ही पड़ेगा कि यह सोवियत संघ की आश्चर्यजनक सफलता थी! इतनी अल्प अवधि 
में और स'गठित विरोध के बावजुद (वीं यूरोप के सात देशों को “लाल?” बना लेना कोई मामूली 
बात नही हो सकती थी । 
राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव स्थापित होने का आघात तो पश्चिमी 
शक्तियों को लगा ही था, आर्थिक क्षेत्र में भी रूस के व्यापक प्रभुत्व से पश्चिमी देशों और रूस 
के तनावों में अभिवृरद्धि हुईं। पूर्वी यूरोप.. परम्परा से पश्चिम देशों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल 
का निर्यात करता था। पश्चिमो के कुछ देश तो अपनी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के लिए प्र्वीं 
यूरोप पर आश्रित थे, उदाहरणार्थ इमारती लकड़ी और निकिल (!४४०४०) पश्चिम को अधिकांशतः 
पृत्वों यूरोपीय देशो से ही प्राप्त होती थी। ये देश के सोवियत प्रभाव क्षेत्र में चले जाने से 
पश्चिम के लिए “निर्यातक! देश नहीं रहे जिससे परचम के कुछ देशों की आर्थिक व्यवस्था पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा । साथ ही पूर्वी यूरोप में बैंकों, कारखानो और उद्योग धन्धों के राष्ट्रीयकरण 
हे जाने से पश्चिमी देशो की जो पृ जी इन देशों में लगी हुईं थी ; जिससे भी उन्हें हाथ घोना 
पड़ा । इन सब बातों का परिणाम यही निकला कि पश्चिमी देशों में सोवियत, संघ और पू्वों 
यूरोप के साम्यवादी शासन-तन्त्रो के प्रति पृर्ण कड़वा पदा हो गयी । 


लेकिन इसकी परवाह किये बिना सोवियत संघ और इन राज्यों के वीच घनिष्ठ आर्थिक, 
राजनीतिक और ऐैनिक सम्बन्ध कायम हुआ। सोवियत संघ ने इन देशों को हर वरह की 
आर्थिक और प्राविधिक सहायता दी ताकि उनका पुनर्निर्माण जल्द-से-जल्द हो सके । पश्चिमी 
राष्ट्रों की धमकी भरी कार्रवाइयो ने इस वात को भी आवश्यक बना दिया कि इन देशों से 
घनिष्ठ सेनिक सम्बन्ध कायम हो । अठएव सोवियत संघ और (वीं यूरोप के देशों में मित्रवा 
तथा पारस्परिक सहायता को अनेक सन्धियाँ हुईं। इन सभी सन्धियों में १६५५ का बारखा 
. प्ेवट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।- ४५ ९ आर 

>'पूढ्ीं यूरोप के देशो के साथ सोविण्त संघ के सम्बन्ध में एक और महत्त्ववर्ष झझ 

प्रायः यह कहा जाता है कि वी यूरोप के देश स्व॒तन्त्र नहीं है, बरनू वे सो विश्व खीर 
बन गये हैं। उन्‍हें पिछुलगुआ राज्य ( $8/2॥॥06 5.05 ) ठया सोवियत सब को इस 


हर 
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अपर अन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पर साम्राज्यवादी देश कहा जाता है! अब प्रइन यह उठता है कि क्या पू्वों यूरोप को सोवियत 
संघ के साम्राज्य की रुंशा दी जा सकती है। शीत-युद्ध की भाषा में इस तरह के सारे आरोप 
ठीक हैं, लेकिन वास्तविकता के दृष्टिकोण से परवों यूरोप के देशों को न तो सोवियत उपनिवेश 
कंहना ही ठीक जँचता है और न पिछलगुआ राज्य ही। इन देशों के साथ सोवियव-संघ का 
बेसा सम्बन्ध नहीं है जो साम्राज्यवादी देशो और उपनिवेशों में पाये जाते है। साप्राज्यतादो 
देश अपने लाभ के लिए. उपनिवेशों का शोषण करते है। लेकिन सोवियत संघ ने ऐला नहीं 
किया है। १६४५ के पूर्व इन देशो में भ्रष्ट जमोंदारों और प्र जीपतियों का शासन कायम था। 
सोवियत संघ ने इन निहित स्वार्थों की शक्ति के उन्मूलन में अवश्य ही इन राज्यों की तहायता 
की है और उनके आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। इसको मानने से इन्कार नं 
किया जा सकता कि साम्यवादी व्यवस्था कायम होने के बाद इन देशों को जनता का रन 
सहन का स्वर काफी ऊँचा उठा है। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रण 
साम्राज्यवाद को बात विल्कुल निराधार है| 


इसी तरह पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ का कठपृतली या पिबवल्गुआ साम्य 
कहना भी अनुचित है। इन देशो का पास्परिक सम्बन्ध समानता के स्तर पर कायम है। एक 
बहुत छोटी-सी बात इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। !६६२ में 
सीवियत संघ और चीन में घोर सैद्धान्तिक मतभेद शुरू हुआ और उस मवभेद में बोडे पे 
कम्युनिस्ट राज्य अल्वेनिया ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए चीन का साथ दिया। यदि 
अल्वेनिया रूस का उपनिवेश या कठपुतली राज्य रहता तो उसके लिए ऐसा करना डे 
सम्मव था । 


फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि स्टालिन के जीवन-काल में परी यूरोप के साम्यवादी 
देशों पर सोवियत संघ का गहरा प्रभाव रहा । यह आवश्यक भी था। स्टालिन किसी 
जोजिम को लेने के लिए तैयार नही था जिसके कारण सोवियत सुरक्षा-व्यवस्था किंग 
कमजोर पड़ जाय । ूर्वों यूरोप के देशों में साम्यवादी-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कराने के णिए 
अमरीकी प्रशासन से करोड़ों डालर खर्च करने की व्यवस्था अपने बजट में कर ली थी। था 
कारण स्टालिन हमेशा सशंकित रहता था। कम्युनिस्ट देशों पर उम्की कड़ी निगरानी रए8 
थी जिससे साम्यवादी व्यवस्था के नष्ट होने की कोई सम्मावना नहीं रहें । इंव हातव मे 
देशों की राजनीति में सोवियत संघ का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया । 


स्टाज्षिन और यूगोस्ताविया--छोवियव संघ को इस नीठि गण पिआ 
परिवार पर दुरत पढ़ा । यूगोस्लाविया को यह नीति एकदम पसन्द नहीं आया। शोक 
में मार्थल ठोटो के नेतृत्व में साम्यवादी व्यवस्था कायम्‌ हुई थी । मार्य्ष टीटी एक न पर 
राष्ट्रवादी था। दीटो ने रूसी सेना की सहायता से नहीं किन्‍्द अपने बल गे का ता 
जमनी की दासता से मुक्त किया या । अतः छसे स्टालिन के प्रति इतर होने के कट मन 
नहों थी । फिर भी यह स्वासाविक यथा कि इन दोनों साम्बवादी देशों में पदक है 
कायम रहे । अवश्य १६४६ में दोनों देशों ऊे बोच एक सहयोग एव मेन ता 
इसके अनुधार दोनों ने एक दूसरे को मदद देने का बांदा किया। मूंग 


का प्रभाव साम्मबादी 


सौवियत सँघ कौ विदेश-नीति ऋ८५ 


“कामिन फार्म” का सदस्य भो बन गया और अपना भाग्य सोवियत-संघ के साथ जुटा दिया । 
क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में, क्या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, सब जगह वह सोवियत-संघ का 
समर्थन करता रहा। सोवियत-संघ _साम्यवादी दुनिया का नेता था, दोनों देशों की व्यवस्था 
एक-सी थी, दोनों एक ही सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। अतः दोनो देशो के बीच लड़ाई 
झगड़ा का कोई प्रइन ही नहीं उठता था। 
सेद्धान्तिक एकता पर आधारित यह मित्रता अटूठ नथी। कुछ कारणवश मित्रता की 
इस दीवार में भीतर-ही-मीतर दरारें पड़ने लगी । माशंत्र टीटो को यह सूचना मिली कि यूगो- 
स्‍्लाविया स्थित सोवियत “लाल सेना” अपने अधिकार की सीमा पार कर यूगोस्लाबिया के आन्त- 
रिक मामलो में हस्तक्षेप कर रही है। ठीटो इसको सहने के लिए तेयार नहीं था। वह इन 
सेनाओ को वापस बुलाने की माँग करने लगा तथा सोवियत नागरिक और सैनिक अफसरो की 
गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने लगे । स्टालिन दीठो की इन 'हरकतो” को सहने के लिए 
तैयार नही था। उसने टीटो को इन कार्रवाइयो का कड़ा विरोध किया। 'कामिनफार्म! के 
सम्मुख यह झगड़ा पेश हुआ | उस ध'स्था ने अपना फेसला सोवियत संघ के पक्ष में ही दिया। 
स्टालिन अब ठीठो को धमकाने-डराने लगा। यूगोस्लाविया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिये गये और उसके विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी कर दी गयी। यूगोस्लाबिया को 
“कामिनफार्म” से भी निकाल दिया गया ! 
लोहे के पर्दे! ( 70॥ 0०४०४) को नीति--युद्ध के घुरत बाद सोषियत संघ के प्रति 
संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राज्यो की नीति उग्रतर होती जा रही थी। अमेरिका 
ने साम्यवादी प्रसारे को सीमित ( ९०ाश्ंगागाथय: 0 ९ण्णाग्रण्णंध्य ) की नीति अपनायी । 
इसके अन्तर्गत साम्यवादी देशों की जनता को साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भड़काकर विद्रोह 
कराने का कार्यक्रम भी रखा गया। साम्यवादी देशों के इ्दं-गिदं अज्ञाव रेडियो स्टेशन कायम किये 
गये जिनका नाम “आजाद हंगरी रेडियो” “आजाद पोलैंड रेडियो” आदि रखे गये और इनके 
माध्यम से जहरीला प्रचार-कार्य शुरू हुआ । स्टालिन को यह समझते देर नही लगी कि पश्चिमी 
राज्य साम्पवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न जोर-शोर से शुरू कर चुके हैं। अमेरिका 
के इस उद्देश्य को विफल बनाने का एकु ही उपाय था; साम्यवादी जगत के चारों ओर एसी 
दीवार खड़ा करना कि ७सके भीतर अमरीकी प्रचार का प्रवेश न होने पाये । स्टालिन ने यह 
निर्णेय कर लिया कि साम्यवादी जगत्‌ और गैर साम्यवादी देशों के बीच किसी प्रकार का सम्पर्क 
नहीं रखा जाय और १६४५ के वाद इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए सोवियत संघ में 
कई कानून बने | विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाह की मनाही कर दी गयी। 
युद्ध काल में अनेक रूसी स्त्रियों ने विदेशी सनिकों के साथ विवाह कर लिया या। युद्ध के 


१, १६४७ में बारसा में युगोस्लाविया, इंगरी, पोेंड, चेकोस्लोवा किया, बुस्गेरिया, रूमानिया, सोवियत 
संघ और इटली की कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं का एक सम्मेलन दुआ और इसके द्वारा नेक्ष्मड में साम्यवादी 
सूचना संस्थान (0०शांधणिप्म)े की स्थापना की ययो । इस अन्तर्राष्ट्रीय संख्या में विभिन्न देशों के केंद्रीय 
साम्यवादी दलों की केन्द्रीय समिति के दो प्रतिनिधि होते थे । इसका काय “पारस्परिक सइमति के आषार 
पर कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यों में उमन्‍्दय स्थापित करना था। कामिनेफार्म का वास्तविक रद श्य विद 
ब्यापी कम्वुनिस्द आन्दोलन का नेवृत््द करना था । १६५६ में जब सोवियत विदेश-नीति में परिददल हुआ तो 
कामिनफ़ा३ को भंग कर दिया सवा । 


ड८६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्वर्न्ध 


वाद वे अपने पति के पास जाना चाहती थी लेकिन सोवियत सरकार ने इसकौ अलुमाति 
नही दी । 
विदेशी राजदूतों तथा पत्र-प्रतिनिधियो के साथ भी बड़ी कड़ाई का व्यवहार किया गया। 

विदेशों के जो राजदूत मास्‍्की में रहते थे उनको सोवियत संघ में घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता नहीं 
थी | वे निश्चित स्थानों पर तथा निश्चित अधिकारियों से ही बातचीत कर सकते ये । अन्य 
कम्युनिस्ट देश भो विदेशी राजदूतों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे । विदेशी पत्र-प्रतिनिषियों 
पर तो और भी कड़ा प्रतिबन्ध था। एक वो उन्हें सोवियत संघ में आने की इजाजत हो नहीं 
मिलती थी और वे यदि किसी तरह का इजाजत पाकर आ यये तो उन्हें निश्चित स्थानों पर ही 
रहना पड़ता था | इसके अतिरिक्त रूसी नागरिकों के विदेश भ्रमण पर नियन्त्रण लगा दिया 
गया था! गैर कम्युनिस्ट देशों के व्यक्तियों को भी रूस जाने की आज्ञा वहुत कम मिलती थी । 
स्टालिन स्वयं किसी से न मिलता-छुनता था और न अधिक बातें करवा था। युद्ध की ताप 
के वाद अपनी मृत्यु तक उसने भारतीय राजदूत डा० राधाक्षप्णन्‌ के अतिरिक्त किसी राजदूद पे 
मुलाकात नही की । रे 

सोबियत संघ की इस नीति और व्यवस्था को नयै-नये शब्दों को गढ़ने में दक्ष मिडिश 
राजनीतिश उचिल ने लौह आवरण या लोहे के परदे / 77०॥ 0७:४० ) की संघ्ञा दो । इसमें 
कोई सन्देह नहों की यह लौह आवरण था और अमेरिका की उग्र आक्रामक नीति के कारण १६ 
आवश्यक भी था । 

उपनिवेशवाद का विरोध और शान्ति का समर्थन ः--लोह आवरण को केडर 
सोवियत-बव्यवस्था की आलोचना भले ही की जाय; पर एक वात निश्चय है कि उपनिवेशवाद,पा 
साम्नाज्यवाद का विरोध सोवियत विदेश-नीति का शुरू से ही मूलाधार रहा है। द्विदीय विज 
युद्ध के वाद जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य_ने सव्‌ जयह उपनिवेशवाद का समर्थन किया १8 
सोवियत संघ ने उसका घोर विरोध किया है। युद्धोचर काल में एशिया और श्रमिक $ 
सभी राष्ट्रीय संघर्षों को सोवियत संघ का जोरदार समर्थन मिला है । 

युद्धोपरान्त सोवियत मंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने तथा स्थायो शान्विकी स्पापता 
के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। यह आवश्यक भी था! युद्ध का क्या परिषाम होगे 
इसको सोवियत संघ मली-भाँति समझता था । युद्ध में जिवनी हानियाँ उत्की हुई थीं सी 
किसी की नहों। इसलिए युद्धोत्तर काल में परमाणु वर्मों के आतंक से पीड़ित मानवर्ता 
परित्राण के लिए उसने शान्ति आन्दोलन पर बहुत वल दिया और पश्चिमी देशों को वृद्र.वोद 
(फक्य-यराण ९7, कहकर उन्हें बदनाम किया । १९४८ में सोवियत सघ की प्रेरणा से पोल४ ड़ 
नगर ब्रोस्लाफ में विश्व शान्वि-सम्मेलन बुलाया गया और इसके बाद लगातार उतार के थे 
नगरों में इसके अनेक सम्मेलन हुए तथा विश्व शान्ति-सम्मेलन की स्थापना हुई पट हे 
समिति की बैठक, स्टॉकह्रोम में हुई जिसमें अशुवमों पर पावन्दी लगाने की जोरदार अप हा 
गुयी । सोवियत संघ द्वारा चलाया गया यह आन्दोलन संसार भर में काफ़ी छीकप्रय। 
है। इसने एशिया और अफ़रिका के लोगों को विद्येप रूप छे प्रभावित रिया जी सर 
ओर आकर्षित हुए तथा सोवियत संघ को परिचिम की_ अपेक्षा, शान्विप्रिय धौर इपति ४ हि 
विरोधी मानने लगे। लैकिस पश्चिमी रोष्ट्री ने सोवियत संघ के इस शक्याली था? कर 
एक “निरे दोग” की संश्ा दी और कहा कि यह वटस्थ एवं गैर साम्यवादी देखों को अरे 
याकृद फरने दया समर्थक बनाने का सोवियत कूटनोविक जाल है । 


सौवियत संघ की विदेश-नीति अप 


भाचे १६५ में सुप्रिम सोवियत ने एक कानून पास किया जिसका नाम शान्ति प्रतिरक्षा 
ऊानून है। इस कानून के द्वारा सोवियत संध में युद्ध के पक्ष में प्रचार को दंडनीय अपराध 
घोषित कर दिया गया है। स्थायी शान्ति के लिए सोवियत संघ निरख्ीकरण को परम आवश्यक 
मानता है। इसीलिए शुरू से ही उसने निरसोकरण का जबरदस्त समर्थन किया है। इस क्षेत्र 
में सोवियत संघ का दुख अत्यन्त सन्तुलित रहा है। यदि उसके निरसीकरण के प्रस्तावों को 
मान लिया जाता तो आज संणार का वादावरण इस तरह दृषित नहीं हुआ रहता। 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत नीति--स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया था। बस्तुत्तः संयुक्त राष्ट्र इसी विश्वास पर आधारित 
था (और है) कि महाशक्तियाँ विशेषतः सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगपृवक 
कार्य करते हुए संघ के उद्दे इयों को प्राप्त करने में सहायक बनेंगी । परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा 
पूरी मे है सकी और अपने जन्म काल के कुछ ही समय उपरान्त संघ शीत्-युद्ध का प्रधान 
अखाड़ा बन गया । लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों राष्ट्र अथवा दोनों णुद्ध दो विरोधी "दष्टिकोण 
लेकर रॉप के मंच पर उपस्थित हुए। चूकिसंघ में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का 
स्पष्ट बहुमत था, अतः सोवियत रूप ने अपने को एक स्थायी एवं निरन्तर अल्पमत में पाया। 
ऐसी रिथति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इप्तके 
अतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिपद्‌ में खुल कर अपने निपेयाधिकार का प्रयोग 
करे जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ पश्चिम शक्तियों के इशारों पर नाचवा हुआ उनके पक्ष में कोई प्रभाव- 
शाली कार्य न कर सके। कोरिया-युद्ध के समय अल्पकाल के लिए रूस ने संयक्त राष्ट्रसंघ की 
बेठकों का वहिप्कार कर दिया। लेकिन यह बहिष्कार उसके लिए घाडे का सौदा सिद्ध हुआ; 
क्योंकि इस वहिष्कार के कारण ही संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए 
भेजी जा सकीं। इस घटना से रूस ने यह समझ लिया“कि वह संयूक्त राष्ट्रसंघ की कारयवाहियों 
में भाग लेकर, परिषद्‌ की वेंठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रों के इरादो को अधिक अच्छी 
तरह रोक सकता है वनिप्पत इसके कि वह संघ से बाहर रहें और ऐसी चेष्टा करे । इस अनुभूति 
के बाद से ही फिर कभी रूस ने संघ को वेठकों का वहिष्कार नही किया । इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत संघ ने सुरक्षा-परिषद्‌ में अपने निपेधाधिकार के 
प्रयोग से पश्चिम के अनेक अन्यायपृर्ण प्रस्तावों को धाराशायी किया है । सोवियत संघ ने ही इस 
विश्व संस्था को अमरीको स्टेट डिपार्टमेंट का एक अंग बनने से रोका है| 


म्टालिन की नीति का मूल्यांकन :--एक दृष्टि से स्टालिन की नीति अवश्य ही सफल 
रही है। सोवियत संघ के साथ १६१६ के बाद मित्रराष्ट्रों का जेसा व्यवहार हुआ था और 
हिठलर ने उप्त पर जिस तरह आक्रमण किया था उस पर नजर रखते हुए युद्ध के समय में ही 
स्टालिन ने यह निश्चय कर लिया था कि भावी खतरों से बचने के लिए वह अपने चारों ओर 
ऐसे समर्थक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करे जो भावो युद्ध में उसकी सीमाओ को सुरक्षा प्रदान करें 
और विरोधी शक्तियों के अड्डे न बनें। इस उद्देश्य की पृत्ति में स्टालिन को पूरी सफलता 
मिली | लेकिन स्टालिन की नीति के कुछ भयानक परिणाम भी निकले। इसके फलस्वरूप 
सोवियत संघ के विरोधो गुट में सुढ़ एकता कायम हो गयी । उसकी कठोर और दवाब की 
नोति से भयभौत होकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम राष्ट्रों ने रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को 


अ्पंफ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रोकने तथा साम्यवादी अ्सार को सीमित करने के अनेक उपाय किये। ट्रूमेन सिद्धान्त, माशंल 
योजना, अतलांतिक समझोता आदि की स्थापनाएँ इसी नीति के परिणामस्वरूप हुईं । हुर्कों 
यूनान और इरान में हस्तक्षेय की नोति के कारण सोवियत संघ की काफी बदनामी हुई। बहुत 
अंशों में इसी कारण कोरिया तथा हिन्द चीन में संकट उत्पन्न हुए । तटस्थ-राष्ट्रों की मित्रता के 
लिए भी सही माने में सोवियत संघ सचेष्ट नहीं हो सका । जो देश उसके कट्टर समर्थक नहीं ये 

उन्हें वह अपना श्र समझता था। भारद को ही, उसकी असंलग्नता की नीति के कारण, स्टालिन 
अपना विरोधी मानता था। १६५२ में विशिस्की ने कृष्ण मेनन को फटकारते हुए कहा था; 
“अच्छे-से-अच्छे रूप में तुम स्वप्नद्शों और आदर्शवादी हो ! बुरे-से-बुरे रूप में तुम अपनी 
स्थिति नहीं जानते और भयंकर अमरीकी नीति के प्रच्छ॒न्न समर्थक हो।” इससे भी बढ़कर 
यूगोस्लाबिया के साथ झगड़ा करके उसने साम्यवादी परिवार में फ़ूट पेदा कर दी। रुस के 
वेदेशिक सम्पर्क को कम करके उसने अविश्वास और सन्देह का जन्म दिया। सोवियत संघ के 
समथेको की संख्या में बृद्धि नही हुई और शक्ति-सन्दुलन का पछड़ा सोवियत गुट की ओर नो 
भुक सका | वस्तुतः, १६०२ तक, जॉर्ज एफ० केनन के शब्दों में सोवियत नीति “अनुबर षे 
गयी थी ।” इस परिस्थति में यह आवश्यक था कि स्टालिन की मृत्यु (५ मार्च, १९५३) के वाई 
इस नीति में परिवर्तन हो । 


स्टालिनोत्तर विदेश-नीति 

स्टालिन के बाद मेलेन्कोव सोवियत संघ का प्रधान मन्‍्त्री वता और दरत ही तोवियत 
नीति में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। स्टालिन प्र जीवाद और 2743 
संघप॑ और प्‌ जोवाद के “अवश्यम्भावी विनाश” में विश्वास करता था। शान्सिपृण फोर कं 
के सिद्धान्त में उसको कोई आस्था नहीं थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारी मेलेन्कीव पा 
आश्वासन दिया कि अब “समाजवादी और पू-जीवादी देशों के बीच शांतिधर्ण सहजीवन गि भर 
करने की दिशा में प्रवल पयत्न किया जायगा।” १५ मार्च, १६७३ को एप्रिम किया 
मेलेन्कोव का जो भाषण हुआ उसमें नवीन शासन को विदेश-नीति का मह्तररत उल्लेख 
गया था। “सोवियत विदेश-नीति का संचालन” उसने कहा, “शास्वि को इस्ढ़ ३४० 
दृष्टि से किया जायगा । कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसका शान्तिवणे समाधान नहीं कर दा 
है। यह सिद्धान्त संयुक्त राज्य सहित विज्व के सभी देशो के सम्बन्ध में समान रूप से बल बॉ 
है।” इस वक्तव्य से पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत संघ की विदेश-मीवि में अखि 
क्रम प्रारम्भ हो गया था। परिचमी देशो के विरद्र रूस द्वारा किये जानेवाले प्रच! की 
उम्रता में बहुत कमी आयी। पश्चिम के विदद्ध विष वमन का कार्य बन्द ही गया दो कर 
मन्‍्त्री विशिस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका से “मित्रता की सुरंग में आधे रास्ते वक और | 
रूस से मिलने” का अनुरोध किया । हि डा 

नयी विदेश नीति के परिणाम शीमर ही इृष्टियोचर होने लगे। कोई 
गठिरोध खत्म हो गया तथा १६ अप्रिल १६५३ को उसके सम्बन्ध में एक समग्मौवा मिल 2! 
फिनलेण्ड के सेनिक अड्डे सोवियत सैनिकों ने खाली कर दिये। जापान ट उस 
स्थिति समाप्त हो गयी तथा पश्चिमी जमनी, यूनान एवं इजरायल के साथ कूटनी दर ड़ 
स्थापित हुआ। आस्ट्रिया के साथ सन्धि हुई तथा तुर्की के प्रति कुछ गढ़ नीति अंग 


सौबियत संघ की पिदेश-नीति अप्ध 


गयी । यूगीस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर करके उसे पुनः साम्यवादी परिवार में लाने की 
चेष्टा की गयी । कामिनफार्म को भंग कर दिया गया तथा सोवियत सैनिको की संख्या घटा 
दी गयी । सोषियत संध ने निरस्चीकरण के नये प्रस्ताव रखे तथा कुछ समय के लिए. आणविक 
परीक्षणों को बन्द कर दिया। वाह्य दुनिया से निकटतम सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया 
गया ताकि सोवियत संघ लोहे की दीवार में वन्‍द नहीं समझा जाय। स्टालिन विश्व को दो 
विरोधी यगुददों में बैंटा मानता था; लेकिन नयी नीति के अनुसार इसको शक्ति-सन्तुल्नन की प्रक्रिया 
माना गया और इसको अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ राष्ट्रों की सदिच्छा प्राप्त करने की चेह्ठ 
की गयी । इसके लिए सोवियत रूस के नये नेताओं ने “यात्रा कूटनीति! का अवलब्बन किया । 
अब सोवियन-संध के उच्च नेठा दूसरे देशो का भ्रमण करने और उन देशो से मेत्री कायम करने 
लगे। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए रूस के नेता “शिखर सम्मेलन! पर बल देने 
लगे । दीर्घधकालीन झगड़े और समस्याओं को तथ करने के लिए विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन 
समय-समय पर बुलाये जाने लगे ताकि वह शिखर-मम्मेलन के मार्ग को प्रशस्त कर सके । 
सोवियत संध ने बिश्व के पिछड़े राष्ट्री के प्रति भो अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की और उन्हें 
यथासस्मव सहायता देने का वचन दिया। इन सब कारणों से शीत-युद्ध की उम्रता कम हुईं 
और अन्तर्रा्ट्रीय तनाव में मत्दी आयी ! 
हंगरी तथा सोवियत संघध--८ फरवरी, १६५५ की मेलेन्कोब प्रधान मन्‍्त्री के पद से 
हट गया और मार्शल बुलगानिन प्रधान मन्त्री बनाया गया। खू शचेब पार्टों का सेक्र टरी नियुक्त 
हुआ । १४ फरवरी, १६७६ को सोचियत कम्युनिस्ट पार्टो कांग्रेस का बीसवाँ अधिवेशन हुआ । 
इसमें खझचेव ने स्पष्ट शब्दो में स्टालिन की व्यक्ति पुजा (7४5०००४४ ८०॥) की तथा उसकी 
कठोर दमन-नीति की निन्‍दा की । खु इ्चेव ने स्टालिनवाद को घज्जी-धज्जी उड़ा दी तथा 
स्टालिन को देषता के पद से गिरात्ते हुए सब विषयों में उसके प्रभाव और रसिद्धान्तों को हटाने 
की निरस्टालिनीकरण (0९४४४॥एॉ६३४५०७) की नीति ग्रहण की । यूगोस्लाविया को मिलाने का 
प्रदत्त किया गया। अक्टूबर, १६५५ में ही खू इचेव टीटो को मनाने बेलप्रेड जा चुका था । 
बहाँ १६५६ की घठनाओं पर उसने सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट किया और टोटो से अपील की 
गयी कि वह बीती बातों को भूल जाय । जून, १६७६ में मार्शल टीदों को सोवियत संघ बुलाया 
भया । इसके पुछे टीढो को असन्न करने के लिए टीढी पिरोधो सोवियत विदेश मन्‍्त्री मीलोतोब 
को हटाकर सेपिलोव को उस पद्‌ पर लाथा गवा। टीठो प्रसन्‍न हो गया । साम्यवादी दुनिया 
में एकता कायम हो गयी, ऐसी एकता जो अभी तक कायम नहीँ हुई थी | 
कुछ हो दिनों में यह पता चलने लगा कि साम्यवादी जंगव्‌ की एकवा छत्तनी सुर्दृ नहीं 
है जितना सोचा गया था! स्टालिन विरोधी य॒ झ्वेब की घोषणाओं और टौटो के अपराधों 
की क्षमा होठे देख, पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देश काफी प्रभावित हुए। इन सभी देशों में 
स्टालिनवादी थे । यदि सोवियत-संघ से स्टालिनवाद खत्म हो गया, टोटो को ठास्पवादी समुदाय 
में पुन+। बापत ले लिया गया, वो अन्य देशो में स्टालिनवादी क्‍यों शासन करेंगे ? इन देशों के 
प्टेणे', जो जेल में बन्‍द थे, उनको छोड़ने को मांग होने लगी । सबसे पहले इस तरह को 
मांग पोलेण्ड में हुई। पोलेण्ड के 'दोटो! योसुलका थे और स्टालिनवादी रकोस्वस्की। जुत, 
३६५६ में पोलेंड में एक वरूवा (पोजनान दलवा) हो गया । यह बलवा दो दवा दिया गया, . . 


८६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध . 


लेकिन कुछ ही दिनो में स्टालिनवाद के विरुद्ध एक जबरदस्त विद्रोह हो गया, इसके फलस्वरुपे 
स्टालिनवादियों का शासन पोलैंड से उठ गया और गोसुलका पोलेंड के कम्युनिस्ट पार्यो हि 
सेक्रेटरी बनाया गया! गोसुलका के नेतृत्व में सोवियत संघ और पोलेंड के सम्बन्ध यृववत 
अच्छे रहे हैं । 


पोलैंड का विद्रोह तो दव गया, लेकिन एक पड़ोसी साम्यवादी देश हँंगरी पर इसका 
तात्कालिक प्रभाव पड़।। २३ अवद्ूवर, १६५६ को हंगरी में प्रतिक्रियाबादी तत्तों के नेहवो 
में हंगरी में एक साम्यवाद-विरोधी विद्रोह हो गया । कई दिनों तक बुडापेस्ट की सड़कों पर 
सोवियत-सेना ( जो वारसा-सर्छि के अन्तर्गत वहाँ रखी गयी थी ) और साम्यवाद-विरोधी तत्तों 
( जिनको अमरीकी सहायता मिल रही थी ) के बीच युद्ध होता रहा । विद्रोहियों की मांग थी 
कि स्टालिनवादियों को हटाया जाय और टोटोवादियों को हगरी की सत्ता सौंपी जाय। *५ 
अक्टूबर को नेरो पार्टी-सेक्र टरी के पद से हटा दिया गया और कादर उसकी जगह पर नियुक्त 
हुआ। इस्‍्रे नॉज प्रधानमंत्री बना | इस समय तक विद्रोहियो को अमेरिका से काफ़ी प्रोत्साहन और 
सहायता मिल चुकी थी । विद्रोही अब हंगरी से सोवियत सेना हटाने की माँग करने लगे। 
इस्रे मॉज विवश होकर सोवियत सेना हटाने की मांग करने लगा । इस पर हंगरी सरकार ने 
उप्तको केद कर लिया। पीछे १६५८ में उसको फांसी दे दी गयी । इम्रे माँग के हृद जाने 
पर हंगरो का विद्रोह दबा दिया गया। हंगरी के प्रइन को लेकर पश्चिमी राज्यों ने काफी हो- 
हल्ला मचाया। बहुत-दिनों तक संयुक्त राष्ट्रसंध में इस प्रइन पर गरमागरम बहस होती रही। 
इसी समय स्वेज संकट भी प्रारम्भ हो गया था । इन दोनों घटनाओ को लेकर शीत-युद्ध मे 
फिर छग्नता आ गयी । इसके कारण फ़िर से सोवियत संघ और यूगोस्लाविया का सम्बन्ध 
खराब हो गया। यूगोस्लाविया के दूतावास से इम्रे नॉज को छल-प्रपंच से ले जाया गया 
था। टीटो ने इसका घोर विरोध किया। संसार में सोवियत संघ की काफी बदनामी 3 ४ 
हंगरी में उसके हस्तक्षेप को अनुचित बतलाया गया और कहा गया कि ऐसा करके सोवियत संघ ने 
साम्रज्यवादी मनोबृत्ति का परिचय दिया है। लेकिन सोवियत संघ ने अपने हस्तक्षेप के पक्ष में 
तीन वक प्रस्तुत किये हैं। पहली वात यह कि सोवियत हस्तक्षेप इंगरी की सरकार के अबुरोध 
पर किया गया था। द्वितीय, सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए यह हस्तक्षेप आवश्यक थां। 
हमरी में प्रतिक्रियावादी तत्वों की विजय से सोवियत संघ की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती । 
तृतीय, हंगरी के विद्रोह में बहाँ के फासिस्ट नेता होथीं का महत्त्वपूर्ण हाथ था और फा्िस्टिवाद 
का दमन करने के लिए यूद्धकालीन मित्रराष्ट्र वचनवद्ध ये । 


सोवियत विदेशी-नीति में शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त 


स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की विदेश-नीति में एक गृल तत्व के रूप मे 
शान्तिएर्ण सह-अस्वित्व के सिद्धान्त का समावेश हुआ । इसका उद्भव मेलेन्कोब के काल ; 
ही हुआ, लेकिन खू इचेव और कोसिजिन के प्रधान मंत्रीत्व काल में इसका पूर्ण विकात हुआ । 
विकसित रूप में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन रूसी साम्यवादी दल की वीखवी कांग्रेस कं 
में हुई। साथ ही सोवियत संघ की नवीन विदेश-नीवि के सुख्य लक्षणों का प्रतिप्दन कि 
गया | इस विदेश-मीति की पाँच मुख्य विशेषताएँ बतलायो गयीं; 


सौवियत संघ की विदेश-नौति भ६१ 


(0) स्टालिन युग में सभी गेर-साम्बबादी देशों को सोवियत संघ का श्‌ज्र माना जाता 
था। एशिया और अफ्रिका के नवोदित राष्ट्र के श्रति भी स्‍्टालिन वी नीति अन्ुदार रही। 
खू इचेव ने इस नीति को अस्वीकार किया और यह माना की सभी गेर-साम्यवादी देश सोवियत 
संघ के शत्र्‌ नहीं हैं । 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया | स्टालिन की 
छाञ्मवादी, कठोर और शंकालु नीति का परित्याग कर दिया गया। 

(४) सोवियत संघ द्वारा विश्व के अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की 
नीति अपनायी गयी । 

(3४) यात्राओ की कूटनीति स्वीकार की गयी । यह माना गया कि दूसरे देशो से 
अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सोवियत नेताओं को लौह आवरण को शिथिल कर अन्य 
देशों की यात्रा करनी चाहिए तथा गेर साम्यवादी देशों से मधुर सम्बन्ध की स्थापना 
करनी चाहिए । 

(५) पद्चिमी शक्तियों को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी मानते हुए उनकी निनन्‍्दा 
करनी चाहिए। लेकिन उनके साथ खुले संघ की नीति का परित्याग करना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में स्वयं ख्‌्वेव ने कहा था ः “सोवियत संघ शान्ति और शान्तिपरर्ण सह-अस्तित्व की 
नीति को मानता है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य किसो भी देश के विरुद्ध युद्ध करने 
को नहीं सोच रहे हैं। हम शान्तिपुर्ण निर्माण और रचनात्मक कार्य में प्रतियोगिता करना 
चाहते हैं ।? 

चू“कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त सोबियत विदेश नीति का एक अलम्व 
हो महत्त्वपूर्ण पहल्बू हो गया है, अतः हम पहले इसी पर विचार करेंगे । 

शान्ति सह-अस्तित्व की नई सोवियत नीति के अनुसार गेर-साम्यवादी देशों को तीन बर्गों 
में बाँदा गया, (१) संयुक्त राज्य अमेरिका, (२) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी देश, एवं 
(३) वरस्थ देश, जेसे-भारत, इण्डोनीशिया, वर्मा, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान, 
स्विद्जरलेंड । पहले रूस दुनिया में दो ही रंग के फूल देखचा था : लाल और सफेद। अब बह 
इसमें लाल, पीले, नीले, हरे सभी प्रकार के फूल देखने लगा । पहले उसकी नीति लाल रग* के 
फूलों के अतिरिक्त सब तरह के फूलों के समूलोन्मूलन की थी, अब वह सब के साथ*साथ रहने के 

“तन्धिपुर्ण सह-अस्तित्व की बात करने लगा। शान्तिपर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हुए १५ मई, १६५६ को तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री श्री बुक्मानिन ने कहा था : 

“शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है, अपितु बह एक जीवित यथार्थ है। वह 
सोवियत संघ तथा यूरोप और एशिया के वहुत से देशों की वैदेशिक नीति का मूल तत्व है, और ऐसा 
होना भो चाहिए क्योकि आज की परिस्पिति में और कोई दूसरा मार्य सम्भव नहीं है। इमारे सामने 
केवल दो ही मार्ग हैं--शान्तिपूण सह-अस्तित्व अथवा इतिहास का सबसे अधिरू विनाशझारी सुद्ध। 
इनके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसलिए समस्त जनगण की चाहे वे समाजबादो परिस्यितियों 
में रहते हो अथवा पू“जोवादी परिस्थितियों में यह आकांक्षा है कि सह-अस्तित्व को स्थाई एवं रियर 
बनाया जाय ।" 

खूइचेव ने इस सिद्धान्त को एक ऐविहासिक प्ृष्ठावार भी दिया । उसने यह दाघा किया 
कि दन्य सामाजिक व्यवस्था वाला देशों के साथ शान्तिपृर्ण सह-अस्वित्व का तिद्वान्व लेनिन 
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की देन है। सोवियत नेताओं का कहना है कि यदि विभिन्न सामाजिक और राजनेतिक 
व्यवस्थाओं वाले देश को युद्ध की धमकी दो गयी तो इसको देनेवाला सोवियत रुप या 
समाजवादी गुट नहीं होगा । इसका कारण यह है कि कोई भी समाजवादी देश युद्ध छेड़ने को 
बात सोच ही नहीं सकता । युद्ध प्‌ जीवादी व्यवस्था की विशेषता है जहाँ वर्ग-विभेद रहता है 
और विभिन्न वर्ग वाले युद्ध का सहारा लेकर अपनी उन्नति का यल करते हैं। सोवियत 
संघ या कोई भी समाजवादी देश युद्ध नहीं छेड़ सकता, क्योकि वहाँ ब॒र्ग-सेद को मिटा दिया 
गया है! 

परिचिमी देशों के अनेक समीक्षको का मत है कि यह सिद्धान्त सोवियत नीति की एक 
चाल है और वह मौका पाते ही, युद्ध छेड़ने से वाज नहीं आयगा । इसके प्रत्युत्तर में सोवियत 
नेताओं का कहना है कि जो लोग यह कल्पना करते हैं कि समाजवादी देश भी युद्ध छेढ़ तकते 
वे इस प्रकार का होवा इसलिए उठाते हैं ताकि उनकी विज्व-विजय की योजनाओं तथा प्रजातत 
एवं समाजबाद की हत्यापृर्ण कार्यवाहियों पर पर्दा डाला जा सके । सोवियत रूस पर यह प्री 
आरोप लगाया जाता है कि एक तरफ तो वह शान्तिपृण सह-अस्तित्व की बात करता है और 
दूसरी छोर वह अन्य देशों में हिंसात्मक क्रान्तियों को प्रेरणा देता है ताकि वहाँ पजीवाद का 
नाश हो सके । इस उत्तर में सोवियत नेताओं का कहना है कि यद्पि वे यूं जीवाद का विरोध 
करते हैं, लेकिन किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हरकक्षेप करने का उनका इरादा नहीं 
रहता । स्वतन्त्रता वाहर से नहीं थोपी जाती, वह स्वयं पेदा होती है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सोवियत संघ दो व्यवस्थाओं के वीच शान्तिपृण उम्तरत्थों गा 
विश्वास करता है। लेकिन सोवियत नेता यह छिपाने का यत्न नही करते कि उनका वर 
पूंजीवाद से है, प्‌ “जीवाद का विनाश और समाजवाद की विजय अवश्यम्भावी है यौर सासवार 
अन्तत्ः सभी देशों में आयगा ही । इस आधार पर दुछ पाश्वात्य समीक्षक यह कहते 9 
जब सोवियत संघ साम्यवाद की स्थापना के लिए लड़ रहा है तो उसके साथ शान्तविव्ण कसे रहा 
जा सकता है। इसके जबाब में सोवियत नेताओं का कहना है कि यह लड़ाई बन्‍्दूकों बोर 
बबों की नहीं, वरन्‌ सिद्धान्तों की है । हु 

समाजवाद की विजय का अर्थ यह सिद्ध करना है कि उत्पादन का उमाजवाई कं 
पू*जीवादी उत्पादन के तरीके से अधिक लाभदायक है। जब विश्व के मजदूरों कौ चाह | 
गुणों का परिखय प्राप्त हो जायगा तव निश्चय ही वे समाजवादी समाज की स्थापना के रा 
शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व का अर्थ यह है कि पृ जोबादी तथा साम्यवादी दोनों ब्यवस्थाए व 
साथ रहें तथा अपनी भ्र छघता के चलते साम्यवादी व्यवस्था विश्व भर में ब्याप ही जाव। हृ हक 
पूर्ण संह-अस्तित्व का अर्थ दो भिन्न समाज व्यवस्थाओ के साथ-साथ रहने से कु अधिक जाप हौए 
बढ़ने के लिए यह आवश्यक दै कि विभिन्न देशो के वीच विज्लास को मजबूत किया जा न है 
उनके बीच सहयोग की स्थापना हो । पृ और वश्षिचम के विरोध का एक मात्र ये | 
शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व । इस मान्यता का अर्थ यह कदापि नहीं समझ्न हि का ही ण्र 
अय सःम्पवादी देश पश्चिम के साथ मित्रता कर लेंगे वस्दुतः साम्यवादी लोग 8 9 दो! 
संघर्प मानते है। युद्ध और शान्ति में केवल साधनों का अन्तर है, दोनों का साध्य कि वित्त 
शाम्ति का अर्थ केवल सेनिक संघर्प का अभाव दे। इसे मानदे समय साम्पवादी लीग 
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क्रान्वि के विचार को छोड़ नहीं देते वरन्‌ कुछ समय के लिए ठाल देते हैं! इस विचार का 
प्रतिपादन शेपिलोब ने निम्न शब्दों में किया है $ 


“क्वान्तिपूण सहःअस्तित्व सघ विहोन जीवन नहीं है । जब तक विभिन्न प्रकार की राजनैतिक 
व्यवस्थाएँ कायम रहेंगी उनके बीच मनमुटाव होना अपरिहार्य है। शान्तिपूर्ण खद-अस्तित्व एक 
राजनेतिक, आर्थिक स्तर सैद्धान्तिक संघर्ष है। सह-अस्तित्व का अर्थ एक दूसरे के साथ लड़ना 
नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों को हथियारों से सुलकाने का प्रयत्न करना है किन्तु वह शान्तिपुर्ण कार्यों 
ठपा आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं दारा प्रतियोगिता करना है। हम यदि जीवन के मूलभूत 
नियमों को, वर्ग संघर्ष के नियमों को भुला देंगे तो हम माक्सवादी या लेनिनवादी नहीं रह जाय॑ँगे।" 


सोवियत नेताओं का कहना है कि यदि अमरीकी सरकार यह स्वीकार कर ले कि विश्व 
में एक समाजवादो दुनिया भी कायम है जिसको जीने तथा अपने आदशों के अनुरूप उन्नति करने 
का अधिकार है तो अन्तर्राष्ट्रीय हनाव को खत्म होते देर नहों लगेगी । सोवियत संघ इस बात 
को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता कि संसार के प्रत्येक देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका 
हावी हो जाय । यदि अमरीका प्ूजीवादी विश्व का सर्वाधिक विकसित और शक्तिशाली 
देश है तो सोवियत संघ भी सबसे शक्तिशाली देश है। अतएव इन दोनों देशों के लिए यह 
वांछनीय है कि वे अपने पारस्परिक मतभेदों का समाधान युद्ध के द्वारा नहीं बरन्‌ आर्थिक, सामा- 
जिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में शान्त्रिपूर्ण प्रतियोगिता द्वारा करें ॥ इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए 
खइचेव ने कहा था : 

नह्म कहते हैं कि समाज का विकास उसके नियमों के अनुसार छोता है और क्षाज वह युग आ्‌ 
गया है जबकि पू जीवाद को अपने से अधिक विकसित सामाणिक-प्रणाली समाणवाद के लिए मार्ग 
खाली करना पड़ेगा। यह बात भुभ कम्युनिस्ट पर आश्रित नहीं है और न तुम एक पू“जीवादी पर 
आश्रित दे। नहीं, यह एक वस्तुनिष्ठ ऐतिहाप्तिक प्रक्रिया है । इस बात को माक्स और एंजिल्स ने 
अच्छी प्रकार से प्रमाणित कर दिया है और इसे लेनिन ने भलो-भाँति विकसित किया है । मै आपसे 
कहना चाहता हूँ कि सोवियत संघ शान्ति तथा शास्तिपूण सह-अस्तित्व चाहता है। यदि हमारे देश 
पर भाक्रमण नहीं किया गया तो हमारा देश कभी युद्ध नही करेगा। हम न तो संयुक्त राज्य अमेरिका 
के विरुद्ध युद्ध करने को वात सोचते है और न किसी दूसरे देश के खिलाफ हमारा ऐसा इरादा है-- 
चाहे वह देश सोवियत संध के निकट हो अथवा दूर, क्योकि ऐसा करना हमारे सिद्धान्त का उल्लंघन 

करना है । हम शान्तिपृर्ण निर्माण और रचनात्मक कार्य में प्रतियोगिता करना चाहते है ।” 
शान्तिपृर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में सोवियत संघ का अह्टूट विश्वास है, इस बात को 

प्रमाणित करने के लिए निम्नलिझित प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं : 

(१) जुलाई, १६५३ में कोरिया-युद्ध को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने अपना 
सहयोग दिया ! 

(२) जनवरो-फरवरी १६५४ में चार महान्‌ शक्तियो के विदेश मन्त्रियो का एक सम्मेलन 
हुआ जिसमें यह निश्चिय किया गया कि अप्रिल में हिन्द-चीन की समस्या पर विचार करने 
के लिए एक सम्मेलन हो । यह सम्मेलन हुआ और हिन्द-चीन की समस्या को सुलझाने के लिए 
एक करार पर हस्ताक्षर हुआ | 

(३) मई, १९५५ में आस्ट्रिया के साथ सन्धि हुई । 
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. (४) जुलाई, १६५५ में चार महान शक्तियों का एक शिखर-सम्मेलन हुआ। (६४४ 
के पोट्सडाम-सम्मेलन के बाद यह चार बड़ो को पहली बैठक थी । 

(५) जुन, १९५५ में सोवियत संघ ने कृष्ण सागरीय प्रदेश में तु्कों के विरुद्ध अपनी 
प्रादेशिक मॉगों के परित्याग की घोषणा की । 

(६) १६५५ में संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव के चुनाव के सम्बन्ध में गतिरोध उत्ल 
हो गया था। सोबियत संघ नहीं चाहता था कि डाग द्दैमरशोल्ड की नियुक्ति इस परदपर हो। 
लेकिन वाद में सोवियत नेताओं ने अपने दुराग्रह को छोड़ दिया और हैमरशोल्ड को महाप्तत्ित 
स्वीकार कर लिया । 

(७) १६५५ में रूस के समर्थन से चीन ने अमेरिका के ग्यारह विमान-चालक वन्दियों की 
रिहा कर दिया । 

(८) १६५५ में ही संयुक्त राष्ट्रतंघ को सदस्यता को बढ़ाने के लिए सोवियत संघ और 
पश्चिमी राज्यों के वीच एक समझौता हुआ । इसके पूर्व सोवियत संघ नये राज्यों की सदस्य 
का विरोधी था। फलतः दिसम्बर, १९५५ में अद्वारह नये राज्यो को संघ की सदस्यता मिली 

(६) १६५६ में कामिनफार्म को भंग कर दिया गया । 

(१०) १६६३ में परमाणविक परीक्षण प्रतिवन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर हुआ ! निरशीकरत 
के क्षेत्र में यह पहली सफलता थी । 

(११) इसी वर्ष वाशिंगटन और मास्को के बीच सीधा टेलिफोन और रेडियो एस 
स्थापित हुआ । इसका एद्देइ्य यह था कि किसी भी संकटकालीन स्थिति में दोनों देशों के 
शासनाध्यक्ष सीधी वार्ता कर सके ताकि किसी तरह की गलतफहमी नहीं फेले । 

(१२) १६६५ के भारत-पाकिस्तान संघप को खत्म कराने में उसने अपूर्व सहयोग का 
परिचय दिया। 

(१३) १६६८ में निरसीकरण से सम्बन्धित दूसरी सन्धि सम्भव हुई। 

इस प्रकार शान्तिपृर्ण सह-अस्वित्व के सिद्धान्त के आधार पर खइचेव और 
कोसिजिन के काल में प्रृव॑ और परिचम के सम्बन्ध में महत्त्वपर्ण सुधार हुए और शीव“इद्ध 
उग्रता में बड़ी कमी आयी। हर 

लेकिन इन बातों को लेकर यह निष्कप नही निकाला जा सकता कि सोवियत सा हो 


संयुक्त राज्य अमे रिका परस्पर मित्र बन गये । इसके विपरीत राजनेतिक शब्मु के रूप में हर 
की स्थिति यथापूर्व रही और दोनों अपनी कूटनीविक दाँव-पेंच में संलस्त रहें। के गझन 
साधन और दरीकों में आया । स्टालिनकालीन उद्यवादी नीति का स्थान चादर बोर रद 
कूटनीविक उदार नोठि ने ले लिया। दोनों के सम्बन्ध में कई ऐसे मौके आये जब वनाए 
गया और शीत्-युद्ध में उप्रवा आ गयी । १६५६ का स्वेज तथा इंगरी संकट, १६३९ पक 
विमानकांड, १६६२ का वयूबा संकट, १६६५-६८ का वियतनाम युद्ध वया ई६० को । और 
एशिया संकट इसके कुछ उदाहरण है जय दोनों महाशरक्तियाँ संयर्ष के बहुत मिक्ट था हा. 
सृवीय विश्य-युद्ध की सम्भावना बहुठ बढ़ गयी। फिर भो इस बाव को स्पीकार कम हक 
कोई आपति नहों होनी चाहिए कि प्रत्पेफ अवसर पर संकड को टालने के लिए दीतों 


बाद में 
द्घ्की 


सोबियत संघ की विदेश-नीति श्छप 


विवेक और संयम से काम लिया है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों हो इस 
बात का अनुभव करने लगे हैं कि शक्ति अथवा युद्ध के द्वारा एक दूसरे को समाप्त करने की नीति 
अब्यावहारिक और आत्रघाती है और यदि सह-अस्वित्व के सिद्धांत को नहीं माना सवा दो 
उसका एकमात्र विकल्प होगा सह-विनाश । 


यात्रा कूटनीति और आर्थिक सहायता की नीति 


स्टालिन के समय में सोवियत संघ एक फौलादी घेरे के अन्दर रहता था। गेर-साम्यवादी 
देशो से उसका सम्प्क विल्कुल नही रहता था। लेकिन, लौह आवरण की इस नीति दे कुछ 
बड़े दुष्परिणाम निकले । इसके कारण अन्य देशों में सोवियत संघ के प्रति सन्देह और अविश्वास 
की भावनाएं उत्तन्न हुईं जिससे सोवियत गुट के समर्थकों की संख्या और शक्ति में काफी कमी 
हुई। स्टालिनोत्तर सोवियत संघ ने इस नीति का परित्याग कर दिया ओर दूसरे देशों के साथ 
सम्पक बढ़ाने की नयी नीति का अवलम्बन करने का निश्चय किया । इस काल में सोवियत 
संघ से अनेक संसदीय, सांस्कृतिक, सदुभावना शिष्टमण्डल दूसरे-दूसरे देशों में भेजे गये और उन 
देशो से ऐसे शिष्टमण्डज् सोबियत संघ आने के लिए आमन्त्रिव किये गये । यात्राओं का आदान- 
प्रदान यही तक सीमित नहीं रहा । अब सोवियत संघ के चोटी के नेता भी अन्य देशो का 
भ्रमण करने लगे । यह स्टालिन की नीति के सबंधा विपरीत था । स्टालिन केवल एक वार 
तेहरान-सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोवियत प्घ से वाहर निकला था | लेकिन सोवियत संघ 
के नये नेताओं ने दूसरे देशों का सदूभाव और मेन्री प्राप्त करमे के लिए विदेशों में यात्रा करना 
आरम्भ किया । इसी तरह अन्य देशों के राज्याध्यक्ष, प्रधान मन्त्री आदि को सोवियत संघ 
आने के लिए आमन्त्रित किया गया। जुन १६५५ में भारत के प्रधान मन्त्रो जवाहरलाल 
नेहरू सोवियत सरकार के आमन्त्रण पर रूस गये । जुलाई १९६० में भारतीय राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने सोवियत संघ का भ्रमण किया । रूस की सर्वसाधारण जनता ने भारवीय 
राजनेताओं का भव्य स्वागत किया | स्टालिन के समय ऐसी बात की कल्पना नही कीजा 
सकती थी । नवम्बर-दिसम्वर १६५५ में सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री बुल्रगानिन वथा पार्दो 
के सेक्रेटरी खू इचेव भारत भ्रमण के लिए आये । इसी क्रम मे इन लोगों ने वर्मा और हिन्देशिया 
की यात्रा भी की ) बुलगानिन और खइचेव के भारत-प्रमण छठे सोवियत संघ और भारठ के 
सम्बन्धो में बहुत सुधार हुआ । दोनो देशों के बीच मेत्री और सद्भाषना में काफी वृद्धि हुई । 
कलकत्ता में जनता द्वारा ख्‌ इचेव का जो स्वागत हुआ, शायद आज तक कहीं भी किसी राजनेता 
का नहीं हुआ है। १६५६ में बुलयानिन और ख्‌ स्वेव ब्रिटेन गये। १९५६ के आरम्म में 
सोवियत-संघ के एक मन्त्री क्री मिकोयान ने अमेरिका की यात्रा की । १७ जनवरी को राष्ट्रपति 
आइसनहावर ने हवाइट हाउस में रूसी राजनीविश का भव्य स्वागंव किया। १६४५ के बाद 
अमेरिका और सोवियत संघ के सम्बन्ध में ऐसी घटना पहले-पहल हुई थी । मिकोयान ने शीव- 
युद्ध बन्द करने की अपील की ओर उसके स्थान पर “शान्तिषृ्ण प्रतियोगिदा” पर बल दिया 
आइसनहावर का उत्तर भी उतना ही मधुर या ! कहीं भी साम्यवादी दासठा, झुक्ति-आन्दोलन 
साम्यवाद को सीमित करना या पोछे दकेलने की चर्चा उन्होने नही की । इसके दुछ ही दिनो 
बाद, सोवियत सरकार के आमन्त्रण पर अमरीकी उपराष्ट्रति निकसन ने सोवियव संघ का 
अ्रमण किया । 
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लेकिन यात्राओं की यह कूटनोति अगस्त, १९५६ में अपनी चरम सीमा पर पहुँची जब 
उस दिन यह घोषणा हुईं कि कुछ ही दिनों के अन्दर सोवियत संघ के प्रधान मन्‍्त्री ख्‌इचेव 
संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद राष्ट्रपति आइसनहावर सोवियत संघ का भ्रमण करेंगे। 
सारी दुनिया ने इस समाचार का स्वागत किया | इन यात्राओं के महत्त्व पर ब्रिटिश समाचार- 
पन्न डेली मेल ने जो टिप्पणी लिखी वह इस प्रकार है: “इन दो राजनेताओं की यात्राओं के 
आदान-प्रदान के फलस्वरूप वह दिन अब दूर नहीं कि जब अर्टर्राषट्रीय राजनीति के इपिहास में 
एक नया युग प्रारम्भ हो जायगा । इस युग में न केवल संसार की जटिल समस्याओं--निरबी- 
करण, परमाणविक परीक्षण. शीत-युद्ध इत्यादि का ही समाधान होगा, वल्कि यदि दोनों देशों 
के बीच एक ,अनाक्रमण सन्धि हो जाय तो कोई आइचय की वात नहीं होगी। बह दिन अब दूर 
नहीं जब माओ-त्से-ह्ुंग अमेरिका की यात्रा और अमरीकी राष्ट्रपति चौन को यात्रा करेंगे-"*और 
फिर “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नयान्युग” ? 


१५ अगस्त, १६५९ को झू इचेव अमेरिका पहुँचा और २८ सितम्बर तक वह संयुक्त 
राज्य अमेरिका का भ्रमण करता रहा । १७ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रयंध की साधारण सभा | 
उसका ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उसने शीत-युद्ध तथा हथियारवन्दी की होड़ को समाए् 
करने पर तथा सब देशों द्वारा शान्तिपृर्ण सहजीवन और मेत्रीपृर्ण सहयोग के पालन पर बे 
दिया। २५ सितम्बर को कैम्प डेविड में उसने राष्ट्रपति आइसनहावर से सुलाकात की ।' वीन 
दिनों तक दोनों राजनेताओं के बीच विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श होता रहा ! 
२८ सितम्बर को ख इवेव ने कहा कि “राष्ट्रपति आइसनहावर से मेरी वड़ी मधुर वार्ता हुई है। 
हमने जिन प्रइनो पर विचार किया है उन सबके वारे में यह पाया गया है कि दोनों पक्षों के दि 
कोण और विचार एक से हैं /” खू इचेव की इस यात्रा से दोनो देशों में बड़े सौहार्द और प्रीहि 
का वातावरण उत्पन्न हुआ । इस सौहार्द को केम्पडेविड की भावना (8छंग ण एथाए 7०४ ) 
का नाम दिया गया। यह कहा गया कि इस भावना से प्रेरित होकर दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव को दूर करने का सम्मिलित प्रयास करेंगे, जिसमें शीत-युद्ध की वरफ पपिघलेगी और विखे* 
शान्ति की नींव मजबूत पड़ जायगी। केम्प डेविड वार्ता के बाद जो छंयुक्त वक्तव्य प्रकाशित 
हुआ वह भी इसी भावना से ओत-प्रोत था । “श्री खु इचेब और आइसनहावर इस वात है 
सहमत हैं,” वक्तव्य में कहा गया था कि “सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रइनो का निर्णय शास्तिपृर् साधनों 
द्वारा वार्तालाप और चर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए ।” केम्प डेविड से वार्शिगटन ल्लौगने 
पर ख इचेब ने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति आइसनहावर ने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिंया 
है और “उनके पोतों ने यह तय किया है कि राष्ट्रपति १६६० के अन्त में सोवियत संघ की यात्री 
करें । इस शर्त को उनके दादाओ” ने मान लिया है। 
स॒ में एक कर्स्ति" 
वे अपने को एक ही 
प्रतीत हुआ कि 


ख श्चेब की यह अमरीकी यात्रा युद्धौी्तर काल के कूटनीतिक इतिहाः 
कारी घटना थी। जो देश कुछ वर्ष पूर्व एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ये 
परिवार का सदस्य मानने लगे । इसमें कोई सन्देह नही कि उस समय ऐसा ग्र 

कक 
पूर्व और परिचम का तनाव तथा संघ अब तुरत ही खत्म हो जायगा। 
3. उाख्ावप्रधदक एिड्रगरव् गम) , 8 5ैग8५७ 959. 
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फरवरी-माच १६६० में ख ब्चेव ने भारत, वर्मा, अफगानिस्तान तथा हिन्देशिया को 
यात्रा की। इन देशों के लाखों व्यक्तियों ने उनके दर्शन किये और भाषण सुने । 


शिखर-सम्मेल्न--यात्राओं की कूटनीति के अतिरिक्त इस समय रूसी नेताओं ने 
शासनाध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन पर भी बहुत जोर दिया | घुलाई, १९५५ में जेनेवा का सम्मेलन, 
जिसमें हिन्दचीन की समस्या सुलझाया गया था, इसी नीति का परिणाम था। लेकिन विश्व 
में और भी समस्याएँ थी जिनके समाधान के लिए शिखर-सम्मेलन आवश्यक था। कैम्प डेविड 
में आइसन हावर और खू इचेव ने इसकी आवश्यकता महसूस की थी । पश्चिमी देश इस तरह 
के सम्मेलन के लिए अब राजी होने लगे थे। इसी समस्या पर विचार करने के लिए १६ से 
२१ दिसम्बर १९५६ तक पेरिस में राष्ट्रपति आइ सनहावर, फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल, ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्रों मेंकमिलन, परिचमी जमंनो के चांसलर कोनार्ड आडेनौर से मिले जहाँ अन्य सम* 
स्याओं के साथ शिखर-सम्मेलन बुलाने की सम्भावना पर भी विचार किया गया। सोवियत 
संघ से वार्त्ता करने के बाद यह ठय हुआ कि ४ मई, १६६० को पेरिस में चार बड़े राष्ट्रो- 
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत ध॑घ--के शासनाध्यक्षो का शिखर-सम्मेलन हो । उस दिन 
शिखर-सम्मेलन तो प्रारम्भ हुआ लेकिन इसके छुछ दिन पू॑ यू २ विभान-कांड घटित हो 
चुका था। इस विमान-कांड ने शिखर-सम्मेलन के भाग्य का ही फेसला कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव फिर बढ़ गया, शोत-युद्ध में पुनः प्रखरता आयी । केम्प डेविड की भावना लुप्त होने 
लगी और संत्तार का भाग्य पुनः अनिरिचित हो गया । 
आर्थिक सहायता की नीतिं-युद्ध के बाद ट्रमेन-सिद्धान्त और माशंल-योजना के 
अन्तगेत संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध-ध्वंश देशो के पुनर्निमाण में पर्याप्त सहायता कर रहा था। 
कुछ दिनों के बाद उसने अविकप्तित राज्यो के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता देनी शुरू 
कर दी। अमेरिका की यह सहायता केवल उसके मिन्न राज्यो तक ही सोमित नही रही, वरन्‌ 
इसमें वे तटस्थ देश भी शामिल किये गये थे जो बहुत बातों पर अमेरिका का विरोध करते थे। 
एक तरफ जहाँ ध्षंयुक्त राज्य अमेरिका इस कार्य पर करोड़ों डालर खचचे कर रहा था, वहाँ उसका 
प्रतिदन्द्दी सोवियत संघ स्टालिन के नेतृत्व में लौह-आवरण की नीति का अनुसरण कर रहा था। 
सोवियत संघ के नये नेताओं ने इस नीति का परित्याग कर दिया और दूसरे देशों में साम्यवाद 
के प्रसार के लिए अमेरिका का अनुसरण करते हुए आर्थिक सहायता की नीति ग्रहण की । इस 
नोति के अन्तगेत उसने एशिया में अनेक अविकसित देशों की सहायता की है। भारत में सोबि- 
यत सहायता से भिलाई में लोहे का कारखाना तथा अन्य भारी मशीनों के कारखाने जोले 
गये । दवा बनाने के कारखाने भी सोवियत सहयोग से खोले गये । सोवियत बेशानिक 
भारत में तेल के अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं। इसी तरह १६५६ में बर्मा को रूस 
ने तीन करोड़ रूवल एक प्राविधिक संस्था, एक चिकित्सालय, एक होटल तथा एक स्टेडियम 
बनाने के लिए दिये । अन्य देश जिनको बहुत बड़ी मात्रा में सोवियत आर्थिक सहायता 
मिली है या मिल रही है वे है मिस्र, इण्डोनीशिया, अफगानिस्तान, नेपाल आदि। सोवियत 
सहायता और अमरीकी सहायता में एक बहुत बड़ा अन्तर है । अमरोकी सहायता में किसी-न- 
किसी तरह की शर्त्त अवश्य लगी रहती है। उदाहरणाथे, १६६३ में जब लंका की सरकार 
ने कुछ उद्योगों का, जिसमें अमरीकी पृ जी भी सम्मिज्ञित थी, राष्ट्रीयकरण कर दिया तो अमरीकी 
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सरकार ने लंका को सहायता देना बन्द कर दिया । लेकिन सोवियत संघ बिना किसी शर्त व 
सहायता ग्रदान करता रहा । आर्थिकक्षेत्र में सोवियत संघ की इस नीति के कारप पशिच 
के पृ जीवादी देशो में काफी घवड़ाहट उत्यन्न हो गयी है। जैसा कि वाल्टर लिपौन ने लिखा [ 
“पहले सोवियत रूस ने परमाणविक आयुद्धो पर पश्चिम के एकाधिकार को भंग किया; अबब! 
अविकसित देशों का आर्थिक नेतृत्व ग्रहण करके पश्चिम के आर्थिक एकाधिकार को तोड़े 
लगा है ।? 


स्टालिन के लौह आवरण को तोड़ने के लिए खू इचेव-काल में एक और काम हुआ है। 
विदेशियों के रूस भ्रमण पर पहले जो कठोर प्रतिबन्ध था, उप्तमें काफी दिलाई कर दी गयी। 
मास्‍्क्ो में एक पेट्रिक लुभुम्बा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जहाँ संसार भर के 
कुछ चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थी सोवियत संघ के खत्च पर अध्ययन करने के लिए इुलारे 
जाते हैं । ः 
सोवियत संघ और जर्मनी :--हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप का औचित्य रहाहोवा 
नहीं, लेकिन इसने शीत्त-युद्ध में एक नया अध्याय प्रारम्भ कर दिया। इस कारण जमनी की 
राजनीति में एक नयी सरगर्मी आयी। १९४८ में बर्लिन की नाकेवन्दी के बाद जर्मनों की 
समस्या को लेकर १६५८ के ग्रीष्म तक कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहों घटी । लेकिन उस वर्ष नंबर 
में सोवियत प्रधान मन्‍्त्री खुश्चेव ने जर्मनी के सम्बन्ध में एक सनसनीखेज की घोषणा कर दी। 
उप्तने कहा कि सोवियत संघ पर्वी जमनी से शान्ति-समझौता करके पूर्वी वर्लिन का शासन एसी 
को हस्तान्तरित करने का निश्चय कर चुका है। उसने पश्चिमी राज्यों को चुनौती दी कि मई 
१६५६ तक वे जमंनी के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य निर्णय पर पहुँच जायेँ, अन्यथा सोवियत ठप 
पूर्वी जर्मनी के साथ अकेले ही सन्धि कर लेगा | यह घोषणा सुनकर पश्चिमी जगव्‌ में खलगती 
मच गयी । पद्विचमी राष्ट्र खुश्चेव के प्रस्ताव को किसी तरह मानने को तैयार नहीं ये। अमेपिकी 
ओर उसके सहयोगियों के सामने दो मार्ग थे: या तो वे सोवियत संघ को, जो वह कला 
चाहता है, करने दे, अन्यथा ताकत का प्रयोग कर उसका विरोध करे, जिसका अर्थ होता दृतीय 
विश्व-युद्ध। यह स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई मार्ग उन्हें मान्य नहीं होता। यृंद व 
दशा में किया जा सकता था, जब शत्रु कमजोर प्रतीत हो। पर, अब स्थिति ऐसी नहीं ए 
गयी थी । इस पर भी तत्कालीन अमरीकी विदेश-सचिवर सोवियत संघ के साथ ब्लिन कें प्र 
पर लोहा लेने को तेयार था। लेकिन अमेरिका के यूरोपीय साथी यह जोखिम उठाने के रे 
कतई तेयार नहीं थे। वे कूटनीतिक वार्ता द्वारा जमेन-समस्या का कोई बमाधात दूँदने 
पक्ष में थे। स्थिति की गम्मीरता का अनुभव करके ब्रिटिश प्रधान मनन्‍्त्री मेंकमिलन फेर, 
१६५६ में दोड़े दौड़े मास्को गये और खुइचेव को मई तक के अन्तिमेत्यम को अनिश्चिवत के 
तक के लिए बढ़ा लेने पर राजी कर लिया। अमरीकी क्षेत्रों में मेकमिलन को इस ४: 
यात्रा की दुलना चेम्बरलेन की म्यूनिख यात्रा से की ययी। लेकिस मैकमिलन को पं विज्ला३ 
था कि कूटनौतिक वार्ता के द्वारा जमन-समस्या का समाधान हो सकता है। मस्गे के गा 
वे वाप्चिंगटन गये और राष्ट्रपति आइसनह्वावर से सुल्लाकात करके बड़े राष्ट्रों के विदेश मस्त 
एक सम्मेलन के लिए उन्हें राजी करा लिया। इसी यौच अमेरीकी विदेश सचित जॉन पा 
इललेस की जल्यू हो गयी । उनकी मृत्यु के परिषामस्वरूप अमरीकी विदेश नीठि में कु परिरत 
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हुआ और अमेरिका वार्ता के लिए तैयार हो गया। जमनी को समस्या पर विचार करने के 
लिए मई, १९५६ में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के विदेश-मन्त्रियाँ का एक 
सम्मेलन जेनेवा में शुरू हुआ ! 


विदेश मंत्रियों का जेनेवा-सस्मेलन +--इस सम्मेलन के आरम्म में परदिचमी देशों ने 
संयुक्त रूप से जरमनी के एकीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव रखे । ग्रोमिको ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया और ६ जुन को उसमें अपना अलग प्रस्ताव पेश किया जिसमें तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया था | ग्रोमिको ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि पश्चिमी राष्ट्र इन तिद्धान्तों के 
आधार पर दो वर्ष के भीवर कोई समझौता नही कर सके तो रूस पू्वों जमनी के साथ अलग 
से सन्धि कर लेगा । परिचमी राष्ट्रों ने ग्रोमिको के इस प्रस्ताव को अल्तिमेत्थम की संश दी 
और अमेरिका ने इसे प्रुणंवया अस्थीकार्य बताया। इस प्रकार जेनेवा-सम्मेलन में गतिरोध 
उत्पन्न हो गया। जर्मनी के प्रश्न पर सोवियत संघ और परिचमी गुट्ध में जो मतभेद हैं वे सुख्यतः 
इन दोनों बातों पर हैं : (१) रूस का पश्चिमी और पूर्वी जर्मनो को समानता के स्तर पर रखता 
है और इसी आधार पर प्राव चलाना चाहता है। परिचमी राज्य इस समानता को स्वीकार नहीं 
करते । वे पृववों जमनी को मान्यता देने के लिए तेयार नहीं हैं। (२) सोवियत संघ परिचमी 
वर्लिम को एक निश्चित अवधि में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त करा लेना 
चाहता है। किन्तु पश्चिमी देश इसे खाली करने को तेयार नही है और इसमें आने-जाने के 
सभी मार्ग खुले रखने की गारन्टो चाहते हैं। इन मतभेयों के कारण जेनेवा विदेश मन्त्रो- 
सम्मेलन में जमंनी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। पर यह तय हुआ कि मई, 
१६६० में होने वाले शिखर-सम्मेलन में इस पर विचार किया जाय। लेकिन यू-२ घटना के 
कारण उस शिखर-सम्मेलन की अरूण हत्या हो गयी और जर्मनी को समस्या ज्यों-की-्त्यों 
बनी रही । 
शिखर-सम्मेल्नन के वाद--शिखर-सम्मेलन के भंग होते ही खुइ्चेव ने कहा कि रूस 
पूर्वी जमनी से प्रथक्‌ सन्धि कर लेगा । लेकिन १६ मई, १६६० को पूर्वी वर्लिन में बोलते हुए 
उसने वादा किया कि जमनी के सम्बन्ध में वह ऐसी कोई कार्रवाई नहों करेगा जिससे शान्ति 
भंग होने का खतरा उत्तन्न हो जाय । उसने कहा: “हम सन्धिवार्ता की प्रतीक्षा करेगे। यदि 
अगला २ प्रपति (संयुक्त राज्य अमेरिका का ) हमारे साथ सन्धि चर्चा नही करेगा तो हम उप्तके 
बाद चुने जाने वाले राष्ट्रपति की प्रतीक्षा करेंगे ।---**-जम॑नी से सम्बन्धित सन्धि नये शिखर- 
* सम्मेलन के बाद होगी और सोवियत स्षंध इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई काये 
नही करेगा ।” 
वियना सम्मेलन के वाइ--जुन १९६१ में राष्ट्रपति कैनेडी वियना गये ओर वहाँ ३ से 
५ जून वक.सोवियत प्रधान मनन्‍्त्री खुश्चेव से वार्तालाप किया | खुइंचेव ने उन्हें जमंनी और 
वर्लिन के सम्बन्ध में एक स्मृति पत्र दिया। पश्चिम और पूर्व जम॑नी की स्ववन्त्र सत्ता की 
स्वीकृति, जमंनो के साथ सन्धि और पश्चिम वर्लिन को निरस स्वाधीन नगर के रूप में परिषत 
करना यही स्मृति-पत्र का भ्रस्ताव थ्व | खुश्चेव ने एक वार फिर धमकी दी कि एक निश्चित 
अवधि के भीतर ये सारे कार्य सम्पन्न हों जाने चाहिए | इस कारण एक वार फिर से जमंनी 
व़था बर्ढ्िन को समक््या को लेकर यूरोप की राजनीति जटिल हो गयी। 


ञ्ह्८ अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सरकार ने लंका को सहायता देना बन्द कर दिया । लेकिन सोवियत संघ विना किसी शर्त की 
सहायता प्रदान करता रहा । आर्थिकक्षेत्र में सोवियत संघ की इस नीति के कारण पश्चिम 
के पर जीवादी देशों में काफी घबड़ाहट उत्तन्न हो गयी है। जेंसा कि वाल्टर लिप्मैन ने हिया है 
“पहले सोवियत रूस ने परमाणविक आयुद्धों पर पश्चिम के एकाधिकार को भंग किया; अब वह 
5 देशों का आर्थिक नेतृत्व ग्रहण करके पद्िचम के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने 
लगा है ।” 


स्टालिन के लोह आवरण को वोड़ने के लिए यू इचेव-काल में एक और काम हुआ है। 
विदेशियों के रूस भ्रमण पर पहले जो कठोर प्रतिवन्ध था, उप्तमें काफी दिलाई कर दो गयी। 
मास्क्रो में एक पेट्रिक लुभुम्वा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जहाँ तंसार भर के 
कुछ चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थी सोवियत संघ के जर्च पर अध्ययन करने के लिए बुशागे 
जाते हैं । प 
सोवियत संघ ओर जर्मनी :--हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप का औचित्य रहा होवा 

नहीं, लेकिन इसने शीत-युद्ध में एक नया अध्याय प्रारम्भ कर दिया । इस कारण जर्मनी की 
राजनीति में एक नयी सरगयर्मी आयी। १९४८ में बर्लिन की नाकेवन्दी के वाद जर्मनी की 
समस्या को लेकर १६५७ के ग्रीष्म तक कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहों घटी | लेकिन उस वर्ष नवस्बर 
में सोवियत प्रधान मन्त्री खुश्चेव ने जर्मनी के सम्बन्ध में एक सनसनीखेज की घोषणा कर वी! 
उसने कहा कि सोवियत संध पूर्वी जर्मनी से शान्वि-समझौता करके पूर्वी वर्लिंन का शासन छती 
को हस्तान्तरित करने का निश्चय कर चुका है। उसने पश्चिमी राज्यों को चुनौती दी कि मई 
१६५६ तक वे जमंनी के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य निर्णय पर पहुँच जायेँ, अन्यथा सोवियत एप 
पूर्वी जमंनी के साथ अकेले ही सन्धि कर लेगा । यह घोषणा सुनकर पश्चिमी नगव में खलबली 
मच भयी | पश्चिमी राष्ट्र खुद्चेव के प्रस्ताव को किसी तरह मानने को तैयार नहीं थे। अमेरिका 
और उसके सहयोगियों के सामने दो मार्ग थे : या तो वे सोवियत संघ को, जो वह का 
चाहता है, करने दे, अन्यथा ताकत का प्रयोग कर उसका विरोध करे, जिसका अर्थ होगा दृीय 
विश्व-युद्ध । यह स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई मार्स उन्हें मान्य नहीं होता। युद्ध हो 
दशा में किया जा सकता था, जब शब्रु कमजोर प्रतीत हो । पर, अब स्थिति ऐसी नहीं ए 
गयी थी । इस पर भी तत्कालीन अमरीकी विदेश-सचिव सोवियत संघ के साथ वर्लिन के प्र 
पर लोहा लेने को तेयार था। लेकिन अमेरिका के यूरोपीय साथी यह जोखिम उठाने कै लिए 
कतई तेयार नहीं थे। वे कूटनीतिक वार्ता द्वारा जमेन-समस्या का कोई समाधान ढूँढने के 
पक्ष में थे। स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करके ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री मेकमिलन फरवर। 
१६५६ में दोडे दौड़े मास्कों गये और खुइचेव को मई ठक के अन्तिमेत्थम को अनिर्दिचत का 
तक के लिए बढ़ा लेने पर राजी कर लिया। अमरीकी क्षेत्रों में मेकमिलन को इसे हआ। 
यात्रा की इलना चेम्बरलेन की म्यूनिख यात्रा से की गयी । लेकिन मेकमिलन की पूर्ण विज्ञान 
था कि कूटनीतिक वार्ता के द्वारा जमन-समस्या का समाधान हो सकता है। मास्को गे 
वे वाशिंगटन गये और राष्ट्रपति आइसनहावर से झुलाकात करके बड़े राष्ट्रों के विदेश मल 
एक सम्मेलन के लिए उन्हें राजी करा लिया। इसी बीच अमेरीकी विदेश सचिव जाँत फास्डर 
डल़ेस की मृत्यु हो गय्नी / उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप अमरीकी विदेश नीठि में कुक पिता 


सोवियत संघ की विदेश-नीति है (4 


हुआ और अमेरिका वार्ता के लिए तेयार हो यया। जमेनी की समस्या पर विचार करने के 
लिए मई, १९५६ में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत पंघ के विदेश-मन्त्रियों का एक 
सम्मेलन जेनेवा में शुरू हुआ । 


विदेश मंत्रियों का जेनेवा-सस्मेज्ञन :--इस सम्मेलन के आरम्भ में पदिचमी देशों ने 
संयुक्त रूप से जम॑ंनी के एकीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव रखे । ग्रोमिकी ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया और ६ जून को उततमें अपना अलग प्रस्ताव पेश किया जिसमें तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया था । ग्रोमिको ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि पहिचमी राष्ट्र इन सिद्धान्तों के 
आधार पर दो वर्ष के भीतर कोई समझौता नही कर सके तो रूस पृ्वी जमनी के साथ अलग 
से सन्धि कर लेगा । परिचमी राष्ट्री ने ग्रोमिको के इस प्रस्ताव को अल्तिमेत्थम की संज्ञा दी 
और अमेरिका ने इसे प्रृंतया अस्वीकार्य बताया । इस प्रकार जेनेवा-सम्मेलन में गतिरोध 
उत्पन्न हो गया । जर्मनी के अश्न पर सोवियत्त संघ और पश्चिमी गुट में जो मतभेद हैं वे सुख्यतः 
इन दोनो बातो पर हैं । (१) रूस का पद्िचमो और प्रू्वी जम॑नी को समानता के स्तर पर रखता' 
है और इसी आधार पर पात चलाना चाहता है। परिचिमी राज्य इस समानता को स्वीकार नहीं 
करते । वे पूर्वी जर्मनी की मान्यता देने के लिए तेयार नहीं हैं। (२) सोवियत संघ पद्िचमी 
बर्लिन को एक निश्चित अवधि में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त करा लेना 
चाहता है। किन्तु पश्चिमी देश इसे खाली करने को तैयार नही हैं और इसमें आने-जाने के 
सभी मार्ग खुले रखने को गारन्दी चाहते हैं। इन मतभेद के कारण जेनेवा विदेश मस्त्री- 
सम्मेलन में जमेनी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका ! पर यह तथ हुआ कि मई, 
१६६० में होने वाले शिखर-सम्मेलन में इस पर विचार किया जाय । लेकिन यू-२ घटना के 
कारण उस शिखर-सम्मेलन की अर,ण हत्या हो गयी और जमंनी को समस्या ज्यो-्की-त्यों 
बनी रही । 
शिखर-सम्मेलन के वाद--शिखर-सम्मेलन के मंग होते ही खुइ्चेव ने कहा कि रूस 
पूर्वी जमंनी से प्रथक्‌ सन्धि कर लेगा । लेकिन १६ मई, १६६० को एूवों वर्लिन में बोलते हुए 
उसने बादा किया कि जम्नी के सम्बन्ध में वह ऐसी कोई कारंवाई नहों करेगा जिससे शॉन्ति 
भेग होने का खतरा उत्पन्न हो जाय । उसने कहा : “हम सन्धि वार्ता की प्रतीक्षा करेंगे। यदि 
अगला र'ट्रपति (संयुक्त राज्य अमेरिका का ) हमारे साथ सन्धि चर्चा नही करेगा ती हम उसके 
बाद चुने जाने वाले राष्ट्रपति की प्रतीक्षा करेंगे ।***--*जमनी से सम्बन्धित सन्धि नये शिखर- 
सम्मेलन के बाद होगी और सोवियत संघ इस अवन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई कांये 
मही करेगा ।! 
वियना सम्मेज्षन के वाइई--जुन १६६२१ में राष्ट्रपति केनेडी वियना गये ओर वहाँ ३ से 
७५ जून तक,सोवियत प्रधान मनन्‍्त्री खुश्चेव से वार्वालाप किया । खुइचेव ने उन्हें जमंनी और 
बलिन के संम्वन्ध में एक स्मृति पत्र दिया। पश्चिम और पूर्व जम॑नी की स्व॒ठन्त्र सत्ता की 
स्वीकृति, जर्मनी के साथ सन्धि और पश्चिम वर्लिन को निरस स्वाधीन नगर के रूप में परिणत 
करना यही. स्मृति-पत्र का प्रस्ताव था । खुश्देव ने एक बार फिर धमकी दी कि एक निश्चित 
अवधि के भीतर ये सारे कार्य सम्पन्न हों जने चाहिए। इस कारण एक यार फिर से जम॑नी 
ज्था बलिन को समस्या को लेकर यूरोप की राजनीति जटिल हो ययी। 


५०० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


वर्लिन की दीवार--जब युद्ध में जर्मनी हार रहा था, उसो समय जमंनी के सम्बन्ध में 
लन्दन का जो समझौता हुआ था उसके द्वारा यह निश्चय किया गया था कि वर्लिन यद्यपि 
विभाजित रहेगा लेकिन उसके सभी क्षेत्रों के बीच आवागमन के सभी साधन खुले रहेंगे और 
उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा । लेकिन इसी बीच जब शीव-बुद्ध शुरू 
हुआ और जमंनी समस्या को लेकर अन्तर्रा््रीय संकट उत्तन्न होने लगे तो पहिचमी देशों ने 
पश्चिमी बर्लिन में अपना जासूसी अड्डा कायम कर लिया । यही से ये जायूस परवों वर्लिन में अपना 
कार्य किया करते थे | इसके अतिरिक्त पृव्रों वर्लिन के निवासी कुछ भड़काने पर और कुछ परिचमी 
बर्लिन में अच्छी नौकरी प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित होकर एवीं वलिन को छोड़कर भागने 
लगे। एसे लोगो को पदिचमो राज्यों से बैसे शरणार्थियों की संशा दो जो “सोवियत गुज्ामी 
से” मुक्ति पाने के लिए पूर्वी वलिन से भाग रहे ये। ऐसे लोगो को प्रर्वी बलिन छोड़ने के लिए 
काफी प्रोत्साहन भी दिया जाता था। जब पश्चिमी राष्ट्रों के गेर-कानूनी कार्य अपनी सोग 
मार कर गये तो १७ अगस्त को सोवियत संघ ने एक महत्त्वपूर्ण निणय किया जिसके परिणामस्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव फिर बढ़ गया । प्रु्वी और पश्चिमी वर्लिन के वीच विभाजक-रेखा पर प्री 
जमनी की सरकार ने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी ताकि दोनो वर्लिन में किसी प्रकार 
का सम्पर्क न रहे और बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त क्रिये इधर के लोग न उधर जायें और न 
उधर से लोग इधर आबे । सोवियत संध को प्रेरणा से पत्रों जैमनी सरकार के इस कार्य से भी 
दोनों गुटों के वीच काफी उत्तेजना फेली । ॒ 

जुलाई, १९६२ में वर्लिन की दीवार को लेकर स्थिति बहुत ही तनावधूर्ण हो गयी। 
पूर्वी बर्लिन के कुछ नागरिक अवैध रूप से दीवार फॉँदकर पश्चिम नर्लिन पहुँचने के प्रवात 
करते समय कम्युनिस्ट प्रहरियो द्वारा या तो पकड़ लिये गये या गोली से मार दिये गये। 
घटना से भी सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच खूब तनाव बढ़ा, पर इंच ही दिनो में 
यह तनाव कम हो गया । म 

बर्लिन को लेकर मार्च १६३९ में अन्तर्राष्रीय वनाव की सम्भावना फ़िर बढ़े 
पश्चिम जरमनी की सरकार ने पश्चिम वलिन में राष्ट्रपति के चुनाव कराने का निइचय किया। 
पूर्वी जर्मनी की सरकार ने इसका विरोध किया और यह चेतावनी दी कि निर्वाचन में भागे 
लेनेवालो को पृवी जमंनी के क्षेत्र से गुजर कर पश्चिम जमेनी नहीं जाने दिया जायगा। हि 
पर पश्चिमी जर्मनी ने वायुमार्ग के जरिये निर्वाचक मंडल के सदस्यों को पश्चिम बर्लिन पहुंचा 
का निश्चय किया ! हि ४ विवाह 

इस बात को लेकर पूरा और पश्चिम जर्मनी में तनाव में काफी इद्ध हुई। सो थ' 
संघ ने पूर्वी जर्मन के दावे का समर्थन किया | सोवियत संघ ने यह धमकी दी कि जो हा 
वर्लिन से होकर उड़ेंगे.उसके यात्रियों और जहाजो की सुरक्षा की गारठी सोवियव ढ8 नई 
देगा। इस पर पश्चिम जर्मनी के चान्सलर कोसिंगर ने यह कहा कि व्लिन से उड़ान भरनेवा 
हर जहाज और हर यात्री की सुरक्षा का दायित्व बतौर अन्तर्राष्ट्रीय अनुवन्ध के रूस पर है। ये 

५ माउं, १६६६ को वर्लिन में चुनाव का कार्य सम्पन्न हुआ । इस अवबर कर 
संघ ने अस्यन्द संयम से काम लिया। चुनाव को रोकने के लिए उसने कोई डे 
ऊारंपादी नहीं की / इसका एक कारण था रूस-चीन सीमान्त पर इन दोनों देशों के बच 


दूं गयी गब 


सौबियत संघ की विदेश-नौति ण्ग्रं 


मामूलो सैनिक झड़प | इसके अतिरिक्त सोवियत संघ शोत-युद्ध को पुनः उभाड़ना नहीं चाहता 
था। इन सब कारणों से वर्लिन का संकट जो पुनः उभर रहा था, धीरे-धीरे शान्त हो गया । 


क्यूबा का संकट और सोवियत संघ १६६२ का क्यूवा संकट सोवियत विदेश-नीति 
की एक बड़ी कठिन परीक्षा थी । १६५०६ में वयूबा में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में जिस क्रान्ति- 
कारी सरकार की स्थापना हुई उनका स्पष्ट कुडाव सोवियत संघ की ओर था। इस सरकार 
को मिटाने के लिए अमरीकी सरकार शुरू से हो कटिबद्ध थी । इसलिए मोवियत संघ ने इसको 
आर्थिक और सैनिक सहायता देना शुरू किया। वयूवा के प्रति सोवियत नीति के सम्बन्ध में 
कई बातें कही गयी हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हम का मत था कि वस्तुतः ख्‌ इचेव 
का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण का न होकर अपनो शक्ति को बढ़ाना और 
उसका प्रदर्शन करना मात्र था ताकि सोवियत रूस अमेरिका से जमन, वर्लिन आदि के प्रश्नों 
पर शक्ति की स्थिति ( ९०४४०४ ० 5५०॥8॥0 ) से बात कर सकता | रूस को यह विश्वास 
था कि अमेरिका को क्यूब्रा के सोवियत अड्डो से घेर कर और अमरीकी नगरों को अपने 
प्रक्षेपणासों का सुगम लद्व+ बनाने के वाद वह अमेरिका में मनमानी रियायतें प्राप्त कर सकेया। 
यह वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका की कठोर अग्निपरीक्षा थो। पर, रूस की यह योजना दो 
कारणों से विफल हुई $ प्रथम तो योजनापूर्ण होने से पहले हो उसका भेद खुल गया जिससे रूस 
तथा अमेरिका के शक्ति-सन्तुलन में कोई अन्तर न आा सका, ओर दूसरे अमरीको राष्ट्रपति ने 
दृढ़ संकल्प तथा संयम का प्रदर्शन किया । 

मास्को ने क्यूबा संकट को चाहे किसी कारण से उत्पन्न किये [हो, किन्तु यह निश्चित 
है कि इस संकट की समाप्ति कैनेडी की दृढ़वा तथा खू इचेव के विवेक दोनों से हुई । 


सोवियत संघ भ्रौर चीन 


प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनो बाद चीन में साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों 
के बीच यह-युद्ध छिड़ गया । द्वितीय विशद्वन-युद्ध के बाद इस यह-युद्ध का स्वरूप भयानक हो 
गया। सोवियत संघ के लिए विल्कुल स्वाभाविक था कि बह उस यह-युद्ध की गतिविधि को 
अच्छी तरह देखे । लेकिन चीन के साम्यवादियो को सोवियत संघ से कोई सहायता नहीं 
मिली । जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका च्यांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की 
सहायता जी-जान से कर रहा था वहाँ सोवियत संघ तटस्थ राज्य की तरह खड़ा होकर इस यह- 
युद्ध की प्रगति को देख रहा था। इसका एक महत्त्यपूण कारण था । स्टालिन चीन के आन्दोलन 
को साम्यवादी आन्दोलन नहीं मानता था। १ जुलाई, १९४६ को माओत्सेतुग ने “जनता 
के लोकतन्त्रीय अधिनायकतन्त्र”” के विषय पर लिखे अपने सुप्रसिद्ध लेख में बत॒या कि चीन का 
नवीन लोकतन्त्र चार वर्गों--मजदूर; किसान, लघु बुज्ु 'आ तथा राष्ट्रीय बुजु आ--का सम्मिलित 
संगठन होगा । इसका नेतृत्व साम्यवादी दल द्वारा किसान और मजदूर करेंगे। एक साम्यवादी 
व्यवस्था का स्वरुप ऐसा भी हो सकता है इसको समझने में स्टालिन लाचार था। पर चीन 
में साम्यवांदी आन्दोलन की जड़ इतनो मजबूत हो गयी थी कि सोवियत सहायता के अभाव में 
भी कम्युनिस्टों को विजय मिली, च्यांग-काई-शेक पराजित कर दिया गया और १ अक्टूबर, 
१६४९ को पेकिंग में चीन के जनवादी गणराज्य की घोषणा हो गयी । 


प्ग्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पारस्परिक सुरक्षा समझौता--जब चीन में कम्युनिस्ट राज्य कायम हो गया तो 
सोवियत संघ के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था कि साम्यवादी परिवार के इस नये उदस्य का वह 
हार्दिक स्वागत करे । चीन के इस नये गणराज्य पर भयंकर खतरे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 
इसका अस्तित्व मिटाने के लिए उपयुक्त अवसर की ताक में लगा रहता था। अतएव अमरीकी 
आक्रमण से चीन की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने फरवरी १६५० में उसके साथ पारस्परिक 
सुरक्षा की सन्धि की । इस सन्धि के द्वारा दोनों देशों ने वादा किया कि जापान द्वारा अथवा 
उससे सम्बद्ध किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण होने की स्थिति में वे एक दूसरे की सहायता 
करेंगे। यह सन्धि तीस वर्ष की अवधि के लिए की गयी है। इसी सन्धि के द्वारा सोवियत 
संघ ने चीन को चांगहुन रेलवे और दाइरन तथा पोर्ट आर्थर के बन्दरगाह लौटा दिये। इसके 
अतिरिक्त, इसी सन्धि के अनुसार सोवियत संघ ने चीन को तोन अरब डालर का कर्ष देना भी 
स्वीकार किया। इसके बाद भी कई अन्य समझौते हुए और चीन को सोवियव संघ द्वारा कई 
तरह की सहायता मिलती रही । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन की मान्यता का प्रश्न--चीन में नये गणराज्य की स्थापना 
के बाद संयुक्त राष्ट्रसंध में उसके प्रतिनिधित्व का प्रइन उठा। अमेरिका ने चीन के साम्यवादी 
गणराज्य को मान्यता नहीं दो और वह च्यांग-काई-शेक को फारमोसा स्थित सरकार को ही 
चीन का वास्तविक संरकार मानता रहा। इसी कारण संयुक्त राष्ट्रसंध में जनवादी चीन को 
उतका न्यायएूर्ण स्थान नही मिल सका । १६४९ से ही सोवियत संघ इस प्रइन को संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में बार-बार उठाता रहा। वह वरावर इस बात की मांग करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ और 
उसकी सुरक्षा-परिपद्‌ में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जाय । शुरू में जब 
सोवियत संघ को इसमें सफलता नही मिली तो उसने स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंध का बहिष्कार कर 
दिया। लेकिन जब कोरिया में लड़ाई शुरू हुई और सुरक्षा-परिपद्‌ में परिस्थिति बदलने लगी 
तो रूस पुनः संयुक्त राषरसंघ में वापस चला आया । उसके बाद से वह वराबर चौन के प्रतिनिधिल 
का भ्रइन उठाता रहा है। 

चीन और रूस का पहला मतभेद-- १६५६ के हंगरी-कांड को लेकर सोवियत ५ संघ 
और चीन में पहले-पहल मतभेद हुआ । फरवरी, १९५७ में माओत्से ढंग ने हंगरी में सोवियत 

- कार्रवाई की बड़ी कड़ी निन्‍्दा की । इसी अवसर पर माओ का प्रसद्धि “सिकड़ो छुलों को एक 

साथ खिलने दो” वाला भाषण हुआ । दूसरे शब्दों में माओ ने राष्ट्रीय साम्यवाद के सिद्धान्त की 
प्रतिपादन किया । साम्यवादी उद्यान में हरे रंग के फूल खिलने चाहिए, इसी में उसकी श्रीवृद्ि 
है। एक दूसरे दष्टिकोण से यह शान्तिपर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन था। ४ ! 
प्रष्ठाधार में आज आइचये होता है कि चीन अब “सेकड़ों फ़ू्लो के खिलने” और शान्ति रह 
अस्तित्व के सिद्धान्त में क्यो विज्वास नहों करता ! 

चीन ओर रूस का सैद्धान्तिक झगड़ा--सोबियत संघ और जनवादी चीन में 22 
एक भयकर सेद्धान्तिक झगड़ा चला रहा है और इसके गुल में शान्तिपणं तहजीवन का हे 
है। स्टालिन के बाद शान्तिपूर्ण सहजीवन का सिद्धान्त सोवियत विदेश-नीति का कम 
तत्त्व वन गया है। शुरू में, जेसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, चीन के साम्बबादी नेता भें 
सद्धान्व में विश्वास करते थे और इसमें उनका विश्वास सोवियठ संघ से अधिक गहरा था 


सौबियत संघ की विदेश-नीति ७५०३ 


लेकिन विगत सात-आठ वर्षों से चीन के कम्युनिस्ट शांतिपृर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त कौ गलत 
मानने लगे हैं। उनका ख्याल है कि पूंजीवाद अब केवल “कागजी शेर” रह गया है जो अब 
अन्तिम सॉसें ले रहा है। उसे केवल एक धक्का लगाने की देर है, उसका अन्त अवश्यम्माबी 
है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करके नहों, वरन्‌ इसको खूब बढ़ाकर यह अन्तिम धक्का लगाया 
जा सकता है। इसके लिए चीन तृतीय विश्व-युद्धकी जोखिम लेने के लिए भी तैयार है। 
स्टालिन की तरह चीन राष्ट्रों की तटस्थता में भी विश्वास नहीं कश्ता । चीन के कम्युनिस्टों के 
अनुसार संसार में केवल दो ही शक्तियाँ हैं-साम्यवादो और गैर-साम्यवादी। यही कारण है 
कि १६६२ के अक्टूबर में क्यूबा के प्रति सोवियत-संघ की वरती गयी नीति की निन्‍्दा चीन में 
सावेजनिक तौर से की गयी । चीन के दृष्टिकोण से सोवियत संघ ने क्यूबा में दबकर साम्यवादी 
आन्दोलन को गहरा धक्का लगाया है। फिर अन्तर्राष्रीय तनाव को बढ़ाने के लिए ही चीन 
ने अक्टूबर १९६२ में भारत पर आक्रमण किया। सैद्धान्तिक और शांतिपृर्ण सहजीबन के 
सिद्धान्त के आधार पर सोवियत संघ ने चीन के कम्युनिस्ट नेताओ के इस दृष्टिकोण का विरोध 
किया । चीन में इसको शज्रुतापृण काये माना गया। सोवियत रूस द्वारा भारत का समर्थन 
चीन के लिए एक आघात था और चीन के नेताओं ने अभो तक सोवियत संघ को इसके लिए 
क्षमा नहीं किया है। फलतः आज साम्यबादी दुनिया में गहरी फूट पैदा हो गयी है। सोवियत 
संघ और चीन का सम्बन्ध बहुत बिगड़ गया है। चीन को रूस से जो आर्थिक और प्राविधिक 
सहायता मिल रही थी उसको सोवियत सरकार ने बन्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत 
की तरह, सोवियत संघ के साथ भी चीन का सीमा-विवाद शुरू हो गया है| 


जुज्ताई १६६३ का सम्मेलन--चीन और रूस के इस सेद्धान्तिक मतभेद को सुलझाने 
के लिए प्रयास भी किये गये हैं। मार्च १९६३ में ख्‌ इचेव ने माओत्से-तग को मास्को आकर 
इस मतभेद को वात्तां द्वारा तय करने का प्रस्ताव रखा । माओस्से-तगं, जो अपने को साम्यवादी 
जगत्‌ का सबसे वरिष्ठ नेता मानता है, ने मास्को जाने से इन्कार कर दिया। काफी विचार" 
विमश्श के बाद यह तय हुआ कि ५ जुलाई, १९६३ को मास्को में दोनो देशों के प्रतिनिधियों का 
एक सम्मेलन हो जिसमें इस मतभेद पर विवाद करके इसको सुलझाने का प्रयात किया जाय | 
इस सम्मेलन के शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व सोवियत संघ की सरकार ने मास्को स्थित चीनी 
दूतावास के कुछ प्रसुख पदाधिकारियों को दो दिन के अन्दर सोवियत भूमि को छोड़ने का आदेश 
दिया। उन पर सोवियत विरोधी पर्चे बॉदने और कार्य करने का आरोप लगाया था। चीन 
की सरकार ने इसका घोर विरोध किया । ऐसी हालत में ५ जुलाई से शुरू होने वाले सम्मेलन 
के भाग्य का निर्णय हो गया । कड्धता का वातावरण इतना व्याप्त गया था कि लगभग दस 
दिनों की वार्त्ताओ के बाद भी सम्मेलन किसी निष्कर्प पर नहीं पहुँचा और साम्यवादों जगव॒ के 
दोनों देशो का सम्मेलन भंग हो गया । 

सेद्धान्तिक मतभेद को सुलझाने वाले दोनों देशों के सम्मेलन की असफलता के बाद चीन 
और सोवियत संघ का पारस्परिक सम्बन्ध और भी खराब हो गया है। अभी फिलद्वाल दोनों 
देश एक दूसरे के विरुद्ध कड़वा प्रचार कर रहे हैं और यह अफवाह भो सुनने में थाता रहता है 
कि वह दिन अब दूर नहीं जब सोवियत संघ और चीन का कूटनीविक सम्बन्ध भी उस' 


हो जाय । 
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१६६६ तक घटी घटनाओं ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि चीन और सोवियत सं का 
विरोध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अब एक स्थायी तथ्य हो गया है। चीन ने जिस तरह अफ्रीकी 
एशियाई राष्ट्रों के उम्मेलन में रूस के भाग लेने का विरोध किया यह इस बात का यूचक था कि 
अब'पेकिंग तथा मास्को निकट भविष्य में कमी एक दूसरे के समीप नहीं बा सकेंगे। मार्र; 
२३-२६, १६६४ को- चौबीस एशियाई अफ्रिका देश का कोलम्बों में एक सम्मेलन हुआ जिसका 
उद्देइय संसार के सभी एशियाई-अफ्रिको देशों का सम्मेलन बुलाना था। सम्मेलन में यह तय 
किया गया कि अवदूबर १९६४ में काहिरा में तटस्थ राज्यों का एक सम्मेलन हो । इस सम्मेलन 
में किन-किन देशों को बुलाया जाय। इस पर विचार करने के लिए जकार्ता में बीस राज्यों का 
सम्मेलन हुआ। भारत आदि देशों का बिचार था कि सोवियत ठंघ को भी एक एशियाई 
राज्य माना जाय और उसे भी प्रस्तावित सम्मेलन में माग लेने के लिए बुलाया जाय। लेकिन 
चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । उसका कहना था कि किसी भी दृष्टि से सोवियत संघ 
को एशिया में शामिल नहीं किया जा सकता। यद्यपि उप्तके कुछ भाग एशिया में हैं पर 
मूलतः वह एक यूरोपीय देश है। रूस के खिलाफ चीन का प्रवल पिरोप हुआ और इसलिए 
यह निश्चय हो गया दे कि प्रस्तावित सम्मेलन में सोवियत संघ को आमन्त्रित न डिया जाय । 


इसी समय चीन के रेडियो और समाचार-पत्र खुलेआम ख इचेव पर व्यक्तिगत हमछा 
करने लगे। स््‌ चेव को अमेरिका का पिद्ठू कहा गया । सोवियत नेतृत्व पर और भी कई प्रलक्ष 
आक्षेप किये गये। रूस की ओर से भी ऐसा ही जवाब आया। लेविन सोवियत संघ के 
जवाब की भाषा संयमित थी। किसी चीनी नेता का नाम लेकर चीन पर आक्षेप नही विये 
गये। १९६४ के मध्य में चोन की ओर से कई लेख प्रकाशित किये गये जिनमें सोवियत प्प्र 
के दोपों को गिनाया गया तथा यह बतलाने का यत्न किया गया कि सोवियत उंध 
साम्यवाद के मार्ग से दूर हट गया है और इसके लिए खइचेव के नेतृत्व को एकमात्र दोषी 
बतलाया गया। कुछ दिनों के वाद सोवियत समाचार-पत्नों में चीन के विरद्ध कई आरोप 
प्रकाशित हुए । 


सु श्वेव का पतन और चीन-रूस विवाद--१६ अवटूबर, १६६४ को सोवियत कम्यृतिस्ट 
पार्टों ने ख्‌ इचेव को प्रधान मन्त्री के पद से अपदस्थ कर दिया। चीन में ख इचेव के लगें 
के उपलक्ष्य में खुशियाँ मनायो ययी । चीन के नेताओ में यह विज्ञास पैदा हुआ कि अन्‍् हि 
सोवियत संघ की पार्टी ने उनके सिद्धान्तो को स्वीकार कर लिया है और ख इचेव के हटाने 
दोनों देशों का पुराना मधुर सम्बन्ध फिर से स्थापित हो जायगा। लेकिन यह एक भ्रम पल 
हुआ। खडचेव के बाद कोसिजिन सोबियत संघ 'के प्रधान मन्‍्त्री और ब्रे जनोव 400 
सेक्रेटरी नियुक्त हुए। नये नेतृत्व ने तुरत ही स्पष्ट कर दिया कि सोवियत संघ अपने तिद्धा ; 
पर डटा हुआ है ओर इस विषय पर पेकिंग से समझौता करने का कोई प्रज्न नही ला 
सोवियत पत्र आ्रवदा! ने ख्‌ इचेव के पतन के ठुरत बाद चीन-विरोधी लेखों को प्रकाशित न 
शुरू किया । इससे इस बात की पुष्टि हो गयी कि नये नेतृत्व ने नीति में किसी वरह का परिवत्त 
नही किया है। 4 के 

मे जनोव द्वारा साव॑जनिक तौर पर यह घोषित किया जाना कि सोवियत संघ कल के 
द्वारा निर्धारित नीति को परित्याय करने को तैयार नही है, चीन के नेताओ को अंग्रसतत्र के 
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लिए पर्याप्त था ! फिर स्र्‌ सचेव के पतन से लाभ उठाने के लिए चीन के नेताओ ने एक प्रयास 
किया । रूसी बोल्शेविक क्रान्ति के ४७ वें वार्पिकोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधान मन्त्रो चाऊ- 
एन-लाई मास्को गये । अल्वेनिया, जो रूस-चीन विवाद में चीन का समर्थन करता है, की इस 
उत्सव में भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था। यह इस बात का संकेत था कि 
सोवियत संघ अपने स्थान से डिगने का इरादा नहीं रखता ! फिर भी, चाऊ-एन-लाई ने इंस 
अवसर से लाभ उठाने का यत्न किया | क्रेमलिन के भाषण में उसने सोवियत नेताओ से अपील 
की कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकता के लिए प्रयास करना परम आवश्यक है, और 
सोवियत नेताओं को इस कार्य में चीन का साथ देना चाहिए । उसने साम्यवादी जगत्‌ में फूट 
पेदा करने की जिम्मेबारी अमेरिका पर रखी और सोवियत नेताओ को साम्राज्यवादी चालो से 
सावधान रहने की चेतावनी दी । अपने जवाब में सोवियत नेवाओ ने स्पष्ट कर दिया कि शान्ति- 
पूर्ण सह-जीवन के सिद्धान्त मे उनका अट्ूट विश्वास है और किसी भी हालत में वे इस सिद्धान्त 
का परित्याग नहीं करेंगे । इस हालत में समझौता के सारे प्रयास वेकार हो गये और चाऊ-एन- 
लाई को निराश होकर पेकिंग लौदना पड़ा । 
इसके एक वर्ष के बाद ३१ अवटूबर, १६६५ को जब सोवियत साध क्रान्ति वार्पिकोत्सब 

मनाने जा रहा था, चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर सोवियत संघ के खिलाफ प्रचार युद्ध 
शुरू कर कर दिया। पेकिंग पिपृल्स डेली में प्रकाशित एक लेख से सोवियत संघ के खिलाफ 
सभी आरोपों को बहुत कड़े शब्दो में दुदृदाया गया । दो सप्ताह पूर्व यही अल्वेनिया की 
कम्पुनिस्ट पार्टों के पन्न में प्रकाशित हुआ था । लेख में कहा गया था कि वियतनाम को 
हड़पने के लिए अमेरिका और सोवियत संध में एक गुप्त समक्नौत्रा हुआ है और इसलिए सोवियत 

संघ वियतवमाम में अमरीकी आक्रमण की उपेक्षा कर रहा है। इसमें सोवियत संघ की “निर- 

स्त्रीकरण की नीति की कु आलोचना की गयी थी और इसको एक ऐसा चाल बतलाया था 

जिसमें अमेरिका और रूस अन्य देशो को सोौनिक दृष्टि से कमजोर बनाकर अपना प्रभ्ुुत्व कायम 

करना चाहते है 

सोवियत संघ और साम्यवादी चीन का रौद्धान्तिक मतभेद अब बहुत गहरा हो चुका है 

ओर इसके अन्त की कोई सम्भावना नहीं है । यह तभी खत्म हो सकता है कि दोनो में से कोई 

पक्ष अपने सिद्धान्त को एकदम छोड़ दे । इस मतभेद में समझौता करने का कोई सवाल नहों 

रह गया है, वयोकि समझौता के लिए दोनों पक्षो के सिद्धान्तो मे बुछ सामान्य बातो का होना 

आवश्यक है और इस तरह की कोई बात देखने को नही मिल रही है । मिलन कोवनर के शब्दों 

में “एक विशाल ज्वालामुखी की तरह विरोध और संघर्प की चिनगारियों जो अबतक मित्न्ता 

एवं सदुभावना के आवरण से आच्छादित थी; पूर्ण सक्रिय होकर चमक उठी हैं और उसके शान्त 

होने की सम्भावना निकट भविष्य में नहों दिखायी देती !” 


रूस-चीन सीमा-विवाद 


चीन और सोवियत संघ का यह सेद्धान्तिक मतभेद दिनोदिन छग्रतर रूप धारण करता 
जा रहा है। २ मार्च, १९६९ को पूर्वी एशिया में उसरी नदी के टापू दमिस्क ( जिसको चीनी 
चेनपाओ कहते हैं ) को लेकर इन दो साम्यवादी देशों में सीधी सेनिक भिड़न्त हो गयी। दोनों 
पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-अत्वारोप छूगाया। चीन ने इस सेनिक इडप के लिए रूस को और 
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रूस ने इसके लिए चीन को जिम्मेवार ठहराया । २ मार्च की झड़प की याद अभी बासी भी 
नहीं हो पायी थी कि १५ माचे को दोनो पक्षों में उसी ठाप्‌ को लेकर फिर एक झड़प हो गयी ! 
रूस के प्रतिरक्षा मंत्री ग्रेचको जो उन दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर थे, उसे स्थगित करके 
स्वदेश वापस लौट गये । दूसरी भिड़न्त के वाद भी फिर वही पहले जेसा आरोप-प्रन्यारोप शुरू 
हुआ । रूसी सूत्रों के अनुसार पहली झड़प में चीन के कोई तीन सौ सेनिक खेत रहे और रूसी पक्ष 
के इकतीस सेनिक मारे गये और चौदह घायल हुए । रूस का एक कर्नल भी चीनी गोलियों का 
शिकार हुआ । छोटी-से ठापू पर कर्मल की उपस्थिति से राजनेतिक प्रेक्षक यह अनुमान लगाने 
लगे हैं कि रूस और चीन का सीमा-विवाद धीरे-धीरे युद्ध का रूप धारण करवा जा रहा है। इस 
तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि १६६० में दोनों देशों में जो सशब्र संघर्ष हुआ था वह 
हाल के संघ से बड़ा था। फिर भी, भविष्य में समझौते की सम्भावना को इृष्टिंगत रखते हुए 
किसी भी पक्ष ने उसका विवरण प्रकाशित नही किया था । लेकिन इस वार ऐसा नहीं इआ 
जिससे स्थिति की गम्भीरता का स्पष्ट आभास मिलता है। 

रूस और चीन के मध्य यह भिड़न्त अकेली इस निर्जन घोडे-से द्वीप के लिए नहीं है 
बरन्‌ यह मध्य एशिया और पृवीं यूरोप के विस्तोर्ण भाग के लिए है। रूस और चीन की सामान्य 
सीमा पैंतालीस सौ मील लम्बी है। दोनो को इस सम्मिलित सौमा का अधिकतर भाग मध 
एशिया के ऊँचे पहाड़ों और मरूस्थल में से गुजरता है। रूस के क्षेत्र में कजाखस्तान, किरगिन 


क्के में चीन 
ण्ण्ज्ञ्र्स झरम्गूरे, आया 
क्षेत्र ४ 
सोषियत संघ 
बाल्कठा भ॑गत्न| 
॥| 


और उजबेक गणराज्य हैं तो चीन के इलाके में सिक्ियांग का प्रान्त ई | पूर्वी एशिया 4 
देशो की सीमाएँ आम्‌र और उसूट़ी नदियाँ निर्धारित करती हैं। दोनों देशों की वर्तमान सीमा। 
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रूस-चीन सीमा-विवाद के संघर्ष स्थल न 
रूस के जारों और मंचू रुप्रा्ों के मध्य हुई सम्धियों द्वारा निश्चित की गर्य 
(८६० में को ययी थीं। इन अख्मान और आरोपित संधियों के फलस्वरूप चीन 


थीं जो १८५६ कौर 
ने को पचि कोई 


सोवियत संघ की विदेश-नीति पु०्छ 


बर्गमील का विस्तीण क्षेत्रफल रूस को दे देने पड़े थे । चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने 
के प्रारम्भिक वर्षों में चीन ने सम्भवत्ः विश्वास के आधार पर यह प्रइन नही उठाया कि एक 
साम्यवादी देश दूसरे साम्यवादों देश के भू-भाग को स्वेच्छा से लौटा देगा । २७ सितम्बर, 
२१६२० को लेनिन ने यद्द वादा भी किया था कि चीन में जेसे ही लोकप्रिय सरकार कायम 
होगी चीन के इन सारे भू-मागों को लौटा दिया जायगा । लेकिन जब सोवियत सरकार ने 
इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और लेनिन के वादे की उपेक्षा करती रही तो १६५७ में 
पहली वार पेकिंग ने उन्नीसवी सदी में खोए हुए भू-माग को लौटाने की मांग की । निकिता ख इचेब 
और कोसिजिन के रूस ने चीन के इन दावों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि वे पुरानी 
किताबों या पुरखों की हड्डियों के आधार पर किसी दावे को नहीं मानते |! सोवियत संघ चीन 
के इस दावे को मानने के लिए तेयार नही है क्योंकि यह प्रशान्त महासागर को एक बड़ी शक्ति 
के रूप में रूस को चुनौती है और साथ ही साइवेरिया रेलवे तथा ब्लादीवोस्टक के सभी महत्त्वपूर्ण 
बन्दरगाहों के लिए. खतरा आमन्त्रित करना है । 


चीन की ओर से यह स्वीकार किया जाता है कि दोनी देशों के वीच सन्धियाँ हुई थीं 
जिनके अनुसार चोन को अपने विस्तृत भू-भाग से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन उनका कहना है 
कि इन सन्धियों को ताकत से जबरदस्ती कमजीर चीनी मंच शासको पर लादा गया था । 
इसलिए उन्हें वेध स्वीकार नही किया जा सकवा। चीन के शासक अपने नये नक्शो में रूस के 
विस्तीर्ण प्रदेश को “अधिकृत प्रदेश” के रूप में परथए्‌ दिखला रहे हैं। १६६० से सीमाबवती 
प्रदेशों में ययपि कई बार सुठभेड़ हो चुकी है तथापि पिछले दिनो हुई दोनो सेनाओं की भिड़न्त 
सीधी लड़ाई से कम नहीं थी । पश्चिमी प्रेक्षको ने दोनो ही पक्षों के विवरणो का अध्ययन कर 
यह निष्कर्ष निकाला है (और इस निष्कर्प के लिए किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी) कि 
इस सुठभेड़ के लिए चीनी जिम्मेवार थे और इसके लिए उन्होने अच्छी तेयारी की थी। “घढना 
क्रम और विश्व-राजनीति की वत्तमान स्थिति देखते हुए”, टिप्पणी करते हुए “दिनमान”” 
(२३ मार, १६६६ ) ने लिखा था, “यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संघप में पहले चीन ने को, 
भले ही बह धुआँधार प्रचार करके उसका उत्तरदायित्व रूसी नेताओ के मत्थे मढ़ने का 
प्रवलल करे ।”” 


सीमा संघ के लिए वास्तविक जिम्मेवारी का निर्धारण कुछ कठिन कार्य अवश्य है। पर 
इस स्थल पर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि इस टक्कर का तात्कालिक लक्ष्य क्या था १ 
चीनियो का ऋहना है कि मई १६६६ में मास्को में जो विश्व-कम्युनिस्ट सम्मेलन होनेबाला था, 
इसमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रूसियो ने यह सब किया है। लेकिन इस सम्पूर्ण बिवाद 
में एक बात निश्चित है कि इस सीमा प्रदेश में रूस का कोई दावा नही है; दावा स्वयं चीन का 
है। अतः रूस के अनुसार भड़कानेवाली कार्यवाही का प्रारम्भ चोन ने ही किया है। कहते हैं 

3.."8॥ (६७ घछ९थक्ं४5 ००४०ए९०१ एए 09 ए76शे0०प४. फिएड्शंद्ग 00एशप्रा80# जाप 
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कि पीमा-संघर्ष के बाद जल्दी ही चीनी कम्युनिस्ट दल का सम्मेलन द्ोने वाला था! वहाँ 
राष्ट्रीय संकट की गम्भीरता दिखलाकर दल के सूजधार अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे । 
यह भी कहा जाता है कि यलिंन के संकट के क्षणो में रूस को नये मोर्चे पर उलब्वाने के लिए 
पृवीं एशिया में संकट का नया विस्फोट कर दिया । ५ मार्च को पश्चिमी वर्लिन में पश्चिमी 
जमनी के राष्ट्रपति का चुनाव होनेबाला था । सोवियत संघ इसका वड़ा प्रबल विरोध कर रहा 
था और एक दूसरे वलिन संकट की सम्भावना पेदा हो ययी थी । छुनाव के ठोक बोन दि 
पहले रूस -चीन सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया । इससे बर्लिन के मामले में रूस का पक्ष कमजोर 
हुआ और सीमा संकट को देखते हुए उस समय रूस ने पश्चिमी गुट से विवाद बढ़ाना उचित 
नही समझा । अतएवं सोवियत संघ के ध्यान को विभाजित करने के लिए चीन ने सीमा संपर्ष 
पेदा किया । 


चीन के पद्देश्य के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि वह सोवियत संघ से झड़प करके 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था । जेसा कि एक समीक्षक ने लिखा है, “चीन नहीं 
चाहता है कि उत्तरी वियतनाम पूर्णतया रूसी प्रभाव में चला जाय । पाकिस्तान को हांत मेँ 
जो रूसी सैनिक सामग्री मिली है उसे भी चोनी नेवा यह सोचने लगे हैं कि कही पाकिस्तान 
भी उनके हाथ से न निकल जाय । रूसी रक्षा मन्त्र मार्शल ग्रे चिको की पाविस्तानी-यात्रो के 
दौरान रूसी नौ-सेना के उपाध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया था कि भारतीय पपमहाद्वीप में 
* शान्ति के लिए पाकिस्तानी नौ सेना का सुदढ़ होना आवश्यक है। चीन के नेवा इस कथन के 
दूरगामी परिणाम को समझते हैं । रूस से सीमा पर ७'घ्ष छेड़कर वे पाकिस्तान तथा छ्त्तरी 
वियतनाम को यह बहाना चाहते हैं कि चीन भी एक शक्तिशाली देश है और वे अपने हितों 
की रक्षा के लिए उन पर निर्भर रह सकते हैं ।” 


साम्यवादी जेमे में इन दो बड़े देशो के इस संघंप का उनके आपसी सम्बन्धी पर को 
दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इस पर अभी कुछ कहना कठिन है ।_ फिर भी यह मानना पड़ेगा हे 
इससे विश्व का शान्ति-सन्तुक्षन बहुत कुछ प्रभावित हुआ है।.नेपथ्य में बेठा चीन किसी भे 
समय मैदान में कूद कर शक्ति-संतुलन को बदल सकता है। पिधले दिनों ब्रिदेन के प्रतिरक्षा 
मन्‍्त्री डेनिस होले ने कहा था कि चीन द्वारा रूस के प्रति आक्रामक दख अपना लेमे ते का 
में युद्ध का संकट समाप्त हो गया है। उनका यह कथन निराधार नहीं है । रूती 5020) 
अमेरिका के स्थान पर चीन को शत्रु नम्बर एक समझने लगा है। उधर अमेरिका जे भी गे 
के प्रति रवैया बदलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कुछ अमरीकी राजनीविशों हा 
यह स्पष्ट मांग की है कि अमेरिका को न केबल चीन-यात्रा पर लगे पतिवन्ध दीले कर ५ 
चाहिए, वल्कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसके प्रवेश का विरोध बरना भी बोड़ देना हक हे 
प्रकार सम्भव है कि इस घटना का प्रभाव विश्व के शक्ति-संदलन पर पड़े इसके अ। बा 
इस घटना के चलते सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रही निरसीकरण तथा कब 
अख्न-विस्तार विरोध संधि वार्ताओ की प्रगति अवरुद्ध हो गयी है। इसलिए अब यह 3 
ब्यक्त किया जाने लगा है कि वार्ताओं की रूफलता के लिए इनमें चीन का 000 हा 
आवश्यक है क्योंकि चीन के अलग रहते हुए सोवियत संघ और अमेरिका निरस्त्रीकरप + द 
पहल करके अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारने की भूत नहों करेंगे । 





है वि 
0 क एप्स रो 





च्प्प रौरार शि हे 
के पृष्ठ में था उठना रूत के मारऊे ने रहें हो सह्दा+ रहे #ुथ है कि पोज दे २० ९५ 
ही छा धबहन्दन नहों लिया है या दोडिएव संघ के पिकए् २३४४७ ७३ छे सेप७ + २३६३ 
रईं। को है। पर यह निश्चय है कि इन दोगों रेशों शा सोशा जि३र ४5२ ३४ होपे जा 
नई है और ये छोमा-रुंघर्ष सिसी-न-छिसो रूए में रुषरर फसते रहेसे १ 
सोवियत संघ का तया नेतुत्थ और निेशनीत 

अक्टूबर १६६४ में स्‌ स्पेय हे एजने के मर शेरररत पे क। पेड़ सो पये स्पक्तियों, 

कमिजिन बोर ब्रेजनोब के हाथों जाघा। हस स्मई सहुत्त इसको में १६ सोशल ६३ है बभा 


]॒ 


व्तृत्व स्टालिनदगदी होगा और श्ससप सोडजदत पर को नरेश भोत में कोरे भकत्त्िभारो 
प्ररिवन होगा । लेकिन यह खाझंका एश्त हो समाप हो पत्रों जब सोवियत बष के बये नेताओं 
ने यह घोषणा कि की वे भूतपूर्व प्रधान भस्मो ए(रे। को पिरेश-भोति में कोर भोजिक परत 
नहीं करेंगे। जये नेतृत्व फो घोर पे ३ह भोषणा को परी [के कोनरत भ्रम शान्तिपृर्ष ६७ 
अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करता ९६०, १६भाषोप % १रेशन को 4६३ कराने प्रथा विप्स्जी 
के लिए प्रयास करेगा, शोत्त-युप्र में भीषधत पह्टी सागे देवा सो३ संतार सशक्त शास्तों को 
विकास-योजनाओ को रुफल बनाभे के लिप सहावता देता रहेगा। । इसी! कोर सरररेह. थह्ठों कि 
पिद्दले दो वर्षों में सोवियत भिदेश गोौजि ते सिद्धाप्तों कवा समभइंन विया है भौर भी तह 
कोई एसी बात देखने को नहों मिल्ली है जिमके याधार पर बह बहा भय हि एसमें कोई (शेप 
परिवर्तन हुआ है या होने को सम्भावपा है । अरभेरिका के साध एतछने सौर शोक पृ को 
से चात्म्‌ करने का अवसर सोवियत धध को मिला है। वियशनाम में यपरीकी नाते को के 


५१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अमेरिका और सोवियत संघ में भोपण प्रचार-युद्ध शुरू हो सऊता था। लेकिन धोवियत नेताओं 
ने स्थिति को विगाड़ने का जरा भी यल्लन नहीं किया है और उनका प्रयास यहो रहा है कि 
वियतनाम की समस्या वार्ता द्वारा सुलझ जाय । सोवियत संघ की इस नीति की आलोचना केवल 
चीन में ही नही वरन्‌ कुछ अन्य हल्‍्को में भी हुईं है। बुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को 
युद्ध बन्द करने को बाध्य करने के लिए सोवियत संघ को कड़ा रु अपनाना चाहिए। सम्भव है 
खीन के साथ अपने मतभेदों के कारण सोवियत संघ इस तरह रुख नहीं अपना रहा है 
क्योंकि उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार सेद्धान्तिक झगड़े में चीन का समर्थन करती 
है। लेकिन चीन के साथ झगड़े को लकर सोवियत संघ जैसा महान्‌ देश अपना अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्व को भूल जाय, यह वड़ा ही दुर्माग्यपूर्ण माना जायगा । वियतनाम समस्या के सम्बन्ध 
में विश्व-शान्ति के लिए, सोवियत नीति का प्रननिधारण आवश्यक ग्रतीत होता है ! 


ताशकंद ; सोवियत कूटनीति का नया अध्याय--१६६५ के सितस्वर में' सोवियत 
कूटनीति ने एक नया मोड़ लिया। £ सितम्बर को भारत और पाकिस्वान के बीच कपीर 
के झगड़े को लेकर युद्ध शुरू हुआ और देखते-देखते इस युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। 
ऐसी हालत में सोवियत संघ बड़ा पेशोपेश में पड़ गया । उसे भय था कि एशिया के दो पड़ोसी 
देशों के युद्ध से अमेरिका और ब्रिटेन का साम्राज्यवादी गुट तथा चीन दोनों नाजायज फायदा 
उठाने का प्रयास करेंगे। अतएव स्थिति को सम्मालने के लिए सोवियत प्रधान मन्त्र 
कोसिजिन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब थॉ तथा भारत के प्रधान मन्‍्त्री लाल बहादुर शास्त्र 
को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे तत्काल युद्ध बन्द कर दें। सोवियत प्रधान मन्त्र 
ने अपने पत्र में यह भी कहा कि यदि दोनों पक्ष समझौता-वार्ता करने को तेयार हैं वो सोवियत 
संघ अपनी भूमि पर श न्तिवृण वातावरण में बातचीत करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान कर 
को तैयार है। यदि दोनों पक्षों को समझौता के लिए सोवियत संघ की आवश्यकता पड़ी दी 
बह इसके लिए सब कुछ करने को तेयार है। 


सोवियत संघ का यह सुझाव सोवियत कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण और क्रान्तिवारी कंदेत 
था। अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों के समाधान में सोवियत सघ ने मध्यस्थता के सिद्धान्त को 
स्वीकार नही किया था । लेकिन दो राष्ट्रों के वीच मध्यस्थ वनकर उनके आपसी का को 
सुलझाने के सोवियत प्रस्ताव ने ससार को स्ठव्ध कर दिया! ऑल अमरीकी गुट 7 इ्र्त 
सुझाव पर छोटे उड़ाये गये और इसको उपहास्थास्पद बताया गया। अमेरिका और विशेषकर 
ब्रिटेन में यह विचार व्यक्त किया गया कि सोवियत संघ का यह प्रयास निरर्थक है और ६ 
कोई लाभ नहीं होगा । वस्दुतः बात यह थी कि अभी तक इन दोनों देशों पर ब्रिटेन की” 
नीतिक प्रभाव बहुत अधिक था। सोवियत संघ के हस्तक्षेप से इस प्रभाव का अन्व जहूरी'का 
था। अतएव परिचम के प्रेक्षको ने इस प्रस्ताव की असफलता की भविष्यवाणी की। 


सोवियत स'घ के प्रस्ताव को भारत ने हुरठ और कुछ आनाकानी के बाद पघकिस्ठान 
ने स्वीकार कर लिया। युद्ध वन्द हो जाने के वाद यह निइचय हुआ कि ४ जयवरी। रे 
के सोवियत स'घ के प्राचीम नगर ताशकन्द में भारतीय प्रधान मन्‍्त्री तथा पाविस्वानी यारा पृ 
मिलें और समझौता छा प्रयास करें। सोवियत स'घ जे यह आइपासन दिया कि यदि बीत 


सोबियत संघ की विदेश-नीवि ण्र्श्‌ 


इयकता पड़ी तो प्रधान मन्‍्त्री कोसिजिन इस प्रयास को सफल बनामे में हर तरह की सहायता 
करेंगे । 

४ जनवरी, १६६६ की ताशकन्द के “दृरमिये भवन”? में जिसका अर्थ “तटस्थता भवन! 
है, भारत के प्रधान मन्त्री, पाकिस्तान के राष्ट्रवि और सोवियत प्रधान मन्त्री का शिखर-सस्मे- 
लन प्रारम्भ हुआ । संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको यह आशा थी कि 
ताशकन्द सम्मेलन सफल होगा। यात्रा प्रारम्भ करने के पूब पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह चुके 
थे कि कझ्मौर के बिना भारत के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। भारव के 
प्रधान मन्त्री ने भी कहा कि वे कझ्मीर के प्रइन पर किसी तरह को वार्त्ता नहीं करेंगे । सोवियत 
संघ में भी समझौते के प्रश्न पर धन्देह प्रकट किया गया। वास? ने अपने विशेष समाचार में 
कहा कि दोनो देशों के विवाद को, जो लगभग अठारह वर्षों से विग्रह को स्थिति में है, मुलझाना 
आसान काम नहीं है। फिर भी, सम्मेलन शुरू होने के पहले प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने कहा 
कि “रूस की जनता को आशा है कि यह वार्ता सफल होगी ।” सोक्यित विदेश मन्त्रालय के 
एक प्रवक्ता ने कहा कि ताशकन्द का वायुमण्डल आशाप्रद है और उसमें फलदायक परिणामों 
की आशा की जा सकती है । 


पॉच दिनीं की वार्त्ता के बाद यह स्पष्ट होने लगा कि सम्मेलन किसी हालत में सफल 
नहीं हो सकता। पाकिस्तान कश्मीर का प्रश्न उठाने की जिद पर डटा हुआ था और भारत 
वार्ता करने से इन्कार कर रहा था ! भारत का कहना था कि दोनो देशों को “बुद्ध नहीं 
करो” की घोषणा करनी चाहिए । पाकिस्तान इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं था । 
इस हालत में जैसे-जैसे ताशकन्द वार्त्ता का अन्त करीब आता गया वेसे-बेसे भारत-पाकिस्तान 
में मतेक्य की आशा क्षीण होती गयी। ६ ज्नवरी की एक पाकिस्तानी प्रवक्ता ने पत्र-प्रति- 
निधियों के सामने यह घोषित कर दिया कि पाकिस्तान को भारत का युद्ध न करो” का प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कष्ठा कि जब तक कश्मीर के प्रति पाकिस्तानी दावे 
का निबटारा नहीं हो जावा या इस दावे को निबटाने के लिए कोई व्यवस्था नही कर ली जावी, 
भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नही करने का कोई समझौता व्यर्थ होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता के 
कथन के बांद अपने प्रेस सम्मेलन में भारत के विदेश मन्त्रालय के सचिव श्री सी० एस० झाने 
पाकिस्वान द्वारा भारतीय प्रस्ताव के दुकराये जाने की पुष्टि की और कद्दा कि दोनों पक्षों को 
स्थिति एक दूसरे से काफी दूर है। उन्होने कहा कि वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है । 


सोवियत कूटनीति का जादू --११ जनवरो, १६६६ को सबेरे यह प्रायः निश्चय हो 
गया था कि ताशकन्द वार्ता असफल हो गयी और सम्भवतः सम्मेलन के अन्त १९ एक संयुक्त 
विश्प्ति का निकालना भी कठिन है। लेकिन सोवियत कूटनीति अत््यन्ठ सक्रिय थी । वाशकन्द 
में सोवियत संघ के शी नेता मौजूद थे और १० जनवरी को उनके अयथक प्रयास के फलस्वरूप 
गतिरोध हट गया और ४ बजे संघ्या को यह संकेत मिलने लगा कि भारत और पाकिस्तान में 
किसी तरह का समझौता हो जायगा । ६ बजे रात को वालियों की गड्गड़ाइट के बीच राष्ट्रपति 
अयूव खाँ तथा प्रधान मनन्‍्त्री थो लालवहादुर शाद्घी ने प्रधानमन्ती कोसिजिन को उपस्थिति में एक 
समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये। जो बाव केवल बारह घटे पू्॑ असम्मव प्रवीव होती थी उसको 
सोवियत कूटनीवि के जादू ने सम्भव बना दिया। ठःशकन्द वार्ता को सफलता केवल प्रधान रुंशी 
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कोसिजिन की सफलता ही नहीं, वरन्‌ पिछले कुछ वर्षों में सोवियत कूटनीति की सकसे महाव 
सफलता थी ।* 

सोवियत कूटनीति की सफलता के कारण --सभी भविष्यवाणियों के बावजूद ताश- 
कन्द सम्मेलन सफल हुआ | इसका प्रसुख कारण है सोवियत .कृटनीति की ईमानदारी और 
निष्पक्षता । यह बात सत्य है, जेसा कि सोवियत न्यूज एजेन्सी वास” ने कहा था कि “यह वाद 
सभी भली भाँति जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में शत्रुता का बीज उपनिवेशवा दियों द्वारा 
बोया गया है जो दोनो देशो की जनता को शान्ति और मेत्रीपूर्ण वातावरण में रहने देने के इच्चुक 
नहीं हैं ।”” सोवियत कूटनीठि में इस तरह का कोई स्वार्थ नही था। उसने एक निषक्ष वाता- 
बरण में दोनो देशों के कर्णधारो को मिलाया और समझौता कराने में उनकी सहायता की जिम 
स्वार्थ की भावना का सबंधा अभाव था। सोवियत नेताओ के सहानुभूतिपुर्ण आचरण तथा 
सद्भावना से सम्मेलन को सफल बनाने में सफलता मिली ! 

सोवियत कृटनीति को सफलता का एक और कारण था और यह कारण भोगोलिक था। 
सोवियत संघ यूरोव के साथ-साथ एशिया का भी एक देश है और एशिया में शान्ति बने रहे 
यह उसके हक में भी अच्छा है। अतएवं सोवियत नेताओं के कार्य एशिया में शान्वि बनाये 
रखने के उद्देश्य से हुए। इस प्रकार का कार्य ईमानदारी के साथ किया जाय वो उसमें सफलता 
का मिलना अवश्यम्भावी होता है ।? ४ 8 
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सोवियत संघ की विदेश-नीति ५१३ 


पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण :--अन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के कत्तियय प्रेक्षकों का 
अनुमान है कि ताशकन्द सम्मेलन और भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में सोवियत संघ की रुचि 
उसके पाकिस्तान के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण का प्रतीक है। शुरू में सोवियत संघ पाकिस्तान 
से बड़ा रु. था। इसके कई कारण थे : पाकिस्तान सोवियत विरोधी सैनिक गुटों (सेंटो सीटो) 
का सदस्य था। उसने अपनी भूमि में अमेरिका को सैनिक अड्डा दे रखा था। सोवियत संघ 
इस बात को नहीं भूल सकता था कि रूसी से निक अड्डों का पता लगाने के लिए भेजा गया यू० र 
विमान पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डा से ही उड़ा था। अतः रावलपिंडी के प्रत्ति सोवियत 
रूस का कड़ा रूख स्वाभाविक था । 
लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता । 
ख इचेव के पतन के बाद सोवियत संघ और पाकिस्तान के सम्बन्धों में भी सुधार होने लगा । इस 
सुधार के लक्षण १६६५ में प्रकट हुए जब उस वर्ष के अप्रिल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ओर 
विदेश मन्‍्त्री ने रूस की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच अनेक व्यापारिक, आर्थिक और राज- 
नीतिक समझौते हुए । रूस की इस नीति में परिवर्त्तन आने का कारण सम्भवतः पाकिस्तान की 
चीन से बढ़ती हुई मेत्री थी ! सोवियत संघ के लिए अभिष्ट नही था कि उसके एक पड़ोसी देश 
में उसके प्रतिस्पर्धों चीन के प्रभाव में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अनुभव हुआ कि 
सीटों तथा सेंटो संधि संगठनी का सदस्य होते हुए भी यदि पाकिस्तान साम्यवादी चोन से 
घ्‌निछ्ठेता बढ़ा सकता है तो सोवियत संघ के साथ भी उसकी मेत्री वढ़ सकती है ! 
इस पृष्ठाधार में दोनों देशों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार हुआ है। कश्मीर के विवाद में 
ख इचेव खुले रूप से भारत के साथ था। लेकिन १६६५८ के भारत-पार्किध्तान संघर्ष और बाद में 
ताशकन्द सम्मेलन के समय सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्वान की समान स्तर पर माना । 
राजनीतिक प्रेक्षको का मत है कि यह पाकिस्तान के प्रति सोवियत स'घ के वदलवे हुए दष्टिकोण 
का परिचायक है | पाकिस्तान की तरफ सोवियत नीति में मेत्री प्रण झुब अपनाये जाने के मूल में 
यह उद्देश्य निहित प्रतीत होता है कि पाकिस्तान को अपना मित्र वनाकर वह उस पर चीन और 
अमेरिका के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाना चाहता है। अप्रेल १६६८ में 
प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने पाकिस्वान की यात्रा की । यथपि इस यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय 
जिवादों पर दोनो के दष्टिकोणों में महान अन्तर स्पष्टतया दिखायी पड़ा, लेकिन यह मानने से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनो के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार हुआ है । 
जुलाई १६६८ में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को फौजी सहायता देने का निर्णय किया । 
सोवियत संघ के इस निर्णय का भारत में बड़ी कड़ी आलोचना हुईं है और झुछ आलोचक इससे 
भारत की विदेश-नीति के सुह पर करारा तमाचा मारते हैं। लेकिन वस्तुतः बात यह है कि 
सोवियत संध का यह निर्णय भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति उसकी दूरगामी नीति का परिणाम है। 
यह सोवियत संघ और चीन के बीच बढ़ते हुए आपसी प्रतिद्वन्द्विता का भी परिषाम है। चीन के 
साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए मेल-नोल को समाप्त करने की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम 
माना जा सकता है। 
अरब-इन्नरायल युद्ध ओर सोवियत संघ :--जूत १६६७ के अरब-इजरायल संघर्ष में 
सोवियत-संघ ने अरब राज्यों का खुलकर समर्थन किया और उसका रुख निश्चय ही इजरायल 


[पड अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विरोधी रहा । इजरायल की स्थापना के समय सोवियत संघ का रुख कुछ दूसरा ही था। मित्त 
समय इजरायल की स्थापना हुईं उस समय सोवियत-संघ ने उसको तत्काल अपनी मान्यता 
प्रदान की। १९४८ के फिलीस्तीन संघर्ष में भी उसने इजरायल का समर्थन किया था और अरब 
राज्यों के आक्रमण को अनुचित तथा अन्यायपूर्ण बतलाया था। बाद में जब सोवियत संध ने 
यह अनुभव किया कि मध्यपृर्व के अरब राज्यो में समाजवादी क्रान्ति सम्भव हो सकती है ओर 
वहाँ सोवियत प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया और 
अरब-इजरायल सम्बन्ध के प्रति उसकी नीति बदल गयी । अरब-इजरायल विवाद में उसने अखों 
को नेतिक समर्थन देना शुरू किया और बाद में सैनिक सहायता भी दी गयी। १९५५ और 
१६६७ के बीच अरब राज्यो को सोवियत संघ से बहुत बड़ी मात्रा में सामरिक स|जो-सामान प्राप्त 
हुए ! मिस्र और सीरिया की सेनाओ को सोवियत विश्लेपजो द्वारा प्रशिक्षित किया जाने लगा। 
१६५६ के स्वेज-संकट के समय सोवियत संघ ने इजरायल के आक्रमण की बड़ी कड़ी आलोचना की 
और अरबों का पूर्ण समर्थन किया । 


१६६७ के संकट के समय सोवियत संघ बड़े पेशोपेश में पड़ा रहा । युद्ध शुरू होने ऐे 
पहले उसने स्पष्ट रूप से अरबों का समर्थन किया था। इजरायल का कहना है कि सोवियत पथ 
के प्रचार अभिकरणो ने इजरायल के सम्बन्ध में जिन बातों का प्रचार किया वे अरब राज्यों को 
उमाड़नेवाली थी । ६ जूत, १९६७ को राष्ट्रपति नाखिर ने कहा कि “सोवियत संघ में हमारे 
मिन्नो ने पिछले माह के प्रारम्भ में ही मास्को गये संसदीय प्रतिनिधि मंडल को यह चेतावनी दी 
थी कि ( इजरायल में ) सीरिया के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनायी जा रही है /” इसके 
पूर्व र८ मई, १६६७ को सोवियत संघ के मार्शल ग्रेचकों ने कहा : “सोवियत संघ, उसकी धर 
ठेना, उसकी जनता और सरकार अरबों के साथ है और उनकी निरन्तर प्रोत्साहन तया समय 
प्रदान करती रहेंगी । हम हम्हारे सच्चे मित्र हैं और हम दुमको सहायता प्रदान करे रहे 
क्योंकि यह सोवियत राष्ट्र की, उसके दल की तथा उसकी सरकार की नीति है। सुरक्षा शा! 
की ओर से तथा सोवियत राष्ट्र के नाम पर हम तुम्हारी सफलता और जीत की कामना करत हैं। 
वा है। जेत १६६० में 


इस प्रकार का कथन युद्धरत राष्ट्री को भड़काने के लिए पर्याप्त हो ५ 
पु हि जोखिम उठाने के लिए 


जब संघर्ष शुरू हो गया तो सोवियत संघ इस क्षेत्र में विश्व युद्ध का 
भी तैयार था यदि साम्राज्यवादी शक्तियाँ इजरायल का पक्ष लेकर अरब राज्यों पर आकमा कर 
देवो । फिर भी इस सम्भावना को ख्याल में रखते हुए उसने अपने कई युद्धपोतों 8५ पूमधथ घागा 
मे ल्ञाघोड़ा। अरब देशों की जनता को यह विश्वास था कि बुरे समय में सीवियत-्व व अप 
अरबों का साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ । संयुक्त अरब गणराज्य और चीरिया पद रे 
लेकिन सोवियत #ंघ ने हस्तक्षेप नहों किया | इस कारण बहुत क्षेत्रों में सोवियद संप 
आक्षेप डिये गये कि कोई मित्र राज्य उस पर भरोसा नहीं कर सकवा है। लेकिन ई० शक 
आरोप सर्वथा निराधार है। सोवियत-सथ का इस युद में कूदना वीसरे विज्ञयुद ? दे 
देना था । वह इसकी जोखिम भी उठा सकता था; लेकिन सोवियत-्स घ का इस्वक्षेत्र देशो 
होवा जब अमेरिका और बिदेन भी पुह्लम-खुल्ला इजरायल का पक्ष लेकर ल्वे | गो 2! कब 
का कहना है कि इयरायल को अमरीकी और म्रिटिश सहाय मिली थी; कैबित णो॥े 
ये इस बाव को नहीं धाना था । 


सोवियत संघ की विदेश-नीति ण्श्ष 


फिर भी, सोवियत-संघ को अपनी स्थिति का पता था । वह जानता था कि अरब जगत 
या अन्य क्षेत्री में उसकी नीति और इरादो का गलत अथे लगाया जायगा और उसे बदनाम करने 
का प्रयास किया जायगा । अवएव कूटनीतिक स्तर पर सोवियत-संघ ने इजरायल के खिलाफ 
बड़ा कड़ा रुख अपनाया । सुरक्षा-परिषद्‌ में सोवियत प्रतिनिधि बार-बार इजरायल को आक्रा- 
मक कहता रहा। वाद में इजरायल ने युद्ध जारो रखा तब सोवियत सरकार ने इजरायल को 
चेतावनी दी कि यदि बह युद्ध नही बन्द करता है तो इजरायल की आर्थिक नाकेबन्दी की जायगी 
और सम्भवततः सोवियत गुट के देश उसके साथ अपना कूठनीतिक सम्बन्ध भी तोड़ लेंगे । इजरायल 
पर इन धमकियों का कोई असर नही पड़ा और युद्ध-विराम मान लेने पर भी सीरिया पर उसकी 
आक्रामक कार॑वाई जारी रही । इस हालत में सोक्यित स'घ ने इजरायल के साथ अपना 
कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़, लिया ! समाजवादी खेमा के अन्य देशो ने भी ऐसा ही किया ! 


इजरायल के साथ सोवियत-संध का कूटनी तिक सम्बन्ध तोड़ लेना ही पर्याप्त नहों था। ऐसा 
प्रतीत हुआ कि पश्चिम एशिया में सोवियत कूटनीति असफल हो गयी । वहाँ पश्चिम एशिया में 
विश्वास जाने लगा कि सौवियत-संघ शाब्दिक सान्‍्त्वना से अधिक उन्हें कुछ नहीं दे सकता है; जबकि 
अमेरिका का वेवाक 'हाथ इजरायल की पीठ पर है। चीन के प्रचार ने इस बात पर विशेष 
बल दिया और उसकी ओर से सोवियत-संघ को बदनाम करने के भरसक प्रयास किये गये । 
इन सारी बातो को ध्यान में रखकर सोवियत-संघ अपनी स्थिति को फिर से कायम करने के 
लिए काफी परेशान हुआ! अरब देशो ने अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए और 
इस आशा से कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा दूसरे दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करे, 
सोवियत-संघ ने साधारण सभा के आपातकालीन अधिवेशन बुलाने की माँग की और प्रधानमंत्री 
कोसिजिन स्वयं इसमें भाग लेने के लिए न्यूयार्क पहुँचे । समा में उन्होने स्वयं एक प्रस्ताव 
रखा जिसमें इजरायली आक्रमण की निन्‍्दा को गयी थी तथा हस्वगत अरब क्षेत्रों से इजरायली 
सेना को हठाने की मांग की गयी थी। कोसिजिन का कहना था कि जबतक इजरायल को 
सेनाएँ इन क्षेत्रों में बनी रहेंगी उस समय तक किसी भी: क्षण पश्चिमी एशिया में युद्ध घिड़ सकता 
है। इस प्रस्ताव॑ पर बोलते हुए जब इजरायल के विदेश मंत्री अब्बा ईवान ने सोवियत 
नीति की घोर मिन्‍दा को तो सोवियत प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने ही सभा का 
बहिष्कार कर दिया और बाहर आ गये । 


पश्चिम एशिया में युद्ध-विराम के वाद २१ जूत, १६६७ को सोवियत राष्ट्रपति 
नासिर के साथ राजनीतिक वथा कूटनीतिक वार्ता के लिए काहिरा पघारे। आगमन के समय 
हवाई अड्डे पर सोवियत राष्ट्रपति ने घोषणा की कि “हम विजय प्राप्त करने तक लड़ते रहेंगे” । 
मार्शल जखारोव के नेतृत्व में एक रूसी सेनिक प्रतिनिधिमण्डल भी संयुक्त अरब यणराज्य पहुँचा 
तथा यद्ध के बाद उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं का अध्ययन किया। इन सब वार्ठाओं 
के बाद यह आश्वासन दिया गया सोवियत संघ संयुक्त अरब गणराज्य को इतने आधुनिकदम 
सामरिक साधन सौपेगा ताकि हस्वगव किये गये क्षेत्रों से इजरायल को हृठाया जा सके तथा 
भविष्य में उसके आक्रमण की सम्भावनाओं को रोका जा सके । इसके बाद सॉयुक्त अरब सपराज्य 
को अपार मात्रा में सोवियत संघ से सेनिक रहायवा मिली ! 

डक 


रे 


॥ 


प्श्६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अगस्त-सितम्बर १९६८ में पदिचम एशिया के संकट ने पुनः गम्भीर रूप धारण कर 
लिया । इजरायल और अरब देशो के नेताओ की ओर से यह कहा जाने लगा कि उन्हें एक 
दूसरे की ओर से जबरदस्त आक्रमण का खबरा है। जोर्डान और इजरायली सेनाओं के वीच 
जहाँ-तहाँ सुठभेड़ का क्रम दिनोदिन तेज होता गया। इस उत्तजनात्मक स्थिति से सोवियव 
संघ पुनः चिन्वित हुआ | इस वातावरण में इजरायल को चेतावनी के रूप में सोवियत संघ ने 
अपनी एक नयी शान्ति योजना ( सितम्बर १६६८ ) रखी । सोवियत संघ ने कड़े शब्दों में 
चेतावनी दी कि इजरायल अरब राज्यो के विरुद्ध भड़कानेवाली कार्यवाहियाँ बन्द करे नही तो 
उसके नतीजे भुगतने के लिए तेयार हो जाय । चेतावनी के साथ-साथ सोबियव एंघ ने पश्चिम 
एशिया में शान्ति की अपनी नयी योजना के लिए अमरीकी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित 
किया और एक चार सूत्री प्रस्ताव रखा। इस योजना में निम्नलिखित बातें थी! (१) 
इजरायली सेनाओं की जून १६६७ से पहले की सीमाओ पर वापसी । (२) शान्ति बनाये 
रखने के लिए सीमाओं पर सुदृढ़ संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था । (३) दोनों पक्षों के चार बड़े देश 
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ दोनों पक्षों के बीच युद्ध फिर से नहीं घिड़ो दें। 
(४) अरब राष्ट्रों द्वारा इजरायल के विरुद्ध युद्ध की स्थिति की समाप्ति। इस प्रस्ताव में यह 
भी कहां गया था कि परिचम एशिया को हथियार देनेवाले देशो को इन हथियारों की सप्लाई 
सीमित करनी चाहिए जिससे कि अश्ों की होड़ समाप्त की जा सके। लेकिन सोवियत संघ 
का यह प्रस्ताव इजरायन्न और उप्तके कई अन्य समर्थंक्र देशों को मान्य नहीं हुआ | 

इसके पश्चात्‌ दिसम्बर, १६६८ में सोवियत संघ के विदेश मंत्री ग्रोमिको ने सॉवुकत 
अश्व गणराज्य का दौरा किया और राष्ट्रपति नासिर से लगातार कई दिनों तक बातचीत करते 


रहे । इस वार्ता के दौरान सैनिक सहायता की बात झुख्य रूप से उठी; यदि अमे रिका इजरायल 


को पैंटन टैंक देगा तब सोवियत संघ अरब देशों की सहायता कहाँ तक करेगा। ग्रोमिकों ने 
इस सम्बन्ध में अरब नेता को पूरा आश्वासन देकर उनके मनोबल को दृढ़ किया।. २८ दिएमबए 
किया तो सोवियत 


१६६८ को इजरायली हेलिकाप्टरो ने जब्र बेढत के हवाई अड्डे पर आक्रमण 
संघ ने इस हमले को उकसाने ओर भड़कानेवाली कार्रवाई बाते हुए कहा कि. इजरायल ओर 
अन्य पश्चिमी देश एशिया को स्थिति को वदस्तूर बनी रहने देना चाहते है और वे वहाँ तनाव 
कम करने के पक्ष में नहीं हैं। फिर, इस हमले के लिए इजरायल को सोवियत संघ ने परत 
चेतावनी दी । 

फिर इसके उपरान्त फ्रांस का यह प्रस्ताव आया कि पश्चिम एशिया की समस्‍या के 
समाधान के लिए चार बड़े राष्ट्रों का एक सम्मेलन हो ।, सोवियत संघ ने इस प्रस्वाव है 
तुरत अपनी सहमति भी प्रकट कर दी | ३ अप्रिल १६६६ को न्‍्यूयाक में अमेरिका, ब्रिदेन, 4४ 
और सोवियत संघ का यह सम्मेलन शुरू भी हुआ | इस सम्मेलन में भी सोवियत संघ ने अर 
राज्यों का अवल समर्थन किया । ४ 

फिलहाल पश्चिम एशिया के विवाद में सोवियत संघ के दृष्टिकोण के दो ६ लय रा 
उसकी सारी सहानुभूति अरब राज्यों के साथ है। अतएव कूठनीतिक स्वर पर वे गन 
पूर्ण समर्थन कर रहा है। साथ ही, अरब राज्यों को उनके सेनिक पुनर्निर्माण के लिए ४ 
ज्रइ की सद्ायता दे रहा दे । 


सौवियत संघ की विदेश-नीति पड, 


सोवियत संध और वियतनाम 


१६६२ के बाद खू इचेव ने वियतनाम के प्र॒इन में दचि लेना बन्द कर दिया था, 
हालाँकि वह वियतकांग का समर्थक और अमरीकी हस्तक्षेप का विरोधी था। वियतनाम के 
प्रति सोवियत संघ की इस तटस्थतावादी नीति के मूल में चीन के साथ सेद्धान्तिक मतभेद था। 
खू श्चेव का कथन था कि वियतनाम संधपे में उत्तरी वियतनाम और वियतकांग को सहायता 
देने का अर्थ अन्ततः चीन को सहायता देना तथा दक्षिण पृव॑ एशिया में उसको प्रबल बनाना 
था, क्योकि वियतनाम के कम्युनिस्ट चीन के प्रभाव में थे । फिर, यदि सोवियत संघ वियवनाम 
में समझौता कराके शान्ति स्थापित करने का यत्न करता वो वह चीन की अपने विरुद्ध यह 
प्रचार करने का अवसर प्रदान करता कि मास्को अन्तर्राष्ट्रीय जगव्‌ में साम्यवादी देशो को 
सहायता नहीं कर रहा है तथा वह उनका नेतृत्व करने की योग्यता नहीं रछता | इससे साम्यवादी 
जगत में सोवियत संघ बहुत बदनाम हो जाता । सोवियत तंघ ऐसी किसी भी स्थिति को ठीक 
नहीं मानता था । अतः ख इचेव ने इस प्रश्न पर कम-से-कम रुचि लेना ही उचित समझा । 


परन्तु १६६४ में अमेरिका द्वारा वियतनाम में खुले सेनिक हस्तक्षेप कै बढ़ जाने से 
सोवियत संघ वियतनाम के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए वाध्य हो गया । 
सोवियत संघ के प्रधान मंत्री कोसिजिन ने यह घोषणा की ( जनवरी १६६५) कि चूंकि 
अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के सेनिक ठिकानों पर बम वर्षा करने का निश्चय किया 
है, अतएंव सोवियत संघ उत्तर वियतनाम को अपने बचात्र के लिए आवश्यक सहायवा 
प्रदान करेगा । उत्ती महीने में प्रधान मंत्री कोसिजिन हनोई पहुँचे। अब स्पष्ट ही गया 
कि सोवियत नेता दक्षिण पृंव एशिया में गहरी रुचि रखने लगे थे। इसके बाद हो 
उत्तर वियतनाम में सोवियत सघ छे प्रचुर मात्रा में जेट विमान तथा भूमि से आकाश में फेंके 
जानेवाले प्रक्षेपणात्र पहुँचने लगे। १३ अप्रिल, १९६७ को वियतनाम और सोवियत संघ में 
सेनिक सहायता देने की वात पर एक समझौता हुआ और उत्तर वियतनाम को लगातार सोवियत 
संघ से सेनिक सहायता मिलती रही । सोवियत संघ ने वियतनाम में अमरीकी मीति की कह 
आलोचना की है। ३६ मा को जब राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम में वमवारी को सीमित 
करने की घोषणा की तब सोवियत संघ ने इसको पहली अप्रिल का मजाक कहा ! उसका कहना 
है कि जॉनसन की घोषणा से उत्तर वियतनाम की मांगे पूरी नहों होतों । फिर भी समझौता" 
वार्ता के लिए सोवियत संघ परी सहायता देने के लिए तेयार है । 


पश्चिम के प्रति सोवियत संघ का नया रुख 


खू इचेव के बाद की सोवियत विदेश-नीति में परिचम के प्रति किसी विशेष परिवर्तन 
का संकेत नहीं मिला है। अक्टूबर १६६६ में धोवियत विदेश मन्त्री ग्रोमिको ने अमरीकी राष्ट्रपति 
से सुल्लाकाव कर निरख्रीकरण और वियतनाम के प्रइन पर बातचीत की, यद्यपि उनमें किसी 
प्रकार का म्तेक्य प्रकट नहीं हो पाया । अमरीकी राष्ट्रपति जॉनर्सन द्वारा सोवियत प्रधान मनन्‍्त्री 
कोसिजिन को अमेरिका आने का निमन्त्रण दिया गया और यह भी सकेव किया गया 
कि बदले में वह सोबियत संघ की यात्रा के निमन्त्रण का स्वागत करेंगे। जुन १६६७ में 


हुए अरब इजरायल संधर्ष के फलस्वरूप उत्तन्न हुए परिचमी एशियाई संकट पर संयुक्त (ल 


- में कई अवसरों पर विद्यार्थियो तथा पुलिस के बीच सुठभेड़ें हुई । 


८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बम्ध 


राष्ट्र साधारण सभा का जो अधिवेशन जून १६३७ में हुआ उसमें भाग लेने के लिए सोवियत 
प्रधानमन्त्री कोसिजिन स्वयं उपस्थित हुए। इस मौके से लाभ उठाकर ग्लासबोर में दोनों 
नेताओं ने घण्ठों एकान्त में मन्त्रणा की। वियतनाम और पश्चिमी एशिया पर सु्य रुप ते 
वेचारिक आदान-प्रदान हुआ तथा निशश्लीकरण और परमायु शक्ति के विस्तार के सवाल भी 
अछूते नहीं रहे । सुलाकात के बाद परमाणु अस्त्रों के विस्तार पर रोक लगाने के बारे में दौनों 
पक्षो की ओर अनुकूल वातावरण बन सकने की बात कही गयी । 


दोनों नेताओं को पारस्परिक वार्ता और दोनों राष्ट्रों की एक दूसरे के प्रति संयम बखतने 
की कूटमीति से यही लगवा है कि आधुनिक विश्व की राजनीति में सोवियत संघ और साम्यबादी 
चीन की अपेक्षा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के अधिक नजदीक आने 
लगे हैं तथा विचार-विनिमय द्वारा समस्याओं के हल का प्रयास करने लगे हैं। किन्‍्द यह स्थिति 
आगे कबतक बनी रहेगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योकि क्र मलिन में यूरोप के 
साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की जून १६६७ में हुई वेठक में सोवियत नेताओं की इस बात 
के लिए कठु आलोचमा की गयी थी कि वे अमेरिका और अनेक परिचमी राष्ट्रों के प्रति उदार 
नीति को अपना रहे हैं । 


साम्यवादी जगत्‌ की नयी प्रवृत्तियाँ : चेकोस्लोवाकिया कांड 


१९६० तक साम्यवादी जगव्‌ में अहुट और सुदृढ़ एकवा थी। यूगोस्लाविया को बोड़कर 
सभी साम्यवादी राज्य सोवियत संघ के नेतृत्व को मानते थे। किन्तु १९६० से पर 
हृझती नजर आने लगी ओर साम्यवादी जगत में उग्र मतभेद उसन्न होने लगे । इस प्रहृर्ति हि 
प्रारम्भ सोवियत संघ और चीन के सेद्धान्तिक मतभेद से शुरू हुआ ! इस मतभेद ने हक ृं 
सम्भीर रूप धारण कर लिया है। यहाँ तक कि सीमा-विवाद को लेकर दोनों देश के बीच 
संघर्ष भी शरू हो गया है। पोलैड में भी सोवियत-विरोधी भावना बढ़ी है। कुछ समय 2 
उन्नीसवी शताब्दी के जारशाही के समय रूस विरोधी लिखा गया नाठके “जादी” वहाँ वड़ा 88 
प्रिय था। इसमें कहा गया है कि “मास्को से बेवकूफ और जासूस आते हैं।” जब के 
ने इस नाटक पर प्रतिबन्ध लगाया तो विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया और जनवरी १९६ 
हूमानिया भी आपनों एंव 
अलग रास्ता चुनने में व्यस्त'है। उसने सोब्यित संघ समर्थित परमायु अब पर (228 
संधि का विरोध किया है। वह घारसा संधि की भी आलोचना करने लगा है ओर रे 
विदेश नीति का समर्थक बनता जा रहा है। साम्यवादी देशों के मतभेदों का एके भर थे 
संतार के साम्यवादी दलों का बुडापेस्ट सम्मेलन (मार्च (६६८) है। इससे न आग 
साम्यवादी सम्मेलन में ८१ देशों ने भाग लिया था। बुडापेस्ट में केवल ६४ के हहै। 
लिया ! इस प्रकार ऐसा लगता है कि साम्यवादी जगत्‌ में मतभेद की प्रबृच्चि प्रबल ही ए 
अगस्त १९६८ का चेकोस्लोवाकिया कांड इस प्रवृति का महान व्यक्त रूप है ककन मे 

चेकोसलोबाकिया में उद्ास्वाद :--१६६७ के मध्य से चेकोस्लोवाडिया ६५ कर ; 
कुछ नयी प्रवृत्तियो का समावेश होने लगा और वहाँ उदारवाद धीरे-धीरे जड़े पके 


> प्री तथा राष्ट्रविं 
बहाँ पर अभी भी स्टालिनवादियो का प्रशुत्त था। चेक साम्यवादी दल के महामंत्री 


सौवियठ संघ की विदेश-नीति घ्श्ह्‌ 


नोवोली थे जो अभी तक चेकोस्लोवाकिया में स्थालिन की नीति का ही अनुसरण कर रहे थे । 
जनवरी १६६८ में महामंत्रो के पद से और मा में राष्ट्रपति के पद से उन्हें हटने के लिए विवश 
किया गया। उनके साथ ही उनके समर्थकों, सहयोगियों तथा स्टालिनवादी मीति का अनुसरण 
करनेवाले अनेक महत्वपर्ण अधिकारियों को पदत्याग करने के लिए विवश होना पड़ा । मुझ्य 
रूप से यह बुद्धिजोवियों का विद्रोह था और इसका नेतृत्व एलेक्जेन्डर डुबचेक कर रहे थे ! जनवरी 
१९६८ में डुबचेक नोबोत्नी के स्थान पर चेक साम्यवादी दल के महामंत्री बने । पार्टी के नवीन 
नेतृत्व ने समाजवादी लोकतंत्रीकरण के सिद्धान्त को अपनाया और उदारवाद का समर्थन करते 
हुए निम्नलिखित सुधारों का प्रस्ताव किया : (३) सेन्सरशिप को हटा दिया जाय और भाषण 
ओर प्रकाशन की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय। (२) स्वतन्त्र चुआाव कराये जायेँ और संसद्‌ में 
विरोधी दल को मान्यता दिया जाय। (३) वेयक्तिक स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा 
दिये जायें। (४) सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाय। (५) 
अन्य साम्यवादी देशों में प्रचलित व्यवस्था के प्रतिकूल साम्यवादी दल और सरकार की प्रथक्‌ 
रूप से कार्य करने दिया जाय । (६) उद्योग धन्धे राज्य द्वारा संचालित न करके विशेष संगठनों 
द्वारा संचालित किये जायेँ और विदेशी मंडियो को तलाश करने की व्यवस्था हो। (७) 
भ्रमिक संध या ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का अंग न होकर स्वतन्त्र रहते हुए अपने मजदूरों 
के हितों की रक्षा करे, भले ही इसमें साम्यवादी सरकार का विरोध करना पड़े । (८) साम्यवादी 
या गेर-साम्यवादी सभी मागरिकों को सरकारी नौकरी पाने या उद्योगों में कार्य करने का 
समान अधिकार हो तथा सबको संगठन बनाने की स्वतन्त्रता हो । ६) चुनाव गुप्त मतदान 





प्रणाली से हो । (१०) साहित्य, संस्कृति ओर कला को सभी प्रकार के राजनीतिक बन्धनों 
से मुक्त रखा जाय। (११) राजनीतिक अपराधों के लिए बनायी गयी विशेष पुलिस समाप्त 
कर दी जाय तथा सबको स्वतन्त्रदापर्वक यात्रा करने, घुमने-फिरने और विदेश जाने की 


स्वतन्त्रता हो । 


सोवियत संघ का विरोध ४-स्पष्ट है कि उपरोक्त सुधार कार्यक्रम समाजबाद के 
प्रचलित सिद्धान्तों के 'विरुद्ध है। समाजवादी व्यवस्था का अस्तित्व दुछ्ध मूल सिद्धान्दों पर 
निर्भर करता है और इसके अभाव में यह व्यवस्था विकठित नहों हो सकती । अवएव सोवियत 
संघ ने इस अत्यधिक उदारवादी प्रवृत्ति का पहले धीरे-धीरे विरोध किया। थुलाईं, १६६८ में 


ण्ट्८ 





राष्ट्र साधारण सभा का ज॑ ल्‍्च संलकीयो कसा 
प्रधानमन्त्री कोसिजिन स्वर ७० ४ कल 
नेताओं ने घष्टो एकान्द .. ० -.. जान: अंशाला। 
कचारिक आदान-प्रदान हु. सलालिशोकः 
अब्यूते नहीं रहे | घुलाकात |. * गे हि 
पक्षो की ओर अनुकूल वातावर:.. औरला 27 3 कु मिआ 
43 कर 

दोनों नेताओं को पारस्प, हर व खाक 
की कूटमीति से यही लगता है कि ड््क का नह 
चीन की अपेक्षा सोवियत संघ और ९ #* ह# ; 


_*सकानी 


लगे हैं तथा विचार- विनिमय द्वारा सम. उ& ईके न 
आगे कथतक बनी रहेगी, यह निश्चित रूप # रे ऋऔ के | 
साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की जुन १६ -#ऋषें 
के लिए कठु आलोचना की गयी थी कि वे ७ #$ 
नीति को अपना रहे हैं। 


साम्यवादी जगत्‌ की नयी प्रवृत्ति 


१९६० तक साम्यवादी जगव्‌ में अटूट और सु 
सभी साम्यवादी राज्य सोवियत सघ के नेतृत्व को रू 
हृूठवी नगर आने लगी और साम्यवादी जगत में उग्र मत 
प्रारम्भ सोवियत संघ और चोन के से द्धान्तिक मतभेद से शुरू ५ 
गम्भीर रूप धारण कर लिया है । यहाँ तक कि सीमा-विषाद 
संघर्ष भी शुरू हो गया है। पोलेंड में भी सोवियत-विरोधी भ, 
उन्नीसवीं शताब्दी के जारशाही के समय रूस विरोधी लिखा गया ना- 
प्रिय था। इसमें कहा गया है कि “मास्को से बेवकूफ और जासूस 
ने इस ना८क पर प्रतिबन्ध लगाया तो विद्यार्थियों ने इसका विरोध कि 
- में कई अवसरों पर विद्यार्थियो तथा पुलिस के बीच सुठभेड़ें हुई । ढूम। 
अलग रास्ता चुनने में व्यस्त'है। उसने सोवियत संघ समर्थित परमाणु अ 
संधि का विरोध किया है। बह वारसा संधि की भी आलोचना करने लगा हा 
विदेश नीति का समर्थक वनता जा रहा है। साम्यवादी देशों के मतभेदों का एके 
संसार के साम्यवादी दलों का बुडापेस्ट सम्मेलन (मार्च १६६८) दै। इससे १. गे 
साम्यवादी सम्मेलन में ८१ देशों ने भाग लिया था। बुड़ापेस्ट में केवल ६६ शी 
लिया । इस प्रकार ऐसा लगता है कि साम्यवादी जगत में मतभेद की प्रवृत्ति अबल हो २९ 
अगस्त १९६८ का चेकोस्लोवाकिया कांड इस प्रवृति का महन्‌ व्यक्त रूप है! न 

चेकोस्लोवाकिया में उद्ास्वाद्‌ :--१६६७ के मध्य से चेकोस्लोवारकिया 20858 | 
कुछ नयी प्रद्धत्तियों का समावेश होने लगा और वहाँ उदाखाद धीरे-धीरे जड़ पा क्षति 
चहाँ पर अभी भी स्टालिनवादियो का प्रभुत्त था ! चेक साम्यवादी दल के महामेत्र कथा राह 








सोविदग संघ की पिर्देस-नौपि घ२१ 


काफी वाजबबर दो, वेबिन क्रोल्ति एवं समादबाद विरोधियों को निदद्यी सहायता मिलने 
डी पुरों सग्मा इतना हो सो यो ।. चदोस्नोवाशिया हे अधि अदिनम अरमनों डा इरादा गुरू 
पे ही झंदह्य उसमे कर रहाया। परदिचम झमनो छो सरदार का पूरा प्रयात होने लगा कि 
बह झादिक द्चरोष से किमी तरह प्रकोग्लीवावियां में प्रश छर जाय। इसलिए छमने 
मह पोषवा को कि हह ग्रेगोस्लोवाविया रहो हर तरह डो यार्यिद्व महायवा देने को तैयार है । 
इस & बाद पद्िम लमंनों हे प्रछयारों मे “पक 








स्ज्ञीवायिया के सटरयीवरप” छो चर्चा भो 
होते हूगी। ग्रहों तक लि एके नये "“लपु मेद्रों बंध”! फ्री स्थापना ( देखिये पृ ९० ) की 
मात भी को गयी | गएए है कि इस प्रकार का संघ ५ घौर सोदियत विरोधी होता । 





पुवों यूरोप बी रएा थे <४ियोघ मे थे द्योस्त्रोयाबविया का एक महत्तएूर्ण सामरिक महत्व 
है थीर परेशोस्तीपयाकिया के विया थार्सा पैदट छा टोई सनक महत्व नहों रह जाता है । 
दक्ोस्ज्ञीया लिया मो जोवने के बाद हो दिख्तर ने पोसेंड पर आक्रमण दिया था। इस दरृएि- 
कोष से पहोँ परिचन अमंनी के पदुपन्पों को चुष्चाप देखते रहना बई ट्टियों से खतरनाक 
या। यह ठीक है कि उत्हाल पद्िचिम झमसी की ओर से थाफमण का कोई ग्यवरा नहीं था, 
संक्मि उसके प्रोत्माहन से बेदोस्तोवाकियां में समाणपादी विरोधी वत्त्वों के हौसले बहुत बढ़ 
रह मे । इस हालत में पोवियत संघ थोर वारणा सन्धि के राष्ट्री के समक्ष दो हो रासे ये; 
दर कोई करवाई करने इन बिरोषपो ढेत्यों करा ठफाया कर दिया जाय अथपा तबतक रूफ़ा 
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४२० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


“रूस-हंगरी मेन्नी सभा” में भाषण करते हुए सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ब्रेजनोब न 
कहा : “अल्येक देश में समाजवाद की स्थापना का स्वरूप मौलिक होना चाहिए, किन 
संमाजवादी देशों को सामान्य मृल्न सिद्धान्तो की मान्यता अवश्य देनी चाहिए, अन्यथा उमानवाद 
का अस्तित्व मिद जायगा ।” उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि इसके विना समाजवाद बना 
नही रह सकता है। यही कारण है कि अपने देश में साम्यवाद का मिर्माण करते हुए हम दूसरे 
देश में समाजवादी निर्माण की ओर से छदासीन नहीं रह सकते हैं । 


चेकोसलोवाकिया की उदारवादी प्रवृत्ति से वहाँ के समाजवाद विरोधियों ने लाभ 
उठाना शुरू किया और गुप्त रूप से चेकोस्लोवाकिया में कई विदेशी अड्डे कायम हो गये 
जिनका उद्देश्य चेकोस्लोवाकिया से साम्यवादी व्यवस्था का अन्त करना था। पहिचमी जममनी 
इस कार्य में विशेष रूप से सक्रिय प्रतीत होता था । इस हालत में चेकोस्लोवाकिया की 
घटनाओ से सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशो का चिन्तित होना स्वाभाविक था। 
अतएब डुक्‍चेक पर हर तरह के दबाव डाले गये ताकि सुधारों की गति धीमी हो । साम्यवादी 
खेमें में भी इस दबाव का विरोध हुआ। कहा गया कि युगोस्लाबिया भी एक कम्युनिस्ट 
देश था जहाँ कई तरह के उदारवादी सुधार लायू हुए; फिर भी वहाँ समाजवाद को नींव छू 
बनी रही । इसके जवाब में यह कहा गया कि चेकोस्लीवाकिया और यूगोस्लाविया में इछना 
करना हो वेकार है; क्योकि यूगोस्लाबिया में जो भी सुधार लागू हुए वे धीरे-धीरे हुए ! 
लेकिन चेकोस्लोवाकिया के साथ ऐसी वात नही थी। वहाँ सुधारों की रफ्तार बहुत वे 
थी अतः इस बात की पुरी आशंका हो गयी थी कि वहाँ क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्राम्ति हो 
हो जायगी, क्योकि समाजवाद से विरोधी तत्त्वो को अपना सर उठाने का मौका मिल बात! 
चेकोसलोवाकिया की परिस्थिति प्रुवीं यूरोप के अन्य साम्यबादी देशों की परिस्थिति से एकदम 
भिन्न थी। उसके एक प्रान्त वोहेमिया में अभी भी ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी 
पश्चिम जर्मनी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे लोग किसी भी क्षण राज्य के अस्तिल के 


लिए खतरनाक हो सकते थे ।' ऐसे तत्त्वो को कुचलने के लिए चेकोसलोबाकिवा की सरकार 
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सौबियत संघ की विदेश-नौति ५२३ 


काफी ताकतवर थी, लेकिन क्रान्ति एवं समाजवाद विरोधियों को विदेशी सहायता मिलने 
की पूरी सम्भावना हो गयी थी । चेकोस्लोवाकिया के प्रति परचम जमनी का इरादा शुरू 
से ही शंका उत्पन्न कर रहा था। पदिचिम जमनी की सरकार का प्रा प्रयास होने लगा कि 
बह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी तरह चेकोस्लोवाक्या में प्रवेश कर जाय। इसलिए उसने 
यह घोषणा की कि वह चेकोस्लोबाकिया को हर तरह की आर्थिक सहायता देने को तैयार है । 
इसके बाद पश्चिम जम॑नी के अखबारों में “चेकोस्लोवाकिया के तटस्थीकरण” की चर्चा भी 
होने लगी। यहाँ तक कि एक नये “लघु मेंन्री संघ” की स्थापना ( देखिये पृ ९० ) की 
बात भी की गयी ! स्पष्ट है कि इस प्रकार का संघ पश्चिम समर्थक और सोवियत विरोधी होता । 


पूर्वों यूरोप की रक्षा के दृष्टिकोण से चेकोस्लोचाकियां का एक महत्त्वपूर्ण सामरिक महत्त्व 
है और चेकोस्लोबाकिया के विना वारसा पेक्ट का कोई सेनिक महत्व नही रह जाता है। 
चेकोस्लोवाकिया को जीतने के बाद ही हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इस दृष्टि- 
कोण से वहाँ पश्चिन जर्मनी के पडयन्त्रों को चुपचाप देखते रहना कई दृष्टियों से खतरनाक 
था। यह ठीक है कि तत्काल पश्चिम जर्मनी की ओर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था, 
लेकिन उसके प्रोत्साहन से चेकोसलोवाकिया में समाजवादी विरोधी तत्त्वो के हौसले बहुत बढ़ 
रहे थे । इस हालत में सोवियत संघ और वारसा सन्धि के राष्ट्री के समक्ष दो ही रास्ते थे। 
तुरत कोई कारवाई करने इन विरोधी वत्त्वों का सफाया कर दिया जाय अथवा तबतक रूका 
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५२० अस्वर्राट्रीय सम्बन्ध 


“रूस-हंगरी मेत्री सभा” में भाषण करते हुए सोवियत वे ग्युन्रिट पार्ट के सेक्रेटरी ब्रेजनोव न 
कहा : "प्रत्येक देश में समाजवाद की स्थापना का स्वरूप मौलिक होना चाहिए, किस्त 
संमाजवादी देशों को सामान्य मूल सिद्धान्तों को मान्यता अवश्य देनी चाहिए, अन्यथा समाजवाद 
का अस्तित्व मिट जायगा ।/ उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि इसके बिना उमाजवाद वना 
नहीं रह सकता दे। यही कारण है कि अपने देश में साम्यवाद का निर्माण करते हुए हम दूसरे 
देश में समाजवादी निर्माण की ओर से छदासीन नहीं रह सकते है । 

चेकोस्लोबाकिया की उदारवादी प्रवृत्ति से वहाँ के समाजवाद विरोधियों ने लाम 
उठाना शुरू किया और गुप्त रूप से चेकोस्लोवाकिया में कई विदेशी अड्डे कायम हो गये 
जिनका एद्देश्य चेकोस्लोवा किया से साम्यवादी व्यवस्था का अन्त करना था। पश्चिमी जर्मनी 
इस कार्य में विशेष रूप से सक्रिय प्रतीत होता था । इस हालत में चेकोस्लोवाकिया की 
घटनाओं से सोवियत संघ और अन्य समाजवादी - देशो का चिन्तित होना स्वाभाविक या। 
अतएव डुबचेक पर हर तरह के दबाव डाले गये ताकि सुधारों की गठि धीमी हो | साम्पवादी 
खेमें में भी इस दबाव का विरोध हुआ। कहा गया कि युगोस्लाबिया भी एक कम्युनिस्ट 
देश था जहाँ कई तरह के उदारबादी सुधार लायू हुए; फिर भी वहाँ समाजवाद की नींव छू 
बनी रही । इसके जबाब में यह कष्टा गया कि चेकोस्लीवाकिया और यूगोस्लाबिया में इलना ' 
करना ही वेकार है; क्योंकि यूगोसलाबिया में थो भी सुधार लागू हुए वे धीरे-धीरे हुए । 
लेकिन चेकोसलोवाकिया के साथ ऐसी बात नहीं थी। वहाँ सुधारों की रफ़्तार बहुत है 
थी अतः इस बात की पूरी आशंका हो गयी थी कि वहाँ क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रान्ति ही 
हो जायगी, व्योकि समाजवाद से विरोधी तत्त्वो को अपना सर उठाने का मौका मिल जाता! 
चेकोसलोवाकिया की परिस्थिति पर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों की परिस्थिति से एकदम 
पिन्न थी । उसके एक आन्त बोहेमिया में अभी भी ऐसे लोग निवास करते हैं जिनका 
पश्चिम जमंनी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे लोग किसी भी क्षण राज्य के अस्विल कर 
लिए खतरनाक हो सकते थे ।! ऐसे तत्त्वों को कुचलने के लिए चेकोश्लोवाकिवा की संरकीए 
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सौवियत संघ की विदेश-नौति ५२६ 


काफी ताकतवर थी, लेकिन क्रान्ति एवं समाजवाद विरोधियों को विदेशी सहायता मिलने 
की पूरी सम्भावना हो गयी थी। चेकोस्लोवाकिया के प्रति पश्चिम जमंनी का इरादा शुरू 
से ही शंका उत्पन्न कर रहा था! परिचम जमनी को सरकार का पूरा प्रयास होने लगा कि 
वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी तरह चेकोस्लोवाक्या में प्रवेश कर जाय। इसलिए एसने 
यह घोषणा की कि वह चेकोस्लोवाकिया को हर तरह की आर्थिक सहायता देने को देयार है । 
इसके बाद पश्चिम जर्मनी के अखवारो में “चेकोस्लोबवाकिया के तटस्थीकरण” की चर्चा भी 
होने लगी। यहाँ तक कि एक नये “लघु मेन्नी संघ” की स्थापना ( देखिये एष्ठ ९० ) की 
बात भी की गयी ! स्पष्ट है कि इस प्रकार का संघ पश्चिम समर्थक और सोवियत विरोधी होता । 


पुर्वों यूरोप की रक्षा के दृष्टिकोण से चेकोस्लोकाकियां का एक महत्त्वपर्ण सामरिक महृत्तव 
है और चेकोस्लोवाकिया के विना थारसा पेक्ट का कोई सेनिक महत्व नही रह जाता है । 
चेकोस्लोबाकिया को जीतने के बाद ही हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इस दृष्टि- 
कोण से वहाँ पश्चिन जम॑नी के पड्यन्त्रों को चुपचाप देखते रहना कई दृष्टियों से खतरनाक 
था। यह ठीक है कि तत्काल पश्चिम जमनी की ओर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था, 
लेकिन उसके प्रोत्साहन से चेकोस्लोवाकिया में समाजवादी विरोधी ठत्त्वों के हौसले बहुत बढ़ 
रहे थे । इस हालत में सोवियत संघ ओर वारसा सन्धि के राष्ट्रों के समक्ष दो हो रास्ते ये; 
तुरत कोई कार्रवाई करने इन विरोधी तत्त्वों का सफाया कर दिया जाय अथवा तबतक रूका 
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५२२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रहा जाय जयतक ये तत्त्व चेकोस्लोवाकिया में अत्यन्त प्रबल नहीं हो जाते हैं। इन छपायों 
में एक को चुनना बढ़ा ही कठिन कार्य था। फिर भी सोवियत संघ ने प्रथम उपाय का 
अवलम्बन करना ही उचित समझा । चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ और वारसा सन्धि के 
चार धन्य राज्यों के हस्तक्षेप की यहाँ पृष्ठभूमि थी । 


सोवियत हस्तक्षेप --बारसा सन्धि के पाँच सदस्य देशो-सोवियत संघ, हंगरी, पवीं 
जमेनी और वुल्गेरिया ने १४-१५ छुलाई के वारसा सम्मेलन के याद एक संयुक्त पत्र चेकोस्लो- 
वाकिया को भेजञा। पत्र में चेकोस्लोबाकिया की नयी सरकार पर “अप्रतिक्रान्विकारी” और 
समाजवादी व्यवस्था को खतरा पेदा करने वाली होने का आरोप लगाते हुए चेक नेताओं को 
यह चेतावनी दी गयी कि यदि उन्होंने अपना रवेया महीं बदला तो उनके विरुद्ध कठोर कार्र 
वाई की जायगी । पत्र में कहा गया।ः हम यह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सामम्राज्य- 
बाद समाजवादी व्यवस्था में मतभेद पेदा करे और यूरोप में शक्ति-संदुलन अपने पक्ष में कर 
लै-चाहे यह काम शान्तिपूर्ण अथवा अशान्तिपृर्ण उपायों से किया जाय फिर चाहे यह भीतर पे 
हो या बाहर से । 


“आप के प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के वारसा सन्धि की सेनाओं के अभ्यास के विरुद्ध 
अभियान छेड़ रखा है । सम्मवतः यह सोवियत संघ और दूधरे समाजवादी देशों के प्रति अविज्ञात 
पऐदा करने तथा आक्रामक भावनाएँ भड़काने के उद्देश्य से किया जा रहा है। 


“आप की पार्टों और आप के देश के आस्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की न वो 
रूबा थी और न है-**हम अतीत की भाँति आप के समक्ष आ कर आप की यह बताना रहीं 
चाहवे हैं कि समाजवादी विधान के उल्लंघन सह्दित जो भूलें आप ने की हैं उन्‍हें छुधार लें 


“इसके साथ ही हम इससे भी सहमत नहीं हो सकते हैं कि शब्रु-शक्तियाँ आपके देश 
को समाजवाद के पथ से भ्रष्ट करें और चेकोस्लोवाकिया के समाजवादी सझुदाय से अलग होने 
का खतरा पेदा करें ।”? 

वारसा सन्धि के इस संयुक्त पत्र की चेकोस्लोवाकिया में तीम प्रतिक्रिया हुईं। चेकीस्शो- 
बाकिया कम्युनिस्ट पार्टी ने पत्र में लगाये गये आरोपो का खण्डन किया और यह इच्चा हे 
की कि समस्या के समाधान के लिए रूस तथा अन्य कम्पुनिस्ट पार्टियों से सीधी द्विपक्षीय 
वार्त्ता होनी चाहिए। चेकोस्लोवाकी कम्युनिस्ट पार्टों के अध्यक्ष-मण्डल ने संयुक्त पत्र के उत्ा 
में इस बात पर आइचये प्रकट किया कि चेकोस्लोवाकिया की स्थिति और पार्टों के उद्देश्ली की 
इतना गलत समझा गया । उत्तर में कहा गया : ५ 

“इसमें कोई संदेह नही है कि हमारी भावी गतिविधियों के सम्बन्ध में बात 
दिये गये इस परामर्श में गतिशील सामाजिक विकास की तमाम पेचीदगियों को ध्यान में 
रखा गया । 

“हम यह स्वीकार करते हैं कि चेकोस्लोवाकिया में विभिन्न शक्ति 

» आयी है, जिन में कुछ दक्षिणपंथी हैं और कुछ जनवरी से पूर्व की स्थिति में लौटने के 
हैं । किन्त, इन शक्तियों से कोई गंभोर खतरा नहीं है । 


याँ उभर कर छामने 
हिमायती 


सौवियत संघ की विदेश-नोति ण्श्ई 


“पार्टी पड़ोसी देशों की आर्शंकाओं को समझती है किन्ह यह भी अनुभव करती है कि 
ये आशंकाएँ निराधार हैं। वर्तमान समस्याएँ अनेक वर्षों के नौकरशाही केन्द्रवाद का 
परिषाम हैं ! 

“इन पद्धतियों को पुनः अपनाने का कोई भी संकेत पा्टों संदस्यों के प्रव॒ल बहुमत, 
भ्मजीदी वर्ग, मजदूरों, सरकारों किसानों ओर बौद्धिकों की प्रतिरोध क्षरता को भड़का देगा । 
इस प्रकार का कदम उठा कर पार्दों अपने राजनेतिक नेतृत्व को पंगु बना देगी और ऐसो स्थिति 
पैदा कर देगी जिसमें वास्तविक सत्ता-संपर्ष छिड़ जादगा ।” 

अपने उत्तर में चेकोस्लोवाकी कम्युनिस्ट पार्टो ने सुघार के अपने कार्यक्रम पर दृढ़ रहने 
का निश्चय व्यक्त किया और समाजवादी व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था दोहरायी | 

इन पत्रों के आदान-ग्दान के बाद साम्यवादी जगत में घटनाएँ तीम्र गति से घटने लगीं 

और २१ अगस्त, १८६६ को सोवियत संघ तथा बारसा सन्धि के देशों की सेना चेकौसलोबाकिया 
में घुस कर उसके कई नयरों पर कब्जा कर लिया । इन सेनाओं ने चेकोस्लोबाकिया की राष्ट्रीय 
असेम्बली के १६६ संदस्थयो को घेर लिया और चेक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डुबचेक को 
गिरफ्तार कर लिया । इसी बीच सम्पूर्ण चेकोसलोबाकिया में पश्चिम जर्मनी के एजेन्द 
सक्रिय हो गये जिन्होंने देश के भीतर कई “स्ववन्त्र चेक रेडियो” की स्थापना कर ली । इन 
रेडियो स्टेशनों से सोवियत और समाजवाद-पिरोधी भ्रचार बड़े धड़ल्ले से होने लगे। पर 
कुछ ही घण्टों में सम्पूर्ण चेफोस्लोबाकिया हस्वक्षेपकारियों के कब्जे में आ गया । सोवियत 
आधिपत्य के विदुद्ध में धाग में हुई हड़ताल और चेक नागरिकों ने “रूसी हत्यारों लौट जाओ” 
के नारे लगाये । लेकिन कहो भी ब्यापक पेमाने पर हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई । सम्पूर्ण सैनिक 
अभियान के दौरान केवल तेईस व्यक्ति मारे गये । 
चेकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप ने शीत-युद्ध के महारथियो को एक नया अवसर 
दिया। परिचमी यूरोप, ब्रिदेन और अमेरिका ने “चेक जनता की सुक्ति संग्राम” का समर्थन 
किया और शीघ्र ही इस भामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया गया। सुरक्षा परिषद्‌ 
नें एक पस्ताव पास करके सोषियत संघ और उछके राथो देशों के इस कदम को डिन्‍्दा की। 
( मतदान में भारत और पाकिस्तान समेत छः देशों ने भाग नहीं लिया । ) 
मास्को समझौता :--इन घटनाओं के दरत बाद चेकोस्लोग्राकिया के राष्ट्रपति लुडक्कि 
स्वोवोदा चेकोसलोवाकिया की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए मास्को 
गये । मास्को की सड़कों पर उनका अभूतपूर्व राजकीय स्वागत हुआ । बाद में चेक पार्टी के 
नेता डुबचेक तथा प्रधान मंत्री चेनिंक को भी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए मास्को वुन्ञाया 
गया । दो दिनों की वार्ता के बाद २६ अगस्त को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके 
झुताबिक यह ठप हुआ कि राष्ट्रपति स्वोवोदा' अलेक्जेन्डर उबचेक और प्रधान मंत्री चेनिक 
अपने पदों पर बने रहेंगे और सोवियत सेनाएँ चेकोस्लोवाकिया से क्रशः वापस आदी लार्येगी । 
लेकिन इसके साथ ही यह निश्चय हुआ कि स्थिति के सामान्य होने तक सोचियत सेनाएँ 
चेकोसलोवा किया में बनी रहेंगो । 
मास्को समझौता के वाद +- मास्‍्को समझौता के उपरान्त चेक नेताओं को उन सुधार 
की सभी योजनाओं को खत्म करना पड़ा और इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया में स्थिति घीरे-घीरे ८ _ 


परे४ अन्वर्राष्रीय सम्बन्ध 


सामान्य होने लगी। लेकिन बुछ दिनों बाद चेकोस्लोवाकिया की स्थिति पुनः गम्भीर रुप 
धारण करने लगी | कुछ चेक लोगों ने सोवियत कार्रवाई के यिलाफ आत्मदाह करना गुरू 
किया। आत्मदाहों की श्रृंखला ने चेक नेताओं को बहुत परेशान किया। पालाच नामक एक 
आत्मदाही की शव यात्रा में कोई पाँच लाख व्यक्ति शामित्र हुए। २८ मार्च, (६६६ को 
आग में पुनः एक उम्र सोवियत विरोधी प्रदर्शन हुआ । कद मीड़ ने रूखी सैनिक अड्डा पर घाव 
बोल दिया ! चेक नेताओं को अपील और सोवियत संघ के विरोध के वावजुद प्रदर्शन होते रहे ! 
स्थिति को बिगड़ते देखकर सोवियत सरकार ने चेक सरकार को उपद्रव पर तत्काल काबू पाने को 
चेताबमी दी । इन प्रदर्शनों से सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया का सम्बन्ध और भो विगड़ 
गया । सोवियत संघ ने चेक नेताओं के समक्ष कुछ शर्ते रखों जिनको पूरा न किये जाने पर पृ 

सैनिक हस्तक्षेप करने की धमकी दी। ४ अप्रिल को इस घमकी को पुनः दुददराया गया। १७ 

अप्रिल को डबचेक को चेकोस्लोबाकी कम्युनिस्ट पार्टो के प्रथम सचिव के पद से हटना पढ़ा! 

#८ अग्रिल को पार्टी के उदारवादी नेता जोसेफ स्मकोवस्की का भी प्रीजीडियम से निष्काक्षम हो 

गया । डुबचेक की जगह गेस्ताव हसाक को प्रथम सचिव का पद दिया यया। इस एरिकात 

के बाद चेकोस्लोवाकिया की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। 


सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन 


सोवियत-संघ की विदेश नोति विशेषकर स्टालिनोत्तर काल की विदेश-नीवि आर 
शान्ति को स्थायी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण तत्त साबित हो या है। 
उसने शान्तिपृर्ण सह-अस्तित्व का जो नारा फिर से बुलन्द किया है उसका प्रभाव ओॉर्ज 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनी वि पर पड़ता दिखायी पड़ रहा है । लेकिन इस बाच पर आज विद्वानों 
कुशल प्रेक्षको के बीच घोर मतभेद है! कुछ लोगों का कह्दना है. कि सोवियत संप के रह 
अस्तित्व का नारा एक दॉंग है जो तटस्थ राष्ट्रों को अपना: समर्थक बनाने के लिए हे 
गया है। रूस वास्तव में नहीं बरव दिखलाने के लिए शान्तिवाद के प्रदि वहाई 
प्रदर्शित करता है। कुछ दूसरे समीक्षक इसको सोवियत व्यवस्था में सन्निहित 2868 हे 
अन्तरविरोधों का परिचायक मानते हैं। कुछ और लोगों का कहना है विखकारि हि 
का उत्साह भन्‍द पड़ गया है। इसीलिए सोवियत संघ अधिक उदारवादी हुआ है कर 
विदेश नीति का निर्धारण साम्यवादी सिद्धान्त पर आधारित न होकर वस्ट॒-स्थिति ० [कक 
है। प्रोफ़ेसर टायनवी ने साम्यवादी आन्दोलन की घुलना इस्लाम र 5 
मतानुसार साम्यवाद इस्लाम को तरह सेनिकवादी आन्दोलन ;ढ 
शिथिल पड़ता जा रहा है। इस्लाम के आरम्भिक अलुयायियों ने 


अनेक देशो को जीतकर असंख्य लोगो को सुसलमान * 8 पर - * 
मन्द पड़ गया और दूसरे धर्मों के साथ समझौता करने >जेडदि: 


उप्र प्रचार और अप्रत्याशित प्रसार के बाद साम्यवान 
पड़े गया है ओर वे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात के 
हुपरे टायनवी के इस विचार से सहमत नही है। उन्हीं 
मन्दता कई शताब्दियों के बाद लाखों व्यक्तियो को ३... 


भा 
चर ज़ी 


हि कर 


सौबियत संघ की विदेश-नीति प्र 


शक्तियों के प्रबल होने से आयी थी। साम्यवाद में अमी ऐसी कोई अवस्था दृष्टिगोचर 
नहीं होती ।” 
सोवियत संघ के सह-अस्तित्व के नारे पर इस तरह के कई विचार प्रकट किये गये हैं 
और भविष्य में भी किये जायँंगे। पर इन सवों में अमरीकी दष्टिकोण अत्यन्त हास्यास्पद है। 
इसके अनुसार सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है। रूस में उदारवादी 
प्रवृत्ति का अभ्युदय तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तिस्व का नारा इसी भ्रार्थिक विघटन का परिणाम है। 
पर यदि तथ्यो के आधार पर इस दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाय तो यह निराधार प्रतीत होता 
है। शान्ति के लिए सोवियत संघ का प्रयास उसकी दुर्बलता का परिचायक नहीं है। सेनिक दृष्टि 
से आज का सोवियत संघ संसार का सबसे शक्तिशाली देश है। आर्थिक क्षेत्र में भी उसने पहले 
की अपेक्षा अधिक प्रगति की है। सोवियत संघ के सामाजिक जीवन का स्तर भी ऊँचा उठा 
* है। अतएव स्टालिनोत्तर सोवियत विदेश-नीति का अध्ययन हमें इन सभी आर्थिक, सामाजिक 
ओऔर सामरिक णरिवर्तनों को प्रृ्भूमि में करना होगा । पिछले बीस बर्षों में सोवियत संघ ने 
जो प्रगति की है उसके फलस्वरूप सोवियत मागरिको और नेताओ को अपनी साम्यवादी व्यवस्था 
की भोष्ठता में अहूट विश्वास कायम हो गया है। इसके साथ ही वे यह भी समझने लगे हैं कि 
संसार के लोगों के सामने इस श्रेष्ठवा को सिद्ध करने के लिए युद्ध का सहारा लेने की आवश्यकता 
नही रह गयी है। यह भर छता शान्तिमय वातावरण में आप ही आप सिद्ध हो जायगी | वर्तमान 
सोबियत विदेश नीति, और उरुके शान्तिपृर्ण सह जीवन का मृल सिद्धान्त इसी विश्वास पर 
आधारित है! 


अध्याय ९५ 
विश्व-राजनी ति में यूरोप, एशिया और अफ़िका 


(१) यूरोपीय समस्याएँ 


विश्व-राजनी ति में यूरोप की स्थिति--आज से केवल पचौस-दीस वर्ष पहले गूरोप 
अन्वर्राष्रीय राजनीति को सभो गतिविधियों का केन्द्र था। संसार की सभी समस्पाओं का 
समाधान लंदन, पेरिस, वर्लिन, रोम इत्यादि राजधानियों में बेठे-बेठे हो जाता था। लेकिन 
आज ये सब जगह ऐतिहासिक स्थान हो गये हैं। कभी-कभो इन जगहों के नाम अखबार कें 
प्रथम पृष्ठ पर छुप जाते हैं; लेकिन उनका पुराना मद्दत्त्व अब समाप्त हो चुका है। आज वूरोप के 
देश जर्जर होकर पस्त पड़े हुए हैं। द्वितीय विश्-युद्ध से उनको इतनी अपार क्षति पहुँची कि 
वे अपने को सम्हाल नहीं पा रहें हैं। एशिया और अफ्रिका के उनके अधिकांश उपनिवेश 
समाप्त हो चुके हैं और जो बच रहे हैं, वे बोझ वन गये हैं। बहुत दिनों ठक खारा परिचमों करी 
अमेरिका पर आश्रित था। यदि अमेरिका कुछ समय के लिए अपनी सहायता बन्द कर देता गे 
इन देशों की आँखों के सामने अन्धेया छा जाता था । युद्ध-कला में परिवर्तन हो जाने के काए 
इनका महत्त्त और भी गौण पड़ गया है। पश्चिमी यूरोपीय देशों को केवल ब्रिटेन और 
फ्रांस को छोड़कर, न तो परमाणु बम है और न द्र तगामी वायुयान ही । सामरिक दि से वे 
साधारण शक्ति हो चुके हैं। जिस यूरोप ने कभी संसार पर शासन किया वह अब जर्जर होकर 
लड़खड़ा रहा है । संसार का शक्ति-सन्दुलन अब उनके ऊपर निर्भर नहीं करता। उनकी आल्ठः 
रिक स्थिति अब इतनी खराब हो गयी है कि सब के सब अब अपने घर को सम्हालने में ही व्यस्त 
हैं। अन्तर्राष्रीय राजनीति की दृष्टि से यूरोप का स्थान उपेक्षित हो गया है। युद्ध के बाद योवि" 
यत संघ _और संयुक्त राज्य_ अमेरिका का प्रसुख शक्तियों के रुप में उत्कर परिचम बूरीध 
को व्यथित करने लगा है। इन दो नवीन महाशक्तियों के बीच में पश्चिमी, यूरोप के 42 
लिए आक्मरक्षा और उन्नति का. बिंकट प्रइन उपस्थित हो,गया है। परन्द इन देशों को का 
अधिक भय सोवियत साम्यवाद से लगता है। इस भय के निराकरण के लिए इन राज्यों ने अब 
अपना आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण आवश्यक समझा है। 

युद्ध के बाद यूरोपीय एकता का आन्दोलन सर्वप्रथम चर्चित ने चलाया। ९ ने हे 
ज्यूरिख में नयो परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए उसने कहा ः “इसका सर्वोत्तम उपाय के 
इलाज एक यूरोपीय परिवार की रचना है और उसे एक ऐसा ढाँचा प्रदान करना है शो 
नियन्त्रण में यह शान्ति, सुरक्षा वथा स्वतन्त्रता के साथ रह सके । हमें एक ग्रकार का हम 
का संयुक्त राज्य” कायम करना चाहिए । केवल इसी मार्ग का अधुसरण करके करोड़ो हे 


विश्ल राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पर७ 


कशो को एन अ्रसन्नताओं और आशाओ की उपलब्धि हो सकेगी जिनसे रहने योग्य जीवन का 
निर्माण होता है।” 





रू 
७३ ढ़ 


संयुक्त राज्य अमेरिका भी ऐसे से को आवक पमई ५ जब, 7 ६४४ की 
रीकी विदेश तने प श्चमी यूरोप पके देशों कक वे अपनी 
आरिक व्यवस्था के अर्विर्माण के लिए, 72 पक स्थापित करें +उल्ल आज्ञापन हि 
के इस काम में परिका उन्‍हें सहायती दे ए. तैयार हे प्रेरणा लेकर 
जनवरी। थिटि जू॑ व्रिटिश वि देश-मन्त्री अविन ने यरो द्रीकरण स्वाव भरसवत 
किया । परद्िचमी यों अन्य देंश का स्वार्ग फलस्वह्प 
(इचमी देशों पमिन्न क्षेत्रों हयोग स्था दे मेक्र योजनाएँ हैयार की 
गयी । ईने से कुछ महत्व हूँ. निर्म्ना' 
सेपीय आर्थिक 'ठन-१६ अभिल: यूरोप. रा ने 
धर्सि में एक वेग बुलाकर यूरोअीय थक सहयोग से न ( 30890 छणणुध्ा 
छु८०8०्मा० (0-०७क:०४०१) ( निर्माण ककया हू राड सम्मिलित हुए) 
इसका उद्दे शेय इसके सदस्यों के छुप्ती सहायता करन ह्व स ना अपने 
आर्थिक नक स्वर प उत्मादन बढ़ी औद्योगिक 
संस्थानों वर्थी व्यवस्था की वि क्रीकरण करें 7 का विस्वार के 
व्यापार: ॥। प पब्यवस्था और सी" प्र ढू बनाए 
ज़िमीण की छ्द्द 5] ऐेपीय ५ ण के अत्यंत दी 
जानेवाली पथिक संहायत त््त मो बनानों थी के बॉर्दे है इस 
उंगठन ने स्वोषीण 7 दि के में मार कार 
'कये हैं। 

१६६० में संयुक्त अमेरिका को इस से स्थी में सम्मिर्सित करने के दे 
इस संस्था पहल पुनगेठन करे नाम आपिक / हुमोग और कार मं श तह 
[00 हि००४०१।९ -०ए८एकणे छ6ए०००7१९ घेरस्खा गया सके कार्य “सवारी कै 
एक लए, परिषद्‌ तथा एक कार्य मति है। इक प्रधान कारक पे है। 

यूरोपीय कींसिल-/ मर को अपने सामान्‍य मे दा थिंदान्वों वी इणीं 
के निर्मित सदियों के बीच अधि ने तथा आर्थिक एवं सामार्निर प्रगति 
को प्रोर््सारि करने के लिए: यूरोर्प ठग्णानी छघा०९९ की स्पॉर्सी रू 
ऊ्रंटिन, फीस) बेल्जियम, डे माके ैं थी, नावें। स्वेंडी! लैंड आदि इसके 

। फिर ढुर्की) पता ससैंड, पिच जर्मनी, आर्ट तया रपिएि साइपश की भी 
इसकी सदस्यता दी गयी । में है हि एक मल्सिर्णि। 
और एक पर ध्दात्री सभा है । 

यूरोपीय अदायमी संघ-िंवी श्ध् ही स्थापना ईई का 
आर्थिक सहयोग संग है सम्बद्ध था । का प्रयोजन अन्दर यूरोपीय ब्यार्पोर्र 3| सुविधा 
बनाना था । इससे अल्वर्राप्ट्रीय हा अदाय्गियों बड़ी पे कि बे 
३७ दिसम्बर+ ध्ष्ल पश्चिमी परी की सुद्रा “ये में [क्लर्क वन 
+  इटया गयी। 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका प्र 


यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय--१६५० में फ्रांल के विदेश मन्त्रों शु्माँ के 
प्रस्ताव के आधार पर १० अगस्त, १९५२ को यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय (डिप्ा0फछका 
(०० बयय 8॥6४ 0०ग्रप्मष्ण्म' 9) की स्थापना की गयी। १८ अप्रिल १६५१ को बेल्जियम, 
निदरलैंड, लक्जमवर्ग, फ्रांस, इटली और परिचिमो जर्मनी के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर किये और सम्रुदाय का जन्म हुआ । इसका उद्देश्य सदस्य-राज्यों के बीच 
कोयले तथा इस्पात के उद्योग में होने वाली प्रसिस्पर्द्धा को दूर कर एकता स्थापित करना है। 
इसमें सम्मिलित देशों को कौयला तथा इस्पात के साधनो को समान शर्त्तों के आधार पर पहुँचने 
की सुविधा है। संदस्य-राज्यों के लिए एक सम्मिलित बाजार की व्यवस्था की गयी है। उक्त 
वस्तुओं पर लगनेवाले कई प्रकार के व्यावसायिक कर उठा दिये गये हैं तथा भेदपूर्ण नीति का 
बहिष्कार कर दिया गया है । 

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय--१ जनवरी, १६५८ को यूरोपीय आणबिक शक्ति 
समुदाय ( 5४:०४०० ) नामक संस्था कायम हुईं। इसके सदस्य हैं ; फ्रांस, पश्चिम जमंनो, 
बेल्जियम, इटली, निदरलैंड और लक्जमवर्ग। यह संस्था आपविक शक्ति के सम्बन्ध में कार्य 
करतो है। सदस्थ राष्ट्रों में पाये जानेवाले यूरेनियम और थोरियम पर समुदाय का प्राथमिक 
अधिकार होता है और वही बिना किसी भेद-भाव के इसका विवरण अपुशक्ति प्रतिठठानो के बीच 
करता है। इस समुदाय को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समर्थन भी प्राप्त 
है। इसका काय-संचालन एक आयोग के द्वारा होता है। 

यूरोपीय आर्थिक समुदाय --उपयु क्त छः राष्ट्रों ने २५ मार्च, १६५७ को रोम की एक 
बेठक में कोयला और इस्पात के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का भी एक सम्मिलित बाजार 
कायम करने, आर्थिक ऐक्य स्थापित करने, व्यावसायिक नीति के एकीकरण आदि के एद्दे श्य से 
एक सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके फलस्वरूप १ जनवरी, १९५८ को यूरोपीय आर्थिक 
नामक संस्था की नींव पड़ी । पीछे चलकर इसका नाम यूरोपीय सम्मिलित बाजार (छपा०््छ्था 
(7०70४ 24०277:20) पड़ा । 

यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार परिषद्‌ --१६५६ को बिटेन, आस्ट्रेलिया, नावें, ढेनमार्क, 
पुनंगाल, स्वैडेन और स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार परिषद्‌ ( छिप्ा्कृश्या 77०08 
व्रपकपे6 858०ट90४० ) कायम किया । १६६१ में फिनलेण्ड भी इसमें सम्मिलित हो गया । 
इसका उद्देश्य सदस्यनराष्ट्रों के बीच होने वाले ध्यापार की कठिनाइयों को दूर कर विभिन्न 
प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों पर लगनेवाले आन्तरिक करों में क्रशः कमी करना तथा अन्वतः 
उठाना है। इसकी योजनाछुसार १९७० तक सभी आयात कर तथा वाणिज्य शुल्क उठाने का 
लक्ष्य रखा गया । यह समस्त पश्चिमी यूरोप को एक ही आर्थिक प्रणाली के अन्वर्गत लाना 
चाहता है। इसके कार्ये-संचालन के लिए एक मन्त्रि परिषद्‌ है और इसका प्रधान कार्यालय 
जेनेवा में है। 


ग्रेट विटेन की विदेश-नीति 


व॒तमान विश्व को राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के अधिरिक 
शक्ति स्वर पर जिस देश का स्थान है, वह निश्चय ही ग्रेट ब्रिटेन दै। लेकिन विज्ञ-राजनीदि 


घ३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


में उसका बह पुराना महत्त्व अब नही रह गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व वह संसार का 
सबसे महान्‌ देश था। दुनिया के हर कोने में उसके उपनिवेश थे। ब्रिटिश साम्राज्य एक 
ऐसा साम्राज्य था जिसमें सूर्य कभी नहीं डूबता था, लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध ने ब्रिटेन के इस 
सर्वोपरि स्थान को सदा के लिए समाप्त कर दिया | युद्ध के पत्र अपने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा 
करना तथा यूरोप-में - शक्ति-सन्तुलन की स्थापना करना ब्रिटिश विदेश-नीति की दो विशेषताएँ 
थीं। लेकिन वर्तमान विद्व-राजनीत्ति में ब्रिटेन के पास न तो वड़ा साम्राज्य ही रहा और न शक्ति 
सन्तुलन कायम रखने का सामथ्य ही । अतः उसने शान्तिकाल में ही सुरक्षा-सन्धियों की व्यवस्था 
निर्माण करमा आरम्भ कर दिया। 


ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका--संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ. वृद्ध के. बाद ऐे ही 


ब्रिटेन ने घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का प्रयल किया है। दोनों के बीच महरे वन्धन कायम हुए। 


एक बार चचिल ने कहा था कि “हमारे अस्तित्व की सम्पूर्ण नीव संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 
सन्धि, मित्रता तथा. बढ़ती हुई भाईचारे की भावना पर आधारित है।” वस्हृतः युद्ध के बाद 
ब्रिटेन की दयनीय आर्थिक दशा ने उसको अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य कर 
दिया । अपनी आशिक दशा को सुधारने के लिए उसने मार्शल योजना को स्वीकार किया भौर 
उसके अन्तगत पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त की। इसके वाद' उसने ट्रमेन सिद्धान्त को भी 
मान लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियुत्‌ संघ के बीच जो शीत॒-युद्ध आरम्भ इआ उ्ं 
ब्रिटेन ने अमेरिका का पुरा-पूरा समर्थन किया।' यद्यपि ब्रिटेन अमरीकी यु में ऐक उहायक 
के रूप में रहा, फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि पाइचात्य जगत का नेतृत्व अब ब्िटेन के हाथ में 
नहीं है। अतः अमेरिका के साथ रहने के कारण ब्रिटेन की प्रतिष्ठा पर गहरा आपात पाँचा दै। 
उसका साम्राज्य लुप्त होता गया और अनेक स्थानों पर उसका स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका 
ले लिया। न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया जेसे पुराने श्रटिश डोमिनियनों ने राष्ट्र मण्डल से बाहर 
सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ पेक्ट बनाना उचित समझा। पश्चिम एशिया बोर 
अन्य क्षेत्रों में त्रिटेन के चले जाने से जो शक्ति-रिक्तता पैदा हुई उसे थ्मेरिका ने भरा । 


द्विवीय विश्व-युद्ध के बाद जिन चार शक्तियों का जमंनी में अधिकार हुआ था उनमें से 
एक ग्रेट ब्रिटेन भी था। पश्चिमो जमनी में अपने भाग का शासन चलाते हम 
उथा अमेरिका के साथ पुरा-पुरा सहयोग किया। निरस्ीकरण सम्बन्धी सभी वार्वाओं में रे 
और अमेरिका की नीति में सामान्यतः सामंजस्य रहा और लन्‍दन ने वाशिंगटन को पूर्ण तमधन 
दिया। सितम्बर, १६५४ में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, क्रॉस, स्यूजीलेड, 


का / समर 

१. द्ितोय विश्व-युड के वाद सोवियत संघ के प्रति ब्रिटेन को नीति ययाथबादों फ इल उठे | 

उसने कुछ ऐसा ब्यवहार अवश्य किया था ताकि परिचम के साथ सोवियत संघ का सहयोग है न को 
बिटेन के लोगों ने सोवियत संघ के प्रति अमरीकी छष्टिकोण एवं ब्यवह्वार की आलोचना हर शो कक 


दोनों अमुख राजनी तिक पार्टियों इस वात पर एकमत थीं कि सोवियत संघ एवं अन्य साम्यवा मुट के अन्‍य रेस 


सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो। यही कारण है कि विटेन ने सोवियत संघ वया ठ0 7 हेडिन आई 
के साथ विघ्तृत व्यापारिक सम्बन्ध कायम रखने की नीपि को अपनाने का झुकाव बरस का हिरोप #ई 


इष्टिकोप से ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका पर इस इृद तक आश्रित हो गया या कि अभे| 
परूदम नहीं कर सझता था । 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका प्र्१ 


पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, थाइलैंड आदि के साथ पारस्परिक सहायता और सामृहिक सुरक्षा 
पर हस्ताक्षर करके 'धीटो” को जन्म दिया। ब्रिटेन ने १६५७ में प्रतिपादित आइसनहावर 
पघिद्धान्त के प्रयोग में अमेरिका का जबरदस्त समर्थन किया और जोर्डान में उसने स्वयं इस सिद्धान्त 
का प्रयोग किया । 


इन दोनों के बीच इतना घनि्ठ सम्बन्ध होने पर भी दोनों विश्व के विभिन्न मसलों पर 
कभी-कभी विपरोत दृष्टिकोण भी रखते था रहे हैं और अपने तीव्र मतभेदों को व्यक्त करते रहे हैं । 
दोनों देशों के बीच मतभेद कई बातों पर है, लेकिन कुछ सुख्य बातें निम्नलिखित हैं 


ब्रिटेन चीन के साथ समझ्ौवापूण रवेया अपनाना चाहता है। इसो कारण उसने अमेरिका 
के विरोध के बावजूद साम्यवादी चीन को मान्यता दो और उसका बिचार है कि चीन को संयुक्त 
राष्ट्रसंध का सदस्य बनने दिया जाय । उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में भी अमरीकी रुख के प्रति 
ब्रिटेन में असन्तोष रहा है। उसेका मत्त है कि हिन्द-चीन, उत्तरी अफ्रिका, परिचमी एशिया 
आदि क्षेत्रों में त्रेटिश लक्ष्यों और हितों के प्रति अमेरिका का रख विशेष सहानुभूतिपृर्ण नहीं 
रहा है। १९५६ में जब राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयरण किया और ब्रिटेन तथा 
फ्रांस द्वारा इस सम्बन्ध में जो आक्रामक नीति अपनायी गयी उसका भी समर्थन अमेरिका ने 
नहीं किया। अमेरिका ने मित्र की भूमि में ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौज के प्रवेश का घोर 
विरोध किया । 


ब्रिटेन ने भी कई वार अमेरिका की आक्रामक नोति पर अंकुश लगाने का यह्न किया 
है। कोरिया युद्ध ( १६५१-५२ ) में जब अमेरिका हारने लगा तो उतने अणुबम के प्रयोग का 
निश्चय किया । ब्रिटेन ने दवाव डालकर अमेरिका के इस इरादे को कार्यान्वित होने से रोका । 
१९६२ के क्यूबा संकट में भी ब्रिटेन ने अमेरिका को संयम से काम लेने की चेतावमी दी । 
वियतनाम युद्ध के सम्बन्ध में भी ब्रिटेन का रख अमेरिका की अपेक्षा अधिक नरम रहा है । १६६७ 
के अरब-इजरायल संघ में भी ब्रिटिश और अमरीकी नीतियों में सामीप्य नहों था । 


संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को रृढ़ करने के अतिरिक्त ब्रिटेन ने अन्य 
पश्चिमी देशों को भी साथ लेने की कोशिश की और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने 
क्षेत्रीय योजनाओं का विकास किया। इस नीति पर चलते हुए ४ मा, १६४७ को ब्रिटेन 
और फ्रांस के मध्य डस्कक की सन्धि हुईं जिसका उद्द श्य भावी जर्मन आक्रमणों के विरुद्ध एक- 
दूसरे की सहायता करना था। इसके बाद १७ मार्च, १६४८ को ब्रिटेन ने ,वेल्जियम, 
निदरलेंडस, लक्जमवग और फ्रांस के साथ मिलकर त्र सेल्स-सन्धि की । इस सन्धि ने पश्चिमी 
यूरोपीय संघ को जन्म दिया। इसके द्वारा यह निश्चय हुआ कि यदि हस्ताक्षर-कर्चा देशो, में 
से किसी एक पर सनिक आक्रमण हुआ ती अन्य देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा ५१ 
के अन्तगत आक्रान्त देश की सहायता करेंगे। इसके पर्चाव नादो की रचना हुईं जिसका 
के साथ खुला से निक “गठबन्धन कर लिया ओर साम्यवाद के खिलाफ जेहाद में अमेरिका का 
विश्वासपाज्र सहयोगी बन गया ! इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसने 


डा 


५३२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कई यूरोपीय संगठनों को कायम करने में हाथ बेंठाया। इन संगठनों की चर्चा इस पृस्तक में 
पहले ही की जा चुकी है । 


ब्रिटेन और यूरोपीय साझा बाजार--जनवरो, १६५८ में बेल्जियम, फ्रांस, पर्चिमो 
जमनी, इटली, नीदरलेंड तथा लवजमवर्ग को मिलाकर एक यूरोपोय साधा वाजार (एपणथ्ा 
(००० 27:८६ ) की स्थापना हुई । शुरू में ब्रिटेन सुख्यतः तीन कारणों से इसमें सम्मिलित 
नहीं हुआ । सर्वप्रथम, उसे इसकी सफलता में बड़ा सन्देह था । द्वितीयतः, राष्ट्रप्डल के देश 
नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन इस साझा बाजार में शामिल हो । इस हालव में राष्ट्रण्डलीय देशों 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । तृतीयतः, विश्व में अपनो स्थिति ऊँचा बनाये रखने के लिए 
ब्रिटेन किसी ऐसे संगठन में सम्मिलित होना नहीं चाहता था जिध्में वह अयठा पृष्ठ प्रभाव नहीं 
डाल सके । ५ 


यूरोपीय साझा बाजार में नहीं शामिल होने का नतीजा ब्रिटेन के लिए वड़ा बुरा ऐिंद्र 
हुआ, इसका कुप्रभाव उम्की अधे-व्यवत्या पर पड़ने लया। इतते बच के लिए ब्रिडेन ने एक 
यूरोपीय सुक्त व्यापार संघ ( रिपा०ए९७० 77९8 प4०९ ॥5४5००५॥०४ ) कायम किया । लेकिन 
यह संघ यूरोपीय साझा बाजार का सुक्रावत्ा नहीं क( सका। ब्रिटेश का यूरोपीय वाजार 
संकुचित होने लगा । यूरोप के साथ उसका निर्थात-ब्वावर घट गया, उत्की कृषि-वस्तुओं की 
मंडी समाप्त हो गयो ओर यह शंका व्यक्त की जाने लगो कि यूरोप के साथ उतका सारा व्योगा 
रिकर सम्बन्ध टूट जायगा। इस हालत में ब्रिडेत अउ यूपयोव साझा बाजार में सम्मिलित होने 
के लिए यत्न करने लगा। लेकिन फ्रांम ने उ्क्ने प्रवेश का कड़ा विरोध किया । इसका कारण 
यह था कि यदि ब्रिटेन साझा बाजार में सम्मिलित हो जाता तो फ्रांस की प्रभुवा का अच्च हो 
जाता । इसलिए जब जनवरी १९६३ में इस संगठन का विशेष अधिवेशन ब्रिठेन को सदस्वता 
प्रदान करने के प्रइन पर विचार करने के लिए बुलाया गया तो फ्रांस ने इस प्रस्ताव को मानने 
से इन्कार कर दिया और वीटो का अयोग कर उसे रद्द कर दिया ! इसके बाद भी ब्रिटेन साक्षा 
मंडी का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयास करता रहा। लेकिन अभी तक इस प्रयास 
उसको सफलता नहीं मिली है। के 


अन्य देशों के साथ प्रिटेन का सम्बन्ध--एशिया और अफ्रिका के नवोदित राष्ट्ों के 
प्रति ब्रिटेन का रुख अच्छा नहीं रहा है। इस कारण इन क्षेत्रों में उसकी बड़ी कड़ी आलोचना 
होती है। भारत के साथ कश्मीर के मसले पर तथा मित्र के साथ स्वेज एवं इजरायल के मामले 
पर ब्रिटेन ने न्याय का गला घोटने का प्रयास किया है। १६५६ तथा १६६७ में कमशः स्वेन 
नहर तथा अरव-इजरायल संघ के प्रति उसने जिस दष्टिकोण को अपनाया उसके कारण आज भी 
पश्चिम एशिया के देशों के साथ उसका सम्बन्ध तनावपूर्ण बना हुआ है! उसने रंग भेद 28 
के प्रति दक्षिण अफ्रोकी सरकार तथा रोडेशिया की इआन स्मिथ के साथ विशेष सहानुधात 
दर्शाया है। उनके खिलाफ किसी भी सक्रिय कार्यवाही का उतने विरोध किया है | 
अफ्रिका में बह सोडेशिया की अल्पसंख्यक गोरी सरकार की नीवियों को वह नहीं रोक वी हा 
इसमें सन्देह की कोई ग्ुजाइश नहीं कि रोडेशिया की स्मिथ सरकार को ब्िढेन का इुश ९ 
अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है 4 ः 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ५३३ 


विश्व-राजनीत्ति में ब्रिटेन की वर्तमान स्थिति--ट्वितीय विद्ध-युद्ध के बाद विश्व- 
राजनीति पर से ब्रिटेन का प्रभाव निरन्तर घटता ही गया है। दुनिया का यह पुराना शेर अब 
बिल्कुल पस्त पड़ गया है और अपने अस्तित्व और विकास के लिए पूर्णतया अमेरिका पर आश्रित 
हो गया है। फिर भी अभी हाल तक कुछ लोगों की यह धारणा थी कि “ब्रिटेन चाहै विश्व 
की सर्वोच्च शक्ति न हो, किन्तु फिर भी वह एक महान्‌ शक्ति अवश्य है तथा उसे विश्व ब्यापी रूप 
में सोचना ही पड़ता है।” इस धारणा को स्वयं ब्रिटेन ने ही अब निमु 'ल सिद्ध कर दिया है। 
पूर्वी तथा पर्चिमो एशिया में ब्रिटेन के अभी भी बहुत सारे स्वार्थ हैं। इनकी रक्षा के लिए 
वह हाल तक यलशील रहा है। इसके लिए उसने कई सेनिक दायित्व भी कबूल किये थे । 
लेकिन ब्रिटेब की आर्थिक अवस्था दिनोदिन इतनी खराब होती जा रही है कि बह अब इन 
बोझो को ढोने के लिए तेयार नहीं है। इसलिए १६६७ के अन्तिम दिनो में ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन 'स्वेज से पृ! ( 2६४ ० 5प९४ ) के अपने सभी दापित्वों को 
छोड़ने जा रहा है। इस नीति का तत्काल प्रभाव पृव॑ एशिया पर पड़ने वाला है । अभी तक इस 
क्षेत्र को ब्रिटेन का सैनिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन ब्रिटेन के हटते ही इस क्षेत्र की सुरक्षा की 
समस्या गम्भीर हो जायगी । लेकिन ब्रिटेन अब किसी को अनुग्रहित करने में अपने को लाचार 
पा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “इगलैंड जो पहले दूसरो को जीतने के लिए था, 
उसने अब स्वयं को विजित कर लिया है।” 


फ्रांस की विदेश नीति 


आश्रित फ्रांस और विदेश-नीति--द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद यूरोपीय राजनीति में फ्रांस 
का स्थान बिल्कुल नगण्य हो गया । उसकी सारी शक्ति और ख्याति समाप्त हो गयो । देश की 
अस्थिर राजनीति ने उसकी परेशानी को और भी बढा दिया । १६४६ से १६५८ के बीच फ्रांस 
में २२ मंत्रिमंडल बने और हूंटे । युद्ध के विध्यंश और अस्थिर राजनीवि ने फ्रांस को इतना पंगु 
बना दिया कि वह किसी प्रकार की प्रभावशाली विदेश नीति नही अपना सकता था। अपनी 
सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए वह पूर्णतया अमेरिका पर आशित हो गया। मार्च, १६४७ 
में उसने ब्रिटेन के साथ डन्कक की सन्धि को, फिर संयुक्त राज्य अमे रिका से मार्शल-योजना के 
अन्तर्गत सहायता पाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सम्हालने का यत्न किया। उसने 
पश्चिम यूरोप के राजनीतिक एकीकरण की विभिन्न योजनाओं में सहयोग या, ज्सेल्स पेकट और 
नाटो का रुदस्य बना वथा बहुत दिनों बाद यूरोप के पाँच राज्यों से मिलकर यूरोपीय साश्षा 
बाजार की स्थापना की । 


फ्रांस और जर्मनी की शत्रु ता वहुत पुरानी थी । १८७०-७९ में ही उसे जमंनी के साथ 
प्रथम बार पराजित होना पड़ा था। फिर, प्रथम विद्-युद्ध के दौरान भी जमनी ने उसको बुरी 
वरह कुचला था । यहो बाव द्वितीय विज्व-युद्ध के समय हुईं। इस प्रृष्ठाधार में यह उम्मीद की 
जा सकती थी कि द्वितीय विद्व-युद्ध के बाद फ्रांस जम॑नी को कुचल कर रखेगा और कभी उसको 
उत्थान का मौका नहीं देगा । लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति इससे भिन्न थी! यह 
जर्मनी को सोवियत संघ के विस्द्ध शक्ति शज्ली दनावर खड़ा करना चाइवा था। इस हालत में 


परर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कई यूरोपीय संगठनों को कायम करने में हाथ बेंटाया। इन संगठनों की चर्चा इस पृस्तक में 
पहले ही की जा चुकी है । * 


ब्रिटेन ओर यूरोपीय साझा बाजार--जनवरी, १६५८ में बेल्जियम, फ्रांस, गरश्चिमी 
जमेनी, इटली, नीदरलेंड तथा लवजमवर्ग को मिलाकर एक यूरोपीय साझा बाजार (टिएएए०था 
(00777०9 १४०7:०६ ) की स्थापना हुईं । शुरू में ब्रिटेन सुख्यतः तीन कारणों से इसमें तम्मिलित 
नहीं हुआ । सर्वप्रथम, उसे इसकी सफलता में बड़ा सन्देह था । द्वितीयतः, राष्ट्रमण्डल के देश 
नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन इस साझा बाजार में शामिल हो । इस हालव में राष्ट्रण्डलीय देशों 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । तृतीयतः, विश्व में अपनी स्थिति ऊँचा बनाये रखने के लिए 
ब्रिटेन किसी ऐसे संगठन में सम्मिलित होना नहीं चाहता था जिपतमें वह गयना पृ्त प्रभाव नहीं 
डाल्न सके । ४ 


यूरोपीय साझा वाजार में नही शामिल होने का नतीजा ब्रिटेन के लिए वड़ा बुर णिंद्ध 
हुआ, इसका कुप्रभाव उप्तको अर्थ-व्पवस्या पर पड़ते लगा। इसे बच के लिए ब्रिटेन ने एक 
यूरोपीय सुक्त व्यापार संघ ( 87०96 ॥०४ प३१९ ॥४००३४०॥ ) कायम किया | लेकिन 
यह संघ यूरोपीय साझा वाजार का सुक्ावत्ा नहीं कर सका। ब्रिटेन का यूरोपीय बाजार 
संकुचित होने लगा । यूरोप के साथ उनका निर्याव-व्वापर घ£ गया, उधकी कृषि-वस्तुओ की 
मंडी समाप्त हो गयी और यह शंका व्यक्त को जाने लगो कि यूरोप के साथ उतका सारा ब्योरा" 
रिक्र सम्बन्ध टूट जायगा। इस हात्षत में ब्रिटेत अब यूपेयोत साझा बाजार में सम्मिलित होने 
के लिए यतन करने लगा। लेकिन फ्रांस ने उप्के प्रवेश का कड़ा विरोध किया । इक्षका कार 
यह था कि यदि ब्रिटेन साझा बाजार में सम्मिलित हो जाता दो फ्रांस की प्रभुता का अन्त हो 
जाता । इसलिए जब जनवरी १९६३ में इस संगठन का विशेष अधिवेशन ब्रिदेन को सेंदरस्ववा 
अ्रदान करने के प्रइन पर विचार करने के लिए बुलाया गया तो फ्रांस ने इस प्रस्ताव की मानने 
से इन्कार कर दिया और बीठो का प्रयोग कर उसे रद्द कर दिया । इसके बाद भी ब्रिटेन साझा 
मंडी का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयास करता रहा। लेकिन अभी तक इस प्रयार्थे 
छसको सफलता नहीं मिली है ! | 


अन्य देशों के साथ श्रिटेन का सस्वन्ध--एशिया और अफ्रिका के नवोदित राष्ट्ी कें 
प्रति ब्रिटेन का रुख अच्छा नहीं रहा है। इस कारण इन क्षेत्रों में उसकी बड़ी कड़ी आलोचना 
होती है। भारत के साथ कश्मीर के मसले पर तथा मित्र के साथ स्वेज एवं इजरायल कें मामले 
पर ब्रिटेन ने न्याय का गला घोंटने का प्रयात किया है। १६५६ तया १६६७ में कमशः हे 
नहर तथा अरव-इजरायल संघर्ष के प्रति उसने जिस दृष्टिकोण को अपनाया उसके कारण आज भ्भ 
पश्चिम एशिया के देशों के साथ उसका सम्बन्ध वनावपूर्ण बना हुआ है। उसने रंग भेद 00 
के प्रात दक्षिण अफ्रोकी सरकार तथा रोडेशिया की इआन स्मिथ के साथ विशेष 4] ति 
दर्शाया है। उनके खिलाफ किसी भी सक्रिय कार्यवाहों का उसने विरोध किया ह ! 
अफ्रिका में बह रोडेशिया की अल्पसंख्यक गोरी सरकार की नीतियों को वह नही रोक सका हर 
इसमें सन्देह की कोई गुजाइश नही कि रोडेशिया की स्मिथ सरकार को ब्रिडेत की युप्ठद 
अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त दै 4 द 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ५३३ 


विश्व-राजनी ति में श्रिटेन की वर्तमान स्थिति--द्वितीय विज्व-युद्ध के बाद विश्व- 
राजनीति पर से ब्रिठेन का प्रभाव निरन्तर घटता ही गया है। दुनिया का यह पुराना शेर अब 
बिल्कुल पस्त पड़ गया है और अपने अस्तित्व और विकास के लिए पूर्णवया अमेरिका पर आश्रित 
हो गया है। फिर भी अभी हाल तक कुछ लोगों की यह धारणा थी कि “ब्रिटेन चाहे विश्व 
की सर्वोच्च शक्ति न ही, किन्तु फिर भी वह एक महान शक्ति अवश्य है तथा उसे विश्व व्यापी रूप 
में सोचना ही पड़ता है।” इस धारणा को स्वयं ब्रिटेन ने ही अब निमृ 'ल सिद्ध कर दिया है । 
पूर्वी तथा पश्चिमो एशिया में ब्रिटेन के अभी भी बहुत सारे स्वार्थ हैं। इनकी रक्षा के लिए 
वह हाल तक यतल्नशील रहा है। इसके लिए उसने कई सेमिक दायित्व भी कबूल किये थे । 
लेकिन ब्रिटेन की आर्थिक अवस्था दिनोंदिन इतनी खराब होती जा रही है कि वह अब इन 
बोझो को दोने के लिए तेयार नहीं है। इसलिए १६६७ के अन्तिम दिनो में ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन 'स्वेज से पूर्व” ( 745८ ण॑ $प०४ ) के अपने सभी दायित्वों को 
छोड़ने जा रहा है । इस नीति का तत्काल प्रभाव पूर्व एशिया पर पड़ने बाला है। अभी वक इस 
क्षेत्र को प्रिटेन का सेनिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन ब्रिटेन के हटते ही इस क्षेत्र की सुरक्षा की 
समस्या सम्भीर हो जायगी । लेकिन ब्रिटेन अब किसी को असुग्रहित करने में अपने को लाचार 
पा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “इगलैंड जो पहले दूसरो को जीतने के लिए था, 
उसने अब स्वयं को विजित कर लिया है ।” 


फ्रांस की विदेश नीति 


आश्रित फ्रांस और विदेश-नीति--द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद यूरोपीय राजनीति में फ्रांस 
का स्थान बिल्कुल नगण्य हो गया । उसकी सारी शक्ति ओर ख्याति समाप्त हो गयो । देश की 
अस्थिर राजनीति ने उसकी परेशानी को और भी बढा दिया । १६४६ से १६५८ के बीच फ्रांस 
में २२ मंत्रिमंडल बने और टूटे ! युद्ध के विध्वंश और अस्थिर राजनीति ने फ्रांस को इतना पंगु 
बना दिया कि बह किसी प्रकार की प्रभावशाली विदेश सीति नही अपना सकता था। अपनी 
सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए वह पूर्णतया अमेरिका पर आश्रित हो गया। मार्च, १६४७ 
में उसने ब्रिटेन के साथ डन्कक की सन्धि की, फिर संयुक्त राज्य अमे रिका से मारशल-योजना के 
अन्तर्गत सहायता पाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सम्हालने का यत्न किया। उसने 
पश्चिम यूरोप के राजनीतिक एकीक्रण की विभिन्न योजनाओं में सहयोग किया, ब्र्‌ सेल्स पेवट और 
नाटो का संदस्थ बना तथा बहुत दिनों बाद यूरोप के पाँच राज्यों से मिलकर यूरोपीय साधना 
बाजार की स्थापना की । 


् 


फ्रांस और जमंनो की शत्रुता वहुत पुरानी थी । १८७०-७९ में ही उसे जमंनी के साथ 
प्रथम बार पराजित होना पड़ा था! फिर, प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान भी जमनी ने उसको बुरी 
तरह कुचला था । यही बात द्वितीय विद्व-युद्ध के समय हुईं। इस प्रष्ठाघार में यह उम्मीद की 
जा सकती थी कि द्वितीय विश्थ-युद्ध के बाद फ्रांस जम॑ंनी को कुचल कर रखेगा और कभी उसको 
उत्थान का मौका नही देगा । लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति इससे भिन्न थी। वह 
जमेनी को सोवियत संघ के विस्द्ध शक्तिशाली दनावर खड़ा वरना चाइंवा था। इस हालत में 


ण्रे४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


8: « 
फ्रांस को अपनी इच्छा के विरुद्ध अमेरिका के साथ सहयोग करना पड़ा और जर्मनी के सम्बन्ध में 
उसको उसी नीति का अवलम्बन करना पड़ा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे। 
जमनी के एकीकरण के प्रइन पर वह सोवियत संघ के विरुद्ध ब्रिटेन और अमेरिका का ताथ 
देता रहा । 


युद्धोत्तर काल के एशियाई विवादों में फ्रांस ने कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं लिया। युद्ध 
के हुरत बाद उसे हिन्दचीन में राष्ट्रवादियों के साथ जूझना पड़ा । इस युद्ध में फ्रांस निरन्तर 
हारता रहा और अन्त में उसे हिन्द-चीन को छोड़ना पड़ा । कोरिया के युद्ध में भी फ्रांस प्रमुख 
भाग नहीं ले सका, क्योकि इस समय वह हिन्द-चीन के युद्ध में फेसा हुआ था। १६५६ में ब्रिटेन 
के साथ मिलकर उसने मिस्र पर आक्रमण किया; लेकिन वहाँ भी उसे सफ़लता नहीं मिली । इस 
प्रकार १६७८ के मध्य तक क्रांस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं थदा 
करा सका। 


राष्ट्रपति दगाल का उदय--मई, १६५८ में राजनीतिक अस्थिरता से तंग आकर फ्रांस 
ने दगाल को भ्रधान मंत्री चुना और पाँचवें गणराज्य का उदय हुआ । सितम्बर १९५९ में एक 
नये संविधान के अनुसार दगाल राष्ट्रपति बनाया गया । इस समय फ्रांस अल्जी रिया के राष्ट्रवादी 
आन्दोलन में फंसा हुआ था। अल्जीरिया में फ्रांस का गहरा स्वार्थ था | इसलिए दगाल के पहले 
के सभी फ्रांतीसी नेता कह चुके थे कि वे अल्जीरिया से किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। इस कारण 
वहाँ का राष्ट्रवादी आन्दोलन ७ग्रतर होता जा रहा था और उसको दबाने में फ्रांस को अपार धन 
और जन की क्षति उठानी पड़ रही थी । अल्जीरिया युद्ध को लेकर फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त हो रही थी। दगाल ने अल्जीरिया युद्ध के इस स्वरूप को समझता और युद्ध को खल्म 
करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया | फ्रांस में इस नीति का बड़ा कड़ा विरोध हुआ, 
लेकिन दगाल अपने निश्चय पर डटा रहा और १ जुलाई, १६६२ को अल्जीरिया को स्वतन्त्रता 
प्रदान कर दिया । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान पाने की चेष्टा -अल्जी रिया-संघपे को समाप् करके 
दगाल फ्रांस के लिए पुनः अन्तर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने का प्रयास करने लगा ! इसके लिए फ्रॉँठ 
को अमरीकी और ब्रिटिश प्रभाव से युक्त करना आवश्यक था । इसी नीति से प्रेरित होकर कक 
यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन को प्रवेश नहीं करने दिया । इस कारण अटलांटिक सा! 
फूट पड़ गयी । संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत चाहता था कि ब्रिटेन की यूरोपीय साझा बाजार 
सदस्यता मिल जाय । इसके लिए उसने फ्रांस पर बहुत अधिक दबाव भी डाला। लेकिन फ्रांस 
ने इसकी परवाह नहीं की और ब्रिठेन को साझा बाजार में नहीं घुसने दिया इंखना ही हा 
कुछ और वातों को लेकर भो फ्रांस तथा ब्रिटेन और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद पंदा ही गे ।$ 
निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर इनमें मतेक्य नहीं । जब फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग है 
सदस्य बनाया गया ठो उसने उसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया । फ्रांस की इसे नीवि 
पश्चिमी गुट की एकता को जबर्दस्त धक्का पहुँचा है । 
रे लेकिन उसे भी बढ़कर घटना नाटो को पोलरिश यंत्र से युक्त करने के अली 
लेकर घटी । अमेरिका ने निश्चय किया कि नाटो की सेना को इस आधुनिकतम वन्‍्त्र डे ले 
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किया जाय । ब्रिटेन इसके लिए तेयार हो गया । १६६२ में राष्ट्रपति केनेडी और प्रधान मंत्री 
मेकमिलन के बीच नाशु का समझौता हुआ जिसके द्वारा यह तय हो गया कि नाटो राज्यो की 
सेनाओ को पोलरिश यन्त्रों से लेस किया जाय । पर फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इन्कार 
कर दिया और उसने निर्णय ले लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा । 


एक और बात को लेकर राष्ट्रपति दगाल विज्व-राजनीति की समस्या बना रहे । 
१६६३ में फ्रांपत की सरकार ने चीन को साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी । संयुक्त 
राज्य अमेरिका और अन्य कई देशों ने इसका घोर विरोध किया ! दगाल पर कूटनीतिक दवाव 
भी डाले गये। पर, इसका कोई असर नही पड़ा और चीन तथा फ्रांस के बीच राजदूतों का 
आदान-प्रदान हो या । यह एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । इस काये ने यह सिद्ध कर दिया कि 
राष्ट्रपति दगाल का अपना अलग ही रास्ता है जो नाटो राज्यो से भिन्न है। 


चीन की कूटमीतिक मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति दगाल ने संसार के समक्ष 
एक और सुझाव रखा । उसका कहना था कि दक्षिण-पृ्व एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त 
डॉवाडोल है। इसलिए इस क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करके तटस्थीकरण ( पपिल्पाणोंड्णा 
०8, 8, 8अंडा 7९४४०० ) कर दिया जाय । संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों 
ने राष्ट्रति दगाल के इस सुझाव का भी विरोध किया है। जुलाई, १९६३ में जब अमेरिका, 
ब्रिटेन और सोवियत संध में आणविक परीक्षण से सम्बन्धित एक समझौता हुआ तो दगाल ने स्पष्ट 
शब्दो में एलान कर दिया कि फ्रांस इस सन्धि को नही मानेगा । 


ब्रिटेन को यूरोपीय सम्मिलित बाजार में शामिल नही होने देना, नाशु समझौते के अनुधार 
नाथो के सेन्‍्य संगठन में परिवतेन को रोकना, चीन को कूटनोतिक मान्यता प्रदान करना, 
आणबिक परीक्षण प्रतिवन्ध-संधि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना तथा दक्षिय-परृ्व एशिया 
वठस्थीकरण का प्रस्ताव रखना ये ऐसो घटनाएँ हैं जिनके कारण अठलांटिक समुदाय की एकवा 
भंग होती है । 


फ्रांस द्वारा नाटो के परित्याग की योजना--१२ मार्च, १६६६ को राष्ट्रपति दगाल 
ने यह घोषणा कर दी कि फ्रांस नाडो संगठन से अलग हो जाना चाहता दै। फ्रांत का यह निर्णय 
परिचिमी गुट पर एक बिनम्न वज्रपात था । नादो का प्रधान कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस 
में है। यदि फ्रांस इस संगठन से अलग हो गया तो नाडो को अपने सारे कार्यालय यहाँ से हटाने 
पड़ेंगे । फ्रांस ने यह भी निश्चय कर लिया है कि तीन वर्ष के अन्दर वह अपने सभी अफसरों 
को नाटो की सेवा से वापस बुला लेगा और उसके साथ अपने सारे सम्बन्धो को समाप्त कर लेगा। 
इस घोषणा के कारण पश्चिमी शुट पर एक महान्‌ संकट आ गया है। इसके और भी भयंकर 
परिणाम हो सकते हैं । नाटो मे पश्चिमी जमनी को इस शर्त पर १६५५ में शामिल फिया 
गया था कि पश्चिमी जमनी स्व॒उन्त्र रूप से सैनिक शक्ति नहीं बढ़ायगा । इस शर्त्त के लिए 
फ्रांस बहुत दृढ़ था। जब फ्रांस नाठो से निकल जायगा तो पश्चिमी जमनी भी इस शर्त्त से मुक्त 
हो जायगा और तब वहाँ सेन्‍्य शक्ति में वृद्धि करने का कार्यक्रम जोर-शोर से उल सकता है। 
परिचमी जमंनी द्वारा सेनिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास की प्रतिक्रिया सोवियत युट के देशों में होगी 


$ 
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ओर इस हथियारवन्दी की होड़ का कुचकर फिर जोरों से चलना शुरू होगा । राष्ट्रपति दगाल 
का यह निर्णय कई भयंकर परिणामों से युक्त था! इसके कारण यूरोय की कूटनीतिक स्थिति 
खराब हो सकती थी और पश्चिमी जम॑नी को लेकर युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती थी। 


दगाल युग का अन्त--२६ अप्रिल, १६६९ को फ्रांस के एक जनमत-संग्रह के परिणामों 
की पृष्ठभूमि में जनरल दगाल ने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया और इस प्रकार फ्रांस के इतिहास 
में ही नहीं वरन्‌ यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ। १९ जून, को फ्रांस में राष्ट्रपति 
पद के लिए चुनाव हुआ | | 


यूरोपीय राजनीति से दगाल के प्रस्थान से कई तरह की सम्भावनाएँ पैदा हो गयी हैं। 
इससे ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने के आसार बढ़ गये है. और सम्भव है कि फ्रांस की 
नयी सरकार इसमें कोई विशेष अड़चन नही डाले। इटली के विदेश मन्त्री नेट्टी ने कहा भी 
है दा अब उनका देश ब्रिटेन को साझा बाजार में शामिल करने के प्रयास को, अधिक वेज 
कर देगा। 


दगाल के बाद दूसरी सम्भावना नाटो के प्रति फ्रांस के रवैया में नरमी की है। मित्र 
देशों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि फ्रांस और मित्र देशों की फ्रौजों में अब पहले ऐ 
अधिक सहयोग की भावना पैदा होगी । वैसे यह दगाल के शासनकाल में ही साफ हो चुकी 
थी। पर इसका यह मतलब नहो कि मौजूदा फ्रांस की सरकार नाटो के प्रुनगंठन और पुन" 
एकीकरण की पहल करेगी । फ्रांस की नीठि में इस परिवर्तन के मृल में चेकोसलोवाकियां की 
घटना है। 


(२) एशियाई समस्याएँ 


एशिया और अफ्रिका देशो में नव जागरण बीसवी शताब्दी के इतिहास का सबसे महान 
और महत्त्वशील तथ्य है। सदियों तक एशिया और अफ्रिका के देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के 
चंगुल में फेंसे रहे । एशिया के देश तो पुराने साम्राज्यवाद के युग में ही यूरोपीय साम्राज्यवाद 
के अनन्त अन्धकार में डूब गये, लेकिन अफ्रिका कुछ दिनो तक इस रोग से बचा रहा । नवीन 
साम्राज्यवाद के आगमन से अक्रिका भी यूरोपीय साम्राज्य का शिकार होने से नही बच ठंकी।! 
द्वितीय विश्व-युद्ध के शुरू होने के समय यूरोपीय देशों के इस विशाल साम्राज्य-्षेत्र में संघार 
जनसंख्या के आधे से अधिक लोग निवास करते थे और उनका अबाघ शोषण होता खा 
परन्च, द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद स्थिति बदली और नये संसार का अभ्युदय होने लगा । पे कल 
शताब्दी के प्रारम्म में इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन बड़े जोर-शोर से प्रारम्भ हुए जिन' गरठि के 
स्वरूप जो देश कल तक दासता के बन्धनो में जकड़े हुए थे, वे आज वन्धन सुक्त होकर पवन 
पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अन्तर्राष््रीय राजनीवि के क्षेत्र में भी उन्होंने अब अलन्त महत्तरप वी 
प्राप्त कर लिया है। जिन देशों को कल तक अपने जीवन का निर्माण करने का अधिकार 
था, वे अब अन्‍्दर्यट्रीय जीदन के रुचाल्न में रुख हिरस् ले रदे है। वारदव में, व.संदी २0 
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एशिया और अफ्रिका के पुनर्जागरण का युग है। इस तरह स्थिति में जो परिवर्तन हुआ 
है उसको लाने में मारत की स्वतन्त्रता और जनवादी चीन के अभ्युदय से बड़ी सहायता मिली है। 


चीन का जागरण और साम्यवादी चीन 


ऐतिहासिक ५४४भूमि--उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही नेपोलियन ने चीन के सम्बन्ध 
में एक चेतावनी देते हुए कहा था; “ वहाँ एक देत्य पड़ा सो रहा है। उसको सोने दो 
क्योंकि जब बह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा ।,, चीन में साम्यवादी दल के अभ्युदय और 
उत्कष ने आज इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर डाला है ! यूरोपीय साम्राज्यवाद को एक जबर- 
दस्त धक्का देने में इस घटना का भी महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस घटना ने एशिया में यूरोपीय 
साम्राज्यवाद का टिकना असम्भव बनाया है। अतएब इसका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। 


१ अक्टूबर, १६४६ को पेकिंग में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना, चीन के यहन्युद्ध 
में च्यांग-काई-शेक के राष्ट्रवादी दल की पराजय और माओ-त्से-तुंग की विजय केसे हुईं, इसका 
वर्णन करना इस अध्ययन के क्षेत्र में नही आता । इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि सोवियत 
संघ की उदासीनता और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवल विरोध के बावजूद २२ वर्ष के निरन्तर 
संघर्प के बाद साम्यवादियों को चीन में ऐसी सफलता मिली जिसकी कल्पना नही की गयी थी। 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने च्यांग-काई शेक की पूरी सहायता को ताकि बह अपने भ्रष्ट शासन को 
चीनी जनता पर कायम रखे रहे, लेकिन इस कार्य मे उसकी जबदंसत पराजय हुई और च्यांग- 
काई-शेक को भागकर फारमोसा के द्वीप में शरण लेनी पड़ी । उसने बही चीन की "““निर्वासित 
सरकार” की स्थापना कर ली है। अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्संध इसी सरकार को चोन की 
बास्वविक सरकार मानते हैं । 


साल्यता का प्रश्न :चीन की मान्यता का यह प्रइन १६४६ से आज तक अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का एक प्रसुख विषय बना हुआ है। इसके कारण शीत-युद्ध में उग्रता भाई है ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा है। जनवादी सरकार की स्थापना के छरत बाद सोवियत संध ने साधारण 
सभा में यह प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रवादी प्रतिनिधि को निष्कासित करके चीन की नयी सरकार 
के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान दिया जाय । लेकिन सभा ने इस प्रस्ताव को नही 
माना | इस पर जनवरी १९५० को सोवियत रुघ ने सुरक्षा-परिषद्‌ तथा संघ के उन सभी अंगों 
का बहिष्कार करने की घोषणा की जिनमें चीनी “राष्ट्रवादियो” को स्थान दिया गया था। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष प्रयास 
किया जाता है, पर हर बार का प्रयत्न अमेरिका के विरोध के कारण असफल हो जाता है। 
लेकिन अभी तक संसार के करीब पेंतीस राज्य इसको मान्यता दे चुके हैं। इस तरह इसे दुनिया 
की दो तिहाई आबादी का समन प्राप्त है। इसके विपरीत संसार के ब्याल्लीस देश आज भी 
च्यांग-काई-शेक को मान्यता देते हैं। इनमें से बीस लेटिन अमेरिका के राज्य हैं ठया शेप 
अमेरिका के मित्र राज्य हैं। फिर भी जनवादी चीन का पैंदीस राज्यों के साथ राजदूतों 
का आदान-प्रदान हो चुका है, जबकि फारमोसा सरकार के साथ केवल बारह राज्य ही झम्बन्ध 


रखे हुए हैं । 


५३८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की क्रान्ति का महत्त्व 


चीन की क्रान्ति के महत्त्व का वर्णन करते हुए फ्रोडमेन ने लिखा हैः “साम्यवादी 
नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का उदय अर्वाचीन वर्षों की पर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण घटना है।”! वस्तुतः साम्यवादी चीन का उदय एक ऐसी घटना है जिसने अन्तर्रष्री 
राजनीति को एक नया मोड़ दिया है और अनेक नृतन तथा विध्म परिस्थितियों को जन्म दिया 
है। चीन के अभ्युदय से विश्व की राजनीदि में एक हलचल पैदा हो गयी। एशिया के देशो 
पर इसका विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है । 


चीन की स्थिति पर प्रभाव :--इस क्रान्ति ने स्वयं चौन की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर 
गहरा प्रभाव डाला है। यथपि साम्यवादी क्रांति के पर्व ही चीन की गणना विश्व की महान 
शक्तियों में होती थी, किन्तु वास्तविक रूप में चीन महान्‌ शक्ति कहलाने योग्य नहीं था| १६४९ 
की क्रान्ति के फलस्वरूप चीन वास्तव में एक महान्‌ शक्ति के रूप में उदित हुआ है। यह स्ल 
है कि चीन को संसार के अधिकांश देशो की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और संयुक्त राष्ट्र में 
उसको अपना स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगव की 
प्रत्येक घटना उसके व्यवहार से प्रभावित होती है और विश्व का कोई भी राष्ट्र उसकी उपेक्षा 
करने की स्थिति में नही है । सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ णेसी महान शक्तियों के लिए 
भी चीन आज एक चुनौती वना हुआ है। 


संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव--शुमों के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के महर्त॑- 
पूर्ण दृष्टिकोण से चीनी क्रांति की सफलवा युद्धोत्तर काल को राजनीति में सोवियत संघ की प्रवत 
सफलता -ओर संयुक्त राज्य अमेरिका को महान्‌ पराजय है।? जापान की पराजय के उपरान्त 
अमेरिका ने चीन की तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकार की विपुल आर्थिक और सैनिक सहायता की 
थी। परन्ध्व इतनी प्रचुर सहायता के वावजुद व्यांग-काई-शेक साम्यवादियों के हाथों इंरी 
ठरह पराजित हुआ जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचा । 


नवीन शक्ति सन्तुलन--चीन में साम्यवादियों की विजय मे साम्यवादी और परिवेंगी 
शक्तियों के मध्य एक नया शक्ति-संतुलन स्थापित कर दिया । द्वितीय महायुद्ध वे पहले पे 
मात्र सोवियत संघ ही विश्व का साम्पवादी देश था। द्वितीय महादुद्ध के उपरास्त शवों $ पु 
के विभिन्न देश तथा उत्तरी कोरिया और बाह्य मंगोलिया में साम्यवादी चातन हे 
स्थापना हो गयी। लेकिन साम्यवादी चीन के उदय से पूर्व जनसंख्या, सेन्‍्य शक्ति; भा 
लोतो आदि सभी दष्टिकोषों से पश्चिमी युट साम्यवादी यूट से अधिक शक्तिशाली था ! ३4 
वादी चीन के उदय से पासा पलट गया । आज स्थिति यह है कि यदि सम्पूर्ण 80226 
जगत और पहिचमी जगत को शक्ति की दृष्टि से आंका जाय तो यह नहीं कहा जा सकता ह! 
परिचमी गुट किसी श्रेष्ठठर स्थिति में है। जनसंख्या की दृष्टि से तो साम्पवादी गढ़ परिव 
गुट से आगे बढ़ा हुआ है ही, लेकिन सैनिक शक्ति के क्षेत्र में भी वह परिचिमी गुट की पवाई 
की स्थिति में आने लगा है । 


३... भी, फपश्वेषकाफ, 46 उमड्बव्बंदां0प 40 फरिकाव उभर 7: 439, 
3, की, 73. 80 प्रणव, उ&(8:द6०847 2ी00/25, (6म त.), ए- 537, 
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एशिया और अफ्रिका पर प्रभाव--साम्पवादी चीन की क्रान्ति के फलस्वरूप एशिया 
का इतिहास बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इस महादेश में साम्यवाद के विस्तार का रास्ता 
पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया । पामर और पर्किन्स के मतानुसार, “चीन की 
साम्यवादी क्रान्ति का सम्पु्ण एशिया पर क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है ।” एक ओर 
तो इसने एशिया और अफ़िका में राष्ट्रवादी शक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित किया है और 
दूसरी तरफ विश्व के सभी पिछड़े हुए राष्ट्रों के ओयोगिक विकास के लिए परीक्षण-स्थल होता 
जा रहा है। पूजीवाद के विरुद्ध साम्यवादी व्यवस्था को भरेप्ठता को सिद्ध करने के लिए. यह 
एक महान प्रयोग के रूप में काम कर रहा है। इस कारण इस घटना ने अमेरिका को विशेष 
रूप से चिन्तित बना दिया है। एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रमाव को रोकने के 
लिए उसे अपनी नीति में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े हैं। जेसे : 

(क) अमेरिका ने फारमोसा में च्यांग की भगोड़ी राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा को अपना 
उत्तरदायित्व मान लिया । 

(ख) उसने यूरोप के अतिरिक्त एशिया में भी साम्यवाद के अबरोध की नीति पर आचरण 
करना शुरू कर दिया । इसके लिए एक तरफ तो एशियाई देशो के गेर-साम्यवादी तत्वों 
को अधिकाधिक आर्थिक सहायता देने की नति अपनाई ययी और दूसरी तरफ छन्‍्हें सेनिक साज- 
सामान दिया गया तथा साम्यवादी विरोधी प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना करने के 
मार्ग का अनुसरण किया गया । दक्षिणी पूर्वी एशिया में सीटो और पश्चिमी एशिया में बगदाद 
पेक्ट या सेन्‍्टो की स्थापना इसी नीति का परिणाम था । 

(ग) अमेरिका ने यह भी निश्चय की कि यदि आवश्यकता हुई तो वह स्वयं अपने सेनिक 
साधनों से प्रत्यक्ष रूप में साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा । इसी निश्चय के फलस्वरूप 
१६५० में दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिए अमरी की फौज साम्यवादियों से युद्धरत हुई' और 
आज घियतनाम में लगभग पॉच लाख अमरीकी सेना उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध अपना सेनिक 
अभियान चलाये हुये है। एशिया महाद्वीप के और भी अनेक राष्ट्र साम्यवाद के अवरोध के 
नाम पर अमरीकी सेनिक सहायता और से निक संगठनों के जाल में फेंसाये गये । 

(घ) विपुल सेनिक सहायता के वावजुद च्यांग-काई-शेक की पराजय ने अमरीकी नीति- 
निर्माताओं को इस तथ्य की अनुभूति करा दी कि केवल सेनिक सहायता से माम्यवाद के प्रसार 
को नही रोका जा सकता । अतः विश्व के अल्पविकसित और पिछड़े हुए देशो को अधिकाधिक 
मात्रा में आर्थिक और ग्राविधिक सहायता देने की नीति का अनुसरण किया गया। विशेष 
रूप से अमेरिका ने जापान और भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता देकर उन्हें लोक्सन्त्र 
का' सुरुढ़ दुर्ग बनाने का प्रयत्त किया। अमेरिका इस बात को समझ गया कि वेकारी, 
भूखमरी और गरीबी थे परिस्थितियाँ हैं जो साम्यवाद के प्रसार के लिए विशेष रूप से अनुकूल 
होती हैं। अतः इन परिस्थितियों का निराकरण किया जाना अनिवाय है । 

सोवियत संघ पर प्रभाव-चीम की साम्यवादी क्रान्ति ने केवल अमेरिका के समक्ष 
ही नहीं चरव सोवियत संघ के समक्ष भी एक महान्‌ समस्या ला खड़ी कर दी है। झुरू में 
चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना सोवियत संघ के लिए वरदान सिंद्ध हुई वयोकि इस 

क्रान्ति के फलस्वरूप साम्यवादी जगत साधन, स्रोतों और सेन्य वल में काफी सभ्यन्न बन गया । 


५४० अस्तरड्रीय सम्पन्प 


लेकिन पु ही बसे के बन्दर चीन सोगियत संघ के लिए महान्‌ संकट का कारप बने झया। 
माओी-स्ते-एग के नेतूल में चीन थाभकल्त गोवियत संघ का सदृतम प्रतिदन्‍्द्ी बन गया है ओर 
यहाँ तक कि दोनों के मध्य शक्ति संघर्ष की आयंडा भी बहुत बढ़ गए है। पहने शाम्पतादी 
जगतु में सोवियत संघ के मेतूल को चुनोदी दो है। सोवियत गम के लिए ग३ एक गर्मीसतम 
समस्या बन गयी है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि चीने में साम्ययादियों को विजय छा विरप्रालनीति पर बल्नस्त 
महत्त्वपर्ण और दूरगामों प्रभाव पढ़ा है। इसते नवीन ममस्थाएँ और उत्तानें उत्न्न इ॑ई है 
तथा पुर्यीं और दक्षिघ-पुर्गों एशिया बिश्त राजनोवि का केन्द्र स्कक्ष बन गया है। ६२१ में 
जनरल स्मट्स द्वारा कहे गये ये शब्द कि “समन अब यूरोप से दृर पूर्यों एशिया ओर प्रदान 
महासागर में पहुँच गण है”, सम्मपततः उस समय सत्य नहीं या, १९६ साम्पयादी चीन के उदय 
के फलस्वरूप पिज्ञ राजनीति में धत्म्न हुए परिय्दनों ते आज ये शब्द पिस्न्राजरीति को 
यधार्सता के परिचायक बन गये है । 


चीन की विदेश नीति के श्राधार और लद्दय 

साम्यवादी विचारधारा- चौन की विदेश-मीति का युरुप आधार मार्स और लेलित 
की विचारधाग है। साम्पयादों बिचारधारा को ही अपनाकर चोन ने अप्रने बतीत के अत 
को धोशा ै। चीन में आपुनिक कृषि, एथोग, विशान एपं सांस्कृतिक विकास इसलिए हगगी 
हो सका है कि उसने क्रान्ति द्वारा साम्राम्यवादो, सामन्‍्ववादों और ६ जोपादों व्यवस्था को उताई 
ऊुंका है। मारतबाद सौर लेनिनयाद के सफल परीक्षण के फलस्वरूप ही चौन के जन-जीवन में महर् 
क्रान्ति आयी है। इस कारप यह स्वामाविक है कि चीन को विदेश मीति इन विचारधाराबों 
प्रभावित रही | इस दृष्टि से एशिया और अफिड़ा के पदद्षिठ राष्ट्रों में साम्यवाद को प्रचार: 
प्रसार में चीन अपना उत्तरदायित्व मानता दै। डे 

उपनिवेशवाद और पृ"जीवाद फा विरोध-साम्पवादी देश होने के कारप चीन ६ जी 
बाद का कट्टर विरोधी है। वह ब्रिटेन और अमेरिका थे पजीवादी और उपनिवेशवादी हा 
से साथ प्रतिद्वन्द्धितापूर्ण सम्बन्ध रखता है। इस सम्बन्ध के पीछे अवीव के अनुभवों को हद 
का# करती है जबकि उसे साम्राज्यवादी शक्तियों के अत्याचार एवं शोषण का शिकार या 
पड़ा था। अतएयं इस समय जहां भी कहीं उपनिवेशवादी शक्तियों का विरोध होवा थे द् 
घोन का हस्तक्षेप प्रायः अनिवार्य हो जाता है। चीन के नेवाओं की कथन है कि सख पक्ष 
देशो में चोनी जनता अपना प्रतिविश्व देखदी है। इसलिए एशिया, अक्रिका और ले 
अमेरिका के देशों में जहाँ भी साम्राउयवाद के झिलाफ राष्ट्रीय कल चला कै हम 
यथाशक्ति इन संघर्षों में अपना योगदान दिया दै। शोषित देशों में राष्बादी 
उभाड़कर वहाँ साम्यवादी क्रांति के लिए. उपयुक्त वातावरण तैयार करना चीने की विदेश 
का मुल सिद्धान्त तथा आधारभूत ठत्त्व रहा है । गाव हित की उषा मरी 

राष्ट्रीय द्वित का तत््त--किसी भो देश को विदेश-नीतव राष्ट्रीय हत के न बह 
कर सकती । चीन की विदेश-नीति पर भी यह सिद्धान्द लागू होता है। लेकि 


कं पस्जान्दर राष्ट्रीय हिंत को प्रभारविंी 
परुद्धान्त और राष्ट्रीय (हठ दोनो साथ-साथ चढ्ते है। “िद्धान्द! राष्ट्रीय दव 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ण्डर 


करवा है तथा राष्ट्रीय हित! के अनुधार सिद्धान्त को दालने का यल किया जाता है। इसोलिए 
जहाँ सोवियत संघ निरसीकरण पर जोर देते हुए शान्तिवृर्ण सह-अस्तिस को नोति पर चल 
रहा है, वहाँ चीन द्वारा इन बातों की कड्ठ आलोचना होती है। चीन के नेताओं का झ्याल 
है कि इन नीतियों को अपनाकर चीन का राष्ट्रीय हित नहीं सधता है। अतएव चोन के 
नेताओं के प्रत्येफ कार्य का मूल लक्ष्य देश के शक्ति-स्तर को बढ़ाना है। वे चीन को सोवियत 
संघ और अमेरिता के समकक्ष बनाने का इरादा रखते हैं। वे महान शक्ति बनने के लिए 
सभी साधनों को जुटाने में यत्नशील है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए चोम के नेता हर 
तरह का बलिदान करने को तेयार है। 


विदेश-नो ति के साघन-सम्ूर्ण संध्वार में साम्यवाद का प्रव/र करना चोन अपनी 
विदेश-नीति का झुझ्य लक्ष्य मानता है । इसके लिए वह किसी भो साधन का प्रयोग करने 
और हर तरह का वलिदान करते को तेयार है। एक बार चाऊ एन-लाई ने कहा था : “यदि 
आधे विश्व को साम्यवादों बनाने के प्रयल में चीन की आधी जनसंख्या की वलि देनी पड़े 
तो भी हमें कोई परवाह नहीं होगी ।// इमलिए वे युद्ध से नही डर्ते। चोन के विदेश-नोति 
के निर्माता युद्रत्नोलुप या जंगयोर नही है (जेसा कि उन्हें चित्रित क्रिया जाता है) लेकिन यदि 
लहय की पूर्ति के लिए आवश्यक हो हो जाय तो वे इस जोखिम को उठाने के लिए सदेव 
तत्पर रहते हैं। माओ-त्से-तुप ने लिया है: “हम साभ्पत्रादों युद्ध को सरंब्यापक मानते हैं। 
यह युद्ध अनुच्चित न होकर उचित माक्सवादों होत। है। रूस ने वन्‍्द्रक को जोर पर समाजवाद 
कायम किया है। सारा संसार केवत्त बख्ूक की सहायवा से हो बदला जा सकता है। 
बन्दृक से छुटकारा पने के लिए वन्दृक हाथ में लेगो होगो ।? अनएत्र चोन के नेता शान्तिएरर्ण 
सह-अस्तित्॒ के सिद्धान्त को नही मानते । उनका झयाल है कि साम्यवाद तथा प्र जीवाद 
में संघर्ष अनिवार्य है और इस संघ के लिए पूरो तरह तेयार रहना है। 


चीन के नेताओं का विश्वास है कि साम्प्रवाद और प्र'जीवाद का संघर्प तुरव खत्म 
होनेवाला नहीं है। संघर्प की उनकी योजना काफो लम्बी है। उनका विचार है कि 
पू“जीवादी देशों में दद निश्वय तथा साहस नहीं होवा। इसलिए जब उनके विरुद्ध सावधानी 
के साथ अवसर देखकर एक लम्बा संघ छेड़ा जायगा तो वे टिक नहों सकेगे। लम्बे संघप॑ 
के कार्यक्रम के अधीन प्‌ जीवादी और पाखंडी समाजवादी देशों का तोबर विरोध किया जाता 
है और अन्य देशों के साम्पवादी दलों की सहायता की जाती है । चीन का कहना है कि 
दुनिया में जब तक प्‌ जीवादी-स'/प्राज्यवादी व्यवस्था रहेगी तब तक शान्ति नहीं स्थापित हो 
सकती | दुनिया नें स्थायो शान्ति के लिए इनको नष्ट करना परम आवश्पक है। 


साम्यवादी चीन को विदेश नीति 


माक्सवादी तथा लेनिनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, १६४६ में 
जन परामर्शदात्री सम्मेलन में साम्यवादी चीन की विदेश नीति इस प्रकार निर्धारित की गयी: 
“चीनी गणराज्य का विदेश नीति का उद्देश्य देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा प्रादेशिक सम्मान 
की रक्षा करना, स्थायी विश्व-शान्ति को सुरक्षित रखना, विभिन्न राज्यों में मेत्रीपृर्ण सहयोग 
को प्रोत्साहित करना तथा आक्रमण और युद्ध को साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना है। 


हे 


ण्डर्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


चीनी गणराज्य विदेशों में वसनेवाले चीनियों के उच्चित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए 
भरसक प्रयास करेगा । चीनी गणराज्य उन सभी लोगो को राजनीतिक शरण प्रदान करेगा 
जो जनहित, शान्ति तथा जनतन्त्र के लिए संचालित संघर्ष में भाग लेने के कारण अपनी 
सरकार द्वारा सताये गये हों ।” 


इसके आधार पर १ अवदूवर, १६४६ को चीन की साम्बदादी सरकार ने अपनी विदेश 
नीति के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये : चीन को स्वतंत्रता तथा अखंडवा की रक्षा करना, 
स्थायी अन्तर्सट्रीय शान्ति और सभी देशों के बीच मेत्रीपृर्ण सहयोग के लिए प्रयल करना, 
उन विदेशी सरकारों के साथ मेन्नीपर्ण सम्बन्ध स्थापित करना जो राष्ट्रवादी चीन से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर चुकी हों, साम्राज्यवादियो और विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका के विष्दध 
संघर्ष में साम्यवादी देशो का साथ देना तथा प्रवासी चीनियों के हितों तथा अधिकारों 
को रक्षा करना । कं 


साम्यवादी चीन ओर फारमोसा--चीन की विदेश नौति का प्रथम लक्ष्य चीन की 
स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना है । इस लक्ष्य का अभिप्राय यह है कि साम्यवादी 
चोन देश के उन भू-भागों पर भी अबवना अधिकार मानता है जिन पर कोमिन्वोग तरकार 
का अधिकार है । इस प्रकार फारमीसा या ताइवान पर चीन की सरकार अपना गप्रधुल् 
मानती है। वस्तुतः फारमोसा हमेशा से हो चीन का अभिन्न अंग रहता आावा है। 
१६०८ में इस पर जापान का अधिकार कायम हुआ था लेकिन १९४५ में जापान जब [5 में 
हार गया तो फारमोसा पुनः चीन को वापस मिल गया। चीन की सरकार ने इस द्वीप उप 
का नाम ताइवान रखा ! जब १६४६ में साम्यवादियों ने ध्यांग-काई-शेक की राष्ट्रवादी वेगा 
को चीन की सुरय भूमि से खदेड़ दिया तो च्यांग ने भागकर फारमोसा द्वीप में शरण ली 
फारमोसा के परिचम पेस्काडोस के अड़तालीस छोटे ठापू और चीन के ठट वे बारह मीत दूर 
स्थित किमाय और मात्तु टापू हैं। इस समय इन सब टापुओं पर च्यांग-काई-शेक का अधिकार 
है। परन्दु साम्बवादो चीन इन टापुओं को अपना अ'ग मानता और इनको अपने अधिक 
में लाना धाहता है। उसने इन टापुओं को हस्तगत करने के लिए पिब्ले वर्षों में पल ४ 
किये हैं जिससे एक महान अन्तर्राष्ट्रीय संकट पेंदा हुआहै। इन द्वीप संमृहीं पर बन 
याक्रमण को रोकने की जिम्मेवारी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले ली है। उसने थुरू में हा 
को सहायना देना आरम्भ किया । जब १६५० में कोरिया की लड़ाई शुरू हुई वो रा्रव 
ट्रूमेन ने अमेरिका के सावन सैनिक बेड़े (0, 5. 5९ण्थाफ़ क्ग००) को आशा दी कि बह 
फारमोसा की सुरक्षा के लिए चला जाय। १६५४ में फारमोसा और अमेरिका के 2 
पारस्परिक सुरक्षा समझौता हुआ । इस समझौता के अनुसार फारमोसा की पृरक्षा अर 

- की जिम्मेबारी हो गयी । 

चीन का कहना है कि फारमोसा पर अमेरिका नौदेना की संहायतः से रे 
उसकी सुरक्षा के लिए वहुद बड़ा खतरा है। अतएव वह इसको सुक्ति के लिए बरावर केस 
शौल रहता है। इन' ठापुओं को जीतने का अयास उसने १६५५ में किया था मर गा 


अमेरिका के प्ररि ८ -में किमाय 
रिका के प्रतिरोध के कारण उसे सफलता नही मिल सकों। ६५: पर भीषण पोलाआी 


आ्यांग का शांत 


को जीउने का प्रवल प्रयास हुआ । २३ अगस्व को चीन ने इन टापूओं 


विह्न राजनीति में यूरोप, एशिया ओर अफ्रिका ७४३ 


आरम्भ कर दी । यह प्रयास बहुत जवर्दस्त था! अमरीकी रक्षा-बेड़ो को इन टठापुओं में 
कुमक पहुँचाने मे वीस दिन लग गये । जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह धमकी दी कि किमाय 
और मात्यु को लेकर अत्यन्त भयंकर परिस्थिति उत्तन्न हों जायगी तो ख इचेव ने अमेरिका को 
यह चेतावनी दी कि यदि चौन पर कोई आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ इसको अपने ऊपर 
आक्रमण समझेगा । भारतीय प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने भो इस प्रश्न पर चीन का समर्थन 
किया । उन्होने कहा था कि कोई देश अपने समुद्र तठ से बारह मील दूर के टाप्र को 
आक्रमण का अड्डा बनाना वर्दास्त नही कर सकता। लेकिन ७ अवटूबर को चीन ने स्वयं 
गोलावारी बन्द करने की घोषणा कर दी । तत्काल यह संकट शान्त हो गया किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि पुनः कब इसका विस्फोट हो जाय। साम्यवादी चीन अभी भी फारमोसा 
को अपना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अंग मानता है और उसको विदेश नीति का एक लक्ष्य इस 
टापू को किसी तरह प्राप्त करना है। 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और मेत्रीपूर्ण सस्बन्ध की स्थापना--१६५६ से १६५३ तक 
की अवधि में साम्यवादी चीन ने विदेश-नी ति के क्षेत्र में मुख्यतः सोवियत संघ का अनुसरण किया । 
उसका अपना कोई स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण काये नहीं रहा। लेकिन १६५३ में स्थालिन की 
मृत्यु के वाद चीन की अपनी विदेश-नीति उभरने लगी। यह मृदुताबादी नोति थी और 
उठ समय चीन ने शान्तिपूर्ण सहजीवन “का नारा बुलन्द किया। इसका उद्देश्य एशिया 
और अफ़रिका के देशो के साथ मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करना था। इस काल में चीन को 
पहले-पहले एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। यह था हिन्द चीन से 
सम्बन्धित जेनेवा सम्मेलन (१६५४) । इस सम्मेलन में चीन के प्रधान मंत्री ने यह अनुभव 
किया कि विभिन्न सरकारों के साथ कूठनीविक सम्बन्ध और संधियाँ स्थापित करके चीन की 
शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति पर चलते हुए चीन ने सर्वप्रथम अप्रिल १६५४ 
में तिब्बत के बारे में भारत से सन्धि की और पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया | बहुत 
असें तक चीम की विदेश-नोति पंचशील के रिद्धान्तों से अनुप्राणित रही। १९५५ में उसने 
एशियाई-अफ्िकी देशों के बांडुग सम्सेलन में भाग लिया । 


चीन ओर संयुक्त राज्य अमेरिका- प्रोफेसर शुमाँ ने लिखा है : “लाल चीन की विदेश 
नीति, अधिकांश रूप में, अमेरिका के विरुद्ध थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नये शासन 
के शत्र ओ को दृथियार दिये थे, उसे मान्यता देने से इन्कार कर दिया था, निरन्तर उसको 
उलटने की चेष्टा की थी, फारमोसा में राष्ट्रवादी सरकार का संरक्षण किया था तथा चीन की 
सुख्य भूमि के सम्भावित छुटकारे की दृष्टि से च्यांग को नवीन सहायता दी थी। यहो कारण 
था कि पेकिंग को सहानुभूति सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग तथा हिन्द चीन, मलाया 
तथा अन्यत्र साम्राज्यवाद विरोधी लाल विद्रोह्िियों की सहायता की ओर थी।” साम्यवादी 
चीम अमेरिका को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है । व॒स्तुतः पश्चिमी राज्यों के प्रति चीन- 
वाधियों की परम्परा घृणा और विरोध का बदला साम्यवादी चीन अमेरिका से चुकाने पर 
उत्ारू प्रतीत होगा है और अमेरिका को अपमानित करने तथा नीचा दिपाने का कोई मोका बह 
हाथ से नहीं जाने देता । 


पड बन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अमेरिका के प्रति चीन के इस दृष्टिकोण के कई कारण हैं और इनमें सबसे प्रमुष है 
अमेरिका द्वारा चीन का नामोनिशान मिटाने का इरादा ! वस्तुतः १६४६ से ही चीन अमेरिका 
की आँखों का कॉटा बना हुआ है। शुरू में अमेरिका ने च्यांग-काई-शेक की पूरी सहायता 
की ताकि साम्यवादी किसी तरह गृह-युद्ध में नहीं जीते। वाद में जब को मिन्तांग दल स्वयं 
को फारमोसा में चीन के गणराज्य के रूप में स्थापित कर दिया तो कम्यूनिस्ट चीन के लिए 
यह खतरा पैदा हो गया कि कहीं अमरीकी शस्त्रास्त्रो को सहायता से हस्तक्षेप द्वारा चीन का 
नवजात सराम्यवादी शासन को नष्ट करने का यल न हो । अमेरिका के चीन विरोधी कार- 
बाइयो का अन्त यहीं नही हुआ । वह फारमोसा की को मिन्तांग सरकार को ही चीन की वास्त- 
विक सरकार मानती रही । इसलिए साम्पवादी चौन को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी और 
संयुक्त राष्ट्रतंध में चीन के प्रवेश को रोका । इसके अलावे साम्यवादी चीन के उदय के प्राए- 
ग्मिक वर्षों में अमेरिका में एक राजनीतिक विवाद शुरू हुआ जिसमें कई सुप्रसिद्ध अमरोकी 
विद्वानों एवं राजनीतिशञों ने चीन में साम्यवादियो की विजय के लिए ट्रमेन-प्रशातन को 
उत्तरदायी ठहराया । इस विवाद के संदर्भ में अमे रिका में जो विचार प्रकट किये गये उसके 
फलस्वरूप चीन के नेताओं का यह विश्वास हृढ़ हो गया कि अमेरिका वाले अभी चीन के 
विनाश का स्वप्न देख रहे हैं। इस कारण चीनी साम्यवादियों में अमेरिका के प्रति घोर 
धगा का जन्म हुआ। चीनी युवक ओर युवतियों के मस्तिष्क में यह बात हू स-हूस कर भर 
दी गयी कि स'सार में अमेरिका ही उनका महानतम शत्रु है । 


१६५० के कोरिया युद्ध ने इस धारणा को और पुष्ट कर दिया । को रिया में अमरोकी 
सैनिक कार्यवाही चीनियों को अपने एक निकटवर्ती मित्र-राज्य के विरुद्ध अमरीकों अकरिमग 
के समान प्रतीत हुईं। साम्यवादी चीन किसी भी हालत में यह सहने को तैयार नहीं था। 
अतएव ज्योंही अमरीकी सेना चाल्नू नामक स्थान के पास पहुँची त्योही चीनी से निकों ने उनका 
बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया और कोरिया का युद्ध अब प्रधानतः अमेरिका और चीन का युंद्धे बन 
गया। कोरियाई युद्ध के फलस्वरूप अमरीकी नीति-निर्माताओं ने चीन को डराने-धमकाने के 
उद्दे शय से फारमोसा की कोमितांय सरकार को और भी अधिक सेनिऊ सहायवा देने का निरचय 
किया । इसी समय अमेरिका विश्व के विविध क्षेत्रों में कई से निक्र संगठन कायम किये । सॉम्ब- 
बादी चीन ने इन सेन्‍्य सगठनों की भत्सेना यह कहकर की इस सबका उद्दोश्य विज मैं 
अमरीको प्रभुत्व की स्थापना करना है। अमरीकियों के लिए चीन की सुख्य भूमि के द्वार बन्द 
कर दिये गये। अमरीकी पत्रकारों तक को प्रवेश करने की अनुमति नहों दी गयी। दीन 
स्थिव अमरीकी सम्पत्ति भी जब्द कर लो गयी। अमेरिझा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध पे! 
क्षत-विक्षत कर दिये गये। उसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनी तिक तभी प्रकार के 
सामानों पर रोक लगा दी गयो । कोरियाई-बुद्ध में जिन थूमरीकी चालकों को बन्‍्दी बना 
लिया गया था, उन्हें भी बड़े वाद-विवाद के बाद और सोवियत रूस के आग्रह पर बुक 
किया गया ४; 

१६५४ में हिन्द-चीन के प्रश्न पर भी दोनों देशों में काफ़ी वनाब पैदा हो सवा । डीने 


दर श ई ते छंषया में 
बन-कू में फ्रेंच सेनाओं की निर्मायक पराजय के उपरान्त जय वार्शिगटन ने मार 8 
ऊपनी सेनायें फ्रांस की सहायटार्थ भेजने का निश्चय किया तो अमेरिका और साम्पता 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ण्घ५ 


में प्रत्यक्ष युद्ध का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया लेकिन जेनेबा-समझीौवा सम्पन्न होने के कारण 
यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दल गयी । १९५६ में चोन और अमेरिका के बीच संघ का एक और नया 
कारण उपस्थित हो गया। लाओस में रंघष के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया और 
कहा कि वह वियतनाम के प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधी चुनोती देने 
के लिए ही सुदूर पूव॑ में संघर्ष चाहता है। तिब्बत के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख 
देख कर भो चीन को भारी असन्तोष हुआ । इसके अतिरिक्त जनवरी; १९६० में जापान तथा 
अमेरिका के बीच सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि हुईं। इससे भी चीन और अमेरिका के सम्बन्ध कडु 
बने । पैकिंग रेडियो ने अमेरिका पर एशिया में साम्राज्यवादो पड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया । 
६ सितम्बर,'१६६२ को साम्यवादी चीन की वायु-सेना ने कुओमिंतांग सेना के एक यू० २ सेनिक 
जाँच-बायुयान को चीन की सुझय भूमि पर मार गिराया। चीन की सरकार ने इस घटना पर 
एक विस्तृत बयान जारो किया ओर इस विमान की छड़ान का उत्तरदायित्व अमेरिका को ठह- 
राया। अबटूबर, १६६२ में क्यूब्र-संकट के समय साम्यवादी चीन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के विरुद्ध घोर विपन्वमन किया गया। सम्पूर्ण चीन में क्यूबा समर्थक विशाल प्रदर्शन संगठित 
किये गये, व्यूबा समर्थक नारे लगाये गये और वयूबा के नेठाओं के चित्र प्रदर्शित किये गये । 
१९६२ में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत को प्रभावशालो संनिक 
सहायता भेजी । इससे भी साम्यवादी चीन के आक्रोष में वृद्धि हुई । 


६६६५-६६ में वियतनाम समस्या को लेकर अमेरिका और चीन की कहुता में पुनः बृद्धि हुई । 
वियतनाम में शान्ति-स्थापना के कार्य में विलम्ब के लिए बहुत अ'शो में साम्यवादी चीम भी जिम्मे 
वार है। यह झुख्यतः चीन की नीति का ही परिणाम है कि उत्तरी वियतनाम की सरकार सभो 
शान्ति-प्रस्तावो के विरुद्ध कठोर रुख ग्रहण किये हुए केवल अपने ही प्रस्तावों को मामने पर 
जोर दे रही है। उत्तरी वियतनाम की सरकार को पेकिंग ने निरन्तर अपना समर्थन देकर उत्तर 
वियवनामियों का मनोवल ऊँचा रखा है। वियतनाम के प्रति अमरीकी नीति को चीम अपने 
विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कारैबाई मानता है और वियतमाम की समस्या को इसो दृष्टिकोण से देखता है । 


- चीन की उग्र विदेश नीति का उदय-अमे रिका के इस तरह के निरन्तर चीम-विरोधी 
नीति ने चीन की मृढुतावादी नीति का परित्याग करने और एक अत्यन्त उग्र विदेश-नीति का 
अवलम्बन करने के लिए बाध्य किया है। १९६६ के अन्तिम महीनों से चोन की विदेश नीति 
में इस तरह का परिवर्तन दिखायी पड़ता है। अपनी नयी उग्र नीति का प्रारम्भ करते हुए 
चीन ने सर्वप्रथम उन मांगो का प्रवल विरोध किया जिसके अनुसार राग्पबाद की नीति में कुछ 
संशोधन होना चाहिए था। इसको लेकर बाद में चीन और सोवियत संघ के विरुद्ध घोर 
सैद्धान्तिक मतभेद प्रारम्भ हुआ । इसके बाद चीन ने प्रायः सभी अन्तर्राष्रीय मतलों पर कड़ा 
रुख अपनाना शुरू किया और उसकी नीति अधिक्राधिक उप्र और आक्रामक होती गयी । तिब्बत 
के प्रत्ति उसने बड़ी ही कड़ी नोति का अवज्षम्बन किया ओर दलाई लामा को देश घोड़ने पर 
विवश किया | भारत के साथ सीमा-विवाद में भी उसका रुख शनेः शने; कठोर होता, गया । 
१६६२ में इस विवाद को लेकर दोनो देशों के बीच एक युद्ध भी हुआ। उधर रूस शान्तिपृर्ष 
सह-अस्तित्व॒ का समर्थक बनता गया। इस कारण उसके प्रति भी चीन का दृष्टिकोष अधिका- 
घिक विरोध्पृण होता गया । यह विरोध निरन्तर बदूता हो गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 
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गयी कि समाजवादी जगत दो खेमो मे विभाजित हो गया। चीर को उत्तर कोरिया, उत्ता 
वियतनाम तथा अल्वेनिया का समथन प्राप्त हुआ लेकिन अन्य समाजवादी राज्य रूस का 
समर्थन करते रहे। अतः उन देशों के साथ भी चीन का सम्बन्ध सन्‍्तोषजनक नहीं रहा | अब 
तो रूस के विरुद्ध चीन ने थुला रुंघष आरम्भ कर दिया है और साम्यवादी जगतृ पर सोबिय 
संघ के प्रभाव को उसने बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। इस चुनौती में चीन को पर्याए सफलता 
मिली है। आज साम्यबादी दुनिया दो भागों में वैंट गयी है। एक भाग चीन के नेतृत्व को 
स्वीकार करने लगा है। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ की चीनी कम्युनिस्ट पार 
के समर्थक न हो । 
साम्यवादी चीन और एशिया पर प्रमाव-स्थापना का प्रश्न--साम्यवादी व्यवस्था 
स्थापित होने के बाद जब चीन ने दृष्टि उठाबर चारो ओर देखा तो एसे पूवों, दक्षिण पवों 
एशिया में सर्वेन्न अव्यवस्था, अरुन्तोष, अशान्ति हो दिखायी पड़ी । द्वितीय विश्ल युद्ध 
के वाद इस क्षेत्र में बिल्कुल बराजक स्थिति छायी हुईं थी! युद्धोपरान्त यूरोप की भी गए 
दशा थी और स्टालिन ने इस स्थिति से लाभ उठाकर पूवी यूरोप पर अपना प्रभृत्न कायम 
कर लिया था। यूरोप में सोवियत संघ की सफलता देख चीनी साम्यवादियों की “लिप्सा भी 
जग उठी और उन्होने यह स्वप्न देखना शुरू कर दिया कि जिस प्रकार यूरोप में रूस साम्पवादी 
जगत की धुरी है उसी प्रकार साम्यवादी चीन भी समस्त एशिया पर अपना प्रभुत्न और निय- 
न्त्र० कायम कर सकता है। ऐसा करने के लिए तात्कालिक परिस्थितियाँ भी अत्यधिक 
अनुकूल थी, क्योंकि स्थानीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सहातुभूति प्रकट कर वह सहन ही 
उनकी सहातुभूत प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार विमा आक्रमण किये हुए दक्षिण एशिया 
में इसके प्रभाव-विस्तार का मार्ग खुला हुआ था। अतएव साम्यवादी चीन ने समस्व एशिया 
पर अपना प्रभाव कायम करने का अपनी विदेश-नीति का लद्ृय वनाया। इस प्रकार एशिया 
में साम्यवादी चीन के निम्नलिखित लक्ष्य वन गये : 
(१) रुम्पू्ण एशिया में साम्यवाद की स्थापना, 
(२) एशिया का नेतृत्व ग्रहण करना, बिस्ार 
(३) दक्षिण-पू्व एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलनों का उपयोग अपने प्रभाव-क्षेत्र के हि 
के लिए करना, दी 
(४) साम्यवाद का नेतृत्व रूस के हाथ से शने-शने घोनकर संसार से साम्पवाद 
एकदाचत्र नेता बनना, ता 
(५) पहले सह-अस्वित्व का नारा बुलन्द कर एशियाई देशों का विश्वास प्राष्ट # 
ओर उन्हें वेबबर और अरक्षित पाकर अपने नियन्त्रण में लाना, "कोड 
(६) यदि आवश्यकता पढ़े तो इस उद्दे श्य की पृर्ि के लिए हिंखा, विद्रो वो 
और हर प्रकार के विध्वंसात्मक उपायों का अवलम्बन करना । मम 
कोरिया के युद्ध में इस्तक्षेप, हिन्द-चीन में साम्यवादी आन्दोलन का उद्रिय जो 
ओर भारत के साथ सोमा-युद्ध इन सारी घटनाओं को इन्हों लक्ष्यों को एठभूमि में 4708 
सकता है। साम्यवादो चीन द्वारा दक्षिण-पूववों एशिया के देशों में संमर्परव ठलों को अप 
सहायता देने के याद स्थिति निरस्तर विषम होठी गयी । इस नीति का परिषाम है कि ले 
आधा हिन्द-चीन इस समय साम्यवादियों के कब्णे में है और अपने अधिडार/कतब्र का ग्खि 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पू४७ 


करने के किसी भौो प्रयास को ये हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। वियतनाम और लाओस में 
उसन्न स्थिति इसके ज्वलन्त उदाहरण है ! है 


अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर १६६२ से नया कूटनीतिक अभियान 
शुरू किया । अफ्रिका के देशों में उसका स्थान पहले से ही ऊँचा था, क्योंकि उसने अफ्रीकी 
देशो के राष्ट्रीय आन्दौलनों का शुरू से ही समर्थन किया ! अल्जीरिया के स्वतन्त्रता संग्राम में 
चीन ने विशेष दिलचस्पी ली थी। अफ्रीकी महादेश को चीन क्रान्ति के लिए एकदम उपयुक्त 
मानता है। इसलिए वहाँ अपने प्रभाव के प्रसार के लिए दिशम्बर १६६३ में चीनी प्रधान 
मन्‍्त्री चाऊ-एन-लाई ने विभिन्न अफ्रीकी देशो की यात्रा की। आठ सप्ताह की इस यात्रा में 
उसने संयक्त अरब गणराज्य, मोरक्को, अल्जीरिया, व्यू नीशिया, घाना, माली, गिनी, सुडान, 
इथोपिया, सोमालिया आदि देशों की याजा की / फिर फरवरी, १६६४ में वर्मा, पाकिस्तान 
और लंका की यात्रा की ।! अपनी इस यात्रा के दौरान चाऊ ने इस बात का पूरा प्रयास किया 
कि इस क्षेत्र पर से सोवियत प्रभाव उठ जाय और उसके बदले में चीन का प्रमाव कायम हा 
जाय तथा भारत के साथ चौन के विवाद में इन देशों का समर्थन उसे मिल जाय | इस उद्द इप 
की पूर्ति में उस समय चीन को आंशिक सफलता अवश्य मिलो। पाकिस्तान उसका एक बहुत 
बड़ा समर्थक बन गया । 


चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन 


; उपयु क्‍त तथ्यों पर ध्यान रखकर इस पुस्तक के १६६४ के संस्करण में चीन की विदेश- 
नीति का मृल्यांकन इन शब्दों में किया गया था 

“हम भज्ते ही कहते कि चीन को विदेश-नौति मूलतः आक्रामक है और वह सम्पूर्ण एशिया पर अपना 
साम्राज्य फायम करने का इरादा रखता है, लेकिन यदि नि्पक्ष भाव से हम उसका मूल्यांकन करें तो हमें यह 
मानना पड़ेगा कि बिदेश-नोति के क्षेत्र में चीन को अधिक-से-अधिक सफलता मिली है। इसके निम्म- 
लिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं; 

(१) 'नाठो? और 'सौटो? सगठनों में दरार पैदा करने में चीनी कूटनीति सफल रहो है | फ्रांस से कूट- 
नीतिक मान्यता प्राप्त करके तथा पाकिस्तान को अपना प्मर्थक वनाकर उसने रूंयुक्त राज्य अमेरिका को हो 
नहीं कितने अन्य देशों को आरचर्थित कर दिय्रा है । 

(२) अफ्रिका के कई देशों में चौन का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। १६६३-६४ में चीन के 
प्रधानमन्त्री ने कई अफ्रोको देशों का भ्रमण किया और घहाँ उसका शानदार स्वागत हुआ। यह तम्य भी 
चौनी विदेशनोति की सफलता का प्रवल प्रमाण है; 

(३) वर्मा, घाना, और इंढोनीशिया पर चौन का जबरदस्त प्रभाव है । भारत-चीन विवाद में बर्मा ने 
च्ोन्‌ का ह्वी अधिक समर्थन किया । यही हाल इंडोनीशिया का भी है। आज इंढोनोशिया मलयेडिया का 
जो प्रबल विरोध कर रहा है उसके पोछे चोन की कूटनोति बहुत सक्रिय है । यहाँ तक कि लंका भो भारत- 
चौन विवाद में चोन का अधिक समर्थन करता है | लंका की राजघानी कोलम्बो चौन द्वारा भारत विरोधी 
प्रचार का एक मुख्य केन्द्र है 

१६६६ के मध्य में अब यह आवश्यक हो गया है कि चोन की विदेश-नीति के मृल्यांकन 

के धम्बन्ध में दूसरा निष्वप निकाला जाय। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चोन की स्थिति अब बहुत 

१३. वर्मा, नेपाल और पराडिस्तान के साथ चोन का कुछ सोमा सम्बन्धी विवाद या। १६६६ में 
सृममौता के द्वारा इन विवादों का अन्त छूर दिया गया | 
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डाँवाडोल हो गयी है। १६६४ के नवम्बर में ख २चेव के पतन के वाद यह आशा ऐदा हुई थी 
कि चीन और सोवियत सघ के मतभेद का अन्त हो जायगा तो दोनो साम्पवादी देश पृनः 
सहयोग और मेन्नी के बन्‍्धन में बैंध जायेंगे। इसके लिए चीन की ओर से प्रयास भी हुए, लेकिन 
सोवियत संघ के नये नेतृत्व ने अपने सिद्धान्त को छोड़कर चीन के साथ समझौता करने से इनहार 
कर दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सोवियत उंघ के साथ चोन का मतभेद 
अन्दर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी तत्त्व वनकर आया है। ख इचेब के पतन के बाद भी सोवियत 
संघ से समझौता नहों कर पाना चीन की विदेश नीति की एक प्रसुख विफलता है ! 


वेनवेल्ला द्वारा शासित अल्जीरिया में चीन का अत्यधिक प्रभाव था | वेनबेैल्ला राम- 
बादी चीन का एक बहुत बड़ा समर्थक था । इसलिए चीनी कूटनीति से प्रेरित होकर उसने यू 
२९६५ में अल्जीयम में एक एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेञन के 
जरिये चीन अफ्रिका में अपनी धाक जमाना चाइता था। परन्तु सम्मेलन झुरू होने से पहले ही 
वेनबेल्ला-सरकार का पतन हो गया ! इस प्रकार चीन की यहाँ भी कूटनीविक पराजय का सामना 
करना पड़ा । ४ 
१६६५ के मध्य तक संसार के तीन देश चीन के बहुत बड़े समर्थक थे। ये देश थे 
पाकिस्तान, घाना और इंडोनीशिया। लेकिन १६६६ के प्रारम्भ में चीन को इन देशों की 
मित्रता को भी गँवा देना पड़ा है। सितम्बर, १६६५ में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय चीन ने 
पाकिस्तान का जवर्दस्त समर्थन किया। भारत पर सैनिक दवाव डालकर परोक्ष रूप हे 
पाकिस्तान को सहायता करने के लिए उसने भारत-चीन सीमान्त पर सेनिक हलचल शुरू इर 
दी और भारत को एक धमको से भरा अन्तिमेत्थम भेजा । लेकिन चीन की इन सारी कस्दूहो 
से पाकिस्तान को कोई फायदा नही हुआ । वस्तुतः पाकिस्तान के हक में इसका असर बुरा ही 
इथा । चीन के साथ उसके गठवन्धन के कारण न तो अमेरिका ही उसकी मदद के लिए पंगार 
हुआ और न सोवियत संघ ने ही उसका समर्थन किया। भारत-पाकिस्वान-युद्ध ऊँ हा 
पाविस्तान के कूटनीतिक पलायन के मूल में चीन के साथ उसकी बढ़ती हुईं मेत्री थी। 


घाना के राष्ट्रपति इन्क्र्‌ मा चीन के जबरदस्त समर्थक थे और चीनी नेताओं का उनपर के( 
प्रभाव था। वस्तुतः घाना के माध्यम से ही चीन अफ्रिका में अपना प्रभाव फला रहा गा] 
लेकिन फरवरी, १६६६ में घाना में एक सैनिक क्रान्ति हो गयी जिसके फलस्वरूप 02 
इन्क्र्‌ मा को अपदस्थ हो जाना पड़ा। जिस समय घाना की राजधानी आक्करा में वह नाटक 
परिवर्तन हो रहा था उस समय राष्ट्रपति इन्क्र्‌मा पेकिंग में ही ये। 
अफ्रिका के रंगमंच पर से इन्क्र्‌ मा के हटने से चीन की नीति को जबरदस्त धक्का 28 

इसके कारण अफ्रिका में चीन के प्रभाव का विस्तार बिल्कुल एक गया । यह सत्य हैकि था 
की सैनिक क्रान्वि का एक मूल कारण इनक्र्‌ मा पर चीन का वढ़वा हुआ प्रमाव था। हु 
चीन के दूसरे मित्र राज्य इंडोनीशिया की भी कुछ ऐसी ही ढुर्गंति हुई | कम 


कप व ५ नि: रॉ रूस-चौन पंद्धा 
सुकष चीन के बहुव बड़े समर्थक थे। इंडोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्ट के सहयोग ऐ सर 


विवाद में चीन का समर्थन करती हैं और इंडोनीशियाई कम्युनिस्ट पार्टी ही ने सरकार पर 
शासन चला रहे ये। १६६५ के १ अवद्ूबर को इंडोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्ट बढ़ोह को का 
ट्र 


अधिकार कर लेने के उद्दे शव से एक विद्रोह शुरू कराया और प्रारम्म में इस व 


सिश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका डे 
सफलता भी मिली! कहा जाता है कि विद्रोह में चीन का भी हाथ था। विद्रोहियों ने सेना 
के कुछ उच्च पदाधिकारियों की हत्या कर दी | बाद में इंडोनीशिया में इस कम्युनिस्ट विद्रोह के 
खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और वहाँ एक जबरदस्त कम्युनिस्ट तथा चीन विरोधी आन्दोलन चल 
पड़ा। इंडोनीशिया में कम्युनिस्टों और गेर कम्युनिस्टो के बीच बाजाप्ना युद्ध शुरू हो गया । इस 
क्रम में केवल पॉच महीनों के अन्दर नब्वे हजार के लगभग कम्युनिस्टों को मौत के घाद उतार 
दिया गया । इतनी बड़ी संख्या में हत्या की जिम्मेवारी बहुत अंशों में चीन की विदेश नीति को 
दिया जा सकता है। 


इंडोनी शिया में कम्युनिस्टों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसने चीन के प्रभाव को वहाँ से 
भी मिटा दिया है। इस आन्दोलन के क्रम में कई वार चीनी दूतावास में उपद्रव हुए और चीन 
विरोधी प्रदर्शन हुए। चीन को वरावर इन घटनाओं के विरुद्ध धमकी भरा विरोध पत्र भेजना 
पड़ा । लेकिन इंडोनीशिया में चीन विरोधी अभियान १२ मार्च १६६६ को चरम सीमा पर पहुँच 
गया जब जनरल सुहातों ने राष्ट्रपति सुकर्ण के खिलाफ विद्रोह करके शासन का सम्पूर्ण भार अपने 
ऊपर ले लिया । इ्त विद्रोह का मुख्य कारण राष्ट्रपति सुऋण द्वारा जनरल नसृ तियों को सरकार 
से हटाया जाना था क्योंकि नसूतियाँ चीन के विरोधों माने जाते थे। इडोनीशिया की अन्तिम 
घटना चौन के विरुद्ध है। इसका एक प्रवल प्रमाण यह है कि नयी सरकार ने अपने विदेश 
मनत्री डा० सुवान्ड्ियों को केद कर लिया और उन.पर मुकदमा चलाने का निएचय किया। स्पष्ट 
है कि इंडोनीशिया से भी चीन का प्रभाव समाप्त हो गया । पाकिस्तान और इंडोनीशिया कौ 
मिलाकर एशिया में एक नया संगठन कायम करने का चीनी स्वष्न समाप्त हो गया, इन्क्रूमा के 
पतन से अफ्रिका में भी उसके प्रभाव का विस्तार झुक गधा तथा चोने अन्तर्राष्ट्रीय राजनौदि में 
अब बिल्कुल अकैला पड़ गया ॥ 


१६६६ में चोन में एक सांस्कृतिक क्रान्ति (0०४प४ए० [२९४०४४०॥) प्रारम्म किया गया 
जिसका उद्दंहय “चीन के सभी क्षेत्रों में पजीवादी विचारधारा का समृलोन्मुलन करना” तथा 
ऐसे बुद्धिवादियों का म्वल् प्रविवाद करना था जो “सामन्दादी, पूं जीवादी तथा संशोधनवादी 
विचारों का प्रचार कर रहे हैं ।” इसके लिए लाल रक्षकों का एक दल संगठित किया गया। 
लाल रक्षक्ों की गतिविधियों के कारण चीन में यह-युद्ध जसी स्थिति उत्तन्न हो गयी । विदेश में 
रहनेवाले चीनियों का स्थानीय लोगों के साथ और पेकिंग स्थित दूठावासों में रहनेवाले एशिया 
इऑओ के साथ भी लाल रक्षकों को व्यत्रह्मर बड़ा अभद्र रहा । इन वारदातों के कारण भी चीन 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में बदनाम हुआ है। 


उत्तर वियतनाम पर से भी चीन का प्रभाव घटवा हुआ प्रतीत होता है। चीन चाहता था कि 
उत्तर वियतनाम किसी हालत में अमेरिका के साथ समझौता वार्ठा के लिए तैयार नहों हो और 
इस उद्दे शव से वह उत्तरी वियतनाम सरज़ार को हमेशा उत्ते जित -करता रहता था। लेकिन 
जब से सोवियत 6ंघ ने उत्तर वियतनाम को से निक सहायता देना घुरू क्रिया तबे चीन का प्रमाव 
घटने लगा। उत्तर वियतनाम द्वारा अमेरिका के समझौवा प्रस्ताथ को स्वोकार कर लिया जाना 


(३ अगिल, १६६८ ) इस बात का प्रमाष प्रवोव होवा है कि चीन का प्रमाव उत्त देश पर छे 
घटा है। 





छुपे अन्तरोंप्रीय सम्बन्ध 

इधर हाल में चीन ने सोवियत संघ के साथ प्रलक्ष संघर्ष प्रारम्भ कर दिया है। हैस- 
जीन सीमा पर दोनो पक्षों के बीच माचे, १६६६ में जो सेनिक संघर्ष हुए हैं उनसे इन दोनों देशो 
का सम्बन्ध बहुत खराब हुआ है। आज वस्द (स्थति यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दीन 
एकदम आकेला पड़ गया है । 


पाकिस्तान की विदेश नीति 


पाकिस्तान का जन्म--१४ अगस्त, १९४७ को भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन के 
पाकिस्तान की स्थापना हुईं। सुस्लिम लीग के अध्यक्ष सृहमद अली जिन्ना पाकिस्तान के पी 
गवर्नर जनरल बने और प्रधान मंत्री का पद श्री लियाकत अली याँ ने सम्हाला । अपने जन्म के 
कुछ दिनो के बाद ही पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रमंघ का सदस्य वना लिया गया । जितना पार्विस्तात 
के सबसे बड़े नेता थे । कोई भी राजनीतिक नेता उनका विरोध नहीं कर सकता था। १६४ रे 
उनकी मृत्यु हो गयी जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के राजनीतिक जीवन में एक प्रकार की स्विता 
आ गयी । जिन्ना के उपरान्त पाकिस्तान का राजनीतिक नेठूल प्रधान मंत्री लियाकत अंती या 
ने सम्हाला, लेकिन जिन्ना की चलना में वे लोकप्रिय न थे ! उत्त समय पाकिस्वान के संग३ जी 
समस्याएँ थीं उनमें कइमीर की समस्या, नहरी पानो की समस्या, आर्थिक समस्या ठया ४० 
णार्थियों की समस्याएँ प्रसुख थीं। लियाकद अली खाँ अपने शासनकाल में इनमें से कि भी 
समस्या का समाधान महीं कर पाये । देश में असन्दोष बढ़ता गता और अवदूबर, १५५४४ 
सावेजनिक सभा में एक अफगान युवक ने उनकी हत्या कर दो। इस घटना के बाद ली 
निजासुद्दीन प्रधान मंत्री तथा गुलाम झुहम्मद गवर्नर जनरल बने । लेकिन देश की किंशी 
समस्या का समाधान ये लोग नही कर सके । 

पैनिक तानाशाही की स्थापना १६-५३ तक इन समस्याओ ने गम्भीर ४ 
कर लिया और ७ अप्रिल, १६५३ को गवर्नर जनरल ने निजासुद्दीन मंत्रिमण्डल को भंग कर दि 
और अमेरिका स्थित पाकिस्तान के राजदूत भ्री सुहम्मद अली को प्रधान मन्त्री बनाया 
बाद पाकिस्तान को अमेरिका से सेनिक सहायता मिलने लगी । 

लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का अन्त नहीं हुआ । 
चार का बोलवाला था । उधर अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक सहायता | 
अब पाकिस्तान की सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभाव सम्पन्न बन ता 
उसके जनरलों के मन में सत्ता की प्यास जाग उठी थी। ७ अबदबण, १६५८ बव कए 
जनरल अयूव के नेतृत्व में सेना ने सरकार के विरूद्ध विद्रोह कर दिया और सत्ता हरठ पर 
किया । प्ेंसिडेन्ट इस्कन्दर मिर्जा ने घोषणा करके देश में माशंल लॉ लागू करे दिया; ने थे ड़ 
संविधान स्थगित कर दिया, संविधान सभा भंग कर दी गयी, और समस्त राजनीविंक दें 
समाप्त कर दिया गया । २ लैकिंत 

कुछ दिनों तक इस्कन्दर मिर्जा और जनरल अयूब मिल-शुलकर शासन चला रह: हा 
थे अधिक समय तक सहयोग नहीं कर सके । इस्कन्दर मिर्जा को अपना पद थे ड़ता पर 
_सत्ता पुरी तरह जनरल अयूब के हाथों में आ गयी । इसके उपरान्‍्द जनरये अयूव पा दा 
सैनिक वानाशाह बन गये औय; पाकिस्तान नें अभी उनकी यही वानाशाही का || गे 
को कोई राजनीधिक अधिकार ज़ड्नो है। १७ फरवरी+ १६६०९ की हुए “चुनाव डी 
पाडिस्वान में “मौलिक लोकतन्त्र” ( ऐस्मेंग ऐट्एशल१० ) लायू करने की घोषपा 


रुप धाख 


ल्‍्भ हर 


विश्व. राजनीति में यूरोपे, एशिया और अफ्रिका ण५१ 


पाकिस्तान की विदेश नीति :--पाकिस्तान की विदेश-नीति का केवल एक हो लक्ष्य 
है--भारत को मीचा दिखाना और इसका मूल आधार कझ्मीर की समस्या है। कझीर के प्रइव 
पर भारत को ऊुकने के लिए वाध्य करना और कझ्मीर को भारत से विलग कर पाकिस्तान में 
मिलाना पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य रहा है। अतएव आरम्भ से ही उसे भारत के विरुद्ध अपना 
पक्ष मजबूत करने और सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे मित्रो की आवश्यकता थी जो कश्मीर 
के प्रइन पर उसका समर्थन करते और साथ ही प्री सेनिक सहायता भी देते । अतएव इन परि- 
स्थितियों में पाकिस्तान ने प्रारम्भ से हो तटस्थता को नीति का परित्याग कर दिया। कश्मीर के 
अतिरिक्त एक और तथ्य ने पाकिस्तानी विदेश-नीति को प्रभावित किया है। संसार का सबसे 
बड़ा इस्लामी राज्य होने के नाते पाकिस्तान की यह इच्छा रही कि बह सम्पूर्ण इस्क्षामी जगत का 
नेतृत्व करे । लेकिन पाकिस्तान को इस नीति में सफलता नहीं मिक्ष सकी । 


पाकिस्तान ने पहिचमी देशों के साथ सेनिक गठबन्धन में बेंध जाने का निर्णय किया । 
इसका वास्तविक कारण साम्यवाद का विरोध नहीं था। इस नीति को अपनाने के मुख्य कारण 
निम्नलिखित थे 


१. पश्चिमी देशों और अन्य देशो के साथ सैनिक गठबन्धनो में वेधकर भारत को भय- 
भीत एवं आतंकित करना | 

२० सेनिक दृष्टि से अपने को इतना शक्तिशाली बना लेना कि भारत किसी भी हालत मैं 
उससे सैनिक दृष्टि से श्रेष्ठ न हो पावे 

३० भारत के विरुद्ध पदिचम राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना । 

४. भारत के सुकाबले अधिक शक्तिशाली हीकर कश्मीर समस्या को अपने अनुकूल हल 
कराने के लिए भारत को बाध्य करना । 


इस प्रकार भारत को अपना घोर शत्न्‌ मानना पाकिस्तान की विदेश-नीति का झुझय 
आधार है ! यदि आवश्यकता पड़े दो वह भारत को हानि पहुँचाने और कठिनाई में डालने के 
लिए साम्यवाद से भी गठबन्धन करने को तेयार रहता है, जेसा कि आजकल चीन के साथ उतके 
मेत्रीपृर्ण सम्बन्ध से स्पष्ट है। यद्यपि पाकिस्तान सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अधिकाशत; पश्चिमी 
देशों का समर्थन करता रहा है, लेकिन उधर कुछ वर्षों से साम्यवादों देशो के प्रत्ति उठकी नीति 
में कुछ परिवर्तन आया है। अब वह साम्यवादी देशों से भी मेत्रीपुर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए सचेष्ट है। पाकिस्तान के शासक कई वार पश्चिमी देशों को इस वाव की चेतावनी भी 
दे चुके हैं कि यदि उन्होने कश्मीर के प्रश्न पर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का पुरा-पूरा समर्थन 
नहों किया तो उसे अपनी विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पेय * 
चीन के प्रति पाकिस्तान की मेत्रीपृर्ण नीति उसको अवसरबादिता करा दीं बरन्‌ भारत के सर 
उसकी दुर्भावना का परिचायक्र है। पु 

इस सम्बन्ध में पाकिस्तान ने सोवियत संघ को भी बने पक में करने का उम्झ लि 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत संघ के विरोध के छत दी पाकिस्तान की 
मनोकामना पूरी नही हो पायी है। अतएव पाबिम्दान दे दोविवतव ठंब के में 7 - 
पखिितंन करके उसको भी अपने पक्ष में करने छ खाद दिया है।. इच्क * कु 






प्षुरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


खाँ की सोवियत रूस की यात्रा इसी उद्देइ्य से हुई थी । इसके उपरान्त पाकिस्तान कै बिशश 
मन्त्री जुलफिकार अली भुद्दो भी कई बार सोवियत संघ का दौरा कर चुके ये । 


जनवरी, १६६६ में ताशकन्द वार्ता में सोवियत प्रधान मन्त्रो के आमन्त्रण प्र शामिल होगा 
पाकिस्तान की शान्तिवादी विदेश-नीति का परिचायक नहीं वरन्‌ सोवियत संघ को प्रसन्न बसे 
का प्रयत्न ही माना जायगा । लेकिन कश्मीर के प्रइन पर सोवियत संघ की नीति में अमी तक 
कोई परिवर्तन नही हुआ है। वह कश्मीर को भारत का अंग मानता है। दूसरे, चीन और 
पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए मेत्रीपृर्ण सम्बन्ध को भो रूस शंका की दृष्टि से देखता है। इछ्ड 
अतिरिक्त भारतीय उपभहाद्वीप में शीत-युद्ध लाने के लिए सोवियत संघ पाकिस्तान को ही दोपी 
मानता है। १६५४ में अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो सेनिक सन्धि हुई और जिसके एस- 
स्वरूप पाकिस्तान को साम्यवाद के विरोध के नाम पर जो सेनिक सहायता मिली, उप्ते सोविजञ 
संघ केसे भूल सकता है। पाकिस्तान में अमेरिका के कई सैनिक अड्डे भी कायम है जो सोवियत 
संघ की सुरक्षा की दृष्टि से वड़े खतरनाक हैं । कई वार सोवियत नेता पाकिस्तान को रूप विरोप्ी 
कार्यवाही के लिए चेतावनी भी दे चुके हैं। यू २ विमान-कांड के अवसर पर सोवियत प्रधान 
मन्‍्त्री ख्‌इचेव ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि पाविस्तान ने अपने हवाई अड्डो को सोवियत 
रूम के विरुद्ध जासूसी उड़ाने करनें के लिए प्रयुक्त होने दिया तो रुस एक हो महार हे हमें ऋ- 
भ्रष्ट कर देगा। 
कश्मीर नीति का मूलाधार :--जेसा कि हम कह चुके हैं, पाकिस्तान भारत को अपना 
सबसे प्रवल शत्र्‌ मानता है। वस्तुतः पाकिस्तान के शासको और भारत के शासक वर्ग में पुयनो 
सेद्धान्तिक शत्र॒वा चली आ रही है। भारत के स्वाधीनता उंधर्ष में ये एक दूसरे के विरोधी थे 
और दो राष्ट्री के सिद्धान्तों को लेकर उनमें निरन्‍्दर उम्र मतभेद रहे थे। उन्हें यह भी मादुर 
था कि भारत के नेताओं ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। अतः उनकी गान 
विरोधी भावना मरी नहीं और वे भारत का हर बात पर विरोब वरने और उछे अपना शई, 
मानने पर इले हुए थे। स्वतन्त्रठा [प्राप्ति के बाद इस मतभेद ने और भी उग्र ह़प घास का 
_ लिया। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था । अवएब भारत और पाकिस्वात क 
बीच मोलिक मतभेद है। यह मध्यकालीन धर्मान्धता ठथा आधुनिक घर निरऐक्षता तथा उगान' 
बाद और सेनिक तानाशाहो का मतभेद है। अठएब यह मानना कि पाकिस्तान और भार मं 
कझीर के प्रश्न को लेकर झगड़ा है, गलत होगा। वास्तविकता यह है कि यदि झलोर की 
समस्या न होती तो इस तरह को किसी दूसरी समस्या को खड़ा करना पढ़ता । वात गह हि 
_ पाकिस्तान को अपना पड़ोसी भारत फ़ूठी आँखों नहीं भावा । हि 
इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की आन्‍्तरिक शाजनीति भी बस्मीर के प्र्ञ का एक 
है। देश की जनता का ध्यान आन्वरिक अब्यवस्था और समस्याओं से हटाने के लिए एक हो 
उपाय यह होता ईै कि कोई विदेशी दुश्मन परेदा कर दिया जाय। जन साधारण को विदेयो के 
द्वारा उल्धन्न खतरे की बात आसानी से समझ में आ जाती है। इसके फलस्वरूप देय में बस्वा गे 
दोर पर एकता मी स्थापित को जा सकती है। इस भूमिका के लिए पाकिस्तान ने कक हैः 
चुना है और पाक्स्वान की विदेश-नीति का सुख्य उद्देश्य पराकिस्वानियों के दिला-दिमा 208 
, भारत के प्रति घृषा और छोष की आग जलाना है। इस एक रद्य के स्मफ्त प्राकिस्‍्तान *ै 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिको घुष्रे 


बातों को महत्त्व नहीं देता । इस हालत में यदि कश्मीर का प्रइन नहीं रहता तो भी उसे पेदा 
किया जाता । पाकिस्तान ने विभिन्न देशों के साथ जो सैनिक संधियाँ की हैं, बह ब॒स्तुतः पश्चिमी 
देशी अथवा सम्बन्धित देशों से सहानुभूति रखने के कारण नहों, वल्कि अपने हिलो की रक्षा के 
लिए की गयी है। 


मुस्तिम जगत्त का नेतृत्व- पाकिस्तान के विदेश-नीति का दूसरा उद्देइय विश्व के सभी 
सुस्लिम देशों को एकता के सूत्र में वॉधकर एक पान इस्लामिक संघ की स्थापना करना भी था। 
उसने इस बात का बड़ा यत्न किया है कि वह पश्चिम एशिया और समस्त थरब देशों का एक 
संघ बनाकर उसका नेतृत्व करे। अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे भारत से अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थान 
पाना इसका उद्देश्य है। लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के विरोध के कारण पाकिस्तान की यह 
नीति सफल नहीं हो सकी; यर्याप अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान ने कई कदम 
भी उठाये | पाकिस्तान में १६५० और १९५४ में दो बार झुस्लिम देशों के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
सम्मेलन का आयोजन हुआ। पाकिस्तान द्वारा पराधोनता की वेड़ी में जकडे हुए कई मुस्लिम 
देशों का समय-समय पर समर्थन भो हुआ है। इस्लामी देशो के प्र्ुख प्रकक्ता ओर समर्थक के 
रूप में उसने अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया । लेकिन स्वेज नहर संकट के समय 
जब एक सुस्लिम देश पर विर्षात्त आयी तो उसने साप्राज्यवादी देशों का ही साथ दिया जिसके 
कारण उसकी प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुँची । अफगानिस्तान के सम्बन्ध विगड़ने के कारण भी 
मुस्लिम जगत्‌ की एकत्ता सम्बन्धी पाकिस्तान का स्वप्न साकार नही हुआ | आज भी यह समस्या 
पूरदंदत्‌ कायम है और पखतूनिस्तान के प्रइन को लेकर अफगामिस्तान और पाकिस्तान के 
स्म्वन्धों में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है । डूरन्ड रेखा को पाकिस्तान-अफगानिस्वान 

सीमा-रेखा बनाये रखने में प/किस्तान की विदेश नोति सदा सक्रिय रही है । 


पाकिस्तान की विदेश नीति के कुछ तथ्य :--इस विश्लेषण के बाद पाकिस्तान की 
पबदेश मीति के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाल जा सकते हैं: 


(१) पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक सेनिक सुरक्षा संधि से आवद्ध है। इस सन्धि 
के अन्तर्गत पाकिस्तान को अमेरिका से सुक्त सेनिक सहायता मिलती है। 

(२) पाकिस्तान ने १६५४ में अमेरिका और हकों के साथ पारस्परिक सुरक्षा संधि कर 
ली और वगदाद संधि ( अब सेंटो ) और सीदो में भी सम्मिलित हो गया । इन सेनिक संधियों 
में शामिल होकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में वह खुले रूप से पश्चिमी देशों का समर्थक बन 
गया । 

(३) लेकिन पाकिस्तान की विदेश-नोति का झुख्य उद्देश्य भारत का विरोध करना है । 
अतएव पिछले पाँच-छ* वर्षों से उतकी विदेश नीति कई तरह की कल्लावाजियों दिखा रहो हैं । 
एक तरफ तो पश्चिमी गुट में शामिल है और दूसरी तरफ उस शुट् के प्रधान शत्र, छीन के साथ 
भी मेलजोल बढ़ा रहा है। सर 

(४) एशियाई देशों के संगठन और एकता में पाकिस्तान का विश्वास नहीं है क्योंकि 
विभिन्न जातियों और धर्मावलम्बियों के एक सूत्र में आबद्ध होने ओर मित्र बनकर रहने के सिद्धान्त 
में पाकिस्तान विश्वास नहीं करता। हु 4-5४ 


(५) अन्चररा्रय राजनीति में पटस्थतावाद पर परकिस्तान को जरा मी विशास नहीं ह। 
यद्यपि समय-समय पर प्राकिस्तान के कँछ दलों ने पटस्थ नीति अपनाने के बक्ष में मेपना मत प्रकट 
प्राकि 


पस्वृतः प्राकिस्वान को विदेश-नीति का नि्शरण षहाँ के राजनीतिक नेताओं दारा नहीं बलि 
वि 7 ्है। 


विदेश नोति-... ६६५ के मध्य में एशिया की रागगोति 
में एक नवीन वेथ्य का उदय हो रहा था । प्राकिस्तान, चीन और ईन्‍्डोनीशिया के हमकए 


द्ने और इसको देखकर ८ हिंग-जकात धरे? की स्थापना की शत 
की जा रहोयी | स्व: इन तीनो ३ गे बैड़ा ही पनिष्ठ हो गया था। इ बढ 
का प्रवत्त प्रभाग पद प्रिला जब ६६५ में भारत और पाकिस्तान के बीच बुद्ध दिए 
हया। कम्यनिस्ट जी खुलेआम के समय॑न ही नही! किया, बहिक पाकिस्तान को 
सहायता देने ज्देश से भारत दे बड़ा कड़ा रद अपनाया तथा चीन-भारत-बता कर 
सनिक गठिवि[ि मआरस्म कर दिया । रेत के वाथ युद्ध मे प्रक्रिस्तान को इसहे अस हो 
रच लाम हुआ। कम से 7नियों का मनौवल तो छससे है का! चा 


के नों तक प्रा 
किया । चोन की इस मित्रतापर्ण क्रारंकाई के लिए प्राकिस्तान के शासकों ने अपनी अ्शता भी 
की । 


ईंडोनीशिया हे भी प्राक्रिस्तान को बेसा ही समर्थन मिल्रा । राष्ट्रबति सुकर्ष ने भारत जो 
थब्दो में चेतावनी री, प्राकिस्तान को सेनिक सहायता का भरोत्त दिया और इड्ोनिशिवा 
के वायरिको की भारतीय दृतवाकात्त में श्पद्रव करने को भड़काया गया । यदपि प्राकिस्तान को 
बंद में इससे कोई अत्यक्ष जाम नहों हुआ, लेकिन एशिया में जिए “पुरा” का छदय हो रहा था 
पके मुरद होने की सम्भावना 'पष्ट होने लगी। चीन के तरफ से भी कोई प्रमावकारी कदम 
नहीं एठाया गया । इसके पाकिस्तान को कुछ निराश अवश्य हुई । 
भरत के साथ युद्ध के सप्रय को और भी जिराशाएँ हुईं: परिकियों गसों 
न नहीं क्रिया । अमेरिका और ब्रिटेन ने संनिक सहायता देना स्यमित 
हर दिप्रा। जब हुक और इरान थे ग्राकिस्तान की “दायता देने का वचन दिया वो बढ अंझों 
में परचम) राज्यों के व के कारण वे मी वेसा हों कर तक्े / दुक्षा परिद े कक 
सिवा किसी राज्य ने खुलकर प्राकिस्तान का परथंन नहीं क्रिया । मलग्रेशिया के 6, 
जो पराडिस्तान की 'ड़ो आलोचना की (१ िकिस्तान को तैतिक पराजय नहों 23384 
इैंटनी तिक दयाव हे मो भारत के साध उद बन्द कर देने को वाध्य किया। हम बुद्ध ने ॥/किस्वा- 
को समृर्ण नीवि--सेनिक और हैंव्नीविक़ के योयलापन को स्पष्ट कर दिया। ्ा 
सम्मे > गेयकन्द सम्मेलन को. ग्रकिस्तान की विददेश-नीति में एक हक 
पंप अस्याक माना जा पे है । जिस समय सारत और प्राकिस्तान में इंद्र चत्त रहा या धर 
ण-+-+ दि ;रर, पड अगने 
2. सवबेशिक् 3 ९२ 77: एस कस के दिसेप है आहिस्तान ने बाद में ( २ अरदरर, २९६३ ) रखड़े । 3 मोड 
विनोविए मरउन्प तोड़ शिश्रे। तेडिन मत पुर पे विच्छेड में कापोर दे परत प्रह मरगेहिशा कम गण 
रहनो महश्कवूष नह ॥। क्स्मरिस हमे यह थे दि रगेनोकिय सुर से हो मतवेशिया झा हे खरा 
औरत्ड़ डंनोहिय जो पहनने बने डे पि३ परडिस्कान सह छाप अपना उमस्पन्प वोड़ नेक 
ए्म्दा। म 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अक्रैको प्ष्ष 


समय सोवियत प्रधानमन्त्री की ओर से युद्ध बन्द करने और सोवियत भूमि पर समझौता-वार्ता 
करने के लिए राष्ट्रपति अयूब खाँ को एक पत्र मिल्ला। ऐसा हो पत्र भारत के प्रधान मन्‍्त्री को 
भी प्राप्त हुआ । भारत ने तो इसे तुरत स्वीकार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले आनाकानी 
की,। बाद में इसको डूबते को तिनका का सहारा मानकर स्वीकार कर लिया गया। लेकिन 
पाकिस्तान ने ऐसे किसी सम्मेलन पर विश्वास नहीं किया। ताशकन्द में सम्मेलन होने के कुछ 
ही दिनों पृ अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन के समक्ष गिड़गिड़ाने के लिए जब अयूब खाँ संयुक्त 
राज्य अमेरिका गये तो इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्रस'घ में एक भाषण 
दिया । उस भाषण में कहो भी ताशकन्द सम्मेलन की चर्चा महों की गयो। ये सारी बातें इस 
बात के द्योतक हैं कि पाकिस्तान के शासकों में विदेश नीति के सम्बन्ध में एक स्पष्ट रूपरेखा 
नहीं थी । शुरू में सोवियत संघ द्वारा आयोजित ताशकन्द सम्मेलन की उपेक्षा करना और बाद 
में फिर स्वीकार करके उस सम्मेलन में भाग लेना इस तथ्य का सूचक है कि विदेश नीति के क्षेत्र 
में उस समय पाकिस्तान के शासक किंकत्त व्य विमृढ़ हो गये थे । क़िकत्त व्यविमृदृता की यह 
स्थिति आज भी पाकिस्तान की विदेश नीति में वर्तमान है। 
पाकिस्तान की विदेश नीति आज वस्तुतः एक चौराहे पर खड़ी है और यह कब केसा 
मोड़ ले कहा नही जा सकता। भारत को नीचा दिखलाने और कश्मोर को 8ड़पने के लिए 
साम्यबाद के विरोध के नाम पर उसने पहले पश्चिम राष्ट्रों का साथ दिया । जब उसे कोई लाभ 
नही हुआ दो उसने चीन के साथ गठबन्धन किया लेकिन चीन को मेत्री से भी उसे कोई लाभ 
नहीं पहुँचा । अब पाकिस्तान एक दूसरे प्रयोग में संलग्न है। वह अब सोक्यित संध की ओर 
भुक रहा है। ताशकन्द सम्मेलन में शामिल होना और सोवियत संघ की बाद मानकर भारत 
के साथ एक अस्थायी समझौता कर लेना इस नीति का प्रारम्भ था । इसके बाद सोवियत संघ के 
साथ उसका सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहा है। इधर हाल में सोवियत संघ और पाकिस्तान में कई 
रुमझौते हुए हैं और दोनों देशो के राजनेताओ का भ्रमण जारो है। अभिल १६६८ में प्रधान 
मंत्री कोसिजिन की पाकिस्तान यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरू 
हुआ ! सोवियत सहायता से पूर्वों प्राकिस्तान में एक इस्प)]त कारखाना तथा एक आणविक 
शक्ति केन्द्र खुलने जा रहा है! यदि सोवियत संघ के साथ पाकिस्तान का घनिए सम्बन्ध 
स्थापित हुआ तो यह भारत और एशिया की शान्ति के हक में एक अच्छा कदम होगा । 
सोवियत संघ के मेत्रीएर्ण वथा सहानुभूति पं नीति के प्रभाव से कप्मीर की सगस्‍्या का उचित 
समाधान हो सकता है, पाकिस्तान में दर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद की भावना बढ़ सकती है 
और भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्ध में सुधार हो सकता है। सोवियत संघ पाकिस्वान को 
चौन की तरफ से विम्रुख करने के लिए भी प्रयलशील है। इसी उद्देश्य छे उसने छुलाई, १६६८ 
. में पाकिस्तान को सेनिक सहायता देने का निश्चय किया । 

३१ मार्च, १६६६ को पाकिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब राष्ट्रपति 
अवूब खा ने पदत्याग दे दिया ओर उनकी जयह पर जेनरल याहुया खो राष्ट्रपति बने । अयूब खो 
का पद्त्याग पाक्स्तिन की आन्वरिक राजनी वि का परिणाम था । सम्भव है, वहाँ की विदेश 
नीति पर इसका कोई प्रभाव नही पड़े । नये राष्ट्रपति ने इस आशय का यक्तब्य भो दिया है। 
अतः निकट भविष्य में पाकिस्तान की विदेश-नीवि में कोई विशेष परिवर्तन की छोई सम्मावना 


नहो है। 


दूसरी पु्चिस कायवाही +१६ सितम्बर, १६४८ को. बुद्ध दिशन संप कम 

कर दी ययी और दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष छिड़ गया । अपराज्य को तेग दिवाफतड 

दी गयी और छसके नेगाओं को कैद कर गया। सुरक्षा परिषद्‌ के एक काले 

बठक में २२ दिसस्वर को फमस्था पर पुनः विचार किया ययां। उसने हेड की लड़ 

करने, गणराज्य के प्रधान उथा अन्य रीजनीविक केदियों को छोड़ने के लिए कहा। झोसे 
न ) 


गयी। रद जनवरी, १६४६ को पैरक्षा परिषद्‌ ने दूसरा पुद्ध-विराम आदेश बारे क्ि। 
डी ने कुछ समय तक वो इस प्रस्ताव का विरोध किया । किन्हूं, बाद में अेरितरा के दर 
मैं २ सा, २६४६ को थे हैय में इस विषय मे गोलेमेज सम्मेलन बुना के हिए वेशर हे सै। 
लम्बी संधि वार्ता के बाद इचों ने अपनी सेनाएँ जागा और पुमाजशा से हटा तो। हेझ 
सम्मेलन २३ बगस्त से * पन्‍स्‍वर, १६५४६ तक हुआ। २ नवम्बर को एड छ्राग 
“चाक्षेर हुआ जिसके अनुसार संवुकतराज्य इंडोनीशिया को २६ राज्यों तहित नीदरहैंड़ रे 
साझेदारी में एक है) पैम्राश्नु की छत्रद्षाया में मान स्वर पर एक तावभौन तोहहबेक्ता 
गयराज्य में परिणत करने का नित्य किया गया । लेकिन अस्वाविद सेंध्र छ़ार मैं हर 
बेस्ट इरियन? को उमाविषट नहीं क्रिया गया। २७ दिखम्ब,, (६३६ हो ए 
औषचारिक समारोह में इंडोनीशिया ने डच शात्रकों से पृर्ण साई भौमिकवा आए को । ग्रे 
का नाम से बदलकर जकाता ( सुंग्प्कद् रखा गया। वाशिंगटन ने शी 
नये राज्य को शैटनीविक मान्यता मेदान को तथा उसको राष्ट्रधंध क्रो चर मीए 


इंडोनीशिया गणराज्य की स्थापना--लेकिन डेच क्राउन! को क्षत्रद्गागा में क्र 
उपीय उयुक्त राज्य ईंडोनीशिया? की स्थापना से भो देश मे शान्ति का ब्रहरघर सवा 
थी तका। इंडोनो शियाक्राती नोदरसेंग्ड्स से (्णरूपेण ईपक एक एडालक! पस रहे पा 
ये। उन्होंने राज्य कै 'संघीय” स्वरूप को 'बत्म करने के लिए एक आन्दरीलन का 02% 
१५ अगस्त, (६५० के) पघोलह राज्यों के पते संध्र (वहाबध०७ ) क्े स्थान पर: कर 
गषत्न्त्र! ( मि९कृफ८ ०६ वग्तत्यर्प 2 के नाम ने सोलह प्रन्तों वाले एक एड्ला ं 
की स्थापना की गयो । १० अगस्त, १९५४ को पारस्परिक सहमति हे इडगॉत्ा। भ्प 
भीदरलेण्डस के मध्य पस्तावित सब को भी किया दिया गया बया दोलों देशों हे एकहर छा 
राज्यों दाले सम्बन्ध स्थापित किये । 


से 
श्य गन बौर है| 
इरियन को समस्या- लेकिन इसके दाद भी इंडोनीशिया पारस 
0 स्वरिक मतभेद बसा ही । यह मतभेद कई बातों प्र या जिदमें सबसे प्रदुर खिर मं 
इरियन ( उफंपत ) ्च लैंड ने इंडोनी 'शिय हो मे घर 
ह डी उमस्या के सब पमद था। हालड ने इंडोनीशिया हकाक मे 
बाग रेत शाही (हे 2 इंडोनीडिया को बॉँपने हे इन्हार कप 
आमाविद्ध था कवि ईन्डोनोशिया उच्च िप्राज्यवाद के इस अक्शेप को अपनी साहेड 
अा प्रयाश करे । ओोआा छा भारत के जरिय मिलन के बिना जिछ वरह मारत कक 
“पर वी कल पडा देती का एक जश जेब वक हालेंड के बशीन रहता दव वह 


विश्व राजनोति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका जप६ 


की स्वाधीनता भी अपूर्ण थी । इसके अतिरिक्त डचों के इस प्रदेश में बने रहने से इंडोनीशिया 
की स्वाधीनता के लिए हमेशा एक खतरा बना रहता था । 

इंडोनीशिया गणराज्य अपने जन्म के समय से ही पश्चिमी इरियन को वापस किये जाने 
की जोरदार मांग करता रहा । हालैंड ने यह आश्वासन दिया था कि १९५० तक यह समस्या 
सुलझ ली जायगी, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहों हुआ। पश्चिमी इरियन की समस्या पर 
बिचार करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गयी जिसमें डच और इंडोनीशिया के 
प्रतिनिधि शामिल किये गये, लेकिन मतभेद सुलझाया महों जा सका । २३ दितम्बर को आयोग 
को वार्ता खत्म हो गयी और इंडोनीशिया के प्रधान मन्‍्त्री ने यह घोषणा की कि अब इस प्रश्न 
पर हालैंड से वार्ता केवल सत्ता के हस्तान्तरण के प्रइन पर ही होगी । राष्ट्रपति सुकर्ण ने इरियन 
को घुक्त करने की घोषणा की । १८ अगस्व, १९५४ को ईंडोनोशिया की सरकार ने संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में यह अनुरोध किया कि वह इस मामले में दिलचस्पी लेकर दोनों पक्षों को उचित हल 
दूदुने में सहायठा करे । हा्लैंड ने इसका विरोध किया। 

१६ नवम्बर, १६५७ को संयुक्त राष्ट्रसंघ में उन्नीस अफ्रे शियाई राष्ट्रों ने पश्चिमी इरियन से 
सम्बन्धित एक प्रस्ताव पेश किया। लेकिन साधारण समा में इस प्रस्ताव को दी-तिहाई बहुमत 
नहीं मिल सका। संघ में समर्थन न मिलने के कारण इंडोनीशिया की जनता में व्यापक रोौप 
पदा हुआ। जनवा ने उपद्रव शुरू करके डच उद्योग, कारखानों, बैंकों कार्यालयों आदि पर 
अधिकार करना शुरू किया इंडोनीशिया में ड्चों को सारी सम्पत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा 
की गयी। इंडोनीशिया को सरकार ने भी कठोर कार्रवाई की । उसने दस हजार डच नागरिकों 
को निष्कासित कर दिया | 

इंडोनौशिया के पड़ोसी आस्ट्रेलिया ने हालैंड का समर्थन किया और दोनों ने ईंडोनीशिया 
की इस कारंबाई का बड़ा विरोध किया! हालेंड ने अपने दी युद्धपोत्त न्‍्यूगिनी के लिए रवाना 
कर दिये । इसके वाद बहुत-से सेनिक वहाँ भेजे गये । इंडोनीशिया ने इसका विरोध किया। 
पश्चिम-इ रियन को हस्तांतरित करने के प्रइन पर हालेंड की जड़ गेवाजी तथा इस प्रकार की 
सेनिक कार्रवाई को देखते हुए राष्ट्रपति सुकर्ण ने हालैंड के साथ राजनीतिक सम्बन्ध भंग बरने 
की घोषणा कर दी । 

इंडोनीशिया और हालेंड का सम्बन्ध पुनः बिगढ़ते देख अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी तथा 
संयुक्त राष्ट्रधंध के महासचिव यूथांत ने पश्चिम इरियन की समस्या के समाधान के लिए यत्न 
करना शुरू किया । लेकिन वाशिंगटन में राष्ट्रपति कनेडी की प्ररणा से हालेंड के प्रतिनिधि 

और इंडोनीशियाई राजदूत के मध्य जो वार्ता हुई उसका कोई संतोपजनक परिणाम नहों 
निकला । इसी समय अमरीकी कूटनीविज्ञ एल्सवर्थ बंकर ने समस्या के समाधान हेतु एक योजना 
प्रस्तुत की जो वंकर योजना कहलायी । इस योजना के आधार पर हालैंड और इंडोनीशिया में 
पश्चिम इरियन के प्रइन पर समझौता हो गया और दोनों देशों ने ठंयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से 
समस्या को इल करने की वात स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों के बाद दोनों देशों के बीच 
एक समझौता हो गया और मह, १६६४ में पश्चिम इरियन को डच प्रभुसत्ता से झुक्ति मिल गयी 
तथा बह इंडोनीशिया के अधिकार में आ गया। इस प्रकार तेरह वर्ष के ज़म्वे विवाद का 
शान्तिषुणे समाधान हुआ । है 


५६० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इंडोनीशिया की आन्तरिक राजनीति-- विश्व राजनीठि के प्रति इंडोनीशिया दा 
इष्टिकौण बहुत कुछ उसकी अपनी आनन्‍्तरिक परिस्थतियों से प्रभावित रहा है ! अतएव इंडोनीशिया 
की विदेश नीति को समझने के लिए उसकी आन्तरिक राजनौति को समझना आवश्यक है! जब 
देश विदेशी आ धपत्य से मुक्त हुआ तो उसकी अस्सी प्रतिशत जनता अशिक्षित थी। इसके 
अतिरिक्त जनसंख्या के बहुजातीय स्वरूप के कारण देश में फूट तथा मतभेदों का जन्म हुआ 
और कुछ काल तक गणराज्य में पूर्ण अराजकता कायम रही । राजनीतिक पार्टियों की अधिवहा 
ने देश में प्रूर्ण अव्यवस्था फेला दी । इंडोनीशिया में राष्ट्रवादी द्लां ( पल [ख्पणाशोंकक ० 
फ९ शा ) साम्यवादी दल ( ४० |द] ) तथा सुसलमान में दो संगठन 'पुस्लिम संघ या, 
मसजुमी ( फल ॥(प्मांकत एटतशब्रपंण्ण ० फल ४व४शुंणणां ) तथा रूदीवादी इस्ल म' 
( (77०००% ! [27 ) चार मुख्य प्रतिद्दन्द्ी थे। अक्टूबर १६५६ में राष्ट्रपति सुकर्ण ने इसने 
सारे राजनीतिक दलों के प्रति अपना विरोध स्पष्ट रूप से प्रकट किया तथा एशियाई देशों के शिए 
पराइचात्य उदारवादी गणतन्त्र को हानिकारक बताया । 

१६५२ गें पश्चिमी राष्ट्रो की समर्थक मसजुमी सरकार को पारस्परिक सुरक्षा योजना 
के अन्तर्गत अमरीकी सहायता स्वीकार करने के कारण एक अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अप 
दस्थ कर दिया गया वथा राष्ट्रवादियों ने साम्यवादियो की सहायता से डा० अली शाद्व- 
मिदजोजो के नेतृत्व में नयी सरकार का निर्माण किया । इंडोनीशिया में प्रथम संसदीय चुनाव 
सितम्बर १६७५ में हुआ । इसमें वाईस राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किये । 
अतएव किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका और एक मिली-जुज्ञी रस्‍कार 
की स्थापना की गयी । इसके शीघ्र ही बाद सरकार की आर्थिक “नीति से असन्दृष्ट होतर 
सुमात्रा और कुछ अन्य द्वीपों के लोगों ने विद्रोह कर दिया और १४ मार्च; १६५७ की डा 
शाख्रोमिदजोजो के मन्त्रिमण्डल को त्थागपत्र दे देना पड़ा। राष्ट्रपति सुर ने सारे देश में 
सैमिक शासन लागू कर दिया और डा० जुआंडा को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया। उनके 
मन्सत्रिमण्डल में केवल विशेषज्ञों को ही रखा गया। राष्ट्रपति सुकर्ण ने देश के समक्ष अं 
दिग्दर्शित .लोकतन्त्र ( 56०० 7)९०८८४०५ ) की योजना रखी । लेकिन सुपात्रा, बोर्नियों 
तथा सेलिविस केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने से इन्क्रार करते रहे और उसहों 
अपना विद्रोह जारी रखा। विद्रोहियों की क्रान्तिकारी परिषद्‌ ने. १० फरवरी, १६५८ को 
इन्डोनीशिया की सरकार को यह अल्टिमेटम दिया कि वह साम्यवादियों से सह।तुभूवि रहने 
वाली डा० जुआंडा की सरकार को भंगकर साम्यवादी विद्वीन मन्त्रिमण्डल का गठन $ 
और दिग्दर्शित लोकतन्त्र के ढोंग का परित्वाग कर दे! १५ फरवरी, १६५८ को हुहओ 
के विद्रोह्चियों ने एक प्रथक्‌ सरकार स्थापित कर ली। इस समय राष्ट्रपति एुकर्ण अवशए 
में थे और विदेश भ्रमण पर यये थे । वे बुरत वापत्ष आये और तिद्रोदियों को कुचलने % 
आदेश जारी कर दिया। १५ मार्च, १६५८ को विद्रोहियों पर परी शक्ति के साथ ओके" 
किया गया और सारे देश में आपात की घोषणा कर दो गयी। चार महीनों के अन्दर को 

विद्रोही कुचल दिये गये और ईंडोनीशिया की केन्द्रीय सरकार पुनः अपनी सा समूर्ण इंडोनीयिपी 
पर स्थापित करने में सफल हो गयी । 

१२ जनवरी, १९६० को सुकर्ण ने “दिन्दशिंत लोकवन्त्र' 
कार्यान्वित करने के क्षिए देश के सभो राजनोविक दलों का नियन्त्रष अपने द्ाय में 


० को अपनो जता बी 
ले लिया। 


इब राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ५६१ 


इसके थोड़े ही दिनों बाद अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने नेशनल फ्रंट के नाम से एक नया 
राजनीतिक संगठन तथा पिपुल्स कन्सल्टेशन कांग्रेस के नाम से सर्वोच्च राज्य संस्था 
की स्थापना की घोषणा की । ५ माच, १६६० को सुकर्ण ने संसद को भंग कर दिया] इस 
प्रकार राष्ट्रपति सुकर्ण इन्डोनीशिया के वानाशाह वन बेठे। इसके विरोध में १६६३ में 
राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या के दो यत्न किये गये। लेकिन पड़यन्त्रकारियों को सफलता 
नहीं मिली । 


' इंडोनीशिया की विदेश-नीति 


तटस्थता का दृष्टिकोण :--आनन्‍्तरिक क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक 
कठिनाई के कारण इन्डोनीशिया को विश्व राजनीति के प्रति असंलग्गता की नीति ही सर्वोत्तम 
दिखाई पड़ी। इन्डोनीशिया के नेताओं पर विश्व राजनीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण का 
बहुत प्रभाव था तथा १९५३ में ही संयुक्त राष्ट्रध दिवस पर बोलते हुए राष्ट्रपति सुकर्ण ने 
घोषणा की थी कि “हमारी स्थिति विरोधी युटों से अलग रहने की है। हम इन विरोधी शु्दों 
के बीच एक पुत्त के रूप में सहायक होने की आशा रखते है ।/ आजादी की लड़ाई के समय 
सोवियत संघ ने जिस जोश के साथ इन्डीनीशिया का समर्थन किया था, उसको इन्डोनीशिया 
के नेता अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे ! इसका कारण था कि वे शीत-युद्ध को अपने देश में 
नहों लाने देना चाहते थे । फलतः शुरू में इन्डोनीशिया के साम्यवादियों को केद कर लिया 
गया था। रूस ने इन्डोनीशिया की गड़बड़ स्थिति से लाभ उठाने में अपनी असफलता के 
कारण शीघ्र ही रुख बदल दिया और कंद्धता को न बढ़ने देने के लिए २० सितम्बर, १६५४ 
को इन्डोनीशिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया! इसी तरह इन्डोनीशिया 
को अमेरिका से भो नफरत थी । स्वतन्त्रता के संघर्ष में अमेरिका कई तरह से डच्चों की सहायता 
करता था । फिर भी इन्डोनीशिया ने संयम से काम लिया और दोनो गुटों के साथ वटठस्थवा 
की नीति के आधार पर अपने सम्बन्ध कायम किये। इन्डोनीशिया ने अमरीकी तकनीकी 
सहायता स्वीकार किया लेकिन उसने अमेरिका के पारस्परिक सुरक्षा समझौते में भाग लेने 
से इन्कार कर दिया! उसने १६५४ में स्थापित दक्षिण प्रृवं एशिया सैन्य संगठन ( 8९/0 ) 
का विरोध किया, किन्तु १६५६ में अमरीकी सचिव डलेस का जकार्ता में हार्दिक स्वागव 
किया गया तथा छसी वर्ष राष्ट्रति सुकर्ण का भी वार्शिंगठन में उतने ही गरम जोशों से 
स्वागत हुआ। इन्डोनीशिया की सरकार ने शीघ्रता से साम्यवादी चीन को मान्यता 
प्रदान की तथा फिलिपाईनस के साथ स्थायी मेत्री की एक सन्धि की। जकार्ता ने 
कोरिया में चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के अमरोकी घुकाव को स्वीकार नहीं 
किया । उसने इसी प्रकार एशिया, अफ्रिका तथा मध्य-पूर्व में परिचमी साम्राज्यवाद की 
भर्तंना की । * उसने कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्ंध में सोवियत संघ की भी निन्‍्दा की। 
इन्डीनीशियाई नेताओं ने भारव की तिटस्थता' तथा उपनिवेशवाद विरोधी नीवि की प्रशंसा की, 
लेकिन उन्होंने नई दिल्‍ली का अन्धानुकरण न करके राष्ट्रवंघ में कई अवसरों पर भारत से धरथक 
मार्य भी अपनाया । 

3, शएापणक्षक इकध्ामब्मीमादा >गेंडरा० (0६४ ०१), ७ 3989: 


६२ अन्तर्रा्रीय सम्बन्ध 


एशियाई देशों को संगठित करना और उन्हें एकता के सूत्र में आवद्ध करना इन्डोनीशिया 
की प्रारम्भिक विदेश-नीति का एक सुख्य लक्ष्य रहा है। उसने इस काम मे इतनी दिलचसी 
ली कि उसके सम्मान में १९५५ में जकार्वा से पचहत्तर मोल दूर वांडुग में एशियाई-अफ्रीकी 
सम्मेलन आयोजित किया गया। वांडग-सम्मेलन आधुनिक एशिया के इतिहास में एक महत्त- 
पूर्ण स्थान रखता है । 
इल्डोनीशिया और चीन :--इन्‍्डोनीशिया और चीन का सम्बन्ध विशेष महत्त 
रखता है, क्योंकि इन्डोनीशिया में हजारों की संख्यय में चीनी लोग निवास करते हैं। शुरू 
में चीन के साथ इन्डोनीशिया का सम्बन्ध बड़ा अच्छा रहा। इन्डोनीशिया ने तुरत चीन 
को मान्यता दी और कोरिया-युद्ध में चोन को आक्रामक घोषित करने के प्रस्ताव का विरोष 
किया । १६५७ के बांडुग-सम्मेलन में चीन और इन्डोनीशिया के नेताओं में प्रत्यक्ष सम 
स्थापित हुआ और दोनों देशों की सरकारों ने इन्डोनीशिया में बसे चीनियो की स्थिति की देख- 
रेख के लिए एक समझोता किया । इसके बाद दोनों देशों का सम्बन्ध बड़ा मैत्रीपरर्ण रहा । 
लेकिन १६५६ के आरम्भ में मैत्री के ये धागे टूटने लगे। उस समय इन्डोनीशियां 
की सरकार ने चीनियों के व्यापारिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया। चीनी 
व्यापारी इन्‍्डोनीशिया के व्यापारिक जीवन पर एकाधिकार कायम किये हुए थे जिसका प्रभाव 
इन्डोनीशिया की अर्थ व्यवस्था पर वड़ा बुरा पड़ रहा था। कम्युनिस्ट चीन की सरकार ने 
इन्डोनीशिया की इस नीति का बड़ा विरोध किया। २२ दिसम्बर, १६०६ को चीन ने 
सुझाव दिया कि प्रवासी चोनियो की स्थिति पर चीन और इन्डोनीशिया में कोई उमग्रौग 
हो जाना चाहिए । इन्डोनीशिया की सरकार इसके लिए तेयार नहीं हुईं।फलतः दोनों 
देशों का सम्बन्ध बड़ा कठ्ठ हो गया। लेकिन १६६० में इन्डोनीशिया में बसे प्रवाती चीनियों 
के सम्बन्ध में दोनों देशो के बीच समझौता दो गया तथा चीन और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध इनः 
अच्छा हो गया । 
सलयेशिया का निर्माण--इसी समय इन्डोनीशिया के पड़ोस में मलयेशिया का निर्माग्‌ 
की योजना धनी) इसी योजना ने चीन और इन्डोनीशिया को बहुत निकट ला दिया! 
कम्युनिस्टो के प्रभाव को रोकने के उद्दे इय से ही मलाया के प्रधान मन्त्री टंकु अब्दुल रहमान 
द्वारा मलयेशिया संघ की योजना बनायी गयी थी । चीन के लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक 
था | उधर इन्डोनीशिया में भी राष्ट्रपति छुकर्ण साम्यवादी पाों पी० के० आई० के सहयोग हरि 
आश्षित थे। अतएव दोनों देशों ने मलयेशिया संघ की योजना को असफल बनाने था 
निश्चय किया । राष्ट्रपति सुकर्ण ने खुलेआम यह घोष्णा की कि वे इस संघ की शक्ति : नर 
प्रयोग का अन्त कर देंगे। इस तरह की धमकी वे शुरू से अन्त तक देवे आये हैं। इस काये 
चीन ने उनका पुरा समर्थन किया । 22 
इसके विपरीत पश्चिमी शक्तियों ने मलयेशिया संघ का पुरा समर्थन किया वगोंकि 
संघ चीनी. साम्यवाद के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से बनाया गया था ।; . हक 
* इन्डोनीशिया पश्चिमी ग्ट का वहुव कड़ा विरोधी हो गया 'है। इस बात को लैंकर हा 
के साथ भो उसका सम्बन्ध खराब हो गया। सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर कब 
चीन का सम्बन्ध बहुत खराब हो गया था। इस हालत में जब चीन मल्तवेशिया की 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घुछ्रे 


कर रहा था वो भारत के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि वह मलबेशिया के प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित करे। भारत का हित इसी में है कि चीन के प्रभाव का विस्तार न हो और मलयेशिया 
की स्थापना इसी प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए की गयी थी। अतएव इस कारण भारत 
और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध विगड़ने लगा और इन्डोनीशिया में भारत विरोधो अभियान 
शुरू हुआ । 


एशिया में नयी शक्ति संगठन--इस प्रकार मलयेशिया की स्थापना और छसके प्रति 
इन्डोनीशिया की नीति एशिया की राजनीति और शक्ति संगठन ( 00% थरांडएणला। ) 
, में एक घोर परिवर्तन कर दिया। इन्डोनीशिया पश्चिमी शक्तियों का कट्टर विरोधी बन 
. गया वथा भारत के साथ उसका अच्छा सम्बन्ध भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही इन्डो- 
नीशिया और कम्युनिस्ट चीन एक दूसरे के बहुत निकट आ गये। इसमें एक तीसरी शक्ति 
का भी प्रवेश हो गया! वह था पाकिस्तान । हम कह आये हैं कि पाकिस्तान की विदेश- 
नीति का एकमात्र लक्ष्य कश्मीर को प्राप्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह 
पहले पश्चिमी यृट में शामिल हुआ। लेकिन अब इससे कोई लाभ नही हुआ तो वह चीन 
की ओर भुकने लगा । १६६०-६२ के मध्य चीन और पाकिस्तान के सम्बन्धो में काफी सुधार 
हुआ। अब एशिया के तीन राज्यॉ--कम्युनिस्ट चीन, पाकिस्तान और इन्डोमीशिया में बड़ा 
घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ । अत्पेक अन्तर्राष्रीय घटना पर ये तीनों देश एक-से विचार 
प्रकट करने लगे और एक दूसरे के साथ सहयोग [करने लगे । इनका सहयोग इतना बढ़ 
गया कि इनके इस सहयोग को “पिंडी-पिकिग-जकार्ता-धुरी” की संज्ञा दी जाने लगी । २६६४ 
के अवटूबर में हुए काहिरा के वटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में इन तीनों देशों ने एक नीति का अनुसरण 
किया और तोनो का सहयोग पराकाष्ठा पर पहुँच गया | 


मलयेशिया के विरोध में इन्डोनीशिया एकदम अन्धा हो गया। उसने अमेरिका के 
साथ . अपने सारे आर्थिक- सम्बन्ध तोड़ लिये। -मलयेशिया के प्रति इन्डोनीशिया की घुषा 
इतनी तीव हो गयी थी कि जनवरी १६६५ में उत्तने संयुक्त राष्ट्रधंध की सदस्यता .छोड़ने, की 
भी घोषणा कर दी। चूंकि मलयेशिया सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य चुन लिया गया, इसके 
विरोध में ,इन्डोनीशिया ने यह कार्यवाही की। राष्ट्रपति सुकण ने यह भी ,धमकी दी 
कि वे एशिया और अफ्रिका के विक्ष ब्ध देशों को मिलाकर एक दूसरे संयुक्त राष्ट्बंघ की 
स्थापना करेंगे। 

भारत-पाक युद्ध और इन्डोनीशिया :--एशिया के इतिहास -में १६६५ का वर्ष भारत 
और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण अत्यन्त महत्त्वपूण रहेगा । , इस युद्ध में इन्डोनीशिया 
और चीन-ने पाकिस्तान के आक्रामक कारंबाई का परा-पुरा समर्थन किया । पिंडी-पेकिंग-जकार्वा 
धुरो के सहयोग का इंस अवसर पर चरम विकास हुआ। इन्डोनीशिया के पपद्रकारियों ते 
भारतीय दूतावास को छ्यूट लिया और सरकार ने , पाकिस्तान को सेनिक सहायता देने का आ- 
झखातन दिया। चीन ते भी सीमान्व पर सेनिक गतिविधि शुरू कर दी। पाकिस्वान ने यह 
घमकी दी कि यदि संयुक्त राष्ट्र घ उसके मनोजुकूल कार्य नही करवा तो वह भी उमरसे के 
पृथक कर लेंगा। बाद में पाकिस्तान ने मलेशिया के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
क्योंकि सुरक्षा परिषद्‌ में मलयेशियाई प्रतिनिधि ने पाकिस्थ]ुन् की आंकामक कार्रवाई 


प६र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कड़ा विरोध किया था! भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय ऐसा प्रतीत होने लगा था कि "पिंडी 
पिंकिंग-जकार्ता धुरो” अब एशिया की राजनीति में एक तथ्य वनकर आया है जो अस्थायी 
सिद्ध होगा । 
इन्डोनीशिया की आन्तरिक गड़बड़ी तथा पिंडी-पिंकिग-जकार्ता-घुरी का अन्त +-- 
लेकिन पाकिस्तान, कम्युनिप् चीन तथा इन्डीनेशिया का यह नवीन स'गठन स्थायी ठिद्ध नहीं 
हुआ। इसका कारण था इन्डोनीशिया की आन्तरिक उथल-पुथल। इन्‍्डोनोशिया की पी० 
के० आई० चीन कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर एशिया के सभी कम्युनिस्ट पार्टियों में शक्तिशाली 
थी। इस दल की संख्या १६६५ के मध्य में साढ़े सतरह लाख थी । इस दल के नेता डी० एन० 
एदित ( 0. !९, 830६ ) थे । रूस और चीन के बीच जो सैद्धान्तिक विवाद चल रहा था एपमें 
एदित की सहालुभूति चीनी कम्युनिस्ट पाट्ों के साथ थी। राष्ट्रपति सुकर्ण पर पो९ के? आई 
का प्रवल प्रभाव है और इसी प्रभाव के कारण चीन और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध निरन्‍्वर बढ 
रहा था। दोनों के मेत्री का वार्षिकोत्सव दोनों राष्ट्रों की राजधानियों में बड़े समारोह के साय 
मनाया जाता था। जमकार्ता में मालिनोवस्की के मुकाबले में लिन शाओ चीन का स्वागत 
हमेशा शानदार रहा । इनन्‍्डोनीशियाई कम्युनिस्ट दल ने सुकर्ण का पूरा साथ दिया है! जबंतक 
पश्चिमी इरियन की समस्या थी त॒वतक देश के राजनीतिक दलों में एकता वनी रही। लेकिन 
पश्चिमी इरियन का शासन सम्हालने के वाद स'कटकालीन स्थिति समाप्त हो ययी और आर्थिक 
समस्या सर्वोपरि हो गयी । अवनक इन्डोनीशियाई सेना और पी० कै० आई पश्चिमी इरियन 
को हृथियाने की मांग के साथ रहे, पर जब आशिक प्रइन सामने आया वो दोनों में उंघप अनि* 
वार्य हो गया। कम्युनिस्ट देनिक पत्र “हेरियन रनजात”” ने इस संकट के बारे में चेतावनी 
देते हुए लिखा था : “समस्या हमारे सामने यह है कि वहुसंख्यकों और अल्पसंज्यकों के हितों मे 
किसका हित सर्वाधिक जरूरी है--नगरों एवं थ्रामों की जनता का अथवा अपहर्ताओं का १ इन 
दो में से एक का परित्याग तो करना ही होगा। दोनो के स्वरार्श की रक्षा एक साथ उग्मा 
नहीं 77 १६६५ के मध्य आते-आते इन्डोनीशिया की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रपति पक्ष की 
आर्थिक नीति से पूरी तरह असन्तृष्ट हो गयी थी और उनके खिलाफ विद्रोह करने की साजिश में 
जुट गयी थी । ५ 
३० सितम्बर, १६६५ को कम्युनिस्ट द्वारा प्रेरित राष्ट्रपति सुकर्ण के खिलाफ एक से निक 
विद्रोह हो गया। राष्ट्रपति भवन के सैनिकों का कमाण्डर ले० क० उन्हंग (7/. 6० 07: 
ध्यण्ड ) ने एकाएक भवन पर धावा करके राष्ट्रपति सुकर्ण के शासन का अन्त करने का बड़ी ही 
साइसी यल किया। ले० क० उन्हूग ने सुरक्षा मन्त्री जनरल नदूतियों तथा इन्डोनीशियाई देना 
के कई उच्च अफसरों को कैद कर लिया और राष्ट्रपति डा० सुकर्ण को 'रक्षात्रक केंद” में रख 
दिया। पेंवालीस ब्यक्तियों को एक क्रान्विकारी परिषद्‌ बना ली गयी जिसका काम देश का 
शासन चलाना होता ! है 
लेकिन यह विद्रोह दुरत ही दबा दिया गया । राष्ट्रपति सुकर्ण के प्रति वफादारी रनेवात 
सैना ने दुरत काम किया और विद्रोइ को कुचल दिया । विद्रोह्िियों ने सेना के बा एच पा 
पिकारियों की हत्या कर दी और वे जावा की राजघानी जकार्ता भाग गये। जनरत्न नयूवियों 
और राष्ट्रपति सुकर्ण की जान किसी तरह बच गयी | 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिको पद 


राष्ट्रपति सुकर्ण इन्डोनीशियाई कम्युनिस्ट पा्टों की शक्ति से परिचित थे। अवएब 
उन्हीने इस घटना को भूल जाने की अपील की और विद्रोहियो को क्षमा कर देने का आश्वासन 
दिया । लेकिन इन्डोनीशियाई सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत दिनों से घोर विरोध चला आ 
रहा था! इसके अविरिक्त वहाँ कुछ ऐसी पार्टियाँ भी थीं जो धार्मिक कट्टरता से प्रभावित थीं । 
इन लोगों ने कम्युनिस्टो का सफाया करने का इसे अच्छा अवसर समझा । अतएब देश में छिट- 
पुट कम्युनिस्टो और इन शक्तियों में संघ होने लगा । ५ अक्टूबर, १६६७ को इन्डोनीशिया के 
एकाधिक संगठनों ने यह माँग की कि-पी० के० आई० को अवैध संस्था घोषित कर दिया जाय । 
इन मांगों के साथ-साथ कम्युनिस्ट विरोध प्रदर्शन और वलबे भी शुरू हुए। १८ अक्टूबर को 
सेना ने पी० के० आाई० को अवेध घोषित कर दिया । तथा पार्टी के कार्यालय तथा समाचार-पत्र 
जब्त कर लिये गये । 


इन्डोनीशियाई कम्युनिस्ट पाटों के विरोध ने चीन विरोधी आन्दोलन का रूप भी धारण 
कर लिया। जकार्ता में एक चीनी विज्ववियालय था। इसमें आग लगा दी गयी। चीनी 
दूतावास पर भी हमले हुए। लोगों का ख्याल था कि ३० सितम्बर के विद्रोह में चीन का हाथ 
था और इसलिए वे चीन के साथ सम्बन्ध-विच्छेद की मांग करने लगे। इन्डोनीशिया में चीन 
विरोधी अभियान के विरुद्ध चीन की सरकार ने बड़ा कड़ा विरोध पत्र भेजा । ऐसा प्रतीत हुआ 
कि चीन और इन्डोनीशिया का सम्बन्ध अब सदा-सर्वदा के लिए समाप्त हो गया । पिंडी-पिकिंग- 
जकार्ता-धुरी की बात हवा में उड़ गयी । राष्ट्रपति सुकर्ण पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सके । 

इन्डोनीशिया की आस्तरिक गड़बड़ी एशिया के इतिहास की एक थुगान्तकारी घना 
मानी जा सकती है। इसने इन्डोनीशिया को ही शक्तिहीन नहीं बना दिया है, वरन एशिया में 
जो एक नये शक्ति संगठन का उदय हो रहा था, उसका भी अन्त कर दिया। राष्ट्रपति सुकर्ण 
ने कई बार एकता के लिए अपील की, लेकिन उप्तका कोई प्रमाव नहीं पढ़ा । समयु्ण इन्डो- 
नीशिया में कम्युनिस्ट और चीन-विरोधी लहर चल पड़ो और इसक्रो लेकर वहाँ की राजनीति 
विदकुल् अनिश्चित हो गयो थो। अक्टूबर १६६५ से फरवरे १६६६ तक शायद ही कोई ऐसा 
दिन रहा हो जब इन्डोनोशिया में कोई उपद्रव नही हुआ हो । राष्ट्रपति सुकर्ण पुरी तरह से कम्यु- 
निस्ट विरोधी शक्तिशाली सेना के प्रभाव में आ गये और वे किसी भो मृल्य पर चीन को प्रसन्न 
नहीं कर सकते थे । इन्डोनोशिया में चोन के विरद्ध जो वातावरण तेयार हुआ उसने पिंडी- 
पिर्किंग-णकार्ता-धुरी का अन्त करके ही छोड़ा ! 

१२ मार्च, १६६६ को इन्डोनीशिया का यह राजनीतिक नाटक अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच गया । उस दिन ले० जनरल सुद्वातों के नेतृत्त में सेनिक नेताओ ने राष्ट्रपति सुकर्ण के साथ 
लम्बी बातचीत के वाद इन्डोनोशिया में शान्तिषपुर्ण ढंग से सत्ता अपने हाथ में ले ली। जकार्ता 
रेडियो ने घोषित किया कि राष्ट्रपति छुकर्ण ने जनरल सुहार्तों को अपने सारे अधिकार सौंप दिये 
है। इस घटना की पृष्ठभूमि में पुनः कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन था। १४१ मार्च को दिन 
भर दात्नों के कम्युनिस्ट विरोधी प्रदर्शनो के कारण स्थिति काफी उम्र हो गयो थी । इस हालत में 
सेना ने हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति खुकर्ण से सत्ता अपने द्वात्र में लेली । इन्डोनीशियाई कम्युनिस्ट 
पार्दों पर तुरत रोक लगा दी गरी । यद्यपि सुकर्ण राष्ट्रपति बने रहे लेकिन वास्तविक सचा उनके 
हाथ से छीन ली गयी. इस घोषणा का इन्डोनीशिया पर वत्काल प्रमाव पड़ा । सेना ने बड़ा 


पदक अन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विजयोत्सव मनाया और इस विजयोस्व में लाखों छात्रों एवं नागरिकों ने भी भाग लिया और 
खुशियाँ मनायी । सुहातों ने छन्नवीस सदस्यों के एक मन्त्रिमण्डल की घोषणा की जिपतके प्रधान 
मन्‍्त्री वे स्वयं बने । डा० अदम मलिक विदेश मन्त्री नियुक्त हुए । सुकर्ण के सारे अधिकार छीन 
लिये गये । 4 
-.... इन्डोनीशिया में इस आन्तरिक राजनीति का विदेश-नीति पर तत्काल प्रभाव पड़ा | नये 
विदेश-मन्त्री डा० मलिक ने घोषणा की कि इन्डोनीशिया “मलयेशिया कुचल दो” आन्दोलन 
का अन्त करने का इरादा रखता है । जून १६६६ में उन्होंने मलयेशिया के विदेश मन्‍्त्री इन 
अब्दुल रजाक के साथ बैंकाक में मलयेशिया विरोधी अभियान समा करने के सिलसिले में मेत्ी- 
यूणें वार्ता की और अगस्त १६६६ में इन दोनो देशो के बीच मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया। 
सुकर्ण ने “नव उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद” को नष्ट करने के आवेश में विश 
संस्थाओ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक आदि से त्याग पत्र दे दिया था। इन्डोनीशिया की नयी 
सरकार पुनः इन संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने की चेष्टा की और सितम्बर १६६६ में परनः 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवि्ठ हो गया । मलयेशिया के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी इन्डोनीशियां 
के सम्बन्धी में सुधार हुआ । 2. 
मलयेशिया का प्रश्न हु 
यों के ब्रिटिश दासता के बाद १६५७ में मलाया की स्वतन्त्रवा मिली थी । दक्षिण व 
एशिया के देशो में मलाया वहुत ही सम्पन्न देश माना जाता है। रबर और दीन यहाँ.की सुख्य 
पैदावार है और इनके व्यापार से मलाया में काफी घन आ जाता है। लेकिन राजनीतिक दि 
से मलाया को कुछ कठिनाइयाँ भी थो। एक वो यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बड़ा ही प्रबल 
था और दूसरे यहाँ प्रवासी चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं ।' दक्षिण पूर्व एशिया में चीन 
का प्रभाव फेलाने के लिए तो वे महत्त्वपूर्ण माध्यम ये ही; अधिक संख्या के कारण मलाया में 
राजेनीतिक जीवन पर भी उनका प्रभुत्व हो गया था। मलाया के लिएं यह एक विकट समस्या 
थी। इस समस्या के समाधान के लिए मलाया के प्रधान मन्त्री टंकु अब्दुल रहमान ने मलाया, 
सिंगापुर, उत्तरी वोरनियो, बनी और सारवाक को मिलाकर मलबेशिया नामक एक संघ वना 
का प्रस्ताव किया । इस संघ के उद्दे श॒य॒ थे : (१) चीन के विस्तार को रोकना; (२) इस जैत्र के 
रांज़नीतिक जीवन पर प्रवासी चीनियो के प्रभाव को कम करना वया (३) इध क्षेत्र का आर्थिक 
विकास करना । 
पहले तो सिंगापुर ने इसमें सम्बिलित होने से इन्कार कर दिया । पीछे इस प्रइन पर जनमत 
संग्रह कराया गया । इस जनमत में सिंगापुर के ७१ अत्विशत लोगो ने विंगापुर को मलवैशिया 
में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया । कुछ कारणो से फिलीपाइन्स ने भी मलयेशियां संध की 
विरोध किया, पर ब्रिठेन के हस्तक्षेप से वह भी शान्त हो गया । कु 
२. मलयेशिया की जनता-- 
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, मलयेशिया संघ॒के प्रइन को लेकर १९६३ के प्रारम्म में एक अन्तर्राष्रीय संकट खड़ा हो 
गया था । दक्षिण पूव एशिया पर चीन की छाया निरन्तर पसर रही थी । मलयेशिया का निर्माण 
छसकी इस छाया से बचने के लिए एक प्रयल था। इसी कारण चोन इसका विरोधी था । इसी 
कारण वह इंडोमीशिया को भड़का रह्य था कि वह मलग्रेशिया का विरोध करे । इडोनीशिया 
ने इस संध का प्रवल विरोध किया। वह नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में एक शक्तिशात्ी 
संघ की स्थापना हो जाय । इससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पेदा हो सकता। था। इस 
कारण इंडो निश्चििया ने इसका विरोध किया। वहाँ के विदेश-मंत्री खुवान्ड्रियो ने मलावा को यह 
धमकी दी थी कि यदि मलयेशिया संघ कायम हो गया तो इंडोनीशिया इसके विरुद्ध युद्ध घोषित 
कर देगा । इंडोनीशिया की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए मलाया ने दक्षिणनयूब एशिया में 
मलयेशिया, इंडोनीशिया और फिलिपीन्स को मिलाकर “माफिलिन्दो” संघ बनाना स्वीकार कर 
लिया । इससे आशा की जाती थी कि मनीला समझ्नोता के बाद इंडोनी शिया शान्त हो जायगा । 
लेकिन इसकी यह आशा पूर्ण नहीं हो सकी ! इंडोनीशिया उसका विरोध करता ही रहा । 

अनेक विध्न वाधाओं के वाद अन्ततः १६ सितम्बर, १५६३ को मलयेशिया संघ का 
निर्माण हो गया । संघ को ब्रिटेन की पूरी सहाहुभृति प्राप्त थी । मलयेशिया संघ का निर्माण 
के विरोध में जकार्ता में ब्रिटिश दूतावास के समक्ष इंडोनीशिया के निवासियों ने हिंसात्मक छग्र 
प्रदर्शन किये और दूतावास की इमारत को काफी क्षत्ति पहुँचायी। इस हिंसात्मक प्रदर्शन को 
मलयेशिया संघ पर भी बहुत हो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और १७ दिसम्बर को क्वालालम्पंर 
स्थित इंडोनीशियाई दूतावास के समक्ष मलये शिया को जनता ने उग्र और हिंसात्मक प्रदशन किये। 
यही नही, मलयेशिया की नवनिर्मित सरकार ने विरोध प्रकट करते हुए इडोनोशिया और 
फिलिपीन्स दोनों से ही कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये। इसी दिन इंडोनीशिया की 
सरकार ने मलपेशिया को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भो इंडोनीशिया 
ने मलयेशिया के प्रतिनिधित्व पर आरपांत्त की । 

मलयेशिया संघ को लेकर इंडोनीशिया ने काफी उत्पात मचाया। राष्ट्रपति सुकण ने 
घोषणा की कि वे बक्षपृ्वक इस संघ का नामोनिशान मिटा देंगे। मई १६६४ में इन दोनों राज्यों 
के बीच वनादनी खूब बढ़ी । ऐका अतीत होता था कि दोनों के बीच बुद्ध शुरू होकर ही रहेया । 
इस स्थिति को दालने के लिए २० जुन, १६६४ को टौकियो में एक शिखर-सम्मेलन हुआ जिससे 
इ'डोनीशिया, फिलिपीन्स तथा मलयेशिया के शासनाध्यक्ष शामिल हुए । लेकिन मतभेद इतना 
गहरा था कि किसी तरह का समझौता नहीं हो सका । इंडोनोशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने घोषणा 
की कि वे मलये शिया को कुचलकर ही दम लेंगे। 

. यह प्रश्न पृद्ठा जा सकता है कि इंडोनीशिया द्वारा मलयेशिया का इतना उग्र विरोध 

क्यों हुआ $ तथ्य यहाँ यह है कि पश्चिमी इरियन को प्राप्त करके ही सुकण को प्रादेशिक मह- 

ज््वाकांक्षा खत्म नही हुईं। उनका नजर उत्तरी वोर्नियों पर वरावर रहो है ओर सुकर्ण उसे भी 
इंडोनीशिया के छत्न-छाया में लाना चाहते थे। इसी ग्रइन को लेकर मलयेशिया के साथ उनका 
साथ मतभेद था | इंडोनीशिया की मांग यह थी कि पहले उत्तरी बीर्नियों को ब्रिटेन आजाद कर 
दे और तहुपरान्त स्वतन्त्र बोर्नियो मलयेशिया में शामिल होने या न होने का फैसला करे । लेकिन 
ब्रिटेन उसकी यह मॉगस स्वीकार करने को तैयार नही हुआ । इसलिए इंडोनीशिया ने मलयेशिया 
' के निर्माण का विरोध किया और राष्ट्रपति सुक्ण ने इसका नामोनिशान मिटाने की कसम खायी । 


पद अन्तर्राष्ट्रीय सभ्कधे 


मलयेशिया संघ और सिंगापुर-छिंगापुर शरू में ही मलयेशिया संघ में शाम 
होना नहीं चाहता था | लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने उसको संघ में शामिल होने के लिए 
बाध्य किया | संघ में शामिल होकर पिंगापुर की आर्थिक कठनाई पहले से बहुत बढ़ गयी ! अतएब 
$ अगस्त, १६६५ को सिंगापुर मलयेशिया सघ से अलग हो गया । ६ ७ अगस्त को मलगेशिया 
संघ और सिगापुर में एक सान्धि हुईं। सिंगापुर के सुरक्षा के काम कया विदेश-नीति के सम्बन्ध 
में मलयेशिया की सरकार से परामर्श लेने का वचन दिया | यह तय हुआ कि सिंगापुर किसी, 
ऐसे देश के साथ कोई सन्धि-समझ्ौता नहों करेगा जिससे मलयेशिया की छुरक्षा खरा में पढ़ 
जाय। सिंगापुर स्वठन्त्र होकर संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य वन गया। अब मलयेशिया संप में 
मलाया, उत्तरी बोर्नियो, ब्र नो, सारवाक रह गये हैं। 


मलयेशिया की वर्तमान स्थिति--मलयेशिया संघ से सिंगापुर के अलग हो जाने पे 
इंडोनीशिया के विरोध में कोई कमी नही आयी । मलयेशिया दक्षिण-पृर्व एशिया में|अन्वर्राष्रीय 
संकट का झुख्य कारण बना रहा। लेकिन यह निश्चय हो गया कि इंडोमीशिया के कि 
विरोध के कारण इस संघ का अन्त नही हो सकता । अवटूबर १६६५ से स्वयं इंडोनीशियां में 
भयंकर शह-कलह प्रारम्भ हुआ । इस हालत में इंडोनीशिया के नेताओ को “मलयेशिया कुचल” 
अभियान को बन्द करना पड़ा । इंडोनीशिया की आन्तरिक राजनीति को देखकर यह प्रायः 
निश्चित हो गया कि मलयेशिया वे चलते दक्षिण पृर्व एशिया में कोई गड़बड़ो पेदा नही होगी 
ओर धीरे-धीरे दोनों देश इस कढुतापूर्णा अध्याय को भूलकर अपने सम्बन्धों का एक नया 
अध्याय शरू करेंगे । 

हिन्द-चीन की समस्या 

दक्षिण-पू्व एशिया की दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या हिन्द-चीन की है । उन्नीसवों शताब्दी 
में फ्रांस ने इस देश पर आधिपत्य कायम किया था / अपने इस छपनिवेश को फ्रांस ने कई भागों 
में बोट लिया था । कोचीन चीन पर उसका प्रत्यक्ष शासन था, लेकिन आन्नाम, टौंगकिंण 
कम्बोडिया तथा लाओस फ्रांस के सरेक्षित राज्य थे । द्वितीय बिद्व-युद्ध के काल में इस दा 2» 
जापान का अधिकार कायम हुआ। लेकिन जव युद्ध खत्म हुआ तो फंस ने पुनः यहाँ 900" 
साम्राज्य कायम करने का प्रयास किया । इसका विरोध हुआ ओर हो चो मिन्‍्ह के नेहृतत 
वियतनाम (आज्नाम) में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघप शुरू हुआ। हो चो मिन्‍्ह कम्युनिस्द था । 
अतएव रूस ओर चीन से उसको सहायता मिलने लगी । पॉच वर्ष के युद्ध के बाद फ्रांत की 8 
को हार होने लगी। मार्च १६५२ में डीनबीन फू का प्रसिद्ध हुगे साम्यवादियों के कन्मे में यश 
गया | इस स्थिति में हिन्द चीन के युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया । रे 
सांचव डलेस ने कहा कि अमेरिका हिन्द-चीन को कम्युनिस्टों के हाथ में नही पड़ने दंगा ! हर 
अर्थ अमेरिका द्वारा युद्ध मे कूदना और तीसरे विश्व युद्ध का श्री गणेश था क्योकि सोवियत 
पहले से एक पक्ष का समर्थन कर रहा था । मु 

जेनेवा समकझौता--लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध के पक्ष में नही थे और इसलिए मो 
की कुछ नही चली । २१ जुलाई, १६५४ को हिन्द चीन की समस्या पर विचार बह 
लिए जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्ञन हुआ जिसमें उन्नीस देशो ने भाग लिया और अन्त 


क 


विश्व राजनौदि में ब्रोप, एशिवा और अफ्रिका पद 
पमझौता हो गया जिसको जेनेवा-समझौता कहते हैं | इस समझौते के अनुमार वियतनाम दो भागों 
में बैंट गया--छत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम ! दसवों अक्षांश रेखा के उत्तर में हनोई 
नदो से लगे हुए सारे प्रदेश साम्यवादियों को और इससे दक्षिण के सारे प्रदेश दक्षिणी वियतनाम 
को प्राप्त हुए। समझौते को शत्तों को पूरी तरह पालन करने के लिए तीन सदस्यों का अन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण आयोग भी स्थापित किया गया! भारत, पोलैंड और कनाडा इसके सदस्य चनाये 
गये । 


लाओस-लेकिन जेने वा-समझौता से हिन्द चीन को समस्या का अन्तिम समाधान नहीं 
हो सका । इसके द्वारा लाओस को एक तटस्थ राज्य बनाया गया था, लेकिन अमेरिका इसको 
अपने गुट में मिलाना चाहता था। अतएवं उसका पड्यन्त्र शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप १६७९ 
में ल्ञाओस में ग्रह-युद्ध की स्थिति पेदा हो गयी । जब अमेरिका के समर्थकों ने नवम्बर १६५७ 
के वियन्टिया के समझोते को भंग कर दिया, तब पयेट लाओ ने युरिल्ला-यद्ध शुरू कर दिया । 
लाओस की सरकार ने संयक्त राष्ट्रमंघ में अपोल की । सुरक्षा-परिषद्‌ की एक उपसमिति घटना- 
स्थल पर पहुँची । जनवरी १६६० में जेनरल फमी के नेतृत्व में सैनिक दबाव के कारण फुह साना- 
निकों ने त्याग-पत्र दे दिया । नये निर्वाचन में राष्ट्रीय हित रक्षा समिति” को बहुमत प्राप्त हुआ । 
इसने जून, १६६० में सोमसानिथ के अधोन एक दक्षिण पक्षोय प्रकार की स्थापना हुई । ६ 
अगस्त, १६६० को केप्टन कांगलो के नेतृत्व में एक सेनिक विद्रोह हो गया । उसने लाओस की 
राजधानी वेन्टियाने पर अधिकार कर लिया और वहाँ की फ़ूमिनौसावन-सरकार को उखाड़ फ्रेंका 
इसके साथ हो उसने सोवन्नाफृमि के नेतृत्व में एक वठस्थ सरकार की स्थापना की। फ़ूमि की 
सरकार को कम्युनिस्ट देशो ने मान लिया | इस पर दिसम्बर १६६० में सेनापत्ति फ््मिनौसावन ने 
दक्षिण की ओर से सेना इकद्‌ठी कर अमेरिका को सहायता से राजधानो वैन्टियाने पर अधिकार 
कर लिया और प्रिंसवान ओम की प्रधान मन्‍्त्री बनाया । केप्टेन कांगलो भागकर उत्तर की ओर 
खल्ला गया और वहाँ पेथेट लाओ युरिल्ला लड़ाकुओं तथा वियतनाम के जरिये रूस से सहायता 
प्रा कर आक्रमण करना शुरू कर दिया | इस तरह एक भीषण गणह-युद्ध शुरू हुआ जिसमें एक पक्ष 
का समर्थन सोवियत सघ और दूसरे पक्ष का अमेरिका करने लगा। १६६९१ के आरम्भ मे कम्य निस्ट 
सेना नें उत्तर-पूरब के तीन प्रान्तो पर अधिकार कर लिया । 


लाओस के ग्रह-यद्ध में अमेरिका और रूध्त के हस्तक्षेप से विर्व-शान्ति पर खतरा उत्पन्न 
द्वों गया | इस पर भारत ने जेनेवा-समझौठा द्वारा स्थापित अम्तर्रा्ट्रीय नियन्त्रण आयोग ( जिसके 
सदस्य भारत पोलेंड और कनाडा हैं ) को परनर्जीबित करने का सुझाव रखा जो मान लिया गया । 
२४ अप्िल १६६६ को ब्रिदेन और सोवियत संघ ने सम्मिलित भाव से लाअंस में युद्ध बन्द' करने 
का आह्वान किया । इसके चार दिनो वाद दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को पुनर्जीबित 
किया गया और लाओस के सेनापवियों ने युद्ध बन्द करने का आदेश जारी कर दिया। 


इस बीच लाभोस की समस्या पर विचार करने के लिए कम्बोडिया ने यह प्रस्ताव रखा 
कि चौदह राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाय । रूस, ब्रिटेन और हो चो मिन्ह ने इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया। अस्‍्ताव में कहा गया था कि एशिया के किसी तटस्थ राष्ट्र में यह सम्मेलन हो 
और उसमें वे राष्ट्र जो १६५४ के जेनेवा समझौते के हस्ताक्षरकारो हैं, अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग 


५७० धन्तरोप्धीय अम्वन्धे 


के तीनो सदस्य तथा लाओस के वीन पड़ोसी देशों ( वर्मा, थाइलैंड और दक्षिण वियवनाम ) को 
बुलाया जाय। यह प्रस्ताव मान लिया गया और १२ मई, १९६६१ को जेनेवा में चोदह रो 
का एक सम्मेलन हुआ । लेकिन यहाँ इस प्रइन पर कोई निर्णय नहीं हो. सका कि लाओए का 
प्रतिनिधित्व कौन करे । पीछे अमेरिका और सोवियत संघ इम बात पर सहमत हो गये कि एमेजन 
में लाओस के तीनो पक्ष के प्रतिनिधि भाग लें । १७ मई को इन तोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने इग 
सिद्धान्त को मान लिया कि लाओस में एक संयुक्त सरकार का संगठन किया जाय । २१ जून 
को इन तीनों पक्षो में एक समझौता हो गया और वे लाओस को एक राष्ट्रीय संघ सरकार गठित 
करने पर राजी होगये। ८ अक्टूबर, १६६१ को तटस्थ नेता राजकुमार सौक्त्रा फ़ौउमा को 
भावी स्थायी सरकार का प्रधान मन्‍्त्री बनाना स्वीकार कर लिया । ११ दिसम्बर का चोद! 
राष्ट्री के लाओस-सम्मेलन में लाओस के संयुक्त मन्त्रिमण्डल के गठन पर वहाँ के सभी राजबुमाए 
एकमत हुए और २३ जून के दिन यह सौवन्ना फौउमा के प्रधानमन्ब्रित्व में संयुक्त, मस्तक 
संग०ित कर दिया गया। ऐसा विश्वास किया गया कि लाओस की स्थिति शान्त खहेगो। इसें 
सन्‍्देह नहीं कि कुछ दिनों तक लाओस में शान्तिषृर्ण स्थिति बनी रही | लेकिन १६६३ के 
मा में अमरीकी घड्यन्त्र के कारण लाओस के विदेश मन्त्री की हत्या हो गयो और वहाँ पा 
गह-युद्ध प्रारम्भ हो गया । ०० 


लाओस में भविष्य में भी इस तरह की स्थिति वनी रहेगी। यद्यपि इस श्षैत्र को 
शांति-व्यत्रस्था की देख-रेख के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग है, पर यह आयोग शायद ही दो विरोधी 
गुटों के सध् को रोकने में समर्य रहे। फिलहाल (जून १६६६ ) इस क्षेत्र में शाति 
कायम है । 


कम्बोडिया--९ नवम्बर, १६५३ को कम्बोडिया ने अपने को पूर्ण स्वतन्त्र राज्य घोषित 
किया । यहाँ की मन्त्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष नरोत्तत 
सिंहनक हैं। कम्बोडिया भारत की तरह के 
और तटस्थ नीति का अ॑चुयायी है ओर साम्बवाद 

देशो के साथ भो अच्छे सम्बन्ध रजने के' लिए 
सचेष्ट है। दक्षिण-पृष एशिया में लाओस ब्र 
विग्वतनाम में साम्यवादियों और गेर-साम्यबादियों 
के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें विंहतक दे 
स्थ हैं और किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं | गा 
नक ने दक्षिण -पूर्व एशिया सैन्य संगठन 25 मं 
होने से इन्कार कर दिया। ईर्सा ए शुरू 
अमेरिका उनसे कुपित है । उतके बढ़ाने चढ़ी 


) 
बाई 
पर थाइलेण्ड हमेशा कम्बोडिया विरोधी कीरे 


>> ३4 चेतावर्न 
सागर उन्होंने कई बार यह 
स्लीनसागर | करता रहता है। उन्हों अल कम्बोडिया 





गः हू हि दी है कि थाइलेंड का 'अनुर्ि 
को साम्यवादी शुढकी ओर झुकने को बाध्य कर रहा है। -- - 


विश्व राजनीतिक में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ण७. 


नरोत्तम सिंहनक का भुकाव चीन की ओर कुछ अधिक प्रतीत होता था। १६६३ के 
नवम्बर में उन्होंने यह घोषणा की कि कम्बोडिया की सरकार मविष्य में किसी प्रकार की अमरीकी 
सहायता नही लेगी । इसका कारण बताते हुए उन्होने यह कहा है कि अमेरिका की सरकार विरो- 
धियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है तथा थाइलेण्ड के विरुद्ध शत्र तापुर्ण कार्यवाही करने 
के लिए उसकाती है। हे 


नरोत्तम सिंहनक की यह घोषणा अमेरिका के लिए अत्यन्त अपमानजनक वात थी । उसने 
पिंहनक के इस कार्रवाई का वदला लेने का निश्चय किया और था[इलेण्ड की आड़ में कम्बोडिया 
की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया । कम्बोडिया सरकार के लिए ऐसी स्थिति असह्य हो 
गयी । अमेरिका के खिलाफ ३ जून, १६६४ की सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक में मोरकों की ओर से 
एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें सभी राष्ट्रों स यह अपील की गयी थी कि वे कम्बोडिया के 
घरेल्नू मामले में हस्तक्षेप नहीं करे | यह भी प्रस्ताव रखा गया कि सुरक्षा-परिषद्‌ के तीन संदस्यों 
का एक मिशन कम्बोडिया जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करे । लेकिन अमेरिका के विरोध 
के कारण इस समस्या पर कोई कारंबाई दही हो सकी । फिलहाल कम्बोडिया की स्थिति 
शांत है | 


वियतनाम की समस्या 


वियतनाम आज सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक नृशंस संहार और युद्ध का केन्द्र बना हुआ है 
और इस बात की सम्भावना है कि यदि यहाँ की विगड़ती हुई स्थिति पर शीघ्रता से काब्‌ नहीं 
पाया गया तो वियतनाम का युद्ध तृतीय विश्व-युद्ध में परिवर्तित हो सकता है । 


जेनेवा समझोता--वियतनाम हिन्द-चीन का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र या। इसका 
क्षेत्रफल १, २७, ००० वर्ग मील है। लगभग दो हजार से भी अधिक समय से यह राष्ट्र कई नामों 
से अपना अरितत्व बनाये हुए हैं। एक समय इस पर चीन का भी अधिकार था | लेकिन घन्नीसवों 
शताब्दी में जब हिन्द चीन पर फ्रांस का अधिकार कायम हुआ, वो वियतनाम भी फ्रांस के कब्जे 
में चला गया । १६५४ के जेनेवा-समझौता के अनुसार वियतनाम में दो राज्यों का जन्म हुआ-- 
वियतनाम गणराज्य और वियतमिन्ह । वियतमिन्ह को छत्तरी वियतनाम तथा वियतनाम गण" 
ज्य को दक्षिणी वियतनाम भी कहते हैं | उत्तर वियतनाम पर साम्यवादियों का नियन्त्रण कायम 
हुआ और. हो चो मिन्ह इसके राष्ट्रपदि हुए । दक्षिण वियतनाम के प्रधान मन्‍्त्री निगोदिन दिएम थे 
जो, कट्टर प्रतिक्रियावादी और अमेरिका के प्रू्ण प्रभाव में थे । 


ः.. २१, झुलाई, १९५४ को जेनेवा में हिन्द-चीन के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ | उसके 
द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि १६५६ में वियतनाम के एकीकरण के लिए मतदान होगा । इस 
बात के लिए कि दोनो पक्ष संधि-शर्चों का पूरी तरह पालन करें। एक त्रिखदस्यीय अन्चर्रा- 
प्रोय नियन्त्रण. आयोग ( उजशिक्ा पणाव] ०००० 0०एप्फंध्जं००ण ) भी च्यापिव किया 
गया। इसके ऊपर जेनेवा-समझोते का पालन कराने और दक्षिप-पू्व एशिया में शान्दि 
स्थापित रखने का दायित्व डाला गया। भारत, कनाडा और पोलेंड इस कमीशन के सदस्य 
नियुक्त किये गये । 


पिए्य राजनीति में यूरोप, एशिया ओर अफ्रिका घु७३ 


वापस लौटकर उसने अपनी सरकार से यह सिफारिश की कि दक्षिणी वियतनाम की अम- 
रीकी सहायता मे वृद्धि की जाय । इस पर राष्ट्र- 
पति केनेडी ने अग्टूसर १६६१ में मेवरुवेल टेलर 
को दक्षिण मियनाम इसलिए भेजा कि वह 
ड़ 

“ताग्यवादी चुनौती” का सामना करने के लिए 
, पे 

हंगोन सरकार की आवश्यकताओं को आंके । 


१० दिसम्बर को अमरीकी प्रशासन के 
स्टेट डिपार्टमेंट ने “शान्ति को जतरा” के 
नाम से दो भागों में एक ट्वेत-पत्र निकाला 
और यह आरोप लगाया कि वियतकाँग मुक्ति- 
आन्दोलन का निर्देशन तथा संचालन उत्तरी 
विग्तनाम से होता है! र्दाक्षण वियवनाम की 
सरकार और अमरीकी प्रशाघन का यह खुला 
आरोप था कि हनोई सरकार का यह प्रयास है 
कि वह दक्षिण वियवनाम की सरकार के विदद्ध 
विद्रोह करने वाले साम्यवादी वियतकांग 
लोगों के शच्चाद्रों की सह!यता देकर वहाँ की सरकार को नष्ट कर दे और दक्षिण वियवनाम को 
उत्तर वियतनाम के साथ मिला ले । 


चस्हुतः यह सवेत-पत्र वियतनाम में अमरोकी हस्तक्षेर के लिए एक बहाना था। ४ जन- 
बरी, १६६२ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को आर्थिक और से निक सहायता 
देने की योजना घोषित की । लगभग एक महीने बाद सैगोन में एक अमरीकी सेनिक कमान 
स्थापित को गयी और वहाँ चार हजार अमरोकी सैनिक उतार दिये गये । वियतनाम में प्रत्यक्ष 
अमरीकी आक्रमण का इतिहास यही से शुरू होता है । 

सोवियत संघ ने अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध किया । इसके फलस्वरूप स्थिति 
गम्भीर हो गयी। अतएवं अन्तर्शट्रीय नियन्‍्त्र० आयोग को वह काम सपा गया कि बह 
वियतनाम में शान्ति-स्थापना के लिए प्रयास करे । आयोग ने विराम-सन्धि की व्यवस्था की ।, 
जून १६६२ में आयोग की एक विस्तृव रिपोर्ट प्रकाशित हुईं । इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा 
था कि उत्तरी वियतनाम में ऐसा आन्दोलन चल रहा है जिसका लक्ष्य दक्षियी वियतनाम को 
नए करना है। लेकिन पोलेण्ड इससे सहमत नहीं हुआ ) इस कारण वियतनाम के संकट का 
कोई स्थायी हल नहीं हो पाया दै। 

वास्तविक वाह यह थी कि वियतनाम गणराज्य में नियोदिन दिश्म की वानाशाही थी 
और जनत छतसके अत्याचारों से एकदम तंग जा गयी थी | उसकी प्रतिक्रियावादी नीवि के 
कारण वियतनाम में आतंक का राज्य छाया हुआ था । सरकार की धार्मिक असहिष्युता की 
नीवि से वियवनाम की बोझ जनता गत्वन्त छुब्ध हो गयी और कई बौद्ध मिछ्तुओं ने सरकार के 
भवि विरोध प्रकट करने के लिए वाव॑जनिक रूप से अपने माणों का दोम किया । बनेक बौद्ध 





पे .:- अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्धे 


जेनेवा-समझ्ीता के बाद से दोनों वियवनामों के एकीकरण कौ माँग दिस 
नामियों द्वारा बराबर होती रहो और उत्तर के कम्युनिस्टों ने रस माँग का पूरा हमर 
किया। लेकिम संयुक्त राज्य अमेरिका 
के दवाव से प्रभावित होकर दक्षिण 
वियतनाम की सरकार हमेशा इस माँग 
को डुकराती रही । जब शान्तिपृर्ण तरीकों 
से एकीकरण की मांगों की एकदम छपेक्षा 
कर दी गयो तो दक्षिण वियतनाम की 
जनता ने इसके लिए आन्दोलन शुरू किया 
और वियतकांग (५४९८८०००४ के नाम से 
एक संगठन कायम करके सरकार के 
विरुद्ध टिंसात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। 
वियतकांग आन्दोलन को उत्तरी वियतनाम 
का पुरा समर्थन मिल गया। वियवकांग 
संगठन ने बाद में छ्ापामार इद्ध शुरू कर 
दिये जिसने पीछे इलकर वियवनाम मे 
एक यह-युद्ध का रूप घारण कर लिया । 


गृह-युद्ध का आरम्म-- १६५४ 
में युद्ध-विराम के बाद जैसे ही साम्यवादी 
वियतर्मिन्‍्ह ने हनोई में अपने पेर ट्रोप 
जमाये, उसने जेनेवा-समक्नौतरे के उपरान्त मत्तरावी अक्नांश रेखा के दक्षिप ः के 
एलो करते समय विद्याल संणया में अग्च-राय द्विपाकर घोड़ दिया। इसके आह रा 
पातानार दस्तों को मो थे पोठे छोड़ते गये । विभाजन के उपरास्व हनोंई हित कई 
सरकार ने तेजी के साय अपनो सेनिक शक्ति बढ़ानी शुरू की और चौन तया योवियव पर 
काफ़ी सेनिह सहायता प्राप्त को । सेनिक शक्ति बढ़ा लेने के याद हनोई सरकार ने 32%: 
हिएम के आक्ामड़ छारंवाइयों से तंग आर प्रियवनाम के साम्यवादियों को मर३ देगा हर 
दिया। विनय छाप्रामार दस्तों को हनोई से सहायता मिलने लगो। सिवाय को 
लाओ डांग पारों डा हनोई में तोौधरा सम्मेजन दुआ और इसमें दक्षिय विमवनाम हो से व हि 
का निर्मेय जिया सरप्रा। इस निर्षय के वीन महीने बाद इसोई में दक्षियो 24200 हे ५।' 
करने के लिए एक मोचों संगठित पा गया और इसे बाद दिसम्यर १६६४ में हक 0 
साम के लिए वियनासों पीवृरष सो” पूछनरों पार्दी नामझ ए/ दर्ज मो धागा हक $ 
सपा । इस स्थिति में उिपवनाम हो रियवति अत्यस्त सम्मोर हो सेबी ओर ह६६३ में हि १ 
पर बहा पृ दहनदृद दिड सादा ।. इसे संद्प ने एू& नियत खुद हा रुप रे न 
फिपति कापू के दाइर होते देख, इंड्चिद विववनाम ढे यादव ने अमेधिदा ऐ गेल ध 
संधी। मई २६६२ में उमरीड़ो पररराष््रवि लिस्दन जॉनिसन नेमरेयोन का होता | 
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वापस लोटफर उहने अपनी सरब्पर से यह छिफ़रारिश की कि दक्षिणी वियतनाम की अम- 
रीकी बहायता में वृद्धि की जाय । इस पर राष्ट्र- 
पहि कैमेंडी ने अस्टूवर १६६१ में मेव्सवेल टेलर 
को दक्षिण विकवनाम इसलिए भेजा कि यह 
भ#त्म्यवादी चुनौती”? का सामना करने के लिए 
तेगोन सरकार की आवश्यकताओं को आऑके । 

१० दिसम्बर को अमरीकी प्रशासन के 
स्टेड डिपार्टमेंट में “शान्ति को खतरा” के 
नाम से दो भागों में एक श्वेत-प्ष निकाला 
कर यह आरोय लगाया कि वियतर्काग सुक्ति- 
आन्दोलन का निर्देशन तथा संचालन उत्तरी 
िप्तनाम से होता है। दक्षिण वियठनाम की 
सरकार और अमरीकी प्रशासन का यह खुला 
आरोप था कि हनोई सरकार का यह प्रयास है 
कि वह दक्षिण वियवनाम की सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह करने वाले साम्यवादी वियतकांग 
कोों के शथ्ाद्ों की सहायता देकर वहाँ की सरकार को नष्ट कर दे और दक्षिण वियवनाम की 
उत्तर वियतनाम के साथ मिला ले । 

वस्छुतः यह खेत-मत्र वियवनाम में अमरोकी हस्तक्षेप के लिए एक बहाना था। ४ जन- 
परी, १६६२ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियवनाम को आर्थिक और तेनिक सहायता 
देने की योजना घोषित की । लगभग एक महीने बाद सेयोन में एक अमरीकी सेमिक कमान 
स्थर्णपव की गयी और चहाँ चार हजार अमरीकी सैनिक उतार दिये गये । वियतनाम में प्रत्यक्ष 
अमरोको आक्रमण का इतिहास यही ते शुरू होता है 

सोवियत संघ ने अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध किया । इसके फलस्वरूप स्थिति 
मम्भीर हो गयी । अतएव अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को वह काम सौंपा गया कि वह 
वियतनाम में शान्ति-स्थापना के लिए प्रयास करे । आयोग ने विराम-सन्धि की व्यवस्था को ६ 
जून १६६२ में आयोग को एक बिस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इस रिपीर्ट में आयोग ने कहा 
थ। कि उत्तरी वियतनाम में ऐसा आन्दोलन खल्त रहा है जिसका लक्ष्य दक्षिणो वियतनाम को 
नह करना है। लेकिन पोलेण्ड इससे सहमत नही हुआ। इस कारण वियतनाम के संकट का 
ओर स्थायी हल नही ही पाया है। 

वास्तविक वात यह थी कि वियवनाम गणराज्य में निगोदिन दिएम की उानाशाही थी 
और जनता उसके अत्याचारों थे एकद्म तंग आ गयो थो । उसकी प्रतिक्रियाबादी नीवि के 
कारण वियतनाम में आतंक का राज्य छाया हुआ था । सरकार की धार्मिक अतहिष्युवा की 
नीति से वियतनाम की बौद जनता अत्यन्त छून्ध हो गयी और कई बौद्ध मिक्षुओं ने उरकार के 
भति विरोध प्रकट करने के लिए तावृजनिक ढुप से अपने प्रूगों का इस किया। बनेक बौद्ध 
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मिक्ष अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क कर पड़कों पर जल मरे । लेकिन दिएम धरकार की नी 
जो उत्तकी भावज ऊन द्वारा नियन्त्रित होती थी, तनिक भी नरम नहीं पड़ी। यहाँ तड़ ढ़ि 
दिएम सरकार ने अमरीका के परामर्श पर भी ध्यान नही दिया है। ह 


दिएम की इस नीति के विरोध में € नवम्बर, १६६३ को वियतनाम गयराज्य की ऐगा 
में दिएम सरकार के विदद्ध विद्रोह कर दिया और सरकार का तझख्ता उलट दिया। वरौष्ों 
द्वारा स्थापित सेनिक जुन्दा ने यह स्पष्ट घोषणा की कि वौद्धों के प्रति सरकार की 9४। 
नीति के कारण ही उन्हे सरकार के विरुद्ध श्र उठाने के लिए विवश होना पड़ा। यहा 
दिएम और उप्तके भाई को गिरफ्तार कर गोली से उड़ा दिया। सेनिक क्रान्ति के नेता गेझ 
जनरल आंगवान मिन्ह ने घोषणा की कि वियतनाम साम्यवाद के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी 
रखेगा तथा उन सभी समझौतों का सम्मान करेगा जो पिछली सरकार ने अन्य देशों के शा 
किये हैं। वस्हुतः नयी सरकार का साम्यवादियों के खिलाफ जेहाद जारी रहा और तर 
समझौता की सारी आशाएँ लुप्त हो गयी । संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन और सहाय्या 
दक्षिण वियतनाम की सरकार वियतकांग छापामारों का दमन करती रही। 


दक्षिण वियतनाम को नयी सरकार को अमरीकी सहायता और समर्थन का आशा 
देने के लिए दिसम्बर १६६३ में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव रोबर्ट मेंकनमारा ने कु अन्य एव 
अधिकारियों के साथ सेगोन का दौरा किया और घोषणा की कि दक्षिण वियतनाम की गंबतक 
आवश्यकता होगी, अमरीकी सेनिक सहायता दी जायगी | किन्तू अमेरिका की इस पोषषा 
से वियतकांगो के साहस में कोई कमी नहीं आयो। ८ मा, १६६४ को मेंकनमारा और बब 
निक तथा राजने तिक अधिकारी पुनः सेगोन गये। २३ जुन, १६६४ को राष्ट्राति ते 
द्वारा संयुक्त सेनाध्यक्षों के प्रधान और अमरीका के वरिष्ठ सैनिक अधिकारों जनरल मै पा 
टेलर को दक्षिण वियतनाम में राजदूत नियुक्त किया गया। इन चारी घटनाओं से । 
ही गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम में अपनी बृहव आक्रामक कार्रवाई करने के 
पूरी तरह तेयार हो गया है। 


उत्तर वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण--अगस्त १६६४ में वियतनाम में 72% 
विपम परिस्थिति उत्मन्न हो गयो। ६ अगस्त को दक्षिण वियतनाम में आपतृकालीन पल 
की घोषणा की गयी और उत्तर वियतनाम के खिलाफ प्रत्योक्रमण की योजना बनायी । ये न 
“अमेरिका यही चाहता था। ५ अगस्त को अमरीकी विमानों ने एकाएक उत्तरो सता 

कुछ से निक अडडो, जो टानकिन की खाड़ी से सटे स्थित ये, पर घात्रा बोल दिया /. न द्ाजे 
का कहना था कि उत्तरी वियतनाम टानकिन की खाड़ी में गइई लगाने वाले ६:35 बे 
पर यदा-कदा आक्रमण करता रहता है और यह स्थिति अब अत्तह्य हो गयी है। इस पपगा ः 
रिका कारंबाई करने के लिए विवश है। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई ऐ क्रिया! 
“कम्प निस्ट अत्यन्द उत्तेजित हो उठे और उन्होंने बहुत बड़े पेमाने पर छापामार युद् बनाई 
सोवियत संघ ने अमे रिका को यह चेवावनी दी कि यदि हमला हुआ वो वह पा रंग कि 
को भरपूर सहायता देने को वाध्य होगा। चीन ने भी घोषणा की कि यदति ८ वो प5 
चीन में एक भी सेनिक नहीं भेजा है, लेकिन यदि उत्तरी वियवनाम पर आक्रमष हुआ ,वी क| 
स्ेत्रकाबॉध टूट जायया।  ** 7 
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परिस्थिति दिन-प्रतिदिन विधमतर होती ययी। साम्यवादी वियतकांग छापामारों ने 
दक्षिण वियतनाम के से निक अड्डों को तहस-नहस करने का प्रयास शुरू कर दिया। ₹ नवम्बर, 
१६६४ को वियतकांग छापामारों ने वियेत होआ के हवाई अड्डे पर भीषण हमला करके 
सुत्ताइस विमान नष्ट कर दिये! इस आक्रमण में अनेक अमरीकी सैनिक मरे और घायल 
हुए। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने अपनी वियतनामी नीति पर बोलते हुए स्पष्ट 
शब्दों में यह घोषणा की कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम द्वारा वियतकांग छापामारो को दी जाने 
बाली सेनिक सहायता बन्द करने के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। जानसन ने कहा कि 
यह सेनिक सहायता लाओस मार्ग से जा रही है जो जेनेवा समझौते के स्बथा प्रतिकूल है। 
दिसम्बर, १६६४ को हाइट हाउस से एक विशप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें दक्षिण वियतनाम 
को सेनिक सहायता देने का वचन दिया गया। १६६५ के आरम्भ में दक्षिण वियतनाम में 
बौद्ध धर्मावलम्बियों ने अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किये जिससे स्थिति विशेष तनावपृर्ण हो 
गयी । इन प्रदर्शनों को, जिनमें युद्ध-विराम वार्ता आरम्भ करने तथा वियतनाम के पुनः 
एकीकरण की मांग की गयी थी, क्ररतापूर्वंक दबा, दिया गया। 


इसके बाद ही अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सेना पर वियतकांग के 
आक्रमण के प्रततिशोधस्वरूप ७ फरवरी, १६६७ को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले आरम्भ 
कर दिये। अमेरीकी वायुयान वियतकांग सैनिकों को सहायता पहुँचाने वाले सेनिक -अड्डों, 
पुलों, चेल भंडारों और सामरिक महत्त्व के अन्य ठिकानों पर भीषण वमबारी करने लगे । २७ 
फरवरी, १६६७ को वाशिंगटन ने अपनी नीति को पृष्ट करने के लिए उत्तरों वियतनाम द्वारा 
दक्षिण वियतमाम पर वियतकांग छापामारों द्वारा किये जाने वाले हमलो का विस्तृत विवरण एक 
इवेतपत्र के रूप में प्रकाशित किया । इसमें यह दिखलाने का प्रयास किया गया कि विय्ञकांग; 
आन्दोलन दक्षिण वियतनाम का स्थायी आन्दोलन नही वरम्‌ उत्तर वियतनाम सरकार द्वारा 
प्रेरित आन्दोलन है। वियतकांग संगठन को उत्तरी वियतनाम से हर तरह की सहायता मिलती है 
और इसमें चीन भी शामिल है। इस छझलेतःपत्र के प्रकाशन का उद्दे इव वियतन्राम में अमरीकी 
आक्रामक, नीति को सही बताना था। लेकिन दुनिया में प्रायः हर जगह अमरीकी कारबाई का 
विरोध हुआ। सोवियत रूस और चीन ने अमेरीकी वमवर्षा की कठ्ठ आलोचना फी और कड़े 
शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी। परन्तु, अमेरिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ और 
मा महोने से उसके हवाई हमले की गति में तेजी आने लगी। इस हमले में अमेरिका ने 
विपैली गेसों ()९9४%॥ ४०70०) का प्रयोग भी झुरू किया जो युद्धनियम के संबंधा खिलाफ 
है। ये हमले रेलवे, रोड,पूल, बॉध ओदोगिक ओर सेनिक अड्डो पर होते थे और उनका पद्देश्य | 
उत्तरी वियतनाम की आधिक और सामाजिक स्थिति को अस्त॑ व्यस्त करना था। अमेरिका 
के जंगजोर-नीति निर्धारिकों का विश्वास था कि उत्तरो वियवनाम इस नुकसान की पृष्ठभूमि 
में अधिक दिनों तक प्रतिरोध नही कर सकेगा और हथियार डाल देगा। लेकिन ऐसा * 
नही हुआ । हु व | 
समझौते का प्रयास--वियवनाम में अमेरिका की कारंबाई की निन्‍्दा सर्वत्र हुई ॥। इस ; 
कारंबाई में विश्व-युद्ध की सुम्भावनाएँ थी क्योकि चीन उत्तर वियतनाम की ओर था और - 
सोवियत रुंघ की सहानुभूति भी उसे प्राप्त थी। यदि चीन और सोवियत संघ खुलकर “उत्तरी 
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वियतनाम के पक्ष में था जाते तो यह संघर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन और सोवियत 
संघ के बीच का संघर्ष हो जाता । साम्यवादी गुट में पैदा हुए फूट से यह सम्भावना टली रही 
लेकिन यह कहना कठिन था कि सोवियत संघ और चीन कबतक उत्तरो वियतनाम की अमेरिका 
कै हाथो इस तरह हत्या होते देखते रहेंगे। अतएव चारों ओर से यह माँग होने लगी ढ़ि 
अमेरिका हवाई हमला बन्द कर दे और वार्ता के लिए प्रयास करे। भारत और फ्रांस ढी 
सरकारों ने एक दूसरे जेनेवा-सम्मेलन की माँग की । संयुक्त राष्ट्रंघ के महासचिव यूपान्त 
ने अविलम्ब वार्ता शुरू करने की अपील की और संसार के सत्तरह असंलग्न राष्ट्रों ने युद्ध को 
तत्काल बन्द कर देने का अनुरोध किया । ह 


७ अप्रिल १६६५ को राष्ट्रपति जॉनसन ने कहा कि वे उत्तरी वियतनाम के साथ “बिना 
शर्त की बातचीत”? करने के लिए तेयार हैं यदि दक्षिण वियतनाम की स्वदन्त्रता मान लो जाय 
और संयुक्त राज्य अमेरिका को वहाँ सेना रखने की अनुमति मिली | यह “बिना शर्त की बातचीत” 
का उपहास था, क्योकि दूसरे ही वाक्य में दो शर्तें लगा दी गयी थीं। उत्तरी वियतनाम ने 
इस प्रस्ताव को नामंजूट करते हुए १२ अप्रिल को चार सूत्रों वाला समझौता का प्रस्ताव रा 
जिसमें कहा गया था कि वियतनाम से सभी विदेशी सेनाएँ हटा ली जायेँ, जेनेवा समग्नौता 
को परी तरह लागू किया जाय, दक्षिण वियतनाम की सरकार में वियतकांग को जगह मिले 
और १६५४ के जेनेवा-समझौते के अनुसार वियतनाम के एकीकरण के लिए मतदान हो! 
70५ को यह अस्ताव मंजूर नही हुआ और इस प्रकार समझौता के सारे प्रयात वेशर 
हो गये । 


अमरीकी नीति के उद्दे श्य- वियवनाम में अमरीकी नीति का एद्दोदय देक्षिप [व 
एशिया में चीन के अभाव के विस्तार को रोकना बताया जाता है। इस उद्दोइय की पर्व 
के लिए अमेरिका वियतनाम में सब कुछ करने को तेयार है। वह दक्षिण वियतनामी सरकार 
की सहायता ही नहीं कर रहा है, वरन्‌ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल होकर उत्तर वियत* 
नाम पर लगातार हमला करके आग के साथ खिलवाड़ करता रहा है। वियतनाम के वृद्ध को 
उसने अपनी भ्रविष्ठा का प्रइन बना लिया है और इसके लिए वह किसी भी स्थिति का सामना 
करने को तेयार है। * 


विज्न-लोकमत के दवाव के कारण 2१३ मार्च, १६६५ को पाँच दिनों के लिए अमेरिका 

ने हवाई हमला वन्द कर दिया। अमरीकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बतलाया कि 

इमला बन्द करने का उद्दे श्य उत्तरी वियवनाम सरकार को वार्वा प्रारम्म करने के लिए प्रोत्ता" 

हिंत करना था। लेकिन वस्तुतः अमेरिका इस विरामकाल में अपनी सैनिक स्थिति को संगठित 
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कर लेना चाहता था। इसी समय हजारों की संख्या में अमरीकी सेनिक वियतनाम में उतारे 
गये और १८ मई को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमला फिर शुरू कर दिया गया । 


राष्ट्रमंडल द्वारा समझौते के प्रयास--जुन १९६५ में राष्ट्रमंडल ( 0०घ्ामणाफव्कषां, ) 
के प्रधान मत्रियों का चौदहवाँ सम्मेलन लन्‍्दन में शुरू हुआ । सम्मेलन की कार्यवाही में सबहे 
मुख्य बात वियतनाम की समस्या थी। प्रधान मंत्रियों ने बातचीत द्वारा यह तय किया 
कि एक राष्टमंडलीय शान्ति-मिशन को स्थापना करके वियतनाम संकट को सुलझाया जाय। 
इस मिशन को हनोई, सैगोन, वाशिंगटन, मास्को और पेकिंग भेजने का निश्चय किया गया। 
लेकिन, सोवियतसंघ, चोन ठथा उत्तरी वियतनाम की सरकारों ने मिशन से बातचीत करने 
से इन्कार कर दिया। अतएव यह प्रयास भी बेकार ही रहा । 
इसी समय बरसात का मौसम आ गया और इस मौसम में वियतनाम छापामारों की 
सामरिक स्थिति अच्छी हो गयी । अमेरिका के कई अड्डी पर हमले करके उनको तहस-नहस करने में 
छापामारों को काफी सफलता मिली । इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने और जोरों का हव ई हमला 
शुरू कर दिया। सोढ़ियत संघ और चोन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वह अपनी 
आक्रामक कार्रवाई हुरत बन्द कर दे अथवा स्थिति काबू से बाहर हो जायगी । 
इस परिस्थिति में ८ जुलाई १६६५ की ब्रिटिश प्रधान मंत्री हैरोल्ड विल्सन ने अपने 
मंत्रिमंडल के एक सदस्य दैरोल्ड डेविस को हनोई भेजा। डेविस राष्ट्रपति हो चे मिन्ह का 
व्यक्तिगत मित्र था और यह आशा की गयी थी कि वह अपने प्रभाव से उत्तरी वियतनाम को 
समझौता-वार्त्ता कराने के लिए राजी कर लेगा। लेकिन डेविस को भी कोई सफलता नहीं 
मिली | उत्तरी वियतनाम को अटूठ विज्ञास था कि युद्ध में अमेरिका की पराजय 
विश्चित है । पु 
इसी समय घाना के राष्ट्रपति इन्क्र्‌मा ने राष्ट्रति हों चे मिन्ह को एक पत्र लिखा और 
हनोई आने की इसछ्ा व्यक्त की । राष्ट्रपति हो चे मिन्ह ने उनका अपने देश में स्वागत करने 
का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमरीकी हवाई हमले की स्थिति में 
उनका हनोई आना खतरे से खाली नहीं है। तदुपरान्त इन्क्र्मा ने अपने विदेश भन्‍्त्री को 
राष्ट्रपति जॉनसन के पास भेजा और उनसे यह अनुरोध किया कि वे हवाई हमले को बन्द करने 
की आश्ञा दें ताकि घाना के राष्ट्रपति स्मझौता-वार्ता के लिए रास्ता साफ करने के लिए हनोई 
जा सकें । लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति ने किसो तरह का आश्वासन देने से इन्कार कर दिया । 
संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के अध्यक्ष के प्रयास--नवम्बर १९६५ में एक इटालियन 
नागरिक प्रोफेतर गिऔर्गियो लापिरा (3००8० 7.8 279) ने हनोई में राष्ट्रपति हो चे मिन्ह 
से मुलाकात की और संयुक्तराष्ट्रठंघ के अध्यक्ष एमिन्टोर फनफानी (/कागरा।ण6 संबशवियां) 
को सुप्त ढंग से यह सूचित किया कि राष्ट्रति मिन्‍्ह बिना शत्त॑ समकझ्बोवा वार्ता के लिए 
तेयार हैं। भरी फनफानी ने इस सूचना के आधार पर राष्ट्रति जॉनसन को बतलाया कि 
शान्ति स्थापना के लिए हो चे मिन्ह “किसी व्यक्ति से किसी जगह” मिलने को ठेयार हैं 
और अमरीकी फौज को पहले हटा लेने की कोई शर्त्त नहीं है । यह उम्मीद की गयी थी कि 
जबतक यह बात पूरी तरह स्पष्ट न हो जाय ववतक इसका भेद नहीं खोला जाय । लेकिन 
अमेरिका शान्ति नहीं चाहता था और इस प्रयास को असफल करने के उद्दे इय से १६ दिसम्बर 
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१९६५ को उसकी ओर से दो पत्र प्रकाशित किये गये ४ एक पत्र जिसको २० नवम्बर को भी 
फनफानी ने लिखा था और दूसरा विदेश सचिव डीन रश्क को पतन्न ज्सिको उन्होने जवाव में 
पघितम्बर को श्री फनफानी को लिखा था । 


पत्रों के प्रकाशन ने सम्भवतः हनोई रुरकार को असमंजस में डाल दिया और १८ 
दिसम्बर को उसने स्पष्टठः इन्कार किया कि उसने कभी भी किसी के समक्ष समझौता वार्ता 
प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है । हनोई सरकार ने शान्ति समझौता के लिए पनः उनचार 
शर्तों को रखा जिसका प्रस्ताव वह पहले १३ अप्रिल को कर चुका था। इस प्रकार शालि 
का यह प्रयास विफल रहा । 

१६६६ के हवाई हमले-- १६६५ के क्रिस्सस के अवसर पर अमरीकी विदेश म्त्रात्य ने 
यह घोषणा कि कुछ दिनो के लिए अमेरिका इस उम्मीद पर हवाई हमला वन्द कर रहा है कि 
उत्तर वियतनाम की सरकार सममौता वार्ता के लिए तेयार हो जायगी | सैंतीस दिनों तक यह 
हमला बन्द रहा । लेकिन ३१ जनवरी, १६६६ को अमेरिका ने पुनः बहुत बड़े पैमाने पर 
हमला झुरू कर दिया । इसके साथ ही उसने प्रचार के उद्देश्य से सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक 
बुलाने का अनुरोध भी किया । सुरक्षा-परिषद्‌ में कोई निर्णय नहीं हो सका और वियतनाम 
पर अमरीकी गोलावारी जारी रही। 


१६६६ में सम्पूर्ण वियतनाम समस्या का समाधान के अनेक प्रयास किये जाते सै, 
किन्तु उत्तरी वियतनाम निम्नलिखित चार बातों पर डटा रहा 

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण वियतनाम से अपनी सारी झैनाएँ हस्त हठाये। 

(ज) दक्षिण वियतनाम में संधि-वार्ता छापामार वियवकांग सैनिकों के राजनीतिक 
संगठन राष्ट्रीय सुक्ति मोचें से की जाय वयोकि वह दक्षिण वियतनामी जनता का 
एकमात्र प्रतिनिधि है । 

(ग) समझौते के लिए उत्तरी वियतनाम की चहुसू त्री योजना स्वीकार की जाव। 

(ध) उत्तरी वियतनाम पर की जाने वाली वमवारी को हुरंत बन्द किया जाय । 


राष्ट्रवि हो चे मिन्ह ने ब्रिटेन, कनाडा, भारत आदि अनेक देशों को और समाजवादी 
राष्ट्रों को पत्र भेजे जिनमें उपयु'क्त बातों पर बल दिया गया। ये पत्र जनवरी, १६६६ 
गये थे। भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने अल्युत्तर में लिखा कि अन्‍्तर्रीय नियन्दे 
आयोग का अध्यक्ष होने के नाते भारत १६५४ के जेनेत्रा-यमौते के अछुसार दोनों देशों है 
एकीकरण का समर्थक दै। डा० राधाकृष्णन ने लिखा कि भारत का शेयुक्त राज्य लक 
से यही अनुरोध है कि बम वर्षा बन्द की जाय और संयुक्त राष्ट्ररंध की अध्यक्षता में तदस्थ देश 
से सेना प्राप्त करके एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना का संगठन किया जाय जो इक समस्या का अं 
होने तक दोनो देशों की सीमाओं पर शान्ति स्थापित करने का कार्य करे। म्रधाव ह 
इन्दिरा गाँधी ने वियतनाम में यगुद्ध/विराम के लिए जेनेवा-सम्मेलन के प्रनः आमंत्रित, हट 
जाने का प्रस्ताव रखा । लेक्नि संयुक्त राज्य अमेरिका विना शत्त बम वर्षा बन्द करे ह 
सहमत न था और सोवियत संघ जेनेवा-सम्मेलन वो तबतक बुलाने के लिए वेयार नहींवा ५ 
उऊ कि उत्तरी वियतनाम इसके लिए सहमत न शो जाय । 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ७६ 


फ्रेंच राष्ट्रपति दगाल ने भी उत्तरी वियतनाम पर अमरीकी बस-वर्षा और दक्षिण वियत- 
नाम में उतके हस्वक्षेप का घोर विरोध किया । एशियाई देशों की अपनी यात्रा के दोरान 
राष्ट्रति ने इस बात पर बहुत बल दिया कि अमेरिका को दक्षिण वियतनाम से सभी फौजें हटा 
लेनी चाहिए और वियतनाम-समस्या का समाधान जेनेवा-समझौते के अनुसार दोनों भागो का 
पुन! एकीकरण करके तथा इनको तटस्थ देश बना कर किया जाना चाहिये । 
मनीला सम्मेलन-नवम्वर, १६६६ में दक्षिण वियतनान में गहरी रचि रखनेवाले 
और अमरीकी पिछलगुए राज्यों का एक सम्मेलन मनीला में हुआ । इसमें दक्षिण वियतनाम, 
आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, न्यूजीलैंड, थाईलेंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के 
शासनाध्यक्ष सम्मिलित हुए । सम्मेलन में यह कहा गया है कि सम्मिलित राज्यों का एद्देश्य 
“पवियतनामी जनता को युलामी से मुक्त करना है।” इसके अतिरिक्त सम्मेलन में वियतनाम 
को समस्या के हर पहल्लू पर विचार किया गया । अमरीकी शरा्ट्रपति ने अपने प्रथम विदेश यात्रा 
के लिए एशिया को ही चुनकर मनोवेश्चानिक रूप से अपने मित्रों को यह आशवासन देने का 
यतन किया कि एशियाई देशों की सुरक्षा को अमेरिका सर्वोपरि मानता है। एशिया में कम्यु- 
निस्ट प्रभाव को रोकने के लिए. आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य पर विचार किया गया । दक्षिण 
वियतनाम में सेनिक सफलता के बाद पहला स्थान आर्थिक विकास को ही माना गया । 
मनील सम्मेलन का सुझ्य उद्दे इय॒ वियतनाम में युद्ध प्रयत्तों को अधिक चुस्त बनाना था। 
इत्तमें युद्ध के सामरिक पहलू पर हर दृष्टि से विचार किया गया और नि३चय किया गया कि 
युद्ध को जल्द-से-जल्द जीतने के लिए सभी सम्भव प्रयत्त किये जायेँ। निश्चय ही इस नीति 
से विधतनाम की समस्या सुलझने वाली नहीं थी । 
इसी बीच यू थांत पूरे एक कार्यकाल के लिए स्ंसम्भत से संधुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव 
चुन लिये गये। महासचिव का पद ग्रहण करने के तुरत बाद ही उन्होंने सम्बद्ध पक्षों 
से वियतनाम में युद्ध बन्द करने का आग्रह किया और यह चेतावनी दी कि यदि ऐसा नही होता 
है, तो विश्व-युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ जायगी । इस तरह के वक्तव्य उन्होंने कई बार दिये । 
उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेष रूप से आग्रह किया कि अपनी तरफ से वह वियवमाम 
में युद्ध बन्द कर दे | परन्तु अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव नहो पड़ा । उत्तर वियतनाम पर 
अमरीकी बमबारी जारी रही, युद्ध का विस्तार होता रहा और समस्या दिनोंदिन उलझती गयी! 
लार्ड रसेल की “अदालत” का निर्णय--इस बीच विख्यात दाशंनिक ला रसेल 
की अदालत ने अमेरिका को वियतनाम के युद्ध में युद्ध-अपराधी घोषित किया । लगभग एक 
सप्ताह की बेठक के बाद १० मई, १६६७ को अदालत ने मान लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
अन्तगत वियतनाम में अमेरिका ने आक्रामक कारबाई की है और उत्तर वियतनाम पर बमवारी 
की जिम्मेवारी अमेरिका पर है। इस गेर-सरकारी अदालत ने अपनी जाँच-पड़ताल श६२८ के 
केलौगब्रियां पेक्ट, संयुक्त राष्ट््ंध का चाटंर, न्यूरेम्बर्ग युद्ध के अपराधी अदालत और वियतनाम 
सम्बन्धी १६५४ के जेनेवा-समझौते के आधार पर किया | अदालत ने फिलहाल अमेरिका को कोई 
“दंड” नही दिया, लेकिन अगले अधिवेशन में शायद अमेरिका को “दंड” दिया जाय । 
१९६७ का अन्त आते-आते वियतनाम-युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया । रसायनिक 
और अन्य संहारक अश्जों का अमेरिका ने खुलकर प्रयोग किया । उत्तर वियवनाम और वियवकांग 


कक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सेनिकों तथा सैनिक ठिकानों पर इतने अधिक बम गिराये गये जिठमे दे ड्िस- 
बुद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी नहीं गिराये थे। युद्ध के चरनोत्य के छ्म 
लगभग दो सौ विमानों ने सा दिनों तक हर राव एक-एक टन भार के बम गिरोगे बे। छ 
भीषण बुद्ध में अब हवाहतों की संख्या बताना व्यर्थ है। अनुमान है कि लगभग एक हज 
अमरीकी हवाई जहाज उत्तर वियतनाम में लड़ते हुए नष्ट हुए हैं) ये लड़ाकू जहाज बतन 
आएनिक प्रकार के शश्तों से लैस थे और इनका मुल्य तीन अरब डालर ऐे कम नहीं पड़ेगा 
उत्तर वियवनाम और दक्षिण वियतनाम में उत्तर वियततनामी सेना और विकलांग बापगोे 
पे लड़ने के लिए अमेरिका का खर्च प्रतिवर्ष दो- ढाई अरव डालर हो गया था। इसना पर्व 
के बाद भी अमेरिका उत्तर वियतनाम को आत्मसमर्पण करने पर विवश नही कर पड है 
वम-वर्षा के कारण उत्तर वियतनाम की प्राय: सभी जीपन-रेजाएँ ( ॥8 ॥0० ) नह क्र दी 
गयी। फिर भी वह युद्ध में डटा रहा और डटकर सुकावला करता रहा! वियतनाम 
जनता इस बाद पर दढ़ है कि भले ही उनका सारा देश नष्ट हो जाय, लेकिन वे तझवा में 
छोड़े गे। एक पर्यटक के अनुस्तार उत्तर वियतनाम के लोग साम्पवाद के लिए नहीं अगने देह 
के लिए लड़ रहे थे। उत्तर वियतनाम में अमेरिका एक ऐसी शक्ति का वक्ष लेकर कह या 
जिसके दिन अब लद चुके है। 


वियतनाम सम्बन्धी अमरीकी नीति स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में भोपषण आतोचचरा हे 
विपय बन गया। १६६८ में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में यह बालोचगा ्लिः 
अविदिन गम्भीर होती गयो। मनोनयन के लिए जॉनसन के विरोधी रिपक्तिक नेता लि 
बूजीम मेकार्थी ने “वियतनाम के गह-पुद्ध में अमरीकी दुखलन्दाजी” की बढ आलोचना के, 
कहा कि “राजनीतिक, आर्थिक और नेतिक दृष्टि से वियतनाम का युद्ध अब वॉकतीय ग्ँ 
और अमेरिका को अपना हस्तक्षेप शीरतया बन्द कर देना चाहिए। इसी दरह के हद 
राष्ट्रपति पद पर मनौनयन के लिए एक अन्य डेमोक्रोंटिक उम्मीदवार राव केनेडी प हा 
व्यक्त किये गये । अमेरिका का जनमत जिस तरह वियतनाम के प्रत पर जागो: 2 
विरोधी होता जा रहा था, उसको देखकर आगामी चुनाव में जॉव्सन की पराजप निधि हे 
होने लगी थी । 


अमरीकी जनमत् का जॉनसन-विरोधी होने का एक और विशेष कारण था। आम 
बुद में दिन-प्रत्ि-दिन के खर्च का जा हिसाब था, उसको अभी तक अमेरिका जैव देश पी 
ररहाथा। दुल्निया का काई अन्य देश इस अपार खर्च को किसी मी हालवें में ४ पं 
पर सकता था। लेकिन वियतनाम -युद्ध का आर्थिक भार अमेरिका के लिए भी ि 
गया और चढहाँ एक भीषण आर्थिक संकट के सपी आखार दिखायी पढ़ने लगे। री हा 
योध-सन्दृदन में घादे की वृद्धि होने लगो जिसके फलस्वरूप दुनिया भर में फैले हज हे 
कस लगी । इश्च स्थिति का सुझावला अमरीकी सरकार जर्च में कमी करके ही कर ॥ हक 
लेकिन जॉनवन प्रशासन की डांय वियवनामी मगरमच्छ के छु & में ऐसी फेस गग्ी द्त 
उप करना तो दूर इसे बढ़ाने की नौबत आ रहो थी। वियतनाम में अविरिके पर दम 
अमेरिका मैं मेंहयाई ओर सुद्रा स्फीति का दुष्चक शुरू हो गया और अमरीकी जग कि ह हे 
जगाने की नौबत आ ययी । इस हालत में जॉनसन सरकार के विदद्ध बहन्द बीवीर्ज र 


$ 


विश राजनीवि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घुपर 


फरवरी-मार्च १६६८ का युद्ध-फरवरी १६६८ के प्रारम्भ में उत्तरी वियतनाम के 
सैनिकों ने बड़े वृहत्‌ पेमाने पर दक्षिण वियतनाम के से निक ठिकानों पर हमला शुरू किया । १७ 
फरवरी को रात में पियवरांग तैनिकों ने आधुनिकतम रॉकेटों और मोर्टरों के गोलों से अमरीकी 
शक्ति के प्रतोक -पुवों पेंटगान (सेगोना स्थित जेनरल वेस्टमोरलैंड का सुख्यालय) पर धावा बोल 
दिया और अमेरिका के मित्रराष्ट्रों के मे निक ठिकानों की अच्छी खासी खबर लो। इसके साथ 
ही दक्षिण वियतनाम के सेंतीस शहरों तथा सामरिक महद्ठत््व के ठि एनों पर भी उनका हमला 
हुआ । इन इमलों में खेमान्ह और हुए नगर पर हुए हमले काफी महत्त्वपूर्ण थे । कुछ दिन पहले 
अमरीकियों ने यह दावा किया था कि उत्तर वियतनाम अब पराजित हो रहा है और अमेरिका 
शोध ही पिश्तनाम में पर्ण सेनिक विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन फरवरी में जिस विद व्‌ गति 
से वियतकाँगों का दक्षिण वियवनाम पर आक्रमण हुआ और जिस तरह उन्होंने अमरीकी दूतावास 
में घुसफर वहाँ युद्ध का संचालन किया उससे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका के लिए वियतनाम 
का युद्ध जीतना असम्मव है। सैगोन के पास और शहर के कई भीतरी भागों में भी वियतकांग और 
अमरीकी सेना के बोच भीषण युद्ध हुआ । फ़रवरी मार्च १६६८ की अवधि में वियतकांग ने एक 
के बाद एक लगात्तार तीन सुनियोजित आक्रमण करके जहाँ एक ओर यह सिद्ध कर दिया कि 
उसके हमले पहले जेसे ही वुलन्द है, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपार 
क्षति का सामना करना पड़ा ओर लाखों दक्षिण वियतनामी नागरिक अपने ही देश में शरपार्थों 
बन गये । मार्च में चियवर्कांग छापामारों का आक्रमण और भी छगम्र हो गया । केवल फरवरी- 
मार्च के इस युद्ध में ही दोनों ही पक्षो के लगभग तीस-पैंतीस हजार व्यक्ति मारे गये । इनमें 
हजारों की संझया मे असेनिक नागरिक भी सम्मिलित ये। 
वियतकांगों के इस हमले का प्रतिरोध करने में अगरीकी कमान अब असमर्थ महसूस 
करने लगा । इसलिए जेनरल वेस्टमोरलैंड ने राष्ट्रपति जॉमसन से दो लाख और सै निक वियत- 
नाम भेजने की मांग की । १३ फरवरी को अमेरिका ने वियतनाम में और दस हजार सैनिक 
भेजने का फेसला किया और २४ फरवरी को यह घोषणा भी को गयी कि संयुक्त राज्य अमेरिका 
वियतनाम में परमाणु अस्प्रों के प्रयोग की बात सोच रहा है। वियतनाम में अब अमरीकी 
सेनिकों की संख्या पाँच लाख, दस हजार हो गयी | 
आर्थिक संकट--अमेरिका के इस निर्णय से यह निश्चय हो गया कि वियतनाम में अब 
पहले से भी अधिक युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। इस सम्भावना ने एक विकट आर्थिक 
संकट पेदा कर दिया जिसके चपेट में केवल अमेरिका ही नही वरन्‌ यूरोप के अन्य देश भी आ 
गये । जैसे ही जेनरल वेस्टमोरलैंड ने राष्ट्रपति जॉनसन से दो लाख और सेनिक वियतनाम में 
भेजने की मांग की कि यूरोप के बैंको और सटे बाजों ने डालर फेककर सोने के लिए घु*६ 
पसारना शुरू किया । सोने का बाजार तेज हो गया। डालर की साख समूचे विश्व में 
धड़ल्ले से गिरने लगी। संकट ने पेरिस से सु ह पसारना शुरू किया । पेरिस के स्वर्ण बाजार में 
पैंत।लिस डालर प्रति औस की दर से सोना बिकने लगा (सरकारी भाव पैंतीस डालर प्रति 
औंस था )। सरकारी तौर पर देखने से वियतनाम में युद्ध के विस्तार से सोने की मांय का कोई 
सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ा, लेकिन इसका पूरा सम्बन्ध वियतनाम से था। इस तरह की भगदड़ 
ने अमेरिका के समक्ष भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। इस पर नियन्त्रण पाने के ६ 


प्ज 
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बैंक दर में एक प्रतिश्त की बृद्धि कर दी गयी । लेकिन इस पर भी डालर की साख मजबूत नहीं 
हुईं। अमेरिका के वित्तीय विशेषज्ञ अब यह कहने लगे कि अमेरिका को स्वर्ण -विनिमय मान 
को तिज्ञांजली देकर डालर की मौजूदा विनिमय द्र की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार, संयुक्त 
राज्य अमेरिका पूरी तरह एक आर्थिक संकट के भँवर जाल में फेस गया । 


वियतनाम में शान्ति की सम्भावनाएँ-- फरवरी-मार्चे की सैनिक पराजय और आर्पिक 
संकट ने सिद्ध कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अन्ततः वियतनाम से वापत्त थाना ही 
पडेगा । उधर देश के अन्दर जॉनसन का विरोध बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रपति जॉनन के 
समक्ष अब कोई रास्ता नहीं रहा । ३१ मार्च, १६६८ को राष्ट्रपति ने विस्मपजनक भाषण दिया 
जिसमें उन्होने उत्तर वियतनाम पर बमबारी सीमित करने तथा राष्ट्रपति पद की अपनी उम्मीद 
बारी की वापसी की घोषणा की । जॉनसन की इस घोषणा का सर्वत्र स्वागत हुआ और इसके 
फलस्वरूप वियतनाम में शान्ति-स्थापना की सम्भावना बहुत बढ़ गयी । अगले दिन राष्ट्र ने 
यह भी घोषणा की कि वे वियतनाम युद्ध में सम्मिलित सहयोगी राष्ट्रो से विचार विमश करने के 
लिए हवाई द्वीप जायेंगे । 

जॉनसन द्वारा उत्तर वियवनाम पर वमवारी सोमित करने का उद्देइ्य यह बतलाया गया 
कि इससे शांति वार्ता के लिए मार्ग खुलेगा । संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के अति" 
निषियों में वथा समझौता होगा यह बहुत दूर की वात है क्योकि उत्तर वियतनाम अभी केवल 
समझौता-वार्ता के लिए वातचीत चलाने के लिए राजी हुआ है। ३ अप्रिल् को हनोई ५2% 
युद्धवन्दी की अपनी पुरानी शत्तों का उल्लेख करते हुए अन्त में कहा था “जो इुद्द भी हो) 
उत्तर वियतनाम सरकार ने बि-य शरत्त' के वमवारी वन्द करने और हमारे घिलाफ़ युद्ध की दूपरी 
कार्रवाइयाँ बन्द करने के बारे में अमरोकी प्रतिनिधि से सम्पर्क करने का फ्रैसला किया है जिसे 
कि बातचीत शुरू की जा सके ।”” हनोई की इस प्रतिक्रिया से वियतनाम में शान्ति की 0 
बढ़ गयी । लेकिन दोनों पक्षों के बीच कूटनीविक दाव पेंच चलते रहे । पूरे अप्रिल भर इ7 
बात पर विधाद रहा कि शान्तिनवार्ता किस स्थान पर हो। अन्व में इसके लिए पेरिय स्थाव 
नियत किया गया और १३ मई, १९६८ में उत्तर वियतनाम तथा अमरोकी प्रतिनिधियों कें बीच 
बार्ताएँ शुरू भी हो गयों । के 

पेरिस की शान्ति वार्ता--१ ३ मई, १९६८ से पेरिस में अमरीकी और उत्तर दिया 
प्रतिनिधियों के बीच वियतनाम-विवाद को इल करने के लिए जो वार्ता चली उसको प्रगति के 
देखकर यही अन्दाज लगाया गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से अधिक-से-अधिक प्राप्त के 
का यत्न करते रहे । ये डि 

उच्तर वियतनाम प्रतिनिधिमण्डल के नेता हानोई की बह माँग दोहराते युने थाते | 
उत्तर वियतनाम पर दुरंत और बिना शर्त्त बमबारी बन्द करने से ही समस्या छा कक 
सकता है। प्रति सप्ताह बातचीत को मेज पर यही वाक्य दोहराते उत्तर वियतनामी प्रतिनिधि दक्ष 
सुना जा सऊता था। वार-बार दोहराये जाने वाले इस बावय की अमेरिकी प्रतिनि रे हर 
पर होने याली प्रतिक्रिया का सहज हो अनुमान लगाया जा सकता दे। अमेरिडी आह 
शैरोमैंस यह कसले सुने गये कि सादे तीन महीने को इस बातचीत में उत्तर उिययमामी या बिन 
दल को और से कोई और नया सुझाव नहीं आया । इस पर उत्तर वियवनामी प्रतिति 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अम्रिका ध्द३ 


उसी समय यह जवाब दिया कि जब तक आप हमारे देश पर आक्रमण जारी रखेंगे में वरावर यही 
कहता रहूँगा। इसी तरह अमेरिकी प्रतिनिधि वरावर यह कहते हे जाते थे कि अमेरिका उत्ती 
हालत में उत्तर वियतनाम पर वमबारी बन्द कर सकता है. जब हानोइ संघर्ष को फेलने न देने 
का आझ्ासन दे । इसे उत्तर वियतनामो प्रतिनिधि द्वारा हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता था, 
उस पर श्री हैरोमेन उत्तर वियतनामी से यही पृद्धेते सुने ज.े थे कि यदि हमने वमबारी चन्‍्द भी 
कर दिया तो क्या होगा १ इस पर उत्तर वियतनामी प्रतिनिधि का यही उत्तर होता था £ “तय 
हम बात करेंगे ।” वार्तालाप का यह क्रम मध्य नवम्बर तक चलता रहा । 

वार्ता का एक सुय विषय था कि सम्मेलन में कौन-कौम पक्ष भाग ले ! उत्तर वियतनाम 
ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि शान्ति वार्ता में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिए और अमेरिका इस प्रस्ताव पर राजी हो गया । लेकिन तव दक्षिण वियतनामों 
सरकार ने यह कह कर वार्ता में शामिल होने से इन्कार कर दिया कि वह राष्ट्रीय सुक्ति मोर्चा 
को मान्यता नहीं देता और इसलिए उमके साथ वार्ता नहीं कर सकता । अमेरिका के दबाव से 
वाध्य होकर, अन्त में २८ नवम्बर, १६६८ की दक्षिण वियतनामी सरकार पेरिस वार्ता में भाग 
लेने के लिए अपना प्रतिनिधि दल भेजने को बात पर सहमत हो गया । यह निश्चय हुआ कि 
७ दिसम्बर से पूरी वार्ता प्रारम्भ होगी । 

लेकिन पेरिस-वार्ता में पुनः गतिरोध उत्प॥ हो गया । “कौन कहाँ बेठे? इस प्रश्न को लेकर 
सभी पक्ष पेरिस में उल्न|्न गये। इस समस्या के समाधान के लिए हानोई और राष्ट्रीय सुक्ति 
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि वार्ता एक गोलमेज पर हो! सम्बन्धित पक्ष 
अपनी इच्छानुसतार उस पर बेठने का स्थान चुन सकते है । लेकिन वार्ता के दूधरे पक्ष पर अमेरिका 
और दक्षिण वियतनाम इस सुझाव को मानने के लिए तेयार नहीं हुए क्योंकि ये दोनो राष्ट्रीय 
मुक्ति मोर्चा को मान्यता नहीं देते ओर गोलमेज की बात मान लेने पर मोर्चा को इनकी मान्यता 
ग्राप्त हो जाती थी । काफी वाद-विवाद के वाद किसी तरह इस समस्या का एक समाधान 
निकल गया और सम्मेलन की कार्यवाही शुरू होने की सम्भावना बढ़ गयी । 

इसी वीच संयुक्त राज्य अमेरिका मे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और २० जनवरी, १६६६ 
को निक्‍सन ने कार्यमार सम्हाज्ञा । दक्षिण वियतनाम के शासक जॉनसन-प्रशासन द्वारा नियुक्त 
प्रतिनिधि एयेरल हैरिमन को पसन्द नहीं करते थे, क्योकि उनके अनुझार १६६२ की वार्ता में 
उन्होंने “लाओस को कम्युनिस्टों के हाथो वेच” दिया था। इस लिए उनका कहना था कि 
दक्षिण वियतनाम के हिल उनके हाथ में सुरक्षित नही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नये 
राष्ट्रपति ने हैरिमन की जगह पर हैनरी केबठ लॉज को पेरिस वार्ता के लिए अमरीकी प्रतिनिधि 
नियुक्त किया । 

& फरवरी, १६६६ को पेरिस में वार्ता का तीसरा दौर प्रारम्भ हुआ, लेकिन ग्विरोध 
ज्यो-का-त्यों वरकरार रहा । १३ फरवरी को वियतकांग छापामारो द्वारा दक्षिण विववनाम पर 
भारी बमवारी की गयी । ८ मई, १६६६ को पेरिस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि 
ने वियतनाम समस्या के समाधान के लिए एक दस-सुत्री योजना प्रस्तुत किया । इस प्रस्ताव 
में दक्षिण वियतनाम से विदेशी सेनाओं की वापसी ओर वहाँ के लिए अस्थायी संयुक्त सरकार के 
संगठन की बात कही गयी थी । दक्षिण वियतनाम से प्रस्ताव के आधार पर आगे वार्ता ८ 
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के लिए तेयार हो गया लेकिन संयुक्त सरकार की बात उसे मान्य नहीं थी। इसके पृ दक्षिण 
वियतनाम के राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि वे युप्त रूप से राष्ट्रीय सुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों के 
साथ वात कर सकते हैं। मई, १६६६ में अमेरिका ने वियतनाम से पन्चास शजार के लगभग 
अमरीकी सेनाओ को वापस बुलाने का भी फेसला किया और शान्ति-स्थापना के लिए एक साद- 
सूत्री प्रस्ताव रखा । इन सव बातों से मध्य १६६६ में ऐसा प्रतीत होता है कि वियतनाम की 
समस्या का कोई समाधान निकल जाय ! 


(२) पश्चिम एशिया और श्ररव जगत्‌ 


पश्चिम एशिया और अरब जगत्‌ पर प्रभाव डालने बाले तत्त्व--विज्व की राज- 
नीति में पश्चिम एशिया और अरब जगव ने दो विज्वन्युद्धान्तर काल में एक अत्यत्त ही 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं-फारस, इराक, इजरायल, सीरिया, 
जोर्डान, लेबनान, मिस्र, (संयुक्त अरब गणराज्य), अल्जी रिया, मोरवको, द्यूनिसिया, यमन, सऊदी 
अरेबिया आदि। इस क्षेत्र की राजनीति को समझने के पहले हमें उन तत्त्वों का अध्ययन करना 
पड़ेगा जिन्‍्होने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया है। 
सार्ग-- पश्चिमी एशिया पूर्व और पश्चिम का संगम-स्थल है। पूर्व से पश्चिम के बोच 
आने-जाने का मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरता है। महत्त्वपूर्ण स्वेज नहर इसी क्षेत्र में स्थित है तथा 
बड़ी-वड़ी हवाई कम्पनियों के जहाजों के वायुमारग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। इसलिए इस क्षेत्र 
पर बड़ी-वड़ी शक्तियाँ अपना प्रभुत्व रखना चाहती है । स्वैज का जलमार्ग यूरोप को दक्षिणी 
पवीं एशिया, आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा अफ्रिका से जोड़ता. है। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक 
कारखानों में तैयार होने वाले माल दक्षिण-पृर्वी एशिया के इसी प्रदेश के जलमार्ग से होकर जांवां 
है और उसे अपने उद्योग-धन्धों को चलाने का एक प्रधान आवश्यक तत्त्व पेट्रोल भी इसी मार्ग 
से प्राप्त होता है। स्वेज नहर के बन्द हो जाने से पृ्व॑ और पश्चिम का व्यापार खत्म हो सका 
है या उसमें बड़ी बाधा पड़ सकती है। अतएवं इस जलमार्म की सुरक्षा पदिचमी यूरोप 
के लिए जीवन तथा मरण का प्रइन है। इसीलिए द्वितीय विज्व-युद्ध के बाद संसार पर प्रभाव 
और आधिपत्य कायम करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ में होड़ चली वो यह क्षेत्र वही 
महत्वपूर्ण हो गया । अमरीकी सरकार ने इस क्षेत्र के महत्त्व को निम्न दृष्टि से देखना पुर 
किया : यदि पश्चिमी एशिया में सोवियत प्रभाव बढ़ जाता है और पश्चिमी यूरोप के लिए 
यह मार्ग बन्द हो जाता है तो तेल सुगमतापुर्वक उपलब्ध न होने से उसका सारा भर का 
जीवन अस्त-ब्यस्त तथा विध्विन्न हो जाता है । इस कारण पश्चिमी यूरोप और अमेरिका इंत # 
में अपने विरोधी सोवियत संघ की प्रभाव-बृद्धि को कभी सहन नहीं कर सकते ! डे 
परिचमी एशिया के देशों का एक बड़ा महत्त्व यह भी है कि ये इस समय द्की के 
अफगानिस्तान तक सोवियत संघ की सोमा माने जाते है। यदि इन देशों में अमेरिका 7 
सेनिक बढ़े ग्राप्ठ हो जायें तो युद्ध होने की स्थिति में वहाँ सुगमताधबंक आक्रमण पट 
सकता है। इसी दृष्टि से इस क्षेत्र में सेनिक संगठनों की स्थापना की गयी। बगदाद न 
का निर्माण इसी दृष्टिकोण से क्या गया । बगदाद सम्धिके खत्म होने पर केन्द्रीय सम्धि-्ँे या 
को कायम करने का मी यहो उद्देश्म था । द्वितीय विशतन-युद्ध के बाद पश्चिमी राज्य कि 
प्रिदेन इस क्षेत्र से अपनी सेना हथाना नहीं चाहता था जिसके कारण मिस, ईाक इलादि ई 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका पुप५ 


में प्रवल राष्ट्रीय आन्दोलन चला । युद्ध के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने से निक अड्ो कायम 
करने शुरू किये । इस समय अमेरिका के पास घाहरन (सऊदी अरेबिया) में एक बहुत बड़ा हवाई 
अड्डा है और यहाँ अमरी ही सेना भो रहवो है। और भी, कई अन्य जगहों पर इसके अने 6 फौजी 
यह्ढे हैं। उतके रुझुद्रो बेढ़े इध क्षेत्र के ससुद्रों पर चक्कर काठते रहते हैं। पूर्व से पश्चिम की 
यात्रियों तथा माल ढोने वाले अमरीकी हवाई कम्पनियों के मार्गों का जाल भी इस क्षेत्र में 
विस्ठीण है । 


स्वेज की भाँति भूमध्य सागर का ठथा इसे कृष्ण सागर के साथ जोड़नेवाले जलडम रूमध्यो 
का भी बड़ा सामरिक महत्त्व दै। इस समय इन पर तु्कों का अधिकार है। पिछले शताब्दी 
से रूप इन्हें तुद्नों से हस्तगत करके भूमध्यसागर में पहुँचना चाहता था । लेकिन ब्रिटेन के विरोध 
के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भो, रूस इस पर आधिपत्य करने की महत्त्वाकांक्षा 
पालवा रहा | द्वितीय, विश्-युद्ध को समाप्ति पर भी उसने तुर्की पर इसके लिए दबाव डाला, 
किन्द्र पश्चिमी राज्यों के ठीव विरोध के कारण वह अभी तक इछ एउद्दे श्य में सफल नही हो 
सका। यदि रूस इन जलडमहझुमध्यों पर अभ्रिकार कर ले तो उसके जंगी जहाज पूरी भुमध्य 
सागर से होकर एशिया और आस्ट्रेलिया को जानेवाले मार्ग की सुरक्षा की संकट में डाल सकते 
हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से रूस का इस क्षेत्र में प्रवेश अवांछनोय माना जाता है। इन 
जलडमस्मध्यों को रूस के हाथ में जाने देने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यूनान और 
तुक्कीं को रूसी माँगों का तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने में समर्थ बनाया जाय । द्वितीय विज्न- 
युद्ध के बाद ट्रमोेन मिद्धान्त तथा आइजनहावर सिद्धान्त की घोषणा इसी दृष्टि से की गयी । इसी 
प्रकार भूमध्यलागर के तठ पर यदि रूस को कोई अनुकूल देश प्राप्त हो जाय तो परिचम का 
प्रिन्न तुर्कों उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से घिर जायगा और तब उस हालत में पदिचमी देशों 
के लिए पृव्री भूमध्यसागर में अपनी स्थिति बनाये रखना बड़ा कठिन हो जायगा। इसलिए 
पइिचम को यह विशेष चिन्ता है कि सोरिया और लबनान में सोवियत प्रभाव न बढ़ने पाये । 
इसी कारण आइसनहावर सिद्धान्द के अनुसार १५ जुलाई, १६५८ को लेवनान में अमरीकी फौज 
उतारी गयी थीं । 


तेज्ल-भण्डार--परिचमी एशिया की महत्ता का दूसरा कारण वर्तमान औद्योगिक जीवन 
के एक प्रमुख आधार पेट्रोल का यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। विज्ञ में पेट्रोल जितना 
पैदा होता है, उसका ६६ प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से निकाला जाता है और यहाँ इससे भी अधिक 
तेत मिलने की सम्भावना है। यह तेल यूरोप के आर्थिक जीवन की जान है। सोवियत रूस के 
लिए यह प्रवल आकर्षण है और पश्चिमी एशिया के उद्योगहीन गरीब देशो के लिए आय का 
मुख्य खनोत है. अपने उद्योग-धन्धों को चलाने के लिए सारा यूरोप इसी पर आभित है। यदि 
यूरोप को यहाँ से तेल का मिलना बन्द हो जाय तो वहाँ का सारा जीवन ठप्प पड़ जायगा | 
वहाँ के वायुयान, समुद्री जहाज, मोदरें, गाड़ियाँ और कल-कारखानो का च्नना एकदम बन्द हो 
जा सकता है। युद्धकाल में यदि यह प्रदेश पश्चिम के हाथ में नहीं रहा तो युद्ध में उसका लड़ना 
भी असम्भव हो जायगा । इस कारण पाइचात्य जगत इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्त बनाये रखना 
चाहता है। 


प्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तैल को लेकर पश्चिम एशिया के देशों पर यूरोपीय देश तथा अमेरिका का आर्थिक 
नियन्त्रण भी कायम हो गया । जो कम्पनियाँ इ। क्षेत्र की खानों से तेल निकालती है, उनको 
साफ करके उनका वितरण करती हैं, वे मुख्यतः यूरोपीय और अरीमकी हैं। इस समय अमेरिका 
की एक अरब डालर की पूंजी पश्चिमी एशिया के तेल-व्यापार में लगी हुईं है। उसने ग़व 
अल तनूरा, कुबेत और वहरीन में तेल शोधक कारखाने वनाये हैं और सऊदी अरेविया से लेवनान 
के समुद्रवट तक पाइप-लाइन बना ली हैं । इस प्ररेश में इतनी पजी लगो होने तथा तेल-जेपो 
महत्त्वपूर्ण वस्तु की प्राप्ति का खोत होने के कारण अमेरिका इन देशों में अपना पर प्रभुन्त 
बनाये रखना चाहता है। यहाँ सोवियत-प्रभाव की वृद्धि उसे एकदम सहाय नहीं है। इस कारण भी 
इस समय यह क्षेत्र दोनों महाशक्तियो के बीच संघर्प का अखाड़ा बना हुआ है । 

राष्ट्रीयता :--पश्चिमी एशिया की राजनोति का एक मुझ्य तत्त्व वहाँ के देश को 
राष्ट्रीयवा है। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय सम्पर्क तथा बीसवी शताब्दी में यूरोपीय सात्रा्यवाद 
के कारण इस क्षेत्र में राष्ट्रीवा की भावना का बड़ा विक्रास हुआ है। इस राष्ट्रीयवा की सुझ्य 
विशेषता पदिचमी स्ताम्राज्यवाद का उम्र विरोध तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। 9 
राष्ट्रीयवा आर्थिक और सामाजिक सुधारो पर भी बल देता है। पश्चिमी देशों ने अपने आर्पिक 
स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए इन देशों पर राजनीतिक प्रश्ुता स्थापित की थी और उसके वाद 
निरन्तर इन देशो का साम्राज्यवादी शोषण हो रहा है। इसके कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था 
का समुचित विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए पर्िचिमी एशिया के देश निरन्तर उंधर्प कर 
रहे है और द्वितीय विद्व-युद्ध के बाद उनको इसमें काफी सफलता भी मिली है। 


यहूदीवाद :--पश्चिमी एशिया की राजनीति को यहूदीवाद ने बड़ा हो प्रभावित किया 
है । इसका उद्दे इय फिलिस्तीन में यहूदियो के एक राज्य को पुनः स्थापित करना था। उन्नीसवीं 
शताब्दी में यूरोप के विभिन्न राज्यों और अमेरिका में यहूदी बसे हुए थे! लेकिन यूरोप के बे 
देशों में उन पर भीषण अत्याचार होने लगा था। अतएव ये उन देशों को घोड़ कर भाग रह 
थे और फिलिस्तीन में अपने एक राज्य को स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए एस्होंने वा! 
ही धंगठित आन्दोलन चलाया । उस समय ( प्रथम विश्व-युद्ध के वाद ) फिलिस्तीन पर जंग 
का संरक्षण था। अँमरेजों को ओर से यहूदी आन्दोलन को वड़ा प्रोत्साहित किया गगा लेडिन 
फिलिस्तीन के अरब-निवासी इस यहूदी राज्य की स्थापना के बड़े विरोधी थे। यहूदीवाद को 
उन्होंने बड़ा कड़ा विरोध किया, किन्द उनके विरोधों के बावजूद १६४६ में इजगदत्त 
नामक यहूदी राज्य को स्थापना फिल्षिस्तीन में हो गयी । इस राज्य की स्थापना में अमेरिका 
ने यहुदियों की बड़ी मदद की थी। इसलिए सारे अस्ब राज्य अमेरिका के कदर विशेषी शी 
गये | फिलद्वाल अरब राज्यों की नीठि इस यहूदो राज्य का विरोध करना, छत्त पर संसद ऑआकमत 
करके उसका नामोनिशान मिटा देना है। इस कारप इस क्षेत्र की स्थिति इमेया तनाव रहे 
है । यहूदियों और अरवों में बरायर संघर्ष होते रहते हैं । 

अरब राष्ट्रीयता का विस्फोट :--पर्िचम एशिया में द्वितीय विज्ञ युद्ध के बाद र| 
डा प्रन्‍त बूदान आया । दूसरों ओर ऑस्ल-वमरीकों गृट विविध क्षामों को ध्यान में रे प 
इस क्षेत्र पर आयना बार्थिक योर सेनिक नियन्त्रण छाय्रम रखना चाहता था। इस डाएव पे 
राष्ट्रना4 पा परिचमों साप्राज्यवाद में खुजी टफ़र हो गयी। इस टकर में सोवियत थे 


छूपगा 
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पड़ा कि उसकी सेना बीस महीनों के अन्दर स्वेज नहर-क्षेत्र खाली कर देगी ।- इस समय तक 
देशद्रोह के अभियोग में नगीव को वर्खास्त कर दिया गया था और कर्नल नाहिर मिश्र का 
शासनाध्यक्ष बन चुका था । 


मित्र का राष्ट्रपति नासिर एक कट्टर राष्ट्रवादी और पाइचात्य साम्राज्यवाद का कह 
दुश्मन है। यह नील नदी में अस्वान-बॉध का निर्माण करना चाहता था ! यह अमेरिका और 
ब्रिटेन की सहायता से ही सम्भव था । अमेरिका ने उसके सामगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि 
वह आग्ल-अमेरिकी गुट में सम्मिलित हो जाय तो उसको सु हमाँगी मदद दी जा सकती है, 
लेकिन नासिर ने इन्कार कर दिया। जब अमेरिका को पूरी तरह पत्ता चल गया कि नेहरू 
की तरह नासिर उसके जाल में फँसने वाला नहों है तब उसने अस्वान-बाँध के लिए वेशत्त' मदद 
देने का वादा कर दिया । 


इस समय फिलिस्तीन-युद्ध के लिए मिस्र को अश्न-शस्र की जरूरत पड़ी ! अमेरिका ते 
यह जानकर कि इन शर््त्रों का प्रयोग इजरायल पर होगे, अश्च-शख्र देने से इन्कार कर दिया । 
नासिर अब सोवियत गुट से अस्त्र-शस्त्र खरीदने लगा । यह बात अमेरिका को एकदम पसन्द 
नहीं आयी । उसने उसे फिर से डराना-धमकाना शुरू किया जब नापछिर इस पर भी उसके 
मनोत्तुकूल काम करने को तेयार नहीं हुआ तो अमे रिका और ब्रिटेन ने कह दिया कि असतावः 
बॉध के लिए वे कोई मदद नही देंगे। 


स्वेज नहर का राष्ट्रीकरण--नासिर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था। उतने 
हुरत ही स्वेज-नहर का राष्ट्रीयरण (२६ छुलाई, १६५६ ) कर दिया। स्वेज-नहर के 
अधिकांश शेयर ब्रिटेन ओर फ्रांत के थे । इन देशो ने काफी हो-हलह्ला मचाया। स्वेजनहर 
को बन्द कराने के अनेक प्रयास किये गये । नाछिर को डराने के लिए अन्‍्तर्शट्रीय सम्मेलन 
किये गये और जब इस पर फ़ौलादी तत्त्वो का बना नारिर नहीं शुका हो इस प्र की 
सुरक्षा-परिषद्‌ में ले जाया गया। यहाँ भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पका। 
निराश होकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने मिलकर २६ अक्टूबर को मिल्न पर आक्रमप करे 
दिया। नापिर ने बहादुरी के साथ शन्न्‌ ओं के साथ सामना किया । अन्त में सोवियत थे 
की धमकी से डरकर आक्रमणकारियों को युद्ध बन्द करना पड़ा । ७ नवम्बर को वृद्ध समाप हो 
गया। स्वेज नहर पर मिख्र का पूर्ण अधिकार कायम हो गया। अब मिल्र अकेले ही उत्का 
संचालन कर रहा है । 

स्वेज-नहर की इस घटना के फलस्वरूप परिचमी एशिया के देशों में ब्रिटेन को प्रतिष्ठा 
बहुत अधिक नीचे गिर गयी । बिटेन के प्रधान मन्‍्त्री एन्थोनी इंडन को पदत्याग करना पी 
और इस क्षेत्र से ब्रिटेन का प्रभाव सदा के लिए खत्म हो गया । 

पश्चिमी एशिया और अरब दुनिया मैं कर्नल नासिर का व्यक्तित्व अन्त मइसशीत 
है । वह अरब राष्ट्रीय और एकवा का ग्रतीक माना जाता है। सारे अरब जगव में “नाविरवाई 
एक जबरदस्व आन्दोलन हो गया है। इस क्षेत्र के किसी भी घटना में उसके ब्यित्व की 
प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव आवश्य रहता है। वह समूचे अरब जगव का ज्ञात और रक्षक माता 
जाता है। विदेश-नीति में नासिर वटस्थतावाद! का समयंक है। 
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फारस और ब्रिटेन :--द्विदीय विज्व-युद्ध के बाद राष्ट्रीया की जो लहर एशियाई देशों 
में चली उससे फारस अछूता नहीं रह सका । फारस यद्यपि एक स्वत्न्त्र राज्य था, फिर भी प्रत्येक 
दृष्टि से उस पर ब्रिदेन का प्रभाव था । इस देश के आर्थिक जोवन का आधार पेट्रोल को खानें हैं और 
इस पर आंग्ल ईरानी-तेल-कम्पनी का पूर्णतया अधिकार था । १ मई, १९५१ की फारस की संसद 
(मजलिस ) ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयरण कर दिया। डा० सुसद्िक उस समय फारस के 
प्रधान मन्त्री थे। ब्रिटेन ने छसकी सरकार को उखाड़ पेंकने के अनेक प्रयास किये। जब 
उसको इस कुकार्य में सफलता नहीं मिली तो इस विवाद को सुरक्षा-परिपद्‌ में ले जाया गया । 
सुरक्षा-परिपद्‌ इसका कोई समाधान नहीं निकाल सकी । यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
में भी गया । न्‍्यायाक्षय ने यह फेसला दे दिया कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार से वाहर है। 


जब साम्राज्यवादियों ने देखा कि किसी तरह उनकी दाल नही गलती तब वे सुस्द्दिक- 
सरकार को उलटने का पड्यन्त्र करने लगे । इसके लिए शाह का समर्थन पाना आवश्यक था। 
शाह पड्यन्त्रका रियो के चकमें में आ गया । १५ अगस्त, १६५३ को कनल नासीर के नेतृत्व में 
सुतहिक-सरकार को उलटने का प्रथम प्रयास हुआ । यह विद्रोह असफल रहा। विद्रोह कुचल 
दिये गये | शाह रोम भाग खड़ा हुआ । जाते-जाते उसने सुस॒द्दिक को वर्खास्त कर दिया और 
उसकी जगह जेनरल जहदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया । १९ अगस्त को सुसहिक के विरुद्ध 
एक दूसरा विद्रोह हो गया | यह घिद्रोह सफल हुआ | सुसह्िंक केद कर लिया गया। उसपर 
मुकदमा चलाया गया और त्तीन साल की सजा दी गयी। अगस्त, १६५६ को एसे मुक्त कर 
दिया गया । 


८ अगस्त, १६५४ को वेल-विवाद का समाधान! हो गया। इसके अनुसार फारस के 
तैल कूपो का संचालन अब आठ अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों की एक संयुक्त ठेस्था द्वारा होता 
है। फारस को झुनाफा का लगभग पचाम प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है । 


ईराक की क्रान्ति :--युद्धोत्तर काल में एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का सबसे 
जवर्देस्त गढ़ ईराक था, जहाँ पर शाह फेजल और उपके प्रधानमन्त्री नूरी सईद साम्राज्यवाद 
के एजेन्ट के रूप में अपना स्वेच्छाचारी शासन कर रहे थे। मध्यपृर्व में बगदाद अमेरीक्षी झुरक्षा- 
पद्धति का केन्द्र था। कुछ्यात 'वगदाद-सन्धि! का संचालन वहीं से होता था। १४ छुल्ाई, 
(८५८ को उम सन्धि-संगठन की एक बेठक इस्ताम्बुल में होनेवाली थी। कहा जाता है कि 
जिस समय शाह फेजल और नूरी सईद इस्ताम्बुल जाने की तेयारी कर रहे थे, उसी समय न 
सेना के प्रगतिशील अफसरों ने सरकार वे. विरुद्ध विद्रोह कर दिया । यह क्रांति पृर्णरूपेण सफल रही । 
ईराक का प्रतिक्रियाबादी तानाशाह नूरी सईद शाही परिवार के साथ गो घाद छठार 
दिये गये । वर्नल कासिम के नेतृत्व में ईराक में एक गणतन्त्र वी स्थापना की गयी। नयी 
कान्तिकारी सरकार ने 'बगदाद सन्धि! के प्रधान दफ्तर में अपना ताला बन्द कर दिया। 
पृर्ण क्रान्ति थो। 


युद्धोत्तर-काल की क्ान्तियों मे इराक की यह क्रान्ति खबे महत्त्व 20 


बगदाद पश्चिमी साम्राज्यवाद का गढ़ था और इसी गढ़ में आग लग गयी। चूरी है पं ृँः 
(4 ढ् ऐक हर! 
पफादार भाड़े का दह्ू पश्चिमी देशो को आज ठक नहीं मिले थे। बगदाद सन्धि! उसी क 
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सुजन था। उसकी मौत के साथ-साथ ऐसा अतीत होने लगा कि अरब-जगत हे पदिचमी 
साम्राज्यवाद को अन्तिम निशानी मिट चुकी है। अमेरिका और प्रिटेन इस स्थिति को कबूल 
नहीं कर सकते थे । ठीक इसी समय लेवनान में एक यह-युद्ध चल रहा था। विद्रोहियों को 
दवाने के लिए लेवनान की सरकार अमरोकी सेन्य-सहायता की याचना कर रही थी। ईएकी- 
क्रान्ति के तुरत बाद अमेरिका ने लेबनान में अपनी फौज उतार दी । उधर जोर्डान के शाह 
से ब्रिटेन को अमुरोध कराया गया कि वह भावी सकट को टालने के लिए ब्रिटेन से सेनिक 
मदद ले। छुछ ही घंटो में ब्रिटिश फौज भी जोर्डान में उतर गयी । अमरीकी और ब्रिटिश फौज 
को लेवनान और जोर्डान में लाने का असल उद्देश्य यह था कि मौका पाकर ईराक पर भ्राक्रमप 
कर नयी क्रान्तिकारी सरकार को खत्म कर दिया जाय। राष्ट्रपति नासिर ने स्पष्ट शब्दों में कह 
दिया कि यदि ईराक पर कोई आक्रमण हुआ तो मिस्र चुपचाप नहीं बेठा रहेगा। वह दौड़ा 
मास्को गया और खू इचेव से वार्तें करके सोवियत-आइवासन प्राप्त कर लिया। सोवियत संघ ने 
भी घोषणा कर दी कि यदि ईराक में हस्तक्षेप हुआ तो तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ तकता है। अमेरिका 
और ब्रिदेन को पता चल गया कि ईराक में उनकी दाल नहीं गलेगी !। अतः बुछ ही दिनो 
के बाद उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस तरह एक महान अन्‍्तर्रा्ट्रीय संकट 
टल गया। 
१६६३ की क्रांति :--१६५८ से १६६३ के मार्च तक ईराक में कर्मल कासिस के नेहूल 
में सेनिकतंत्र कायम रहा । शुरू में तो ईराक के क्रान्तिकारी नेताओं को कनेल नाजिर की 
सहानुभूति प्राप्त थी, लेकिन वे मित्र के प्रभाव से अपने को सुक्त रबना चाहते थे। अवश्व 
मिस्र और ईराक का सम्बन्ध तुरत विगड़ गया | इसका एक और कारण था। कनल काप्तिम 
साम्यचादी विचार धारा से कुछ प्रभावित था और इराकी कम्युनिस्टो का समर्थन भी उसे प्राह 
था। इन सब बातों को लेकर ईराक की आन्तरिक राजनीति बड़ी तनावपूर्ण रहती थी। पेना 
भरी दो दलो--मासिर पक्षी और नासिर विरोधी--में वेंटी थी । मा १६६३ में नाधिजाद के 
पक्षपाती सेनिक अफसरो ने एक दूसरी क्रान्ति करके काध्षिम की सरकार को उल्लट दिया भर 
उसकी हत्या कर दी । 
अरब-एकता 

संयुक्त अरव गणराज्य :--अरब देशो में राष्ट्रीय का अर्थ अरब राज्यों की एकवा भी 
है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस आन्दोलन ने जड़ पकड़ ली दे और धरव राज्यों में अपने 
को एक सूत्र में बॉधने की इच्छा बड़ी प्रवल हो रही है । १६४५ में अरब लीग की स्थापना इसी 
एकता की भावना का परियास था । अरबों के सध्य में इजरायल के छजन दि इस भावना की 
और भी बल मिला है। अतएव अरब देशों में एकता के लिए सरकारी और गेर-सरकारो स्वर पर 
एक आन्दौलन चल पड़ा है। स्वेज युद्ध के इ्द-गिर्द जोर्डान, सीरिया और मिस्र को मिलाकर एक 
संघ कायम करने की वात चल रही थी। जोर्डान पोछे चल“? इससे अलग हो गया। पे 


१६५७ में सीरिया और मित्र को मिलाकर एक संयुक्त र ह ५ ७. 6. 7९. ) बना 


5 जो कक 
। सीरिया और मिस्र एक » गये। ६ डॉन और ईये 
लिया गया परी कक, 


ने मिलकर अपना एक अलग संघ के 
फलस्वरूप इस संघ का अन्व हो गया (३ है 
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सीरिया और मित्र का संयुक्त अरब गणराज्य वस्थ॒ुतः एकता का परिणाम न होकर 
सीरिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए. प्रभाव को रोकने का प्रयास था । पश्चिम एशिया में सीरिया 
ए#% ऐसा राज्य था जिसका सोवियत गुट के देशो के साथ बड़ा अच्छा सम्बन्ध था और इस 
अच्छे सम्बन्ध में निरन्तर वृद्धि हो रही थी । इस कारण यह भावना पृष्ठ होने लगी कि सीरिया 
तुरत ही साम्यवादी व्यवस्था अपना लेगा । चहाँ की क्स्युनिस्ट पार्टी भी बहुत शक्तिशाली थी । 
इस स्थिति में यह अफवाह वराबर उड़ती थी कि पश्चिमी देश किसी-न-किसी बहाने सीरिया 
में हस्तक्षेप करेंगे । इस सम्भावना से बचने के लिए सीरिया ने मिस्र के साथ मिल जाने का 


निर्णय किया ।' 


मित्र के साथ मिल जाने से सीरिया को राजनीतिक और आर्थिक घाटा हुआ । इस 
संघ के निर्माण से सीरिया को कोई लाभ नहीं पहुँचा और उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गयीं । 
अतएव सितम्बर, १६६२ में सीरिया में कुछ सेनिक अफसरो ने क्रान्ति करके सयुक्त अरब 
गणराज्य से निकल जाने की घोषणा कर दी । राष्ट्रपति नासिर ने पहले तो इसका विरोध किया 
और सीरिया में इस “विद्रोह” को दबाने के लिए एक सेना भी भेजी गयी । लेकिन जब सीरिया 
ने प्रतिरोध करने का निश्चय किया तो सेना वापस बुला ली गयी। संयुक्त अरब गणराज्य में 
सम्मिलित होने कारण सीरिया के संयुक्त राष्ट्संघ की सदस्यता समाप्त हो गयी थी। लेकिन मित्र 
से अलग होने पर उसने फिर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा प्रदर्शित की 
और उसे पुनः संघ की सदस्यता दे दी गयी । 


मार्च, १६६३ में ईराक की क्रान्ति के तुरत बाद सीरिया में भी एक क्रान्ति हो गयी। 
इस सेनिक क्रान्ति के नेता नासिर के पक्षपाती थे। अतएवं अब फिर यह चर्चा चल पड़ी कि 
ये तीनो अरब राज्य ( ईराक, सीरिया और मित्र ) मिलकर एक सघ बना लें। लेकिन इसका 
कोई नतीजा नहीं निकला ! 

अरब ल्लीग ;--अरब एकता को कायम रणने तथा उसे पुष्ट करने के उद्देश्य से २२ मार्च, 
१६४५ को काहिरा में अरब राष्ट्रों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर करके एक राघ का निर्माण किया 
जिसको अरब लीग (8790 7.९०४००) बहते हैं। इस संघ में पहले सात शप्य शामिल हुए थे; 
मित्र, इराक, सीरिया, जोर्डान, सउदी अरब, यमन और लेबनान । बाद में लीविया भी इसमे शामिल 
हुआ । १६५६ में सूडान, १६५८ में ट्यूनिशिया और मोस्को, (९६१ में कुबेत तथा १६६२ में 
अल्जीरिया इसके सदस्य बन गये । अरब लीग का प्रमुख उद्देश्य सदस्यन्राष्ट्रों के बीच हुए 
समझौतों को क्रियात्मक रूप देना, उन्के आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना, समय-समय पर इसको 
बेठकें चुलाना, राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग, सदस्य-राष्ट्री की स्वाधोनता एवं प्रभुरुत्ा थी रक्षा, 
अरब राष्ट्रों से सम्बद्ध कार्यों पर विचार-विमर्श तथा आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक एंंं परिवहन 
सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग करना है । 

लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनी दि में सदस्य राष्ट्री के आपसी झगड़े, वेमनस्य ठथा बड़ता के 
कारण अरब लीग अभी ठक कोई महत्त्वपृण कार्य नही बर पाया है। अरब राज्यों में एकता का 





२. मार्च, १६१८ में अपनी स्वतन्त्रता और राजन ठिक सा कायम रख्ते हुए दमम *ग हमुक्त अरब 
गणराज्य में सम्मिलित हुआ या। लेकिन हनवरो १६६० में उसने संपुक श्एब सपराज्य से अपना सस्यस्प 


विच्छेद कर लिया। 


ष्ध्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सर्वथा अभाव है। पश्चिमी शक्तियाँ अपने स्वार्थ-साधन के लिए उनमें हमेशा फूट डालती 
आयी हैं। फलस्वरूप इस संघ में वह मजबूती नहीं पायी जाती जिहकी आवश्यकता है। बृद् 
अरब राज्यों ने आइसनहावर सिद्धान्त को मानकर इस संगठन की जड़ को खोखला बना 
दिया है। मिल्ल की महत्त्ताकांक्षा से भी इसको आघात पहुँचा है। राष्ट्रपति नासिर इस उंगरपर 
अपना प्रश्॒॒त्व कायम रखना चाहता है और अन्य अरव राज्य इसका विरोध करते हैं। इतलिए 
१६५६ में दयूनिशिया इशसे अलग हो गया था, लेकिन १६६१ में वह पृनः लीग में शामितर 
हो गया । 


अरब-इजरायज सम्बन्ध 


फिल्निस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना :--फिलिस्तीन के बन्वर्गत एक यहूदी-राज्य 
कायम हो, इसके लिए यहूदी जाति के लोग बहुत दिनों से प्रयास करते आ रहे थे । प्रथम विश्-युद्ध 
के समय और वाद जब फिलिस्तीन पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हुआ तब यह आन्दोलन और 
भी प्रबल हो यया । यहुदी आन्दोलन के साथ ब्रिटिश सरकार की पूरी सहालुभूति था। लेकिन 
दो विश्व-युद्धों के मध्य के काल में फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना महीं हो उकी। 
उस समय फिलिस्तीन मुख्य रूप से अरबों की वस्ती थी और उन्होंने अपनी भूमि पर 
किसी भी यहूदी राज्य की स्थापना का प्रवल विरोध किया। फलतः द्वितीय पिज्नशुद्ध 
वक यहूदियों को अपने लक्ष्य-पूर्ति की दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलवा नहीं मिल्ी। 


१६४५ में द्वितीय विज्न-युद्ध के खत्म होते ही फिलिस्तीन में यहूदी आन्दीलन पुनः हरकिय 
हो उठा | फिलिस्तीन पर अभी भी ब्रिटिश संरक्षण कायम था| जब १६४५ में ब्रिटेन में आम 
चुनाव हुआ और लेवर पार्टी सतारूढ़ हुईं वी यहूदियो को इससे प्रसन्नता हुई। उनका विज्लास 
था कि नयी सरकार उनकी माँगो पर सहावुभूतिपृवंक विचार करेगी । लेकिन जब लेवर पार्गी 
की सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो यहूदी व्यग्र हो छठे ओर उपद्रव मचाने 
लगे। युद्ध के समाप्त होते ही फिलिस्तोन में अरवों और यहूदियों के सेनिक संगठन कैम ॥॥ 
गये थे। इसका नतीजा यह हुआ क्रि फिलिस्तीन अरबों और यहूदियों के बीच रह युद्ध की 
अग में भुलसने लगा । चारों ओर अशान्ति और अराजकता फेल गयी। यहूदी लोग फिलिं* 
स्तीन में इस तरह की अब्यवस्था पैदा कर देना चाहते थे कि अंग्रेज फिलिस्तीन ब्ोड़कर भी 
जायें और तब वे धरवों को पराजित करके अपने राज्य की स्थापना कर लें। 


युद्धीपरान्त ब्रिटेन एक अत्यन्त कमजोर राष्ट्र वन गया । फिलिस्टीन में व्यवस्था री । 
रखना उनके सामथ्ये को वात नहीं रही। ब्रिटेन ने स्थिति को काबू ते बादर बाते रे 
फिलिस्तीन को छोड़ने का निइचय कर लिया और १६४७ में सारा मामला संयुक्त राष्ट्रटव हि 
सौंत दिया ! संयुक्त राष्ट्रंध ने स्थिति की जाँच-पड़वाल के लिए एक विशेष आयोग रत 
किया । ३- अगस्त, १६४७ को इस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इतमें यह त्वि पा 
की गयी थी कि फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया जाय २ एक भाग में अरब हे 
की स्थापना हो और दूसरे में यहूदी राज्य की । इसके बाद जेद्मेलम के विशेष पत्र की कक; 
को जाय और उममें अन्वर्राष्ट्रीय शासन की व्यवस्था हो । संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण कर है 
ने आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना को स्वीकार कर लिया और इतको कीर्यान्विव के 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घुर३े 


लिए एक फिलिस्तोन आयोग नियुक्त किया। ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि वह १५ मई, 
र६»८ को संरक्षण की अवधि पूरी होने पर अपनी सेनाएँ और प्रभुत्न फिलिस्तीन से 
हटा लेगा । 


फिलिस्दोन आयोग ने बड़ी कठिन परिस्थिति में अपना काम प्रारम्भ किया। संघ द्वारा 
निर्धारित फिलिस्वोन विभाजन की योजना यहूदियो ओर अरबों दोनों के लिए असनन्‍्तोषजनक 
थी। अरब इस बात पर तले हुए थे कि उनकी मातृभूमि से कोई विदेशी राज्य स्थापित नही हो । 
दूसरी ओर यहूदी लोग अपना राज्य कायम करने के लिए दृढ़ निश्चय थे। फलतः दोनों ही 
पक्षों ने अपनी इच्छा की पृत्ति के लिए संघर्प का सहारा लिया ओर फिलिस्तीन गह-्युद्ध का 
अखाड़ा बन गया । दोनो पक्षों ने घोर दिंसाए्ण उपायों का आभ्रय लिया । 


प्रथम अरब-इजरायल युद्ध ( १६४८) +-१४-१५ मई (६४८ को मध्य रात्रि में 
फिलिस्तीन पर से ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्त हटा लिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के फेसले के लिए इन्तजार 
न करके यहूदियों ने उसी समय तेल अवीब में इजरायल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। 
इस नये राज्य को हुरत ही संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन की भान्यवा 
मिल गयी । 


अरब राष्ट्र इजरायल की स्थापना को स्वीकार करने को तेयार नहीं थे | जिस दिन इस 
यहूदी राज्य को स्थापना हुईं उसी दिन मित्र, जोर्डान, ईराक और सीरिया की सेनाएँ फिलिस्तीन 
में घुछ पड़ों और इजरायल पर आक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन इजरायल ने डटकर अरबों का 
सुकावला किया और अपने उस्कृष्ट रण कौशल तथा विदेशों सहायता के कारण विजयी रहा। 
इस युद्ध के दौरान में लाखों अरबों को इजरायल छोड़ कर भागना पड़ा। सुक्त राष्ट्रसंघ के 
मध्यस्थ राल्फ बुँच के प्रयत्तों से १६४६ में दोनों पक्षों के बीच युद्ध वन्द हुआ | 
जिस समय दोनों पक्षों में युद्ध वन्द हुआ उस समय इजरायल का पलड़ा बहुत भारी था । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इजरायल का क्षेत्रफल छंप्पन सौ वर्गमील तय किया था। लेकिन युद्ध के बाद 
* उसका क्षेत्रफल छिद्त्तर सौ वर्गमोल हो गया । इस समूणे क्षेत्र में बने वाले अरबों को उन्‍होंने 
निकाल बाहर किया | इस युद्ध में मित्र ने गाजा तथा बीरशेवा पर अधिकार कर लिया था और 
जेरूसलम के उत्तरी भाग से यहूदियो को भगा दिया था। इंपष हाल में संयुक्त राष्ट्रसंध के 
हस्तक्षेप से जो समझौता हुआ उसके अनुसार मिस्र का गाजा पट्टी पर अधिकार स्वीकार किया 
गया और यहाँ अरब शरणार्थियों को बसाने का प्रवन्ध किया गया। जेस्सलम नगर दो 
हिस्सों में बाँद दिया गया । लगभग एक लाख की आवादी वाला बड़ा हिस्सा यहूदियों के 
* कब्जे में आया और पचास हजार की अरब आबादी वाल्ला हिस्सा जोर्डान के अधिकार 
में'रहा। इस तरह दोनो राज्यों की सीमा इस नगर में से होकर गुजरती हुईं रखी गयी ; । 
इजरायल ने भागे हुए अरबो को लौठने की अनुमति नहीं दी, वरव्‌ “बचे हुए अरबों को भ 
'ईगरायल से भगाना झुरू किया। १६५३ तक दस लाख अरवियों को इजरायल छोड़कर भाग 
जाना पड़ा । | 


अरब-इजरायल विरोध--इजरायल राज्य की स्थापना और फिर युद्ध में इजरायल के 
हाथों पराजय ने सम्यूण अरब जगत्‌ को इजरायल का स्थायी इस्मन बना दिया। अरब राज्यों 


2 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


४ वेंडॉन बादि को इस बाढ़ का बड़ा :य और ठुदम! यो हि इधर 
इन को नहीं रोक सके और जय इनरायल की स्थाएना हो गरो शोर 
का उिरोष दिया ठो भी उन्‍हें पराजित होना पढ़ा। तेडिन एक झ 













र्‌ ५ ब 
का आवायनर इस्ज: छू कर दिप्रा गया । इजरायल के साय सभो अरब देशों ने अपने स्वाराड 
हम्पन्ध तोड़ लिपे। रह हे इेट्रोेस भेवना बन्द कर दिया । 

इृदरापठ राज्य इव दरह रे हो वाव विभिन्न समस्याओं से प्रिर गया। दुसो छरर 
हिशंख्दि पटरी इमराण्ल में आकर गगने लगे। इजराइतों गरर:२ हे 


हो सपने और उनके जोपन-प्रापन के साधनों को स्यरउस्थां मरने डी 


9७..०+ 3 प्र ड््स्से 
दुल्नरा के हरे अप़5 5 


विज्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका घ्ह्५ 


उत्तेजित किया ! २६ अक्टूबर, १६५६ को इजरायल ने एकाएक सिनाई प्रायद्वीप पर ब्ाक्रमण 
कर दिया । इजरायल ने कहा कि यह अदेश फेदाचिन संगठन का थड्डा है जहाँ से इजरायल पर 
हमेशा आक्रमण होता रहता है । उसका उद्देश्य इन्ही अड्डो को नष्ट करना है। इसके बाद ब्रिटेन 
ओर फ्रांस मे भी मित्र पर आक्रमण कर दिया | इस तरह मिस्र को अकेले ही तीन शवितयों से 
जूक्षना पड़ा । 


पाँच दिनों को लड़ाई के वाद लगभग सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण 
स्थापित हो गया । मिस्र पर तीन राष्ट्रों के इस हमले का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा गया 
और ७ नवम्बर, १६५६ को संघ की साधारण सभा ने प्रस्ताव पास करके युद्धबन्दी का आदेश 
या और यह कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायल अविलम्ब मिस्र की भूमि से अपनी सेना हटा 
लें। इसी प्रस्ताव के अनुसार महासचिव द्वारा दस देशो की सेनिक ठुकड़ियों से बनी अन्तर्राष्ट्रीय 
का के छः हजार सैनिको को संघ की अध्यक्षता में यहाँ शान्ति स्थापित करने के लिए 
जा गया । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव का पालन करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने २२ दिसम्बर, १६५६ 
को मिस्र से अपनी फौजें हटा ली । किन्तु इजरायल ने गजापट्टी तथा शर्मल-होख-क्षेत्र से अपनों 
फौजें हटाने से इन्कार कर दिया । १६ जनवरी तथा २ फरवरी, १६५७ को साधारण सभा ने 
इजरायल द्वारा फौजें हटाने तथा महासचिव को इत प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के दो अन्य 
प्रस्ताव पास किये । इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया तब इन शक्तियों के एक अन्य 
प्रस्ताव को स्वीकार करके साधारणसभा ने यह निर्णय किया कि इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंध 
के आदेशों का पालन न करने के कारण सभी देश उसे आर्थिक तथा सेनिक सहायता देना बन्द 
कर दें | इस पर € मार्च, १६५७ को इजरायल ने कुछ शर्त्तों के साथ सेनाएं हटाना स्वीकार 
कर लिया और ७ मार्च को मिस्र से सब सेनाएँ हटाली गयी। इजरायल को प्रस्ुब शत्त 
ये थीं; अकावा [की खाड़ी तथा ततिरान (प्रश्थ्य ) जलडमरुमध्यों में” इजरायल सहित 
सब देशों के लिए नौ-चालन की पूरी स्वतंत्रता हो और संयुक्त राष्ट्रंघ छस समय तक 
गाजापट्टी पर अपना प्रशासन रखे जब तक कि इसके भविष्य के सम्बन्ध में कोई समझौता नहों 
.शैजाता। 

“ इजरायल ओर अरब राज्यों के बीच तनाव के कारण--यद्यपि संयुक्त राष्ट्ररंघ के 
हस्तक्षेप के कारण मित्र ओर इजरायल के संघ की समाप्ति हो गयी लेकिन दोनों पक्षों में 
स्थायी शान्ति कायम नहीं हो सकी । अरब राज्यो ने इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने 


“१, अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तर-परिचम में श्सका सिनाई प्रायद्रीप और सऊद अरेदिया 
के मध्य, में बढ़ा हुआ भाग है। इजरायल राज्य का दक्षिणी छोर इस छाड़ो के उत्तर में है। इजरायव के 
लिए इसका सामरिक मददत्त्व यह है कि यदि मिस्र उसऊहे लिए स्वेज नहर नहीं खोलता दो बद एशिया और अरब 
से बानेवाले जद्ाजों का माल इस खाड़ी में जहाजों को लाकर प्राप्त कर संकता है और स्वेज नइर के जभाद में 
भो अपना काम चला सकता है। तिशान लान सागर के उत्तरो सिरे परे अकादा साड़ों के प्ररेश द्वार पर 
सऊदी अरेबिया के अधिकार में एक टापु है। वहाँ से अकावा खाड़ों में जाने वाले जहयनों को नियन्जित किया 
जा सकता है । अतः इजरायल की दृष्टि में घद बड़ा मदत्वमू्ण है । - 





पछर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को विशेषतः मिस्र, सीरिया, जोर्डान आदि को इस बात का वड़ा दुःख और सदमा या कि प्रथम 
तो वे फिलिस्तीन के विभाजन को नहीं रोक सके और जब इजरायल की स्थापना हो गयी बौर 
उन्होने युद्ध के मेदान में उसका विरोध किया तो भी एन्‍्हें पराजित होना पड़ा | लेकिन इस पर 
भी अरब राज्यों ले हिम्मत नहीं हारी ! उन्होंने निश्चय किया कि इजरायल का आर्थिक 
बहिष्कार करके उसका गज्ञा घोटा जायगा | अतएवं इजरायल के लिए मिस्र ने स्वेज महर बन्द 
कर दिया । इजरायली वन्दरगाहों से सामान लाने और वहाँ से सामान ले जाने वाले बहनों 
का आवागमन पृर्णतः बन्द कर दिया गया । इजशयल के साथ सभी अरब देशों ने अपने व्यापारिक 
सम्बन्ध तोड़ लिये। इराक ने पेट्रोल भेजना बन्द कर दिया । 


इजरायल राज्य इस तरह एक ही साथ विभिन्न समस्याओ से घिर गया। इसी समव 
दुनिया के हर कोने से निर्वासित यहूदी इजरायल में आकर बसने लगे।. इजरायली सरकार के 
समक्ष इन शरणार्थियों को बसाने और उनके जीवन-परापन के साधनों की व्यवस्था करने की 
समस्या थी । इसके अतिरिक्त इजरायल में रेतीली भूमि थी और पानी के कमी के कारण उत्को 
आबाद नहीं क्रिया जा सकता था। इन सभी समस्याओ के ऊपर हर क्षण थरवों से उंघ्ष वि 
जाने की सम्भावना थी । ह 


इजरायल ने बड़े धेयं और साहस के साथ इन सारी कठिनाइयों का झुकावत्ता किया। 
उसने यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये और अमेरिका के सम्पन्न महूदियों से विस 
आर्थिक सहायता प्राप्त की | देखते हो देखते मस्स्थल में हरे-भरे खेत लहराने लगे, शाछुनिक 
उदोग-धन्धे स्थापित हो गये । अरबों को चुनौती यहूदियों की प्रगति नहीं रोक पकी ओर 
इजरायल पश्चिमी एशिया का सबसे सम्पन्न और विकसित देश हो गया। 


इजरायल की प्रगति ने अरव राज्यों को और भी चिन्तित कर दिया और वे इजरायल 
का नामोनिशान मिटाने लिए दृढ़ संकल्प हो गये । अठः सीमावर्ती अरब राज्यों और इजरायत्र 
के मध्य छिंटपुट सैनिक झड़पें होने लगीं। इस तरह की झुठभेड़ अधिकतर इजरायल-जोऱ्व 
स्रीमा पर होती रही । सितम्बर १६५४ में इजरायली-मिस्री सीमा पर भी स्थिति गम्भीर ही 
गयी। श्८ फरवरी, १६५५ को मिल्री और इजरायली सेना में जो सुठभेड़ हुईं उसके प्लस 
दोनो पक्षों के कई से निक हताहत हुए । २ नवम्बर, १६५५ को इजरायल के प्रधानमंत्री गे अर्व 
इजरायल समस्याओं के समाधान के लिए अरब राज्यों के साथ एक गौलमेज सम्मेलन को 
प्रस्वाव रखा, लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को डुकरा दिया। इसके बाद इजरायल और बस 
की सीमा और भी विस्फोटक हो गणी। १९५५ में मित्र और धीरिया के साथ 0 
की कई सेनिक बड़पें हुईं । मामला संयुक्त राष्ट्रसंध में भी गया । मई १६५६ में संदुर्क दे 
के महासचिव ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों के तनाव में, थोड़े 
कमी आयी । + 

द्वितीय अस्ब-इजरायल संघर्य ( १६४५६ )--छलाई १६५६ में स्वेज नहर के रा 
करण के पश्चात इजरायल, मिस्र और जोर्डान की सीमाओं पर स्थिति पुनः गम्भीर हो गये थे 
इस बार बिटेन और फ्रांस ने इजरायल को अपना हृथकंडा बनाया और मिल पर प्रलक्ष का 
करने का बहाना बनाने के लिए उन्होंने इजरायक्ष को मिस्र के विद्द्ध युद्ध ऐड़ने के है 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका बज 


उत्त जित किया । २६ अवदूबर, १६५६ को इजरायल ने एकाएक सिनाईं प्रायद्वीप पर आक्रमण 
“कर दिया। इजरायल ने कहा कि यह प्रदेश फेदाचिन संगठन का अड्डा है जहाँ से इजरायल पर 
हमेशा आक्रमण होता रहता है। उसका उद्देइय इन्हीं अड्डो को नष्ट करना है। इसके बाद ब्रिटेन 
थौर फ्रांस ने भी मिल्न पर आक्रमण कर दिया । इस तरह मिस को अकेले ही तीन शक्तियों से 
जुशना पड़ा । 


पाँच दिनों को लड़ाई के वाद लगभग सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण 

- स्थापित हो गया । मिस्र पर तीन राष्ट्रों के इस हमले का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा गया 

और ७ नवग्वर, १६५६ को संघ की साधारण सभा ने प्रस्ताव पास करके युद्धवन्‍्दी का आदेश 

दिया और यह कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायल अविलम्ब मित्र की भूमि से अपनी सेना हटा 

लें । इसी पस्तात्र के अनुसार महासचिव द्वारा दस देशो की सैनिक टुकड़ियों से बनी अन्तर्राष्ट्रीय 

हक के छः हजार सैनिकों को संघ की अध्यक्षता में यहाँ शान्ति स्थापित करने के लिए 
॥ गया । . 


_ संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव का पालन करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने २२ दिसम्बर, १६५६ 
को मिल से अपनी फौजें हटा लीं ) किन्तु इजरायल ने गजापद्डी तथा शर्मल-शेख-स्षेत्र से अपनी 
फोनें हटाने से इन्कार कर दिया। १६ जनवरी तथा २ फरवरी, १६५७ को साधारण सभा ने 
"इजरायल द्वारा फौजें हटाने तथा महासचिव को इस अस्ताव को क्रियान्वित करने के दो अन्य 
प्रस्ताव पास किये । इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया तब इन शक्तियों के एक अन्य 
पस्ताव को स्वीकार करके साधारणसभा ने यह निर्णय किया कि इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंप 
,कै आदेशों, का पालन न करने के कारण सभी देश उसे आर्थिक तथा सैनिक सहायता देना बन्द 

.कर दें। इस पर £ मार्च, १६५७ को इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनाएँ हटाना स्वीकार 
कर लिया और ७ मात को मिस्र से सब सेनाएँ हटाली ययीं। इजरायल की प्रसुष शर्तों 
ये थीं; अकाया [की खाड़ी तथा त्तिरान (था ) जलडमरुमध्यों में? इजरायल सहित 
पव देशों के लिए नौ-चालन की पूरी स्वतंत्रता हो और संयुक्त राष्ट्ररंघ उस समय तक 
हक पर अपना प्रशासन रखे जब तक कि इसके भविष्य के सम्बन्ध में कोई समझ्नौठा नहों 
हो जावा । 


* इजरायज्न ओर अरब राज्यों के बीच तनाव के कारण--यवपि संयुक्त राष्ट्रसंध के 
"हस्तक्षेप. के कारण मित्र और इणरायल के संघर्प की समाप्ति हो गयी लेकिन दोनों पक्षों में 
स्थायी शान्ति कायम नही हो सकी । अरब राज्यों ने इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने 

लि ं  ओ ओ स<. रा 
४. “२. अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तर-परिषम में इसका सिनाई प्रायद्ीप और सझदो अरेबिदा 
“ के मष्य में बढ़ा, हुआ भाग है | इजरायल राज्य का दक्षिणी छोर इस छाड़ो के उत्तर में है। इजरायल के 
- लिए इसका सामरिक महत्त्व यह है कि यदि मिस्र उसके लिए स्वेज नहर नहों सोलता वो बइ एशिया और अरब 
“से धानेवाले जहाजों का माल इस खाड़ी में जद्टाजों को लाकर प्राप्त कर सकता है और र्रेज नइर के अपाई में 
भी अपना काम चला सकता है। विरान लाश सागर के उत्तरो सिरे पर अकादा खाड़ों के प्रशेश दर प९ 
सउदो धरेसिया के अधिकार में एक टापू है। वहाँ से अकाबा खाड़ों में जाने वाले लद्ाजों को नियन्जित शिया 
शो सकता है । दत्त: इजरायल को दृष्टि में यह बढ़ा मदरूपर्च है; ' 


पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


को विश्येपतः मिले, सीरिया, जोर्डान आदि को इस बात का बड़ा दुःख और सदमा था कि प्रथम 
वो वे फ़िलिस्तीन के विभाजन को नही रोक सके और जब इजरायल की स्थापना हो गयी और 
उन्होने युद्ध के मेदान में उसका विरोध किया तो भी एन्हें पराजित होना पड़ा | लेकिन इस पर 
भी अरव राज्यों ने हिम्मत नहीं हारी । उन्होंने निश्चय किया कि इजरायल का आर्थिक 
बहिष्कार करके उसका गज्ा घोटा जायगा। अतवएव इजरायल के लिए मिल्न ने स्वेज नहर वन्द 
कर दिया । इजरायली वन्द्रगाहों से सामान लाने और वहाँ से सामान ले जाने वाले जहाजों 
“का आवागमन पूर्णतः बन्द कर दिया गया । इजरायल के साथ सभी अरब देशों ने अपने व्यापारिक 
सम्बन्ध तोड़ लिये । इराक ने पेट्रोल भेजना बन्द कर दिया । 


इजरायल राज्य इस तरह एक ही साथ विभिन्न समस्याओं से घिर गया। इसी समय 
इनिया के हर कोने से निर्वासित यहूदी इजरायल में आकर बसने लगे । इजरायली सरकार के 
समक्ष इन शरणार्थियों को बसाने और उनके जोवन-य्रापन के साधनों की व्यवस्था करने की 
समस्या थी । इसके अतिरिक्त इजरायल में रेतीली भूमि थी और पानी के कमी के कारण उनको 
आबाद नही किया जा सकता था | इन सभी समस्याओं के ऊपर हर क्षण धरवों से संघर्ष छिड़ 
जाने की सम्भावना थी । हे 


इजरायल ने बड़े धेर्य और साहस के साथ इन सारी कठिनाइयो का सुकाबला किया । 
उसने यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये और अमेरिका के सम्पन्न यहूदियों से विपुल 
आर्थिक सहायता प्राप्त की। देखते ही देखते मसुस्थल में हरे-भरे खेत लहराने लगे, ब्राधुनिक 
उद्योग-धन्धे स्थापित हो गये। अरबों की चुनौती यहूदियों को प्रगति नही , रोक सकी और 
इजरायल परिचमी एशिया का सबसे सम्पन्न ओर विकसित देश हो गया । - है 


इजरायल की प्रगति ने अरब राज्यों को और भी चिन्तित कर दिया और वे इजराय 
का नामोनिशान मिटाने लिए दृढ़ संकल्प हो गये । अतः सौमावर्ती अरब राज्यों और इजरायल 
के मध्य छिटपुट सेनिक इड़पें होने लगीं। इस तरह की झुठभेड़ अधिकतर इजरायल-जोर्डान 
स्ीमा पर होती रही । सितम्बर १६५४ में इजरायली-मिल्ली सीमा पर भी स्थिति गम्भीर हो 
गयी। २८ फरवरी, १६५७ को मित्री और इजरायली सेना में जो सुठभेड़ हुई उसके फलस्वरूप 
दौनों पक्षों के कई से निक हताहत हुए. । २ नवम्बर, १६५५ को इजरायल के प्रधानमंत्री ने अरब- 
इजरायल समस्याओं के समाधान के लिए अरब राज्यों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का 
प्रस्ताव रखा, लेकिन अरबो ने इस प्रस्ताव को डुकरा दिया। इसके वाद इजरायल और , अरब 
की सीमा और भी विस्फोटक हो गणी । १९५५ में मित्ष और वीरिया के साथ इजरायल 
की कई सैनिक झड़पें हुई । मामला संयुक्त राष्ट्रसंध में भी गया । मई १६५६ में संयुक्त राष्ट्ररंघ 
के महासचिव ने इस क्षेत्र का दौरा किया । इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों के तनाव में. थोड़ी 
“कमी आयी । ई है 

द्वितीय अरब-इजरायल संघ ( १६४५६ )--जलाई १६५६ में स्वेज नहर के राष्ट्रीय" 
करण के परचात इजरायल, मिश्न और जोर्डान की सीमाओं पर स्थिति पुनः गम्भीर हो गयी । 
इस बार ब्रिटेन और फ़्ांस ने इजरायल को अपना हथकंडा बनाया और मिस्र पर प्रत्यक्ष आक्रमण 
करने का वहाना बनाने के लिए उन्होंने इजरायल को मिस्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए 


+ 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका प्ह्५ 


उत्ते जित किया । २६ अक्टूबर, १६५६ को इजरायल ने एकाएक सिनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण 
“कर दिया । इजरायल ने कहा कि यह प्रदेश फेदाचिन संगठन का अड्डा है जहाँ से इजरायल पर 
हमेशा आक्रमण होता रहता है। उसका उद्देश्य इन्हीं अड्डो को नष्ट करना है। इसके बाद ब्रिटेन 
ओर फ्रांस ने भी मिश्न पर आक्रमण कर दिया | इस तरह मिस्र को अकेले ही तीन शवितयों से 
जुझना पड़ा । 


पाँच दिनों को लड़ाई के वाद लगभग सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण 

- स्थापित हो गया। मिस्र पर तीन राष्ट्रों के इस हमले का मामला संयुक्त राष्ट्रसंध में रखा गया 

और ७ नवम्बर, १६५६ को संघ की साधारण सभा ने प्रस्ताव पास करके युद्धवन्दी का आदेश 

दिया और यह कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायल अविलम्ब मिस्र की भूमि से अपनी सेना हटा 

लें । इसी प्रस्ताव के अनुसार महासचिव द्वारा दस देशों की सेनिक टुकड़ियों से बनी अन्तर्राष्ट्रीय 

रा के छः हजार सेनिको को संघ की अध्यक्षता में यहाँ शान्ति स्थापित करने के लिए 
जा गया । - 


_ संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रस्ताव का पालन करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने २२ दिसम्बर, १६५६ 
को मिस्र से अपनी फौजें हटा लीं। किन्तु इजरायल ने गजापटद्दी तथा शर्मल-शेख-क्षेत्र से अपनों 
फोौ्में हटाने से इन्कार कर दिया। १६ जनवरी तथा २ फरवरी, १६५७ को साधारण सभा ने 

“इजरायल द्वारा फौजें हटाने तथा महासचिव को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के दो अन्य 

' प्रस्ताव पास किये । इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया तब इन शक्तियों के एक अन्य 

_अस्ताव को स्वीकार करके साधारणसभा ने यह निर्णय किया कि इजरायल द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंध 

. के आदेशो, का पालन न करने के कारण सभी देश उसे आर्थिक तथा सेंनिक सहायता देना बन्द 
कर' दें । इस पर १ मार्च, १६५७ को इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनाएँ हटाना स्वीकार 
'कर लिया और ७ मार्च को मिस्र से सब सेनाएँ हटाली गयीं। इजरायल की प्रगुज शर्तों 
ये थीं; अकावा [की खाड़ी तथा तिरान (77०7 ) जलडमरूमध्यों में” इजरायल सहित 
सब देशों के लिए नौ-चालन की पूरी स्वतंत्रता हो और संयुक्त राष्ट्ररंध उस समय वक 
गाजापद्दी पर अपना प्रशासन रखे जब तक कि इसके भविष्य के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं 
हो जाता। 


/ इजरायल ओर अरब राज्यों के बीच तनाव के कारण-यद्पि उंयुक्त राष्ट्रयंध के 
ऋस्तक्षेप के कारण मित्र और इजरायल के संघर्ष की समाप्ति हो गयो लेकिन दोनों पक्षों में 
स्थायी शान्ति कायम नहीं हो सकी । अरब राज्यों ने इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने 


मऊ , -२. अकावा की खाड़ी लाल सागर के उत्तर-परिचम में इसका सिनाई प्रायद्रोप और सऊ्दो अरेबिया 

- के मध्य, में दढ़ा. हुआ भाग है । इजरायल राज्य का दक्षिणी छोर इस खाड़ी के उत्तर में हे। इजरायल के 

- लिए इसका सामरिक महत्त्व यह है कि यदि मिस्र उसके लिए स्वेज नइर नहीं खोलता तो बद एशिया और अरब 

-से भानेदाले जद्दाजों का माल इस खाड़ी में जद्दाजों को लाकर प्राप्त कर सकता है और स्वेज नहर के अभाद में 

* भी अपना काम चला सकता है| तिरान लाल सागर के उत्तरी छिरे पर अकादा खाड़ों के प्रवेश दर पर 

“ सऊदो अरेबिया के अधिकार में एक टापू है) वहाँसे अकावा खाड़ों में जाने वाले जहाजों झो नियन्तित शिया 
जा.सकता है। अतः इजरायल को दृष्टि में यद बड़ा मदत्वपूं्ण है। - १, 
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से इन्कार कर दिया अरब नेताओं ने अपने इस इरादे को कि उनका उद्देश्य इजरायल के 
अस्तित्व को समाप्त करना है ताकि विश्व के मानचित्र से उसका नामोनिशान मिट जाय, कभी 
छिपाने का यत्न नहीं किया । अरबों के इस संकढप के मूल में कई बात हैं। इसका प्रथम कारण 
सीमा सम्बन्धी विवाद है। इजरायल चारों तरफ से अरब राज्यों एवं यहूदी-विरोधी जातियों से 
घिरा हुआ है। ये सभी देश उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। इन देशो का मत है कि संयुक्त 
राष्ट्रघंघ ने १६४७ में जो विभाजन किया था और इजरायल की जो सीमा निर्धारित की थी 
उसी में इजरायल का राज्य रहे । १६४८ के युद्ध में उसने जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया 
था, उसको वह छोड़ दे । चूंकि इजरायल इन प्रदेशों पर से अपना अधिकार हटाने के लिए 
तेयार नही है इसलिए अरब राज्यों के साथ बरावर उसका सशस्त्र संघ चलता रहता है। मार, 
१६६२ में टाइवेरिस झील के प्रदेश में सीरिया और इजरायल के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके मेल 
में यही बात थी । 


अरबों और इजरायल के मध्य झगड़ा का दृल्रा कारप शस्त्रारत्रों की दौड़ है। छुलाई, 
१६६२ में अरब गण राज्य का यह रहस्य खुल गया कि वे इस प्रकार के सौनिक प्श्षेप्रणास्त्र 
बनाने संग्लन हैं जिनकी सहायता से इजरायल को शीघ्र ही पराजिव किया जा सके । ऐसी स्थिति 
में इजरायल को अपनी रक्षा-व्यवस्था शक्तिशाली बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी हो गया। 
संयुक्त राज्य ४मेरिका अभी तक मध्यप्रव के देशों को हथियार न देने की नीति अप्रना रहा था; - 
किन्तु अब बह यह मानने लगा कि इस क्षेत्र में शान्ति तभी रहेगी जबकि यहाँ की सैनिक शक्ति 
में संतुलन बना रहे | इसी मान्यता के आधार पर सं _क्त राज्य अमेरिका ने सितम्बर, १६६२ में 
यह निर्णय लिया कि वह इजरायल को ऐसे प्रक्षेपणास्त्र देगा जो कि अल्प दूरी प्क मार सके 
तथा शत्र के बाययानो को गिरा सकें । इज्राय्ल वी मांग ऐसे प्रदेणयस्त्रो के लिए थी 
जिनके माध्यम से वे अपने देश में रह बर ही शत्र्‌ के अड्डो को न कर सकें। अमेरिका 
द्वारा जो भी सहायता इजरायल को प्रदान की गयी उसे अरब राज्यो द्वारा शन्न ताए्ं कार्य 


माना गया । 


अरब राज्यों तथा इजरायल के बीच झगड़े का तीसरा कारण जोर्डान नदी का जल है। 
यह नदी केवल डेढ़ सौ मील लम्बी है, फिर भी इजरायल और अरब राज्यों के बीच यह तीमर कलह 
का कारण बनी हुई है इसका कारण है कि यह सीरिया, लेबनान, इजरायल और जोर्डान के चार 
राज्यों से होकर वही है। इसकी दो धाराएं हैं। इनमें से एक लेबनान और दूसरी सीरिया से 
निकलती है। दोनों मिलकर जोर्डान नदी के रूप में परिणित हो जाती हैं और इजरायल में प्रवेश 
करती हैं वधा इजरायल और जोर्डान राज्यों की सीमा को विभाजित करती हैं। इस नदी के 
जल का उपयोग कौन करे और केसे करे, यह विवाद का एक विषय है। इसके प्रानो के 
उपयोग के सम्बन्ध में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एरिफ जॉन्स्टन को मध्यस्थता करनी पड़ी । इसके 
बाद यह निश्चय किया गया कि जल का ६७ प्रतिशत भाग अरब राज्यों को तथा ३३ प्रतिशत भाग 
इजरायल को उपयोग के लिए प्रदान किया जाय । इजरायल ने अपने जल का उपयोग करने 
के लिए योजना आरम्भ कर दी । इस योजना के कार्यान्वित होने से उसका नगेव का मद्स्यल 
इरा-भरा हो जाता, इजरायल समृद्ध हो जाता तथा अपनी जनसंख्या बढ़ाकर शक्ति का विकास 
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कर लेवा। अरब राज्य इन सारी वातों को वद॒स्ति नहीं कर सकते थे। फलतः जनवरी, 
१६६४ में तेरह अरब राज्यों का काहिरा में एर सम्मेलन बुलाया गया | इसमें जो्डान नदी के 
के जल, अखब राज्यों की संयुक्त सेना तथा इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने की समस्याओं 
पर विचार किया गया । किन्तु अरब राज्यों के वीच गहरा मतभेद होने के कारण इस सम्मेलन 
का कोई नतीजा नहीं निकला ! 


अरबों और यहूदियों में मतभेद का तोसरा कारण अरब शरणार्थियों की समस्या है। 
इजरायल को स्थापना के बाद यहूदियों द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई उनके कारण फिलिस्तान 
के दस लाख से भो अधिक अरबो को देश छोड़ कर भागना पड़ा । वे सब पड़ोसी अरब राज्यों 
में शरणाथियों के रूप में रहने लगे। शरणार्थियो की समस्या ने अरब राज्यों के ऊपर अनेक 
उत्तरदायित्व डाल दिये तथा कठिनाइयाँ पेदा कर दीं । ये राज्य इन शरणार्थियों को अपने राज्य 
में बसाने तथा उसका नागरिक बनने के इच्छुक नही थे। दूसरी ओर इजरायल भी इन्हें वापस 
बुलाने के लिए ठेयार नहीं था । संयुक्त राष्ट्रसंघ को सहायता एवं कार्य अभिकरण को इन शरणार्थियो 
की देखभाल करने का काम सौवा गया। यह अभिकरण १६६३ तक के लिए था। इसके 
अध्यक्ष डा ० जॉनसन के मतानुसार इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाय कि 
शरणार्थियों की इच्छा जान कर तदनुप्तार उन्हें उसो देश में बसा दिया जाय । यह सुझाव किसी 
भी पक्ष को मान्य नथा! फलतः संघ ने एक अन्य प्रस्ताव पास करके शरणार्थियों की देख- 
भाल करने वाले इस कार्य की अवधि ३० जूत, १९६५ तक कर दी। शरणार्थियों के कष्ट और 
कठिनाइयाँ दोनों पक्षीं के बीच मनसुठाव बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है। 


१६४५७ से अरब इजरायल संघर्ष का एक संक्षिप्त इतिहासः--इन सब कारणो से अरब 
राज्यों और इजरायल के पारस्परिक सम्बन्ध हमेशा तनावपूर्ण बने रहे । १६५७ में इजरायल और 
जोर्डान को सीमाओं पर अनेक छिट-पुट घटनाएँ हुई' । इनके कारण दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों 
में तनावपूर्ण स्थिति आ गई और खंयुक्त राष्ट्संघ के महासचिव को इस क्षेत्र का दौरा करना पड़ा । 
मित्र और इजरायल के सम्बन्ध भी पुनः तनावपूर्ण होते गये ! फरवरी-मा्च १६५६ में स्वेज के रास्ते 
से जानेवाले इजरायल झे सुदूरपूर्वों देशों को निर्यात किये गये माल के अनेक विदेशी जहाजों को 
संयुक्त अरव गणराज्य ने रोक लिया । परिणामस्वरूप दोनो देशों में बहुत अधिक तनाव बढ़ गया । 
इभरायल द्वारा सुरक्षा-परिषद्‌ से शिकायत की गई। इजरायली प्रतिनिधि ने परिषद्‌ के सदस्यों 
को लिखे गये एक पत्र में संयुक्त अरब गणराज्य के इस कदम की निन्‍दा की और आरोप लगाया 
कि यह “स्वेज नहर समझौते तथा सुरक्षा-परिषद्‌ के १ सितम्बर, १६५१ के उस भ्रस्ताव को जिसमें 
मिस्र से किसी भी दिशा में जा रहे म/।ल और जहाजो को स्वेज नहर से गुजरने देने के लिए कहा 
गया था, नग्न अवहेलना है।” दूसरी ओर काहिरा ने यह कहा कि इजरायल को स्वेज नहर से 
अपने मालवाहक जहाजों को भेजने का कोई अधिकार नहीं है, क्योकि इजरायल और अरब देशों 
के मध्य युद्ध की स्थिति! अभी तक मौजूद है। मई १६४६ में संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा एक 
डेनिश मालवाहक जहाज को जो हैफा बन्दरगाह से इजरायलो सामान हांगकांग वथा जापान 
ले जा रहा था, रोक लिया गया। इजरायली प्रधानमन्त्री ने इस कार्यवाही को इजरायली 
हितों बया संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर और सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णयो पर एक भारी चोद बताया । 


पद अन्चर्रा द्रांय सम्बन्ध 


अगस्त, १६५६ में पुनः ऐसी दी घटनाएँ घटी और इजरायल प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद्‌ का 
घ्यान आकर्षित करते हुए संयुक्त अरब-न्यपराज्य की इन कार्यवाहियों को समुद्री - डकती के 
कार्य बताया । ग 


सीरिया के साथ भी इजरायल के झगड़े चलते रहे । फरवरों १६६० में तावफिक नामक 
स्थान पर दोनों की सेनिक डुकड़ियों में जबदरदस्त मुठभेड़ हुईं । फरवरी:के अन्तिम सप्ताह में 
इजरायल से लगती सीमा पर संयुक्त अरव गणराज्य की सेनाओं के जमाव से वड़ो तमावपृर्ण स्थिति 
पंदा हो गई | इजरायल ने सुरक्षा परिषद्‌ को सूचित किया कि इस क्षेत्र में शांति तभी स्थापित हो 
सकती है जबकि संयुक्त अरब गणराज्य इजरायल के प्रति सक्रिय शत्र ता की नोति का परित्मो्गें 
कर दें । भाच १६६० में इजरायली प्रधानमन्त्री डेविड वेनगुरिया अमेरिका गये। राष्ट्रपति 
आइजनहाँवर ने उन्हें आखासन दिया कि अरव-आक्रमण की स्थिति में अमेरिका इजरायल की 
सहायता देशा | दूसरी ओर कनल नाप्तिर ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि इजराखूृल्ष द्वारो 
सीरियाई क्षेत्र पर आक्रमण मिस्र पर आक्रमण समझ्ना जायगा तथा संयुक्त अरब गणराज्य स्थिति 
के अनुकूल प्रतिरक्षा की व्यवस्था करेगा । 
अरब राष्ट्रों और इजरायल के सम्बन्ध दिन-प्रति-दिन बिगढ़ते चले गये। मार्च १९६२ 
में इजरायल-सीरिया सीमा पर फिर से दुघेटनायें होने लगी। सुरक्षा-परियद्‌ में पारित एक 
प्रस्ताव में कहा गया कि दोनों देशों को युद्ध विराम समझौते पर अमल करना चाहिए। अगस्त, 
१६६२ में सीरिया और इजरायल में पुनः यम्भीर सेनिक सठभेड़ें हुई। सुरक्षा-परिषद्‌ की एक 
विशेष बेठक में समस्या पर विचार किया गया और महासचिव ऊया ने दोनों देशों से आत्म- 
नियन्त्रण रखने की अपील की ! परिषद्‌ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निन्‍दा करने का प्रस्ताव 
रखा, परन्तु सोवियत संघ ने इसे निषेधाधिकार द्वारा समाप्त कर दिया । न्‍ 
जून १६६७ की पूर्व की स्थितिः--१६६४ के का हिरा शिखर सम्मेलन के उपराब्त 
अरबव-इजरायल सम्बन्ध में पुन तनाव बढ़ने लगा। इजरायल के अस्तिव को मिटाने के अपने 
हद्द श्य की पूर्ति के लिए अरब राज्यों द्वारा इजरायल में घुतप्ठ करके तोड़फोड़ करने की कार्य- 
वाही अब बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। धीरिया और जोर्डान से घुसपेठियों के दस्ते इजरायक्त 
में घुस आते थे और तरह-तरह के उत्पात मचाते थे। ४ नवम्बर, १६६६ को इजरायल ने इन 
कारंबाइयों के विरुद्ध मुरक्षा-परिपद्‌ में शिकायत की । परिपद्‌ में समस्या के समाधान के लिए 
जो एक प्रस्ताव रखा गया वह सोवियठ 'वीटो” के कारण गिर गया । इसके दो सप्ताइ बाद 
इजरायल ने जोर्डान के उन अड्डा पर आक्रमण कर दिया (नवम्बर १३) जद्दों से घुछपठी इजरावल 
में घुसते थे । ७ अप्रैल, १६६७ को इजरायल ने सीरिया के विरुद्ध भी ऐसी ही कारंबाई को । 
दोनों देशों के बीच द्धिटपुट झड़प होती रहो । इजरापल ने सीरिया के छः मोग विमानों को 
मार गिराया | इस समय सीरिया और संयुक्त अरब गणराज्य हाल ही की एक सम्धि में वेंधे हुए 
ये । इस सन्यि के द्वारा यह निसचय किया गया या कि यदि एक पर इजरायल हमला कर दे 
वो उसको दूधरा भी अपने पर हमला मानेगा । लेकिन सोरिया और दजरायक्ष की इस प्ड़्प में 
संयुक्त यरव गणराज्य शांठ रहा और उसने किप्ती वरह का दस्तशेप नहीं किया! 
७ अप्रिल फी पटना के बाद इजरायल और सीरिया की सोना पर स्थिति अत्यन्त तनाव 
दृ्णे हो गयी । सीमाओं पर दोनों पक्ष के थे निकों का जमाव होने क्षया। ऐसा समझ सया हि 
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इजरायल सीरिया पर आक्रमण करने की पूरी तेयारी में व्यस्त है। वाद में, जेसा कि राष्ट्रपति 
नाप्तिर ने बतलाया, उन्हें सोवियत सूत्रों से यह जानकारी मिली कि इजरायल सीरिया पर 
आक्रमण करने की पूरी तंयारी कर चुका है। 


इस विस्फोटक स्थिति में अरब देशो में भी सैनिक तेयारी होने लगी। गाजा क्षेत्र में 
१६५६ से ही संयुक्त राष्ट्संघ की आपात सेना रखो गयी थी ताकि मिश्र और इजरायल में संघर्ष 
को रोका जाय | राष्ट्रपति नाप्तिर ने यह मॉग की कि यह सेना इस क्षेत्र से हठा लो जाथ। संघ 
के महासचिव ने इस माँग को स्वीकार कर लिया और आपात सेना हटा ली गयी। इसके 
तुरत हो बाद संयुक्त अरब गणराज्य की सेना सिनाई प्रायद्वीप से सठे मिस्र-इजरायली सीमा पर 
आ डटी । सीरिया और जोर्डान में भी युद्ध की तेयारी होने लगी ! 


मित्र, सऊदी अरब तथा इजरायल से सटे अकावा की खाड़ी है जो इजरायल को लाल 

सागर में पहुँचने का रास्ता देती है। इजरायल इस खाड़ी को अपनी 'जोवन-रेखा? मानता 

है। २३ मई, १६६७ को संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने इजरायली जहाजो को अकावा 

को खाड़ी में प्रवेश की मनाही कर दी। नापछिर ने घोषणा की कि खाड़ी कोई अस्तर्राषट्रीय 

“ जल मार्ग नहीं है। यह मिन्न और सऊदी अरब के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता है और इसलिए 
इजरायल को इधर से आवागमन करने का कोई अधिकार नहीं है । 


संयुक्त अरब गणराज्य की इस घोषणा ने स्थिति को अत्यन्त गम्भीर बना दिया । इजरा- 
यल के लिए स्वेज नहर पहले ही बन्द थी; अक्राबा की खाड़ी बन्द करके उसका गला घोदने का 
नया प्रयास किया गया! ऐशपो हालत में अब यह प्रायः निश्चित हो गया कि परिचम एशिया 
में भयंकर विस्फोट होकर रहेगा । स्थिति की गम्भीरता को देखकर संयुक्त राष्ट्ररंध के महा- 
सचिव यूथांत काहिंरा पहुँचे और मध्यस्थता करके इस संकट को टालने का प्रयास किया | 
लेकिन काहिरा में उन्हें कोई ऐसा उत्ताहवद्ध क लक्षण दिखायी नहीं पड़ा जिधसे शांति के 
प्रयापतों को और मजबूत किया जा सके । अतः निराश होकर महातचिव न्यूयाक लौट आये । 


उधर परिचमी एशिया की वमावप्र्ण स्थिति पर सुरक्षा-परिषद्‌ में विचार शुरू हुआ । 
परिपद्‌ की २४ मई की वेठक में सोवियत संघ ने स्थिति को विगाड़ने की जिम्मेवारी इजरायल 
पर मढ़ा और ब्रिडेन तथा अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वे इजरायल को बढ़ावा दे रहे 
है। जवाब में अमेरिका ने तनाव में वृद्धि के लिए सोवियत कूठनीति को जिम्मेवार बतक्षाया। 
इस गतिरोध की स्थिति में सुरक्षा-परिषद्‌ की बेठक स्थगित हो गयी । 


ब्रिठदेन और अमेरिका ने अकाबा की खाड़ी के घेराव को गलत तथा अच्तर्राट्रीय नियम 
का उल्लंघन बताया। २६ मई को इन दोनो ने इजरायल के प्रधान मंत्री एश्कोत्त को इस 
बात का आह॒वान दिया कि बह अकाबा की खाड़ी को नाकाबन्दो खत्म करने के लिए 
कारवाई करे। साथ ही, ब्रिटेन ने पश्चिमी यरोप के देशों से अनुरोध किया कि षाड़ी को 
स्व॒तन्त्र करने में वे सहयोग दें ॥ पश्चिम यरोप के देशो ने इन झगड़ों में पड़ने से इन्ड्रार कर 
दिया और राष्ट्रपति दगाल ने साफ-साफ़ शब्दों में कहा दिया कि वे ऐसी किसी कारंवाई में 
सहयोग करने को तेयार नहीं हैं । उन्होंने अस्वाव रखा कि प्रश्चिम एशिया के सम्बन्ध 
में चार बड़े राष्ट्रों को एक वेठक हो । लेकिन सोवियत-संघ को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था ।7 


दण्ये अन्वर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


“*.. ब्रिडेन और अमेरिका वरदहस्त पाकर इजरायल ने घोषणा की कि अकाबा की नाकैबन्दी 
आक्रमण हल्य है और यदि यह खत्म नहीं किया गया तो इजरायल बल प्रयोग करके इस- 
नाकेवन्दी को त्तोड़ देगा । स्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर होने लगी । सोवियत-संघ के बुद्ध पोच 
दर्रा दानियाल पार करके भूमध्यसागर में प्रविष्ठ करने लगे ) अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत 
भी भूमध्यसागर में चक्कर काटने लगे। अरब देशों की सेनिक तेयारी भी शुरू हुई।. 
जोर्डान के शाह हुसेन काहिरा पहुँचे और नासिर को यह वचन दिया कि यदि इजरायल से 
संघर्ष छिड़ गया तो जोर्डान अरब राज्यों का साथ देगा। दुयूनिसिया, मोरवको, लेवनान 
और सूडान ने भी ऐसी ही घोषणाएँ की । अल्जीरिया ने पश्चिम एशिया में तत्काल फौज 
भेजने का निर्णय किया। इजरायल में भी युद्ध को तेयारी होने लगी । जनरल डायन जो 
१६५६ के मिल्र-इजरायल युद्ध में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, को इजरायल का शक्षा-मंत्रो नियुक्त 
किया गया और देश में लामबन्दी की घोषणा कर दी गयी। सारा पश्चिम एशिया देखते 
ही देखते युद्ध के मेदान में परिणत हो गया । किसी भी क्षण युद्ध का विस्फोद हो सकता था 
और इसको विश्व-्युद्ध में परिणत होने की सम्भावना थी। स्थिति ऐसी आ गयी थी कि 
लगता था कि संयुक्त-राज्य अमेरिका और सोवियत-संघ के बीच इजरायल और अरब जगत 
की आड़ में सीधी टवकर हो जायगी। इस बीच सुरक्षा-परिपद्‌ की कई बेठकें हुई, लेकिन 
उनसे कीई नतीजा नहीं निकला । > 


ठृतीय अरब-इजरायल युद्ध (१६६७)-- इस विषम परिस्थिति में पिछले बीस षर्षों से 
लगातार फूट पड़ने के लिए वेचेन पश्चिम एशिया को अरब बनाम यहूदी राजनीति का अस्थिर 
ज्वालामुखी ५ भून, १६६७ को अचानक विस्फोट के साथ एकाएक फूट हो पड़ा । यहूदी राज्य 
और अरब जगत के बीच एक तरह से यह युद्ध अनिवायं और अवश्यम्भावी था। पिछले 
पखवारे अरब देशों ने यह निश्चय कर लिया था कि इजरायल की किरकिरी उन्हें अपनी आँयों 
से निकालनी ही है। अग्व देशों को अपनी सेनाएं, इजरायल के इर्द-गिर्द उपयुक्त ठिकानों पर 
पहुँचाने के लिए कम-से-कम दस दिन का समय और चाहिए था। वब इजरायल की स्थिति 
और नाज्ञुक हो गयी होती। इस हालत में इजरायल ने अति शीमर शत्र| पर हमला करने 
का निश्चय किया) ५ जून को इजरायली विमानो ने एकाएक काहिरा और मिल्र के अन्य 
हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। संयूक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सीमा पर गाजा 
पट्टी से लेकर दक्षिण इजरायल के नगव क्षेत्र तक, दोनों ओर की फोजों में झुठभेड़ हो गयी। 
युद्ध के प्रथथ दिन उभय पक्षों ने अपनी-अपनी कामयाबी के बारे में उद्घोषणाएँ की । लेकिन 
दूसरे ही दिन यह स्पष्ट हो गया कि यह हमलोगो के जमाने का रूस-जापान युद्ध था। संयुक्त 
अरब गणराज्य की घुरी प्राजय हुईं । सखुर्ण सिनाई प्रायद्वीप इजरायली ढेन। के कब्जे में आ गया 
और वे स्वेज नहर धर्वी किनारे तक पहुँच गये । 

». संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण होने के साथ ही जोर्डान और सीरिया के साथ भी 
इजराइल का युद्ध शुरू हुआ | युद्ध के प्रारम्भिक दिनो में सीरियाई फौज को कुछ सफलता 
अवश्य मिली, लेकिन जोर्डान आठ घण्टे भी इज़राइल की मार को नहीं सह सक/!। इजरायली 

"सेना ने जेइसलम के नगर तथा इसके उत्तर-पूर्व के इलाकों पर कब्जा कर लिया । जीर्डान को 
इथियार डालने पर विवश होना पड़ा । चन्द ही दिनों में जोर्डान के लगभग बीस इजार सेनिक 


५ 
| 


विश्व राजनीति मैं यूरोप, एशिया और अफ्रिका हर 


और असेनिक नागरिक मारे गये । अरब देशो की मदद के लिए अल्जीरिया, सूड़ान, यमन, 
कुबेत और सऊदी अरब का छुमकें इजरायल की सीमा की ओर अवश्य बढ़ी थी, लेकिन युद्ध की 
स्थिति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । 


सुरक्षा-परिपद्‌ और युद्ध विराम--युद्ध के छिड़ते ही न्यूयार्क में सुरक्षा-परिषद्‌ की 
वेढक बुलायी गयी । भारतीय प्रतिनिधि ने परिषद्‌ में माँग की कि वह अरब-इजरायल वृद्ध 
बन्द करने और दोनो पक्षों को अपनी सेना ४ जुन की स्थिति में वापस लाने की मांग करे । 
६ जून को परिषद्‌ ने युद्ध बन्द करने का एक प्रस्ताव पास किया । इजरायल युद्ध बन्द करने 
को तेयार हो गया, लेकिन अरब देशों की ओर से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। उधर युद्ध 
में जोर्डान की हालत सबसे बुरी हो रही थी । अतएव उसने युद्ध बन्द कर देने की माँग स्वीकार 
क्शली। ७ जून को परिषद्‌ ने एक दूसरा प्रस्ताव स्वोकार किया । इस प्रस्ताव में यह 
मांग की गयी थी कि युद्धरत सभी देश रात के आठ बजे से ( ग्रीनचीच समय ) युद्ध बन्द कर 
दें। सुरक्षा-परिपद्‌ का यह आदेशात्मक प्रस्ताव था। युद्ध में भी मित्र का पूरा पलायन 
हो गया था। अतएव उसके समक्ष युद्ध बन्द करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा | ८ जून को 
इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध बन्द हो गया। सीरिया ने भी अपनी ओर से यद्ध बन्द करने 
की घोषणा कर दी । 


युद्ध में संलग्न सभी राष्ट्रो द्वारा इस घोषणा के बावजुद कि वे युद्ध विराम की माँग को 
कार्यान्वित करेंगे ९६ जून को स्वेज नहर के क्रिनारे और इजरायल-सीरिया सीमावर्ती पहाड़ी में 
युद्ध जारी रहा । सीरिया पर इजरायल ने अपनी आक्रामक कारबाई जारी रखी । बह सीरिया 
के क्षेत्र में स्थित कुछ सामरिक महत्त्व के स्थानो पर कब्जा कर लेना चाहता था । इस हालत में 
पश्चिम एशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए ६-१० जून को पुनः सुरक्षा-परिण्द्‌ की बेठक 
हुईैं। भारत और सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने माँग की कि इजरायल को आक्रामक घोषित 
किया जाय। लेकिन ब्रिदेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। महासचिव को यह 
कहा गया क्रि वे वस्तृस्थिति का पत्ता ज्गायें । महासचिव ने जो रिपोर्ट दी उसमें स्पष्ट था कि 
इजरायली सेना आक्रामक कार्रवाई में संलग्न है और युद्ध चल रहा है। अतएव सुरक्षा-परिषद्‌ 
ने एक और प्रस्ताव पास करके यह आदेश दिया कि सीरिया और इजरायल दो घटो में युद्ध 
बन्द कर दें। इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हों चुका था। वह जिन स्थलों पर कब्जा 
करना चाहता था, उस पर कब्जा कर चुका था। सीरिया की ध्ामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी 
थो। अतएव दोनों पक्षो ने तत्काल यू द्ध-विराम स्वीकार कर लिया और १० जून की दोनों 
पक्षों में पृणतया लड़ाई वन्द हो गयी । 
राष्ट्रपति नासिर की स्थिति--यह निश्चय था कि संयुक्त अरब गणराज्य के सनिक 
पलायन का प्रभाव अरब देशो की आन्तरिक राजनीति पर पड़े । संयुक्त अरब गणराज्य की 
करारी हार हुई और वह भी एक ऐसे घृणित दुस्मन के हाथो जिसका अस्वित्त मिटाने के लिए 
राष्ट्रति नासिर निकले थे। ६ जूत को एक रेडियो प्रसारण में उन्होंने इस बात को कबूल 
किया कि अरब देशों की बहुत बड़ी हार हुई है। अपनी जिम्मेवारों स्वोकार करते हुए नासिर 
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया! नाप्तिर ने अमेरिका और ब्रिटेन पर यह आरोप लगाया कि 
उनके विमानों ने इजरायल की सद्दायवा की और बुद्ध में हिस्खा लिया है। इस बरह का 
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अभियोग-उन्होने ७ जुन को ही लगाया था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इसका खण्ड 
किया। अरब जगत पर इन खण्डनो का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन सभी देशों ने ब्रिटेन 
और अमेरिका के साथ अपना कूठनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और सम्पूर्ण थरंत्र जगत 
में अमेरिका विरोधों भावना का तूफान फ़ूट पड़ा । काहिरा स्थित अमरीकी दूतावास में आग 
ल्ञगा दी गय्यो। अरब राज्यों ने आदेश दिया कि सभी अमरीकी और ब्रिटिश नागरिक अपने 
देश लौट जाये । यह भी घोषित किया गया कि यद्ध में जिन देशों ने इजरायल की सहायता 
की है उनको अरब देश तेल की आपूर्ति नही करेंगे। * 
राष्ट्रपति नासिर द्वारा यह घोषित किये जाने पर वे अपने पद से अलग हो रहे हैं, सारे 
अरब देशो में खलवली मच गयी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि नासिर अरब दुनिया के बहुत 
बड़े नेता हैं और जनता में उनकी काफी लोकप्रियता है। अरब जनता मानती-है कि नासिर 
के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति उनका नेतृत्व नही कर सकता है। अतएब रेडियो प्रसारण के कुछ 
ही क्षणो वाद काहिरा में प्रदर्शन शुरू हुए और यह माँग की गयो कि नासिर अपने पद पर बने 
रहें। इस तरह की माँग अन्य अरब देशो के नागरिकों तथा सरकारों से भी आयी। इस 
लोकमत के समक्ष नासिर को भुकना पड़ा और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया । हि 
शास्ति-समझौता-युद्ध की समाप्ति के वाद शान्ति-समझौता का कार्य दूसरा कदम होठ 
है। इस शान्ति-समझौता का स्वरूप क्या हो ? यह स्पष्ट है युद्ध में एक पक्ष बुरी तरह हारा 
था और दूसरा पक्ष विजय के मद में चूर था | इसलिए इजरायल ने अपनी ओर से भावी शान्ति- 
समझौता के लिए दो-चार शर्तें रखों। उत्तकी गहली शर्च है कि वह जीती हुई कुछ जगहों 
को नहीं छोड़ेगा । इन जगहों में गाजापट्टी, शर्मंलशेख, जेद्सलम और जोर्डान नदी के पश्चिम 
के भू-भाग तथा सीरियाई क्षेत्र के कुछ पहाड़ी भाग सम्मिलित हैं। इजरायल की यह भी माँग 
है कि स्वेज नहर तथा अकाबा की खाड़ी से उसके आवागमन के अधिकार को मान्यता मिले। 
इस मोके से इजरायल एक तीसरा लाभ उठाना चाहता था। अभी तक अरब देशों ने इजरायल 
को मान्यता नहीं प्रदान की है। इजरायल इप्षे प्राप्त कर लेना चाहता है। उसका कइना है कि 
इजरायल विविध अरब राज्यो से प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रत्यक्ष संधि-वार्ता करेगा । संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति के 
सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दे, लेकिन वार्ता का काम सम्बद्ध राज्यों द्वारा अलग-अलग हो । 
इस प्रकार इजरायल विजेता की भाषा में बात करने लगा है और चाहता है कि थाक्रमण से 
उत्पन्न लाभ को वह सुदृढ़ कर दे । 
जाहिर है कि इनमें से कई माँगें महज सौदाबाजी की दृष्टि से पेश की गयी थी । किन 
राष्ट्रपति नासिर भुकने को तैयार नही थे। युद्ध में पराजय के वाद अरब देशो के नेता वस्थ 
देशों तथा सोवियत संघ की सहायता से कूठनीतिक मोर्चा पर जीवने के लिए अब जी-जान से 
जुटे हुए हैं। उन्होंने घोषित किया है कि वे एक इंच अरब भूमि भी ह्वाथ से नहीं जाने देंगे, 
अपनी प्रभुसत्ता में सुई की नोक के वराबर कमी नही आने देंगे तथा इजरायल को युद्ध द्वारा 
हथियाई गयी जमीन का कोई फायदा नहीं उठाने देंगे। 
इस प्रकार जरव राज्यों और इजरायल द्वारा जो नीतियाँ अपनायी जा रंही है वे एक 
दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और निकट भविष्य में उनके बौच कोई मेल हीने को सम्मावना नहीं 
दिखायी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्रमंघ के माध्यम से ययपि अरब-इजरायन समस्या के समाधान के 
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लिए विभिन्न प्रयास हो .रहे हैं, किन्द अमी तक स्थिति विशेष आशाग्रद नहीं हुई है। सीरिया 
और संयुक्त अरब गणराज्य युद्ध में विनष्ट अपनी सैन्य सामग्री की पूर्वि सोबियत संघ की सहायता 
से कर चुके हैं और इजरायल:भी पश्चिमी देशो विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता मे 
अपनी विनष्ट शक्ति को बहुत छुछ पूरा कर चुका है। दोनो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति कायम 
है और इस कारण सीमा पर हमेशा सैनिक झड़पें होती रहती है। 


न पश्चिम एशिया में अरव राज्यो और इजरायल के बीच शान्ति-समझौता कराने के लिए 
कई प्रयास हुए हैं। नवम्बर १९६७ में सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त 
राष्ट्रंध के महासचिव ने दोनों पक्षों में समझोता वार्ता कराने के लिए गुन्नार जारिन्ग को 
पश्चिम एंशिया भेजा । जारिन्ग ने लगभग एक वर्ष तक इस दिशा में प्रयास किया, लेकिन 
वे सबे पूर्ण रूप से विफल सिद्ध हुए। इसमें जारिन्ग का कोई दोष नहीं था। सच बात तो 
यह है कि एक वर्ष तक शान्ति स्थापना के प्रयासों का जिन्दा रखना भी एक बड़ा काम था, 
वयोकि १६६७ के नवम्बर में सुरक्षा परिषद्‌ ने जो प्रस्ताव पारित किया था वह इतना अस्पष्ट था 
'कि जारिन्ग के प्रयत्नों के सफल होने में किसी को भी आशा नहीं थी ! सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव 
को अलग-अलग पक्षो ने अलग अक्षग ढंग से ग्रहण किया, उसकी अलग-अलग व्याझ्याएँ को । 
+सलिए अरब और इजरायली प्रतिनिधियों के बीच वार्ता, पत्र-व्यवहार और एक-दूसरे पर 
'दीपारोपण से आगे...नहीं बढ पायी । जब अरबो को इस बात का विश्वास हो गया कि इस 
प्रकार की वार्ता से उन्हें कुछ मिलनेवाला नहीं है वो उन्होने वार्ता से पीछे हटने का 
फंसला किया । गा ४ 


- जारिन्ग मिशन की असफलता के उपरान्त दोनों पक्षों में तनातनी खूब बढ़ गयी । श्वरब 
और इजरायली सेनाओं के बीच जहाँ तहाँ झुठभेड़ का क्रम दिनो-दिन वेज होता गया। दोनों 
पक्षों के बीच भयंकर तनातनी के इस वातावरण में इजरायल को चेतावनी के रूप में सोवियत 
संघ ने अपनी एक शान्ति योजना सितम्बर १६६८ में रखी । सोवियत संघ ने बड़े शब्दों में 
बेतावनी दो _कि इजरायल अरब राज्यो के विरुद्ध भड़काने वाली कारंवाई बन्द करे नहों वो 
उसके नतीजे भुगतने के लिए तेयार हो जाय । चेतावनी के साथ-साथ सो वियव सघ ने पश्चिम 
एशिया में- शान्ति स्थापना के लिए एक चार पूत़ी शान्विनयोजना रखी जितकी मुझय बातें 
_निम्नलिखित थीं : (१) इजरायली सेनाओं का जून १९६७ से पहले की सीमाओं पर वापसी, 
'(२) शान्ति बनाये रखने के लिए सीमाओं पर सुदढ़ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यवस्था, (३) दो 
पक्षों के चार बड़े देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ दोनों पक्षों के बीच युद्ध फिर 
से नहीं छिड़ने दें, (४) रब राष्ट्र द्वारा इजरायल के बिदुद्ध युद्ध की स्थिति की समाप्ति। * 


_कडद मे 


' चेतावनी के साथ रखी गयी इस शान्विन्योजना पर इनरायली प्रतिक्रिया परत सामने 
आयी । इजरायल के विदेश मंत्री एवान ने सोवियत योजना को अस्वीकार कश्ते हुए कहा कि 
इसमें कोई नयी बात नही है.! एवान का तक था कि निश्चित ओर स्पष्ट सीमा-रेणा की 
मान्यता के बिसा सोवियत संघ इजरायली ठेनाओं की वापसी चाहता हैं। उनके विच्र में 
सोवियत योजना में अन्तर्राष्ट्रीय जलमायग में स्वृतन्त् जहाजरानी के कानूनों अधिकार को नहीं 
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माना गया । इसलिए इसमे स्थायी शान्ति नहीं हो सकती । इजरायली प्रधान मंत्री एइकौल ने 
सोवियत चेतावनी के उत्तर में कह कि सोवियत संघ इजरायल पर युद्ध की तयारी का आरोप 
लगाकर अरबों को युद्ध के लिए फिर भड़का रहा है। इसके साथ ही ८ अक्टूबर, १६६८ को 
इजरायल ने परचम एशिया की समस्या के हल के लिए एक नौ सूत्री कार्यक्रम पेश किया। 
लेकिन संयुक्त अरब गणराज्य ने इसको तत्काल अस्वीकार कर दिया। 


सयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना होने पर भी दोनो पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमले होते 
रहते हैं । इस सिलसिला में र८ दिसम्बर, १६६८ के दिन का बेझत के हवाई अड्ुु॒ पर इजरायलो 
हमला सबसे महत्वपूर्ण था। लेबनान की राजधानी वेद्व में तेरह ब्यापारो जहाज खड़े थे। 
इंजरायली हेलोकाप्टरो ने एकाएक इन पर हमक्षा करके इन्हें विनष्टठ कर दिया ! विश्व भर में 
इजरायल की इस कार्रवाही की आलोचना और भत्सना हुई और १ जनवरी १६६५९ को सुरक्षा 
परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास करके इजरायल को गम्भौर चेतावनी दी । हा 


फरवरी-मा्च, १९६६ में पश्चिम एशिया को स्थिति पूर्ण विस्फोडक हो उठी। ११ 
फरवरी को अरब-इजरायल छापामारों के वीच जमकर गोलावारी हुई, २४ फरवरी को इजरायल 
ने सौरिया के कुछ नगरो पर वम गिराये और २५ फरवरी को राष्ट्रपति नासिर ने संयूक्त अरब 
गणराज्य में आपात्‌ की घोषणा कर दो । ८ मार्च, १६६६ को स्वेज नहर के पास संयक्त अरब 
गणशज्य के तेल के कारखानो पर इजरायली से निको ने बड़े पम्राने पर हमला कर दिया। इसी 
सुठभेड़ के दौरान सयक्त अरब गणराज्य के सेनाध्यक्ष ले० जेनरल मोनेम रियाद की मृत्य हो गयी । 
मा में ही जो्डान के साथ भी इजरायल की झड़पें हुई । 


जनवरी ,१९६६ और मार्च, १६६६ के बीच इस तरह के लगातार सैनिक मुठभेड़ों के 
मूल में यह वात थी कि परिचम एशिया की समस्या के समाधान के लिए न्यूयाकक॑ में चार बड़े 
राष्ट्र के बीच वार्ताएँ हो रहो थी और इजरायल आक्रामक कार॑वाई करके इस वार्ता को अतफल 
बनाना चाहता था। चार बड़े राष्ट्री के सम्मेलन का प्रस्ताव जनवरी १६६६ में फ्रांत ने रखा 
था और अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ इस पर राजी हो गये थे। ३ अग्नित्त, १६६६ को 
न्यूयाक॑ में यह वार्ता शुरू हुई। लेकिन इजरायल ने झुरू से ही इसका विरोध किया। एक 
सरकारी विश्प्ति में इजरायल ने कहा कि वह पश्विम एशिया से बाहर के राष्ट्री की बेठऊ मैं इस 
क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश करने का विरोध करता है। इम तरह को पद्धति से इसन्क्षेत्र के 
देशों द्वारा आापत में शान्ति-वार्ता करने के उत्तरदायित्व पर आघात पहुँचता है। इजरायल के 
अनुसार यह वार्ता केवल बड़े राष्ट्रीं की जोर-आजमाई का परिषाम है। १२ मई, १६६९६ को 
इजरायल के नये प्रधान मंत्री ने और भी स्पष्ट शब्दों में इजरायल के दृष्टिकोण को रखा । उन्होंने 
कहा कि पश्चिम एशिया की समस्या के समाधान के लिए चार बड़े शा्ट्री द्वारा रखे गये किसी 
प्रस्ताव पर विचार-विमर्श तक करने को इजरायल तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में उनका कोई 
भी फेसला व्यर्थ होगा । 


लेकिन यह निइचय है कि चार बड़ों का सम्मेलन कोई निर्णय नहीं कर सकेगा। इस 
सम्मेलन का कुल नवीजा यही निकला है कि चार बड़े राष्ट्र विश्व के सबते विस्फोदक समस्या के 


६०६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अफ्रिका यूरोपीय झाम्राज्यवाद के चंगुल में फेसा रहा। अधिकांश अफ्रिका महादेश विभिन्न 
यूरोपीय शक्तियों के मध्य इस प्रकार बैंटा हुआ था : 












क० स० बा प्ेत्रपल १६६१ के जनगणना | 
के अनुसार जनसंख्या. 
फ्रांसीसी थक्रिका.. | ४०,२२,१५० | 3,भकपरइ०० 











२ | विडिश अफ्रिका | २०२५७१६ | ६, ब्रिटिश अफ्रिका | २०,२५,७१९ |. ६,२४,३३६४५ 


बेल्जियम अफ्रिका | ६,२४,३०० १,२०,००,००० , 








६५,००,००० 











४ | पुतंगाली अफ्रिका | ७,७८५००० 
। 
|] 


५ | स्पेनी अफ्रिका १,३४,२०० | २४,६५,००० 5 * 





ध 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अफ्रिका के देशों में एक नयो जाग्ति आयी और वहाँ स्व॒वन्त्रवा 
की भावना अंगढ़ाई लेने लगी । सम्पूर्ण अफ्रिका में स्वतन्त्रा के लिए व्यापक संघ हुआ जिसके 
फलस्वरूप अफ्रिकी देश एक-एक करके स्वतन्त्र होने लगे। इस काल में अफ्रिकी देशों को 
इस क्रम में स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुईं है 


क्रणस० नाम स्वतन्त्रता पृ... क्षेत्रकल १६६१ के स्वतंत्र होने 
प्रदेश प्रशासकीय (वर्गमील) अनुसार की तिथि 
४ देश जनसंख्या हि - 
१. लिबिया इटली ६,७९, ३५८ १३ करोड़ नवम्बर १६५१ 
२. इरिट्रिया हर] हे न सितम्बर १६५२ 
३०. सूड़ान ब्रिटेन ६,६७,५०० १० करोड़ जनवरी १६५४ 
४. मोरको फ्रांस. न“: न- "मार्च हृह.५६ 
५. व्यू निशिया फ्रांस अम्य३१े३े रेहऔ२५,००० मार्च + २६५६ 
, ६. प्राना ब्रिटेन ६१८४३. ४८ लाख मचा र६५७ 
७. गिनी फ्रांस १,९५,२०० ३,००,००० अक्टूबर १६५८ 
८. केमरून फ्रांस १५६६५४८६ ३२,६५,००० जनवरी १६६०९ 
६. मोरको (कुछ अंश) स्पेन न न मार्च - १६६० 
१०.  टोगा , फाँस ४र?१,८६३ , (२ लाज अप्रिल १९६०९ 
११- मालीसंघ फ्रांस ्ट्र क्त्टे जुलाई १६६०९ 
74२- कांगोली गणराज्य. बेल्जियम - ९,४३३००० २३,३० करोड़' (5 झुलाई १९६० 
, ३-० सोमालिया , व्िदेनेव. भा . , ८5: 7 जुलाई ११६१ 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ६०७ 


क्र० सं० नाम ख्तन्नता पूव.. क्षेत्रफल. १६६१ के खतन्‍्त्र होने 
प्रदेश. प्रशासकीय (वर्गमील) अनुसार की तिथि 
मु देश जनसंख्या 
१४. मालागासी 
गणराज्य फ्रांस २,२८,०००. प५१,७०७५२३ जुलाई १९६० 
१५. छाद फ्रांस ४,६६,००० र५,८०,००० अगस्त १६६० 
' १६. नाइजर फ्रांस ४६,४५,००० २४ लाख अगस्त १६६० 
१७. आइवरी कोस्ट फ्रांस जे आर अगस्त १९६० 
,'रफ.. वोल्ठाई गणराज्य. फ्रांस जद च्य् अगस्त १६६० 
१६- गेबेन फ्राँस १३०३,०००.. ४,१२,५०० अगस्त १९६० 
२०. ,होगी फ्रांस ४५,६०० १७,११,१०० अगस्त २१६६० 
२१.. कांगो गणराज्य , “ कनः घर अगस्त १९६० 
२२५ मध्यवर्ती अफ्रिका +- - न- अगस्त (६६० 
२३. नाइजीरिया ब्रिटेन ३,७३,२५० ३-५ करोड़ अवटूबर १६६० 
२४ मारितेनिया फ्रांस ४,१५,६०० ५ लाख नवम्बर १६६० 
२५० ,सियरालियोन फ्रांस. “: न अप्रिल १९६१ 
२६. रूआंडा-छरांडी बेल्जियम २०५४०. ४६,३०,००० जुलाई १९६२ 
२७- अल्जीरिया फ्रांस ५८,२६,००० १,०२,६५,०००.. सितम्बर १९३२ 
र८- . युगॉडा ब्रिटेन ६३६८१. ७५,१७,००० अबहूबर १६६२ 
२६. तंगानिका ब्रिटेन. ६२६८८ ६० लाख दिसम्बर १६६२ 
३०. केनिया ब्रिटेन त+ ता विसम्बर १६६२३ 
३१५ जंजीवार. ब्रिदेन ने +- दिसम्बर १६६३ 
३२ मलावी ब्रिटेन ड्तः पल ना १९६४ 
३३ जेम्बिया ब्रिटेन , न ्् - १९६४ 
३४. गेम्बिया ब्रिटेन ड्ड्ट प्ज्ा + शहद५ 
३५. गुआना ब्रिटेन पर नल मई १६६६ 
“३६. वोन्सवाना ब्रिटेन झ्त् स्न्ः सितम्बर १६६६ 
'३७.. लेसोथो ब्रिटेन ् सह अक्टूबर १६६६ 
३५. वारबाडोस ब्रिटेन न ण्् नवम्बर १६६६ 
३६. मारिशस ब्रिदेन ध्स्य ग् । मार्च रछुद्ष८ 


- अल्जीरिया का स्वाघीनता संग्राम 


उपय्‌ 'क् सभी देशों को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्प करना पढ़ा, लेकिन इन 
सभी स्वतन्त्रता संग्रामों में अन्तरोष्ट्रीय राजनोति के दृष्टिकोण से अल्जीरिया को आजादी की 
लड़ाई विशेष महत्त्व रखती है। अफ्रिक्रा में यूरोपोय साम्राज्यवाद का सबसे दर्दनाक पहल 
अल्जीरिया में देखने को मिला था। फांठ में जबरल दयाल् को वानाशाही की स्थापना खे 
अह्जीरिया को समस्या वो संसार के स्ववन्त्रता प्रेमियों के लिए और भी गम्भीर दिनया का 


हवस अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्ध 


विषय बन गयी थो। अल्जीरिया पर फ्रांस का अधिकार १८३० में ही कायम हुआ था। अच्ची 
जलवाय के कारण यहाँ चहुत-से फ्रांसीसी आकर बस गये और अल्जीरिया के सभी भू-भाग तथा 
प्राकृतिक साधनों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया । अल्जीरिया के निवासी वरावर 
इसका विरोध करते रहे, परन्तु फ्रांस हमेशा इनका क्र दमन करता रहा। अल्जीरियां वालों 
को शान्त करने के लिए फ्रांछ की सरकार ने फ्रांस को राष्ट्रीय सभा में उन्हें प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया। लेकिन अल्जीरिया वाले इससे सम्तुष्ट नहीं हुए। ( जुलाई, १६६१ को 
उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण किया जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के मोर्चे (फ०7६ 
रिन्वाणान।ं 7/9००४०१, है. ऐप. 3,, ) के नाम से विख्यात हुआ। १ नवम्बर १६५४ को इस 
संगठन ने फ्रांस के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए सशश्र संग्राम छेड़ दिया जो १६६२ तक लगातार 
चलता रहा और जिसमें दोनों पक्षो के लोग हजारों हजार की संख्या में कीड़े-मकोड़े ' की तरह 
मारे गये ।। अल्जोरिया में युद्ध बन्द करने के अने& प्रयास हुए, लेकिन सबके सब व्यर्थ ।* यह 
प्रइन संयुक्त राष्ट्रसंध में मी उठाया गया लेकिन फ्रांस की हठधमों के कारण वहाँ कुछ न हो सका। 
फिर भो अल्जीरिया वाज्ञों ने अपना संग्राम जारी रखा । स्वाधीनता के संघर्ष को सफलताएबक 
संचालित करने के लिए काहिरा में फरहठ अब्बास की अध्यक्षता में सितम्बर, १६५८ में अल्जी- 
रिया की एक समानान्तर सरकार को स्थापना भी कर दी गयी । इस सरकार को चीन ने 
मान्यता प्रदान कर दी । इस स्थिदि का सामना करने के लिए फ्रांग के राष्ट्रगव दगाल ने 
आत्मनिर्णय एवं जनमत के आधार पर अल्जीरिया को स्वतन्त्रता देने का आजासन दिया | 
बिद्रोहियों को और से यह माँग की गयी कि जनमत संग्रह करने के पूर्त्र फ्रांतीसी सेना अल्जीरिया 
से हटा ली जाय। किन्तु दगाल इसे मानने के लिए तैयार नही हुआ । १६६० में राष्ट्रति 
दगाल अल्जीरिया गया और वहाँ से लौटकर अल्जीरिया के ग्रर्न पर अल्जीरिया तथा फ्रांस मे 
जनमत संग्रह करने का प्रस्ताव किया । यद्यपि जेनरल दगाल्ल ने ।“अल्जीरिया वालो के लिए”? 
के प्रइ्न पर जनमत कराने का प्रस्ताव रखा था, फिर भी, अब्बास ने द्भगाल के प्रस्ताव का 
स्वागत नहीं किया और अपने अनुयायियों को बोढ नहीं देने का आदेश दिया । तो भी' जन- 
बरी, १६६१ में जनमत संग्रह का कार्य हुआ । इसमें डेढ़ करोड़ लोगो ने अल्जी रिया में स्वायत्त- 
शासन स्थापित होने के पक्ष में और पचास लाख इसके विपक्ष में वोट दिये । साढ्ष लाख मद्रुष्यो 
ने वोट नहीं दिया । इस प्रकार “अल्जरिया अल्जीरियावालों के लिए” के पक्ष में अधिकांश 
मत आये! लेकिन दगाल द्वारा प्रस्‍्वावित स्वायत्त शासन प्राप्त करने पर भी अहजीरिया ्प्ण 
स्व॒तन्त्र नहीं होता था । किसी-न-किंसी रूप में उत्त पर फ्रांस का अधिकार बना ही रहता। 
कुछ दिनो के बाद अल्जीरिया की अस्थायों सरकार ने बातचीत करने की इच्छा” प्रकट की और 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि अल्जीरिया की समस्या का कोई समाधान हो जायगा ! हि 


-  फ्राँस में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो जनरल दगाल फी अल्जीरियाई नीति को विल्कुल पतनद 

* नहीं करते थे । इसमें सेना के कुछ अधिकारी प्रशुख थे जिन्होने दगाल का विरोध करने के लिए 

एक संगठन (055) कायम कद लिया था। जब इस बात की धम्मावना प्रवीव होने लगी. कि 

आय क्स्षोसी वि €६१ तक इस हि में १,४३,१०० हि लिरीही का के 

६ २४० फ्रांसौसो से गये। अस्तामरिक दताइतों की संख्या इसमें सम्मिलित नई, अह्जी- 

पिया 3 52 मह्यों को स्पा मदीने में ४०९ से अर थी। अत्योसिया के 
* राष्ट्रवादी नेताओं का कहना है कि १० लाख से अधिक अल्जीरियाई मारे जा चुके है 


- २. फ्रांसीसी विवरण के अलुत्तार १ 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ६०६ 


दोनों दलों में कोई समग्नोता हो जायगा तो २२ अप्रित्त १९६१ को कुछ अवकाश प्राप्त फ्रांसीसी 
सेनिक अधिकारियों ने सहसा अल्जियर्स पर आक्रमण करके उसपर आधिपत््य कायम कर लिया । 
किन्ह, दगाल ने इस सैनिक विद्रोह को दवा दिया और २० मई, १६६१ को दरियन में अल्जी- 
रिया के शष्ट्रवादियों के साथ वात्तां शुरू कर दी । किन्तु यह वार्ता सफल नहीं हुई । ३० दिस- 
म्वर को एक दूसरे सम्मेलन के फलस्वरूप राष्ट्रपति दगाल ने स्वतन्त्र बल्‍्मीरिया के साथ एक 
ममप्नोता करने की घोषणा को । ३८ मार्च, १६ २ को फ्रोमीसी सरकार की और से घोषणा की 
गयी कि अल्जीरिया और फांस के बीच युद्ध विराम समझौता समन्न हुआ । ? जुलाई १६६२ को 
अल्जी रिया स्वतस्त्र हो गया और इस प्रकार एक महान स्वतन्तता संग्राम का शस्त हुआ । 

स्ववन्वता प्राप्ति के एुरत बाद अल्जीरिया की राजनीतिक स्थिति कुछ डॉवाडोल हो 
गयी। बेन बेला और बेन खेदा के बीच सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ऐसय 
प्रवीव होने लगा कि कांग्रो की स्थिति अल्जीरिया में भी उत्पन्न हो जायगी । लेकिन दोनों 
नेताओं में समझौता हो गया और अल्जीरिया एक यह-युद्ध से बच गया । १६६४ में थह्जी रिया में 
ऐनिक कांति हो गयी और वहाँ का शासन सूत्र सैनिक अफसरों के हाथ में आ गया । 

अफ्रिका के परतस्त्र देश--अल्जी रिया की स्ववन्त्रवा के बाद सी अभी अफ़िका में कुछ 
स्वतनल्त्र राज्य बने हुए हैं। पुर्तगाल के अन्दर अंगोला, मौजाखिक, युतंगोज योनी, केपवर्ड, 
मेडोरा टाप और एजर टाए फ्रांस के अधीन, फ्रेंच सोमालोलैंड, सहारा, फ्रेंच इक्वेटोरियक्ष 
अफ्रिका तथा रोनियन ठा( स्पेन के अधीन, रिश्रोडिओरा, स्पेनिश गीनी, कतारी, ढीप समृह 
और स्पेनिश सहारा एवं ब्रिटेन के अधिकार में, सेंटहेलना, एसन्सन, स्त्रीजीलैंड तथा संयुक्त 
राष्ट्रतंध की देखरेख में दक्षिण परिचम अफ्रिका अभी तक अपनों स्वतन्जता प्राप्त नही कर पाये 
है। लेकिन इन देशों की स्वतन्त्रता छो अब अधिक दिनों वक नहीं रोका जा सकता है । 

अफ्रिकी एकता का आन्दोसलन-- अफ्रिकी देशों के सामने उपनिवेशवाद से उत्पन्न कुछ 
ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान तभी हो सकता है जब उसमें एकदा कायम रहे । इस एकता 
की आध्मि के लिए अफ़िकरा के नव स्वतन्त्र राज्य सचेष्ट हैं। सामान्य समस्याथों पर विचार 
करने और उसका समाषान हू ढने के लिए अफरिक्ना के राज्यों में सहयोग करने की अज्ृत्ति एसन्न 
ही रही है। अधिल १६५८ का अफ्रित्ा के स्वतन्त्र राष्ट्रों का अक्रा-सम्मेलन इसका प्रवल 
प्रमाण है।यह स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का पहला सम्मेलन था जिसको घाना के प्रधान मन्‍्त्री 
डा० इल्क्मा ने बुलाया था और जिसमें भाग लेने वाले राष्ट्र ये अवीसीनिया; घाना, लीविया, 
साइयैरिया, मोरक्ो, सूड़ान, आ,निरधिया और संयुक्त अरब सगराज्य । इस सम्मेलेन का पद्देश्य 
सामास्य हितों के प्रइन पर विचार विनिमय करना, अफ्रिक्ी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना, 
और सुत्द बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्री की झुक्ति का रास्ता 
हूँ ढ़ना और विश्व-शांति के प्रइव पर विचार करना था । 3 मं विविध विषयों बर प्रस्ताव 
पाल किसे गये। अफ्रिकी राष्ट्र के बीच राजनीतिक, थार्थिक और सांस्कृठिक सहयोग 
स्थायित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रिल को अफ्रिडों स्वतस्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय 
किया यया । दे 

दिसम्बर १६५८ में अकरा में ही अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेलन का पहला अधिवेशन .2७०- 
हुआ । इसमें अक्रिका के विविध देशों के राजनीतिक द्ली, ट्रेड यूनियनों, छात्र आन्दीलन * 


६६१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अन्य संस्थाओ के दो सौ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । यद्यपि इस सम्मेलन का आयोजन सरकारी 
स्तर पर नहीं किया गया था तथापि इसमें सभो स्वृतन्त्र अफ्रिक्री देशों के शासक दलों के प्रति- 
निधि सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में यह सुझाव लाया गया कि अफ्रिका में अहिसात्मक क्रांति 
लाने के लिए महात्मा गॉधी की पद्धति-का अनुकरण करते हुए योजना तेयार की जाय और उस 
पर अमल किया जाय । सम्मेलन एक प्रस्ताव ने पास करके संयुक्त राष्ट्रघ से अनुरोध किया कि वह 
साम्राज्यवादी राष्ट्री को अफ्रिका से हट जाने का आदेश दे । एक दूसरे प्रस्ताव के द्वारा अफ्रिका 
के स्वतन्त्र राज्यों से यह अनुरीध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त 
के प्रयास में हर सम्भव सहायता दें और प्रजातीय विभेद की नीति वरतनेवाली दक्षिण अफ्रिका 
की सरकार से अपना कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लें। एक और प्रस्ताव में उसने अल्जीरिया की 
अस्थायी सरकार को मान्यता देने तथा अफ्रिकी लोगो की रक्षा के लिए एक अफ़िकी स्वयंसेवक 
दल तेयार करने को कहा था। सम्मेलन के स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्री का एक राष्ट्रमंडल बनाने 
का भी निश्चय किया । इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अफ्रिकी राष्ट्रों को पॉच समूहों में बॉटने 
का विचार हुआ जो एक अखिल अफ्रिकी कामनवेल्थ में सम्मिलित रहेगे। 


अफ्रिकी राष्ट्रों का एक तीसरा सम्मेलन जनवरी १९६२ में नाइजेरिया के एक शहर 
लागोस में हुआ | इसे लागोस-सम्मेलन कहा जाता है, और इसमें वीस अफ्रिकी राज्यो' के प्रति- 
निधि भाग लिये। यहाँ सुख्यवः अफ्रिकी देशो की आर्थिक समस्या पर विचार किया गया। 
सम्मेलन भें सम्मिलित राज्यों ने अपने आर्थिक विकास के लिए एक सनद स्वीकार की जिसमें 


निम्नलिखित बातें कही गयी थीं: 
(१) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक वन्धन को मजबूत 
बनाने की चेष्टा की जायगी जिससे भविष्य में सारे अफ्रिक्रा में एक अखण्ड आधिक व्यवस्था 


कायम हो सके । 

(२) अफ्रिका की आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न राज्यों के राजनी तिक क्रिया-कलापों 
में समन्वय किया जाय | 

(३) विभिन्न देशो की स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में परस्पर सहयोग कायम हो । 

(४) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की आर्थिक सहयोगिता के उद्द श्य से एक संस्था 
गठित की जाय जिसके द्वारा विभिन्न देशों के वोच वाणिज्यिक अतिवन्ध को दूर करने की चेष्टा 
की जा सके । यूरोप में जिस प्रकार एक साझा बाजार कायम हुआ उसी प्रकार का एक साधारण 
प्रशुल्क इलाका कायम किया जाय जिसके सदस्य देश एक ही दर पर वहिश्शुल्क का प्रवर्तन 
ने करें । 
आदिस अवावा का सम्मेलन :--अफ्रिकी महादेश को राजनीति में मई, १६६६ के 
आदिस अवावा सम्मेलन का एक मह्त्वपरर्ण स्थान रहेगा ! इस सम्मेलन में अफ्रिका के बत्तीस स्व॒ृतन्त्र 
राज्यों के राज्यप्रधान शामिल हुए थे । सम्मेलन का सबसे प्रमुख काम प्रजातिवाद तथा उपनिवेश- 

१. लागोस सम्मेलन में नाइजेरिया, अवोसीनिया, ग्रेम्बिया, सियरालियोन, लौब्या, मंटागाहवर, 
रोडेशिया, साइबेेरिया, अल्जीरिया, दूयुनिशिया, अन्गेला, केनिया, शेगोलेंड, सुद्यन, कमरून, स्गोहा, 
इेंगनिका, सीमाज्नी तथा दक्षिण अफिर शामिल द्वए ये । 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ६११ 


बाद के विरुद्ध प्रस्ताव पास करना था। इस प्रस्ताव में उपनिवेशवादी राज्यों को अपने उपनि- 
चेशों की यधाशीघ्र स्वृतन्त्र कर देने का आग्रह किया गया था। साथ ही, एक 'स्वतन्शवा फण्डर 
भी कायस किया सया | इस फण्ड में जी धन जता होगा उसका प्रयोग अफिका के पराधीन राज्य 
की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किया जायगा। सम्मेलन में यह भी निष॑थ हुआ कि अफिका के 
पभी स्वतन्त्र राज्य पुतंगाल और दक्षिणी अफ्रिका की सरकार के साथ अपने कूटनीविक और 
आर्थिक सम्बन्ध दोड़ ले तथा उसके जहाजों को अफ़रिकी बन्दरगाहों पर लगाने की घुविधा नहीं 
दें। इस निण ये के अनुप्तार अभी तक अनेक अफ्रिकी राज्यों ने पर्तंगाल और दक्षिण अफ्रिका की 
सरकारों के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लिये हैं । 


आदिस अवावा सम्मेलन की सबसे महत्त्वृण' सफलता “अफ्रि्नी एकता का चार” का 
प्रतिपादन है। इस चाटर में ३६ घाराएँ हैं और इसका झुख्य उद्देश्य अफ्रिकी देशों को 
एकता के सूत्र में बाँधना है। चार्टर के द्वारा अफिकी राज्यो के राज्याध्यक्षों का एक संगठन 
कायम हुआ है जिसको एसेम्बली कहा जाता है। इस एसेम्बली की बेठक प्रत्येक साक्ष होगी 
और यह अफ्िकी राज्यों के संगठन की सर्वोच्च संस्था रहेगी । इसके अविश्कि अफ़िक्री राज्यों 
के विदेश मन्न्रियों की एक कौंसिल निर्मित की गयी है। इस कौंपिल की बेठक साल में दो 
बार होगी । कौसिल का काम अफ्रिकी राज्यों के विविध कार्यों में बधासम्भव एकरूपता लाना 
होगा और यह राज्याध्यक्षों की एसेस्वली के प्रति उत्तरदायी रहेगी । इस संगठन का एक सचिन 
बालय भी होगा जितका प्रधान एक महासचिव होगा। सचिवालय अफ्रिकी राज्यों के संगठन 
का एक स्थायी प्रशासकीय संस्था होगी। एसेम्बली, कौसिल और सचिवालय के अतिरिक्त 
संगठन के और कई आयोग--आर्थिक, सामाजिक, शेक्षणिक, प्रक्षा, वेशानिक ठथा स्वास्थ्य, 
आदि-होंगे जो सम्बद्ध समस्याओं पर रुंगठन में सम्मिलित राज्यों को परामर्श देंगे । इसके 
अतिरिक्त मध्यस्थवा और पंचनिण य के लिए एक कमीशन भी स्थापित की गयी जो सदस्वनराष्ट्रो 
के सप्री पारस्परिक विवादों का समाधान करेगा । सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रों ने यह भी वचन 
दिया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार की विष्वंसात्मक कार्य वाही नहीं करेंगे । अपने 
सभी विवादों को शान्तिपरर्ण ढंग पर हल करेंगे। नये संगठन के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये 
गये हैं--« 
(३) पराधीन अफरिकी राष्ट्री को स्ववत्नता प्राप्त कराने में भस्तक सहायता और 
सक्रिय सहयोग । 
(२) दूसरे राज्य के परेच्नू मामले में अहस्वक्षेप की नीति । 
(१) विवादों का शान्तिषरर्ण उपायों द्वारा शान्तिषूर्ण समाधान । 
(४) एक दूसरे की संप्रभुवा और प्रादेशिक बणंडवा का धम्मान | पल 
(०) उटस्थता की नीति का पालन 
दूसरे शब्दों में थादिस अबावा सम्जैलन में अफ्रिको देशों के रा्याध्यक्षों ने ढछ छसी 
प्रकार के उद्देश्यों की घीषणा की जैसे कुछ वर्ष पूर्व बांडुस सम्मेलन द्वारा की गयी थी। इस 
दृष्टि से यदि हम झादिस अवावा सम्मेलन को अक्रिका का चंइग” कहें ढो कोई गलत 
ने होगा । 


द्श्रु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अफ्रिकी राज्यों की एकत्ता और स्ववतन्त्रवा को दिशा में इस संगठन का निर्माण एक 
युगान्तरकारी घढना है। यह इस बात का द्योतक है कि अफ्रिका के राज्य अब जग उठे है 
और उनका शोपण अब सम्भव नहीं है। इत तथ्य को अबीसीनिया के सम्रादु हाइले सिलेसी 
ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था|? 


खतन्त्र अफ्रिका और संयुक्त रा््रसंध--अफ़िका के देशों को स्वतन्त्रता ने सबसे अधिक 
संयुक्त राष्ट्रतंघ के स्वरूप को प्रमावित किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में उनकी सदस्य-संख्या अब 
पैंसठ तक पहुँच गयी है और इस तरह संघ में उनका एक नया शक्तिशाली गुट कायम हो गया 
है जो अमरीकी और सोवियत गुटों से प्रथक्‌ है। संयुक्त राष्ट्रतंघ की साधारण सभा का कोई 
निर्णय अफ्रिका के राष्ट्रों के मतदान पर ही अब निर्भर करता है। यदि ये संगठित होकर काम 
करें तो कोई भी प्रस्ताव इनके सहयोग के अभाव में नहीं पारित हो सकता है । यह एक महत्त्वपूर्ण 
परिवतन है जो संयुक्त राष्ट्रसंध कुछ दपं पूर्व सयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों का खिलौना था, 
उस पर अब वस्हुतः अफ्रिका का प्रभृत्व कायम हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन का यह 
एक नया लक्षण है जिसकी अवहेलना अब नहीं की जा सकती है । 


अफ्रिका का भविष्य--अफ्रिका एक अत्यन्त हो धनवान महादेश है । प्राकृतिक साधनों 
से यह परिएर्ण है। लेकिन यहाँ-का राजनीतिक जीवन कई कारणों से बहुत अस्थिर है। यहाँ 
की जनजातियों में शिक्षा और एकता का अभाव है, लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्त से वे बम परिचय 
हैं और परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी कमी है। प्राविधिक विशेषज्ञ अथवा अन्य क्षेत्रों में 
काम करने वाले अनुभवी व्यक्तियों की भी कमी है। इन सब कारणो से यहाँ आन्तरिक शान्ति 
और सुशासन की समस्या बड़ी जटिल है। इस स्थिति में, आज के युग में, जब संसार पर 
अम्ुत्य कायम करने के लिए दो महाशक्तियों में होड़ लगी हुईं है, इस बात की सम्भावना बहुत 
बढ़ गयी है कि अफ्रिका पूरव और पश्चिमी के सघर्प का स्थल वन जाय। हाल के वर्षों में कांगी 
में जो कुछ हुआ है उसको देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोब्ियत और श्रमरीकी 
दोनों गुद् यहाँ अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं ॥ इसमें कोई शक नहीं कि बीसबो शवाब्दी 
के उत्तराद्ध में अफ्रिका की समस्याएँ विश्व-राजनीति की प्रसुब समस्या बनी रहेंगी। आगे 
के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के झुख्य स्थल अफ्रिका के देश ही होगे और अफ्रिका को राजनीति 


पर संसार को शान्ति का भाग्य निर्भर करेगा । 


दक्षिण रोडेशिया का संकट 


ऐतिहासिक (छभूसि -जम्बेजी नदी तथा उत्तरी टांसवाल के मध्य में स्थित दक्षिणी 
रोडेशिया अफ्रिका का एक देश है जिसके पूर्व में पुर्तगाली पुरा अफ्रिका वथा पश्चिमी में 
बेचुआनालैड है। इसका क्षेत्रफल १ लाख, ५० हजार और ३३३ वर्गमील है। यहाँ की अक्रिकी 
जनसंख्या २४ लाख २० हजार है तथा यहाँ के २ लाख यूरोपीय और १४ हजार अन्य देशों के 
4. "9७ पाक १०्म्रॉणिथाठ8 गाते गाते ४8 ७ छोगड़ ]8 परतेशरीर गा. #॥क्था 
]850079-***९* '[+ एण्ते हांए०४ प्र] ७07789 छापे शिति 07 996 घिपर७,.. फैक३ कंड व्ण्ग्रपा 
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>>तरिए०००४ प्रद्धी।9 50285)5०, सउबेद४का 2७6७, थए 26, 4963. 
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लोग निवास करते हैं। ११ - नवम्बर, १६६५ को इआन स्मिथ के प्रधान मंत्रील्त में यहाँ के 
इबेत सरकार ने ब्रिटेन के खिलाफ एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा ( एम्रीश्वल्ला टोन 
4०7 ० प्रग्रत९ए०ा१९००८७ ) करके एक महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय संकट को खड़ा कर दिया । 


आधुनिक दक्षिणो रोडेशिया में उन्नीसवीं शताब्दी में मशोने और मताबिले नामक दो राज्य 
थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में रोड नामक एक महत्वाकांक्षी अंग्रेज ने इस क्षेत्र में 
प्रवेश वरके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । उसी के नाम पर इस देश का नाम रोडेशिया 
पड़ा। उत्तर-पश्चिमी रोडेशिया छउत्तर-पूर्ष रोडेशिया को मिलाकर उत्तरी रोडेशिया का नाम 
दिया तथा शेष दक्षिणी रोडेशिया कहलाया। अतएव दोनों पर ब्रिठिश साउथ कम्पनी का 
शासन चलता रहा । 
वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से दक्षिणी रोडेशिया में काफी संख्या में यूरोपीय आकर बसने 
लगे। १९२३ में यहाँ एक मतदान हुआ जिसमें यह पूछा गया कि दक्षिण रोडेशिया के यूरोपीय 
निवासी दक्षिण अफ्रिका यूनियन के साथ मिलना चाहते है या अपना स्वत्न्त्र अस्तित्त कायम 
रखना चाहते हैं। मतदान प्रथक्‌ स्वशासी रहने के पक्ष में हुआ। अतएब १९२३ में दक्षिण 
रोडेशिया एक स्वशासी राज्य बन गया । 
मध्य अफ्रिका संघ--१८६ १ में प्रिटिश सरकार ने पड़ोस के न्‍्यासालैंड पर भी अपना 
अधिकार कायम कर लिया। १६२४ में ब्रिटेन ने उत्तरी रोडेशिया का शासन अपने हाथ में 
ले लिया और १६५३ में ब्रिटिश सरकार ने उत्तरी रोडेशिया, न्यासालैंड तथा दक्षिण रोडेशिया 
को मिलाकर मध्य अफ्रिकी सघ ( एशाएशे 8पिव्था 7९१७४०४०॥ ) बना डाला । उत्तरी 
रोडेशिया और न्यासालैंड के लोगो ने इस संघ का विरोध किया लेकिन इसका कोई परिणाम 
नहीं निकला। इस संध में अफ्रिकी लोगो का बाहुल्‍य था । संघ की कुल छिहत्तर लाख 
आबादी में तेईेंस लाख अफ्रिकी थे! फिर भी विडम्बना यह थी कि वहाँ अफ्रिकी लोग 
पराधीनता का जीवन विता रहे थे और सत्र दक्षिणी रोडेशिया के अल्पसंख्यक यूरोपीयों का 
प्रभाव था । संघ का जो संविधान बना उसमें यह व्यवस्था की गयी कि विधान सभा के कुल 
उनसठ सीटों में विरपन सीे निर्वाचन से भरे जायें । लेकिन निर्वाचक की योग्यता कुछ इस 
, प्रकार रखी गयी कि कोई अफ्रिकी चुनाव में बड़ा नही हो सके । निर्वाचन कानून ऐसा बनाया 
गया कि शायद ही कोई अफ्रिकी उसको योग्यता प्री करके उम्मीदवार हो सके। इस प्रकार 
की प्रतिबन्धित योग्यताओं के परिणाम संघ के प्रथम चुनाव में दष्टिगोचर हो गये । उस चुनाव 
में दक्षिणी रोडेशिया चालिस हजार यूरोक्यों ने मत डाले थे और केवल चार सौ उनतीस 
अफ्रिकियों को ही इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | उत्तरी रोडेशिया में तो केवल ठीन अफ्रिकियों 
को यह अधिकार मिला था । 
संघ के अफ्रिकी निवाडियों की स्थिति दक्षिण अफ्रिकी यूनियन के अफ्रिकियों की स्थिति 
से कोई अच्छी नहीं थी। प्रजातीय भेदभाव यहाँ भी चरम सीमा पर था जिसके कारण आज 





३० यूरोपीयों और अफ्रिकियों का अनुपात *-- 
(4) दक्षिणी रोडशिया--१ ४ १२ 

60) उत्तरी रोडेशिया -३ + ४२ 

(पं) न्यासालेंड न्-१ ६४८८ 


६१४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मी दक्षिण रोडेशिया की अफ्रिकी जन अपने ही देश में अपार वेट भोग रहे दें। यहीँ के 
अफ्रिकी यूरोपियों के पथ होटलों में खा-पी नहीं सकते, पार्क में बेंठ नहीं सकते और गार्डियों 
में चल नहीं सकते हैं। जीवन के दर पहल में मूल सनिवार्सियों के साथ घोर अत्याचार और उनका 
अवल शोषण होता है। इस स्स्थ॒ति में अफिकी ईनवासियों के (लए. इस व्यवस्था का विरोध 
करना स्वाभाविक था । उत्तरी रोडेशिया वया न्यासालेंड के अफ़िकी संघ से अलग होकर 
अपनी स्व॑तन्त्रता की माँग करने लगे। 


लंदन सस्मेलन--रोडेंशियां और न्यासालैंड के भविष्य पुर विचार करने के लिए ६६६” 
मे लन्‍्दन में एक सम्मेलन हुंआ जिसमें सुप्रसिद्ध अफ्रिकी नेता देस्टिग्स बांदा अन्य राष्ट्रादी 
नेताओं के साथ तथा कट्टरपन्थी गोरों की तरह से संघ के प्रधान मंत्री राय बेलन्स्की शामिल हुए 
थे । अफ्रिकी राष्ट्रवादियों ने यह मांग की कि न्‍्याशरलैंड को संघ से ध्यक्‌ करके स्वतन्त्र करे दया 
ज्ञाय । लेकिन राय बेलन्स्की ने इस मांग का घोर विरोध कियी। मध्य अफ्रिकी संघ की 
कायम करने में यह चाल थी कि इन तीनो देशों में ब्रटेन का शासन खत्म करके स्थानीय 

का शासन स्थापित (किया जाय | संघ की अफ्रिकी जनता इस चाल को समझती थी भे 
इसलिए भंघ से अलग होना चाहती थी । उधर अधान मंत्री बेलन्स्की जर्जर संघ के 

कायम रखने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। ऐसी दशा में हन्दन सम्मेलन की कोई परिणाम 
नहीं निर्केला । 


चेलन्स्की को प्रयास--लन्दन वार्ता के भंग होने पर बेलन्स्की सोस्सवरी बापत आगे 
और अल्पसंख्यक गोरी के प्रधृत्व को संदद करने के कार्य में णेग गये । उन्होंने विवरमान 


जनता और मतदान से अभिप्राय गोरे लोगों से था; बहुत कम ही अफ्रिकी बोठ कवें थे 
अतएवं सभी अफिकी राष्ट्वार्दियो मे घोषणा की कि वे चुनाईे का बहिष्कार करेंगे । उन्होंने 
स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हार्लत में संघ में रहना पसन्द नहीं करेंगे । 


अफ्रिकियो में बढ़ते हुए. राष्ट्रीयणा को भावना को कुचलने के लिए बेलन्स्की सरकार ने 
पुरे देग से दर्मन चक्र चलाना शुर्द किया | अपन कारवाइयों की उचित ्श 
उसने यह भूंठा आरोप लगाया कि अफ्रिकी मेताओं ने संघ सरकार के मंत्रियों की हत्या करेंगे 
की योजना बनांगी है। इसके बाद बाद और अन्य अफ्रिकी जेताओं की कैद कर लिया गया 
और शान्ति-व्यवस्था की रक्षा के नाम पर न्वततम नागरिक स्वतन्त्रता को भी घीने 
किम्दु इस दमनच्क की प्रतिक्रिया अच्छी नही हुई और अशान्वि को बातावरण कीयन ही रहा । 
अफ़रिकी जनमत की विरोध इतना प्रवल हो गया कि अन्त में विवश होकर ी 
की सभी ज्ेताओं की सु कर देना पड़ा । डाक्टर बांदा ने संघ के मे शो ठ' 


दौरा किया और स्वठन्त्रता की अपनी माँग फिर बुलन्द की । 


लिया गया । 


मांकटन कमीशन“ मच अफ्रिकी संघ की इस विपम राजनीदिक परिष्थिर्त में व्िदिए 
सरकार की उत्तरदायित्व वहत बढ़ गया । संघ पर उसका प्रशुल थी यदि वह चाहता 
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ठो वेलन्स्की सरकार को अफ्रिकियों पर अत्याचार को रोक सकता था। लकिन ब्रिटिश. 

_ करकार की पुरी सहानुभूति गोरों के साथ थी। यह तो आरम्भ से ही स्पष्ट हो चुका था कि 
अंग्रेजों ने यह असमान और कृत्रिम संघ इसलिए वनाया था कि दक्षिणी अफ्रिका की तरह 
केन्द्रीय अफ्रिका पर भी गोरों का प्रभुत्त रहे । किन्तु स्व॒तन्त्रता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद 
की प्रबल लहर ने, जो समस्त अफ्रिकी महादेश में उठने लगी थी, उनका यह स्वप्न पूरा होने 
में विष्य डाल दिया। अतएवं ब्रिटिश सरकार ने परिवतेन की हवा का रुख देखकर कुछ 
बुद्धिमानी से काम लिया और संघ की काये प्रणाली पर प्रुनर्विचार करके प्रतिवेदन पेश करने 
के लिए मांकेटन कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में अफ्रिकियो का प्रतिनिधित्व नाम* 
मात्र का था। मांकटन कमीशन का प्रतिवेदन बड़ा ही निराशाजनक था। इसमें इस बात 
का स्पष्ट संकेत किया गया था कि संघीय रूप को विनष्ट करने के बजाय उसमें उच्चित सुधार 
करना ही अच्छा रहेगा । रिपोर्ट की सारी सिफारिशों की अन्तध्व॑नि मौजूदा संघ-ब्यवस्था 
को किसो तरह बनाये रखने के पक्ष में था। शायद इसीलिए मास्को रेडियो ने मांकदम- 
रिपोर्ट कौ आलोचना करते हुए अफ्रिकी नेताओं की सामाज्यवादी ब्रिटिश सरकार के भ्रम- 
जाल में फँसने के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसके बावजूद अफ्रिकी राष्ट्रीयता को ध्यान में 
रखते हुए कमीशन को यह भी कहना पड़ा कि संघ के किसी इकाई को प्रथक्‌ होने की छ्ूठ 
कुछ्ठ शत्तों के साथ या निर्दिष्ट वर्षों के वाद दो जा सकती है। इस प्रकार कमीशन के प्रतिवेदन 
में अफ्रिकियो की स्वतन्त्रता की मांग सारे रूप में स्वीकार कर ली गयी । 


वेलन्स्की की सरकार ने विक्ष्‌ब्ध होकर इस रिपोर्ट को प्रुर्णतः अस्वीकार कर दिया 
और अफ्रिकियों के विरुद्ध पहले को तरह फिर से दमनचक्र चलाने के लिए यूरोपीय सेना को 
बड़े पैमाने पर संगठित करना शुरू किया । यदथ्पि ब्रिटिश सरकार ने प्रतिवेदन पर अपना 
कोई आधिकारिक विचार प्रकट नहीं किया; किन्तु प्रतिक्रियाओं से यह ध्वनित हुआ कि वह 
मांकटन कमीशन की रिपोर्ट को मान लेने के लिए तेयार है। दिसम्बर १६६१ में जन्दन में 
सप्स्पा पर विचार करने के लिए एक दूसरा गोक्षमेज सम्मेलन हुआ । लेकिन इस वार भी 
निर्णय नही हो सका । सर वैलेन्स्की की सरकार इस बात की कोशिश करतो रही कि मध्य 
अफ्िक्ी संघ में आतंक फेलाकर ब्रिटिश सरकार को मांकटन कमीशन की रिपोर्ट रद्दी की 
टोकरी में फेंकने के लिए. विवश कर दिया जाय । 

न्‍्यासालेण्ड ओर उत्तरी रोडेशिया की स्वतस्त्रता--ब्रिटिश सरकार अफ्रिकी 
राष्ट्रीय की उपेक्षा अधिक दिनों तक नहीं कर सकी । १ फंसबरी, १६६३ को न्यासालेण्ड 
को आन्तरिक स्वशासन प्राप्त हो गया और हेस्टिस्स बॉदा इसके प्रधान म्‌न्त्री बने | १६६८ 
में न्‍्यासालैण्ड के साथ-साथ उत्तरी रोडेशिया भी पूर्ण स्वठन्त्र हो गया । लेकिन दक्षिण अफ्रिका 
के अफ्रिकी निवासो गुलामी के जंजीर में बँँधे ही रहे । इसी समय बेलन्स्करी ने पद त्याग कर दिया 
ओर उसके वाद इआन स्मिथ दक्षिण रोडेशिया के प्रधान मन्‍्त्री बने । 

एकवरफी स्वतन्त्रता की घोषणा की ओर +-नये प्रधान मन्त्री इआन स्मिथ 
5प्रमंफे ) ने पुनः पुराना राग अलापना शुरू किया। उन्होंने त्रिटिश सरकार से माँग की 
कि वह दक्षिण रोडेशिया को पूर्ण स्व॒तन्त्र कर दे। साथ ही यह धमकी भी दी गयी कि यदि 
ब्रिदेन ऐसा नहीं करता ठो दक्षिणी रोडेशिया की सरकार अपनी ओर से स्वतन्त्रता को 


(वा 
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घोषणा कर देगी। ब्रिठिश सरकार भीतर हो भीतर इस मांग से सहानुभूति रखती थी। 
लेकिन संसार के ज्लोकमत के भय से उसने बाहर से इस माँग का पिरोध किया। दक्षिण 
रोडेशिया की स्वतन्त्रता के लिए उसने दो शत्ते रखी: (१) व्यापक मताधिकार के सिद्धान्त 
को मान्यता ताकि सभी वयस्क अफ्रिकियों को बोट देने का अधिकार मिले तथा (२) दक्षिण 
रोडेशिया खेत सेना का विघदन । स्मिथ सरकार ने इन शर्तों को मानने से इन्कार कर 
दिया और स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार स्वतन्त्रता की घोषणा करने का निश्चय कर 
चुकी है । 
इस निश्चय को “जनता” द्वारा अनुमोदित कराने के लिए स्मिथ सरकार ने एक चुनाव 
का भाटक रखा। मई १६६५ में दक्षिणी रोडेशिया में एक आम चुनाव हुआ जिसमें विधान 
सभा के पचासी सीटो पर इआन स्मिथ की पार्टी के उम्मीदवार विजयों रहे। लेकिन यह 
चुनाव केवल ढोग था, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक अफ्रिकियों ने भाग नहीं लिया । 
संयुक्त राष्ट्रस॑ंघ में दक्षिणी रोडेशिया का प्रश्न ः--स्मिथ सरकार की हरकतों से 
अन्य अफ्रिकी राष्ट्री का संशकित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अतएव कुछ अफ्रिकी राष्ट्र 
ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में इसके प्रश्न को उठाया और सभा में कई बार इस आशय 
के प्रस्ताव स्वीकृत हुए कि प्रजातान्त्रिक न्याय के आधार पर दक्षिपी रोडेशिया को स्वृतस्त्र 
करना चाहिए। 
लन्दन सम्मेलन :--चुनाश्र के वाद इआन स्मिथ ने जोरों से स्वतन्त्रता की मांग की 
और पुनः उस धमकी को दुहराया कि यदि ब्रिदेन उसे स्वृतन्त्र नहीं कर देता है तो दक्षिणी 
रोडेशिया की सरकार स्वयं अपने को स्वतन्त्र घोषित कर देगों। लेकिन ऐसा करना विद्रोह 
होता । अतएव स्मिथ सरकार ब्रिटिश सरकार की संहमति से ही कोई कार्य करना चाहती 
थी। अव्दुबर, १६६५ में लन्दन में स्मिथ और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री हैरोल्ड वित्सन के 
बीच पुनः इस प्रइन पर वार्ताएँ हुईं, लेकिन गतिरोध का अन्त नहीं हो सका। सम्मेलन की 
असफलता पर रिमथ ने घोषणा कर दी कि थे दक्षिण रोडेशिया लौठकर कोई “महत्त्वपूर्ण 
कदम?” उठायेंगे । इस महत्त्वपुर्ण कदम का अर्थ था एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा | सोल्सबरी 
लौटकर उसने घोषित किया कि दिसम्बर के अन्त होने के पर्व ही उनकी सरकार स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर देगी । इस पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्रो ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो ब्रिटिश 
सरकार इसको विद्रोह मानेगी और विद्रोह को कुचलने के लिए सभी सम्भव उपायों का 
अवलम्बन करेगी । 
स्वतन्त्रता की घोषणा :--लेकिन इआन स्मिथ को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार 
की धमकी में वास्तविकता का अंश लेशमात्र के लिए भी नही दै। इस परिस्थिति में उसने 
जलद-से-जल्द काम करने का निश्चय किया और १६१ नवम्बर १६६७५ को एक वरफी स्वतन्त्रता को 
घोषणा कर दी गयी। इस कार्य का विरोध संयुक्त राज्य अमेरिका न करे इसके लिए अमरीकी 
इतिहास का उद हरण प्रस्तुत किया। वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारम्भिक तेरह 
उपनिवेश अठारहवी शताब्दी में ब्रिटेन के माठहत में थे । उनलोगो ने भी बिद्रोह करके अपनी 
स्वतन्त्रता की घोषणा की थी। दक्षिणी रोडेशिया भी उन्हीं का असुबरण कर रहा दै। लेकिन 
दक्षिणी रोडेशिया तथा संयुक्त राष्य अमेरिका में बहुत भेद था। अमेरिका में वहुसख्यक और 
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* अल्पसंख्यक का कोई प्रइन नहीं था । दक्षिणी रोडेशिया का यही मुख्य प्रइन था कि बया 
अल्पसंख्यक गोरों की बहुसंख्यक अफ्रिकियों पर शासन करने का अधिकार है १ 


स्वतन्त्रता की घोषणा की प्रतिक्रिया :--दक्षिणी रोडेशिया की गोरी सरकार की इस 
कार्रवाई की पतिक्रिया सारे संसार में हुई और सबो ने इसका विरोध किया। संसार के 
लोकमत ने यह मांग की कि ब्रिटेन को हस्तक्षेप करके इस विद्रोह को कुचल देना चाहिए । 
लेकिन यह सारा काण्ड तो ब्रिटेन की गुप्त सम्मत्ति से हुआ था और इसलिए बह कोई सेनिक 
कार्रवाई करके विद्रोह दबाने के पक्ष में नहींथा। फिर भी, दुनिया को अपनी नेकनोयतों 
जताने के लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह एकता की स्वतन्त्र-घोपषणा को मान्यता 
नहीं अदान करता है। दक्षिण रोडेशिया के गवर्नर हम्फ़ो गिव्वस ने स्मिथ सरकार को पदच्युत 
कर दिया और ब्रिटिश नागरिकों को आदेश दिया गया कि बे स्मिथ की गेर कानूनी सरकार 
से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रखें। चीनी रेडियो ने इसको “व्यर्थ का धौंस” कहा था 
क्योंकि इथान स्मिथ की सरकार तो वैधानिक रूप से पदच्युत कर दी गयी थी पर इसके हाथ 
से सत्ता छीमने को कोई कोशिश नही की गयो । स्मिथ की गैर कामूनी सरकार के विस्द्ध 
कुछ प्रतिबन्‍्ध अवश्य लगाये गये । म्रिटेन ने अपने सारे राजनीतिक, कूटनीतिक, सैवरिक और 
आर्थिक सम्वन्धों का अन्त कर दिया और इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद्‌ के समक्ष 
रखा गया । सुरक्षा-परिषद्‌ कई दिनो तक इस प्रइन पर विचार करती रही, लेकिन उसका 
ताल्कालिक परिणाम कुछ भी नही हुआ | दक्षिणी रोडेशिया के खिलाफ़ आर्थिक प्रतिबन्ध और 
पेल के निर्यात पर प्रतिबन्ध जगाने के प्रस्ताव स्वीकार किये गये । 


अफ्रिकी एकता संगठन के समक्ष रोडेशिया का प्रश्न +-- दक्षिणी रोडेशिया की 
गोरी सरकार की एक्तरफों स्वतन्त्रता की घोषणा से अफ्रिका के अन्य राज्य अत्यत्व छुन्ध 
थे। इस समस्या का सुकावला करने के लिए अफ्रिका एकता संगठन ( 07हकप्रं४णा एु 
#ीपतए0 ए॥५ ) की एक बेठक आंदिस अबाबा में १ दिसम्वर, १५६५ को हुई । इस 
सम्मेलन ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके यहेँ निशठ्य किया कि यदि १५ दिसम्बर तक ब्रिदेन दक्षिणी 
रोडेशिया के विद्रोह को नहों कुचल देता है तो अफ्रिका के सभी स्वतन्त्र राज्य उसके मे 
दौत्य सम्बन्ध को समाप्त कर देंगे । यह भी निश्चय हुआ कि थफ्रिका का कोई देश देक्षिणी 
रोडेशिया के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं रखे और दक्षिणी रोडेशिया से बाने-जाने वाले 
वायुयानो को अपने आकाश से नही गुजरने दे । ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद के निःचय 
को १५ दिसम्बर, १६६५ को गिनी ओर डैन्जेनिया ने कार्यान्वित कर दिया, लेकिन अन्य 
अफ्रिकी देश परिस्थिति का अध्ययन ही करते रहे, उनकी उम्मीद सुरक्षा-परिपद्‌ प्र लगी हुई 
है और वे यह आशा करते हैं कि सुरक्षा-परिषद्‌ ऐसी कोई कार्रवाई करेगी जिसे वहुंख्यक 
अफ्रिककियों की दक्षिणों रोडेशिया में न्‍्यायोचित अधिकार मिल सके । 

दक्षिणी रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिवन्‍्ध का कोई प्रभावकारी परिणाम ज्झ ह्था 
है. क्योकि संयुक्त राज्य अमेरिका ठया प्रिटेन के साम्राज्यवादी-प्रजाहिवादी पृ जीपवियों 
भथ की गेर कानूनी सरकार को प्राह्ठ है। दक्षिण अफ्रिझी 


का समर्थन और सहानुभूति रिः 2 पक किक 
यूनियन और पूर्तगाल के अफ्रिकी उपनिवेश की सीमाएँ दक्षिणी रोडेशिया से मिली-जुली दें और 
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वहाँ से दक्षिणो रोडेशिया को हर तरह के सामान प्राए होते रहते है और इसलिए आर्थिक प्रति- 
बन्ध का कोई महत्त्व नही रह गया है। 


दक्षिणी रोडेशिया के इस संकट पर सितम्बर १९६६ में लंदन से राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री 
सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रीको प्रधान मन्त्रियों का मत था 
कि ब्रिटेन को स्मिथ-सरकार के विरुद्ध सेनिक कार्रवाई करना चाहिए क्योकि उसके विदुद्ध 
आर्थिक प्रतिबन्ध सफल नहीं हो सकते और इस प्रकार के दवाव से उसे सही रास्ते पर नहीं 
लाया जा सकता । किन्हं, विश्व लोकमत की अवहेलना करते हुए ब्रिटेन द्वारा अब तक दक्षिणी 
रोडेशिया की गोरी सरकार के विरुद्ध कोई से निक कार्रवाई नहीं की गयी है और उसका रुख 
अपेक्षाकृत नरम पड़ता जा रहा है। आलोचकों का मत है कि ब्रिटेन का व्यवहार गुप्त रूप 
से स्मिथ सरकार को प्रोत्साहित करने का है। उनका आरोप है कि भूतकाल में इस प्रकार 
की परिस्थितियाँ एशिया के झुछ देशो में होने पर ब्रिठेन ने सैनिक कार्यवाही करने पर किसी 
प्रकार की देरी नहीं की थी जबकि दक्षिणी रोडेशिया में गोरी सरकार के विरुद्ध उसने वास्तविक 
रूप में कोई कठोर रुख को नहीं अपनाया है। 


ब्रिटेन द्वारा दिसम्बर, १६६६ में दक्षिणी रोडेशिया के साथ शान्तिपूवक तरीके से समस्या 
का हल निकालने हेतु प्रयत्त किया गया । ब्रिटिश प्रधान मन्‍जी त्रिल्सन और रोडेशिया के प्रथान 
मन्‍त्री स्मिथ की झुलकात जिब्राल्टर के निकट हुई। दोनो प्रधान मन्त्रियो में दो दिनों तक मन्न्रणा 
होने के बाद एक गुप्त समक्षौतरा हुआ और यह आशा क्रि गयी कि रोडेशिया संकट का शांतिपूर्ण 
हल निकल आयगा | परन्तु स्वदेश लौटने पर १० दिसम्बर, १६६६ को रोडेशिया के प्रधान मन्त्री 
स्मिथ ने समझौते कौ किसी बात को मानने से इन्कार कर दिया | ब्रिढेन द्वारा विवश हो कर 
संयुक्त राष्ट्रसंध की सुरक्षा-परिषद्‌ में रोडेशिया के विरुद्ध संघ के चार्टर की धारा ४१ के विद्द्ध 
आर्थिक प्रतिवन्ध लगाने का प्रस्ताव किया गया, जो स्वीकार हो गया । इसके द्वारा दक्षिणी 
रोडेशिया को भेजे जाने वाली बारह मुख्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया | 
परन्तु उल्लेखनीय बात यह रही कि प्रतिवन्धित वस्तुओं में तेल को सम्मिलित नहीं किया गया 
क्योकि ब्रिदेन का कहना था कि ऐसा करने से दक्षिणी अफ्रीका के मोजम्बिक के पड़ोसी राज्यो 
को कष्ट उठाना पड़ेगा । 
ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी रोडेशिया के विरुद्ध प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबन्ध अतफल सिद्ध हुए है । 
प्रिटेन स्मिथ सरकार के विरुद्ध कोई भी कठोर कारंवबाई करने से किसी-न-किसी बहाने बचवा 
रहा है। अतः इस बात की कोई सम्भावना नजर नहीं आती कि दक्षिणी रोडेशिया की अल्पसंख्यक 
गोरी सरकार का बहुसंख्यक अफ्रीकनों पर से निरंकुश शासन निकट भविष्य में समाप्त ही सकैगा । 


मार्च १६६८ में रोडेशिया का प्रश्न पुनः उभर कर सामने आया । ७ मारे को वहाँ 
वीम राष्ट्रवादी अफ्रिकियों को फ्रांसी पर लटका दिया गया । १२ मार्च तक कुछ और अफ्रिकी 
भी फॉसो पर लठकाये गये । समस्त संसार में इस अमालुपिक कार्य पर समवेदना व्यक्त की गयी । 
पोय पॉल ने गोरी सरकार से अपील की कि वह “मुजरिमो” को मृत्युदण्ड न दे। लेकिन स्मिय 
सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा ! संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी रोडेशिया सरकार के इस काये 
की तीव्र मिन्‍दा की रयी । ब्रिटिश सरकार से यह कहा गया कि अपने उपनिवेश में इस प्रकार 


विव्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका धर 


के अपराध को होने देना उसकी सबसे वड़ी असफलता है। अफ्रिकी अभियुक्तों को फाँसी देकर 
महारानो एलिजाबेथ और प्रिवो कौसिल के आदेशो की अबहेना करके स्मिथ ने इस वात का 
पर्याप्त प्रमाण दिया है कि वह विल्सन की धमकियों की परवाह नही करता | 


रोडेशिया में कानृन-व्यवस्था के भंग होने तथा आर्थिक प्रतिवन्ध की विफलता पर 
विचार करने के लिए २३ अप्रिल, १६६८ को लंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिपद्‌ को बैठक हुईं । परिषद्‌ 
में रोडेशिया के विरुद्ध पूर्ण नाकेबन्दी के प्रइन पर विचार हुआ। ३० मई, १६६८ को सुरक्षा- 
परिषद्‌ ने अपनी दूसरी बेठक में रोडेशिया के विदुद्ध पूर्ण नाकेबन्दी का अ्रस्ताव पास कर दिया। 
लेकिन रोडेशिया की अर्थ-व्यवस्था पर इस नाकेवन्दी का कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा है। १३ 
अवूबर, १६६८ को रोडेशिया की समस्या पर विचार करने के लिए ब्रिटिश प्रधान भंत्री विल्सन 
और रोडेशियाई प्रधाम मंत्री इआन के बीच पुनः वार्ता हुईं, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहों 
निकला । ६ जनवरी १६६६ को राष्ट्रमंडल के प्रधान मन्त्रियो के सम्मेलन में इस प्रइन पर पुनः 
विचार हुआ लेकिन इसका भो कोई नतीजा नहीं निकला रोडेशिया की गोरी सरकार ने अब 
अपना एक संविधान भी बना लिया है। इस संविधान के लागू हो जाने से रोडेशिया पर गोरों 
का प्रभुत्न हमेशा के लिए कायम हो जायगा। 
(५) एशियाई-अश्रफ्रिकी देशों के संगठत की समस्या 
सैकड़ों वर्षों तक एशिया और अफ्रिका के देश यूरोपीय देशो के गुलाम रहे । इन दो 
महादेशों पर उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक यूरोपीय देशो का पूरा कब्जा हो गया । एशिया के 
के देशो में चेतना का संचार नही हो इसके लिए साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा कई तरह के प्रयास 
किये गये । लेकिन प्रथम बिद्रययुद्ध के वाद कई कारणों से एशिया के देशो में जाशवि आयी और 
उममें राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद इन आन्दोलनों 
ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया । १६२७ में साम्यवादियो तथ्य कुछ प्रगतिशील तत्त्वों ने पहले- 
पहल अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर संत्तार के पराधीन देशो के एक सम्मेलन का आयोजन वेल्जियम के 
नगर ब्र सेल्स में किया । इस सम्मेलन में संसार के पराघीन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनो के नेता 
सम्मिलित हुए और पहले पहल उनके बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ । उसके बाद एशिया 
के पराधीन देशों ने अपना संगठन कायम करने का प्रयास किया ताकि पारचात्य साम्राज्यवाद 
का विरोध संगठित रूप से किया जा सके ) भारत की कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू 
के नेतृत्व में इस कार्य में सक्रिय भाग लिया, लेकिन पराधीनता के कारण इस दिशा में कोई 
विशेष सफलता नहीं मिली । > मर 
प्रथम एशियाई सम्मेज्षन--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पर्व एशियाई देशों को 8गठन करने 
के आन्दोलन में मारत को रुचि बहुत बढ़ गयी थी और इसलिए अभी देश स्ववन्त्र थे 
नहीं हुआ था कि पंडित नेहरू की प्रेरणा से इंडियन कौंसिल ऑफ ब्लड अफेयर्स (0028 67४ 
वा ग॑ ए०तव 6) ने मार्च-अप्रिन १६४७ में एशियाई देशों के एक सम्मेलन का झावानन 
किया। इसमें अद्धाइस देशों के प्रतिनधियों ने भाग लिया। यद्यपि इस सम्मेलम जप हा सी 
सरकार का समर्थन प्राप्त नहों था लेकिन इसका महत्त्व इस बात में था कक विभिय 
देशो के राष्ट्रीय थान्दोलनों के नेता इसमें शामिल हुए ये। इस सम्मेलन में पवार च्दा 
को राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास, प्रजादोय विभेद आदि विविध समस्वान्‍द 
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और एक स्थायी संगठन कायम करने के प्रस्ताव पर विचार हुआं। एशियाई देशों के 
इस सम्मेलन से यह आशा करना कि वह कोई युगान्तरकारी निर्णय कर पायगा, बेकार था। 
सम्मेलन में यह भी स्पृष्ट हो गया कि यद्यपि एशियाई देशो कई समस्याएँ एक-सी नही है और 
उनका समाधान परंवुक्त प्रयास से ही सम्भव हो सकेगा, फिर भी कई मतभेद स्पष्ट हो गये | लेकिन 
ये सारे मतभेद महत्त्वपूर्ण न थे । महत्त्वपूर्ण बाव यह थी कि एशिया के देश एक समेलन में एक 
जगह मिले और अपनी-अपनी समस्याओं पर विचार विनमय कर सके । दूसरे, इसने इस बात की 
ओर भी संकेत किया कि एशिया के देश अब जागरूक हो चुके हैं और उनका साम्राज्यवादी शोषण 
नहीं हो सकता है। प्रथम एशियाई सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि एशिया के देश अब 
यूरोपीय साम्राज्यवाद का दिरोध करने के लिए प्रूरी तरह तैयार हैं। कुछ ही दिमों में डच- 
इंडोनेशिया संघर्प के समय एशियाई देशो के संगठन का महत्त्व पता चल गया। 
द्वितीय एशियाई सम्मेज्नन--एशियाई देशो का द्वितीय सम्मेलन दिल्‍ली में ही २०- 
5३ जनवरी, (९४६ को हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य इंडोनीशिया पर डच आफकमण से 
उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करना था । सम्मेत्तन में डच कार्यवाही की जोरदार निन्‍्दा की 
गयी । डन्च आक्रमण को विफल राष्ट्र बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम बनाये गये और 
संयुक्त सुरक्षा परिषद्‌ को आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का सहयोग प्राप्त कर हालौंड के प्रति 
कड़ा रुख अपनाने को बाध्य किया | संगठित एशिया की उपेक्षा करना अव तरल काम नहीं 
रहा। १९४९ के सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि एशिया के देशो पर यूरोपीय साम्राज्य- 
वाद को लादे रखना अब असम्भव है। 
बांडुग सम्सेलन--२८-२५ दिसम्बर १६५६ को भारत, लंका, इंडोनीशिया तथा 
पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन इंडोनीशिया के एक नगर बोगोट में हुआ । 
बोगोट में थार्ता करने के पक्छात्‌ एशिया और अफ्रिका के महादेशों के राष्ट्रों में सदृभावना 
और सहयोग विकसित करने लिए और पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम- 
स्याओ एवं विश्व-शान्ति तथा सहयोग में अपने योयद्यान प्र क्चिीर करने के लिए एशियाई 
और अफ़रिकी राष्ट्र का एक सम्मेलन आयोजित करने का नि३चय किया गया । 
इस निश्चय के अनुसार १९५५ में १८ अप्रिल से २४ अप्निज् तक इडोनीशिया के नगर 
बांइग में एशिया और अफ्रिका के उन्नतीस राष्ट्रों के अतिनिधि एक सम्मेलन शामिल हुए । 
बांडुग सम्मेलन में निम्नलिखित देश सम्मिलित हुए थे--भारत, पाकिस्तान, वरमा» लंका, 
इंडोनीशिया, चीन, जापान, हुकीं, अफगानिस्तान, वियतनाम, वितमिन्ह, कम्बीडिया, लाओस, 
मिस्र, सृड़ान, योल्डवोस्ट, साईवेरिया, ईराक, लीविया, फारस, सीरिया, लेवनान, जोर्डान, अफ्रिकी 
मध्य संघ, सऊदी अरेविया, यमन और नेपाल । थाइलैंड और फिलीपाइन्स ने निमंत्रण स्वीकार 
नही किया था । में 
सम्मेलन का उद्घाटन इंडोनी शिया के राष्ट्रपति सुकर्ण मे (3॥ । अपने स्थागठ माषण में 
उन्‍होंने कहा कि “झुज्े आशा है; यह सम्मेलन मानव-समाज का मार्ग निर्देशन करेगा । मुझे आशा 
है कि यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अक्रिका का इन्जन्म हो चुका है।” 
सम्मेलन की वास्तविक उपलब्धियों का सबसे अच्छा वथा विस्तासपृर्वंक उत्लेख अम्विम 
दिन प्रकाशित एक विज्ञप्ति में किया गया। इसने “विदेशी सहायता, एक राष्ट्रसंघ फंड 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ६११ 


( ए, भर. एप्रण्त ), तकनीकी शान तथा वहुपक्षोय-ब्यापार के आदान प्रदान एवं भिन्न-भिन्न 
प्रकार के निर्यात द्वारा विश्व के एशियाई एवं अफ्रीकी क्षेत्र के आर्थिक विकास की आवश्यकता” 
पर जोर दिया। इसने एशियाईव अफ्रेहो देशों के पर्याप्त प्रतिवियिल्त ते युक्त एक अन्त- 
राष्ट्रीय अप शक्ति-सतस्था [परि्याबपंणाव 80ग्रा८ छाणाएए है5०००४) की स्थापना” की मांग 
की, प्रजातिमेदवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रत्येक स्वृरूप--विशेषफ्र उत्तरी तथा दक्षिणी 
अफिका के प्रजातिभेदभाव--की उसको मानवीय सम्मान के विरुद्ध/ कहकर निन्‍्दा की, 
“फ़िलिस्तीन में अरव लोगों के अधिकारों का समर्थन” किया; “फिलिस्तीन-समस्या के शान्तिपूर्ण 
इल तथा राष्ट्रसंधीय प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की अपील को; "वेस्ट इरियन पर इण्डो- 
नोशियाई दावे का समर्थन” किया; “राष्ट्रसंघ की संदस्थ-संख्या में वृद्धि तथा अक्रिक्ना एवं 
एशिया को अधिक प्रतिनिधित्व देने” को मॉग को; “निरस्त्रीकरण, प्रभावशाली अन्चवर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण में आणविक शाख्रों के निषेष तथा ऐसे शाश्रो के परोक्षणों को बन्द करने'' की पुकार 
की तथा ”शान्ति” स्वतन्त्रता, मानवीय अधिकारों के श्रति आवदर-प्रदर्शन द्वारा सहिष्णता 
सभी राज्यो के ऐवय तथा सम्प्रभुता, प्रत्येक राज्य और जाति को समानता, अहस्तक्षेप, राष्ट्रसंघ- 
के चा्र के सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सुरक्षा के अधिकार, शक्ति-राजनीति 
एवं आक्रमणकारी प्रप॑चो से पृथकत्व और झगड़ों के शान्तिपूर्ण हल” का समर्थन किया । 


२७ अप्रिज्ञ १९५५ को जब यह सम्मेलन खत्म हुआ तो समस्त संसार को यह विज्ञास हो 
गया कि एशिया ओर अफ्रिका एक नयी आवाज और एक नये सन्देश के साथ जाग उठा है। 
यह आवाज विद्रोह और सशख्र क्रान्ति तथा शोत-युद्ध की नहीं बल्कि शान्ति, मेत्रो, सदमावना 
तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को थी । इस नयी आवाज और इस नये सन्देश को बुलन्द 
करनेवालो मे प्रसुख थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू, चीन के चाऊ-एन-लाई, इंडोनीशिया के 
शास्त्र मिडुजोजो तथा मिस्र के कनंल नासिर । 

बांडुग सम्मेज्ञन में भाग लेनेवाले एशियाई और अफ्रिकी राष्ट्री के जीवन में एक नए 
आत्मविश्वात और आशा का उदय हुआ । एक नई आवाण एशिया के पूर्वी छोर से उठ 
कर अफ्रिका तक के विशाल भूखण्ड में गुज उठी । वह आवाज यह थी कि एशियावासी 
और अफ्रिका के लाखों करोड़ो शोपषित नर-नारी पराधीन नहीं रहेंगे। वे अपने हाथों अपने 
भविष्य का निर्णय करेगे। उनको बहकाया अथवा लुभाया नहीं जा सकेगा। उन्होने यह 
भी भली प्रकार समझ लिया कि स्ववन्त्रता और शान्ति परस्पर आश्रित हैं ओर संसार के किसी 
भी भाग में पराधीनता का अस्तित्व शान्ति के लिए एक खतरा हैं ठीक उसी प्रकार जेसे 
शान्ति के अभाव में संसार के हर कोने में स्वतन्त्रता के विकास में बाधाएँ पड़ती हैं। और, 
इसी बात को दृष्टि में रखकर, सम्मेलन ने निरशश्लीकरण, आणविक शस्त्रास्त्रों के पूर्ण बहिष्कार 
और शशस्त्रास्त्रो के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का पूरा समर्थन किया और सयुक्त राष्ट्र॑घंघ को विश्व 
में शान्ति स्थापित रखने के एकमात्र प्रभावशाली साधन के रूप में मान्यता दी। सम्मेलन ने 
इस वात पर खेद प्रकट किया कि संयुक्त राष्ट्घंध और उसकी एजेंसियों में एशियाई प्रदेशों का 
प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हैं। सम्मेलन में प्रत्येक राष्ट्र के अपनी रक्षा करने के अधिकार को स्पष्ट 

रूप से स्वीकार किया गया और यह भी माना कि उन्हें व्यक्तितत और सामृहिक रुपसे 





उ, इल्राप्रणग्७, रफांधिगरवसग्र्यों सोग4०5 ( 69%, एप.) 9. 649, 


द्र्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करने का संयुक्त राष्ट्रंघ के चार्टर के अनुसार स्पष्टतुः अधिकार 

है। परन्तु इसके साथ हो यह चेतावनी भी दी गयी कि इस प्रकार को सामृहिक सुरक्षा" 
हप 

प्रणाली को बड़ राष्ट्रो के स्वार्थ'लाधन के उपकरणों के रूप में परिणत न होने दिया जाय । 


एशिया की राजनीति के दृष्टिकोण से बांडुग सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले । 
इसने विश्व-राजनीति की समस्याओं के प्रत्ति एशिया और अफ्िका में एक समान दृष्टिकोण 
का जन्म दिया तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक ऐसी एशियाई-अफ्रिकी ग्रुप की आधारशिला 
रखी जिसने वाद में पूव-पर्चिम संघर्ध में सन्‍्तुलन पेंदा करने का काम किया। पाँच वर्षों के 
अन्दर (१९६० तक) संयुक्त राष्ट्र की साध्यरण सभा में अफ्रिका तथा एशिया के राज्यो की 
संख्या पेंतालीस हो गयी । अब दो तिहाई बहुमत से पास होनेवाले प्रस्ताव के लिए इस गुट 
का समर्थन आवश्यक हो गया। 
वांडुग सम्मेलन के परिणामस्वरूप साम्यवादी चीन को एशिया के देश के मध्य अपनी 
स्थिति को प्रकट करने का मौका मिला। अभी तक चीन के सम्बन्ध में संसार में कई तरह 
की धारणाएँ थीं। लेकिन वांडुग सम्मेलन में चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने एक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जिसके फलस्वरूप चीन की नयी सरकार एशियाई देशों में 
लोकप्रियता हासिल करने लगी । चाऊ-एन लाई ने सम्मेलन में लाये गये प्रस्तावों का जोरदार 
समर्थन किया और बारवार कहा कि-- ० 
“हम एशियाबासी एक दी प्रकार के अत्याचार से पीड़ित रहे देँ और हमारा लक्ष्य भी एक है" 
हम एशिया और अक्रिकावासी सदेव हो एक -दूसरे के प्रति सहानुभूति और इमदर्दीं रखते हें 
“एशिया और अफ्रिका के हम लोग उपनिवेशवाद को लूट और अत्याचारों के शिकार हुए हैं भौर इस 
प्रकार गरीबी ओर पिलछड़ेपन की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किये गये हैं। दमारी आवाण 
जबरन दवाई गयी है । हमारी महत्वाकांक्षाओं को कुचला गया है और हमारा भाग्य दूसरों कौ दया पर 
निर्भर रहा दै। अतएव इस दासता के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकव्प 
शेप नहीं |” 
चीन के प्रधान मंत्री ने एशिया और अफ्रिका के राष्ट्रीय आन्दोलन का जोरदार समर्थन 
किया । एशियाई तथा अफ्रिकी देशों की सहालुभृति प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई कसर 
नहीं उठा रखी और इसमें उन्हें पर्याए सफलता मिली। चीन जो अभी त्रक अबू देश था, 
एशियाई देशों की मंडली में प्रवेश पा गया, यद्यपि वाद में जाकर यह प्रकट हो गया कि चाऊ- 
एन-लाई के इस नम्न और अत्यधिक विनयशील एवं सहयोगात्मक दख के पीछे वास्तविक रहस्य 
क्याथा | वाद में चोन की नीति ने इसे स्पष्ट कर दिया कि उसने बांुग के प्लेटफार्म को 
केबल प्रचार के लिए प्रयोग किया था। 
वाँडु ग-सम्मेलन के प्रारम्भ होने के पृवे पश्चिमी देशों को उसके उद्देश्यों और लह्ष्यों के 
सम्बन्ध में बहुत सन्देह था । उन्हें भय था कि पश्चिम के विरोधी तत्त्व सम्मेलन का उपयोग 
एशिया और अफ़िका में पड्िचमी विरोधी मावना को और अधिक छग्र बनाने और सम्मयतः 
पश्चिमो देशों को कठु आलोचना करने के लिए करेंगे। परन्द सम्मेलन की कार्यवाही जिस 
दंग पर हुई और जिस समय थैयं, विवेक और दृरदर्शिता का परिचय अर्नेक एशियाई देसों के 
नेवाओं ने सम्मेलन के मंच पर दिया, उसने इन देशों के भय का निराकरण ही नहीं कर दिया, 


इव्‌ राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका ६२१३ 


पलक उनमें यह विश्वास भी पेदा कर दिया कि एशिया के देश उनसे शान्तिवृण और 
रचनात्मक सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं और पुरानी दुश्मनी और वेमनस्य भूल कर विश्व 
शांति और समृद्धि के हिल में मेन्रीपूर्ण सम्पन्ध स्थापित करना चाहते हैं। 


अफ्रिका-एशिया समैक्य सम्मेज्ञन--अफ्रिका एशिया समेक्‍्य-सम्मेलन (अफ्रो एशियन 
सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रे नस) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर काहिरा (मिस्र) में १६५७ के २६ 
दिसम्बर से १६५८ की १ जनवरी तक हुआ । इस सम्मेलन में दोनों महादेशों के अनेक देशों 
एवं औपनिवेशिक क्षेत्रों से पाँच सौ प्रतिनिधि आये थे। छुछ राष्ट्री ने इसका स्वरूप साम्यवादी 
समझकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्थोकार कर दिया । ये राष्ट्र थे--साइवेरिया, 
पाकिस्तान, थाइलैंड, फिलिपाइन, दक्षिण वियतनाम, मोरक्‍्को, मलाया, कम्बोडिया और 
लाओस । सोवियत-संघ से यहाँ सत्ताइस व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मण्डत्त आया था। इस 
सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये-साम्रःज्यवाद, उपनिवेशवाद और प्रजाति भेदबाद, तथा 
संरक्षण पद्धति आदि की निन्‍दा वी गयी | केनिया, केमरून, युगाण्डा, मडागास्कर, सोमाली- 
लैंड थादि देशों की स्वतन्त्रता एवं साइप्रस के आत्मनिर्यय की मांग की गयी, उत्तर और दक्षिण 
कोरिया एवं उत्तर और दक्षिण वियठनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बगदाद 
सन्धि और आइसनहावर सिद्धान्त को अरबराष्ट्रों की स्वतन्त्रता का बाधक तथा इजरायल को 
साप्राज्याद का एक अड्डा कहा गया एवं राष्ट्रसंध में साम्यवादी चीन और मंगोलिया को 
सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। काहिरा ने इस संगठन को एक स्थायी संस्था कायम 
करने का भी मिश्चित हुआ । इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अप्रिल, १६६० में कोमाकरी 
में हुआ । 

अफ्रिका-एशिया आर्थिक सम्मेल्नन-यह सम्मेलन १६५८ के ८से १६ दिसम्बर तक 
काहिरा (मिस्र) में हुआ, जिसमें अफ्रिका और एशिया के बीस देशों से व्यवसाय-मण्डल के 
प्रतिनिधि आये थे। भारत भी इसमें सम्मिलित था | इस सम्मेलन की अध्यक्षता मित्र के 
मुहम्मद रशीद ने की । सम्मेलन ने दोनों महादेशों के आर्थिक सहयोग के लिए एक स्थायी 
संस्था--अफ्रिका एशिया आर्थिक सहयोग-संगठन (अफ्रो-एशियन इकोनॉमिक कोौ-ऑपरेशन 
ऑरगेनिजेशन) की स्थापना की; जिसका तात्कालिक कार्यालय काहिरा में रखा गया। 
संगठन की एक परामशंदान्नी समिति बनाई गयी, जिसमें चीन, | इथोपषिया, घाना, 
इंडोनीशिया, भारत, इराक, गिनी+ लीबिया, पाकिस्तान, सड़ान और संयुक्त अरब-गणतन्त्र 
के प्रतिनिधि रखे गये । संगठन की रुपरेखा उैयार करने का भारे इसी समिति पर छोड़ा 
गया। सम्मेलन में दोनों महादेशों के उद्योग-घन्धों और वापिज्य-व्यवसाय की उन्नति के 
सम्बन्ध में कई दूसरे प्रस्ताव भी पास किये गये । इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन ३६ 


अप्रिल, १६६० को काहिरा में हुआ । 

चेलषग्रेड सम्मेलन--एशियाई और अफ्रिकी देशों का तृतीय सम्मेलन १६६६ में 
यूगोसलाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसको तटस्थ राज्यों का सम्मेलन कहना 
अधिक उचित है, क्योंकि इसमें एशिया और अफ्रिका महादेशो के अतिरिक्त अन्य महादेशों के 
देश भी शामिल हुए थे; वेलग्रेड सम्मेलन के पहले राष्ट्रपति सुकर्ण ने एक टसरे बांडुंग 
सम्मेज्न को घुलाने का प्रस्ताव रखा। कम्बुनिस्ट चीन ने इस ग्रस्ताव का- समथन किया, रे 


६२४ अन्वर्राष्ट्रीय सम्पन्ध 


और इस कारण द्विवीय बांडुग सम्मेलन की योजना रफ़ल नहीं हो सकी, क्योंकि यूगोस्लाविया 
संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत तीनों चोन के विरोधी हो गये थे। इसी बौच्च अप्रिल, 
१६६९१ में राष्ट्रपति टीटो संयुक्त अरब गणराज्य गये और वहीं वेलग्रेड सम्मेलन का निर्णय 
किया गया। २६ अग्निल, १६६१ को राष्ट्रपवि नासिर और टीटो ने अद्याइस तटस्थ राज्यों 
को पत्र भेजा और उन्हें एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमन्त्रित किया । सम्मेलम की 
तयारी करने के लिए पहले काहिरा में तठस्थ राज्यों के विदेश मत्रियों का एक सम्मेलन हुआ 
(५-१२ जून) । तदुपरान्त १ सितम्बर २१६६१ को वेलग्रेट भें अद्याइस तटर्थ राज्यों के 
शासनाध्यक्ष का सम्मेलन शुरू हुआ । सम्मेलन को बुलाने के निम्नलिखित छद्देश्य थे 


उस समय जर्मनी की समस्या को लेकर शौत्-युद्ध वड़ा उग्र हो गया था और अन्वर्राष्ट्री 
सम्बन्ध निरन्तर खराब हो रहा था। संसार की शान्ति के लिए बड़ा हो खतरनाक वावावरग 
उत्पन्न ही गया था। सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से अनुरोध किया कि 
वे शीत-युद्ध की उग्ता कम करें की समस्या और जम॑नी का समाधान दूढ़ निकालें । हृथियार 
बन्दी की होड़ और अमेरिका द्वारा परमाणविक परीक्षण भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । 
सम्मेलन ने इस योर भी सम्बद्ध राष्ट्री फा ध्यान आकृष्ट कराया । लेकिन सम्मेलन का यह 
दुर्भाग्य था कि जिस दिन उसकी कार्यवाही शुरू हुई उसी दिन सोवियत संघ ने पुनः परमाणविक 
परीक्षण शुरू कर दिया / फिर भी सम्मेलन ने निश्चय किया कि वटस्थ राज्यों की ओर से | 
एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ भेजा जाय और राष्ट्रपति  ।ए 
तथा अधान मंत्री ख्‌इचेव से अनुरोध किया जाय कि प्रत्यक्ष वार्ता करके निरस्रीकरण, परमाणविः 
परीक्षण तथा शीव-युद्ध की समस्याओं का समाधान करें । सम्मेलन ने शान्ति की समस्या पर 
विशेष जोर दिया, यद्यपि उपनिवेशवाद का विरोध भी इसकी कार्यवाही का मुछ्य विषय 
रहा। सम्मेलन ने यह विचार व्यक्त किया कि हर तरह का उपनिवेशवाद वथा अजावीय 
विभेदबाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन है और संसार के पराधीन. देशों की 


तुरत ही मुक्त किया जाय 


बेलग्रेड सम्मेलन में एशियाई देशों के कई मतभेद भी स्पष्ट हुए। इंडोनीशिया के 
राष्ट्रति सुकर्ण ने उपनिवेशवाद को समकालीन विश्त्र की सभी बुराइयो की जड़ बताया। 
उनका कहना था कि विश्व की एकमात्र समस्या उपनिवेशवाद है ओर संसार के तटस्थ राज्यों 
को उपनिवेशवाद के अन्त के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके विपरीत भारत के प्रधान 
मन्त्री पंडित नेहरू ने विश्व-शान्ति की स्थापना को मुख्य स्थान दिया और इस बात पर इन्हें 
राष्ट्रपति दीटो तथा कनेल नासिर का पुरा समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्मेलन में दो 
दृष्टिकोण में परस्पर टक्कर हो गयी और सम्मेलन विफल होतै-होते बचा । अन्त में निश्चय हुआ 
कि सम्मेलन के प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति सुऋर्ण तथा टीटो अमेरिका जायें और वहाँ राष्ट्रपति 
कैनेंडी से मिलकर उन्हें सम्मेलन के निर्णयों में भवगत करायें । इसी तरह का दायित्व पण्डित 
नेहरू और इन्क्रमा को दिया गया जो ख्‌ इचेव से मिलने मास्क्रो गये। वाशिंगटन और मास्की 
नं शान्ति के इन दूठो का यथोचित सत्कार हुआ, लेकिन वास्तविक राजनीधि पर उनका कोई 


प्रभाव नही पड़ा । 


विश्व राजनीवि में यूरोप, एशिया और अफ्रिका द्र्ष 


पश्चिमी राष्ट्र वेलग्र ड सम्मेलन से बहुत नाराज थे, क्योंकि इतके द्वारा सोवियत संघ 
की नीति पर उतना जोरदार प्रहार नहीं किया गया था जितना अमरीकी गुद्ध की नोति पर। 
सम्मेलन के महत्त्व को संसार के हर देश में समझा गया और ऐसा प्रवीत हुआ कि दुनिया में एक 
नयी शक्ति का आविर्भाव हो रहा है। लेकिन सम्मेलन की कार्यवाही ने एशियाई देशों को 
आपसो मतभेद ओर फूट को भी स्पष्ट कर दिया । उसी समय यह भी स्पष्ट हो गया कि एशियाई- 
अफिकी देशों को एक शक्तिशाली गुट में संगठित करने का प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा 
पड़ा है और उनके बीच जो दरार है उसको भरा नहीं जा सकता है। कम्युनिस्ट चीन की नौति 
ने इन मतभेदों को ओर भी गहरा कर दिया । यद्यपि चीन को इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं 
प्राप्त हुआ था । ( क्योकि वह तटस्थ राज्य नहीं था ), फिर भी इन्डोनीशिया के जरिये चीन 
का प्रभाव सम्मेलन पर काम करता रहा । चीन को विश्ल-व्यापी महत्त्वाकांक्षा ने एशियाई- 
अफ्रिकी संगठन और एकता की आशा पर पानी फेर दिया । 

काहिरा सम्मेल्लन-- तटस्थ राज्यों का दूसरा सम्मेलन और एशियाई-अफ्रिकी राज्यों का 
पाँचवाँ सम्मेलन ५ अक्टूबर, १६६४ को काहिरा में शुरू हुआ और ११ अक्टूबर को यह खत्म 
हुआ। इस सम्मेलन का उद्दे श्य वटस्थवावादी क्षेत्र को विस्तृत करना तथा इसके द्वारा अन्त- 
राष्ट्रीय तवाब को खत्म करना था। इस सम्मेलन में भी पुनः दो विचारधाराओं के बीच रुघपे 
उत्पन्न हो गया और सम्मेलन विफल होते-होते वचा। सम्मेलन के अन्त में एक विशप्ति 
प्रकाशिव हुईं जिसमें उपनिवेशवाद के पृ्ण अन्त की बात कही गयो । विज्ञप्ति में हर तरह के 
उपनिवेशवाद की निन्‍दा की गयी। यह कहा गया कि स्वाघीन होना प्रत्येक राष्ट्र का 
अधिकार है और पराधीन देश अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए उपनिवेशवादी राज्यों के 
खिलाफ श्र का प्रयोग कर सकते हैं। सम्मेलन ने संसार की मुख्य-झुझय समस्याओं के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित सिफारिशें की : 

१ राष्ट्रों के अपने आपसी झगड़े शान्तिपृर्ण दंग से वय करना चाहिए और उन्‍हें शान्वि- 
पृर्णं सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में पुरी आस्था रखनी चाहिए । 

२ पूर्ण मिरक्षीकरण का होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्मेलन में शामिल होनेवाले 
देशों ने यह निइचय किया कि वे कभी परमाणविक परीक्षण नही करेंगे और अन्य राष्ट्री को भी 
ऐसा हो निश्चय करने का अनुरोध किया । सम्मेलन ने यूरोप, और अफरिका के कुड़ भागो तथा 
महासागरों को “परमाणु रहित क्षेत्र” घोषित करने को सिफारिश भी की । 

३० यदि दक्षिण रोडेशिया की सरकार एकतरफी स्वतन्त्रता की घोषणा करे वो उसको 
मान्यता नहीं मिलनो चाहिए। ब्रिटेन को चाहिए कि दाक्षण रोदेशिया की समस्या के समाधान 
के लिए एक वेधानिक सम्मेलन बुलाये और रोठेशिया के लिए एक संविधान का निर्माण करे 
जिसमें वहाँ के मुल निवासियों का न्‍्यायोचित अधिकार मिले । 

४. सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि सभी देश रंग-भेद को नीति 'बरवनेषाल्ती दक्षिण 
अफ्रिका के साथ अपने सारे कूटनीविक सम्बन्ध तोड लें और उसके विरुद्ध वबतक आर्थिक प्रतिवन्‍्ध 
लगाये रखें जबतक वह रंगभेद की नीति का परित्याग नही कर देता। सम्मेलन ने ' स्पष्ट कर 
दिया कि दक्षिण अफ्रिका को सरकार के साथ तबतक कोई सम्यन्ध स्थापित नहीं किया जाये 
जबतक घृह अपनी रंगभेद को नोति को नहीं छोड़ देता । 


६२६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


५. सम्मेलन ने संसार के पराधीन देशो को अविलम्ब स्वतन्त्र किये जाने की सिफारिश 
की । इसने कांगो, क्यूत्रा, साइप्रश, अदन तथा अफ्रिका के पराधीन देशों से साम्राज्यवादियों 
को निकल जाने का अनुरोध किया और लैटिन अमेरिका के देशो में संयुक्त राज्य अमेरिका की 
उपनिवेशवादी नोति की निन्‍्दा की । 

६- सम्मेलन ने यह माँग भी की कि कम्बीडिया तथा वियतनाम में विदेशी हस्तक्षेप्र का 
अन्त हो और फिलिस्तोन में अरबों के अधिकारों को मान्यता मिले। 

७. अन्त में सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के प्रवेश का समर्थन किया गया । 
अल्जीयस सम्मेलन * 


एशियाई अफ्रिकी देशो का छठा सम्मेलन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयस में करने 
का विचार हुआ। जूत १६६५ में यह सम्मेलन झुरू होनेवाला था। सम्मेलन की कांयंवाही 
को निश्चित करने के लिए एशियाई-अफ्रिकी देशो के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन अहजीय 
में शुरू होने ही वाला था कि १६ जून, १६६५ को अल्जीरिया में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 
और वेन वेल्ला सरकार का तख्ता पलढ दिया । इस क्रान्तिकारी परिषद्‌ ने अल्जीरिया के 
शासन का भार अपने ऊपर ले लिया और कर्नल हाउआरी बुमेडीने ( 00, घ0एरक्यां छ0ण78- 
9४776 ) नयी सरकार के प्रधान बने । बेन बेल्ला को केद में डाल दिया गया । इस विद्रोह 
तथा इससे उत्पन्न परिस्थिति के कारण अफ्रिकी-एशियाई देशो के विदेश मन्त्रियों ने यह निश्चय 
किया कि वह ५ नवम्बर, १६६५ तक के लिए प्रस्तावित सम्मेलन को स्थगित कर दिश जाय। 
साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि सम्मेलन के मिलने के पूवे स्थिति पर विचार करने के 
लिए १८ अक्टूबर को विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन हो । इस निश्चय के अनुसार अल्जीपछ 
में विदेश मन्त्रियों का पुनः सम्मेलन शुरू हुआ और अल्जीरिया की असाधारण स्थिति को ध्यान 
में रखते हुए १ नवम्बर, १६६५ को यह नि३चय किया गया कि अफ्रिकी-एशियाई देशों का 
सम्मेलन फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय । 

अल्जीयस में विदेश मन्च्रियो के सम्मेलन के इस निर्णय ने एशियाई-अक्रिकी संगठन की 
भावना को गहरी ठेस पहुँची । इस निश्चय के वाद अब इस बात पर भी सन्देह होने लगा कि 
एशियाई-अफ़िकी संगठन की भावता नामक कोई चीज है या नही । सम्मेलन कौ अनिर्स्चित 
काल के लिए स्थगित कर देने से यह निश्चयपृर्वक नहीं कहा जा सकता कि अब एशियाई 
अफ़िकी देशों का कोई सम्मेलन कभी होगा । इसकी सारो जिम्मेवारी चीन पर है। शुरू में 
जब जुन १६६५ में यह सम्मेलन शुरू होने वाला था और अल्जीरिया के विद्रोह ते उल्ललन 
परिस्थिति के कारण इसे स्थगित करना आवश्यक था तो चीन ने इश्त बात का जी वोड़ प्रयात 
किया कि सम्मेलन पूर्व निश्चित योजना के अनुसार अवश्य हो । लेकिन जब नवस्वर में उर््मतन 
शुरू करने की बात आयी तो उसने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया और यह धमकी दी कि वेई 
सम्मेलन का बहिष्कार करेया। इस बार निश्चित था कि सम्मेलन में चीन की नीडि की 
भण्डाफोड़-होवा और एशियाई-अफिकी देशों के बेच वह वड़ा बदनाम होता । इसके अविरिक 
चोन के गुट में इस समय शान्ति नहों थी। भारत के साथ युद्ध में हारकर पा किस्पान पस् पड़ा 
हुआ था। इन्डोनीशिया में आन्वरिक छपद्रव हो रहे थे। चोन को अपने दी सहयोगी 
बाउयों के सहयोग मिलने की कोई आशा नहीं थी । अतएव उसने सम्मेलन को अनिशिवित कीर्स 


विश्व राजनीति में यूरोप, एशिया और अफ्रिका द्द्र्७ 


तक के लिए स्थगित करने की नीति का अवलम्बन किया और इसमें उसकी सफलता भी प्राए 
हुईं। एशियाई-अफ्रिक्री ग्रट में फूट पेदा कराने वाली चीन की नीति सफल हो गयी और 
इस प्रकार बांइ'ग की भावना का अन्त हो गया। पुनः यह भावना पनप सकेगी, यह एक 
संदिग्ध विषय है । 

लेकिन इसके लिए एकमात्र चीन को दोषी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत' 
होगा । एशियाई और अफ्रिकी देशों के सगठन का सुख्य आधार पश्चिमी साम्राज्यवाद का 
विरोध था और जेसे जेसे उपनिवेशवाद का अन्त होता गया वेसे-बेसे संगठन की भावना भो 
कमजोर होती जा रही है। एशिया और अफ्रिका के विविध देशो के अपने अलग-अलग हित 
और स्वार्थ हैं ओर इन हितो में परस्पर संघर्ष का हो जाना विल्कुल स्वाभाविक है। इस 
स्थिति में एशियाई-अफ्रिकी संगठन के आन्दोलन को कोई ठोस आधार नहीं मिल पाया है। 
इस अभाव के कारण संगठन और एकता की भावना को व्यावहारिक राजनीति में पूरी तरह 
लागू नही किया जा सकता। इसके अतिरिक्त एशियाई-अफ्रिकी देशों के संगठन की भावना 
कभी सुनिश्चित और सुस्पष्ट नही थी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह एक अस्थायी और 
क्षणभंगुर आन्दोलन था जिसका प्रयोग कुछ अंशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध किया गया था । 





अध्याय १६ 


राष्ट्रपंइल और भारत 


( एापंड बकपे (0००9१77०7ए छा ) 


राष्ट्रसंडल का स्वरूप--ब्रिटिश साम्राज्य, ( फमधजा ॥ाफ/8 ), "ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
( उतपक्र. 00णग्राण्ण्र००0 ) और राष्ट्रमंडल" ( 0०फ्रागर००७९३४ ) एक ही संस्था के 
योतक हैं। ये तीनों शब्द लगभग समानार्थंक हैं और विकल्पानुसार प्रयोग में लाये जाते हैं। 
किन्तु आजकल राष्ट्रमंडल' शब्द का ही अधिक्राधिक प्रयोग किया जाता है। 

राष्ट्रईंडल एक विचित्र प्रकार का संगठन है जिते न तो प्रादेशिक संगठन कहा जी 
सकता है और न एक राज्य (500० ) की संज्ञा ही दी जा सकती है। यहनराष्ट्र है,न 
मेत्री-संधि और न संघ ही है। इसे राज्योपरि संस्था भी नहीं कहा जा सकता है। इसके स्वरूप 
के सम्बन्ध में बोलते हुए कनाडा के तत्तालोन प्रधान मंत्रो लॉरेन ने १० जनवरी, १६५६१ को 
कह्दा था : “राष्ट्रडल एक राजनीतिक इकाई नही माना जा सकता है। वह एक संधि-व्यवस्थां 
भी नहीं है। उसकी कोई सामान्य नीति नही है। विज्ञ-राजनीति की समस्याओं के सम्बस्ध 
में राष्ट्रईंडल के सदस्य-राष्ट्र परथक्‌ू-धथक सोचते और निर्णय करते हैं और उसका कोई भी सदस्य 
स्वतृन्त्र निणेय के अपने अधिकार का परित्याग करने को तेयार नहीं है ।” राष्ट्रमंडल एक * 
प्रादेशिक संगठन अथवा संधि इसलिए नहीं है कि यह अत्यधिक बिखरा हुआ है भौर इसकी 
चालक-शक्ति कभी-कभो व्यावहारिक कम लेकिन भावनात्मक अधिक होती है ! जो युज्न 
इसके सदस्यों को बाँधते हैं थे एक साथ ही अत्यन्त शक्तिहोन और अनोपचारिक तथा 
अत्याधिक गहरी जडों वाले और परम्परागत हैं।' राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध में इकोनोमिस्द 
( ४८०४०ए४ंध ) ने लिखा था ; “ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के एक अव्यवस्थित स'ग्रह से अधिक 
कुच्च नहीं है। इसमें विश्व के मामलों में परस्पर संगति रखने की कोई कार्य-पद्धति नहीं दे और 
न किसी प्रकार के सामान्य उत्तरदायित्व है। इसमें कई राष्ट्र एक-दूपतरे से झगड़ा भी करते 
रहते हैं। ये राष्र मिलकर एक ऐसी अन्दर्राष््रीय पदति उपस्थित करदे हैं जिसे राष्ट्रमंडल कहना 
इस शब्द का उपहास करना होगा ।! हे 

इन त्र्‌टियों के बावज्द राष्ट्रमंडल के महत्त्व को बम नही क्या जा सक्‍ता। आधुनिक 
युग का यह एक अत्यन्त महत्त्ववूर्ण अन्तर्राट्रीय मच है जिससे प्रस्तावों और निर्णयों का विश्लन्फो 
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राष्ट्रईंडल और भारत दर्रे६ 


राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्री के वीच यह स्वेच्छापूर्ण सहयोग का एक प्रतीक है 
और अन्तर्राष्ट्रीय जगत की एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली यथार्थता है। यह एक ऐसा मंच है 
जिस पर विश्व के कुछ देश समय-समय पर एकत्रित्त होते हैं। एक इसके विचारों को जानने 
को चेष्ठा करते हैं और जिन बातों पर सहमत होते हैं उनमें पारस्परिक सहयोग के लिए 
कार्यक्रम बनाते हैं और उसे कार्यान्वित करते हैं। सदस्य-राज्यो के बीच अनेक मवभेदों के 
बावजूद राष्ट्रमंडल सहयोग का प्रतीक है। 
राष्ट्रमंडल का उदभव और विकास--राष्ट्रईंडल के उद्भव का इतिहास लार्ड डरहम 
(०४ 007०0 ) के इस प्रतिवेदन में खोजा जा सकता है जो उन्होंने १८३६ में कनाडा के 
उपनिवेशो मे व्याप्त असन्तोष के कारणो के बारे में ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। 
इस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा था कि भविष्य में गवर्नर को ऐसे मंत्री नियुक्त करने चाहिए जिन्हें 
स्थानीय जनता का विद्ववास प्राप्त हो अन्यथा ये छपनिवेश भी अमरीकी उपनिवेशों का रास्ता 
अपना सकते हैं । उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के अमरीकी उपनिवेशों ने अठारहबी शवाब्दी के 
अन्त में संगठित रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम छेड दिया था जिसके 
फलस्वरूप स युक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। लाड्ड डरहम के प्रतिवेदन की सिफारिशों 
को ब्रिटिश सरकार ने महत्त्व दिया और १८४७ में कनाडा में उत्तरदायो सरकार को स्थापना 
कर दी गयी | उसके हुरत बाद आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, उत्तरी अमेरिका के उपनिवेश और दक्षिण 
अफ्रिका में भी यह व्यवस्था लागू को गयी | इस प्रकार स्वशासी उपनिवेशों ($९(-8०ए००४४पछ 
०००पां०$) की स्थापना हुईं | इन स्वशासी उपनिवेशों की स्थापना के बाद एक ऐसे माध्यम की 
आवश्यकता का असुभव किया गया जो ब्रिटिश सरकार के इनके सम्बन्धो की देखभाल कर सके । 
ओपनिवेशिक सस्मेलन-१८प८७ में साम्राश्ी विक्‍्टोरिया की छुबली के देह लन्‍्दन 

में स्वशासी उपनिवेशो के प्रधान मंत्री एकत्र हुए | इस अवसर का लाभ उठाकर स्वशासी छप- 
निवेशों तथा साम्राज्य के कुछ बड़े उपनिवेशो के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सम्पन्न किया गया। 

यह प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन (0००घंग 00०ग्राद्वा००००) कहलाया । सात वर्ष बाद एक दूसरा 

अनोपचारिक औपनिवेशिक सम्मेलन ओटावा में हुआ । इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं 

संचार-वब्यवस्था तथा व्यापारिक सम्बन्धों पर विचार हुग्रा । फिर १८६७ में साम्राशी विक्टोरिया 

की होरक जयन्ती के हेतु औपनिवेशिक प्रधान मंत्रियों के आगमन का लाभ उठाकर द्वितीय औप- 

निवेशिक सम्मेलन लन्दन में किया गया। १६०२ में सम्राद्‌ अष्टम्‌ एडवर्ड के राज्यारोहण के 

अवसर पर औपनिवेशिक सम्मेलन का तोसरा सम्मेलन हुआ | चौथा औपनिवेशिक सम्मेलन १६०७ 

में हुआ। उपरोक्त सभो सम्मेलनों में यह महत्त्वपूर्ण था, वयोकि इसने सम्मेलन को एक स्थायों 

रूप दिया । इसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये : 

() सम्मेलन का नाम औपनिवेशिक सम्मेलन (0ण०घरंथ। एज्ाथिशा८०) से बदलकर 
इम्पी रियल कान्फ्रेंस (ाएशांश (0र्शक्वणा००) रख दिया गया और यह निश्चय हुआ कि इसका 
अधिनेशन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जायगा। 

(४) इम्पोरियल कान्‍्फ्रेंस के सदस्य ब्रिडेन और डोमिनियनें (0०फांग्रां०ग७)' हो होंगे जहाँ 
वे अपने समान हितों के प्रश्नों पर विचार-विमर्श करेंगे । 

२. सम्मेवन के निर्णय के अनुसार स्वशासों उपनितेशों छा नाम ददसकर दोमिनियन रख दिया गया | 





६३० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(9) सम्मेलन ने जानकारी एकत्र करने, उनके प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने « 
तथा अन्य कार्यों के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करने के लिए एक स्थायी सचिवालय के निर्माण की 
स्वीकृति प्रदान की ।' हि 


नये विधान के अनुसार प्रथम इम्पीरियल कान्फ्रेंस १६१९ में हुआ | इसने १६०७ के काये 
को आगे बढ़ाया और सम्मेलन के गठन, उपनिवेश कार्यालय के पुनर्गठन और संधियों के सम्बन्ध 
में डोमिनियनों से परामंश के सम्बन्ध में कार्यवाही को। विदेश-नीति, सधि-समझौते, युद्ध 
प्रारम्भ या बन्द करने के क्षेत्र में डोमिनियनों को कोई शक्ति नहीं दी गयी फिर भी संधियों के 
सम्बन्ध में सम्मेलन ने इस आशय का एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया कि हेग सम्मेलन (प्रथ8०९ 
(०ग्रक्चि०००९, 39! ) के ब्रिटिश प्रतिनिधियों को दिये जानेवाले अनुदेशकी ( 7780ए०पंणड ) 
तेयार करते समय डोमिनियनों से भी परामर्श लिया जायगा और उस सम्मेलन में अस्थायी रूप से 
स्वीकृत किये गये डोमिनियनों को प्रभावित करनेवाले कन्वेंशनो को उनके विचार के लिए 
डोमिनियन को सरकारों को भेजा जायगा। 


विदेश-नीति के सम्बन्ध में डोमिनियनों के सीमित अधिकार का प्रता इससे चलता है कि 
४ अगस्त, १६१४ को जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा डोमिनियनों से परामर्श लिए बिना ही कर 
दो गयी । ब्रिटिश सरकार ने इस घोषणा के द्वारा डोमिनियनो को भी युद्ध में शामिल कर लिया। 
डोमिनियनों ने इसका विरोध नहीं किया और बड़े उत्साह से वे युद्ध-प्रयातो में छुट गये । विदव- 
युद्ध में डोमिनियनों ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । 


विज्लन्युद्ध के कारण १६१५ में होनेवाला इम्पीरियल कास्फ्रेंस नहीं हो सका, लेकिन 
डोमिनियन मंत्रियों की लन्दन यात्रा का लाभ उठाकर उनसे विचार-विमश किया गया । इस 
विचार-विमर्श के क्रम में डोमिनियन सरकारों के प्रतिनिधियों ने यह माँग की कि ब्रिटिश विदेश 
नीति के निर्धारण में हिस्सा बँटाने का अवसर उन्हें भी मिलना चाहिए । डोमिनियनों की यह मांग 
न्‍्यायोचित थी । ब्रिटिश विदेश-नीति का प्रमाव उन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा था। इसी के 
परिणामस्वरूप उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा था और युद्ध में उन्हें अपार धन-जन का बलिदान 
करना पड़ रहा था । लेकिन प्रारम्म में व्रिटिश सरकार इस मांग को स्वीकार करने को प्रस्वृत 
नही हुईैं। १६१६ में जब लायड जाजे प्रधान मंत्री हुए तो उन्होंने इस अस्ताव पर विचार किया 
और इध पर निर्णय के लिए डोमिनियनो के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। इसे 
सम्मेलन के साथ-साथ इम्पीरियल वॉर केबिनेट (707०४ ४४०० 0207०) की स्थापना भी की 
गयी । बॉर के बिनेट की बैठकों में युद्ध और शान्वि दोनों समस्याओं पर विचार होवा रहा । वॉर 
केविनेट की बेढको से समस्त महत्त्वपूर्ण विफयों में प्रधान मंत्रियों से सलाह-मशविरा करने की प्रथा 
चल पड़ी । यदि देखा जाय दो आजकल होनेवाले प्रधान मंत्री सम्मेलन का यह पर्व रूप था । 
सम्मेलन में यह भी निर्णय किया सया कि इम्पीरियल बॉर कैबिनेट का सम्मेलन प्रविषे 
बुलाया जाय । 





१. यद्द उस्ताव कार्य रूप में कभी परिषत्र नहीँ हो सका और प्रस्तावित सचिवाबय के कार्यो का 
संचाधन उपनिवेश कार्यालय (007०० 0/820) द्वारा किया जाता रहा । लेकिन उपनिवेश कार्यलिय में इसके 
लिए एक पृथक विभाग कायम किया गया । 


राष्ट्रमंडल और भारत द्३१ 


सम्मेलन में भारत का प्रवेश--१८८७ में लव औपनिवेशिक सम्मेलन की स्थापना हुई 
तब से १६ १६ तक भारत को न तो औपनिवेशिक सम्मेलन में और न इम्पीरियल कान्फ्रस में 
भाग लेने का अवछतर दिया गया। कभो-कभी भारत सचिव या इंडिया ऑफिस के किसी 
बरिष्ट पदाधिकारी को प्रेक्षक के रूप में बेठने के लिए अवश्य आमन्त्रित किया गया, लेकिन 
औपचारिक रूप से इस काल में भारत कभी भी सम्मेलन में सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुआ । 
पर भारत शुरू से ही सम्मेलन में प्रविष्ट पाने का इच्छुक था। औपनिवेशिक सम्मेलन या उसके 
बाद इम्पोरियल कान्फ्रोंस में कई ऐसी बातों पर विवाद होता था जिनका प्रत्यक्ष रूप 
से भारत का सम्बन्ध था । आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जानेवाली संचार-ब्यवस्था में भारत की 
विशेष रुचि थी और डोमिनियनो में प्रवासी भारतीयों की समस्या भी थी । ब्यापारिक सम्बन्ध 
पर भी भारत के अपने हित थे | इसलिए भारत सरकार और भारत का लोकमत सम्मेलन में भारत 
के प्रतिनिधित्व के लिए उत्सुक था। लेकिन ब्रिटिश सरकार और विश्येपकर डोमिनियनों की 
सरकारें भारत के प्रवेश के पक्ष में न थीं। डोमिनियन सरकारो का कहना था कि इम्पोरियल 
कास्फ्रेंस स्वशासी राज्यो का संगठन है और भारत की जो राजनीतिक स्थिति ( एगराटत्या 
5६४05 ) है उसके अनुरूप वह सम्मेलन में प्रवेश पाने का अधिकारी नही है । 


प्रथम विश्व-युद्ध में श्रेटिश सरकार के आदेशानुसार भारत भी युद्ध में शामिल हुआ 
और युद्ध में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया | युद्धप्रयास में वह डोमिनियनों से किसी तरह कम 
नहीं था | इस परिस्थिति में भारत ने पुनः इम्पी रियल कान्‍्फ्रेंस में प्रवेश पाने की बात उठायी। 
२२ सितम्बर, १६१५ को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल में एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसके 
द्वारा भारत के लिए इम्पीरियल कांफ्रेंस की सदस्यता की माय को गयी। प्रस्ताव पर बोलते 
हुए गवर्नर जेनरल लाडड हर्डिन्ज ने आइबासन दिया कि भारत सरकार भारत को इम्पीरियल 
कान्फ्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए यथेष्ट प्रयास करेगी। कौंसिल ने सबे सम्मत से यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस आशय के प्रस्ताव पास किये । 
भारतीयों की इस मांग को कई ब्रिटिश राजनीतिशो, विशेषकर राउन्‍्ड टेबुल ग्रूप का समर्थन 
प्राप्त हुआ । विश्व-युद्ध में भारतीयों का वलिंदान देखकर डोमिनियनों का विरोध भी मन्द 
पड़ने लगा था। 
इन्हीं परिस्थितियों में लार्ड हार्डिज ने भारत-सचिव पर दबाव डालना शुरू किया कि 
वे भारत को इम्पीरियल कामन्फ्रेस की सदस्यता दिलाने का प्रयास करें । हार्डिज के उत्तरा- 
िकारी ला चेम्सफो्ड ने इस प्रयास को जारी रखा | इंडिया ऑफिस भी अत्यन्त सक्रिय हो 
गयी । इसी बीच १६१६ में प्रधान मंत्री लायड जाज॑ ने इम्पीरियल वॉर केबिनेट तथा इम्पी- 
रियल वॉर कान्फ्रोंस को बुलाने की घोषणा की। इस घोषणा में भारत का कोई उल्लेख 
नही किया गया था । भारत-सचिब आस्टिन चेम्बर लेन ने निरन्तर प्रयास करके प्रधान मंत्री 
को इस बात पर राजी करा लिया कि इस्पीरियल बॉर केबिनेट और इम्पीरियल वॉर कानन्‍्फ्रस 
में शामिल होने के क्षिए. भारत को भी आमन्त्रित किया जाय ।' यह तय हुआ कि भारत 
सरकार का चुना हुआ प्रतिनिधि इन सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ । 


(॥) देखिये--() 87 0प्ञा5 7०5, 478 उड/ काब उद्घाधर वीं धो कआद 70% 


5 ध्वड0४ (एस्‍॥द7टशांवस्क ४०, 4 एए- पृ३-74. 
हे (9) 0गणव ॥]07 (००७४७, कद चआ०ं3, उणे, प ४, 7 727-38, 
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४ अप्रिल १६१७ को इम्पोरियल कान्फ्रेंस ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत को 
स्थायी रूप से अपना सदस्य बना लिया । इसके बाद भारत प्रत्येक इम्पीरियल कांफ्रेंस के 
सम्मेलनों में नियमित ढँग तथा सदस्य के रूप में भाग लेता रहा | भारत के इतिहास में यह 
एक महत्वपूर्ण घटना थी | यह निर्णय इस दृष्ठि से महत्तवृर्ण है कि भारत की डोमिनियन स्थिति 
प्राप्त करने की आकांक्षाओं को पहली बार स्वीकृति मिलो और स्वशाती अधिराज्य हुए बिना 
कुछ अंशो में उसको डोमिनियन का दर्जा मिल गया । 


प्रथम विश्व-युद्ध के वाद राष्ट्रमंडल का विकास--प्रथम विद्व-युद्ध के बाद राष्ट्र 
मंडल का स्वरूप निखरने लगा | डोमिनियनो को प्रथक्‌ रूप से पेरिस के शाम्तरि सम्मेलन में 
भाग लेने का अधिकार मिला और उनके प्रतिनिधियों ने स्वृतन्त्र रूप से वर्साय-संधि एवं 
अन्य शान्ति-सन्धियों पर हस्ताक्षर किये। वे राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बनाये गये | डोमिनियनों 
के साथ-वाथ भारत को भी अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्त को विकसित करने का मौका मिला। 


पेरिस के शान्ति-सम्मेलन के उपरान्त डोमिनियनों को तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
स्वतन्त्र देशो का दर्जा दिया जाने लगा | डोमिनियन सरकारें अब विदेशी में अपने कूठनीतिक 
तथा वाणिष्य प्रतिनिधि भेजने लगी थीं। १६२६ में कनाडा ने,वा्शिंगठन में अपने दूत नियुक्त 
किये। डोमिनियन सरकारें विदेशी सरकारों के साथ सभी प्रकार की प्रथक्‌ संधियो के सम्बन्ध 
में बातचीत करने लगी थी। इस प्रकार डोमिनियरन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान वनाते 
रहे | यह प्रक्रिया कभी तेजी से चलती कभी मन्द गति से । 

१६२६ का इम्पीरियल कांफ्रेंस -१६२६ के इम्पीरियल कास्फ्रेंस में ग्रेट ब्रिटेन 

और डोमिनियनों का ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत बराबर का दर्जा स्वीकार किया गया और 
उन्हें घरेद्य तथा वेदेशिक दोनो हो मामली में स्वतन्त्र राष्ट्र मान लिया यया। साथ ही यह भी 
अंगीकार किया गया कि वे सम्राद्‌ के प्रति सामान्य निष्ठा द्वारा तथा ब्रिटिश राष्ट्रमडल के 
बराबरो के सदस्यों के रूप में आपस में बँधे हुए हैं। वालफोर घोषणा ( 8थ9ि्प्रा/ 0९९|३- 
धंणा ) में कहा गया था कि “डोमिनियम ब्रिठिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्रवा प्राप्त राष्ट्र 
है जो अपनी स्थिति में पर्णतया समान वथा परेज्ल या विदेशी-मीति में किसी भी तरह अधीन 
नही हैं। सम्राट के प्रत्ति सामृहिक वफादारी के आधार पर वे संयुक्त हैं और ब्रिटिश राष्ट्रभडल 
के नाते एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं।”” इसी सम्मेलन में गवर्नर की स्थिति पर भी विचार लिया 
गया। गवर्नर जेनरल की स्थिति का स्पष्टोकरण करते हुए कहा गया कि “डोमिनियन में 
गवनंर-जेनरल सम्राद का प्रतिनिधि है, जिसे डोमिनियन के शासकीय मामलों के प्रशासन 
में सभो महत्त्वपूर्ण युद्धो के सम्बन्ध में वेसी स्थिति प्राप्त है जेसी की ग्रेट ब्रिटेन के सम्राद्‌ को 
प्राप्त है और यह कि वह ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट की सरकार का या उस सरकार के किसी विभाग 
का प्रतिनिधि या एजेन्ट नही है ।”? 

१६३० का इम्पीरियल कान्फ्रेंस - १६६० के इम्पीरियल कान्फ्रोस मे यह वात स्वीकार 
की गयी कि डोमिनियनों के गवर्नर जेनरल की नियुक्ति ब्रिटिश मत्रिमण्डल की रल ह से नहीं 
प्रययुत डीमिनियन के मंत्रिमण्डल की सलाह पर की जानो चाहिए । 

स्टेच्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर-- १६३१ में जो स्टेच्यूट ऑफ वेस्टमिल्ट्टर (3'शपा३ रथ 
६४८:४पमांगडआ००) स्वीकार हुआ उसने राष्ट्रमण्डल को एक वेधानिक रूप प्रदान किया | ईसे 
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अधिनियम में डोमिनियनों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि ये राष्ट्र ( डोमिनियन ) “ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासी जनसमुदाय हैं, दर्जा में समान हैं, किसी भी प्रकार कोई एक सदस्य 
अपने आन्तरिक और वदेशिक मामलों में दूसरे सदस्य के अधीन नहीं है, यद्यपि ये सब ब्रिटिश 
क्राउन के प्रति समान निष्ठा से आवद्ध और स्वेच्छा से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित है।” 
उल्लेखनीय है कि वेस्टमिन्स्टर स्टेच्यूट की स्वीकृति के पूर्व ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की व्यवस्था 
“औपनिवेशिक विधि मान्यता अधिनियम” (००7० 7,5४७ ००७ ४०0) के अनुसार की 
जाती थी जिससे उपनिवेशों पर तरह-तरह के बेधानिक प्रतिवन्ध लगे हुए थे। १८६५ में बने 
इस अधिनियम के अनुसार डोमिनियनों द्वारा बनाया जानेवाला प्रत्येक नियम अवैधानिक माना 
जाता था जो ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा पारित नियमों के विरुद्ध हो । ब्रिटिश सम्राट किसी 
भी औपनिवेशिक विधान को रद्द कर सकता था। दूसरे शब्दों मे डोमिनियनो की संसर्दे ब्रिटिश 
पार्लियामेंट के अधीनस्थ मानी जाती थी। स्टेच्यूड ऑफ वेस्टमिन्स्टर ने डोमिनियन ससदो 
की इस बन्धन से मुक्त कर दिया । 
राष्ट्रमण्डक् और द्वितीय विश्व-युद्ध--डोमिनियनो की स्वदन्त्र और विशिष्ट स्थिति का 
भान द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने पर हुआ है। यह प्रथा स्पष्ट हों गयी कि राष्ट्रमंडल के 
सदस्य राज्यो को स्वतन्त्र रूप से यह निर्णय करने का अधिकार है कि वे युद्ध में भाग लेना चाहते 
हैं या मही | प्रथम विश्ब-युद्ध के समय डोमिनियनो को यह अधिकार नहीं था । 
राष्ट्रमण्डल का बत्त मान स्वरूप--ट्विंतीय विश्व-युद्ध के अन्त तक राष्ट्रण्डल मुख्यतः 
कुछ श्वेत देशों की संस्था थी, लेकिन युद्धोपरान्त राष्ट्रमण्डल ने एक नये युग मे प्रवेश किया । 
गुद्ध के बाद एशिया और अफ्रिका के कई ब्रिटिश उपनिवेश स्वतन्त्र ही गये और उन्होने राष्ट्र 
मण्डल सें बने रहने का निशचय किया। राष्ट्रमण्डल का वत्त मान स्वरूप १६४७ में भारतीय 
उपभहाद्वीप की स्वाधीनता के बाद सामने आया । स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत और 
पाकिस्तान ने राष्ट्रमण्डल में वने रहने का निश्चय किया । १९५० में गणराज्य वन जाने पर भी 
भारत ने राष्ट्रण्डल से अलग' ने हाने का फेसला किया ओर ब्रिटिश सम्राद को राष्ट्रमण्डल के 
प्रधान के रूप में स्वीकार किया । इस कारण “ब्रिटिश राष्ट्रणप्डल! के स्थान पर इसे केवल राष्ट्र 
मण्डल! कहने का नि£चय किया गया। यह वात उल्लेखनीय है कि जहाँ भारत, पाकिस्तान, 
लंका आदि ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी राष्ट्रमग्डल का सदस्य रहना स्वीकार किया चहाँ 
बर्मा और दक्षिणी आयरक्षैंड इसकी सदस्यता से अलग हो गये । वाद मे जी भी ब्रिटिश उपनिवेश 
स्वाधीन हुए उन्होने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस समय राष्ट्रनण्डल के सदस्य- 
देशो की संझुया अठाईस है जिनके नाम हैं : ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्र लिया, न्यूजोर्सड, भारत, 
पाकिस्तान, लंका, घाना) नाइजीरिया, साइप्रश, सियय लिओन, जमका, त्रिनीदाद, ढोनेगो, 
उगांडा, केन्या, मलयेसिया, वांजानिया, मलाबी, माह्ठा, जाविया, गांबिया, सिगापूर, गुबाना, 
वोल्थाना, लेसोथ, वर्वांडोस, मारिशश और स्वाजीलेंड। इनके अलावा हांगकांग, जिब्राल्दग, 
फाकलैंड द्वीप, मितानी होडूज, फिय्रो, सिलवर्ट आदि भी राष्ट्रमण्डल्ष से नम्यद्ध ४ । ये सभी उन्र 
4 राष्ट्रण्डल के रवाधीन सदस्य देशो को कुल जनसमंया 


के संरक्षित अथवा आशित्त प्रदेश नस 
रोड वंगनील से भी अधिऊ भृन्भाग पर फल हुए 


अस्सी करोड से भी त्रधिऊ है और ये एक 
द्वे रोड श् गे डा अपन' 

१, १६६६ में स्इतस्व॒वा को एक्तरफ़ों घोपया ऊरके रोडेशिया से राष्ट्रमडल से झपना से 

रखने का निरयद किया। इसके पूतर २६४१ में दक्षिपों अक्रिझो रृथ राष्ट्रमम्डठ से ही गया था। २५ 





ग्पक नहीं 
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ल के सदुस्य-देश (१८०६७० में) 


गट्ठमण्दल का संगदन--दुत्ताईं, २६२८ वर प्रिदिश साम्रास्प # इवनिश्यों ऊे का 
ज्ञाठ ओपनिव्शि $ कार्यालय से उम्सद थे। १६२५ में थ्रदन ठपा गाष्ुमस्डल के स्वाधीन यरस्तां 
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के सम्बन्धों के लिए डोमिनियन के मामलों के लिये एक अलग मंत्री की नियुक्ति की गयी । जुलाई, 
१६४० में डोमिनियन मामलों के मंत्री और कार्यालय के नाम बदल कर क्रमशः राष्ट्रमण्डल मंत्री 
(डल्तरप्ाए णी इंच 00 एग्राप्राणाप ध्वाए वथो।9) और राष्ट्रमण्डल सम्बन्ध कार्यालय 
रख दिये गये । अगस्त १६६६ में औौपनिवेशिक कार्यालय (0ण०वंश 0क्ष०) का राष्ट्रमण्डल 
कार्यालय में विलय कर दिया गया और राष्टुमण्डल कार्यालय की स्थापना की सयी ।. १७ 
अकबर, २६६८ को बरिदेन के विदेश-मंत्रालय (770लह0 0860) में राष्ट्रमण्डल कार्यालय को 
भी मिला दिया गया । यह प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से किया गया । 


जुलाई १६६४ के राष्ट्रमण्डल के प्रधान मन्‍्त्री सम्मेलन के बाद प्रकाशित विज्ञप्ति में 
राष्ट्रप्डल सचिवालय की स्थापना के लिए अस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये थे । जुन, 
१६६५ के सम्मेलन में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये । फलस्वरूप राष्ट्रमण्डल सचिवालय का 
विधिवत गठन हुआ । कनाडा के आनोलल्‍ड स्मिथ राष्ट्रमण्डल के पहले महासचिव बनाये गये 
जिन्होंने १७ अगस्त, १९६८ को कार्यभार सम्हाला । 


ब्रिटिश क्राउन राष्ट्रम"्डल का मुख अंग है जिसे सभी सदस्य-राज्य राष्ट्रमण्डल के 
प्रथान के रूप में स्वीकार करते हैं । यद्यपि इसको सदस्य राज्यों के सम्बन्ध में कोई वैधानिक 
शक्ति प्राप्त नहीं है । ताज (९70%7) यथवा सत्नाद या साम्राज्ञी वे वल प्रतीक के रूप में राष्ट्रमण्डल 
का अध्यक्ष माना जाता है 


राष्ट्रमंडल का दूसरा और सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्ंडलीय अधान मंत्नी सम्मेलन 
( (एकराश्रणाफऋलव शत्ाए 05079 एकाशिएए2९ ) है। इसका अधिवेशन समय-समय 
पर लब्दन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होंठा है। १९४४ से लेकर अबतक ( १६६६ 
पक) इस तरह के सत्रह सम्मेलन हुए हैं। इन सम्मेलनों में राजनीतिक और आर्थिक मसले चर्चा के 
पुष्य विपय रहे हैं। सम्मेलन अपने समय के उभरते हुए अन्वर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करता 
है। १६६५ के सम्मेलन में वियतनाम में शान्ति स्थापना की दर से ब्रिटिश प्रधान मंत्री हेरालड 
वित्सन की अध्यक्षता में एक शान्ति-समिति बनायी गयी । इसके जिम्मे यह काम सौपा गया 
कि यह वियतनाम-समस्या से रुम्बन्धित राज्यों से विचार-विनिमय करके वियतनाम में शान्ति- 
स्थापना के प्रयास करे / इसी सम्मेलन में रोडे शिया के सक्ट पर भी विचार किया गया। 


यहाँ यह भो उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल के अन्य प्रकार के और भी अनेक सम्मेलन 
सदस्वराष्ट्री में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने की टृष्टि से होते रहते हैं। राष्ट्रमंडल के 
अन्तर्गत शिक्षा और विश्ञन विशेषज्ञों के कई सम्मेलन हुए हैं । इसके अतिरिक्त विगत सत्रह वर्षो 
में रा््मंडलीय देशों के वित्त मंत्रियों के भी पाँच सम्मेलन हो चुके हैं । 

राष्ट्मंडलीय देशों के समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन वो होते ही रहते हैं 
इनके अतिरिक्त, सदस्य राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए इसके अन्तर्गत कुछ स्थायी सस्‍्थाएँ 
भी कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में निम्नलिखित विशेष महत्त्व के हैं 

() राष्ट्रईंडलीय वंसदीय संघ जिसके तत्वावधान में राष्ट्रमंडल के सदस्व-राष्यीं के संसदृ- 
सेदस्थों के सम्मेलन होते हैं । 


६३६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


४ (0) राष्ट्र मंडलीय कृषि ब्यूरो जो सदस्य राज्यो को उन्नत कृषि सम्बन्धी सूचनाएँ. और 
परामश देता है। 
(४0) राष्ट्र मंडलीय आर्थिक सलाहकार परिषद्‌ जो सदस्य-राज्यो को आर्थिक उन्नति से 
सम्बन्धित विषयों पर महत्त्वपूर्ण परामर्श देती है। 


राष्ट्रमंडल की विशेषता-लम्त्ी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रंडल का जो स्वरूप आज हमारे 
सामने है उसे देखते इसकी निम्नलिखित विशेपताएँ स्पष्ट हप से देखी जा सकती हैं : * 


(0) राष्ट्र४ंडल विविधवाओं से परिषरण एक संस्था है जिसमें विविध प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, 
भाषा और सरक्षति के देश शामिल हैं | इसके सदस्य राज्य राजनीतिक एकवा के सूत्र में बँधे हुए 
नहीं है । इसके सभी राष्ट्र स्व॒वन्त्र और समान है। इनमें ब्रिटिश सम्राद्‌ या साम्राी के प्रति 
किसी प्रकार की राजभक्ति होना आवश्यक नही है; ययपि ब्रिटिश सम्राद या साप्राह्वी राष्ट्रमंडल 
का अध्यक्ष होता या होती है और इसके सम्मेलन प्रायः ब्रिटेन में ही होते हैं । पर राष्ट्रमंडलीय 
देश अपनी आन्तरिक या वाह्य नीतियो के निर्धारण में एणं स्वाधीन है । इसके सदस्य राज्य एक 
दूसरे के साथ अपने पारस्परिक सम्बन्धो में पृर्णठया स्वतंत्र और सावभौम है। लेकिन उनसे यह 
आशा रखी जाती कि वे आपस में मेन्नोपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखेंगे । 

(7) राष्ट्रमंडल के रा्यो को एक पहचान यह है कि इनके राजदूत एक दूसरे के देश में 
चच्चायुक्त ( पड्ठा। (०णण्रांध्जंणारए ) कहे जाते हैं | उन्हें राजदूत ( थग7०955३४007 ) नहीं कहा 
जाता । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमंडल के देश एक दूसरे के नागरिकों को अपने यहाँ विशिष्ट प्रकार 
की सुविधाएँ प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रमंडल के उद्दे श्य--राष्ट्रमण्डल के स्वरूप उसकी प्रकृति आदि के वर्णन से यह मली 
प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रमंडल उन विखरी हुईं सरकारों का एक ऐसा समृह है जो ब्रिटिश मुकुट 
को स्वेच्छापृर्ण सहयोग के प्रतीक के रूप में राष्ट्रमण्डल का प्रधान अथवा अध्यक्ष मानते हैं, कुछ 
समान आदर्शों में विश्वास ,करते हैं और इन आदशों को याने के लिए तथा पारस्परिक वहयोग 
को बढ़ाने के लिए नियमित्त विचार-विमर्श के तरीके अपनाने के लिए तैयार है। राष्ट्रमण्डल के 
सदस्थ राज्यों के बीच परस्पर कोई एकता नहीं है ओर नहो अन्चर्राष््रोय क्षेत्र में कार्य करने हेव 
इसके कोई अनिश्चित लक्ष्य या ध्येय हैं। फिर भी सामान्यतः यह माना और कहा जाता है कि 
इसके सदस्य राज्यों में कुछ विषयो पर प्रायः सहमति हो जाती है । 

१९४४ से लेकर अब तक जो राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री के सत्रह सम्मेलन हुए हैं उनमें अन्त 
राष्ट्रीय, राजनेतिक और थार्थिक मामले ही चर्चा का सुख्य विषय रहे है। बेते सदस्य देशों 
के बीच सहयोग पर भी विचार-विमर्श होता रहर है ! _ जहा तक राष्ट्रमंडल के कायक्षेत्र का 
सम्बन्ध है वह आर्थिक, राजनेदिक, सामाजिक, शेक्षिक, बेशानिक और स्वास्थ्य जेसे अनेक 
क्षेत्रों में फैला हुआ है। राष्ट्रमंडल में विकसित और विकामोन्झुख दोनो ही प्रकार के देश हैँ 
जिनमें परस्पर आर्थिक सहयोग, ऋण आदि के रु, में चल रहा दै। शिक्षा के विकास के लिए 
राष्ट्रमंडल को अयनी एक योजना है।इस प्रहार स्वास्थ्य और विज्ञान की प्रगदि के लिए भो 


चत्र योजना के ताय कार्य कर रहा है। यरनन्‍्दु इन सात के बायजूद 


राष्ट्रभडल एक निड%ि क्या 
8। कभी दक्षिम अकिछा और दुसरे 


राष्ट्मंडल का राजनेधिक पक्ष ही अधिक उजागर हुआ 


राष्ट्रबडल और भारत ६३७ 


चफ्रिकी देशों की प्रजादीय असहिष्णुता और कभी रोडेशिया की समस्या का राजने तिक रुप इस 
पर हाथो रहा ३ । यदि राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के एसी झगड़ो में सम्बन्धित देशों की सहमति 
के बिना हस्तक्षेप नहीं करता है, फिर भो कभी वझ्मीर की समस्या और कभी नाइजोरिया के गृह- 
बुद्ध को लेकर उसे उलझना पड़ता है। १६६५ के भारत-पाकिस्तान यृद्ध के समय ब्रिटिश प्रधान 
मन्‍्त्री ने जो वक्तन्प दिया घर आयी झगरे में र ट्रण्डन को हल्तक्षे। ने करने को नोति के 
विदद्ध था। भारत में तो इस बत्ततप को लेकर सरहार से माँस हो ययो कि बह राष्ट्रबंडल से 
सम्बन्ध विच्छेद कर से क्योकि उससे उस रद्दे श्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिपके लिए उसकी 
स्थापना की गयी थी । 
यह ठीक है क्रि राष्ट्रंडल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रृण सफल नहीं रहा है फिर 
भी सयुक्त राष्ट्रध के बाद यह एक ऐसा हबसे बच मंच है जिस पर उसके सदस्य देशों को 
आपसी मतभेद के बाबयूद इक्ट्टा बेठने और अन्तर ष्रीय समस्याओं पर व्रिचार-विमर्श करने का 
अवसर मिलता है। वस्तु र'एमइलीय मश्मैलनों का पहेश्य कोई एक सामान्य नीति वैयार 
करना अथवा सयुक्त कारंबाई की योजना बनाना नहीं है, बल्कि इस बात की अभिव्यक्ति करना 
है कि सभी राष्ट्रईडलीय सरकारें किसी एक प्रदन विशेष एर समान दृष्टि से सोचती हैं और 
थे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की नीतियों में निहित सिंद्धान्तो और छह इशे का सम्मान करती हैं। 
संक्षेप में राष्ट्रमंडल को बेठकों बा उद्देदय आपसी समझदारो के रश्चतम पमाने तैयार करना रहा 
है, न कि समझौते करना । 
सदस्य राष्ट्री का एक यह भी आदर है कि राष्ट्रमंडल परिवार का सदस्य होने के नाते 
वे सभी आर्थिक कल्याण और सामान्य हित के लिए अग्रसर होगे। इस एद्देदय की पूर्ति के 
लिए राष्ट्रमंडल के राज्य समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन करते रहते हैं ओर सामान्य 
हितों की नीतियों का निर्धारण करने का प्रयास करते है! इसी उद्देश्य की यूतिं की भावना 
से प्ररित्त होकर सदस्य राष्ट्रों के प्रधान मन्‍्त्री, वित्त मन्‍्त्री, व्यापार मन्‍्त्री, शिक्षा मन्‍्त्री आदि 
सम्रय-संगय पर सम्मेलनों में मिलते रहते हैं। चिटेन द्वारा यूरोपोय साझा बाजार में शामिल 
होने की सम्भावना पर सभी राष्ट्रमंडलोय राष्ट्रो से परामर्श किया यया ताकि उनके सामान्य 
हितों की रक्षा हो सके । इसी तरह कीलम्बो योजना (0०००० 997) राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रों 
के आर्थिक कक््याण की एक महत्त्वपूर्ण योजना है 


कोलम्यों योजना 

२६४९ के बाद से राष्ट्रपंडल द्वारा सदस् राष्ट्री के आर्थिक विकाक्ष की दिशा में जो 
प्रयत्न किये गये हैं, उनमें कोलम्बो योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस योजना का प्रारस्भ 
२६५० में हुआ। पनवरी, १९५० में आस्ट्रेलिया, कन्यडा, लंका, भारत, न्यूजीलैंड, पाकि- 
स्तवान और ग्रोद ब्रेन के विदेश मन्त्री दक्षिणी तथा दक्षिणी-पुर्वों एशिया के छत में रहने चाले 
करोड़ो व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक और मसोवेशानिक समस्याओं पर विचार करने के 
लिए कोलम्बी में एकन्रित हुए । उन्होने इस वात पर सहमति प्रकट की फि यदि इन क्षेत्रों में 
राजनोतिक स्थायित लाना है और विख्-अर्थ व्यवस्था में धंकलन स्थापित करना हद हो ह द्न 
छेंत्री का आर्थिक विकार करता परम आवश्यक है।इस विश्चत्र के बाद इस क्षेत्र के आर्थिक 


ह्र्श्८ अन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विकास की योजनाओ पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयो । समिति ने इ्स 
क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जुलाई, १६५१ से प्रारम्भ होने वाले एक छः वर्षों कार्यक्रम 
का प्रस्ताव रखा और इस सम्बन्ध में राष्ट्रमंडलीय और राष्ट्रमंडल के बाहर के विभिन्न 
देशों के सुझाव आमंत्रित किये। अक्टूबर में योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया और श्प 
नवम्बर को 'कोलम्वो योजना” के नाम से इसे ग्रसारित किया गया । यह २१ जुलाई, १६५१ 
से प्रारम्भ होने वाली एक छः वर्षीय योजना थी जिसे बाद में बढ़ाया जाता रहा ! 


कोलम्बो योजना में इस व[त पर वल दिया गया कि योजना में भाग लेने वाले देशों के 
द्वारा अपनी ओर से अधिकतम योगदान दिया जाना आाहिए और वाहरी सहायता निवान्त 
आवश्यक होने पर ही ली जानी चाहिये । योजना वा मृल छद्दे श्य प्र जी एवं प्राविधिक शान 
की ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिसके आधार पर निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक 
विकास किया जा सके। इसके अन्तर्गंठ कृषि-कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है । 
यदपि कोलम्बो योजना को राष्ट्रमंडलीय देशों के लिए प्रारम्भ किया गया था, लेकिन 
बाद में इसके मौलिक भोगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन हो गया । १६५६ तक उत्तर वियवनाम को 
छोड़ दक्षिण-पृव एशिया के लगभग सभी देश इसमें सम्मिलित हो गये । जापान और संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने भी इस योजना से अपना सम्बन्ध जीड़ लिया | इस प्रकार इस योजना 
के अन्तर्गत सन्नह देश आ गये : भारत, पाकिस्तान, लंका, मलाया, सिंगापुर, सारवाक, उत्तरी 
बोर्नियो, दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, वर्मा, नेपाल, इन्डोनेशिया, थाइटैंड, फिली- 
पाइन्स, ग्रेड ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। 
कोलम्बो योजना में सम्मिलित देशो का सम्मेलन प्रति बर्षा होता है और इनमें विचार- 
बिमर्श होता है। योजना के अन्तर्गत सदस्यों को आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता दी जाती 
है। कभी-कभी पु जी लगाकर भी सदस्य राज्यों के आर्थिक विकास में सहायवा प्रदान की 
जाती है। पाकिस्तान में एक बाँध के निर्माण के लिए कनाडा ने ६६,२००,००० डालर की 
पूजी दी और ब्रिटेन ने दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के लिए १५,०००,००० डालर की 
सहायता भारत को दी! इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए 
छात्र-बृत्तियाँ मिली है। 
राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति 
राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत में बड़ा ही विवादास्पद विषय रहा है। स्मरणीय है कि 
राष्ट्रमंडल की पू्॑वर्तों संस्था इम्पीस्थिल कान ंस में भारत ने १६१७ में प्रवेश किया और तब 
से लेकर आज तक वह इसका सदस्य बना हुआ है । १६४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब 
यह सव!ल उठा कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे या नहीं। भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल 
का सदस्य बने रहने का निश्चय किया। १६५० में भारत का गणतान्त्रिक संविधान लागू 
हुआ ! उस समय यह प्र॒इन उठा कि एक गणराज्य किस ग्रकार वेसी संस्था का सदस्य रह सकता 
है जिसका प्रधान एक राजा है। लेकिन इन समस्याओं का समाघान एक समझौता द्वारा हो 
गया । भारतीय लोकमत को सन्हुष्ट करने के लिए “ब्रिटिश राष्ट्रणण्डल? से ब्रिटिश” शब्द 
को इटा दिया गया और इस तरह इस संगठन का नाम “ब्रिडिश राष्ट्रण्डल? के स्थान पर 
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केबल राष्ट्रमण्डल! हो गया। अब प्रश्न था कि ब्रिटिश सम्राद के प्रति मारत का झुछ क्या 
होगा। बह राष्ट्रपप्डल का प्रतीक और अध्यक्ष था और एक यपराज्य के लिए इस स्थिति की 
कबूल करना कुछ कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए शब्दाइस्वरों का प्रयोग 
किया गया । २८ अप्रिल, १६५६ को भारत के वत्कालीन उप-प्रधान सन्‍्त्री सरदार बल्लभ 
भाई पढेल ने प्रेत सम्मेलन में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा : “भारत के एक सम्पूर्ण प्रसुता सम्पन्न 
गणराण्य की स्थिति किसी प्रकार भी इस सदस्यता से प्रभावित नहीं होती है बयोकि इसमें 
महामहिम राजा के प्रत्ति निष्ठा रखने का कोई ग्रइव नही उठता । राजा तो केवल हमारे उन्‍्हुक्त 
सम्पर्क का अन्य सदस्यों की तरह केवल प्रतीक रहेगा -.. जहाँ तक हमारे संविधान का सम्बन्ध 
है वह सभी आन्तरिक और बाद क्षेत्रों में गणराज्य के रूप में रहेगा । आप देखेंगे कि राजा के 
राष्ट्रपण्डल की प्रधानता केवल उसके स्वतत्त्र राष्ट्रों के उन्‍्हुक्त सम्पर्क के प्रवीन होने तक ही 
सीमित रहेगी /7 


इस प्रकार भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति और अपने को गणराज्य घोषित करने के उपरान्त 
राष्ट्रमप्डल का सदस्य वने रहने का निश्चय किया । इसके रुम्बन्ध में कह प्रतिक्रियाएँ हुई । कुछ 
लोगों का कहना था कि भारत के ध्ात्मसम्मान के लिए राष्ट्रप्डल का सदस्य बना रहना 
हु 
एक कलक्लंक का टीका है। जिस देश ने हमें सेकड़ों वर्षों तक्र दास बनाकर रखा और भारत 
का शोषण किया उससे सम्बन्ध बनाये रखना और उसके सम्राद को नाममात्र के लिए हो अध्यक्ष 
स्वीकार करना हमारो दास मनोवृत्ति का प्रारित्रायक है। भारत का राष्ट्रण्डल का सदस्य 
बनाये रखने के भारत-सरकार के निर्णय ने कई लीगों को आश्चर्य में डाल दिया । राष्ट्रमण्डल 
की पूर्ववर्तो संस्था इम्पीरियल कास्फ्रेंस में भारत ने २६१७ में प्रवेश किया था और इसके लिए 
देश में एक आन्दोलन भी चला था। लेकिन इस आन्दोलन को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 
छउदारवादो नेताओं ( जो बिटेन के प्रति पूरी राजभक्ति रखते ये ) तथा लिबरल फ्रेडरेशन (90- 
पे ए860९४४०॥ ० 7009 ) के उन उन्‍नायकों ने चलाया था जो अंग्रेज के पिद्चू थे। लेकिन 
याँधी-युग में भारतीय राष्ट्रीय कॉय्रेस ने १६२६ में पृर्ण स्वराज्य को माय को रखा। अध्यक्ष- 
पद ते बील्ते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत यृण स्वराज्य की स्थापना की मास 
करता है और इस पूर्ण स्वराज्य का अर्थ होगा कि वह बजिटिश राष्ट्रमण्डल से किसो प्रडार का 
सम्पक नहों रखेगा। पंडित नेहरू का कहना था कि म्रिठिश राष्ट्रण्डल के साथ यदि भारत 
अपना सम्बन्ध बनाये रखेगा तो छसको ब्रिटेन को साम्राज्यवादी नीति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
समर्थन करना पड़ेया। भारत के लिए यह एक घृषास्पद स्थिठि होगी! भारतीय राष्ट्रीय 
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६४० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कांग्रस ने नेहरू के वर्कों से प्रभावित होकर लाहौर अश्िवेशन ( १६२६ ) में पूर्ण स्वराज्य का 
प्रस्ताव स्वीकार किया । इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ था कि कांग्रेत ने जवाहरलाल 
के विचारों को मानकर निश्चय कर लिया कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से हर प्रकार के सम्बन्धों 
को वोड़ ले ।' 

स्व॒तन्त्र भारत के प्रधान मन्‍्त्री बनने के उपरान्त लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता करने 
वाले उसो नेहरू की सरकार ने निश्चय किया कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहेगा। 
अपनी इस यरिवर्तित मनोवृत्ति को उचित ठहराते हुए नेहरू ने कहा : “वर्तमान विश्व में जबकि 
अनेक विध्वसकारी शक्तियाँ सक्रिय है और हम प्रायः युद्ध की कगार पर खड़े हैं, मैं सोचता 
हूँ कि किसी समुदाय से सम्बन्ध विच्छेद करना अच्छी वात नही है*-एक ऐसे सहकारी समुदाय 
को नष्ट करने की अपेक्षा जीवित रखना ही अच्छा है जो वर्तमान विश्व में कुछ हितकारी कारये कर 
कसता है***राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के और सम्पूर्ण विश्व के हित के लिए लाभदायक है। 
इससे भारत को लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा ।”? 


इस स्थल पर इस प्रइन का छठना विल्कुल स्वाभाविक है कि नेहरू के विचारों में इस 
तरह का परिवर्तन किन-किन कारणों से प्रेरित हुआ था । भारतीय संविधान ज्रभा में बोलते 
हुए नेहरू ने राष्ट्रमण्डल में बने रहने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये 

(१) यह समझौता स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है ओर स्वतंत्र इच्छा द्वारा हो रद्द भी 
किया जा सकता है ! 

(२) परस्पर मेत्रीपूर्ण व्यवहार तथा सहयोग की इच्छा के अतिरिक्त किसी सदस्य पर किसी 
तरह का कोई दायित्व या वन्धन नही है और उसमें भी यह शर्त है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने इस 
द्यवहार व सहयोग की मात्रा का नि३चय स्वयं अपनी नीति के आधार पर करेगा । 

(३) ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल का प्रतोक माना गया है परन्तु व्यवद्वार में वह नितवान्त 


प्रभावहीन है। 
(४) भारत की स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता इस निर्णय से जरा भी सीमित या प्रभावित 


नही हुई है । 
(५) भारत राष्ट्रणण्डल को न तो किसी ऐसो उच्चवर सस्था का स्थान देने को हो 
तैयार है कि वह राष्ट्रों की संग्रभुता को सीमित करने वाली बने, और न भारत इस बात के 
लिए कभी सहमति देगा कि संदस्य-राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को राष्ट्रमप्डल् के सम्सुख पेश 
क्रिया जाय । यह एक अलग बात है कि भारत सदस्य राष्ट्रो के पारस्परिक विवादों पर मेतरीवर् 
बातां में भाग लेने के लिए तेयार हो जाय! ह 

(६) भारत प्रजातिभेद और उपनिवेशवाद पर अपने दृष्टिफरोष की अटल रखेगा और उसे 
इन प्रइनों पर स्वतंत्र निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त ई । 
जुपाप (9 ए00 ६९83 ॥३0 ३०९०]/९ऐ व स्काकोओे. खेगीएपह हा०भा 4] पे पितीक 


, 
ग्राप, 800 67 न ठ6णाप्र००(05 छी]] 00 उवाजी एप छत. 


3, 0०पग्मापे, 7फ उजवबीबर रीग्शिशान [९ 700, 
9, "(काहझमबरला4 डाक 22604/6, 24०9) 76, 949, 
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(७) राष्ट्रणण्डल से सारत के लह्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगा । अन्य देश भी 
पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर ही भारत को राष्ट्रमण्डल की संदस्थता अदान करना 
चाहते हैं। आज एक दूसरे पर निर्भाता का युग है। भारत अपने व्यापार, वाणिज्य और 
अपनी अनेक वस्तुओं के लिए दूसरी पर निर्भर है। ब्रिठेन से हमारा प्राचोन सम्बन्ध है और हम 
कुछ वस्तुओं के लिए बहुत कुछ उत्त पर निर्भर करते हैं । अतः उसके साथ पूण॑तः सम्बन्ध विष्छेद 
कर देने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर यतिकूल प्रभाव पढे गा । 

(८) सम्पर्ण विश्व यह वात देखेगा और सममकेगा कि भारत उनके साथ भी सहयोग 
स्थापित्त कर सकता है जिनके विरुद्ध अब तक उसने संघ किया है । 

(६) राष्ट्रमण्डल की सदस्यता अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपर्ण और सहयोगी सम्बन्धों 
की स्थापना के मार्ग में बाधक नहीं । 

(१०) राष्ट्रमण्डल से पृथक्वा का अर्थ होगा भारत को कुछ समय के लिए विद्व से 
पूर्णतः पृथक हो जाना | यह एक असंभव स्थिति होगी और वाबावरण के प्रभाव से हमारा 
भुंकाव किसी ने किसी ओर अवश्य होगा। 


इन तथ्यों के थतिरिक्त नेहरू को एक दो और वातों ने राष्ट्रणण्डल में भारत के बने रहने 
के निश्चय की ओर प्रेरित किया। इसका एक आशिक कारण था। आर्थिक दृष्टि से भारत 
का अधिकांश ब्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रण्डल के देशों पर निर्भर था । इस हालत में एकाएक 
राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने में कठिनाई थी । 


सेनिक दृष्टिकोण से उस समय भारत पूर्णठया ब्रिटेन पर आश्रित था। अपने विस्तृत 
समुद्रतटीय सीमा की रक्षा के लिए भारत मिठेन की जौ-सेना पर आश्रित था। भारत का पूरा 
सेनिक संगठन तिदिश पद्धति पर आधारित था और सेनिक आयुर्धों के लिए वह प्लिदेन का 
सुहताज था । ५ 


राष्ट्रण्डल में बने रहने के निर्णय में कुछ लोगों के व्यक्तित ने निर्णायक पार अदा 
किया । अन्तिम प्रिटिश गवर्नर जेनरल लार्ड माउत्डवेढन ने नेहरू को निश्चित रूप से 
प्रभावित किया | स्वय नेहरू की 'अगरेजीयव' ने अन्विम फेसला में महत्वपूर्ण पार्ट अदा 
किया ।. जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल में बने रहने का फेसला किया उत्त समय 
उनके सामने अन्य उद्दे यो के साथ शायद एक उद्देश्य यह भो रहा होगा कि इस मंच के 
द्वारा भारत नवोदित अफ्रिक़ी और एशियाई देशों का सरगना वन सकता दै। स्वाधोदवा की 
तरह दूसरे मामलों में भी उनका मार्यदर्शन कर उकवा है। किन्‍्द नेहरू को नीतियों की 
विफलता के कारण ऐसा नहीं हो सका योर आज स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि मारवत में 
ने केवल विरोधो पक्षों ५ विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ) की ओर से राष्ट्ररंडल छोड़ने 





(३) आध्रेजो संस्था तथा विचारधारा के श्रति मेदरू को बढ़ा मोह था। अपनी आत्मऊया में 
उन्होंने लिछा दैए /80 छा #ऋष्वो!०८ाएप (कुछ मिणय ६6. एकसंठ्ग,: ज्रॉड80) छा इंच 
बिएण्पर त॑ फ्रिप8)49प उऊछ्ते उ9हीं9) [७०एछीौ० छप्वें य ५ै. 8९४७ #७०0०00 छ% ३5 69]७0 
बन प्रघशश्णयएाण्यंग हु ०छाएणहगाए व सीक्रंडध इएओ6 49 इम्वे सं से. ग्राध्य०5 इ8 इक. 9 
ग्चघशे उक्च््योषटोें गए, 4 बैडा/0090275:99, 97. ६79 
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की मांग की जाती है, बल्कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी भी परोक्ष रूप से यह स्वीकार 
करने लगी है. कि हो सकता है कि ऐसा समय आवे जब कि राष्ट्रमंडल से भारत को अलग 
होना पड़े । फिर भी, यह स्वीकार करना पड़ेगा क्रि राष्ट्रडडल में भारत के बने रहने का 
जवाहरलाल नेहरू का निर्णय बड़ा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। गणतंत्र बनने के बाद नेहरू के 
भारत ने राष्ट्रमंडल में बने रहने का जो निर्णय किया उससे प्रभावित होकर हो ब्रिटेन के अन्य 
उपनिवेश स्वाधीन होने के वाद राष्ट्रमंडल में शामिल हुए और उसे विशाल संगठन का रूप 
दिया। इसी कारण जवाहरलाल को आधुनिक राष्ट्रमंडल का पिता माना जाता है। 
राष्ट्रमंडज्ष के साथ मारत का सम्बन्ध--इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रमंडल में 
रहने से भारत की स्वतंत्रता पर कोई आँच नहीं आती और अपनी नीति के निर्धारण में वह पणे- 
तया स्वच्छेन्द है। फिर भो यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के 
लिए प्री तरह उपयोगी है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रमंडल का नेता ब्रिटेन है और 
यह एक मूलतः ब्रिटिश संस्था है। पर भारत के कुछ अन्वर्राष्रीय विवादों में भारत के प्रति 
ब्रिटेन का रुख अमेत्रीपूर्ण रहा है। भारत और प्राकिस्वान के संदर्भ में यह ब्रात विशेष रूप 
से सत्य है। उसने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का हमेशा समर्थन किया है। १६६५ के 
कच्छ के मामले पर उसने पाकिश्तान का पक्ष लिया! कश्मीर के प्रइन पर उसने सदा 
पाकिस्तान का समर्थन किया है। १९६५ के भारत-प्राकिस्वान संघर्ष में ब्रिटेन ने भारत को 
आक्रामक कहा और सुसीबत के क्षणों में भारत को सेनिक सहायता देने से इन्कार क्या। 
ब्रिटेन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश समान थे, क्योंकि दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य 
थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले तठस्थ रही और अपनी आँखें पाकिस्तानी घुसपैठियों 
की ओर से बन्द कर लो । भारत-पाक संघर्ष में ब्रिटेन ने निश्चय ही एकपक्षीय इष्टिकोण 
अपनाया । 
भारत में ब्रिटेन के इस रवेये के विरुद्ध ठीतर प्रतिक्रिया हुई और २४ सितम्बर १६६५ 
में भारतीय संसद में हुए बहस के दौरान यह मांग की गयी कि भारत राष्ट्रमंडल का परित्याग 
कर दे । एक सदस्य ने कहा कि भारत के समक्ष अब दो हो रास्ते हैं : वह राष्ट्रमंडल को 
छोड़ दे या ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल का नेतृत्व करने से रोक दे । ह 
केन्या के प्रवासी भारतीयों की समस्या को लेकर १६६८ के प्रारम्भ में ब्रियेन और 
भारत के सम्बन्ध में पुनः तनाव पैदा हुआ और भारत में राष्ट्रमंडल के परित्वाग की बात उठने 
लगी | १६६३ में जब केन्या स्वतंत्र हुआ उस समय वहाँ पच्रीस हजार के लगभग भारतीय 
निवास करते थे । केन्‍्या की स्वतंत्रता के अवसर पर भारतीयों के समक्ष एक विकद समस्या 
उम्न्न हो गयी । यह समस्या उनकी नागरिकता से सम्बन्धित थी । उस समय भारत सरकार 
चार हजार भारतीयों को पासपोर्ट दिया और शैष भारतीय ब्रिटेन के पासपोर्द पर बेन में 
रहने लगे । 
हाल के वर्षों में अफ्रिकरो देशों में सदियों की गुलामी के बाद “अफ्रिकीकरण” की जो 
भावना पैदा हुईं उससे केन्या की सरकार अब्यूती नही रह सकी । केस्या से पहले तॉजानिया और 
उगांडा से एशियाई गेर-नागरिकों को निष्कासित किया जा चुका था । फखबरी, १५६८ 
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में केन्या की सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे एशियाई लोगों को जो वहाँ के नागरिक 
नहीं हैं उन्हें केन्या में गर-नागरिक जेंसा व्यवहार किया जाय । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 
कैन्या में बसे एशियाइयो को जीवन-यापन से वंचित हो जाना पड़ेगा । 


केन्या सरकार के इस निर्णय से प्रवाथी भारतीयों में तहलका मच गया। १६६३ 
में केन्या की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश पासपो प्राप्त करके वे व्रिटिश नागरिक बन गये थे। 
अतः यह उम्मीद को जा सकती थी कि ब्रिदेन इन लोगों के प्रत्ति अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह 
करेगा, लेकिन जब केन्या के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक अपने को वहाँ अरक्षित अनुभव 
करके ब्रिटेन भागने लगे, तो ब्रिटेन ने “एशियाई वाढ़” को रोकने के उद्देश्य से संसद्‌ में एक 
विधेयक पेश किया | इस विधेयक का उद्दे श्य १ मार्च १९६८ के बाद केन्‍्याई भारतीयों को 
ब्रिटेन में प्रतेश से रोकना था । ब्रिटिश संसद्‌ ने इस विधेयक को पारित कर दिया। ब्रिटेन के 
इस कानून के मुताविक उस पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रही जो ब्रिटेन ने दिये थे तथा केन्या के 
भारतीय अब ब्रिटेन में जाकर नही वस सकते थे । 


इस घटना ने भारत और ब्रिदेन के सम्बन्ध में तनाव उत्तन्न कर दिया । केन्‍्या के भारतीय 
मूल के ब्रिटिश नागरिकों की जिम्मेदारी स्पष्टतः ब्रिटेन पर थी । लेकिन ब्रिटेन ने इस जिम्मेवारी 
को निभाने से सु ६ मोड़ लिया। इस स्थिति में भारत क्या करता £ जहाँ तक कानूनी स्थिति 
का सम्बन्ध था, भारत पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी । किन्तु समस्या का एक मानवीय पक्ष 
भी था। इसके अतिरिक्त केन्या और ब्रिटेन के निर्णयो से प्रभावित होने वाले भारतीय ही सबसे 
अधिक थे । 


जिस समय ब्रिटिश संसद्‌ में ब्रिठेन में आनेवाले एशियाइयो को रोकने का विधेयक पेश 
हुआ उस समय भारत में इसके विदद्ध तीन प्रतिकिया हुईं। अखिल भारतोय काँग्रेस को संसदीय 
पार्दों में यह सुझाव दिया गया कि त्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए राष्ट्रमंडल छोड़ दिया 
जाय और भारत में ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाय । यद्यपि प्रधान मन्त्री इन्दिरा 
गाँधी ने इन सुझावों को अब्यावहारिक बतलाया, फिर भी भारत सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर 
जॉन फ्रीमेन को यह बतला दिया कि एशियाइयो को ब्रिटेन-प्रवेश से रोकने वाले अधिनियम का 
भारत भर ब्रिटेन के सम्बन्धों पर सांघातिक असर पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार पर इस विरोध का 
कोई प्रभाव नही पड़ा और २६ फरवरी १९६८ को उक्त विधेयक स्वीकार करके केन्या के प्रवासी 
भारतीयों के प्रिठिश प्रवेश को रोक दिया गया | 


राष्ट्संध का भविष्य--ब्रिटेन की नीति के कारण राष्ट्रमंडल की बुनियाद निरन्तर 
खोखली होती जा रही है। ब्रिटेन में पहले राष्ट्रमंडलीय देशों को नागरिकों के विशेष छुविधा दी 
जाती थी । परन्तु १९६२ में ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडलीय प्रवास अधिनियम ( ए०फाएणाजरथीए 
[कणाहस्थवंणा 8०६ ) द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों की विशेष स्थिति को समाप्त कर 
उन्हे लगभग सामान्य विदेशियों की स्थिति में ला दिया है। यूरोपीय साझा वाजार में शामिल 
होने की ब्रिटिश आकांक्षा ने राष्ट्रग्डल की स्थिति को अत्यन्त डावॉडोल बना दिया है | २६ 
अक्टूबर, १६६४ से ही प्रिटिश सरकार ने खाद्य पदार्थों आदि की छोड़ कर सगभग सभी आया 
वित वस्तुओं पर-चाहे वे राष्ट्रमंडलीय देशो से आयाबित हों अथवा अन्य देशों से--उनके 


द्धर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का पन्द्रह प्रतिशत शुल्क लगा दिया है, जिससे राष्ट्रमण्डलीय देशों को मिलाने वाला व्यापारिक 
लाभ एंक बड़ी सीमा तक नष्ठ हो गया । रोडेशिया के प्रति ब्रिटेन के हुलझुल नीति ने राष्ट्रमण्डल 
के अफ्रे शियाई देशों के विश्वास को एकदम खत्म कर दिया है। अब ब्रिटेन द्वारा साझा वाजार 
में सम्मिलित हो जाने पर तो राष्ट्रमण्डलीय देशों को और भी अधिक ब्यापारिक हामि छठानी 
पड़ेगी । व्रियेन के इस प्रकार के कदमों से अनेक राष्ट्रमण्डलीय देशों को, जिनमें भारत भी है, 
'राष्ट्रणण्डल की भावों उपयोगिता के विषय में सन्देह होने लगा है और कुछ देश इससे अलग हो 
हो जाने के बारे में भी सोचने लगे है । ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने के फैसले से 
राष्ट्रमण्डल पर कितना घातक प्रभ'व पड़ सकता है उसका पता बहुत कुछ इसी बात से चल जाता 
है कि भारत में इस विचार को वल मिल रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री वित्सन “राष्ट्रमण्डल 
के मिन्न देशों के साथ धोखा करने जा रहे हैं और ब्रियेन की परम्परा को भी वह छोड़ रहे हैं| 
ब्रिट्रेन की राभ्ट्रमण्डल देशों के माल पर सीमा शुल्क में रियायत देने की परम्परा रही है। भारत 
को आशंका यह है कि साझा बाजार में शामिल्ष होने के बाद ब्रिटेन को भारतीय माल के आयात 
पर त्रूसेल्स कमीशन की सिफारिश के अनुमार सीमा शुल्क लगाना ही पड़ेगा ।”” 


जनवरी १६६९ में लंदन में हो रहे राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए रवाना होने के पूव॑ प्रधान मंत्री इन्दिरा गॉधी ने यह कहा कि “कुज्ञ मिलाकर राष्ट्र- 
मण्डल का एक विचार-विनिमय मंच से अधिक नहीं है ।” उन्होंने यह भो कहा कि आवश्यकता 
पड़ने पर भारत राष्ट्रमण्डल से अलग हो सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में उन्होंने एक शर्त 
जोड़ दो । श्रीमदी गाँधी ने कहा“ १६४४ से चले आ रहे इस अन्तर्राष्ट्रीय संगअन के विधान 
की जिम्मेंबारी हम नहीं लेना चाहते, लेकिन यदि अफ्र शियायी देशों को यह महसूस होने लगता 
है कि इसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है तो भारत-सरकार इसमें बने रहना भी नहीं चाहेगी /” 
इस प्रकार तत्काल के लिए इस समस्या को टाल दिया गया । लेकिन इस संस्था की व्यर्थता 
अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है। रोडेशिया जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर यह पूर्णतया निरर्थक 
विद्ध हुआ है । राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों के सत्रहव सम्मेलन (१६६६) में इस विपय प्र चर्चा 
अवश्य हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नही निकला । इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल के महासच्िब 
आनॉल्ड स्मिथ ने अपने १९६६-६८ के प्रतिवेदन में लिखा था कि प्रजातीय असहिष्णुता, नव 
प्रथक्तावाद और धनी तथा निधन राष्ट्रों के बीच की बढ़ती हुई खाई कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो 
विश्व की सुख-शान्ति के लिए अभिशाप वनी हुई हैं । राष्ट्रमण्डल के सतन्नहवें अधिवेशन पर इन्हीं 
प्रबृत्तियों का प्रभाव रहा और यही वाद-विवाद के सुख्य विपय रहे । सम्मेलन शुरू होने के पहले 
ही जमेका, त्रिनीदाद आदि ने यह प्रस्ताव रखा कि लन्दन में एक ऐसा विशेष ब्यूरो स्थापित 
किया जाय जो राष्ट्रमंडल सचिवालय के अंग के रूप में सदस्य देशो की प्रजातीय और अप्रवा- 
सीय समस्याओं का निदान करे । आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में भी वांद-विवाद हुए, 
लेकिन सम्मेलन ने निर्णायक ढंग से कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जो सदस्य राष्ट्री को लाभ 


पहुँचाता । 

इन बातो को देखकर राष्ट्रमण्डल के भविष्य के सम्बन्ध में अब निश्चित रूप से तरह-तरह 
की आशंकाएँ व्यक्त की जाने लगी हैं। राष्ट्रमण्डल के कार्यों से न केवल भारठ में असंतोष है, 
बल्कि कुछ अन्य सदस्य देश, जिन में अधिकतर केरेवियन और अफ्रिकी देश हैं, भी अध्ंदुए 
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है । यदि यह अछंतोप इसी प्रकार बना रहा तो राष्ट्रमंडल की स्थापना का उद्देइय ही नष्ट हो 
जायगा । जिस समय राष्ट्रमण्डल की स्थापना की गयो थी, इस बात को ध्यान में रखा यया था कि 
संबद्ध देशो के प्रिटिश सरकार के प्रति सम्बन्धों तथा उनके आपसी विवादों को निपठाने की दशा 
में वह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा । संक्षेप में सदस्य देशों के लिए वह एक ऐसा मंच साबित 
होगा जिस पर एकत्र होकर वे अपनी आर्थिक, राजने तिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान 
खाज सकेंगे किन्द राष्ट्रणण्डल की उपलब्धियों को देखते हुए यह नही कहा जा सकता है कि उसने 
अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जातीय असहिष्णुता, नव-प्रथकताबाद और धनी तथा 
निर्धन देशों के बीच बढ़तो हुईं खाई ऐसी समस्याएँ हैं जो राष्ट्रमण्डल की बुनियाद को ही 
खोखला बना रही है। ब्रिटेन ने अब तक राष्ट्रमण्डल के प्रति अपने दायित्वों को भली प्रकार 
नहीं निभाया है और उप्तके इस रवैये के कारण ही कई देश असन्‍्तुष्ट हैं। यह ठीक है कि राष्ट्र- 
मण्डल अब ब्रिटेन की वबपौती संस्था नहीं रह गयी है और न इसकी “केवल ख़ेतो का कल्ब” ही 
माना जा सकता है। परन्तु यह ती सच ही है कि आज भी ब्रिटेन का ताज राष्ट्रमण्डल का 
प्रधान माना जाता है और इस दृष्टि से राष्ट्रमण्डल को समस्याओं के निराकरण में ब्रिटेन की ही 
जिम्मेदारी सबसे अधिक है । ब्रिटेन इस जिम्मेदारी को कहाँ तक और कि प्रकार निभाता है 
इस पर राष्ट्रमण्डल का भविष्य निर्भर करवा है । लेकिन फिलहाल ब्रिटेन जिस नीति का अवलम्बन 
कर रहा है उसको देखकर यह निष्करप निकलता है कि राष्ट्रमण्डल के विघटन की प्रक्रिया शुरू 
हो गयी है। 
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ऐतिहासिक प्रृष्ठभूसि :--१५ अगस्त, १६५७ को ब्रिटिश दासता से सुक्त होने के उपरान्त 
भारत का प्रवेश स्ववन्त्र राष्ट्रों की मण्डली में हुआ । उसी दिन भारत को अपनी आंतरिक वया विदेश- 
नीति के निर्धारण का पृराचुरा अधिकार मिला । अन्चर्राट्रीय राजनीहि के क्षेत्र में मारत की 
स्वतन्त्रता एक युगान्तकारी घटना थी । यह एशिया में नवीन युग के आगमन का बीवक थी । 
यह सत्य है कि स्वतस्त्रता प्राप्ति के बाद ही भारत अपनी इच्छानुतार विदेश-नीचि का 
निर्धारण करने लगा, लेकिन यह समझ लेना कि ब्रिटिश काल में अन्वर्राष्टरीय राजनीहि में भारत 
ने कोई हिस्ता नहीं लिया एक गलत दृष्टिकोण होया । बर्दुकः स्वन्त्र भारत की विदेश-नीवि 
का एक महत्वपूर्ण ऐविह्ासिक प्ृष्ठाधार है और अपनी विदेश-नीति से सम्बन्धित बततव्यों में प॑० 
नेहरू ने कई बार इस तथ्य की और संकेत भी किया था ' 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास-- प्रौचीन काल से ही भारत का सम्बन्ध विदेश के 
कई देशों से रहा है। लेकिन ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूव भारत का स्वत्त्त्र 
अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त हो गया और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बह ब्रिदिश साम्राज्य का 
अंग हो गया। स्वतस्त्र रूप से वह न वी किसी देश के साथ कोई सन्धि कर सकदा था ओर न 
किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगठन में हिस्सा ले सकता या। ऐसे अवरों पर अन्वर्राषटरीय 
क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व बिटिश सरकार किया करती थी / भारत को अपना कोई स्वतन्त्र 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति नही था 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका आदि इंव स्वशाती 
डोमिनीयर्ने भी थी। उन्नीसवी शताब्दी ठक एनकी अन्तरोप्ट्रोय स्थिवि भी भारत के समात ही 
भी । विदेशों से वे किसो तरह का सम्पर्क नहीं स्थायित कर सकते थे । चू कि थे स्वशासित 
उपनिवेश थे, अतएव नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने उनसे सलाह-मशविरा करने 
का निर्णय किया तथा इसके लिए लन्दन में औपनिवेशिक सम्मेलन ( (००छर्श (णारटि९॥१०४ | 
करने का निश्चय किया । इस तरह का पहला औपनियेशिक सम्मेलन १८८७ में हुआ । भारत की 
इस सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार नहीं मिला । इसी तरह १८६७, १६०२, १६०९७, ६९१४ / 
भी औपनिवेशिक सम्मेलन हुए, लेकिन भारत को विधिवत इसमें कोई स्थान नहीं मिला ) [ 
१६१४ में प्रथम विश्व-युद्ध के शुरू होने पर भारत ने बुद्ध में मिदेन की बड़ी सदायवा ! 
की । इसी तरह की सहायता उसे अन्य स्वशासी उपनिवेशों से भी मिली। ये धफनिवेश अब 
, "४ #४०णप 906 ७७ 8७990560 ४६ ७७ 2०७ छदएतिएड 09 ५ 9067 हो0/6. 
३ 9०6४ राजद) 70560 (#०प्य 09घऋ छ8$॥ (0७ इ०००१६ ्रं5६079, क्षप वें 00 0५८ ग्रकणपद्ा 
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इस बात की मांग करने लगे कि ब्रिटिश विदेश-नीति के निर्धारण मे हिस्सा बँटाने का अधिकार 
उन्हें भी मिले। उनका कहना था कि वे युद्ध में मित्रराष्ट्रे की अपर सहायता कर रहे हैं और 
इसलिए युद्धीपरान्त विद्व के पुनर्निर्माण के काम में हिस्सा बँटाने के लिए उन्हें भी अधिकार 
मिलना चाहिए। इत मॉग पर विचार करने के लिए १६१७ में एक दूसरा औपनिवेशिक सम्मेलम 
हुआ। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से यह मॉग की गयी कि १६१७ के धौप- 
निवेशिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें भी अधिकार मिले। भारत के युद्ध प्रयासो को 
देखकर अब इस मॉग की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी और १६१७ के औषपनिवेशिक सम्मेलन में 
भारत को शामिल होने की बात मान ली गयी । इस तरह भारत पहले-पहल एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का सठस्य हुआ। १९०७ में ही ओपनिवेशिक सम्मेलन का नाम बदलकर "इम्पीरियल 
कान्फ्रेंस?” ([79०7 ० (006"-९००९) रख दिया गया जो बाद में चलकर “ब्रिटिश कामनवेल्थ? 
कहलाया ।' 
ब्रिटिश कामनवेल्थ की सदस्यता ने भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप 
से भाग लेने के लिए रास्ता खोल दिया । १६१७ के इम्पीरियल कास्फरंस ने यह निश्चय किया 
कि शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए इम्पीरियल कान्फ़रोस के सभी राज्यो को अवसर 
दिया जाय। पेरिस के शान्वि-सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन और फ्रांसीसी प्रधान मन्‍्त्री विल- 
मेंशों ने पहले इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि स्वशासी डोमिनीयन तथा भारत पूर्ण 
स्वतन्त्र न थे और किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य की पूर्ण स्व- 
तन्त्रता आवश्यक है। लेकिन कनाडा ने इस बात पर वल दिया कि यदि कम युद्ध प्रयास करने 
वाले वेल्जियम और सर्बिया आदि देशो को शान्ति सम्मेलन में प्रतिनिधित्व मिलने का अधिकार 
है तो उनसे कई गुना अधिक युद्ध प्रयास करने वाले कनाडा, आस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों को 
प्रतिनिधित्व क्यो न मिलेगा । ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का समर्थन किया ओर १६१५ के 
पेरिस शान्ति सम्मेलन में स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेश के साथ भारत को भी स्थान मिल गया । 
यह पहला मौका था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वतन्त्र रूप से भारत पहले-पहल शामिल हुआ । 
पेरिस का शान्ति सम्मेलन भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील- 
स्तम्भ था ।? 
पेरिस के शान्ति सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से 
वर्साय की संधि तथा अन्य शान्ति संधियों पर हस्ताक्षर किये । चूंकि राष्ट्ररंघ का विधान 
( 00ए९॥भ॥। रण 06 4,९98 ५९ 0 प4मं०ा) वर्साय-संघि तथा अन्य शान्ति संधियों का अभिन्न 
अंग था, इसलिए इन संधियों के हस्ताक्षरकर्तता होने के नावे भारत अपने-आप राष्ट्रबंध का मौलिक 
सदस्य हो गया ।* राष्ट्रसंध के रुभी सदस्यों में केवल भारत ही ऐसा देश था जो पुण स्वृतन्त्र 
राज्य नहों था, फिर भी राष्ट्र/ंघ को सदस्यता ने उसे अन्वर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत “अन्वर्राष्ट्रीय 
व्यक्ति” बना दिया। इसके वाद भारत युद्धोत्तर काल के प्रत्येक अन्चर्राष्रीय सम्मेलनों में भाग 
प् ]. 8, ए, शव्पा०७, इंग्रवींद का (8० 0०50४ ००१, 09. 5-09- 
9, . 8०75४ 0चघ३ 50#ए3 ण॑ फप॥," उअल्याग्रदफपे प्रात एए७०76व ६०. 0 
पृष्पांया 8४८४07०ए 00ग्रागड गंठठ 99 ६6 [मत 0॥09, उक्त ०/.-. ध8 रेडवॉड्ए: 


(09 एलामामं$8४09, (१990), 99. 7632-33. 
3, 90. म., भ्रा6० फ 77बआए व फिं०0०एटावाई, ४०, 7, एछ. 7604., 
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लेने लगा और स्व॒तन्त्र रूप से उसने कई संधि-समझौते पर हस्ताक्षर भी किये। सोमित अर्थ मैं 
विदेशों में भारत का कूटनीतिक प्रतिनिधित्व होने लगा ।! परहन्त्र होते हुए भी भारत ने अन्त- 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राए कर लिया । इसी कारण जब १६४५ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो 
स्वतन्त्र होने के दो वर्ष पृ ही भारत ने सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेकर चार्टर यर स्वतस्तम 
रूप से हस्ताक्षर किया और उसका एक प्रारम्भिक सदस्य वना। संयुक्त राष्ट्रंध की सदस्यता 
भारत को ब्रिटिश अधीनता से सुक्त होने के पहले ही मिली थी । 


विदेश नीति की परम्परा का विकास 


दो विश्वव-युद्धो के काल में राष्ट्रसंघ का सदस्य होने के नाते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीबि में 
भारत हिस्सा लेने लगा । लेकिन इस काल में भारत सरकार की विदेश नीति स्वतन्त्र नहों थी । 
गवर्नर जेनरल नीति का निर्धारण ब्रिठिश सरकार के आदेशों के अनुधार करता था। इस 
कारण इस काल में भारत सरकार की विदेश-मीति का स्वरूप मृज्ञतः लाम्राज्यवादी था जिसको 
मारत की जनता एकदम पसन्द नहीं करती थी। भारतीय राष्ट्रीयता का प्रवक्ता संगठन 
काँग्रेस ने इस नीति का हमेशा विरोध किया और विश्व की घटनाओं पर स्वस्न्त्र रूप से 
उसने अपना विचार प्रकट करना शुरू किया। कांग्रेस ने विज्व की समस्याओं का अध्ययन 
राष्ट्रवादी दृष्टिकोष से करना प्रारम्भ किया और १९१९ के वाद से प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ 
पर अपनी प्रतिक्रिया बवाने के लिए उसने प्रस्ताव स्वीकार करना शुरू किया । इन्ही प्रतिक्रियाओं 
और प्रस्तावों ने स्वत॒न्त्र भारत को विदेश-नीति की परम्परा का निर्माण किया ।* 


ब्रिटिश काल में यूरोपीय साम्राज्यवाद को सहारा देने के लिए भारत एक महत्त्वपूर्ण 
साधन माना जाता था। पास-पड़ोस के किसी देश में यदि राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ होता या 
वो उसको दबाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार त्रत भारत से सेना भेजवी थी । कांग्रेस ने 
पड़ोस के राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने में भारतीय सेना के दु्पयोग पर विरोध प्रकट किया और 
कई वर्षों तक लगातार प्रस्ताव पास करके यह घोषित किया कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के 
साथ किसी ठरह की श्र ता नहीं है और ब्रिटिश सरकार उनके साथ जेसा दु्यंबहार करती है 
उसके साथ भारतीयों को कोई सहानुभूति नहीं है । काँग्रेस ने एशियाई देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक “विदेश विभाग” की स्थापना की और यह तय किया 
कि एशियाई देशों को संगठित करने के लिए काँग्रेस प्रयास करे । एशियाई देशों से घनिष्ठतम 
सम्बन्ध स्थापित करके मारत पराधीन देशों के कई सम्मेलनों में भाग लेने लगा ' इन सम्मेल्नों 
में १६२७ का पराधीन देशों का ब्र सेल्स सम्मेलन सबसे महत्त्वपूर्ण था जिममें काँग्रेस फी और 
मे जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे । ब्र्‌ सेल्स सम्मेलन में कई पराधीन दंशों के प्रतिनिधि भाग 
लैने आये थे जिसके साथ पंडित नेहरू ने अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम किया अर खेद ते 
लौटने के उपरान्त भी नेहरू ने काँग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्दुव की और यह निर्णय किया 
गया कि भारत एशियाई देशों को संगठिव करने के लिए एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन 


4 ँ 0, 005 भुं०्०, कवच बाब धोड उ'च्यरधर री उसबामाऊ को? 83-26. 
9, छ, 7:%2590.. 0ल्‍7स्‍83 थे उंशबींवज अीशतं28 0०:29 ए« 36-46: 


यत्ति इस उमस्या को और भी जटिल ब्गा 
भारत साम्यवादी चुट के 


छ्त्तर में अज्ुण देशों (रूस और चीन) के बिल्कुल स्मीए 
है। इसके 7०7 विरिक्त स्वत 'पितन्त्रता के चृरत वाद भारत अपनी राष्ट्रीय कक्षा के 
कक 
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को मर्जी पर आश्रित था। भारत दक्षिण-पृर्व और दक्षिण-पश्चिम में समुद्रो से घिरा हुआ है । इसने 
लम्बे समुद्र-तट की रक्षा के लिए एक बहुत वड़ी नौ-सेना आवश्यक है और इस दृष्टि से हम पूर्ण 
रूप से प्रिठेम पर आधित थे। भारतोय सेना का संगठन भो पार्चात्य दंग पर हुआ था। फिर 
भारत के दोनों छोरों पर पाकिस्तान स्थित है। काफी मनमुठाव और झगड़े के वाद पाकिस्तान 
की स्थापना हुई थी और इसलिए भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध सन्‍्तोषजनक नही था । 
अतएवं भारतीय विदेश-नीति के निर्धारण में इस भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक था। 


विचारधाराओं का ग्रभाव--भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में एक तीसरी बात का 
भी समावेश फरना था । राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तरह-तरह के 
आदर्श संसार के सामने प्रस्तुत किये थे। कांग्रेस ने हमेशा विश्व शान्ति और शान्तिपृर्ण सह- 
जीवन का समर्थन तथा साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का घोर विरोध किया था। १६४७ 
में भारत का शासन सूत्र इसी पार्टी को मिला । सत्तारूढ़ होने के वाद कांग्रेस-सरकार को अपनी 
बविदेश-नीति के निर्धारण में उन सभी आदश्शों पर ध्यान देना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त 
कांग्रेस के कुछ अपने सिद्धान्त थे । इस संस्था पर महात्मा गॉधी का प्रभाव था जो अहिंसा और 
विश्व बन्धुत्त की भावना में विश्वास करते थे। काँग्रेस को इन सिद्धान्तों पर भी ख्याल 


रखना था ।* 
तत्कालीन परिस्थिति--तात्कालिक आन्तरिक परिस्थिति विदेश-नीति के निर्धारण में 
एक दूसरी समस्या थी। देश के विभाजन के वाद साम्प्रदायिक दंगे के कारण देश की हालत 
बहुत ही शोचनीय हो गयी थी । इससे भी अधिक शोचनीय भार्थिक स्थिति थी। देश के बँटबारे 
से भारत अब एक ऐसा देश नही रह गया जो आर्थिक इष्टि से एक इकाई कहलाये । सम्मादा- 
यिक दंगे के फलस्वरूप लाखो की संख्या में शरणार्थोीं पाकिस्तान से भाग कर भारत चले आये । 
भारत सरकार के सामने उन्हें बसाने और रोजी-रोटी देने का प्रश्न था । इसके हुरत बाद भारत 
3, ३. 0. फपाता०, स्रद।वक उ0699 क्‍20009, एए. 49-49 छणपवे ६. 9, एकए०॥):४०४७, 
(डकबंक कक ॥ताव अवि|/५ ७9. 26. किन्तु, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक दे । बहुतेरे 
भारतीयों' की यह एक गलत धारणा हो गयी है कि भारत की आन्तरिक और विदेश नोतियाँ ग्ाँधीवादी 
सिद्धान्तों पर आधारित दे । स्वयं पं० नेहरू इस बात को अस्वीकार करते थे । २२ जून, १६४० को रंगून 
में बोलते हुए उन्होने कद्ठा था; ज्ञांशा है ऋण क दोइथए9 ० (४ग्रतणं, 9पक ॥ धर ४०0 
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के “दो न्यूज क्रानिकिल” से । ४ दिसम्बर, १६४७ को भारतीय संविधान-परिपदू में बोलते हुए भी पं० नेहरू 
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भारत की विदेश-नीति ६५१ 


धरकार को कश्मीर-बुद्ध में फंस जाना पड़ा । इन सब कारणों से देश का आर्थिक जीवन बिल्कुल 
तहस-महस हो गया ! देश के मजदूर असन्दृष्ट थे / हड़वाब मामूली वात हो गयी थी। इनके 
अलावे भारत में विदेशी उपनिवेशों की समस्या थी । ँयेज तो भारत छोड़कर चले गये, लेकिन 
भारत के अन्दर अभी भी फ्रांसीसियों और प्रंगालियों के छोटे-छोटे उपनिदेश थे । इन उपनि- 
बेशीं का कायम रहना स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्रता के लिए बड़े खत्तरे की वाद थी । 


आर्थिक तत्व--इस शीचनीय परिस्थिति के प्रष्ठाधार में भारत के विदेश मन्त्री को 
अपनी नीति का निर्धारण करना था। आर्थिक विकास के लिए भारत में राष्ट्रीय साधन और 
जन-शुक्ति का कोई अभाव नहों था। ये सब चीजे प्रचुर मात्रा में थों। अराल प्र था इन 
साधनों का अधिक-से-अधिक उप्योग छरता और इनका उपयोग विदेशी सहायत्ता से ही सम्भव 
था । भारत विदेशों सहायता का इच्छुक था। हुनिया के सभी उन्नत राष्ट्री से वथासम्भव मदद 
प्राप्त करके भारत अपनी उन्नति आहतायथर।! इस दृष्टिकोण से भारत के लिए तभी देशों के 
साथ मेत्री का बर्ताव रखना आवश्यक था। 


पि्ड़े हुए देशों को छत्नति के लिए शान्ति कायम रखना अति आवरपक शर्त्त है 
भारत की उन्नति तभी सम्भव थो जब संसार में चिरशान्ति बनी रहती । अतएवं विश्व्शान्ति 
भारत के किए जीवन-सरण का प्रश्त हो गया । भारतीय विदेश नीति के निर्धारण के प्रारम्भिक 
इतिहास में हमें दो-चार बातों पर ध्यान देना होगा । 
पिदेश-नीति की विशेषताएँ--सितभ्यर, १६४६ में अन्तरिम सरकार की स्थापना के 
बाद से ही भारतीय विदेश-नोछि विकसित होने लगी । २६ सितम्बर को एक प्रेत सम्मेलन में 
बोलते हुए पं० नेहरू ने इप्की एक रूपरेखा निर्धारित की । सरकारों तौर पर भारत की विदेश 
नोति से सम्बन्धित यह पहली महत्वपर्ण प्लोषणा थी।' ० नेहरू ने कहा; स्ववन्त्र भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वृतस्त्र नीवि का अवल्म्बन करेगा और किसी भी शुद्ध में शामिल नहीं 
होगा । भारत संसार के किसी भी भाग में छपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध 
करेगा और विज्ल-शान्ति के समर्थक देशों के साथ सतह्ष्योग करेगा। पं० नेइरू ने भारत के 
अन्वर्राष्ट्रीय सम्पर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया । उन्होंने कहा कि अन्चर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थान आए 
कर लेने के वाद यह आवश्यक हो गया कि भारत इनिया के सभी देश के साथ कूटनीतिक 
सम्बन्ध स्थापित करे । इसके दाद भारत ने संतार के समस्त देशों के साथ मैत्रीएर्ण सम्बन्ध 
स्थापित करने तथा एशियाई देशों के साथ घनिशता बढ़ाने का प्रयात किया । १६४७ के 
आरम्भ में, जब मारत पूर्णवदर स्ववन्त्र मी नहीं हुआ था, एशियाई देशों का एक सम्मेलन दिल्‍ली 
में हुआ। यह इसी नीति का परिणाम थ्य। पंडित नेहरू के उक्त वक्तव्य के आधार पर हो 
स्ववस्त्र भारत की विदेश-नीति विकसित हुई / अदएब अब हम भारतीय विदेश-्तीति की 
सुख्य-मुझ्य विशेषधाओं का वर्णन करेंगे। 


अभी तक की भारतीय विदेश-नीति के इठिहास के अध्ययन के आधार पर हम उसमें 
निम्नलिखित विश्ेपताएं पाते हैं: (१) बर्मान गुध्वन्दियों की विज्व राजनीति में अतंलगता 
(707-०4890०20) की नीति का अवलम्बन करना, (२) शान्तियूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त में 
३, अखखकाष अल्सर, एड्ोटपां७) 0200%897 3948- 


अं 


६५२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विश्वास करते हुए विश्व-शान्ति कायम रखने में यथासम्भव सहयोग देना, (३) साम्राज्यवाद और 
प्रजातीय विभेद (एए८४ ठी3छांग्रा।4009) का विरोध करते हुए प्रददलित राष्ट्रों को वहायवा 
करनी, (४) पार-परिक आर्थिक तथा जन हितों के रक्षार्थ एशियाई-अफिकी देशों को संगठित 
करना, तथा (५) पंयुक्त रासंघ वा उसके सम्बद्ध उसकी अन्य उंस्थाओं का समर्थन तथा सहद- 
योग करना । अगले एप्डों में इम भारतीय विदेश-नीति की इन्हीं विशेषताओं पर प्रकाश 
डालेंगे । 


असलग्नता (गणा "जी हु॒घ्रागणयत को नीति 


युद्धोत्तर विश्व-राजनीति-युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुष और दुर्भाग्य- 
पुर्ण तथ्य संसार का दो विरोधी गुटों में बैंट जाना था । एक शुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका 
और दूसरे का सोचियत संघ था । अभी द्वितीय विद युद्ध खत्म भी नही हुआ था कि संसार इन 
विरोधी खेमों में विभाजत हो गया और युद्ध खत्म होते-होते दोनों में अनेक कारणों को लेकर 
भीषण शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया । इसी शीत युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बुरी तरह 
प्रभावित किया ) यूरोप और एशिया के अधिकाश देश इस गुटबन्दी में फेंस गये और वे 
खुले तौर पर एक दूसरे का ममर्थन करने लगे । शीत युद्ध का क्षेत्र पिस्तृत होने लगा और इसके 
साथ-साथ एक तीसरे महासमर को तेयारी होने लगी। एक से एक भयानक शस्त्रास्त्र बनने 
लगे | सेमिक संगठनों का निर्माण हुआ। कुछ ही दिनों में ऐसा प्रतीत होने लगा कि दोनों 
गुठों के बीच अन्तिम फैसला के लिए युद्ध का हो जाना अनिवाय है। 

“भारत तटरथ रहेगा??--नजिस समय छंसार इस भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा था, 
उसी समय स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म हुआ । स्तन भारत के लिए यह एक विकट 
समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या कर | क्या संसार के अन्य देशों की तरह वह किसी एक 
गुट में सम्मिलित हो जाय १ भारत के समक्ष दो मार्ग थे-या तो किसी एक गुद के साथ मिलकर 
संसार के संघप-क्षेत्र को और अधिक व्यापक करने में अपना योग दे अथवा गुटवन्दियों से पृथक 
रहकर दो विरोधी गुटों में मेल-मिलाप करने का यलत करे । बहुत विचार-विमर्श के बाद यह 
निश्चय फिया गया कि भारत के राष्ट्रीय हित में द्वितीय मार्ग का अवलम्बन ही ह्वितकर है । 
अतएब शुरू से ही भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि वे संसार के किसी भो शुट में सम्मि- 
लित नही होगे । अन्चर्राष्रीय राजनीकि के सभी प्रज्नों पर वे तठस्थवा की नीति का अवलम्बन 
करेंगे और उनकी वास्तविकता पर ध्यान रखते हुए स्वत्न्त्र रूप से समो प्रइ्नों पर अपना निर्णय 
करेंगे । 
भारत ने यह निर्णय तो कर लिया, लेकिन इस नीति के अबलम्बन में अनेक कठिनाइयाँ 
थी। जैसे-जैते दोनों गुटों का मठभेद गहरा होता गया बेसे-चेसे उनके द्वारा यह प्रयास होने 
लगा कि किसी भी तरह संसार के उन देशों को, जो अपने को तटस्थ कहते हैं, अपने य्ुद में 
शामिल कर लिया जाय और इस उद्देइयप को प्राप्ति के हेह सभी तरह के उपायों का अवलम्बन 
सिया जाने लगा । उनके द्वारा (विशेषकर अमरीकी युट द्वारा) कूटनीविक धमकियाँ देना, आर्थिक 
सहायता देने से इन्कार करना और अन्य तरीकों से दबाव डालने का काम शुरू हुआ । जब अमेरिका 
द्वारा इस प्रकार का दवात्र असह्य हो यया तो ४ दिसम्बर १६४७ में भारतीय संविधान परिषद्‌ में 


भारत की विदेश-नोति ६५३ 


बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा : “हमलोगों ने दोनो में किप्ती भी गुट में शामिल न होकर विदेशी 
गुटवन्दियों से अलग रहने का प्रयास क्रिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में कोई भी 
गुट हमलोगो के प्रति सहानुभूति नहीं रखता ।”” लेकिन पंडित नेहरू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 
कि चाहे इसका परिणाम जो भो हो वे अपनी तटस्थ और स्वत॒न्त्र नीति का परित्याग नहीं कर 
सकते हैं, वयोंकि भारत का कल्याण इसी नीति का अवलन्वन करने में है। वस्तुतः इस नीति के 
अवक्षम्बन का निर्णय कोई क्षणिक आवेश का परिणाम न था, वरन्‌ एक गम्भीर चिन्तन का 
फल्न था ओर इसके मृत्त में तोन प्रमुब बातें थीं: 


प्रथमतः, वर्षों के साम्राज्यवादो शोषण के बाद भारत अभो-अभी आजाद हुआ था और 
उसके समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का था। यह महान्‌ कार्य शान्ति 
के वातावरण में ही सम्भव था, लेविन गुटबन्दियों के अस्तित्व मात्र से इस प्रकार के वातावरण 
का सुजन नहीं हो सकता था | ऐसी स्थिति में भारत किस प्रकार कसी गुट में सम्मिलित 
होकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की बृद्धि में अपना सहयोग देता । उसका राष्ट्रीय हित इसी में था कि 
वह अन्तर्राष्रीय तनाव को कम करने में योगदाम दे । अतएवं भारत के लिए तटस्थता की मीति 
का अवलम्बन अनिवार्य प्रतीत हो रहा था। द्वितीयतः, गौरबपूर्ण भारतीय राष्ट्रीयडा और प्रत्येक 
क्षेत्र पूर्ण स्व॒तन्त्र रहने की उत्कद अभिलापा तटस्थ और स्वतन्त्र विदेश नीति के अवलम्बन में 
दूसरा प्रेरक तत्व था । बों के प्रयात और सहसों देश-प्रेमियो के बलिदान के बाद भारत 
स्वृतन्त्र हुआ । ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए स्वतन्त्रता से बढ़कर बहुमूल्य दूसरी चीजन 
थी। अन्तर्ा्रोय क्षेत्र में किसी भुट में सम्मिलित होने का अर्थ इस मृल्यवान स्वतन्त्रता को 
खो बेठना था,। भारत यह अनुभव करता था क्रि विज्ल-राजनीति में विल्कुल स्ववन्त्र रूप से 
भाग लेने का उसे पूर्ण अधिकार है। अर्थात्‌ अन्चर्रष्रीय क्षेत्र में भारत अपना कोई निर्णय इसलिए 
नहीं ले सकता कि यह शुट अथवा वह सुट ऐसा चाहता है, वल्कि उसके निर्णयों का आधार 
वही होगा जिसको वह ठीक समझता है और जो उसके राष्ट्रीय हित में हैं। यदि भारत किसी 
गृट में शामिल हो जाता तो उसकी यह स्वतन्त्रता खत्म हो जाती । भारतीय ससद्‌ में जब 
किसी सदस्य ने यह सुझाव पेश किया कि भारत को अपनी असल्ग्नता को नीति का परि- 
त्याग कर देना चाहिए तो पं० नेहरू ने जवाय देते हुए कहा ः “किसी यु में बस होने 
का अर्थ कया है ? इसका केवल एक ही अर्थ दै--किसी एक विशेष म्रश्न पर आप अपने विचार 
का परित्याग कर दें और दूसरे को खुश करने तथा उसकी सदिच्चा प्राप्त करने के लिए उसके 
विचारों को मान लें ।?» भारत के लिए ऐसी स्थिति असह्य थी। वह यन्वर्रा्रीय पत्र में 
पु स्वसन्त्र रहना चाहता था और किसी गुट में शामिल होकर इस स्वतन्त्रता को कायम नहीं 
रखा जा सकता था । 

दृवीयतः, किसी गुट में शामिल नही हमने का एक और कारण भी था। यदि भारद 

स्वतन्त्र विदेश-नीति का अवलम्बन करते हुए सभी अन्चर्रा्र य प्रश्नों पर इनभनक्ष सूप कं व 
-3िंय लेगा तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे बोर मस्वर्रा्रीय वनाव में कमी 
६ हाब्प्ली-व 


, 7, 7., कच्ाए०, उजबेह्कलाबेलाव्न बाबे. वक्त (न एगोन्यए्स ५ 
१946.949), ७, 20, हि 


3. 7... भ्रक्राए०, उंडबधकृलावेधाव बाय 4 प्धन 7. 279: 


डे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ग। अन रे 
० 00270 7200 अविष्ठ बढ़ेगी । यदि विज्ल-राजनीति में कभी गविरोध 
दूर करने के लिए कुछ ऐसे राष्ट्रों की आवश्यकता होगी जो कोई , 
रास्ता निकाल सके । युटों में शामिल राष्ट्र इस तरह के काम में सफल नहों हो सकते वयोकि 
34530 परी आह 0024. प्रस्ताव भी आयगा तो विरोधी गुट उत्तको शक की नियाहों से 
(४ जुर कर देगा । अन्तर्राष्ट्रीय गतिरोध को मिटाने तथा इस तरह 

विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त करने के छद्देइय से भी भारत ने असंलग्नता की नीति को अप- 
नाया है। बाद की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने इस अनुमान को बहुत हद तक ठीक साबित किया 
है। युद्धोत्तर काल में भारत के प्रयास से कह अन्तर्राष्ट्रीय गतिरोध सुलकाये गये है ।२ 

इस सम्बन्ध में एक और बात है। इसी नीति के निर्धारिण में प्रिस्थिति ने भी सहयोग 
दिया है। १६४७ में एशिया की स्थिति यूरोप से बहुत भिन्न थी। यूरोप में राष्ट्रों के बीच 
कटठ्ठता और मनमुदाव की एक लम्बी परम्परा है जिससे यूरोप के प्रम्मुष राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में वटस्थ नीति का अनुसरण नहों कर सकते थे । लेकिन एशिया के देशों के साथ ऐसी कोई 
बाव नहीं थो। स्व॒तन्त्र राष्ट्र के रूप में जब भारत का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय दुनिया के 
किसी भी देश के साथ उसकी शत्रुता न थी और न दुनिया के क़िस्ली भाग में उसका 
अन्यायपूर्ण स्वार्थ ही था। इस प्रृष्माधार में वह संसार के अत्येक प्रदेश का मित्र बन सकता 
था और विश्व-शांति की मंजिल त+ पहुँचने में सबके साथ सहयोग कर सकता था।४ 

असं॑ल्ग्नता का अर्थ--युटवन्दियों से अलग रहने की भारतीय नीति एक अत्यन्त 
विवादास्पद बिपय वन गयी है। इसका एक कारण यह है कि कभी-कभी स्वयं इसके निर्धारक 
भी इसकी व्याख्या स्पष्ट शब्दों में महीं कर पाते हैं । इस नीति को विविध नाम से पूकारा जाता 
है, जेंसे-तटस्थ विदेश नीति, स्वतन्त्र विदेश नीति, गुटबन्दियों से अलग रहने को नीत, शौति की 
नीति, असंलग्नता की नीति आदि ! इस प्रकार के विविध नामकरणों से इसके सम्बन्ध में अ्रान्तियाँ 
और भी बढ़ जाती हैं ।* लेकिन वास्ठ॒व में इस नीति में गलतफहमियों की कोई युजाइश नहीं है। 
भारत की विदेश नीति को तटस्थ नहीं कह्षा जा सकठा है क्योक्रि तटस्थता एक निपेधात्मक 
विचार है। वह किसी पक्ष में शामिल नहीं होती तथा वह पृर्ण रूप से पार्थवयवादी होती है। 
असंलग्नता का अर्थ जेस्ता कि श्री नेहरू ने कहा था, यह कदापि नहीं है कि वह संसार की 
राजनीति से अपने-आप को प्रथक्‌ रखे और न इसका अर्थ कोई शांतिवाद से है क्योंकि, प्रत्येक 
देश को युद्ध की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना पढ़ता है। भारत की नीति 


३. भाएत में अमरीकी राजदूत चेस्टर बाउक्स ने एक और कारण दिया है। अपनी पुस्तक में उप्तने 
लिखा है : "7॥ ७४४७ 96०००83 ७ गण जोड़ ण॑ 09 ० वा ०णवे छा ॥60. 9०णे० 0 
8०७8 ०8४०४४ ४0 ऋण हामंए ० बलंडा बपत-०णे०्रांब] 897 वगरगाई, ग्ं० ऋण्पोपे 90 
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भारत की विदेश-नीति द्द्ण्५्‌ 


सकारात्मक एवं गतिशील ( ए०्ञपर७ 2एते 0फ़्प्ठायां० ) है । बह दोनों गुटों से अलग 
रहना चाहता है। बह दोनों को मित्रता चाहता है और दोनो से सहायता प्राप्त करके अपनी 
उन्नति करना चाहता है। वह इन दोनो पक्षों में किसी के साथ सेनिक सन्धियाँ ओर समझौते 
करके महाशर्तिपों की राजनीति में अपने को उलझाना नहीं चाहते । परन्तु आवश्यकता पड़ने 
पर भारत की नीति चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालो भी नहीं है। भारत किसी भी पक्ष 
का समर्थन करने को तेयार है यदि वह शांति और छुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन भारत 
उन शक्तियों से अपने को दूर रखता है जिनकी नीति से शांति और सुरक्षा को खतरे में पढ़ने 
की सम्भावना है ।£ संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट में बोलते हुए पं० नेहरू ने इसको स्पष्ट 
कर दिया था; “जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, 
अथवा जहाँ आक्रमण होता है वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ठठस्थ रहेंगे |” 
3 अप्तज्नग्नता की नीति का प्रयोग 

... अब हमे यह देखना है कि पिश्व-राजनीति में भारत ने अपनी अप्ंलग्नवा क्री नीति 
का केप्े प्रयोग किया है। इस नोति के इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बाँठा जा सकता 
है--१६४७ से कोरिया युद्ध ( ६६५० ) तक, कोरिया-युद्ध से द्वितीय भारतीय साधारण निर्वा- 
चन १६५७ तक तथा १५५७ के व्यद से आज तके।* 


१६४७ से १६५० तक :--स्पतन्तता के ठुरत बाद असंलस्नता की नीति बहुत हद तक 
अस्पए्ट थी और कई कारणो से विशुद्ध न थी । उन दिनो भारत की नीचि अमरीकी या परिचमो 
गुट की तरफ थोड़ी कुकी हुई थी, अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में बह पश्चिमी ग्रट का अपेक्षाकृत 
अधिक पक्ष लेती थी । इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम, सुरक्षा के मामले में हम पश्चिमी गुटों 
पर पृरणवया आधित थे । भारतीय सेना का संगठन ब्रिठिश पद्धति के आधार पर हुआ था और 
इसलिए हम ब्रिटेन के साथ इस मामले में बुरी तरह सम्बद्ध थे। इंधके अतिरिक्त भारत के ससुद्र- 
तदीय सीमा की रक्षा के लिए भी हम ब्रियेन पर ही आश्रित थे । द्वितीय, भारत के शिक्षित 
घर पर पश्चिमो देशों का अत्यधिक प्रभाव था । हमारी शिक्षा-पद्धति पश्चिमी ढाँचे पर ढालो 
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२. असंलग्नता की नो'त का विश्लेषण करते हुए पो० अप्यादोराय ने लिखा है: 
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3. एक6०+ 7.007 सलाद, 9५ 739. 


६५६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


गयी थी और इस पद्धति मैं शिक्षित लोगों की सहानुभूति स्वमावतः ब्रियेन और पश्चिमों गुट के 
साथ थी। लेकिन सबसे प्रमुख कारण आर्थिक था । पहले से ही हमारा व्यापारिक सम्बन्ध 
केवल परिचमो राष्ट्रों से था! स्ववन्त्रवा-प्राप्ति के बाद हम आर्थिक दृष्टि से पड्चिमी गृट पर और 
अधिक आश्षित हो गये । आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत की चिद्रेशी सहायता की आवश्यकता 
थो। यह सहायता मुख्यतः ब्रिटेन और उंयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हो सकठी थी | उप समय 
सोवियत संघ आर्थिक और सेनिक दृष्टिकोण से स्वयं एक शक्तिहीन राज्य था। अतएव इन 
परिस्थितियों में भारत को असल्ग्गवा की नोति निष्पक्ष नहों रह सदी और पश्चिमी गुट की ओर 
उसका अधिक भुकाव रहा । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


भारतीय अपंलग्नवा को नीति निष्पक्ष नहीं थी, यह पुर्वो जमनी के प्रति भारतीय नीति 
से स्पष्ट हो जावा है। पिभाजित जमंनी में एक को ( पश्चिमी जमंनी ) जो पश्चिमी युद से 
सम्बेद्ध था उम्को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करना और दूसरे ( पूर्वी जम॑नी ) को नहीं मानना 
तर्क प्गत् नहीं प्रदोत होता है ! पूर्वी जर्मनी को यह कहकर भारत ने मान्यता नहीं दो कि ऐसा 
करना जम॑नी के विभाजन को मान लेना होगा, लेकिन भारद का ऐसा इरादा नहीं है । हे 


कोरिया-बुद्ध के प्रारम्भ में भारत का रुख कुछ इसी तरह का पक्षपात्पूर्ण रहा । उदाहरण 
के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तरह भारत ने भी उत्तरी कोरिया को 
आक्रामक घोषिव किया था, यद्यपि पश्षिवमी देशों ने आज तक अपने कथन के समर्थन में विश्वतनीय 
प्रमाण प्रस्तुत नहीं फिये हैं। यह बहुत सम्भव है कि दक्षिण कोरिया ने हो उत्तर को'रिया 
पर आक्रमण किया हो, जेसा कि श्रो करुणाकर रुप्त लिखते हैं : “मारत का निर्णय श्री कोन्डापी 
को रिपोर्ट पर आधारित था और यह रिपोर्ट उसके व्यक्तिगत विचारों से अत्यधिक प्रभावित 
थी 7”! इस तरह का अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी भारत पश्चिमी राष्ट्रीं के साथ 
सम्बद्ध रहा । 

१६४५० से १६५७ का काल--इस काल में सोवियत संघ के प्रति भारतीय रुख में कुछ 
परिवतन हुआ । इसके कई कारण थे। १६५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत व्यवस्था 
में कुछ उदार वत्त्वों का समावेश हुआ । इसके पूर्व सामरिक दृष्टिकोण से भो सोवियत संघ कुछ 
शक्तिशाली हुआ । इस समय तक अणु बम्र का आविष्कार सोवियत संघ में हो चुका था। 
स्टालिन के मरणोपरान्त सोवियत नीति में परिवर्तन का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण यूगोस्लाबिया 
के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में परिवर्तन था। इस प्रकार जहाँ एक ओर अनेक कारणी से प्रेरित 
होकर सोवियत संघ और भारव का सम्बन्ध बढ़ रहा था, थहाँ दूसरी ओर अमेरिका के साथ 
भारत के सम्बन्ध में कुछ क्डुता आने लगी थी । इसका एक कारण था १६५४ में अमेरिका और 
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भारत की विदेश नीति ६५७ 


पाकिस्तान के बीच को सैनिक संघि / भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को 
बहुत बड़े पेमाने पर अश्च-शसत देने का निर्णय किया। भारत में इसकी तीम प्रतिक्रिया हुईं । 
इसी तरह की प्रतिक्रिया गोआ को समस्या के प्रति अमरीकी रुख को लेकर हुईं। विदेश सचिव 
जॉन फास्टर डलेस के सावंजनिक तोर पर गोआ में पुरतंगाल का समर्थन किया। एक 
तरफ तो अमेरिका का ऐसा झेख होता आया और दूसरी ओर सोवियत संघ की तरक से 
भारत को इमेशा समर्थन मिलठा रहा । दो देशों के वीच इस बढ़ती हुई मित्रता को पं० नेहरू 
ओर क्षा खरइचेव के भ्रमणों ने और भी मजबूत कर दिया | १६५७ में पं० नेहरू ने रूस की यात्रा 
की और उसी वर्ष के शरद्‌ में श्रो खू इचेब भारत आये । 

सोवियत संघ से राजनीतिक सम्बन्ध बढ़ने के साथ-साथ व्यापारिक सम्बन्ध में भी वृद्धि 
हुईं और भारत को उस देश से आर्थिक सहायता मिलने लगी । सोवियत सहयोग से भिलाई में 
एक इस्पात का कारखाना खोलने के लिए दोनों देशों के बीच समझोता हुआ । 

यह काल दो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए भो प्रसिद्ध है; स्वेज नहर के 
राष्ट्रीयरण को लेकर मिल्ल पर ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रमण तथा हंगरी में सोवियत-संघ का 
हस्तक्षेप । मिस्र पर पश्चिमी राज्यों के आक्रमण से भारत को जबरदस्त सदमा पहुँचा ओर मित्र से 
आक्रमणकारियों को हटाने के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ सहयोग किया। शुरू में हंगरी 
की समस्या पर भारत की नीति सोवियत संघ का समर्थन करती रही । 

१६४५७ से आजतक--लेकिन १६५७ में द्वितोय साधारण निर्वाचन के बाद से भारतीय 
नीति पुनः सोवियत संघ से दूर हटकर पश्चिमो गुट की ओर अधिक भुक गयी । इसके भी 
कारण ये। सर्वप्रथम, चुनाव ने यह प्रकट कर दिया कि भारत में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता 
जा रहा है। भारत के एक राज्य केरल में इस पार्टी की सरकार भी बन गयी । पर इससे भी 
जबरदस्त कारण था १९५७ का आर्थिक संकट | देश में खाद्यान्नों और विदेशी सुद्रा की कमी 
तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भावी अश्फलवा ने भारत को वाध्य कर दिया कि वह 
पश्चिमी गुट के साथ अपना मेल-जोल बढ़ावें । स्वयं कांग्रेस पार्टों के अन्दर दक्षिण पंथियों का 
प्रभाव बढ़ गया और नेहरू के मन्त्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग आ गये जो अमरोकी गुट के प्रति 
अपेक्षाकुठ अधिक सहानुभूति रखने के समर्थक थे। इन सब कारणों से ( विशेषकर आर्थिक 
सहायता के लिए ) वाध्य होकर पं० नेहरू संयुक्त राज्य अमेरिका गये। इसके बाद ही भारतीय 
नोति में परिवर्तन होने लगा । इस परिवर्तन का प्रथम सबूत्र हंगरी की समस्या में भारतीय रुख 
का बदल्लनना था। शुरू में भारत ने इस मामले में सोवियत संघ का समर्थन किया था, लेकिन 
बाद में भारत सोवियत्त संघ का विरोध करने लगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों के साथ 
मेल बढ़ाने का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि भारत उसके साम्राज्यवादी ग्रुनाहों को माफ करता 
चले । इसलिए पश्चिमी एशिया ओर प्र॒वों एशिया में अब भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध 
बहुत बन्द जवान में करने लगा | वियतनाम संकट के सम्बन्ध में मारत की अस्पष्ट डुलयुल नीति 
इन्हीं परिस्थितियो का परिणाम है।* 
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द्धऊ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


चीन का हमला और असंलग्नता की नीति की अग्निपरीक्षा-भारतीय असंलगनता 
की नीति में सबसे महान्‌ संकट का काल नवम्बर १६६२ में आया जब चीन ने बहुत बड़े पेमाने 
पर भारत पर हमला कर दिया। भारत-च्रीन सम्बन्ध और विश्येपकर चीन के इस आक्रमण का 
अध्ययन हम आगे के पृष्ठों में करेंगे । यहाँ पर हम उससे सम्बन्धित असंलग्नता की नीति का ही 
वर्णन करेंगे ! 

जव चौन का बहुत बड़े पेमाने पर आक्रमण शुरू हुआ तो देश के वहुत क्षेत्रों से इस बाव 
की मॉग होने लगी कि असंलग्नता की नीति प्रर्णतया असफल हो चुकी है और देश के हित में 
इसका जल्द-से-जल्द परित्याग होना चाहिए । इस तरह की मांग स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ और 
इससे सम्बन्धित प्रतिक्रियावादी क्षेत्रों से ही नही हुईं, वरव्‌ कुछ जिस्मेवार एवं निष्पक्ष नागरिकों 
ने भी की। परन्तु २० अक्टूबर, १६६२ को रेडियो से राष्ट्र के नाम सन्देश देते हुए पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी असंलग्नता की नीति का अजुकरण करता 
रहेगा । इसके बाद चीन का आक्रमण जारी रहा तथा नेफा में भारतीय सेना की गराजय हुई। 
बुद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी और भारत की सुरक्षा अत्यधिक खतरे में पड़ गयी । इस 
हालत में भारत सरकार के पश्चिमी राष्ट्रों से सैनिक सहायता के लिए अपील की । अमेरिका और 
ब्रिटेन ने भारत को सहायता देने का निर्णय किया और इन देशों से वहुत वड़ी मात्रा में शस्त्रासर 
भारत पहुँचाये गये । इस अवसर पर असंलग्नता की.नीति के विरोधियों को एक मौका और 
मिला। कहा जाने लगा कि संसार आज दो विरोधी गुटा में विभक्त है और भारत इन्हीं 
गुटवन्दियों में असंलरनवा की नीति का अवलम्बन कर रहा था। अब स्थिति यह है कि भारत 
ने साम्यवादी गुट के एक प्रशुख सदस्य चीन के साथ युद्ध की स्थिति में है और उसका सुकावला 
करने के लिए उसने उसके विरोधी अमरीकी गुट से सैनिक सहायता ली है। इस हालत में 
असंलग्नता की नीति रही कहाँ १ भारव को अब अपनो स्थिति का पुनर्निर्धारण स्पष्ट शब्दो में 
कर लेना चाहिए। चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति में न वो वह असंलग्नता की नीति का 
अवलम्बन कर सकता है और न अमरीकी सहायता स्वीकार करने के बाद इसका दावा ही कर 
सकता है।' इस तरह असंलग्नता की नीति पर कठोर आक्रमण होने लगे । स्वयं पंडित नेहरू की 
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वेड्प्रृ०8,"--2667 4ए078, ख&छ/#दो४508, 7. 97. हु हट 
१. २३ नवम्बर, १६६२ को दिल्‍ली से प्रकाशित देनिक “हिन्दुस्तान टाइम्स” में आचार्य कपलानी 
का एक छेख “५४४४४७० प०परधाआा।ए" शीर्षक के अन्तर्गत छपरा था जिसमें यही सवाल उठाया गया था | 
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चोनी आक्रमण से गहरा धक्का पहुँचा । २५ अक्टूबर, १६६२ को बोलते हुए उन्होंने कहा कि 
“चौन के आक्रमण से हमारो आँखें एकाएक खुल गयी हैं; अभी तक भारत वास्तविक तथ्य को ' 
ओर नही देख रद्द था ओर इमलोग अपने ही द्वारा निर्मित एक कृत्रिम वातावरण में रह रहे ये ।” 
इस वक्तव्य के वाद यह सन्देह किया जाने लगा कि प्रधान मंत्री ने असंलग्गता की नीति की 
असफलता की ओर संकेत किया है और शायद भारत नयी परिस्थिति में इस नीति का परित्याग 
कर दे । घानः, संयुक्त अरव गणराज्य, लंका आदि वटठस्थ राज्यो से यहो उम्मीद की जा रही 
थी कि वे इस विवाद में अपने साथी असंलर्न देश भारत का पक्ष लेंगे। लेकिन इन देशों ने 
ऐसा नहीं किया और वे मध्यस्थ के रूप में काम करने लगे। इससे भारतीय जनता और 
सरकार को बड़ा सदमा पहुँचा । ऐसा प्रतीउ हुआ कि असंलग्नता की नीति विल्कुल खोखली 
है और इससे देश का हिंत सधने वाला नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू को अपने 
दर्शन और अपनी इस नीति में अटूट विज्ञास था। वे अपने इस विश्वास से कभी नहीं डिगे 
और वराबर कहते रहे कि असंलग्नवा को मोति ही देश के लिए सर्वोत्तम है। प्रधान मन्त्री 
ने इस नीति को छोड़ने से साफ-साफ इन्कार कर दिया । यदपि उनका कहना था कि भारत 
के हक में यह नीति सर्थोत्तम है और वे उसका अनुकरण करते रहेंगे, वो भी यह बात तो माननी 
ही पड़ेगी कि १६६२ से लगातार असंलग्नता की नीत्ति की अग्नि-परीक्षा हो रही है। समय 
ही बतलायगा कि यह नीति कहाँ तक सफल रही और कबतक कायम रहेगी। लेकिन 
असंलग्नता के विरोधियों को एक-दो शब्द कह देना अनुचित नहीं होगा । पहली बात तो यह 
है कि इस भीति का परित्याग करके जिस शुट में वे भारत को शामिल करना चाहते थे उसके 
विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वयं ही कह्य था कि पत्तमान परिस्थिति में असंलग्नता की नीति 
भारत के लिए सर्वोत्तम है। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मेकमिलन ने भी इस बात की पृष्टि की थी । 
दूसरी बात यह है कि असंलग्नता की नीति को छोड़कर अमरीकी गुट में शामिल हो जाने के 
फलस्वरूप भारत-चीन सीमा संघर्ष शोतयुद्ध का एक अंग वन जायगा । उस हालत में भारत 
और चीम का विवाद एक सौ वर्ष में भी हल नही होगा । अमरीकी गुट में शामिल हो जाने से 
ही यदि भारत अपने खोये हुए प्रान्तों को प्राप्त कर ले तो इन पंक्तियों का लेखक भी इस 
नीति का समर्थन करने के लिए तेयार है। लेकिन इतिहास बतलाता है कि अमेरिका के 
समर्थन के वावजुद आजतक न तो कोरिया और जरमनी का एकीकरण हो सका है, न पाकिस्तान 
को कश्मीर मिल सका है और न जनवादी चीन का अन्त ही हो सका। इस पृष्ठाधार में 
भारत-चीन सीमा संघर्ष को शीत-युद्ध “का अंग बना लेने में भारत को क्‍या लाभ होगा यह 
समझने की बात है। इसीलिए पं० नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए 
सभी मित्र राज्यो से सहायता लेगा, लेकिन असंल्ग्गता की नीति का परित्याग नहीं करेगा । 


अउंल्ग्गता की नीति को बनाये रखने के पक्ष में एक वात और है। १६६३ के मध्य में 
यह स्पष्ट हो गया कि संसार के दोनों गुटों के अन्दर घोर मतभेद है और गुटवन्दियों में दरारें 
पड़ने लगी हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स दगाल की नीति के कारण अठलान्तिक गुट में घोर 
मतभेद उत्तन्न हो गया है। उन्‍होंने सावंजनिक तोर पर अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि 
बह अटलान्तिक सुठ पर अपना एकमात्र प्रशुत्व कायम रखना चाहता है जिससे नाटो राष्ट्रों की 
स्वतन्त्रता पर खतरा उसन्न हो गया है । _ जब फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय राज्यों से साथ अमेरिका 
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का यह व्यवहार है को भारत के साथ उसका केसा व्यवहार होगा यह सोचने की बात है। इस 
प्रकार दगाल के कारण अठलान्तिक युट में मतभेद हो गया है। यही बात साम्बवादी शुद्ध के 
साथ भी है। आज साम्यबादी गुढ में भी घोर मतभेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी हालत में 
रुटबन्दियों का भवष्यि ही खतरे में पड़ गया है। आश्चर्य नहों कि कुछ दिनो में यह मतगेद 
इतना उग्र रूप धारण कर ले कि उनका अन्त ही हो जाय ! जब रुद्दो का ही भविष्य अन्धकारमय 
है तो ता की नीति की त्याग कर किसी शुट में शामिल होने का क्या औचित्य हो 
सकता 6 । 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के इतिहास में और विशेषकर भारत की विदेश-नीवि के क्षेत्र में 
१६६३ की सबसे गम्भीर और महत्त्वपरर्ण घटना मास्को द्वारा भारत-चीन सीमा विवाद पर भारत 
का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन किया जाना था! यह समर्थन ज्ञाहे जिन कारणों से मिला हो, 
किन्तु भारत की असंलग्नता की नीति की यह एक शानदार सफलता मानो जायगी । भारत 
पर चीन के आक्रमण के बाद देश और विदेश में भारत की असंलगगता की नीति की जो कह 
आलोचना हो रही थी, उसका यह एक करारा उत्तर था। 
भारत-पाक युद्ध और असलग्नता की नीति--सितम्बर, १६६५ में हुए भारत और 
पाकिस्तान के युद्ध ने असंलग्गता की नीति की शक्ति को एक बार और सिद्ध कर दिया। 
पाकिस्तान “सिआटो” और “सेंदो” दो सेनिक गुटों का सदस्य था और उसने यह कहा कि 
भारत ने उस पर आक्रमण किया है। पश्चिमी गुट के प्रमुख प्रवक्ता के रुप में ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री ने इस घटना को भारत द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण माना। उस हालत में पाकिस्तान 
उम्मीद कर सकता था कि शुट्वन्दियों के साथी राज्य उसकी सहायता करें। लेकिन 
पाकिस्तान को कहीं से कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिली। तुकीं और ईरान ने उसे सेनिक 
सहायता देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अन्य राज्यों के विरोध ( जिनमें पश्चिमी राज्य 
भी शामित्त थे ) के कारण पाकिस्तान को वे भी कोई मदद नहीं दे सके । इस युद्ध में पाकिस्तान 
के दृष्टिकोण ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए युटों में शामिल होने की नीति 
गलत है। वात यही तक सीमित नहीं रही । , पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक संयुक्त शाज्य 
अमैरिका ने भारत और प्राकिस्वान दोनो पर आर्थिक प्रतिवन्ध लगा दिये और यह घोषणा की 
फि जबतक दोनों पक्ष युद्ध नही वन्‍द कर देते तबतक उन्हें किसी तरह'को सेनिक सहायता नहीं 
* दो जायगी। इस प्रकार एक साथी राज्य तथा एक असंल्षग्न राज्य को एक ही कोटि में रखा 
गया। गुटों में शामिल होने से यदि पाकिस्तान का लाभ नहों हुआ तो भारत को क्या श्ञाभ 
होता यदि वह भी किंसी युद्ध में शामिल रहता ? यह असंलग्नता की नीति का ही परिणाम 
था कि इस संकट के अवसर में भारत को कर क्षेत्रों से समर्थन मिला और युद्ध के समय उस्तकी 
कूटनी तिक स्थिति किसी तरह कमजोर नही हुई। सुरक्षा-परिषद्‌ में युद्ध से पक: पर 
बहस के दौरान में सोवियत सघ से पर्याप्त सहायता मिलों । यह असलग्नता की नीति का ही 
परिणाम था। भारत-पाक युद्ध ने असंलग्नता की नीति की श्रेठ्ता को अन्तिम रूप से सिद्ध कर 
दिया। यही कारण है कि पाकिस्टान में भो अब कह्दी-कही असंलग्नता की नीति को अपनाने 
की चर्चा चल पड़ी है। पाकिस्तान के शासक भी समझने लगे हैं कि युदों में शामिल होने 
की नोठि से कोई लाभ होनेवाला नहीं है। इस हालत में भारत के लिए इस नीति का परित्याग 
राजनीतिक और कूटनीविक आत्मइलया के अतिरिक्त और कुछ नहीं हीगा। 
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हि पंडित नेहरू की देन--असंलग्नता की नीति के जन्मदाता और पोपक पंडित जवाहरलाज 
नेहरू थे। उनके शासन काल में इस नीति को पर्याप्त सफलता मिली। जहाँ तक अन्वर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा का प्रइन है, इस सम्बन्ध में लगभग कोई मतभेद नहीं कि प्रधान मन्त्रो नेहरू के काल 
में देश ने अन्तर्राष्रीय समाज में अपने लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त की। साम्यवादी जगत्‌ और 
पश्चिमी संसार दोनों ही भारत के विचारों की, उसकी निष्पक्ष असंलगता की नीति की कद्र 
करते रहे और सर्वत्र भारत सरकार के प्रतिनिधियों का यथोचित आदर होता रहा। एशिया 
और अफ्रिका में बहुत लोग नेहरू और उनकी सरकार को शोपित मानवता का प्रवक्ता भानते 
थे और राजनीतिक पराधीनता एवं उपनिवेशवाद के अत्याचार के विरुद्ध जारी संघर्ष में उनसे 
नेतिक और भोतिक समर्थन की अपेक्षा करते थे। उन्होंने भारत के लिए जिस विदेश-नीति 
का प्रतिपादन किया उसे देश की प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि हुईं। नेहरू की नीति के कट्ट 
आलोचक भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि जबतक नेहरू जीवित रहे तवतक 
संसार में उनके सुकावले का अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति दूसरा नही था । नेहरू 
की विदेश-नीति ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि की अथवा उसके व्यक्तित्व के कारण राष्ट्र को यह 
सम्मान प्राप्त हुआ, यह बात अलग-भलग नहीं सोची जा सकती है। किसी भी देश की विदेश- 
नीति के साथ विदेश भन्त्री का व्यक्तित्व घनिष्ठ रूप से जुटा रहता है और उन्हें अलग-अलग कर 
उस पर विचार नहीं किया जा सकता । 
नेहरू की मृत्यु और असंल्ग्नता की नीति-- नेहरू के जीवन काल में असंलस्नता 
की नीति की कठ्ठ आलोचना होती रही। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को अपनी नीति 
में अटृद विज्ञास था और किसी भी हालत में वे उसके परित्याग की बात नहीं सोच सकते 
थे। २७ मई, १९६४ को जब उनकी मृत्यु हो गयी तो उस समय यह आशंका व्यक्त की जाने 
लगी कि भारत अब असंलग्नता की नीति का अवलम्बन कर पायगा यथा नहीं। लेकिन 
अनिश्चिता के बादल तुरत ही मिट गये ! भरी नेहरू की मृत्यु के बाद पद ग्रहण करते ही भारत 
के प्रधान मनन्‍्त्री लाल बहादुर शास््रो न स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दो कि भारत के हक में 
असंलग्नता की नीति सर्वोत्तम है और वह उसो नीति के आधार पर अपनी विदेश-नीति का 
निर्धारण करता रहेगा! वाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि शाशत्री का यह नि३चय 
हर दृष्टिकोण से उच्चित था। यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ( जनवरो १६६६ ) 
के बाद जब भीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधान मन्त्री बर्नीं तो उन्होंने भी यह घोषणा की 
कि भारत हर हालत में असंलग्नवा की नीति का अनुसरण करेगा । 


असंलग्नता की वर्तमान स्थिति--समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रुटबन्दियों में 
नरमी आमने के कारण असंलग्नता की घारणा भी बदलवी जा रही है। जहाँ तक वर्तमान 
भारतीय नीति का प्रइन है, आजकल वह कठिन आर्थिक स्थिति के दबाव में पड़कर 
संयुक्त राव्य अमेरिका की ओर अधिक भुक रहा है। इस विचार को माननेबालो का कहना 
है कि रुपया के अवमूल्यन ( जून १६६६ ) का सरकारी निर्णय अमरीकी दबाव का ही परिणाम 
है। और भी कई द्टियों से भारत सरकार की विवश होकर अमेरिका के प्रभाव में अधिकाधिक 
जाने के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे हैं। लेकिन इनको असंलम्नता की नीति का परित्वयाग 
अभी मान लेना उचित प्रदीव नहों होता। अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि 





६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भारतीय विदेश-नीति, फिलद्दाल संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत अधिक प्रभावित है, लैकिन 
असंलग्नता अभी भो उसका मूलाधार है। 


शान्तिपुर्णा सहजीवन और विश्व-शाग्ति 


|णविक आयुधों के इस युग में विश्व शान्ति की आवश्यकता आज सर्वोपरि है। 
अद्ध विकसित और पिछड़े हुए देशों की उन्नति और विकास के लिए दो चिर-शाम्ति का 
वातावरण अनिवाय ही है। जिस समय भारत स्व॒तन्त्र हुआ उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
शोषण के फक्षस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति एकदम डॉवाडोल थी । भारत को दुनिया में अमनजेन 
का कायम रहना अत्यन्त आवश्यक प्रठीत हो रहा था। इसके अभाव में भारत का श्ाथिक 
विकास असम्भव था । इस स्थिति में विज्व-शान्ति को बनाये रखना भारतीय विदेश नोति का 
एक मृलाधार हो गया। २५ अगस्त, १९५४ को पणिकर ने कहा था; “यदि रुभय 
मिले तो भारत के लिए स्वयमेव, अपने ढंग से विश्व शक्ति बनाने का प्रा मौका है। भारत 
की इस बात की बड़ी चिन्ता है । उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव-जाति की उन्नति 
को संकट में डालनेवाला कोई युद्ध न हो ।” फिर १२ जून, १६५२ को सम्भावित तृतीय विद्ध- 
युद्ध के सम्बन्ध में अपनी शान्विवादी नीठि की घोषणा करते हुए नेहरू ने कहा था: “हमारी 
पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें, दूसरी 
नीति इससे वचने की होमी चाहिए और तीसरी नीति ऐसी.-स्थिति बनाने की होनी चाहिए कि 
यदि युद्ध घिड़ जाय तो हम इसे रोकने में समर्थ हो सकें। मैं यह चाहता हैँ कि एशिया में ऐसे 
देशों का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जो यह निश्चय करें कि चाहे कुछ हो, वे युद्ध में शामिल न हों, 
अन्य प्रदेशों में होनेवाले युद्ध के क्षेत्र को सोमिव करें, अपने प्रदेश की रक्षा करें और दूसरों के 
प्रदेशों को सुरक्षिव बनाने का भी यत्ल करें ।/? 
अतएव स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विश्व-शान्त्रि की स्थापना के लिए सदा तत्पर रहना 
और इस महान कार्य में योगदान करना भारतोय विदेश नीति का एक मृल् तत्व बन गया। 
भारत ने इस तरह अपनी विदेश-नीति का निर्धारण करना शुरू किया जिससे विश्व की शान्ति 
सुरक्षित रहे । 
इसी उद्दे इय से प्रेरित होकर भारत किसी सैनिक गुट में शामिल नही हुआ । भारत को 
गुटवन्दियों में शामिल कर लेने के लिए शक्ति-गुट्ों के नेताओं की ओर से अनेक प्रयास किये। 
पर, भारत उनसे प्रभावित नही हुआ । 
हथियारबन्दी की होड़ विश्व शान्ति के लिए बहुत खतरनाक होती है। एक पीढ़ी के 
भीवर ही संसार को दो महायुद्ध देखने पड़े हैं। अतएव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरस्नीकरण 
के लिए अनेकमुखी प्रयास किये जाने लगे | भारत ने इसमें अपना संक्रिय योगदान दिया। भारव 
शुरू से ही निरखीकरण का जबरदस्त समर्थक रहा है। वह विज्व-शान्ति के लिए निरचीकरण को 
परम आवश्यक मानग है। यही कारण है कि जब अगस्त १६६३ में आणविक परीक्षण रोक सन 
हुई तो भारत वह पहला देश था जिसने अविलम्ब इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिया । 
१. परमाणविक निरखोकरण के सम्बन्ध मे भारत ने १६६७-६८ में जो नया रूप अपनाया है उसके 
कारणों पर हम आगे विचार करेगे | 


भारत की विदेश-नोति ६६३ 


बुद्धोत्तर काल में संसार के दो विरोधी गुटों में तनावनों इतनी बढ़ी कि कई दार उनको 
लेकर विद्धन्युद्ध छिडने की सम्भावना ही गयी । ऐसे कई अवसरों पर भारठ ने दोनों गुटों के 
वोच मतभेद की चौढो झाई को पाटने का महत्तपूर्ष कार्य किया है। दो अबरों पर निश्चित 
रूप से भारत ने ठृर्द.व पिझ् युद्ध के दावानल को प्रज््वदित होने से रोका है और दोनों पक्षों 
में शान्ति के दूत का कार्य किया है। ये अवसर कोरिया वया हिन्द-चोन के युद्ध ये । 


कोरिया--भारत झुरू से ही कोरिया की समस्या में रची ले रहा था। ३६४७ 
में जब संयुक्त राष्ट्घ ने इसके लिए एक अस्थायी ए. 7. 7. 6. 0. छू. बनाया तो 
भारत भी इसका एक त्तदस्य मनोनीत हुआ। कुछ ही दिनों के बाद भारत इस आयोग का 
अध्यक्ष बना दिया गया। कोरियाई आयी के सदस्य के रूप में भारतीय प्रतिनिधि के० पी० 
एस० मेनन ने अनेक उल्लेखनीय काये दिये । 


इसी बीच औन १६५० में कोरिया का युद्ध शुरू हो गया ओर कुछ अन्य पश्चिमी देशों 
के साथ भारत ने भो उत्तर कोरिया को आक्रामक मान लिया। भारत के लिए कोरिया युद्ध 
के दो पहल थे ;: (१?) उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया पर आयोजित ढंस से थाक्रमण किया 
है और सेनिक कार्रवाई से इछ आक्रमण की रोकना चाहिए । (२) कोरिया-युद्ध को विश्नन्युद्ध 
में परिणत होने को सम्भावना थी। इसलिए संबुक्त राष्ट्रतंप की सेनिक कारथाई का समर्मन 
करने के बाद भारत ने इस युद्ध को सीमित और बन्द करने का प्रा यत्न किया । अपने इस 
उद्देइय को पति के लिए भारत कोरिया के युद्ध में मध्यस्थता का कार्य करने लगा । ७ घुलाई, 
१६५०९ को प्ं० नेहरू ने नयी दिल्‍ली से एक वक्तत्य जारी किया जिसमें उन्होंने कोरियाई युद्ध 
के प्रति भारत के रूख को स्पष्ट किया। इस समय चोन में भारत के राजदूत के० एम० 
परणिक्षर ये और वे कोरियाई-युद्ध की विकट सम्मावनाओं को भली-भाँवि समझ रहे थे। युद्ध 
रोकने के लिए अपनी प्रेरणा से प० नेहरू ने मार्शल स्टालिन और अमरीकी विदेश सचिव डीन 
अकेसन को पत्र लिखे । स्टालिन ने पं० नेहरू के प्रस्तावों का स्वागत किया लेकिन अमेरिका 
ने उसको खिल्ली उड़ायी । अवएव इन पत्नाचारों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 


जब भारत का एक शान्ति प्रयास असफल हुआ तो इसके बाद उसने इख बात पर जोर 
देना शुरू किया कि संयुक्त राष्ट्रलंध की सेनाएँ उत्तरो कोरिया की सेना को दक्षियों कोरिया थे 
भंगाकर दोनों की सोमा ३८ अक्षांश पर यक जायें, उससे आग्रे न बढ़े। नेहरू को अपने 
पेकिंग स्थित राजदूत से यह सूचना मिल ब्रकी थी कि यदि ३ अश्ञाश से उत्तर में संयुक्त राष्ट्र 
की सेना बढ़ी छो चीन इसमें थवर्प हस्तक्षेप करेगा । इससे कोवरिया-युद्ध को जटिलतवा अधिक 
चढ़ जायगी । अतएवं भारत ने वरावर यह चेतावनी दी कि संयुक्त राष्ट्र की सेना किसो वरह ३८ 
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६६४ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अक्षांश से आगे न बढ़े । यदि यह वात मान ली जावी तो कोरिया का युद्ध बहुत जल्द समाए हो 
गया होता और इतना भीषण जन-घन का संहार न होता 7? 
लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की विवेकपृर्ण सलाह का आदर नही किया । उसको 
सेना उत्तरी कोरिया में आगे बढ़ने लगी । इस पर चीन ने हस्तक्षेप किया । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिपद्‌ में चीन को आक्रामक घोषित करने का एक प्रस्ताव रखा गया । भारत ने इस प्रस्ताव 
का कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद प्रस्ताव पास हो गया । इसके बाद राष्ट्रति ट्रूमेन ने 
कोरिया में अणुबम का प्रयोग करने की घमकी दी । इससे अन्तर्राष्ट्रीय चनाव बहुत बढ़ा । ५ 
दिसम्बर, १६५० को भारत ने अरब एशियाई गुट के कुछ राज्यों के साथ मिलकर शान्ति के लिए 
अपील की । फिर जुन १९५१ में भारत ने युद्ध बन्द करने तथा विराम सन्धि करमे का एक 
प्रस्ताव रखा । पर यह भी स्वीकार नहीं हुआ ।? इस प्रकार यद्यपि भारत की कूठनीति को कोई 
आशातीत सफलता नहीं मिली फिर भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनसे कोरिया का युद्ध 
विश्व-बुद्ध का रूप धारण करने से बच गया । 
जब दोनों पक्ष युद्ध से तग आ गये तो पानम्ुन जोन में विराम सन्धि के लिए वार्ता चलने 
लगी । लेकिन पानस्ुन जोन की सन्धरि-वार्ता ने एक विकट रूप घारण कर लिया। ५७५ बैठकों 
के बाद विराम सन्धि हो गयी, लेकिन वास्तविक संघर्ष समाप्त नही हुआ । इसमें युद्धवन्दियों के 
प्रत्यावरतन का प्रइन सबसे कठिन था। संयुक्त राष्ट्रसंप द्वारा युद्ध में वन्दी बनाये गये छुछ सेनिक : 
चीन ओर उत्तर कोरिया वापस जाना नही चाहते थे । लेकिन रूस और चीन इन्हें वापस लौटाने 
पर छुले हुए थे । इस प्रइन को हल करने के लिए भारत ने कई प्रस्ताव रखे | किन्हू उन्हें सोवियत 
संघ ने स्वीकार नहीं किया | अस्त में मार्च १९५३ में दोनों पक्षों ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया 
जो भारतीय प्रस्ताव से बहुत मिलवा-छुज्ञता था ४ 
इस प्रस्ताव के अनुसार स्वदेश वापस लौटने के लिए अनिच्छुक बन्दियो की समस्या इल 
करने के लिए पाँच तटस्थ राष्ट्रों, भारत, स्विट्जरलैंड; स्वेडन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, 
का एक आयोग (उट्पराे िद्ला००५ २९एशा28४णा 00०णा95ञ०१ ) नियुक्त किया गया । 
भारत इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ | जेनरल थिमेया की अध्यक्षता में भारतीय सेनिक ने 
बन्दियों को स्वदेश लौठाने का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया | इस काम को पूरा करने 
में भारतीय सेनिकों ने अपार सहनशीलठा का परिचय दिया । पूछवाद्ध के काम में बढ़ी कठिनायों 
का सामना करना पड़ा | संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपवि आइसनह्वावर ने कोरिया में भारत की 
संरक्षक सेना द्वारा किये गये शान्वि-कार्य और मध्यस्थता की सराहना करते हुए कहा था + “अमी 
दवाल के कार्यों में किसी अन्य सेना ने कोरिया में भारतीय फौर्मी की अपेक्षा अधिक नाइक और 
कठिन कार्य नहीं किया है। इन अफसरों तथा से निकों का कार्य मारतीय सेना को उच्चत्तम झयाति 
के अनुरूप था। वे उच्चतम प्रशंता के पात्र हैं ।” बुलाई; २६५० में स्टालिन ने भी नेहरू के 
शान्ति-स्थापना के कार्य की सराहना की थी ।* 


. 3. 0. एच्ाव:3, रैंडबॉंदक डीसरटंएस 2गरांट३, 9. 39. 


93, ॥09, 9. 230. हु लि 
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भारत की विदेश-नोति ६६५ 


हिन्द-चीन --२८८५ में हिन्द-चीन पर फाँघ का अधिकार कायम हुआ था । द्वितीय 
विज्लन्युद्ध के समय जापान ने इस क्षेत्र एर अपना अधिकार जमा लिया । १६४५ में जापान के 
हारने के बाद फिर से फ्रोतोसी अधिकार कायम होने के लक्षण दिखलाई पढ़ने लगे । लेकिन, 
१६३० से इसे देश में साम्यवादी धान्दोलन चला आ रहा था । युद्ध के समय इस आन्दोलन की 
फाफ़ों प्रगति हुईं। २६४५ में साम्यवादी नेता डा० होची मिनन्‍्ह के नेतृत्व में वियतनाम गणराज्य 
की स्थापना हो गयी। फ्राँतत ने इसको मान्यता भी दे दी । शेप हिन्द-चीन में फ्रांस के संरक्षण 
में स्थानीय प्रतिक्रियावादी राजाओं का शासन कायम रहा | ऐसी स्थिति में होची मिन्ह और 
फ्रांठीसों साम्राज्यवाद के बीच संघर्प छा होना आवश्यक हा गया । कोचीन-चोन के प्रश्न को 
लेकर, १६ दिसम्पर, १६४६ को इन दानों शक्तियों में युद्ध धिड़ यया । डा० हो को वियतमिन्ह- 
सरकार को सोवियत संघ और चोन से मान्यता मिल गयी । अमरीकी सरकार ने बाओ-दाई के 
वियतनाम सरकार ( जिसको फांस ने स्वसन्त्र कर दिया था ) को मान लिया। १९५४ में हिल्द- 
चीन युद्ध की स्थिति गम्भीर हो गयो । ७ मई को डीन बोन-फू की छड़ाई में फ्रॉंसीसियों को चुरी 
वरह पराजित होना पढ़ा । साम्पवाद की इस प्रगति को रोकने के लिए अमेरिका एछ्च॒त-कूद 
मचाने लगा। वह हिन्द-चोन युद्ध में फ्रांस का पक्ष लेकर हस्तक्षेप करना चाहता था। पर ब्रिटेन 
ने इसका समर्थन नहीं किया । फ्रांस में छस समय एक उदारवादी सरकार थी । उसने होचीं 
मिन्द् के साथ समझ्नौठा कर लेना थ्रे यस्फर समझा । अतएव समस्या पर जेनेवा-सम्मेलन ( २६ 
धप्निल से २ चुलाई, १९५४) में विचार होना शुरू हुआ । 
भारत ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का पूरा प्रयास किया । ३४ अप्रिल, १६५४ 
को नेहरू ने हिन्द-चीन की समस्या के शान्तिपृ्ण समाधान के लिए जेनेवा सम्मेलन के विचा- 
राय छः अस्ताव रखे । जेनेवा सम्मेलन के निर्णयों पर इस प्रस्ताव का पर्याए प्रभाव पड़ा ! 
यद्यपि भारत की जैनेवा सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया, किर भी भारतीय राजदूत 
दी> के० कृष्ममेनन उस्त समय जेनेवा में उपस्थित रहे और एनके द्वारा वीच-बचाव करने के 
कई प्रशंसनीय कार्य किये । ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ईडन ने पं० नेहरू को एक पत्र लिखकर मेनन के 
शान्दि-कार्य की सराहना विशेष रूप से की थी । जेनेवा सम्मेलन के प्रयासों के फलस्वरूप 
हिन्दचीन में युद्ध बन्द करने का समझौता हो गया ! लेकिन अभी वहाँ की राजनीतिक समस्‍्याओं 
का समाधान बाकी था । इस कार्य को पूरा करने के लिए तोन सदस्यों का ( भारत, पोलेंड 
पेथा कनाडा ) एक शान्ति आयोग स्थापित किया गया । भारत को इस आयोग का अध्यक्ष 
बनाया गया । यह भारत के शांति स्थापना के कार्यों के महत्त्व को स्वीकार करना था ) 
पंचशोल के पाँच सिद्धातों का प्रतिपादन भी भारत के शांतिप्रियववा का द्यौतक है। 
२६५४ के बाद से भारत की बे देशिक नीधि को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नयी दिशा अदान 
की है। इसे भारतीय विदेश-नीति की आधारशिला भी कहा गया है । 
पंचशील 


पंचशील बौद्ध धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है जिप्तका सर्वप्रथम प्रवोग महात्मा बुद्ध 
ने किया था। बौद्ध घम स्वीकार करके जो व्यक्ति भिक्षु बनवा था उतको प्राँच ब्ों को थारप 


करना पड़ता था जिसे पंचशील कहा जाता था ! इसका शाब्दिक अर्थ दे “आचरण के पाँच 
सिद्धांत ।7 जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये बठ एक व्यक्ति के लिए होते थे, उसी प्रकार आशुनिक 





६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पंचशील के उिद्धांत के द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के प्राथ आचरण के सम्बन्ध निश्चित किये गये 
हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं: 52252 


(१) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करें । 


(२) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करे और दूसरों की राष्ट्रीय सीमाओं का 
अतिक्रमण न करे । किसी राज्य की सीमा का कोई दूसरा राज्य भंग नही करे । 


(३) कोई भी राज्य एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नही करे । 


(४) प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित 
में सहयोग प्रदान करे । अर्थाव्‌ सभी देश समान हैं, कोई न बड़ा है और म कोई छोटा । सबको 
इसी त्तिद्धांत के आधार पर आचरण करना चाहिए । 


(५) सभी राष्ट्र शांतिपृणं सहजीवन ( 9४४८८] ८००-०३४ं४०॥०७ ) के सिद्धांत में विश्वास 
करें तथा सिद्धांत के आधार पर एक दूसरे के साथ शांति-पुवक रहें तथा अपनी अलग-अलग सत्ता 
एवं स्वतंत्रता कायम रखें । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशोल के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम २६ अप्रिल, 
१६५४ को विब्भत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौता में किया गया था । 
बाद में चोन के प्रधान मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई जब जुन १६५४ में दिल्ली आये दो वोन दिनों 
तक प्रधान मन्त्री नेहरू के साथ वार्तालाप करने के बाद २८ जून, १६५४ को दोनो प्रधान 
म॑न्त्रियों का एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें पंचशोल के सिद्धान्त में उनके विश्वास को 
दुहराया गया था । इस व्यक्तव्य में कहा गया था : 

"चोन और भारत ने दोनों के सम्बन्धों के संचालन के लिए इन पाँच सिद्धान्तों के पालन का निश्चय 
किया दै। वे एशिया तथा विश्व के अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धो में भी इसका अनुकरण करेंगे । 
यदि इसका प्रयोग न केवल विभिन्न देशों में अपितु ख़ामान्य रूप से अन्तरपध्टरीय सम्बन्धों मे भी किया 
जाय, तो इस्तसे शान्ति और सुरक्षा का एक सुध्ढ आधार बनेगा और आशंकाओं के स्थान पर विश्वास 


उत्पन्न होगा । 
इस समय एशिया के साथ संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा राजने तिक 
पद्धतियाँ विद्यामान हैं। यदि उपयुक्त सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाय और इनका पालन किया 
जाय, चो दूसरे के देश में कोई हस्तक्षेप न हो तो ये विभिन्॒ताएँ शान्ति भग करके संघर्ष उत्पन्न नहीं 
करेंगी । प्रत्येक देश को प्रादेशिक अखण्ठता, सर्वोच्च सत्ता और अनाक्रमण का आश्वासन मिल जाने 
पर विभिन्न देशों में शांतिपूर्ण सह-अस्वित्व रहेगा और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढ़ेंगे । इससे विश्व में विधमान 
वरत्तमान तनाव कम होगा और शान्ति का वातावरण उत्पन्न दोने में सहायता मिलेगी 
अब तक एशिया के प्रायः सभी देशों ने पंचशोल के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया 
है। इसके सिद्धान्त को भारत की यात्रा करने वाले विदेशों के अनेक प्रधान मन्त्रियो और 
शासमाध्याक्षों ने अपने वक्तव्यों में स्वीकार किया है। फिर, जब भारत के ग्रधान मन्त्री विदेश- 
अ्रमण पर गये तो वहाँ भो कई देशों के साथ पंचशील के आधार पर संयुक्त वक्तव्य प्रकाशिव किये 
गये। अप्रिल, १६५५ में बांडुग में एशियाई-अफ्रिकी देशों का एक सम्मेलन हुआ । ईस 
सम्मेलन में पंचशील के सिद्धान्तों को विस्तृत रूप प्रदान किया गया और उसमें पाँच रिद्धान्तों 


भारत की विदेश-नीति हर 


के स्थान पर दस सिद्धान्तों! की स्थापना की गयी । इसके बाद संध्षार के अन्य कई देशों 
ने इन सिंद्धान्तों को मान्यता प्रदान की। १४ सितम्बर, १६५६ को संयुक्त राष्ट्रतंथ को 
साधारण सभा ने भी भारत द्वारा प्रस्हृत पंचशील के शिद्धान्तो को स्वीकार कर लिया। इस 
वरह पंचशील के सिद्धान्तों को विज्व में मान्यठा मिल रही है। यवपि अमेरिका और पिशेस 
आदि “नाटो” के देशो ने इसे पर्णठः स्वीकार नहीं किया है, फिर भी उन्होंने इसका खुला 
विरोध भी नहों किया है। भारत में एक अमरीकी राजदूत भी शर्मत कपुर ने अपने एक भाषण 
में कहा था कि “अमेरिका एंचशथील के सिद्धान्वों से (र्णेदया सहमत है।””* 

शाल्तिपू०. सहनीवन--एंच्रशील के सिद्धान्त अत्वराष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतएब इनका कुछ और अधिक विवेचना आवश्यक है। इसका 
पहला सिद्धान्त यह कहता है कि संतार के सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की प्रादेशिक 
अछण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करना चआाहिए। इस तरह यह साम्राज्यवाद तथा उप- 
निवेशवाद की जड़ पर कुठाराघात करता है। इसके द्वारा यह अथे स्पष्ट होवा है कि किसी 
भी राज्य को अपने से कम शक्तिशाली राज्यो पर राजनीतिक या सेनिक शर्तें नही लादनी 
चाहिए तथा प्रादेशिक और आर्थिक ताम्राज्यवाद के सिद्धान्ती का परित्याग कर देना चाहिए। 
इस सिद्धान्त के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे देशों में विशेष आर्थिक 
अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त करना, विद्रोहात्मक कार्यवाहियों को प्रोस्ताहन देना, हुर्यल 
कठपुतली सरकारों को स्थापना करना तथा किसी भी राज्य में किसी दल विशेष को आर्थिक 
सहायता देना ये सारे काय राज्यों की सम्प्रभुता वथा अहस्तक्षेप के सिद्धान्तो के धल्हांघन हैं। 
इसलिए यदि सभी देशी की सर्वोच्च सत्ता का पूरा ध्यान रखा जाय तो साम्राज्यवाद का स्वय- 
मेष अन्त हो जायगा । अनाक्रमण और दूसरे देश के मामले में अहस्तक्षेप की सीति संसार 
में संघर्ष के क्षेत्र को सीमित करने वाले हैं। पंचशील के चौथे सिद्धान्व् के द्वारा समानवा और 
पारस्परि 7 लाभ पर वल दिया यया है। यदि इस सिद्धान्त का घमुकरण किया गया तो कोई 
भी राज्य चाहे छोटा हो था बड़ा, एक दूसरे साथ समानता के सिद्धान्त के आधार पर अपने 
सम्बन्धो का निर्माण कर सकता है और एक दूसरे के हित को आगे बढ़ा तकता #। यदि 
सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करें ती पिछड़े हुए देशों की दरिद्रता और सब प्रकार के 
अभावी को दूर किया जा सकता है! 

लेकिन पंचशील का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धास्त शान्तिपृर्ण सहजोबन का है। आज संसार 
में तरह-तरह की राजनीपिक, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियाँ कायम हैं जिनमें सर्वाधिक 

7. (१) मौलिक मानवीय अमिकारों (३) संबूछ राष्ट्र के चार्टर में सशिहित टिंद्धास्त के प्रति 
सम्मान को भावना, (३) सभी प्रजातियों तथा छोडटे-बड़े राष्ट्रों को समानता, (४) दूसरे देशों के मकते में 
इल्तक्षेप नहीं करना, (५) संयुक्त राष्ट्रसंव चार्टर के अनुसार प्रत्येक देश की आत्मरक्षा करने का अधिवपर, 
(७) किस्हीं महश्क्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य को पूरा करने का अयोजन से बनायी ययो व्यवस्थाओं से अलग 
रहना दया दूसरे देशों पर दबाव डालने से रचना, (७) आकमय के कार्यों को न करना तथा इसले को बमकियाँ 
न देना, (८) सभी अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ों का शान्तिपू्ण उपायों : सन्पिवातों, उमकोते, मध्वस्कता जाई 
लिबटारा करना, (६) पारस्परिक सहयोग और हितों की दृद्धि करता दया (२०) स्याय परे जन्वरोद्रीय दादित्वा 


के प्रति सम्मान रखना 
9. सफवेंधआबक दिपिकट, ह 9007 86०8४ 28, ]955- 


ह््द्८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


0, 
“महत्त्वपूर्ण समाजवाद और पूजीवाद हैं। इनको लेकर संशार दो विरोधी गुटों में बैंट गया है 
और इससे अन्तर्राष्ट्रीय दनावनी बढ़ गयी दै कि आणविक आयु्धों के इस युग में तृठीय विश्व युद्ध 
की सम्भावना प्रतीत हो रही है। 'जोवादी देश समाजवाद को जड़-मृल से उखाड़ फ्रेंकना 
चाहते हैं और समाजवादी देश प जीवाद को खत्म करने पर उत्तारू है। ऐसी स्थिति में संसार 
को युद्ध से बचाने का एकमात्र उपाय है; शांतिपूर्ण सहजीवन के सिद्धान्त में विश्वास करना । 
यदि यह मान लिया जाय कि पृ जीवाद और समाजवाद दोनों किसी-न-किसी रूप में” रहेंगे 
तो बहुत-सी समस्याओं का इल हो जायगा । यदि हम ऐसा नहों मानते तो यह वास्तविकता 
से झुह मोड़ना होगा। प्र जीवादी देश साम्यवादी देशों के इस अधिकार को मान लें कि 
उन्हें अपने देश में किसी वरह रहने का अधिकार है। इसी तरह की वात समाजवादी लोग 
भी मान लें। यद्यपि समाजवादी और पृ जोवादी गुटों की प्रणालियों, विचार-धाराओं तथा 
आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों में जमीन-आसमान का भेद है तो भी वे विश्व- 
शान्ति के हित में परस्पर मिलकर शान्तिपृर्वक रह सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो संसार 
में किसी प्रकार का संघर्प नहीं रहेगा और सब अपने इच्छानुसार अपने देश में शान्तिपुर्वक 
रहेंगे । शान्तिपृर्ण सहजीवन का यही तात्यय है। शान्यिपृर्ण सहजीवन में ही आज विश्व और 
मानकता की आशा निहित है। पंचशील का पाँचवाँ सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि 
विभिन्न देशो के संगठनों में मौलिक भेद द्ोने पर भी इन्हें एक-दूसरे के उन्मुलन का प्रयल 
नही करना चाहिए, किन्ह एक दूसरे के साथ शान्तिष्र्वंक रहने की नीति ग्रहण करनी 
चहिए। 
पंचशील का मूल्यांकन --इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंचशोल के सिद्धान्त बड़े ही 
प्रेरणात्मक आदर्श हैं। फिर भी इसके सिद्धान्तों पर अनेक आपत्तियाँ की गयी हैं। इसको 
कैवल ऊँचे आदर्शों को कोरी घोषणा मात्र कहा गया है और इसकी तुलना १८९५ में पवित्र 
संघ ( म्रणए कपए्रंद्ा०० ) तथा १९२७ के केलाग ब्रियाँ पैक्ट से की गयी है। कहा जाता है 
कि पंचशील एक ऐसी घोषणा है जिसको पालन कराने के लिए न तो कोई संस्था है और न 
कोई व्यवस्था । अतएवं इसकी कुछ भी उपयोगिता नही है। फिर, पचशील को व्यर्थ भी 
माना जाता है, क्योंकि इसके सारे सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघर के चाटर में स्न्निहित हैं और 
इसलिए प्रथक्‌ रूप से उसको पुनराइति निरधक है। ग्रचशील का कोई भी ऐसा सिद्धान्त 
नही है जो चार्टर में न हो । इसके अतिरिक्त पचशील के सिद्धांत पर और भी कई आपत्तियाँ 
की गयी है; जैसे : उसकी प्रेरणा कम्युनिस्टो के द्वारा हुई है, यह यथास्थिति का पोषक है, 
आदि | इन आपत्तियों को चर्चा करते हुए जवाब के तौर पर २९ दिसम्बर, १६५४ को 
पंडित नेहरू ने भारतीय लोकसभा में कहा था; “लोगों ने पचशील का विरोध किया है, 
किस आधार पर १ थे कहते हैं आप यह केसे विश्वास करते हैं कि इन सिद्धान्तों का पालन 
भी किया जायगा ? निस्संदेह यदि आप किसी बात पर विश्वास नहीं करते तो इसकी चर्चा 
करने और उसके वारे में लिखने से कोई लाभ नहीं है, और फिर, आपके लिए कोई दूसरी 
बात शेष नही रह जाती सिवाय इसके कि आप अकेले रहें और लड़ कर एक दूसरे पक्ष को 
परास्त करें--इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है ! यह दूसरे पक्ष के बचन पर विश्वास करने 
का प्रइन नहीं है, किन्तु प्ऐेसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रश्न है जिसमें दूसरा पक्ष अपगे वचन 
को भंग न कर सके। यह सम्भव है कि दूसरा पक्ष अपने वचन को भंग करे और यह भी 


भारत की विदेश-नीति ६६६ 


सम्भव है कि वह अपने को अधिक विपम परिस्थितियों में पावे। यदि विश्व के विभिन्न देश 
पारस्परिक सम्बन्धों के लिए इन पाँच सिद्धान्तो को बार-बार ढुहराते हैं तो उसके लिए एक 
वातावरण उपस्थित करते हैं ।”? 


जहाँ तक सिद्धान्त के रूप में पंचशोल का प्रइन है, इस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं हो 
सकती ! लेकिन व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से और विशेषकर भारत-चोन सम्बन्ध की 
पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यन्त असफल सिद्धान्त साबित हुआ । इसके सिद्धान्तों का प्रतिपा- 
दन भारत और चीन के तिख्बत के सम्बन्ध में हुए समझोते के समय हुआ था। इसके द्वारा भारव 
ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके “तिब्बत को स्वायत्तता के अपहरण में, चीन 
का समर्थन किया था । इस कारण भारत में शुरू से ही कुछ लोगों द्वारा इसको क्ठ आलोचना- 
होती रहो । उदाहरणार्थ पंचशील के जन्म के समय आचाये कृपालानी ने कहा या: “यह 
महान्‌ सिद्धान्त पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप 
* से हमारे साथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रतिपादित 
पिया गया था ।' आचार्य कृपलानी की थह उक्ति शायद सत्य न हो, बयोकि तिब्बत के प्रति 
भारत की यह नीति अनुचित नही थी, लेकिन १६६२ के अक्टूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण 
करके जिस प्रकार का व्यवहार किया उसके परिणामस्वरूप पंचशील का अब नाम।निशान मि० 
गया है। इसके उदार सिद्धान्तों का उल्लघन इसके आदि प्रथत्तक एक राष्ट्र ( चोन ) के द्वारा 
हुआ है और इस कारण पंचशील में लोगो की आस्था अब नही रह गयी है। यह भारतीय विदेश 
नीति की एक बहुत बड़ी असफलता मानी जायगी । 


साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध 


भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भुक्रभोगी रहा है। साम्राज्यवाद के अन्तर्गत रद्द 
कर वह इसको पीड़ा का अनुभव कर चुका है । इसलिए उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना 
अत्यन्ठ स्वाभाविक है । भारत साम्राज्यवाद का विरोधी इसलिए भी दै कि वह इसको शास्ति 
का बहुत बड़ा दुइमन मानता है। प्रजातीय विभेद के कारण भो अन्वर्राष्ट्रीय बातावरप दूषिव हवा 
है और युद्ध के कारण उत्न्न होते हैं। अतएव भारत इन दोनों का विरोध करठा रहा। यह 
भारतीय विदेश-नीवि का एक मुख्य वत्त्त रही। यही कारण है कि विश्व में जहाँ कहाँ भी 
राष्रवादी आन्दोलन विदेशों सत्ता से सुक्ति पाने के लिए हुए हैं, भारत ने खुलकर उनका समन 
किया । इ'डोनीशिया पर जब हालेंड ने द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पुनः अपनी सचा स्पापित 
करने का प्रयास किया तो भारत ने इसका घोर विराध किया। इसके लिए इसने एग्रिपाई 
देशों को संगठित किया, संयुक्त राष्ट्ररंध में एस मामले को पेश किया और अन्य कई तरह के 
उपायों का अवलम्बनू करके हालेंड को बाध्य किया कि वह फिर कभी इ डानी शिया पर बरना 


हर “डोनी न्त्रदा के लि 3जा प्रप 
आधिपत्य जमाने का प्रयास न करे। ई डोनीशिया को स्वतन्त्रता के लिए भारत ने जो प्रपात 
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हिसे थे सचमुच रदुल्म है।.. इ्तालिए इंदोवीयिया बा नेहरू को डा+ सुदर्ण के बाद अयनो 
स्‍्वतन्धता का एूुमरा जन 6 मानते है । 
. ६५६ में दंगलेंढ और कंस में मित्र मिस पर आकमन कर दिया। थे सोस-नइर का 
हाय जगा चाहते थ . ६ साख थे इस नगीन साप्रास्ययाद झा पोर विरोष दछिपा। इस थयतर 
पर मिस छो मारत मे चंगो सहायता मित्नों सैंस्ो सहायता झिसो अन्य दस से नहीं मित्रो । दा 
प्रछवर भारत गे लोपिया, दपूनितिया, मोरको, माक्ाया, अस्मोरिया आदि देखों के ससस्ला- 
मधाम का इरा सह क्या दे ॥ आप संयुक्त राज्य जमरो & द्वारा ययूपा पर आदितत्य जमाने 
को यडा को गय्ो वा भारत ने उसका पार विराप डिया । इतना हो नहा, भारत संयुक्त राष्ट्रमंस 
में उपनिरयाद के विदय बराबर आयात उठाठ। रहा है। संरक्षण परिषद्‌ को छायवराहियों में 
भाग्त मकिय भाग लेता रदा है। उसने संरशित देयों ( धधव पलागधछाप: ) जे प्रसाधन के 
सम्पस्प में संयुक्त राष्ट्रवंप के पृष्ठ नियन्त्रण ओर संरक्षप का समर्थन छिया है। उसने इस बात पर 
भी नोर दिया है कि स्वश्यासत ने करनेवाले प्रदेशों छा शासन चार्टर के सिद्यास्तों के अनुसार 
दिया जाना चाक्षिए) इसमें छोई सन्टेह नहीं कि सा्नाग्वाद को जड़ से हिलाने में मारत का 
बहुम॒त्य योग रहा है । 
आग भो संत्ार में कुछ ऐसे सकुचित प्ररशत्ति के लोग है जो रंग-भेद को नीति में विश्वास 
करते ह। फेलत; समार के हु मासों में गोरो और काली प्रजातियों के बोच मयंकर भेद माय 
घना रहदा है। यमेरिक्रा में नियो लोगों को तंग किया जाता है। दक्षिष अफ्रिडा से प्रजावीय 
विभेद जपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है । वहाँ छो सयोरो सरकार काले चमड़े वाले बादिवा- 
सियों और भारतीयों पर प्रात के आधार पर घोर अत्याचार करती है। भारत इस नीति का 
जोरदार पिरोष करता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में मारत मंराबर यह ग्रस्त छठाता रहा है । 
इसको दुनिया के प्रगतिद्यौत्त राष्ट्री का समर्थन भो प्राप्त होता है । लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण 
अफ्रिका को अन्यायपर्ण समस्या झा समाधान अभी तक नहीं हो सका है। मारत प्रजावीय विभेद 
का इतना घोर विरोधों है कि उसने दक्षिप अफ्रिडा के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध भी 
विच्छेद कर लिया है| 
उपनियेशवाद ओर १६४५७ फे बाद को भारतीय नोति--भारव को प्रारम्मिक विदेश-नीति 
छप्र रूप से उपनिवेशवाद-पिरोधो थी । कुछ लेखकों का विचार है, जेसा कि हमने पीछे पाद- 
टिप्पणियों में छल्लेय किया है (देखिये प्र ६५७-८) कि १६५७ के बाद से भारत का छपनिवेशवाद- 
विरोधी जोश ठंदा पड़ गया और उपनिवेशवाद की आलोचना वह दबे जवान करने लगा! इस 
वथ्य के समर्थन में एक-दो तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिस समय अल्जीरिया के राष्ट्रवादी 
फ्रॉसौसी साप्राज्यवाद के खिलाफ अपना राष्ट्रीय आन्दोलन चला रहे ये, उत समय उनलोगों ने एक 
“अन्वरिम अल्‍्जीरियाई सरकार” की स्थापना कर ली थी । इस सरकार के नेता कम्युनिस्ट और 
दशियाई देशों से मान्यवा के लिए अवुरोध कर रहे ये। चोन, मित्र आदि देशों मे इस सरकार 
को मान्यता प्रदान कर दी और अस्जोरिया की इस सरकार ने भारव सरकार से भो अबुरो घ 
फिया कि वह उठे मान्यता दे दे । उन्हें विज्ञास था कि यदि भारत मान्यदा प्रदान कर देता है 
तो फ्रांस के खिलाफ उनके राष्ट्रीय सुक्ति संग्राम को अपार बल मिलेगा । भारत में अधिकांश लोग 
भी चाहते थे कि भारत सरकार इसको मान्यता प्रदान कर दे, लेकिन फ्रांस को नाखुश नहों करने 


६७२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


महान प्रयास था और इसमें भारत ने सुरुय पार्ट अदा किया। सम्मेलन ने उपनिवेशवाद और 
प्रजाठीय विभेद का घोर विरोध किया। यद्यपि इस सम्मेलन से कोई विशेष व्यावहारिक लाभ 
नहीं हुआ, लेकिन जेसा कि नेहरू ने कहा था “इस सम्मेलन के बारे में सबसे महत्त- 
शीक्ष यात यह है कि इस प्रकार का एक सम्मेलन हो गया। सम्मेलन ने एक स्वर से यह विचार 
व्यक्त किया कि एशिया से उपनिवेशवाद का शीमातिशीप्र अन्त होना चाहिए, उत्के अन्त का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया ।” इसफ्रे बाद से जज भो किसी साम्राज्यवादी देश ने एशिया 
के किसी देश पर उपनिवेशवाद लादने का प्रयास किया तो उसका पिरोध केवल उसी देश में नहीं 
हुआ, वरन्‌ सम्पूर्ण एशिया से हुआ । इंडोनेशिया पर डच साम्राज्यवाद के साथ ऐसी ही बात हुईं । 
जब दिसम्बर १६४८ में हालेंड की सरकार ने इंडोनीशिया गणराज्य को पुनः अपना उपनिवेश 
बनाने का प्रयास किया तो एक दूसरा एशियाई सम्मेलन आवश्यक हो गया। 
इंडोनीशिया पर डच आक्रमण से सारे एशिया में रोप और क्रोध का तूफान फूट पढ़ा। 
वर्मा की सरकार ने पं० नेहरू से आयह किया कि वे तृरत एक एशियाई सम्मेलन बुलाने का 
प्रयास करें जिसमें डच आक्रमण पर विचार किया जाय। जनवरी १६४६ में नयी दिल्ली में 
इस तरह के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें एशिया के पन्द्रह राज्य तथा आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलेण्ड शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत ने" महत्वपृ्णं भाग लिया और डच 
साम्राज्यवाद को पुनर्स्थापना को असम्भव बना दिया | 
वांडुग सम्मेलन - ईंडोनीशिया की समस्या पर विचार करने वाला दिल्‍ली का 

एशियाई सम्मेलन एशिया के इतिहास में एक वर्तन-विन्दु माना जा सकता है। इसकी सफलता 
ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यदि एशिया के राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते 
रहें तो उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। अतएवं उसी समय से एक 
दूसरे सम्मेलन की आवश्यकता महसूम की जाने लगी । इसी समय जनवरी, १६५४ में लंका 
के प्रधान मन्‍त्री सर जॉन कोटेलबाला भारत आये और उसके सुझाव पर वर्मा, लंका, भारत, 
हिन्देशिया तथा पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों का एक सम्मेलन र८ अप्रिल, १५५४ को 
कोलम्बो में हुआ । यहाँ पर अनेक प्रश्नों पर विचार हुआ और यह तय किया गया कि एशिया 
और अफ्रिका देशों का एक वृहत्‌ सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया जाय। इस सम्मेलन 
के स्वरूप पर विचार करने के लिए इन पाँचों राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियों का एक और सम्मेन 
र८ दिसम्बर, १६५४ को वोगोर में हुआ । यहाँ इंडोनीशिया के नगर बांडु ग में इस सम्मेलन 
को बुलाने का निर्णय किया गया । 

१८ अप्रिल १९७७ को वांडुग सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । सम्मेलन ने उपनिवेशवाद का 
विरोध कियां। पंचशील के सिद्धान्तों को और अधिक विस्तृत किया गया । पक 
सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करने का बचन दिया गया । एशिया और अफ्रिका के दें रयरप 
एक दूसरे के साथ सहयोग करने का वादा किया और इस प्रकार एक “बांडुग के ला मिली 
( 8०94० 5५) का आविर्माव हुआ |. वांडग सम्मेलन की आशातीव स॑ 


रे शि सकता है! 
इसका सुझय श्रेय भारतीय प्रतिनिधि नेहरू को दिया जा | का 
इस प्रकार स्व॒वन्त्र भारत ने एशियाई-अफ्रिकी देशों को संगठिन करने का प्रयास कि 


री कांस ही । 
वाकि एशिया-अफ्रिका से परिचमी साम्राज्यवाद का अन्त ही तथा छनका आर्थिक विः 


झूप से कही कि अमीर देशों को मे समए्ना है कि गरीब दे दी मह्ठायंती मे कर 
& कस देशों ने अपने प्रपर्ति 
हर डट हे नी 


कसी ग्र्घ गेद्दायदा ड्टेनी 
जय 
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इस बात पर जोर दिया कि अगर उटस्था को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक श्रमावशाली होना 
तो यह जरूरी है कि इन देंशो की अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर हो । बल 5 


तीनो देशो के नेताओ ने इस तथ्य को मान्यता दी कि साम्राज्मेघाद और नव-उपनिवेश- 
बाद नये-नमे रुपो में सामने आ रहे हैं। इनका उद्देश्य छोटे देशों को आजादी को खत्म करना' 
और अपने उपयोग के लिए शोषण करना है । साम्राज्यवादी देशों का सबसे यड़ा हथियार विदेशों 
सहायता है । विदेशी सहायता किसी भी व्यवस्था को किस रसावल में ले जा सकती है, इसका: 
संकेत, संयुक्त प्रंस-सम्मेलन में किया गया। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने कह कि हमे 
अपनी- गरीवी के बावजुद हर तरह की विदेशी सहायता से मुक्त हैं। चार दिनों के सम्मेलन में 
प्र जिडेंट टीटो ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि तटस्थ देशो को अपने स्रोतों के विकास का 
प्रयत्त करना चाहिए | प्रेजिडेंट नासिर और भ्रोमतो गाँधी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया. 
और प्रजिडेंद नातिर की ओर से यह सुझाव आया कि तटस्थ देशो को अपना निर्यात बढ़ाने का 
प्रयत्न करना चाहिए ताकि विदेशी सुद्रा का संकट दूर किया जा सके । तीनों नेता इस बात पर 
भी सहमत थे कि शीत-युद्ध का केन्द्र आज दक्षिण-पृ्व एशिया हो गया है। वियतनाम किसी भी 
समर्थ महायुद्ध के विरफोट की शदल धारण कर सकता है। वियतनाम के बारे में तीनों की यह 
राय थी कि वेबल वियतनामी जनता को अपनी नियत्ति तय करने का अधिकार है। प्रेस-सम्मे- 
लन में एक सवाल के उत्तर में भ्रीमत्ती गाँधी ने यह स्पष्ट भी किया कि जब तक वियतनाम पर 
बस़बारी बन्द नहीं होती तब तक किसी तरह की शान्ति की आशा फजूल है। एक और सवाल 
के उत्तर में' प्रे जिडेंट नासिर ने भी कहा कि वियतनाम से वाहरी सेनाओं का हटना बिलकुल जरुरी 
ही गया है | प्रेजिडेंट नासिर ने स्पष्ट किया कि बाहरी फौओं से मेरा मतलब अमेरिकी सेना से है 
बँयोंकि सुमे नहीं लगता कि दक्षिण वियतनाम की सेनाएँ हैं। जहाँ तक वियतकांग का वाल्लुक-है, 
बह दक्षिण, वियवनाम का ही-एक डुकड़ा है और दक्षिण वियतनाम का युद्ध बुनियादी तौर पर ०8 
युद्ध है जिसमें दबल देने का कोई अधिकार अमेरिका को नहीं है । 
»« » सम्मेलन में तटस्था की प्नव्याख्या का सब्यल भी उठा। यह बात जोर देहरं कही गयी 
कि, बदली हुईं परिस्थितियों में भी तटस्था का महत्त्व खोया नहीं है। सुझ्य प्रइन यह है कि उसे 
किस तरह अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाया जाय । तीनों नेताओं का मत था कि पिछले 
कुछ पर्षों में तठस्थता में यकीन रखने वाले देशो की संख्या घटने की बजाय बढ़ी है। वीनों नेवाओं 
ने यह भी ,स्वीकार किया, कि शांति के प्रयलो में भो वृद्धि हुई है। यह सही है कि वदस्थ 
देशों के अपने खतरे बढ़ गये हैं, मगर इसके बावजुद वटस्थवा आज भी अपनी आजादी को सुरक्षितः 
रखने का एकमात्र चरीका है। इसके अलावा इन दोनों देशों के आपसी हितों को समस्याओं पर” 
भी चर्चा हुई और यह पाया गया कि जहाँ वक आर्थिक प्रश्नों का वाल्लुक है तीनों में और 
अधिक सहयोग - होना चाहिए। दीनों नेताओं ने सुझाव दिया है कि इन देशों के अर्थ-मंत्रियों 
का एक सम्मेलन हो जो इस वात पर विचार करें कि अपने आर्थिक ब्रातों का किस तरह विकास 
किया जाय पर-निर्भरता के संकट कम हों | इस सम्मेलन के थर्थ व्यवस्था सम्बन्धी नतीजे बोटे 
देशो" के लिए मार्गदर्शक साबित होगे। अब तक साम्नाज्यवाद से केवल राजनीविक स्वर पर 
लड़ाई लड़ी जावी रही है, लेकिन अब उसके विरुद्ध आर्थिक मोर्चा खोलने की जो इच्चा तीन 
देशों ने जाहिर की है, वह साम्राज्यवाद को सच्चे अ्यों में कमजोर और निष्म्रम करेगो। ... 


भारत की विदेश-नीति द७्पः 
दर भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ 2 


भारत धंयुक्त राष्ट्तंध का सबसे बड़ा समर्थक है। नेहरू ने एक बार कहा था. 
कि“हम संयुक्तराष्ट्र संघ के विना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।” इस अन्तर्रा- 
प्रीय संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद हुईं थी। इसका सुख्य उद्दे श्य विज्व-शान्ति को 
सुरक्षित रबना था | लेकिन जब संसार दो विरोधी गुटों में बैंट गया तो दुनिया के कुछ प्रमुखः 
देश संयुक्त राष्ट्रलंघ की उपेक्षा करने लगे | पर, भारत का कहना है कि हमें संयुक्त राष्ट्रतंध का 
यथासम्भव उपयोग करना चाहिए । दुखी और सनन्‍्तप्त मानवता के परित्राण का यह एकमात्र 
साधन है। यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो संसार महाविनाश के गत्त में गिर जायगा। भारत 
को कहना है कि राष्ट्रों को अपने पारस्परिक झगड़ों को संयुक्त राष्ट्रसंध के जरिये तय करना 
चोहिए। इसलिए स्वयं भारत संघ के कार्यों में सक्रिय भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
भारत हमेशा अपने उच्च कोटि के राजनेता को अपना प्रतिनिधि वनाकर भेजता है जो इसके वाद- 
विवादों में प्रमुष भाग लेता है। भःरत एकबार सुरक्षा-परिषद्‌ का सदस्थ भी चुना जा चुका 
है। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजयालक्षमो पंडित साधारण सभा का सभापतित्व कर चुकी 
हैं। संयुक्त राष्ट्ंघ का शायद ही कोई ऐसा अधिवेशन रहा हो जिसमें भारत ने कुछ प्रस्ताव 
न रखे हों। संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन करने के लिए भारत ने जितना किया है उत्तना दुनिया. 
के शायद ही किसी देश ने किया हो । उसको जब भी सेना की आवश्यकता पड़ी है, भारत ने 
दिया है। शान्ति के रक्षार्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघ के आदेश पर भारतीय से निक कोरिया, मित्र, 
कांगो आदि देशों में मेजे गये थे । है 
,. भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक विश्व-व्यापक संस्था बनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया, 
है। कोरियान्युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रधंध में नये राज्यों को संघ की सदस्यता प्रदान करने के 
प्रइन पर गतिरोध पेदा हो गया था। सोवियत और अमरीकी गुट दोनों नये सदस्य बनाने. 
का घिरोध कर रहे थे। इस कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये स्वत्तन्त्र देशों का प्रवेश असम्भव हो. 
गया था । भारत ने इस गतिरोध को दूर करने का यत्न किया। नवम्बर १६५५ में जब 
मार्शल बुल्गानिन और खूइचेव भारत आये तो पंडित नेहरू ने उनसे इस समस्या पर बातचीव 
की और अन्त में यह तय हुआ कि अमेरिका सोवियत संघ द्वारा समर्थित देशो का विरोध न करे 
और इसप्ती प्रकार सोवियत रूस भी पश्चिमी गुट द्वारा समर्थित देशी का विरोध नही करे । 
कोरिया और वीयतनाम के संघ की सदस्यता का प्रइन अभो छोड़ दिया जाय। इस समझौते 
के अनुसार ८ सितम्बर, १६५५ को संघ की साधारण सभा एक प्रस्ताव पास करके अद्वारह- 
नये देशो को संघ का सदस्य बनाने की सिफारिश की । पर जब यह प्रश्न सुरक्षा-परिपद्‌ : में « 
आया तो राष्ट्रवादी चीन ने वीटो का प्रयोग करके सारे समझोते को ही रद्द करा दिप्रा। इसके 
बाद सोवियत संघ ने भी वीटों का प्रयोग शुरू किया । फिर एक कठिन परिस्थिति उत्तन्न 
हो गयी । इसके समाधान में भारतीय प्रतिनिधि बी० के० कृष्ण मेनन ने बड़े-बड़े प्रयास किये और 
उनके परिश्रम के फल्लस्वरूप नये राज्यो की सदस्यता का प्रइन बहुत कुछ इल हो गया। इस 
प्रकार-भारत ने इस जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के हल करने में अपना सहयोग दिया । 
भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध संस्थाओं में भी प्रमुख भाग लेवा आया है। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संघ तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, वेशानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के कार्यों में ईंसको- विशेष 


६७६६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रुचि रहो है। इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्ररंघ का प्रवल समर्थक है। यह भारतीय विदेश- 
नीति का महत्त्वपृर्ण पहलू है । 


पिछले वर्षों में भारत के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्संध को विभिन्न शाखाओं तथा उसकी 
विभिन्न आयोगों एबं विशेष समितियों में उत्साहपू्वंक भाग लेकर अच्छी ख्याति प्राप्त है। इसके 
अतिरिक्त अन्वर्राष्ट्रीय न्यायालय में बी० एन० राव ने न्यायाधीश के पद पर काम किया 
था। डा० राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारद 
का यह सम्मान भारतीय विदेश-नीति की सफलवा का दोतक है। ह 


संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत का अट्ूठ विश्वास है और उसकी यह नीति है कि दुनिया के 
अन्वर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझ्ञाने में इस विश्व-संस्था का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। 
संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रति भारत के अद्टूट विश्वास का प्रवल प्रमाण भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय 
सुरक्षा-परिषद्‌ के युद्ध-विराम प्रस्तावों का भारत द्वारा तत्काल स्वीकृति है। इस काल में एक 
महीने के अन्दर सुरक्षा-परिषद्‌ को तीन चेठकें हुई! और प्रस्ताव पास हुए। भारत ने इन सभी 
प्रस्तावों को दुरत मान लिया । जहाँ पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों को मानने में आनाकानी 
की वहाँ भारत युद्ध में विजयी होते हुए भी सुरक्षा-परिषद्‌ के आदेशों को सहप॑ स्वीकार करने में 
जरा भी संकोच का प्रदर्शन नहीं किया ! 


इस तरह भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का पुरा समर्थन किया है। इसी कारण 
१६६६ के अन्त में दुबारा सुरक्षा-परिषद्‌ का अस्थायी सदस्य चुना गया। विश्व राजनीति के 
क्षेत्र में यह उसकी एक महान उपलब्धि मानी जायगी । इस चुनाव के फलस्वरूप ६ जनवरी, 
१६६७ को भारत ने सुरक्षा-परिपद्‌ में अपना स्थान किया । १६६८ के फरवरी-अप्रिल में भारत 
ने नयी दिल्ली में 'अंकटाड” ( ०7०७० ) के द्विवीय सम्मेलन को बुलाकर भी संघ के भ्रत्ति 


अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया । 


कुछ प्रमुख राज्यों के साथ भारत का सम्बन्ध 


भारत और प्रेंद ब्रिटेन-स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत का 
अत्यन्त ही घनिए्ठ सम्बन्ध रहा है। इसका एक कारण यह है कि हम सदियों से ब्रिटेम के साथ 
सस्यद्ध थे और हमें अपने आर्थिक तथा से निक आवश्यकताओं की प्रूदिं के लिए उस पर निर्भर 
रहना, पड़ता था। अवएव जनवरी, १६७० में गणठन्त्र की स्थापना के उपरान्त भी भारत ने 
कामनवेल्थ से सम्बन्ध कायम रखा । गणतान्त्रिक भारद को कामनवेल्थ में बनाये रख्ने के 
लिए. उसमें आवश्यक सुधार किये गये । पंडिव नेहरू कामनवेल्थ के साथ सम्बन्ध बनाये रखने 
के प्रबल समर्थक ये । उनका कहना था कि कामनवेल्य की सदस्यवा भारतीय संप्रशृुता 
पर किसी वरह का अतिक्रमण नहीं करता। लेकिन एक वाव निश्चित है कि यदयप्रि भारत 
उपमिवेशवाद का कड़ा विरोधी है, पर जब भी ब्रिदिश उपनिवेशों में अत्याचार के प्रश्त आये वो 
सारठ उस पर ज्यादातर चुव ही रद्द है। स्पष्टचः यह भारतीय नीति के दिद्धान्तों के साथ एक 


सममौवा या । 


भारत को विदेश-दीवि ६७७ 

भारत में ब्रिटेन ने जिस तरह का अत्याचार किया था उसके पृष्ठाधार ब्रिटेन तथा भारत 

का सम्बन्ध अच्छा रहेगा, इसको कोई मादने को तेयार नहों था । लेकिन स्वतन्त्रवा-प्राप्ति के 

बाद दोनों में अच्छा सम्बन्ध रहा । वब्रिदेन ने भारत को आर्थिक सहायता दी और १६६२ में 

चीनी आर्क्रण समय सेनिक मदद भी दी । लेकिन जहाँ तक कझ्मीर का प्रश्न है, ब्रिटेन की 

नोति पक्षपात प्रूर्ण रहो है और उसने हमेशा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन किया है। 

१९६५ में मारत-पाकिस्तान युद्ध के समय यह पक्षपात अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। जब 
ब्रिटिश प्रेस, रेडियो तथा सरकार ने खुलेआम भारत विरोधी नीति का अवलम्बन किया ! 


१ सितम्बर १६६५ को अन्चर्राष्ट्रीय सीमा पार करके ज़ब पाकिस्तान ने भारत पर हमला 
कर दिया तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया अत्यन्त सहानुभूति पूर्ण हुईं। लेकिन इसके जवाब 
में जब भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-रेजा पार करके पाकिस्तान के विदद्ध सेनिक कारंबाई की वो 
प्रधान मम्त्री विल्सन ने इसको “आक्रमण” कहने में जरा भी संकोच नहीं किया । ब्रिटिश 
सरकार की इस नीति के कारण भारत में प्रवल ब्रिटिश विरोधी भावना का सृन्नपात हुआ और 
ब्रिटेन के कद्दर समर्थक भी यह माँग करने लगे हैं कि भारत को कामनवेल्य की सदस्यता छोड़ 
देनी चाहिये। भारत में कई जगह ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुए और लोक-सभा में बोलते हुए 
प्रधान मनन्‍्त्रो ने ब्रिटिश नीति की निन्‍दा की । 


भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध के इतिहास में १६६५ का वर्ष कच्छ के समझौता को लेकर 
भी महत्त्वव्ण है। कच्छ के रन को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो विवाद उत्पन्न हुआ 
उसके कारण दोनों के वीच एक सैनिक मुठभेड़ हो गयी । ब्रिठेन के प्रधान मन्त्री की मध्यस्थता 

से दोनों देशों के बीच जुलाई, १६६५ में एक समझौता हो गया। इस मध्यस्थता प्रयास में 

प्रधान मन्‍्त्री विड्सन ने बड़ो दिलचस्पी का प्रदर्शन किया था । 

फैन्या के प्रवासी भारतीय और भारत-ब्रिटेन सम्बन्ध ;--प्रुवीं अफ्रिका से भारत का 
सम्बन्ध सदियों पुराना है। १८६७ से ही भारतीय केन्या पहुँचने लगे। १५९६३ में जब केन्या 
स्वतन्त्र हुआ उस समय पीस हजार के लगभग भारतीय वहाँ रह रहे थे। केन्या की स्वतन्त्रता 
के अबसर पर इन भारतीयो के समक्ष एक विकथ समस्या उत्पन्न हो गयी । यह समस्या उनकी 
नागरिकता से थी । उस समय भारत सरकार ने चार हजार भारतीयों को अपना पासपोर्ट दिया 
और शेष ब्रिटेन के पासपोर्ट पर केन्‍्या में रहने लगे । 

हाल के वर्षों में अफ्रिकी देशों में सदियों की गुलामी के बाद “अफ्रिकौकरणं को जो 
भावना येदा हुई उससे केन्य की सरकार अछूती नही रह सकी । केन्या से पहले वांजानिया 
और छउगांडा से एशियाई गेर-नागरिकों को निष्कासित किया जा चुका था। फरवरी, १६६८ 
में केन्या की सरकार ने यह निश्चय किया कि ऐसे एशियाई लोगो को जो वहाँ के नागरिक 
नहीं हैं उन्हें केन्या में गेर-नागरिक्‌ जेसा व्यवहार किया जाय । इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि 
केन्‍्या में वसे एशियाइयों को जीवन-यापन से वंचित हो जाना पड़ेगा । 

केन्या सरकार के इस निर्णय से प्रवासी भारतीयों में तहलका मच गया। १६६३ 
में केन्या की स्वाधीनवा के समय ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त करके वे ब्रिटिश नागरिक बन गये थे । 
अतः यह उम्मीद की जा सकती थी कि ब्रिठेन इन लोगो के प्रति अपनी जिम्मेवारी का 


रष्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


निर्वाह करेगा, लेकिन जब केन्या के भारतीय मृल के ब्रिडिश नागरिक अपने को वा 
अरक्षित अनुमव करके ब्रिटेन भागने लगे, तो ब्रिटेन ने “एशियाई बाढ़” को रोकने के उद्दस्य 
संसद्‌ में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य १ भार, १६६८ के “वा 
केन्याई भारतीयों को ब्रिढेन में प्रवेश से रोकना था। ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक क 
पारित कर दिया । व्रिेन के इस कानून के सुतांबक उस पासपोर्ट की कोई कीमत; नह 
रही जो ब्रिटेन ने दिये थे तथा केन्या के भारतीय अब ब्रिटेन में जाकर नहीं बस सबते थे ।* , : 


इस घटना ने भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध में तनाव उत्पन्न कर दिया। केन्‍्वा वे 
भारतीय मृल के ब्रिटिश नागरिकों की जिम्मेदारी स्पष्टतः ब्रिटेन पर थी । लेकिन ब्रिदेन * 
इस जिम्मेवारी को निभाने से मुह मोड़ लिया । इस स्थिति में भारत क्या करता ? जहाँ 
तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध था, भारत पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहों थी । किन्तु समस्या 
का एक मानवीय पक्ष भी था । इसके अतिरिक्त केन्या और ब्रिटेन के निर्णयों से प्रभावित “होने 
बाले भारतीय हो सबसे अधिक थे । 


, जिस समय ब्रिठिश संसद में ब्रिटेन में आनेवाले एशियाइयों को रोकने का विधेयक पेश 
हुआ उस समय भारत में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुईै। थंखिल भारतीय काँग्रेस को 
संसदीय पार्टी में यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए राष्ट्रमंडल 
छोड़े दिया जाय ओर भारत में ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जायू। यद्यपि प्रधान 
मंत्री इन्दिरा गाँधी ने इन सुझावों को अव्यावहारिक बतलाया, फिर भी भारत सरकार ने ब्रिटिश 
हाई कमिश्नर जॉन फ्रोमन को यह बतला दिया कि एशियाइयों को व्िटेन-प्रवेश से रोकने वाले 
अधिनियम का भारत और ब्रिटेन के सम्वन्धों पर सांघाविक असर पड़ेगा । 


£ फरवरी, १६६८ को यह विधेयक पास भी हो गया लेकिन अपनी चेताबनी के 
अनुसार भारत सरकार ने ब्रिटेन के खिलाफ -कोई कार्रवाई नहीं की । केन्या के निवासी 
भारतीयों को समस्या को लेकर ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों में क्षणिक वनन्‍्यव अवश्य' आया 
लेकिन इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं निकला । 


... - भारत, फ्रांस और पुतंगाल :-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद भारत में कुछ विदेशी बल्तियाँ 
रह गयी थीं। फ्रांस के अधीन चन्दरनगर, पॉडिचेरी, कालीकट, माही तथा यनाम और _पु्ंगाल 
के अधीन गोआ, डामन तथा ड्यू पर स्वाधीनता के बाद भी विदेशी शासन विद्यमान था। स्वा- 
धीनता प्राप्त करमे के वाद भारत के लिए वह सोचना स्वामाविक था कि वह अपनी भूमि पर 
स्थित इन उपनिवेशों को सुक्त कराने का प्रयास करे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने 
फ्रॉंसीसी सरकार से अनुरोध किया कि वह ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए अपने अधीन की बस्तियों 
को सुक्त कर दे । फ्रांस ने समझदारों से काम लिया और २ मई, १६५६ को उसने चन्दरनगर 
में अपने अधिकारों को त्याग दिया तथा नवम्बर, १९५४ में पॉडिचेरी, कालीकठ, माही तथा 
बनाम को भी भारत के सुपूर्द कर दिया। फ्रांस के साथ भारत का सम्बन्ध काफी अच्छा रहा 
है। यथपि भारत ने फ्रांस की उपनिवेशवादी नीति का प्रुरा विरोध किया है, फिर भी ईंस 

बिरोध के कारण दोनों देशो के सम्बन्धों में कठुता का आगमन नही हुआ है। कई आर्थिक और 

व्यापारिक सन्धियाँ भारत और फ्रांध के वर्तमान सम्बन्धों को नियमित करती हैं। 


भारत कौ विदेश-नीवि ६७ 
: » गोजआ की समस्या :-लेकिन पुर्तगाल भारत से अपना अधिकार हटाने को तैयार नहीं 
हुआ। भारत में पुतंगालो बस्तिओं का कुज्ञ क्षेत्रतल १,५३७ वर्गमील था। सुरक्षा और व्यापार 
की दृष्टि से इन क्षेत्रों को भारत भें मिलाया जाना आवश्यक था। भारत ने यह मांग पृतंगाल 
के सामने रखी । लेकिन वह इसके लिए तेयार नहीं हुआ । इस पर क्षब्ध होकर जुलाई, 
१६५३ में भारद ने ए्ंगाल के साथ कूठनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया / इसके बाद गोआ 
की जनता ने मुक्ति आन्दोलन चलाया। उन्हें कुछ भारतीय क्रांविकारियों से भी सहायता 
मिल्ली । लेकिन अगस्त, १६५४ में गोआ को पुर्तंगाली सरकार ने बड़ी निर्ममता के साथ इध 
आन्दौलन को दवा दिया। ध 
वास्तविक बात यह थी कि भारत में पुरंगाली उपनिवेशो की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का अंग बन गयी थी । पुर्तगाल अटलोविक संगठन का एक सदस्य है और इसलिए 
उसे अमेरिका का समर्थन प्राए है। ७ रपम्बर, १६७५ को अमरीकी विदेश सचिव फास्टर 
डलेस ने कहा था कि जहाँ तक मैं जानता हूँ समृचा संसार गोआ को एवंगाल्ष प्रान्त के रूप में 
स्वीकार करता है ।” इस वक्तव्य से भारत में रोप का दृफान उठ खड़ा हुआ। उघर सोवियत 
ग्रुद्ध ने पुर्तगाली उपनिवेशों के सम्बन्ध में भारत का जबरदस्त समर्थन किया। अमेरिका का 
समर्थन पएकर पृत्तगाल भार की अवहेलना करता रहा। 

१६६१ के नवम्बर-दिसम्बर में भारत के लिए पृर्ंगाल्ली उपनिवेशों को लेकर स्थिति 
असहा हो गयी) पृतंगाल ने गोओ में बहुत बड़े प्रमाने पर सनिक तेयारी शुरू की और कई 
भारतीय मदुओ को मार डाला | इसके बाद पुतंग ली संनिकों द्वारा भारतीय सीमा का अति 

क्रमण दिन-प्रतिदिन की बात हो गयी । जब स्थिति असह्य हो गयो तो भारत सरकार ने पृर्ंगाल 
के विरुद्ध से निक कारबाई करने का निर्णय किया। दिपम्पर, १६६६१ में भारत की सेना ने 
गुर्तगाज् को गौआ छोड़कर चले जाने पर विवश किया। बुछ दिनों के वाद भारतीय संप्न में 
गोआ-का पे विलयन हो गया । हि 
पुर्तंशाल ने इस भारतीय कारवाई से उत्पन्न स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में 
उठाया । सुरक्षा-परिपद्‌ में अमरीकी प्रतिनिधि भरी स्टिवेन्शन ने इसे एक लण्जाएण कार्य बव- 
काया और कहा कि भारत की यह “सेनिक कारंबाई संयुक्त राष्ट्रतंघ के अन्द का प्रारम्भ हैते! 
लेकिन सोवियत संघ ने उपनिवेशवाद को मिटाने की दिशा में इसे एक ऐविहासिक कदम 
बदलाते हुए भारतीय कार्रवाई का समर्थन किया। सुरक्षा-्यरिपद्‌ में इस प्रश्न पर कुछ बहस 
हुई और अन्त में इस मामले का अन्द हो गया । 


भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 


ऐतिहासिक प्र्छाघार :---स्वतन्त्रवा-पाष्ठि के पृ भारत और अमेरिका में कोई विशेष 
सम्पक नहीं या। कुछ अमरीकी भारत अवश्य आये थे, लेकिन उनका मुण्य काम भारतीय जीवन 
की गनन्‍्दगी का निरीक्षण करना था । मिस मेशे की युस्तक “मदर इण्डिया” इसका उउ्लन्ध 
उदाहरण है । बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से कुछ भारतीय भो अमेरिका जाने लगे । १६३७ में कुछ 
भारतोयों ने अमेरिका में “दृण्डिया लोग” नामक एके संशय को स्थापना की जिसका उद्देश्य 


न 


अमेरिका के मारतीय स्क्कन्त्रता के के में जनमत पर करना का 3 कोई 
विशेष उफ़लता नही मिल्री । अमर जनम भा रवीय समस्या ) और पदायोन है 

दिवीय विश्-युद्ध में जब ने के विद््ध बगेरिका उद्ध में आ, व यमगरीक) 
सरकार भारतीय समस्या के उड उच्ति लेने ) । लेक पका छह, ॥7 वक सी 
था कि बुद्ध के अबात में भारत में राष्ट्रीय आन्से पे कि गे ए 
श्ध्श्र के भारतीय का को दाने लिए जब करने थ, "की 
विवहार क्रिया वो अमरोक) परकार से इसका कई विशेष नह ईगा। उसके ॥ (६४, ढक 
भारत के रस आन्दोलन # जेवृक्त राज्य अमेरिका है कोई नही याप्त हुईं ।२ 
क्र्रिभ्री ईद के समय भारत और अमेरिका # कढ़ग रहा इंच यत्म होते ही फरकसो, 
7६६४ ३ ४) गासक अल) संयुक्त अमेरिका हे भारत के प्रथक राजइक (६ किये गये 

संयुक्त राज्य अग्नेरिक) गाय भारत का ऊैंटनी विके "व कायम होते क बाद क्ेते 
देशों के पेम्वन्ध मे एक नये बुग का डैया। लेकिन इेमग्यिवश यू "व उतना बच्छा 
नही ह्ने पैक जितना रैयकी शेन ये था। इस रप था अप साम्यवाद 
क्बा पपरनिवेशवार के प्रति दोनो देश के रुक में अन्तर से गे चाम्वादे 
आन्दोलन उच्चोत्तर विश्व की सबसे गम्भीर समस्या थी / भारत हर जाने के लिए 
तेगर नहीं था । इेसरे, भारत साम्राज्य के कट्टर उस्मन था और मे। चाब्रा- 
ज्यवादी देश के या ही; बह यूरोपीय पैआज्यवाद का तुला समर्थन या। इसलिए 
मरम्म वे है. भारत और अमेरिका का सम्बन्ध मकभेदों के जाय शुरू हुआ ् भारत सवतस्त्र 
हुआ उस समय जोवियत उछ और अग्रेरि का सम्बन्ध जहुव बराब हैं ! और अग्नेरिका 
सोवियत उप विरोध करने के लिए विज्षव्याक्ी ऐमाने 4 वेयासे । इस कार्य 
में अधिक से अधिक देशो को अपने गुट रबना चाहता था एशिया के ने देशों को और 
सका विशेष कैकाब था और एश्चका वि था किये), गत-बृद्ध में अश्ने साथ 
णथा सोवियत मय का किसे पे करें जो देश अमेरिका #] इस पे३मत नही हे 
थे, जनहे शत या विरोधी की कोड के पया जाता था | भारत षि ते अत्यन्त 
पिछज़ा इया देश था और उसे प्रयाप्त विदेशी सहायता न विशवकता थी और यह पेशाब 
अमेरिका के ही मिल पैकती थी । भवतए: अमेरिका को यह गाव 
थे देकर उसका साथ देगा | लेकिन उसे य होना पडा, केय्ेकि स्वकम्प्र परकार 
ने यूटे से अलग रधनेकाली जतलगग की विको अपन बन्दियों के मध्य तरस्थत 
था असंतानवा को नीकि अमेरिका पसन्द ने थी भर तह भारत की श्र क्रो 
देश के देखने जया । भारत के अपने कटनी विक जाल में फेसाने के लिए अमेरिका के ओर 
से कितने अयाच हुए, लेकिन भारत इन सारे अयास पता रहा। उसने अमरीकी 
पट में शामिल होने के जा फ-साक़ इसके कर हम * उक्त राज्य 
अमेरिका का सम्बन्ध पन्तीपननक ढंग से नही आरम्म हुआ । दोनों देश 
मतभेद थे जिनका उनके +म्वन्धो पर अन्राक > गा आवश्यक था. | इन अजय सतमेढ के यवि- 
रिक्त भारत प जज का केक अमेरिका के बीच किन वावों सवभेद 9 ; हे 
जय, 5, स्म्य््ब्त्‌ ।2/227/ 7 ०छ रंबावछ ड्म्बड उप 2, 9. 9. 


भारत को विदेश-नीति छ्ध्‌ 


कश्मौर--कझौर के प्रइन पर शुरू से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्‍तान 
का समर्थन किया है! अमरीकी नीति के कारण ही कश्मीर के प्रन्‍्न का सनन्‍्तोषजनक समाधान 
अभी तक नहीं हो सकता है । 


पाकिस्तान को अमरीकी सहायता--१६५४ में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच 
एक सन्धि हुई जिसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना शुरू किया 
भारत में इस सेनिक सहायता का घोर विरोध हुआ और इसको लेकर भारत और अमेरिका का 
सम्बन्ध बहुत बिगड़ गया । 

सेन्‍्य संगठन--युद्धो्तर विश्व में अमेरिका ने सैनिक संगठन का जाल विक्का दिया। 
नाठो, सेन्टो आदि की स्थापना इसी नीति का परिणाम थी। भारत इन संगठनों को विश्व" 
शान्ति का दुश्मन मानता है और इसलिए उनका कड़ा विरोध करता रहा। इस कारण भी 
दोनों में भ्रान्वियाँ फैली । 

निरस्रीकरण--निरद्धीकरण के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका से अधिक सोवियत प्रस्तावों 

का समर्थन किया है। इस प्रइन पर भी दोनो देशों के बीच मौलिक अन्तर है। 
न गोआ--मगोआ की समस्या अभी हाल वक भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न था । 
लेकिन अमरीकी सरकार ने इस प्रश्न पर कभी भी भारत का समर्थन नहों किया। १९५५ 
में डलेस और पुर्तगाली चिदेश सचिव शुनहा का संयुक्त वक्तव्य तथा १६६२ में सुरक्षा-परिपद्‌ 
में अमरीकी प्रतिनिधि के उदुगार इसके दो प्रसुख उदारहण हैं । 

पूर्वी एशिया--पू्वी एशिया से सम्बन्धित अनेक घटनाओ को लेकर भी भारत और 
अमेरिका में घोर मतभेद रहा है। ये घटनाएँ थी चीन में साम्यवादी राज्य की स्थापना और 
उसकी मान्यता का प्रइन, जापान के साथ संधि का प्रश्न, कोरिया का युद्ध वा हिन्दनचीन 
का प्रइन । जब चीन में कम्युनिस्ट शासन कायम हुआ तो भारत ने न केवल उत्तकों मान्यता 
ही प्रदान की अपितु उसने इस बात का भी प्रयास किया कि चीन की नयी सरकार को संयुक्त 
राष्ट्रपंध में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । फारमोसा के प्रइन पर भी इसी घटना की लेकर दोनों के बीच 
मतभेद रहा । 

४ सितम्बर, १९५१ को सेनफ्रांसिस्को में जापान के साथ सन्धि करने के लिए एक 
सम्मेलन हुआ । जिन शर्तों पर जापान के साथ सन्धि होने जा रही थी वह भारत को पसन्द नहीं 
थी। सन्धि की शर्तों ऐसी रखी गयी थी जिससे जापान अमरीकी प्रभु कायम रह । इसलिए 
सोवियत ग्रुद्ध ने इसका विरोध किया। भारत ने भी सम्मेलन में शामिल होने से इन्कार कर 
दिया । इस कारण भी भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में कठ॒ढा आयी । 

कौरिया के युद्ध में सयुक्त राज्य अमेरिका को भारत की नीति निम्न कारपों ठे पसन्द 
नहों आयी । सर्वप्रथम, उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारों घोषित करने के बाद भी मारत ने 

. सैनिक कारवाइयों में भाग नही लिपा। द्विवीयवः, भारत ने इस युद्ध में वटस्थवा की नीति का 
अनुसरण किया और शान्दि स्थापित करवाने के लिए मध्यस्थवा के लिए प्रयास किया । तृवीयठ+ 
उसने संयुक्त राष्ट्रधंध की सेनाओं द्वारा इेफ वी अक्षांश रेखा के पार किये जाने का विदप क्या । 
चहर्थंतर, भारत ने अमेरिका के उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया जिसके द्वारा चौन को जाद्मप> 


हरे अन्वरोष्ट्रीय सम्बन्धे * 


कांरी घोषित किया गया। और, अन्त में कोरिया की समस्या को सुलझाने के लिए उसमे चौन 
'को घंयुक्त राष्ट्रमंघ में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव रखा । 


हिन्द-चीन की समस्या पर भी इसी तरह दोनी देशों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर रहा । 
भारत हिन्द-चीन की समस्या का सनन्‍्तोपत्ननक समाधान चाहता था, लेकिन अमेरिका युद्ध के 
द्वारा इस समस्या का निवदारा चाहता था। इसलिए जब भारतीय संसद में नेहरू ने हिल्द 
चीन की समस्या के समाधान के लिए अपने छः यूत्री प्रस्ताव रखे, तो अमे रिका में इसकी तीज 
प्रतिक्रिया हुईं । फ़िर जेनेवा-सम्मेलन के वाद अमेरिका ने दक्षिण परृवं एशिया संगठन कायम 
किया । भारत ने इसका कड़ा विरोध किया । 


भारत के इन दृष्टिकोणो के कारण अमरीकी सरकार भारत से बहुत रुष्ट रहा करती थी,। 
और उस्ते सोवियत संघ का पिछलगुआ राष्ट्र कहती थी। उदाहरणार्थ, जनवरी, १६४६ में जाँन 
फास्टर डलेस ने कहा था कि भारत में “सोबियत साम्यवाद अन्तःकालीन हिन्दू सरकार के माध्यम 
से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है ।” ' 


१९५०७ में नेहरू अमेरिका गये और उनकी यात्रा से दोनों देशो के सम्बन्ध में कुछ 
सुधार हुआ। परन्तु इसी समय पश्चिमी एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद ने उग्र रूप धारण 
किया । अमेरिका ने आइसनहावर सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लेवनान के आन्तरिक मामलों 
“में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सेनाएँ भेजी । कुछ दिनों के बाद ईराक में एक क्रान्ति हुईं। इस 
क्रान्ति को दबाने के लिए भी ब्रिटिश फौज जोर्डान में उतारी गयी । भारत ने इन सभी कारबा- 
इयों का घोर विरोध किया जिसके कारण भी दोनो देशी में मनझुठाव बढ़े । लेकिन १६५६ में 
राष्ट्रपति आइसनहावर की भारत-यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों के वीच फिर से अच्छे' सम्बन्धी 
का प्रारम्भ हुआ । 


अभी तक हमने केवल मारत-अमरोकी मतभेद की चर्चा की है। लेकिन इसका वाल यह 
नहीं कि भारत और अमेरिका में किसो प्रकार का अच्छा सम्बन्ध नही रह्य है। इन दोनों देशों 
के बीच मधुर सम्बन्ध भी रहे हैं और इसके लिए भारत में अमरोकी राजदूत भ्रो चेस्टर बौहछ” की 
देन सबसे महत्त्वपूर्ण है। अवद्वबर १६५१ में वे पहली बार राजदूत के पद पर आये और उनके 
प्रयास से भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ । चेस्टर बोल्स के पहले अमेरिका 
भारत को श्रार्थिक सहायवा देने के लिए उतना इच्छुक नहों था, लेकिन नये राजदूत के प्रयासों 
के फत्तस्वरूप भारत को काफी मात्रा में अमरीकी सहायता मिलने लगी ! चेस्टर बौल्ख ने इस 
वात की प्िफारिश को कि एशिया में साम्पवादी प्रसार को रोकने के लिए भारतीय 
प्रजावन्‍त्र को सफल बनाना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिए भारत की अमेरिका से पूरी 
सहायता मिलनी चाहिए। इसके वाद से अमेरिका ने भारत को अचुर मात्रा में आर्थिक सहायता 
दो है। भारत की तृवीय पंचवर्षीय योजनाओं को सफ़ल बनाने में अमेरिका की देन वहुदृह्य है। 
चदर्थ पंचर्षोष योजना के लिए भो अमेरिका काफो मात्रा में भारत को सहायता देने को 
तेयार है । 


२, धएवथफाकदूए थी रहवीद रंज/िकनवदीग अधरबक अ०, 327: खंकगणफप शा/ 9 37. 


भारत को विदेश-नीठि ह८३ 


५ भांखत पर चीन का ह्मजा और अमेरिका--अवटूबर १६६२ में भारत पर बहुत बड़े 
पमाने पर चीनी आक्रमण शुरू होने के फलस्वरूप भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध में 
एक जया अध्याय शुरू हुआ । इस चीनी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए भारत ने अमरीकी 
सरकार से अनुरोध क्रिया कि वह शीभातिशीम सेनिक मदद दे) इसमें कोई सन्देह नही कि राष्ट्र 
पति केनेडी ने इस अनुरोध पर अविलम्ब विचार किया और भारत को सेलिक सहायता भी दी। 
पं* नेहरू के शब्दों में, सारा देश इस सहायता के लिए अमेरिका का आभारी रहेगा। यह एक 
सनन्‍्तोय की बात है कि अमेरिका ने भारत के पलायन ऐ शुरू में माजायज लाभ उठाने का प्रयास 
नहीं: किया । उसने सेनिक सहायता देने के लिए कोई शर्च नही रखी । विदेश सचिव डोन 
रस्क् ने भारत की अउठंलग्नता की नीति की प्रशंसा भो की । लैकिन अमेरिका भारत को वेशर्त् 
से निक सहायता देता रहे यह एक सदिस्थ बात थी । अमेरिका में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये गये 
जिससेप ठा चला कि अमरोकी सहायता को वेरोकटोक मिलने में कुछ कठिनाई है। कम पे-कम एक 
बाद तो स्पष्ट हो गयी । अमेरिका पाकिस्तान के लाभ की दृष्टि से कश्मीर समस्या का इल करवा 
लेना चाहता है। इसके लिए. भारत पर कई तरह के दबाव डाले गये । अमेरिका की प्रेरणा 
से ही कश्मीर के प्रश्न पर भारत-पाकिस्तान वातालाप शुरू हुआ था और कलकत्ता के भूद्दो-स्वर्ण 
सिंह बार्तालाप के समय अमरीकी राजदूत प्रोफेतर गेलवर्थ ने जिस नाटकीय दंग से इस्तक्षेप किये 
यथा, उसने इस तथ्य की और उंकेत किया कि भारत के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण में कोई मौलिक 
परिवतेन नहीं हुआ है / मई १६६३ में राष्ट्रपति राधाकृष्णन के अमरीकी यात्रा का भो कोई विशेष 
“परिणाम नहीं निकला । अमेरिका ने बोकारों प्लान्ट बेठाने में मदद देने से इन्कार बर दिया ! 
१६६३-६४ में भारत के प्रति अमरीकी कूदनीति का एक रद्य प्रतोव ही रहा है; चोनों आक्रमण 
तेथा भारत की आर्थिक स्थित्ति से उत्तन्न संकट से लाभ उठाकर भारत को अमरीकी प्रभाव मैं 
आबद्ध कर लेना और इस दिशा में भारत को अमेरिका से कुछ सफलता मिली । फिर भी, इस 
बात को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति केनेडी के पदारीहण के उपरास्त 
अमेरिका के साथ भारत के सस्बन्धों में उल्लेखनीय छुधार हुआ था हा कट 002# कम 
>भारत विश्म्ब महावा प्रदान की गयी थी, उच्त गे मारतीय 
जनता हक रा जि 024 । केैनेडी ने भारत की तठस्थत नी को भी 
चन्य धमरीकी नेताओं की अपैक्षा भली अकार समझा और उसका यथोचित रुम्ान किया । 
केनेडो से परकिस्तान और भारत विरोधियों के विरोध एबं प्रचार की परवाह न करते हुए 
चीनो हमले हे भारतीय लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से निक सहायता दी वह 
उनकी भहानत्ा और दूरद्शिता का प्रमाण था । लेकिन भारत के दुर्भाग्य से संचार का यह महान्‌ 
नेता अत्यन्त आकस्मिक ढंग से हमारे मध्य से उठ गया । उसको मृत्यु से भारत न हि 
यहुत बड़ा शुभचचन्तक खो दिया ।. कोनेंडी के बाद लिन्डन जॉनसम संयुक्त राज्य अनेरिका 
के राष्ट्रपवि हुए । श्रो जॉनसन ने अपने ग्थम भाषण में जो आइव्राठन दिया, उछ्तहे आशा की गई 
कि शापद अमेरिका का नया! प्रशासन भारत के प्रति कैनेडी-नीवि का ही अलुसरण करें । राष्ट्रपव 
जॉनसन के शासन-काल में भारत को सहायता मिली है। ७ दिसम्बर १६६३ को भारत और 
संयुक्त राष्य अमेरिका के बीच नयी दिल्‍ली में एक ममझोते पर हस्ताक्षर हुए जिंवके अनुसार 
अमेरिका भारत को आद करोड़ डालर तारापुर में आपविक शक्ति का सत्र स्थायित करने के 
लिए देने का वादा किया । अवेरिका को सहायता से भारत से अपनी वायु सेना को भो शक्ति- 
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शाली बनाया ! १६६४ में भारत के विभिन्न भागों में भारत, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अमैरिका 
के वायु छैनिकों ने सम्मिज्ञित रूप से शैक्षणिक अभ्यास किये । १६६४ में ही विकट खाद्यान्न 
समस्या उपस्थित हुई । पो० एल० ४८० के अन्तर्गत अमेरिका ने बड़ी मात्रा में भारत में खायात्रों 
की पूर्ति की और कई तरह की आर्थिक सहायताएँ देने का आज्वासन दिया । भारत को इस 
तरह की सहायता पर्याप्त रूप में अमेरिका से मिली है। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद चीनी 
आक्रमण का सुकावला करने के लिए अमेरिका ने भारत के हाथो सैनिक साजो-समान दिये 
और कुछ सेनिक सहायता भो दी ! 


भारतीय प्रधान मन्‍्त्री की प्रस्तावित अमरीकी यात्रा--भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 
के सम्वन्धो के इतिहास में १६६५ का वर्ष अलन्त सनन्‍्तोषजनक नही माना जा सकता । आर्थिक 
और खाथाननो के अभाव की दृष्टि से भारत के लिए यह वर्ष बड़ा ही अश्युभ सिद्ध हुआ । ऐसी 
हालत में भारत को अमरीकी सहायता की सख्त जरूरत थी । अतएव अमरीकी सहायता प्राए 
करने तथा भारत-अमेरिका सम्बन्धों में सुधार के लिए भारतीय प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शात्री 
ने मई में अमेरिका जाने कार्यक्रम बनाया और राष्ट्रपति जॉनसन की ओर से उन्हें निमन्त्रण भो 
प्राप्त हो गया। ठस्ची समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ के अमेरिका भ्रमण की भो 
बात थी । 


इस समय अमेरिका वियतनाम में अपना खूनो साम्राज्यवादी युद्ध चला रहा था और एसे 
उम्मीद थी कि चोन के विरोध में मानसिक संतुलन खोकर तथा आर्थिक संकट से बाध्य होकर 
भारत-अमेरिका की वियतनामी नीति का समर्थ करेगा। लेकिन भारत ने न्याय का साथ देवे 
हुए अमेरिका की वियवनामी नींति को कढ़ी आलोचना की। भारत सरकार का यह दुख 
अमेरिका के लिए अछह्या था। भारत के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के उद्दे श्र से १६ अप्रिल 
को अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने निमन्त्रण को वापस लेते हुए कहा कि अमरीकी काग्रेस के अधि- 
वेशन में व्यस्त होने के कारण राष्ट्रपति को प्रधान मन्‍्त्री का स्वागत करने के लिए समय का 
अभाव रहेगा । अवएब प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शात्री अपनी यात्रा को फ़िलदयाल के लिए 
स्थगित कर दें। इस निर्णय के विरुद्ध भारत में कड़ो प्रतिक्रियाएँ हुई' और जनता तथा प्रकार 
दोनों ने इसे देश का अपमान समझा । समूर्ण देश में अमेरिका विरोधी भावना का एक तूफान 
फूल पड़ा। चूँ कि पाकिस्तान और चीन का बढ़ता हुआ सम्बन्ध भी अमेरिका को पसद नहीं या, 
इसलिए राष्ट्रपति अयूत्र की यात्रा को भो इस्तो तरह स्थगित करा दिया गया । 


भारत-पा किस्तान युद्ध और अमेरिका--५ अगस्त, १६६५ को पाकिस्तानी म्ुजाहिदों 
ने कश्मोर में घुसकर जब उत्पात मचाना शुरू किया और इसकी खबर जब अमेरिका पहुँची, तो 
वहाँ के समाचारपत्रों ने पाकिस्तानी राग अलापठे हुए कट्दा है कि भारत के विरद्ध कश्मीरवालों 
ने विद्रोह कर दिया है । लेकिन यह उम्मीद की जावो थो कि अमरीकी सरकार को घटना का 
वास्तविक ब्योरा मिला होगा और जिस ढंगते अमेरिका के प्रवत्त दुझ्मन चोन के साथ पाकि- 
स्वान अपना सम्उन्ध बढ़ा रह। था उप्तको देखते हु कश्मोर के सम्बन्ध में उक्त राज्य अमेरिका 
का इष्टिकोण बदलेगा । लेकिन यह आशा निरायार सिद्ध हुई और अमेरिका ने पूनाः बी रब या 
अपनाया जो कश्मोर के प्रइनन पर अब वक उसका रद्दा दै। यह जानकर कि जेनरल मिम्मों को 
रिपोर्ट पाकिस्तान कै विदद्ध है; अमरोडो यूज्रों ने मह्मधिचतर यू-यान्व पर दबाव दाला कि वे इस 
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रिपोर्ट को प्रकाशित नहों करें । भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का यह अन्यायपूर्ण 
स्ख था। 
£ सितम्बर को पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा पार करके छम्ब जुरिया क्षेत्र में 
भारतीय प्रदेश पर बड़े विशाल पैमाने पर आक्रमण कर दिया। यह पहला अवप्तर था जब 
पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अमेरिका में वने और पाकिस्तान को मदद के रूप में दिये पेटन 
टैंक, हवाई वम वर्षक तथा अन्य अमरीकी शख्राश्स़ों को युद्ध में ज्ञोक दिया। पाकिस्दान की 
इस कार्रबाई. ने अमरीकी प्रशासन को बड़ी दुविधा में डाल दी । जिस समय संयुक्त राज्य 
अमेरिका और पाकिस्तान में पारस्परिक सुरक्षा संधि हुई थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को 
सैनिक सहायता देने का बादा किया था उस समय भारत ने इस कारण इसका बढ़ा विरोध 
किया था कि पाकिस्तान को सुफ़्त हथियारों से साम्यवाद के विरुद्ध लेप करने का भारतीय 
सुरक्षा पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा। नेहरू ने राष्ट्रति आइसनहावर को लिखा था 
कि पाकिस्तान इन शख्राशश्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध करेमा । उस समय राष्ट्रति आइसन- 
हावर ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को मिले अमरीकी हथियारों का प्रयोग केबल कम्युनिस्ट 
राज्यों के विरुद्ध करने दिया जायगा और यदि पाकिस्तान ने इन हथियारों से भारत पर आक्रमग 
किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका विरोध करेगा और भारत की सहायता करेगा। इस 
आश्वासन के आधार पर भारत सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान इस और आइ४ कराया 
कि पाकिस्तान सेन्टो तथा सिआटों सन्धियों के अन्तर्गत मिले शत्र शत्रों का प्रयोग भारत के 
विरुद्ध कर रहा है और यह अनुरोध किया कि अमेरिका अपने मित्र राज्य को ऐसा करने से रोके | 
लेकिन अमरीकी प्रशासन ने इस तथ्य की ओर जरा भी ध्यान नही दिया ओर पाकिस्वान को 
अमरीकी शत्नाशश्नों के दुरुपयोग से रोकने में अपनी असमर्थता प्रकट की | संयुक्त राज्य अमेरिका 
की यह नीति राष्ट्रपति आइसनहावर के उन आश्वासनो का उल्लंघन था । लेकिन उस समय के 
लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हर तरह की से निक सहायता वन्द कर दिया। लेकिन यह 
प्रतिवन्‍्ध भारत के विरुद्ध भी लगाया गया | अमरीकी सरकार ने आक्रामक और अक्ान्‍्वा दोनों 
को एक ही कोड में रखने में लेशमात्र का संकोच नहीं किया । इसके अविशिफि उसने यह भी 
घमकी दी कि बह दोनों देशों को आर्थिक सहायता देना भी बन्द कर देगा यदि युद्ध नहीं बन्द 
किया गया। इस धमकी से पाकिस्वान की अपेक्षा भारत को ही अधिक चुकयान होने वाला था, 
वयोंकि इस समय भारत में खाद्यात्रों के अभाव के कारण भयंकर संकट उत्तन्न हो गया था और 
भारत को अमरीकी सहायता की सख्त जरूरत थी ! ली 
सितम्बर के महीने में युद्ध को समाप्त करने के लिए सुरक्षा-परिपद्‌ को चार थेंठकें ्‌ हे 
इन बठकों में सुरक्षा-परिपद्‌ के अन्य सदस्यों की वरह अमरीकी प्रतिनिधि भी गोल्डवर्ग हर 
महासचिव यून्‍्थान्त के युद्ध बन्द कराने के प्रयासों का समर्थन किया वथा परिषद्‌ द्वारा पारस्ठ 
प्रस्तावों के पक्ष में अपना मठ दिया । लेकिन बहस के दोशान में अमरोकी प्रटिनिधि ने हमेशा 
“कर्मोर प्रश्न के राजनीतिक समाधान” पर बल दिया। इस इष्टिकरोप से पल है रे 
निश्चय हो भारत विरोधी था। इसका वाल यह था कि संयुक्त राज्य अन एक अर तर 
प्र को अमो भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्ण मानवा हैः यह प्रइन जिसका समाधान भारत डी: 88 
शोर के लोगों ने कई चुनावों में भाग लेकर बहुत पहले कर दिया था । 
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भारत-प। किस्तान युद्ध में अमरीकी इष्टकोण का एक और पहलु था। ३ सितम्बर को 
पाकिस्तान ने भारत पर हमला इस विश्वास के साथ क्या था कि वह कुछ हो दिनों में भारत 
को पराजित करने में सफल रहेगा, लेकिन भारत, ने जब इसका प्रतिरोध किया और पाविस्तान 
ने कई जगहों पर हमला शुरू किया, तो पाकिस्तान का पूर्ण विनाश अवश्यम्भावी हो गया । 
ऐसी हालत में राष्ट्रपति अयूत ने एकाधिक बार अपनी पुरानी दोस्ती के माम पर अमेरिका से 
अपील की $ि वह “भारत के आक्रमण बन्द कराने के सम्बन्ध में” कोई कार्रवाई करे। लेकिन 
राष्ट्रपति जॉनसन ने इस वार प्राकिस्तान को अल्ुप॒हित नहीं किया । संयुक्त राज्य अमेरिका की 
सरकार ने इस बात को कई यार दुहराया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध बन्द बरने के सम्बन्ध 
में जी भो निर्णय लिया जायगा वह संयुक्त राष्ट्रसंथ के अन्तर्गत होगा और व्यक्तिगत रूप से 
अमेरिका इपके सम्बन्ध में कोई कार्य नही करेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका के इस 
दृष्टिकोण ने पाकिस्तान को ठेढ़ी छोड़ने ओर सुरक्षा-परिपद्‌ के युद्ध-बिराम प्रस्ताव को मान लेने: 
के लिए बाध्य कर दिया । * 


भारत-पाक्षिस्तान युद्ध के दौरान में अपने नये साथी पाक्सतान पर भारतोय सैनिक 
दवाव को कम करने के छद्देश्य से १७ सितम्बर को चीन मे भारत को धमकी से सरा एक 
अल्टिमेटम भेजा जिर्तमें भारत से यह मांग की गयी थो कि बह तीन दिनों के अन्दर “गैर 
कानूनी ढग से चीनी क्षेत्र में बनाये सैनिक अड्डा को तोड़ दे” तथा इसके उपरान्त उसने शीघ्र 
ही सीमान्त पर भारत के विरुद्ध तेनिक गतिविधि प्रारम्भ कर दी । चीन की इस कार्रवाही से 
परिस्थिति बहुत कठिन हो गयी । इस हालत में अमरीकी विदेश सचिव ने यह घोषणा की कि 
यदि चीन ने भारत के विरुद्ध कोई से निक कार्रवाई की तो अमेरिका भारत को किसी तरह की 
सहायता देने में जरा भी संकोच नहीं करेया । इसमें कोई सन्देह नहों कि नाजक घड़ियों में 
अमेरिका की इस घोषणा से भारतीयों के मनोबल को ऊँचा रखने में बड़ी सहायता मिली । 
अमेरिका वी इस घोषणा का भारत में सर्बन्न स्वागत हुआ । * 


प्रधान मन्त्री की अमेरिका यात्रा--अप्रिल १६६५ में भारत के प्रधान मन्त्री की 
अमरीकी यात्रा के स्थगन से भारत में अमेरिका विरोधी भावना का प्रवल तूफान क्ूढ गया था 
और इस घटना के कारण दोनों देशों का सम्बन्ध काफी गिर गया था । ' इस कारण एस० के० 
पाटिल और जी० डी० बिरला जैसे अमेरिका के समर्थक भारतीय वहुत चिन्तित थे। थून जुलाई 
१६६५७ में इन दोनों व्यक्तियों ने अमेरिका का भ्रमण किया ओर यह प्रयास किया कि राष्ट्रपति 
जॉनसन पुंउः भारतीय प्रधान मन्त्री को आमन्त्रित करें। इस तरह का जाल बुना ही जा रहा 
या कि भारत और पाकिस्वान में युद्ध छिड़ गया और भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा अमेरिका. यात्रा 
की सारी सम्भावनाएँ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयाँ। नवम्बर और दिसम्बर के 
महीनों में भारत-अमेरिका सम्बन्ध में दो तथ्य स्पष्ट हुए। युद्ध के कारण अमेरिका ने भारत को 
हर तरह की सहायता देना वरूद्‌ कर दिया था, लेकिन भारत में विषम खा्यान्र संकट को देखते हुए 
अमेरिका ने फेसला किया कि पी? एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूँ की आपूर्ति पुनः चात्च की जाय। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि भारत को भूखमरी से बचाने में अमेरिका के इस निणय ने बंड़ी 
सहायता की । दूसरा तथ्य दाशकन्द सम्मेलन से सम्बन्धित था । अमेरिका कभी नहों चाइठा 
होगा कि तोवियत संघ भारत और पाकिस्वान के बीच मध्यस्थता करे । लेकिन जब सोवियंव 


भारत की विदेश-नीति हृप७- 


संघ ने वाशवन्द सम्मेहन का प्रस्ताव रखा और भारत तया पाकिस्तान दोनों ने इसे स्वीकार कर 
लिया दो कम-ते-कम सावंजनिक रूप ते अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया । अमेरिका के इस 
दशकोष से ताशकन्द में समझौता करने में बढ़ो सहुलियत मिली । प्रधान मन्त्री लाल बहादुर 
शादी की मृत्यु पर भी हम्फे ने अमरीकी जनता और सरकार की ओर से भारत के प्रति अबारः 
: सहातुभूति दर्शायों और यह आश्वासन दिय्वा कि भारत अमेरिका छे हर बरह की सहायता की 
उपेक्षा कर सकता है। झुछ दिनो के उपरान्त धोमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधान मन्‍्सत्री 
नियुक्ति की यों । राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्‍हें बधाई दी और एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया 
कि वे शीघ्र ही अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनायें । 
र८ मार्च १६६६ को श्रीमत्ो इन्दिरा गाँधी की अमेरिका यात्रा प्रारम्भ हुईं। ऐले तो 
भीमती गाँधो कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुकी थीं, लेकिन प्रधान मन्त्री के रूप में यह 
उनकी प्रथम यात्रा थी। उत्त समय भारत भीपण आर्िक संकट से गुजर रहा था और यह 
उम्मीद की गयी कि प्रधान मस्त्री की यांत्रा से प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता मिल सकती है। 
लेकिन सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ । 
संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की आर्थिक कठिनाइयों से लाभ उठाने का यत्त करता शहा। 
मारत पर अपना बोखिक साम्राज्यवाद लादने के उद्देइय से उसके “इंडो -यू० एस० एडुकेशन 
फाउस्डेशन” का पस्ताव रा, लेकिन सर्न्न देश में इतना व्यापक विरोध हुआ कि सारी योजनाएँ 
स्पग्रित कर दी ययवीं । भारतीय रुपये के अवधृल्यन के बाद अमेरिका ने पुनः उन सारी आर्थिक 
संहायताओं को चालू करने का निर्णय किया जो भारत-पाक बुद्ध के समय बन्द कर दी गयी थीं। 
इसका बर्थ कुछ लोगों ने यह लगाया कि रुपये का अवबृल्यन अमरीकी दवाब के कारण हुआ । 
फिलहाल भारत के प्रति अमरीको नीति का एक हो लक्ष्य प्रतोत हो रहा है; भारत की थाधिक 
विवशता से लाभ उठाकर उस पर हर तरह से दवाव डालना और छतस्ते अपने प्रभाव में रखना । 


भारत और सोवियत संघ 

मारत और सोवियत रुघ के बीच स्ववन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भी थोड़ा बहुत सख्मन्ध था। 

शुरू में पं० नेहरू सोवियत क्रान्धि के बहुत बड़े समर्थक थे। सोवियत संघ प्रारम्भ से ही 
पाप्नाज्यवाद का कहर विरोधी रहा है। उसे प्रत्येक स्तर पर भारतीय [स्वतन्त्रता संग्राम का 
: समर्थन किया है। इसलिए सोवियत संघ के प्रदि भारतीयों में सहानुभूति का उत्तन्न होना 
बिल्कुल स्वाभाविक था। सोवियत-संघ के साथ स्वतन्त्र भारत का सम्बन्ध इसी प्रष्ठाघार में शुरू 
हुआ। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति कै वाद पोवियत-संघ के साथ भारत के सम्बन्ध कभी एक से नहीं 
रहे, उप्तने अनेक चढ़ाव-उत्तराव देखे है २९४६-४७ में उपनिवेशवाद, प्रजावीय बिभेद, निरसी- 
करण, आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रइ्नों पर भारत और सोवियत तंध का एक्सा इष्िक्रोष रहा 
और इन ग्रस्नों पर भारत ने अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ का ही समर्थन किया। परत 
यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चलो और कुछ हो समय बाद कुछ बातों को लेकर दोनों देशों 
के बीच अनसुटाव प्रेदा हो गया ।. परन्द १६४६ के बस्त में स्थिति फिर सुधरी । इस काल में 
भरत मे साम्यवादी चीन का बहुत जोरदार समर्थन किया । अठाएव सोवियत संघ में भारत कै 
अति सहानुभूति उसन्न हुईं। इसी 6मय डॉ० राघाकृष्णन मास्को में भारत के राजदूत नियुक्त 
हुए और इनके प्रत्वनों के फलस्वरूप घारठ और रूछ के सम्पस्धों में काफी छुधार हुआ। इसके 


ष््प्ष अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


परिणामस्वरूप १६४९ के अन्तिम दिनों में भारत और सोवियव ंप के बीच एक व्यापारिक 
सन्धि हुईं। फिर जब १६७५० में को रिया का युद्ध शुरू हुआ और जब भारत ने उत्तर कोरिया को 
आक्रमणकारों मान लिया हो सोवियत-संघ पुनः भारत से नाराज हो गया किन्तु भारत 
सरकार का देख तुरत ही बदल गया। पं० नेहरू के शान्ति प्रयासों की प्रशंठा स्वयं 
स्टालिन ने की। यह सत्य ही कद्दा गया है कि कोरियाई युद्ध के समय मारव नोति से जहाँ 
वाशिंगटन और दिल्‍ली के बीच मतभेद की स्थिति पेदा हुई वहाँ सोवियत संघ के साथ उपके 
सम्बन्धों में एक बड़ो सीमा तक प्रगादवा आयो। इसी समय भारत ने सोवियत संघ की ठरह 
जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। दिपतम्बर, १९५२ में यदपि 
कोरिया के युद्धवन्दियों के कारण भारत और सोवियत संघ में मनमुटाव पैदा हो गया लेकिन 
दोनों का सम्बन्ध बहुत अधिक नहीं विगड़ा। इनके कई कारण थे। इसमें सबसे सुण्य 
कारण अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जानेवाली सेनिक सहायता थी। इसों बीच 
कश्मीर की स्थिति भी बिगड़ने लगी । फलतः भारत अनिवाय रूप से सोवियत संघ की ओर 
भुकने लगा। 


१६५४ में अमेरिका की प्रेरणा से दक्षिण-पूर्व एशिया सेन्‍्य-संगठन एवं वगदाद सन्धि 
की रचना हुईं। भारत ने इन गुटवन्दियों का घोर विरोध किया, जिसके फलस्वरूप भारत और 
अमेरिका के सम्बन्धों में बिगाड़ पेदा हुआ । १६५५ में नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की 
उसी समय वृक्ष्णानिन और खइचेव ने भारत की यात्रा की । इन यात्राओं के फलस्वरूप भारत 
और सोवियत संघ के सम्बन्धों में ओर अधिक सुधार हुआ; सोवियत नेताओं की यह यात्रा 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि इस अवसर पर उन्होंने भारत को कश्मीर और गोआ के प्रश्न पर 
हर प्रकार की सह्दायठाएँ देने का वादा किया। वस्थुत३ कश्मीर के प्रइन पर भारत की प्रतिष्ठा 
की रक्षा सोवियत संघ ने ही की है। जब-जब अमरीकी ग्रुद ने भारत को परेशान करने का 
प्रयास किया तब तब सोवियत संघ ने सुरक्षा-परिपद्‌ में वीटो का प्रयोग करके भारत की सहायता 
की है। इसके अतिरिक्त सोवियत-संध से भारत को प्रचुर मात्रा में आर्थिक और टेकनिकल 
सहायता भी मिली है। भिलाई में सोवियत सहायता से एक इस्पात का कारखाना बुला जो 
दोनों की मेन्री का प्रतीक है। और मी, वह क्षेत्रों में भारत को रूस से सहायता मिली है । 
यद्यपि १९०५ में हंगरी की घटना को लेकर भारत और सोविवत संघ के सम्बन्ध में फिर कु 
कटुवा आयी, लेकिन इस घटना से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध को कायम रखने की प्रक्रिया में कोई विश्येप 
उलझन नहीं पेदा हुईं। इसका प्रसुख कारण है कि दोनों देश विश्व-शान्ति और शान्विप्र्ण 
सहजीवन के सिद्धान्तो में पुरी तरह आस्था रखते हैं। ये दोनों सिद्धान्त ऐसे हैं जिनके आध्यर 
पर भारत और सोवियत संघ की मित्रता चिरकाल वक कायम रद्द सकती है। निरशोकरण के 
अस्तावों पर तो भारत सोवियत संघ का जबरदस्त समन करता है। 


चीनी आक्रमण और सोवियत संघ--१६६२ के अव्वर-नवम्बर में जब चोन द्वारा 
भरत पर बहुत बड़े पेमाने पर आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ के लिए एक बड़ी कठिन 
परिस्थिति उत्पह् हो गयो। इस युद्ध में एक तरफ वो सोवियत संघ का “भाई चीन” था और 
दूसरी ओर “दोस्त भारत” था । इस हालत में वह किसका पक्ष ले यह बहुत ही कठिन समस्या 
थी। लेकिन सोवियत संघ ने अपनी कूटनीति को बदौलत बड़ी ही खुबी के साथ अपनी स्थिति 


भारत की विदेश-नीति दरछ्‌ 


का निवहि किया । एक तरफ तो उसने अपने “भाई चीन” पर दवाव डालकर उसको बाध्य 
किया कि बह अपने आक्रमणकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये और दूसरी ओर अपने वादे के 
अनुसार उसने भारत को सहायता भी दिया जिसमें सेनिक सहायता भी सम्मिलित थी। जब 
संकद अपनी चरम सौमा पर था तब रूस ने भारत को भीग विमान दिये । कम-से-कम छुछ 
लोग तो ऐसे अवश्य हैं जो यह मानते हैं कि भारत पर चोनो आक्रमण सोवियत दबाव के कारण 
ही बन्द हुआ। भारत के प्रति रूस का ऐसा दख इस वाव को प्रमाणित करता है कि दोनों 
देशों की मित्रता एक सुरढ़ नीव पर खड़ी है । 


रूस की सहायता-जुलाई १६६८३ में भारत सरकार के एक सचिव श्री वूथलिंगम के 
नेतृत्व में सोवियत संघ से सौनिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक मिशन मास्को गया और 
सोवियत सरकार ने भारत को सैनिक साजोसामान देने का आश्वासन दिया। सोवियत संघ 
के साथ हमारे सम्बन्ध को एक ठोस आधार प्राप्त है। १६६३ में भारत को रूस से प्रचुर मात्रा 
में सामरिक और आर्थिक सहायता मिली । रूस ने भारत को मीग वायुयान दिये और वह 
मीग वायुयानों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने में सहयोग प्रदान 
कर रहा है। इसके लिए पद्चीस करोड़ रुपये को पूंजी से एक कम्पनी कायम की गयी। 
कम्पनी-निर्माण के लिए छड़ीसा में एक स्थान चुना गया। रुस ने अन्य प्रकार से सहायता 
करने का भी वचन दिया! ४ नवम्बर, १६६३ को रूस ओर भारत के बीच एक इकरार 
पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ जिसके अनुसार भारत में तेल और गेस का पता लगाने तथा 
उन्हें विकसित करने के लिए रूस से टेकनीशियन भेजे जायेंगे। रूस ने बोकारो के इस्पात 
कारखाना को बनवाने का भी वादा किया । रूस ने एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन बनवाने 
में सहायता करने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार भारत को सोवियत संघ से प्रचुर 
मात्रा में सहाथता मिल रही है! 

सोवियत संघ भारत के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति रखता है इसका प्रमाण हमें प्रधान मंत्री 
नेहरू की मृत्यु के बाद मिला । नये प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर सोवियव प्रधान मंत्री 
भ्री ख इचेव ने भारत को यह आज्ञासन दिया कि सोवियत संघ हमेशा की तरह भारत,को 
यथासम्मव सहायता देता रहेगा । उस समय सोवियत जनता और नेताओं का जो सहानुभृति- 
पृर्ण आचरण हुआ वह अद्वितीय था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ भारत का 
परम मिन्न है । 

सोवियत संघ का नया नेदत्व और भारत--१६ अक्टूबर, १९६४ को भी खइचेब 
के पत्तन के उपरान्त सोवियत संघ में जिस नवीन नेतृत्व का छदय हुआ उच्तके कारण भारत में 
यह आशंका ब्यक्त की जाने लगी कि अब भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा । 
ख इचेव भारत के परम मित्र थे और उनके पवन से भारत में अपार दुः्ख उत्पन्न हुआ! ऐसा 
समझा गया कि कोसिजिन और ब्रेजनोव चीन के साथ समझौता कर लेंगे और स्टालिनवादी 
नीति का अनुसरण करते हुए भारत-घीन विवाद में भारत के पक्ष का समर्थन करना छोड़ देंगे। 
लेकिन यह आशंका निमू ल सिद्ध हुईं। सोवियत नेवाओ ने घोषित किया कि वे विदेश नीवि 
में कोई मौलिक परिवर्तन नही करेंगे । सोवियत राजदूत ने भारत सरकार को आश्वासन दिया 
कि भारत के प्रत्ति उनके देश की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाद की थ डा ने 


६६० अन्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ और भारत की मेन्री में लेशमात्र. की कमी नहों आयी है। 
सोवियत संघ के नये नेतृत्व के अन्दर भी भारत को अपार सहानुभूति, समर्थन और सहायता मिली 
है और दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर है। 


भारत-पाकिस्तान युद्ध और सोवियत नीति 


कश्मीर समस्या पर सोवियत दृष्तिकोण-संसार की महाशक्तियों में सोवियत संघ 
ही एक ऐसा देश है जिसने कस्मीर में भारतीय स्थिति को छच्ित ढंग से समझा है। कश्मीर 
के प्रइन पर उसने हमेशा से भारतीय पक्ष का समर्थन किया है। खट्चेव ने शुरू में ही यह 
घोषित किया था कि सोवियत संघ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। कश्मीर की 
समस्या की जटिलता का कारण सोवियत दृष्टिकोण में साम्राल्यवादी देशों की नीति है जो 
एशिया के दो पड़ोसी देशो को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने का एद्देश्य रखते 
हैं। इस घिचार को सोवियत नेता कई बार व्यक्त कर चुके हैं और कश्मीर के सम्बन्ध में 
सोवियत नीति इसी तथ्य से प्रभावित है । सोवियत संघ का विचार है कि भारत और पाकिस्तान 
एक अच्छे पड़ोसी की वरह प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करके इस प्रइनन की तय कर लें । कश्मीर के 
प्रइन पर सुरक्षा परिषद्‌ की जितनी वेठकें हुई! ओर उनमें जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनके 
सम्बन्ध में सोवियत सघ ने इन्ही विचारों से प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण का निर्धारण किया ! 
ख इचेव के पतन के वाद जब भारत में सोवियत विदेश-नीति में परिवर्तत को आशका व्यक्त 
की जाने लगी ठो सोवियत सुघ के नये नेतृत्व ने हुरत ही यह स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर के प्रश्न 
के सम्मन्ध में उसकी नीति वही रहेगी जो अभी तक थी। सोवियत सघ के इस दृष्टिकोण में 
परिवर्तन कराने के उद्देइय से पाकिस्तान की कूटनीति सक्रिय हो गयी। अप्रिल १६६५ में 
राष्ट्रपति अयूब खाँ इसी उद्देश्य से सोबियत संघ गये और सोवियत नेताओं से अनुरोध किया 
कि वे पाकिस्तान के सम्बन्ध में पुरानी बातों को भूल जायें तथा पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति 
का पुनर्निर्धारण करें । सोवियत नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत किया, 
लेकिन नीति के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में किसी तरह का संकेत नहीं दिया । बाद में पाकिस्तान 
के विदेश मंत्री भुद्दो ने भी कई वार सोवियत संघ की यात्रा की। लेकिन इन यात्राओ और 
प्रयासों के फलस्वरूप भी सोवियत संघ की कश्मीर-नीति में कोई परिवर्तन मही हुआ ! कश्मीर के 
प्रश्ने पर सुरक्षा-परिपद्‌ में सोवियत 'बीटो” को कुठित करने के पाकिस्तान के सारे प्रयास 
विफल हो गये । 


भारत-पाक युद्ध और सोधियत संघ--५ अगस्त को कप्मीर में पाकिस्तानी सुजाहिदों 
के प्रवेश से स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी और भारत ने इस नवीन पाकिस्तानी आक्रमण 
का झुकावला करने के लिए. दृढ़ नीति का अवलम्बन किया। भारतोय सेनिकों ने झुजाहिदों 
का सफाया करना झुरू किया ओर सीमा के उस पार कुछ अड्डों को, जो पाकिस्तान के अधिकार 
में थे, दखल कर लिया.। भारत का कहना था कि इन्हीं स्थलों से ग्रजरकर पाकिस्तानी 
घुसपैठो भारतीय क्षेत्र में घुतते है ओर कझ्मोर की सुरक्षा के लिए उन पर भारतीय अधिकार 
का होना धावश्यक है। भारत के इस निर्णय ने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया और | 
पाकिस्तान के साथ प्रत्वक्ष युद्ध अवश्यम्मावी प्रवीव होने लगा। स्थिति को खराब हीवे देख.. 


भारत को विदेश-नोदि ६६१ 


सोवियत प्रधान मंत्रो कोचिजिन ने २० अगस्त, १६४६५ के उन्द में कस्मीर की स्थिति पर 
डिन्‍्दा व्यक्त करते हुए पाकिस्तान और भारत को पत्र-लेखा। उन्होने दोनो पश्षो को संपम 
से काम लेने को वया प्रत्वक्ष वार्ता द्वारा झगड़े का शान्विदृ्ण निबदारा करने का सुझाव दिया । 
भारतीय हपमहाद्वीप में इत तरह से स्थिति को बिगड़ते देख सोवियव संघ के लिए चिन्वित 
होना बिल्कुल स्वाभाविक था | भारत बोर पाहिस्तान के वीच युद्ध घिड़ जाने की प्रो सम्भावना 
थो ओर पश्चिमी गुट में पाकिस्तान के सम्दन्ध होने से इस संकट से अन्वर्राष्ट्रीय सकट उत्पन्न 
होने की उम्भावना थो । सोवियत संघ के अत्यन्त निकट पड़ोस में इस तरह की घटना घटे 
उसकी ओर से वह अपना सुख नही मोड़ तकता था । 


१ सितम्बर को पाकिस्तानी सेना द्वारा अन्तर्राष््रीय सीमा रेखा का उल्लंघन करके 
भारतीय क्षेत्र में प्रवेश ने स्थिति को अनियन्त्रित कर दिया। इसके प्रतिरोध में भारत को भी 
प्रत्यक्ष रूप से प्राकिस्तान के बिदद्ध युद्ध में आना पड़ा और भारतीय सेना ने कई मोच्चों पर 
पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जारी कर दिया । कई क्षेत्रों में भारतीय सेना पाकिस्तान के भू भाग 
में घुध गयी भारत की इस कार्यवाही को जहाँ पश्चिमी राज्यों ने “आक्रमण” कहकर सम्बोधित 
किया, बहाँ सोवियत संघ ने भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास फिया और आत्मरक्षा के 
लिए किये गये इस भारतीय कार्यवाही को उचित बतलाया। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ 
भारतोय प्रदेश की अखंडता और प्रभुसता बनाये रखने के लिए' भारत को जो कदम उठाने पड़े 


उसका सोवियत संघ में समर्थन किया गया । 
यद्यपि भारत-पाक युद्ध में सोविवत संघ ने भारत का समर्थन किया लेकिन वह नहीं 
चाहता था कि उसके दो पड़ोसी एशियाई देश साम्राज्यवादियों के जाल में फैसकर इस तरई 
लड़ते रहें और अपने-आप को वर्बाद कर लें। वह चाहता था कि दोनों देश अविलम्ब युद्ध बन्द 
दें। इस समय सोवियत नीति का प्रमुख उद्दे जय, विवाद के कारणों में न पड़फर, शान्ति को 
स्थापना थी । इसी उद्दे इय से प्रेरित होकर प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने ४ सितम्बर, १९६५ को 
भारत के प्रधान मनन्‍्त्री ओर पाकिस्वान के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हें “साम्राज्यवादी चाल्ों 
को समझने की कोशिश करने को तथा अविलम्ब युद्ध बन्द करके प्रश्न को प्रलक्ष वार्ता द्वारा 
चाठंर और बांडु'ग भावना के अनुरूप शान्विपृर्ण दग से सुलझाने” का सुन्नाव दिया। “यह 
दुर्भाग्य की बात है”, प्रधान मंत्री कोसिजिन ने लिखा, “कि भारत और पाकिस्तान के थीच 
तनाव में कोई कमी नहीं आयी है और दोनों देश युद्ध विराम रेघा पार करके एफ बूसरे के साथ 
युद्ध कर रहे है -« --- कझमीर में तेनिक संघर्ष से सोवियत संघ बहुत चिन्तित है *““*““अब 
समय नहीं है कि इस संघर्ष के उद्गम का पता लगाया जाय । किपने मनुष्यों को जाने ब्यर्थ 
जा रही है। युद्ध को तत्काल बन्द करना परम आवश्यक है” | प्रधान मंत्री ने दोनों देशों फो 
यह आश्वासन दिया कि वे समस्या के समाधान के लिए सोवियत संघ के सहयोग पर निर्भर कर 
सकते हैं। यदि दोनों पक्ष चाहें तो “समस्या के समाधान के लिए सोवियत संघ अपनी सेवा 
(8४००१ ०8८७) अर्पित करने को तैयार है ।” 
रूस के इस प्रस्ताव को मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता था, फिम्पु इगें 
रूसी सहयोग से भारत पाकिस्तान के विवादों को हल करने का सुश्ाव अवश्य था । कई क्षेत्रों 
में यह रूस का भारत विरोधी दृष्टिकोण माना यया । ऐसे आलोचकों का कहना था कि यदि 
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सोवियत संघ भारत के पक्ष का समर्थन करता और उसकी से निक कार्यवाही को उचित भानता 
था तो उसको सिफफे पाकिस्तान को कड़ो चेतावनी देनी चाहिए थी | भारत और पाकिस्तान 
दोनों को एक तरह का पत्र लिखना कया दोनों देशों को एक स्तर पर रखना नहीं था। लेकिन 
इनका ऐसा मतलब लगाना सोवियत कूदनीति को नहीं समझना ही माना जायगा। वाद-विवादों 
और सुरक्षा परिपद्‌ के मंच पर सोवियत संघ ने भारत का खुला समर्थन किया था । लेकिन यह 
समय वाद-विवाद का नहीं युद्ध का था। यदि सोवियत संघ इस समय खुलकर भारत का समभ- 
थन करता वो अमेरिका के लिए प्राकिस्वान का खुला समथन आवश्यक हो जाता, कौन को भी 
इससे उत्साह प्राप्त हो जाता और भारत को स्थिति बड़ी नाशुक हो जा सकती थी! इस दृष्टि- 
कोण से सोवियत संघ के पत्रों को भारत-विरोधी कहना एकदम अनुचित है। 


सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत संघ ने भारत के पक्ष का भ्रवल समर्थन कियां। ४ सितम्बर 
को सुरक्षा परियद्‌ ने युद्ध/विराम का जो प्रस्ताव प्रास किया उसको सोवियत संघ का पूरा सम्यन 
प्राप था। इस प्रस्ताव से युद्ध बन्द नही हुआ और इसी बीच छीन तरफ से भारत ने प्राकिस्तान 
पर हमला कर दिणा | इस घटना से ऑस्ल-अमरीकी साजिश सक्रिय हो उठो । इस क्षेत्र में इसको 
#श्नारत द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण” माना गया । पढें के भीतर से आंग्ल-अमरीकी गुट इस 
बात का प्रयास करने लगा कि भारत को आक्रमणकारी घोषित किया जाय या नहीं तो कम-से- 
कम कश्मीर में संयुक्त राज्य राष्ट्रसंध की सेना भेजी जाय । कश्मीर में संघ की सेना भेजने की 
साजिश बहुत पृूरानी थी और ब्रिटेन और अमेरिका युद्ध की स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे। 
लेकिन सोधियत संघ ने खुले शब्दो में स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के किसी प्रयास के विरोध में 
सोवियत संघ सुरक्षा परिषद्‌ में अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग करेगा । सोवियत विरोध के 
कारण आग्ल-अमरीकी णुट को अपने भारत-विरोधी साजिश का परित्याम करना पड़ा। ६ 
सितम्बर को सुरक्षा परिषद ने युद्ध बन्द करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया वह 
भारतोय पक्ष का वहुत इृद तक समर्थन करता था । भारत चाहता था कि प्रस्ताव यह स्वीकार 
करे कि वर्तमान संघ का उद्गम पाकिस्तानी झुजाहिदों के कश्मीर-प्रवेश स्षे है। भारत की 
इस माँग का सोवियत संघ ने समर्थन किया । इस अस्वाव में कहा यया था कि “मभारव और 
पाकिस्तान सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल युद्ध वन्द करें और सभी सैनिकों को उस स्थान पर बुला लें 
जहाँ वे ५ अगस्त, १६६५ को थे ।” ५ अगस्त की तिथि महत्त्वपूर्ण है। उसी दिन प्राकिस्‍्वानी 
घुसपेठियों का प्रवेश भारतोय प्रदेश में हुआ था। इस तरह प्रस्ताव ने परोक्ष रूप से पाकिस्वान 
को निन्‍दा की । प्रस्ताव में ५ अगस्त की तिथि सोवियत संघ के कहने पर रखा भया । सोवियत 
प्रतिमिधि ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इस तिथि का उल्लेख नहीं होता है वो वह अल्गव का 
समर्थन नही करेगा | इस प्रकार परिपद्‌ की ६ अक्टूबर वाली थेठक में भारत को सोवियत संघ 
का अपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ । 


इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए जय संघ के मद्दासचिव यू थानव भारत ओर 
पाकिस्तान के लिए रवाना हुए दो सोवियत संघ ने महासचिव के शांति मिशन का जोरदार शब्दों 
में समर्थन किया । इसी समय ईरान ओर दर्की को सरकार ठया इंडोनीशिवा ने वाकित्तान की 
समर्थन किया और प्राकिस्वान को सेनिक वहायवा भेजने का आखासन दिया। १६ टिवेम्बर 
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की चीन एक कदम और आगे बढ़ गया और भारत को अल्टिमेटम दे दिया । सोवियत सरकार ने 
इन विदेशी शक्तियों को चेतावनी दो कि वे भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करके 
स्थिति को और विगाड़ने का प्रयास नहीं करें । सोवियत संघ के इस कड़ा रुख ने इन देशों को 
बाध्य किया कि थे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता नही करें । 


यू थान्व के शांति मिशन की विफलता के बाद सोवियत संघ बहुत चिन्तित हो उठा। 
१८ सितम्बर को प्रधान मन्त्रो कोसिजिन का एक दूसरा पत्र भारत और पाकिस्तान की सरकारों 
को मिला । पत्र में कहा गया था कि “दोनों देश कुछ और अधिक बुद्धिमानी से काम ले” और 
युद्ध बन्द करें | युद्ध से उत्पन्न समस्या को वार्ता द्वारा वय करने के लिए इस वार सोवियत प्रधान 
भन्‍्त्री ने यह स्पष्ट सुझाव रखा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों को अपनी सेवा (8०09 ०8०४७) 
अर्पित करने के लिए तेयार है। “सोवियत संघ प्रधान मन्त्री लाल वहादुर शात््री तथा राष्ट्रपति 
अयूव खाँ के बीच समस्या के लिए प्रत्यक्ष वार्ता कराने की व्यवस्था कराने को तेयार है और इस 
तरह की वार्ता यदि दोनो पक्ष चाहें, तो सोवियत ताशकन्द में हो सकती है।” ताशकन्द सम्मेलन 
के विचार को उत्पत्ति यही से होती है। भारत ने इस प्रस्ताव को वत्काल स्वीकार कर लिया 
और कुछ आनाकानी करने के उपरान्त पाकिस्तान ने भी इसे मान लिया। बाद में सुरक्षा परिषद्‌ 
ने २० सितम्बर को प्रस्ताव पास करके भारत और पाकिस्तान की युद्ध बन्द करने का आदेश 
दिया । २३ अक्टूबर को युद्ध बन्द हो गया। सोवियत-संघ ने इसका बड़े हर्ष के साथ स्वागत 
किया । 

ताशकन्द सम्मेज्नन -२३ नवम्बर को लाल बहादुर शात्री ने राज्य सभा में कहा 
कि सोवियत सरकार से उन्हें पुनः एक पत्र ग्राप्त हुआ है जिसमें प्रधान मन्त्री कोसिजिन ने 
सुधाव रखा दे कि ताशकन्द में भारत और पाकिस्तान के नेताओ का सम्मेलन अब शीघ्र होना 
चाहिए । २ दिसम्बर को भारत में सोवियत राजदूत ने प्रधान मन्त्री से मुलाकात करके सम्मेलन 
की योजना पर विचार-विमर्श किया । उन्होंने बतलाया कि जनवरी १६६६ के प्रथम सप्ताह में 
यह सम्मेलन प्रास्म्म हो और युद्ध विराम रेखा को दढ़ करने, युद्ध-विराम के उल्लंघन को बन्द 
करने तथा भारत ओर पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार करने की समस्या पर इस सम्मेलन में 
विचार हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं प्रधान मन्त्री कोसिजिन दोनो पक्षो को सलाह- 
मशविरा देने के लिए ताशकन्द में मौजूद रहेंगे। ८ दिसम्बर को यह घोषणा की गयी कि 
वाशकन्द में भारत के प्रधान मन्‍्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच ४ जनवरी से सम्मेलन 
प्रारम्भ होगा । 

चाशकन्द मम्मेलन सोवियत कूठनीति की महान्‌ सफलवा थी, इपका उल्लेख हम कर 
चुके हैं। इसमें हुए समझौतो का वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ पर यह कह देना पाँच होगा कि 
ताशकन्द सम्मेलन सोवियव संघ और भारत के मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध का एक महत््वपृण अध्याय माना 
जायगा । यह उस मैत्री का चरम-विकास माना जायगा जिसकी नीव नेहरू और खइचेव ने डाली 
यी। सोवियत प्रधान मन्त्री के मैत्रीपु्ण आचरण ने सिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ भारत का 
महान्‌ मित्र और शुभचिन्तक है और दोनों देशो की मेत्री अह्ूट है । 

ताशकन्द-सम्मेलन के बाद पाकिस्तान के प्रति सोवियत रंघ के बदले हुए दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखते हुए कतिपय राजनीतिक क्षेत्रों में यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि कश्मीर 
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के प्रइनन पर सोधियत रुख में पाकिस्तान के यक्ष में कुछ नरमी आयी है। पहले सौधियत 
कइमीर के प्रइव पर भारत का पृण समर्थन करता था, लेकिन १६६५ में उसने दोनों देशो १ 
समान स्तर पर रखा और युद्ध बन्द करके समझौता करने को कहा । इन ज्षेत्रों का यह कहना 

कि पाकिस्तान की तरफ सोवियत नीति सें मेत्रीपृर्ण झख भारत के लिए हवितकारी छिद्ध होग 
और पाकिस्तान को मारत के प्रत्धि मेत्रीपृण व्यवहार के लिए वाध्य कर सकेगी, इसमें सन्देह है 

थे कहते हैं कि ताशकन्द समझौते के बाद से पाकिस्तान और सोवियत संघ का सहयोग जिम ढंग 
से बढ़ा है, वह भारत के लिए चित्ताजनक है। सोवियत कृदनीति की यह "नयी दिशा' 
भारत के हिंदी पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। लेकिन इस तरह की आशंकाएँ निमु लत हैं 

अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुईं है जिसका अर्थ यह लगाया जाय कि सोधियव संघ भारत क 
विरोधी होता जा रहा दे। यदि सोवियत संघ पाकिस्तान के प्रति अपना दष्टिकीण नहीं बदले 
रहता तो ताशकन्द में वह दोनो राज्यो के वीच समझौता के लिए महमत नही करा पाता | , यवि 
वाशकन्द समझता और उसके बाद सोवियत संघ तथा पाकिस्तान में बढ़ते हुए सहयोग से यह 
बात दिखायी पड़ती है कि सोवियत नीति का उद्दोदय पाकिस्तान के प्रति मिन्नता को बढ़ाना है 
तो भारत के लिए यह शुभ है, क्योकि तब सोवियत संघ इस बात में समर्थ हो सकेगा कि वह 
पाकिस्तान के नेताओ के हृदय से भारत के प्रति बेमनस्व की बातो को मिला दे। अप्रिल, 
रद में सोवियत प्रधान मत्री कौसिजिन की पाकिस्तान यात्रा से यह बात विल्कुल स्पष्ट हैं 
गयी । इस यात्रा के दौरान में राष्ट्रपति अयूब खाँ ने सोवियत संघ द्वारा भारत को शब्राशों 
की आपूर्ति का विरोध किया था। लेकिन कीसिजिन ने एन्‍्हे यह आश्यातन दिया कि सोवियत 
शब्बाश्॒यों की आएुर्ति चीन के सम्भावित आक्रमण का छुकाचला करने के लिए किया जा रहा हैं, 
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं । पाकिस्तान से मास्कों वापस जाते समय भरी कोतिजित दो घंटों 
के लिए दिल्ली भो ठहरे। वहाँ उन्होंने प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी को यह आइवासन दिया 
पकि यदि भारत और चीन में कोई संघर्प होता है, दो पाकिस्तान उससे लाभ उठाने का वल 
नहीं करेगा । इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाछा है कि सोवियत संघ और पाकिस्तान की बढ़ती 
हुई मेत्री का भारत की स्थिति पर कोई प्रतिकूल अमाव नहीं 53, । श्से हमें यह भो नहीं 

अलना चाहिए कि राजनीठि में कोई देश स्थायी शत, या स्थायी मित्र नहों होता । 

ज 


पाकिस्तान को सोवियत सैनिक सहायता और भारत. ेृ े 
जुलाई, १६६८ में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को सेनिक सहायता देने का निर्णय 


फिया। सोवियत संघ के इस निर्णय की एक महत््यपरर्ण पृष्ठभूमि थी । 

पाकिस्तान के दृष्टिकोण से उाशकन्द-सम्मेलन का एक क्ञाभ यह हुआ कि बह रुस के 
बहुत अधिक नजदीक परढुँच गया जिसके लिए पाकिस्तान की कूंटनीति वर्षों से सक्रिय थी 
छाशकन्द सम्मेलन से पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिला और उसने रूस ये शपाशप्र प्राप्त करने 
के लिए १६६६ में अपना सेनिक मिशन जनरल नूर खाँ के नेतृत्व में मास्को भेजा । यह मिशन 
थ प्राकिस्तान लोड आया । यह ठीक है कि उस समय रूस ने पाकिस्तान को शया- 
शद्य देने से इस्कार कर दिया लेकिन वार्ता के.दौरान रूसी नेवाओं के रुप से स्पष्ट ही 
गया कि पाकिस्तान को झोवियद सेनिव/ दर ले सकती है। दिसम्वर १६६७ में यह 
उंकेत मिलने लगा कि निकट भविष्य में पा ५ * संघ से शय्ाशस मिल सकते 


खाली हा 
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हैं। भारतीय नेताओ ने श्राशत्व मिलने की सम्भावना मात्र को लेकर सोवियत संघ से विरोध 
करना उचित नहीं समझा । अप्रिल, १६६७८ में प्रधान मंत्री कोसिजिन पाकिस्तान पहुँचे । 
उनके कराची पहुँचने के पहले ही राष्ट्रपति अय्यूब ने अमेरिका को पेशावर का अड्डा बन्द करने 
को नोटिश दे दी थी । यह इस वात का संकेत था कि पाकिस्तान किस कीमत पर रूसी 
शख्राशश्र॒प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। कोसिजिन की पाकिस्तान यात्रा समाप्त होने के 
कुछ ही दिनो बाद यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान को शीघ्र ही रूस से शस्राशत्र मिलने 
लगेंगे । 

१० जुलाई, १६६८ को जब यह घोषणा हुई कि सोवियत संघ ने पाकिस्तान को सैनिक 
साजोसामान देने का निश्चय कर लिया है तो पुरे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक तहलका मच 
गया । लोगों ने कहा कि सोवियत संघ का यह फेसला भारत की विदेश नीति के झुह पर 
करारा तमाचा है। सोवियत संघ के इस निर्णय को भारत-रूस सम्बन्धों के इतिहास की सबसे 
बड़ी घठना मानी गयी । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सोवियत संघ के इस फेसले की 
आलोचना की | श्रीमती गांधी ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन हथियारों का 
इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा । पहले भी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान की अमेरिका 
से फौजी सहायता मिली तव उसने उस सहायता का उपयोग भारत के विरुद्ध किया। १६६५ 
में पाकिस्तान ने भारत पर अमरीकी हथियारों के बल पर ही आक्रमण किया था। भारत ने 
कच्छु-युद्ध के दौरान में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान को अमरीकी सहायता नहीं 
मिली रहती तो वह हमले को हिम्मत नहो करता । 


झारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की शंका व्यक्त की गयी । कहा गया कि यह 
सोचने की बात है [5 पाकिस्तान को रूस से जो हथियार प्राप्त होगे, उनका उपयोग वह किसके 
विरुद्ध करेगा । क्‍या चीन के विरुद्ध १ क्या सोवियत नेता इतने भोले हैं कि ते यह नही जानवे 
कि पाकिस्तान की एकमात्र लड़ाई भारत से है और यदि कभी भी ये हथियार काम में आये वो 
भारत के विरुद्ध ही काम में आयेंगे । तव फिर सोवियत्त संघ ने पाक्रिस्तान को फौजो मदद देने 
का निर्णय क्यो किया १ पाकिस्तान उन सैन्य संधियों का सदस्य है जिनका सीवियत संघ पिरोध 
करता रहा है। आलोचको का यह भी कहना था कि सोवियत संघ बही राजनीति अपना रहा 
है जिपके लिए अबतक ब्रिटेन और अमेरिका की आलोचना की जाती रही है। एक ओर भारत 
को मदद और दूसरी ओर पाकिस्तान को। दोनो को फौजो सहायता देना दोनों ही देशों में 
युद्ध को बढ़ावा देना है। क्या यह मान लिया जाय कि सोवियद संघ दोनों देशो के बनाव को 
बढ़ावा दे रहा है जब कि वह स्वयं ताशकन्द घोषणा का रचयिता रहा है १ राजनेत्िक अध्येता 
-- के रूप में इसके अलावे किधी और निष्कर्प पर नही पह़ँचा जा सकठा हे कि सोवियत संघ दोनो 
देशों को हथियार बन्द कर उनकी शत्रुवा को और मजबूत कर रहा दै। यह सम्भव है कि 
सोवियत संघ की यह मीति न हो । लेकिन हथियारबन्दी का नतीजा यही होता है । 
सीवियव संघ के इस निर्णय के विरुद्ध भारत के वुछ क्षेत्रों में यह मांग की गयी कि 
सोबियत सघ के प्रति भारतीय नीति में परिवर्तन होना चाहिए। उनका कहना या कि भारत 
को अब अपनी विदेश मौति को एक नया अर्थ देना होगा / अववक यह विदेश नीति अमेरिका 
और रूस को धूप-छांह में खेलवी रही दे । अब उसे निकलकर एक स्वतन्त्र अर्थ देने से ही मारत 


दर्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अधिक सुरक्षित हो सकेगा। लेकिन प्रधान मंत्री ने लोक सभा में बोलते हुए यह स्पष्ट कर दिवां 
फि “सोवियत संघ ने पाकिस्तान को फौजी मदद देने का जो निणय किया उससे हमारी विदेश- 
नीति को कोई फर्क नहीं आयगा ।” उन्होने यह भी कहा कि “हर देश को दूसरे की सहायता 
देने का अधिकार है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।”” इसके क्षाथ ही प्रधान मंत्री कोयि- 
जिन ने यह आश्वासन दिया कि सोवियत संघ पाकिस्तान को हथियार अवश्य दे रहा है, किन 
बह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भारत से उसके सम्बन्धो में बिगाड़ पेदा हो । 


बस्तुतः भारत-सोवियत संघ के सम्बन्धों में इस कारण गत्तिरोध उस्पन्न करने का कोई 
ओऔचित्य प्रतीत नहीं होता । सोवियत संघ भारत से अपना सम्बन्ध विगाड़ना नहीं चाहवा 
लेकिन ताशकन्द-सम्मेलन के उपरान्त वह पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने के लिए. सतत प्रथल- 
शील रहा है। पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध भें उसकी अपनी राजनीति और अपने हिंव 
हैं। वह पाकिस्तान को चोन के चंगुल से सुक्त करना चाहता है। वह जानता है कि चीन 
एशिया में अकेला पड़ गया है! यदि पाकिस्तान को पूरी तरह अपनी ओर कर लिया जाय वो 
चीन एकदम अकेला पड़ जायगा। वह पाकिस्तान को रूस सुखापेक्षी बनाना चाहता है भारत 
और पाकिस्तान को आपस में लड़वाना नहीं ! सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को सेनिक मदद 
को भारत सोवियत-संघ की मित्रता को खत्म करने का कारण बना लेने को कोई बुद्धिमान 
नही कहा जा सकता । इस तथ्य को अब कट्टर सोवियत विरोधी भारतीय भी स्वीकार करने 
लगे हैं ।* 


पाकिस्तान को सेनिक सहायता देने से भारत के श्रति सोवियत दृष्टिकोण में कोई परि“ 
बर्चान नही आया और भारत के प्रति उसकी मित्रता की भावना पहले की तरह हो सुद्ढ़ है इस 
बात का एक प्रमाण तब मिला जब भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन की मृत्यु (३ मई 
१६६९) के समय सोवियत प्रधान मंत्री कोसिजिन स्वयं भारत आये। स्वयं प्रधान मंत्री के आने 
का अर्थ यह था कि सोवियत संघ भारत की भावनाओ का बहुत कद्र करता है। साथ ही 
कोसिजिन का उद्देश्य उन श्रान्तियों को दूर करना था जो पाकिस्वान की रूसी सेनिक 
सहायता देने के निर्णय से पेदा हुआ था ' अपने अल्पकालीन दिल्ली प्रवास के समय प्रधान मंत्री 
कोसिजिन ने बताया कि भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध वहुत अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने 


१. उदाइरणार्थ हिन्दुस्तान टाइम्स की यह टिप्पणी देसिसे-- 
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कहा कि इन सम्बन्धों पर किसी भी प्रकार की छाया पड़े, ऐसी कोई भी बाठ नहीं होगी। 
भारत के राष्ट्रीय हित्त पर किसी का भी आक्रमण हो, यह हम नहीं चाहेंगे । हम दोनों को मेत्री 
सम्बन्ध शान्ति कार्य को लेकर दृढ़ है और भागे भी अधिक दृढ़ रहेगा । उन्होने यह स्पष्ट किया 
कि युद्ध कार्य को लेकरी मेत्री नहीं हुई है । 

सम्भव है कि कोसिजिन की इस भारत-यात्रा से दोनो देशो के सम्बन्धो में जो तनाव के 
लक्षण नजर आने लगे थे वे दूर हो जायेँ । 
सोवियत संघ ओर चीन का सीमा-विवाद ओर भारत का दृष्टिकोण 

उसूरी नदी के टापू दमिस्की पर सौवियत सघ और चौन के सेनिको के बीच भाच, 
१६६६ के दौरान में कई बार झडपें हुई! और दोनो देशों ने एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेवार 
ठहराया । रूस के साथ चीन का वत्तमान सीमा-विवाद३ भारत के साथ सीमा-विधाद जैसा ही 
है। अतएव भारत ने तुरत ही इस विवाद में रूस का पक्ष लिया और उसका समर्थन किया! 
सोधियत सघ और चीन के इस घिवाद में भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन और विरोध दोनो ही 
हुआ है। कुछ लोगो का कहना था कि चीन के साथ भारत के अपने विवाद के सन्दर्भ में सोवियत 
संघ का पूरा समर्थन अत्यन्त आवश्यक था । इसके विपरीत कुछ अन्य प्रेक्षकों का कहना है कि 
पाक्स्तान के प्रति सोवियत विदेश नीति में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान 
भें रखते हुए भारत को इस विबाद प्र अभी मौन रहना चाहिए था और इतनी जल्दी अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त नही करनी चाहिए थो । 


भारत और पाकिस्तान 


देशी राज्य --अगस्त १६४७ में पाकिस्तान का जन्म काफी कठता छत्पन्न करने के 
बाद भारत का विभाजन करके हुआ था। शुरू से ही पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु नम्बर 
एक समझता रहा है। ऐसी हालत में दोनो का सम्बन्ध खराब रहे, यह बिल्कुल स्वाभाविक था 
शरू में ही जुनागढ़, हदरावाद और कश्मीर के देशी राज्यों को लेकर दोनों देशों के बीच श्वगढ़ा 
शुरू हुआ | जुनागढ़ और हेदराबाद की समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन कश्मीर की 
समस्या ने पाकिस्तानी आक्रमण के कारण भयंकर रूप धारण कर लिया। यह भामला संयुक्त 
राष्ट्रसंघ में गया लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नही हो सका है। 

आर्थिक तनाव--विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान ओर भारत के बीच कई आर्थिक 
समस्याएँ थी । दोनो देशो के बीच आमदनी तथा कर्ज का वेटवारा एवं लागत धन के सम्बन्ध 
में सन्‍्तोपजनक विभाजन करना था । मुद्रा के सम्बन्ध में निणय लेना या। व्यापारिक सम्बन्ध में 
भी तनातनी शरू हुई क्‍योंकि पाकिस्तान ने तुरत ही जूट के निर्यात पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया। 
मुद्रा का अवमल्यन लेकर भो दोनों में तनाव उत्पन्न हुआ । कुछ दिनों के वाद आर्थिक सम्बन्ध 
को सुधारने का यल्त किया गया और इसमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन अमी भी आर्थिक 
क्षेत्र में इन दोनों पड़ोसी देशों के वीच तनाव आ जाझा है। 

आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन विस्थापिदों की सम्पत्ति की समस्या थी । विभाजन 
के बाद पाकिस्ठान के बहुत से हिन्दू भारत और भारठ के बहुत से सुउलमान अपनी सम्पत्ति 
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छोड़कर पाकिस्तान चले गये । अब प्रश्न था इन समपत्तियों के हस्तान्तरण का जो अत्यन्त ही 
कठिन था | पाकिस्तान में गेर सुसलमानों की सम्पत्ति तीन हजार करोड़ से ऊपर छुटी थी और 
भारत में मुसलमानों की सम्पत्ति केवल तीन सौ करोड़ की ही थो। इस कठिन समस्या को 
सुलझामें के लिए भारत और पाक्स्तान में बहुत वार्तएं हुई । १९५० में नेहरू-लियाकत अली 
समझौता हुआ और तब जाकर इस समयस्या का आंशिक समाधान हुआ । इसी समझौते के द्वारा 
देशो के बीच अल्पसंख्यको की समस्या झुलझाने का भी यत्न किया गया । 


“बुद्ध नहीं करो की घोषणा”--भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत 
यह है कि उसने पाकिस्तान की स्थापना को प्रृर्णतया स्वीकार नहीं किया है और जब भी मौका 
मिलेगा भारत आक्रमण करके उसका नामोनिशान मिठा देगा। लेकिन यह धारणा विहकुल 
निराधार है। भारत के प्रधान मन्‍्त्री ने इसीलिए कई बार यह सुझाव रखा कि दोनों देश एक 
दूसरे के विरुद्ध युद्ध नही-करने की घोषणा कर दें । लेकिन पाकिस्तान इमके लिए तेयार नही 
होता है। उल्टे उसने स्वयं १६५४ में अमेरिका से एक सन्धि करके बहुत बड़े पेमाने पर अश्न 
श्र लेना शुरू किया और इसके कुछ दिनो बाद सीटों तथा बगदाद पेक्ट जले आक्रामक तंगढनों 
में सम्मिलित हो गया। इन घटनाओ को लेकर भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में बड़ी 
कट्ठता आयी है । 


नदियों के पानी का झगड़ा--लेकिन इन समी समस्याओं से गम्भीर समस्या भारत 
और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का झगड़ा था। सिन्धु नदी और उत्तकी सहायक अन्य 
सभी नदियाँ भारतीय क्षेत्र से निकलती हैं । विभाजन के बाद पाकिस्तान को यह भय हुआ कि 
यदि भारत से पाकिस्तान का सम्बन्ध कटठ॒ताप्रर्ण रहा ती भारत इन नदियों के वह्यव को रोकर 
अपने भूभाग में मोड़ ले सकवा दै जिससे सिंचाई के पामी के अभाव में पाकिस्तान को बहुत 
नुकसान पहँच सकता है। भारत को भी अपने आर्थिक विकास के लिए भाखड़ा वाँध बेंपवाना 
आवश्यक था । ऐसी हालत में दोनो देशो के बीच नदियों के पानी के प्रश्न को लेकर मतभेद 
का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था ! 


विभाजन के बाद जल के प्रइन को लेकर कई कठिनाइयों उत्रन्न हुईं और दोनों द्वेशों के 
बीच खूब तनाव वढ़ा । १९४६ में एक अमरीकी विश्ञेपत्ष डेविड लिलियेन्थल ने इस समस्या 
को राजनीतिक स्तर से हटाकर टेकनिकल एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और 
इसके लिए विश्व वेंक ( ५४०४० एछ»7॥ ) से मदद लेने को सिफारिश की । भितम्बर, १६५३१ 
में इस बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया। यूजीन ब्लेक और 
उनके वाद मि० इल्कि के सहयोग से वर्षों तक बात चलने के उपरान्त १९ सितम्बर, १६६०९ 
की भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रइन पर एक समझौता हो गया। इसको १६६९ का 
सिन्घु जल चन्धि ( गितंपएड. बाला 77००४ ) कहते हैं जिस पर प्रधान मन्त्री नेहरू और 
राष्ट्रपति अयूब खा ने स्वयं रावलपिण्डी में इस्ताक्षर किये | १२ जनवरी, १६६६ की इस सन्धि 
की शर्ते लागू कर दी गयों और इस प्रकार दोनों देशों के वोच का एक बहुत बड़ा शगड़ी 
शांत्र हुआ । 
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भारत की विदेश-नीति ड्ह्६ 


चीनी आक्रमण तथा भारत-पाक सम्बन्ध--१६६२ में जब भारत पर चीन का 
आत्रमप शुरू हुआ तो भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में फिर उथल-पुथल हुआ । पाकिस्तानी 
थजब्रार ओर राजनीतियों ने भारत को दोषी वतलाया। कराची भारत की सहायता का 
माजायज फायदा उठाना चाहता था। इसलिए पेकिंग के साथ नये सिरे से उसने मित्रता शुरू 
को । नवम्बर में जब बहुत बड़े पैमाने पर चीन का हमला शुरू हुआ तो भारत ने अमेरिका और 
प्रिठेन से सेनिक सहायता की याचना की । दुरत ही इन देशों से युद्धोपयोगी सामान भारत 
पहुँचने लगे । पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि चीन की ओर से 
भारत पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है कि इतने बढ़े पेमाने पर उसे सेनिक सहायता दी 
जाय । पर पाकिस्तान के विरोध का कोई थसर नहीं पड़ा और भारत को सैनिक सहायता 
मिलती रही । 


स्वर्ण सिंह-भुझे वार्ता-भारत की सैनिक आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए 
अमरीकी भन्‍्त्री एयरेल हैरीमन और ब्रिठिश सन्‍त्री डल्कड सेंड नवम्बर, १६६२ में भारत आये । 
इस अवसर से ज्ञाभ छठाकर उन्होंने पाकिस्तान और भारत में मेल-मिलाप कराने का यल्ल 
किया । इसके फलस्वरूप प्रधान मनन्‍्त्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खाँ का २६ नवम्बर, १६६१ 
को एक संयुक्त वक्तव्य निकला । इसमें कहा गया था कि दोनो व्यक्ति उपयुक्त समय यर भारत- 
पाकिस्तान-मवभेद को छुलझाने के लिए वार्ताएँ करेंगे । साथ ही यह दय हुआ कि इस शीप॑- 
सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मन्त्रियो के स्तर पर पहले कुछ वावँ हों । ६९ दिसम्बर, 
१६६९ की मन्त्रियों के स्तर पर पहला सम्मेलन रावलरपिंडी में हुआ! जनवरी और फरवरी, 
१६६१ में और सम्मेलन हुए और यह निश्चय हुआ कि मध्य मा में कलकत्ता में भारत और 
पाकिस्तान के मस्त्रियों की वार्दा हो । 


लेकिन थायोजित कलकत्ता सम्मेलन के ध्ूर्व हो पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता 
कर लिया । पेकिंग में दोनों देशों के बोच जो समझौठा हुआ एसके फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा 
अधिकृत कइमीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान ने चोन को दे दिया। भारत ने इस 
समझौते पर बड़ा कड़ा विरोध प्रकट किया । इसी प्रष्ठाघार में १० मार्च, १६६३ को कलकत्ता 
में भारत-पाक वार्ताएँ पुनः प्रारम्भ हुई, पर उससे कोई निम्कर्प नहीं निकला । इसके बाद दोनो 
देशी के प्रतिनिधियों के दो और सम्मेलन हुए । अन्तिम सस्सेलन दिल्ली में मई, २६६३ में 
हुआ । पर वहाँ भी कोई समझौता नहों हो सका ओर वार्ताओं का यह विलसिला समाप्त कर 
दिया गया | 


पाकिस्तान का जासूसी पड्यन्ध--सितम्बर, १६६४ में भारत में प्राकिस्वानी 
दूवावास द्वारा फेलाये गये एक जातूसी जाल का पता भारत सरकार को लगा । नयी दिल्ली 
में स्थित पाकिस्तान का दूताचास इस जासूसी पडुयस्त्र का केन्द्र था जिसका छद्दे श्य भारत की 
गुप्त सामरिक भेदों का पता लगाना था । इसमें दृत्ावास के उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे । 
जब घड्यन्त्र का पता लग गया वो भारत सरकार ने जाएूमी से सम्बद्ध अधिकारियों को भारत 
से हटाने का निश्चय किया । सेकिन इसी समय भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त के न्‍्यक्तियत 
अनुरोध वर भारत सरकार ने अपने निश्वय की घोषणा को पाँच दिनों के लिए स्थगिढ 
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दिया । इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने कराची स्थित भारतीय दूतावास के कुछ प्रसुब अधि- 
कारियों पर जासूसी करने का दोपारोपण करके उन्हें प्राकिस्तान छोड़ देने की आज्ञा दे दो । 
पाकिस्तान को इस घोषणा के बाद भारत सरकार ने भो पाकिस्तानी अधिकारियों को भारद 
छोड़ने की भाजशा दे दी । इन घटनाओ को लेकर दोनों देशों के बोच खूब उनाव फेला । 


२४ अवटूबर, १६६३ को पाकिस्तान सरकार के आदेश से दाका और राजशाही में 
भारतीय पुस्तकालय बन्द कर दिये । २१ नवसम्वर को राजशाही मे भारतीय हवाई कमीशन का 
कार्यालय बन्द कर दिया गया) इसी दिन पाकिस्तानी समाचार-पत्रों ने यह समाचार छापा 
कि कश्मीर १६४६ की युद्ध विराम-रेखा को पाकिस्तान मान्यता नहीं देसा। ४ दिसम्बर की 
पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति थी के० एच० खुशोंद ने कहा कि युद्ध-विराम रेखा के 
समीप बसने वाले नागरिकों के बीच दस हजार राइफले बॉटी गयो हैं तथा और भी बाँदी 
जायेगी ) 


इहजरतबाल्ष घटना ओर भारत-पाक सम्बन्ध-र८ दिसम्बर, १६६३ को श्री नगर 
की हजरतवाल मन्दिर से पेगम्बर मुहम्मद साइव का पविन्न वाल चोरी चता गया। इस घटना 
को लेकर पाकिस्तान के समाचार-पत्रों ने भारत के विरुद्ध खूब प्रचार किया और छाम्प्रदायिक, 
घुणा-विद्वेप फला था । फलतः पूवों पाकिस्तान में बड़े ऐेमाने पर सास्प्रदायिक दंगा शुरू हो 
गया। इस दंगा में कई हजार व्यक्ति मरे और कई हजार शरणाथी भारत भाग आये । इसके 
पतिक्रिया स्वरूप भारत में कुछ जगहों पर दंगे हुए। इसके कारण भारत और पाकिस्तान का 
सम्बन्ध और भी वघिगड़ गय'। लेकिन साम्प्रदायिक दंगे की आग को बुझाना उस समय सबसे 
अधिक आवश्यक था। अतएव इस समस्या के समाधान के लिए फरवरी १६६४ में 
भारत और पाकिस्तान के स्व्राष्ट्र मन्त्रियो का एक सम्मेलन दिल्‍ली में हुआ | इस 
सम्मेलन का कोई विशेष परिणाम नही हुआ, लेकिन अल्‍््यछ ण्यकों का उत्पाह तो पुछ अवश्य 
बढ़ा । दिल्ली सम्मेलन में यह निरुचय हुआ कि स्वराष्ट्र मन्त्रियों का एक दूसरा सम्मेलन 
सितम्बर, १६६४ में रादलपिंडी में हो जिसमें अल्पसख्यकों की रक्षा के उपाय निर्धारित किये 
जाये । 


इसी वीक मई, १६६४ में कश्मीर के नेवा 'शेख अब्दुला को कश्मीर की सरकार ने 
लगमग दस बर्षों उक जेल में रखने के बाद झुक्त कर दिया। शेख अब्दुला की झुक्ति के बाद 
भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक नया अध्याय शुरू हुआ । 


जैल से बाइर निकलते ही शेख साहब ने भारत सरकार की कटमीर सम्बन्धी नीति की 
कड़ी आलोचना की और कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग सखी । पराकिस्वाने 
की ससकार ने झेल अब्दुल्ला का समर्थन किया! अपने घिचारों के आधार पर कश्मीर-समस्या 
के समाधान के लिए दो अब्दुल्ला दिल्‍ली आये और पं० नेहरू से वार्ताएँ की। इन वार्ताओं 
को समाप्ति के बाद शेख साहव ने यह बचलाया कि कझ्मीर समस्या का समाधान तभी हो सकठा 
है जब भारत और पाकिस्तान का सम्बन्ध अच्छा हो । अवएव वे भारत-पाकिस्वान सेल-मिताय 
के लिए नाटकीय प्रयास करने लगे। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति अयूव खा... मिलने के लिए वे 


भारत की विदेश-नीति ७०३ 


पाकिस्तान गये और इंस बात पर उन्हें राजी कर लिया कि भारत-परा किस्तान के सम्बन्ध में 
छुधार के लिए वे प्रधान मम्त्री प॑० नेहरू से मिलने के लिए भारत जायें । इसी बीच २७ मई, 
१६६४ को प० नेहरू की मृत्यु हो गयी और शेख साहब के सारे प्रयास व्यर्थ हो यबे । भारव- 
और पाकिस्वान के सम्बन्धों की स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ । 


कच्छ का झगड़ा--कच्छ का रज्ञ ( ए००ा ० (प।०9 ) पुराने गुजरात राज्य ( अब 
भारतीय प्रदेश ) और पुराने सिनन्‍्ध प्रदेश ( अब पाकिस्तानी क्षेत्र ) के बीच पड़ता है।यह 
सम्पूर्ण रत्न पहले कच्छ के राजा के अधिकार में था ओर १६४७ में जब कच्छ का राज्य भारत 
के साथ मिल्ल गया तो यह क्षेत्र भारतीय गणराज्य का अंग बन गया। सिन्ध प्रदेश और 
कच्छ के राजा में इस क्षेत्र को लेकर बहुत पहले कई वार भगड़ा हुआ था, लेकिन १६९४ में 
तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह फेसला कर दिया कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार 
में रहेगा। पाकिस्तान सरकार इस वात को नही मानती । उनका कहना है कि २४ भक्षांश 
के उत्तर में पैंठीस सौ वर्गमील का क्षेत्र पुराने सिन्धप्रदेश के अन्दर था, देश विभाजन के बाद 
यह पाकिस्तान को मिलना चाहिए था और भारत ने जबरदस्ती इसपर अपना अधिकार जमा 
लिया है। भारत सरकार इस मत से सहमत नही है । उठका कहना था कि यह सम्पूर्ण इलाका 
कच्छ के राना के मातहंत में था और इसलिए यह पूरा क्षेत्र भारतीय है। 


१६६५ के अप्रिल में कच्छ के इस क्षेत्र को लेकर भारत और पाक्स्तिन के बीच संघर्ष 
हो गया। पाकिस्तानी सेना की दो हुकड़ी भारतीय क्षेत्र में घुस गयी और कच्छु के कई 
इलाकों पर अधिकार कर लिया। भारत को यह अनुमान नहीं था कि पाकिस्तान एकाएक 
इस तरह की आक्रामक कारवाई करेगा । ६ अप्रिल को यह लड़ाई शुरू हुई और अनियमित 
रूप से जून तक चलती रही ! ब्रिटिश प्रधान मन्त्री विल्‍्सन की मध्यस्थता से ३० जून को 
युद्ध-विराम हो गया और एक समझौता के द्वारा यह तय हुआ कि दोनों पक्ष १ जनवरी, १६६५ 
की स्थिति में वापस चले जायें तथा तोन व्यक्तियों को मिलाकर एक ट्रिब्यूनल बने जो ( यदि 
दोनों देशों के मन्द्रियों के स्वर णर कोई समझौता न हो सके तो ) इस बिवाद पर अपना फैसला 
दे । ट्रिब्यूनल का काम होगा कि दोनों पक्षों के दावो की जाँच करे, एक रिप्रोर्ट दे वया इसके 
मिर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। युद्ध विराम के चार महीने बाद द्रिब्यूबल का संगठन हो 
जाना था। भारत और पाकिस्तान को ट्रिब्यूनल के एक-एक सदस्य को मनोनीत करना था 
और वे दोनों सदस्य एक दीसरे व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते। इनमें से कोई व्यक्ति भारत या 
पाकिस्तान का नहीं हो सकवा था। यदि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चुनाव करने में कोई मब- 
भेद हुआ, तो समझौता के अनुसार ती संयुक्तराष्ट्र संध के महासचिव को उनको मनोमोव करने 


का अधिकार दिया गया। 


कच्छु के इस समझौते की भारत में कड़ो आलोचना हुईं। यद्प्रि ध्ाक्रामझ की उन 
क्षेत्र की खाली कर देना पड़ा जिसपर उसने अधिकार करः लिया था; लेकिन भारत-पाकिस्वान 
मतभेद में पंचायती फेसले का सिद्धान्त मानना गलत था। कुछ्द लोगों का ब्याल या कि 
पाकिस्तान कच्छे की तरह हो कश्मीर में स्थिति छत्तन्न करके इसी नमूने पर कश्मीर-समस्या को 
पंच निर्णय के सिद्धान्व के आधार पर निर्मित करने की मांग कर सकता है । 


छण्२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जुलाई २९ की भारत और पाकिस्तान के विदेश मन्त्रियों ने यह तय कया कि वें दोनां 
कर्छ पर अन्तिम समझौता करने के उद्दे इम से २० अगस्त को ईदहली में मिर्लें। लेकिन तबतके 
पाकिस्तानी सुजाहिदो ने कमी में गड़बड़ी पेंदा करे दी ओर इस हालठ में विदेश मन्त्रियों 
की वार्ता सम्भव नहीं रही ' अतएव आारत ने मुझाव ददिया कि कच्चे की अरइन अब सीधे ट्रव्यूनल 
में रख दिया जाये । पाकिस्तान ने इंसान के एक न्यायाधीश तेंथां भारत ने यूगोस्लाविया के 

कक में योनीत किया | हे दोनों ने मिलकर एक 


दोनों देशों की आदेश दिया गया कि वे कच्द पने-अपने वे प्रस्तुत करे ताकि 
उन पर विचार अपना निणय दे सके । 

१६ फरवरी) र६६ को ट्रिब्यूनल ने लनर्णय दे. दि. लि्णय में 
दिवादग्रस्त कं लव्बे प्रतिशत भागी मे दिया और शेष ठीन सौ बीस बर्गमील की 
इलाका पा को दिया गया। हे इलाके में कंजरकोट की पर कि है जहाँ 


बहुत रोपपूण हुई । रहोम की बाजार से दक्षिणी इलाके की पाकिस्तान को देने की कोई कॉर्सिणे 
नही था । के अध्यक्ष स्वेंडन के जज सुन्नार लागरपेन ने अपने फेंसले में कद कि 
इलाके में शान्ति और स्पार्यिल बनाये रखने के लिए यह जरूरी है. कि इसे पर पा 

का दोषी स्वीकार कियीं जाय। इईर्तका मतलब यह थीं कि इस कै पर पाकिस्तान 
का कौई कार्नूलन अधिकार नहीं दै लेकिन राजनेतिक दृष्टिकोण से उसको सर इलाका देंगी - 


उच्चित होगा । 
अधान मन्‍्त्री इन्दिरा गाँधी ने इस निर्णेय की राजनीतिक कारणों से प्रेरिव! बंता 
इसकी हिन्द दी) भारत के कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्पष्ट कर ददिया कि उन्‍हें ट्िल्मनर् 


१] 
का निर्णय मॉर्न्य नहीं दै और वें इसके कार्यान्वयन का विरोध गे । युद्ध/विराम के 
दौरान में कच्य मामले को इ्िवतस को सौपते समय भारत ने यह शर्त मील लो थी र्फि 


का फेसला उं मान्य होगा । इस कारण भारत के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं 
में फैसले (या और से 


अधिकार मे चला 


प्ारत-पार्किस्तान युद्ध (१ ६६५) 


कश्मीर में पाकिस्तान की चघुसपेठ न्‍+अभी कच्छ-समझीते की स्थाही संजने 


घुस' रस 
पायी थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी इस्‍कत शुरू कर दो । इस बार की पाकिस्वानी , 


भारत की विदेश-नीवि छ०ट्‌ 


योजना १६४७ के थाक्रमण से वढ़-चढ़ कर थी। इसके लिए पाकिस्तान वर्षों से हेयारी 
कर रहा था। चीन की सहायता 
से हजारों पाकिस्तानी सेनिकों को 
छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया 
था और योजना यह थी कि यह छापा" 
मार दस्ता असैमिक वेश में आधुनिक 
हथियार ते लेख होकर कक्षीर में घुतेगा 
और कश्मीर के अन्दर उपद्रव तथा तोड- 
फोड़ करके ऐसी स्थिति पेदा कर देगा 
जिसमें भारतीय सेना को कश्मीर से 
भागना पड़े । प्राकिल्तानों शासकों का 
विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता 
इन बापामारों के साथ सहयोग करेगी । 
४-५ अगस्त की रात में इस 
तरह के हजारों पाकिस्तानी ब्वापे-मार 
कश्मीर में घुस गये । पाकिस्तानी रेडियो 
ने दावा किया कि कश्मीर की जनता 
ने बहुत बड़े मैमाने पर विद्रोह कर दिया 
है,सुजाहिदों ने रेडियो स्टेशन, हवाई अद्ढा 
आदि स्थलों पर अधिकार कर लिया है 
और भोनगर का पतन होने ही बाज्ना है । 
बात यह थी क्रि भारतीव अधिकारियों को पाकिस्तानी छाप्रामारों की घुसप्रेठ की खबर 
वाद में लगी तव तक इन मुजाहिदों ने कश्मीर में उपद्रव शुरू कर दिया था। भारतीय सेना ने 
शीघ्र कारबाई शुरू कर दी और सेकड़ों सुजाहिद पकड़ लिये गये या भार डाले गये । 
जब भारतीय सेना ने घुसपेडियों के पहले जत्या का सफ़ाया कर दिया वी पराकिस्वान ने 
दूसरे जत्या को भेजा । दूसरे जत्थे के प्रवेश ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया कि विराम रेखा के 
आस-पास ऐसे कितने पहाड़ी-जंगली इलाके हैं जिनसे होकर प्राकिस्तान घुसपंठी भारतीय कश्मीर 
मंपरुँचते हैं । अतएव भारत सरकार ने यह निउचय किया कि पाकिस्तान की इन हरकतों को सदा 
के लिए रोकने के लिए इन स्थलों पर अधिकार कर लिया जाय) इस निर्णय के वाद अगस्त के 
बोसरे सप्ताह में भारतीय ऐेना ने करगील क्षेत्र में घन तीन पाकिस्तानी प्रतिहानो पर आप 
कर लिया जहाँ से घुसपैठी भारतीय क्षेत्र में घुसते थे । २५ अगस्त को टियवाल क्षेत्र में भारतीय 
सेना ने दो और पाकिस्तानी प्रतिष्ानों पर अधिकार कर लिया । इसके बाद ढरी पु क्षेत्र में 
सैनिक कार्यवाही को ययी और हाजीपीर के दरें पर भी भारतीय सेना का अधिकार हो गया। 
हाजीपीर पर कब्जा हो जाने से घुसपेठियों का रास्ता एकदम बन्द हो गया । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी इस समय युद्ध विराम-रेषा का पहया दें रहे ये । उन्होंने इन 
सारी घटनाओं को देखा और जनरल निम्मो ने सारी घठनाओं की यूखना महातचिक यू थात्व को 
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का श्री गमश--भारत द्वारा पिराम रेखा को पार करने को प्रतिक्रिया पाकिस्तान 
स्वम्ापि5 रूप से हुईं। २५ अगस्त के बाद से भारतीय और पाडिस्वानी सेनाओं में कई जगा 

प्रत्मक्त मुठ भेढ़ हो गयी ओर यह निश्च+-ता अतीत होगे लगा कि मारत और पराकिस्तान में धर 
युद्ध घिड़ यायगा । अधिक पाछिस्तानी क्षेह्र को मारतोय अधिकार में जाने से राकने के उद्देश 
से पाडिस्तान ने प्रत्यज्त रूप से आक्रमण करने का निरचय किया। दम्म-न्यूरिया क्षेत्र इसे 
लिए बुत उपयोगी था, क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आसानी से हमला छर सता था और 
अपनूर पर एब्डा करके ऊपरो कश्मोर को जम्मू से अलग कर भारतोम क्षेत्र पर अधिकार कर 
सकता था। हिंदलर के प्रिय तृ-प्रहार के दरें पर १ सितम्बर को त्तड़के ही टेंकों और आपुनिक- 
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से उच्च दिन को खाड़े छुर्र 
विराम हो सया | पाझछिस्वान हो यह झाझशा थो कि 
चीन उत्की सहायता करेगा, लेझहिन उसे निराश होना 
पड़ा । उसने सोबाडो ओर छेन्दो संगड़नों से रुझरता 
की याचना को, लेकिन वहाँ से भी उसे निराश होना 
पढ़ा । भारदीय सेना ने पाहिस्वान के एक रहते भड़े 
भू-भाग पर अधिकार कर लिया। युद्ध के झत्म होने 
पर सात सो चालीस वर्गमोल का पाकिस्तामों श्षेत् 
भारतीय कब्जे में था और दो सो चालोस परगभोल के 
लगभग भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के पच्से में थे। जन 
धन ओर से निझऊ साजो-सामान में दोनों पक्षों को अपार 
क्षति हुई। 

युद्ध के परिणाम --भारत और पाकिस्तान 
के कट सम्बन्धों के इतिहास में सित्तम्बर १९६५ फा 
युद्ध एक महत्त्वपूणे घटना थो । यह उस मनग्रुदाथ गौर 
कठुता की भावना का चरम विकास था जिसको 
घर्मान्ध पाकिस्तानी अधिकारों १६४७ से पालते था 
रहे थे। पाकिस्तान के लिए एक “धामिक सोमा! 
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स्थापित करने तथा भारत को नीच दिण्णने क्रो यह एक अबक्ष गया था। लेकिव बुध 


छ्ग्दू अन्वर्राषट्रीय सम्बन्ध 


पाकिस्तान की पराजय ने यह ठिद्ध कर दिया कि अम्वर्राट्रीय छगड़े का नियदारा शक्ति 
द्वारा करने का प्रयास व्यर्थ होता है. और “दो लोग पहले उल्तव/र उठाते है, वे दलवार से 
ही नए ही जाते हैं ।” भारत के लिए यह विजय पर्म-निरपेक्षषा ममाजवाद ओर स्वतन्त्रता 
के सिद्वान्तों की विजय थी । इसने सिद्ध कर दिया कि सारत अपनी प्रादेशिक अजंडता 
बचाये रखने के लिए कटिबद्ध है और संसार को कोई भी शक्ति उसके अभिन्न अंग कश्मीर 
को उसे विल्लग नहों कर सकृती । इसके अतिरिक्त इंस युद्ध के निम्नलिखित गरिणाम हुए 


३- पाकिस्तान हमेशा कहा करठा था कि यदि कश्मोर की समस्या का शान्तिपूर्ण दंग से 
समाधान नहीं हुआ तो बह “दूसरे तरीकों” को अप्मायगा । “दूसरे तरोके” का बालयें शक्ति 
अर्थाव युद्ध का सहारा लेना था। इसलिए प्राकिस्वान १९५४ से ही अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा 
रहा था। सितन्धचर १९६५ में उसने इस “द्रतरे तरीके” का अकलम्बन किया, लेकिन छतको 
मनोकामना पूरी नहों हुईं । अतः अब उम्मोद की जा कड़ी है कि भविष्य में अब पाकिस्तान इस 
तरह की एम्की ने वे 


२० पाकिस्तान के शासकों का विश्वास था कि भारत के साथ युद्ध बिढ़ जाने की 
हिथिति में क्मीर की झुस्लिम जनता उसका साथ देगो और भारत के खिलाफ विद्रोह कर 
देगी । उन्हें यह भी विश्वास था कि धर्म के नाम पर भारत के सुस्लिम पाकिस्तान का समर्थन 
करेंगे और पाँचवे दस्ते (8 ८णेप्यग०, का काम करेंगे । लेकिन युद्ध के दिनों में भारत के 
मुसलमानों ने जिस देशभक्ति का अदर्शन किया उसने यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्वान की 
सारो उम्मीदें बेकार थीं और भारतीय धर्म निरपेक्षता का आपार अत्यन्त ठोस है । 


३- इस युद्ध ने भारत में एक अइर्द स्वाभिमान ऐदा किया और देश को आलनिर्भर 
बनाने की भावना वलवतों हुईं । पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका द्वारा सुफ्त में दिये गये हथियार, 
टैंक और वम बर्षकी का अयोग कर रहा था, लेकिन भारत के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे । 
भारत में वने गेट विमान की उपलब्धियों ने अत्येक भारतीय का सिर ऊँचा कर दिया और 
सम्पूर्ण युद्ध की अवधि में नायरिकीं तथा वेनिकों का मनोवत्त ऊँचा रखा । 


& सेनिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस युद्ध ने टैक युद्ध के चरांकों, को भी प्रभावित 
फिया। प्राकिस्तान ने अमेरिका में बने प्रेंटन टैंक का प्रयोग युद्ध में किया था। इस टेंक की 
सोहरत सारे ससार में थी और दुनिया का यह सर्व शक्तिशालो युद्ध शत्र माया जाता या) 
लेकिन जिस तरीके से भारतीयों ने इसका सफाया किया उसके कारण पेंटन टैंकों की श्र्फि 
में युद्ध विशेष्ञी का विश्वास घट गया / 

७५. भारत-पाकिस्तान युद्ध ने भारठ को एक शक्तिशाली नेदृत्व प्रदान किया। 
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शात्रो देश के अधान मंत्री अवश्य चुन लिये गये, 
लेकिन भारतीय जनता पर उनके नेतृत्व का प्रभाव नाममात्र का था। पाकिस्तान के बुद्ध के 
समय शा्री ने जिस टढु नीति का अवलम्बन किया उसने यह सिद्ध कर दिया किये रेहह 
के योग्य उत्तराधिकारी हैं और सम्पूर्ण देश का विश्वास उनमें जम गया । 

६. प्राकिस्वान के लिए यह युद्ध बड़ा घातक सिद्ध हुआ। इसने पाकिस्तान के तभी 
विज्लासों और मान्यताओं को नकनाचूर कर दिया । १६५४ से पाकिस्वान इसी दिन के 


भारत की विदेश नीति छ०७ 


सभी चीजों का परित्याग कर अपनी सेनिक शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन युद्ध में पराजय ने सैनिक 
वानाशाही के खोखलापन को स्पष्ट कर दिया । जनता के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
था : क्‍या इसोलिए सभी स्वतन्त्रताओं का वलिदान किया गया था? इसमें कोई सन्देह नहों कि 
युद्ध में पराजय अयुव की सैनिक तानाशाही के लिए वड़ा घातक होगा | इसके अतिरिक्त पाकिस्तान 
का शासक वर्ग भी देश की विदेश-नीति के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में सोचने लगा है। आरचर्य 
नहीं कि पाकिस्तान की विदेश-नीति में निक० भविष्य में कोई परिवर्तन हो । 

७ भारत पाकिस्तान युद्ध पिंडी-पिकिंग-जकार्ता धुरी के बुश्नते हुए दीप का अन्तिम लौ 
था । युद्ध के समय पाकिस्दान, चीन और इंडोनीशिया का सहयोग एशिया की शान्ति के लिए 
बहुत खतरनाक हो गया था। इन देशो ने अपूवं एकठा और संगठन का परिचय दिया 
और यह सहयोग चलकर सीमा पर तब पहुँचा जब पाकिस्तान ने चीन और इंडोनीशिया के शब्ु* 
राज्य मलेयेशिया के साथ अपना छम्बन्ध विच्छेद कर लिया । पाकिस्तान का यह कदम सुरक्षा- 
परिपद्‌ में मलयेशियाई प्रतिनिधि द्वारा अपनाये गये रुख के विरोध में अपनाथा गया था । 

८. भारत-पाकिस्तान युद्ध ने आधुनिक विश्व-राजनी वि में संयुक्त राष्ट्रलंध की उपयोगिता 
को सिद्ध कर दिया। इंडोनीशिया द्वारा संध से निकल जाने से संघ के भविष्य के सम्बन्ध में 
तरह-तरह भी आशंकाएँ उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ ने बड़ी दढ़तापरवक हस्त- 
क्षेप करके इस युद्ध को वन्‍द कराया । इस घटना से यह भी सिद्ध हो गया कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय 
मसलों पर महाशक्तियों सहयोग से काम करें तो संघ को पूरी सफलता मिल सकती है। भारत- 
पाकिस्तान युद्ध को वन्‍्द कराने में सोवियत रुंघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपृव॑ सहयोग का 
प्रदर्शश किया और इसी कारण परिषद्‌ को शान्ति-स्थापना के कार्य में सफलता मिली । 

६» भारत-पाकिस्तान युद्ध ने सोवियत कूटनीति को एक नया मोड़ लेने का अवसर प्रदान 
किया । दो राष्ट्रो के झगड़ों को सुलझाने में सोवियत संघ ने आज वक कभी अपनी सेवाएँ अर्पित 
नहीं की थीं। वस्वृतः सोवियत कूटनीति का इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं था। लेकिन भारत 
और पाकिस्तान के झगड़ों को सुलझाने में उसने अपनी सेवाएँ अपित को और ताशकन्द में सम्मेलन 
का आयोजन किया | सोवियत कूटनीति के लिए यह बिल्कुल नवीन चीज थी और विश्व-राज- 
नीति पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था । 

युद्ध-विरास का उह्लंघन--संयुक्त राष्ट्रसंध के हस्तक्षेप से २३ सितम्बर, १६६५ को युद्ध 
विराम हो गया तथा भारत और पाकिस्तान ने युद्ध बन्द कर दिये, लेकिन युद्ध के क्षेत्रों में पूर्ण 
शान्ति नही आयी। दोनों ओर से युद्ध-विराम् का उल्लंघन होता रहा । संयुक्त राष्ट्रघंघ का 
प्रज्षक दल इन उल्लंघनों को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन यह सम्भव नहों था। दोनों 
देशो की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी रहती थी ओर इस हालत में मामूली झड़प पर गोली चल 
जाना कोई आश्चय की वात नहीं थी । संघ के महासचिव ने इन उल्लंघनों को बन्द करने के कुछ 

सुझाव दिये, पर उनका कोई परिणाम नही निकला और दोनों ओर से प्रतिदिन युद्ध विराम के 
उल्लंघन होते रहे । 
ताशकन्द सम्मेलन 
इस भयानक स्थिति को रुमाप्त करने के लिए सोधियत कूटनोति काफी सक्रिय थी। 
सोवियत प्रधान मंत्री का विचार था कि इन सारे ऋंघटों का अन्त दोनों देश के मेता « 


ण्न्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करके कर सकते हैं। अतएद्र सोवियत संघ ने विशेष ऊुचि लेडर वाशकन्द सम्मेलन की 
व्यवस्था की और ४ जनवरी को दाशऊनद में राष्ट्रवत्ि अयूब याँ तथा प्रशन मंत्री लाल बहादुर शात्ी 
का ऐविहासिक सम्मेलन आरम्म हुआ | लेकिन ताशकन्द सम्मेलन में समझ्ेवा होना कोई बाठन 
नहों था। दोनों देशों की शत्र वा अद्वारह व पुरानी थी और हाल ही में दोनों के वोच जीवन- 
मरण का युद्ध हुआ था लेकिन सोवियत कूटनीति का जादू दोनों के बीच समझौता करते में 
सफ़ल रही और १६ जनपरी २६६६ को हपे ओर उल्लास के यौच ऐविहाधिक ठाशकन्द समझते 
पर हस्ताक्षर हुआ। इत्त समझौवे की शर्ते निम्नलिखित थीं : ह 
6 (१) भारत के प्रधान मज्ो और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सदमत हैं ऊि दोनों पक्ष 
जोरदाए प्रयत्न करेंगे कि संयुक्त राष्ट्रसंध के घोषधा-पत्र के अनुछार भारत और पाकिस्तान में 
अच्छे पढ़ोप्तियों का सम्बन्ध निर्मित हो । वे राष्ट्रसंभ के पोपणा-पत्र के अन्तर्गत धुनः दुद्माते हैं कि 
वे बल प्रयोग का सहादा न लेंगे और अपने विकादों को शाॉंतिपुर्ण तरोरों से सुलकायेंगे । 
वे समखते हैं कि क्षेत्र में, विशेषकर भारत-पाकिस्तान उपमदादीए में, और भारत तथा पाकिस्तान 
के जनता के हित में यह नहों है कि दोनों देशों में तनाव बना रहे / इसी ४८ भूमि में जम्मू और 
करमीर के मसले पर विचार किया गया और दोसों देशों ने अपना-भपना पक्ष उपस्थित किया ( 

(१) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिल्तान के राष्ट्रपति इस बात पर तइमत हैं वि दोनों देशों 
के सभी सशखस् म्यक्ति २२ फरवरी, १६६६ के प्र उस स्थान पर वापस लिये जायेंगे जहाँ गे ६ अगत्ता 
के धर थे और दोनों एक्ष यूद्ध विराम रेखा पर थुद्ू-विराम को हर्चों को पावन करेंगे। 

(3) भारत के प्रधान मंत्री और प्राहिस्तान के राष्ट्रपति राजी हुए हैं कि भारत और प्राहिस्तान 
के बीच का सम्बन्ध एक दूसरे के आन्‍्तरिक मस्सडों में अह्तक्षेप के सिद्धास्त पर आधारित दोगा ( 

(४) भारत के प्रधान +त्री और प्राकिस्‍तान के राष्ट्रपति सदमत हुए हैं कि दोनों रक्ष एक दृकषरे के 
विरुद्ध कि्तो प्रकार # प्रचार को निरत्सादित गरेंगे और ऐसे अचार को प्रोत्साइन देये जो दोनों देशों 
दे बोच मित्रतापण सखन्‍्ध को बढ़ाता है । 

(३) भारत के अधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत दुए हैं. कि प्राकिछान के लिए 
भरत के उद्चायक और भारत के लिए परकिस्तान के उच्चायुक्त अपने-अपने पदों पर भाएस आयेंगे 
और दोनों देशों में राजनीतिक सम्बन्ध पुम: सामान्य रुप से ध्थापित होगा 

दोनों देशों की सरकारें राजनोतिर सम्बन्ध के मामले में १६६१ के वियना नियमों का प्रविन 
करेंगे ! है 
(६) भारत के प्रधान मंत्री और पा डित्तान के राष्ट्रपति सहमत ढुए हैं कि वे आर्थिक भरी 
व्यापारिक सम्दन्धों, को वात बदन सम्बन्धों को, और भारत प/किल्तान के बीच सॉस्क्रेतिक आदाने- 
अंदान को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में दिचार करेंगे और भारत-पाकिस्तान के बीच जी वत्मान 
समभौते दैं उनको कार्यान्वित करले का उपाय करेंगे 
(७) भारत के अ्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति राणी हुए हैं कि वे अपने-अपने अफ़क्यों 
को आरेश देंगे कि वे युद्ध-वन्दियों को अदला-ब्रदली का काय करें ; 

(८) भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत दुए हैं कि दोनों पक्ष राण्पार्थियों 
को समस्याओं हे तथा अरैध ढय से इते व्यक्तियों को निकासी ते सम्बन्धित मईनों पर आपस 
विचार-विमर्श जाएों रखेंगे । वे इस बात पर भी राजी हुए है कि दोनों पक्ष टैसी ह्थिति उतपश हे 
हे जनता की भगदड़ स्क्ेयो । ञे 

भारत-पाकिस्तान संधर्व के दौरान में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की थी ययो सस्वेत्त ब्दि 

ब्ापत्ो क्रेजआारे में छा्ता करने के लिए सहमत हुए दैं।.... 


भारत की विदेश-नीति ७०६ 


* (६) भारत के प्रधान मंत्रो और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत्त हुए हैं कि दोनों देशों से संधि 
सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करने के लिए दोनों पक्ष सर्वोच्च स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर 
आपस में मिलाना जारी रखेंगे | दोनों पक्षों ने इस आवश्यकता को महसूस किया है छ्ि भारतीयों 
और पाकिस्तानियों को सयुक्त समितियाँ बनें जो अपने देशों की सरकारों को सूचना देंगी कि 
आगे क्या कदम उठाये जाने चाहिए । 

(१०) भारत के प्रधान मन्‍्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सोवियत संघ के नेताओं के प्रति, 
सोवियत सरकार के प्रति और ब्यक्तियत रूप से रुस के प्रधान मन्त्री श्री कोसिजिन के प्रति, उनके 
रचनात्मक, मित्रता पृ और छुन्दर कार्यों के प्रति कृतश्ता और प्रशंसा की गहरो भावना ब्यक्त करते 
हैं। इनके सदप्रयत्नों से वर्त्तमान सम्मेलन हो सका और जिसका परिणाम दोनो पक्षों के लिए 
संतोपप्रद रद्दा । 


ताशकन्द समझौते का मह्ठ्त्व-ताशकम्द सककझ्ौते का चीन को छोड़कर सर्वत्र स्वागत 
हुआ । यह सत्य है कि ताशकन्द समझौते से भारत और पाकिस्तान के मौलिक मतभेदों का अन्त 
नहीं हुआ, लेकिन उस समय यह उम्मीद करना कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों की सारी 
समस्याओं का समाधान हो जायगां, गलत था। ठाशकन्द का महत्त्व इस बात में है कि इसने 
पहलेपहल भारत और पाकिस्वान के नेताओं को अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के 
लिए, प्रस्यक्ष वार्ता का अवसर दिया। इस बात की सम्भावना बढ़ गयी कि भारत और 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक नया युग शुरू होगा और दोनों देश अपनी शत्रुता भूलकर मैत्री 
का रास्ता अपनायेंगे । वाशकन्द समझौते का स्वागत दुनिया ने शांति को विजय के रूप में तथा 
चीन का आक्रमण और उग्रवादी नीति की पराजय के रूप में किया ।' 


ताशकन्द समझौते के महत्त्व पर बोलते हुए सोवियत प्रधान मंत्री कोसिजन ने सत्य ही 


कहा था $ 
“पताशकन्द घोषणा भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक नया मोड़ है। घोषणा से दोनों देशों 
के सैनिक संघर्पों करा अन्त हो गया तथा उसे दो झुख्य एशियाई देशों के बीच विधमान कठिनाइयों 
को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । मेरे विचार से एशिया के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में 
शान्ति काथम रखने के लिए उक्त धीषणा ने एक वास्तविक आधारशिला कौ नींव रखी है |” 


समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्वर्गोय लाल बहाहुर शात्री ने कह्य था कि 
अन्तर्राट्रीय राजनीति में त्राशकन्द सम्मेलन एक विशिष्ट प्रयोग है। उन्होंने उम्मीद प्रकट की थी 
की सम्पूर्ण विश्व ताशकन्द घोषणा को काफो लम्बी अवधि की समस्याओं को सुलझाने का एक 
उदाहरण मानकर उसका स्वागत करेगा । वस्तुतः वाशकन्द समझौते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
लोकानों, जेनेवा, वियना और केम्प डेविड की खखला में एक कड़ी है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय 
सद्भावना के विकास में समय-समय पर काफी सहायता मिली है। यही कारण है कि यह सुझाव 
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“आज” (वाराणसी), १९ जनवरी १६६६. 


3४ अन्तर सम्बन्ध 
दिया जाता है पमाकालोेन भन्वराजिय पमत्ओ का पमाधान “वाशकन्द की भक्त? 


शकन्दू समझौते उप द-ताशकन्र पोषष कै; बाद लेने देशों # इसको केयाबिन्त 
करने के लिए पस्काल कदम श्गये गये और दोनों देखे के तेनिक जपने स्थान पर लौद आगे 
जहां के ५ सतत २६६ ५को के, दोनों देश) ने एक इततरे के *्द प्रकार करना भी कह 
कर दिया | ऐसा अतीत हुआ कि भारत और गिकिस्तान के सम्बन्ध मे पचमुच्ष है एक जया 


/शकन्द की स्य भा ने बाय किस पर गजित्तिन 
सनिकों ३) थे बुनः शुरू ( जुलाई-, 7६६६ ) गर्य के लिए 
ऐसा अतीक वि मारकन्द-समझौता होनेगाला उच्िमता हे 
काम लिया। विव्म्बर, ६६३ के भारत आर िकिस्तान $ 3 अधिकारियों के वी: 
एक स; डे और यह निश: क्रिया गया. कि वे अपने पीमान्तो यदि क)] सेनिक 
गतिविधि गे इसको पके एक दूसरे को देढें। (झ पमज्ञैवा वद्य 
है इक धान हुआ । 5६७ के आरः की क्षेत्र में एक प्रा हवाई जम, 
को दाता भ गिराये जाने ते के वीक ९ इड सना बढ़्ग लेश्ि 
इससे भी महत्त्व पटना महू, १६६७ # परी जब जखनूर क्षेत्र में भारत और प्राक्षिस्तान 
कै सैनिकों कीच एक झड़प हो गयी जिसके परिषामर भारतीय बेडिक 
गारे गये । हि 

जैगभय से वेषों के भारत और किस्तान के थों मे विशेष पढने 
नहीं बट) ! जुलाई ६६८ के सोवियत पष्च ने साध न को है पहायता देने का 
निश्चय क्रिया । भारत के इसका बड़ा. विरोध ह्या पा रैस विरोध 
हैं. विशेष अतिक्रिया नही हु, हैक कारव प्रद्ि यान्वरि 
राजनीति ज्यल-एयल थाजोे ह्ह्ण् के ले चैरू हु और अपन /5६९ में 
पैगभय खट ड्या । गकिस्तान के जा के विरोध जायरप हुवा, विद्वेहठ और 
जलवे हुए और इन्होंने ३; रूप धारण ऊर लिया कि ञ ' रा के पद 
से जाना कद ।  स्था जाहया कहे लिया । है, नया अच्चावद 
विदेश-नीकि कै क्षेत्र मे रिवर्तन नही करे। आरत के राष्ट्र जाकिर हसन की 
मृत्यु गकिस्तान & री दिनो के लिए राजकोक नया, वहा २ डे कुक दिये 
गये और परक-कात्रा के मिल होने के हि शत नर का ल्ली आे। इत पटना 
से दोनों देशो के & है, इसको भानने दे इन्कार नही कि: वा। लेकिन 
जहाँ तक मौलिक सरनों पर मके सन है लेनी है ने स्थान पर आि ! 
गैर क्लीन के सम्बन्ध 


चीन के ताथ भारत सम्बन्ध हे भारतीय विदेश कोड को जितना अमावित ड्िग्र 
जिवना शायद किसी अन्‍य देय के पाय हमारे उ्बन्क ने २8 किया है ; 7६५६ में जब 


भोरत की विदेश-नीति छह 


चीन में कम्युनिस्ट शासन का प्रादुर्भाव हुआ तो भारत ने उसका हृदय से स्वागत किया। या 
तो बहुत पहले हो प्रधान मन्त्री पं० नेहरू के दिल में चीन के लिए बहुत ऊँचा स्थान था, 
लेकिन भारतीय राजदूत भ्री के” एम० पणिक्कर के कारण चीन को भारत से पूरी सहानुभूति 
मिली । दोनों देशो के बीच आरम्भ से ही अत्यन्त मधुर और मेत्रीपृ्णे सम्बन्ध कायम हुआ। 
भारत ने हर मौके पर चीन का साथ दिया और उसकी मदद करने की कोशिश की। गेर 
कम्पुनिस्ट देशो में भारत एक ऐसा देश था जिसने कम्युनिस्ट चीन को शीघ्र मान्यता प्रदान 
की ओर चीन के नये गणराज्य को संयुक्त राष्ट्संध में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए 
प्रयलशील रहा | इसके कारण भारत को कई देशों के साथ, विज्ेष कर संयुक्तराज्य अमेरिका 
के साथ मनसुटाव भी पैदा हुआ। लेकिन वह जमाना “हिन्दी चीनी भाई-भाई” का था। 
भारत ने अमेरिका की नाराजगी की अवहेलना करते हुए चीन का समर्थन किया! कोरियाई 
युद्ध के समय भारत ने चीन का जितना समर्थन किया उबना शायद सोवियत संघ ने भी नहीं 
किया । लेकिन विदेश-नीति के क्षेत्र में भारत की यह महान्‌ भूल थी । 


तिब्बत का प्रश्न -यवपि प्रारम्भ में बहुत वर्षों तक. भारत और चीम का सम्बन्ध 
बहुत अच्छा रहा, लेकिन कमन्से-कम एक प्रइन पर दोनों देशों के बीच आरम्भ से ही मवभेद 
की स्थिति पायी जाती रही है और यह प्ररन तिब्बत से सम्बद्ध है। तिब्बत चीन और भारत 
के बीच में स्थित है, और इस पर चीन की सर्वोच्च सत्ता बहुत पहले से रही है। साथ ही 
बहुत प्राचीन काल से इसके साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी चले आ 
रहे हैं। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में जब तिब्बत पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा वो भारत 
की ब्रिटिश सरकार सशंकित हुई और लार्ड कर्म ने १६०५ में एक सैनिक दस्ता भेजकर तिब्बत 
के दलाई लामा को एक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया । १६०६ में ब्रिटेन 
और चीन के बोच एक सन्धि हुई जिसके द्वारा ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को 
स्वीकार कर लिया। इस संधि के द्वारा यह भी तय हुआ कि तिब्बत की राजधानी लासा में 
एक भारतीय एजेंट रहेगा; यांडुग, ग्यान्दसे और गारटोक में भारत की व्यापारिक एजेंसियाँ 
कायम की जायेंगी तथा ग्यान्ठसे तक डाक-तार घर स्थापित करने का अधिकार भी भारत को 
रहेगा । इन सुविधाओं के अतिरिक्त भारत सरकार को अपने ब्यापारिक मार्ग की सुरक्षा 
के लिए तिब्बत में कुछ सेना रखने का अधिकार प्राप हुआ । लेकिन इस संधि में एक मदत्त्व- 
पृणे बात थी। इसमें कही भी चीन और दिब्बत के सम्वन्धों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया 
था। वास्तविक बात यह थी कि आन्तरिक मामले में तिब्बत हमेशा से पूर्ण स्वाधीन रहा 
है यथपि चोन की सर्वोच्च सत्ता उस पर रही है। फिर भी, चीन को जब-जब मौका मिला 
है उसने तिब्बत की स्वायत्तता नष्ट करके उसे अपना अभिन्न अंग बनाने का अयास किया है। 
इस तरह का दावा चीन ने हमेशा प्रस्तुत किया है । 


जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुईं दो विन्वव की सरकार ल्ासा से कोमिवांय 
मिशन को हटाने का प्रयास करने लगो । तिव्वत के इस प्रयात को चीन की नयी सरकार ने शंका 
की दृष्टि से देखा और समझा कि वह अपने को चीनी प्रभाव से मुक्त करमा चाहता है। अतशव 
चीन ने उस पर अपना दावा किया । १ जनवरी, १६५० को चीन ने “विन्बत को साप्राज्य- 
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हुआ कि तिन्वत का बेदेशिक सम्बन्ध, व्यायार, जुरक्षा और आवागमन पर चीन का एप 

नियन्त्रण रहेगा । शेष मामलों में तिब्यत पृणं स्वतंत्र रेंगा। चौक ने भारतीय हितों को भी 

संरक्षण प्रदान किया। १६५४ में जब चाऊ एन लाई भारत आये वो पचणील के रिद्धांवों का 

प्रत्रिपरादन करते हैए और छन्‍ही पिद्धांवों के आधार पर सारत सरकार ने उपवु क समझौता को 
री । हु 


इसके पॉँच वर्ष बाद तिब्बत में चीन के विरुद्ध एक विद्रोह (मार 4६५८) शुरू हो गया । 
इस विद्योह को दलाई लागा का समयन प्राप्त हुआ। चीनी शासकों ने इस विद्रोह को कुचलना 
शुरू किया और ऐसी परिस्थित्ति उत्पन्न हो गयी कि देनाई लामा को तिब्बत छोड़कर मायना 
पड़ा। वह भागकर भारत आया और भारत सरकार ने छत्त शरण दे दी। चीनी सरकार ने 
इसे "शबरुवाएर्ण कार्य?” चतलायः और भारत पर “विस्तारयादी” होने का आरोप लगाया । 
दोनों ओर से “जीक-बुद्ध? शुरू हुआ और भारोगों बया अलारोएी के कारण दोनों का सम्बन्ध 
भत्वन्त बिगड़ गया। 


सीसा विवाद--छस समय वक भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर भी घोर 
विवाद शुरू हो इुका था। २६५० "५३ मेंहो केम्युनिस्ट चीन के नवरे में भारत के एक बहुद 
बड़े भू-भाग को चीन का अभ दिखलाया यया या। जब भारत तरकार ने जीन का ध्यान 
इस ओर आकार्पेत किया तो एत्ते पह जवाब मिला कि ये नबरे यलतो से बन गये हैं और चीन 
की सरकार इनमें भीघ्र ही तुघार फर देयो । यह “हिन्दी चीनी भाई-भाई” का बुग था और 
इसलिए भारत परकार ने कोन की नेकनियती पर सन्देह जहों किया । लेकिन च्ोन वे कभी 
भी अपना नवशा नहीं "देला और उसके प्रत्येक संस्करण में भारतीय भू-मायों पर चीन का दाग 
बढ़ता गया । 

भारत थोर चीन का समा विवाद सुख्यतः दो) सीमान्ती के ऊप्र है: उत्तर श्वजे 
मेकमोहन रेखा और उत्तर-परिच्म में ल्टाख। भारत मेकमोहन रेखा को अपने और चीन के 
बीच एक निदिचठ सीमान्त रेखा भानया है। लेकिन चीन उसको साप्राज्यवादी रेखा कहता 
है। उसका कहना है कि इस रेखा को चीन की परकार ने कभी मान्यता नहीं दो है। 
इसी तक के आधार पर चीन ने लोगंजू पर अधिकार कर लिया, यद्यपि प्रीछि उसको यहाँ 
पे हद जाद पड़ा । जद्ाज में भी उसने भारत के डक बहुत बड़ों भु-माग वर दाका किग्रा है! 


भारत का विदेशन्नोति कं 


दाता ही नहों, छसने भारत को आदेशिक सोमावं में अक्षय चोन (कम (7४) सड़क को 
बनाधिकूद रुप ते बना लिया है और इस प्रकार मारत के एक बहुत बढ़े भ-भाग पर कब्जा 
कर लिया है। भारत सरकार को इस चश्य की जानकारों बहुत पहले से थी, लेकिन भारतीय 
घनवा से इस सभ्य को धिपाकर रखा गयाया। इसलिए जब भारतीय जनता को सहसा यह 
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जब इया कि भारत-चीन सीमा अदेश पर चीन की सश्द ठकड़ियों हे भारत का बहुतन्सा 
जैत्र सवा लिया है और बधिक भूमि इस्दयत करने की तयथारी कर रही है, तब वह हतप्रभ हो 
गयी बाक्रामकों को खदेढ़ने के लिए माँय होने लगी । लोगंजू चौकी पर चीनी सेना के कब्जे तथा - 
पेद्दाण़ में लुम सिंह के नेतृत्व में सीमा प्रदेश की जाँच-पढ़ताल करनेवाले भारतीय पुलिस दल 
पर किये गये शर्मनाक चीनी आक्रमव से दो यह असन्तोष और भी छ७ग्न हो छठा। प्रति" 
शोषालक सैनिक कार्यवाही की व्यापक गांय के बावदद. नेहरू ने इसे स्वीकार नहों 
किया और समझौता वार्ता द्वारा समस्या को सुलझाने पर वल दिया। ज्वका वर्क था कि 
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भारत समी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपर्ण ढंग से सुलझाने के लिए वचनवद्ध है। चौम 
की इन कारंबाइयों को भारत पंचशील का उल्लंघन मानता रहा और उनका विरोध करता 
रहा । अतएव इन विवादों के शान्तिपर्ण समाधान के लिए. १६६० के अप्रिल में चीन ने 
यह प्रस्ताव किया कि दोनों देशों के उच्च पदाधिकारी इन सारी समस्याओं का अध्ययन करें 
और यह खोजने का प्रयास करें कि उनका शान्तिपूर्ण समाधान कैसे किया जा सकता है। उसी 
बे रंगून में इन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ। लेकिन कोई सन्तोषजनक समाधान 
नहीं निकल सका । इन पदाधिक्रारियो को रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि दस समस्या के ऊपर 
दोनों पक्षो के दृष्टियों में धोर अन्तर है। इस हालत में दोनों के बीच तनातनी बनी रही । चीन 
ने लद्दाख के दो हजार वर्गमील के नये क्षेत्र पर नया दावा किया : १६७०६ में चोन ने 
अपने दावा के समर्थन में जो नक्शा पेश किया था उसके अनुसार चीन का दावा लद्दाख 
में दस हजार बर्गमील पर था, लेकिन दोनो देशों के श्धिका रियो की वार्ता में जो नवशा दिया 
गया उसके हिसाव से लद्दाख में चीन का दावा बारह हजार वर्गमील हो गयां। अब चीन का 
यह दावा पचास हजार वर्गमील हो गया है; पश्चिमी अचल में वारह हजार वर्गमील, पूर्वी 
अचल में बत्तीस हजार पाँच सौ घर्गमील, मध्य में पाँच सौ वर्गगील तथा कश्मीर के कारा- 
कोरम दरें से पश्चिम की ओर पाँच हजार वर्गमील । इस दावे में लगभग पचास हजार वर्ममील 
चीन के अधिकार सें है । इस कारण भारत और चीन के बीच तनातनी का बढ़ता 
स्वाभाविक था । 


लेकिन चौन को इस तनातनी की कोई परवाह नहीं थी। १६६१ में भारतीय भूमि 
पर उसके छिद-पृट हमले जारी रहे। इस हालत में पंचशोल सन्धि को नहीं हुहरायां जा 
सकता था । १६५४ के समझौते के अनुसार २ दिसम्बर, १६६१ को पंचशील की सन्धि दुहरायी 
जानी चाहिए थी । लेकिन चीन के हमले ने इसको असम्भव वना दिया और भारत-चीन 
पंचशील सन्धि की अकाज्ञ मृत्यु हो गयी । 

भर पर चौन कए आकरसण--१६६२ में चीन ने बहुत बढ़े पेशे पर भारत पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया $ इसीलिए जब १० मई १६६२ को भारत ने चीन के सामने 
सीमा विवाद को तय करने के लिए वार्ताएँ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा तो उसे अस्वीक्ृत 
कर दिया और ११ जुलाई को गलवान घाटी में युद्ध का शंख बजा दिया । भारत पर आक्रमण 
का दोपारोपण करके चीनी सेना ने लद्दाछ में भारतीय चौकियों के प्रहरियो को घेरना शुरू 
किया। लेकिन भारतीय सेना के सामने उनकी एक न चली और गलवान घाटी से चीनी 
सेनिकों को हट जाना पड़ा । इसके बाद अक्टूबर में “नेफा” क्षेत्र में चीनियो का आक्रमण 
शुरू हुआ। भारतीय चौकियो पर आक्रमण करने के चार दिन बाःद अर्थात २४ अवदूबर, 
१६६२ को चौन की सरकार द्वार एक निसद्नी प्रस्ताव प्रस्दुत किया गया जो इस प्रकार थी 


(१) चीन की सरकार यह आशा करती है कि भारत की सरकार इस बाढ से अपनी 
सहमति प्रकट करेगी कि दोनो पक्ष भारत-चीन के वीच की “वास्तविक नियन्त्रण डा का 
आदर करते हैं और दोनों पक्ष की तेनाएँ उक्त नियन्त्रण रेखा से प्रत्येक ओर बीस फकिलोमी दर दूर 


हट जायें । 


भोरत की विदेश-नौति छह 


(२) मारत सरकार द्वारा यह न स्वीकार किये जाने पर भी चीन की प्रकार दोनो 
सरकारों के विचार विमर्श के उपराति पूवों क्षेत्र में “वास्तविक निय॑त्रण रेखा” से अपने सेनिकों 
को हटाने के लिए पैयार है। इसी समय दोनों पक्ष उक्त “वास्तविक नियन्त्रण रेखा” जो 
समा के मध्य ओर पहिचमी क्षेत्र की परम्परागत सीमा-रेखा है; का उल्लंघन न करने के लिए 
बचनवद्ध हों ! 


(३) दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की वार्ता हो ताकि सीमा-समस्या का शान्चिपरर्ण 
समाधान हों ! 


इसके बाद ही १६ नवम्बर को चीन ने नेफा और लद्दाख के क्षेत्रो में वड़े प्रचण्ड रूप से 
आक्रमण शुरू कर दिया । 


इस बार चौनीयों ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तेयारी की थी। वे टैंक जौर आधुनिक- 
उम्र हथियारों से लेस होकर मारतीय भूमि पर उतरे थे। भारत इतने वड़ो पैमाने पर युद्ध 
करने के लिए तैयार नहों हो सका था। फ़लतः भारतीय सेना को कई स्थानों को बोड़ना 
पढ़ा । चीनी सेना बढ़वी हुई भारतीय अदेश में प्रवेश करने क्षमी और तेजपुर में कोई अस्सी 
मील उत्तर तक आ गयो । यह भारत और चीन के बीच वस्तुतः एक अधोपित युद्ध था । 


चीन के प्रधान मन्त्री ने भागत के समझ्ष वार्तएँ शुरू करने के लिए एक त्िसृत्री प्रस्ताव 

रखा था। कोई भी स्वामिमानी देश इस शर्त को नहीं मान सकता था। अवएव भारत ने 
उछ्ते नामंजूर कर दिया। भारत ने यह माँग की कि चोनो सेना ८ सितम्बर की स्थिति में 
चली जाय और आक्रमण का अन्त हो तभी चीन के साथ किमी प्रकार की बातचोत शुरू हो 
सकठी है। चीन इसके लिए तेयार नही हुआ। पर चीनी के लिए अब युद्ध जारी रखना 
असम्भव था। जाड़े का महीना आ रहा था बोर इस समय हिमालय क्षेत्र में चीनी का टिकना 
असम्मव था। उधर सोवियत संघ भीतर हो भीतर च्ञीन पर आक्रमण बन्द करने के लिए 
दबाव डाल रहा था । चीनी इमले के खिलाफ मारत में भी अपूर्ष जनजागरण हुआ और 
मिन्र देशों से भारत को सहायता मिलने लगी । इन सब बातों को देखकर युद्ध बन्द कर देने 
में ही चीन ने अपना कल्याण समझा। २० नवस्थर को उसने एक तरफ़ा युद्ध बन्द 
कर देने को घोषणा कर दी। यह भी कहा कि २ दिसम्बर से वह अपनी फौज को ७ 
नवम्बर की नियमन्त्रपनरेखा तक वापस लौटा लेगा । सभी दृष्टियों से यह चीन की एक भयंकर 
कूटनीतिक चाल थी। इसके द्वारा वह न केवल भारत को वरन्‌ समस्त विश्व को घोखा में 
डालना चाहता था। इस घोषणा के उत्तर में नेहरू अपनी उसी पधृ्वक्ती मॉँग पर डे रहे 
कि चीन ८ सितस्वर वाली रेखा पर वापस जाय तभो उससे कोई वार्ता हो सकती है। चौन ने 
जिस तरह की माँग रखी है वह न केबल अपमानजनक है, किन्तु सीमा के समस्त दर्सी पर तथा 
अधिकाश भारतीय प्रदेश पर उसका अधिकार पका करने वाली है। यह ध्यान देने योग्य बात 

है कि चीन कहाँ तक अपनो सेना हटाने को तेयार था। चीन की घोषणा में कहा गया था 

कि बह नेफा में “अवेध”! मेकमोहन रेखा के कर अपनी सेना हटा लेगा और शेप सोमा पर वह 

अपने वर्तमान अधिकार क्षेत्र की सीमा से साढ़े वारह मील पीछे इंटेगा । इसका तालर्य यह हुथा 

कि लद्दाख में, जहाँ बह पचासों भील बागे बढ़ आया था, वहाँ पर अपना प्रभुल्त क्षेत्र सिद्ध 


७१६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करने के लिए केवल साढ़े बारह मील पीछे हठेगा । और इस प्रकार वहाँ लगभग सोलह हजार 
वर्ग मील पर अपना आधिपत्य कायम रखेगा। इतना हो नहीं, पूर्वी क्षेत्र में भी वह थागला 
पहाड़ी तथा उत्ते निकटवत्ती सभी चौकियों पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता था। चीन की 
शत्त थी कि वह अपने नियन्त्रण के क्षेत्रों में अपनी चोकियो को अक्षुण्ण रखेगा और उस क्षेत्र वी 
शांति-व्यवस्था के लिए अपनी पुलिस भी सैनात रखेगा । इस प्रकार अपने नियन्त्रण के क्षेत्रों 
में वह असेनिक शासन-व्यवस्था स्थापित करना चाहता था और साथ ही भारत को इस 
अधिकार से वंचित रखना चाहता था कि वह अपनी खोयी हुई चौकियो को पुनः प्राप्त कर सके | 
उसने भारत को धमकी भी दी कि यदि भारत ने फिर चौकियाँ स्थापित करने की चेष्टा की तो 
चीन को पुनः लड़ाई प्रारम्भ कर देने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध- 
विराम का अस्ताव न केवल अ्रमात्मक ही था वरन्‌ इसकी स्वीकृति भारत के लिए सांधा- 
तिक होता । 


भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय ने चीन के इस प्रस्ताव का सावधानी से अध्ययन 
किया और इसके विस्लेपण करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि कई अर्थों में यह प्रस्ताव 
२४ अक्टूबर के, प्रस्ताव से भी खराब है। इस विश्लेषण के अनुसार चीन ने केषल ८ 
सितम्बर, १६६२ से पहले शक्ति के प्रयोग से हथिआये हुए काफी बड़े भारतीय भू-भाग पर 
नियन्त्र० जमाये रहना चाहता है वल्कि लद्दाख और नेफा दोनो में ८ सितम्बर, १६६२ के 
बाद विशाल आक्रमणो से कब्जा किये प्रदेश पर भो नियन्त्रण प्राप्त करना चाहता है। भारत 
की भूमि पर आक्रमण करके कब्जा जमा लेने और उसे उचित सिद्ध करने को चीनी चाल इतनी 
स्पष्ट थी कि भारत उसे स्वीकार नही कर सकवा था । अतः भारत सरकार ने चीन के २१ 
नवम्बर, १९६२ के प्रस्वाव को अस्वीकार कर लिया । 

फिर भी चीन ने युद्ध बन्द कर दिया और इस कारण लड़ाई रुक गयी | उसने जीते 
हुए भारतीय प्रदेशों को भी खाली करना शुरू कर दिया | युद्ध में बहुत से भारतीय फेनिक 
वन्‍्दी बना लिये गये थे। चीन ने इन बन्दियों को रिहा कर दिया और भारत के कुछ सेनिक 
साजोसामान भी लौटा दिये। 


तटस्थ राष्ट्रों की प्रतिक्रिया -भारत पर हुए चोनी आक्रमण की जो प्रतिक्रिया तटस्थ 
राष्ट्रों में हुई वह अत्यन्त ही आइचर्यजनक थी । हिन्देशिया और उसके राष्ट्रपति सुक्ण के लिए 
भारत ने जितना किया था उतना शायद ही किसी और देश ने किया हो । किन्तु भारत के संकढ 
के समय वे चुपचाप ही रहे । मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के ठीठो तथा घाना के 
एनक्र मा भारत के गहरे मित्र माने जाते थे, परन्तु उन्होंने भी दिल खोलकर भारत का साथ 
नही दिया। घाना के एनक्रूमा ने भारत को शस्र सहायता देने के लिए ब्रिटेन से विरोध भी 
प्रकट किया । दोडो और नासिर भी लगभग चुप रहे । 


चीन की दूसरी धमकी--चीन ने भारत की ८ सितम्बर से परव॑ की स्थिति स्थापित 
होने की माँग 'को ठुकरा दिया और यह धमकी दी कि इस बात पर थड़े रहने से सीमा संघ 
घुलब्न नहों पायगा । उसने भारत को आक्रामक बतलाया । इतना ही नहीं, कीलम्बो-सम्मेलन 
प्रारम्म होने से पूर्व उसमे धमकी से भरा भारत विरोधी प्रचार किया ताकि सम्मेलन के समस्त 


भारत की विदेश-नीति ७३७ 


राष्ट्रों को धमका कर उन्हें भारत के न्यायसंगत माँगों का समर्थन करने से रोक सके । अपने 
इस प्रयास में वह बहुत हृद तक सफल भी रहा । सम्मेलन के एक दिन पूर्व चीन ने भारत को 
एक धमकी भरा पत्र भेजकर निम्न बातों वा हाँ” या ना में उत्तर देने को कहा $ 


(१) भारत युद्ध-विराम का प्रस्ताव स्वीकार करता है या नही, 

(२) भारत चीन का यह प्रस्ताव स्त्रीकार करता है या नहो कि दोनों देशों की सेनाएँ 
७ नवम्बर, १६५०६ की नियन्त्रण रेखा से बीस किलोमीटर पीछे हट जायें, 

(३) भारत चीन की यह माँग स्वीकार करता है या नही कि दोनों देशो के अधिकारी 
परस्पर मिलें और सेनाओ की वापसी और विस्तेन्यक्ृत क्षेत्र के विषय में विचार- 
विनिमय करें । 

भारत ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया । 

कोल्ञम्वों सम्मेन--भारत और चीन के इस अघोपित युद्ध से एशिया और अफ्रिका 
के कुछ मित्र राज्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक था । लंका, वर्मा, इन्डोनीशिया, मिस्र, घाना, 
कुछ ऐसे देश थे जो भारत और चीन दोनों के मित्र थे । अतएवं इन लोगो ने बीच-बचाव 
करके भारत-चीन सीमा-विवाद को हल करने का अपना इरादा प्रकट किया | लंका के प्रधान 
मन्‍्त्री की प्रेरणा से कोलम्ब्रो में इन पाँच शक्तियों का एक सम्मेलन १६६२ के दिसम्बर में हुआ 
जिसमें इस विधाद को हल करने के लिए एक तरोका निकाला गया। सम्मेलन ने अपने 
प्रस्तावों को उस समय तक गुप्त रखने का निर्णय किया जबतक उनपर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया 
उन्हें ज्ञात न हो जाता ! 

भीमती भंडारनायक स्वयं एक प्रस्ताव लेकर पेकिंग और नयी दिल्‍ली गयी तथा १६ 
जनवरी, १६६३ को कोलम्बो प्रस्ताव ( ८०००७० 77०9०६०५ ) प्रकाशित कर दिया गया। 

कोल्षम्वो प्रस्ताव--कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव निम्नलिखित थे ४ 

(१) सम्मेलन इस वात का अनुभव करता है कि वर्तमान तथ्यतः युद्ध-विराम का काल 
भारत-चीन-विवाद का शान्तिपूर्ण दंग से हल करने के लिए सर्बथा उपयुक्त है। 

(२) भारत-चीन-सीमा के पश्चिमी क्षेत्रो के सम्बध में सम्मेलन ने चीन सरकार से अपील 
की है कि वह उस क्षेत्र अपनी से निक चौकियों को बीस किलोमीटर और पीछे हटा ले जेसा 
फि चीन के प्रधान मन्त्री ने प्रस्तावित किया है। 

(३) सम्मेलन भारत सरकार से यह अपील करता है कि वह अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति 
को कायम रखे । ई 

(४) सीमा विवाद का अन्तिम हल होने तक चीनी से निकों द्वारा खाली किया गया 
ज्लेत्र असेनक क्षेत्र हो और उसकी निगरानी गेर सेनिक चौकियों द्वारा की जाय। किन्तु इससे 
उस क्षेत्र में भारत और चीन दोनो का पहले की उपस्थिति का दावा खत्म नहीं होगा । 

(५) पृवीं नेफा क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्मेलन का विचार है कि उस क्षेत्र में दोनों सरकारों 
द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर युद्ध-विराम-रेखा कार्य कर सकती है। उधर के शेप 
क्षेत्रों के बारे में दोनों देश अपने भविष्य मे होने वाली बाव-चीत से निर्णय कर सकते हैं । 


७८ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध" 


(६) मध्यवत्तीं क्षेत्र की समस्या के बारे में सम्मेलन का प्रस्ताव वि 
शान्तिपृर्ण दरीको से हो । 0002: 


(७) सम्मेलन का विज्धास है कि इन प्रस्तावों के कार्यान्वित होने से दोनों देशों के 
प्रतिनिधियों के बीच युद्ध-विराम की स्थिति में समस्याओ के समाधान की दृष्टि से वार्वां के लिए 
मार्ग प्रशस्त होगा । सम्मेलन का यह भी विश्वास है कि ये प्रस्ताव युद्ध-विराम को स्थिति को 
दृढ़ करने में भी सहायक होगे । 


भारत ने कुछ “स्पष्टीकरण”? के थाद सम्पूर्ण कोलम्वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
और उसकी स्पष्टीकरण के अनुसार पृत्वो क्षेत्र में भारतीय सेना मैकमोहन रेखा तक जा सकेगी ! 
चीनी सेना भी अपने पृ स्थानो तक जा सकेगी, लेकिन विवादग्रस्त स्थानों पर उसका जाना 
भी वर्जित था । २१ जनवरी, १९६३ को चौोन के चिदेश मन्त्री श्री चेन यो ने कोलम्बो प्रस्तावों 
को “सिद्धांततः स्वीकार” कर लिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कुछ बातों पर चीन का 
अपना विचार है जिनपर वार्ता के दौरान में विचार किया जा सकता है। वास्तव में, चीन 
कोलम्बो प्रस्ताव को मानने में आनाकानी कर रहा था। उसने कोलम्बो प्रस्ताव को बस्हतः 
ढुकरा दिया और इस प्रकार भारत-चीन सम्बन्ध में कूटनीतिक स्तर पर एक तरह का गतिरोध 
उत्तन्न हो गया। चीन के रुख से तीन वातें स्पष्ट हो गयीं--(१) चीन लेन-देन के आधार पर 
भारत से राजनीतिक सममकोता करना चाहता था, (२) चीन कोलम्बो प्रस्तावों को पूरी वरह 
स्वीकार करने के लिए तेयार नहीं था, तथा (३) चीन किसी प्रकार की मध्यस्था का विरोधी 
था। यह भी कहा जाता है कि यदि भारत-चीन को कुछ रियायतें देने को प्रस्तुत हो जाय 
तो चीन नेफा और लक्दाब में खाली किये गये स्थानो पर भारतीय सेनाओं द्वारा कब्जा किये 
जाने का विरोध नहीं करेगा । ह 

९ अवटूबर, १६६३ को भारत सरकार को प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई का एक पत्र 
प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने पुनः यह सुझाव रखा कि दोनों पश्चों को अब वार्ताएँ शुरू कर देनी 
चाहिए। इसके जवाव में भारत सरकार ने चीन से कहा कि वह पहले कोलम्बो प्रस्तावों को 
पुरी तरह स्वीकार कर ले तब वार्ता शुरू करने का सुझाव रखे । उस हालत में यदि वार्ता 
असफल रहो वो भारत-चीन विवाद को उन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्मक्ष रखा जा सकता है। 
लेकिन चीन इन सभी सुझावों को टालता गया । उल्लटे वह भारत को बदनाम करता रहा । 

नासिर भ्रस्ताव--चीन-भारत विवाद के इस गविरोध को दूर करने के लिए ३ 
अक्टूबर, १६६३ को राष्ट्रपति नासिर ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कोलम्बो प्रस्तावों की वावों 
को हुहरायां गया था तथा यह सुझाव रखा गया था कि भारत चीन विवाद के अन्त के लिए 
एक दूसरा कोलम्बो सम्मेलन का आयोजन हो । लेकिन इस अस्ताव का भी कोई नतीजा 
नहीं निकला । 
भारत-चीन विवाद के सम्बन्ध में १६६४ में दो उल्लेखनीय घटनाएँ घंटी हैं । फरवरी, 
१६६४ में जब चीन के ग्रधान मन्‍्त्री वर्मा गये तो वहाँ के प्रधान मन्त्री से उनकी वार्ते हुईं 
और अन्त में जो संयुक्त विज्ञप्ति निकली उसमें कहा गया था कि भारत और चीन को कौलम्बो 
प्रस्तावों के आधार पर अविलम्ब प्रत्यक्ष वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। इस “0म्बन्ध में जो 


भारत की विदेश-नोति रद 


दूसरी बात है वह यह कि मार्च १६६७ में लंका के प्रधान मन्त्री श्रीमती भंडारनायक के द्वारा 
भारत सरकार को यह सूचना कि चीन की सरकार लद्दाब की सात चौकियो को खाली करने 
के लिए तैयार है और इसके बाद वार्ता शुरू हो सकती है। भारतीय संसद्‌ में इस पर बोलते हुए 
प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा कि यदि चीन स्वयं प्रत्यक्षतः इस तरह का प्रस्ताव रखे तो उस पर 
विचार किया जा सकता है। 


मई, १६६४ में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भ्री चाऊ एन लाईं ने एक शोक- 
सन्देह भेजा जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और चीन का विवाद अत्यन्त अस्थायी 
है और इसका समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। श्रीमती मंडारनायक ने इस विचार 
का आदर किया और नयो दिल्ली में बोलते हुए उन्होने कहा कि “कोलम्बो शक्तियों” इस समस्या 
के समाधान के लिए चेष्टा करती रहेंगी । 


लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीन के ये सारे सुझाव दिखावटी थे। वस्तुतः चीन 
कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहुरगी रूप धारण करता रहा है। इन उस्वावों के प्रति अपनी 
ईमानदारी का प्रमाण देने के लिए उसने तरह-तरह का प्रपंच रचा है और इसके लिए अपनी पुरी 
शक्ति के साथ सचेष्ट रहा है । 


भारत-पाक युद्ध और चीन--१६६० से ही चीन प्राकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों 
को सुधार रहा था। यह स्मरणीय है कि जब चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई 
थी तो पाकिस्तान ने उसके प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की थी। अमेरिका के नेतृत्व में 
चीन के खिलाफ जो दक्षिणी-पृवं एशिया सेन्‍्य संगठन बना उसका पाकिस्तान एक सदस्य 
हो गया और उसकी सारी नीति चीन-विरोधी थी। कश्मीर के प्रइन पर चीन ने भारत का समर्थन 
किया था | 

लेकिन सीमा विवाद को लेकर भारत और चोन में जब संघ होने लगा वो पाकिस्तान 
और चीन दोनों एक दूसरे के अत्यन्त करीब आने लगे। दोनों देशों के सम्बन्ध सुधारने के बहु 
यत्न हुए और पाकिस्तान में चीन वी कूटनीति सक्रिय हो उठी । रावलपिंडी और पेकिंग में कई 
समझौते हुए और “चीनी-पाकिस्तानी भाई-भाई” के नारे लमने लगे । लेकिन दोनो देशो के इस 
गठवन्धन के कोई सेद्धान्विक आधार नहीं था। एक समाजवादी व्यवस्था का पोषक और 
दूसरा सेनिक तानाशाही, सामनन्‍्तशाही और धर्मान्धवा का गढ़ था। यदि दोनों में कोई 
सामान्य बात थी तो वह भारत का विरोध। छनकी मेन्नी का आधार केवल भारत का 
विरोध था । 

पाकिस्तान और चीन की नवीन मेत्री का प्रथम व्यावहारिक प्रयोग सितम्बर, १६६५ में 
हुआ जब भारत और पाकिस्तान के वीच लड़ाई छिड़ गयी । इस लड़ाई में चीन ने पाकिस्तान 
का पुरा-प्रा समर्थन किया और भारत को आक्रामक बतलाया। चीन ने पाकिस्वान को 
सेनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। इसकी व्यवस्था करने के लिए दुछ चीमो 
अधिकारी पाकिस्तान भी आये। भारत-चीन सीमान्ट पर चीन ने सेनिक हरकतें भी शुरू _. 
ऋर दी । ि 


७२० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


चोन की इस गतिविधि पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट था! वह इस सम्भावना को 
ध्यान में रखे हुईं थी कि चीन भी इस अवसर से लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण कर सकता 
है। अतएवं चीन के खिलाफ भी उसने अपनी तेयारी जारी रखी । भारत संरकार ने स्पष्ट 
रूप से उद्घोषित कर दिया कि यदि चीन भारत पर आक्रमण करता है तो उसका भी डटकर 
झुकावला किया जायगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भी चीन को चेतावनी 
दे दी कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करे । 
चीन का अल्टिमेटम--लेकिन चीन पर इन चेतावनियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा! 
१६ सितम्बर, १६६५ को चीन की सरकार ने भारत सरकार को एक अल्टिमेटम दिया जिसमें 
यह मांग की गयी कि "तीन दिनों के अन्दर भारत सिकम-चौन सीमा पर गेर कानूनी ढंग से 
बनाये छप्पन से निक प्रतिष्ठानों को हटा लें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा ।” पत्र में 
यह भी मांग की गयी थी कि भारत सीमा पर अपने “सारे अतिक्रमण तत्काल बन्द कर दे,” 
अपहृत सीमा-निवासियो और पकड़े गये मवेशियो को वापस कर दे और सीमा के पार परेशान 
करनेपाले हमलो से विस्ुख हो जाय । अन्यथा इसके गम्भीर परिणामों के लिए. भारत सरकार पूरी 
तरह से जिम्मेदार होगी /” 
चीन की इस कार्यवाही से भारत में सनसनी तथा पाकिस्तान में हप॑ की लहर फेल 
गयी । ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध अब व्यापक रूप धारण कर 
लेगा । चीन यदि भारत पर आक्रमण कर देता वो परिस्थिति बहुत नाजुक हो जाती और 
भारत-पाक युद्ध विज्वन्युद्ध का रूप धारण कर सकता था। अतएव महाशक्तियों ने जिन पर 
विश्व-शान्ति का झुख्य दायित्व है, तुरत ही चीन को चेतावनी दी कि वह आग के साथ खिल- 
वाड़ू नहीं करे। इस तरह की चेतावनी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने दी । 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था उसने चीनी अल्टिमेठम के सदमा को सहने का प्रयास किया। 
चीन की धमकी गम्भीर अवश्य थी लेकिन यह अप्रत्याशित नही थी। यह चीन और पाकिस्तान 
के अस्वाभाधिक गठबन्धन का स्वाभाविक परिणाम था । इस चुनौतो में चोन का से निक दर्प और 
पाशविक बल बोल रहा था । 
लेकिन भारत ने चीन की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अल्टिमेटम के जवाब में 
१७ पसितम्वर को लोक सभा में प्रधान मन्त्री शात्री ने सिक्रम-तिब्बठ सीमा पर भारत द्वारा 
अतिक्रमण किये जाने का खण्डन करते हुए कहा कि भारतीय प्रदेश पर चीन का दावा हमें 
स्वीकार नहीं है। उन्होने कहा कि चौन की सेनिक शक्ति हमें अपनो प्रदेशिक अबण्डता की 
रक्षा'से विचलित नही करू सकती ! भारत ने चोन के आरोपों का खण्डन किया और कहा कि 
यदि चीन की सरकार समझती है कि भारत ने उसके प्रदेश में सेनिक प्रतिष्ठान बना लिये हैं तो 
घह उनको तोड़ सकता है और भारत इसका कोई विरोध नहीं करेगा। 
चौन की सैनिक इर्कत--अल्टिमेट्म देने के साथ ही चोन ने श्किम तथा लद्दाख 
क्षेत्रों में सेना का जमाव और सैनिक गतिविधि शुरू कर दी! अल्टिमेट्म की अवधि समाप्त 
होने के पूर्व हो उसने सीमा के पार स्थित भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना भी शुरू कर 
दिया। कई जगह भारतीय क्षेत्र में चीनी संनिक घुस आये | १६ सितम्बर को अल्टिमेग्म की 
अवधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन चीन ने बहुत बड़े पमाने पर कोई कार्रवाई शुरू न करके 
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इसकी अवधि ठीन दिनों के लिए और बढ़ा दी । बाद में २३ सितम्बर को भारत-पाकिस्तान 
के बीच युद्ध विराम हो गया वो पेकिंग रेडियो ने एक नाटकीय घोषणा करते हुए कहा 
कि “भारतीय सनिक प्रतिष्ठानों को तोड़कर अपनी सीमा में वापत चले गये !” चीन के 
इस मनगढ़न्त कहानी को भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने “उपजाऊ चीनी मस्तिष्क की 
ऊपज” बतलाया । 


चीन और भारत के सम्बन्ध में वनावपूर्ण स्थिति पुनः जुन १६६७ में आयी जब चीन ने 
जासूसी का आरोप लगाकर पेकिंग स्थित भारतीय दूवाबास के दो कूटनीतिशे को अवाद्वित 
व्यक्ति घोषित करके इन्हें चीन से निकल जाने का आदेश दिया । इनमें से एक को यह कहा 
गया कि इसके आचरण को जाँच एक सार्वजनिक अदालत में होगी। बाद में जब दोनों 
कूटनीतिश चीन से निष्कामित होकर स्वदेश के लिए चले हो पेकिंग और कैंटन में चोनी लाल 
रक्षकों ने उनके साथ बड़ा बुरा और भद्दा व्यवहार किया । इन घटनाओं की प्रतिक्रिया भारत 
में हुईं। भारत सरकार ने भी चीनी दूतावास के कूटनीतिजञों की अवांछनीय व्यक्ति घोषित करके 
भारत छोड़ने का आदेश दिया ! 


चीन की भारत विरोधी हरकतें अभी तक बन्द नहीं हुई हैं और भारत चीन सीमा पर 
, बहुत बड़े पेमाने पर चीनी सेनिकों का जमाव जारी है। २३-२४ अप्रिल १९६६ को नाथूला 
में चीन की से निक़ हरकतों से स्थिति कुछ तनावपृर्ण हो गयी थी। लेकिन कोई विशेष घटना 
नहीं घटी। फिर भो, सम्भव है कि चीन पुनः भारत पर हमला कर दे | लेकिन यह निश्चित 
है और चीन के शासक इस तथ्य को भलीभॉति समझते हैं कि वह युग अब समाप्त ही गया जब 
एक देश दूसरे देश पर भाक्रमण करके उस पर आधिपत्य कायम कर ले । इसके साथ यह भी 
निश्चित है कि अभी वर्षों तक भारत और चीन का सम्बन्ध अत्यन्त तनाव पूर्ण रहेगा और सीमा 
पर यदा-कदा छिटपुट संधर्प और सुठभेड़ होते रहेंगे । 


संघ्प और संकट के समय मानसिक सन्तुलन कायम रखना अत्यन्त आवश्यक माना गया 
है और चीन के प्रति अपनी नी ति-निर्धारण करते समय हमें इस पहलू पर हमेशा ध्यान रखना 
पड़ेगा । आवेश या निहित स्वार्थों के प्रभाव में आकर हमें कोई ऐसा कदम नहों उठाना है 
जिप्तका परिणाम हमारे हक में अच्छा न हो । यह तय है कि भारत और चीन के सम्मन्धों में 
उत्तन्न समस्याओं का कोई से निक समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बौच 
सम्भवतः कोई अन्तिम और निर्णायक युद्ध नही हो पाथगा । चीन के साथ हमारे घिवादों का 
अन्त कूटनी तिक स्तर पर ही होगा, भले ही इस तरह की किसी कूंटनी तिक वार्ता को प्रारम्भ होने 
में वर्षों लग जाय । 


समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं प्र भारत का दृष्टिकोण 


वियतनाम संघ और भारत :--हिन्द-चीन के मामले में भारत शुरू से ही रुचि 

- लेता आ रहा है। उठने १६५४ के जेनेवा समझौठा का समर्थन किया और इसको कार्यान्विद 

करने में अपना सहयोग किया ! जेनेवा समझोता को पालन कराने के लिए जो वन्वर्राष्ट्रीय नियंत्रण 
आयोग बना उसका भारत चेयरमेन भी हुआ । , 


छ्श्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


१६६४ से वियतनाम में अमेरिका को घाक्रामऊ नीति बहुत स्पष्ट हो गयो। जब वियतनाम 
में अमेरिका का प्रत्यक्ष से निक हस्तक्षेप हुआ ठो भारत वड़ो दुष्धिपूर्ण घोर उलझन भरी स्थिति 
में पड़ गया । वियतनाम की स्थिति साफ थी। यदि वियतनाम से युद्ध में कम्युनिस्ट विजयी 
हों वो यह उस क्षेत्र में चोन को विजय होगी । चीन भारत का प्रवल्लवम शत्रु दै। अतः दक्षिण 
प्रृ्व एशिया में उसकी प्रभाव-वृद्धि भारतीय हितों के लिए घातक हो सफती है। इस दृष्टि से 
छुछ लोगों का यह कहना था कि भारत के लिए उन्ित यह घा कि वह अमेरिका की नीछि का 
पूरा समर्थन करता । लेकिन भारत ने ऐसा नहो किया। यदि बह ऐज़ा करता तो सोवियत 
संघ से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय हितों को अपार क्षत्ति पहुँची ययोंफि इस नीति से सोवियत संघ 
भारत से अवश्य नाराज हो जाता । भारद-पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत-चीन वियाद और कश्मीर 
की समस्या के बारे में सोवियत मेत्रो हमारे लिए कितनी मृल्यवान है, यह कोई छिपा हुआ वध्य 
नही है। अतः इस दह्टिकोण से विचार करने पर यह समुचित प्रतीत 'होदा है कि भारत को 
उत्तरी वियतनाम का समर्थन करना चाहिए । और, णदि दोनों रष्टफोयों पर समन्दुक्षित वि्वार 
किया जाय तो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह उचित अतीत होता है कि भारत १६५४ के जनेबा- 
समझौते के कार्यान्वयन पर पूरा बल दे। दोनों पक्षों में समझोता के मार्ग को प्रशस्व बरने के 
लिए अमेरिका के वमबर्पा को रोकना भारत ने आवश्यक माना। भारत की विज्ञास या कि 
चमवर्षा रोकने से युद्ध के विस्तार का भय कम होगा, महायुद्ध की विस्फीटक स्थिति दल जायगी 
और पारस्परिक वार्ता के लिए यातावरण में सुधार होगा। जब विरोधो पक्ष " आमने-सामने 
वार्वालाप के लिए बैढेंगे ती गतिरोध दूर होगा और विपतनाम में शान्ति का वार्वा प्रशस्त 
होगी । इसी कारण भारत ने अमेरिका से निरन्तर बमवर्षा बन्द करने का अनुरोध किया और 
जब ३ अभिल, १६६८ को अमेरिका ने बमबारी को सीमित करने का निइचय किया तो भारत ने 
उसका स्वागत किया। * 


१६६७ के पश्चिम एशियाई संकट में भारतीय दृष्टिकोण +-पश्चिम एशिया के मध्य 
१६६७ के संकट में भारत का दृष्टिकोण बड़ा दी विवादास्पद विषय बने गया । शुरू से ही भारत 
का यंख अरब देशों के साथ सहाजुभुविषुर्ण रहा दे। संयुक्त अरय गणराज्य के साथ तो उसकी 
दोस्ती बड़ी दी पकी है। ,इसी कारण भारत ने अभी तक इजरायल को कूटनीतिक मान्यता 
महीं प्रदान को है। मध्य मई से जब पश्चिम एशिया में युद्ध के वादल मेंडराने लगे, उसी रुमय 
से भारत आँख मु दकर संयृक्त अरव गणराज्य का समर्थन करता रहा। सुरक्षा परिषद्‌ में भारत 
हमेशा -अरबीं का वकालत करता रहा। उसने सोवियत संघ की इस माँग की कि इस युद्ध में 
इजरायल ने आक्रमण शुरू किया है, समर्थन करता ग्हा । भारत के अन्दर इस नीति की बडी 
आलोचना हुईं। आलोचना के दो आधार थे। यह कहा गया कि संयुक्त अरब यणराज्य ने 
भारत को भारत-चीन युद्ध और मारत-पाकिरतान युद्ध के समय कोई सहायता नहीं दी और 
एक तरफ से दह तल्स्थ रहा। अन्य जरब देशों ने तो स्पष्टअः मारद का विरोध किया। 
भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जोर्डान ने खुलकर पाकिरतान का समर्थेन किया और सऊदी अरब 
जैसे राज्यों ने उसको सहायता भी भेजी। इसके विपरीत इजरायल ने इम संकटो के समय 
भारत के साथ सहासुभुति दिखलायी और १६६६ में सुरक्षा-परिषद्‌ के अस्थायी सदस्यों के चुनाव 
में उसने भारत का समर्थन किया, जबकि रब देशो ने भारत का विरोध किया । 
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आलोचना का दूसरा आधार यह है कि भारत को अपने भविष्य पर ख्याल रखना 
चाहिए। आज स्वेज नहर इजराइल के लिए बन्द है तो कल वह भारत के लिए भी बन्द हो 
सकता है। सम्भव है कि बुछ दिनो के वाद संयुक्त अरब गपराज्य में ऐसे लोगो का शासन 
कायम हो जाय जो धर्मान्ध हो ओर धर्म के आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करें । इस हालत 
में यदि भारत-पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाय तो ऐसे लोग भारत के लिए भी स्वेज नहर का मार्ग 
बन्द कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इजरायल ने भारत का कुछ नही बिगाडा है। यह ठीक 
है कि फिलिस्तीन में इजरायल राज्य का स॒जन नही होना चाहिए था। लेकिन जब एक वार 
वह राज्य स्थापित हो गया और संयुक्त राष्ट्रसंघ की मान्यता उसे मिल गयी तो उसको नष्ट 
कसे किया जा सकता है। सघ के एक सदस्य देश के अस्तित्व को समाप्त करनेवाले देशों की 
धमकी का भारत को समर्थन मिले, यह कसा न्याय है और केसी नीति है। 

इन शालोचनाओ में कुछ व्थ्य अवश्य हैं; फिर भी पश्चिमी एशिया के संक्ट में भारतीय 
रुख की एकदम अन्यायपृर्ण नही कहा जा सकता है। यह बात ठीक है कि अधिकांश अरब देशों 
ने भारत-पाकिस्तान संध्ष में पाकिस्तान का पक्ष लिया था और सावंजनिक तौर पर संयुक्त अरब 
गणराज्य ने भारत का जोरदार समर्थन नही किया था। लेकिन केवल इसी आधार पर यह 
मान लेना कि नांसिर ने भारत का रुमर्थन नहीं किया उचित प्रतीत नहीं होता। सम्भव है 
कि गुप्त कूटनीति के माध्यम से नासिर ने भारत का पूरा समर्थन किया हो । इस बाठ का पता 
तो तभी लगेगा जब शोध कर्त्ताओं के लिए संग्रहालय ( ४ए०४ं४९५ ) का द्वार खोल दिया.जाय ! 
तबवक के लिए हमें प्रधान मन्त्री के उस वक्तव्य को अधिकारिक तौर पर सत्य मानना पड़ेगा जिसमें 
इन्होने कहा था कि भारत-पा किस्तान युद्ध के समय भारत को संयक्त अरब गणराज्य से पूरी 
सहायता मिली थी । कसाब्लांका सम्मेलन में संयुक्त अरव गणराज्य ने जी रुख अपनाया उससे 
इस तथ्य की पृष्टि भी होती है। अरब राज्यो के इस सम्मेलन में एक ऐसा प्रस्ताव आया था 
जिसमें भारत-पाकिस्तान यद्ध के सन्दर्भ में भारत को आक्रामक कहा गया था। मासिर के 
पिरोध के कारण पाकिस्तान की कूटनीति विफल ही गयी और कंधाब्लांका सम्मेलन में इस तरह 


का प्रस्ताव पास नहीं हो सका । डे 
भारत सरकार की यह भी मान्यता है कि इजरायल के पीछे अमेरिका के हिंत बोल रहे 


हैं ओर अमेरिका परिचमः एशिया से लेकर दक्षिय एशिया वक अपना सत्तालोक कायम करना 
चाहता है। अमेरिका की यह महत्त्वाकांक्षा भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक है। भारत 
सरकार की यह धारणा है कि यदि इजरायल को हथकंडा बनाकर अमेरिका अरब संसार के हितो 
को कुंचलने में सफल हो गया वो पश्चिम एशिया का सारा शक्ति-सन्तुज्ञन हूट जाबगा। भारत 
का यह भी विचार है कि इजरायल शुरु से ही अपने पड़ोसियों से खटपट करता रहा है और 
वह उनके साथ शान्ति वनाये रखने में यकीन नहीं करता । हि 

इस संघर्ष में अरब देशों के समर्थन का एक कारण यह भी था कि अगर इस युद्ध में अरब 
देश पूरी तरह पराजित हो जाते तो नासिर का नेठृल खत्म हो जाता । यह आशंका गलत नहीं 
थी। अगर नासिर के समर्थकों ने काहिरा नें उनके समर्थन में प्रदर्शन नहीं किया होवा, दो 
उनकी मियति करीव-करीब वही होती जोकि किसी पराजित सेनापतठि की होती है। मारत 
सरकार का यह विद्वास है कि अगर अरब देशों में राष्ट्रति नासिर का नेठृत् खत्म ही गया, तो 
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उपनिवेशवाद की जड़े वहाँ गहरी हो जायेंगी, क्योकि पश्चिमी देशों के स्वार्थों का सक्रिय 
विरोध रा प्रूपति नासिर ने ही किया है। वाकी अरब नेताओ में कोई ऐसा नहीं है जो परिचिमी 
उपनिवेशवाद से टक्कर ले सके । भारत का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में शक्ति-शुन्यता 
पैदा हुई तो पश्चिमी देशों का दबाव गहरा होगा और यह भारत के लिए बुरा होगा। ईरान 
को छोड़कर अधिकतर अरब देश -भारत के प्रति अब तक करीब-करीव तठस्थता का व्यवहार 
करते रहे हैं। लेकिन अगर अरब देशो का कुकाव पश्चिम की ओर हो गया तो इससे पाकिस्तान 
को फायदा होगा । अमेरिका ओर ब्रिटेन साम्प्रदायिक आधारो पर पाकिस्तान के लिए अरब 
देशों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब ही जायेंगे । कु 


द्वितोयत5, पश्चिम एशिया के सामन्तवाद तथा धर्मान्धता के महासागर में नासिर के 
नेतृल में केवल संयुक्त अरब गणराज्य ही समाजवाद और धर्म निरपेक्षता का एक ठापु है। इस 
हालत में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह नाएशिरि और संयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन 
करै। यदि नासिर की स्थिति वनी रहो तो पश्चिम एशिया के अन्य देशों में भी समाजवाद 
और धम निरपेक्षता की लहर फेलेगी जो अन्ततः भारत के लिए लाभदायक रहेगा । 

भारत और परमाणु-शक्ति-निरोध-सम्बन्धी संधि ः--१६६२ के अपने कट अनुभव 
के बाद भारत चोन से कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए अपने की इस स्थिति में नहीं पा रहा 
है कि वह परमाणु-शक्ति-निरोध-सम्बन्धी संधि ( जिसके सम्बन्ध में सं० रा० सं० ने प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया है) पर ओऑँख मु“दक्र हस्ताक्षर कर दे क्योकि इस दौरान में चीन बहुत 
अधिक परमाणु-शक्ति सम्पन्न वन चुका है और कोई ताशुब नहीं कि अगले कुछ वर्षों के भीतर 
उसके पास अमेरिका और सोवियत संघ की सम्मिलित परमाणु-शक्ति का भुकावला करने लायक 
शक्ति हो जाय । अतणव जब जून १९६०८ संयुक्त राज्य संघ में समझौते का प्रस्ताव रखा गया वो 
भारत ने बहुत जोरदार शब्दी में कह्य कि जो भी प्रस्ताव पास किये जायें उनके अन्दर निश्चित 
रूप से निम्न बातों की व्यवस्था होनी चाहिए : (१) जो राष्ट्र परमाणु अब्चों से सम्पन्न हैं वे उसके 
निर्माण को नहीं बढ़ाबें; (२) जिन राष्ट्री के पास परमाणु अस्त्र नहीं है या जिनमें क्षमता नहीं है 
उन्हें किसी भी तरह का भय परमाणु सम्पन्न देशों से नही होना चाहिए; और (३) परमाणु- 
शक्ति से सम्पन्न बड़ी शक्तियों को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे इस तरह के अश्जों का एकत्र 
न करके छसे कम करेंगे। चू“कि इस प्रस्ताव को सोवियत और अमरीकी प्रतिनिधियों ने 
सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था इसलिए दोनो को भारत का रबैया बड़ा बुरा लगा और इसके 
लिए उन्होंने अपनी माराजगी जाहिर की | लेकिन मारत अपने निश्चय पर डटा रहा.। जेनेवा 
सम्मेलन में भी उसने ऐसा ही तर्क रखा था और अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों से अलग- 
अलग गारंटी चाही थी कि यदि चीन भारत पर परमाणु आक्रमण करे वो ये देश उसकी रक्षा 
को प्रस्तुत हो जायैंगे । कहा गया कि संधिपन्र पर दस्तखत करने के लिए भारत की यह एक 
अनिधारय शर्त है। बाद में जेनेवा से लौथने पर भारतीय विदेश मन्‍्त्री ने और शर्त्त जोड़ दी। 
पत्रकारों से वार्ता करते हुए भी छागला ने कहा कि यदि सोवियत संघ और अमेरिका भारत 
पर चोन के थाक्रमण के विरुद्ध गारंदी दे भी देंगे, तो भी भारत संघि-पत्र पर दस्तजत तबदक 
नहीं करेगा जबतक परमाणु ऊर्जा के शांविषूर्ण उपयोगों के बारे में कोई निर्णय नहों होगा और 
परमाणु निरसीकरण के मसले पर कोई फेसला नहीं हो जायगा । 


भारत की विदेश-नीति ७१५ 


भारत को अपनो नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजदूरों मूलतः चीन को परमाणविक 
नीति के कारण हुई है। चीन की परमाणविक शक्ति के प्रसार और विकास से भयभीत होकर 
. पह “परमाणु छतरी” चाहता था। इसलिए जब उपरोक्त संधि का मसविदा जुन १९६८ में 
साधारण सभा में पेश हुआ वो भारत ने इससे सम्बन्धित मतदान में भाग नहीं लिया। 
उसने इस संधि का विरोध इसके झुटिपृर्ण होने के कारण किया । लेकिन निरसोकरण के 
क्षेत्र में भारत की बदली हुई नीति के मूल में एक दूसरी बात भी है जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है। चीन को परमाणविक शक्ति के रूप देखकर भारत का भयभीत होना स्वाभाविक है और 
इसलिए वह स्वयं परमाणविक शक्ति बनाने की चेष्टा में संलग्न हो गया है। अपनी राष्ट्रीय- 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए ऐसा करना आवश्यक भी है। यह सम्भव है कि 
संधिपतन्र पर हस्ताक्षर न करके भारत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के कोप का भाजन ही 
ओर इसका परिणाम उसको अनेक रूपों में भुगतना पड़े । 


चेकोस्लोबाकिया की घटना और मारत-- 


२१ अगस्त १६६८ को जब सोवियत संघ और वारसा सधि के देशो की सेनाओं ने 
चेकोस्लोवाकिया में सेनिक हस्तक्षेप किया उस समय भारतीय संसद्‌ का वर्षाकालीन अधिवेशन 
चल रहा था। रूसी हस्तक्ष प की खबर मिलते ही संसद्‌ के सभी गेर-कम्युनिस्ट दलो ने सरकार 
से मांग की कि वह इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करे। प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने तुरत 
ही एक वक्तव्य विया। उन्होंने रूसी कारंवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चेकोस्लोवाको 
जनता के प्रति भारत सरकार की सहानुभूति व्यक्त की । ऊफिन्ह उनके इस वक्तव्य से सोवियत 
विरोधी ससद्‌ सदस्यों को सन्‍्तोष नहीं हुआ। जनसंघ के बलराज मधोक ने सरकार से म 
केवल सोवियत कारंबाई की निन्‍्दा करने का आग्रह किया, बल्कि यह मांग भी की कि यदि 
चेकोस्लोवाकिया के नेता विस्थापित सरकार बनावें तो भारत सरकार को उसे मान्यता प्रदान 
करनी चाहिए। स्व॒तन्त्र पार्ठी के मीनू ससानी ने कहा कि सरकार को कड़े शब्दों में रूसी 
कार्रवाई की निन्‍दा करनी चाहिए और संसद्‌ में इस आशय का एक प्रस्थाव भी पारित किया 
जाना चाहिए। भारत में इस तरह को प्रतिक्रिया का एक विशेष कारण भो था। सोवियत 
संघ द्वारा पाकिस्तान को शब्बाशश्व॒ दिये जाने के निर्णय ( जुलाई १९६८ ) से भारतीय जनमव 
पहले से ही क्षू्ण था। लेकिन भारत सरकार की कुछ मर्यादाओं में वेंधकर अपनी नीति 
का भिर्धारण करनाथा। उसे चेकोस्लोवाकिया की भीतरी बातों का पवा था और भारत 
सरकार सोवियत हस्वक्षे प की प्ठभूमि से अवग॒व थी। इस कारण भारत सरकार ने यह 
निश्चय किया कि सोवियत कार्रवाई की निन्‍्दा करने से काई लाभ नहीं होने को है। इससे 
चेकोस्लोवाकिया का कोई हित सधने वाला नहीं था। इसलिए जब भारतीय संगद में 
सोवियत कार्रवाई की निन्‍दा के लिए एक प्रस्ताव प्रेपित हुआ तो सरकारी पक्ष ने इसका विरोध 
किया और प्रस्ताव गिर सया। 

२३ अगस्त को सुरक्षा-परिपद्‌ में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत कार्रवाई की रिन्‍्दा करने 
के लिए एक प्रस्ताव पेश हुआ। भारत भी उत्त समय गुरक्षा परिषद्‌ झा सदस्थ था । 
भारतीय प्रतिनिधि ने प्रस्ताव से “निन्दा” शब्द हटाकर "मत्संना? शब्द रसने का पाग्र३ 
किया । जब प्रस्ठावृकों ने ऐसा करने ने इन्कार कर दिया ठो भारतीय प्रतिनिधि ने मठद] 
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हिस्सा नहीं लिया ।!' ऐसा करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि को सरकार से पहले ही आदेश 
मिल चुका था । हे 


चेकोस्लोवाकिया में सोवियव हस्तक्षेप के प्रति इस भारतीय नीति की देश के कुछ क्षेत्रों 
में वड़ी कड़ी आलोचना हुई । इन्दिरा मंत्रिपरिषद्‌ के एक सदस्य अशोक मेहता ने इसके विरोध 
में त््यागपत्र दे दिया। लेकिन भारत सरकार के विचार में भारत के राष्ट्रीय हिदो*,को ध्यान 
रफते हुए उसके द्वारा उपयुक्त दृष्टिकोण का अपनाया जाना प्र्ण न्‍्वायसंगत था.। इसलिए भारत 
ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न को उठाये जाने का विरोध किया। 


भारतीय विदेश-तीति का मल्यांकन 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनी वि क्षेत्र में असंलग्नता को नीति भारतीय विदेश नीति की एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण देन हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस नीति को पर्याप्त सफलता मिली है और भव 
वे लोग भी इसके प्रशंसक वन गये हैं जो कभी इसके कदर विरोधी थे।  इत्तना ही नहीं; हमारी 
असंलस्नता की नीति आज की विश्व राजनीति का एक सुख्य तत्त्व (90०0:) बेन गया है 
जिसको “तटस्थतावाद” (7००७०॥७7४) की संज्ञा दी जाती है। एशिया और अफ्रिका के 
अधिकांश नवीन राष्ट्र जो हाल में ही स्वतन्त्र हुए हैं, इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसको 
हम भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता मान सकते हैं।..' 
असंलग्नता की नीति पर चलकर भारत ने विश्व राजनीति में प्रयाप्त ख्याति पायी है।' 
शक्ति कूटनीति (7०४०-००॥४४०७) के इस युग में संसार में उसी देश का महत्व है जो सेनिक 
और आर्थिक दृष्टियों से शक्ति-सम्पन्न हैं। इन दोनो पहलुओ से "देखने पर भारत एक महत्त्व" 
हीन देश है। फिर भी, संसार में उसकी इज्जव है और प्रत्येक अन्तर्राष्रीय घटना पर भारत के 
विचार और उसकी प्रतिक्रिया को राष्ट्रो की मंडली में महत्त्व दिया जाता है। यह अस्॑लग्नता 
की नीति का ही प्रभाव है; यद्यपि इसमें हमारे भूतभूर्व प्रधान मनत्रो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व 
की देन भी कम नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक पर सत्य बात है कि ये से निक और आर्थिक 
इष्टियों से शक्तिहीन होने पर भो भारत ने कई एक वार अन्तर्राष्रीय राजनीति में निर्णायक पार्ट 
अदा किया है। इंडोनीशिया की स्वतन्त्रता, कौरिया-युद्ध, मिस्र पर ब्रिटेन और फ्रांस का हमला+ 
हिन्द-चीन आदि समस्याओ के समाधान में भारत का महत्त्वप्रंण और बहुत अंश वक निर्णायक 
हिस्सा रहम है। किसी भी देश की विदेश नीति या कोई नीति पूर्णतया सफल नही हीती । 
कई अबसरो पर संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत भ्ंघ और ब्रिटेन जेसे बड़े-बड़े राष्रो को भी 
असफलता और कभी-कभी घोर अपमान का सामना करना पड़ा है। इस द्वालत में यदि 
भारतीय कूटनीति भी कुछ अवसरों पर असफल रही हो तो इसमें दुःख की कोई बात नहीं । 
वस्तुतः हमारे लिए यह एक गौरव की वात॑ है कि सेनिक और आर्थिक दृष्टि से कमजीर होते हुए 
भो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हमने इतनी सफलता और ख्याति हासिल की है! 
लेकिन इधर 'हाल के यों, विशेषकर बकढ्बर १६६२ में चोन के भीषण आक्रमण के वाद 
से ऐसा प्रतीत होता दे कि भारतीय कूटनीति' एकदम प्रापहीन हो गयी है। स्वतन्तता ग्राप्ठि के 
३- सुरक्षा परिषद में जय 'भत्तेना' जीर “हिन्‍्दा' शब्दों के प्रयोग को सेकर भारतीव प्रतिनिधि 


से मतदान झरने से इस्कार किया तब 'वबाशिंटन पोस्ट” ने अपने सम्पादकीय में ब्यंय झिया कि “भारत ने 
एस की 'निन्‍्दा मे कर भद्तना का । इसकी उम्र 'मत्तना। नही 'निन्‍्दा' करते ई।" , 





कु भारत की विदेश-नीति ७३७ 


बाद के पन्‍्द्रह वर्षों में अन्तर्राष्रीय राजनीति में हमारा जैसा हिस्सा रहा उसकी तुलना में हमारी 
आज की कूटनीतिक गतिविधि पृर्णठया फोकी पड़ गयी है और कई कूठनीतिक मोचे पर हमें 
पराभव का सामना करना पड़ा है। एक जमाना था जब भारत ने एशियाई-अफ्रिकी देशों को 
संगठित करने में नेठृत्व किया था। अब ऐसा समय आ गया है कि हम दूसरों का केवल अन्ु- 
करण करते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजमीति के क्षेत्र में हमारी वह स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है । 


अन्वर्राष्ट्रीय कृटनीति में कई तरह के दाव-पेंच चलते रहते है और उसमें विजय-पराजय होती 

रहती है लेकिन पराजप या उसके भय से प्रेरणाहीन बन जाना एक सशक्त राष्ट्र के लिए लण्जा का 
बिषय है। हमारी वर्तमान विदेशी नीति ग्रेरणाहीन और प्राणहीन हो गयी है। अभी तत्काल 
इसमें एक नयी जान डालने की आवश्यकता है। भारत के नवीन राजनेतृत्व के लिए यह एक 
बहुत बड़ो चुनोती है । 

भारत की विदेश-नीति में पस्तुतः एक मौलिक त्रुटि है जो प्रारम्भ से ही इस नीति के 
प्ताथ जुट गयी है। इसमें इढ़ता और तक का अभाव रहा है और यह विशेषकर एक व्यक्ति 
के आदेश और विचारों से अधिक प्रभावित रही है। फलतः इसमें वास्तविकता की उपेक्षा की 
गयी है। भारतीय विदेश-नीति के मौलिक सिद्धान्वों से हमारा कोई विरोध नही हैं, लेकिन 
इसका निर्धारप ही कभी-कभी गलत होता है जिसके कारण भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति फम- 
जोर हो जाती है। असंलग्नता व्रथा उपनिवेशवाद का विरोध करना मारतीय विदेश-नीति 
के दो प्रसुष मौलिक तत्त्व हैं और इन तत्त्वों को विश्व की विविध घटनाओ के सम्मन्ध में विविध 
स्तर पर लागू किया जाता है। भारतीय विदेश-नीति की यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है और 
एक लेखक ने इसे “विदेश-नीति के प्रति नेसकाफे दृष्टिकोण” कह। है ।' 

किसी भी विदेश-नीति की सफलता, अन्विम विश्लेषण में, उस देश की आर्थिक और 
सैनिक स्थिति पर निर्भर करती है॥? इस तथ्य को स्वयं पंडित नेहरू ने स्वीकार किया था । 
यद्यपि आर्थिक और सनिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी भारद ने पर्याप्त अन्तर्राह्रीय ख्याति 
हासिल की है, लेकिन विश्व:राजनीदि को निर्णायक रूप से प्रभावित करने और बअनन्‍्वर्र्ट्रीय 
राजनीठि को झुझ्य तत्त्व बनाने के लिए आर्थिक और सेनिक दृष्टि से शक्तिशाली ह्लोना आब- 
इयक है। भारत के नोति-निर्धारक एक तथ्य से अपनी आप नहीं चुरा सकते हैं ॥ यह तथ्य 
है अन्न और आर्थिक मामले में देश की असम्थता । जब तक यह श्रसमर्थवा बनी रहेंगो तब वक 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मसले पर हमें अपने उन दावाओं की वात चाहकर या थनचाहे माननी ही 
पड़ेगी जो जद तक हमारे भिक्षा-पात्र में थोड़ा बहुत दाने और पेसे डालते रहते हैं । 
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